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भारतीय अरशथग्रास्त्र 


[ हिन्दी भाया-मायी क्षेत्र के समस्त विश्वविद्यालयों के दो- ए्‌ 
प्रधंश्ास्थ फे तवोनतस पास्यक्रमानुसार ] 


लेपक 


ग्रो० एस० के० रार्ग प्रो० श्राननन्‍्द स्वरूप गे 
भ्र्यशास्त्र विभाग, 


झार० जी ० कॉलिज, मेरठ । 


अर्थशास्त्र विभाग, 
मेरठ छॉलिज, मेरठ । 
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प्रकाशक 


रणिहँस प्रकाशन मन्दिर 
सुभाष १/जार, शेरठ (७० ४०) 
१६६२ ] [. प्रुत्य ह०१८९१० 


प्रो० आनन्द स्वरूप गर्ग की बी० ए० व बी० कॉस 
अर्थशास्त्र पर श्रन्य महत्त्वपूर्ण क्ृतियाँं-- 


१. मुद्रा, बे किंग, विदेशों विनिमय, प्रस्तर्रष्ट्रीय व्यापार तथा राष्ट्रीय 
झ्राप “ पचम्‌ सस्करण १६६२-शआगरा तथा गोरखपुर विव्वविद्यालयों के बी ए० 
के भ्रथ॑ग्ास्त्र के विद्याधियों के लिये) 

२. मुद्रा, बेकिंग, विदेशों वितियम, प्न्तरष्ट्रीय व्यापार तथा राजस्व-पचम्‌ 
संस्करण १६६२--विहार, पटना, राची, भागलपुर, जबलपुर, सागर, नागपुर तथा 
राजस्थान विश्वविद्यालयों के वी० ए० प्रथंशास्त्र के विद्याथियों के लिये । 

३. मुद्रा, बेकिंग, विदेशी विनिमय, प्रस्तर्राष्ट्रीय व्यापार, राष्ट्रीय प्राय तथा 
राजस्व--पचम्‌ सस्करण १६६२--विक्रम विश्वविद्यालय के त्री-वर्षीय बी० एु० 
प्रयंशास्त्र के विद्याधियों के लिये 

४, मुद्रा, बैंकिंग, विदेशी विनिमय तथा श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार--पचम्‌ 
सरकरण १६६२--समस्त विश्वविद्यालयों के बी० कॉम के विद्यायियो के लिये । 

५४. प्र शास्त्र के सिद्धाग्त--भाग है व भाग २“ग्यारहवाँ सस्करणा १९६२- 
झागरा विश्वविद्यालय के क्रमश. बी० ए० पार्ट १३ पार्ट २ के प्र्थशास्त्र के 
विद्याथियों के लिये । 

६. भ्रथंशास्त्र के सिद्धान्त (सम्पूर्ण )--ग्यारहवां सस्करण १६६२ -प्रागरा 
के प्रतिरिक्त भ्रन्‍्य समस्त विश्वविद्यालयों के बी० ए० प्र्ध॑श्यास्त्र के विद्याधियों के 

लिये। 


सर्वाधिकार लेखकों के भ्राधीत 


मुद्रक 
अकादक श्रार्षन प्रेस 
साधना श्रेस 


शामहूंए एक्यादास मान्टिर 
मेरठ (उत्तर प्रदेश) 


सुभाष बाजार, मेरठ । 


०५ ज्ै 
पाहक़ों से ! 

“भारतीय अथ॑ंश्ास्त्र” का प्रथम सस्करणा पाठकों के समक्ष अस्तुत है| देश में 
नियोजित प्रये-व्यचस्था अपना ली गई है जिसके कारण न केवल विद्यार्थी वर्गे वरन्‌ 
सामान्य नागरिक को भी देश की वतेमान पायोजित श्रर्थ-व्यवस्था का किसी 
प्रामाणिक ग्रन्थ द्वारा समुचित ज्ञान प्राप्त करना वाछनीय हो गया है। यद्यपि इस 
समय "भारतीय भ्र्थ-व्यवस्था” के विवेचन एवं विश्लेषण से सम्बन्धित ग्रन्थों का 
प्रभाव नही है तथापि उपलब्ध लगभग क्षमी पुस्तकों का या तो श्राकार प्रत्यधिक 
बडा एवं पाठकों की दृष्टि से डरावना है अथवा इनमे ववीनतम सामग्री भौर इसके 
आलोचनात्मक विश्लेषण का नितान्त भरभाव है। इसी कारण भ्रधिकाश परीक्षार्थी 
अपनी परीक्षा के लिग्रे विषय की तैयारी करते समय प्रमुक प्राठ्य पुस्तकों को 
तिलाञ्जलि देकर सस्ती प्रश्नीत्तरियो (१४४०९-८०४आं०५) का सहारा लेते हैं । प्रस्तुत 
पुस्तक न केवल इन दोनो हो दोषो से पूर्णतया गुक्त है बरन्‌ इसमे विभिन्न प्राथिक 
समस्या का विश्लेषण एवं इनका उपचार सरल श्रौर प्रवाहमय भाषा मे, भावश्यक- 
तानुसार स्थान-स्थान पर शीर्षक व उप-शौषकों के प्रन्तगंत किया गया है। प्रत्येक 
विषय पर पिछली दशाब्दी मे क्रियान्वित किय गये कार्यक्रमों तथां तृतीय योजना मे 
प्रस्तावित परियोजनाझो का यथास्थान उल्लेख तथा सरकारी प्रयत्नो का भ्रालोच- 
नात्मक विवरण भी दिया गया है ॥ 


“भारतीय प्रयंशास्त्र” विषयक प्रधिकाश पुस्तको मे विद्वाद लेखकों ने विषय 
को व्यक्त करते समय भाकंड़ों को छोटी-वडी सारिणियो का स्थान-स्थान पर इतना 
अधिक प्रयोग किया है कि साधारण पाठक उनका अध्ययन करते समय, भपने भूल 
विपय से विचलित हो जाता है भर कभी-करमी उसके मस्तिष्क में सम्बन्धित समस्या 
अ्रमात्मक रूप ले लेती है । यद्यपि प्रस्तुत पुस्तक मे भी विषय का विश्लेषण करते 
समय झाकडो व कभी-कभी सारिहियों का प्रयोग किया गया है, परन्तु इनका उपयोग « 
अनावश्यक रूप मे न॑ करके, केवल सीमित मात्रा मे हो किया गया है क्योकि प्रव त्तो 
विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाद्य-क्रम तक मे यह लिखा रहता है कि स्तातक 
विद्याधियों से “भारतीय अरथं-व्यवस्था” की केवल सामान्य भवृत्ति की जानकारी 
ही अपेक्षित है 


[ए भारतीय भर्थश्यास्त्र 


प्रस्तुत पुस्तक मे प्रत्येक श्र्य-समस्या से सम्बन्धित उपलब्ध नवोनतम ग्राकड़ों 
का उपयोग किया गया है। इस हेतु जिन पत्र-पत्रिकाओं एव. सरकारी रिपोर्टों का 
सहारा लिया गया है उनमे से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं, जेसे तृतीय पच्रवर्षोय योजना 
(व जाए ए८थ 299), इडिया १६६२ (7008 ॥ 962), टाईम्स श्रॉफ इ डिया 
ईयर बुक (व्राग्ा६ ० 00॥8 १४८७7 ४००४), अखिल भारतीय ग्राम साख सर्वेक्षण 
की रिपोर्ट (#॥ [004 रण] टाध्ठा: इचञ5०५ ऋ८5079), कॉमस साप्ताहिक 
(९०फ्थयट८ 9४८थ7१५), रिपोर्ट भाँत करेन्सी एण्ड फाईनैन्स (९७७ ०0 
टणएएक्षाए) व 89०6) ग्रादि 

हमे पूर्ण झाद्मा है कि प्रस्तुत पुस्तक विद्याथियो तथा सामान्य नागरिकों को 
अपने देश की अ्रय व्यवस्था वा समुचित ज्ञान दिलाने में सहायक होगी। यदि यह 
तुच्छ कृति भ्रपने इस उद्देश्य को पूरा कर सकी, तव हम अपना श्रम साथथंक समभेंगे। 

पुस्तक की पाडुलिपी तैयार करते समय हम भनेक विद्वात लेखको की कृतियो 
से भत्यधिक सहायता मिली है। हम इन पुस्तकों वे. लेखकों एव प्रकाशकों के कृतज्ञ 
हैं क्योकि सम्भवत इन कृतियों के अभाव में प्रस्तुत पुस्तक का वर्तमान स्वरूप सम्भव 
नही होता । पुस्तक की तंयारी मे हमे श्री रमेश चन्द्र जी झ्र्मा से जो सहायता मिली 
है, उसके लिये हम उनके हृदय से झाभारी हैं। 

हमे पुर झाशा है कि प्रस्तुत पुस्तक विद्याधियो व विद्वान प्राध्यापको को 
रुचिकर होगी । पाठको से नम्न निवेदन है कि वे पुस्तक के सुधार के हेतु प्रपदे 
मूल्यवान सुझाव भेजने का कष्ट करें जिसके लिये हम उनके अत्यधिक कूतज्ञ होगे | 


जुलाई २०, १६६२ जऔ रु 
ग्रानन्द नियास, *दोपो तालाब एस हि बे 
मेरठ, (3० प्र०) फोत-१३२६ ३१६ ४ 
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परिभाषा, क्षेत्र तथा भारतीय अर्थ-व्यवस्था के लक्षण 8 


“भारतीय प्रयंश्ञासत्र” वह विषय है जिसमें ऐसे न्तन व मोलिझ भारतीय श्राधिक 
सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया जाता है जो पुराने श्राविक सिद्धान्तों से भिन्‍न हैं । 
“भारतोय भ्र्यश्षास्त्र' का सही बर्थ 
तृतीय व्याख्या --“भारतोय अथस्मास्त्र” को एवं उचित व्याख्या इस 
प्रकार दी जाती है -- (प्र) “भारतोय श्रयंश्ञासत्र भारत को श्राथिक समस्याश्रों, 
उन पर भ्रभाव डालने वाले कारणों तथा राष्ट्रोय दृष्टिकोण से उनको हल करने के 
जपायों का प्रध्ययम है।” भ्रथवा (प्रा) "भारत को प्रमुख आविक समस्याश्रों शौर 
उनके सम्भावित कारणों को विवेवना तथा उन्हें सुलझाने के लिये किये गये या 
किये जाने बाले भ्रयत्नों के भ्रष्पपन को भारतीय श्रयज्ञास्त्र कहा जा सकता है ।" 
अथवा (३) “राष्ट्रीय दृष्टिकोष से भारत के श्राथिक जीवन के विकार 
भारत को श्रायिक समस्पाप्रों तथा उनको हल करने के लिए किए गए उपायों शोर 
योजनाओं का प्रध्ययत भारतीय भ्रथशास्त्र कहलाता है। ' इन परिभाषाओ से स्पष्ट 
है कि “भाश्पोस प्रश्ास्त्र” यह विपय है जिसके प्र-तगेत हमारे देश गी आथिक 
स्थिति का विस्तृत ग्रव्ययन किया जाता हैं। दुसरे शब्दों मे, भारत की मुख्य ग्राथिक 
समस्याओ्रों, उनके कारण तथा उनके निराकरण झादि का विवेचन होता है। देश में 
कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार तथा उद्योगों की स्थिति पहले कसी थी और आ्राजपल 
कस प्रकार की है तथा भविष्य में बसी होनी चाहिये ”? जनसरया, यातायात, बैकिगि 
राजस्व झ्रादि की क्या-क्या समस्याएं धो और झ्राज भी है तथा इनके हल में लिये 
क्या-क्या उपाय जनता के भौतिक कल्याण के उद्देश्य से अपनाये जाए श्रादि 
भारतीय दयंशास्त्र के अध्ययन के प्रमुख विपय हैं । ग्रत भारतीय शर्धश्ास्त्र का मूल 
उददेश्य देश में नवीन परिस्थितियों के कारण उत्पादित नवीन समस्याग्रों को 
सुलभावा है ताकि राष्ट्र की अधिकतम उन्नत्ति तथा नागरिको का झ्रधिकतम भौतिक 
कल्याण हो सके । संक्षेप भे, “भारत के भूत, वर्तमान तथा भविष्य फो भ्राथिक 
स्पितिपों के भ्रध्यंपत फो ही भारतीय भ्र्यशाहत पहते हैं ।'! 
भारतोप अभंज्ञास्त का क्षेत्र (8००७९ ए॑ फ्रक्बय 20070फ्रान्‍्छ) 
भारतोप श्र्थेश्ञास्त्र का बया क्षेत्र है? ४-- भारतीय अर्थश्ञास्त्र की 
उपरोजत ५रिभाषा से यह स्पप्ट है कि इस शास्त्र का क्षेत्र बहुत्त व्यापक है---इसमे देश 
की भूनकालीन, वर्तमान तथा सम्मावित आशिक रिश्वति का वर्णनात्मव, भालोच- 
नात्मक तथा विश्नेषणा मरू अध्ययन किया जाता है । इस तरह इस शास्त्र मे हम 
अपने देश की झतेर शक्राथिक सम्त्स्याझों वा अध्ययन करते हैं, जैसे--देश के वर्तेंमाद 
आधिक साधन तथा इनका प्रयोग जनसख्या व इससे पतम्वन्धित समस्‍यायें देश वी 
भौगोलिक व सामाजिक व सास्कृतिव स्थिति तथा इनका देश के ग्राधिक विवास 
पर प्रभाव, इुषि, बहत्‌ व शुद उद्योग तथा व्यापार झादि का विवास व वर्तमान 
स्थितिं तथा उतकी विभिन्‍न समस्याएं और इनका हल, मुद्रा, साख विदेशी 
विनिमय-वें किंग श्रादि को समस्याएं तथा उनका हल, श्रम व सहवारी झानदोलन, 
यातायात व वित्त व राजस्व व्यवस्थाए, भूमि को भये-व्यवस्था झादि । स्पष्ट है कि 


छः भारतौय अर्थशास्त्र 


भारतीय प्र्थशास्त्र म हम अपने देश के आथिक जीवन के प्रत्येक पहलू पर बिचार 
करते है । इसमे हम न केवल वर्तमान आधिक समस्याझ्रो वा वरन भूतवालीन 
आधिक स्थिति तथा उसकी समस्याझ्रो का भी श्रध्ययन बरते हैं बयोकि तभी 
हमे वर्तमान समस्याओं के वास्तविक वारणो का पता चल सबता है 
झौर भविष्य मे इनके समाधान के उपाय खोज निबालने में सहायता मिल सकती 
है । मदि हमे झपने देश दे किसी आधिक क्षेत्र मे बुछ कमी श्रनुभव होती है, तव 
इस दोष को दूर बरने के लिये हमे कया-वया उपाय प्रपनाने होगे, इस बात का 
भ्रध्ययन भी भारतीय अरथंशास्त्र मे ही विया जाता है। भत भारतीय भर्थशास्त्र का 
क्षेत्र बहुत व्यापक एवं गहन है । इसका क्षेत्र काल व समय को सोमाओ्नों से सौमित 
नहीं होता है। इस श्ञास्त्र मे देश को भाथिफ व्यवस्था का सर्वामोण परीक्षण किया 
जाता है। इस तरह इस शास्त्र मे भारत व भारतीयों के भ्ाविक जीवन फी प्रत्येक 
प्मस्या का प्राथिक प्रध्ययन होता है । 
भारताोय श्र्यशास्त्र के भ्रध्यपन का महत्व 
([एएणपथार० ०( (6 50003; ०6 [तय ॥2९0000:903) 
भारतीय प्रभंदास्त्र के भ्रध्यमन की उपयोगिता --भारतीय प्रर्धप्नास्त्र 
का प्रध्ययन प्रत्येक व्यक्ति के लिये महत्व रखता है, फिर चाहे बह प्रभंशास्त्री हो 
या राजनेतिक कार्यकर्ताहो प्रथवा व्यापारी हो --(!) भारतोय प्रर्थश्नात्त के 
प्रध्ययन का व्यावहारिक महत्व--स्वतस्त्र भारत के सामने भ्रनेक झ्राथिव समस्याएं 
है, जैगे--हृपि उत्पादन को बढाने वी समस्या, उद्योग धधो के विकास की समस्या, 
यातायात के साधनों मे वृद्धि, श्रमहितकारी कार्य, साथ व बेरोजगारी बी रामस्या, 
जनसख्या व ग्रामोत्यान बो रामस्या झादि । देश का भविष्य इन्ही समस्याप्रो बे 
समाधान पर निर्भर है वयोकि राजगेतिव स्वतन्ञता बनाये रखने के लिये आाधिव 
स्वतन्त्रता प्राप्त वरना परम झावश्यक है। हमे देश मे इस प्रकार को भर्थ-ब्यवस्था 
स्थापित करनी है जिसमे कोई गरीब नहीं हो, षोई बेरोजगार नहीं हो, धन वा 
समान वितरण हो तथा नागरिकों वा जीवन स्तर ऊचा हो। इन विभिन्न झआधिक 
समस्याझो का हल केवल भारतोय भ्र्थशास्त्र वे भ्रध्ययन से ही सम्भव है। (॥) 
उत्पादकों व व्यापारिको को लाभ --जो ब्यक्तित उद्योग-धन्छा में श्रयवा व्यापार मे 
लगे हुये है उनवे लिये भी भारतीय अर्थशास्त्र के अध्ययन का विशेष महँत्व है । इस 
के अ्रध्ययन से उन्हें उद्योग धन्धो ने कच्चे पदार्यों के सम्बन्ध मे ज्ञान प्राप्त होगा, 
सस्त श्रम व सस्ती शवित वे साधनों का पता चलेगा तथा वे भ्पनी वस्तु के देशों 
विदेधी बाजार की ग्रनेक् समस्याप्रो को झासानी से समझ सक्गे भौर इनका हल 
प्राप्त वर सकेंगे 4 (॥7) समाज सुधारफो तथा राजनोतिज्ञों को लाभ :--मजदूरो की 
गन्दी बस्तियों बी सपाई, नई मजदूर बस्तियों का निर्माण, थ्रम-हितवारी वार्गे, 
श्रम-आन्दोलन व श्रम सम्बन्धी कानून तथा इस प्रकार वी ग्रस्य बातों में खुधार वे 
सुभाव अस्तुत करन वे हतु समाज-सुघारकों व राजनीतिज्ञों बे लिये यह भावश्यक 
हैं कि ये समस्याओं को पहले नली भाति समझें। भारतीय भरषशास्त्र का प्रध्ययन 


परिभाषा, क्षेत्र तथा भारतीय प्र्य-व्यवस्या के सक्षण है 


उन्हें इस दिशा मे विशेष रुप से सहायर सिद्ध हो सकता है। पश्रत भारतीय प्रर्थ- 
शास्त्र फा श्रध्ययत एक प्रकार से पथ-प्रदर्शक का कार्य करता है यह देद फे भ्राथिफ 
साधनों के समुचित उपयोग से नागरिकों की निर्धनता को दुर करने से सहापक्ष 
होता है, इसके झ्रध्ययत से देश का सवरनिर्माण सम्भव होता है तथा इसकी सहायता 
से देश मे श्रायिर विधमता तय झोवण वा प्रन्त किया जा सकता है ४ 
भारतीय प्रर्य-व्यवस्था के मूल लक्षण (छढडा० प८६६४एघ०ड तर पच्रवाबत 
छैटणाण्ण>) --इस समय भारतीय प्रर्थ-व्यवस्था परिवर्तन काल (पफ्दाब्रागाधाहु 
ए७४०१) में से हौकर ग्रुजर रही है । हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था अध॑-विकसित 
(ए74००-१०४००७०१) पिछडी हुई (88८६७ ४४०) तथा इृवि प्रधान है तथा निर्धनता, 
बेकारी (ए/07%/०5 व्वशा।) भौर पथ रोजगार (80७7 शशए0)0579९7) इसके 
मूलतत्व हैं। सक्ञेप मे, भारतीय अर्थ व्यवस्था के प्रमुक लक्षण इस प्रकार हैं --(3) 
प्राकृतिक एव शहवीय साधनों का बाहुत्थ --भारत एक विद्याल देश हैं। इसका 
कुल भू क्षेत्रफल लगभग १२६ लाख वर्गमील है । प्रकृति ने झ्रनेक प्रकार की जलवायु 
और मिट्टिया भारत को उपहारस्वरूप प्रदान वी हैं । फलत यहा विभिन्‍न प्रकार की 
फरगलें उगाई जाती हैं । खनिज-सम्पत्ति एवं जल-विद्युत की दृष्टि से भी भ्रद्नति,ने 
भारत पर प्रपनी उदारता का परिचय दिया हैं। पग्म शकित के दृष्टिकोण से 
हमारा देश ससार के सब देशो मे श्रग्रगण्य है । सनू १६६१ की जन गणना के 
प्रनुछार भारत की जनसख्या लगभग ४३*८ करोड है । प्रत स्पष्ट है वि हमारा देश 
प्राकृतिक एवं मानवीय-साधनों को दृष्टि से एक सम्पन्न देश है। (7) प्रति जन- 
सरपा --हमारे देश मे जनसख्या श्रत्यस्त द्रुत्त गति से बढ रही है। एक प्रतुमाव के 
ग्रनुसार हमारी जनरशाख्या प्रतिवर्ष २२% की दर से वढती ज। रही है भ्र्थात 
लगभग १ करोड व्यक्ति मारत मे प्रतिवर्ष बढ रहे हैं । भारत वे जतगणना कमिएनर 
((शा।३०३ 0०घा03अ०:6८) का अनुमान है कि भारतीय जनसख्या सन्‌ १६७६ तक 
बढ़कर लगभग ६१“४ करोड हो जायगी । इस प्रत्रर सन्‌ १६६१ से १६७६ तक 
जनसख्या में १८७ करोड की वृद्धि होगी ! इसो झ्वधि में ध्म-शव्त में ७ करोड 
जी वृद्धि होगी जिसमे से १९७ करोड की वृद्धि त्रोसरी योजना की श्रवधि में होगी। 
जवकि एक शोर भारत में जनसब्या में निरन्‍्तर वृद्धि हो रही है, 
तब दूसरों ओर उप्तके झ्राथिक-प्रासाघन बहुत पिछडी हुई दश्मा मे हैं ॥ झत' मारत 
में जनाधिक्य (0767 700फणे४४०४) की समस्या बनी हुई है झौर इसके परिणाम 
हैं ->निम्न रोजगारी, बेरोजगारी, निम्न जोवन-स्तर, प्रति व्यकित कम प्राय 
तया बम झौसत भामु झादि। (0०) भारतोय श्रर्य-व्यवस्था झसतुलित एय भ्द्य- 
धस्थित है--हमारे देश में कृषि की प्रघानता है | कुल जनधर्या का लगभग ७२% 
भाग हृषि पर झाश्रित है । भारतीय कृषि की विछडी दशा वे कारण भूमि पर 
जनसख्या का दबाव निरन्तर बढता जा रहा है। फ्लत कृषि को प्नायिक-जोतों 
में बुद्धि हुई है शोर भूमि-विहीन ऋषतों यो रुस्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती चसा जा 
रही है। प्रौद्योगिक क्षेत्र मे भी भारत से भसतुलन है॥ यहा पर वस्त्र, चोनी, 


श्ष 
वरिनापा, क्षेत्र तथा शारतीय भ्रर्य-ध्यवस्था के लक्षण ७ 


विदेशी महायता पर निर्भर रहना पहत्ता है। द्वितीय पचदर्षीय योजना में कुल 
राष्ट्रीय-धाय का ११९६ भाग विनियोग हुथ्या था जिसमे से देश वी बचत ८% 
तथा विदेशी बचत ३५% थी । तृतीय प्रचवर्षीय योजना में कुज्न राष्ट्रीय-आय के 
१४2९, भाग का विनियोग करना निश्चित त्रिया गया है ॥ योगना आयोग 
(एथागणड़ 0०फाणब्डण्) के अनुमानानुसार मारत की देशी-बचत वी दर तृतीय, 
चतुर्थ और पचम योजनाओं के अन्त मे राष्ट्रीय झ्ाय. (5४80,००७) ]7000०) वा 
क्रमग ११ ६५%, १६? ७ ग्रौर १६०८ भाग हो जायगी। (5) भारतोय कृषि श्रोर उद्योग 
को प्रत्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर निर्भर है--हमारे देश की कृषि और उद्योग, दोनो हो 
एक सीमा तक अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर निर्भर रहते है। चू कि घन्तर्राप्ट्रीय स्थिति 
सदा अपने अनुकूल नही होटी, इसलिये इसका भारतीय कृषि एवं उद्योग पर प्राय 
बुरा प्रभाव पड़ता है । सन्‌ १६३१ की विदवव्यापी मंदी तथा कोरिया का युद्ध 
इमके ज्वल्त उदाहरण हैं । 

भारतीय श्रर्थ-व्यवस्या भ्र॒घ॑-विकसित है([:0:5 8८०००) ७ एग्रवलः 
0ए९ए९०७९०१)--मारत एक अ्रब-विकप्तित देश है ॥ इसकी मर्घ विकृत्तित भ्र्थ-व्यवस्था 
के मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं--- (+) झद्योगिक क्षेत्र मे पर्याप्त विकास नहीँ हुप्रा 
है--भ्राज का युग औदयोगीकरण का थ्रुग है। हमारा देश श्रौद्योगिक-प्रगति के 
दृष्टिकोण से झ्रभी बहुत पिछडा हुआ है। इसलिय विशाल स्तरीय उद्योग-घन्धो 
में भारत को कुल कार्यभ्ील जनसख्या का केदल ३९६ भाग ही लगा हुमा है। 
यद्यपि उपभीग्य-वस्तु-उचद्योगो (00088077९7 8 (0००१३ ॥7रत८४४7९3) का देश 
में पर्याप्त विकास हो सका है, परन्तु पू नीगत एवं उत्पादकों को वस्तुओं के उद्योगों 
(एकुऑश ब्रात 07०7 ७०९४४ (05त$ [4७७/त०३) की स्थिति अभी तक प्रच्छी नहीं 
है । (४) पू जो का प्रभाव (७७०५ ०६ (९१७७६७)--चृ कि उद्योग, यातायात, सिंचाई 
एवं बिकाश के प्ग्य साथनों की स्थापना से पू जी का विश्येप महत्व होता है, इरालिये 
किसी देश मे श्राथिक पिछडेपन (उ20०8०८७७ .096:फ़छाठे॥९०53) का मुख्य बारण 
तथा लक्षण यहा पर पू जी का अझ्रभाव हुप्ना करता है। हमारे देश में नागरिकों वी 
पू जी बचाने की क्षमता (80७0४ ॥० 5896) बहुत कम है। भ्रभी तक भारत मे बचत 
भर दिनियोग वी दर राप्ट्रीय प्राय वा वेवल ८ ५% भाग ही है) चू वि हमारे देश 
में पू जी की वहुत कमी है, इसलिये अधिकाश कार्य मश्नीनों व यस्थो को भ्रपेक्षा मानव- 
श्रम [प्रणणव॥॥ .800४7॥ दादा ही किये जाते हैँ । इसके अ्रतिरितत भारतीय 
उद्योगों क। क्‍झ्भिनवीकरण (888००थै/2४४०7) न हो सकते का मूल कारण भी 


पू जी वा प्रभाव ही है। (7४) कुशल श्रम तथा तक नीझो ज्ञान की कमी (780५ 
० हाय्योश्व व॒॥0फ छाते पल्काणव्णे फ़ग०ज|०१३६०)-- भारत में जनसंख्या 
डा प्राकार बहुत बडा होने वे कारण श्रम की पूतति तो प्रत्याधिक्र है, परन्त्‌ कुशल 
श्रम का एकदम अभाव है। झक्‍त कुशल इन्जीनियरों तथा झौद्योगिक-विशेषज्ञो 
के लिये भारत को विदेशों पर निर्मर रहना प्रढता है॥ इसलिये श्राजकल देश ने 
स्ाथिल-विक्ास मे बहुत बाघा पड रही है । (0) घोग्प एवं निपुण साह्सियों का 


ल छठ 
ष् भारतीय भर्यशास्त्र 


चमाव (?7एलए ्॑ 4006 छठ क्नैलशा। ऐध०्कृशशावया७) -किसौ देश में 
प्रौद्योगिक विकास वी प्रारम्भिक दशा मे प्रत्युक्षम और कल्पना शवित (तर 
87वें [9802॥07 ) रखने वाले, जोखिम उठाने की पूरी योग्यता रखने वाले तथा 
श्राने कार्य मे दक्ष एवं निपुण साहसियो वी परम्‌ झ्रावश्यक्ता होती है। दुर्भाग्पवश 
भारत में ऐम्रे साहसियो का नितान्त अभाव है। परिणामत देश में उन्हीं उद्योगो 
था विकास हो सका है जिनमे बहुत कम जोसिम होती है दथा अधिक जोखिम चाहने 
वाले उद्योगों का देश में एकदम अभाव सा है। (?) पर्याप्त बेकिय व साज- 
सुविधाग्रो का श्रभाव ([.8ल:८ 60 #तवृष्श्० क्कवे॑. शिण्फुण' ऐव्शाजह घाव 
छिश्व+ व७०)7९९ ज 496 000995) --देश मे पर्याप्त एवं समृचित वैक्रिय वे 
साख सुविधाञ्रो वा नितान्त अ्रभाव है । मगरो में तो बैंक झौर साख सस्थायें हैं, 
परन्तु गावो में इनका बहुत भ्रभाव है । गावो वी सहवारी-सासख समितिया 
(00 णाश०र० 07९0॥६ 80८९६९७) कृपकों की बचत को एकत्रित करने तथा 
उन्हे अल्पकालीन ऋण देने का कार्य करती हैं, परन्तु इन समितियों बी साख्या 
प्रययात्प है तथा इनके लेन-देन वा परिमाण भी बहुत कम है। फलत देश में द्रपि 
श्रौर उद्योगों का पर्याप्त विकास नही हो सका है ! (४४) परिवहत व सचार के समुप्नत 
साधनों का अभाव (7.0०: ०६ 0०] 0७ए९०कश्व अद्याए9 ० पश्याएफए0॥ शाप 
007॥घश९४४०७) -- देश में परिवहन एवं सचार बे साधनों का संमरुचित 
विक्रास नही हो पाया है ) विशेषकर सड़क-्यातायात (8०8४0 प/०्झु०४) बहुत 
ही ग्रविकसित अवस्था मे है। (४०७) नागरिकों के रहन-सहन क्षा निम्न स्तर (,07 
#(घ7ते॥70 0 ॥९१0४ ०६ (७ ९९००) -- इस समय हमारे देझ्न में भ्रति व्यवित 
खाद्यान्न, वस्त्र तथा खाद्य तठेलो की खपत क्रमश १६ झ्ौंस, १५५ गज तथा ० ४ 
औंम है जो एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करने की दृष्टि से बहुत कम है। हमारे देश 
में मंत्रानों का भी अभाव है जिसके कारण एक व्यक्ति नो रहते के लिये १०० वर्ग 
फिट स्थान से भी कम उपलब्ध है। देश की लगभग ५०९८ जनसख्या ग्लौसतन 
उपभोग की वस्तुप्रो पर १३ रु० व्यय बरती है। इसके प्रतिरिषत हमारे देश में 
प्रत्ति व्यक्ति विद्युत तथा इस्पात का उपयोग अमेरिका का क्रमश डे० वा भाग तथा 
ट38 वा भाग है। (७) देश का व्यवसायिक ढाचा (00८7एुशा008। $फएशप/०७ 
० ० 0०0७७) --शो० को दीन क्‍्यार्क (0गात्र 00) का मत है कि विसी 

देश के विकास की स्थिति दा झनुमान वहा वे ध्यवस्तायिकत् ढाचे से लगाया जा 
सकता है उनके मतानुसार अविक्सित एवं श्रर्व विव्तित देशी में जनम्रस्या वा 
अधिवाश प्रतिशत हकृषि जैसे प्रारम्भिक व्यवसायों (एप्प 0०००७७४४०)७) में 
लगा होता है। देद्ा के विकास वे साथ ही साथ इन व्यवसायों में जनसस्या का 
प्रतिशत कमर हो जाता है तथा दे शर्ने जनसरया का भ्रधिकाश भाग उद्योग एवं 
खनिज जैस द्वेतीयच्र-व्यवरायो (8०6०00879 0००४७७४४०४») में कार्यरत हो जाता 
है समृद्धिघाली एवं विकसित दश्चा म बैंक, व्यापार, सेवा, परिवहन झादि तृतीय 
श्रेणी के व्यवसाय (परक्तशन्प> 0००ए७४४०४७) मे बहुत से व्यक्ति लग जाते हैं तथा 
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कृषि पर भ्राश्चित जनत्ख्या का प्रतिशत बहुत कमर हो जाता है। स्पष्ट है कि इस 
दृष्टि से भी भारत एक श्र बिक्सित देश है । जबकि झमेरिका से देवल १२% 
व्यक्ति क्पि पर कार्य करते हैं, तब भारत मे कृषि पर ग्राश्चित जनसख्या लगभग 
७०%, है । इसके झतिरिकत उद्योग और खानो में २६%, लघु-उद्योग तथा निर्माण- 
कार्यो मे ८5%, परिवहन-सचार-ध्यापार व झ्यासन मे ७% तथा घरेलू सेवा भादि 
कार्यो में १०% जनसल्या लगी हुई है । 

उपसंहार--उपरोदत से स्पष्ट है कि भारतीय भ्रर्थ-व्यवस्था अभी तक अधे- 
विकसित है तथा विकास के मार्ग पर प्रशस्त है । हमे यह पूर्ण भराशा है कि देश में 
कार्यानवित की जा रही पच-वर्षीय योजनाएं देश की पर्थ-ध्यवस्था को विकास की 
खरम्‌ सीमा तक पहुचाने में सफ्ल हो सकेगी । यह अ्रवश्य है कि इसके लिये समय, 
शवित, धन झौर सहयोग की परमावश्यकता है । 


्‌ 
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(66०४7०फुफंल्यों एरफ्राणा॥आाशा5, टागगाक्क€ जाएं रेश/ात) 
प्रावकथन--क्सी देश की भ्राथिक व भौतिक समृद्धि प्रधानतः वहा के 
प्राइतिक पर्यावरण एव प्राइ्तिक-साधनो वे समुचित उपयोग पर आाश्चित है। किसी 
देश की जलवायु, धरातल वी वनावट, भौगोत्रिक-स्थित्ति, वर्षा, भूमि, खदिज-पदार्थ, 
वन-सम्पत्ति, नदिया, समुद्र तट तथा झक्ित के भ्रन्य खोत देशवासियों को झआाविक- 
क्रियाग्रो का स्वरूप तथा धनोत्पादन का परिणाम निश्चित करते हैं। वस्तुत मानव 
स्वयं ही ग्रपनी भोगोलिक परिस्थितियो की उपज है। भौगोलिक पर्यावरण झाधथिव- 
जीवन का रगमच प्रस्तुत करता है । यह रगमच भव्य भौर विशाल हो सत्ता है-- 
छोटा और वीराम भी । परन्तु रगमच की प्रकृति अपने उपर होते वाले श्रभिनयों वे 
विस्तार को सीमित झवश्य करती है। 
मौगोलिक-स्थिति (6००हम्थ्कृशल्श ॥,0९४६8०७) 
भारत की भौगोलिक-स्थिति (6००६८७एक्ाव्ण .0८8४६०॥ ० प्घत/8) -- 
भारत एक विद्याल देश है। यह भूमध्य-रेखा के उत्तर मे, दक्षिण से उत्तर तब ८९ 
से ३७” ग्रक्षाश तथा ६७० पूर्व देशान्तर से ६७? पूर्व देशान्तर तक फंला हुश्ना है। 
कर्क रेखा इस भूखण्ड को दो भागो मे विभाजित क्श्ती हुई इसके मध्य से ज़ाती है। 
हमारे देश के उत्तर मे हिमालय को ऊची परत श्रेणरिया हैं जो इसे निब्बत तथा 
भ्रम्य एशियाई देशों से पृथक करती हैं । देश वे उत्तर-पद्चिम में पश्चिमी पाविस्तान 
तथा उत्तर-पूर्व में वर्मा है । इसी प्रकार पूर्व में दगाल की खाडी, पश्चिम में प्रद 
साथर और दक्षिण में हिन्द महासागर इसकी तीद सीमाओं का निर्धारण करते हैं । 
चस्तुत प्रह्वति ने भारत को महान्‌ बनाया है। इसकी भोगोलिक-स्थिति पर्याप्त 
अनुकूल है । पूर्दो-पोलाड (2०&0९७ ह९७७ए७७९:८) के ठोद' मध्य में स्थित होने 
के फ्लस्वरूप मारत को एक ओर वर्मा, मलाया, चीन, जापान, श्रास्ट्रेलिया तथा 
पूर्वी महाद्वीप एवं दूसरी ओर, मच्य पूर्व के देश, अफ्रीका, सस व यूरोप श्रादि देझो 
क॑ साथ व्यापार बरने मे बहुत सुविधा प्राप्त है। हमारे देश की भू-मीमा (800 
फफण्या।००) लगभग ६,४२५ मील तथा तटीय रेखा (0०390-०॥7०) लगभग ३,५३५ 
मोल सम्झी है । यध्यपि भारत का समुद्र तट बहुत विस्तृत है, परन्तु पर्योप्त कटा-फ्टा 
न होन के कारण देश में अच्छे वन्दरयाहों का अ्माव है। यही कारण है कि देश 
बा सामुद्रिक थातायात विशेष प्रगति नहीं कर पाया है। हमारे देश में इस समय 
केवल बम्बई ही प्राइतिक-वन्दरगाह है। देश के विभाजन के पद्तचात्‌ कराची का 
प्रमुख वन्दरगाह पाकिस्तान के पास चला गया । अत इस झ्रभाव को पूरा करने के 
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उददं श्य से हमारी सरकार काडला (६४४0७) तथा शोखा (0)%88) के बन्दरगाह 
बनाने मे प्रयलशील है | 

भारत का द्षेत्रफल (87९० ०६ (४७ 0००7७७)--भारत एक विश्ञाल 
भूपण्ड है / देश का कुल क्षेत्रफल (जम्मू दोर काइमीर सहित) लगभग १२ ६६ ७१६ 
बर्गमील है । इसका कुल विस्तार उत्तर मे दक्षिण तक लगभग २,००० मील तथा 
पूर्व से पश्चिम तक १,८५० मील है । भारत के विस्तृत-क्षेत्र को देखते हुय कभी-कभी 
इसे एक उप महाद्वीप (8प0 ८०7८छथ्य/) भी कहा जाता है। हमारे देश का क्षेत्र- 
फल इ गढूंड के क्षत्रफल से १४ गुना तथा जापान कै क्षेत्रफल से € गुना अधिक है । 
यूरोप के प्नेक छोटे छोटे देश, जैसे--ग्रेट ब्रिटेन फ्रास, प्रायरलैड, बेल्जियम, हालैंड, 
जमंती, डेनमार्क, झस्ट्रिया, हमरी, स्पेन प्रादि भारत के क्षेत्रफल मे समा सकते हैं । 
इसके झतिरिकत हमारे देश का क्षेत्रफल कनाठा के एक तिहाई तथा सोवियत सघ वे 
सातवें भाग के बराबर है । 

भारत का भौगोलिक विभाजन (06०ह8ए॥००१ एञ्रण) 
]7040)--भौगोलिक दृष्टि से भारतवथ को निम्न चार प्राइतिक-विभागो मे बादा 
जा सकता है -- 

(१) उत्तरी हिमालय पहाड़ी प्रदेश (पाम०४४5०७)--यह विद्याल प्बत- 
साला उत्तर मे प्रामीर से प्रारम्भ होकर श्रसम की पूर्वीशश्नीमा से लेकर काश्मीर को 
पश्चिमी-सीमा तक फैली हुई है। इस विशाल पवंत की श्रेणियो की लम्बाई श्रोर 
चोौडाई दारजिलिंग से काश्मीर की पश्चिमी सीमा तत क्रमश, १,५०० मील तथा 
१४० मील से २०० मील तक है। हिमालय के पहाडी प्रदेश को तीन मुख्य भागो भे 
बादा जा सकता है --(क) सुरुष हिमालय क्षेत्र-इसमे समानान्तर पर्थत श्रेणिया है। 
इन्ही पंत श्रेणियों मे रासार की राबरो ऊची पर्वत चोटिया स्थित हैं, जैसे--एवरेस्ट, 
आस्टिन, कचन-गगा, धौलागिरी व नाग्रा पंत जिनकी ऊचाई क्रमश २६,०२८ 
फीट २५,२४० फीट, १८,१४६ फोट, २६८२० फोट तथा २६,६३० फोट 
है। (ख) हिमालय की उत्तरी पदिचमी शाखा-इस श्रेणी में खेबर भौर 
बोलिन के प्रसिद्ध दर स्थित हैं। (ग) हिमालय की दक्षिणी-पूर्वों ज्ञाखा-यह 
शाला भारत प्रौर बर्मा की सीमा का निर्धारण करती है। 

छिमालय का झाधिक-महत्व (8८०००७० वरण्फुणप्ठा०७ 0 ४0० 
प्र00१०५४७)--हिंमालय पर्वत से हमारे देश को उपलब्ध होने वाले लाभ मुख्यत्त 
इस प्रकार हैं--()) देश की सुरक्षा--हिमतालय पर्वत की ऊची श्रेणियों को पार 
करवे भारत पर आकमण करने का कोई साहस नहीं करता । श्रत हिमालय पवत 
की ये ऊची श्रेणिया विदेशी भात्रमणों से देश की रक्षा करती हैं। (४) वर्षा-- 
दिपालय पर्वत दयाल की खाडी तथा झरव सागर से उठने वाली मानसून को शोक्ता 
है जिससे उत्तरी भारत के मंदानों में पर्याप्त वर्षा होती है । यदि हिमालय पर्वत 
बी ये ऊची श्रेणिया न होती तब, सम्भवतया हमारा देख्न शुप्क-मरुस्यल होता । 

(7४) जततवायु-यह पंत उत्तर से प्रवाहित होने वाली झाद एवं झीत हवाप्रो वो 
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रोकता है । इन पर्वत-थणियों के न होने पर भारत एक बर्फीला मंदान बने 
जाता । (४) पिचाई--इख परत बी विस्तृत श्रेणियों पर दर्ष भर बर्फ जम्ी रहती 
है जो पिधघदकर गया, यमुना, सिन्‍्ध, सतलज, ब्रह्मपुत्र झादि बड़ोन्‍-वडी नदियों में 
आती है। यह नदिया देश क॑ मेदानों को सीचकर घन-घान्य में वृद्धि करती हैं। (४) 
जल विद्युत--इन नदियों पर यत्र दन झनक स्थानों पर विद्युत शवित उत्पादन के वेस्द्र 
बनाए गए है जो देश की ग्ाथि--प्रगति वे दृष्टिकोण से क्रपगा महत्वपूर्ण स्थान 
रखते हैं। (४) बहुमूल्य ग्रोषधि तथा लकडिया--हिमालय पर्वत की श्रेणियों में 
घने बन हैं जिनम बहुमूल्य लकड़ी, जडी-बूटों तथा प्रन्य पदार्थ उपलब्ध होने हैं । 
(९५) चाय की खेती--ग्रमम, दारजिलिंग तथा देहरादून बी पहाडियो पर चाय वा 
चत्पादन रिया जाता है । (४8) जलवायु की विभिन्‍दता--भारत में पाई जाने वाली 
विभिल प्रकार वी जतवायु का श्रय भो इसी क्षेत्र को है, जिसके परिणामस्वरूप 
देश म लगभग सभी प्रकार व भ्रन्न, पेय-पदाय तथा रेशदार-पदार्थ उत्पस्न होते हैं। 
(5) खनिज सम्पत्ति--इन पर्वेत श्रणियों में स्थान-स्थान पर झनेतर प्रवार के खनिज- 
पदार्थ भी उपलब्ध होते हैं, जैसे--पहाडी नमक, जिप्सम, कोयला, मैग्नेसाइट, 
डोलोमाइट झौर पंट्रोल ग्रादि । (5) भूमि सरक्षण--हरे-भरे पर्वत होने वे फ्लस्वरूप 
वर्षा दा जल तीव प्रवाह से नीचे नही शरण पाता । फ्लत हिमालय परत वी श्रेणियां 
उस क्षेत्र म भूमि सरक्षण का कार्य भी करती हैं। (57) स्वास्थ्यप्रद तथा झ्राफ्यंक 
स्थान--काश्मीर की फ्लो की घादी तथा शिमत्रा, दाजिलिंग, नेनीताल, मगूरी एवं 
श्रीवगर भ्ादि रमणीक स्थान हिमालय पर्वत की तराई में स्थित हैं । (50) श्रस्य 
लाभ - हिमालय परव्वेत का पत्यर मकानों तथा अय वस्तुओं वे निर्माण में प्रयुवत 
होता है। भ्रतेक प्रकार वे फल-मेवे तथा जेंगली-पशु इन पव॑त श्रेणियों में उपलब्ध 
होते हैं। इसे प्रमूल्य सघन बन तया चरागाह भी विशेष प्राथिक महत्व रखते /। 
(२) गगा का मदान (0४2०४० 4४ )--गंगा वा मैदान विश्व के 
उपजाऊ समतल मंदानों म सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह मेंदान गंगा, यमुना, 
बह्मपुपत सदलज, सिघु तथा इलब्री सहायक नदिया की लाई हुई मिट्टी से बना है। 
यह उत्तरी भारत के प्रपित्राश्य क्षेत्र म असम से पजाव तक भौर हिमालय से 
विध्याचल तक विल्वृत है। इसका क्षेत्रफत लगभग हे लाख बर्गमील हैं। इसकी लम्बाई 
लगभग १,५०० मील तथा चौड़ाई १५० से २०० मील तब है। भारत के विभाजन 
डे पश्चात्‌ सिघझोर उसकी सहायत नदियों वा देश के झाथिक जीवन में विशेष 
महत्व नही रह गया है कक्‍्याकि अप इव नदियों का प्रधिक्राश भाग परजिस्तान में 
घला गया है । गंगा वे मंदान म उत्तरी राजस्थान, पूर्वी पजाव, उत्तर-प्रदेश, बिहार, 
परदिदसी बाल तथा अभ्रसम वा कुछ भाग सम्मिलित है। इस मेदान वे ग्रधिकाश 
क्षत्रो म पर्याप्त वर्षा होती है । शेप अय क्षेत्रों मे सिचाई के साधन उपलब्ध हैं। 
गगा के मेंदात का श्राथिक सहत्व--[/) इस स्षैत्र मे बहने वाली नदियों 
में भपने साथ लाई हुई मिट्टी से इस क्षेत्र वो उपजाऊ बना दिया है, श्रतः इस क्षेत्र 
मे ईख, चावल, गेहू, जूट, बपास प्रादि प्रमुख कृषि उपज द्वोती हैं त्तया गहरी लेती 
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की दृष्दि स भी इस क्षत्र का विशेष महत्व है। (४) भूमि की समतलता दे वारण 
इस क्षेत्र में रेलो भौर सडको वा जाल सा विा हुप्रा है । (४) इस मंदान में लोहा, 
कोयला श्यदि प्रमुस खनिज पदार्थ भी उपलब्ध हैं | फ़्तत' इस क्षेत्र मे वडे-व्डे 
उद्योग-धन्धो का विकास सम्भव हो सका है तथा बहुत से शहर श्र व्यापारिव केन्द्र 
इस क्षेत्र में स्थित है। (।ए) गगा का यह मंदान सम्पूर्ण भारतीय क्षेत्र का एक तिहाई 
माय है तथा इसमे देश की लगभग ४०९५ जनमख्या निवास करती है | वस्तुत 
प्राचीन काल से ही भारतीय राम्यता, सस्दृति कला और साहित्य का भ्मुख केन्द्र 
यही क्षेत्र रहा है और आज भी इस क्षेत्र का भारत वे” जीवन मे महत्वपूर्ण स्थात है । 

(३) दक्षिणी-प्रायद्वोप (06०८४७ ?€एफण्ण०) “-मृस्वी कया वह भाग 
जो श्रास-पास को समतल भूमि स ऊचा होता है--पठार कहलाता है । भारत का 
दक्षिणी-पठारी भाग एक विशोेण के झ्रावार जंसा (॥ँ०ाठ्रणे॥7) हे जो तीनो ओर 
से पहाडियो से झ्राच्छादित है । उत्तर में धिघु गया के मैदान तथा दक्षिणी प्रठर के 
मध्य में १,५०० फीट से ४,००० पीट तक की ऊंची झनेद्र पर्वत श्रेणिया है | दक्षिण 
के पठार वी ऊचाई वा ग्ौसत पध्रनुमान १,५०० फीट है, यद्यपि इसके पूर्वी घाट की 
गद्वत ऊचाई २,००० फोट है तथा पश्चिपी घाद की ग्रौसत ऊचाई ३,००० से 
४,००० पीट दया कही वही पर ६,००० फीट तक है | अरावली विम्प्य तथा सत्त- 
पुडा दक्षिणी पठार की मुरुय पहाडिया है । भोगोलिक दृष्टि से भारत के मध्य मे स्थित 
ये चट्टार्दें सबसे पुरातन हैं । इस प्रदश की मुख्य नदिया नमेंदा, त्ाप्ते, महानदी, 
कृष्णा और कावेरी है । च कि इस प्रदेश का धरातल ऊबड-ख'बट है, इसलिये प्रीप्म- 
काल में ये यदिया सूसवर केवल तालाव वे सदृश्य हो जाती है, तथा सिंचाई के लिये 
उपयुक्त नहीं रहती ) 

दक्षिणों प्रायद्रीप का श्राथिक सहत्व--इस प्रदेश मे उपलत्ध “दाली- 
मिट्टी” बषास, ज्वार, कहवा तथा नारियल झादि के उत्पादन मे! लिये भ्रत्यधिक 
उपजाऊ है। इसके प्रतिरिवत इस प्रदेश में तेद के बीज, तम्बाकू व चावल का भी 
उत्पादन होता है। चू शि इस प्रदेश में बन पर्याप्त विस्तृत क्षेत्र में है, इसलिए भाथिक 
दृष्टि से इसका झग्रपना विद्येप महत्व है । इन वनो में चन्दन तथा झ्रावभूस की बहु- 
मूल्य लक्दी उपलब्ध होती है। इस प्रदेश की चट्टानों से भ्रनेक खनिजदार्य 
नितलते है, जेंगे--कोलार में राना, गोदावरी की घाटी मे मैंगनीज, कोपला व लोहा 
पादि ; पनुकूल परिस्थितियों थे अभाव में इस क्षेत्र वा झाधिक विदास उत्तरी 
मैदान वे समान नहीं हो सका है। यही कारण है कि इस क्षेत्र मे जनसश्ष्या का 
घनर्व भी प्रपेक्षाइत बहुत कम है ॥ 

(४) समुद्र-तदीय मेंदान (00०्#व्य एयठग--भारत में दक्षिणी पठार 
सथा समुद्र के बीच पूर्व प्रोर पश्चिम दोनों झोर जो क्षेत्र है, उन्हे क्रमश पूर्वी-घाट 
(ए०#छा॥ 90803) सपा पश्चिमी घाट (पलक 0॥8७) कहा जाता है । इन्ह 
त्रमश करोमण्डल-सद' तथा 'मानाबार-तट' भी कहा जाता है] पूर्वी अटीय मेदान 
पश्चिमी-तटीय भंदान वी भपेक्षा शधिब विस्तृत है। यह उत्तर में मद्दानदी की 


ता 
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घाटी से दक्षिण में नीलगियी ठक॒ ५०० मील नम्वा है। पश्चिमो-घाट की श्रपेक्षा 
पूर्वी घाट की ऊचाई कम है तया इसकी चोड़ाई ५० से ८० मील तक है। पश्चिमी 
तदीय मैदान की चौडाई कही भी ४० मील से अधिक नही है 
सुद्र-तटी4 मंदानो का आथिक महत्व--.ूर्वी-तटीय मंंदान मे महानदी, 
कृष्णा, वाबेरी और गोदावरी नदियों के पानी से सिंचाई वी जाती है। इन नदियों 
ने ऋपने साथ लाई हुई मिट्टो से इस क्षेत्र को झत्यधिव उपजाऊ बना दिया है। इस 
क्षत्र मे वर्षा २० से ५० इच तक होती है। गते यह! पर चावल, तारियल, तिलहन 
तथा मसालों को खेती की जाती है ! पर्याप्त वर्षा होने वे कारण यहा जल-विद्युत 
योजनाएं भी कार्यान्वित की गई हैं । पश्चिमो-तटीय मँदान में पूर्वी-तटीय मंदान की 
श्रपक्षा। वर्षा अधिक होती है जिसका बापिक औसत लगभग १०० इच है। इस क्षेत्र 
की मुस्य उपज कपास, चावल चाय और नारियल झादि हैं। हमारे देश वे प्रसिद्ध 
बन्दरगाह, जँसे-बम्वई, मद्रास, कौचीन ग्लौर विश्वाखापतनम्‌ आदि भी इन्ही तटो पर 
स्थित हैं । इनमे सबसे भ्रधिकर उपजाऊ मंदान नदियों वा डेल्टा-अ्रदेश है जिसे 'क्छार' 
कहा जाता है। चएि इन मंदाना में उत्पत्ति श्रधिक होती है, इसलिये जनसस्या 
का धनत्व भी इन क्षेत्रों में बहुत अधिक पाया जाता है | देश के इन दोनो ब्समुद्र तटो 
मी लम्बाई लगभग ३,५०० मील है। व्यापारिक दृष्टिकोण से समुद्र-तट वा महत्व- 
प्रूण स्थान होता है । वास्तव में श्राज इज्ज्ंड भ्रोर हालंड श्रादि देशों वी इतनी 
प्रगति का श्रेय उन देशो बे समुद्र-तट को ही है। हमारे देश का समुद्र तट श्रधिव 
कटा-फटा नही है जिसके कारण हमारा देझ् व्यापारिक दृष्टिकोण से श्रधिक प्रगति 
नही कर पाया है । देश वी प्रचवर्षीय योजनाओं के भ्रन्तगंत बन्दरगाहो का विकास 
करने के श्रपूर्व प्रथत्त किए जा रह हैं । 
भोगोलिक-स्थिति श्रोर श्राधिक-जोवन का सम्बन्ध (ए०नर्शबाणा 
फ॥९(१०छ) 5६०१7ल्‍०फुएण्थ) [,0९७६०० १३७ 2४९००४०७४० )/8)--फ्सी देज्ञ वे 
आधिक-डीवन को भोगोसित परिस्थितिया मुस्यत इस प्रवार संचालित एवं परि- 
सीमित बरती हैं --()) स्थिति--भौगोलिक स्थिति क परिणामस्वरूप ही ग्रामी तथा 
नगरो का विद्वम होता है । पहाडी दलवानों पर वद्े-वडे नगर श्रथवा गाव नहीं 
बसाय जा सकत | बड़े-बड़े नगर केवल मंदाना में ही बसाय जा सबते हैं । (४) खान- 
पान-प्राह्टति+ साधन दिस्ती देश वे निवासियों का धान-पान निश्चित करते है। 
गया के मंदान में रहते वाला का मुब्य भोजन गेह व चना है, जबडि हिमालय पर्वत 
पर रहने बाले निवासियों का सुस्य भोजन मास तथा दूध है (0) व्यवसाव-विसी 
विशेष क्षेत्र में कौन-सा व्यवसाय अपनाया जायगा यह भी बहुत बुछ भोगोतिया 
परिस्थितियों पर निर्मर करता है । उत्तरी मारत भे हिनालथ पर्देत्त के निवालियी का 
मुख्य व्यवसाय भेड़नवकरों पालना है, गया वे मेदान में रहने वालों वा मुख्य धन्या 
कृषि है तथा वगाल, विद्वार भौर मध्य-ग्देश रेट जहा पर पनिज-पदार्थ प्रचुर मात्रा में 
उपलब्ध है, वहां के निवासियों का मुख्य वथवसाय उद्योग है। (४) उद्योग-पन्यै-- 
'क्सी क्षेत्र का प्राइठिक परिवेश ही इस वात वा निर्णय करता है कि उस क्षेत्र मे 
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कौम कौन से उद्योग-भन्धो का उद्भव सम्भव हो सकेगा । उत्तर-प्रदेश और विहार 
में चीनी के वारखाने तथा वगाल मे पटसन वे कारखाने इस वष्य वा प्रत्यक्ष 
उदाहरण है । (४) व्यापार “प्रत्येक देश का भ्रन्तदेंशीय तथा श्रन्त॑राप्ट्रीय व्यापार बहुत 
बुद्ध वहा के प्राइ्तिक पर्यावरण द्वारा परिसोमित होता है। यद्यपि हमारे देश का 
समुद्रन्तट ३,५०० मील लम्बा है, परन्तु अधिक बटा-फ्टा न होने वे वारण देश मे 
बड़े-बड़े बन्दरगाहों का अधिक विवास नही हो सका है और हमारा देश व्यापारिव' 
दृष्टिकोण से अधिक प्रगति नही कर सका है। (४) जीवन-हतर--किसी देश में 
वहां के निवासियों वी आवश्यक्तायें उपलब्ध प्राइतिक साधनों से परिसीमित होती 
हैं। इसवे' साथ-साथ यह भी उल्लेखनीए है कि विसी देश की ग्राथिक समृद्धि वहा 
पर उपलब्ध प्राश् तिक सावनी तथा नागरिको द्वारा उनके समुलित्त उपयोग पर 
प्राश्नित है « हमारे देश में प्राशतिक साधनों की पर्याप्त प्रचुरता है, परन्तु ,इनवा 
समुचित शोपण न होने के कारण देशवासियों का जीवन-सतर निम्न कोटि का बना 
हुआ है । इसीलिये यह कहा जाता है कि “भारत निर्धनो द्वारा वासितएव धनीदेश 
है 7 (08 ॥8 ॥ गला ९णायधह ग्रघ०७/६१ 83 ० ए00:-) 
जलवायु (एञाणथा०) 

भरत की जलवायु (0080६ ०६ 700।0)--यद्यपि भारत वी समग्र 
जलवायु को भर्घ-प्रयन वृत्तीय (8000-7०: ) मानसून शेली की जलवागु कहां 
जा सबता है, तथापि देश का झ्ावार विशाल होने के कारण यह पर जलवायु की 
विभिन्नतायें पाई जाती है । मुख्यत उत्तरी भारत में जलवायु शीतोष्ण तथा दक्षिणी 
भारत की जलवायु उष्ण है । उत्तरी भारत में जाड़ो मे ठापक्रम ४४८ से ६००० 
तब तथा प्रीप्म काल में १० ३२०: व दी. मादा है ॥ दक्षिणी भारत में 
यह तापत्रम ७५०९ रो १००४७ तक रहता है । 

जलंबापु पा भारतीय अ्य््यवस्था पर प्रभाव--देश की पर्प-्यवस्था 
पर जलवायु द्वारा पडने वाले मुख्य प्रभाव इस प्रकार हैं -(।) वनस्पति मे विभन्‍नता-- 
हिमालय वी तराई में वन तथा राजस्थान भे रेगिस्तान प्रीर उत्तर-्प्रदेश में कृषि 
की विभिष्न उप्जे जलवायु की विभिन्नता के ही कारण है। (॥) कृषि एवं फसलों 
में भिन्‍्तता-देश की विभिन्न जलवायु वे फ्लस्वरूप ही पजाब में ग्रेह्ट बगाल में 
चावध तथा तटीय-प्रदेशों मे नारियल उत्पन्न होते हैं ! स्पप्ट है कि जलवायु वी 
विभिन्नता के फारण ही देश में भिन्न-भिन्न फ्सलें उत्पन्न होती है । जलवायु वी इस 
प्रनुबूलता ने ही भारत को दृपि-प्रधान देश दना दिया है। (5७) उद्योग-धन्घे-पक्चिपी 
बगाल प्रें जूट बे कारयाने सथा उत्तर-प्रदेश भौर विहार में चीनी के कारखाने जल- 
यायु का ही परोक्ष परिणाम है । (।६) स्वास्थ्य व कार्य-क्षतता--उप्ण जलवायु होने 
के कारण हमारे देश के लागरिक श्षीज्न ही परिषवता फी स्थिति को प्राप्त हो जाते 
हैं। भारतीय भमिक की हीन वार्य-ध्षमता (7,0% 28क्‍0८४८5] का राबसे प्रसुस कारण 
भी जलवायु की उप्णता ही है। (५) खनिज सम्पत्ति व जोव-जन्तुप्ों मे विभिग्नता-- 
बंगाल, विहार घौर उड़ीसा ये बायल, छोटे को खाने तथा मेंसूर म सोने की खाते 
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मिलने का वारण बहुत ऊुछ जलवायु की विभिन्नदा पर निर्भर करता है। इसके 
प्रतिरिवत जलवायु की विभिन्नता के कारण ही काइमीर भे पहाड़ी भेड, राजस्थान मे 
ऊंट भोर वगाल में चोते भ्रधिक मिलते हैं। (४7) रहन-सहनं--जलवायु की उप्णता 
के फलस्वरूप हमारे देशवासियों की झ्रावश्यकतायें झत्यस्त न्यून हैं श्रोर उतमे रूढि- 
वादिता घर कर गई है। (४॥) भराविष्कार--”आवश्यक्ता ही प्राविष्कार की जननी 
है।' यही कारण है कि भारतयासी अपनी न्यून प्रावश्यक्षताओों के परिणामस्वरूप 
वैज्ञानिक ग्राविष्कार के क्षेत्र में प्रधिक प्रगति नहीं कर सके हैं। (४४) चरित्र भौर 
रीति टिवाज--गर्म जलवायु ने भारतवासियों के साहस, परिश्रम तथा प्रात्म विश्वास 
को कम बरते उन्हें प्रकर्मण्य, आलस्य-प्रिय एवं भाग्यवादी बना दिया है। (5) 
प्रत्तर्राष्ट्रीय व्यापार---भारत विदेशों को चाय, जूट तथा तिलहन प्रादि भेजता 
है। ज्ञ कि इनकी उपज के लिये देश में अनुकूल जलवायु है, इसी लिये इन वस्तुओं 
का उत्पादन भी प्रधिक होता है । इस प्रकार जलवायु देश के व्यापार की दिया 
भौर गति का निर्धारण करती है । 

भारत में जल-बर्धा (2६06 ६ [00/0)--हमारे देश में वर्षा मानसूनी 
ह॒वाओो से होती है । गर्मो में वर्षा करने वालो हवायें पग्रीष्म मालसून (8प््रफ्ल 
3[09४0०७) तया शरद-ऋतु मे वर्षा करने दालो हवायें शीतवालीद मानसून (५७९९७ 
3094००७) कहलाती हैं। (प्र) प्रीष्म कालीन वर्षा--हमारे देश मे लगभश ६०%घर्पा 
प्रीप्म-बालीन दक्षिणी-पश्चिमी मोसमी हवाओं से होती है । प्रीप्णम बालीन मानसून 
की दो शाजापे हैं--(0) श्र साथरीय शाला--इसे भ्रव सागरीय मानसून भी 
कहते है । इसपी तीन उप-शाखाये हैं- (क) एक उपशासखा पश्चिमी धाद से टय्राकर 
कुमारी अन्तरीप से बम्बई तक वर्षा करती है। (ख) दूसरी उपन्याखा परावली, 
विध्याचल तथा सतपुडा पवतों बी और चलरर मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम उत्तर 
में वर्षा करतो है ॥ (ग) त्तीसरा उपन्धासां पश्चिमी घाट से टकरावर उसके ढाली पर 
वर्षा बरती है। (४) बगाल को खाडो को शाखा--यह मानसून बगाल वी साडी 
से उठकर पूर्वी पर्वत श्रेणिया से टकरा जाता है तथा तीव उप विभागों में विभकत 
हो जाता है-- (व) एक भाग बर्मा वो ओर जाकर प्ररावान-योगा से टकशवर 
बर्मो वे परिचमों भाग में वर्षा करता है। (ख) दूसरा भाग प्रसम की पोटद जाकर 
खासी पहाडियो वाले तग भूखण्ड से टक्राठा है। इसी मानसून से चोरापू जी में प्रति 
वप ५००” वर्षा होती है । (ग) मानसून का चीसरा भाग बाल में सुन्दरवन मे वर्षा 
करता हुआ हिमालय से टक्राकर परिचिम वी ग्रोर मुड जाता है तथा वगात, विंहार 
भौर उत्तर-प्रदेश के उत्तरी-पूर्वी भाग में यथप्ट वर्षा करता है । 

(श्र) शीतकालीन वर्षा +--अवद्ववर से दिउम्ब६ तप उत्तरखूर्वी 
पापी दा कारन तथा जब केयर ॥ ये हवायें बंगाल थी खाड़ी से उठ 
कर मर्द्रर्म, उत्तरों-भारत तथा पूर्वी तट पर वर्षा बरती है। यद्यपि इस काल में 
वर्षा वी मात्रा बहुत कम होती है, परन्तु गेह उत्पन्त करने वाले क्षेत्रों में इसझुर 
विद्यंप महत्व है ॥ 
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भारत में वर्षा की विद्येषताएं -- भारतीय जलवर्पा वी मुख्य विशेषताएं 
इस प्रकार हैं --(0) देश से वर्षा का वितरण समान नहीं है --अद्यति देश मे 
वर्षा वा वापिक झौपत ४२” है परन्तु यदि एवं शोर चीरापू जी म ५००” तक वर्षा 
होती है तब दूसरी श्रोर राजस्थाव मे ५” से भी वम वर्षा हो पाती है। (॥) वर्षा 
की मात्रा श्रीद्चित है --विगत वर्षों के द्राक्‍ड्धा से स्पष्ट है दि भारत भ ५ 
वर्षों मसे १ बर्ष वर्षा बहुत श्रष्ठ होती है, दो वर्षों भ सामान्य तथा दो वर्षों मे 
बढुत कम ग्रथवा बहुत अधिक वर्षा होती है। (30) वर्षा छी दो ऋतुयें --हमारे 
देश में बुल वर्षा ना &०%, भाग प्रीप्मणास में यून गे मितस्वर तक होता है तथा 
शप शरद-कऋतु भे । (४) षर्षा फा समय भ्निश्चितत रहता है --वर्षा के श्रारभम 
झौर भ्रन्त थी ग्रनिश्चितता दे फ्लस्वरूप भारतीय शृषि भी भ्रनिश्चित ही रहती है । 
भारत के ध्राथिक जीवन पर मानगुन दा प्रभाव --वास्तीय प्र्थ- 
ब्यवत्या पर जनवृष्टि के मुस्य प्रभाव दस प्रवार है -८()) हृषि पर प्रभाव -- 
भारत भे वर्षा की प्रनिश्चितता वे वारण कृपि-उत्पादत में "ली श्रतिश्चितता रहती 
है । तोल्स मे मताबुसार “मानसूत के फेल हो गाने पर भारतीय-छृषि में पूर्णत 
तालावन्दी हो जाती है ।" (॥[ 309३0०83 शी, ६९३४९ ॥३ ९०फफ़जों०ग९ ००८ 0०६ 
का 28घणा॥प्यथ) । (४) उद्योग पन्‍षों पर प्रभाव --शूणि उद्योग पर श्राधारित 
उद्योग-घन्पे जैगे-- चीयी वस्त्र, तथा जूट-उद्योग वर्षा वे परिमाण से प्रप्नत्यक्ष रूप 
से प्रभावित द्वोते हैं। (30) व्यापार ---अ्रपर्याप्व एप भ्रनिश्चित वर्षा के! वारण 
भारतीय व्यापार में भी श्रतिश्चितता रहती है ! (ए) सरकारी बजट --मानसून 
का प्रभाव श्रप्रस्यक्ष रूप से सरवार वी झ्ाय व्यप पर पडता है। पर्ताप्त चर्षा होने 
बी स्थिति में श्रच्छी उपज होती है जिससे सरकारी प्राय में वृद्धि होती है । इसवे 
विपरीत प्रपर्पाप्त वर्षा होने वी स्थिति मे सरकार को विदेशों से अन्न सगाना पढ़ता 
है | इसीलिये तो मारत बे बित-मन्ती न्लकेट मे महा था वि. “भारतीय बजट वर्षा 
का जुप्रा है।" (४० वशताक्षा 9008६ ॥३ & 8७9) ॥7 78॥75/) । (ए) जनसस्या 
शा घनत्व --पर्याप्त जलवर्पा वाले प्रदेशों मे जनसख्या वा घनत्व उन क्षेत्रों की 
ब्रपेक्षा प्रधिष रहता है जरा भ्रपर्याष्त थर्षा होती है। यही कारण है कि उत्तर-प्रदेश 
में जनमक््या का घनत्व राजस्थान की श्रपेदा भ्रधित है | (७) गुल्य स्तर .--हमारे 
देश में वर्षा वी प्रनिश्चितता एवं ग्रनियमितता के कारण कृषि की उपजसे 
सम्विन्थित मस्त बस्तुभो का मूल्य भ्रस्थिर रहता है। 


डे 


मिट्टियां आर भमि-कटाव को समस्या 


(8णा5 ड70 ॥6 शिक्राश्या 0 590 हा०5णा) 
प्राववथन्‌ --भारत एक इषि-प्रधान देश हैं । भारतीय कृषि उत्पादन वी 
सीमा और दिशा के निर्धारण मे भारत में उपलब्ध विभिन प्रकार की मिट्टियों के 
भुण और झवगुणो दा विशप महत्व है। जलवायु और मिट्टी वी विशिन्नता वे हो 
फलस्वरूप भारत में विभिन्‍न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं । 

भारत की मिद्दियां (8०05 9:700/39)---भारत मे पांच प्रवार वी 
पिट्टिया पाई जाती है -- 

(श्र) दोमद मिट्टी (805)० 8०))--दोमट मिट्टी वो 'यगवार' भी 
कहते हैं। यह मिट्टी भारत में सबसे ग्रथिकः उपजाऊ है। हमारे देश में इस मिट्टी का 
क्षेत्र लगभग हे लाख वगमील है जो कि पजाब, उत्तर-प्रदेश, राजस्थान भ्रसम 
बगाल, भ्रुजरात, तटीय मेदान, बिहार तथा गोदावरी, इप्णा झौर कावेरी के मुहानों 
पर विस्तृत है । नदियों ने इस भिट्टी को बार-बार धोकर भ्रत्यध्िक उपजाऊ वना 
दिया है । इस मिट्टी की मुख्य विशपता इसका मुलायमपन भौर गहरापन है। बोरिंग 
करने पर यह पता चला है कि यह मिट्टी १,६०० फीट नीचे तक प्राई जाती है। इस 
मिट्टी मे पोटाश (2०५४७७) और फास्फोरिक एसिड (?॥055४०७९८ #थ0) बी 
पर्याप्त मात्रा पाई जाती है परन्तु नाइट्रोजन ()३४०४००) कम माता में मिलता है। 
इस मिट्टी मं चावल, गेह, चना, गन्‍ता, जूट, तिदहन और तम्वातू झादि मुख्य-मुख्य 
फ़्सलें उगाई जाती हैं । चू कि यह मिट्टी कृषि उत्पादन की दृष्टि से बहुत उत्तम है, 
इसलिए इसी मिट्टी के क्षत्र मे जनम्तस्या का घनत्व भी अपक्षाहृत झधिक पाया 
जाता है । 

(झ्रा) लाल मिट्‌टों (8०8 800)--३इरा मिट्टी मे लोह खनिज मिले रहने 
के कारण, मिट्टी का रग लाल सा दिखाई दता है । श्रत इसे लाल मिट्टो कहते है। 
यह मिट्टी मद्रास, मैसूर, दक्षिणी-पूर्वी महाराष्ट्र, ग्राघ्न प्रदेश, मध्य-प्रदेश के पूर्दी भाग, 
उड़ीसा तथा राजस्थान झौर उत्तर-प्रदेश के कुछ भागो मे पाई जाती है। इस मिट्टी 
का क्षत्रप्त आठ लाख वगमील से भो अधिक वतलाया जाता है। इसमे फ्रास्पोरिक 
एसिड (700०5%४०८४० 4००) ठया नाइट्रोजन की मात्रा कम पाई जाती है । छृषि- 
उत्पाइन की दृष्टि से लात मिट्टी अधिक उपनाऊ नहीं होती । इस मिट्टी मे उगाई 
जान वाली मुख्य फ्सर्ले बाजरा, ज्वार, ठिलहन, बपास तथा भू गफ्ली ग्रादि हैं | 

(इ) काली मिद्टो (826६ 8० --घातुओ के भ्रघिक सम्मिथ्रण होने 

बे! कारण इस मिट्टों का रग काला' हो गया हैं। यह मिट्टी महाराष्ट्र, 
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मध्य प्रदेश, प्रान्ध्र प्रदेश श्रादि राज्यों बे ढो लाख वर्ममौत के क्षेत्र मे फैली 
हुई है। दक्षिणी पठार की यह मिट्टी उपज को दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 
इस मिट्टी कौ मुष्य उपज कपास हैं। इसोलिये इस मिट्टी को “कपास दो पिट्टी” 
((०४४०० $0]) भी कहा जाता है| इसमें पोटाश (7०६७०॥) तथा चने (59७) की 
मात्रा भ्रधिक होतो है तथा नाइट्रोजत (१४०8०/) और फास्फोरिक एसिड 
(ए०्घए७०ा० 82०४९) की मात्ना कम होती है। इस स्ट्टी म ग्रीप्म-बाल में दरारें 
पढ़ जाती हैं तथा वर्षा काल में इन दरारो के द्वारा वर्षा का जल भन्दर गहराई तक 
चला जाता है । वर्षा काल में यह मिट्टी लिबलिबी (7.0४09) हो जाती है तथा 
शुष्क हो जाने पर इतनो क्‍डोर हो जाती है कि प्रीष्म-काल में भी इस मिट्टी की 
नमी कम नही होने पात्ती । कपास के अतिरिका इस मिट्टी में ज्वार, बाजरा, गेहू व 
दालें भ्रादि उग़ाई जाती हैं । 

(ई) लंटराइट मिट्टी ([,2६७४/७ 807) भारत मे हैटराइट मिट्टी मध्य- 
प्रदेश, झसम, उडीसा तथा पूर्वी व पश्चिमी घाटों के पास पाई जाती है। इस मिट्टी 
में फास्फोरित्र एसिड (0॥039900० लत), पोद्याश (०६४७७) तथा चूना (.00७) 
बी मात्रा तो कम होती है परन्तु वनस्पति का भ्रद्म पर्याप्त मात्रा मे हांता है। यह 
मिट्टी पहाडा पर कम उपजाऊ होती है, परन्तु पूर्वी और पश्चिमी घाटो पर इसकी 
उबेरा-शजित पर्याप्त पाई जाती है । इस मिट्टी की मुख्य फसलें चाय, वहवा तथा 
रबर प्रादि हैं। 

(उ) ड्रेप मिदुदी (7४०७ 8०)--पह मिट्टी मध्य-्प्रदेश, काठियावाड 
तथा हैदराबाद आदि राज्यो के कुछ भागो मे मिलती है। पहाडों के ढलवानों पर 
यह मिट्टी अधिक उपजाऊ नही है, परन्तु मेंदावों भ्रोर नीचे के स्थानों मे इस मिट्टी 
में कपास, चावल तथा दाल भझादि की फसलें बोई जाती हैं। 

भूमि-क्षरण (8णा ॥270०॥०7) 

भूमि-क्षरण का प्रर्थ और प्रकार (5०शा7ण३ ४००७ फा्तंड 6 छ8णो 
एः०अणा)-- हवा एवं पानी को क्रियाश्रों द्वारा मिट्टी को ऊपरो सतह के बह जाने 
भ्रपवा उड जाने भपषवा गड्ढे भादि बन जाने से भूमि को उदरा-शक्षित को जो 
क्षति पहुँचती है उसे ही भूमि-क्षरप (80० 720907) कहते हैं। वर्षा का पानी 
झपवा अभ्राधी के कोबे जब कभी भवाथ-रूप से तीब्रगति से बहते है तो वे प्रपने 
साथ भूमि वी ऊपरी-सतह को (जो कि उपजाऊ होती है) उड़ा प्रववा बहा ले 
जाते हैं 7 इस अपार पूद्वी की उपरण्याह्ि नथ्ट दरेतर उताये जजर आपका कि जे 
प्रयोग्य होने वी स्थिति को हो भूमि का कटाव कहते हैं। मुख्यत भूमि का कटाव 
तीन प्रकार से होता है --(झ) तलक्षरण (88९७ 727०»०४) -- पानी हारा 
रामतन भूमि (७६ [,5४७३' की ऊपरी सतह के बढ़ जाने तथा नीचे की पिट्टी 
रामान (&७8) किस्तु वेजार हो जाने को तलद्वारण (59०९४ 27००४) कहा जाता 
है । तल-क्षरण उस भूमि म॑ भधिक होता है जिस पर कृपिन्तार्य नहीं होता तथा 
जिस पर वृश्ष भो नहीं होते । एवं झनुमान के भनुसार हमारे देश में 
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तल-क्षरण द्वारा भ्रत्तिवर्षं सबसे भ्रधिक हानि होती है । (प्रा) भ्न्‍्त 
क्षरण प्रथवा फछारदार-कटाव (69 छः०भणा) --जब कभी वर्षा 
अथवा बाढ़ के पानी के तीव्र प्रवाह से भूमि में दुर-दुर तक गहरे गडूढे, ताले तथा 
रास्ते आदि बन जाते हैं तथा भूमि स्थान-स्थाव पर ऊवड-खाबड हो जाती है, तब 
ऐसे गहरे गड्ढे को कछार (९8970९७४) तथा इस प्रकार के क्टाव को वछारदार- 
कटाव (0णए 727०9०४) कहा घाता है। कछारदार-कटाज पुख्यत नदियों के बिनारो 
की भूमि में होवा है, वयोकि यहा पर वाढ भादि को अधिक सम्भावना रहती है। 
(8) वायु-क्षरण (77फ़वे [9702०7)--बायु के तीत्र कोको द्वारा भूमि नी ऊपरी 
सतह के उपजाऊ-कणों को उडाकर ले जाने वी क्रिया को वायु-क्षरण (१७ +४ावे 
प०9०४) कहते हैं। हमारे देश में वायु-श्षरण राजस्थात और परर्वी-पजाव के सूसे 
क्षेत्रो में होता है 
भारत में भूमि-क्षरण को समस्या--भारतोय #पि को सबसे प्रमुख 
समस्या “मभूमि-क्षरण” की है ! डा० शाधा कमल मुक्जी ने भू-क्षरण को “भारतीय 
डृपि के लिये भ्रदेला सबसे भयवर खतरा” (67९8/९० 886 )[९00808 (० ॥56॥08 
487०ण४०7०) कहा है । हमारे देश मे भूमि के क्टाव वा सबसे भ्रधिक विस्तृतत 
रूप “तव क्षरण” (8॥0०६ 7270आ०7) है। इसके अतिखिवत हमारे देश मे प्रस्त 
क्षरण (0णा9 ॥77०थ०४) का क्षेत्र भी दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है ॥ एक 
प्रनुमान के प्रनुसार हमारे देश के पहाडी क्षेत्रो, चरागाहो, बेकार भूमि भ्रौर गडटो 
(7९4४77०७) आदि के रूप मे लगभग २०० मिलियन एक्ड भूमि जो कुल क्षेत्र का 
लगभग है भाग है, बुरी तरह से भूमि-क्षरण के विपदा-वारक चगुल में फमी हुई है। 
पजाव के होशियारपुर जिले मे लगभग ऐसे १०४ खेत हैं जिन्ह “चो” (20०) वहते 
हैं भ्रौर जितमे ४०,००० एक्ड उपजाऊ भूमि का विनाश हो चुका है। यभुना नदी ने 
बुन्देलखण्ड मे तथा चम्बल नदी ने धोलपुर झोर ग्वालियर में हजारो एकड भूमि को 
मध्ट-भ्रप्ट कर दिया है । दक्षिणी भारत मे भी बहुत सी मूमि इसी प्रकार बेकार हो 
गई है। भारत के पश्चिमी भाग का ५ करोड एक्ड का रेगिस्तानी क्षेत्र तथा उसके 
विक्टवर्ती क्षेत्र भूमि-क्षरण के भ्रन्तर्गत हैं। एक श्रतुमात _वै श्रनुतार उत्तर प्रदेश 
भ्रौर पडाब के उप-बर्तीय जिसो म लगभग ८० लाख एक्ड भूमि मू-क्षरण वे वारण 
कृषि-कार्य के लिये सर्वथा धनुपयुवत हो गई है । यद्यपि भूमि के कटाव के वारण होने 
बाली हानि की सात्रा का भ्रतृमात लगाना सर्वथा असम्मव सा है, तथापि जैसा कि 
"योजना प्रायोग' (ए00गएह्र 000-७३अ०ा) ने बताया है वि ४० में से प्रत्येक १ 
साधारण टलाव पर प्रतिवर्ष १ इच जलवृष्टि से एक एक्ड भूमि पर १६ से लेबर 
४ ३ टन मिद्ठी की. क्षति होती है. ६ इसः समय हमारे, देश मे. राजहथ छे मख्स्यत्त, की, 
समस्या भयक्तर रुप धारण किये हुए है। विगत ५० वर्षों से राजस्थान था मस्स्थल 
लगमग | मील अतिवर्ष की गति से विस्तृत होता चत्रा जा रहा है द्रथा हर वर्ष 
दिल्ती श्रौर झ्ागरे की दिशा मे लगभग ५० दर्ग मोल उपजाऊ भूमि में फंलता जा 
रहा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि हमारे देश में भूमि-क्षरण की समस्या प्रत्यन्त 
भयानक प्दस्या मे है । 
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भूक्षरण के कारण (09053 6६ 80 ए7०ज०णा)--भूमि-क्षरण के मुख्य 
बारण इस प्रकार हैं--(0) भूमि का इलान--भूमि के ढचान का भू-क्षरण पर बहुत 
महत्वपूर्ण प्रभाव पडता है । प्राय समतल भूमि पर भू-क्षरण कम होता है। यही 
कारण है कि गगा के मंदान मे भूमि वा क्षरण कम और दक्षिण को पहाडी भूमि में 
कटाव प्रधिक हुम्रा है। (४) मिट्टी की बनावट--भरु-क्षरण पर मिट्टी की बनावट का 
विद्येप प्रभाव पडता है। प्राय मुलायम मिट्टो को पानी ज्ञौप्नता से अपने साथ बहा 
ले जाता है। इस मिट्टी में “तल्-क्षरण” (506९४ ॥2709०7) होता है, प्रत्त क्षरण 
(6०९ ए०४:०४) नहीं । इसके विपरीत सह्त प्रथवा रेतेनो मिट्टी को पानी शीघ्रता से 
अपने साथ वहा कर नही ले जा सकता ॥ भरत पानी का तांद प्रवाह ही इसमे “ग्रन्तः 
क्षरण” बर सकता है । (7४) वनों का कटना (0ल्‍007९5/४0०7)-+वन झाधी व 
पानी की दावितयों द्वारा मिट्टी को बहाने झथवा उडां ले जाने से भूमि की रक्षा ररते 
हैं सथा प्राकृतिक सतुलन को वनाये रखते हैं। श्विटिश सरकार की उदासीन नीति 
ज्षथा रेजो के विकास के फलरवरूप हमारे देश में बनो को प्रनियोजित ढ़ग से काटा 
गया है जिसके परिणामस्वरूप हमारे देश मे भू-क्षरण का क्षेत्र प्रतिवर्ष बढ़ता ही जा 
रहा है तथा वर्षा भी प्रनिश्चित भौर भ्रनियमित ढग से होती है। (7) वनस्पति को 
नष्ट फरना (008६70०॥07 ०६ ४९४०५४४४०४)-- हमारे देश के कुछ भागों मे, जैसे-- 
असम, बिहार, उडीसा भौर मध्य प्रदेश में, भ्रादिवासी जातिया (7क्न७श ए००जञ०) 
एवं निश्चित स्थान पर खेती न करके स्थान परिवर्ती सेती (59908 0ण४४४४०) 
करती हैं। ये म्रादिवासी जातिया नये-तये स्थानों पर खेती करने के लिये वनो श्नौर 
वनस्पति को भष्ट कर देती हैं जिससे स्पष्टत भूमि-क्षरण को प्रोत्साहन मिलता है। 
इसके भ्रतिरिवत व्षि पर जनसख्या के बढते हुये दबाव के कारण प्रनेक राज्यों में 
वनों को सष्ट करके छेती प्रारम्भ वी गई है । उदाहरण बे लिये महाराष्ट्र, मद्रास, मध्य 
प्रदेश तथा पंजाब राज्यों मे क्रमश ८६५१५, ८७ ५३७, ६८७ ६९८, ६४ ६%, तथा 
६० ४९६ बनो को नष्ट करके सेती प्नारम्म वी गई है। बनो वे क्षेत्र को इस प्रकार 
कृषि भूमि से परिवर्तित करना भू-क्षरण को प्रत्यक्ष झामत्रण देगा है। (र) पशुझो 
द्वारा भ्नियम्प्रित चराई ([8८७ 078278)--पशुभो द्वारा भनियन्त्रित चराई तथा 
घरी हुई भूमि पर पशुमों वे चलने से मिट्टी ढीली हो जाती है त्या उसका दारण होने 
लगता है। हमारे देश में हिमालय के उत्तरी-पश्चिमी भाग में भेड-बकरियों द्वारा 
परनियन्त्रित चराई होती है तथा दक्षिणो भारत में भति चराई (0७ (्थ्णयह्ठ) 
होती है जिसके कारण ये भूमि के कटाव के मूख्य वारण बन गये हैँ । श्री के० एम्‌० 
मुन्शी (88ग %, 3. 3एशका) ने ठीक हो बहा है कि 'भिडन्वकरियों गो प्रथय देने 
का पर्थ ही भूमि-क्षरण झौ९ महाविनाश है । (४) कृषि के दोषपूर्ण ढहंग--दालू 
भूमि पर समोच्च रेताभो (0०09(००८ 47९3) के समानान्‍्तर जुनाई न करना तथा 
फगलो थो हेर-फेर को रोति को न प्रपनाकर छादन फ्ससो (0०९८ (०७) दा 
योना पादि पनेत ऐसे दोपपूर्ण दंग हैं जिनसे भूमि-शरण बो प्रोत्साहन मिलता है । 
इसके प्रतिरिक्‍्त भूमि में खगातार खेती करना भौर खाद न डालने से भी भूमि-धरण 
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की स्थिति शीघ्रता से उत्पन हो जाती है। परती भूमि (ए४॥०४७), चारण-भ्ॉस 
तथा न जोती जाने बाली बेकार भूमि पर मिट्टी का कटाव पर्वाष्त मात्रा में होता है ' 
उत्तर-प्रदेश में श्रतिवर्ष १ करोड एकड भूमि मानसून ऋतु से परती छोडी जाती है 
जिस पर भू-क्षरण सग्लता से हो पाता है। (४०) सौधित काल मे तेज बर्षा--हुमारे 

देश मे वर्ष के कुछ ही दिनो में तीत्रगति से वर्षा होती है। प्रतः भूमि पर 
भूसलाधार वर्ण की चोट से भूमि कट कर बह जाती है। 

भ क्षरण के कारण ([ह९०६७ ली 80 उग्ण्जणा) "+-भूमि के क्षरण 
से उत्पन्न दुष्परिणाम मुस्यत इस प्रकार हैं --0) भूमि को उत्पादन-क्षमता से 
हास --भू-क्षरण के प्रन्तर्गत भूमि की ऊपरी सतह वे पोषक रासायनिक तत्व 
निरन्तर क्षीण होते रहते हैं। पॉरणामत भूमि डृधि वे बिल्कुल योग्य नही रहती। 
(0) भूमि की तिचलो सतह में शक्तिहीनता “--भूमि की ऊपरी सतह के हट जाने 
अथवा शवितहीन हो जाने के फ्लस्दकूप भूमि को निचली सतह भी झजिति-विहीन 
ही जाती है तयां उसकी पानी सोसने वी शत अपेक्षाकुत कम हो जाती है। 
(0०) उप-भूमि जल फा स्तर निम्त होना --शूमि मे पानी सोसने की शवित बम 
होने के परिणामस्वरुप उप भूमि (800-००॥) झतस का स्तर भी नीचा हो जाता है । 
अत बुओ में पानी क्य स्तर नोचा हो जाता है। (.६) श्रन्त दारण के दुष्परिणाम-- 
प्रग्त क्षण (0609 छ०अणा) से भूमि मे नालिया व गड्ढे झ्रादि बन जाते हैं 
जिसके फ्लस्वरूप भूमि स्थ।न-हथान पर ऊबड़-खाबड्ट हो जाती है झौर कृषि के 
योग्य नहीं रहती । (६४) बाढ़ों कया प्रकोप *- देश के ऊपरी भाग में भू-क्षरण होने के 
बारण निचले भागो से वाढो वे प्रकोप की झधिक सम्भावना बने जाती है। 
(४7) सिखाई में श्रसुबिधा --भू क्षण के परिणामस्वरूप नदियों, नहरो तथा 
जलाशयो मे बालू एकत्रित हो जाती है जिससे सिंचाई के वायों में बहुत भ्रसुविधा 
रहती है तथा नहरो और जलाशयो को समय-समय पर साफ करवाने में पर्याप्त 
व्यय बरना पडता है! 

भूमि.क्षरण का उपचार (ए्यल्‍्व०७ ० 8० हा०अणा)--मैद्धान्तिक 
रूप से भूमि-क्षरण को रोरने के लिए पा मुल्य उपाय हैं जो इस प्रकार है--() 
वृक्षारोपण (8#0705६४६४००)--पानी के बहाव की तीत्र गति को रोडने में वृक्षों 
की जड़ें स्वाभाविक प्रवरोध प्रस्तुत बरती है। भरत भू-सरक्षण के लिए बडी सस्या 
में वक्ष लगाये जाते चाहिये। (१) उचित भ्रकार की खेतो--ठातू भूमि पर भूद्वरण 
बो रोकने के लिए खेती करने का डचित ढंग “समोच्च सेत्ती (एमए 
फछ&7७॥ए8) झपनाया जाता चाहिये । इस प्रणाली के अन्तर्गत कम ढाल वाली भूमि 
पर ययासस्भद समस्त छेती एक ही ऊचरई पर, ढाल वे भार-पार वी जाती है। 
इसमे फ्सलो की पक्तिया बड़्ते हुए पानी को गति को मन्‍्द करते प्रौर बटाव को 
रोकने में छोटी-छोटी मेडो का काम करतीं हैं। सम्वे हलान वाली भूमि पर कटाव 
को रोकने के लिये “समोच्च रेखाओं पर पट्टादार खेती” (89 एच्ाधए&४०४) 
करने की प्रावश्यकता द्वोती है ॥ समोच्च रेखाओं पर पद्टोदार लेती करने 
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का भर्य यह है कि क्षेत्र को विभिन्न चौड़ाई की पट्टियों मे उनकी ढलान के गनुसार 
विभाजित वर दिया जाता हैं भ्रौर जब एक पट्टी मे कोई भी एक कतार वाली फ्सल 
बोई जाती है तो दूसरी पद्टियो मे पास पास उगने वाली फसल बोई जाती है। इस 
प्रकार एक लम्बे ढलान में क्तिने ही छोटे-छोटे टुकड़े बन जाते हैं, जिससे पानी 
रकता है ग्रोर मिट्टी को हटाने श्रववा दहारूर ले जाने की उसकी झकित कम हो 
जाती है ग्रौर इस प्रकार भूक्षरण शक जाता है ॥ (30) वर्नो की चराई पर नियत्रण- 
भू-्रण वो रोकने के लिये “प्रनियन्त्रित चराई” तथा “अत्यधिक चराई” पर रोक 
लगाई जानी चाहिये । (72) प्रवाहित जल को ग्रति को रोकता- पहाडी-भूमि पर 
भूमि के ढाल के समानान्तर जुताई करके तथा मँदानो मे भ्राडी जुताई करके तथा 
यत्र-तत्र बाध लगाकर प्रवाहित जल की तीव्र गति को भ्रवरुद्ध करना चाहिये। 
परिणामत भूमि-क्षरण पर स्वत हो नियन्त्रण लग सकेगा। (४) जलाध्यों का 
निर्माण--पदि ढालू स्थानों पर पानी एकत्रित करने बे लिय छोटे-छोटे जलाशयो 
तथा मंदानों मे नदी वी बाढ के पानी को सचित करने के लिये बडे-बडे जलाशयों 
वा निर्माण कर दिया जाये तब इससे भूमि-क्षरण पर भ्रत्मधिक रोव लगेगी । 
प्रधम पचवर्षीय योजना मे भू-क्षरण के लिए प्रयोग मे श्राने वाले उपायों 
को चार वर्षों मे विभाजित क्षिया गया था --(श्र) बनारोपण तथा बेज्ञानिक बन- 
प्रबन्ध द्वारा बनों का सरक्षण करना । (श्रा) खेतों से भूमि-उपयोग की रौतियों 
मे सुधार इस उपाय के भन्‍्तर्गंत जो कार्यक्रम सम्मिलित किये गये थे इस प्रकार हैं-- 
ढातू भूमि (80७६ 7.,8705) पर समोच्च रेखाग्रो (00000प० 77९४3) ने समा- 
तान्‍्तर जुताई करना, पट्टी-कृपि (80709 (7०ए४ए४)) करना, फ्सलो का हेर-फेर 
करना, पर्याप्त सादों व उर्वेरका का प्रयोग करना तथा परती-मूमि (7290/0%9) भोर 
प्रम्य न जोते जाने वाली भूमि वी देखभाल वरना प्रादि। (ह) भूमि-अपोग पय 
निपमन--इस उपाय के प्रन्तगंत जो कार्यक्रम सम्मिलित किए गए वे इस प्रवार 
हैं-भत्यधिब भू-क्षरण वाले क्षेत्रो मे कृषि-कार्य बन्द करके उन्‍हें वनों भ्रयवा 
सारण भूमि वे प्रन्त्गंत लागा, भत्यधिक मिट्टी कटाव वाले बनो भौर घराग्राहों में 
ऋराई पर प्रतिवर्ध लगाना तथा घूमते-फ्रिते (5७४शही इृषको को कृषि म्रे स्थाई 
रूप से लगाना स्‍झ्रादि । इस प्रकार इस बरायंत्रम मे वे उपाय सम्मिलित क्ये गये जिनके 
द्वार भूमि प्रयोग बी वर्तमान पतियों म॑ ऐसे परिवर्तन लाये जा सकें वि. जिनसे 
विशि्न प्रकार की भूमि भपने प्रगइ ठिय युणो के भनुसार राबोत्तिम बन रावे । (ई) इजो- 
नि्रिय सम्बन्धी उपाय--इस उपाय मे झन्‍्दर्ग तजिन कार्य-क्रमो वो सम्मिलित विया 
गया वे इस श्रकार हैं-यामों, चदृतरो (7६:72४००७) व भवरोघक मेजोे ((%श्ल४ 
95709») को बनवाना तथा बेकार पानी के निकालने के लिए लालियो का निर्माण 
मराना तथा सड़्डे बन्द करता भादित 
सन्‌ १६५३ में तत्लालीन भारतीय वित्त-मन्त्री श्री चिन्तामणि देशमुख ने 
भूमिनसरक्षण-सम्मिति बे घापिक-भधिवेशन में भू-्सरक्षण के लिए कुछ महत्वपूर्ण 
धुमारव प्रस्तुत किये थे जो इस प्रगार हैं--()) देश के झथको को यह चेतावनी दो 
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जानी चाहिय कि उन्हें भूमि-्सरक्षण वी आवश्यकता है तथा उन्हें इस कार्य वे लिये 
तंयार होना चाहिये | (#) देश के विभिन्न भागो मे भूमि-क्षरण की समस्या, प्रभाव 
हानि तथा प्रसार आदि की जाच वायुयानो द्वारा वी जानी चाहिये। (70) भू-सरक्षण 
कार्यो के लिये जनता व सरबार तथा सरकार के विशिन्न विभागों में पारस्परिक 
सहयोग होना चाहिये । 

हमारे देह की ही भाति अमेरिब्ा मे भी टैनिसी नदी (7७॥76898 उधए०णे 
ने बहुत सी भूमि को बेकार बना दिया था। टेनिसी नदी घाटी ग्रॉथारिटी (पशा॥र 
९55७ ४४०9 4ए४१०४६१9) ने इस पूक्षरण-प्रस्त क्षत्र वो पुन कृषि वे योग्य बता 
दिया है ! भू सरक्षण के सम्बन्ध मे हम अमेरिकन श्रयोगो से बहुत कुछ सीख सदते 
है । इस काय के लिए हमारे देश में तीच बातो की नितान्‍्त आ्रावश्यक्ता है--(/) 
प्रमेरिका की ही भाति भारत में भी भू सरक्षण वा कार्य इंपकों की प्रेरणा से 
सम्पन्त किया जाना चाहिये । हमारे देथ मे भू सरक्षण कार्यों में कृषयों को विशप 
रुचि प्रदर्शित करनी चाहिये। (४) भूसरक्षण वार्य दे लिय वानूनी बाध्यता 
प्रयोग में लाई जानी चाहिय, तथा (१४) भू-छरूण कार्यों वे लिये हमे ने बेबन 
भूमि क्षरण पर ही विचार करता पर्याप्त होगा वरन्‌ इसवे लिये भूमि सरशण तथा 
उसकी उद्पादन शवित के विभिन्‍न पहलुझ्रा पर. भी विचार करना निताल्त आवश्यक 
है। 

पष घोजनाओ के श्रन्तर्गत भू-सरक्षण 

(क्र) प्रथम प चर्षोष घोजना--फ्रथम पोजना वे प्रारम्भ में हमारी 
सरकार ने पजाव, उत्तर प्रदश, सौराप्ट्र चच्छ एंव पटियात्रा सघ वे क्षेत्रों में 
रेपिस्तान बढ़ने की समस्या के अध्यपन वे विय एड तदथन्तमिति' (॥000० 
(00७४७॥४६७) निषुत्तत वी थी । इस सपिति ने झपन बाप॑त्रम से चार सुरुष सुझाव 
इस प्रकार दिए घे--(७) राजस्थान थी पश्चिमी सीमा पर धनरपति वा 4 भील 
चौडा कटिवन्ध लगाया जाना चाहिय। (४) राउस्थात में वता वा क्षेत्र बढाया 
जाना चाहिये । (७३) भूमि वे प्रपोग में खुतार विय जान चाहिये तथा (7) 
रेणिस्तान वी समस्या का प्रध्ययच करने के उर्श्य स एक अनुष्तवान केन्द्र (096 
27०0 805४०) की. स्थापता की जानी चाहिम । भारत रादार ने सामिति के 
सुभावों को मान्यता दने के लिये सन १६५२ में जोधपुर व रगिस्तान मे बला 
रोपण सम्बन्धी अनुसघान बच्ध (9०००४ क्वींगिरवघ०ात फि० ९ फप्ती डि१धणा) 
ती स्थापना वी तथा ६ अनुसथात और भ्रश्चिलण वेद्ध स्थापित क्यि । | योजजाशाल 
मे महाराष्ट्र आप्न प्रदेश उडीसा पश्चिमी बगावत, गद्रासम पजाव, रोराध्द्र भिवादुर- 
कीचीन भजमेर, कच्छ शोर मनीपुर म ११ आझादश्य योजवा कद्ध [0 ४४:०१८०४) 
स्थापित किये गये । इसवा अतिरिद्रत याजना दा झ तर्गत बन अनुसंधान सस्‍््या 
([णण्क (रिश्ल्ध्थ्ाला। क्‍0/00०) तथा भू द्वारण व मून्‍्सरक्षण रा सम्बन्धित 
समत्याआ गर सोज वरन वे त्षिय देहरादुन म एक नूमि मस्शण जाता (8०) 
(००४शा४०ध०ण 97३0५08) को ह्वापदा की गई। प्रथम योजना के झतगत बन्द्रीय 
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सखार ने, राज्य मरकारो के व्यय के अतिरिवत भू सरक्षण वायों पर १६ करोड़ ₹ू० 
व्यय क्ये ये । योजवाकाल में ७ लाख एकड भूमि पर 'समोच्च व पट्टीदार छेती ' 
[0०००० फ्प्रावणाड क्ाते पथ्यण्थष्ट्रो द्वारा भूमि-सरक्षण किया गया । इस सात 
लाख एक्ड भूमि में से लगभग हु भाग भूमि अकेले महाराष्ट्र प्रदेश मे थी। इसके 
अ्रतिरिक्त थोजनाकाल मे २५० हृषि व वन अधिकारियों को भू-सरक्षण वीविधियो 
मे प्रशिक्षण दिया गया | राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर १४० मील से शभ्रधिक 
दूरी भे वृक्षारोपण किया गया ! 
योजना आयोग (?]शाणयह8 0०70छावआ०7) की सिफारिशों के आधार पर 
सन्‌ १६५३ में एक “केन्द्रीय भूमि-सरक्षण बोर्ड” (0कापडा 5णे. 00छशए७०४ 
980००:0) की स्थापना वी गई तया लगभग सभी प्रदेशों में प्रादेशिक भूमि-सरक्षेण 
बोडड स्थापित किये गये। केन्द्रीय भूमि-सरक्षण बोर्ड केमुरय कार्य इस प्रक्वर हैं--()) 
भूमि-क्षरण की समस्या वी निश्चित रूपरेखा निर्धारित करने, भूमि-क्षरण के प्रकार 
तथा इसके द्वार होने वाली क्षति का विमानों की सहायता से अनुमाल लगाना। 
(४) भूमि-क्षरण को रोकने तथा भूमि-सरक्षण से सम्बन्धित ऐसी नीति वा निर्धारण 
करना जो समस्त प्रदेशों मे लागू बी जा सके । (79) भुमि-सरक्षण से सम्बन्धित नीति 
निर्धाग्ण में प्रदेशीय सरकारों की सलाह लेदा । (४) जोधपुर के “मर-प्रनुसधान- 
केन्द्र! (065०६ 36०7९३६४४०० #सवते प३८३०७:०॥ 904५9०४) तथा देहराटून मी 
बत-प्रनुसपानशाला (फणार७ एे€«धछ०॥ 080000८) के “भूमि-सरक्षण प्रनुसघाल- 
विभाग” का सचालत करना । (?) भूमिन्सरक्षण कार्य को सगठ्ति करबे प्रचारको 
के प्रशिक्षण थी व्यवस्था करना तथा (53) राजस्थानी मरस्थल वे' प्रसार को रोकने 
के लिये, नदी घाटी योजना क्षेत्रों में भूमि-स्षरण वी समस्या को हल करने के लिये 
तथा भनुमधान एव प्रदर्शन प्रायोजन वे लिये राज्य सरवारो वी सहायता से ऐसी 
सोजना था निर्माण वरना जो सभी राज्यो बे लिये लामप्रद हो प्रादेशिफ भूमि- 
संरक्षण घो्श' के मुटप कार्य इस भ्रफार है--() भू-क्षरण ग्रस्त क्षेत्रो की जाच 
पड़ताल वरवे भूमि-सरक्षण सम्बन्धी योजबाए बनाना। (१) भरू-सरक्षण कार्यो के 
छिये उपयुवत नियम (,899) बनाना तेया भूमि के उपयोग के ढगो म झ्ावश्यक 
सुधार वरना । (॥0) क्मंचारियों वे प्रद्चिक्षण, श्रद्शनं, अनुसघान एवं भू-सरक्षण 
सम्बन्धी वार्यो वे प्रचार बे लिय प्रावश्यद योजनाये बनाना ) (9) खेतों मे बाघ 
और मेद बनाना तथा (४) "भू-ससक्षण-सघो के कार्यो का निरीक्षण वरना तथा उन 
पर ह्रावर्यव नियन्ध्रण रखना घादि 
झा) दितीय योजना में भूमि-तं रदाण--द्रितोष योजनाकाल में भूमि- 
सरक्षण बायों ने प्न्त्त लगभग १८ वरोट रु० व्यय तिय गये) गोजनाकाल में 
मेड बर्दी तथा भूमि-उत्तलन के वा में झाझ्नाजनक प्रयति हुई त्तवा लगभग २० 
साए एबड भूमि 'सरशण कार्यत्रम'' के भन्‍्तगेंत लाई जा सकी | इस पवधि में भू- 
सरक्षण तया नूमि के उपयोग के सम्बन्ध में एर “झसखितर मारतीय एबीउव सर्वेक्षण” 
प्रारम्म किया गया जिसके प्रस्त्गंत लगभग १ करोड २० लाख एकइ भ्रूमि का 





२६ भारतीय अर्थश्यास्त्र 


सर्वेक्षण किया गया । जोधपुर मे यूनेस्को की सहायता से एक "एल्याम्श #जते 
दि ० पि०३८७/०ा 77380६७ वी स्थापना वी गई। शुष्क-जोत पद्धति (075 
एण्ड) के प्रदर्शन के लिये योजनाकाल में ४० योजनायें प्रारम्भ की गई । 
विभिन्न अनुसधान केन्द्रों मे जो ग्रदुसधान कार्म हुआ है उनके बहुत मुल्यवान व्यवहा- 
रिक परिणाम निकले है । इन झनुसधाव कैन्द्रो मे चलायममन रेतीले टीलो वो ग्रचल 
बनाते के लिये ब्यवह्ारिक ढग खोजें गये जिनके फलस्वरूप योजनाकाल में लगभग 
१८०० एकड भूमि मे रेतीले टीलो को स्थिर किया गया। इसके ग्रतिरिकत राष्ट्र 
संघीय प्राथिक, सामाजिक एव सास्क्ृंप्तिक सगठन के सहयोग से जोधपुर वे मश्-भूमि 
चनरोपण एवं अनुसधान वेन्द्र का बेन्द्रीय-शुप्क क्षेत्र श्रनुसघान-सस्था वे रूप मे 
पुनर्संगछित क्या गया | योजनावधि मे राजस्थान भे चशगाहो के विवास्त की एप 
योजना के अन्तर्गत १८ विकास खण्डो मे लगभग ५० छोटे चरागाह बनाये गये। 
योजनावधि में भू-्सरक्षण कार्यक्रम वे सफल संचालन के लिये देहरादुन में १७० 
अधिकारियों तथा काढा, वेखारी, ऊटक्मण्ड ओर हजारीबाग के ४ भ्रशिक्षण वेदों 
में लगभग ६०० सहायक अ्रधिकारियो को प्रशिक्षित किया गया ॥ 

(इ) तृतीय योजना में भूमि-सेरक्षण--दृतीय पचवर्षीय योजना मे भू 
सरक्षण कार्यों के लिये ७२ ७३ करोड २० व्यय करने की व्यवस्था की गई है। 
मोजनाकाल मे १ करोड़ १० लाख एकड़ भूमि की मेड-बन्द्री करने तथा २ करोड़ 
२० लाख एकड भूमि को शुष्क जोत पद्धति के श्रन्तगंत लाने का तिस्वय किया गया 
है। नदी धाटी परियोजनाञो के जल-प्राहक क्षेत्रों मे भूमि-सरक्षण कार्यक्रम के 
लिये ११ करोड रु० रखे गये हैं जिनसे झनुमानत १० लाख एकड भूमि लाभान्वित 
हो सबेगी १ तीसरी योजना में २ लाख एकंड जलत-प्लावित, लोनी एवं क्षारीय भूमि 
को कृषि योग्य बताने का लक्ष्य रखखा गया है। इसके अतिरिक्त योजनाकाल से 
लगभग १ लाख एकड मद्भूमि में भूमि-सरक्षण की व्यवस्था करने, १ करोड ४० 
लाख एकड क्षेत्र वा सर्वेक्षण करने तथा प्रमावित्र राज्यों मे ४० हजार एक्ड भूमि 
को जृिन्पीग्प बनाने का निश्दय किया गया है। भु-सरक्षण वार्यों के लिये योजना- 
अवधि म ३५० अधिवारियो, १,७०० सहासकों तथा ६,००० उपन्सहायकों की 
प्रशिक्षा को व्यवस्था की जायेगी तथा भू क्षरण को रोकने ओर उत्पादकता पुन 
सस्थापित करने के लिये वनारोपण एथ चरागाहो बे विसास का वार्यश्रम रुगभग 
७ लाख॑ एकड भूत्ि में फेलाया जावेगा। 


कल्‍ड ० 


५ 


वन-सम्पत्ति 


(पठार छ श्शात) 

प्रावदकेथन :--किसी देश की गर्थ व्यवस्था पर वनो का बड़ा महत्वपूर्ण 
प्रभाव पड़ता है । वन राष्ट्र की वे अमूल्य निधि हैं जो न बवल कृषि एव उद्योगों 
के विकास में महत्वपूर्ण योग देत हैं बरन्‌ देश वी जलवायु पर अत्यन्त स्वस्थ प्रभाव 
डालते हैं तथा निक्‍टवर्ती खेतो के लिये प्रहरी का कार्य करते हैं। बस्तुत देश की 
भौगो।लक स्थिति भूमि की बनावट तथा जनसख्या का घनत्व पश्रादि झनेक तत्वों 
पर बनो के क्षेब्फल का सहत्वपूर्ण प्रभाव पडता है । 

भारत में वनो का क्षेत्रफल (87०७ ० एश०४८७ ए. 00) --इस 
समय हमारे देश्व मे वनों का कुल क्षेत्रफल लगभग २ ७४ लाख वर्गमील है जो समस्त 
देश के क्षेत्रफल का लगभग २१"८% भाग है। वेज्ञानिकों का अनुमान है कि उत्तम 
जलवायु तथा पर्याप्त वर्षा के लिये देश बी ३३% भूमि पर बन होने चाहियें तथा 
पहाड़ी स्थलों पर कम से कम ६०% प्रोर मेंदानो मे २०%, भूमि बनो से ढकी 
'रहनी घाहिये। भरत स्पप्ट है कि भारत मे वनो का क्षेत्रफल प्रावश्यकता से बहुत 
कम है। इसके साथ-साथ दूसरी विशपता यहे है कि भारत में वनों बा वितरण 
विभिन्न क्षेत्रो मे समान नहों है । यदि देश के उत्तर-पश्चिमी भागों में वनों का 
क्षेत्रफत कुल भूक्षेत्र का वेवल ११९ है, तब केन्द्रीय भाग में ४४% तथा अ़्िपुरा 
भादि स्थानों में ४५ ५९८ है | गगा-यमुना के घनी श्रावादी वाले क्षेत्रों में बनो का 
शोवफर प्रावदयवता से बहुत ही कम है / भारत के विभिन्न राज्यों में बसों का 
प्रतिशत क्षेत्र इस प्रकार है --दक्षिणी क्षेत्र मे ४४१८, पजाब में ११९८, उत्तर भ्रदेश 
में १७ तथा बिद्वार मे १४)६ झादि ) समस्त भारत में केवल भ्रसम भौर मध्य प्रदेश 
में थनो का यवेप्ठ क्षेत्रफ्त है । पगतिश्नील देशों की तुलना में भारत मे बनो या 
देश्रपल तथा प्रति ध्यक्ति वन वा क्षेत्र बहुत कम है । जबकि भमेरिषा भौर रुस में 
प्रति व्यक्ति वन का हीत्रफत भ्रमश १६५ भौर ३ ५ हैवदसे (प्॒८८।७४९७) है, तव भारत 
में यह बेवल ० २ ध८४०४ ही है। भारत थी भपेक्षा भोद्योगिक दृष्टि से उन्नत 
देशों में लक्षडी को सपत भी बहुत प्रधिव है। जबकि प्रमेरिवा में प्रत्ति ध्यवित बन 
को लकड़ी वी खपत ५८ 0० 7 है, तब भारत में यह बेवल १४ (४ (६ ही है। 
इसवे प्रतिरियत पल्प बे सामान की सपत इग्ेंड मे ७८ पौंड थ भारत में केवल 
१*६ पौंड हो है। प्रत स्पष्ट है वि वनों वे क्षेत्र, विवरण एवं उपयोग श्रत्पेव दृष्टि 
दे भारतोय बनो गो स्थिति धोचनोय है । 


रैद सारतौय अर्थशास्त्र 


चनो के लाभ (8१एवा०6०३ ० एण९४७) --वनो की प्राथिक उप- 
योगिता को मुरयत दो भागी मे दिमाजित किया जाता है --(१) प्रत्यक्ष लाभ 
और (२) अप्रत्यक्ष लाभ । 

चनो के प्रत्यक्ष लाभ [आए न्‍वेष्णयांबहव्ड ०ह प०06४७)--ववों के 
प्रत्यक्ष लाभ इस प्रकार है --() लकडी--वनो से हमे बहुमूल्य लकडो उपलब्ध 
होती है। भारत के वनों में लगभग ४,००० प्रकार की लकडिया उपलब्ध होती हैं । 
इनमे से लगभग ४५० प्रकार की लकड़िया व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वप्रृणें हैं। 
बनो से उपलब्ध मुलायम लफ़्डी फर्नीचर बनाने के काम में तथा सख्त लकडी जहाज 
आदि बनाने के काम मे प्रयुवत होती है। (४) विभिन्‍न उद्योगों को भाभय-बनों पर 
ओआधित मुख्य उद्योग इस प्रकार है --(अ) कागज उद्योग में वनो का पर्याप्त महत्व है। 
बनोसे उपलब्ध सदाई भौर भाभर घास, बास श्लौर सतोवर के गट्ठ (07 7,089) कागज 
बनाने के काम में झ्ाते है। (आर) दियासलाई-उद्योग के लिए बनो से चीड़, स्पूस 
तथा इंदेत सनोवार बी लकड़ी मिलती है । (इ) वारनिश्च, रण तथा ग्रामोफीन के 
तवे (80००:0३) बनाने के लिये दनो से ही तारपीन भौर वीरोजए प्रादि वच्चे-पदार्थ 
उपलब्ध होते हैं। (ई) हमारे देश का रवर-उद्योग भी वनो पर ही प्राश्रित 
है। रबर के वृक्ष असम और के रल फे बतो मे पाये जाते हैं। (उ) वयो में उपलब्ध क्षार 
के वृक्षों वी घाल से कत्था बनाया जाता है। क्षार के बृक्ष हिमालय की तलहंटी मे 
पूर्वे ते पश्चिम तक पाये जते हैं । कत्या बनाने का उद्योग हमारे देश में काफी उन्नत 
दशा मे है । देश से प्रतिवर्ष हजारों टन कत्था विदेशों को भेजा जाता हैं। (ऊ) 
हमारे देझ के रेशम और लाख उद्योग भी वनो पर ही तिभंर हैं। (ए) चमडा साफ 
करने के लिये हमे वनो से महुग्ना और वबूल झ्ादि वृक्षों की छाल उपबब्ध होती है। 
(ऐै) वनो में बहुत से वृक्ष ऐसे पाये जाते हैं जिनकी पत्तियों से मूल्यवान तेल 
(885८४94] 0॥9) निकाले जाते हैं। हमारे देश के मंसूर, महाराष्ट्र, केरल, मद्रास 
नया खड़ीसा आदि राज्यी में चन्दन व केवडे का तेल निकालने का बार्य बहुत बड़े 
स्तर पर चलता है। हमारे देश के वनाश्रित उद्योगो मे लगभग १० लाख व्यक्तियों 
बो रोजगार मिलता है । (77) ई घन--इमारती लक्डी के अतिरिक्त वनों से हमे 
जलाने के लिये भी लक्डी मिलती है ( मनुमानत प्रतिवर्ष ५० लाछ टन जलान की 
विविध प्रकार की लकडिया हम वनों स उपलब्ध होती हैं। सन्‌ १६५७-४८ में 
समभग २६ करोड़ ₹० वी इमारती व जलाने की लकडी वा उत्पादन विया गया 
था। (४) पशुप्रों के लिएे छारा--व॒न्ती से पशुझो को घास-फूस ग्रादि चारे के हूप 
मे उपतब्ध हाते हैं (४) स्गिकन्लीनद५ “बन देश के प्राष्टत्तिक समय मे बदध 
बरते है। (४7) सरफार को प्राय--वनो से सरकार को प्रतिवर्ष एक बड़ो घन-राशि 
प्राप्त होती है। झनुमानत कुल राज्यो को मितावर दनो से लगभग ६ बरोड़ रपये 
से अधिक आय होती है* ] 

बनो दे अप्रत्यक्ष लाभ [07०७ ए४%/06 ४ ॥065/0)---बनों से होने 
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बाले प्रप्रश्यक्ष लाभ इरा प्रकार हैं --() ध्यापार--वनों से हमे बहुत सी वस्ठुए 
विदेशी व्यापार वे लिये मिलती हैं । लाख, शंलख भर कत्या आदि धन-सम्पत्ति वे 
निर्यात से भारत वो प्रतिवर्ष करोडो रुपये को विदेशी-मुद्रा उपलब्ध होती है ॥ (७) 
थर्षा--वनों के कारण वर्षा समय पर तथा पर्याप्त मात्रा मे होती है। च्‌ कि वृक्षो 
को पत्तिया जडो द्वारा भूमि के नीचे से पानो लेती रहतो हैं तथा इस प्रकार हवा मे 
ममी श्खती हैं, इसलिये नमी से तापत्रम कम होकर वर्षा प्रधिक होती है । शसलिये 
यह स्पष्ट है वि वर्षा की निश्चितता, पर्याष्तता एव समयानुतलता के लिये वनों ना 
दषोप्रफ्ल पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए । (7) जलवायु--धने बनो से तीत्र हवाए 
अ्रवस्द्ध हो जाती हैं गिससे नित्ट्वर्ती स्थानों मे अ्रधिक गम प्रथवा श्रधिक सर्दे हवा 
मही भरा पाती । इस प्रवार वतर जलवायु वो समझीतोप्ण बनाये रखने में सहायता 
बरते हैं। (१ए) भूमि-सरक्षण--वन भूमि-क्षरण को रोकने में सहायत्र होते हैं। वनों 
में स्थित घास-फू से भौर वृक्ष पानी के वेग को बम करते हैं जिसके फ्तस्वरूप वर्षा 
था पानी तीत्रगति से बहकर भूमि बी ऊपरी-ध्तह बी उपजाऊ मिट्टी को बहाकर 
भही ले जा सफता (४) जाद---वनो मे विफ्टवर्तो क्षेत्र उपजाऊ होते हैं कयोषि' इन 
क्षेत्रो में वृक्षों बी पत्तिया तथा घास-फू स गल-सडवर खाद का कार्य करते हैं। (६॥) 
उप-मूमि-जल वा स्तर ऊचा फरमा--वृक्षो कौ जडें वर्षा काल मे पर्याप्त मात्रा में 
पानी सोय लेती हैं जिससे पृथ्वी वे नीचे बहने वाले स्रोतों में वर्ष भर जब मिल 
जाता है तया 'उप-भूमि-जल स्तर” (870-8७। एए६६९३ 7,९एथ) ऊचा रहता है। 
(४७) पिदेशी प्राक्रमणों से सुरक्ष(--वत विदेशी प्राक्रणणों से देश बी सुरक्षा मे 
सहायव होते हैं । धने जगलों से गुजर कर कोई भी झात्रु ग्राश्रमण बरने वा साहस 
शंही पर सवता। (४४) बाद नियश्रणं--वन बाढों के विछद्ध प्राटतिक बीमा (१४६६- 
पश्गै पशक्ाा०7०९) का फार्य करते हैं। (75) परशु-पक्षी--चन बहुत से पयु-व्षियो 
को निवास देते हैं। वद मानवन्मनोरजन ये भी साधन उपलब्ध करनते है क्योकि 
इनमे प्रनेश शिक्नारी-जस्तु उपलब्ध होते हैं । 

भारतीय वर्नों के प्रकार (57903 ० 7998॥ 707९४७)--भारतीय 
बनो ने मुख्य प्रवार इस प्रकार हैं--(/) पर्वतोय बन ($0ए७॥६७॥ 7"0708७)-- 
पवंतीय वन भधिव वर्षा वाले स्थानों, जंते--पूर्वी-हिमालय प्रदेश तथा पश्रमम में 
पाये जाते हैं। ये वत प्रिभुजारार होते हैं, इसलिय इन्हें “कोघधारी वन” (009- 
40०७७ +'७7०७१७) भी बहा जाता है ।॥ यर्पा के परिमाण तथा रयान की ऊवाई वे 
साय-साथ पर्वतीय वनों वी यनस्पति में भी भिन्‍तता पाई जाती है । हिमालय प्रदेश 
में ६,००० पीद से ८,००० फीट की ऊचाई तक़ देवदार, पाइन, स्प्रूस तथा श्वेत 
दातावर दे वृक्ष पाये जाते हैं तथा भ्रम्तम प्रदेश में बाबूत व संगोनियास दें वृक्ष 
प्रधित्ष मिलते हैं । (४) सदावहार बन (छक्लह्टगश्शा 79€४5)--सदावद्वार वन 
पूर्यो हिमालय प्रदेश, पश्चिमी घाट तथा प्रडमान में पाये जाते हैं। इन क्षेत्रों मे 
यापिक यर्पा ८० इय से झधिक होती है । चू वि इन वनो मे वृज्ञ सदा हरे-भरे रहते 
हैं, इमीसिए इन्हें 'सदावहार बन बहा जाता है । ये वन बहुत सघन होते हैं भौर इनमे 
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क्ही-कही २०० फोट से भी अधिक ऊसचे वृक्ष पाये जाते हैं। इन वनो में मुख्यतः 
ताड, फर्ने बास, बैत, रबर, महांगनो, सिनकोता, चंप्लास तेह्सूर ग्ादि के वृक्ष तथा 
अन्य प्रकार की वनम्पति पाई जातो हैं। च्‌ कि ये वन प्रत्यधिक सघन होते हैं, इस- 
लिये इनको काटना बहुत कठिन होता है । यही कारण है कि ये बन व्यावसायिक 
दृष्टि से झ्धिक उपयोगी नही बन पाये हैं।॥ (70 पतमकडो बन (06000०७३ 
फए००४४४)--इन वनो को “मानसूनी वन भी कहते हैं। चुवि इन वनो मे ग्रीष्म 
काल के प्रारम्भ में पतकड हो जाती है, इसोलिये इन्हें पतकड वाले वन कहा जाता 
है। ये वन उप-हिमालय प्रदेश, बगाल, विहार, उडीसा, उत्तर-पूर्दी दक्षिण का पठार 
व पश्षिचमी घाट के पूर्वी भाग पादि क्षेत्रों मे फंले हुए हैं। इन क्षत्रों मे ४०” से ६०” 
तक बापिक वर्षा होती है । इन वनो मे सौगान, साल, झौशम, रोजवुड, प्राम तथा 
एबोनी भआादि मह॒वपूर्ण इमारती लकडी के वृक्ष पाये जाते है ! भ्रत स्पष्ट है कि इन 
बनो का ब्यावसायिक दृष्टि से महत्व प्रधिक है । (१४) परूल्ले वन (#7वे ल्‍000503)--« 
ये बन राजस्थान तथा दक्षिणी पजाब के घुष्क क्षेत्रो में पाये जाते हैं जहा पर वर्षा 
का वापिक औसत २० इच से कम रहता है । इन वनो में मुस्यत बबूल, क्रील तथा 
काटेदार भ्रोडिया हो भ्रधिक मिलती हैं। झाथिक दृष्टिकोण से इन वनों का भी 
महत्व कम नही है । बबूल के वृक्ष की छाल चमडा पकाने के काम मे ध्ाती है तथा 
इसकी लक्डी हल, बैलगाडी भ्रादि बनाने के काम में झाती है। (४) समुद्र तट के 
चन ([[/(ण क०००६४)--समुद्रन्तटीय वन समुद्र-्तट व नदी के डेल्टो में पाये 
जाते हैं। इनमे मेंदग्रोव, सुन्दरी, ताड, नारियल, खेर तथा सौसू भादि ये वृक्ष पाये 
जाते हैं। प्रधानवः इनमें बतस्पति भश्रधिक उगती है । इनमें रावाधिक प्रसिद्ध वन 
' सुन्दर वन” हैं। 
तृतीय पचवर्षीय योजनः के पग्रन्तगंत भारत में वनों का वर्गीकरण इस प्रभार 
किया गया है --(3) शौतोष्ण बन (प९०छ९7४8० 7707९४४७) - ये दो प्रकार के हैं “ 
(अ]कोणघारोी दन -ये देश के कुल बने क्षेत्र वे ३% भाग मे पाये जाते हैं तथा 
(प्रा) चौडी पत्तियों घाले बन --ये वन वुल वनन्क्षेत्र के ४ प्रतिशत क्षेत्र मे पाये जाते 
हैं । (9) उष्ण-बन (7५०७॥०० 7707९४६७) >-ये तीन प्रवार के हैं --(४७) पतभड 
बन >>ये वन देश के समस्त वनलक्षत्र के ८० प्रतिशत भाग में मिलते हैं। (७) 
सदाबहार वन --हमारे देश मे सदाबहार वनो वा क्षेत्र समस्त बननद्रोत्र का केवल 
१२ प्रतिशत भाग है तथा (ग) भनन्‍्य अक्ार के वतन --देश में कुल वनक्षेत्र के 
केवल १ प्रतिशत भाग मे अन्य प्रकार कै वन पाये जाते हैं । 
सरकार को वन-नीति (0९% 7०४०७ ०६ ६४७ 00एशथम्ण९८१४) ३-- 

ब्रिटिश झासनकाल में जनसस्या व पशुन्सख्या में वृद्धि, हृपि का विस्तार तथा रेलो 
के विकास के कारण लक्डी की भ्रधिक साम्र हुई जिससे वनो की ग्रनियन्त्रित कटाई 
हुई। सन्‌ १८५५ में लार्ड डलहौजी ने वनों की सुरक्षा से सम्बन्धित एक नीति 
बनाई जो कार्यान्वित न हो सको । सन्‌ १८६४ में भारत सरवार ने संवप्रथम वन- 
विभाग की स्थापना को तथा वनो की सुरक्षा के लिये इन्सपेरटर जनरल भाँफ 
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फोरेस्ट्स को नियुक्ति की । सत्‌ १८६४ मे सरकार ने झ्पनी वन-नीति को घोषणा 
की जिसके झन्तर्गंत वनो को चार वर्गों मे विभाजित किया गया --+श्र) रक्षित 
बन (070660/2व 0007७३६3) --इन वनो को जलवायु व कृषि की दृष्दि से सुरक्षित 
रखना भ्रावश्यक समझा गया | अत इस वनो को सरकारी नियन्त्रण के अन्तगगंत 
रखा गया | (झ्रा) टिम्बर वत (प५ए7७७० 7707०३:3) --वे वन जो कि बाणिज्य- 
कार्यो के ज्ञिये मुल्यवान इमारतों लकडी प्रदान करते थे---इस श्रेणी मे रकखे गये। 
(इ) गौण घन (७४०० ए0:८४८४) -“इस श्रेणी मे वे वन रक्ले गये जिनमे बास, 
बेंत पत्ती, फल, लाख, तेल, राल, गोद आदि वस्तुये उपलब्ध होती थी। (ई) चरा+ 
गाह धन (0४078 [7076४५४) --इस श्रणी के अन्तगंत वे वन रखे गए है जहा 
चरागाह थे तथा अन्य कोई उपज नही होती थी। सन्‌ १६२७ के वन अधिनियम 
के ग्रस्त्गत, वनो पर सरकार के नियन्त्रण की मात्रा के अनुसार इन्हें चार वर्गों में 
बादा गया---(0) भ्ररक्षित वन (2००९०ए७१ ए०7०४४७), (४) रक्षित घन (£70६0०- 
ते ए७:६४७), (७) ओणोरहित बच (एंक्रलब्डआगव्ते ए्०:९४४७) तथा (४४) 
भसुरक्षित वन (एग्रारषप्ण्त्प ए0ल्जड) । 
नई बन-नीति--१३ मई सन्‌ १६५२ को भारत सरकार ने प्रपती नई वन- 
नीति को घोषणा को । इस नीति के अन्तर्गत भारत सरकार ने यह निदचय किया है 
कि भारत के कुल क्षेत्रफल का एक-तिहाई भाग वनो से श्राच्छादित किया जाना 
चाहिये । इस नई वन-नीति की मुख्य बातें इस प्रकार हैं-- (3) झधिकतम उत्पादन 
को ध्यान मे रखकर भूमि का संतुलित द पूरक (8&85०0त. धकते 00क्रो७णछान 
$9) उपयोग किया जाना । (9) राजस्थानी मरुस्थल के स्थान-परिवतंन, पवंतीय 
प्रदेशों भे वनो के विनाश तथा बडी नदियो के किनारे वृक्षदीन भूमि के क्षरण पर 
रोक लगाता । (१४) लकड़ी प्राप्त करते तथा पशुओं के लिये चराग्राह की व्यवस्था 
करने के उदँ इय से वनो का विस्तार करना । (77) जलवायु तथा भौतिक दह्शाओो 
में झलावश्यक सुधार करने के उद्देश्य से सम्भव स्थानों पर वृक्ष-श्रूमि (08७ व,85883 ) 
सथा दुक्ष-पत्तित बनाए । (४) परिवहन व संचार, सुरक्षा तथा उद्योग मे प्रयुवत होने 
बाली इमारतों लकडी तथा दुसरी वन-उपजो को पूर्ति करना । (हा) तिजी वनो को 
सरकारी-नियश्रण के अन्तर्गत लाकर उनकी कार्य प्रणाली मे सुबार करना। (शा) 
बनो से अधिकतम आय अ्राप्त करने के प्रयत्त करना ॥ (श॥) राष्ट्रीय वन-नीति के 
भ्राधार पर राज्य सरकारो द्वारा अपनी वन नीति का निर्धारण करना । 
बन प्रबन्ध (ए0०7०७६ 387०8९706०७५) - - भारत के नवीन सविधान के 
भ्रन्तगंत दन राज्य विपय (8६४६० 8ए०]०८५) हैं। इनका प्रशासन एवं नियन्त्रण राज्य 
सरकारो द्वारा होता है । प्रत्येक राज्य के झन्तर्गंत वन-विभाग हैं जो साधारणतया मुख्य 
बन निरीक्षक (00066 007४27ए०४६०४ ०६ 7707९४५७) के आधीन होते है । प्रशासनिक 
सुविधा को दृष्टि से एक राज्य अनेक वनन्क्षेत्रो (#07९8४ (0४०४७) मे विभाजित 
होता है तथा प्रत्येक क्षेत्र एक वन-रक्षक के भाधीन होता है । वन शिक्षा तथा वन- 
अनुसधान कार्मो बा उत्तरदायित्व केत्द्रीय सरकार पर रक्ख़ा ग्रया है। केन्द्रीय 
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सरकार था कृपि-मत्रालाय चनो के भहानिरीक्षक (फछलल॑ण फलशाथणे 
ए०००७४७७) की सहायता से वने-सम्बस्वी कार्यो वी देखभाल करता है । विभिन्न 
राज्या वी वन-तीति म एकरुपता लाने के लिए एक केन्द्रीय वन-मण्डज ((शाफ़यों 
छ०6 ० #०७३६७) की स्थापना की गई है। 

भारत में वनो की पिछडी दक्शा के कारण - हमारे देश मे वनो वी 
अविकमित दक्शा के मुरय कारण इस प्रवार है - (!) असम और मध्यप्रदेश को छोड़ 
कर अन्य राज्यो मे बनो का क्षेत्रफल अति न्‍्यूत है और वनो का क्षेत्रीय वितरण बहुत 
असमान है । (9) वन-क्षत्र के लगभग ४० प्रतिशत भाग भे प्रिवहत वी सुविधा 
उपलब्ध न होने के वारण इनका उपयोग नही होने पाता है। (7॥) लगभग ३७ 
प्रतिशत वन व्यक्तिगत सम्पत्ति है जिन्हे ग्ननिश्चित एवं ग्ननियमित ढग से काटा 
जाता है। (१४) 'वन-सरक्षण विद्या एव (वन-विज्ञान! के श्रभाव के कारण हम वन- 
सम्पत्ति वा पूर्ण सदुपयोग नही कर सके हैं। (र) हमारे देश मे वनो की कटाई के 
ढग ग्वैज्ञानिक व दोपपूर्ण हैं। फ्लत बहुत सी लकडी व्यर्थ मे नष्ट हो जाती है 
तथा (हा) झतेक राज्यों वे वन विभाग वनो वी सुरक्षा और इनके समुचित उपयोग 
के लिये प्रावश्यक' वदम उठाने दे प्रति उदासीन हैं ; श्रतः सस्या और योग्यता दोनो 
दष्टिकोणों से हमारी वन-सेवा अविक्सित है । 

चन विकास में सरकार भ्रौर जनता के कर्तव्य (0ए॥6४ ० एप्॥6 
बग00 (0ए९गणशाई ग ४९ ॥00. ९०फुण्व००६ 06 7१07९४४७) -देश में वनों के क्षेत्र, 
विकास तथा सरक्षण आदि कार्यो में सरकार अपना महत्वपूर्ण योगदान दें सकती है। 
(अर) सरकार के मुश्य फर्तव्य इस प्रकार हैं -(7) जो व्यक्ति वृक्ष लगाने में 
प्रयत्नशील हो उनवी सरकार द्वारा हर सम्भव सहायता की जानी चाहिये (४) 
जनता में चेदता व जागरूकता उत्पत्त करने के लिये सरवार को वृक्षारोपण-सम्बन्धी 
लाभो का प्रचार बरना चाहिये । पटित जवाहरलाल नेहरू ने टीक ही बहा है - [ 
40765 78 ६0 96 ६ 5प0९९३५ ॥ 3 _॥6९९#8च्व"ए ६0 ॥878 8 00763#-थागवंते 
79(0॥ ” (7) झमेरिवा वी तरह हमारे देश में भो हृपि-विभाग भौर घन-विभाग 
को एक सगठन भे सूत्रबद्ध बर देना चाहिये । (४) बन-विभागों में झ्रावश्यकता भ्रौर 

महत्व वो ध्यान में रखते हुये पर्याप्त मात्रा मे कर्मचारी निश्॒क्त क्यि जाने चाहियें। 

(४) वन विभाग के कमंचारियो की प्रशिक्ष्य का समुचित प्रबन्ध होना चा हिये । उन्हे 
पर्याप्त मात्रा में बेतत दिया जाना चाहिये जिससे कि वे अपना रहन-सहन का स्तर 
ऊचा रख सके तथा श्रपने बाय को कुशलवा से कर सकें। (४7) प्रचार की प्रपेक्षा 
सरकार द्वारा व्यवहारिक कार्य भ्रधिक डिये जाने चाहियें । सरकार को जनता मे 
सामने प्रादर्ञें प्रस्तुत करना चाहिये तथा वृक्षारोपण के काये मे जनता वी सहायता 
लेनी चाहिये | (५७) सरकार द्वारा 'प्ररक्षित' दनो के सुप्रदन्‍्ध वी व्यवस्था वी जानी 
चाहिये तथा निजी-वना पर समुचित'नियन्त्रण रक्जा जादा चाहिये। (एम) बिन- 
विधा' और बन अनुसधान की उच्नति की जानी चाहिये। (८७) सरवार को वन 
रोपण, वन-रक्षण और वन-क्टाव मे वज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग करना चाहिये । 
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(>) देश में रोजगार की वृद्धि करने के उद्देश्य से वन-उद्योग के व्यापारिक पहलू को 
अ्रधिक महत्व दिया जाना चाहिये । (डा) वन-क्षेत्रो मे परिवहन के साधनों का 
विकास किया जाना चाहिये तथा (59) 'केन्द्रीय-वन मण्डल' (एशाप्श छे०8४0 ता 
फ०४०४४५) को प्रादेशिक जाच द्वारा प्रत्येक प्रदेश के लिये वनो का न्यूनतम प्रतिशत 
क्षेत्र निर्धारित कर देना चाहिये श्रौर प्रदेशों के 'वन-विभागो द्वारा इत न्यूनतम 
प्रतिशतो तक पहुचे की ग्येजनाए बनाकर सक्रिय प्रयत्न किये जाने चाहियें । 
(झ्रा) जतता के मुख्य कत्त व्य इस प्रकार हे :--(+) घनो की 
आवश्यक्ता और महत्व को समभावर जनता को उनकी रक्षा के लिये अपने 
करत्तयों का पालन करना चाहिये । (४) हमारे देश के चागरिको वो वृक्षों का आदर 
श्रौर उनकी पूजा करता सोखना चाहिये। कनाडा की जनता “फाल्मा ० फट 
की पूजा करके वृक्षो के प्रति अपता सम्मान तथा महव का प्रदर्शन करती है। 
(४7) जनता द्वारा बनो का झोपभ कम से कम किया जाना चाहिये तथा श्रधिकाधिक 
मात्रा मे वक्षारोपण शोर उनको देखभाल को जनता द्वारा अपना कत्तंब्य समझा 
जाना चाहिये। 
बन महोत्सव (५७0७ १(७॥०५७४४७"--चवनो की आवश्यकता तथा महत्व 
को दृष्टिगत रखते हुए जून सन्‌ १६५० में भारत सरकार के तत्कालीन खाद्य एव 
क्षि मन्‍्त्री श्री के० एम० मुझी (880 7 व, हाोण्णशय) ने वन महोत्सव 
प्रान्दोलन का प्रणेता बनकर जनता में वनो के प्रति एक नवीन चेतमा आगृत कर 
दी । प्रनुमानत प्रथम और द्वितीय वन महोत्सवो मे देश भर मे लगभग ४-४ फरोड 
वृक्ष लगाये गये | तब से प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु मे १ जुलाई से ८ जुलाई तक वन-महो(सव 
मनाया जाता है । बन-महोत्सव झान्दोलन का मुख्य उदृश्य देश भर मे ३० करोड़ वृक्षो 
को लगाना तथा बनो की रक्षा और विकास करना है। यद्यपि “वन-महोत्सव 
सप्ताह” के अवसर पर वृक्षारोपण का कार्य बडे उत्साह से किया जाता है, तथापि 
बाद मे दृक्षो को देखभाल की समुचित व्यवस्था न होने के कारण, इस भान्दोलन 
का विज्ेप महत्व नहो रहने पाता है। भरत आवश्यकता इस बात की है कि 
वृक्षारोपण के साथ-साथ वृक्षों की देखभाल की भी समुचित व्यवस्था फी जाये। 
इस काये के लिये यह भ्रधिक उत्तम होगा कि देश के प्रत्येक नागरिक को वृक्षो के 
प्रति जागरुक (१7७७ 00752०४३) बनाया जाये तथा जनता मे यह विश्वास उत्पन्न 
किया जाये कि वनारोपण श्रथवा वन-रक्षा का कार्य उनका अपना ही कार्य है। 
भहापसा गायों जो ने बुक्षारोपण की प्रावश्यकता प्रौर महत्व को दशते हुए कहा 
या। हि “क्ात्ततातियों को दुक़ों की महत्ता त्मायफ़र दर उपहाप्टोपणा करके कफ 
हो श्ायिक-स्‍्वराज्य प्राप्त कर लेना चाहिये ।” 
योजना-भ्रायोग और वन *--([ए/शि8 (०णशाइग्जणा छाते 
7०7०४७७9) --प्रथम पचवर्धीय योजना से योजला-भायोग ने वनो के योजनाबद्ध 
विकास के लिये कुछ सुझाव इस प्रकार अस्तुत किये थे :--() बेकार भूमि 
(४६७४७ 7,०४व) का निरोक्षण करके उस पर वन लगाकर वनों का क्षेत्र विस्तार 
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किया जाना चाहिये । (४) “बेन्रीय दन मण्डल” (एलाफ्श फठ्तत ० 
प07९४४०५) द्वारा इस तथ्य की जाच को जानी चाहिये कि प्रत्येक प्रदेश के लिए वनों 
का क्षेवफ्ल कम से कम क्तिता होना चाहिये। (पा) भूमि क्षरण-द्रस्त क्षेत्रो मे भूमि- 
क्षरण को नियन्ग्रित करने के लिये वृक्ष लगाये जाने चाहिए । (77) जमीदारी 
उन्मूलन के पश्चात्‌ राज्य सरदारो के झ्रावीन ४ करोड़ एकड वनो की भूमि श्रा गई 
थी। इसमे से भूस्वामी वर्ग ने अधिकाश भूमि पर से वृक्ष काट लिये थे । योजना 
भ्रायोग ने यह सुझाव दिया कि इस भूमि पर पुन वृक्षारोपण कर देना चाहिये । 
(२) द्वितीय महायुद्ध के ग्रन्तर्गेत शोषित वनो का पुत्र रास्थापन तथा पुनविक्रास 
किया जाना चाहिये । (5) नहरो, सडरको और रेलवे लाइनो के दोनो ओर दृद्षा- 
रोपण करने वृक्ष-भूमि (१४९७ 7,800 ) का विस्तार दिया जाना चाहिये । (४४) देश 
में इंधन वे भ्रभाव को पूरा करने के लिये ग्रामोद्यानों (शग82० 7]87/8007) का 
विकास किया जाना चाहिये | (४४) वननक्षेत्रों में परिवहन के साधनों वा विकास 
किया जाना चाहिये । (75) इमारती लक्डी की पूर्ति बढाने वे! लिये लकडियो वो 
ढीक प्रकार से पकाने तथा रासायनिव ढग से शोपन बरने की व्यवस्था वी जाती 
चाहिये । इसके लिये लक़्डिया पकाने के भट्टो (8९०«०णाह 7709) तथा उपचार- 
इक्ाइयो (4४९४६०००७४/४॥ 07709) की सख्या वढाई जानी चाहिये । (५) बन शिक्षा 
सम्बन्धी सुविधाग्रो को प्रमारित करना चाहिये ! (5) वन-उत्पादों वे भ्राघारभूत 
उद्योगो को विकसित एब प्रोत्याहित करने के लिये “बन शोध मस्था” (ए07९४६ 
8८६९४००॥ ॥7$07पॉ७) एवं झ्राधारित-उद्योगों मे घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित दिया 
जाना चाहिये । (50) वनो के आ्लायोजित दिवस के लिये वनों के निरीक्षक 
(कुललण' एशाकश ० प्रौ०7९४४७) द्वारा विभिन्न प्रादेशिक-सरबारों वी बन- 
नीतियों तथा वन योजनाओ का समन्वय (0० ०ए४7४४७०७) किया जानता चाहिये 

प चरर्षीय योजनाथो के झतर्गत वन-विकास कार्य क्रम --(॥) प्रथम 
झौर द्वितीय पचरवर्षीय थोजनायें--प्रभम श्रौर द्ितीय योजनाग्रों वे श्रतगत 
वन॑-विकास वार्येक्रम पर क्रमण ६५ करोड र० तथा &€३ करोड़ र० 
ब्यथ जिये गये । योजनाप्रो वी १० वर्षीय अवधि गे ५५ हजार एड क्षेत्र मे 
दिमासताई बनाने वे उपयुक्त तबडी दे वृक्ष टथा ३ लाख ३० हजार एबड क्षेत्र 
मे इमारती लवडी वे वृक्ष लगाये गये । लगभग १८ हजार वर्गमील क्षेत्र वा रावेंक्षण 
ओर सीमाकन दिया गया । इसे अतिरिक्त वन-क्षेत्रो म £ हजार मील लम्बी सडयो 
बा लिर्साण किया गया तथा हीन दशा स पड हुए ४ सास एक्ट वन-छषैच का पुनरदार 
किया गया। (१) तृतीय प चवर्षोय योजना --पौसरी योजना के प्रन्तगत बन- 
विकास वार्यक्रम पर ५१ करोड़ रु० व्यय बरने वा निश्चय किया गया है। योजना- 
बाल में नए वन लगाने के कार्यन्म के प्रन्तगगंत ७ लास एबड क्षेत्र मे दियाराताई 
के उपयोग की लक्डी, वास, वार्टल, टीक़ तथा वरुँवरिना पश्ादि वे वृक्ष लगाने 
तथा ३ लास एकड क्षत्र मे जल्दी वढन वाले इमारती लक्डो के दृक्ष लगाने का 
निदयय किया गया है। तीसरी योजना म कुत १२ लास एक्ट क्षेत्र म॒ बन लगाने 
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का लक्ष्य है। वृक्ष काटने के उन्नत उपकरणों को तेयार करने का काम देहरादुन 
की 'वन-प्रनुम्मान सस्था” (0७86६ ह्रे€४९७८०) ]7500६७) मे प्रारम्भ किया जा 
चुका है । तीसरी योजना से इसका ओर अधिक विकास किया जायगा तथा बन- 
क्षेत्रो भे १५ हजार मीसख लम्बी सडकें बनाई जायेंगी। इमारती लकड़ी की पूर्ति 
बढाने के लिये योजना काल मे लकडी को परिपक्व करने के २७ तथा परिपववता 
एवं सरक्षण के ३ सयत्र लगाने का निश्चय किया गया है। लगभग ४३ हजार 
वर्गमील क्षेत्र के सर्वेक्षण एवं सीमाकन का कार्य योजना मे प्रस्तावित है । देहरादून 
की वन-अनुसधान सस्था के कायज्क्षेत्र वो विस्तृत करने के लिये योजनावधि से 
३ प्रादेशिक अनुमधान सस्थायें खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके 
अतिरिक्त योजनाकाकल में राज्य बन-विभागों मे ४८० झ्रधिकारियों, १,५२० 
फोरेरट-रेंजरो, १० हजार फोरेस्टरो और फोरेस्ट-गांडों के प्रशिक्षण की ज्यवस्था 
की जायेगी । प्राकृतिक-सरक्षण वन विकास के दृष्टिकोण से तीसरी योजना मे 
४५ चिड़ियाघरो, ५ राष्ट्रीय उप-वचो तथा १० वन्य जन्‍्तु द्वारण्यो की स्थापना और 
विकास का कार्यक्रम भी सम्मिलित किया गया है । 


;्‌ 


खनिज-सम्पत्ति 
(जाल १४९७॥॥) 

प्रावकथन --आ्राज वा युग झ्रौद्योगिक युग है। देश के श्रौद्योगीगरण, 
राष्ट्रीय समृद्धि तथा झ्राथिव-शवित को बढाने वाले साधनों में देश थी सनिज 
सम्पत्ति का स्थान प्रत्यन्त महत्वपूर्ण होता है। परिवहन एवं सचार, हृषि एव 
उद्यौग, ध्यापार एव वाणिज्य तथा जनसाधारण के रहन-सहन वे स्तर को श्रभावित 
करने में देश की खनिज सम्पत्ति का विद्येप भाग होता है! वर्तेमान श्रुग में प्रगति- 
शौोल देशो की झौद्योगिक एंव आथिक प्रगति का मुख्य कारण यही है वि उन देशो मे 
खनिज पदार्थ उचित एवं पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध हैं । 

भारत में खमिज-सम्पत्ति --योजना प्रायोग (]9फ्ए8 (०फइथ०त) 
के शब्दों मे-- इस समय भारत को ज्ञात सनिज-सम्पत्ति, यद्यपि किसी भो प्रफार 
से भ्क्षय ([7०ल्‍087४५0१०) तो नहीं है, तयापि यहा देश के श्रौद्योगिक विफास 
के लिए श्रावश्यक खनिज पदार्थों की पर्याप्त मांत्रा उपलब्ध है।” हमारे देश मे 
लगभग १०० प्रकार के खनिज-पदार्थ उपलब्ध हैं जिनमे से ३० खनिज पदार्थ भ्रधिवः 
महत्वपूर्ण है । देश में प्राधारभूत उद्योगों (888॥० [7॥079/77९3) वे! लिये भ्रावश्यक 
खनिज पदार्थ, जँंसे-लोहा, कोयला, वावसाइट (]80075(०), इल्मेनाइट (]श0678०) 
क्यानाइट (7758॥0७) मंगनेसाइट (४४४7९४॥७) तथा मैंगनीज के भण्डार यथेप्ट 
मात्रा मे उपलब्ध हैं। इसवे भ्रतिरिक्‍्त कुछ खनिज पदार्थों, जैसे--टिटेनियम 
(१५80॥099), थोरियम (7)०श४ए७७) तथा प्रश्नक ग्रादि पर भारत वो विश्य में 
एकाविकार सा श्राप्त है। कुछ पनिज पदाथ, जंसे--ताबा, टोन, सीसा, जस्त, 
निकिल, कोबाल्ट (0०४७०॥४), गघक तथा पैट्रोल श्रादि भारत मे प्रावश्यकता से बहुत 
कम है। सन्‌ १६५० में दश्मभर मे कुछ ८३ करोड २० के खतिज खोदे गये थे । सन्‌ 
१६६० में कुल खनिज उत्पादन का मूल्य १५६ करोड र० था। इस ब्रदधि में 
सर्वाधिक-वृद्धि लोह-खनिज म हुई है। जवकि सन्‌ १६५० में लोहे का उत्पादन 
२६७ लाख टन था, सन्‌ १६६० मे यह बढक्र १०५ लाख टन हो गया। इसबे 
अ्रतिरिवत सन्‌ १६६० मे चने वे पत्थर, क्रोमाइट, जिप्सम ओर कोयले का उत्पादन 
त्रमण् १२५ लाख टन, ६६ हजार टन, ३ ७७ लाख टन, ६5८5२ लाख टन तथा 
9१८ लाख टन था। इस प्रकार स्पष्ट है ति खनिज सम्पत्ति वी दृष्टि मे भारत 
एक समृद्धिशाली देश है । 

भारत के मुत्य खनिज-पदार्थ --हमार दश् मे उपतब्त प्रमुप खनिज 
पदाय विम्नलिखित है -- 
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(१) कोयला (0०४) .--(झ) भण्डार --कोयला उत्पादन में भारत 
का विश्व मे श्राठवा स्थान है। एक अनुमान के अनुसार भारत में कोयले वी 
खानो में और उनके द्याप्त-पास ३,२०,००० से अधिक श्रमिकों वो रोजगार मिलता 
है । सन्‌ १६३७ की “कोयला रामित्रि! (0०8 0०ए०००६/८००) के मलानुसार भारत 
भी खानो मर कोयले का भण्डार लगभग ६,००० करोड टत है॥ इसवा ए भाग पृथ्वी 
में इतनी गहराई पर है कि उसे सरलता से नहीं निकाला जा सकता | कुछ विश्येपज्ञो 
के मतानुसार भारत में कोयले की कुब राशि-कोप ६,५०० करोट टन है। सन्‌ 
१६४६ की "धातु-शोधन कोयला-सरक्षण समिति” (एफ शलशाणहात्श 008 
(0ग5५०ए४४४०० (१०70777(९6) के झनमानानुसार भारतमे कोक्ग कोयने (000ण58 
(0०४) का भण्डार २०० करोड टन तथा गेर-कोकिग कोयले का भण्डार ४,००० 
करोड टन है। तृतीय योजना वे अनुसार हमारे देश मे कोर्किय कोयले कया भण्डार 
लगभग २८० करोड टन है। एशिया महाद्वीप में खीन को दछोडकर भारत ही 
ऐसा देश है जिसमे कोकिग-कोयले के भण्डार उपलब्ध है। (झा) क्षेत्र --भारत 
की सुरुय कोयले की खानें बिहार के रातीयज तथा पश्चिमी बयाल के गौडवाना क्षेत्र 
में स्थित हैं। विहार मे रानीमज के भ्रतिरिकत भरिया, वोकारो, गिरिडीह पशौर 
कर्णपुरा मे कोयले की खानें पाई जाती हैं । कोयले की ८३२ खानो मे से रानीगज भे 
२६३ तथा भरिया में ३६८ खानें हैं। अनुमानत दुल्ल कोयले के उत्पादन का 
८२९ से अधिक भाग इन्ही खानों से निकाला जाता है । इसके अतिरिक्त कौयले की 
कुछ खानें मध्य-प्रदेश, उडीमा, ग्रान्प्र-प्रदेश, ग्रमम, राजस्थान, मद्रास और गुजरात 
राज्यो में भी हैं। कोयले का सर्वाधिक उपभोग रेलवे-उद्योग में होता है। रेलवे- 
उद्योग के पश्चात्‌ कोयले के उपभोग में दूसरा स्थान वस्त्र-उद्योग का है। (इ) 
उत्पादन --सन्‌ १२५४ मे देश में कोयले का कुल उत्पादन ३८२ साख टन था। 
सन्‌ १६६०--६१ में कोयले का उत्पादन वढकर ५४६३ लाख टन हो गया। सन्‌ 

१६६० में उत्तम कोटि का वोक्यि कोयला १३० लाख टन निवाला ग्रया। () 
छापादन फा लक्ष्य --तीसरी योजना मे &७० लाख टन कोयला-उत्पादन का लक्ष्य 
सवा गया है। भद्गास के दक्षिण असकाट जिले में नेवेली (०छछणा) में लिस्नाइट 
(भूरा कोयला) वा कारखाना स्थापित जिया गया है। भूरे कोयले ढारा विद्युत- 
शक्ति तया अन्य शक्तियों का सूजन किया जाता है । तीसरी योजना में ३५ वदाख 
टन लिंग्नाइट ([/8778०) निकालने का लक्ष्य रक्खा मया है। (उ) मुल्य समस्‍यायें --- 
भारत में कोयला खनिज से सम्बन्धित मुल्य समस्‍यायें इस प्रकार हैं ---0) 
भारत में कोयले का भण्डार बहुत कम है :--दूमरे देशों को अपेक्षा मारत में 
कोयले का पनुमानित्त भण्डार बहुत कम है । सन्‌ १६४६ को “धातु-शझोधन कोयला- 
सरक्षण समिति” (पशल अल्न्ोघाहाव्ण 0०वें एकब्ध्तबधका 0०फम्रा(६००) 
के भ्रनुसार भारत में कोयले का भण्डार केदल ४,२०० करोड टन है । इसत्रे विपरीत 
समुक्त राष्ट्र प्रमेरिका तथा रूस में कोयले वा भनुमानित मध्डार त्रमश २,०४,००० 
करोड टन तथा १,४४,००० करोड टन है। (7) उत्पादन को न्यूनता --भारत 
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में कोयले का उत्पादन भी अपेक्षाकृत वहुत कम हे । एक अनुमान के अनुसार भारत 
मे ब्षिटेत का 4४६ वा भौर अमेरिका का ८७ वा भाग ही उत्पन्न होता है। (४) 
खातों में मज्ञीनों का न्यूनतम प्रयोग ---भारत में कोयले की खानो मे मशोतों वा 
प्रयोग बहुत कमर होता है । सन्‌ १६५१ में भारत की कोयला खानो में कोयला वाटने 
की केवल ३७४ मशीन तथा लादने वाली केवल १६ मशीनें थी। (४) फ्ोयला 
निकालने दी दोषपूर्ण पद्धति --हमारे देश मे कोयला निकालने के ढंग भी दोपपूर्ण 
श्रौर श्रपव्ययपूर्ण है। (४) कोकिय कोयले के भण्डार थी प्रिन्यूतता --भारत 
में उत्तम कोटि के कोकिंग कोयले का भण्डार बहुत कम है तथा इसके शीघ्र समाप्त 
होने को सम्भावना है । (७) क्षेत्रीय-श्रसमान वितरण --हमारे देश में कोयले का 
खस्वीय वितरण भी समान बही है । भारत की कुछ कोयला उत्पत्ति का ८०% मे छघिव' 
भाग कैवल बिहार और पश्चिमी बगाल से उपलब्ध होता है। (४०) योयला क्षेत्र 
मे परिवहन सम्बन्धी सुविधाधो का श्रभाव --वीयला उद्योग मे “परिवहन की 
रुकावट” (7फ्चा४ए०४ #०/९४०८४८) एवं मुख्य समस्या है। यहो कारण है कि 
कोयले का परिवहन-ध्यय श्रधिक होता है ॥ परिणामत बम्बई जंसे दूरस्थ प्रौद्योगिक 
क्षेत्रो मे दक्षिणी भ्रफरीदा से कोयला मगाना सस्ता पडता है। (3) सरवारी नीति -- 
सन्‌ १६५२ में ' झोयला खान सुरक्षा प्रविनियम/! (0०१ खा)९४ एणाब्छ ढंग 
आयात 8069 50०) पास किया गया जिसके झतर्गत केसद्रीथ सरवार को कोयला 
भण्डारों वी बरबादी को रोकने का श्रधिज्ञार मिल्ला। ऐवट के ग्रतगंत केन्द्रीय 
सरकार को मिलने वाले मुख्य श्रधिफार इस प्रकार हैं --(.) कोयले वी खानों 
की सुरक्षा एवं सरक्षण वे उद्देश्य से भ्रावश्यक वदम उठाना। (॥) कोयना उद्योग 
को नियस्त्रित करने के लिये झ्रावश्यक नियम बनाता । (0) कोयला बोद (004 
ऊ०४४व) को कोयला-उद्योग सम्बन्धी समस्याश्रों को सुतभातव वे! लिये 
आवश्यक ग्रधिकार प्रदान वरना तथा (7४) बोयला और कोिंग कोयले पर 
उपादन-कर [7250%8 7)705 ) तयाना। हमारी सरकार न दोक्गि वोप्ले वे 
उत्पादन को निर्यान््रित बरने वे उद्दे इय से एक “बोयला परिषद ” (0०० फ्ण्त)ो 
का आयोशन क्या है। भारत सरकार वी सन्‌ १६५६ वी नई ओझौद्योगिव्न्नीति 
(7040४0४०। 7०॥०) ) के अभ्रतगंत कोयवे की खानें सार्दजनिक-क्षेत्र (050५ 
86०५०07) म॑ रक्खी गई हैं । प्रत्येक राज्य की कोयला खातों को यन्त्र सम्बन्धी सुविधा 
देने के लिय एक *राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ! (फैक्ाणाव) (०४) 70720फ- 
ग्राशा 0०ए००/।०7) स्थापिता किया गया है। इत्पात-उत्पादन वे लिये घटिया 
कोयले को धोकर भ्रच्छा वटाने वा काण्क्रम आरम्भ किया गया है। दूसरी योजना 
क अस्तगंत घटिया कोयले को घोकर अच्छा बनान के लिये ४ वेद्रीय घुल्ाई-वेन्दर 
खोले गये । तीसरी योजना म १२७ लाख टन कोयले दो धुलाई वी व्यवस्था करन 
का लिषचय किया गया है। तीसरी बोजना से बोयला उत्पादन वी अतिरिक्त 
क्षमता उत्पन्न करन वे लिए सादजनिक-क्षेत्र मे १०३ करोड रु० तथा ध्यक्तिगत- 
क्षत्र में ६० करोड़ र० व्यय ज़िय जायेंगे । राष्ट्रीय कोयला विकास निगम कोयले 
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की सई-नई खानो के विक्रास के लिये सयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी जमेंनी, प्रास, 
पोेण्ड भ्रौर रुस मे ठऱनीकी सहायता लेगा । कोयला धोने की सुविधायें बढाने 
के लिये छुलाई के दो वास्वाने क्यारा में, २ कारखाने करनपुरा में और १ कारखाना 
सैन्ट्रब मरिया में स्थापित किये जायेगे दया भोजुडिह (]०ण्टाप्ठ) व दुगदा 
(700६०१७) के घुताई केन्द्रों की क्षरता डगुनी कर दी जायगी । 

(२) छोहा (27००)--[(ल्र) भण्डार--हमारे देश भ लौह खनिज के श्रक्षय 
भण्डार हैं। झनुमानत* समम्त विश्व वे कुल लौह-भण्डार वा एक-चौथाई भाग हमारे 
देश में उपलब्ध है | एक अनुमान के प्रनुमार हमारे देश में लोहे वा अनुमानित 
भण्टार २,१०० करोड टन है तथा उत्तम कोटि के लोहे था भप्टार लगमय १,००० 
करोड़ टन है । *एक दूसरे भ्रनुमान वे अनुसार मारत मे कच्चे लोहे का भप्शर 
४०,०७० २६ लाख टन तथा उत्तम-वोदि (पा.्ट/ ठ:26७) झ्रौर निभ्न कोटि (7.0 
(67906) बे छोहे का भप्डार ६७६ करोड टन है । हमारे देश वा कच्चा लोहा 
(77०० 07०) बहुत उत्तम प्रयार का है । इसमे ७०% तक लौहाक्ष पाया जाता है 
तथएग गन्धक और पॉस्फोरस की मात्रा कम होती है। (प्रा) क्षे्र--हमारे देश से 
उत्तम-कोटि का लोहा विहार के सिहमूमि जिले मे, यडीसा में बोनाई, मयूरमज तथा 
कियोनमार गढ जिलो में, मध्य प्रदेश के चादा, दुर्ग और बस्तर जिलों मे, मैसूर वे 

शिमोगा और कादूर जिलों मे, मद्रास के सलेम श्रोर तिरचिरापत्लतों श्लो में, बम्बई 
के रतनागिरी जिले में तथा गोग्मा म उपलब्ध होता है । मैमूर राज्य मे ४०,००० से 
६०,००० टन तक प्रतिवर्ष लोहा निकालने का ग्रनुमान है । उपरोवस खानों वे भ्रति- 
खित थोडी-बहुत मात्रा में लोद्दा उत्तर प्रदेश के अल्मोड्ा जिले में, झ्रान््न प्रदेश ने 
कड़प्पा श्रौर करनूल डि्तों मे पश्चिमी वगाल के कोयला क्षेत्रों (८०७ ए00०3) में 
तथा भ्रन्य प्रान्तो में पाया जाता है । हमारे देश मे लोहे बी सानो की यह विशेषता 
है कि इनमे से प्रधिवाश खायें कोयले वी खानों के सह्रिकट हैं झिससे कमम लागत- 
व्यय पर ही इस्पात तया लोहा (86९ 279 2४ 77०7०) उत्पादित किया जा सपता 
है। (६) उत्पादन की मसात्रा-एक प्रनुमान के प्नुमार हमारे देश मे बच्चे लोहे 
का बापिक-उत्पादन प्रास वा लगनगय डेवा भाग तथा सयुवत राष्ट्र श्रमेरिका का 
छ$वा भाग ही है । सन्‌ १६५० म देश वी समस्त खानो से २६ ७ लाख टन लोहा 
निकाला गया | सन्‌ १६६० में उत्पादन की यह मात्रा बटकर १०४५ लाख टन हो 
गई। (६) तीसरी थोदना का लक्ष्य--तीसरी योजना में ३२० लाख टन लोहा 
निकालने का लक्ष्य रवखा गया है | इसमे से लगभग १२० लाख टन लौह खनिन को 
विदेशों के लिये निर्यात करने का निश्चय क्या गया है। तीसरी योजना में यह 

/ ब्राशा की गई है कि सन्‌ १६६३ तक मध्यप्रदेश की बेलडीला खानें चालू हो जायेगी 
जिनसे प्रतिवर्द ६७ साद् टन लौह-खनिज निकल सकेगा। देश थे लौहन्रनिज 
भडारों को खोन ने लिय तीसरी योजना मे “मूगर्म-सर्वेश्षण तथा खान-कार्यालय के 
विस्तार की व्यवस्या वी गई है। 

5 [घ0॥5 496], 2588० 33. 
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(३) प्रश्नक (0८७) -- (अ) भंडार --हमारे देश मे ससार के कुल 
भ्श्चक-उत्पादन का लगभग ८०५ भाग उत्पादित क्या जाता है। अ्रश्ञक वे उत्पादन 
में भारत को एकाधिकार-सा प्राप्त है | हमारे देश मे अश्रक के भण्डारों का निश्चित 
अनुमान नहीं लगाया गया है | इतना श्रवस्य कहा जा सकता है कि भारत मे प्रश्नक 
का भण्डार ग्रक्षय है तथा यह अनेक दशाब्दियो (702:50०8) तक चल सबता है 
(आरा) क्षेत्र --हमारे देश्ष मे श्रभ्भक की खाने मुख्यत बिहार, राजस्थान भ्रौर प्राध 
शज्यो में स्थित हैं । देश के कुल भ्रश्नक-उत्पादन का ६०% भाग बिहार, २५४ भाग 
राजस्थान तथा १५% भाग आध्न प्रदेश की खानो से निकाला जाता है। सर्वश्रेष्ठ 
प्रवार का “एवी” अभ्रक ("फेए७७ 80०७) विहार वी खानो मे ही मिलता है। 
थोडी बहुत मात्रा मे वुछ अभ्नक के रल, मंसूर, भ्रजमेर और तिर्वाकुर मे भी मिलता 
है | (इ) उत्पादत--भारत मे प्रश्नक के उत्पादन एय निर्षात के झावड़े टीव-ठीक 
उपलब्ध नही है। सन्‌ १६४५५--५६ मे लगभग २६ हजार टन अश्नवा निकाला गया 
था ! सन्‌ १६५६ में अभ्रक का कुल उत्पादन २८,६६४ मीट्रिक टन था, णो कि 
सन्‌ १६५८ के उत्पादन से ३२४ मीट्रिक टव कम था। (ई) तिर्यात--हमारे देश मे 
कुल उत्पादित अभ्रक का एक बडा भाग निर्यात किया जाता है। सन्‌ १६६० में 
€८९ लास २० के मूल्य का अभ्नक निर्यात किया गया था। श्रश्नक का निर्यात 
मुख्यत भ्रमेरिका वो होता है । परन्तु भ्रव ब्राजील (8:20) में ब्रश्नक का उत्पादन 
बढ़ने से भारतीय ग्रश्नक कौ माग कक्‍महों गई है ! दुसरे देशों में इृत्रिम भ्रश्रक 
(85900०ध० »00) के उत्पादन से भारतीय #भ्रक की माग कम हो गई है। 
(उ) योजना प्रायोग के सुछाव--अ्ञक ये उत्पादद एव ध्यापार को विकसित बरने 
के लिग्रे याजना आयोग ने कुछ सुझाव इस प्रकार दिये है --(/) “भू-सर्वेक्षण सस्था" 
को चाहिये वि वह (भ्र) विहार और मद्गास की श्रश्नक-खानो वा धुन मानचित्रण 
करे तथा (प्रा) राजस्थान मे भूगर्भात्मक कार्य को विस्तृत स्तर पर भ्पनाये ॥ () 
“राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला” (2९४00702) 7%5 शट०) 7,809०780728) तथा “खान 
बारयलिय” (छफ९१४ ० 306७) को अभ्नव को गुणो के भाधार पर वर्गोड्वत करने 
तथा भ्रञ्रक को पीसने के लिए सस्ते एत्र सुधरे हुए ढगों बी स्लोज करनी चाहिये। 
(70) एक वेन्द्रीय विषणन परिषद (एशाफ्णे कल्य का) ९०ाह 0०ण्णथा) की 
स्थापना करनी चाहिये। (5) अश्रक॑ के छोटे छोट उत्पादकों यो सहकारी समितियों 
में संगठित करना चाहिये । 

(४) मंगनीज (0७्टश०५०) --(प्र) महत्व--मैंगवीज का प्रयोग वडा 
इस्पात, रासायनिक पदार्थों, प्लास्टिक, वानिद्य, शुध्क बंट्री ग्रादि बनाने मे किया 
जाता हैं। च्‌ कि इस खनिज का उपयोग अनेक प्रक्रार बे उद्योगो मे बिया जाता है, 
इसीलिये इसका नाम “3७०, ० &॥ प्‌५४५९७ पड गया है। (प्रा) भण्डार -विश्व 
के मैंगतीज-उत्पादक देशो में हमारे देश का स्थान दूसरा है, परन्तु भण्डार को दृष्टि 
से इसका स्थान तीसरा है । एक श्रनुमान के झनुसार भारत में ११ करोड २० लाख 
टन मैंगनौज बा सण्डार है । इसमे से ६०० लाख टन उत्तय वोटि वी मैंगनीज होने 
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०६७ लास टन । (ई) उत्पादन- सन्‌ १६६० में क्ञोमाइट का गुल उत्पादन ६६ 
हजार टन था जिसदा वास्तविक मूल्य ५७ लाख रु० है । (उ) निययति- हमारे देश 
से प्रतिवर्ष उत्पादित फ्रोमाइट का एवं वडा भाग निर्यात कर दिया जाता है। 

(७) नमक (800)--(श्र) ज्ञोत--हमारे देश में शमक का उत्पादन समुद्र 
जल, नमक को खान तथा नमक की भील से होता है। समुद्र जल से नमक जय 
उत्पादन मद्रास, महाराष्ट्र, गुजयत, उडीसा, परिचिमी बगाल, केरल में, वमक वी 
मील से गजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात मे तथा नमक की खान से हिमाचल प्रदेश 
मे होता है। (प्रा) सलमक के कारखाने--इस समय देश में १२२ नमक के 
कारखाने हैं जिनकी वापिक उत्पादन क्षमता का अनुमान ७६० ३े लाख मत है। हाल 
ही में वादाला (५४५००)0) नामक स्थान पर एक नमक उत्पादन के भादर्श फार्म 
(3०१० 80॥६ ६४०) की स्थापवा की गई है जिसम नमक का उत्पादन वेशानिवा 
रूप से और आधिक ढंग से किया जा रहा है। ऐसा ही एवं भन्य फार्म राजस्थान मं 
साम्भर नामक स्थान पर चालू करने की व्यवस्था की गई है। (इ) नमष"-उत्पादन 
मे भ्रात्म-निर्भरता--द्वितीय महायुद्ध के समाप्त होने तक भारत को एक बडी मात्रा मे 
नमक का झायात करना पडता था । देश के विभाजन होने के कारण सेवडा का सेंघा 
नमगत्र (॥१००. 820) हमको अप्राप्य हो गया | स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ हमारे 
देश ने ममक के उत्पादन में इतती उत्ति को है वि ग्रव भारत नमक ये 
विपय मे न बेवल झात्म-निभर हो गया है वरन्‌ थोडी-वहुत मात्रा मे नमक वा 
निर्योतर्क्त्ती भी बन गया है। (हैं) पच्दर्षीप योजनाएं --प्रथम पचवर्षोय योजना में 
राजस्थान ग्रौर खरगोडा मे स्थित नमक के कारखानो के विकास पर ५० लाख ० 
तथा हिमाचल प्रदेश की मडी की नमक खानो के विकास पर १ बरोड रु० व्यय 
क्या गया। द्वितीय योजना मे नमक के साधनों ने विकास पर २ करोड़ 6० ध्यय 
किये गये । सन्‌ १६६० में देस से नमर का उत्पादन ३४ ४ लाख मीट्रिक टन हुप्ा 
था 

(४) पं ट्रोल (2९७०९०७)- (श्र) क्षे्--हमारे देश म पैंद्रोच प्रसम वे 
तीन क्षत्रो--डिगबोई, वष्पापुज् तथा हसाएज्ज भ निक्राता जाता है। (प्रा) उत्पादन--+ 
पैट्रोलियम वी दृष्टि से हमारे देश की स्थिति परत्यन्त पिछडी हुई है। हमारे देश में 
पढ्ोत था झौसतन वापिक उत्पादन ५ लाख टन है जो देश की भावश्यक्तता के 
वेवल ८४ भाग की ही पूर्ति करता है। भारत को भौसतन ३० करोड 
गलन पैट्रोल प्रतिवर्ष विदेशों से समगाना पडता है। (३) पचवर्षीय योजनायें-- देश मे 
खनिजञ्ञ तेत्न वी खोज दे लिये प्रथम योजना के गत्त में एक विश्येप सगठन स्थापित 
किया गया | द्वितीय योज्ता मे इस कार्यत्रम को आगे बढाया गया | भारत सरकार 
ने इस संगठन को “झाइल एण्ड मंचुरल गेंस क्मीरान” (0॥ 80 )र४।घृ७) 088 
(१०७७७७»5७) वा रूप दे दिया | इस झ्रायोग का वाय तेल को खोज के लिये भूयर्भ- 
सर्वेक्षण ग्रादि वराता है। द्वितीय योजनाविधि मे इस आयोग ने पणाव, धम्मात, 
उत्तरप्रदेश भौर ऊपरी भ्रसम में तेल के कुए खुदवाये हैं। यह भादशा वी जाती है कि 
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शीघ्र ही भ्रसम के नहरकटिया (प्र880]:809) क्षेत्र स २७ ५ लाख टन तेल निकलने 
लगेगा । द्वितीय योजवा में तेल की खोज में केवल २६ करोड़ रु० व्यय किये गये । 
तीसरी योजना में इस कार्यत्मम पर ११५ करोड र० व्यय करने का छक्ष्य रक्खा 
गया है और यह प्राशा वी गई है कि योजना के भ्न्त तक देश में ६४५ लाख टन तेल 
निकलने लगेगा | तेल साफ करने के लिये बरोनी (8०79ण7) और गुहाबटी 
(6०४७०७४) के कारखानों को पूरा क्षिया था चुरा है । गुजरात में भी तेल की 
सफाई का एक तीसरा वारखाना स्थापित क्या जायेगा। 

भारत सरकार की खनिजर-नीति (आफाल्यो एणाएए ७ वाबा 
(60एश९प्रण्तणा:) “-स्वतन्ब्ता प्राप्ति से पूर्व हमारे देश की सनिज-्सम्पत्ति का 
झ्रनिप्रम्तित एव ग्रतियोजित ढग से शोषण क्या गया। प्राय खानें देश वे लाभ के लिये 
नहीं बरन्‌ पूर्णत* ध्यवितगत लाभ वी दृष्टि से खोदी जाती थी। देश से सनिज पदार्थों 
वो भ्रधिषतर बच्चे ही रुप में निर्यात किया जाता रहा। इनके प्रसाधन (:९४०४७४), 
विवायन (?70०९5अ४०४) तथा रचना (800०४७४०॥) की कोई व्यवस्था न थी। 
सन्‌ १६४८ में भारत सरवार मे “खान ग्रौर खनिज व्यवस्था तथा विकास भधि- 
नियम! (भावल्क वात आफल्त्कोी एिहढ्॒णोंबध0त0 णावे एऐ०एशे०कल्०7६ 2०६ ० 
98) प्रास किया। इस प्र्निनियम्र द्वारा प्रस्युद्यवित (&6०छा० ॥उ्लहक्) के 
उत्पादन से सम्बन्धित अबदा दुर्लतम खबित्र, जसे--योरियम, यूरेनियम, इटंनियम, 
जिप्मम, जस्गा, तावा ब्रादि के लाइसेंस (८८४८०) तथा ठेसे (,0850) देने मे 
द्वेन्द्रीय सरकार फी प्रनतुमति लेनी श्रावश्यक क्र दी गई ॥ प्रथम पचयर्यीय योजना 
में योजता भ्रायोग ने मूलमूत सनिज पदार्थों (848० लाया) के सम्बन्ध में 
सरक्षण एवं भितश्पयितापुर्ण कार्यक्रण ((०ाह्ए क्राए्त ब्यत ॥0णाठकां० 
१ए००६णष्ट) की नीति अपनाने का सुभाद दिया ॥ योजना ग्रायोग ने सनिजनीति 
के सम्बन्ध में जो प्रवश्यक मुराव दिये उनमें से कुद इस प्रयार हैं --()) खतिण 
भष्डारों वा ठीक ठोझ प्रवुपान लगाना (५ एछा038) ०६ १८०८७४०१) "- हमारे देश 
में सनिज-भण्डारों के विश्यपनीय प्रान्‍्डे उपलबप नहीं हैं। अ्रत योजना प्रायोग न 
दिस्तृत खनिजन्सवेजण पर बहुत बल दिया है। (७) छान खोइने पी उत्तम कला 
(77०एटल (005800८०६ ० ॥फ्रापड 0ए९80068५)  +-हमारें.. देय में खान सोदमे 
का कार्य प्रदेश्ानित एय धपवन्ययपूर्ण है। प्रत पह ध्रावदयव है कि खानों में मगीन्‍्गे 
भा प्रयोग किया जाएं, तकनीकी वर्मचारियों को खूगाया जाए तथा पान सोदने की 
विधियों में सुधार किया जाए। ($0) खातों वो ठेदे पर देना तथा उसके दिवस 
वो नियस्प्रित करना (०० ण हधय6७ ब्यूए हल्टपौबधघता ते 3अजल्श 
क€घ्लपफुष्णशा।) >सत्‌ १६४८ दे “साव और सनिन व्यवस्था क्घा विकास 
प्रधितियम” के प्रन्द्गंव श्रण्यु झवित वाले तथा दुर्लन खनित्रो, जैमे--पौरियम, 
यूरेनियम, इटैबियम, जिष्मम, उस्ता, तावा झादि को केस्द्रीय सरबार को भनमलि 
द्वारा ठेके पर देने तथा लाइसेंस देन बी व्यवस्था यो गईं थी। योजना दायोग ने 
मह सुर्यव दिया कि प्नन्य महत्वपूर्ण खनिज पदायों की भी इसी व्यवस्था के प्रस्तगंत 
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लिया जाना चाहिये । (४) खनिज-उद्योग सम्बन्धित भ्रॉक्षड एकत्रित करना 
[एमस्‍ढकाणा ० उपपआात्यों 0509 6६ हजलाश वेप॥ाफ) -ज्योजना आयोग 
ने यह सुझाव दिया कि “भारतीय खनिज कार्यालय” (वावाक्षा फपाशाय लत 
37१७१) द्वारा खनिज उद्योग की वर्तमान स्थिति और शभ्रावश्यकताओ से सम्बन्धित 
आाकडे एकत्रित किये जाने चाहिये। (४) खनिज व्यापार [शिक्षण पण/ै0 +-- 
योजना झायोग ने यह भी सुझाव दिया है कि कच्चे रूप मे निर्यात क्ये जाने वाले 
खनिजो को तेयार (५॥73॥80) अथवा भ्र्ध-तेयार (86ए0॥-नीशा॥॥००) रूप में विदेशों 
को भेजा जाता चाहिये । (२) अनुसन्धान (छ88९७87०) -अनुसन्धान को दृष्दि से 
भारत बहुत पीझे है। अत झ्रायोग ने खनिज-पदार्थों के निश्नलने, खोज एवं 
कार्यकरण सम्बन्धी कार्यो में भ्रनुसन्धान को महत्व प्रदान किया । (९४) युद्ध सम्बधी 
बातो का ध्यान (87८20 एणाञ्रतेश#०००५) धोजना झ्रायोग ने गधक, टीन 
वनेडियम, टंग्स्टन आदि युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण खनिजों की खोज एवं विव/स 
की झोर विशेष ध्यान देने का सुझाव दिया है । (४४॥) निम्न कोटि को फच्ची धातु 
(एज 07४0७ 0709) “योजना आयोग ने यह भी सुमाव दिया है कि सिम्न 
कोडि की कच्ची धातुपग्रो के सम्बन्ध मे ग्रधिक छान-बीन होनी चाहिये । 

भारत सरकार ने अपनी सन्‌ १६५२ की “राष्ट्रीय खनिजन्‍तीति/” 
(प्र७०ण७] शाप 0०0०५) मे उपरोवत सुझावों को मान्यता प्रदान वी । प्रप्रंण 
सन्‌ १६५६ की नई झोद्यो गियर नीति ((8098४८४० 2०८५) के ब्रल्वर्गत प्रनेवः महत्वपूर्ण 
खनिज वदार्थे, जैसे--लोहा, मंगनीज, जिप्सम, गधक, सोना, ताबा, सीसा, जस्ता, 
दीन तथा अणु-शक्तित वाले खनिज पदार्थ सावंजनिक-क्षेत्र (290॥० 80०६०) के 
अतर्गंत कर लिये हैं। देश मे ग्राज भी अनेक खनिजो की मात्रा के सम्बन्ध में प्रति- 
इशिचितता है । हमारी सरकार ने सबिज सम्बन्धी भ्रनेक कार्यों वे लिये बहुत सी 
संस्थाओं को स्थापित क्या है, जसे-- “ भारतीय भूयर्भ “सर्वेक्षण विभाग  (9९०00- 
हाव्थ हिएाए०ए ० ॥08), (भारतीय खान विभाग” (पात्र फ्रेफरकए 
3|88७) ' राष्ट्रीय-इं उन भ्रन्‍्वेषण सस्या/” (४&0णा७ ०७) ॥३९३९४:थ। ]800०46) 
“राष्ट्रीय धातु प्रयोगशाला” (फ्जाने ऊेलगणह्ठात्ग ॥ 02०5) तथा 
* केन्द्रीय ग्लास एव. सिरेमिक भन्वेषण सस्या” (0लआफछा त]888 छत 0श9फएया0 
]8९४९७४/०४ ]॥8060०(०) आदि १ 

प'चवर्षोय योजनाश्ो में खनिज विकास --प्रथम और द्वितीय मोज- 
नाप्रों के प्रन्तगंत 'भूगर्भ सर्वेक्षण विभागों (06००ट०थ 8णरथए ० वावा0) 
तथा “भारतीय खान कार्यालय ([7480 छप7९६०ए ०६ )(॥0०9) वा विस्तार क्या 
गया तथा नये क्षेत्रों के बड़े भूगर्भ नक्शे तेंयार किये गये जिनमे से कुछ नवझों में 
महवपूर्ण खनिज भण्डार हैं । इसके अतिरिकत राजस्थान (सेतडी श्रोर जावर) तथा 
प्िविवम के क्षत्रो में लोहा, कोयला, तावा, सौसा भौर जरते को सरोज के लिये खुदाई 
की गई। इन खोजो से देश के खनिज भण्डारों के विपय मे प्रच्छी जानकायी प्राप्त 
हुई है । प्रथम योजना मे दोनो विभागों दाश सर्वेक्षण कार्यों पर केवल ४० ५७ लाख 

न 
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झुपये व्यय क्या गया । महत्वपूर्ण खनिजो का विकास करने के लिये १५ नवम्वर सन्‌ 

१६४५८ को “राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ”” (फेब्सत्कण फैफिलयडॉड 0०; श०फ- 
गाशए 0079०7&00॥) की स्थापना की गई। तीसरी योजवा मे खनिजों के विकास 
पर सार्वजनिक-श्षेत्र में ४७८ करोड रुपये और तनिजी-क्षत्र मे ६० करोड रुपये व्यय 
विये जायेंगे । इस योजना (पफ़ात्त 90) में खतिज सम्पत्ति के विव्ास के मुख्य 
उद्देश्य इस प्रकार हैं - (0) उन खनिज पदार्थों को खोज करना जो झ्रब॒ तक 
पूर्णत अ्रयवा गन्शत विदेशों से आयात क्यि जाते हैं। (7) देश के उद्योगों मे काम 
झाने के लिये लोहा, वावसाइट, जिप्सम, कोवला, चूने के पत्यर ध्रादि दी खानो का 
पता लगाना | (90) निर्यात के लिये लोहा व ग्नन्य घातुओ की नई खानो का पता 
सगाना | तीसरी योजना में भूगर्म सर्वोद्ाण विभाग के सिये ५ करोड रुपये तथा 
खान ब्यूरो के लिये १ करोड रु० की व्यवस्था वी गई। खनिज तेल की खोज में 
तीसरी योजना में ११५ करोड़ रु० व्यय करने का आयोजव है । 





्क़ 
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[$०0श€ ६5 6 07% 970 [7एहा0-0९९ए९ वेए[९४५] 


प्रावक्थन --किसी देश का औद्योगिक प्रिजास बहुत कुछ वहां पर उपलब्ध 
शक्ति के साथनो पर निर्भर होता है। भ्रौद्योगिर त्रान्ति ([एत0४७४४० ेल्एणए- 
४००) ये पश्चात्‌ लघु एवं कुदीर उदोगो (8छण शत 0०४88 पर्तेएशल्ओ) 
का शर्तें. छने पतन होता गया तया उनके स्थान पर वृहत्वाय उद्योगों ([,आ॥686 
8८2१९ 7008६८०७) ने जन्म लिया । वडे स्तर के उल्तादव में मशीनों का प्रभुख 
स्थान है प्लौर मशीनों को सचालित दरने में झवित के साधन मूल आधार का कार्य 
करते हैं। इस तरह हपि, उद्योग, परिवहन एवं राचार अर्थात्‌ श्राथिक जीवन के 
प्रत्यक क्षेत्र मे, शक्ति के साधनों का महत्वपूर्ण स्थान है। 

भारत में झक्ति के साधन --हमारे देश मे प्रमुस्त झवित वे साधन 
निम्नलिखित हैं -- 

(१) मानव-दक्ति --यद्यपि विज्ञान के विज्रारा के साथ साथ मानव- 
शब्ति [पि ए्धा 00७९?) जा महत्व क्रमश कम होता जा रहा है, फिर भी औदयो- 
गिंतर-उत्पादन में और विशेषकर ग्रविक सित देशों के झोद्योगिव-उत्पादन में मानव 
शक्ति का महत्व कम नहीं है ।- अत्य झव्तियो को अपेक्षा भारत में श्म-शक्ति 
(7.0७०ए० 70७०7) सलछ्ता साधन है। सन्‌ १६६१ वी जनगणना वे आधार पर 
हमारे देश बी जनसख्या ४४ ८ करीड है जो समस्त विश्व की जनसख्या का दवा 
आय है। विश्व मे जनसस्प्रा वी दृष्टि से चीन के बाद भारत वा ही द्वितीय स्थान 
है । यद्यपि हमारे दक्ष मे जनसस्या सख्यात्मक (0ए४70०/४०)») दृध्टि से पर्याप्त 
है, तथापि गुणात्मक (0७१॥६४॥६ ८5) दृष्टि से यह उत्तम नही है क्योकि हमारे देश 
का श्रमिक पाह्चात्य विकसित देश के श्रमिकों से बहुत कम कार्य-कुशल है । 

(२) पशु-शक्ति ---हमारे देख में पचु-शक्ति (शाण्णणं 00फ७7) का भी 
वाहुल्य है। झनुमानत* हमारे देश मे समस्त रूसार की पश्चु-सख्या वा एकन्चौथाई 
भाग रहता है । सन्‌ १६५६ वी पशु-गणना के भ्रनुसार हमारे देश में ठुल पशुश्रो को 
गरुया ३० ६ करोड़ है । श्रम भक्ति के ही तुल्य हमारे देश की पथु शवित की भी 
यह विश्वपता है वि इसकी कयर्यक्षमता अपेक्षाइत बहुत कम है । 

(३) वायु, सूर्य भोर भ्रणु-दव्ति -यद्यपि योरोप में नीदरलंण्ड भादि देशों 
में बायु-ाव्रित (७४३३१ 705९८) का उपयोग हवाई चविकयो को चलाते में ब्यापक 
रुप मे किया जाता है, परन्तु हमारे देश में वायु-झक्ति का उपयोग नहीं के बराबर 
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है। यह प्रवण्य है कि इपको को अन्न से भूसा पृथक्‌ करने भे इसी शवित पर निर्भर 
रहना पडता है। इसी तरह सूर्यशवित (8०७7 छह७89) और अखु-शवित 
(8६०0० शञशह्रए) का वर्तमान उपयोग भी नही के प्तमान हो है, यद्यपि भविष्य 
भें इन दोनो ही झक्ति के महत्वपूर्ण साधन बन जाने की झ्ाशा है। सन्‌ १६५६ मे 
बम्बई वे! निकट ट्रामवे (प८०फॉ७७) नामक स्थान पर, अणुन्शक्िति उत्पन्न 
करने के लिये एक झ्रणु सत्त (॥६०००० ९४०६०७) लगाया गया था। ग्रणुशवित 
उत्पन्र बरगे बाले यूरेनियम श्रौर धोश्यिम खनिजों वा देश मे पर्याप्त भष्डार है। 
भारत सरकार से भ्राणविद् छवित वे विकास के लिये श्राणविक शकित शझ्ायोग 
(8(0णा० पशाधा89 (०शाण्माउ७00) की नियुक्ति की है। तीसरी योजना म॑ ३ 
लाख क्लोवाट श्रणु-शक्ति (फैप्रलै्ण 0०४७) उत्पादव का लक्ष्य रखा गया 
है। योजना वाल मे १५०-१५० क्लिोवाट की क्षमता के दो झआणविक विद्युतगृह 
(&६००7० 6०४४० प्त०ए३७) तथा दो अन्तविश्वविजय आणविव-केन्द्र स्थापित 
बिये जायेंगे । 

(४) कोयला-शवित --हमारे देश मे कुल शवित का लगभग श्राघा भाग 
बोयते द्वारा ही प्राप्त होता है। सन १६३७ वी कोगला समिति (002 0०णणा- 
४००) के श्रमुसार भारत की खामो मे लगभग ६,००० करोड टन कोयले के ग्रक्षय 
भण्डार है। समिति ने यह भी बताया है कि कुल बोयला-भण्डार पा दे भाग इतनी 
गहराई में है कि इसे सरलता से निकाला नही जा सकत।। सन्‌ १६४६ की धातु 
शौधन कोयला सरक्षण समिति (#०४वघ्ाष्टाट्थ 008] (00$श४०४॥०३ 00फ्रशा- 
६६९९) के अनुसार भारत में कोयले का भण्डार लगभग ४,२०० करोड दन है । इसमें 
से ्रष्छी थ्रणी का कोयला केवल २०० करोड टने तथा उत्तम श्रेणी का वोकिगि 
कोयला (00878 0०५) केवल २०० करोड टन ही है। तीसरी योजना के ग्रन्तर्गत 
देश मे कोबिंग बोयले के भण्डार का भ्रनुमान २८० करोड टन लगाया गया है। 
कोवले वी मुख्य सातें बिहार भोर पश्चिमी बगाल वे रानीगज, भरिया तथा गिरडीह 
क्षेत्रों मे स्थित हैं । इन खानो से देश के कुल कोयले के उत्पादन वा ब्गभग 
८२% भाग उत्पादित्र कया जाता है। इन क्षेत्रों के अतिरिवत मध्य प्रदेश, 
उड़ीसा, प्रसम, हैदराबाद, विन्ध्य प्रदेश और राजस्थान श्रादि प्रदेशों 
में भी थोडी बहुत मात्रा में कोयला मिलता है। इस समय कुल कोयलॉ- 
उत्पादन वा लगभग १०% भाग विद्युत बनाने वे वाम मे झाता है ! रानू १६६०-- 
६१ मे ५४६ वरोड टन कोयले का उत्पादन किया गया | तीसरी योजवा में ६ ७० 
करोड टन बोयले के उत्पादन का लक्ष्य खा गया है । कोयले की सानो वे सरक्षण 
एवं उचित धोपण के सम्बन्ध मे सन्‌ १६४२ मे भारत सरकार ने एक कोयला-खान 
सुरक्षा प्रौर सरक्षण भ्रधिनियम (0०. $[फ९३ एतफडकरबधणा शाप हवलिए 4०0 
पास किया । दूसरी योजदाताल मे घटिया कोयले को धोकर अच्छा बनाने वे लिए 
४ घुजाई केन्द्र स्थापित किए गए। तोशारी योजना मे रेलवे तथा भनन्‍्य उद्योगों वे 
लिए १०० साख टन कोविग कोयले की प्रावश्यक्षता का प्रनुमान है। खानो मी 
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पोली जगह को भरने के लिए इस योजना में श्रधिक महत्व दिया गया है। इसके 
अतिरिक्‍त तीसरी योजना म॑ ४८० लाख टन लिगनाइट (भूरा बोयला) वा उप्पादन 
किया जाएगा जिससे विद्युतगृहो की क्षमता वढकर ४०० मे० वा० हो जाएगी। 
द्वितीय योजना मे केवल ३५० लाख टन लिगनाइट का उत्पादन किया गया जिससे 
विद्यतगृहो की क्षमता २५० मे० वा० हो गई। तीसरी योजना मे १९७ लाख वन 
कोयले की धुलाई का लक्ष्य भी रखा गया है । 

(५) ई धन शवित और एल्कोहल-शक्ति --यद्यपि ईघन शक्ति का 
एक प्रमुख साधन है परन्तु हमारे देश मे बन झावश्यवता से इतने वम्त है विः इंधन- 
शक्ति पर भरोसा नही क्या जा सकता । वियत दर्पो में हमारे वनो का श्रनियमित 
एब भ्रनियोजित ढंग से शोषण हुआ है । इस समय हमारे देश की राज्य राखारे 
बनो के विकास वी श्रोर श्लाघनीय कदम उठा रही है। ग्रत भविष्य में बनो से 
शक्ति के साधन के रूप में कुछ मात्रा मे लकंडी उपलब्ध हो सबने की पूर्ण झ्राशा 
है । यद्यापि भारत मे ई धन-शवित (फह ?9०%०) का अभाव है, परन्तु एल्कोहल- 
शवित समुचित मात्रा में उपलब्ध होने की पूरी भ्राशा है क्योकि हमारे देश में 
श्रौसतन १८० लाख गैलन एल्कोहल प्रतिदप उत्पन किया जाता है। एल्वोहल 
चीनी-उद्योग मे झीरे वी उपोत्पत्ति (87 77०१४०४) का रूप है । तीसरी पंचवर्षीय 
योजना मे ५०० लाख गेलन एल्कोहल वे उत्पादन का लक्ष्य रकखा गया है । यह 
आशा की जाती है कि भविष्य मे चीनी-उद्योग के विकास के साथ-साथ एल्क्रोहल मे' 
उत्पादन को मात्रा में भी वृद्धि होती जाएगी । 

(६) पं दोलियम :--हमारे देश में तिजी श्रावश्यकता का कैवल ८९% 
पेट्रोल (7?९४४०/०४७७) ही उपलब्ध होता है। शेष पेट्रोल के लिये हमे विदेशों पर 
निभर रहना पडता है। सनू १६६०-६१ में २० १५ करोड ₹० के मूल्य का पैट्रा- 
(ईलम्मम आपात किया सणा ६ तीसरी योजर मे फड्रोत भणाने ये लिए ४०० दरोड र० 
की विदेशी विनिमय (07७8५ 282०४थ॥2०) की झावश्यवता वा झनुमान लगाया 
गया है । इस समय हमारे देश म प॑द्रोल भ्रसम के तीन क्षेत्रों डिगबोई, बप्पापुग 
प्रौर हसापुद्ध से ही प्राप्त होता है | दूसरी योजना मे सनिज तेल का खोज के लिए 
“आराइल एण्ड नेचुरल गेंस वमीशन” (0व खाए म४एाणे 985 (०छपाइश०छ) वी 
नियुकित वी गई थी । इस झ्ायोग ने पजाब, खम्भात, उत्तरप्रदेश और ऊपरी भ्रसम 
में लेल वे कुए खुदवाये हैं। भ्राह्मा है शीघ्र ही नहर कठिया (प्रासाम) के छुओ से 
२७ ५ लाख टन तेव दिकलन लगेगा । दूसरी योजना में तेल नी खोज पर २६ 
करोड रू० व्यय हुए। तीसरो योजना मे इस वार्यत्रण्त पर ११५ ८रोड रण्व्यय बरने 
का भ्रनुमान है । तीसरी योजना के ध्न्‍्त तक देश मे ६५ लास टन तेल निकलने वी 
्राशा है । तैल साफ करने के लिए वर्मा शल, (छा्णावा। 5) वाल देवस, 
(४5) श्रसम तेल कम्पनी (#5डण्ण 0॥ 0०ए७०४३५) तथा स्टान वे (5 
9५७०) द्वारा तेल झोघक् कारखाने (0 ?४7९४९४) स्थापित किए गए हैं। सां- 
जनिक क्षेत्र में तेल शोधक कारखाने गृहाबटी (७६०४७७४), बरोनी (887वण्पा) दया 
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खम्मातव (08098) में स्यापित किए गए हैं। तीसरी योजना में २० ला टन 
क्षमता का एक नया तेल श्योषक कारखाना स्थापित क्या जाएगा । 

(७) विद्यूत-शक्ति --प्राघुनिक युग मे शक्ति के साधन के रुप में 
विद्युत शविन का विद्यप महत्व है । विद्युत-उत्पादन के तीन मुख्य स्रोत जल, वोयला 
प्रौर तेल हैं। खनिज-तेल से उत्पादित विद्युत “0॥ प्ाव्ल्फग्लक तथा कोयले या 
भाष से उत्पादित विद्युत “8६8४ क्ा०्टकाथछ” कहलाती है। तैल एवं भाष 
ह्वारा उत्पादित विद्युत को ताप विद्युत (॥०छाथ क्ाल्लपथ५७) तथा पानी द्वारा 
उत्पादित विद्युत को पन विद्युत भ्रयवा जल-विद्युत (पछज़ठ० शेल्लागण(5) बहते 
हैं । भाप विद्यूत, ताप विद्युत श्रौर प्राणविब-शवित से उत्पन्न विद्युत बी तुलना में 
जल विद्युत की प्रति क्लोवाट-घटा औसतन उत्पादन-लागत बहुत बम लगती है। 
एक अनुमान के ग्नुसार डीजल-दावित केन्द्रों, कोबला-क्षवित्र केन्द्रों ओर प्राणविक- 
दावित कैस्द्रा पर विशुत शबित की औसतन उत्पादन-लागत च्रमश दे नए पैसे, २४५ 
मए पमे भौर ४ नए पंसे प्रति फ्लोवाट पटे झ्राती है, जबनि जल-विद्यू त-झवित 
डेन्‍्द्रो पर विद्युत-दवित वो शौरतन उत्पादन लागत वेवल १२ नये पँसे प्रति 
किलोवाट घटे ही भ्राती है। यहो नहीं, जलविद्यूत शवित केन्द्रों की स्थापना में 
विदेशी विनिमय को आ्रावश्यक्ता बहुत कम पड़ती है, परन्तु बोयला-शरित केन्द्रों 
एवं प्राणविव-झरित केन्द्रों की स्थापना में विदेशी विनिमय की भ्रावश्यकता भ्रपैक्षा- 
कृत अधित्र मात्रा में पडढती है । भ्रत जलविद्युत-शवित का उत्पादन भारतीय परि- 
स्थितियों के प्रनुकुल झौर सर्वाधिक लाभदायक है। फिर भी योजना भ्रायोग 
(एद00९ 0०एग्वा३8०४) ने यह मुफ्ाव दिया है कि विभिन्न विश्येपताग्रों के 
कारण भारतीय परिस्थितियों भे विद्युत उत्पन्न करने की इन दिभिन्न विधियों के 
उपयोग में भ्रावश्यक समस्यप (00 4792-00 सतुलन (825८०) स्पापित 
करना ही भधिक श्रेयस्कर होगा । /0/' 

हमारे देश में खनिज तेल द्वार्रा दि त-उत्पादन फी सम्मावना बहुत कम 
है। देश में उत्पन्न कोयले का १०% भाग विद्युत बनाने के काम मे प्राता है। परन्तु 
प्रन्य साधनों के क्षति-पूरक साधन के रूप में विद्यूत-उत्पादत के लिये प्रह्ृति ते हमे 
जल वे पभक्षय स्रोत प्रदान दिए हैं । हमारे देश मे जल-दवित के विकास वी प्रपूर्व 
सम्मावना है। खानो से दूर स्थित क्षेत्रो वै लिए जल-विद्यूत का विशेष महत्व है। 
भारत की जल्विद्युत-दवित की उत्पादन-क्षमता का प्रनुमान ४ करोड क्लोवाट 
है । ट्वितीय योजना वे घनत तक विद्युत उत्पादन वी वास्तविक उत्पादन-क्षमता 

४७ साख क्लोवाट थी । हमारे देश मे प्रति स्वत विद्युत का उपमोग १ हासे 
पावर है, जबकि सयुक्त राज्य भ्रमेरिका, स्विटजरलेंड, बगाडा झौर नाते में प्रति- 
झयवित विद्युत बा उपमोग क्रमश १००; ४००, ६०० और ७०० हार्म पावर है । 
अन्य प्रगतिशील देशो की तुजता मे हमारे देश मे प्रति व्यवित विद्यूल-मृजन ([पएएफ्एसणा 
० फ्ाल््पाताफ) भो बहुत कम है। जदरि अमेरिका, कनाडा, नावें ह्लोर स्वीडन मे 
प्रति व्यवित विद्युत-सूजन क्मझा २,२०४; ३,४४४, ३,६६६ भौर २,२०४ विजोवाट 
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प्रतिवर्ष है, तब हमारे देश मे यह केवल १४०४ क्लोबाट ही है ४ 

भारत में विद्य्‌ त-उत्पादन का विकास :--हमारे देश मे जल-विद्युत 
का प्रथम कारखाना सन्‌ १८६७--€८ मे दाजिलिंग मे खोला गया ! भाष से चलने 
वाला विद्युत का पहला कारखाना सन्‌ १८६६ में कलकत्तं में स्थापित किया गया । 
सन्‌ १६०२ मे कोलार की सोने की खानो के लिए मैसूर राज्य में ' शिव--समुद्रम 
नामक स्थात पर जल विद्युत का कारखाना स्थापित क्या गया। सन्‌ १६३९५ में 
समस्त विद्युत-गृहो की झुल प्रतिस्थापित क्षमता (705/0९व (४8:४० ६७) केवल 
६ लाख क्लोवाद थी। परन्तु प्रथम पचवर्षीयि योजना के प्रारम्भ होने तक यह बढावर 
२३ लाख क्लोवाट कर दी गई। 

(7) प्रथस योजना --प्रथम परचदर्षीय योजना में विद्युत-उत्पादन मी प्रति* 
स्थापित-क्षमता २३ लाख किलोवाट से बंढकर ३४ लाख किलोवाट हो गई मर्थात्‌ 
इसमे ६७% वृद्धि हुई। देश मे प्रति व्यक्ति विद्युत का वापिक उपभोग १४ यूनिट 
से बढ़कर २४५ यूनिट हो गया। योजनाकाल मे ११ बड़ी शत परियोजनाए, जंसे- 
बिहार मे बोकारो, मैसूर मे जोग, बम्बई में चोला, पजाब में नागल, उत्तर प्रदेश मे 
शारदा व पथरी शक्ति योजनाश पक्‍ादि पूरी हो गईं तथा उनसे विद्युत वा उत्पादन 
होने लगा । योजना के चतुर्थ वर्ष मे कोसी, कोयना, इ प्णा, चम्बल भोर रिहन्द सामर' 
प्राच बहु-उद्देशीय योजनाप्ो (णि॥ुष्णए०७७ 27०]९०६७) पर वार्यारम्म विया 
गया । सत्‌ १६५१ के प्राधार पर, प्रथम योजना मे ट्रान्‍्समिशन लाइन (पृफकाइ- 
म्या/9४०४ 7.:0०9) बनाने से लगभग 00% वृद्धि हुई । ग्ोजनावधि में लगभग 
१६,००० भील तम्बी ट्रान्पमिशन लाइन बनाई यई । इसके भ्रतिरिवत इस श्रवधि 
मे ५ हजार से कम जनसख्या वाले लगभग २,५०८ गावों में विद्युत पहुचाई गई ! 
(४) द्वितीय योजना --द्वितीय योजन्ध के भनन्‍्त तक विद्युत उत्पादन वी श्रतिस्थापित 
क्षमता ५७ लाख किलोदाट हो गईं। योजनाकाल मे प्रतिवर्ष श्रौसतन ४५ लास 
क्लिोवाट की अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता स्थापित की गई। प्रथम पचवर्षीय 
योजना में विद्युत का प्रति व्यक्त उत्पादन १८ क्लोवाट से बढकर २८ किलोबाद 
हो गया था। सा्‌ १६६०-६१ मे यह ४५ क्लोवाट हो गया | द्वितीय थोजनाविधि 
में सावंजनिक-क्षेत्र मे विद्युत-श्ववित के उत्पादन कार्यश्रम पर लगभग ४६० करोड 
४० व्यय किए गए । इस योजना वे भनन्‍्त तक कुल उ्पादित विद्युत बे ६३%, भाग 
की खपत उद्योगो में होने लगी । मार्च सन्‌ १६६१ तक २३,००० गावों झ्रौर शहरो 
मे विद्युत पहुचाई गई । (27) तृतीय योजना --तीसरी योजना के प्रन्त तर विद्युत- 
उपादन की प्रतिर्थापित क्षमता, प्रद्धिवं औसतन १४ लाख क्लोवाट की उत्पादन- 
छम्ता स्थापित करके, १२७ लाख बिलोवाट करते वा लक्ष्य निर्धारित विया गया है । 
ऐसा प्रनुमान है कि योजना के मन्त तक कार्पशील विद्युत गृहो निर्मित हो रहे 
विद्यूत गृहो तथा परीक्षाधीन विद्यूत्तन्गृहों की कुल उत्पादन क्षमता १३४ लाख 
किलोवाट हो जाएगी जिसमे से १२७ लाख विलोवाट विद्युत व्यापारिक उपयोग मे 
लगाई जाएगी । इस कार्यत्रम वे पूरा द्वोने पर श्रति व्यक्ति विद्युत का उत्पादन 
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४४ किलोवाट से बढकर €५ किलोवाट हो जाएगा । योजनाकाल में ६६ हजार 
मील लम्बी ट्रास्समिशन लाइनें बनाई जायेंगी । इस भ्रवधि में वम्बई के निकट 
तारापुर में ३०० मेगावाट की प्रतिस्थापित क्षमता का एक भ्रणु-विद्यूत केन्द्र निर्मित 
किया जाएगा । तीसरी योजना मे विद्युत उत्पादन के कार्यक्रम पर १,०८६ करोड 
झू० व्यय करते का ग्रनुमान है। इसमे से १०३६ वरोड़ रु० सार्वेजनिक क्षेत्र 
(?०७॥० 80९६०७) में तथा ५० करोड रु० व्यवितगत क्षेत्र (00ए8६6 98००) मे 
व्यय किए जायेंगे । विद्युत का कुल उत्पादन द्वितीय योजना के भप्रन्त में २० प्ररय 
फिलोवाट घटे से बडबर तौसरी योजना के भ्रस्त तक ४५ झरब किलोबाट घटे हो 
जाने की भ्राशा है। इस मेजता के भ्रन्त तक ४३,००० गायों झौौर शहरो मे विद्य,तत 
पहुचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तीसरी योजना के झन्तगत १२० लाख 
क्लिोवाट विद्यूत उत्पन्न बर सबने वाले ६४ पन विद्यूत स्थलों की जाच पड़ताल 
का कार्यक्रम तैयार दिया गया है तथा वगलोर में स्थापित विद्युत अ्रनुराधान सस्थान 
(0070० ॥९९४९४४०। ॥7४600०४) मे विद्युत के उत्पादन, सचरण तथा वितरण 
सम्बन्धी समस्याप्रो वे भ्रनुसथान की योजना बनाई गई है। स्विच-ग्रियर के 
डिजाइनो की जाच तथा विकास के लिए भोपाल में एक स्विच-गियर टेस्टिंग 
स्टेशन की स्थापना की जा रही है। 

जल-विद्यू त झषित के लाभ (8१ए००४७४०४ ० पर क०-००७त०क)-- 
जल-विद्युत के भुस्य लाभ इस प्रगार हैं --()) प्रक्षयशीलता --शबवित के झनन्‍्य 
सभी स्रोत क्षयशील (73७9०) हैं । कोयला, खनिज तेल, भरु-शवित, लक्डी 
आदि सभी एक दिन छान शने इतिश्री को पहुच जायेंगे । चू कि जल-प्रवाह श्रनवरत 
जारी रहता है, इसलिये इससे उत्पन्न विद्युत-शवित भी प्रक्षपशील ([76%)808- 
(0७0) है। (0) सस्ता उत्पादन व्यय --जल-विद्युत शक्ति का दूसरा महत्वपूर्ण 
गुण इसक्षा सस्तापन है । एक भनुमान के भनुसार जल-विद्युत का लागत-व्यय भाष 
को शक्ति ने लागत-व्यय के बीसवें भाग से भी कम वंध्ता है।॥ (॥) ह,तगामी -- 
जल-विद्युत शक्ति २५० भौल तक मितब्ययितापूर्वक भेजी जा सकती है। मित- 
व्यमिता वे! साथ साथ इसमे द्रतगामिता का भी महत्वपूर्ण गुण है। (४) उद्योगों 
के विकेसद्रीयकरण मे सहायक --च्‌ कि विद्युत-शवित कम लागत-आय पर सरलता- 
पूर्वक दूरस्थ क्षेत्रों मे उपलब्ध हो सकती है, इसलिये इसके वल पर उद्योगों का 
बज्ञानिवा तथा क्षेत्रीय-स्थापन (8९६००४7 ,००४४०७) किया जा सकता है तथा 
उनको विबे*्द्रित ([00०00/ल्‍०॥«८०) किया जा सकता है। (४) घरेतू उधोधों के 
लिपे महत्वपूर्ण जापान में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास में जल-विद्युत शक्ति 
ने महत्वपूर्ण योगदान क्या है । हमारे देश मे भी लघु एवं बरुटीर उधोगों में 
सचातक शवित से चलने वाली आधुनिक मशीनों पर काम बरवे उत्पादन की मात्रा 
भ्रौर गुण म वृद्धि बर रावते हैं । (४) कृषि का विकास --विद्युत-शकित का प्रयोग 
मलकूपों (79०९८ $४४॥३) के सचालन में करवे कृपिलक्षेत्र मे स्चिचाई को सुविधाभों 
में वृद्धि वी जा सकतो है । इसके भ्रतिरिकत विद्युतनयवित का उपयोग कृषि उत्पादन 
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कार्य से सम्बन्धित प्न्‍्य दुसरे कार्यों में भी दिया जा सकता है । (६४) भौतिक सु 
सुदिषा मे वृद्धि --विद्यत-श्वतिद द्वारा चालित रेडियो, प्रखा तथा श्रस्य दुसरी 
ग्राराम की दस्तुएं मानद की भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि करके जीवन के कायंत्रम 
में एक नया मोड प्रदान करती हैं। (कण) अन्य उद्योग --विद्युत-्ावित द्वारा रेसे 
का सचालन-व्यप भ्रपेक्षाइत कम हो जाता है तथा उतकी गति में तीद्ता झाती है । 
बावसाइट से अलमूनियम बनाने मे भी विद्युत-शवित का उपयोग महत्वपूर्ण है। (5) 
प्रस्वस्थकर प्रभावों से मुक्त --विद्युत झवित के उपयोग मे लबडी अथवा कोयले 
द्वारा उत्पन घुए तथ्य अन्य अ्रस्वस्थकर प्रभावों से मुक्त रहा जा सकता है। इसीलिय 
विद्युत को इबत कोयला (70766 0०0) भी कहा जाता है। 
बहुउद्देशीय मंदी घाटी योजनायें 
(3णध-एणए०5४ छिए९ह एथा[९ए 9:0)००७) 

श्रय॑ एवं महत्व. (आ6६४७एण ४०4 ]0/07(80००) --स्वतत्रता प्राप्ति से 
पूर्व तब हमारे देश में जल-साधनों का विकास और उपयोग थिचाई ग्रयवा जल- 
विद्युत कसी एक प्रयोजन से ही किया जाता रहा । ग्रमेरिका वी वहू-उद्देशीय 
टैनिसी घाटी योजवा (3णिप-कृपए्छ़०३७ ७7068७ एथ॥०%७ 770]००४) से शिक्षा 
पाकर भारत सरकार का ध्यान भी नदियों के वहु-उद्देघोय उपयोगो की सम्मावनाओो 
पर गया। सरकार ने नदियों के वहु-पद्देशोय उपयोगो की सम्मावनाओं वी खोज 
के लिये एक बेन्द्रीय जब एवं झवित-भायोग (एकछां ए६६७८ हतते ए0फ़रए 
0०फएाश्टा00) की स्थापना की । बहु-उद्देशीय नदी घाटी योजना का भ्र्य॑ 
बहुमुखी-विकास की योजनाप्रो से है । “प्रत मदी घाटी को वे योजनाए' जिमका 
उद्देश्य वबहुमुो-विक्तास के कार्यज्रम को भपनाना हो, वहु-उद्देशोय नदी घाटों योल- 
मार्ये कहलाती हैं ।” इन योजनाझों के मुल्य उद्देश्य इस प्रकार हैं-(3) नदियों वे जल 
को ऊचाई से गरिसकर जल विद्युत दक्ति का सृजन करना, (५) नदियों पर बाघ बना 
कर सिंचाई के लिये नहरें निकालना, (१४७) बाबो को सहायता से जल को एकत्रित 
करके बाउ-नियत्रण करना, (४) नहरो द्वारा आतरिक नौका-सचालन का विक्रास 
करना, (४) सहरो के दातों क्लारों पर वृक्ष लगाना, (ह॥) मिट्टी के कठाव को 
निप्त्रित करके भूमि-सरक्षण करता, (58) नहरा और झीलों के पाइवीं का मनतो रजन 
सम्बन्धी उद्देश्यों से विक्नास करना तथा (5४7) मौलो आदि भ मछती पालत सम्बन्धी 
कायकम का विकास करना और नगरा को जय की पूर्ति (छ&«ः 5णएफ़ाफ) करना 
प्रादि । 
बहु-उद्देश्य नदी घाटी योजनाम्रों के मुख्य लाभ इस प्रहार हैं --) 
विचाई के क्षेत्र मे वृद्धि-वहु-उद्दे झीय नदी घाटी योजनाग्रों द्वारा निर्मित नहरास देश 
के मिचित-लेत्र म वृद्धि होगी । फ्लद अधिक मात्रा मे खाद्याज उत्पन्न हो रुकेगा तथा 
दक्म की खाद्य-समस्या स्वत हल हो जावेगी । (४) दोहरों छसलों का उत्पादत -- 
मिडाई के साधनों के उिस्तार एवं विश्वास के फ्लस्वरूप भूमि से दर्प भर में श्या 
३ फ्यलें सरलता से उग्ाई जा सकेगी | फ्दव देश में अकालो का मय ठदेव वे जिये 
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रामाप्त हो जाएगा। (70) बाद-निरोध व भूमि-सरक्षण --वादा वा नियन्त्रण एव 
भूमि सरक्षण बहु-उद क्षीय नदी घाटी योजनाग्रों का प्रमुख छंद इय एवं लाम है। 
इन योजनाओ्ों वे अन्तर्गत वाघ लगाकर वाढ-नियन्द्रण क्या जाता है तथा भूक्षरण- 
ग्रस्त भूमि का बन प्रतिस्थापना द्वारा पुन कृषि-योग्य बनाया जाता है। (7) विदेशी- 
व्यापार --एत्र भ्रनुमान के अनुसार भारत की वर्तमान बहु-उहंगीय नदी घाटी 
याजनाओं वे पूर्ण होने पर लगभग ३१ लास टन अधिक खाद्यान्न वा उत्पादन हो 
सकेगा जिससे लगभग १०० करोड र० की विदेशी-विनिमय वी बचत होगी। इस 
प्रभार भारत के विदेशी-व्यापार में क्रान्तिकारी परिवर्तन होगा । (४) उद्योगीं दा 
विकेस्द्रीयकरण '--धचृ कि विद्यूत शक्ति को बहुत सस्ते व्यय में दुरस्थ स्थानों को 
भ्रेजा जा सण्ता है, इसलिये बहू उदं शीय नदी घाटी योजनाश्री हारा निर्मित जल- 
(दिछ_त शक्ति को भारत के छोट-छोटे गावो मे पहुचाकर उद्योगों गा पिप्रेन्द्रीयचररण 
(70९८०।५४७)४४४०१) सम्भव हो सकेगा । इस भश्रकार उद्योगों का वेशानिक श्रौर 
सेश्रोय-स्यापन (8लशा।व० 880. एश्छाण्ाश ॥.0०४0००) सम्मव हो सकेगा। 
(४॥) श्रातरिफ जल परिवहन का विकास --नदियों के नियन्रण एवं नहरो के निर्माण 
वे” फ्लस्वरुप ग्रन्तेणीय जल परिवहन (870 ७86३ प्रन्‍श्याशए०४) वा विवास 
होगा जिससे श्रन्तदेंशीय व्यापार वो भी प्रोत्साहन मिल सवेगा। (5आ) मछली 
पालन --वाधों बे कारण बनी हुई भीलो में मछली पालवर साद्य साधनों में 
मूल्यवान तथा पौष्टिक पदार्थ वी यृद्धि होगी तथा जो किसी सीमा तक खाद्य-समस्या 
के पूरक (80//०0७९॥/४) के रुप मे कार्य करेगी । (5०७8) पर्यटक यातायात (ध०ए४5४६ 
ए+०ग०) को प्रोत्साहन --बहु उद्दं शीय नदी ग्रोजनाझ्रों के श्रस्तगेत बनाये गये वाध 
स्वास्थ गृह, सौंदर्य तथा प्राइतिव-दृश्यो के वेन्द्र बन जाएंगे जो प्रधियाधिक सम्या 
में परिभ्रमणक्रों को भपनी शोर श्राकपित करेंगे। इस प्रकार देश मेम नोरजन वे नये 
साधनों का भ्रम्युदय होगा । (७) रोजगार मे दूद्धि --इन योजना के श्रन्तर्गत 
वार्यप्रम में लाखो व्यवित रोजगार पा सकगे जिसके फ्लस्वरुप देश में द्पि भूमि पर 
जनसख्या वा दवाव विसी भज्म तक व हो सवेगा। (७) श्न्‍्य लाभ --देश में 
कार्यान्वित की गई विभिन्न बहु-उहं शीय नदी घाटी योजनाप्रो के पूर्ण होने पर लगभग 
१४ ६५ लास विसोवाट विद त-्झवित वी अधिक प्रतिस्थापना वी सम्भावना है। 
जल विद्य.त् के वित्रास से देश के उद्योगों को शविति वा एव सस्ता साधन उपलब्ध 
होगा, उद्योग धन्धों तथा परिवहन एप सचार के साधनों वे विब्राम को प्रोत्साहन 
मिलेगा तया झातरिक नौडाघालन के विकाय से रेलों भ्रौर सठको पर यातायात का 
दयाव (छ०70०० ०६ 77००) कम हो जाएगा । 
भारत को प्रमुख चहु-उद्देशीय नदी घादो योजनायें (फफुण।॥0 

अणप-ष्णए०९ एबव0 छाप एा०]९८७ ण 00७) -चेस्टर वाउस का मत 
है वि द्वितीय विश्व युद्ध बे परचात भारत में नदियों पर जो निर्माण कार्य च रहा 
है, यदि इसने विकास की गति ऐसी ही रही, तद वह दिन दूर नहीं होगा जबतब्ि 
भारतरी गणना विश्व के सर्वाधिक प्रगतिश्यीत राष्ट्रों में होगी | उन्हीं के घब्दो मे- 
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/भारत का मेंटूर बाध विश्व मे अपने प्रकार का सबसे बड़ा बाघ है, भाखडा सबसे 
अधिक ऊचा व सौधा ग्रेविटी (59७696 (7४९६9) वाध हैं, हीराकुन्ड अपने ढग 
का सबसे प्रधिक लम्बा बाघ है, चम्बल का जलाशय सबसे बडा है नागाजुन 
सागर विदव का सबसे बडा पत्थर के काम का बाध (5/&30४79 7007) है, निघला 
भवाती बाघ सबसे बड़ा प्रकेला मिटटी का कार्य है तथा राजस्थानी नहर के सदृश्य 
विद्वव मे कोई भ्रम्य नहर नहीं है /” हमारे देश की कुछ प्रमुख नदी घाटी योजनाएं 
निम्नलिखित हैं -- 

(१) भाखरा नागल योजना (छागफ खण्डग 07०००) -भासरा 
नागल योजना सन्‌ १६४६ मे प्रारम्भ हुई थी । इस योजना की अनुमानित लागत 
१७० करोड़ रु० है। इसके झ्न्तर्गत सम्मिलित कार्यत्रम इस प्रकार हैं -- 
(7) भाखरा बाध --भाखरा बाघ सतलज नदी पर रोपड (जिला भ्रम्बाला) से 
४० भील ऊपर भाखरा गाव के सन्दिकट बनाया जा रहा है। यह ७४० पोट ऊचा 
सीमेट भ्रौर ककरीट का विश्व मे सबसे ऊचा बाघ है। इसके द्वारा ५६ मीव लम्बा 
एक जलाशय बनेगा जिसमे लगभग ७४ लाख एक्ड फीट पाती झा सकेगा लथा 
जिसमे से लगभग ५७ लाख एकड फुट पानी प्रतिवर्ष सिचार्द वे लिये मिल सरेगा। 
इस योजना के पूर्ण हो जाने पर लगभभ ३० ६ लाख एक्ड भूमि की सिचाई हो सवेगी 
जिससे अनुमानतत ८५ लाख टन खाद्यात ४६ लाख गांठ बपास, १५ लाख 
टन अन्त तथा ० ३ लाख टन दालो का पग्रतिरिक्त उत्पादन हो सबेगा । भासरा 
बाध के दोनो प्रोर दो विद्युत गृहो का निर्माण किया जा रहा है जिनसे लगभग ५ € 
लाख किलोवाट की विद्युत शक्ति का सृजन होगा । इस वाध वे पूरा हो जाने पर 
पूर्वी पजाव झौर राजस्थान में ३५ लाख एकड क्षेत्र वी सिंचाई होगी। इस परि- 
योजना में राजस्थान का भाग १५०७ है। सन्‌ १६५६-६० मे भाखरा नहरो से २५ 
लाख एक्ड भूमि पूर्वी पजाव व राजस्थान म॑ सीची गई । राजस्थान में इस पानी 
के वितरण के लिए १,००० मील लम्बी छोटी बडी नहरो वा निर्माण क्या गया है। 
(४) सॉंयल बांध --सतलज नदी पर भाखवरा बाव से झ मील नीचे की शोर 
नागल बाघ बनाया गया है। इस वाघ की ऊचाई &५ फीट, लम्बाई ६५५ फोट 
तथा चोडाई ४०० फीट है । इस बाघ पर लगभग समस्त कार्य पूरा हो चुता है। 
लागल बाघ के नीचे १८ मील दूरो पर गयूवाल (0७४58०७०) और कोटला 
(77०४०) नामक दो स्थानों पर विद्युत-गृह बनाएं गये है। इन विद्युतन्यूहों वी 
बतंमान प्रस्थापित क्षमता ६६,००० क्लोवांट है । इस याजना के पग्रन्तगद ४ लाख 
किलोोवाट विद्युत उत्पन्न होने की सम्भावता है जो राजस्थान, पजाब, देहली और 
हिमाचल प्रदेश को मिस सकेगी | इस योजना पर कुल मिला बर १७० करोड ह० 
के व्यय का प्रनुमान है । 

(२) दामोदर घादो योजना (8ऋण्तबक एशॉ०ज 77०००) «- 
दामादर घाटी योजना पश्चिमी बगाल श्लर विहार दोनो राज्या को लाभान्वित 
करने के लिये दामोदर नदी की समस्त घाटी का बहुमुख्थी विकास करने की योजना 


शक्ति कै साधन तथा ज॑ल-विद्यु त यौजनायें ५५ 


है । यह योजना भ्रमेरिका की प्रसिद्ध टेनिसी पादी योजना ('रछा658७ शह्यीत्छ 
ए०]००४) को भादर्णश ('०१०) मानकर बनाई गई है। सन १६४२ मे दामोदर 
घाटी निगम ([एब्फा०्पेश एशारए 00फुरथ४४०४) वी स्थापना को गई थी । 
दामोदर घाटी योजना का कार्ये-क्षेत्र इसी निगम के झ्राधीन है। इस पूरी योजना के 
अन्तर्गत ७ बहमुखी बाघों को दो चरणों (298856७) मे बनाने की व्यवस्था वी गई 
थी | योजना के प्रयम चरण में तिलंया, कोनार, मंथोन श्रौर पचट चार बाध क्रमश 

सन १६५२, सन्‌ १६५३, सत्‌ १६५४ भौर सन्‌ १६५४५ में बनाए गए तथा १४,०० 
मील लम्बी तहरो का निर्माण किया गया। सन्‌ १६४१ के मूल्य-स्सर के प्रनुगार 
योजना के प्रथम चरण फी लागत ४५७ करोड़ रु० प्रावी गई है। तिलेया मंथोत सथा 
पचट बाधो पर तीन विद्युत-गृहो का निर्माण जिया गया है जिनकी कुल प्रति- 
स्थापित क्षमता (7308060 080००५७) १०४ लाख किलोवाट होगी । बोकारों 
(8०४४०) के थमंल पावर स्टेशन ([पढएाडों 007९7 8050०0) ने भी इस योजना 
के प्रथम चरण मे कार्यारम्भ कर दिया है । एक श्रनुमान के अनुस्तार योजना के प्रथम 
चरण के कार्यक्रम से १० लाख एकड भूमि की भ्रतिरिक्त सिचाई हो सकेगी तथा 
१२६ लाख किलोवाट विद्युत शक्ति का उत्पादन हो सकेगा। इस योजना के 
भ्न्तगंत दुर्गापुर भौर चन्द्रपुर मे दो ताप विद्युतन्यूह (प्रणय्छ 00फ0 86०960णा) 
बन चुके हैं तथा दुर्गापुर मे १ ५ लाख किलोवाट की द्षामता का दूसरा ताप विद्युत-गृह 
तथा पन्द्रपुर मे १२५ लाख किलोवाट की क्षमता का अन्‍य ताप विद्युत गृह निर्मित 
दिया जा रहा है। दुर्गापुर मे पानी रोककर नदी पर एक बंरेज बनाया गया है जहा 
से सिंचाई के लिये नहरें निकाली गई हैं। अनुमानत इन नहरो द्वारा १३९४४ लाख 
एकड भूमि की सिंचाई हो सवेगी। द्वितीप पचवर्षीय योजना के प्रन्तगगंत दामोदर 
घाटी योजता में नये कार्यक्रम को छोडकर इस योजना की अनुमानित लागत १०५ 
करोड रु० प्राक्ो गई है । इस योजना के लिये विश्व बेब से १६५५ लाख डालर 
(६ २५ वरोड र०) का ऋण प्राप्त क्या गया है। 

(३) होराकुड बाघ पोजना (प्फश-०१ 700 ए7०)९०७ -- इस 
योजना को प्रारम्भ करने का उद्दे इय महानदी के जल को नियन्त्रित करते सिचाईने 
लिये पानी तथा कारखानों के लिये सस्ती विद्युत उत्पन्न करना भौर महानदी मे' बाढों 
के प्रकोप रे उडीसा राज्य को जनता की युरक्षा करमा था। यह योजना अप्रैल सन्‌ 
१६४८ से प्रारम्भ की गई थी । इस योजना के भन्त्गंत महानदो पर तीन बड़े-बडे 
बाधो ने निर्माण को सम्मिलित किया गया है--(7) हीसकुड वाघ, (४) तिकरपारा 
बाध तथा (४) नारज वाघ | हौोराकुड बाघ महानदी पर सम्बलपुर नामक स्पान से 
६ मोल ऊपर लगभग ३ मोल सम्बा वाघां गया है। यह विश्व मे सबसे लम्बा बाघ 
है । बाघ द्वारा निभित जलाशय का क्षेत्रफल २८८ वर्ग मोल है जो एशिया में सबसे 
बड़ी कृत्रिम कील है । भनुमानत इस भील में ६६ लाख एक्ड फ्ीट पानी एव त्रित हो 
सकेगा जिससे लगभग १६ लाख एक्ड भूमि की सिचाई हो सकेगी । इसके फलस्वरूष 
उडीसा में ५ ६ लाख टन खाद्यान्न तथा २४ लाख टन प्रग्य उपज भाप्त हो सकेगी । 


५६ भारतौय पर्थशात्र 


योजना के पूरा होने पर इस बाघ में २७ लाख किलोवाट विद्युत शवित उत्पन्न 
होगी। इस बाध से नहरें निकाली गई है और सन्‌ १६५६ के प्रन्त तक इतसे लगभग 
३ ३ लाख एकड भूमि सोची जा सकी है । इसके विद्युत-्यृह ने भी कार्य रिम्भ कर दिया 
है | इससे विभिन्न उद्योगो, रूरकेला के इस्पात उद्योग तथा राज्य के प्रमुत शहरो 

को विद्युत मिलने सगो है ! होयकुण्ड योजवा के द्वितीय चरण (886) मे हीरा कुण्ड 
बाध पर एक झय विद्युत-यृह बनाया जायेगा डिसकी प्रतिस्थापित श्रमता १०६ 

लाख किलोवाट होगी । इस योजना पर कुल व्यय का अनुमान ७० ७६८ करोड़ 

रु० है। 
५ (४) रिहन्द-बांध योजना (8&श०व 089 9:०१००0) --उत्तर प्रदेश 
मे मिर्जापुर जिले के पीपरी नामक स्थात पर (जो मिर्जापुर से १०० मील दक्षिण की 
और है) सोन नदी की सहायक रिहन्द नदी के आर-पार ३०० फीहल ऊचा तथा 
३,०६५ फीट लम्ब। एक बाध बनाया जा रहा है | यद्यपि इस योजता को रूप-रेखा 
सन्‌ १६३६ में त्तेयार बी जा चुकी थी त्या सन्‌ १६४७ से इसपर बार्पारम्म भी कर 
दिया गया था, परन्तु वित्त सम्बत्धी कठिनाई के कारण इस योजना पर सन १६५४ 
से ही नियमित रूप से कार्य चल सका है। इस योजना पर ४६ बरोड ० व्यय ना 
अनुमान है । बाघ के निर्माण मे १५ करोड रु० की विदेशी सहायता प्राप्त होगी। 
योजना के प्रस्तर्गंत १८० बर्ग मोल का एक जलाशय बनेगा तथा एक विद्युत गृह का 
निर्माण होगा जिससे लगभग ६० करोड यूनिट विद्युत प्रतिवर्ष प्राप्त हो सरेगी। 
इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा मध्यप्रदेश के कुछ भाग में विद्युत शवित उपलब्ध होगी। 
एक भझनुमान के अनुसार इस योजना के पूरा हो जाने पर /£उत्तरप्रदेश वे पूर्वी जिलो 
में ५ हजार नल कूपो (7७७७ ॥एश|७) का सचालन रिहन्द वी विद्युत शक्ति से हो 
सकेगा । जिनसे उत्तर प्रदेश भौर बिहार की लगभग १६ लाख एक्ड भूमि भी 
सिंचाई हो सकेगी श्रौर जिसके फलस्वरूप १४ लाख टन अतिरिवत साधान्न का 
उत्पादव हो सवेगा । यही नहीं इस विद्युत का उपयोग उत्तर प्रदेश वे लघु एवं 
विद्याल उद्योगों के विकास मे भी, हो सवेगा। 

(५) धम्बल योजना ---इस योजना के प्रन्तर्गत यमुना की मुस्य- 
सहायक नदी चम्बल पर चौरासीगढ से कोटा तक को लगभग ४५० मील की दूरी भें 
है बाध बनाने का प्रावधान है। इस योजना के पूरा हो जाने पर २२७ लाल 
किलोबाट विद्यूत-उत्पादन तथा १४ लाख एक्ड भूमि वी श्रतिरिवत स्िचाई होने की 
सम्भावना है। इस योजना से मध्यप्रदेश भौर राजस्थान दोनो ही राज्य लाभान्वित 
होगे । चम्वल योजना के कार्यत्रम को तीन चरणों (#४«९६) में विभवंद क्या 
गया है --(!) योजना के प्रथम चरण (7ै7&6 70956) में चम्बल नदी पर कोटा 
इाहर से लगभग ६५ मील ऊपर मानपुरा बे. निकट गाधी सागर बाघ बनाने, एव 
विद्य त-केग्द्र बनाते तथा विजलो को लाइनें बिछाने, कोटा शटर के पास चम्बल नदी 
बे भारपार बेरेज (88758०) बनाने तथा बेरेज के दोनो शोर नहरें निवालन का 
वापक्रम सम्मिलित किया गया। योजना का प्रषम चरण सन्‌ ३१६६० में पूरा हो गया 


">> 


इवित के साधन तथा जल-विद्युत गोजनाये भर 


है। इस पर लगभग ६३ ५६ करोड रु० व्यय होने का अनुमान है । अनुमानत इस 
कार्मक्रम से ११ लाख एकड भूमि को सिचाई हो सकेगी तथा ६६,००० क्लोवाट 
विद्युत का उत्पादत हो सवेगा । (४७) योजना के द्वितीय चरण (8०००४त ए॥8५७) 
में चग्बल नदी पर कोटा झहर ये ३५ मील ऊपर नित्तौड़ जिले मे चूलिया जल-प्रताव 
के मिवट प्रताप सागर चाघ एवं इससे सम्बन्धित जल विद्युत केन्द्र के निर्माण पा 
कार्यक्रम सम्मिलित है। इस कार्यक्रम वे पूरा हो जाने पर लगभग ३ लाख एकड 
भूमि की सिचाई हो सकेगी तथा ६०,००० क्लिोवाट विद्युत शवित उत्पन्न हो 
से गी | प्रोजना वे इस चरण पर लगभग १३ ५ करोड रु० व्यय होने का श्रमुमान 
है । (४7) योजना के तृत्तीय चरण (970 7#8९७) के अन्तर्गत कोटा झहर से ११ 
मील ऊपर कोटा-बाध श्रौर उससे सम्बन्धित झवित-गृह के निर्माण का कार्यक्रम 
सम्मिलित है। योजना का यह कार्मेक्रम पुरा हो चुका है । इससे लगभग ४४,००० 
क्लोवाट विद्युत उत्पन्न होने की सम्भावना है । इसकी लागत-ध्यय का ग्मनुमान 
१० करोड रु० है। 

(६ ) भ्रस्य ः--हमारे देश की अन्म प्रमुख नदी घाटी योजनाएं इस प्रकार 
हैं --(प्र) तुझ्लभद्रा बोनना (प्रष्याइ्ठण:807७ 7०]८०७) --इस योजता के 
पग्तगेत इृष्णा की सहायक नदी तुझूभद्रा पर १६२ फीट ऊचा त्या ७,६४२ फीट 
लम्बा बाध बनाया जा रहा है। इससे भ्राप्न भौर मंसूर प्रदेशो मे लगयभग ७ १६ लाख 
एकड भूमि की सिचाई हो सकेगी तथा १"३ ल्पख क्लोवाट विद्युत उपलब्ध हो 
सकेगी । (भा) मचकु ड योजना (॥0८का.७०० ?7०००८) --पआ्रान्श्न प्रदेश भर 
उडीसा राज्यों की इस सम्मिलित योजना के भ्रन्तगंद विशास्रापत्तनम्‌ जिले में (भाशध्र 
प्रदेश) जलापुट (709५४) नामत् स्थान पर एक बाब और उससे सम्बन्धित 
दिद्य त-गृह बनाया गया है। विद्युत-गृह की कुल प्रतिस्थापित क्षमता ११ लाख 
क्लोवाट है । योजना का कुल प्रनुमानित-व्यय २७ करोड ₹० है। (इ) (काफर पाडा 
पघोजना (६8)0907४ 720]९८५) “इस योजना के प्रग्तमंत महाराष्ट्र राज्य में सूरत 
से लगभग ५० भील की दूरी पर ताप्ती नदी पर एवं बाघ तथा उससे सम्बन्धित 
विद्यूत-गृह के निर्माण वा फार्यत्रम सम्मिलित था जो जून सनू १६५३ मे पूरा हो 
चुका है | महरो की खुदाई था काम पूरा होने में ग्रभो लगभग दो वर्ष भौर सगेंगे। 
गोजना के पूर्ण हो जाने पर सगभग ५ ६२ लाख एड भूमि वी छिचाई हो सकेगी 
तथा ४८५ हजार किलोवाट विद्यूत उपलब्ध हो सकेगी। (ई) फोसी योजना 
(फ7०अ 77०]९८४) --इस योजना बे प्रन्तर्गव कोसी नदी पर हनुमान नगर से तीन 
मील ऊपर एक बाघ बनाने तथा एक इक्तिगृह का निर्माण करने के दाय॑त्रम 
सम्मिलित हैं। विद्युत-गृह को प्र तिस्थापित क्षमता २१ हजार किलोवाट होगी। 
योजना के भ्रन्तगंत नहर प्रणाली का बायेत्रम भी सम्मिलित है जिससे बिहार में 
लगभग १४ लाख एकड भूमि को सिचाई होने का प्रनुमान है । समस्त योजना पर 
४५ करोड र० थी लागत-व्यय का भनुझान है (उ) नागाज न सागर योजना -- 
आंध्र प्रदेश को इस योजना में कृष्या नदी के भारपार नान्‍दी कोडा गाव के सब्निकद 


पा 


ध्द भारतौय भयश्यास्त्र 


बाघ तथा नहरो का निर्माण किया जाएगा। योजना के पूरी हो जाने पर २० ६ साख 
एकड भूमि की सिचाई हो सकेगो जिसके फ्तस्वरूप सगभग्य ८ साख टन भतिरितद 
खाद्यान्न का उत्पादन हो सकेया । 


परिशिष्ट अ 
सम्पस्नता के बोच निर्घनता 
(एललाएफ उग्रणाहआ एाला।) 

प्रावककथन --प्रो० जयार भौर देरो के झब्दों मे, “प्रकृति ने उदारतापूर्वक 
भारत को झपने उपहार दिए हैं परन्तु भारतवासौ उनसे समुचित लान नहों उठा 
सके हैं। प्राकृतिक-विपुलता भौर मानव-निर्घगता को यह विषमता #ंसो विडम्बना 
है ।' प्राचोन बाल से हो प्रश्मति भोर मनुष्य धनोत्पादन के प्रमुख साधन माने रपे 
है । भरत जिन देशो में प्राइतिक साघनों की विपुलता है प्लोर वहा के निशसियों 
ने उनका समुचित उपयोग किद्ा है, वे भाज झ्रापिक दृष्टि से उद्तति के उच्च- 
शिखर पर हैं। परन्तु दुसरो झोर जिन देशो मे प्राह्ृतिक साधनों का प्रभाव है 
अथवा ययेष्ट मात्रा में प्राकृतिक साधन उपलब्ध नही हैं, यहा के निवासी क्‍्लाथिव 
दृष्टि से पिछड़े हुए भोर दरिद्र हैं। हमारे देश की स्पिति एकदम झाश्चयेंजनव है। 
यद्यपि प्रकृति ने हमारे देश को झसीम प्राकृतिक साधन उपहारस्वरुप प्रदान किये 
हैं, परन्तु मभी तक हमारे देशवासी उनका समुचित उपयोग नहीं कर पाये हैं। 
फसत हमारे देश मे दरिद्रता, जनाधिक्य एवं खाद्य-समस्पा झादि पनेक समस्‍यायें 
उठ खडो हुई हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गाधो जो (श०७३१४६8 (0व0) ने एक 
बार कहा भी था कि यदि भारतबासो झपते देश मे उपलब्ध प्राह्ृतिक साघनों 
झा समुचित उपयोग कर लेंगे तब भारत प्लाज को जनसस्या से दुगृती जतसरया 
का धालत-पोषण दर सकेगा तथा देश से निर्धतता शा प्रश्चिशाप मिट सकेगा।” 
निम्त विवरण से भारत मे प्राइतिक विपुलता एवं मानव निर्धदता की स्पष्ट 
झभिन्यज्ना होतो है -- 

(१) भ्राक्ार भोर स्थिति --भाकहार झोर स्थिति की दृष्टि से हमारे 
देश या स्थान विश्व के सद देशो से ऊचा है। प्रकृति ने भारत को भौतीलिक एकता 
प्रदान की है तथा इसे घन्य देशो से पद॑तो झौर समुद्रो द्वारा प्रयर्‌ किया है। हमारा 
देश पूर्वोन्गोला्द के मध्य मे स्थित है। इसोलिये पन्तर्राष्ट्रीय व्याप्रार को दृष्टि 
से हमारे देशी को स्थिति अन्य देशों को झपेक्षा सर्वाधिक्र स्‍झनुकूल है॥ वर्तमान 
भारतोय सघ का क्षेवफ्त ल्यभग १२'६६ सास वॉमोल है जो डिटेन के सेव्रफ्ल 
का १४ गुना तथा जापान के क्षेत्रफल का ६ गुना है। झाकार की टृष्टि से भारत 
दुनिया का साठवा बद्द देश है । यूरोप के पनेको देश, जंसे--प्रेट ब्रिटेन, फ़ास, 
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क्षेत्रो, पठारों तथा नदी घाटियो में विभिन प्रकार की उपजाऊ मिट्टिया पाई जाती 
हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रो म विभिन्न प्रदार की जलवायु, जलवर्पा एवं मिट्टी की 
बनावट के फ्लस्वरप विभिन्न प्रकार की फ्सछें उत्पन्न होती हैं ! उवंरता वी दृष्टि 
से गगा-बह्मपुत्र के मेदान की दोमट मिट्टी तथा समुद्र तटवर्ती मिट्टी श्रधिक 
उल्लेसनीय है | यद्यपि समग्ररूप से भारत की मिट्टी पर्याप्त उपजाऊ है, परन्तु 
शनाब्दियों से चले ग्रा रहे निरन्तर उपयोग तथा विश्राम व खाद के श्रभाव मे, 
भारतीय भूमि की उवंरा-शक्ित अत्यन्त क्षीण हो गई है । यही कारण है कि हमारे 
देश में प्रति एक्ड उपज भ्रपेक्षाकृत वहुत कम है। दश मे गोबर की साद, कम्पोस्ट 
खाद, रासायनिक खाद, हड्डी व विष्ठा वी खाद, खली वो खाद तथा हरी खाद 
तैयार बरने के लिये यथेप्ट साधन उपलब्ध हैं ! परन्तु हमारे देश के कृपक प्रन्ध* 
विश्वास और अ्ज्ञानतावश खाद बनाने और उपयोग बरने के प्रति उदासीन रहते 
हैं। यही नही, हृषि की दोषपूर्ण अरवेज्ञानिक पद्धति एवं पुरातन प्रकार के कृपि-्यन्तरों 
के उपयोग से प्रति एकड कृषि-उपज बहुत कम है । इसके गतिरिकत, ग्रनियमित एवं 
ग्रनियोजित ढंग से बनो को काटने से, तथा भूमि वे कटाव के वारण देश वी विश्ञाल 
भात्रा में भूमि कृषि के योग्य नही रह गई है । 

(४) समुद्र से प्राप्त साधन --हमारे देश वा समुद्र तट ३,४०० मील 
लम्बा है। परन्तु भ्रधिक कटा फ्टा न होते के कारण प्राइ तिक बन्दरगाहों का 
अतिम्यूत विकास हो सका है । समुद्र से मछलिया प्राप्त होती हैं जो हमारी साद्य- 
पूर्ति मे सहयोग श्रदान करती है। समुद्र से ग्रवेक खनिज भी प्राप्त होते हैं । समुद्री” 
पौधे (8०७ ४४७००») पशुप्रों को खिलाये जाने वी दृष्टि से श्रत्यन्त लाभदायब होते 
है । यही नहीं, समुद्र के पानी से नमक भी वनाया जाता हैं! भावी वर्षों म समुदर 
सोडियम, पोटाशियम, मेंगनेशियम, व्रोमाइन व वलोटाइन ग्रादि वी उपलब्धि वा 

महत्वपूर्ण साघन हो सकने की पूर्ण सम्मावना है । 

(५) खनिज सम्पत्ति -खनिज सम्पत्ति वी दृष्टि से हमारे देश की 
स्थिति पर्याप्त समुप्नत है। योजना प्रायोग (0]89778 00०एफ्ताव्छा0्घ)ऐ मतानुसार 
“भारत को इस समय ज्ञात खनिज-सम्पत्ति यद्यवि किसी भो प्रकार से प्रक्षय 
(77९5॥8०४४0)०) तो नहीं है, तयावि यहा देद् के श्रौद्योगिक विकास ये लिये 
भावदयक खनिज पदार्यों को पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है।” भारत के टाइटेनियम 
(7:8४प७), थीरियम (पफ०लएण) और अश्नक वे भण्डार बहुत बड़े हैं। इनये 
निर्यात प्राधिवय (255०६ 807०-९७) विश्व महत्व वे हैं। ग्राधारभूत उद्यागों ने' 
लिये आवश्यक खनिज-पदार्थों, जँसे--लोहा व कोयला तथा वॉस्साइट (84७50०), 
इल्मनाइट (]]प७77०), वयानाइट (७०0६७), मंगनेमाइट ($[97९3॥७) भ्ौर 
मैंगनीज वे भष्डार देश मे यवेप्ट (&७ए9«) हैं । उत्तम विस्म वे लौह-भण्टार की 
दृष्टि स भारत वास्तव में बहुत घनी है। यद्यपि देश मे ताबा, टीन (7७), सीसा 
(:.०५०), जस्ता (20०), निकिल, कोवाल्ट (0009०), गवक झौर पंट्रोलियम का 
बहुत भभाव है, परन्तु-इनको पूर्ति आयात द्वारा की जा सकती है। इस प्रकार प्रोद्योगिक 
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विज्ञाप्त को दृष्टि से प्रकृति मे भारत को साधन-सम्पन्न बनाया है। परन्तु अभी 
तक इस सनिज सम्पत्ति का समुचित उपयोग नहीं हो सकने से हमारा देश भ्रौद्योगिक 
दृष्टि से पिछडः हुआ है। ब्रिटिश शासन काल में हमारे देश से अधिवाश खनिज- 
पदार्थों का पभ्रनियत्रित ढंग से, कच्चे माल के रूप मे, निर्यात किम्रा जाता था। उस 
समय देश की ग्रधिकाश खानो पर विदेशियों का अ्रधिकार था जो देश के भावी 
विदास की उपेक्षा करके, अपने निजी लाम की दृष्टि से खानो से अनियमित एव 
श्रनियोजित ढग से ग्रधिक से अधिक माल निकालने का प्रयत्न करते थे । झराज जबकि 
हमारा देश पूर्ण स्वाघीन है, देश की खनिज सम्पत्ति के उपयोग में पूर्ण नियौजन वा 
अभाव है, खानो से खनिज निकालने के ढंग झ्रवेज्ञानिक एबं दोष-पूर्ण हैं भौर हमे 
अपने देश की खनिज सम्पत्ति के विषय मे पूर्ण ज्ञान नही है । 

(६) वन-सम्पत्ति --भारत के प्राकृतिक साधनों मे उसकी बन-सम्पत्ति 
वा अच्पन्त महत्वपूर्ण स्थान है | वनो से हमे अतेक प्रकार की बहुमूल्य लकडिया, 
जडी-बूटिया तथा गोद, वेरोजा, फल, पत्ते, चमडा रगने का सामान, कत्या, सुपारी, 
बुनेन, हीम, रवड श्रादि तवा झनेक प्रकार की पशु उपजें (#क्राशम ऐः०१००७), 
जैसे--शहद, मोम लाख, हड्डिया, खालें, सीग, हाथी-दात आदि उपलब्ध होते हैं। 
देश वी जलवायु को भ्रनुकूल बनाने, यथेप्ट मात्रा मे समयानुकूल वर्षा तथा भूक्षएण 
को रोकने मे भी वनो मा विशेष महत्व है। हमारे देश मे भूमि वे कुल क्षेत्रफल के 
२१८ ५ क्षेत्र भ्र्थात्‌ २७४ लाख वर्ग भील मे वन पाये जाते हैं । भ्राथिव दृष्टि से 
भारत मे बनो का क्षेत्रफ्लत एकदम प्रपर्याप्त है । यही नही, देश के विभिन्‍न भागों में 
बनो कए वितरण भी समान नही है। हारे. देश मे वनो से लवडी काटले का ढंग 
प्रवेशञानिक एव दोपपूर्ण है तथा वन-रक्षण विद्या के ज्ञान का प्रभाव है। ब्रिटिश 
शासन बाल में बनो की अनियशित और अनियोजित वष्ठाई के फ्लस्वरूप भारतीय 
बन-राम्पत्ति का भत्यधिक छास हुप्मा है। आज भी ब्यक्तिगत स्वामित्व वे प्रन्तर्गत 
बनो था भनियोजित दढग से शोषण जारी है । यही कारण है कि भारत में वनो नी 
चापित्र श्रति एक्ड उत्पादिता भग्प देशो की तुलना मे बहुत कम है। 

(७) मानव-श्रम --सख्याप्मक दृष्टि से भारत में मानवश्रम की 
भपर्याप्तता है। सन्‌ १६६१ की जनगणना के झभनुसार हमारे देश की जनसख्या 
४३*८० करोड है जो विश्व मे चीन को छोडकर सब देशी की जनसंख्या से भ्रधिक 
है । परन्तु गुणात्मब' दृध्टि से हमारे देदवासी सर्वंया पीछे हैं । रहन सहन का निम्न- 
स्तर, निर्धतता, उप्ण-जलवायु, सामाजिर पर्यावरण एव़ धामिक प्रन्धविश्वास ध्रादि 
प्रोत वारणों से मारतोय भ्रमित वी वार्यक्षमता भपेक्षाकृत बहुत कम है। चुवि 
धनो पादन में निध्क्रिय प्राइतिक साधनों का उपयोग सक्रिय मानव-श्रम द्वारा ही 
निश्चित है, इसलिये किसी दश शो समृद्धि मे मानव-श्रम का भत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान 
होता है । लिपसत ([/95०॥) वे द्वब्दों मे * किसी देश का घत मुह्यत उसके निवा- 
सिर्यों शी योग्यता मे निहित है । जिम्त देदा मे प्राइतिक साथनों की प्रच॒ुरता है किन्तु 
क्ञह्म॑ं रे नियातो प्रातसो भोर दिछड़े एुए हैं, वह उस देश की तुलना से जहाँ प्राहतिष 


डरे भारतीय भ्रयश्ञास्त्र 


साधन कम हैं परन्तु जहां के निवासी स्फूर्तिवान हैं, दरिद्र होगा । जिस क्षारण से 
श्रम को दक्षता बढ़ती है उस्ो से राष्ट्रीय श्राय बढ़ती है ग्रोर जिस कारण से दक्षता 
घटतो है उसी से राष्ट्रीय ध्राय कम होती है ।” वास्तव में, हमारे देश की निर्धदता 
का मुख्य कारण देशवासियों को अकार्यजुछलता, ग्रालस्यता एवं श्रदक्षता श्रादि हैं। 
इमारे देझ मे प्रशिक्षित एवं कार्यक्षम्यथ कर्मचारियों वा नितान्त पश्रभाव है। यही 
बारण है कि देश मे उपलब्ध प्राइृतिक साधनों का समुचित उपयोग नहीं क्याजा 
सका है । 

(5) पशु-सम्पत्ति -मानव-श्रम की ही भाति, सख्यात्मक दृष्टि से, हमारे देश 
मे पशु-सम्पत्ति भी सर्वाधिक है । मारत में विश्व की कुल पश्ु-सख्या के लगभग एक- 
चौथाई पशु हैं। परन्तु चारे के श्रभाव, भ्र्वज्ञानिक सयोग तथा रोगो व महामारियों 
के कारण, गुणात्मक दृष्टि से, भारतीय पशुभ्रो की दक्षा श्रत्यन्त हीन है । देश में 
प्रनुत्पादक पश्ुम्रो वी विशाल सख्या है। यद्यपि पशुओं से हमे लगभग ८० करोड 
टन गोबर प्रतिव प्राप्त होती है, परन्तु अ्ज्ञानतावश बेबल इसका ४०%, भाग ही 
खाद के रूप मे उपयोग किया जाता है श्र शेष ४०% भाग जलाने के रुप में काम 
पझ्राता है तथा २०% भाग व्यर्थ भे ही नष्ट हो जाता है। गोवर के श्रतिरिवत पशुप्रो 
से हमे घी, दूध, दही, मदखन, ऊन, मास, हड्डी, सोंग, चमडा श्रादि श्रनेढ उपयोगी 
एवं श्राथिक महृत्व की बस्तुएं प्राप्त होती हैं । कृषि व्यवसाय के क्षेत्र में पद्म झवित 
बा विशेष महत्व है । भरत देश में क्ृपिव्यवसाय वी झ्निश्चितता को समाप्त बरके, 
कृषकों को अतिरिवत प्राय देने बे साधन के रूप में, डेरी व्यवसाय को विशेष महत्व 
देने तथा पशुपो के लिए उचित एवं पौष्टिक चारे, वैज्ञानिक सयोग एवं भोपधि मी 
व्यवस्था करने की नितान्त आवश्यक्ता है । बेवल तभी हम पशु सम्पत्ति का समुच्तित 
लाभ उठा सककगे। 

(६) शक्ति के साधन --कृषि कार्य वे सचालन तथा श्रौद्योगिन विकास 
शो दुष्टि से शक्ति के साधनों का विशेष महत्व होता है। मारत में पशु-धत्रित और 
भानव-शवित की विपुलता है। भविष्य मे देश में भ्रणु-झ्वित, वायु-श्ववित एवं सूर्य 
शंवित के उपयोग को भी पूर्ण सम्भावना है। यद्यपि भारत में बोयला-शबित के 
विस्तृत स्रोत हैं परन्तु उत्तम किस्म के कोकिंग कोयले की देश में बहुत प्रपर्याप्तता 
है । तेल-शक्ति के सम्बन्ध में हमारे देश वी स्थिति अत्यन्त हीन है। देश में भ्राव- 
इयक्ता ना केवल ८०८ पंट्रोलियम ही उपन्‍्न हो सकता है । परतु प्रद्गति ने भारत 
को जल विद्युत-इाषित के भ्रक्षय स्रोत प्रदान करके, शक्ति के साधन के रुप में भन्य 
स्रोता के प्रभाव की पति की है। एक अमुमान के भनुसार हमारे देश म लगमग 
४१० लाख किलोवाट विद्युत उत्पन्न करने की प्रपूर्व क्षमता है। प्रथम, द्वितीय और 
तृतीय योजनाप्रों के झारम्भ में देश में विद्युत उत्पादन की स्थापित-क्षमता क्रमश 
२३ लास क्लिोवाट, रे४ लाख क्लोवाद और ५७ लाख दिलोवाट थो। दूसरी 
योजवा मे प्रतिदर्ष औसतन ४ ५० लाख क्लोवाट को भ्रतिरिकत विद्युत उत्पादन" 
झमता स्थापित की गई | तीसरी योजना में प्रतिवर्ष भौसतन १४ लाख क्लोबाट 
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की विद्युत उत्पादन क्षमता स्थापित करके इस कार्यक्रम को तीव्रता से भागे बढाने का 
प्रस्ताव है । सन्‌ १६७५-७६ तक देश म विद्युत उत्पादन की प्रति स्थापित-क्षमता ३ 
करोड़ ५ लाख क्लोवाट तक हो जाने को सम्मावना है । तीखरी योजना के अन्त तक 
चालू प्रौर बन रहे तथा परीक्षाघीन बिजली-घरो को कुल उत्पादन-क्षमता १३४ लाख 
क्लोवाट हो जायगी जिसमे से १२६ लाख ६७ हजार ब्लोवाट विद्युत व्यापारिक 
उपयोग में लगाई जायेगी । इस काय्यंत्रम के पूरा हो जाने पर बिजली का प्रति व्यवित 
उत्पादन सन्‌ १६५१ के १८ किलोवाट से बढकर जो सन्‌ १६५६ में २८ क्लिवाट, 
१६६१ में ४५ बिलोवाट हो गया था, सन्‌ १६६६ में लगभग €५ किलोबाद ही 
जायेगा । 

उपसंहार --उपरोक्त विवरण से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि प्रकृति ने 
हमारे देश को उदारतापूवक अनेक उपहार प्रदान किये हैं, परन्तु इनका समुचित 
उपयोग न हो सकने के“कारण देश अत्यन्त पिछड़ा हुआ है। वस्तुत भारत के 
प्राइतिक साधन ही झृषि एव झ्ौद्योगिक-उत्पादन की महान झ्षमता प्रदान करते हैं 
और इनका तीब्र विकास ही आयामी दो या तीद योजनाप्रो की भ्रवधि मे देश वी 
भ्र्थ व्यवस्था गो प्रामनिर्भर एव प्लात्मपर्याप्य बनाने के लिये प्रावश्यक दशा है । 
प्राह्ृतिक साधनों की प्रकृति व विस्तार एवं उनके विकास से सम्बन्धित प्रनिवार्ये 
भ्रावश्यव॒ता्रो की जाच करने के पश्चात्‌ ही राष्ट्रीय भ्राय व प्रति व्यक्त प्राय के 
दोषंबालोन लक्ष्य प्राप्त हो सकेंगे तथा देश मे कृषि, सिंचाई, उद्योग, विद्युत एव 
रोजगार के साथनो को विकास सम्भव हो सकेगा । देशवासियों की निधनता के 
प्रांधक कारणों मे जनसख्या का झ्राधिवय, भौद्योगिक पिछडापन तथा कृषि-भूमि में 
प्रति एक्ड न्यूनोत्पादन ही प्रमुख बारण हैं। भत देशवासियों को निर्धनता के कुचक्र 
से गुवित दिलाने के लिये कृषि भौर उद्योग के विकास के साथ ही साथ जनमख्या 
की चद्धि पर प्रभावपूर्ण नियन्त्रण की नितानत झावश्यता है। हमारी पचवर्षीय 
योजेनायें देश भे उपलब्ध भ्राइतिक साधनों का समुचित उपयोग करने, देश्ष से 
निर्भनता के प्रभिशाप कौ दूर करने का एक महत्वपूर्ण कदम है | 
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जनसंख्या 


(207ए8॥00) 
प्रावककथन --कि्सी देश को श्राथिक समृद्धि उस देश में उपलब्ध प्रचुर 
प्राकृतिक साधनों के ग्रतिरिवद बहा की श्रम-पूर्ति ([.89007-४४७४) पर निर्भर 
होती है । उत्पत्ति बे निष्क्रिय प्राइतिक साधनों को अपने श्रम-कौशल द्वारा घनोत्पादन 
में परिणित करने का एक्मान्र श्रेय मानव श्रम को ही है। वह उत्पादन का साधन 
(3[९४703) श्रौर साध्य (2703) श्रयवा कर्ता और मोकता दोनो ही हैं। ग्रत गिसी 
देश का प्राथिक, झ्ौद्योगिव॒ एव प्रायोजित विकास जनसम्या की रचना, प्रावार पभौर 
बार्यक्षपता एवं उसकी विभिन्‍न समस्याग्रों से पूर्णत सम्बद्ध है! लिपसन के शब्दों 
में, “किसी देश झा धन सुरुष रूप से उसके निवासियों को योग्यता मे निहित है। 
ज्ञिस देश में प्राथिक साधनों फो भ्रचुरता है, लेक्नि जहा के निवासी श्रालसी पौर 
पिछड हुपे हैं, वह उत्त देश फ्री तुलना मे दरिद्र होगा जहा कि प्रान्‍्टतिक साधन 
ध्रप्चुर हैं, परन्तु जहा के निवासो स्फूतिवान हैं॥ जिस कारण से थम गी दक्षता 
बढ़ती है, राष्ट्रीय श्राय बढ़ती है, भोर जिस कारण से श्रम को दक्षता घटतों है, 
राष्ट्रोय-प्राप कम होती है + 
भररत की जनसण्या (0०एए०घ०७ 70 ऐ०वा७] --विश्व में घोन को 
छोडकर जनमस्या वी दृष्टि से भारत का द्वितीय स्थान है। विश्व वी कुल जनसह्या 
बा लगभग जे वा भाग मारत म निवासित है। सन्‌ १६६१ की जनगणना के प्रमुसार 
हमारे देश वी जतसत्या ४३ करोड ५० लाख रेड हजार है । सव्‌ १६५१ वी जन* 
गणना वे श्रनुसार भारत की जनसख्या (जम्मू, काइमीर तथा भ्रसम ने बबाइली क्षेत्रों 
को छोटकर) ३५ करोड ६६ लास थी । इस प्रकार विगत दशाब्दी (0८806) में 
हमारे देश की जनसस्या प्रतिवर्ष २ २ प्रतिशत की दर से बढ़ी है। एक प्रनुमान वे 
प्रनुसार, यदि देश म जनसस्या की वृद्धि का यही त्रम रहा, तब सन्‌ १६७१ तक देप 
की जनपस्या ५० करोड़ से भी अधिक हो जायेगी । इस समय भारतीय सध भें सबसे 
झ्धिक जनसख्या उत्तरप्रदेश (७ २७ करोड) को है । उत्तरप्रदेश को वतेमान जनसख्या 
इगलेड की जनसख्या से श्रधिक तथा पाक्स्तान की जनसर्या काडूँवा भाग है। 
विगत वर्षो में सवाधिक वृद्धि सन्‌ १६३१ से सन्‌ १६५१ तव हुई। सन्‌ १६०१ से 
१६३१ तक जितनी बुद्धि हुई, उसकी दुगनी तथा सन्‌ १६२१ से सन्‌ १६३१ तक 
जितनी वृद्धि हुई, उसकी दिगुनी दुद्धि सन्‌ १६३१ से सन्‌ १६५१ तक हुई । परउ्तु 
सन्‌ १६५१ से सन्‌ १६६१ तक को वृद्धि न वियन प्रनुमाना एवं वृद्धि की विगत दरों 
(0%:००0ए०॥०॥ 7६४(९७३) को परास्त कर दिया इस श्रवधि में देश नी जनसस्या 
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में ४११२ करोड व्यक्तियों की वृद्धि हुई । प्रन्य राज्यो को छोड़कर सर्वाधिक वृद्धि 
देहली प्रदेश में हुई। 
सन्‌ १६६१ मे पुतर्गढित राज्यों फो जनसंद्या (करोड़ो मे) 





राज्य जनसख्या राज्य जनसख्या 
(१) प्रान्ध प्रदेश ३४५६ (६) मद्रास ३९३६ 
(२) प्रसम ११८ (१०) मंगूर रे 
(३) विहार डे ४६ (११) उडीसा १७५ 
(४) महाराष्ट्र का (१२) पंजाब श्ण्द 
(५) गुजरात २०६ (१३) राजस्थान २०१ 
(६) केरल (*६ृ८ (१४) उत्तर प्रदेश छर७ 
(७) मध्य प्रदेश शर२ (१५) पश्चिमी बगाल ३"४६ 
(८) महाराष्ट्र ३६५ (१६) जम्पू व काइमीर ०३५ 

क्ेन्रीप-प्रशासन के क्षेत्र --- 
(१) दिल्‍ली ०२६. (४) हिमाचल प्रदेश ०१३ 
(२) त्रिपुरा ०११ (५) छका दीप, ०००२४ 


(३) भ्रण्डमात व निशोवार द्वीप ०००६३ मितीकोय व अमीना दीप +- 

जनसंसया में यूद्धि के कारण (06प३७५ ० [िल्कबआड ए०कुपॉब- 
७०7) #-भारत में जनसख्या की वृद्धि के फारणों को मुख्यतः दो भागों मे वाटा 
जा सकता है -(प्र) सामान्य कारण ()ए०:ए४/ (७0७९5) औौर (प्रा) प्रसामान्य 
बारण (॥0007ए४ (80०९७) । 

(प्र) जनसंस्या-वुद्धि के सामान्य कारण :--विसो देश की जनसंख्या 
में वृद्धि मुह्यव, दो बातों पर निर्भर करती है .-() भावस मभौर प्रवास 
(क्ाहपकाण्म ब्यते )ाांह:४ध०) तथा (7) जन्म दर प्रौर मृत्युदर (9#0 
]६886 थे 7९७४ 8१७) । 

(१) न्रावास भ्रौर प्रवास ([प्राण्णाइप्डधणा बाते छफांह78000) -विसी 
देश में भावासियो की सस्या प्रवासियों से प्रेधिक होने से जनमख्या में वृद्धि होती है 
संधा इसके विपरीत भ्रावास को भरेक्षा प्रवास भधिक होने से जनसख्या में हास 
होता है । विगत दताब्दियों (0७४८०८४०३) में भारतवासियों का विदेशों में जाकर 
दसना (प्रवास) प्रौर विदेशियों का भारत में श्राकर बसना (ग्रावास) लगभग नहीं 
बे बरावर रहा है। सन्‌ १६४७ में देश के विभाजन के समय झ्रावास भौर प्रवास 
का स्पप्ट लित्र दिग्दशित हुघा '! उस समय भारत से पाकिस्तान प्रवासित 
म्पवितयों की रास्या, पानिरताप से भारत झादासित ब्यवितर्यों की भपेक्षा कम रही । 
भत. उस प्रवधि मे भारत सघ को जन-वृद्धि मे श्ावास ने महत्वपूर्ण योग दिया। 

(२) जन्म-दर श्र मृत्यु-दर :--सैद्धान्तिक एबं व्यावहारिक रूप से 
वियी देश को जनतस्या जन्म-दर (858 ह६६६०) एव मृत्यु-दर (62७ ॥९४४०) 


जअन॑सुस्या घ्च्छ 


विश्वेपकर ग्रामीण समाज में दाल-विवाह की दृपित प्रथा झव भी पाई जाती है; 
एक पनुमान के ग्रनसार भारत में ८००७ लडकियों का विवाह १५४ भौर २० वर्ष 
को झ्लायु के दीच मे होता है । जनग्पना कमिश्नर ने ऋपनी रिपोर्ट में लिखा है नि 
भारत में भ्धिबराश लडकिशोें का विवाह ५ से १४ वर्ष वी झागयु में ही कर दिया जाता 
है। भारत में प्रचनित सयुक्त परिवार प्रगा बाल-विवाड की तीद्रता के लिये विशेष 
उत्तरदाई है। भत कम ह्ायु में विवाह होने से सतानोत्पादन मे श्ीध्वटा एव 
संख्या दोनों दृष्दि से वृद्धि होदी है। (ई) रास्तान को तोब सलालता --अपने घामिक 
एवं सामाजिक भधविश्वास झौर रुढिवादिता के कारण भारतीय नागरिक हतान 
पाने की तीदध्र लालसता से जीवन मार्ग मे विचरण करता है। हिन्दुओं के घामिक 
प्रन्थो मे लिखा है कि ' बिना पत्र-प्राष्ति के मनुष्य को न इस लोक में सुख मिलता 
प्रौर न परलोक में हो मुश्ति मिलती है ।” झत झपने एहिलोदिक एंव पारलोक्कि- 
जीवन को सुखी बन'ने की पश्राशा से भारतौयनदपति सतान-प्राप्ति मे सलग्न होता है 
एवं भ्रसफ्लता को झ्वस्था में तोब् मानभिष पौडा से ब्यधित होकर भाग को 
कोसने लगता है। (उ) रहम-सहन का निम्न-स्तर :--भारतीय जनसल्या का 
एक बृहत भाग झपना जीवन प्रत्यन्त निम्मतर भवस्था व्यतीत करता है लगभग 
४९, जनसस्था को मर-पेट भोजन भी नहीं मिल पाता है। च्‌ कि निम्न स्तर वाले 
व्यवित प्रपने स्तर वो ऊपर उठाने से निराशित होते हैं॥ इसलिये बे प्रपने जीवन- 
इतर की वोर्ट चिन्ता न करते हुए प्रषिक सन्तानोत्पादन को बुरा नहीं समभते । 
भ्रशिक्षा, मनो रजन के साधनों का प्रभाव तथा निर्धनता सभी सामूहिक रूप से उच्च 
जन्म दर (प्ह0 पाप 005९ के कारक (9९०४७) बनते हैं ।(ऊ) घाशिक एवं 
सामाजिक प्रन्धविश्वास +--पपनो सामाजिक रूदिवादिता एवं धारमिर क्‍भ्रघविश्वास 
बे शारण प्रत्येक भारतवासी इस सिद्धास्त में विश्वास करता है कि “जो ईश्वर 
बच्चे को जन्म देता है, वही उसने खाने को व्यवस्था करेगा |” प्पनी इसी प्रवृत्ति 
के कारा। भारतोय नागरिक भाग्यवादी एवं भकमंण्य बन गए हैं। वे सतात को 
* इंवीय भेंट” झयवा “दंदीय कृत्प” सममते हैं। डा० ज्ञानचन्द वा मत है कि ऊंची 
अन्मन्दर हमारो सस्ःति का एवं घभिन्‍न प्ग इन गई है जिसके फ्लस्वहूप भारत 
में बच्चों वी बाद (प०कतत्ा+ ० छेडछल्‍०) मी उत्पन्न हो गई है । (ए) संत्ति- 
विरोध उपायों का प्रभाव “--हमारे देश से स्‍क्‍्रावरघक्ता एवं महत्व को देखते हुए 
सतति निरोधता सापनों का सर्वेषा भाव है॥ भषिकाश भारतीय दस्पत्ति इन 
साधनों के उपयोग से भ्रमक्रिज्ञ हैं । चू कि ये साथन बहुत महतगे हैं, इसलिये देश नी 
निर्धत जनता चाहते हुए भी इन साधनों से रू लाम नहीं उठा पाई है / इसके 
प्रतिरिक्त जतवायु बी दंषातां एवं प्रेम वी लोचुपता से अपने भाप को बवाकर 
संयम की बड़ी गोचों नियतना भारतीय जनता के लिये यदि प्रसमव नहीं, तब 
बच्टरर ध्या्य है। मेष में दे हो परिस्थितिया प्रत्यक्ष एवं भप्रत्यश् रूप से जन्म- 
दर को प्रभावित शरती हैं। 
मृत्यदर “-ऊन्म-रर दे घतिरिश्त मृत्युद्नर हु प्राहटिश दृद्धि-इर 


€द भारतीय प्रपंशात््त 


जनसहया को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। यद्यपि ब्रन्य प्रगतिशील देशों बी 
भ्रपेक्षा भारत में जनसल्या की मृत्यु-दर सर्वाप्तिक है, किए भी विगत वर्षों से 
चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं के वढ जाने से मृत्युदर में बहुत कमी पा गई है ! 
फ्लत देश मे प्राइतिक वृद्धि को दर बहुत श्रधितर॒ (२ २९६) हो गई है । यदि यह 
दर इसी क्रम्मानुयार चलनो रही, त्व सन १६७१ तक भारत वी जनमस्या ५० 
करोड से भी अधिक हो जायेगी। वुछ ध्र्थश्ास्प्रियो वा मत है कि च्‌ कि भारत में 
मृत्युद्दर प्रधिक है तथा किसी दम्पत्ति वो यह भाज्ञा भी नहीं होती कि उसके कितने 
बच्चे जीवित रह सकेंगे, इसलिये इसी भ्रम एवं ग्रनिश्चितता से प्रेरित होवर 
भारतीय दम्पति “मृत्यु वी जोखिम” (छोडी, ०6 70०20) के विरुद्ध “बीमा! 
(7४७४॥९७) के रूप पे अधिक सतानोत्यादन बरते हैं। दुछ विद्वानों बार मत है 
कि विगत दधाब्दी (3)९०80०) में भारतीय जनसल्या में वृद्धि का मुस्य बारण 
जन्म-दर की वृद्धि न होवर मृत्यु-दर मे हास होना रहा है। 

(प्रा) जनसस्या-वृद्धि के श्रसामान्य कारण --हमारे देश की 
जनसस्या मे वृद्धि के प्रमुख प्रसामान्य कारण इस प्रकार हैं -- (0) जलवायु को 
प्रष्णता' ->जलवायु की उप्णता वे कारण भारतवासी शीघ्र हो परिष्रावता 
(08/०४६७) वी प्रवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तथा स्त्रिया बहुत ही कम भ्रायु 
में (£ से १५ तक) रजस्वला हो जाती हैं। फ्लत हमारे देश में स्त्रियों वी प्रजनत- 
प्रवधि अपेक्षाक्त श्रधिक है भ्रोर वे प्रधिक वच्चो को जन्म देती हैं। (॥) भारत में 
हुद्ध प्रजदत-दर --'ही किग्सले डेविस ते श्रपनी पुस्तक “भारत झौर पाविरतान 
पी जेनसख्या” में इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि भारत मे शुद्ध प्रजनन-दर 
(८ पल्कुःण्वंप०कणा छे॥०) १३ है। इसवा प्र्थ यह है कि भारत की एक हजार 
स्त्रियां ग्रपने पीछे १,३०० स्त्रिया छोड़ जाती हैं। परिणामत देश की जन- 
सख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। (॥) पभन्‍य कारण ---उपरोवत कारणों के 
प्रतिरिकत भारतीय समाज में चलित बहुविवाह प्रथा तथा स्त्रियों के साथ हीन- 
ब्यवहार की प्रवृत्ति भी क्सिों सीमा तर जन-वृद्धि वे लिए उत्तरदाई हैं । हमारे 
देश में नारी वर्ग को केवल प्रम-लालुपता एवं व म-प्रवृत्ति (860 70) की 
पूछ्ति का साधन (5८४४७) माना जाता है। भनुष्य उसे झपना सहयोगी (0०- 
90४।एश) एवं जीवनसायी नहीं समभता। कुछ आधुनिक विघारका का मत है 
कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्च'त भारत मे नारी-वग का दिय गय रबतन्यता एवं 
समानता के मौलिक भ्रधिकार तथा विधवा विवाह प्लादि प्रथाप्रों बा वार्मशोल 
होना भी जतसख्या की वृद्धि के प्रमुख कारण है । 

जनसख्या का घनत्व ( ऐश ० ए०फप5७०७ ) +-- 

ग्रय॑ --' किसौ क्षेत्रफल मे प्रति चर्गमौत्त निवास्धित व्यक्तियों की झोसत 
सख्या को ही जतसब्या वा घनत्व [एल्कआफ रण ३०फुण&70०) कहते हैं ॥” 
दूसरे शब्दों मे जनसख्या के घनत्व का तात्पय व्यवितयो की उस सख्या से हैणजो 
एक वंगमील मे निवास करतो है। जनसस्या ना घनत्व ह्लात बरने ने निये 


जनसल्या श्है 


देश की समस्त जनसख्या को वहा के क्षेत्रफ्त से विभाजित कर देते हैं । इस प्रकार 
मजनफ्ल के रूप में जो कुछ ज्ञात हो, वही उस देश मे जनसख्या वा घनत्व प्रयवा 
प्रतिवर्गंमील निवासित ध्यवितयों वी गरया है। 

भारत में जनसंए्या का घनत्व (0०ऊब्नछः ० 70फुणेब्शल्त भा ँएव3)- 
सन्‌ १६६१ की जनगणना बे आधार पर भारत मे जनसस्या का घनत्व ३८४ है। 
विगत १० वर्ष पूर्व, सन्‌ १६५१ में देश मे जनसस्या का घनत्व ३१६ था। श्रस्य 
श्रौद्योग्क देशो की तुलना मे मारत में जनसख्या वा घनत्व बहुत कम है । जबकि 
इंगलैड, बेहिजयम, जापान भर हालंण्ड में जनसत्या का घनत्व क्रमशा ७५०, 
७६६, ४८०, तथा ५४४ है, तब भारत मे यह बेवल ३८४ हो है। इसके विपरीत 
प्रन्य दृधि-प्रघान देशों वी तुलना में हमारे देश मे जनसस्या का घनत्व सर्वाधिक 
है | जबकि अमेरिका, रस, आास्ट्रे लिया और कनाडा में जनसस्या का घनत्व क्रमश 
५४०, २३, ३ भौर ३ है, तब भारत मे यह ३८४ है। 

जनसंएया के घनत्व एवं समृद्धि में पारस्परिक सम्बन्ध (ए०नलेक्षाणा 
एलच्रलला छलाहाए ण॑ एगएणेकछणा गण ॥6चल्ा+) --कुछ भर्थशास्त्रियो 
बा मत है कि जनसस्या का घनत्व तथा ग्राथिक सम्पन्नता परस्पर पूर्णतः सम्बद्ध 
है। जिस देश में जनसरूया का घनत्व जितना अधिक होगा, वह देश उतना ही झधिक 
समृद्ध होगा ) ये घियारव भ्रपने मत वी पुष्टि मे इगलेड, वेल्गियम, इेनमार्क, जापान 
प्रादि देशों के उदाहरण प्रस्तुत कस्ते हैं । इस मत के विपरीत झाघुनिव युग के भर्य- 
घास्त्री, जो जनमस्या झादर्श सिद्धान्त (0|07रण्या 78९०5 ० एणण/॥३०४७) से 
सत्मत हैं, यह मत प्रस्तुत बरते हैं कि जनमस्या के घनत्व एवं झ्ाथिक सम्पप्नता के 
स्तर में पररपर कोई सम्बन्ध नही है। इन विचारबो के अनुसार जनरास्या के घतरव 
को प्राथित विकास वा ठोस मापदण्ड नहीं स्वीकार किया जा सता । ये श्र्यशास्त्री 
झपने मल थी पुष्टि मे भमेरिका, रूस, भास्ट्रं लिया भौर कनाडा वे उदाहरण प्रस्तुत 
करते हैं। इन विद्वानों का वहना है कि यद्यपि इन देशों मे जनसस्या वा घनत्व बहुत 
बम है, तथापि ये पर्याप्त सम्पन्न एवं समुद्ध देश है। वस्तुत किसी देश की 
प्राथिक सम्यरतता जनलरुपा के घनत्व के साथ-साय जनसस्पां की क्ार्येक्षमता 
(ए॥ल८त०) ) एवं योग्यता (#७॥05) हथा देश मे उपलब्ध प्राहतिक साधन 
(४४चहण ॥70९०ए७7०९३) थ पू'जी (0७]/४) झोर इम सबके समृधित उपयोग 
पर प्राथित है। विश्व ने हृवि-प्रधान देशों की तुतना थे भारत से जनरासख्या गा 
पनर्य रा्वाधिक है । हमारे देश मे प्रति ब्यक्ति भूमि वा क्षेत्र बेबल २२५ एवड 
है, जब भर्मेरिया, चीन झोर रुस में यह क्रमणा १३ एक्ड, ६ एकड तथा 
३२८ एड है। 

भारत के विभिन्‍न क्षेत्रों में जनसंस्पा का घनत्व (फएलाब्राफ ते 
एणएण॑बआणाउंच 082:08६ 47९3९ ० पक) --भारत के सभी क्षेत्रों में जनमस्या 
वर पनत्व समान नहीं है। यदि एड धोर बुद्ध प्रदेशों मे जनसम्या का धनत्व 
बहुत प्रधिष है, तब दूसरों धोर बु् प्रदेशों मे बहुत कम। निम्न तासिका देश के 
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विभिन्न प्रदेशों मे जनसब्या की विभिन्नता की स्पष्ट सूचक है -- 
सन्‌ १६६१ में भारत के विभिन्न राज्यो में जनसंक्या का घनत्व -- 





प्रदेश जमसख्या प्रदेदा जनसस्या 
का घनत्व वा घनत्व 

१. बंगाल १,०३१ € भह्दराष्ट्र शेश्र 

२ बिहार रे ६६१ १० सध्यप्रदेश ३३८ 

३. उत्तर प्रदेश ६५० ११ उडीसा रध्र 

४. मद्रास ६७१ १२. असम २५२ 

५, पजाबव ४३१ १३. राजस्थान १४५२ 

६ बम्बई + १४. आ्रान्ध्र प्रदेश ३३३ 

७. ग्रुजरात रद्द १५. हैदराबाद 5 

छ+ मैसूर ३१८ १६ देहली ४,६३४ 


१७, भ्रण्डमान, निकोबार २० 


जनसख्या के घनत्व को निर्धारित करने वाले तत्व (73०४०ए८७ 
ए6६शफ्राएएडट 6 ऐशाआपए रण 07ण०७०श) --जनसप्या के घनत्व को 
प्रभावित करने वाले मुख्य कारण इस प्रकार है--(१) जलवायु >व्यावद्वारिव रुप 
में जिस क्षेत्र की जलवायु शास्तिप्रद, सुखद एवं स्वास्थ्यवरद्ध|ब अर्थात्‌ समशौतोष्ण 
(7००7० ०४७०) होती है, उस क्षेत्र मे अधिक व्यक्ति निवास बरते हैं। यही कारण 
है कि हमारे देश मे बगाल, बिहार तथा केरल राज्यो मे जलवायु की भ्रनुकूलता बे 
फल्स्वरूप जनसख्या का धनत्व भ्रधिक है झोर प्सम की अ्रविव सम जलवायु मे 
प्रति वर्ग भील जनस्र्या का श्रौसत कम है। (9) भूमि का स्वरूप --पहाडी भ्रौर 
पठारी क्षेत्रों में मेंदातों की भ्रपेक्षा जनसख्या का घनत्व कम पाया जाता है। हमारे 
देश के हिमाचल प्रदेश तथा दक्षिण के पठारी भाग मे, गया-सिन्‍्ध वे मैदान की भ्रपक्षा 
जनसरया वे घनत्व मे कमी का मुख्य वारण भूमि का स्वरूप (00एी27४६॥0॥ ०4 
+0० 807) ही है। ([9) भूमि का उर्वरापन --जिस क्षेत्र को भूमि प्रसव क्षेत्रों की 
अवेक्षा , श्रधिक उपजाऊ होती है वहा जनसख्या वा घनत्व भी प्रधित ही पाया 
जाता है। कृषि-प्रघान देशो मे भूमि की उर्वरता एवं जनसरयां वे धनत्व में एक 
दूसरे से अटूट-सम्बन्ध है। चू कि हमारे देझ् मे उत्तर प्रदेश, बगाल, विहार, पजाब 
तथा पश्चिमी श्रौर पूर्दी तटो की भूमि, राजस्थान की मरस्थली भूमि तथा दक्षिण 
की पथरीली भूमि की अपेक्षा अधिक उपजाऊ है, इसलिये इन क्षेत्रों मे जनसख्या का 
घनत्व भी श्रपैक्षाकृत ऊचा हैं। (ए) जलवृष्टि --अच्छी उपज के लिये उर्वर-भूमि 
प्रनुवूल जलवायु तथा पर्याप्त जलवृष्दि श्रत्यन्त आवश्यक है। हमारे देश में बंगाल, 
बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ऐसे क्षेत्र है जहा वर्षा पर्याप्त एव 
अवसरानुतूल होती है । झत इन क्षेत्रों में अच्ची उपज सम्भव है जिसका अत्यक्ष 
प्रमाण इन क्षेत्रो मे जनसख्या के घनत्व की अधिकता है | इसके विपरीत राजस्थान 
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वी प्रबध-व्यापार नीति (ह.58०2 कं७7० 220॥29) के कारण भारत वी शिल्पाला 
प्रोर बुटीर उद्योग पन्‍्पें नष्ट हो गए और भारतोय जनता वे जीवगोण्यजेत वा एक 
मात्र सहारा कृषि ही रह गई । सन्‌ १६५१ वी जनगणना के अनुसार उस समय 
देश नी १७ ३५ जनसल्या [शर्वात्‌ ६६ करोड) नृगरो में निवास करती थी तथा 
८२ ७०, जनश्तस्पा ,र्थार्‌ २६ ५ करोड) ग्रामी भे नित्रास करती थी । रान्‌ १६६१ 
की जनगराना के ग्रनुसार भारतीय जनसख्या वे ग्रामीण एवं नागरिव-विभाजत ने 
प्रतिशत मे कोई महान झ्रठर नहीं श्राया । इस समय भी कुल जनतख्या वा १७"८% 
(प्र्थात्‌ ७७८ करोड) भाग नग्ररों में निवास करता है तथा शेष ८5२२% 
(प्र्यात्‌ ३५ ६८५ करोड) भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवार बरता है । पाइचात्य देशो गी 
छुलना मे हपारे देश में नगरो बी सहप्रा एव नापरिव जनसस्या या प्रद्ुतत बहुत 
कम है। जबकि इ गर्लू|ड और फ्रास से वहा वी जनसस्या ना प्रमश ८६०९ और ५२४ 
भाग नगरो मे निवारा करता है तब हमारे दश में यह प्रतिशत केवल १७ ८ हो है । 
इससे दो तम्य स्पष्टत निक्‍सते हैं (४' हमारा देश आधिक विवाल तथा 
प्रौद्योगोकरण वी दृष्टि से बहुन श्रविवरसित है तथा (॥) भारतीय जनता वी 
निर्भरता कृषि पर प्रधिक है । विगत ३० वर्षों मे हपारे देश बी नागरिवा जनसाध्या 
में बुछ वृद्धि भ्रवश्य हुई है। सन्‌ १६२१ मे देश की जनराख्या का वेवल ११ ३% 
भाग ही नगरों मे तिवारा करता थां। द्वितीय महायुद्धशाल में तथा उसके 
धत्तरकाल में नगरों वी जनसस्या में पर्याप्त वृद्धि हुई। इस अवधि मे नगरों में 
विभिन्न उद्योगों, सुरक्षा सम्बस्यी विभायो तथा राशरनिंग, मार्केटिंग श्रौर बद्रील प्रादि 
मुछ अस्थाई सरकारी विभागों की स्थापना के कारण नगरो बी जनसस्यागे 
पर्याप्त वृद्धि हुई । सन्‌ १६४१ से १६५१ तर नगरो वी जनसर्या मे ३:६९ वृद्धि 
हुई। सन्‌ १६६१ को जनगणना वे' अनुसार हमारे देश मे १ लाख से श्रविव 
जतसास्या वाले नगरों की सरया १०३ तया ५० हजार से १ लास़ तव' वी जनसाहया 
वाले मगरो वी राख्या ६७ है। 
नागरीकरण के कारण (08५5९३ ०6 ए7047900०7) »-मनापरीररण 
की इस प्रवृत्ति के मुख्य कारण इस प्रसार हैं *--() भ्राभीविका के साधन -हमारे 
श मे नगरो बी जनप्तस्पा मे उत्तरोत्तर-वृद्धि भा मुस्य बारण यह है ति यहा पर 
झ्राजीविका का बोई न कोई साधन उपलब्ध हो ही जाता है। विदेशी शासन की 
विरोधी नोति के फलसह्वरूप देश के कुटीर-उद्योगा का श्रन्त द्वो गया तथा एवं मथा 
श्रमिक वर्ग उत्न्न हो गया। दूसरी ओर भूमि पर जनसख्या वे ग्रत्यधिव दवाव मे 
कारण भूमि गया उप विभाजन (8प09-तै/४७9 ०) प्रौर उप खटन (:98:7टशपिधठा) 
होता जप रहा है जिसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षत्र मे बरोज गारी (09०७ /०5शच्ा।) 
और प्र्ध-रोजगारी (8टघा €ए०ए०:7४०7६) की समस्या दिन दुती और रात चौगुनी 
बढ़ती जा रहो है। इसके भ्रतिखित, दश वी पववर्षीय योजनाप्रो वे' विकास जाये- 
श्रम के प्रस्तगंत देश के विभिन्न नगरो मे नए-नए उद्योग-धस्थे स्थापित किये जा रहे 
हैं। फल्त बेरोजगार प्रामोण व्यक्ति नयरो मे श्राजीविका के साधन पाकर नगरो में 
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प्रस्थाई ग्रववा स्थाई रूप से वमरुर नागरिक जनसख्या म बुद्धि लाते है (0) नागरिक 
जोबन का प्राकर्पण --तगरो में शिक्षा को सुविधाएं मनोरणन वे साधन, विद्युत 
एवं उससे चलने वाल रेडियो और पखे तथा सुछी जीवन के श्रन्य साधन ग्रामीण 
व्यव्रितयों को अपनी ओर ग्रावधित व रत हैं (७४) जर्मोदारी उन्मूलन का प्रभाव -- 
जमीदारी उन्मूलन थे पश्चात्‌ बहुत से ब्यवित नगरो में बस गए हैं। इसी प्रगार 
महाजनो के घटते हुए लाम के कारण बहुत से व्यवितयों ने प्रपना लेन-देन का 
व्यवसाय छोडक्र शहरों म॑ प्रावर कोई नया व्यवसाय प्रपना लिया है । (॥5) श्रन्य 
पघुविधाएं --परिवहन एवं स्थार के साधन, राजकीय नौप री तथा प्रन्य प्रत्रार वी 
व्यक्रितगत नौकरिय्रो एवं व्यापार की ग्राशा (070 ९८४७) केवल नगरो म॑ भी सम्भव 
है । ये सभी बारव (7"+०४०४) सामृहित्र रुप से नागरीररण वे लिय उत्तरदाई हैं। 
नगरों के प्रभाव --नमरों वी बढतो हुई जनसदया के मुख्य लाभ इस 
प्रदार हैं *--(0)) साप्राजिक एवं धार्मिक दृष्टि से झन्थविश्वास और रूढिवादिता को 
त्पाग बर व्यक्षित प्रमतिश्लील एबं तकंग्रुवत्र विचारों को ग्रहण बर लेते हैं जिससे 
सामा्िक, राजनेतिक और झाथिर क्षेत्र म सुधार वडो रारलता से राम्भव हो जाते 
हैं। (॥) चू कि बहुत से ग्रामीण ब्यवित नगरो मे भकेते हो रहते है तथा मत्रान 
पभादि भ्रसुविधाप्नो वे कारण अपने परिवार को साय नही रखते, इसलिये इससे 
पुनर्जनन गी दर (78005 ०६ 7४९७४०१०९८४॥००) म ह्वास होता है ॥ (॥0) गगरो की 
बढती हुई जतमझू्या देश ने व्यापार एवं उधोग-घत्धो के! विक्राम को द्योतक है। 
मगरों फो बढ़तो हुई जनसहया के मुटय दोष इस प्रकार हैं --() नगरो मे भत्यधिक 
भीड़ भाड़ हो झाती है तथा मकानों के भाव वो समस्या उम्र-रूप धारण कर लेती 
है । (॥) भीड-भाड तथा मत्रानों की दुरूंभता था प्रत्यक्ष प्रभाव नगर निवासियों के 
स्वास्थ्य भोर मारयक्षमता पर पडता है । फ्लत सक्शामत्र रोग पंतते हैं और जन- 
स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पडता है। (॥7) मतोरजन बे साधनों या प्रभाव नगर- 
निवासियों का दुराचारी शोर दुष्यंगनी बनाता है। जुप्ना सेचना, शराव पीना, 
सिगरेट पीना प्रादि नागरिय' जीवन वी सामान्य विशयतायें बन गई हैं। (४) नाय- 
रिबन छनमस्या म वृद्धि बे साथ-साथ नगरपालिकाप्रो की गाय (8०००७०) उसने 
स्पय (2259०॥५॥ ७३०) की भावश्यकता के प्नुपात में नहीं बड पाती । फ्लत. जल- 
पूछति, सपाई तथा नगर-सम्बस्धी सुविधापों से प्रस्यव॒स्या और स्‍भत्यधिर बसी उत्पन्न 
हो जाती है जिशते नगर का पोचाहलमय एप पू श्राघार जीवन भौर प्रपिर दूदित 
हो जाता है। (४) प्रधितरार श्रमिक जो गावा वा छोडकर नगर। में केवव जीविको- 
पा्जेन ने उद्दंश्य से ही भाते हैं, प्रनेत्त भमुविश्याप्रा वे कारण भपत परिवारों यो 
प्रपने साय नारो में तही लाते । इसका उतेे चरित्र, स्वरास्ख्य, बायेश्मत्रा प्रौर 
मानभिर सतुलन पर प्रस्वस्थरर प्रभाव पड़ता है । 
भारत में स्प्री-पुरुष प्नुपात (86६ पफ्ला० था तशता॥) -प्राविद दष्दि 
से भारतीय जनमम्या में स्त्रो-पुरद का प्रनुयात एक महत्वपूर्ण तस्व है, जयादि' 
+ उत्पादन दे क्षेत्र में भारत की उच्च एव मध्य वर्गीय स्जिया कोई सक्तिय माग ड्रथा है * 


छ्ड भारतीय प्रर्धश्ञास्त् 


लेती तथा राष्ट्रीय-उत्पादत में केवल निम्म वर्गीय-स्निया ही योगदान करती हैं। 
सामान्‍य रूप से हमारे देश में छुरुपो की सल्या स्त्रियां की सरया से अवित है । सन्‌ 
१६९५१ की जनगणना के ग्रतुसार भारत मे प्रति १,००० व्यक्तियों वे पौधे &४७ 
स्जिया थी। प्र्यात्‌ कुल जनसस्या मे से १६*३३ वरोड पुरप और १७ ३५ करोड़ 
स्त्रिया थी। सन्‌ १६६१ की जनगणना के झ्रावार पर यह विदित है कि विगत 
डशाब्दी में मनुष्यों के साथ स्त्रियों के अनुपात में और कमी हो गई है । सन्‌ १६६१ 
में प्रद्ि १,००० पुरुषों के पीछे वेवल ६४० स्त्रिया थी। विगत कुछ वर्षों म भारत 
दे नगरो मे रित्रयों के श्रनुपात में वृद्धि हुई है। जयवि सनू १६२१ में भारत के 
नगरों में ग्रति १,००० पुरुषों के पोछे केवल ८४७ स्त्रिया थी, सन्‌ १९३१, १६४१, 
१६५१ और १६६१ गे यद सख्या बढ़कर श्रम 4३९, ८३०, ६४० झौर ६४० 
हो गई। देश के विभिनर प्रदेशों में स्थ्रियो और पुस्पों का प्रतुपात समान मही है । 
यदि बुछ् राज्यो म॑ स्त्रियों की सरया पुरुषों से अधिक है, तब दूसरे राज्यों में पुस्पो 
की सख्या स्त्रियों से ग्रधिव है। कच्छ, मनीपुरा, उडीसा श्रौर वेरल राज्यों म प्रति 
१,००० व्यक्ितयों वे पीछे स्त्रियों वी राख्या त्रमण १,०७६, १,०३६, १,०४० तथा 
१,००५ है। इसके विपरीत प्रन्य राज्यों में स्थ्रियो की सस्या पुरुषों की सर्या थे बहुत 
कम है। श्रसम, पंजाब भर पश्चिमी वगाल मे प्रति १००० पुरुपो के पीछे बेबल 
&०० से भी वम स्तिया हैं । निझोगार श्र देहली मे प्रति १,००० प्रुर्षो वे पीछे 
देवल ७५६ स्त्रिया हो हैं । 

स्थ्रियों श्रौर पुरपो वे! श्ननुपात वी दृष्टि से अन्य देशों वी स्थिति बिल्कुल 
भिन्‍न हैं । प्रत्य देशों मे पुरुषों वी भ्रपेक्षा स्तियों वी सप्या श्रधित है। हमारे देश 
मे स्त्रीयुत्य के अनुपात में महाते अत्तर का सुझय कारण यह है वि यहा स्त्री-युस्ष 
भ तो समान सख्या में जन्म ही लेत है श्रौर न समान सरया में मरत ही है ॥ 
विगतन्वर्पीय प्राकडो से स्पष्ट है कि हमारे देश में १० वर्ष वी श्रायु तर बालिकाग्रा 
क्री अपेक्षा बालकों वी अधिक मृत्यु होती है । स्वियो वी सत्रसे श्रषिद्र मृत्यु उनकी 
प्रसवकालीन अ्रवधि (१५ वर्ष से ४५ वर्द तक) मे होती है। झनुमानत भारत में 
प्रमूततालीत झवधि में प्रति १०० स्थ्रियों से से २० स्तिया मृत्यु को प्राप्त होती है, 
जबति इगलैंड मे इस श्रवस्था मे प्रति १,००० स्त्रियों मे २६ स्त्रिया ही मृत्यु वा 
ग्रास बनती है । चू कि पास्चात्य देशो की अप्रेज्ञा भररतीय समाज मे साटी बर्म गयीं 
स्थिति (80800) पुरुषों के समान नहीं है तथा धाद-विवाह झौर पर्दान्प्रथा झ्ादि 
ऐसी दोपपूर्ण सामाजिक प्रवाए प्रचलित है, जिनके फ्वस्वहप स्त्रियों बी मृत्यु 
अधिक होती है । निर्वनता तथा चिकित्सा सम्यन्वी सुविधाश्रा का अभात प्रादि 
अन्यान्य कारण स्थ्रियों की मृत्यु-दर को बढान म और भ्रधिक योगदान करते ट। 
वह्तुत हमारे समादे में पुर्पों की अपेक्षा स्त्रियों बी ऊची मृत्यु-दर वा वारण 
आधिक (६०००००४०) वे सायवन्साव सामाजिक (500) श्रधिक है। हमारे समाज 
मे नारी-वर्ग के साथ पक्षद्रातपृर्ण प्रवृत्ति (2७]एव४७८७ ह०शाए्ठ) हो स्त्रियों वी 
ऊची मृत्यु-दर के लिये श्रधिक उत्तरदाई है । हे 
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भारतोय जनसंह्या का गुण (एएशाा न॑ एण्घबा एकणेबधाणा) -- 
कसी देश की श्रम-शवित केवल जन्सस्या (709००४०)) वी सस्या (0ण्शाधछ) 
से हो प्रभावित नही हाती वरन्‌ उस पर जनसख्या वे गुण (0४७४४) या प्रधिक 
प्रभाव पडता है । चीन को छोडकर अन्य देशो की तुलना में सस्वात्मय दृष्टि से, 
भारतीय जनसस्या सबसे अधिक है, परन्तु ग्रणात्मक दृष्टि से भारत की जनसूया 
सर्वथा पिछडी हुई है। हमारे देश की जनसस्या वी गुणहीनता वे कुछ कारण 
((४४७८७) श्ौर प्रमाण (85०799]65) इस प्रकार हैं --() अन्य देशो वी तुलना 
में भारतीय श्रमिक की वार्यक्षमता (?#िशशाटए) बहुत कम है। झ्ौद्योगिक झ्रायोग 
([एतेष४६छ०] (0णत्वाब्छा0) के समक्ष सर एलेक्जेन्डर मंब रौबर्ट (87 
865४70० 35० ०७९०४) ने यह स्वीकार क्या था कि भारतीय श्रम्तिक की 
तुलना मे यूरोपीय श्रमित्र ३३ ग्रुता श्रविक्त कार्यदुशल है। सर वलीमट सिम्पसन 
(870 0]९७०७०॥४ $॥एएड०॥) का मत था कि भारतीय श्रमिक की श्रपक्षा लाद्यायर 
के श्रमिय वी कायकुशलता लगभग २ ६७ गुनो झधिव है। (॥) दश्श में उपभोग 
का स्तर (80876 ० (०४३७०००.४:०7) भ्रत्यग्त निम्न है। हमारे देश म साधाक्नो 
(7००१ हवभए७) की प्रति व्यक्ति ग्रीमत दंनिक उपलब्पि १६ बौस तथा कपडे की प्रति 
व्यवित औसत वापिक खपत १५ ५ गज है। स्पप्टत भारत म उपभोग वा स्तर बहुत 
नीचा है । डावटर राधा कमल मु्क्जी (76 89008 ४४] 0ए॥९०९०) तथा 
प्रो० वाल्टन (2700 ५७।६०४) आ्रादि विद्वानों न॑ यट अ्नुमावानुखार भारत में १२९६ 
जनम॑स्या के लिये खाद्यान्न का अभ्रभाव है। (0) देश में शिक्षा शौर मनोरजन की 
सुविधाये अपर्याप्त हैं। कुल जनसख्या का केवल २३ ७५ भाग ही शिक्षित है। 
(ए) स्वास्थ्य एवं चिह्ित्सा सम्बन्धी सुविधाश्रो की दृष्टि से भारतीय जनता वी 
स्थिति अत्यन्त शोचनीय है। देश में ६,३०० नागरिकों के पीछे एव डायटर, 
४३,००० व्यक्तियों के पीछे एक नस तथा ६०,००० छितपों वे' पीछे एफ दाई है । 
(४) दशा के विभाजन के पश्चात्‌ शरणार्थियों के श्रान के प्रतिरिकत भारतीय नगरों 
की जनसस्या मे ६६% और वृद्धि हुई है, परन्तु मकानों में २०% से भी कम वृद्धि 
हो सबी है। फलत दहरो म मकानों का सर्वथा श्रभाव है। श्रौद्योगिक बेस्द्रो मे 
अधिकाश श्रमित्र गन्दी बस्तियों (8]0एछ७) में निवास करते है । ये बस्तिया मानवीय 
निवास के लिये सर्वथा अनुपयुक्त है। (श) हमारे देश वी ८२१६४ जनसत्या 
गावो मे रहती है। नगरों मे से केवल ६% में ही जल-पूर्ति की सुविधायें प्राप्त है। 
नगरों को अस्वच्छता एवं मकातो के अमराव के कारण सकामक रोग नीत्र गति से 
फंतते है । एक अनुमान के प्रनुसार केवल मलेरिया से ही भारत मे प्रतिवर्ष १० लाख 
ब्यक्षित मृथ्यु को प्राप्त होते हैं । प्रव स्पष्ट है कि गुणात्मक दृष्टि से भारतीय जन- 
सख्या कौ स्थिति भ्रच्छी नही है ! 

जनसख्या का व्यवसायिक वितरण (0८८एफुब्धछणाओ पञआकरशाप्राणा 
० पताब्क एमफणंधध००).. जिसी देश में जनसख्या का व्यवसायिक वितरण 
झ्ाथिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है तथा थह देश की भ्रथ॑-व्यवस्था के वास्तविक 


छ्घ भारतीय भअर्थध्यास्त्र 


ऋमश ४५ ६% तथा ५५-४९ भाग लगा हुआ है, तव हमारे देश में इन व्यवसायों 
पर प्राथित जनसख्या का प्रतिशत देवल १६ है। अव उद्योग और व्यापार के 
क्षेत्र मे हमारा देश अभी बहुत पिछडा हुआ है। (०) भारतीय प्र्थ व्यवस्था 
प्रसटुलित है --हमारे देश मे व्यवसायिक प्रगति एपक्षोय एवं एकागी (096 
8760) रहो है भ्रभी तक उद्योग-धम्धो के विवास को पर्याप्त क्षेद्र नहीं दिया गया 
है । कृषि पर अत्यधिक दवाव होने वे बारण खेतो के उप विभाजन (ह8प्90 ता 3) 
और उप खण्डन [फक्््रल्मावॉतवा) वी सम्स्याझ्रो को प्रोत्साहन मिला है। 
फ्लत ह्ृपि का आधुनिकीक रण (8900०700॥:280070) नही त्रिया जा सका है भौर 
न ही इसमे क्िसौ प्रकार का खुघार अथवा विकास सम्भव है । (:ए) च्‌ कि भारत में 
प्र्थ-ब्यवस्था वा संतुलित विक्रास नहीं हुआ है, इसीलिये देश मे प्रति व्यवित 
औसत भ्राय बहुत कम है। सन १६६०-६१ के मूल्यों वे झाधार पर हमारे देश 
मे प्रति व्यवित प्राय सन १६६०-६१ मे ३३० रु० थी, जबबि सन्‌ १६०७ में 
भ्रमेरिका, कनाडा आस्ट्रेलिया झौर इगरूड मे प्रति व्यक्ति श्राथ का अनुमान क्रमश 
६ ६८० रु०, ७ ०३५ ६०, ५ १७७ २० तथा ४५२० र० था। (४) हमारे देश के 
कृषि-व्यवसाय में जनसस्या के एक वृहत भाग वा लगा होना इस तथ्य बा सूचक 
है दि देश की क्‍स्घिकाश जनता ग्रामो मे रहती है। सन्‌ १६६१ की जनगएना के 
अनुसार भारतीय जनसख्या का लगभग ८२ २९% भाग छोटे छोटे गावो में रहता है । 
अत रपप्ट है कि भारतीय प्र्थ व्यवस्था असठलित एवं झविव सित है। 

भा त में ज्नसस्या वे दोषपूर्ण ध्यवसायिक वितरण को टीक यरते बे लिए 
भिन्न भिक्ष अपेशास्थियों ने दिश्षिन्त सुभाव दिए हैं। प्रो० घाडिया और मर्घेट ने 
भपनी पुरतक 00 छ८शा०््००.. श6छल्व में मह सुझाव रखा है क्रि 
जनसस्या के दोषपूर्ण व्यवसायिक वितरण को ठीक करते के लिए लघुस्तरीय, 
मध्यमस्तरीय एवं कुटीर उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए । च्‌कि 
विद्यालस्तरीय उद्योग पूजों-गहन [(एक्ञाणी पश्शाबार्णे होते हैं--श्रम गहन 
(4809०% [शालाआएलछ) नहीं इसलिये भारत में विद्यात्र श्रम झवित को काम देते के 
लिए विद्याजस्तरीय उद्योगों बार विकास करना उपयुक्त नहीं है। झत देदां को सुखी 
श्रौर सम्पन्न बताने के लिये हमे विवेन्द्रित पद्धति (0९6७/पशरल्ते हएचलावो पर 
भाघारित आधुनिक ढंग पर चलाए जाने वाले छोटे पैमाने के उद्योगी का ही 
विकास बरना चाहिये । इस मत के विपरीत डा० बौ० के० भार बी» राव० 
(07 ४ 7 ६ ए ॥००) का कथन है कि भारत बी शृपि-जतगस्या मो गैर- 
कृषि व्यवसा्यों मे भेजना न केवल प्व्यावहारिक है वरन झतृपयुवत भी है। स्‍भत* 
भविष्य में व्यवप्ताणिक वितरण को ठोव करने के लिये कृषि ही में रोजगार के 
साधन झ्रधिक जुटाए जाने चाहियें। इस प्रकार डा० राव के मतानुसार भूजीतों पर. 
प्रति एक्ड अधिक श्रम, खाद, पाती ब्रादि देवर गहत खेली ([॥(लाहण्छ 
(मंधन्‍्श०१) द्वारा तथा पु पालन, मछली-पाटन, बागवानी, रेशम थे बीडे 
पाठला, मथुमइखी-पालब ओर मुर्गी पालन भादि में वृद्धि करके क्पि में प्रधित' 
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रोजगार की सम्भावना की जा सकती है जो देश दे भावी स्‍क्‍्लाथिक विकास को 
योजना के लिए एक चुनौतोस्वरूप होगा। 
भारत में स्त्री व बाल मृत्यु-दर (श्ण.6 ब्यवे [रब्कित० जैगागा।ओ 
2886३ श। [00/9) --अन्य प्रगतिशील देझो की अपेक्षा हमारे देश मे स्त्री-मृत्यु दर 
तथा बाल झृु दर सबसे ग्रधिक है । यद्यपि हमारे देश मे औसतन मृत्यु-टर १५ ९ 
है, तथाति इसम सर्वाध्वि भाग स्ट्री व बच्चों का है। सरवारी झआकडो के झाधार 
पर भारत मे प्रति १,००० बच्चो मे से ११४ बच्चे जन्म के तुरन्त पश्चात्‌ ही मर 
जाते हैं तथा जितने बच्चे जन्म लेते हैं, उनमे से २०९ बच्चे एक वर्ष को आयु के 
अन्तर्गत ढी मर जाते हैं। सर १६११ से सन्‌ १६१५ तक को झवधि में हमारे देश 
में वाल-मृत्यु दर का भौसत २०४ प्रति हजार था। उस रुमय से लेकर झ्राज तक 
इस दर में शर्त शर्न हास होता जा रहा है। सन्‌ १६५० में भारत मे बाल-समृत्यु 
दर १२७ थी, जबकि उसी समय इ गलेड में यह दर ३० के लगभग थी | सन १६५७ 
में हमारे देश में बाल-मृत्यु दर का झनुपान €८ था। वाद-मृत्यु दर के झतिरिवत 
हमारे देश गे स्थो-पृत्यु दर भी भ्रपेक्षाकत झ्धिक है । जबकि इ गलेड मे रत्री-मृत्यु 
दर २६ है, तब हमारे देश मे यह दर २० के लगभय है। हमारे देश मे यद्यपि १० 
वर्ष की झाथु तक बालको को मृत्यु-दर बालिकाझो कौ मृत्यु-दर की तुलना मे अधिक 
ऊची है, परन्तु १४ वर्ष से ४५ वर्ष तक की झायु समूह मे सबसे प्रधिक स्त्रियों को 
मृत्यु होती है क्योकि इसो अवस्था में स्प्रिया बच्चो को जन्म देती हैं। सरकारी 
झाकड़ो के प्रनुसार भारत मे प्रति १,००० पे से २० स्त्रिया प्रसूति अवस्था में पृश््यु 
को प्राप्त होती हैं । 
भारत में स्तियों की मृत्यु दर ऊंची होने के कारण --हमारे देश मे 

स्त्रियों को ऊची मुत्यु-दर के मुख्य कारण इस प्रकार हैं--()) बाल विवाह -हमारे 
समाज मे प्रचलित बाल-विवाह की भयकर प्रथा के फ्लस्वत्प लडकियों का विवाह 

थोडी आ्रायु में प्र्थात झ्परिपत्रव झवस्था में कर दिया जाता है। इस भपरिपक्व 

अवस्था में प्रजनन का भार वहन करने की शब्ित न होने के कारण अधिकाइं स्त्रिया 

प्रयूतिराल मे ही मर जातो हैं । इस राम्बन्ध मे एक उक्ति भी है कि 'शिशु पत्नी अपने 

दि वी सेज से सीपी इमयान पहुप जाती है ।' (00॥क-छाए०ड फडाएं। कण फछ 

ग्रणए(१] फश्व 40 #एरा०) एफ) (७) शीज्न व प्रधिक सन्‍्तान --भारतीब समाज 
में अशिक्षित एव भ्न्‍न्धविश्वासी दम्पति, भाग्यवाद में मरोसा रखने के कारण, भ्धिक 

सम्तानों'पादन के भार से पय-विचलित होने वा साहस ही नहीं बरते वरन्‌ प्रेम- 

लोलुपता झोर क्‍्रधिक सन्‍्तान की लालसा मे फ्सत्र अधिकाधिक सल्या म वच्चों 
को जन्म देने का प्रयास करते हैं॥ मत शीघ्र एवं अधिक सम्तान होने के फ्लस्वरूप 
स्त्रियों का स्वास्थ्य शीघ्र ही पतनावस्या को प्राप्त होवर मृत्यु जा प्राह्मान 
करता है ॥ (0) पर्दा-प्रया --हमारे समाज में प्रचलित पर्दा प्रया का स्त्रियों के 

स्वास्थ्य पर झत्यन्त बुद् प्रभाव पडता है। इस प्रथा के कारण स्थरिया बेवल 
घरो को चहार-दोवारी से बाहर नही जा सकती । अत स्थियो को तपंदिक प्रादि 
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की बीमारी बडुत हो जाती है । (7ए) विश्ञाम एवं पौष्थिक भ्राहार का ने मिल 
सकता --हमारे देश में स तानोत्यत्ति से पूर्व एवं उपरान्त वी अवस्था में प्रचिकाश 
स्त्रियों को उचित विश्वाम और पर्याप्त पौष्टिक ग्राहार मही मिल पाता जिसके 
फलस्वरूप स्थिया भ्रशक्त एवं भ्रस्वस्थ होकर मृत्यु को प्राप्त होती हैं। (र) 
प्रसदककालीन सहायता फा श्रभाव --भारत मे प्रसृति-गृहो, दुशल लेडी डावंटरो, 
दाल व अनुभवी दाइयो तथा चिकित्सालयो वा सर्वया भ्रभाव हैं। भरत प्रसववाल 
में स्तियो को उचित सहायता नहीं मिल प्राती ! फलत प्रसवक्‍ालीन ग्रश्ावधानी 
ने' कारण स्त्रिया शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होती हैं। (9४) निर्धनता --वस्तुत 
हमारे देश में स्त्रियों की ऊची मृत्यु दर (प्राहा। एथग8० ०70०७ 7?84०) 
का सूल कारण देशवासियों की निर्धनता है। (थ्) निर्धनता वे ही कारण भारत- 
बासी प्रशिक्षित एवं अस्व विश्वासी है । भ्रत वे परिवार नियोजन ग्रादि को कोई 
महत्व न देकर अधिक सन्तानोत्पादन में सलग्न है। (प्रा) च्‌दि निर्धन व्यवितयों 
के पास मनो रजन एवं सुख सुविधा का कोई साधन नहीं होता, इसलिये ये काम 
तृप्ति द्वारा ही इस प्रभाव की पूर्ति करते है जिसका परिणाम सस्तानोत्यादन होता 
है। (६) निर्धन व्यवित प्रसववाल से पूर्द एव बाद मे स्थियो को उचित विश्राम 
तथा पौष्टिक प्राहमर देने मे प्समर्थ रहते हैं तथा (ई) निर्धन ब्यक्षित भपनी स्त्रियों 
के लिये चिकित्सा का प्रवन्ध नहीं कर पाते । इस प्रक्राद भारत में स्त्रियों बी 
ऊंची मृत्यु दर वा प्रमुथ कारण निर्धनता ही है। (४४) साम्ताजिक पक्षपात -हमारे 
समाज भ जन्म से ही वालक और वालिकाग्रो के लातन पालन, शिक्षा-दीक्षा प्रादि 
में पक्षपात देखने को मिलता है। विवाहोपरान्त भी सयुद्त परिवार के प्रन्तगंत 
स्त्रियों को कठोर अनुशासन तथा उपेक्षित श्रवस्था मे जीवन व्यतीत करना पड़ता 
है। सामाजिक पक्षपात का प्रत्यक्ष प्रभाव स्त्रियों के स्वास्थ्य एप चरित्र पर पड़ता 
है जिसके फलस्वरूप स्त्रियों की मृत्यु पुरुषो की अपेक्षा श्रध्विक होती है। 
भारत मे बाल मृत्यु दर ऊंधो होने के करण --हमारे देश मे ऊची बाल" 
मृत्यु दर (पाह॥ एहिछछा० कै ५पञ) के सुरुष कारण इस प्रवार हैं --(0) 
बाल विवाह एवं पर्दा-प्रथा -हमारे देश मे लडबे शौर लटक्यी हा विवाह 
थोडी ग्रायु म ही कर दिवरा जता है। सन्‌ १६६ १ की जदगणना के अनुसार भारत 
में ६४६ करोइ श्रविवाहित स्त्रियों में १४ वर्ष तक की ग्रायु वी छड़कियों बी 
सख्या ५ ६३ करोड है, १५ वर्ष से २४ वर्ष तक की अभविवाहितामरों की सख्या देवल 
४२ लाख है तथा २४ बप से अधिक झ्रायु की झविवाहित स्त्रियों की सल्या बहुत 
स्पून है ।झत्त स्पष्ट है दि हमारे देश मे झधिवात्त लड॒तियों वा विवाह बाल" 
अपयस्थो में ही कर दिया जाता है। भ्रपीरपक् अवस्था म उत्पन्त होने वादा शियु 
भी दुर्बल होता है। इसी प्रकार पर्दा प्रथा के कारण स्त्रियों का स्पास्थ्य टीक नहीं 
रहता और उन्हं प्रनेत्र बीमारिया ६ रे रहतो हैं। फलत उनकी सतान भी निर्बल होती 
हैं जो शीघ्म ही काल वा ग्रास बनती है । (9) माताप्रों को ब्रज्ञानता एवं श्रशिक्षा - 
भ्रश्चिक्षा एव अज्ञानता के कारण भारतीय स्त्रिया बच्चो का लालन-पालन उचित ठग 
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(प्र) सरकार को बाल-विवाह निषेध भभिनियम को क्ठोरता से लागू करमा चाहिये। 
(प्रा) सरकार को शिक्षा और चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओ की नि शुह्क व्यवस्था 
करनी चाहिये । (इ) भारत के ग्रौद्योगिक नयरो में मकानों की भ्रव्यवस्था, नगरों 
का नीरस, घूझ्माघार एव कोलाहतपूर्ण जीवन, स्त्रियों का फक्तिट्रयों मे काम करता 
तथा चिकित्स। और मनोरजन को ग्सुविधाओ्रो के कारण वग्ल मृत्यु-दर ओोर स्त्री 
मृत्यु दर सवसे अधिक है ! श्रत सरकार का यह कर्तव्य है दि यह ग्रावश्यक 
अनिधियम पास करके उद्योगपतियो को श्रमिकों की उचित-चिवित्सा, दुर्घेटना होने 
पर भावश्यक क्षतिपूर्ति तथा उचित मजदूरी देने को वाध्य करे । इसके अतिरितत 
सरकार को स्वय भी प्रौद्योगिक-केन्द्रो मे शिक्षा, चिकित्सा, निवास तथा मनोरजम 
भ्रादि की नि शुल्क सुविधायें उपलब्ध करनी चाहिये | (ए) जन्म दर पर दिपश्रण “८ 
बाल मृत्यु दर एव स्त्री मृत्यु-दर को घटाने के साथ-साथ जनाधिक्य की समस्या 
जन्म लेतो है। यदि जन्म-दर को न घटाया जाये, तव मृत्यु-दर को घटाने का भर्ष 
स्पष्टत जनसरूया को और भ्रधिक बढ़ाना होता है। इस प्रकार यदि हम ५०% बच्ची 
को भी प्रतिवर्ष मरने से बचा लें, तब इसका स्पष्ट प्रभाव यह होगा कि प्रतिवर्ष ५० 
लाख ब्यक्तियों की जगह जनसख्या में १ करोड की वृद्धि होगी । झत मृत्युन्दर की 
कम करने की कसी योजना के साथ साथ जन्म दर को कम करने की योजना का 
भी झत्यधिक महत्व है। (रा) जनता के रहन सहम को ऊपर उठाना --बाल व 
स्त्री मृत्यु दर को कम बरने के लिये यह नितात आवश्यक है कि भारतीय जनता के 
जीवन-स्तर को ऊचा उठाया जाय, क्योकि उस स्थिति में भारतीय-दम्पति श्रविक 
सतान पाने की लालसा मे भ्रपने स्तर को नीचे गिराने पर स्वप्न में भी ध्यान नहीं 
देंदे ! 

भारत में जनाधिवय की समस्या 
(7०९४ ० 0ए७-१०एए६४०४ 20 ॥70/8) 

प्रावकथन --वस्तुत किसी देश में जनसख्या वी उत्तरोत्तर-वृद्धि का प्रभाव 
न केवल मतुध्य भ्रोर उसके परिवार के सीमितलक्षेत्र पर ही पडता है बरन्‌ यह 
समस्त विश्व को भोतिक एवं सामाजिक प्रगति के मार्ग को ग्रयहूद्ध करके ग्रन्तर्राष्ट्रीय 
शान्ति एव सुरक्षा के लिये भी हानिकारक सिद्ध होता है। ग्रत अर्थ॑शास्त्रियो के 
सामने यह प्रइ्त सदा उपस्यित रहता है कि क्‍या भारत में जनाधितय है? इस 
सम्बन्ध मे दो विचारध रायें प्रचलित हैं -- (अर) निराझ्मावादी विचारधारा 
(49803900 ए7९%ऋ) तथा (प्रा) यवार्यवादी विचारघारा ((९३॥७ध९० ए8% ) । 

श्र) निराशावादी विचारधारा (4व्ाफ्राउश्च0 घ्रा९छाः 70॥0):-- 
निराशावादी विचारकों का मत है कि भारत में जनाविक्य है तया देश में माल्यस 
का जनसख्या सिद्धान्त (8860805, पकर९०८ए ० ए०फुणंाठ्व) पृर्णत नाग होता 
है। भत इन विचारको के अनुसार, यदि भारत की बढ़ती हुई जनसध्या को 
निष्रत्षित न किया गया, ठो देश में माल्यस के सिद्धान्तानुसार महामाती, श्रकाव झौर 
झुद्ध होगे तथा जनसस्या कम हो जाएगी। इन विचारको के झनुसार भारत म 


अनसब्या फ्डे 


माह्यम का जनमस्या का सिद्धान्त पूर्ण रूप से इस प्रवार लागू होता हैं -- 

(5) मात्यप्त का मत है कि, “ यदि कोई दकावट नहों हो, तब कसी देश को जन- 
सटया, यहाँ पर उत्वान खाद्य-पदार्थों को तुलना मे, बहुत झोघ्र द तोद गति से बढ़ तो 
है ।! निराशावादी विचारकों वा मत है कि भारत मे भी खाद्य-मामग्री की झअपेक्ना 
जनमष्या की वृद्धि की दर प्रत्यन्त तीद्र है --(क) सन्‌ १६३४८ में डा> राघाक्मल 
मुकर्जी (06 १४१08 ॥7४७७) १०५७०]९७) झौर प्रो० वाल्टन (0७0 ४2६०8) 
ने यह झनुसान लगाया हि भारत में लयमय १०९ जनसख्या हे लिये खाद्यात्ष का 
झमाव है। (स्व) जनगापना कमिश्नर श्री ग्रोपालास्पामी का यह मत है वि हमारी 
जनमख्या जिस द्वूत गठि से बढ रही है, यदि इसो ग्रति से बढ़ती रहीं तव सन्‌ 
१६७१ तक पहू ५० करोड से भी अपिक हो जाएगी । ग्रदर उत्त समय जनमस्या 
की खाद्यान्न की श्रावश्यकताप्रों को पूवि के लिए उत्पादन बद्मान वे लिये हमारे 
समस्त प्रयत्न विफल रह जायेंगे। (ग) विनियम बोग (फ़आ॥७&७छ ४०४४) ने प्रानी 
पुस्तक १०७० १७ 8णएाएथ मे यह उल्लेख किया है कि, “अग्रेनी सरकार ने 
भारत मे शान्ति और सुरक्षा स्थापित की, अक्ालो को नियन्त्रित क्या तथा साफ- 
खुथरा रहना मिलाया, परन्तु भारतवासी वी लापरवाही से सत नोप्पत्ति करते 
रहे ।” (घ) बिटिश सरकार की विचारघारा भी यही थी कि भारत में निर्धनता 
का मूल कारण जनसंख्या से धत्यपरिक वृद्धि ही है। (ट) डा० चन्दश्ेखर (7: 
(0४89०:9 88९).%७:) ने तिराध्ावादी विचार की पृष्टि इम झब्दों मे की है, “स्त्री 
सम्भोग ही भारत का एक राष्ट्रीय सेल है ।” (8०२७॥४७ 5 ६४७ ०णोए फेब्पण्पढों 
89०५ ॥7 70!8) । (च) एक अनुमान के झनुनार विगत पचास वर्षों मं मारत की 
जनसल्या ५०% से भी ग्रधिक बढ़ी है परन्तु जीवन-निर्वाह्‌ के साथनों में इस दर 
से वृद्धि नही हुई । भारतीय जनयरुपरा का एक बृहत्‌ भाग कृषि पर झान्नित है तथा 
बड़े स्वर दे उद्योगो मं जनपर्या का कुल १९६ साय सया हुमा है । (छ) हमारे 
देश में प्रति ब्यकित खाद्यान्न एव वस्त्र बी उपलब्धि बहुत कम है। योजना ग्रायोग 

(एकागाह 0०छण्ाड्यण) के मतानुसार सन्‌ १६६०-६१ में भारत मे प्रति व्यम्ित 
खाद्याप्न की प्रोवत दैनिक उपलब्धि १६ झ्रौस तया प्रति व्यक्त वस्त्र वी प्रौसत वापिक 
खर्त १५ ४ गत थी। प्रत स्पष्ट है कि भारतवासी प्रपने जीवन मे पर्याप्त मात्रा में 
भोजन श्रौर बस्त्र भी प्राप्त नहां कर पाते हैं। इसका मूल कारण जनाधिवय ही है। 
(ज) प्रन्य देश्षो की तुलना में मारत में प्रति व्यक्ति श्रोसत झ्राय दूत कम है। 
सन्‌ १६६०-६१ के सृल्यों के झाधार पर हमारे देश से मत्‌ १६६०-६१ मे पभ्रति 
ब्योकिति झाँयत श्राय ३३० र० थौं, जबकि सन्‌ १६५७ में अमेरिका, हुवाडा, भौर 
इंग्लैंड में प्रति व्यक्ति औसत झाय त्रमश ६,६५० र० ७,०३४ रु० तथा ४,५२० 

थो। (ऊ) डा० ज्ञानचन्द (07. 057 08550) ने यह सिद्ध किया है कि वर्तमान 
शताब्दी म मारतीय जनसास्या जिस द्ीत्र गतिसे बढ़ो है, कृषि-भूमि का क्षेत्रफल 
उसकी तुलना में बटूत कम बढा है जिसके फलस्वरूप देश में खाद्यन्मम्या उत्पन्न 
हो गई है। (जन) “थरों प्रयोक मेहता खाद्यान्न जाच समिति! (80 35:8०8 


पड भारतोय पर्थशास्त्र 


आला 8 700वहवाक्वंसक फमव॒णाएफ एत्काप्या/2०) ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 
अभी पर्याप्त लम्बे समय तक भारत में खाद्यान्न की पूर्ति सौमान्‍्त (3च्टणण) ही 
रहेगी और भारत को खाद्यान के विदेशौ आयात पर निर्भर रहना पड़ेगा । (ट) मई 
धनू १६६० मे पी० एल० ४८० के अन्तर्गत भारत ने अमेरिका से जो समझौता 

किया है, उसके अनुसार भारत अमेरिका से लगभग ६०८ करोड रु० के मूल्य का 

१७ मिलियन टन खाद्यान्न तीसरी पचवर्षीय योजना को भ्रवधि में श्रायात बरेगा। 

इन सव तथ्यों से स्पष्ट है कि भारत मे जनसब्या की श्रावश्यकता की श्रपेक्षा 

ज्लाद्यान्न की पू्ति कम है श्रौर यह स्थिति भावी वर्षों मे भी चलती रहेगी। 

(२) प्रतिबंधक श्रवरोधो का अ्रभाव (#0६९७०७ ० 06एदा/(ए० 
(#«्ण८४) :--माल्यत्त ने जनसख्या की वृद्धि फो रोकने के दो साधन बताएं हैं--- 
नेसमिफ रोक ()7४/ए7७ 0१छल८७) और प्रतिबधक रोक (9767९४४7७ ए॥९णेफ) $ 
भाल्थस फा कहना कि यदि मनुष्य प्रतिवन्धक श्रवरोधों का सहारा नहीं लेता, तब 
प्रकृति की शोर से भ्रकाल, महामारी, बाढ़ श्रौर युद्ध श्र्थात्‌ नेंसगिक रोक द्वारा जन 
सहया की धृद्धि को प्रवरूद्ध किया जाता है। श्रत साल्थस ने यह सुभाव दिया है 
कि प्रकृति के प्रकोष से बचने के लिए मानव-जाति को आ्रात्म-संपम (8०[- 
9७७४06) द्वारा जम्म-दर पर तिपर्थण परके जनसहया की वृद्धि को रोकना 
चाहिमे । भारतीय जनसख्या के सम्बस्थ में निराशावादी विधारकों वा मत है कि 
इस देश मे प्रतिबन्धक अ्वरोघो को कोई महत्व नहीं दिया जाता। भारत में 
“विवाह” एक श्रनिवार्य सामाजिक भौर धामिक शृत्य हैं तथा विवाह ने उपरान्त 
पुन्र-प्राप्ति पारलौकिक सुख की प्राप्ति बे' लिए नितास्त ग्रावश्यक प्रेरणा ([800॥0ए०) 
बन गई है । इस देश मे लडके झोर लडकियों दा विवाह प्रपरिपक्व प्वस्था में ही 
कर दिया जाता है जिसके पदचात्‌ उनके सतान भी ज्ञोप्नतम उत्पन्न होने लगती 
है। “झ्रात्म-सयम” का विचार यद्यपि समस्या के समाधान वा एक मार्ग प्रस्तुत 
फरता है, तथापि साधारण एवं सामान्य व्यक्त की दृष्टि से यह विचार श्रधिक ऊचा 
और पव्यावहारिक ही है । यही नहीं, हमारे समाज में वन्ध्या (80४४)०) स्थ्रियों को 
कुत्सित-दृष्टि से देखा जाता है। विधवा स्त्रियो के पुनविवाह वे पश्चात जन्म दर 
और श्षीघ्रता से बढ जाती है। नव-माल्यस वादियों (३४९० )8(8ए88॥$) हरा 
प्रचारित गर्भरोधकों (छाया 0००७), ग्रभेस्ावो. (&00०790७) ब्यवा 
स्वे च्छिक वनष्याकरण (५०एय४ज् 8/०0॥3४४०४) थादिं प्रतिभधर अवरोधों को 
भी भारत में नहीं अपनाया जाता। 

(३) भारत में संसगिक अवरोधों की उपस्थिति --भाल्यस का 
सत था कि यदि जनसहया की वृद्धि को रोकने के लिये मनृष्य ने अ्रतिबस्धक 
प्रवरोधों का सहारा नहों ल्था, तब इसे रोकने के लिये नंसमिक भ्रवरोध 
(४६६प०७। 06८ल७७) उपस्थित होते हैं। निराशादादी विचारकों का मत है जि भारत 
में समय-समय पर नेसविक अवरोय तियाश्वित होते रहे हैं। बाद, ग्रगाल और 
महामारी भारत की जनसक््या को समय-समय पर बढ़ने से रोबते है। एक अनुमान 


ज॑न॑सस्या धर 


के श्रनुमार हमारे देश मे प्रतिवर्ष लयमभग १० लाख व्यक्ति अकेले मलेरिया से मर 
जाते हैं। यद्यपि सन १६४३ के बगाल के ग्रकाल के पश्चात भारत में कोई भीषण 
अकाल नही पडा, तथापि खाद्यान्न ने श्रभाव ने हमारे सम्मुख हर समय श्रकाल की 
दूसरी स्थिति उत्पन्न कर दी है। देश की कुल इपिन्योग्य भूमि में से ७६% क्षेत्र 
पर स द्यात्न की फसल बोई जाती हैं। तथापि प्रतिवर्ष लाखो टन खाद्यान्न विदेशों से 
आयात करना पडता है जबकि २० वी झताब्दी के प्रारम्भिक २० वर्षों तक भारत 
खाद्यान का घुद्ध निर्यातवर्ता देश था ॥ + 

(४) ऊचो मृत्यु-दर.--निराशावादियो का मत्र है कि भारत मे मनुष्यो 
की रोगो का सामना करने यो शक्ति बहुत कम है। अत वे शीघ्र ही बीमारी का 
शिकार बनवर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यद्यपि आशिक नियोजन की सफलताप्रो 
ने फ्लस्वरूप मार देशवासिया की मृत्यु दर में कमी भ्राई है तथा उनकी झौसत 
श्रायु मे वृद्धि हुई है, तथापि अग्य देशों की भ्रपेक्षा मृत्यु-दर ग्रधिक्त (साष्ठा) 068॥ 
85६०) है । इस समय भारत में जन्म-दर २६६ और मृत्यु-दर १५१ है। भरत. 
ऊंची मूस्यु-द२ होते वे फलस्वरूप भी भारत मे प्राकृतिक-वृद्धि वी दर १०५ है। 
इस भप्रवार स्पप्ट है वि भारत एक झतिवासित देश है ॥ 

(श्रा) यथार्थवादी विचार धारा (॥६९४॥३४० ए7६७ 9000 >-यथार्य- 
वादी दृष्टिकोण जनमख्या के श्रादर्श श्रथवा भ्रनुकूलतम' परिद्धान्त (एग९०ऊु रण 
070पफ्राणण ?0%एे४४०४) से सम्बन्धित है। कस सिद्धान्त के अनुसार भाद्श 
जनसस्या वह है जो कसी समय पर देश में श्रौद्योगिक-ज्ञान ([त0०धाह 
"'०लमापण्०)ब पू जी की राशि होते हुय, बहा के प्राकृतिक ()४७६एा०) साधनों 
(7६०4077९९७) का सर्वोत्तम ढग से शोपण कर सके जिससे प्रति व्यवित वास्तविक 
झ्राय भ्रधिकतम (!४ऊझाप्यण्छ) हो । श्रो० कंनन (7० 00॥7०7) के शब्दों से, 
॥/किसो निर्दिष्ट समय में, किसो देश मे एक प्रधिकतम उत्पादन (3[8डाध्रपरण 
ए/०00००7) का बिन्दु होता है, जहां पहुचने पर जनसख्या का परिस्थिति से ऐसा 
मेल बठता है कि जनसटया के अधिक या कम होने से उत्पादन प्रनुपात से घठता 
है। पदि समस्त उधोग को इस बिन्दु तक लाने के लिये जनसल्पा श्रपर्याप्त है 
जिससे उत्पादन जितना होना चाहिये उससे कम होगा, तव इसका उपाय जनसल्या 
में वृद्धि फरना है । इसके विपरोत यदि जनसटया इतनी अ्रधिक है कि उक्त विर्ु 
पार हो गया है, शिससे फिर उत्पादन जितना होना चाहिये उससे कम है, तव इसका 
उपाय जनसहया में कमी करना है // यथार्घवादी विचारधारा के भ्रनुयाइयों दे 
मतान्‌ सार भारत मे जनाधिक्य की समस्या नहीं है भारत भे प्राइतिक साधनों की 
इतनी प्रचुरता है ठया उत्पादन में वृद्धि की इतनों भ्रधिकः सम्भावना है कि यदि 
देश के प्राइलिक साघनो का उजित रूप से शोषण बिया जाए, तव जनाधिक्य बी 
कोई समस्या नहीं रह जाएगी। प्राशावादों विचारक प्रो० जोस्पू-डी-केस्ट्रा 
(70890-06 (१७३४७) के शब्दों मे, ' ससार के जीवन के प्रशस्तोकरण का भाय॑ 
नव-मा्यवादियों (१४९०-३॥६६७०थ६:७) के नुसर्थों ((:०३८४9४०४७) से नहीं 


ब६्‌ भारतीय श्रयंशास्त्र 


हैं, ज्ञिनमे श्रतिरिक्त व्यक्षिययों को मिटा दिया जाता है ब्रोर न ही सतति-निप्रह्‌ 
(फल एण्पण) मे ही है वरन्‌ भूमि पर प्रत्येक” को उत्पादक बनाने के अयत्न 
में है। विईव मे अत्यधिक मनुध्यो की उपस्थिति से भूष व कष्ट उत्पन्‍्त नहीं होते 
वरन्‌ कम उत्पादन और श्रधिक खाने वालो के होते से ये समस्याएं” सामने प्रातो 
हैं ।” प्रो० कॉलिन क्लार्क (एणाव (!बस०) ने एक अ्रतिवादों दृष्टिकोण इन धझम्दों 
से प्रस्तुत किया है ->“किसी भी राजनंतिक नेता को चाहे वहू क्तिता हो निरकुश 
क्यों न हो, फिती भी प्रयंशास्त्री फो चाहे वह श्तिनां हो दिद्वान क्यों न हो, बच्चों 
के जन्म में हस्तक्षेप करने का भ्रत्प भ्रधिकार भी नहीं है। इतना ही नहीं बरन्‌ यह 
श्रधिकार इसके विपरोत है, माता-विताग्रों को यह श्रधिकार है कि वे प्रधान- 
मग्न्रियों श्रोर प्रय॑ क्षास्त्रज्ञों से यह माय कर, कि वे दुनिया वा इस प्रकार से सगठत 
कर कि बच्चों को खाने को पर्याप्त मार! मे मिल सके (7 

राष्ट्रपिता महात्मा गागी का मत था कि यदि देश मे षपि भर लघुस्तरौय 
एवं बुद्दीर उद्योगो का विश्वास कर दिया जाय, तर भारत झ्राज की जनसख्या से 
दुगुनी जनसंख्या का पालन-पोपण कर सकता है। पश्रत श्राशावादी विचारको के 
मवानुमार भारत में मूल समस्या “उपचब्प प्राहतिक स|घनों बे समुचित उपयोग” 
की है। इस सम्पन्य में यह उक्ति भी हि ' भारत तिर्षनों द्वारा वासित एक घनी 
देश है" ([00|8 5 & ॥4०॥ ००णा४१ 78906॥ ७५ ४४6 900०7), इसी तृष्य का 
समर्थन करतो है कि भारत मे प्राइतिक साधनों जी प्रचुरता है, परस्तु,उनका 
समुचित रूप से उपयोग मही हो सका है। झपने सत के सप्तर्थन के प्रषार्धवादो 
विचारक इस प्रकार तक प्रस्तुत करते हैं :--(0) निराशावादो मत निराधार है -- 
प्रो" कॉलिन बलाव॑ (000॥ 06700) का मत है कि माल्थग का निराशावादी दृष्टि- 
कोण एकदम निराघधार है। ग्रीस, डर, इगलेड शोर जापान श्रादि बुच्च ऐसे देश हैं, 
जहा जनणस्पा मे वृद्धि होने से उर्ेफलीय प्रणति हुई है ६ झत प्रो ० बौजित बन 
का मत है क्रि यदि देश का ग्रौद्यागिक विशास किया जाएं, तब जनमहुषा की वृद्धि 
से कोई अझ्मतोपजनत समस्या उत्पस्त नहीं हाती क्योकि वह देश प्रपती वश्तुप्रो मे 
बदले में विदेशों से खाद्याल्त मगान म समर्थ होता है । इस प्रत्रार भारत में जनसब्या 
की समस्या पूलत श्रौद्योगिय वियरास बी समस्या है। यदि देश वा श्रौद्योगिक विकास 
क्या जाएं तथ, दम मे जनसम्या वी समस्या स्वत ही सुतम जाएगी। (॥) भारत 
में जनपरुपा का घनत्व कम है परस्तु प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता है :--बुछ प्रप॑- 
स्थाश्षपा का मत है मि भारत म प्राउतिक साथनों वी इतनी प्रथिक प्रचुरता है कि 
बह चर्तमान जनसख्या से भी दुगुदी जदसरया वा भरण-पोषण बर सबता है। प्रन्य 
देशा की तुलना से हमारे दश म जनत्तस्या का घनत्व कम है। भारत में जनसब्या 
का घनत्व ८४ है, जबवि इगलेड,वेल्जियय और जापान म जनमझ्या का धनत्व 
क्रमदा ७५०, ७६६ झोर ४रर टै। वस्तुत ययायेवादियों का वह मत अमात्मक 
है, बयाकि एक तो ये विद्वात “वास्तव में दिशशास्तित! और “सम्माब्य (?०६णवाधक) 
साधनो' के प्रन्तर को कोई मद्दत्य नहीं दत, जबकि किसी समय पर किसी देश गे 


जनसल्या श्र 


लिए सर्वोत्तम जनगख्या वया है, यह उस देश के विकसित साधनो पर निर्मर करतो 
है, ले कि सम्भाव्य सायतो पर । अत इस समय भारत को जनसख्या आदर्ण बिन्दु से 
प्रधिक है, यह सवंया सत्य है । इसके साथ-साय यह झाश्ा रखना कि निकट भविष्य 
में आधिक,विकास के उच्चतम झिचर पर पहुचकर हम बहुत वडी जनसल्या का 
रहूनन्महन के बहुत उच्च स्‍तर पर भरग-पोषण कर सगे, सन्दहत्मक है। इस 
सम्बन्ध म ययाथवादियो की दूसरी भ्राति यह है कि उन्होने अन्य दक्चों की तुलना भ 
भारत मे जनप्तत्या का घतत्व कम झाका है। वस्तुत औद्योगिक देशो की तुलना में 
भारत में जनमल््या का धनत्व कमर अवश्य है, परन्तु कृषि प्रधान देशों की छुलना मे 
यह सर्वाधिक है। जबकि अमेरिका, ग्रास्ट्रे लिया और कनाडा में जनमख्या का घनत्व 
क्रमश ५०,३ और ३ है तव भारत मे यह ३८४ है। च्‌ कि भारत एक कृषि-प्रधान 
देश है, इसी लिये इस दृष्टि से दम मे जनसत्पा का घनत्व बहुत अधिक है। (४४) 
भारत पे प्रति ब्यक्षित श्रौचत श्राप क्रमश बइ रही है -सनत्‌ १६६०-६१ के मूल्यो 
के आधार पर भारत को राष्ट्रीय आय (क5४०४छ! 770077०) मे और प्रति व्यक्ति 
भौसत ग्राय (ए८: 0७४७ &ए९०४० 70०००००) म सन्‌ १६५०-५१ से लेकर सन्‌ 
१६६०-६१ तक क़्मण ४१ ६% तथा १६१२९ वृद्धि हुई है। भारत मे प्रति व्यवित 
प्रौसत प्राय सन्‌ १६५०-५१ म र८्४ड रु० थी जो सन्‌ १६५५-५६ में बढकर 
३०६ ६० तथा सम्‌ १६६०-६१ में ३३० रू० हो गई है। ग्रत. यथार्यवादी विचारकों 
के मतानुसार देझ्व में प्रति व्यक्ति ग्रोमत माय को वृद्धि! इस तथ्य की सूचक है कि 
भारत मे जनाधित्य नहीं है वस्तुत ययार्थवादियों की यह विचारधारा भी झ्िक 
तकसगत नहीं है। ईभारतीय जनमरूपा का एवं बृहत्‌ भाग अनुमान से निम्न 
जीवतन्स्तर भे रहता है। यद्यपि पंचवर्षीय योजनताशो के परिणामस्वरूप 
देशवाप्तियँ वे रहन-सहन के स्तर म कुछ वृद्धि अवश्य झाई है, परन्यु 
ग्रह केवल 'समुद्र में बू द के समान तथा नाम मात्र की है। वस्ठुत विगत दशाब्दी 
में दशवामियों वी मोद्रिक भ्राय (॥०४९०ए7०००९०) में प्रवश्य वृद्धि हुई है परन्तु 
उनकी वास्तविक झ्राय (६९७। 7700०४०) में कोई विश्वेप वृद्धि नहीं हुई है। (॥४) 
भारत से कृषि झौर उद्योगों से श्रम का प्रमाव है --कुछ विद्वानों का बहना 
है वि भारत में कृषि एवं उद्योगों मे श्रमिक्तों की पूति माग की प्रपेक्षा कम है। कृषि- 
व्यवसाय में फ़्सल की बूवाई और कटाई के समय श्रमिक्रो का अमाव-सा रहतठा है। 
झात इस प्रवस्या में यह मते रखना कि भारत से जनाबित्र्य है, सर्वेया प्रमत्य है । 
बरतुत यदि व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाय तद ययायें वादियो/का यह विचार भी 
एवइम दोषपूण है ५ हमारे देश में श्रसिको का प्रभाव नही है वरन कुशल एवं प्रशि- 
ललित भ्रमित्रों का झनाव है । भत यदि देश में ततनीको-श्रम (परल्लेझाव्छा 89०४ए) 
का प्रभाव हो, तब इस प्राधार पर यह नहीं कट्टा जा सकता कि देश से श्वमिय्ों का 
सदंया भ्रमाव है $ 

7. विप्वर्प -हुछ विद्वानों का मत है कि किसो भी देश की जन स्पा तोन 

अवस्पाप्नो मे से परिवर्तित होती है । ये तोन पक्‍्रवस्थायें त्मण इस प्रक्ार हैं --(४) 


छ्द भास्तीय अ्शास्त्र 


जब किसी देश में जन्म दर और मुृत्यु-दर मनुष्यो द्वारा तियत्रित नही की जाती, तब 
जनसल्या को वृद्धि होतो है । (७9) जब किसी देश में शिक्षा और ज्ञान की वृद्धि के 
साध-शाथ असामयिक एवं अपरिपव्व मृत्यु की सरया में भारी कमी होती है, तब 
इसके परिणामस्वरूप जनसस्या म तीन गति से वृद्धि होती है। (| जब किसी देश 
में सतति-निराधक उपायो (0०98८८७०४२९० 3९४०१३) दे ज्ञान का प्रसार होता 
है, तब इससे जन्म-दर नियन्द्रित होती है तथा जन्म दर के नियन्त्रण से मृत्यु-दर पर 
झाधिक्य कम होकर जतसस्या स्थिर रहती है अथवा धटने लगती है। अत भारतीय 
जनसझ्या के सम्बन्ध मे आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मत है कि भारतीय जनसस्या 
द्वितीय अवस्था मे से परिवर्तित हो रही है ध्र्थात्‌ देश मे शिक्षा और ज्ञात के प्रसार 
से ध्रसामयिक एवं भ्रपरिपकव मृत्यु-दर मे कमी होकर जनसख्या तीत्र गति से बढ 
रही है। 

साराशत निराश्षावादी दृष्टिकोण भारत में जनाधिक्य की समस्या वी कुछ 
भलक प्रस्तुत करता है, परन्तु जनसस्या वी समस्या को हल करने वे लिये यथाय- 
वादी-दृष्टिकोण का अध्ययन निताम्त झ्रावश्यक है । भारत मे जनाधिवय की समस्या 
फी पुष्टि श्रकाल श्रायोग (कधा०0७ 0090ए7$७०7) के इस छब्दों मे होतो है -- 
“प्रौद्योगिक एवं कृषि-साघनों के विकास की दतंमान स्थिति की तुलना से भारत 
में भ्रतिवास है। खाद्य प्रायात, भूमि के ग्राकार मे कमी तथा खेतो का बिखण्डनें, 
भूमिहीन श्रमिकों को सख्या में वृद्धि, ग्रधिकाश जनता की दीध स्थाई निर्धनता, 
देश के समस्त प्रौद्योगिक एवं कृषि-साधनों तथा कुल सम्पत्ति में वृद्धि होने पर भो 
जनता को श्रपर्याप्त एबं भ्रपोष्टिक भोजन म्लिना आदि, ये सब बातें जनाधिकय को 
सूचक हैं ।” अत्त देशवाप्तियों के लिप्रे पर्याप्त भोजन-वस्त्र और लिवास बी व्यवस्था 
बरने के लिये, उनके उपभोग-स्तर भ्रौर जीदन-स्तर को ऊचा उठाने वे लिये तथा 
प्रति ध्यक्ति राष्ट्रीय आय को बढाने और पचवर्षीय योजनाओं को सफ्य बनाकर 
देश को सुखी समृद्धि एव सम्पन्न बनाने वे लिये भारत की बढती हुई जनसब्या को 
तुरन्त रोकने की आवश्यकता है । योजना ग्रायोग ([शग08 00ए/गषछ०ा) ने 
भी पअथम पचवर्षोय योजता की रूप-रेखा प्रस्तुत करते समप यह स्वीफार क्या या - 
तयदि जन्म-दर को घटाकर जनसरया को बृद्धि की गतिमम करने के लिये रदम नहीं 
उठाए गए, तब हुमे उपभोग के वर्तमान स्तर को बनाए रसने के लिए उत्तरोत्तर 
प्रधिफ प्रयत्न करने पडेंगे + प्रथम योजना के प्रयत्तों के फलस्वरुप भोजन झ्ौर वस्त्र 
जसो श्रावश्यकता का उपभोग स्तर सन्‌ १६५५-४६ में जाकर पुद्ध पृव-स्तर" (076- 
ऋण 5६क0870) पर पहुंच सकेगा । अ्रतएव श्रायिक तिप्रोजनन को सफल बनाने 
के लिए जनसख्या को नियत्रित करना श्रति झ्रावश्यक है ।” 

भारत के श्राथिक विकास में जनसरस्या मुस्य श्रवरोधक के रूप 
में --हमारे देश मे जनसस्या प्रतिवर्ष इतनी तीव्र गति स बढ रही है कि उसकी 
तुलना में देश कया ग्लाथिक विकास दोड म पीछे रह जाता है । हमारी पंचवर्षीय 
योजनाओो के भ्रन्तंत देश के बहुमुखी ग्राथिक विकास के लिए जिन काण्जमों को 
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बार्यान्वित किया जाता है, उतसे मिलने वाली सफ्दता देझ्व में तीक्षगति से बढती हुई 
जनगस्या वे सदृइ्य प्रगफ़दता के झूप मे परिणित-परी दिखाई दती है। इग रागय 
भारत मे प्रमुस आथिक समस्या दंश का आर्थिक विवरास करने की है । इसके झतिरिकत 
प्रन्य समस्‍यायें जैस निर्वनता अबबा रहन-सहन के निम्न स्तर की समस्या, बवारी 
एव प्रप॑-बकारी की समस्या, खाद्य समस्या, कृषि एवं उद्योग क॑ पिद्धाडपन की समस्या 
तथा मकान, चि७बित्माओर शिक्षा विज्ञए आ्रादिकी समस्याएं अपने संमृप्टरूप 
में इसी एक समस्या से सम्बन्धित हैं। सक्षेप में देश के श्रायिक विकास के प्रत्येक 
क्षेत्र को जनसए्या को वृद्धि निस्‍्न प्रकार से प्रभावित करती है --- 

(१) जनसखस्या और श्राथिक प्रगति --() प्रन्यान्य वाता के अ्रतिरित 
क्सी दक्ष का प्राथिक विकास पूजी निर्माण की दर से सम्बन्धित होता है । चु गि 
पू जी निर्माण नागरिको वी बचतों पर निर्भर है इसलिय इस दृष्टिकोग से दशा बा 
आदधिक विवाभ ग्रम्तत नागरिकों वी बचत करन की इच्छा वड्जित पर निर्भर 
बारता है । भारत में धू जी निर्माण की दर झत्यम्त निम्न है -- क्योकि निर्धनतावश 
भारतीय सागरिका बी बचत करने की इच्चा और शाजित दोना हीं #४ हैं । भाजसा- 
आयोग ([]8तगह्ठ 00०प्पा0/$०शो के अनुमानानुसार हमार दश म राष्ट्रीय-प्राय 
का लगभग ६३५९४ माग प्रत्यक्षण रुप से उपमोग कर लिया जाता है तथा वेवल 
८ ४५% भाग ही पूजी निर्माण के लिये उपलब्ध होता है। झत दश मे पू जी निर्माण 
बी गति प्रत्यत मन्द होने बे कारण दश्श का तीद्र झ्थिक विक्रास सवथा भ्रसम्भव 
है। (॥) वतंमान समय में द्वत प्राथिक विकास तथा विजश्वुद्ध श्राथिक दृष्टिकोण यह 
भाग यरते हैं कि देश में 'पवू जी परक' (0४8७छ ]9000%76) उत्पादन-विधियों को 
प्रपनाया जाए, जयवि हमारे देश की बड़ी जनसख्या वा हित द्व में श्रमनयरक 
(00077 [/0॥9%०७) उत्पादन-विधियों को अ्रपनान में है। इस स्थिति में यदि 
श्रम-परक उत्पादन विधियों को अपनाया जाता है, तब इससे ग्रायित्र विरास वी 
गति घीधी पड़ी है ग्रौर यदि पू जी-परक उत्पादत विधि को प्रपताया जाता है, तथ 
समस्या दश ये पूजी की उपलण्यता तथा थ्रमिको की वेकारी की समस्पायें सामने 
झाती है | इस प्रतार भारतीय प्रर्य-यवस्या में तोन् गति से बढ़ती हुई 
जनसस्या पू जी निर्माण श्रयवा दश के आर्थिक विकास के मांग से एक बहुत बढी 
बाधा उपर्ध्यित करती है $ 

(२) जनसर्या श्रौर बरोजगारो की समस्या --हमारे देश मे बकारी 
वी समस्या प्रपने वित्रराल रूप में उपस्थित है। विय्वत शताब्दी (6००००) मे 
भारत की जनमस्पा पहत्रे ख़ब प्रतुमानों से भी भ्रागे घइ गई जिसके फ्वस्वर्प 
द्वितीय योजना वे प्रन्त तक ६० लाख व्यक्ितयो को रोडयार नहीं दिलाया जा 
सका | द्वितीय योजना बे प्र्त तक पूर्ण बेरोजगार व्यक्तितयों वे प्रतिरिक्‍्त प्रध॑- 
बेरोजारर ध्यक्तियों की सस्‍्या १५ क्रोड से १८ बरोष्ट तक प्रावी गई तौसरी 
योजना वे भन्तगेंत श्रमिक वर्ग में १७ करोड व्यक्तियों की वृद्धि का प्रतुमान है। 
इस योजना थे प्रम्तगंत १*४ करोड़ थ्यक्ितर्यों को ही रोजगार दिलाया जा सकेगा। 


६० भारतीय अर्थशास्त्र 
* 


अत स्पष्ट है कि तीसरी योजना के अन्त तक भी देश में बेरोजगारी की समस्या 
का समाधान नहीं हो सकेगा। ग्रामो मे साघारणत बेकारी का स्वरूप भ्रद्धं-बेकारी 
[छ०पथ ए-ध्थए'णह्णथा) है।यह प्रद्धं-बेरोजगारी मन्दी के मोसम में प्रविक 
मयकर रूप घारण कर लेती है । झहरी क्षेत्र मे व्यापार, याताथात भर उद्योग की 
स्थिति मे जो उतार-चढाव होता है, उसी के झनुसार रोजगार में भी उतार चढाव 
भाता है। वस्तुत बेरोजग्रारी की समस्या को तब तक नहीं सुलझाया जा सबत्ता 
जब तक कि देश में उत्पादन कार्यों के विकास के साथ-साथ जनसख्या को वृद्धि पर 
जभावशाली नियन्त्रण न रखा जाय। 

(३) जनसंख्या भ्ौर खाद्य-समस्या --सन्‌ १६३८ मे डा० राधाकमस 
मुकर्जी ने अनुमान लगाया था कि भारत में १२% जनसख्या के लिये खाद्यान्त का 
भरभाव है। यद्यपि हमारे देश में उपलब्ध शृषिन्योग्य भूमि वे ७६% भाग पर 
खाद्यान्न की फसलें बोई जाती है, तथापि प्रतिवर्ष लाखो टन खाद्यान्‍्व विदेशों से 
तिर्मात क्रदा पड़ता है। सन्‌ १६५७-५८, १६५८-५६, १६५६-६० प्रौर सत्‌ 
१६६०-६१ म हमारे खाद्यान्न के आयात का मूल्य त्रमश १६२ करोड र०, १४२ 
करोड २०, १५५ करोड रु० तथा १४४८६ करोड़ ० था । स्पष्ट हे कि हमारे देश 
में शाद्यान्न का उत्पादन प्ावश्यकता से कम है श्रौर उसवी पूर्ति के लिग्रे हमे विदेशो 
से झ्ायात करना पडता है। यद्यपि खाद्यान्न के भ्रभाव का प्रमुख कारण भारतीय 
कृषि की प्रविकसित दशायें है, परन्तु देश मे तोद् गति से बढती हुई जनसरुया ने इस 
समस्या को प्रौर प्रधिक विकराल बना दिया है। 

(४) जनसरया झौर निर्धनता की समस्या --वस्तुतः निर्धनता जनसल्या बी 
बुद्धि का कारण (0७४४७) झौर परिणाम (7»॥०८६) दोनो ही हैं । किसी देश की 
प्राधिक समृद्धि उसे झ्राथिक विकास की गति पर निर्भर होती है 4 परन्तु तीब्र गति 
से बढती हुई जनसल्या आर्थिक विवास को इस गति को रोकती है जिसके फलस्वरूप 
निर्धनता की समस्या व्यापक रूप से असरित होती है। यद्यपि भारत में निर्धनता 
की समस्या को हल करने वे उद्दंश्य से, पचवर्षीय योजनाप्रो वे भ्रस्तगंत प्राथिय 
विकास के कायंत्रम को झ्रागे बढाया जाता है, परन्तु देश में भनुमान से पभ्रधिक तीर 
गति से बढती हुई जनसख्या आथिक नियोजन को प्रसफ्लता का मुह देखने को 
विवश कर देती है । 

(५) जनसख्या एवं कृषि ओर उद्योग के पिछड़ेषपन की समस्या -- 
हमारे देश मे हृषि की भ्रविकसित स्थिति के लिए मूलरूप से तीब्गति से बढ़ता हुभा 
जनसंख्या का भार है। जनसव्या की तीब्र गति से वृद्धि बे फलस्वरूप हमारे खेत 
उप-दविभाजित भ्रौर विखडित होवर झनाथिक जात वी इगाईया (ए॥९6एा०््ा0 
एम५ ० स्णेत:8७) वन गए हैं, जिन्हे न तो यत्रीकरण की योजना वे अन्तगंत 
स्वाथा जा सकता है और न ही हृषि के विकास को किसी भय योजना वे भन्तगंत । 
घत् इस स्थिति मे भारतीय डृपि की प्रति एक्ड उपज दाने छान कम होती चली जा 
रही है । यद्यपि प्राथिफ नियोजन के विकास कार्यत्रम के प्न्तयंत देश मे कृषि-उपज 
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हथा इृषि को बढाने में कुछ सफ्लता अवश्य मिली है, परन्तु तीब्र गति से बढती हुई 
जनसस्या पर उसके भार को देखते हुए यह वृद्धि नाम मात्र की है। ऋषि-व्यवसाय के 
अतिरिवत झद्योगिक-क्षत्र मे देश वे पिछडे रहने के लिय भी भारतीय जनसख्या की 
तीद् गति से हान वाली वृद्धि क्सों सीमा तक उत्तरदाई है । बडे पैमाने बे उद्योगो 
की स्थापत्ता के लिय पू जी को बडी मात्रा मे उपलब्धता भनिवायं है | चू कि भारत 
में राष्ट्रीय श्राय का बेवल ८५०९ भाग ही पूजी-निर्माण के लिये उपलब्ध होता 
है घोर €३५% भाग प्रत्यक्ष रूप से उपभोग कर लिया जाता है, इसलिय इस 
स्थिति मे देश म बडे पैमाने के उद्योगो की स्थापना करना भ्रसम्भब वाय है । 
यद्यपि पचवर्षीय योजनाभो के भ्रन्तगत हमारी सरकार ने भ्रौद्योगिक विकास के क्षेत्र 
में महत्वपूर्ण कदम उठाया है, परन्तु इस बायंक्रम के लिये उसे विदशी सहायता 
(ए०7शह0 #६8४(०१९०) श्रषवा विदशी ऋण (707थ६० 70600) पर ही भ्धिक 
निर्भर रहना पडा है जिससे देश म ग्राथिक प्रगति के साथ-साथ झ्राथिक भ्रसुरक्षा की 
सम्भावता भी बढती जा रहो है । 

जनाधिक्य की समस्या का समाधान (80घ॑व्तत ० 0४७०-कृफूण- 
2५०7 70700]९709) --भारत में जनसस्या के ग्रायोजन को रूपरेखा कुछ विद्वानों 
ने इन सुभावों भ प्रस्तुत की है --(४) भारत में जनराख्या का क्षेत्रीय वितरण 
समान रूप से हे ना चाहिये । (४) नेतिक सयम भ्रथवा सतति निरोघक साधतों के 
भ्रधिक्तम उपयोग द्वारा जनेसहुथा वी सश्यात्मक वृद्धि (९०४०६४४९ 00०४४) 
पर रोक लगानी चाहिये । (॥7) भावात्मक एवं प्रभावाप्मक दोनो ही प्रवार के यौन- 
बार्यक्रमों का प्रपतावर जनत्ख्या के गुणात्मक-स्तर (0०४॥६४४४७ 800070) को 
ऊपर उठाना चाहिये । (४) जनसस्या के उपयुक्त व्यवसायिक वितरण हारा देश की 
अचं-व्यवस्था भ॑ "सतुलन (80]97००) स्थापित करना चाहिये तथा (र) सापनो 
तथा श्रम शवित के श्रप्ठतम उपयोग ने लिये पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न करके 
भाशथिष विस्तार करना चाहिये । प्रो० प्रलक घोष (7०६ ४॥०॥ 09०80) ने राष्ट्रीय- 
जनसर्या नौति में इन वातो को सम्मिलित करने का सुझाव दिया है *-[7) 
प्राधिक विशास की गति को तीद्र करने के लिये बतंमान प्रौर भावी जनसख्या के 
लिये योजताभ्रो म ध्यान देना चाहिये (॥) जनमख्या की सख्यात्मक-वृद्धि को 
जियबित करने बे लिय सभो सम्मावित उपाय प्रयोंग में लाने चाहिए । (४0) जन- 
सस्या नियश्रण की नीति यो निर्घारिद बरने के लिये एक जनसस्या आयोग 
(0०एप्5४०॥ 0००ाष्प७७०7) की नियुक्तित करनी चाहिये । (१४) परिवार नियोजन 
बायंत्रम को सामुदायिक विवास खण्डों ((0छफ्रणा॥3 70९7९०फु्घ७१४ 8०८४३) 
मे विशेष रूप से लागू करना चाहिये। (४) प्रत्येक १०-१५ गादो के पीछे एक 
परिवार नियोजन क्लिनिबा ब्याह ए]काग्राफह एगगाए) खोलना चाहिये तया 
()) प्रामों में प्रौद-शिक्षा के प्रचार द्वारा घ्शिक्षित नोगरिक्रो के मानसिक क्षितिज 
मो स्यापण बनाकर उन्हें परिवार नियोजन बी ग्ावश्यक्ता एवं महत्व बी शोर 
उन्मुझ करना चाहिपे | डा० वो० गे० प्रार० बी० राव (5, ५. ६. 8. ४. ४००) 
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ने यह सुझाव रखा है कि देश की 'जनसख्या आयोजन-नीति” भ विभिन्‍न राज्यो वी 
विभिन्‍न परिष्यितियों को अवश्य ध्यान म॑ रखा जाना चाहिए। भ्रत विभिन्‍न 
राज्यों मे जनसस्या वृद्धि की दर अपेक्षाकृत आविक तौद है, उन राज्यों में परिवार 
नियोजन काय तम के विस्तार को अधिक व्यवहरित करना चाहिये । 

भारत में अति-जनसख्या और तीज गति से बढती हुई जनसंख्या की समस्या 

को हल करने के लिये कुछ मुख्य उपाय इस प्रकार हैं -- 

(१) जन्म-दर पर तिवत्रण :-पमरकार को जनमत ओर नियम द्वारा 
विवाह वी आयु बढानी चाहिये । विदाह की आयु मे वृद्धि होने से न वेवल जन्म-दर 
प्रभावित होगी वरन स्त्री-मृत्यु दर और याल-मृत्यु दर में भी कमो झा जायगी। 
कुछ विद्वानों का मत है कि जन्म दर को सीमित करने के जिये स्‍्रात्म-्मयम [8७/- 
छ०३४४७॥॥0) सर्वोत्तम उपाय है । परन्तु जायर भ्ौर बेरी के शब्दों मे “विवाहित 
व्यक्तियों को भ्रधिक समय तक सयम से रहने का उपदेश देना, भूप दूर करने के लिये 
पेट काहने के उपाय के समान है ।” मनोव॑ज्ञानिक परयविक्षणो (?#जला०!०ह्डात्भ 
8घाए९३७) से भी पता चना है कि दीघकाल तक सयम रखते से विवाहित दम्पत्ति 
के शरीर और मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव पडता है । भरत जन्म दर को नियब्त्रित 
करने"का सबसे श्रेष्ठ साधन जनता को शिक्षित बनाकर तथा लाभप्रद रोजगार वी 
स्थिति उत्पन्न करके जनता के रहन-सहन बे स्तर को ऊचा उठाना है। यह एक 
व्यावहारिव तथ्य है कि उच्च-स्तर के ध्यव्ित अ्रधिक सतान वी. लालसा में अपने 
जीवन-स्तर की उच्चता को बलिदान करने के लिये तत्पर नही होते ! 

(२) अतिशप संतत्ति ग्रथवा अविवेषी मातृत्व पर रोक (006०६ (० 
पणए्ा०शव९ा ५ 2९८०३ ) “जनगणना कमिश्नर ने बताया है कि भारत की 
जनसख्षपा की चूद्धि को रोकते के लिय अविवेवी मातृत्व को सभाप्त करना नितात 
आवश्यव है। यदि कोई स्त्री तोन सतानों को जन्म दे चुकी हो जिसमे कम से कम 
एक जीवित हो, तथ इससे भ्रधिक सतान होना अतिश्॒य सतति प्नथवा श्रविदेकी 
मातृत्व कहलाता है ४ जनगणना ग्रायोग का मत है कि भारत में जन्म लेने वाले 

१०० बच्चो में से ४० बच्चो वी उत्पत्ति भी विवेजपूर्ण नहीं होती । श्रविवेकी मातृत्व 
को समाप्त बरसे के सम्बन्ध मे जनगणना आयोग ने इन दाब्दो मे सुभाव दिया 
है-- “पदि हम प्रपने श्रापकों' इस मत का बता सकते हैं कि अ्रविदेेगी मातृत्व 
समाज विरोधो प्रात्म-भोग व एक स्वरुप है जिससे हम सब॒षों बचता चाहिए श्रौर 
यदि हम इससे बचने दा ज्ञान भ्रौर भोतिक साधन जुटा सकते हैं, तव हम मानवीय 
दुख को कम करने प्रोर सुख घो बढाने के लिए, ब्राधिक श्रोर सामाजिक नियोजन 
के प्रस्य सब उपायों से रहीं अधिक काम लेंगे ही 
(३) प्रवासन (एऋ्राहटाभा००) -डा० चन्द्र झखर (5. (॥कवाब 8#शक्त्क) ने 
अपनी पुस्तक * सण्ण्छाज़ ?९०णुएे० ४०प &ऋत॑> ]:0फ6०/ में एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास 
अधिकारी के अन्तर्गत समस्त विश्व की जनसख्या को नीति का उद्घाटन करने की एक 
शई योजना प्रस्तुत को है / इस योजना द्वारा ससार में जनसख्या के क्षेत्रीय-प्रसमानता 
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की समस्या स्वत हल हो जायेगी। परन्तु आज वी विपम सामाजिक, राजनैतिक 
साह्दृतिक पश्रोर भ्राथिक परिस्थितियों मे प्रव/सन का यह सुझाव एकदम कठिनाई- 
पूर्ण भौर प्रव्यावह्ारिक है। प्रो० दन्तवाला ने अपने शब्दों मे यही विचार प्रस्तुत 
किया है. भणरए। 08३७ 600 ६& फ्रोक्षाधर्त शाक्राह्राबएणा 0 गपहाए फल०एॉ० 
१0 शत 03 8 7720/89]७ * कुछ विद्वानों का मत है कि समस्त विश्व में 
१४० लाख बगमीस दृपिनयोग्य क्षत्र हैं। इस क्षत्र पर १,००० करोड २० लाख 
ब्यव्ितयों वा भरण-पोषण एक उच्च-रतर पर हो राकता है, जबकि इस समय संसार 
भर में बेबल २०० परोड मनुष्य ही रहते है। भ्रत इन विद्वानों वे मतानुसार जन* 
रास्यां की समस्या के समाधान के लिय समस्त विश्व मे जनसख्या के सम विभाजन 
बी व्यवस्था होनी चाहिय । चू कि प्रवास की योजना एकदम प्रव्यावद्षारिव है, 
इसलिये भारत में जनाधिक्य की समस्या को हल करने के लिये बुछ विद्वानों ने 
जनसख्या वे क्षेत्रीय सम विभाजव (छा०्शाथथ्ल डिवृण/श िछघा/एध्रणा) का 
सुझाव दिया है। 

(४) उत्पादन यूद्धि -प्रो० कॉलीव वलॉकक (00७ 0७कत) 
में डेनमार्क का उदाहरण देते हुए भारतीय जनसख्या वी समस्या वे समाधान के लिए, 
देश में तीव्र गति से श्रोद्योगीकरण बरने का सुझाव दिया है । प्रो० कॉलिन बलॉबद 
बा मत है कि इनमार्क एक ऐसा देश है जहा जनसब्या का घनत्व बहुत श्रधिक 
है, परन्तु जनघनता वे साथ-साथ उसकी उत्पादन-शवित भी विश्व के समस्त देशों 
से सबसे अ्रधित्र है जिससे यहा पर जनसख्या वा उपभोग या स्तर बहुत ऊचा है। 
भ्रत जनम्रस्या की समस्या थे समाधान का सबसे सरल मागे यही है कि देश में 
उत्पादन की मात्रा बढाई जाए । के 

(५) स्ती-शिक्षा :--डा० घोष (05. 8 00०७) ने यह सुमाव दिया है कि 
भाध्यमिक कद्षा वी लडकियों को यौन शिक्षा, विवाह सम्बन्धी बातो, बाल निर्देशक 
तथा १रिवार भायोजन भ्ादि की शिक्षा देने की व्यवस्था बरनी चाहिये। वस्तुत 
जनसरुया बी समस्या शिक्षा से घनिष्ठत सम्बन्धित है। देश के नागरिकों को शिक्षित्त 
बनावर, उनमे भाग्यवादिता एवं प्रवमण्यता की भावनाप्रों को दूर करवे, 
जन्म दर पर नियश्रण लगाया जा रुकता है । चू कि शिक्षित व्यक्ति प्रपने जीवन-ह्तर 
बो मीचे गिराना मही चाहते, इसलिए उन्हें कम सख्या में सवानोत्पादन को विवश होना 
पडता है । एक विद्वान के झब्दों से “भारत में जनसह्या की समस्या गणित को 
साधारण समस्या नहों है बरन्‌ एफ उलभ्ये हुई सासानिक समस्या है जो नागरिकों 
के रीति रिवाण, परम्परा भोर सामाजिक भनोयुत्ति एव विचारषारा से प्रभावित 
होती है।” झत सामाजिक रीति रिवाज (802०] (७०739) धर्मान्‍्षता सामाजिक 
परम्परा (800वां प790॥0079) भ्ौर सामाजिक मनोवृत्ति (8०लश #६६00०) 
को बदलने वे लिए शिक्षा एक अमोध अस्त्र *है। परन्तु खेद का विषय है कि 
भारत मे स्त्रीचच्चिक्षा वी वहुत कमी है भोर विश्वेषत्र ग्रौन झिक्षा को देश 
दो शिक्षा-प्रणाली में कोई स्थान नही है । सन्‌ १६५४१ से १६६० तन वी भवधि में 
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देश में साक्षरता ०७% बढ़ी है। पुरुषों मे साक्षरता की प्रति वर्ष वृद्धि की दर 
० ६% तथा स्त्रियों मे ०५९८ रही है। इसलिए भ्रावश्यकता इस बात की है कि 
देश मे शिक्षा की व्यापक योजना अपनाई जाए । 

(६) परिवार नियोजन (एथ्कााए ऐंशण्ट्ी >-परिवार नियोजन 
का सामात्य श्र्द थौर उद्देश्य है--"परिवार को जातबूककर अपनी इच्छानुसार 
सोमित करना तथा उचित कातलास्तर के पश्चात रुन्तानोत्पादन करना (700०० 
8फ«थाह ० एकल) ।” झ्ाधिक एवं सामाजिक आयोजन के अन्तगत परिवार 
नियोजन एक महत्वपूर्ण कायक्रम है। व्यक्रित श्रौर समाज दोनों के दृष्टिकोण से 
परिवार नियोजन प्रत्यन्त लाभदायक है। इससे न केवल जनाधिवय की समस्या का 
प्रन्त हो जाता है वरन उचित कालान्तर के पश्चात सन्तानोत्पादन के फ्लस्वरूप 
माता पिता का स्वास्थ्य भी नही बियड़ता । सनू १६५१ को जनगणना रिपोर्ट मे भी 
गही बात फही मई थो कि “पदि हम भकाल मृत्यु नहों चाहते हैं, तब हमे श्रपकालत 
जन्म से भी भ्रभोष्ट नहीं होना चाहिये ।' “(पु छछ धा९ 9० शॉ।0एगाह ०पा४९ए९४ 
(६० 66 ग्रक्षंपाभीए, छ९ #॥0णे१ *ग0 05 शा गरश/फ शी) परत: दर पते 
निर्धनता के प्रभिशाप को मिटाकर तथा नागरिकों के जीवन-रतर को ऊचा उठावर 

देश का द्र_त गति से प्राथिक विकास करने के लिये परिवार नियोजन प्रा कामत्रम 
अपनाना नितान्‍्त श्रावश्यक है। परिवार नियोजन कार्यत्रम के भन्‍्तर्गत गर्भ-निषेघ 
(000४8 ०८एधए०३) द्वारा सतति-निरोग (879 0०7४०!) किया जाता है। 
भारतीय जनगणना कमिश्नर ने भी गर्भ-निरोध के साधनों को प्रपनाने पर वल डाला 
है । विश्व स्वास्थ्य समठन (५०75 प्रल्छक्र 0क्‍2भगाड४0०7) के विशेषज्ञ डा० 
स्टोन (07 86०४७) ने पारिवारिक नियोजन के लिये “86० 76006 300॥०4” के 
उपयोग बरने वी सलाह दी है। इस रीति वे प्रनुसार यदि दग्पत्ति भासिक थर्म के 
प्रथम १० दिन तफ (जबकि गर्भ घारण की सम्भावना सर्वाधिक रहती है) सयम से 
रहे, तब जन्म-दर को निश्चितता से घठाया जा सवता है। बुछ विशेषज्ञों ने डा० 
स्टोन की इस तालबद्ध-त्रिया (पिजफ्रक्मा० हलफ्०व)  श्रधवा “8886 एशा०्व 
5९५४०० ' की कदु ग्रालोचना करते हुये कहा है कि यह एक प्रपच स अधिक प्रोरे 
कुछ नही है, बयोकि प्रपौष्टिक श्रोर झपर्याप्त भोजन पाने वाली स्त्रियो को मासिक- 
घ॒र्मं निमत रूप से नहीं होता है ॥ झत इन विद्वानों ने गर्भ निपय ग्रौषधियों के 
उपयोग द्वारा ही सतति निग्नह का सुभाव दिया है। सतति-निग्रह के उपायों के 
सम्बन्ध में दो आलोचनाए प्ररतुत को जाती हैं--0) सततवि-निग्रह के उपायों को 
अपनाने से समाज मे यौन प्रनेतिकता (80ऊ४४। ॥पाण्णण४॥६9) बढ जायगी तथा 
(| सतति-निग्रह वे उपाय वेदल समाज वे भधिक समृद्ध भौर बुद्धिमानीं वर्गों में हो 
भ्रधिक लोकप्रिय होगे । 

भारत में परिवार नियोजन प्रान्दोलन के मार्ग में कठिताइयाँ -- 
हमारे देश मे परिवार नियोजन भ'न्दोलन के मार्ग में तीन क्डठिनाइया भ्राती हैं, जो 
इस प्रकार हैं --(7) प्रशिक्षा, अज्ञानता एवं अन्धविश्वास के कारण भारतीय जनता 
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सततति-निग्रह को उपेक्षित दृष्टि से देखती है। (7) प्रभी तक सतति-निग्रह की कोई 
पर्णदया प्रभावी, विश्वतनीय, सस्ती, नेतिक एंव धामिक दृध्टि से प्राह्म, सुरचि* 
सम्पन्न और सरल प्र्थात 'झ्राइश विधि” जनता के सामने नहीं झाई है जिसे 
अ्रपनाने भे जनता कसी प्रकार की कोई कठिताई ग्रनुभव न बरे ॥ (१0) चू कि 
गर्भ-निणेष भौपबिया प्रत्यम्त महगी होती हैं, इसलिये भारत को निर्धन जनता इनसे 
कोई लाभ नही उठा सकती । यही नही, परिवार नियोजन कार्यक्रम को आगे 
बढ़ाने वे लिपे बडे पैमाने पर ५रिदार नियोजन की विधियों भे खोज द प्रयोग व रने, 
इन विधियों का देश में प्रचार करने तथा समस्त देश में स्थान-स्थान पर परिवार 
नियोजन वेर्द्रो (ए8छ॥7 7]8%ए2 0०7073) प्रथवा उपचार-गृहो (0॥708) की 
स्थापना करना नितान्त भ्रावश्यक है जिसके लिय बडी मात्रा मे प्‌ जी चाहिये | चू कि 
हमारे देश में पृ जी की कमी है, इसलिये परिवार नियोजन वायंत्रम के मार्ग में यह 
एप' बहुत यडो बाघा है। 

प'चवर्षाय योजनाश्नो के श्रन्तग्गंत परिवार निधोजन कार्मफ्रम -- 
योजना श्रायोग (?]शाए्णएु 0०फष्णाइ्डण्)) ने परिवार नियोजन कारंत्रम के 
अन्तगंत कुछ महत्वपूर्ण सुभाव इस प्रकार प्रस्तुत क्ये हैं --(0) भारत की जनमस्या 
में तीव्र गति से वृद्धि लाने धाले कारवों (४००79) वे! सम्बन्ध में पूरा ज्ञान सक्रलित 
बरना चाहिये । (७) परियार नियोजन की प्रविधियो (प९कमाकुफलड 6 फ्जाज 
शछीशमएणह) के सम्बन्ध में आवश्यक खोज करके, जनता से इस ज्ञान का प्रसार करना 
चाहिये । (0४) १रिवार नियोजन राम्बन्धो १रामश भौर सेवाग्रो को ब्रस्पतालों भौर 
स्वास्थ्य बेन्द्रो बी सेवाग्रो वा एक प्रावश्यक भग बनाया जाना चाहिये। (४४) 
सरबार को निवोयय ग्रयवा बन्ध्या (४९४॥०) बनाने की सभी सुविधाये भ्रदान करनो 
चाहियें प्यवा मंडीकल ग्राधारो पर सतति-निरोघक साधनों के उपयोग के सम्बन्ध 
में उचित सलाह देने की व्यवस्था करनी चाहिये तथा (२) जो व्यक्ति सतति-निरोधक 
सहायता भथवा सलाह लेना चाहते हैं या जिन्हे इनकी झ्ावश्यवता है, उन्हे सामाजिक 
अ्रयया श्रायथिव भाधार पर इन सुदिधाप्नो को प्रदान वरने से कोई झव्ाबट नहीं 
पडनी चाहिये ॥ 

(१) भ्रथस्त व द्वितीय योजना -भ्रथम पचवर्षीय योजना के भस्तगंत 
प्रामीण क्षेत्रों मे २१ प्ररिवार नियोजन केन्द्र तथा शहरील/क्षेत्रों मे १२६ परिवार 
नि्भोजन केन्द्र स्थावि4 क्ये गमे थे) द्वितीय बोजनावधि में शहरो-क्षेत्रों मे परिवार 
नियोजन केस्द्रो वी सस्या बढावर ५४६ तथा ग्रामीष-क्षेत्रो में १,१०० कर दी गई 
इनके प्रतिरिवत योजनाकाल भें १८६४ ग्रामीण भोर ३३० घहरो चिवित्सा भौर 
स्वास्थ्य बेन्दो मे परिवार नियोजन सेवाप्नो को व्यवस्था की गई तथा पनेक वन्ध्या- 
करण बेन्द्र भी स्थायित किये गये। योजनाबाल में बम्बई तथा श्रन्य स्थानों पर 
गर्भ निरोधक उपकरण परीक्षण एक्यों से प्नुसधान बाय किया गया तथा जनसस्या 
सम्पन्दी ४ झनुसपान बेन्द्र (8९-०४०४ 0०7६८९४) भी स्थापित बिए गर । 

(२) तोसरो योजना --सोसरी योजना मे स्वास्थ्य एव परिवाद नियोजन 


६६ भारतीय भर्यशास्त् 


कार्यक्मों का मुख्य उद्द श्य स्वास्थ्य सेवाग्रो बा विस्तार करता तथा जनता के स्वास्थ्य 
में धीरे धीरे सुधार लाना रखा गया है ) इस योजना मे परिवार नियोजन बी उच्च 
प्राथमिकता दी गई है । प्रथम श्रौर द्वितीय योजना में परिवार नियोजन वार्यत्रम पर 
क्रमश ७० लास और ३ करोड़ र० व्यय विये गये । तीसरी योजना में इस कार्यत्रम 
पर ५० ब्रोड २० व्यय करने वी व्यवस्था की गई है । तीसरी योजना में परिवार 
मियोजन वार्यत्रम के श्रम्त्गंत इम बातों गो व्यवस्था वी गई है--- श्र) परिवार 
नियोजन नै लिये शिक्षा और प्रयोजन, (पा) सेवाझ्नो की व्यवस्था, (इ) प्रशिक्षण, 
(ई) भ्पूर्तिया, (3) सघार तथा प्रयोजन, (ऊ) जनप्तस्या सम्बन्धी अ्नुसतरत भौर 
(ए) चिकित्सा झर जीवविज्ञान सम्बन्धी झनुसघान। इस योजता में परिवार 
नियोजन कैस्ों की सख्या बढाकर प्रामीण क्षेत्रों मे ६,१०० तथा शहरी-श्षत्रो में 
२,१०० करने का लक्ष्य रखा गया है। योजनाकाल में झनुसघान वे विस्तृत 
कार्यक्रम के भ्न्‍्तगंत इन पहलुओं की जाच की जायगी--(0) मानवीय जनन 
सम्बन्धी ग्रष्यपनो का विकास, (॥) प्रजनत सम्बन्धों शरीर विज्ञान भा विवास, 
(7) झधिक प्रभावशाली स्थानीय गर्भ निरोधक उपकरणों का विकास, (४) एवं 
उपयुवत मौझिव गर्भ निरोधक दवाई (078] ९०॥४४९९७४७४९७) का विव्रास दथा 
(४) बन्ध्यावरण (४(०४॥/८४॥:०7) वे परिणामों का अध्ययन ॥ मौसिय गर्भ निरोबक 
दवाइयों बे विषय मे एक विशेषज्ञ समिति (05९८६ ००छा०ाा/९७) वी नियुत्ित 
की गई है जो इस क्षेत्र में समय समय पर होने वाले विकास काय वी समीक्षा 
बरेगी तथा सिफारिश करेगी ॥ योजनाकाल में जिलः अस्पतालों और उप विभागीय 
अ्रस्पतालों में बन्ब्यावरण की सुविवाग्रों का विस्तार करने की व्यवस्था वी 


जाएगो $ 


ठः 


सामाजिक और धार्मिक संस्थार्य 


(9०लबी शा। एशाहा0०ए5 पाहधप्रध0ा$) 

प्रावक्षयत --मनुप्य एक सामाजिक प्राणी है | समाज मे प्रचलित रीति- 
रिवाज (07४/०७8), चलन (एणा:ज्ञ०३७), परम्परायें. (7'फध्ताध079), रूढिया 
(०८०७३) श्रौर सामात्रिक सस्याएं [8008 [590॥0/099), प्रात सामाजिक 
पर्यावरण (80००] 809/6०)घ०४७ मनुष्य की आशिक क्रियाओं को प्रभावित 
बरता है । हमारे देश ने उद्योग-धन्धों ध्यवस्ताय, सम्पत्ति का वितरण तथा भ्रन्य 
क्िया-नसापो पर सामाजिक परिस्थितियों का विशेष प्रभाव स्पष्टततः परिलक्षित 
होता है। प्रसिद्ध अगशास्त्री माल (36:७४०) के अतुसार ससार में घामिएा और 
झायिव' सस्थाएं सबसे बड़ी निर्माणकारी सस्याए रही हैं | मारत में मुस्य सामाजिक 
व धामित्र सस्थाएं इस प्रकार हैं --(झ) जाति प्रधा, (ग्रा) सयुवत परिवार प्रया 
(६) उत्तराधिशार के नियम तथा (ई) घामिक विश्वास । 

(१) जाति प्रथा (४७७ ४ए४(९७७) 

अ्रर्य --भी स्प्रे के भ्रनुसार, “जाति दुटुम्वों के [उस समृदाय को कहते हैं 
जिसह!) सम्मन्ध या तो पिसी विशेष व्यवसाय से होता है या जिसके सदस्य स्वयं 
को किस्ती पोराणिक पूर्वज का बशयर माउते हैं । ऐसे समुदाय के सदस्य भ्पनी 
जाति के बाहर वंवाहिक सम्यन्ध स्थापित महीं कर सकते, क्‍योंकि जाति के 
झस्तगंत हो प्रन्ध उपजातिषां होती हैं जो वेवाहिक सम्दरस्धों द्वारा परस्पर सम्बद 
होती हैं ।'” दृम्पोरियल गज श्राफ इण्डिया के प्रतुतार, “उन कुदुर्म्यों का राषुदाप, 
जिनका एक नाम है, जो साधारणतः एक विशेष प्रकार फा धन्या करते हैं तथा 
जिनका एफ हो पूर्देज पूज्य देवता होता है, एक जाति कहलाती है ॥” दूसरे शब्दों मे 
जाति धनेग परिवारों वा एक ऐसा समूह है जिसवा एक सामाय नाम (0०शाएणा 
(४४०७९) है, जो सदेव एव' परम्परागत विशिष्ट व्यवसाय (00शशा०7० 0०९८प- 
090०7) बे! साथ सम्बन्ध होता है, जिसवे सदस्य स्वय को एक पौराणिक पूदंज वी 
सतान मानते हैं भौर जो इन समस्त सामान्य सूत्रों के ब।रण भपने झाप को एक 
पृषक्‌ समुद्याय (80ह6 पृछाा०१९४०च४३ 00एच्णण॥८४) मातते हैं अर्थात्‌ जिनमे 
जातिगत-चेतना (05१6 ह९0शएावए) होती है ॥ भारत री प्रमख्य जातियों को 
तीन घुम्ध भागे में बाटा जा सकता है *--() व्यवसाधिश जातियाँ :--[0९०एए85 
ध००ड0 0258०39) ये विभिन्‍न व्यवसायों वे कारण जानी जाती हैं। भारत की सुख्य 
झेएन 


हद भारतीय प्रय॑शास्त्र 


व्यवसायिक जाठिया चार हैं- ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य भर शुद्र | इनके प्रतिरिवत नाई, 
तेली, धीबी, चमार, कुम्हार, जुलाहा, बढई, सुनार आदि श्रन्य व्यवसायिक जातियों 
के उदाहरण है। (॥) श्नुबशिक जातिया ([7060/९3 0६४६९७) प्रतुवशित्र जातिया 
स्थानीय एवं प्रादेशिक प्रभावों एव (अन्तविवाहों के परिणामस्वरूप उप्प्न हुई हैं। 
अनुवेशिक जातियो मे पजाब, राजस्थान श्र उत्तरप्रदेश वी गूजर, जाट और मेव, 
बगाल की राजवशी और चाण्डाल, महाराष्ट्र की कोली श्रौर महार, मद्रास की नायर 
एवं परायन भादि जातियो के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। (४) धार्मिक जातिया 
(श॥हा०ए४ 083/०9) -विभिन्न धामिक सम्प्रदायों के फलस्वरूप ही धार्मिक जातियो 
की उत्पत्ति हुई है। धामिक जातियो मे सिक्ख, जैन, वबीर-पथी, दाधारवामी ग्रादि 
के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । 


जाति-प्रथा के श्राथिक प्रभाव (छ९णाणाा० छ0०७ ० (0४७६० 
87४०0) -- लोभ (40ए७7/88०9) --जाति प्रथा के मुख्य लाम इस भ्रकार हैं-- 
(0) श्रम-विभाजन --जाति प्रथा व्यवसायिक श्रमविभाजन (0००एए४०णाके 
0ए9990॥ ० १,90०४४) वा ही एक साधारणस्वरुप है। प्रत्येक जाति बा अपना 
एक निश्चित ब्यवसाय होता है भोर प्रत्येक जाति श्रपने व्यवसाय मे दक्ष और 
कार्यक्रुशल होती है। हमारे देश मे झ्राज भी कुटीर उद्योगों के श्ररितित्व वा श्रेय 
जातिं-प्रथा को ही है | (7) पंतृक व्यवसाय --च्ू कि इस प्रथा वेः प्रस्तमंत पुत्र 
अपने पिता के व्यवत्ताय को ही भपनाता है, इरालिए उसके भविष्य वा निश्चय उसके 
जन्म से ही हो जाता है तथा व्यवसाथिक खोज भे उसे अपना समय भौर दावित 
ब्यर्थ में ही र॒ष्ट नही करना पडता ॥ इसके साथ साथ पंतृव व्यवसाय (पृल९०१६बाज 
0०००/७४००) होने के फलस्वरूप जाति के सदस्यों वो पश्रपना व्यवसाय प्रथवा 
कला सीखने में बड़ी सरलता रहती है और वे अपने व्यवसाय को सूक्षम एवं 
रहस्यमयी बातो की स्पप्टता से जानकारी रखते हैं ।॥ (70) सामाजिक सुदृढ़ता -- 
चू कि जन्म-कर्म के सिद्धान्त के भावरण भे प्रत्येक जाति अपने व्यवसाय एवं 
सामाजिक स्थिति (80०७ 80800३8) वो ओर से पूर्णत सतुप्ट रहती है, इसलिये 
समाज के पग्रन्दर वर्ये-सघर्ष (00895 (०77०४) श्रथवा ईर्प्या और सामाजिक 
विद्वेष (8०0थ-])-छ्ा)) भ्रपवा श्रसफल प्राकाक्षाओं से उत्पन्न श्रसदुष्टि 
(7५४४४४४7707) देखने को नहीं मिलती । इस प्रकार जाति प्रथा बे कारण सामाजिक 
संगठन एवं सुदृढ़दा (8005 07हक्कााडडॉणा ब्याठे 8गेवे॥709) को बल मिला 
है ) यही कारण है कि विदेशियों दे झानमणो से भी हिन्दू समाज बे संगठन को 
विशेष क्षति नहीं पहुच सको जिससे समाज में कभो भी भय, निराशा शब्रथवा 
अश्याति नहीं पल सकी | (४) जाति-चेतना --पश्रत्येक जाति के व्यवित जाति- 
चेतना (0४४४० 8०० ४प्००॥६) से परस्पर सूच्रबंद्ध रहते हैं। इसी चेतना से श्ररित 
दोकर एव जाति वे सभी सदस्प प्रत्येक घटक (07890) की सुख-दुख भे सहायता 
करते हैं तथा जाति के डर से श्रपने अत्यक कार्य मे उचित-अनुचित का ध्यान रखते 
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हैं। (४) हशल्याणकारो कार्य --जातिया मध्यकालोन यूरोप के शझिल्प-सर्घो 
(90789) प्रथवा बतेमान श्रमिक्-सधो के समतुल्य सुरक्षात्मक एवं कल्याणकारी 
गाय करतो रहो हैं । वे दाह्य व्यविदयों को पभ्रपने व्यवसाय में झाने से रोक कर 
अपने सदस्यो ने झआविक-हितो वी रक्षा करतो हैं तया वाह्म प्रतिस्पर्षा एव. शोषण 
से जाति के निर्बेल सदस्यो की रक्षा करती हैं। मारत में सामाजिक दीमा (800० 
गडण॥॥००) जैसी सुविधाज्रा के ग्रमाव में जाति-प्रथा का महत्व भौर भप्रधिक बढ़ 
जाता है, क्योकि इस व्यवस्था के भन्तगत किसी घटक को भ्रापत्ति भयवा सुख दुःख 
के समय जाति के समस्त घटक सम्मिलित रुप से उसकी सहायता के लिये प्रस्तुत 
रहते हैं। एक विद्वान के झा्दों मे “एक हिन्दू के लिए उसका जाति-सगठन हो 
उसको वलब (000), उसका श्रमिक-सघ (77४०४ एग्ाण्ण), उत्तवोी हितशारिणी 
समिति (ए७/४76 (0कए/(/९९) तथा उसको जन-हितघो सभा (?70॥७ एशशि७ 
#83९ए७०५) सभो छुछ है।” (२) विजिन्‍न जातियों मे सहकारिता >न्यूकि 
प्रत्येक जाति एक दूसरे पर किधी ने किसी वाये के लिए निर्भर होतो है, इसलिये 
इस प्रया से विभिन्न जातियों में सदृशारिता को बल मिलता है। (७) सामतानिक 
एप'ता एव सास्ट्तिए अल्षुष्यता --प्रनेकानेक वाह्म झ्रात्रणण होने के परचात्‌ भो 
जाति व्यवस्था ने हिन्दू समाज की एकता तथा सास्कृतिक वँयबितकता को अ्रश्नुण्ण 
बनाने में सहायता की है । जयार झौर देरी के शब्दों में “सम्मवत जाति व्यवस्था 
ने हिन्दू समान को स्वथ झ्नक्षण्ण बने रहकर राजतैतिक श्राक्म्णों के धाधातों को 
सहने की दाज्ित भो दी ।7 
हानि (0/5907०४7४७४०१) --भारत के राष्ट्रपति डा० राघाहृष्णमन (07 
१004 ॥(सष्शाधा) के बझब्दों मे, “जाति प्रया, जो सापानिक पतन को 
रोरते के लिप प्रारम्भ वो गई थो, दुर्भाग्यवज्ञ ग्राज साप्ताजिक उन्तति मे बाघक हो 
गई है।” वस्तुत मानव वी कुत्मित धूर्तता द्वारा जनित एवं पोषित यह जाति 
डपदस्था प्राज बे युग म प्रत्याचार एवं प्रहिष्णुता का व्यापव यत्र बने गई है । प* 
मेहर के शब्रों से--/ जय तझ भारत में जाति स्पवस्या है, तब तक देश में समाज- 
थाद को न सो स्थापता पी जा सकतो है प्रोर न साम्यवाद को हो।” जाति प्रथा के 
कुछ मुह्य दोष इस प्रवार हैं :-()) राष्ट्रीय एकता के लिये घातक “जाति 
व्यवस्था ने प्न्वर्गत टिस्पू समाज अनेक छाटे-छोटे वर्गों मे विभाजित हो गया । प्रत्पेत् 
बर्ग वे हृदय म एक दूसरे को द्वीन ([त0०7) क़रमभने बे कारण हि दूं समातर में 
कभी भी एवता नहीं घ्ाई । इसौलिय समय समय पर विदर्शियों ने प्राक्र हमारे देश 
पर प्रधिवार वर लिपा । (॥) दोषपूर्ण शम विभाजन -चू कि प्रत्येक जाति कै सदस्य 
साय-्याय रहकर बाय नहीं करते, इसतिये इस व्यवस्था दे घ्न्तर्गत समाज में थ्रम- 
विभाजन (0:80) ० 89०७) मी दोपपूर्ण होता है। (0) वैयकितिकता 
शो प्रापात -इस प्रथा का मस्य दोष यह रहा है जि इसमें गिसी 
स्थवित था व्यवसाथ उसकी सदन प्रवृत्ति (शए८७) वेयक्तिक रूमान 
(फक्च्ठेणड७॥० 4(६६ए००) वेयस्वित योग्यता (वच्छवेएभ४४० “जाए ) 
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के झाधार पर निश्चित न होकर जन्म दे भाधार पर निश्चित होता 
है । इस प्रकार विद्ती व्यक्षित को अपने वेयक्तिक गुणों को प्रदर्शित बरने 
का भ्रवत्तर नहीं मिल प्राता। यही नहीं, व्यक्ति ग्रपनी उस सामाजिक स्थिति 
(8०00 808+03) से ऊपर भी नही उठझ्ठे पाता है जो उसे भ्रपनो जाति विशेष के 
कारण प्राप्त होती है। (77) भ्रम व पूजी फो गतिझौलता मे बाधा --च्‌ कि जाति 
प्रया के प्न्तगंत प्रत्येक व्यक्ति का श्रपना व्यवसाय निद्दिचत होता है भ्रौर वह उसी 
व्यवप्ञाय को भपनाते के लिये बाध्य होता है, इसलिये इससे श्रम व पुजीवबी 
गतिशीलता (#60छा#ए ० 7.89०ण #ण्वे 0४9६४]) में भ्रवसच्द्धता झाती है (४) 
बहत्‌फाय उत्पादन मे फठिताई --एवं जाति का श्रम भौर पू जी उसी जाति विशेष 
के व्यवसाय में ही प्रथुवत होते हैँ । फल्त यदि विन्ही व्यवसायों में श्रम झौर पू जी 
का वाहुल्य रहता है, तब दूसरे ध्यवसायों मे भ्रभाव भी पाया जाता है | यही नही, 
श्रम और पू जी की गतिशोलता के प्रभाव में बडे पैमाने पर उत्पादन (!,88० 
808/6 ॥7009०४०४) करना एकदम प्रसुविधाजनक एवं दुपष्कर होता है। (छा) 
श्रम को भहानता को ठेस पहुचानां --जाति-प्रथा में ऊच-नोच की भावना मे 
कारण भारत के नागरिक श्रम की गरिमा (ह79 ० १.0000%) को भली प्रवार 
नही समझते । प्राय उच्च जाति के व्यवित भूखो मरने पर भी शारीरिक श्रम पश्रथवां 
निम्न जातियो द्वारा प्रपनाएं गए व्यवस्तायों वा भ्रनुक रण करना प्रपमानजनव' समभते 
हैं। (रण) प्रसहकारिता एव प्रसमानता --जाति-प्रथा प्रजातव॒वाद के रामानता 
(8५०४॥॥४७) के सिद्धान्त के विरुद्ध है। इस प्रथा वे विभिन्न जातियों में ऊंच-मीच 
का भेदभाव उत्पन्न करके ऊची जातियो द्वारा नीची जातियो के साम्राजिश एव 
झथिक झोपण को सरल बना दिया है ॥ जादिगत झ्रसमानता के कारण ही विभिन 
जातियों में सहकारी दुष्टिकोण नहीं पाया जाता है। (शव) नैतिक पतन ;-- 
सतति सुधारक्षास्त्र (9४७९०४॥०३) वे सिद्धान्दों के अनुसार जनसणप्या देः गुणात्मबा 
सुधार की दृष्टि से अन्तर्जातीय विवाह सजातीय विवाह की भ्रपेक्षा प्रधिव श्रच्छे 
होते है । एक ही जाति में परस्पर विवाह होने से जाति का पतन होता है, क्योवि 
इससे स्त्री-पुरुषो एवं शिशुओं का स्वास्थ्य भ्रोर शारीरिक धवित वा हास होता 
है। च्‌ कि जाति व्यवस्था दे भस्तर्गत प्रन्वर्जातीय विवाह वर्ज्य होते हैं, इसलिए 
यह व्यवस्था जीवश्ास्त्र के सिद्धान्त बे विपरीत है । विवाह का क्षेत्र सीमित होने 
के फ्लस्वरूप हिन्दू समाज में दहेज प्रथा, श्रात्मटत्या (802००) कया शिशु हत्या 
(70/80४20७) जैसी जघन्य सामाजिक कुरीतियो की बाढ़ मी भ्रा गई है । 

जाति व्यवस्था का भविष्य --पाश्चात्य सम्यता के सम्परं तथा देश मे 
फशिक्ष, की एयहस एूव साय थे उप्यत्ों थे फ्रछपर थे 'कलत्यराय बीत प्रथा च शहृत्य 
शने शने कम होता जा रहा है) महात्मा गाबी (भश्छां्ाव 6880) झौर 
प्रन्‍्य समाज सुधारों के इम्माछूत (एच्राएण्कत्र0॥5) के विरुद्ध प्रयत्तों ने तथा 
स्वतन्त्रता झ्ान्दोलन एवं राष्ट्रीयता की भावना ने भी जाठीयता के वन्धन यो 
दोला करने म झपूर्द चेष्टा की है। फिर भी भारत की पग्रामोण जनता (जो कुल 
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जनमरया वा ८५२ १६० है), छम्माछ्.त श्लौर ऊच-मीच की कुत्सित भावना से स्वय 
को पृथव नहीं कर सकी है। वास्तव मे जाति व्यवस्था के दोपो को दूर करमे के 
लिय व्यापक स्तर पर शिक्षा के प्रसार की आवश्यकता है । 
(२) सयुकत परिवार प्रथा (7००६ ए४:0॥ए 58४/४७)-- 
श्र्थ -- वेमवितक, परिवार प्रणालो के विपरीत, सयुत्रत कुटुम्ब प्रणाली के 
प्न्तगत एक परिधार मे झ्नेक परिवार सम्मिलित रूप से रहते हैं। परिवार का वयोवृद्ध 
हो परिवार का सचालनकर्ता तथा नियत्रणकर्तता होता है ।/ इस प्रकार एक सयुकत 
परिवार वे प्रन्तगत भाई-भाभी चाचा चाची, दांदा-दादी, ताऊ, बाबा य॒ प्रन्य सगे 
सम्बन्धी रहते हैं। समाजवाद के प्रमुपत सिद्धान्त ' कण ढश्थाफु००6 ०००० ०7६8 
६0 काड 0०एउलाए' शाप ६0 €एछ/एण6 ६९८००च्कहु 00 ग्राड ॥660/ का इस 
प्रणात्वी के प्रन्तगंत भली प्रकार से पालन होता है । 
सयुवत परिवार प्रथा के भाविक प्रभाव (8607०फा० छा्व८७ 
०६ 7७णगफ़ 89800) लाभ (84४०॥/०४8०४) -सयुकत परिवार प्रणाली 
के मुध्य लाभ इस प्रकार हैं --() पारिवारिक एकता मे वृद्धि --सयुक्त परिवार 
वे झन्तगंत सभी सदस्यो मे पारस्परिक सहयोग एवं एकता (07/09) की भावना 
परितक्षित होती है। फदत परिवार वो बडी से बडी समस्‍यायें सरलता से हल 
हो जाती हैं। (॥) उपभोग फे ब्यप मे फप्मी --सयुत्रत परिवार प्रथा मितव्ययिता- 
पूण है ) भनेक सदस्यो के एक साथ रहते के कारण प्रारिवारिक उपभोय का व्यय 
बहुत कम हो जाता है। (॥/) प्राथिक्र सुरक्षा --सयुबत परिवार प्रथा के प्रत्तर्गत 
परियार के समस्त सदस्यों यो बम से कम जीयन निर्वाह के साधनों के रूप में 
प्राथिक सुरक्षा (६-००)०ा/० 560पषा(9) का भारवासत भ्रवश्य रहता है। भ्रनाय 
शिपुष्रो, विधवाधो, वृद्धो, म्धक्तागो ([फी्0) और सभी प्रवार वे भपाहिजो एव 
बैरोजगारों वे लिये सयुबत परिवार सामाजिक बीमा" (800००] ह्ाध्पाशा००) का 
बाय वरते हैँ । र्‌ कि हमारे देश मे सामाजिक बीमा की गोजनायें व्यापव रूप से 
विस्तृत नहीं हैं, इसलिये सयुकत परिवार प्रथा वा इस दृष्टि से विशेष महत्व है। 
(९) सामाशिक्र सहकारिता की भावना को जागृत करना --इस प्रथा के भन्तगंत 
परिवार था प्रत्येक सदस्य सुपर दुख वे समय एक दूसरे को सेवा करने को तत्पर 
रहता है जितसे समतत परिवार वा जीवन प्रधित्र सरल भौर सुखी हो जाता है। 
च्‌ कि इस व्यवस्था म प्रत्येव व्यक्तित भपनी योग्यतानुसार कार्य करता है, इसलिये 
इससे श्रम-विभाजन को उपयुक्त बवसर प्राप्त होता है। वस्तुत' साम्यवादी व्यवस्था 
ये! भनुसार धयुत्त परिवार ध्रणाली मे प्रत्येक ध्यित भपनी सामरथ्यं क भनुसार बार्य 
एरता है तथा द्रायश्यवता ने भनुसार उपभोग करता है। (२) सम्मिलित सम्पत्ति - 
छू वि इस ब्यवरधां भ परिवार ने सदस्यो की भूमि सथा प्रन्य प्रकार को शम्पत्ति 
राम्मितित रूप से रहती है, इसलिय इससे बड़ो मात्रा मे उत्पादन व व्यापार को बल 
मिलता है। सेतो बे उप-विभाजन (8ए७-५:४7४००) भौर उप-सण्दन (फ्प्डायलान 
६७४००) जैसी बुराइया इस प्रणाली के अन्तर्गत जन्म नहीं लेती । यहो नहीं, इस 
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पदढ़ति भे नवगुवक्ों को प्रपनी जीदनबुत्ति (0कक्‍ध्ते के विपय भे भी विशेष 
दितित होने की आवश्यकता नही रहती वयोकि परिवार बे सम्मिलित च्यवसाम को 
ही दे भी अपना लेते है। (रा) पारिवारिक प्रतिष्ठा - सयुवत परिवार से घर को 
प्रतिष्ठा बढती है। डा० शाधाकमल मुकर्जी (0: छ४त॥8 ॥६8४० 'णलाव्ण) 
के शब्दों मे, ' समुक्रत परिवार प्रणाली ने, ज्येकि प्रेम श्र सहयोग पर झ्ाघारित है, 
देश में सामाजिक सहकारिता को दृष्टि से उस भ्रायिक व्यवस्या का निर्माण किया 
है, जो पश्चिम को स्वार्थों तथा एकाकी प्रधान व्यवस्था से भिन्‍न श्रौर उत्तम है।” 
हामि (0/:0087/88०) --(0) प्रालस्थ एवं झ्रकमंप्यता में बुद्धि -- 
चू कि इस प्रणाली के श्रतगंत प्रत्यैक्त सदस्य को श्रपवी आवश्यकतानुसार उपभोग 
के लिए मिल जाता है, इसलिए कुछ विलासी एवं अ्रकर्मेण्य व्यवित इससे भनुचित 
लाभ उठाते हैं जिससे उनकी आाधिक त्रिया को प्रेरणा (वग6०ा078 ० फष्णाणा॥० 
4०४०४) विनप्ट हो जाती है। (») व्यक्तित्व के विकाप्त में बाधा --एक 
सयुवत परिवार मे, परिवार के सभी सदस्य सामुहिव रूप स झाथिक वार्य करते 
हैं। परिवार का वयोवृद्ध सधालक एवं नियन्त्रणकर्सा होता है। इस प्रवार 
परिवार के प्रत्येवः सदस्य की स्वतन्त्र रूप से अपने व्यक्रितत्व को विकसित करने 
का पूण भ्रवसर नहीं मिल पाता तथा व्यक्तित्व (?श३०७०।४७) वे चरम, विकसित 
रूप के लिए जिस 'पहम, की चेतना' (007*८०एड ० 7280) की प्रावश्यत्वता होती 
है उससे वह सवथा अझछ,ता रहता है । (४) श्रम की गतिश्ौलता मे बाधा -- 
च्‌ कि परिवार का प्रत्यक सदस्य अपने जीवन निर्वाह बी दृष्टि से सुरक्षित होता 
है इसलिए बकारी के समय वह धर छोडकर बाहर जाना नहीं चाहता जिसके 
फ्लस्व॒रूप श्रम की गतिश्वीलता म बाघा पहु चती है?! (779) बाल-विवाह एवं 
झधिव सतानीत्पादन --समुकत परिवार पअणाली ही बाल-विवाह (070 
शाक्ा708०) को बुत्सित प्रथा के लिए पूणत उत्तरदाई है जिसके फ्लस्वरूप 
जनसख्या म अधिक वृद्धि होती है। (६) पू जो के एफ्प्रीपारण मे बाधा --सयुक्त 
परिवार मे धन का एफ्त्रीकश्ण नहीं हो पाता । कि परिवार वा प्रत्यपपः सदस्य 
मह सम्रभता है वि उछवे द्वारा कमाया हुआ धन समस्त परिवार १२ व्यय हो रहा 
है, इसलिए इससे सदस्या में ग्रपव्यय वो प्र।्साहल मिलता है। घन वे एक््रीवरण 
न हो सबने दे फलस्वरूप वड पैमाने पर उत्पादन वरना एकदम भ्रव्यावहारिक होता 
है। (४) पारिवारिक प्रशाति --यद्यपि सयुयत-परिवार मे मनुध्य त्याग की 
आदर्श भावना को सीखता है, तथापि कभी-कभी श्रपनी स्थायमयी भावना से प्ररित 
होकर त्याग की मावता को तिलाजलि दे देवा है। फ्लत ग्रापमी ईर्प्या, दें प, कलह 
प्रौर व॑मनस्य को बढावा मिलता है भ्रौर समस्त पारिवारिक जीवन प्रशात्ििपुण भौर 
कष्टकर हो जाता है। (5म) व्यक्तिगत साहस को भावना का भ्रस्त --सयुक्त 
परिवार प्रणाली मे व्यक्तियों म॒ साहस श्रौर जोखिम उठाने बी भावना (5छ76 
० 7 ८7ए४३८) का पअ्म्युदय नहीं हो पाता जिससे देश वे आथिक विकास मं 
झवरुद्धता भाती है। 
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संयुक्त परिवार प्रणाली का भविष्य :--वर्तेमाव परिस्थितियों में 
बुद्ध प्रमुख कारक (70०४०:७) सामूहिक रूप से सयुकत परिवार प्रणाली विघठन 
(0808077380॥0०7) के लिए उत्तरदाई हैं। इनमे से कुछ मुख्य कारक इस प्रकार 
हैं --(0)) परिवहन एवं सचार के सुविकसित साधनों ने बहुत से नवीन क्षेत्रो को 
प्रकाश रे लाकर भाथिक प्रगति को नवीन पवसर प्रदान किए हैं तथा साहुसी 
प्रद्मति के व्यक्तियों को इन भवसरो से प्राकर्थित करके, प्पने परिवार को छोड़कर 
नए सिरे से भ्रपना जीवन त्रम निश्चित करने की श्ररणा दी है। यही नही, इससे 
श्रम वो गतिशीलता म भी सहायता मिली है जिसके फलस्वरूप सयुक्त परिवार 
शने शने देयवितक परिवार (्रताश्यतणश्याा59० ४)णे9) का रूप लेते जा रहे 
हैं। (॥0 प्रौद्योगिक क्राति के फलस्वरूप नए-नए उद्योग-घन्धों भोर व्यापार झ्ादि 
के प्रारम्भ होने तथा नवीन प्रौद्योगिक वेद्यो को स्थापना ने भी इस दिशा को 
प्रभावित किया है। कृषि-भूमि पर जनसस्या के बढ़ते हुए दवाव के कारण बहुत से 
व्यक्तियों को विवश होवर झ्पने परिवार छोडकर शहरों की शरण लेनी पड़ी है । 
(४7) पाइयात्य शिक्षा एवं व्यक्तिवाद की भावना के प्रसार के फलस्वहूप सयुवत 
परिवार प्रणाली को कठोर भाघात पहुचा है। (७) वर्तमान युग मे “पस्तित्व 
के लिए सघपं” (8४ण58० 407 78273६90००) की बढतो हुई उप्रभावना ने भी 
ब्यक्तिदाद वी भावना से सश्लिष्ट होगर सयुक्त परिवार भ्रणालो को तीद्र भाधात 
पहु चाया है 
(३) उत्तराधिकार के नियम (.5७$ ० [ए06:६80००) 
भारत म हि.दुभो गौर मुसलमानों में भपने प्रथफू-पृषक्‌ उत्तराधिकार के नियम 
प्रचलित हैं, जो मुख्यत इस प्रकार हैं-( प्र) हिन्दुओं में उत्तराधिकार के नियम 
हमारे देश में हिन्दुप्ो में उत्तराधिकार सम्बन्धी नियम दो क्रकार के हैं:--. 
(0) मिताक्षर (0॥॥४-७४४0) -मिवाक्षर प्रणाली बंगाल को छोड़कर देश के 
समस्त भागो में प्रचलित है। इस प्रथा के प्रन्तर्गत परिवार वी सम्पत्ति पर सभी 
सदस्यों का दायित्व होता है। पुत्र भ्रपने पिता वे जोवनकाल में द्वो पारिवारिक 
सम्पत्ति बे! स्वामी झोर बराबर के भधिकारी माने जाते हैं॥ (७) दायभाग 
(7०5०७॥०४) “यह प्रणाली केवल बंगाल में प्रचलित है। इस प्रथा के भ्न्तगंत 
प्रपने जीवननाल मे पिता हो पारियारिक सम्पत्ति का एकमात्र (8७४०)७४०) प्रधितारी 
होता है । पुत्र फपने पिता के जीवनकाल में सम्पत्ति का कोई हिस्सा नहीं भांग 
सबते। पिता वी मृत्यु बे पश्यात्‌ ही पुत्र उस सम्पत्ति के स्वामी माने जाते हैं । 
सन्‌ १६५६ वे हिन्दू उत्तराधिवार भपिनियम (7]6 स/म्पेप 8900८४७०7 8०६, 3956) 
बे प्रत्तमंत भव हिन्दू परिवार की सम्पत्ति पर लडकों, सड़कियों, विधवा प्रौर 
विधुरों वो बरायर हिस्सा रिया जाएगा। हिन्दू-सत्रो को उसके पति के समान ही 
सम्पत्ति बी समान भधिकारिणों घोषित कर दिया गया है । (भा) मुसलमानों में 
उत्तराधिकार फे निपम ---इस्लामो कानून दे भनुप्तार सम्पत्ति मं पुरुष भौर 
रत्रो शा समात भधिरार सममा जाता है| सम्पत्ति के स्वामी मो मृत्यु के पश्चातू 
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सम्पत्ति का विभाजन विविध प्रकार के उत्तराधिकारियो मे समाम रूप से होता है। 
इस प्रकार मुसलमानों के उत्तराधिकार सम्बन्धी नियम बहुत कुछ सीमा तक 
हिन्दुओं के पुराने नियमों से मिलते जुलते हैं । 
उत्तराधिकार के नियमों के ग्राथिक प्रभाव (ए९०१०णा० कील्क् ण॑ 
प4७४ ० पग्रामशा४7००) --लाभ (४2८१६) --उत्तराधिदार के नियमो के मुस्य 
लाभ इस प्रकार है --() समानता झौर न्याय --चू कि इन नियमो के भनुसार 
पारिवारिक सम्पत्ति में से परिवार के प्रत्येक सदस्य को समान भाग मिलता है, 
इसलिये यह कहा जा सकता है कि ये नियम समानता और न्‍याय के सिद्धान्त पर 
आधारित है। (2) मध्यम वर्ग का श्रभ्युदथ --इन नियमों से समाज मे ग्राथिक 
विपमता का बोलबाला नही दिसाई देता । ऐसा नहीं हो प्राता कि यदि एव झोर 
कुछ गिने छने ध्यक्ति वेभवशाली, घनादुय और विलासी हो जाय, तब दूसरी श्लोर 
भूखे झौर नगे रहने वाले निर्धन ध्यक्ति दिखाई दें। सम्पत्ति वे समाने वितरण वे 
फलस्वरूप एक स्वाभिषानी मध्यम वर्ण का जन्म होता है जो भ्पने जीवन स्तर को 
स्थिर रखने के उद्देश्य से कठोर परिश्रम मे सलग्न रहता है। इसवे साथ ही साथ 
यह वर्ग झ्राथिक दृष्टि से समाज भर राप्ट्र दोनो के लिये वल्याणप्रद सिद्ध होता 
है। (४) स्वतस्प कृषक-भूस्वामी वर्ग का विवास --इन नियमों के द्वारा इपि में 
स्वतन्त्र ह्पक-हवामियों (?९४६००४ 37०.४7९०८७) का विकास होता है जो स्थिर 
ग्राम्य समाज को जन्म देते है। (7४) सामाजिक सुदृढ़ता --सम्पत्ति के विभाजन 
में समानता के व्यवहार से भाई भाई के हृदय में विधमता की भावना वा भ्रम्युदय 
नही हो पाता । यही नही, समाज मे प्रष्यक सदस्य को स्वतन्त्र जीवन यात्रा प्रारम्भ 
करने मे पैश्रिक्-सम्पत्ति के रूप में पर्याप्त सहायदा मिल जाती है। इस प्रकार 
उत्तराधिकार के नियम सामाजिक जीवन को सचालित एवं नियत्रित करवे' श्राधिक 
जीवन को प्रेरणा प्रदान करते हैं । 
हानि (0८ए७४७) --उत्तराधिकार के नियमों से उत्तन्न मुख्य हानिषा 

इस प्रवार हैं --() पुणी के सधय मे वाधा --च कि इन नियमों ने झ्ाधार पर 
सम्पत्ति का दिभाजन और उप विभाजन होता रहता है इसलिये ये नियम बडशी 
मात्रा मे पूजी के सचय में बाघा उपस्थित करते हैं। फ्लत दक्य म बड़ पैमाने पर 
उत्पत्ति करने श्रथवा आ्िक प्रगति करने की सम्भावना समाप्त हो जाती है। 
(7) प्रनाथिक जोतों मे वृद्धि :--उत्तराधिकार के नियमो के कारण डृपि भूमि का 
निरन्तर उप-विभाजन झौर विसण्डन होता चला जा रहा है जिससे न तो इन छेतो 
में वैज्ञानिक यन्चो का प्रयोग किया जा सकता है झोर न ही श्रावश्यक मात्रा में 
मुध्णर उपस्यित किये जए सकते है । प्ररिग।मठ भारत मे कृपि भ्रृम्ि की प्रत्चि एक्ड 
उपज दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है। (१४) पारस्परिक बमनतस्थ --सम्पत्ति 
के विभाजन के समय झोौर वाद में छोटी छोटी बातो वो लेकर परस्पर भगडे होते 
हैं प्रोर सुकदमेदाजी को प्रोत्साहद मिलता है जिसमे समय शक्ति भौर धन की व्यर्य 
में बरबादी होती है । 


सामाजिक और धामिक सस्थाए १०५ 


(४) झ्राथिक प्रगति और धामिक विश्वास 
(8८०ण१०ए७ा८ ?7०६27९55 शत छिशाह्राएप5 छक्षा०ए९७४) 

पादचात्य बिदानों ने भारतवासियों के झाथिव ज़िया-कलापो पर 
घामिक भावना के प्रभाव को बढान्चढा कर बतलाया है । भारत के नागरिकों 
की झ्राथिक श्रवनति का मूलभूत कारण यहा की धा्िक भावनाओं में खोजा 
गया है । क्रौभती बीरा एन्सटे के झब्दों मे “घाभिक प्रवृत्ति चाहे किसी भी 
विशेष सम्प्रदाय से सम्बन्धित हो, भारतोय जीवन के प्रत्पेक क्षेत्र मे व्याप्त है । यह 
दुरुह रूढिवादिता व प्रन्धविश्वास फो जन्म देती है तथा भ्रत्येक नवीनता षा, चाहे 
बहू क्तिनों हो जागृत श्रौर उदार बयो न हो, तर्कहीन विरोध करती है। पाश्चात्य 
देक्षों फो प्रपेक्षा भारत मे सामाजिक व श्राधिक उन्नति के लिए घामिक-घिरोध को 
नध्द करवा भ्रधिक कठिन है, श्योंकि यहा वर्तमान धाम्फि विश्दास हथा उससे 
उत्पन्न हुश्रा विशेष सामाजिक समंठन इस उद्देश्य से वाघक है ३7 

बस्तुत हमारी घामिक भावनाओं ने हमारे श्राथिक एवं सामाजिक जीवन 
को पग-पग पर प्रभावित किया है। इस ससार और इसकी भौतिक वस्तुओं के 
प्रति नश्वरता बी भावना हमे न केवल सुख के भोतिक साधनों से वचित रखती है 
वरत्‌ अ्क्‍्मंप्य, निराशावादी और भाग्यवादी भी बना देती है । अहिंसा भें विश्वास 
करने वाले भारतीय कृपक झपनी पसल को क्षति पहुचाने वाले कीट और पशुओं 
घी मारना अपर्म और महापाप समभते हैं। एक अनुमान के अनुसार कुल कृषि 
उपज का २०% भाग जगली पद्ु श्र पक्षी खा जाते है भौर इस प्रकार प्रतिवर्ष 
६० करोड़ रु० से भी अधिक की हाति होती हे । इसी प्रकार बृढे और अनुत्पादक 
पशुओं को व्यर्थ मे पालने से लगभय १७६ करोड रु० पतिवर्थ की क्षति वा 
अनुमान लगाया जाता है। हमारे धरम के ठेकेदारों ने विवाह, मृत्यु-भोज, मुण्डन 
श्रादि प्रवसरो पर अनावश्यक भ्रपव्यय करने के धामिक नियम प्रचलित किए हुए है 
प्रौर इन भ्रवसरो पर भ्रज्ञान शौर अशिक्षित जनता ऋण लेकर पैसे को पानी की 
तरह बहाती है। 

परम्तु धर्म का एक दूसय पहलू भी है । वस्तृुत हमारा घर्मे निष्कियता और 
इस ससार के प्रति पूर्णहपेण उदासीनता की शिक्षा न देकर भ्रपने श्रनुयायियों को 
निष्काम वर्मबोग वी शिक्षा देता है । हमारा धर्म स्वार्थपरता को त्याग कर भौतिक 
बस्तुओं के उपा्जन की शिक्षा देता है और इस प्रकार धन को मानवन्कल्याण के 
लिये (ए४०श४क #ण प्नण्ण्णथ्म १ए९७४:७) वताता है, मानव-कल्याण को धम के 
लिए (प्रच्ण्यव्य पर८ह००० #07 ॥7०७४६४) नहीं । आचीन युव॒ मे भी, जबकि हमारे 
देश में दर्शन और धर्म का प्रभाव था, भारतवासियों ने प्राथिक-क्षेत्र मे असौस 
भ्रगति वी थी भौर उस समय हमादा देश ससार के सब देशो से श्रेप्ठ माना जाता 
था। श्रीकृष्ण ने गीता भे विप्कामन्क्मेंपोग की शिक्षा दी है। वर्तेमात युग मे 
लोक्मास्य तिलक झौर स्वामी दयानन्द ने भी कर्म को प्रघानता दी है। वास्तव 
में हमारी भारयवादिता, निराशावादिता भोर परलोकवादिता झादि बातें हमारी 


१०६ भारतीय भ्रय॑शास्त् 


निर्धनता श्रौर श्राथिक दुर्दशा के परिणाम है, उनके प्रावश्यक कारण नही हैं। हमारे 
धर्म ने हमे निरन्तर कर्ममार्ग पर प्रशस्त होने को श्राह्मुत किया है परन्तु । कुछ 
विपम परिस्थितियों ने हमे भाग्यवादी और निराशावादों बनने को विवश्ष 


किया है। 


के 


कृषि का महत्व और इसके पिछडेपन के कारश 





(छएुणघ्ाल्ह ्॑ 38700ए6 शाते (४७४९5 0॥5 88९४४ ४४07055) 
प्रावकथन --भारत एक कृषि प्रधान देश है । देश की ७२%, जनसख्या 
प्रत्यक्ष और भ्रप्रत्यक्ष सूप से कृपि-साधनों पर आाश्चित है। भ्रय नद्योगो शोर 
व्यवमाया की प्रपेक्षा हमारी राष्ट्रीय प्राय मे कृषि का भाग सर्वाधिक रहता है। 
ययपि भारतीय पश्रथ व्यवस्था में कृषि वा विशेष महत्व है, परन्तु भूमि पर जनसख्या 
के भ्रत्यविर भार प्रति एक्ड, न्‍्यून उत्सादन, दोषपूर्ण कृषि प्रणाली तथा सगठन 
ने कारण शषि एक अलामजारी उद्यम अथवा जीवनयापन का एक ढ्य (७ फ़छ्छ्ण 
]॥6) मात्र रह गया है । 
भारत में कृषि का महत्व. ([#एण०० ० 4ह87०ण/पफ९ व 
त0) --भारतीय भ्रय-व्यवस्था मे कृषि वा महत्व इस प्रकार है--(0) जन- 
सब्या को भ्राश्रितता --भारत की ७२% जनसख्या प्रत्यक्ष रूप से श्रपनी आजीविका 
के लिये दृषि पर निभर है। भ्रृ कि कृषि एक प्रतिश्चित व्यवसाय है, इसलिये जन 
सख्या के वृहत्‌ भाग का एृपि पर प्राश्चित होना हमारी ग्रविकसित अवस्था का 
सूचक है । जबकि हमारे देश मे जनमख्या का ७२% भाग कृषि पर प्राश्चित है तब 
इंग्लैंड भ्रौर अमेरिका म यह प्रतिशत क्रश ५ झौर १२ है। कृपिन्साधनो पर 
जमसख्या वे भार का यह प्रतिशत दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है । एक प्रनुमान 
के श्रनुसार हमारे दर की जनसख्या ।म॒ प्रतिवष एक करोड की वृद्धि होती है । 
इसम से लगभग ४६ लाख व्यवितर्यों की वृद्धि कृषि व्यवसाय पर होती है। 
(०) छाद्य सामग्री को उपर्लब्प -हषि से देश की जनसख्या का खाद्य सामग्री प्राप्त 
होती है। ययपि कृषि भारत का एक मुख्य व्यवस्ताय है, तथापि इससे देश की 
सम्पूर्ण जयसरुया ये मरण पोषण वे लिय पर्याप्त स्ाद्यान का उत्पादत नहीं हो 
पाता । फ़वल हम प्रत्िवष लाखो टब खाद्यान्न का आयात करना पढ़ता है) सनू 
१६५७-५८, १६५८ ५६ १६५६ ६० और १६६०-६१ मे क्रश १६२ करोड 
₹०, १५२ करोड रु०, १५५ करोड र० और १४५ करोड रु० के मूल्य का खाद्यान्न 
दिदेशा से भायात किया गया । वस्तुत द्वितीय योगना को शभ्राझ्िक्र भ्रसण्लता का 
प्रमुख कारण भी देश म खाद्यान्न के उत्पादन मे भ्रावश्यवतानुसार वृद्धि का न होना 
ही था ) फिर भी विग्रत दशाब्दी म भारत म साद्यान्र के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि 
हुई । सन्‌ १६५०-५१ मे खाद्यान्न का उत्पादन ५२२ साख टन था जो सन्‌ १६५५-५६ में 


श्ण्ष आरतीय अर्थशास्त्र 


बढ़कर ६५८ लाख टन तथा सर्‌ १६६०-६१ मे ७६० लाख टन हो गया। तौसरी 
योजना म खाद्यान्नो पादन का लक्ष्य १,००० लाख टन रक्खा गया है । (0) राष्ट्रीय 
श्ाय का मुख्य स्रोत -वस्तुत इृषि:देश की राष्ट्रीय श्राय का एक प्रमुख स्रोत है । वृत् 
राष्ट्रीय आय का लगभग ५०%, भाग कृषि भौर पयु-पालन से श्राप्त होता है। 
(४) हषि-प्राश्ित उद्योग --हमारे देश के बहुत से महत्वपूर्ण उद्योग ध-ध, जैंसे-- 
कपड़ा, पटसन, चीनी, वनस्पति, घी तथा तेल श्रादि अपने कच्चे माल के लिये इृपि 
पर ही श्राश्चित हैं । इसके अतिरिक्त कृषि से सम्बन्धित बहुत से उद्याग-बधे, 
जैसे--कपि यत्र बनाने तथा क्षाद बनाने के उद्योग भी प्रप्रत्यक्ष रूप ते व्रपि पर 
हो निर्भर हैं। (४) भ्रन्‍्तर्देशीय व विदेशी व्यापार ::-भारत के झान्तरिव” व्यापार 
में कृषि-उपज के महत्व का झनुमान गावों मे झौर शहरी रथ्टियों मे होने वाले 
व्यापार को देखकर लगाया जा सकता है। हमारे निर्यात व्यापार में चाय, कपास, 
पटसन, तम्बाकू, मसाले और तिलहन ग्रादि कृषि-उपजो कय विश्येप महत्व है। छ) 
परिवहन के साधन --हमारे देश मे परिवहन वे विभिन साधनों को पपना प्राय वा 
एक बडा भाग कृषि-उत्पांदन तथा कृपक णनसख्या को एक स्थान से दूसरे स्थान 
तक ले जाने मे प्राप्त होता है ! (४०) सरकार का वित्तीय ढाचा --हमारे देश की 
राज्य सरवारो श्रोर केन्द्रीय सरकार का वित्तीय ढाचा (एशब्यथद्य 8४0००7०) 
भी एक निश्चित सीमा तक कृषि पर ब्राश्चित है। मालग्रुजारी, सिचाई वर, छषि 
प्राय पर कर, कृषि सम्पत्ति पर कर व सुधार १२, स्टाम्प फीस, रजिस्ट्रेशन पौस श्रादि 
राज्य सरवारो के भ्राय के मुख्य याधन है जो पूणणंतया कृषि पर श्राश्रित व्यक्तियों 
से वगूल होते हैं। इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार को भी निर्यात क्रो तथा उत्पादन" 
फरो (808० 707७9») से प्राप्त श्राय का एक बृहत्‌ भाग चाय, तम्बाबू श्रादि 
कृषि फसलो से प्राप्त प्राय प्राप्त होती है। (४0) शझ्राविक नियोजन:--भारत 
के श्रायोजित विकास में कृषि का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। वस्तुत भ्राथिक नियोजन 
की सफ्लता कृषि-उत्पादन मे भाशातीत वृद्धि से ही सम्भव है। प्रथम पचवर्षीय 
योजना में हृषि को प्रधानता दी गई तथा किसी सीमा तक इस योजना की सफलता 
का मुख्य कारण भी हपि उत्पादन भ आ्ा्योतवीत वृद्धि ही था। द्वितीय योजना वी 
श्र शिव झसफलता का प्रमुख फारण कृषि-उत्पादन मे आवश्यकतानुसार वृद्धिवान 
होना था । तृतीष योजना के श्रन्तगत खाद्यान्न के विषय म देश को झ्रात्मनिर्भर 
एव प्रा म पर्याप्त बनाने का लक्ष्य रकखा गया है। (55) पशुभ्रों के लिये चारा -दृषि 
से देश के लगभग ३० करोड़ पशुओं को चारा मिलता है। (3) श्रस्तर्राष्ट्रीय 
महत्व --भारतीय कृषि का भ्रस्तर्राष्द्रीय क्षेत्र मे भी विश्ेप महत्व है। हमारा देश 
चाय, गन्ना भर मू गफली का सवसे बडा उत्पादक है। कच्चे जूट और लास के 
उत्पादन में भारत को एकाधिकार सा प्राप्द है तथा कपास, तिलहन और तम्वारू वे 
उत्पादन में भी देश का ऊचा स्थान है | चू कि हमारे देश से चाय, दिलहन, लाख, 
तम्बाकू भादि कृषि-उपजो का पश्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, इसीलिय भारतीय 
कृषि का झन्तर्राप्ट्रीय दृष्टि से भी विद्येप महत्व हो जाता है | 
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भारतीय कृषि की सुख्य विशेषताएं (अक्व॥ एफ्क्षकरशाक्रार8 रण 
पुए09० #85८०१६ए००) --भारतीय कृषि की प्रमुख विज्येपताए इस प्रकार है -- 
(0) कृषि-भूमि का क्षेत्रफल --.एक झनुभान के अनुसार हमारे देश का समस्त क्षेत्र 
८० ६३ करोड़ एकड है । इसमे से केवल ७२९१० करोड एकड अथवा कुल क्षेत्रफल 
के ८६ ४% भाग के उपयोग के ही आक्डे उपलब्ध हैं। कुल क्षेत्रफल मे से केवल 
३७ ८५ करोड़ एकड अर्थात ३६ ४९ भूमि पर ही वास्तविक रूप से कृषि की जाती 
है । कुल क्षेत्रफल का लगभग १२% भाग क्ृपिज्योग्य बजर भूमि के रूप मे है। 
ड्वितीय योजना के भ्रन्त तक देश मे कुल लिचित क्षेत्र ७०० लाख एकड हो गया 
था | तीसरी योजना के अन्त तक देश में कुल क्पितनक्षेत्र बढ़ाकर ४० २० करोड 
एकड तथा कुल सिंचित-्षेत्र ९०० लाख एकड करने का निशचय किया गया है। 
इस योजना भें ७० लाख एकड कृषि-योभ्य बजर भूमि को तोडकर कृषि योग्य बनाया 
जायेगा। (४) प्रति ब्यवित भूमि फा क्षेत्रफल --हमारे देश मे भ्रति ब्यवित जाती 
गई भूमि का क्षेत्र अपेक्षाकृत बहुत कम है। जबकि अमेरिका, प्रास्ट्रं लिया औौर कनाडा 
में प्रति ब्यवित जोती गई भूमि का क्षेत्रफल क्रमश ३११७ एकड, ४७१ एकड शरीर 
५२६ एकड है तब भारत में यह केवल ११ एकड ही है। (77) कृषि अमिकों 
की प्रधिक सपया --भारतीय कृषि दी प्रमुख विशेषता यह है कि इसमे पू जी की 
अपेक्षा श्रम प्रधिक लगा हुआ है। ज्वकि इगलंड, भ्रमेरिका और पूर्वी गूरोपियन देशों 
में प्रांत १०० एकड भूमि पर लगे हुए व्यवितयों की सख्या न्रमश ६ ६ से कम भौर 
१५ है, तव हमारे देश भे यह सख्या लगभग ८० या इससे भी भ्रधिक है । फलत- भारत 
में प्रति व्यक्त श्ौसतन आय अपेक्षाइत बहुत कम है। (77) कृषि मे जाद्यान्त की 
भ्रमुखता -हमारे देश मे बोई जाने वाली कुल कृषि-भूमि के ७६९६ भाग पर 
खाद्यान्न को फसलें उगाई जाती हैं | व्‌ कि भारत के छोटे छोटे खेतो मे कृषि प्रधावत 
जीवन निर्वाह वे लिये ही की जाती है, इसलिए कृषि भूमि के वृहत्‌ भाग पर 
खाद्यान्नोत्पाइन करना स्वाभाविक ही है। खाद्यान्न को फ्सलो के भतिरिक्‍त हमारे 
देश मे चाय, कहवा, कपास, जूट, तिलहत, मसाले आदि व्यापारिक फसलें (008- 
म्गशाभण! (४०9७) भी उयाई जातो हैं ॥ डा० बरस (97. 8९४8) के मतानुस्तार 
यद्यपि भारत झाव भौर फल के उत्पादन मे बहुत पिछड़ा हुआ है, फिर भी देश में 
शाक भौर पल के क्षेत्रों में श्रमश' कमी होती जा रही है॥ (४) झनिड्ित निर्दाह -- 
भारतीय दृषि की प्रमुख विशेषता इसवी झनिदिचतता है । यय्यपि प्राथिक नियोजन 
के प्रन्तगंत कृषि वे सिचित-क्षेत्र में पर्याव्त चृद्धि हुई है, तथापि कृषि-भूमि के विद्याल 
क्षेब्रफल को देखते हुये यह सपलता “सपुद्र मे बू द” के सदृश है । फ्लत आ्लाज भी 
भारतीय हृपि “मानसून का जूझ” (0०्यण०)७ ञ 3[0730009) बनी हुई है* । 
* * ता मैडाएटएशएए९ 35 ८८० ९७१९8 ३ हाय ण& 48 तकाघ3 रच 279 हरा ८घ पटल, 
00६ ०0]5 ॥099 (0 वड्ता$ गरए। आद१८, ऐज९ घोटफ़ गाउफ बगगए5700_ टआ]ए छा १०0 86 
फुशसा 8 १एव ०६ ह0703] 3%८व326 7१0॥4)] 85. पाएड, ७0९55 406 00000073 
04८275९ ० 0४८ ए्रणाधालै। ९०ए्राश्ाएथवा<ता ता दा 0 पढ़ 70750070 आ0 (06 पशटरटए 
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११० भारतीय अर्थशास्त्र 


डा० बलजीत सिंह (77 82] 8ए87) ने अपनी पुस्तक /ए06७ #880पप6 
70 720:8” में लिखा है कि उत्तर प्रदेश मे ३५ वर्षों मे १६ वर्ष वर्षा कम होती है 
तथा ६ वर्षों मे सूखा रहता है | इसी प्रकार बगाल मे १० वर्षों मे केवल एक वर्ष 
हो ऐसा होता है जब सततोषजनक वर्षा होती है, नहीं तो प्रतिवर्ष प्रान्‍्त के किसी 
न किसी भाग में झनावृष्टि अथवा वाढ्ध का प्रकोप रहता है। इप्रत स्पष्ट है कि 
वर्षा कौ प्रनिश्षितता के कारण भारतीय कृषि एक अनिर्िचित व्यवसाय ही है। 
(रा) प्राचीन व दोषपूर्ण कृषि पद्धति --हमारे देश की कृषि पद्धति भी विचित्र-्सी 
है | च्‌ कि इसमे प्रति एकड़ ग्रौसत उपज बहुत कम है, इसलिये इसे गहरो खेती 
([7शाभ्ए९ 0४४ए४४०४) भी नही कहा जा सकता और चू कि इसमे प्रति एकड 
पूजी की भअपेक्षा श्रम अधिक प्रयुक्त होता है, इसलिये इसे विस्तृत खेती (/2:0078ए७ 
009७४४४०४) भी नहीं कहा जा सकता ! इस प्रकार श्रम झौर पू जी का भ्सतुलन 
(एग०्प्रणाए॥शणण ) भारतीय कृषि की एक विश्येपता है। (77) दोषपूर्ण संगठन -- 
भारतीय कृपक बंयवितक रूप से निर्धन है तथा उसके साधन इतने परिसीमिस हैं 
कि वह सगठित रूप में कृषि नहीं कर सकता $ फ्लतः जमीदार, साहूकार, पद्ढेदार 
श्रादि मध्यस्थो ने कृपको की प्रज्ञानता, भशिक्षितता एवं निर्धनता से भ्नुचित लाभ 
उठाया तथा कृषक के जीवन को प्रतियोगी झ्ौर शोषण के मावात से श्रस्त बनाये 
रबखा । (९७) भ्रलाभकारोी प्रथे-व्यवस्था --हमारे देश में कृषि का प्रति एकड 
उत्पादन श्रपेक्षाकृत बहुत कम है। इसके साथ ही साथ देश में इपि-भूमि पर भ्राश्रित 
जनसझया का भार बहुत भ्रधिक है । फलत इृथक परिवारों की औसत पभाय बहुत 
कम है। इस प्रकार भारत की ग्रामीण प्रथ व्यवस्था पुर्णेतया अलाभकारी है। च्ू कि 
हमारे देश में बेकारी की समस्या श्रपने प्रचण्ड रूप मे फैली हुई है, इसलिये प्रलाभकर 
व्यवसाय होते हुये भी बहुत से व्यक्ति कृपि को छोडते को तंयार मही हो पाते । श्रत 
यह कहा जाता है कि “भारतीय कृषि कोई लाभकारी व्यवसाय न होकर जीवन- 
मापन का एक ढग-मात्र रह गई है ।” 
भारतीय कृषि की पिछडी हुई दशा (880८एघ४४०९३४ ० वावाक्ा 

#87०॥४४४7०) --भारत सरकार के भूतपूर्व हृपि-सलाहकार, डा० ब्लाउस्टन 
(07 007४०४) ने कहा था, “भारत मे हमारी विछडो हुई जातिया तो हैं ही, 
हमारे पिछड़े हुए दघदसाय भी हैं झोर दुर्भाग्ययश कृषि उससे से एक है।” यद्यपि 
कृषि भारत का एक मुख्य व्यवसाय है और देश की लगभग ७२०४ जनसख्या द्रपि 
पर आाश्चित है, तथापि खेद वा विषय यह है कि भारतीय कृषि भ्रविक्रसित भ्रवस्था 
में है। भ्रन्य देशो से तुलना मे भारत भे अत्ति एक्ड कृषि-उपज बहुत कम है। हमारे 

देश की श्रपेक्षा प्रमेरिका मे दुभ्रुना येह, चोगुनी कपास तथा सवागुनी कच्ची खाड 
प्रति एक्ड उत्पन्न होती है। भारत मे प्रति एक्ड गेह वी औसत उत्पत्ति वा प्रनुमान 
५६३ पौण्ड है, जबकि आरस्ट्रे लिया, कनाडा और अमेरिका भे यह ज़्मश ६०६ पॉड, 
६७६ पौंड और १,०७६ पौड है। इसी प्रकार हमारे देश म॑ प्रति एक्ड चावल वी 
उत्पत्ति केवल १,०४५ पौंड है, जबकि वर्मा, चीन और जापान में यह ब्रमदा 
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१२१६ पॉड, २२४८ पौंड तथा ३३२१ पौंड है । हमारे देश में रूई और कच्ची 
खाड का प्रति एकड उत्पादन भी बहुत कम है। जबकि अमेरिका श्रौर मिल्र में 
प्रति एक्ड रूई का उत्पादन क्रमश ३१२ पौंड तथा ५६० पौंड है, तब भारत में 
यह केवल ८८ पौंड है। इसी प्रकार जबकि प्रमेरिका, क्यूबा भौर मारीशस मे प्रति 
एकड कच्ची खाड का उत्पादत क्रमश ज्े,७०१ पौंड, ४,५६७ पौंड तथा ६,१६२ पौंड 
है, तब भारत में यह केवल ३,०६३ पौंड है 

भारतीय क्ृपि की अविकसित श्रवस्था झयवा कम उत्पादन के 
कारण (08096३ .ए॑ एछ4९६फ्रथात4688 07 क्‍/0त.. शिण्वेपष्चणा 6 ]वाढा 
#ह87०7+ण०७) -- भारतीय कृषि की अविकसित अवस्था के मुख्य कारण इस 
प्रकार हैं -- 

(१) कृषि-भूसि का विभाजन और विखण्डन :--भारतीय कृषि 
में प्रति एक्ड कम उत्पादन का एक प्रमुख कारण पझनाथिक प्राकार की जोतो 
(ए४७००००००।० छ०१:०६४७) का होना है । उत्तराधिकार के नियमो के फलस्वरूप 

देश भें कृषपि-जोती का उप-विमाजन (899-ए७४४००) झौर विखण्डन 
(0५४०8 ०७१0७४४०७) होता जा रहा है। एक श्नुमान के भ्नुसार मद्रास, प्रसम, 
पश्चिमी बगाल व उडीमा में खेतों का औसत क्षेत्रफल ४ ५ एक्ड तथा उत्तर प्रदेश 
में २५ एक्ड है । जाल्धर जिले की एक जाच से पता चला कि वहां पर ५८४ 
कृषक भूमि के १६,००० टुकड़ों पर खेती करते ये भ्रौर प्रत्येक खेत का भ्रोसत 
क्षेत्रफल है एकड था। चूंकि हमारे देश मे कृषिबज्जोतों का झाकार प्रनायिक है, 
इसलिये हृधि मे बन्द्रो का प्रयोग तथा श्रन्य किसी प्रकार का वैज्ञानिक सुधार 
असम्भव है । 

(२) भूमि पर जनसंस्या का प्रत्यघिक भार--[छ/००38ए० 
ए7९8१प76 ०4 9०फणे४४४०0 ०० 7.370) --द्वेमारे देश की लगभग ७२% जन- 
स्या भ्रपनो भाजीविका के लिए कृपि-साधनों पर निर्भर है। यही नहीं, कृपि पर 
झाश्चित जनसस्या का यह भार दिन-प्रतिदिन बढता ही चला जा रहा है । एक प्रनुमान 
के प्रनुसार हम।रे देश वी जतसख्या मे प्रतिवर्ष १ करोड कौ वृद्धि होती है। इसमे 
से लगभग प्राघी जनमख्या की वृद्धि कृषि व्यवसाय पर होती है | जनसबख्या के बढते 
हुए भार के साथ हो साथ कृषि-जोतो के उप-विभाजन झौर विसष्डन को समस्याएं 
गहन रूप धारण करती जा रही हैं। बस्तृत कृषि-ब्यवसाय पर जनसबश्या के बृह्त्‌ 
भाग वा प्ाश्चित होना न केवल कृषि की झविकत्तितता का सूचक है वरन्‌ देश की 
अर्थ-ध्यवस्था के अ्रसतुलित विकास (एग0क&7०८१ 70०9श०ए४४८४७) का भी 
परिचायक है। 

(३) भूषारण की दोषपूर्ण प्रणाली (फल€०७४० 58४00 ० 
पछव प्रश्ाणा०) --डुछ दिनों पूर्व दक भारत के विभिन्न भागों मे जमीदार, 
जागीरदार और इनाम भादि मध्यस्थो के पास देश की लगभग ४० प्रतिशत भूमि 
थी। ये मध्यस्थ प्रपनी भूमि को लगान पर हृषकों को देते थे। मध्यस्थ रुपको 
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के 


से मनमाना लगान वसूल वस्‍्ते तथा भ्नेक प्रकार की भेंट व बेगार प्रादि लेकर 

उनका बुरी तरह शोषण करते ये। उस स्थिति में कृषि अथवा इृषकों की स्थिति 

मे सुधार झाना नितान्त झसम्भव था। इस समय तक कुछ गौ मध्यस्थो को छोड़कर 

शेष सबके उन्मूलन का कायें पूरा किया जा चुका है। मध्यस्थो की समाप्ति होने 

से २ करोड से अधिक कृषकों का सौधा सम्बन्ध राज्य से जुड गयः है भौर कृषि 

पे 3 (एथा०७) पड़ी पर्याप्त भूमि तथा निजी वन सरकार के प्रबन्ध मे 
ए है । 

(४) फसलों के रोग व कीटाणु --हमारे देश मे भूमि को उचित मात्रा 
में, खाद व पानी ने मिलने के कारण फसल श्षीघ्र ही रोगग्रस्त हो जाती हैं ! यही 
नही, प्रतिवर्ष टिड्डो दल और जगली पशु पक्षी भी कृपक की फसलो का विनाश 
मरते रहते हूँ। एक प्रनुमान के भ्रनुसार जगली पशु पक्षी भोर कृमिकीट भ्रादि 
कृषकों की फसल का २०% भाग खा जाते हैं जिससे प्रतिवर्ष लगभग ६० करोड 
रु० की क्षति होतो है । 

(५) पश्चओं की हीन दशा --हमारे देश में विश्व की कुल पशुन्सस्या 
का है भाग है। परन्तु हमारे पशु भ्रपेक्षाइत बहुत दुर्मल झौर झ्रक्षम हैं। भारतीय 
कृषक निर्धनता एवं नज्ञासतावद्य पशुन्रो का यथोचित पालन-पोषण नही करता । फलतः 
उसके पशु दुर्गल रहते हैं तथा शीघ्र ही रोगो के शिकार होकर मृत्यु का ग्रास बनते 
है | पशुओो को हीनायपथा के परिणामस्वरूप कृपक भ्रधिक कुशलता से क्रपि वार्य 
नही कर पाते । यही नही, हमारे देश के कृषक भ्रपनी भ्ज्ञानता झौर घामिक भ्रन्ध 
विश्वास के कारण गअनुत्पादक पशुओ को मारना पाप समभते हैं तथा उनके 
भरण पोषण के रूप प्रदावश्यक हानि उठाने वे लिए सदेव प्रस्तुत रहते हैं ॥ एव 
प्रनुमान के अनुसार भारत मे बूड़े एव अशकत पशुओं के भरण-पोषण पर भ्रनावश्यक 
व्यय से प्रतिवर्ष लगभग १७६ करोड २० की क्षति होती है। 

(६) उत्तम बीज, खाद व सिंचाई का झ्रभाव -- यह एक व्यावहारिक 
तथ्य है कि भ्रच्छी फमल के ल्लिए उत्तम जलवायु, उत्तम कोटि का बीज, पर्याप्त वर्षा 

श्रथवा सिंचाई तथा भूमि को उ्वर बनाए रसने वाले तत्व-खाद वो परमावश्यक्ता 
होती है। हमारे देश मे कृषि के पिछडेपन का मूल कारण इन सय साथनों की 
अपर्याप्यता एव प्रनुपयुक्तता है। एक अनुमान के भ्रनुसार भारत मे उत्तम कोटि का बीज 
गद्ना-ल्ैत्र के ६५१८ भाग मे, पटसनलक्षेत्र के ५०% भाग में तथा गेहू व |क्पासलत्र 
के २०५ भाग में ही बोया जाता है । सन. १६६०-६१ में बेवल ५५० लाख एक्ड 
भूमि मे खाद्यान्न के उन्नत बीज वोये गए। उत्तम कोटि के बीजों के श्रभाव के साथ- 
साथ हमारे देश मे पर्याप्त मात्रा मे खाद का भी प्रयोग नहीं किया जाता है एवं 
अनुमान के पनुसार भारत मे प्रतिवर्ष उपलब्ध गोबर (लगभग ८० शाख टन) वा 
४०५८ भाग उपले बनाकर जला लिया जादा है, २०% भाग व्यर्थ मे ही नष्ट हो 
जाता है ओर केवल ४०% भाग ही खाद के रूप में सेदो तर पहुच पाता है । यही 
नही, हमारे देश मे खाद बनाने तथा खेतो में खाद डालने को विधिया भी श्रवेशानिर 
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और दोपपूर्ण हैं जिसके फ्लस्वरूण खाद दे वहत से उर्वरक तत्व नप्ट हो जाते हैं। 
प्राय भारतोय कृपक गोबर शौर कूडे कट प्रादि को गड्ढे मे न भरकर खुला ढेर 
लगाते हैं तथा छेतों में खाद देते समय भी खेतो में साद की छोटी-छोटी ढेरी लगा 
देते हैं। द्पि वैज्ञानिकों (88स०णे६पशशें डिक्षएण४७६)) का झनुमान है कि खाद 
बनाने शौर खेतों म खाद देने की इन फ़ियाशो से लगभग ३३% खाद के उर्शरक-प्रश 
चायु, धूप और दर्पा से नप्ट हो जण्ते हैं। गोवर की खाद के भरतिरिकद भारत में 
रसायमिक खाद का उत्पादन आवश्यकता से बहुत कम है, कम्पौस्ट खाद बनाने की 
और कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाना, खली को खाद को तिलहन के रूप में हो 
विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है तथा अश्रपनी धर्मान्थता एवं श्रज्ञानतावश 
भारतीय कृषक हड्डी और मछली की खाद का प्रयोग नही करता और हरो खाद का 
प्रयोग भी वहूठ कम करता है । उत्तम कोटि के बीज और पर्याप्त मात्रा मे खाद के 
के अभाव के साथ ही साथ उपयोग हमारे देश मे सिंचाई के साधन भी अपर्याप्त हैं 
झजुमानत भारत में जोती हुई श्रूमि के केवल २१४% भाग भें हो सिंचाई की 
व्यवस्था है ! इस प्रकार दोध ७८ ६९८ कृषि भूमि पर फ्सलो का ग्रच्छा या खराब 
होना वर्षा को उपयुवदनभा और पर्याप्तता पर निर्भर करता है / विगत वर्षों के श्राकडों 
से स्पष्ट हैं वि. भारत मे भ्रत्येक ५ वर्षों में से केवल १ वर्ष ही पर्याप्त एवं निश्चित्‌ 
वर्षा होती है, २ वर्ष अनिश्चित श्र प्रपर्याप्त वर्षा होती है तथा शेष २वर्ष सूखा 
अथवा भयकर वाढ़ की स्थिति रहती है ॥ वर्षा की इस भ्रनिश्चितता, प्रपर्याप्तता 
और प्रस्ामयिकता के बारण भारतीय हृषि मानसून कय जूभा ((स्घथश8 30 
2/9०750055) बनी हुई है । 

(७) प्राचीन एव प्रवेज्ञानिक कृषि पद्धति --भारतीय हृषि मे प्रयोग 
होने वाले यन्त्र गौर पद्धतिया प्रत्यन्त पुरातन (एपरण्णा७) एव भ्र्वज्ञानिक 
(0056 ९०५७॥९) हैं । भारतीय कृपक अ्नन्तकाल से भूमि को बिना समुचित विश्वाम 
दिये जोतता भरा रहा है जिससे उसकी उवेय शक्ति क्षीण हो गई है। जनसख्या को 
वृद्धि के साथ-साथ अतायिक भाकार के सेत (076००७०७१०० म०॥७०४») बनते जा 
रहे हैं जिनमे वेज्ञानिक हृपि-यत्रों एक कृषि-पद्धतियों का प्रयोग एकदस प्रब्यवद्वारिक 
है। यही नही, हमारे देश मे बीज बोने, जाद डालने तथा सिंचाई फरने के ढग भी 
नितात दोपपूर्ण हैं । फसलो वे हेर-फेर भौए मिथ्ित-फसल (छेण॑क्षमणा ० (7०छुठ 
2370 33९व 07०%एए६) के सिद्धान्त को ठीक प्रकार से नही अपनाया जाता भौर द 
ही भूमि की खोई हुई उर्वेर्ता को पुत प्राप्त करने के लिये एक या दो फ्सल बोने के 
पर्यात्‌ भूमि को परती (7४]॥0७) छोडा जाठा है । इन सब कारणों के फलस्वरूप 
हमारे देश में कृषि का प्रति एकड उपादत अपेक्षाकृत बहुत कम है। डा० बायलकर 
(ए०श०, ७) ने झपना मिन्‍द मत प्रस्तुत करते हुए यह सिद्ध किया है कि भारतीय 
कवि पद्धति पुरातन नहों है। उन्हीं के दब्दों मे, “भारतोय कृषक ब्रिटेन के हृथक के 
सदृष््य ही प्रच्छा धौर प्रनेक विषयों मे उससे भी भ्रच्छा है। साधनों को प्रनुपस्थिति 
में भो वह शातिपूदक शर दिता किसी प्रकार का विरोध किए कठिनाइयों से संघर्ष 
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करता रहता है। भारत के किसान को मिट्टी का भ्रच्छा ज्ञान है, उत्ते थोने श्रौर 
काटने के उचित सभय फा पता है तथा फसलो के हेर-फेर (008०7 ० 0०), 
मिशित-फसलें (हफल्त एणण/े एवं परतो छोडने (उ्ा०७ ० 7050) के 
सभ्दम्ध में उसे भ्रादश्यक जानकारी है + वस्तुत सावधानोपुर्वक को गई खेती का 
इससे झधिक पूर्ण चित्र श्रन्यत्न रम्भवत हो देखने फो मिलेगा ॥/ 

(४) सिधेवता एवं ब्शिक्षा--भारतीय कृषि वे पिछड़े रहने वा प्रधान 
कारण कृषक का निर्धन, अशिक्षित एव झन्धविश्वासी होता है। हाल वा हो प्रदुभव 
है कि सरकार द्वारा भ्रनेक बातो के प्रदर्शन बरने पर तथर उनके लाभ जानवर भी 
भारतीय कृषक निरक्षरता एवं ग्रन्थविश्वास के कारण उन्हे नही भपना सवे । हृषवो 
की निरक्षरता का अनुचित लाभ उठाकर गाव के साहूवार और महाजन उनवा 
झ्रभिकाधिन द्योपण बरते हैं। धर्मान्चता एवं भाग्यवादिता वे कारण भारतीय शृपक 
टिड्डी, जंगली पशु-पक्षियों तथा कीडो से प्रपनी फसल वी रक्षा मही बरता । इसके 
साथ ही साथ निर्धनता वे कारण कृपक अच्छे यश्र, साद भर बीज वा प्रयोग बरने से 
प्रसमर्य रहता है जिससे उनमे ग्रपना उत्पादन बढाने वी क्षमता भौर साहस भौर 
भी कम हो जाते है। झशिक्षा एव मसहकारी भावना वे कारण हमारे देश के हृपव' 
छोटी-छोटी बातों पर भ्रापस मे भगड बैठते हैं भोर मुवदमेवाजी म॑ भ्रपना। बहुत सा 
झमूल्य समय व गराढे पसीने की कमाई को नष्ट कर देते हैं । 

(६) शूपको की ऋणाग्रस्तता --भारतीय इषि की बम उपज भषवा 
प्रविकसित्त अवस्था वा सर्वेग्रतुख कारण इृंपकों की ऋणप्रस्तता है। भनुमानत 
हमारे देश के ७०९८ कृपक ऋण के भार से बुरी तरह से ग्रस्त है झौर प्रति कृपव' 
वरिवार ऋण की ग्रौसत मात्रा २८३ रु० है! एक विदान के शब्दों मे “भारतीय 
इथफ ऋण से हो जन्म लेता है ऋण में हो प्रपने जोबन को बिता देता है भोर 
मृत्यु-उपरास्त ग्रपने ऋण का भार अपनी सतान पर परोहरस्वरूप छोड जाता 
है ।” ऋणग्रस्तता के फलस्वरूप भारतीय कृषक भ्रपना समय, धवविति भोर धन हृपि 
की समुनति में नही जुद्य पाता । एक झबुमान के प्रनुसार कृपक प्रपनी प्रावश्यक्ता 
बा ६० से ७० प्रतिशत तक ऋण ग्रामीण महाजनों एवं साहुवारों से लेते हैं। ये 
साहूकार और महाजन कृपकी से मतचाहा ब्याज वसूल बरते हैं तथा दूसरी प्रकार 
की बेगार व मेंट प्रादि लेकर कृथकों का भ्रधिकाधिक शोषण करते हैं ।॥ कृपकों वी 
साख-सम्बन्धी श्रावश्यक्ताओं की पूर्ति के लिये भारत मे सहकारी साख समितियों भी 
व्यवस्था एक महत्वपूर्ण तत्व है | परम्तु लेद का विषय है वि ये समितियां झूपदो की 
साख सम्वस्धी भ्रादश्यवताप्रो वे बेवल १२९८ भाग को पूर्ति वर पाती है। फ्लतः 
विवश होकर कृषक को महाजनो से ऊची ब्याज वी दर पर ऋण लेता पडता है । इन 
महाजनों थी ब्याज की दर तथा ऋण वसूल करने बे ढग ऐसे विचित्र होते हैं वि एक 
बार ऋण लेने के पश्चात्‌ इृपक भ्रौर उसकी भावी पीढिया महाजन के ऋूर चढुल 
से नहीं छूट पाते | झत कृपक का अपने जीवन-स्तर को ऊचा बरतने प्रथवा 
बृषि की समुनति करने का विचार एक स्वप्न-मात्र रह जाता है। 
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(१०) दोपपूर्ण कृषि-विपणन :--भस्यान्य कारणों के साथ-साथ कृषि- 
विपणन को दोपपूर्ण व्यवस्था भारतीय कृषि के पिछडेपन का महत्वपूर्ण कारण है। 
कृषि-उपज की विपणन व्यवस्या वे कुछ दोपपूर्ण तत्व इस प्रकार हैं --सर्वप्रधम, 
ग्रामीण साहुकार झ्ोर महाजन, जिनका कि कृपक ऋणी होता है, दृपक को इस 
बात के सिये विवश क्रते हैं कि वह सस्ते भाव पर अपनी फ़सल उन्ही के हाथो 
बेच दे । दुसरे, लगान प्रथवा सिंचाई बर छुकाने के लिये भ्यवा भ्रन्य प्रावश्यकताग्रों 
की पूर्ति के लिये भारतीय हथक को झपनी फसल उस समय बेचनी पड़ती है जबकि 
उसबी वस्तुओं दे दाम बहुत कम होते हैं। तीसरे, हमारे देश मे गावो से मड़ियों 
तक कृषि उपज को लाने के लिये परिवहन के समुन्नत साथन नहीं हैं जिससे 
मा तो छृपको को भ्रपनती फसल नीचे भाव पर गाव में ही महाजनो प्रथवा व्यापारियों 
को बेच देनी पड़ती है अथवा ऊचा प्रिवहत-व्यय वहन करना पडता है। चौथे, 
भारत में कृषक एवं उसकी उपज के उपभोक्ता के बीच पनेक मध्यवर्ती होते हैं 
जो उसकी उपज के मूल्य का एक बृहत्‌ भाग हडप कर जाते हैं। प्रन्त मे, मडियों 
में “धागिरदी ', “घर्मखाता”, "गोशाला” प्रौर “रामलीला” भादि बसूलियों के रूप 
में इृपको से बहुत सा रुपया वटोर लिया जाता है । एक अनुमान के श्रमुस्तार कृषक 
को प्रपनी उपज के वास्तविक मूल्य में से चावस के मूल्य मे रुपये मे सथा पश्राठ प्र'्ने 
तथा गेहु के मुल्य मे रुपये मे सवा नो झाते ही मिल पाते हैं । इस स्थिति मे कृपक 
का प्रपना उत्पादन बढाने क। उत्साह झौर शक्ति क्षीण हो जाते हैं । 

(११) कुदीर उद्योगों का पतन --ब्रिडिश राश्कार की विरोधी एवं 
अहस्तक्षेपपरर्ण भवनन्‍्ध-नीति ([,8:33९2 7677० 0०॥०५) के फलस्वरूप हमारे देश के 
गृह उद्योगों का पतन होता गया । फलत श्षपि-मूसि पर जनसस्या का भार बढ़ता 
गया तथा सहायक पशाय थाने के स्ाघन के रूप में कृपक के पास कोई धन्धा शेष 
नही रह गया। प्रनुमानत भारतीय इषक वर्ष भर में ४-५ महीने वेवार रहता है । 
इस स्थिति मे यदि उसे सहायक कार्य वे रूप में कोई काम मिल जाएं, तब वह श्रपने 
जीवन-स्तर को ऊचा उठा सकता है तथा साधन झभोर शक्ति बटोर कर हृपि में 
भ्रावश्यक सुधार बर सकता है। यद्यपि हमारी पचवर्षीय योजनाप्रो के भन्तर्गंत गृह- 
उद्योगो (0०४४89० 0007९) के विकासार्थ पूर्ण प्रयत्न किये जा रहे हैं, परन्तु 
प्रभी तक ये समस्त प्रयस्‍्त भौर इनसे प्राप्त सफलता नणण्य हैं। 

(१२) फसलो की कृषि पर प्रत्यधिक निर्भरता :--हमारे देश मे 
झधिदाशत फसलों की कृषि (० #४४छणष् होती है भोट मिश्रित खेती 
एउ/छर्पें डाफएताणह) मयति्‌ फपलो की बेती के दाय-साथ साड्जियों दा कक्‍लों की 
सेती दया पशुपालन पर बहुत कम महत्व दिया जाता है ॥ भारतीय इृपक का गाय- 
अत पातते का उद्देप्य परिवार के सदस्यों के लिये घी, दूध प्राप्त करना ही है, झेरी- 
कृषि (95४5 ४४7८छ्ाए8) को एक ब्यदसाय वे रूप से प्रपनाता नहीं जबकि 
आपयररंण्ड और ढेनमार् भादि देशों मे डेरी-ब्यवसाय कृषि का एक भावहयक 
झग बन गया है। यही कारण है कि हमारे देश के हृपत्र वा जीवन-स्तर इतता 
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निम्न है तथा कृषि अविकसित प्रवस्था में है। 

(१३) कृषक का दुर्बल स्वास्थ्य :--भारतोय इंपक का रहत-सहन का 
स्तर पह्रत्यन्त निम्न है। उसे न तो भरपेट भोजन मिल पाता है भौरन ही तन 
ढापने के लिये पर्याप्त वस्त्र ) वर्षा और आधी, शोव और घाम में अपने जीवन वी 
बाजी लगा देते वाला भारतीय कृपक रूखा-सुखा खाकर सन्तोप वी ठण्डी सास भरते 
हैं तथा प्राकृतिक प्रकोपो एव आपदाओं वे समय अपने भाग्य को कोसवर श्रन्त मे 
मृत्यु-शय्या का अर्शलिगन करने को उद्दीप्त रहते हैं। च्‌ कि भारत के श्रधिवाश कृषक 
निर्धन हैं, इसलिये बीमारी वे समय चिकित्सा वी सुविधाओ्रो वो प्राप्त कर सकना 
उनके लिये नितान्त दुप्कर होता है जिससे उनका स्वास्थ्य और उनकी कार्यक्षमता 
बहुत गिरी हुई होती है, जो कृषि को उश्नति के लिये एक सबसे बड़ा भ्रभिशाष है 
और कदा चित उसवे विकाश माय में सबसे बडा भ्रवरोधक है | 

भारतीय कृषि के विकास के लिए आवश्यक सुझाव ($9288080॥5 
ए00 एक्रा०ए९फ९/६ ग 7080 &०००८प्7७) :--सदुक्तत राष्ट्सथ (0 ४.0 ) 
बे कृषि एवं खाद्य विभाग (72.4 0.) के डायरेक्टर श्री० एन० सी० डॉड (88 
पे 0 90200) ने भारतीय कृषि वी समुन्नति के लिये कुछ महत्वपूर्ण मुछाव इस 
प्रकार दिये है --(7) वनो के ध्रवावश्यक एवं भ्रनियमित श्लोपण को रोगवर भूमि- 
सरक्षण के साधन जुटामे चाहिएं। (४) नलबूपों द्वारा सिंचाई के क्षेत्र को विस्तृत 
करना चाहिये | (॥0) रासायनिद्र खाद के प्रयोग मे वृद्धि लाने वी श्रपेक्षा दाल 
बाली फसलों को भ्रधिक उगाना चाहिये जिससे कि भूमि में नाइट्रोगन वा राग्रह हो 
सके था भ्रधिक समय तक पानी में नमी बंदी रहे | (४) केवल बडे-वडे खेतों में 
ही मशीनों वा उपयोग करना चाहिये तथा (४) फसलो का सगठन व सुधार वेज्ञानिवः 
विधि से करना चाहिये । 

देश में प्रति एकफड बषि उत्पादन बढ़ाने के लिये कुछ मुल्य सुझाव इस 
प्रकार हैं :-- 

(१) लपुस्तरीय व कुटीर उधोगो का विकास ;--हृपि पर जन- 
सख्या के दबाव को कम वरने के लिये देश मे उद्योग-धन्धों तथा प्न्य रोजगारो का 
तीव्रता से विकास क्या जाना चाहिये । दृपको वी भ्रध॑ बेरोजगारी वो समाप्त वरने 
के लिए लधुस्तरीष एवं गृह उद्योगों (8छछ90॥ 8०४० 200 004४०8० ॥90ए,/7१७७) 
का विय्रास नितान्‍्त झावश्यक है । इससे न केवल दृपको का जीजन-स्तर ऊंचा होगा 
नरन्‌ देश का बहुमुखी वित्रास होवर देश की श्र्थ-व्यवस्था मे सतुलन झा सकेगा। 
बस्तुत हृषि पर निभर जनसख्या वे प्रतिशत को कम करने वे! लिये ग्रामीण प्रम॑- 
ब्यवस्था को विविधीडृत करना झनिवाय है। ग्रामीण क्षेत्रों भ उपलब्ध जनशवित वे 
पूर्ण उपयोग के लिये ग्रामीण निर्माण-कायत्रमो तवा बुटीर व लघु उद्योगों का 
विकास करना नितान्‍्त आवश्यक है। 

(२) जनसंख्या की वृद्धि पर रोक -- जनसरया वी वृद्धि को एक 
अवधि तक स्थिर रखना भ्रायोजित विकास वा वेन्-विन्दु है। अत. भूमि पर 
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जनमस्या का भार कमर करने, विसण्डीकरण एवं उप खड़त की समस्या को रोकने, 
डपको के जीवन-स्तर को ऊचा उठाने ठथा भारत मे आथिक नियोजन को सफल 
बनाने के उद्देश्य से जनसस्या की वृद्धि पर नियन्त्रण लगाता चाहिये ॥ इस उद्देश्य को 
पूर्ति के लिये परिवार नियोजन का कार्यक्रम अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं भौर इसके लिये 
ग्रामीण व्यक्तियों को शिक्षित करना, उनके लिये व्यापक पैमाने पर सुविधाओो और 
पण्मर्श की व्यवस्था करना तथा ग्रामोण सझुदायो मं झन्य लोकप्रिय प्रयत्न करना 
आरवश्यक् है। 

(३) चकबन्दी श्रोर सहकारी खेती --भारतीय हृषि में जोतो को 
भ्रनाधिक इकाइयी को समाप्त करने के लिये अयवा उप-विभाजन और विखण्डन की 
समस्याझ्रो को दूर करने के लिये यह आवश्यक है क्--(प्र) वर्तमान श्राथिक जोतों 
को बनाएं रक्सा जाय तथा इनका और झधिक उप विभाजन वेबानिक बर्ज्यं हो, 
(प्रा) व्यकितिगत खेतो की भ्रविकतम व न्यूनतम सीमाए निश्चित बी जाए, (इ) 
एच्टिक, सहवारी ग्रमवा अ्रनिवाय (वैधानिक) चकवन्दी के प्रायोभन द्वारा विसडी- 
करण यी समस्या वो दूर किया जाय तथा नये विस्रडीकरण को रोबन के लिये राज्य 
सरवारो द्वारा ग्रधिनियम पास किये जाए जिनके भ्रन्तर्मत एक प्रमाणिक क्षेत्रफल 
भ्रथवा उससे कय क्षत्रफ्ल के सेतो के पुत्र विभाजन वो वर्जित कर दिया जाये तथा 

(६) सहकारी हृषि को प्रोत्माहित कया जाये । 

(४) सिंचाई के साधनों का विकारा - कृषि उत्पादन में वृद्धि साने के 
लिये सिंचाई वे साधनों पा विषास करता नितास्त प्रावश्यक है। सिंचाई की 
व्यवस्था वे श्रन्तर्गंत नहरों, कुओ, नत्तकूपो प्रौर तालाबों का निर्माण किया 
जाना चाहिये। यद्यपि इस समय हमारे देश मे विभिन्र वहुउ॒द् शीय नदी घाटी 
योजनामो (2०४ ए०79०४० ४४॥७७ ?7०]०८४७) बे श्रन्तर्गत प्विचाई वी सुविधाप्रो 
मे पर्याप्त मात्रा मे वृद्धि हो रही है, तयापि कृषि के महत्व तथा ढृपि के क्षेदफल 
बी विश्ञालता को देखते हुए सरबार के ये श्रयत्न नगष्य हैं । प्रतः देश म उपलब्ध 
पानी-साधन के भ्रधिकाधिव उपयोग वी पश्रावश्पक्ता है। चू कि बाढ-नियन्त्रण, 
जल-निकासी भौर जल-प्लावन को रोकने के वार्य सिचाई से गहन सम्बन्धित हैं, 
इसलिये व्यापक विवास योजनार्ये बनाते समय इन सब पर एक साथ विचार करने 
की प्रावश्यक्ता है! यही नहीं, ध्िचाई परियोजनामो पि शीघ्र लाभ पाने के लिये 
हैडववर्स, नह॒रें, सहायवा मदिया, जलसायें और छेतो की नालिया बनाने शा कास एक 
साथ सम्पप्त करना चाहिय । ये योजनाएं स्थानीय निर्वाचित निकार्मो वे सहयोग से 
पूरी की जानी चाहिये भ्रत्‌ जहा तक सम्भव हो सक, श्रमिक सहनारी ससयाध्ों 
झोर रयम सेवक सगठनों से काम लेना चाहिये, ताऊि प्रामीण क्षेत्रो म भ्रधिकाधिक 
ब्यकितियों को रोजगार मिल सवे 

(५) कृषि में नवीन यन्‍तो का प्रयोग --हपि-उत्पादन मरे वृद्धि छाने 
के लिये नवीन वैज्ञानिक कृषि यन्‍्त्रो वा प्रयोग नितान्त प्रावश्यक है| उन्नत विस्म 
दे कृषि उपकरणों कै प्रयोग करने के लिये बई दिश्लाप्रों मे कदम उठाने चाहिपें-- 
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(प्र) प्रत्येक राज्य मे उन्नत प्रवार के कृपि उपकरणों के लिये झनुसन्धान परीक्षण 
तथा प्रशिक्षण केन्द्रों वी स्थापना करनी चाहिये। (झा) भारतीय कृषि की स्थिति 
के भनुसार ऐसे यस्त्रो का निर्माण किया जाना चाहिये जो अपेक्षाइत सस्ते हो झौर 
छोटे-छोटे खेतो पर प्रयोग मे लाये जा सके / (इ) उन्नत प्रकार के कृषि उपकरणों 
का प्रदर्शन करने और उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिये जिला झौर खण्ड स्तर पर 
राज्य सरकारो द्वारा उपयुक्त विस्तार व्यवस्था होनी चाहिये दथा (ई) इन उपकरणों 
की पूर्ति के लिये ऋण सम्बन्धी निश्चित प्रवन्ध होता चाहिये मोर समस्त विस्तार 
प्रशिक्षण केन्द्रों में कृषि कारखानो की स्थापना करनी चाहिए । 

(६) #षि की नवीनतम पद्धतियो का प्रययेग --हुपि यन्त्रो का प्रयोग 
कैवल बढे-बड़े खेतों प्र करना ही लाभप्रद है, परन्तु छोटे छोटे खेतों की उत्पादकता 
में वृद्धि लाने के लिये कृपि की ब्राधुनिक्तम और वैज्ञानिक पद्धतियों को भ्रयोग मे 
लाया जाता चाहिये | फसलो का हेरूफेर, मिश्वित फ्सलो वा उत्पादन तथा फ्सलो 
के बोने भौर काटने की वेज्ञानिक पद्धतियों द्वारा प्रति एकड कृषि-उत्पादन मैं बहुत 
कुछ वृद्धि की जा सकती है । 

(७) उत्तम तथा उत्कृष्ड बीजो का प्रयोग --कृषपि विशेषज्ञों 
(48॒8०णापशे छडए०६७) का मत है कि उत्तत कोटि के बीजो के प्रयोग से छृपि- 
उत्पादन में १५९४ से २०% तक वृद्धि लाई जा सकती है। भ्रत उनत एवं उत्कृप्ट 
कोटि के बीजों के प्रयोग के लिये कृषि-ग्रनुसुधान संस्था में सोज की जानी चाहिये 
तथा बीजों के एकश्रीकरण के लिये बीजगोदामोे की स्थापना बी जानी चाहिये। 

(८) पर्याप्त मात्रा में खाद का प्रयोग --हमारे देश में गोवर की 
खाद बहुत बडी मात्रा में भ्रयुत्त वी जा सकती है । ग्रत भोबर की खाद को 
अ्रधिकाधिक मात्रा मे प्रयोग मे लगने वे लिये यह प्रच्छा शोगा कि देशवासियों की 
इंधन की प्रावश्यकंता की पूत्ति भप्रन्य साधनों से की जाये | यही नहीं, गोवर वी साद 
बनाने तथा उसके भ्रयोग के उपयुक्त ढंग के विपय म कृषकों को झ्िक्षित किया जाना 
चाहिये । प्रदर्शनी एव प्रचार द्वारा हृथको को वम्पोस्ट खाद, हरी खाद, हड्डी-विप्ठा 
प्रोर मछली की खाद तथा खली की खाद के प्रयोग बरने वे लिये उद्यत करना 
चाहिए । कृपि-विशेषज्ञों का अनुमान है कि पर्याप्त मात्रा मे खाद, उनत कोदि के 
बीज तथा सिंचाई की समुचित व्यवस्था द्वारा कृषि-उत्पादन में १००% से २००% 
तक वृद्धि की जा सकती है।इस समय हमारी सरकार कम्पोस्ट ज़ाद तथा 
रासायनिक खाद की पूर्ति के लिये मह॒ृत्वपृर्णं कदम उठा रही है । 

(६) फसलों के रोगो तथा कोटाणुओ्रो पर नियन्त्रण --फत्ततों को 
उनके रोगो तथा बीटारुओो से बचाने के लिये यह श्रावश्यक है कि सरकार की ओर 
से फ्सलो में कीटनाशक दवाइया छिडकी जाए तथा इृपको मे एसलों के रोगों पर 
नियत्मण बरने का ज्ञान प्रसारित किया जाये। जंगली पशुभो से फ्सलो कौ रसा 
करने के लिये खेतो के चारो भ्ोर तार लगाने चाहियेंतया उनकी रखवालो वी 
समुचित घ्यवस्था करनी चाहिये । 


हृपि का महत्व और इसके पिछडेपन कै वारण ११६ 


(१०) पश्चुओ्रों को दक्षा में सुधार --अन्य देद्यों की भ्रपेक्षा भारतीय 
कृषि में पशु-श्रम का भ्रत्यधिक प्रयोग होता है | वस्तुत भारत की हृि अर्थे-व्यवस्था 
में पश्ुओ का विशेष महत्व है। पशुओं की होतावस्या को समुन्नतत बनाने के लिये यह 
भ्रावश्यक है कि (श्र) पशुओं के चारे-पानी, उनके बाघने के स्थान की सफाई तथा 
पशुओं की चिकित्सा की समुचित व्यवस्था वी जाएं। (श्रा) पशुओं को नस्ल 
सुधारने वे लिए उत्तम नस्ल के साड पाले जायें तथा घटिया नस्ल बे' साड़ो को 
बधिया (806:॥26) कर दिया जाए तथा (६) बूढ़े श्रोर प्रनुत्पादक पश्ुप्रं को विनप्ट 
बर दिया जाए। 

(११) साख सुविधाश्रो फो व्यवस्था -हृपको वी भ्रल्पकालीन, मध्यम- 
कालीन तथा दीर्घकाज्नीन सास सम्बन्धी आवश्यक्ताभो की पूर्ति के लिये यह 
ब्रावश्यक है वि (श्र) हरएक ग्राम में सहकारी साख शपिति की स्थापना को जाए 
जिसमे प्रत्येक प्‌ पक्र को सदस्य वनाया जाए तथा जिसके द्वारा रृपकों की प्रल्पफासीन 
व मध्यमकालीन साख सम्बन्धी झ्रावश्यक्ताझों वी पूर्ति की जाए। यही नहीं, इन 
समितियों द्वारा इृपको में भ्रल्प दचत वी प्रेरणा को प्रोत्माहित वरवे इसके भ्राधार 
पर श्रधिवाधिक मात्रा में साख वा सृजन किया जाए । (झा) कृपकों की दोर्धभालीन 
साख सम्बन्धी श्रावश्यवताशो वीं पूर्ति के लिये भूमि-वन्धवः बैंको को स्थापना 
की जाए । (६) व्यापारिक बँँको वो गावों मे श्ाखाए खोलने के लिये प्रोत्साहित 

किया जाए। (ई) सरवार द्वारा सरल किस्‍्तों पर तकाबी ऋण देने को व्यवस्था 
की जाए तथा (उ) गाव के महाजनो वी ज्ियाप्रो एवं उनवी ब्याज वी दरो को 
मानूत द्वारा निश्चित एवं नियन्त्रित किया जाएं। 

(१२) शिक्षा या प्रचार.-वस्तुतः प्रन्यान्य उपायो के साथ-साथ हृपक 
बर्ग को शिक्षित बनाना, इृपि एवं कूपक की समुन्नति के लिये प्रथम प्रनिवायय दशा 
है। शिक्षा के प्रचार द्वारान वेबल कूपकों की रूटिवादिता, भ्रन्घविश्वास एय 
भाग्यवादिता वो व्रिमपष्ट जिया जा सबेगा बरनू उनके जीवन वो 'वास्तविफ्ता ये 
निकट लाकर, उन्हे प्रयति पथ पर झ्रारूढ किया जा सक्रेगा | शिक्षा दी योजना के 
पझन्तात कुषि-शिक्षा की व्यवस्या करना कृपि-विकास के क्षेत्र मे “घार चाद लगाने” 
मे सदृश्य होगा । जहा एवं ओर सामान्य-शिक्षा ढृपकों को व्यावहारिक ज्ञान से 
लाभान्वित बरेगी, वहा दूसरी झोर कूपि-पिक्षा (88४7००६प्राध्8 770708४०॥) उन्हें 
कषि को सूक्षमताभो एवं उसकी प्रगति की यय्रासम्मव सम्मावनाप्नों एवं विधियों 
बे ज्ञात से परिपूर्ण कर सकेगी । 

(१३) कृषि-उपज फे विपणन की सुब्ययस्थों -- इपि-्ठपज की दोष- 
मगुवत विपणन प्रणाली वो हटाने थे लिये यह परमावश्यत्र है वि (प्र) सहकारी 
विपणन (0०-०कुलप्णाए० 387५ श॑धाए्ट) द्वारा उत्पादक और उपमोवता के बीच वे 
मध्यवर्तियों को हटाया जाएं। (भा) गावो को मडियो से मिलाने बे लिये परिवाहन 
ये सस्ते भोर सरल साधनों का विकास किया जाएं, मडियो की दमूलिया नियमित 
हो जाए तथा विभिन्न प्रकार को घोसे बाजियों वो दायूत द्वारा हटाया जाए। (इ) 


१२० भारतीय भर्यशास्त्र 


नियमित बाजारों (?८४ण०९० #व7,९४७) वी व्यवस्था बी जाए तथा इृपि- 
हपज को एकत्रित बरने दे लिये गोदामो दी व्यवस्था वी जाए १ 
(१४) भूमि-सरक्षण -भारतीय कृषि की प्रविकतिधावस्था को दूर वरने 
के लिये भूमि क्षरण को रोकना एक महत्वपूर्ण एवं श्रावश्यक भ्रायोज्न है। वस्वुत, 
कृषि साधनों के विकास के लिये यह झ्रावश्यक है कि भूमि-सरक्षण श्ौर शुप्त खेती 
का वार्यत्रम व्यापक रुप से प्रारम्भ क्या जाए तथा गाव के व्यक्त बडे पैमाने 
पर उसमे भाग लें। भूमि सरक्षण के लिये वृक्षारोपण, बाय तया मेड बाघना तथा 
अन्य इसी प्रकार दे उपायो को प्रयोग मे लाना चाहिये । शेडवन्दी और सूसी सेती जैसे 
भूमि-सरक्षण कायक्मों को क्रियान्विद करते समय यह लक्ष्य रहना चाहिये वि भूमि 
के स्वामियो को स्वेच्छा से भूमि सरक्षण के उपाय ग्रविदाधिक मात्रा में श्रपाते वे 
लिये प्रोत्साहित बरके जनता का सहयोग प्राप्त किया जाए। 
(१५) कृषि योग्य बेकार भूमि को पुन कृषि के योग्य बनाना 
(व ११९०७७७६७॥) --हमारे देश में लग्मग ५३० लाख एक्ड वेवार भूमि 
है जो कृषि योग्य बताई जा सकती है । इसमे से १८० लास एक्ड राजस्थान में, 
१०० साख एक्ड मध्य प्रदेश में, ४०-४० लाख एक्ड झा-प्र प्ररेश भौर उत्तर प्रदेश 
में तथा ३५-३४ लाख एक्ड उड़ीसा झौर महाराष्ट्र प्रदेश में है। इस प्रकार कौ 
बेकार भूमि वो साफ़ करबे कृषि योग्य बनाने के उद्देश्य से एक केसद्रीय ट्रैबंटर 
सरथा (एशाफदं ":१९०० 078%399०7) बनाई गई है । प्रथम पच्रर्पीय योजना 
की भ्रवधि मे केन्द्रीय ट्रैक्टर सस्था तथा राज्यो के ट्रैंबदर संगठनों द्वारा २७ लास 
एक्ड वेकार भूमि कृषि योग्य बनाई गई तथा लगभग ५० साख एक्ड भूमि क्ृपको 
ने भ्पने श्रम प्रौर यन्‍्त्रो की सहायता से कृषि योग्य बनाई | द्वितीय योजनावधि में 
१२ लाख एवंड वेहार भूमि कृषि योग्य दताई गई । झव स्पप्ट है कि कृषि योग्य 
बेकार भूमि का पुनरु द्वार करने के हमारे प्रयत्नो की गति प्रत्यन्त धीमी है। यद्यपि 
भूमि को साफ करने मे एक बडी मात्रा में पू जी व्यय करनी पडती है, तयापि यदि 
केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें इस कार्य को तीव्र गति से भागे बढायें, तो 
प्राशा है कि भारतीय कृषि के कुल उत्पादन भ प्रवश्य वृद्धि होगी | 
(१६) कृषि श्राश्चित उद्योग --इपका के जीवनच-स्तर को ऊचा उदाने 
के लिये तथा उन्हे सहायक-प्राय प्राप्त करने के लिये ढेरी-यवर्साय पर महत्व दना 
चाहिये । इससे एक भोर इृषक के पशुग्नो की स्थिति में सुधार होगा जिससे थे 
प्रधिक मात्रा मे दूध दे सकेंगे तथा भ्रधिक कायक्षम वन सकेंगे तथा दूसरी श्रोर, ढ्पको 
को भी संतुलित भ्राह्यर मिल सकेगा भोर दे श्रधिक मेहनत स॑ कृपि-कार्य कर 
सर्बंगे । यही नही, इससे कृपको बी प्राय में भी वृद्धि होगी तथा वे गृषि की उनति 
के अधिक साधनों का विनियोग कर सकेंगे । 
(१७) सहकारो श्रान्दोलन का विक्स --हृपि व्यवसाय के योजना- 
बढ़ झाधथिक विक्रास के लिए सहकारिता एक झनिवाय दक्मा बन गईं है। वरतुत 
सहकारिता प्रामीण-प्नाथिक जीवन की प्रदेक शाझाभो के, विशेषकर कृषि झौर छाप्दे 


१२२ भारतौय अर्थदास्त्रे 


युक्त उवेरको, २०० हजार टन पोटाश युक्त उवरको तथा १,५५० लाख टन वम्पोस्ट 
खाद की सपत का श्रायोजन है। यौजनाकाल में पिचित क्षेत्र को ७०० साथ 
एकड़ से बढाकर ६०० लाख एक्ड कर देने का लक्ष्य रक्‍्खा गया है। प्रथम श्रौर 
द्वित्तीय मोजना मे जो कृषि कार्यक्रम कार्यान्वित क्ये गये उनमे एक वडी भारों कमी 
रह गई थी झ्ौर वह थी, उन्नत प्रकृति के कृषि उपकरणों का प्रयोग न क्या 
जाना $ तृतीय योजना मे इस श्रभाव की पू्ि के लिये छुझ्ड कार्यक्रम इस प्रवार 
रखे यये हैँ --(प्र) इृषि उपकरणो के लिये जिस प्रकार के लोहे भौर इस्पात वी 
ग्रावश्यकता हो, उसती श्रापूत्ति, (आ) प्रत्येक राज्य में उन्नत वोटि वे डृषि 
उपकरणो के लिये श्रनुसघान, परीक्षण तथा प्रशिक्षण-हैन्द्रो की स्थापना, (इ) उप्नत 
प्रकार के क्षि उपकरणों का प्रदर्शन करने एवं उन्हे लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से 
जनपद ओर खण्ड-स्तर पर राज्य सरवारो द्वारा उपयुक्त विस्तार व्यवस्था, (ई) 
राजकीय कृषि विभागों के कृपि-इजी नियरिंग श्रधिभागी की सुदृढ़ करना, तथा (उ) 
उन्नत कोटि के उपकरणों की आपूर्ति के लिये ऋण सम्बन्धी निश्चित प्रवस्ध करना 
तथा समस्त विस्तार प्रशिक्षण केखद्रो मे क्षपि-कारखानों की स्थापना बरना। इस 
योजना के प्रत्त तक कृषि उपज का सूचक श्रक बढ कर १७६ होजाने की भ्राशा 
है । सन्‌ १६६५-६६ तक १,००० टन खाद्यान्व, €८ लाख टन तिलहन श्रौर १०० 
लाख टन गत्ता-गुड की उत्पत्ति का लक्ष्य रखखा गया है। तीसरी योजना में खाद्य 
फसलों के साथ ही साथ व्यापारिक फ्सलो के उत्पादन में भी अ्पूर्व वृद्धि लाने वा 
निश्चय तियां गया है । योजना के भ्रन्त तक ७० लाख गांठ कपास, ६२ लास गाठ 
पटरान और ६,००० पौड चाय वी उत्पति का लक्ष्य रक्पा गया है। इस प्रकार 
तीसरी गोजना के अन्तर्गत यह प्रत्पाशा पी गई है वि साद्यीत्वादन वे सम्बन्ध 
मे सन्‌ १६६५-६६ तक भारत श्रात्म पर्याप्त एवं प्रात्मदाहव' वन जाएगा। 
उपसहार --इृथि और ग्रामीष अर्थ-ब्यवस्था का क्षेत्र व्यापर है। तीसरी 
पचवर्षीय योजना मे ग्रामीण प्रथ॑-व्यवस्था वे पुतर्निर्माण वे लिए जिस व्यापक दृष्टि- 
कोण की परिकल्पना की गई है, वह कृषि उत्पादन को बढाने के प्रयत्नों पर ही 
भ्राधारित है। बडी भौर छोटी परियोजनाशो से सिंचाई का विकास, भूमि- 
सरक्षण कार्यक्रम भौर उवरको की प्रापूर्ति, उन्नत वीज श्रौर ऋण तथा ग्राम्य स्तर 
तबः विस्तार सैवाम्रो की व्यवस्था प्रादि, कुछ ऐसे उपाय हैं जो भ्रत्यक्ष रूपसे 
उत्पादन को बढाने के लिए हैं। सामुदायिक विश्वास श्रान्दोलन द्वारा प्रत्था 
गाव की जनता की शवित का सचय करना तथा इस जनप्नक्ति तथा प्रन्य साधनों 
का प्रभावशाली प्रयोग करना श्रत्यावश्यक है। पश्चुपालन झोर दुग्ध-उद्योग को 
सफलता तथा मछती-उद्योग भर ग्रामीण-उद्योग के विकास के साथ कृषि-उत्पादन 
की य्रीजनाप्रों का गहरा सम्वन्ध है | दीर्घभालीन विकास की दृष्टि से वनन्‍्सम्पत्ति 
भी देख रेख, भूमि भौर नम्ती का सरक्षण भ्रौर गादो मे ईघन दे लिए बुक्षो का 
लगाना, इन खझब बातो का विशेष महत्व है ( सहदारी विकास ये विभिन्न वार्यत्रमो 
रा उदश्य भौर महत्व ग्रामीण क्षेत्रों मे धीक्ष झाथिक्त विग्रास दे लिए सस्यागत 


इषि का महत्व और इसके पिछडेपन के कारण श्र३े 


ढाचे के निर्माण द्वारा ग्रामीण जनता के निर्यन वर्यों को विशेष रूप से लाम पहुचाने 
में है। भूमि सुधार नीतियो का यह उद्देश्य है कि भूतकाल से चले झ्ाये कृषि 
सम्बन्धी ढाचे के नारण प्रधिक उत्पादन के मार्ग में जो बाघायें हैं, उन्हे दूर किया 
जाए तथा सहकारी आधार पर सगठित प्रगतिशील कृषि के विकास का मार्ग 
तैयार किया जाए | वस्तुत गावों मे जनशव्ति और स्थानीय साधनों के अधिकाधिक 
उपयोग के ग्राधार पर कृषि का विकास देश वी शीघ्र उत्ति की कुजी है। प्रत 
कृषि के विकास के सम्बन्ध से झ्रधिक व्यापक, झधिक व्यवस्थित एवं ब्रधिक 
सुनिश्चित कार्यक्रम अपनाने की अपूर्व श्रावर्यकता है! 


जेल क >न्‍न्‍ 


९० 
कृषि का मुख्य फसलें 


(9 /000।एणजत्र] (7०95) 
प्रावक्थत -- हमारे देश मे विभिन्न प्रकार की जलवायु एवं विविध प्रवार 
की मिट्टियों की उपलब्धता के फ्लस्वर्प अनेक प्रकार की फसले उगाई जाती है। 
तीपतरी पचवर्षीय योजना के अ्रनुमार हमारे देश का कुल क्षेत्रफत 4० ६३ करोड एक्ड 
है जिसमे ७२ १० करोड एक्ड ग्रथवा ८६४% भूमि वे उपयोग बे झाकड़े 
उपलब्ध हैं। समस्त क्षेत्रफल मे से वेवल ३७५५ करोड एक्ड झर्यात ३६४% 
भूमि पर ही वास्तविक रूप से >पि की जप्ती है और इसमे से केबल ५"१५ करोड़ 
एकड क्षेत्र पर वर्ष में एक से अधिक फ़्सलें बोई जाती है । देश मे एक बार से झ्रधित 
बोये जाने वाले क्षेत्र का प्रतिशत कम होने का एक सुरूय कारण सिंचाई सुविधाग्रो 
की अपर्याप्तता है। सन्‌ १६६०-६१ मे देश से सिचित-भूमि का क्षेत्रप्त केवल 
७ करोड एफड श्रर्थात्‌ बोये णामे वाले शुद्ध क्षेत्रफल गा २०% से भी कम था। 
तीसरी योजना के प्रन्त तक कूल कृषि क्षेत्र ३३ ८५ वरोड एकड से बढ़कर ४० २० 
करोड़ एकड हो जायगा तथा वप म एक वार से अधिक थोये जाने बाला क्षेत्र 
४५९१४ करोड एक्ड से बढ़कर ६७ करोड़ एकड हो जायगा। योजनावाल में 
कृपिन्योग्य बजर भूमि का क्षेत्र ४७ करोड एक्‍्ड से घटकर ४ करोड एक्ड 
हो जायगा । 
फसलो के श्रनुसार क्षेत्रफल का विभाजन --भारतीय हृषि की प्रमुख 
विशपता यह है कि इसमे खाद्यात्न वी फ्सलो को प्रम्ुखता प्रदान वी जाती है। 
सन्‌ १६४०-५१ तक दोये जाते वाले समस्त क्षेत्रफल के भ्रौसतत ६०% भाग मे 
राय फसलें उगाई जाती थी और शेप २०% भाग में व्यापारिक फ्सलें उगाई जाती 
भरी । परतु अ्रव खाद्य फसलो वे क्षैत्रफ्ल के प्रतिशत में हास होने दया व्यापारिक 
फ्सलो के क्षेत्रफ्ल के प्रतिशत में वृद्धि होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस समय 
बोई जाने वाली भूमि के लगभग ७६९४ भाग में खाद्य फसलें (#6०4 "कथे 
तथा केवल २४%, भाग पर खाद्य इतर (प्लरछ्ण 7००० 07णृशे अथवा व्यापारिक 
फसलें (ए०छण्णध्लश 0०99) उग्राई जाती है। बुल इपि-क्षत के २२ ६% 
भाग पर चावल, ७५% भाग पर गेहू, ३०४९ भाग पर श्रन्य खाद्यान, 
१४ २९ झग्ग पर दाल़ें, ३ ४०८५ भगय प्रर मृग्फ़्ती, ५२९६ भाग प्रर श्रन्‍्य 
हिलहन, १ ५% भाग पर ग्रता, ४६%, भाग पर कपास, ०५०७ भाग पर 
जद और शेष ८ ८९ भाग पर प्रस्वान्य फ्सलें उगाई जाती हैं। वियत वर्षों के 
भाकड़ो से स्पस्ट है कि देश मे खाद्यान्न या अन्य प्रकार की फसलों के उत्पादन 





हृषि की सुच्य फसलें श्र 


में अतिवर्ष शत श्नेः वृद्धि होती जा रहो है। सद्‌ १६५०-५१ से सेकर सन्‌ 
१६६०-६१ तक खाद्यान्न, कपास, गुड, तिलहन, पटमन, चाय भौर तम्बाकू के 
उत्पादन में त्रमश' ४६९०८; ७६०७, ४३:०८; ३६%, २१९७, १६% तथा १७० 
बुद्धि हुई है। तृतीय पचवर्षीय योजना में चावल, गेहू, तिलढ़न, कपास, पटसन श्ौर 
गन्ने वे उत्पादन में क्रमशः २७ ५९०८, २०९८, ११९८, १४%, १६% तथा १८% 
अधिरिवत बृद्धि बरने का लक्ष्य रकवा गया है ) 

भारत की सुख्य फसलें >भारतीय इृषि की मुख्य फसलो को दो भागों मे 
विभक्त किया जा सकता है --(श्र) खाध-फसलें त्तथा (शा) ब्ाद्यतर फ्सलें । 

(प्र) खाद्य-फसल (7००१ (7०७) --हमारे देश को प्रमुख खाद्य-फ्सले 
इस प्रवार हैं -- 

(१) चावल (8००) *--चावल हमारे देझ्न में सबसे महत्वपूर्ण 
पातद्यान्न है । चावल की महत्ता तीन बातो से स्पप्ट भलक्ती है। ये बातें इस 
प्रकार हैं. --(श्रे) यह देश को झधिकाश जनता का श्रमुख भोजन है। (प्रा) भन्‍य 
फसलों वी श्रपेक्षा चावल भी फ्सल का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। एक श्रनुमान के 
झनुसार चावल की पसल कुल इपिल्षेत्र के लगभग २२९७ भाग में भ्थवा कुल 
खाद्याप्त के क्षेत्र के ३५% भाग में उगाई जातो है। (३) भनन्‍्प खाद्यान्नों की 
भ्रपेशा चावल वा उत्पादन भी देश में सबसे अधिक है । सन्‌ १६६०-६१ में चावल 
या कुल उत्पादन ३२ मिलियन टन था ! हमारे देव से चावल की क्सल मुख्यतः बगाल, 
बिहार, उड्ौसा, मद्रास, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, भ्रसम झौर महाराष्ट्र मे उगाई 
जाती है। भत्‌ १६३४ मे बर्मा के भारत से पृषक हो जाते के पदचात्‌ देश में 
चावल षा उत्पादन भ्रान्तरिक माग से कमर हो गया । हमे भ्राज भी इसको माग 
के प्रनुसार पूर्ति के लिए झायात पर भाश्रित रहना पढ़ता है। यद्यवि हमारे देश 
में चावल वी खेती एक बृहत क्षेत्रफ्त मे वी जाती है, परन्तु इसकी प्रति एक्ड 
बम उपज होने के कारण स्थिति भ्धिक सम्तोपप्रद नहीं है। झबकि बर्मा, चोन 
और जापान में चादस वा प्रति एकड डपादन क्रमश १,२१६ पोंड, २,२४८ पौंढ 
तथा ३,३११ पौंड है, शव हमारे देश में यह केवल ७६३ पौंड, प्रति एजड ही है । 
देश मे प्रति एक्ड चावल वा उत्पादन बढ़ाने के लिए यह भ्रावश्यक' है त्रि चावल 
की खेती यावानी देय से वी जाये / इस दृश्टिकोण से देश से जो भी प्रयोग किये 
गये हैं उ नके परिणाम बहुत श्रेष्ट रहे हैं तथा चावल वी प्रति एग्ड उपज 
३ हजार पौंड से ८ हजार पौंद तक बढ़ गई है । 

(२) गेहू (फ९०५७--चावल के पश्चात्‌ गेहू मारत का द्वितीय प्रमुख 
साथान्न है। मुख्यद यह पंजाब झौर उत्तर प्रदेश के विवासिर्षों का प्रदत्त भोजन 
है । हुस इृपिनद्वेत्रफ्ल वे सयमग ७५%, माग में तथा साद्यान्न में बोये गए 
पेत्रफ्त वे ११% भाग में गेहू जी फ्सल उगाई जाती है। समस्त मारव के मेहू 
उत्पादन के बुल दाघफ्न का ४५१८ माग भवेज् उत्तर प्रदेश में है। उत्तर-्तरेश 
के प्रतिरिक्त गेहू का इत्पादन पूर्वी पजाव, मध्य श्रदश, शिहार, राजस्पान धोर 


१२६ भारतीय अचंशास्द 


महाराष्ट्र मे किया जाता है। सन्‌ १६४७ में देश के विभाजन के समय गेह उत्पादन 
के दो प्रमुख क्षेत्र सिंध भौर पश्चिमी पजाब पाकिस्तान में चले गए । देश मे गेहू का 
उत्पादन प्रान्तरिक माग के अनुपात मे बहुत कम होता है। भरत हमे इसकी पूर्ति 
के लिए प्रास्ट्रे लिया, वनाडा भौर अमेरिका भ्रादि देशो पर निर्मर रहना पड़ता 
है। सन्‌ १६५६-६० भर १६६०-६१ भे देश मे गेह का बुल उत्पादन प्रमशः 
६७ मिलिग्रिन टन तथा १० मिलियन टन हुमा ि 

(३) जो (8072०9)--गेहू की ही भाति जौ भी उत्तरी भारत का एक मुढ्य 
साथात्न है तथा सबसे अधिक इसका उत्पादन उत्तरी भारत (उत्तर प्रदेश, पजाव, 
राजस्थान पभौर बिहार) मे ही किया जाता हैं। चावल और गेहू की तुलना में जौ 
झधिक सस्ता होता है श्र इसमे पौष्टिक तत्व भी कम ही होते हैं। जौ पशुओं 
को भी खिलाया जाता है तथा इसका उपयोग दाराव (8००) बनाने में 
भी होता है। सन्‌ १६५६-६० में देश मे कुल ८२२० लाख एवड 
क्षेत्रफल में जौ वी फसल उगाई गई जिसमे लगभग २६०५ लाख दन जी 
का उत्पादन हुम्ना । 

(४) ज्वार, बाजरा और सवका (78008 ४४१ ३(88०):--धरन्‍्य 
खाद्यो की पपेक्षा ये खाद्यान घटिया किस्म के व सस्ते और श्रपौष्टिक हैं. भोर 
निर्धन व्यक्तियों वा मुख्य भोजन हैं। वैसे तो इनका उत्पादन देश-भर में विया 
जाता है, परन्तु महाराष्ट्र, मद्रास, ग्रासश्न प्रदेश, मध्य प्रदेश, पजाब, राजस्थान, विहार 
भ्ौर उत्तर-प्रदेश उनके मुख्य उत्पादक-क्षेत्र हैं। मनुष्यों के खाद्य के ग्रतिरिकत 
मक्‍का, ज्वार और घाजरे को पशुओं को भी खिलाया जाता है । इवेतसार (5६77०) 
का उद्योग मक्का की फसल पर ही भ्राश्चित है। एक श्रतुमान के अनुसार हुत 
क्ृपि-क्षेत्रफत्त के १५९६ भाग में ज्वार तथा १०% भाग मे बाजरे की फ्सल उगाई 
जाती हैं। सन्‌ १९५६-६० में ज्वार, बाजरा श्रोर मक्का को फसलें क्रमश ४१६ 
लाख एकड, २६७ लाख एकड तथा १०४ लाख एक्ड भूमि पर बोई गईं झोर 
उनसे क्रमश ७८"६६ लाख टन, ३४ ८५४ लाख टन तथा ३६१५ लाख टव वा 
उत्पादन हुमप्रा ! 

(५) दालें--दालें हमारे देनिक जीवन के भोजन का प्रावश्यव श्रग हैं। 
इनमे प्रोटीन की प्रधानता रहती है | हरी खाद एव फसलो के हेर-फेर के रूप में 
भी दालों वा प्रमुख स्थान है हमाड़े देश मे चना, मटर, उडद, मूंग, मसूर, मोठ, 
प्ररहर भ्रादि भ्रनेक प्रकार की दालें उगाई जाती हैं । वैसे तो थोडी-यहुत मात्रा मे 
दाधो गए उत्पादन सम म्ारत में होता है, प्ररन्तु इतके मुख्य उपप्रादक-नक्षत्र 
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, वगाल, पजाव, विहार भौर उत्तर-प्रदेश हैं। भारत के समस्त 
कृपि-क्षेत्र के लगभग १४२%, भाग में दालो वी फ्सल उगाई जाती है। 
शाकाहारी व्यवितयों के भोजन मे दालो का और विद्येषतर चने भौर उड़द वी 
दाल का बहुत महत्व है । झ्त दालों के समस्त क्षेत्र बे २/५ भाग म॑ चना श्रौर 
उद्द वी दाल उगाई जाती हैं। चने का उत्पादन अवसे भ्रधिक उत्तर प्रदेश में 
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है, परन्तु हमारे देश वो कपास अधिकाशत छोटे रेशे को होती है । भ्रत' श्म्बे रेशे 
की कपास हम मिस्र, सयुवतराज्य भ्रमेस्वा और पूर्वी भ्रप्रीका से भ्रायात वरनी 
पड़ती है । सनू १६४७ मे देश के विभाजन के प्रश्चात्‌ लम्बे रेशें को कपास 
उत्पादन वरने वाले क्षत्र-- सिंध और पजाब का पश्चिमो भाग, पाकिस्तान में चले 
गये भ्रौर हमारे देश मे लम्वे रेश की कपास की श्रत्यधिक कमी अनुभव की गई। 
फलत कपास का उत्पादन बढाने तथा विशेषकर लम्बे रेशे वाली कपास का उत्पादन 
बढाने के लिये ठोस कदम उठाये गये जिनके फलस्वरूप विगत १० वर्षो मे कपास 
के उत्पादन मे ७६% वृद्धि हुई है। सत्‌ १६६०-६६ में कपास का बुल उत्पादन 
४१ लाख गाठ था । तीसरी योजना के श्रन्तगंत कपास के उत्पादन में ३७४२% 
की वृद्धि लाकर कपास की उपज ७० लाख ग्ाठ करने का निश्चय किया गया है। 
कपास के सम्बन्ध में हमारे देश मे मुख्य समस्या इसका प्रति एकड कम उत्पादन 
है। जबकि भ्रमेरिका, पाकिस्तान भौर प्रिल्ल मे प्रति एक्ड रुई का उत्पादन 
क्रमश ३१२ पौड, १५६ प्रौंड तथा ५९० पोंड है, तब भारत में यह केवल ८८ पौंड 
ही है । झ्त रूपास के उत्पादन में देश को झात्मनिर्भर बनाने तथा सूती वस्त्र 
उद्योग को उन्नत करने के लिये, कपास के प्रति एकड उत्पादन में वृद्धि ह्ाना 
नितान्त झावश्यक है। 

(२) पठसन (7०४०)-- देश के विभाजन से पूर्व पटसन के उत्पादन में 
समस्त विश्व में भारत को एकाधिकार-सा प्राप्त था । विश्व के समस्त पटसन का 
&६६*५% भाग भारत में ही उत्पन्त होता था। विभाजन के उपरान्त पट्सन 
उत्पादन का १६%, क्षेत्र मारत को तथा शेय ६१% क्षेत्र प्राकिस्तान को सिला। 
भ्रत देश में पटसन की पूर्ति के सम्बन्ध में स्थिति श्रत्यन्त दुसह हो गई | च्ुकि 
पटसन के समस्त कारखाने भारतोय क्षत्र मे स्थित थे, इसलिय स्थिति भ्रौर भी 
अधिक गम्भीर हो गई। फ्लत पटसन के उत्पादन-क्षेत्र को विस्तृत करन मे सबत्रिय 
प्रयतत किये गये । इसीलिये विगत १० वर्षो मे पटससन के उत्पादन म ५५% वृद्धि 
हुई । इस समय देश में पटसत की खेठी समस्त हपिश्क्षेत्र के ० ५९ भाग से वी 
जाती है। सन्‌ १६६०-६१ में पटसन का कुल उत्पादन ४० लाख गाठ था। तीसरी 
योजना के अन्तर्गत पठसन के उत्पादन में ५५% वृद्धि लाकर इसका उ पादन-लक्षय 
६२ लाख गाठ निश्चित किया गया है। हमारे देश म पटरान के मुख्य उत्पादक-क्षेत्र 
बगाल, विहार श्रौर प्सम है। थोड़ी बहुत साज्माम पटसन वा उत्पादन उडीसा 
और अ़िपुरा मं भी किया जाता है । 

(३) तिलहन (७॥ 8९०05)--हमारे देश में अनेक प्रकार बे तिलहन 
उगाय जाते हैं जिनम मू यफ्ली, तरा, सरसो, अलसी, रेंडी, बिनौला तथा नारियल 
आदि मुख्य हैं। दश् को बुल इंपि-मूमि के ई ४५; क्षेत्र म मू गफ्ली तथा ५२% 
क्षेत्र मे भ्रन्य प्रवार बे तिलहनो को सेती वी जाती है । समस्त विश्व वी मू गफ्ली 
उत्पत्ति बा ४०० भाग भारत उत्पन करता है तथा भारत के मुख्य तिलहनोंवे 
बुल क्षेत्रपल वे ४४२, भाग म मू गफ्ली बोई जाती है। इसके मुख्य उत्पादव-लेत्र 
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झ्रान्भ्न प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश हैं। तरा, दिल व रेंडी के 
उत्पादन में भारत का विश्व मे प्रथम स्थान है तथा नारियल के उत्पादन मे द्वितोय 
स्थान है। देश के तिलहन के उत्पादन मे ४३% भाग अकेले नारियल का है। तरा 
व सरसो तथा रेंडी के मुख्य उत्पादक क्षेत्र उत्तर प्रदेश, पजाब, राजस्थान, विहार, 
असम, मध्य प्रदेश, झ्ाघ् प्रदेश व महाराष्ट्र है। नारियल मुख्यद्त समुद्र तटीय क्षेत्रों 
में उगाया जाता है। तिलहन का उपयोग मुख्यत तेल व सली प्राप्त करने, वनस्पति 
घी तथा साबुन झादि बनाने के काम मे क्रिया जाता है। हमारे देश से प्रति वर्ष 
एक बडी मात्रा में घिलहन का निर्यात कर विया जाता है। सग्‌ १६६०-६१ मे देश 
में समस्त प्रकार की तिलहत का कुल उत्पादन ७१ लाख टन था। तीसरी पचवर्षीय 
योजना में तिलहन के उत्पादत का लक्ष्य “८६ लाख टन रबखा गया है । तीसरी 
योजना के ग्रन्तगत प्रति व्य्ित प्रतिदिन खाद्य तैलो की खपत ०"४ झोस से बढाकर 
० ५ आौँस करने का निश्चय किया गया है । 

(४) चाय (7९०) --विश्व भर में चाय के उत्पादन मे हमारे देश वा 
द्वितीय स्थान है । भारत में चाय की खेती लगभग ७ & लाख एकड भूमि पर की 
जाती है। देश मे इस समय लगभग ७,१४४ रजिस्टर्ड चाय के उद्यान है जिनमे 
लगभग १० लाख व्यक्ति काम करते हैं। हमारे देश मे चाय के उद्यान मुख्यतः असम 
आर बगाल मे हैं । इसके झतिरिकत उत्तर प्रदेश (देहरादुन), पजाब (कागडा घाटी), 
मद्रास और कैरल राज्य मे भी धोडी वहुत मात्रा मे चाय का उत्पादन होता है। 
हमारे देश में ााय का उपभोग बहुत कम होता है और इसका बगभग ७५% भाग 
विदेशों को निर्मात कर दिया जाता है | समस्त विश्व मे चाय का निर्यात फरने में 
भारत का प्रथम स्थान है। इगर्लंड, अभेरिका, कनाडा, मिस्र और भक्रास्ट्रेंलिया 
भारतीय चाय के मुख्य ग्रग्यातकर्त्ता देश हैं। भारत की निर्यात-वस्तुओं में चाय का 
स्थान द्वितीय है । समस्त तिर्यात व्यापार का लगभग २०% भांग चाय का होता 
है। सन्‌ १६६० में भारत को चाय के निर्यात से १२० करोड र० की विदेशी 
विनिमय प्राप्त हुई । सन्‌ १६६०-६१ में चाय का समत्त उत्पादन ७,२५० लाख 
पौंड था । तृतीय पंचवर्षीय योजना मे चाय के उत्पादन का लक्ष्य ६,००० पौड 
रखा गया है । 

(५) तम्बाकू :--सयुक्त राज्य अमेरिका तथा चीत के पश्चात्‌ हमारा देश 
विश्व भर मे तम्बाकू का तीसरा सबसे बडा उत्पादक देश है । तम्बाकू के उत्पादक 
क्षेत्र मुख्यतः आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मद्रास भर बिहार हैं । सन्‌ १६६०-६१ मे देश 
भर मे तम्बाकू का कुल उत्पांदत ३०० हजार टन हुआ । त्तीसरी योजना के भ्रन्तग्रेत 
तम्बाकू के उत्पादन का लक्ष्य ३२५ हजार टन निश्चित किया गया है । 

(६) काफ़ो और रघड़ :--कॉफी का उपयोग चाय के प्रतिस्थापक 
(8ण७३भ्धपा०) के रूप में होता है । इसके मुल्य उत्पादक क्षेत्र मैसूर, मद्रास और 
कुर्ये हैं। सन्‌ १६६०-६१ में कॉफी का कुल उत्पादन ४८ हजार टन था। तीसरी 
पंचवर्षीय योजना मे कॉफी के उत्पादद का लक्ष्य 5० हजार टन रक्‍खा गया है। 


१३० भारतोय पघथशास्त्र 


कॉफी के अतिरिक्त रबड का उत्पादन मुख्यत दक्षिणी भारत मे केरल, मद्रास और 
मैसूर राज्यो मे किया जाता है। सन्‌ १६६०-६१ में २६ हजार टन रवड का 
उत्पादन हुआ था | तीसरी योजना के अन्तर्गत रबड़ के उत्पादन का लक्ष्य ४४ 
हजार टन रखा गया है। 

(७) अन्य फसलें ---चाय, पटसत, तम्बाकू के झतिरिक्त भारत की 
व्यापारिक फसलो में कालीमिक, इलायची, साख, काजू, सुपारी श्रौर नारियल का 
स्थान विशेष उल्लेखनीय है। नारियल का उत्पादत समुद्रतटीय क्षेत्रों में होता 
है। सन्‌ १६६०-६१ मे ४५००० लाख नारियल के फल उत्पन्न हुये थे। सन्‌ 
१६६५-६६ तक नारियल के फलो का उत्पादन बढा कर ५२,७५० साख कर देना 
निश्चित क्रिया गया है। सम्‌ १६६०-६१ मे सुपारी, वाजू, कालो मिचे, इलायची 
और लाख का उत्पादत क्रमश' ६३ हजार टन, ७३ हजार टन, २६ हजार टन, 
२२६ हजार टन तथा ५० हजार टन था। तीसरी योजना के श्रतर्गत इनके 
उत्पादन का लक्ष्य क्रमश १०० हजार टठे, १४० हजार टन, ३७ हजार टन, 
२६२ हजार ८न और ६२ हजार टन निर्धारित किया गया है। निर्यात व्यापार की 
दृष्टि से इन सभी वस्तुओ्रो का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है । 

व्यापारिक फसलो की प्रगति 
(एक्षथम्छलां ४ (०घ्ाधथ्रश (टाक5) 
एरकेथन --सा १६५४ तक खाद्यान्न के ती4ण श्रभाव वे कारण, विगत 

वर्षों ऐ प्रत्येक राज्य सरकार ने नकद फ़्सलो (0४७8 0०9७) की उत्पादन-वृद्धि 
को तिलाजलि देकर खाद्यात्तों के उत्पादम को बढाने के लिय हरसम्भव प्रयत्नो 
को ध्योवह्वारिक रूप दिया है। फ़िर भी व्यापारिक फठलो के उत्पादद मे वृद्धि की 
झ्रावश्यक्ता को एकदम भुलाया नही गया है। वस्तुत देश के विभाजन के फ्ल- 
स्वरूप भारत में खाद्य फसलो की प्रपेक्षा व्यापारिक फसलो को उपज की स्थिति 
अधिक दयनीय हो गई । विभाजन मे लम्बे भोर मध्यम रेशे ([.088 श्यवे तिल्ताप्रण 
80090) वाली कपास का अधित्राश उत्पादक सेत्र पाविस्ताव मे चला गया। इसी 
प्रकार ग्रविभाजित भारत का लगभग ८० प्रतिशत कच्ची जूट का उत्पादक-क्षेत्र 
भी पाकिस्तान में चला गया । परन्तु सुती वस्थ॒ की अधिकाश मिलें तथा जूठ वे 
समस्त कारखाने भारत सघ में ही रहे । इस प्रकार इन दोना क्‍च्ची-सामग्रियों के 
सम्बन्ध मं भारत की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गई | विभाजन के उपरान्त भारत 
की न केवल कच्चे जूट और कपास के निर्यात से होने वाली भ्राय समाप्त हो गई 
बरत देश को जूट और सूती वस्त्र मिलों को अपने उत्पत्ति कार्य को चलाते रहने वे 
लिये, इन दोनो कच्चे वदायों की झायाद पर निर्भर होना पडा। फ्चत जूट वे 
उत्पादन मझ्रात्मपर्याप्तता पाने तथा कपास के उत्पादन का बढ़ाने की राष्ट्रीय 
भ्रावश्यक्ता भ्रमुभव हुई । इस तथ्य की स्वीट्टति के जिय सन्‌ १६५० मे सरकार 
ने उत्साहपूवक वार्य क्रिया और जूट, कपास द गने के उत्पादन मे स्वनिर्भरता 
(8०॥-७प्र९०८३७) पाने का निश्चय किया । 
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लक्ष्य श्रोर साघव (4४४९७ आ१4 3४४78) --प्रथम पचवर्षीय योजना 
में लगभग समी प्रमुख व्यापारिक फ़्मलो जैसे--वपास, जूट, गस्‍ना श्रौर तिलहन 
के उत्पादन को वडने के लक्ष्य निर्धारित किये गये। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के 
हेतु विभिन्‍न कार्यत्रमी, जैसे--सिंचाई को सुविधापों में वृद्धि, उच्चवर श्रणी के 
खाद श्र उ्व॑रकों वी पूदि तथा मुघरे हुए किस्म के वीजो का प्रयोग आदि, पर 
विशेष बल डाला गया । परन्तु योजनाकात मे वेवल तिलहन के उपाइन का ही 
लद्य पूरा हो सका । यद्यपि श्रस्य फ्सलो वे सम्बन्ध भ उत्पादन का लद॒य॒तो श्राप्त 
नही किया जा सता, परन्तु उनके उत्पादद म॒पर्याष्त वृद्धि हुई। द्वितीय योजना 
की प्रस्तावना के समय, विदेशी व्यापार और विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की दृष्टि 
से, दुछ दूसरी प्रकार की व्यापारिक फसलों की उत्पादन-वृद्धि को भी आवश्यकता 
प्रनुभव को गई | फ्लस्वरूप द्वितीय योजना में कपास, जूट, तिलहन और गन्ने की 
चार प्रमुख व्यापारिक फ्सलो के अतिरिवत नारियल, सुपारी, तम्वावू, लाख, वाजू 
और पीपर द्यादि के उत्पादन में ृद्धि करने के कार्यज्म भी निर्धारित किये गये । इनमें 
से नारियल प्रौर सुपारी के उत्पादन को बढाने का उद्देश्य, इन वस्तुओं की आयात 
को कम करना था। शेष फ्सलों के उत्यादन को बढ़ाने का उद्देश्य विदशी सुद्रा 
प्राप्त करमा था। द्वितीय सोजनावधि मे भी ध्यापारिक फ्सलो के उत्पादन के लक्ष्य 
पूरे नहीं हो सवे' | इसवे मुख्य कारण थे-- राज्यो के पुनर्गठन के भ्रनिश्चित प्रभाव, 
अ्रशिक्षित कर्मचारियों का भ्रमाव तया साधनों की श्रपर्याप्ठता श्रयवा उनकी 
उपलब्धि म विलम्ब ग्रादि | तीसरी योजता म इन फ्सलो के उत्पादन के व्यापक 
लप्ष्य निर्धारित किये गगे हैं ताकि घरेलू उपमोग क्वी माग पूरी हो सके तथा इनवे 
निर्यात व्यापार में वृद्धि की जा सरे । फ्तत योजना में लघुर्ननिचाई योजनाओं तथा 
उन्नत विस्म के दीजों और सयत्र (?)०॥६) की पूर्ति के कार्यमम पर, जिनसे वि 
व्यापारिक फ्सरज़ों ने उत्पादन में प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा, २६ फरोड रु० ब्यय 
करने की व्यवस्या वी गई है । विगत नियोजनवाल में विभिन्‍न व्यापारिक फ़्सलों 
के उत्पादन वी प्रगति का सक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है -- 

(१) कपास (0०0/6०७) --देश के विभाजन के पश्चात्‌ भारत धध में प्रपनी 
प्रावश्यक्ता से €*€ लाख गांठ की कमी हो गई | फ्लत: सरकार ने तम्बे रेशे बाली 
कपास के आयात को समाप्त करने तथा कपास के उत्पादन में आत्मनिर्मता प्राप्त 
बरने वे लिए विभिन॒ विवरास बायंतसों को बार्यान्वित किया; ये वार्यत्रम इस 
प्रकार ये --(0) कपास के उत्पादन-क्षेत्र को बदाया ग्रया तथा परती भूमि व कृषि 
योग्य चेजार मूमि को कपास के उत्पादन-ज्ैत के भन्तर्गेत लाया गया। (7) सिचाई 
की सुविधाओं को बढ़ाकर, क्पाह्त के साय दूसरी प्रन्य दोहरी फ्सल्न बोकर, सुधरे 
हुए वीज, यस्‍्त्र एवं उर्वेर्का की पूर्ति करके ठथा कृषि के वैज्ञानिक उपायो को 
अपनाकर, वपास की गहरी खेती दी गईं। (एा) कपास के उत्पादकों को प्राविधिक 
(एब्कामाप्श) सताह दी गई तथा उन्हे वीज, यन्त्र, उर्वरक झ्रादि क्रय करने के 
लिये प्रत्पकालीन रण देने को व्यवस्था वी गई। कपास विकास वार्यकम के लिये 
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राज्यो मे एक विशेष विस्तार स्टॉफ (898० ऐेडश्राश्ण] 580#) नियुवत विया 
गया । कपास के उत्पादन को श्रोत्शाहन देते के लिये सरकार ने एक उचित मूल्य 
नीति भी अपनाई जिसके अनुसार कपास की विभिन्न किरस्मों के लिये पृथक्‌ पृथक्‌ मूल्य 
निश्चित कर दिये गये । इन सब कार्यत्रमो वे फलस्वरूप कपास के उत्पादन में तथा 
बोये जाने वाले क्षेत्र मे पर्याप्त वृद्धि हुई | सन्‌ १९४७-४८ में हमारे देश में कपास 
का बुल उत्पादव २१ ६ लाख गाठ था, जो सन्‌ १६५०-५१ में बढ़कर २६ १ ताख 
गाठ हो गया । प्रथम योजना में कपास के उत्पादन का लक्ष्य ४२ ३े लाख ग्राठ 
रबखा गया था । सन्‌ १६५४-५५ और १६५५-५६ मे कपास का वास्तविक उत्पादन 
क्रमश ४२५ लाख गाठ और ४० लाख गाठ हुग्ना £ इस अवधि मे कपास वा क्षेत्र 
सन्‌ १६५०-४१ में १४४ मिलियत एकड से बढ़ाकर, सन्‌ १६५५-५६ में २० 
मिलियन एकड कर दिया गया । द्वितीय योजना मे ६५ लाख गाठ कपास के उत्पादन 
का लक्ष्य (प्र्थात ६२% वृद्धि) रखा गया । इस योजना मे प्रथम योजना से चलते 
भा रहे उन्पादन बढाने से सम्बन्धित कार्यक्मों को जारी रखने तथा उन्हे बढाने पर 
बल डाला गया । दूसरी योजना में कपास की किस्म भे सुधार करने तथा लम्बे रेशे 
वाली कपास के उत्पादन को बढाने पर विशेष रूप से बल डाला गया ) योजनाबाल 
में /067७फ़ड ८7 8९७ [8/ग 0” नाम की एक लम्बे रेशेवाली कपास के उत्पादन को 
भी प्रोत्साहत दिया गया । इस किस्म की कपास के उत्पादन बे लिये वे क्षेत्र भी उचित 
पाये गये है प्रव॑ तक वपास के उत्पादन के योग्य नहीं समभा जाता था ॥ वस्तुत 

नियोजन की विग्त दशाब्दी में लम्बे, मध्यम एवं छोटे रेशवाली कपास के उत्पादन 
में आशातीत वृद्धि हुई । देश मे लम्बे रेशेवाली वपास का उत्पादन सन्‌ १६४०-५१ 
में ६ ८५४ लाख गाठ से बढकर सन्‌ १६५५-५६ में १६१० लाख गाठ और सन्‌ 
१६६०-६१ में बढबर २४”४१ लाख गाठ हो गया । मध्यम रेशेवाली कपास का 
उत्पादन सन्‌ १६५०-५१ में १४४३ लाख गाठ से वढकर १६५५-५६ में १६६२ 
भ्ौर सन्‌ १६६०-६१ में २२ १२ लाख गाठ हो गया । सन्‌ १६५०-५१ में छोटे 
रेशवाली कपास का उत्पादन ७७३ लाख गाठ था, जो सन्‌ १६५५-५६ में 
घटकर के वल ६६६ लाख गाठ हो गया। सन्‌ १६६०-६१ में यह पुन बढ़कर ७४१ 

लाख गाठ हो गया । तीसरी योजना में कपास के उत्पादन का लक्ष्य ७० लाख 
गांठ रखा गया है। योजनाग्रविधि में विभित्त विस्म को कपास को बोने, ओटने 
(धरा) भ्रौर विधायनीकरण (?:००९४५४६) की फविट्रयो के निरीक्षण बरने 
तथा गोदाम व सहकारी विपणन वी सुविधा उपलब्ध करने पर विशेष ध्यान दिया 
जाएगा । तीसरी योजना म॑ मैसूर और केरल में “४९७ [874” किस्म की लस्‍्बे 
रेशेवाली कपास तथा गुजरात व महाराप्ट्र में दो अन्य विस्म की लम्बे रेशेवाली 
कपास के उत्पादन-क्षेत्र वो बढाने वा निश्चय क्या गया है। चृ कि विदेशों में छोटे 
रेशेवाली कपास का उपयोग उन मे मिश्वित करने के लिए होता है भौर इसकी उन देशों 
में घाफी मांग रहती है, इसलिये तीसरी योजना में छोटे रेशवाली कपास वे निर्यात 
को बढाने के लिये झसम, मतदीपुर और त्रिषुरा से इस विस्म की कपास वे उत्पादन- 
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क्षेत्र मे यथाराम्भव वृद्धि की जाएगी । 

(२) तिलहन (00 866७) --सम्‌ १६४०-५१ में भारत में घिलहन का 

कुल उत्पादन ५१ लाख टन हुआ था। प्रथम योजना मे तिलहव के उत्पादन में ४ 
लाख टन अतिरिवत वृद्धि का लक्ष्य रखखा गया । याजनाकाल मे भारतीय केन्द्रीय 
छतिलहन समिति (वा 0९०) 0॥8९०03 00ण7॥08९७8) द्वारा श्रायोजित कार्ये- 
क्रमो के आधार पर तिलहन के उत्पादन को बढाने के प्रयस्‍्न किये गये । सन्‌ 
१६५४-५६ में तिलहन का वास्तविक उत्पादन ५६ लाख टव भर्यात निर्धारित 
लक्ष्य से भी १ लाख टन अधिक हुम्ना । द्वितीय योजना में तिलहन के उत्पादन का 
लक्ष्य ७३५ ५ लाख टन रखा गया । इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये योजनाकाल मे 
दो प्रकार के कायक्रम * 0॥]30083 700ए४००फुखशा $००४०४” और * 0॥80003 
ए&(लाजणा हिणाएप०७” झारस्म किए गये । योजना विधि मे ग्रतिरिकत उत्पादन 
को प्राप्त करने के लिये तिलहन की गहरी भ्रौर विस्तृद दोनो प्रकार की खेती की 
गई | विस्तृत खेती के कायक्रम के प्रस्तगंत कृषि योग्य वेकार भूमि तथा परती भूमि 
में तिलहनों का उत्पादन किया गया तथा दोहरी फसल बोने की योजना अपनाई 
गई । इसके श्रतिरिवत गहरी खेती के कात्न्यंम के अन्तर्गत सुधरे हुये बीजों का 
वितरण किया गया, उर्वरक और खाद की पूर्ति की गई, सिचाई की सुविधाओं का 
विस्तार किया गया तथा कृषि की नवीन पद्धति श्रपनाई गई । यद्यपि योजनाकाल में 
तिलहनो वी स्यूनतम कीमतें निश्चित नहीं को गई, तथापि तिलहनों के निर्यात, 
कोटा और निर्यात करो के नियमन द्वारा मूल्यों का तियमन किया गया। सन्‌ 
१६६०-६१ में तिलहन का वास्तविक उत्पादन ७१ लाख टन हुप्रा । तीसरी थोजना 
में तिलहन के उत्पादन का लक्ष्य £८ लाख टन निश्चित किया गया है। योजना 
काल मे भू गफली और रेंडी, जिनका कि विदेक्षी निर्यात की दृष्टि से विशप महत्व 
है, के उ '्पादन को बढाने पर अत्यधिक बल दिया जायगा। तीसरी योजना से 
घनरपति तेलो के निर्यात को बढाने के लिये कपारा के बिनौलो का कम से कम 
५०% भाग वनस्पति तेल के उत्पादन मे प्रयुकत किया जायेगा। योजनाकाल में 
अ्रखाघ तिलो, जैसे--महुआ भौर नीम, के उत्पादन मे भी वृद्धि की जायेगी । 

(३) गन्ना (808०0 097०) --हमारे देश मे बहुत समय से गन्ने के 
क्रमबद्ध विकास का कार्यक्रम जारी है। विगत वर्षों मे गन्ने की किस्म को सुधारने 
बे लिये विज्ञेप प्रयत्त किय गये हे। आजकल देश में गता-उत्पादन के लगभग 
६५% क्षेत्र में सुधरी हुई किस्म का गया बोया जाता है। सन्‌ १६४८-४६ में 
भारतोय केन्द्रीय गन्ना समिति ([ठाध्या एशआप्रड 80807 087० (0छाधा८६००) ने 
उत्तर प्रदेश, बिहार, पजाव, महाराष्ट्र, मद्रास, पश्चिमी बगाल और उडीसा यज्यो 
के लिये एक पचवर्षीय गन्ना विकास काण्क्रम प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम का 
उद्दष्य चीनी फंकिट्रयो के क्षेत्रों मे गहरी पद्धति द्वारा गन्ने के उत्पादन को बढाना 
था। इस विकास कायतक्रम मे, सिंचाई की सुविधाग्रो का विस्तार वरने, उत्तम क्स्मि 
के बीज उपलब्ध करने, उचित उर्वृस्को एवं खादों की पूर्ति करते तथा भूमि विस्तार 
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सेवाओं (80 जद्धशाडणा 5०८७7९८०9) आदि पर विशेष बल डाला गया। प्रागे 
चलकर केन्द्रीय गन्ना समिति का यह बारयत्रम पचवर्षीय योजना मे सम्मिलित कर 
लिया गया । सन्‌ १६५०-५१ में गठा-गुड का कुल उत्पादन ५*६ मिलियन दन 
हुआ था । प्रथम योजना मे गन्ना-गुड दे उत्पादन वा लक्ष्य ६३ मिलियन टम रकखा 
गया । योजनाकाल मे गन्ने की गहरी और विस्तृत दोनों प्रकार की खेती बरने पर 
बल डाला गया। विभिन्न राज्यो के गन्ना विकास वायंत्रमों के फ्लस्वरूव प्रथम 
योजना विधि मे प्रति एकड गन्ना-उत्पादन में श्राशाजनक वृद्धि हुई। सन्‌ १६५५-५६ 
में ग्रन्ना गुड का वास्तविक उत्पादन ६ मिलियन टन हुआ ॥ इस प्रकार प्रथम 
योजनाकाल मे गन्‍्ना-युड का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से ३ दास टन कम हुम्रा, 
जबकि इसी अवधि में चीनी का वास्तविक उत्पादन निर्धारित लक्ष्य (२० लाख टन) 
से ०*५ लास टन श्रथिक हुश्ा | दूृधरी योजना में गन्‍्ता-गुड के उत्पादन का लक्ष्य 
७८ मिलियन टन खखा गया? योजना विधि में चीनी मिलो के क्षेत्र मे पक्की 
सडको वा निर्माण करके, गम्ना-उत्पादन के विकास कार्यक्रम मे एवं महत्वपूर्ण 
कदम उठाया गया । दूसरी योजना के अ्रन्तिम वर्ष में भन्नान्युड का कुल उत्पादन 
मर मिलिगन टन हुमा ) तीक्षरी योजना में देश वी बढ़ती हुई जनसंख्या की माय को 
ध्यान में रखते हुये १० मिलियन टन गन्ना गुड के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है । 

(४) जूट (07५४०) ४-- प्रथम योजना में जूट वे उत्पादन को बढाने का 
मुख्य लक्ष्य देश के विभाजन बे फलस्वरूप हुई कमी को पूरा करना था) इस योजना 
में जूट के उत्पादन का लक्ष्य ५४ लास गाठ रखखा गया, जबबि' सन्‌ १६५०-५१ मे 
जूट का कुल उत्पादन ३३ लास गाठ था। सन्‌ १६५५-४६ में जूट का वास्तविक 
उत्पादन ४२ लास गाठ हुआ | दूसरी योजना में जूट के उत्पादन वा लक्ष्य ५५ 
लाख गाढ रेकखा गया । सन्‌ १६५८-५६ मे जूट के उत्पादन का यह लक्ष्य निग्रृट्चर 
प्राप्त कर लिया गया । इस वर्ष जूट का कुल उत्पादन ५२ लाख गाठ था| परन्तु 
जूद के मूल्यों मे तीर ह्ास्न तथा प्रतिकूल मौसम होने वे कारण सन्‌ १६४६-६० 
और १६६०-६१ में जूट के उत्पादन मे कमी हो गई | द्वितीय योजना के श्रन्तिम 
वर्ष मे जूट का कुल उत्पादन वेवल ४० लाख गाठ ही था। नियोजन कौ विगत 
दशाब्दी में जूट वे उत्पादन के विकास कार्यजम मे विस्तृत खेती को भ्रपताया ग्रया । 
परन्तु तीसरी योजना मे जूट की गहरी खेती करने पर बल डाला गया है। देश में 
जूट के सामान की बढती हुई झ्लान्वरिक माय तथा विदेशी निर्यात में वृद्धि करने 
के उद्देश्य से तीसरी योजना म जूट के उत्थादन कय लक्ष्य ६२ लास गांठ रकखा 
गया हैं। योजनावधि मे जूट के सुधरे हुए वीजो के उपयोग द्वारा जूट की विस्म 
में सुधार लाया जाएगा दया मेस्ता (0०७६७), सिसल (8:30] भ्रॉर रमी (:४४8/०) 
आदि पूरक रेशों (#५07८७) के उत्पादन मे भी वृद्धि बी जाएगी | 

(४) तम्बाकू (70०७७०८००) --तम्वावू-उत्पादन का विवाद कार्यत्रम 
मुख्यतया देझी तम्बाकू वी किस्म सुधारने से सम्बन्धित है। विगत वर्षों म तस्वावू 
के उत्पादन मे झनुसन्‍्धान प्रौर संगठन (छै8३६छ०७ ब्यत 0हध्याइथा00) की 
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विस्तार सेवाप्नो को बढाया गया । तोसरी योजना मे शुद्ध तम्बाकू के बीजों के 
वितरण और उत्पादन करने, सुरक्षित रखने के लिये गोदामी का निर्माण करने, 
उन्नत बीज व खाद की पूर्ति करने, क्ृमिताशक दवाइयो (]756०४०८०१७४) की 
व्यवस्था करके पौधो के सरक्षण का आयोजन करने, देशी तम्बाकू को वरजीनिया 
(फफड्टकर») तम्बाकू से अ्तिस्थापित करने तथा विपणन सुविशामों को उपलब्ध 
करने के कार्यक्रमों पर बल बाला गया है। सन्‌ १६५०-५६ में तम्बाकू बा कुल' 
उत्पादन २५७ लाख टन था, जो सन्‌ १६५५-५६ मे बढ़कर २६८ लाख टन और 
सन्‌ १६६०-६१ मे ३ लाख टन हो गया । तीपरी योजना में तम्बाकू के उत्पादन 
का लक्ष्य ३ २५ लाख टन खखा गया है। 

(६) काजू (09७8०४७००७४) :- भारत के प्रायिक जीवन में काजू ने हाल 
ही मे महत्ता प्राप्त की है। पश्राजकल यह विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की अच्छी 
व्यापारिक फसल बन गई है । इस समय हमारे देश मे कच्चे-काजू का कुल उत्पादन, 
बाजू की परिनिर्माण फंविट्रयो (2700०७४४7 78०/०7९४) नी आवश्यकता से 
बहुत कम होता है । फलत: पूर्वी भ्रफ्रीका आदि देशो से ऊचे मूल्यों पर इसका 
प्रायात करना पडता है। द्वितीय योडनाकाल में विभिन्न राज्यो भे काजू की फ्॒तल 
के उत्पादन-श्षेत्र को यथासम्भव बढाया गया ) इस अर्वाव में काजू-उत्पादन के मुख्य 
क्षेत्रो, जेसे--केरल, गहास, सेसूर, आन्न्न प्रदेश, उडोसा और श्रसम में काजू- 
विकास कार्यत्रम की विभिन्न योजनाओं के अन्तगंत उल्लेखनीय प्रगति हुई। दूसरी 
योजनावधि मे काजू के उत्तादन वो प्रोत्साहन देने के लिये, इसके उत्पादको को 
१५० २० प्रति एक्ड की दर से ऋण दिया गया। तीसरी योजना मे काजू कौ 
फसल के उत्पादन-दक्षेत्र मे बधास्म्भव चूद्धि करने का निश्चय किया गया है। सन्‌ 
१६६०-६१ में काजू का कुल उत्पादव ७३ हजार टने था। तीसरी योजना मे 
इसके उत्पादन मे १०५*४ प्रतिशत की वृद्धि करके कुल उत्पादन १५० हजार टव 
कर देने का निश्चय किया गया है । इस योजना में काजू-उत्पादन के विकास कार्य- 
क्रम मे भ्रच्छे प्रकार के वृक्षों से क्लम लगाने (2]8&707९8 ण #&।॥7 7.७9७:७), 
उसको की पूर्ति करते तथा कृषकों को फ्लल-ऋण (0०9 ,0»79) देने की 
व्यवस्थायें सम्मिलित हैं । 

(७) लाख (१,8०) --लाख विदेक्षी मुद्रा को प्राप्त करने तथा इसके 
उत्पादकीय क्षेत्रों मे व्यविदयों को आवश्यक आय देने का एक उत्तम साधन है! 
हमारे देश को लाख के निर्याद से प्रतिवर्य लगभग ६ करोड रु० की विदेशी मुद्रा 
प्राप्त होती हैं। विगत कुछ वर्षों में लाख के उत्पादन में विश्येप अस्थिरता रहो हूँ 
और इसका उत्पादन १० लाख मन से १२ लाख भन के बीच मे रहा हैं। साख के 
ध्यापार भौर उद्योग मे भ्रस्थिरता और अविकास के मुख्य फारण ये हैं-- (मर) जाख 
के मूल्यों मे व्यापक अस्थिरता, (झा) देश में सगठित बाजारो का अमाव, (इ) लाख 
के उत्पादको में सगठन का अभाव, (६) लाख के झनाथिक उपोत््याद [85% 
70०००४ का एकत्रित होना, (उ) उत्पादित माल की झनिरश्चित किस्म तथा 
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(ऊ) अपर्याप्त प्राविधिक सेवाए आदि । वस्तुत इन समस्याझ्रो के कारण लास 
के विदेशी व्यापार में भारत को थाइडंण्ड (70087/50०) से तीब्र प्रतियोगिता करनी 
पडती है। श्रत विदेशी निर्यात की दृष्टि से लाख-उत्पादन के क्षेत्र की इन समस्याओं 
का निवारण श्रत्यावश्यक है। सन्‌ १६६०-६१ में लाख दा वास्तविक उत्पादन 
१२ लाख मन था, जबकि योजना में लाख-उत्पादन का निर्धारित लक्ष १६ लास 
मन था । तीसरी थोजना में लास की सम्भावित विदेशी माग तथा विदेशी 
प्रतियोगिता को दृष्टियतत रखते हुए लाख बे उपादन का लक्ष्य १७ लास मन 
रक्‍्खा गया है। योजनाकाल मे लाख की किस्म में सुधार करते के लिए लाख फार्म 
(प्रण्टा४ए३ फ्ः००१ .8० -ःथय78) स्थापित किये जायेंगे। योजनावधि में लाप- 
उत्पादकों की सुविधा के लिए सहकारी ग्रोदामो तथा सहकारी विपणन समितियों 
को सगठित किया जाएगा तथा लाख और चपडा की किस्मा भें सुधार बरे के 
लिए उत्पादको की प्राविधिक सहायता दी जाएगी । 

(८) नारियल श्रौर सुपारी (000०७ शत 87९०७४७४६) भारत 
विश्व में नारियल के उत्पादन का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। प्रतिवर्ष लगभग 
१३ करोड रु० वे मूल्य के लारियल्त ग्रोर छारियल-उत्पाद विदेकझ्को यो निर्यात 
किए जाते हैं। द्वितीय योजना मे नारियल वे अभाव की पूर्ति करने के उद्देश्य से 
विकास कार्यत्रम श्रपताए गए । भावी वर्षो मे नारियल के उत्पादन को बढाने वे 
लिए उत्तम खाद को व्यवस्था, सिंचाई की सुविवाश्रो का विस्तार तथा फसल 
के रोगो के निवारण से सम्बन्धित कार्यक्रम भ्रपताए जायेगे। नारियल वी तरह ही 
भारत मे सुपारी का उत्पादन भी अपर्याप्त है। तोमरी योजना में सुपारी वा 
उत्पादन बढाने के लिए गहन (॥7(९४&४७) झौर विस्तृत (2ल्‍5७०7आ05०) दोनो 
प्रकार के कार्य कम प्रपताएं जायेगे। योजनाकाल में सुपारी वे उत्पादय-्क्षेत्रो में 
हसे खाद के प्रयोग को बढाने तथा सहकारी विपणन समितियों को सगढित करने 
पर विशेष बल डाला जाएगा। सन्‌ १६६०-६१ मे नारियल बे ४५,००० लाख 
फलो का उत्पादन हुग्रा । तीसरी योजना में इस उत्पादन बढ़ाकर ५२,७४० लाख 
फल करते का लक्ष्य रक्‍्ता यया है। सनू १६६०-६१ मे सुपारी का कुल उत्पादन 
६३ हजार टन थां। तीसरी योजना के अन्त तक इसवा उत्पादन बद्धायर १०० 
हजार टन क्रते वा निश्चय किया यया है । 

(६) मसाले (890९3) --दितीय योजना के आरम्भ से इलायची प्रौर 
पौपर इन दो प्रमुख मसालो के उत्पादन में वृद्धि बरने वे लिए विशिष्ट विराद वार्य- 
क्ष्म भ्रपनाये गये हैं । विकास साधनों में पौवो गा सरक्षण करना, उत्पादक्ों को 
फ्सल ऋण ((४०४ 7.0979) देना तथा पोवे-बैन्द्रा (हैशाहबटा7०9) वी व्यवस्था 
बरना भ्रादि सम्मिलित हैं । मख्धले और काजू की फसलों के सम्बन्ध में प्रस्वेषण 
बरने तदा इन फ्मलो का समन्वित विकास बस्ले की योजना बनाने वे उदइय 
सै “॥ 8छात्श्ड बण्त. एडश0छवाएं- 0०णएणा॥६९४” स्थापित वी गई है। यह 
भाद्या है कि इस समिति के सरक्षण में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के विव्ात्त 


कृषि वी मुख्य फसलें १३७ 


कार्यक्रमों से शीघ्रतम लाभ प्राप्त होगा। 
उपसहार --विगत वर्षों मे व्यापारिक पसलो के उत्पादन म प्रशसनीय 

वृद्धि हुई है । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कवि सत्‌ १६४७-४८ से लेबर सन्‌ 
१६५६-५७ की नो वर्षीय भवधि भे कपास का उत्पादन दुगुना हो गया श्र्थात्‌ 
२३२ लाख गाठ से वढबर ४३ लाख ग्राउ हो गया । इसी प्रकार सन्‌ १६४३-४८ से 
लेकर सन १६४८-५६ की ११ वर्षीय अवधि से जूट का उत्पादन तिगुना हो गया 
प्र्थात १७ लास गाठ से बढ़कर ५२ लाख गराठ हो गया। परन्तु देश बी 
आवश्यकताभ्रो को देसते हुए यह पृद्धि भ्रब भी श्रपर्याष्त ही है। देश वे शात्तरिक 
उपयोग की बढ़ती हुई माग तथा उद्योगों मे कच्चे-माल की बढती हुई प्रावश्यकता 
की पूर्ति के लिए और निर्यात व्यागार में प्रधिक्ाधिक वृद्धि से विदेशी मुद्रा प्राप्त 
करने के उद्दृश्य से, व्यापारिक फ्सलो मे भोर भी अधिक प्रगति की नितान्त 
आवश्यकता है । प्रत व्यापारिक फंसलो के प्रति एकड उत्पादन में वृद्धि की जानी 
चाहिये । हमारे देश मे जूट का प्रति एकड उत्पादन २ ७ गाठ है, जबकि पाविस्तान 
में यह ३९३ गाठ है । इसी प्रकार भारत मे कपाम वा प्रति एकड उत्पादन ११८ 
पौड़ है, जबकि ईजिप्ट और मेसिसिको में प्रति एवड उत्पादन श्रमश ५४२ पौंड 
झौर ४४६ पौड है । हमारे देश में मू गफली का ६३१ पौड का प्रति एकड उत्पादन, 
सूडान प्रौर चीन के क्रमश ७०० पौड भर १,०१३ पौड के प्रति एक्ड उत्पादन 
से बहुत कम है। यही मही, भारत मे गन्ने की प्रति एकड उत्पत्ति बेबच १४ टन 
है, जबकि हाई (प0५54॥) में गन्ने का प्रति एकड उत्पादन ८० टन हैं। यस्तुत 

व्यापारिक फसलो की प्रति एक्ड शभ्रपेक्षाइत कम उत्पत्ति हमारे देश को भ्नेक 
प्रकार से प्रभावित वबरती है --(:) इससे देश की अर्थ-व्यवस्था प्रतिकूल 
(ए४७/४४००:०४७७) बनती है । (४) इन फप्नलों के उत्पादन में वृद्धि बरने के लिये 
हमे ग्रतिखित क्षत्र की भ्रावव्यकता होती है जबकि खाद्य फ्सलो के उत्पादन- 
क्षत्र को घटाकर व्यापारिक फ्सलो का उत्पादननदीत्र बढ़ाना किसी भी प्रकारसे 
व्यावहारिक नही है । (00) च्‌ कि हमारे देश में उत्पादित व्यापारिक फ़्सल विरुम 
भ भ्रच्छी नही हे, इसलिए विदेशी बाजार में इनकी माग श्रपेक्षाइत कम है भोर 
ये सस्ते मूल्यों पर बिकती हैं तथा (४) व्यापारिक फ्सलो वी प्रति एक्ड न्यून 
उत्पत्ति, निजि विनियोगकर्त्ताश्रो के इन फसलो के उत्पादन मे वृद्धि करने के प्रयत्नो 
को सीमित करती है। वस्तुत हम कम मुल्य स्तर वाले विदेशी बाजारो से प्रति 

योगिता तय्र हो कर सकते हैं, जदकि हमारी उत्पत्ति-लागत बहुत कम हो भौर यह 
लागत तब ही बम हो सकती है, जबकि हमारी व्यापारिक फसलो का प्रति एक्ड 
उत्पादन अधिकतम हो । झत हारे देश मे इन फसलों का अत्ति एकड उत्पादन 
अधिकतम वरने के लिए, गहरो खेती (]7(00ञ5० 0णै४धए४०४६४००) की पद्धति को 

अपनाना भपेद्दित है । 

व्यापारिक फसलो और विशेषकर झूट भौर तिलहन के उत्पादकों वो, 
अधिकाधिक उत्पादन करने को प्रोत्साहित करने के लिये इन फ्सलो का उचित 


रैरै८ भारतौत भर्यश्धास्त्र 


मुल्य-निर्धारण अत्यावश्यक है क्योकि मूल्यों की अस्थिरता वा परिणाम अन्तत 
उत्पादन की झस्थिरता होती है । तोसरी योजना को रिपोर्ट मे त्पध्ट उल्लेख किया 
गया है कि "योजनाकाल में भुदप खाद्य एव नकद फसलों, जैसे-कपास, तिलहन 
झोर पटसन के लिए न्यूनतम लाभप्रद मूल्यों का विश्वास उत्पादन में वृद्धि रो 
आझावश्यक प्रेरणा सुलभ करेगा झ्ोर इस अ्रकार तोसरी योजना के लिये उपलब्ध 
ग्रावश्यक विनिन्त साधनों के विकास से प्रभावज्ञाली सहयोग प्रदान करेगा।"” 
यस्तुत उत्पादन के एक उच्चस्तर वो प्राप्त बरने के लिए तमा मूल्यों में स्थिरता 
लाने के लिए, योजना मे प्रस्तावित उतत नीति वा संफ्ल॑ पालन भावश्यक है। 
इसी त२ह विदेशों बाजारों की प्रतियोग्रिता मे भाग खेने के लिए व्यापारिक फसलों 
की गुणात्मत्र वृद्धि तथा प्रति एक्ड अधिकतम उत्पादन बी नितान्‍त वाछ्दनोयता 
है| उत्पादको द्वारा इन फसलो के उचित मात्रा में उत्पादन के लिये सहवारी 
समितियों तथा नियन्त्रित वाजारो को व्यवस्था अपक्षित है । 


ध 


[ई 


हक 
कृषि-जातें 
(हैश्ञांट्णाप्राश पघ्रणरगहओ 
प्राकक्थन --क्सी देश में कृषि की यथोचित प्रगति ३ तत्वों पर निर्भर 
करती है --([प्र) आ्राबइयक साभनो की उपलब्धि, (झा) उत्पादनश्वृद्धि के लिए 
पर्याप्त परिश्रम नौ प्रेरणा सया (इ) जोत का आवथिक श्राकार। जनसस्या के 
स्वर्ण बिन्‍्दू (0ए७काए्ाए ९०) के समतुल्य ही, उत्पादन के दातर म भी उत्पत्ति 
के साधनों का स्व॒ण रायोग (0एघक्रण्ण 0०एफरेश४ा००) होता है । कृपिज्क्षेत्र 
में, जिस स्थिति पर भूमि त्तवा अन्य उत्पादन के साधनों का स्वर्ण सयोग हो 
जाग्रे, उसे ही प्राथिक जोत अथवा स्वर्ण इकाई [६४९००४०णा९ म्तृणताए््ट ० 
(कुष्याण्ण.. एक) कहते हैं । हृषि उत्पादन का स्तर, उत्पादन-प्रविधि 
(ए7एप४०४०७ ॥९७शावु००), यन्त्रो का प्रयोग एवं कृषि को सामात्य कार्यक्षमता 
आदि सभी तत्व जोत के प्राकार से अन्योन्याश्रित हैं। सैदधान्तिक एवं व्यावहारिक 
दृष्टि से जोत मुख्यत दो प्रकार की होतो हैं --(अझ) भूस्वत्व वाली जोत 
(ए४7 प्रणत6४६ प्ले०१89 तया (प्रा) कृषव-जोतत (एप४ए७०४$ सतह) । 
प्रृस्वत्व बाली जोत का अर्थ भूमि पर कृषि करने के स्थाई पेतृक अविकार' मे है 
प्र्थात्‌ एक व्यवित को भूमिघर अथवा भूस्दासी, सौरूसी-हाइतकार अथवा परट्ठेदार 
के रूप में जितनी भूमि पर स्थाई पैब्रिक रवामित्व प्राप्त है, बही भूस्वत्व बाली 
जीत अथवा स्वामित्व की इवाई (0080 ०६ 05फथशंए) है। इसके विपरीत 
कृपक की जोत अथवा हृषि की इकाई (ए77५ ० 0ण७४«४०णा) का प्र्थ किसी 
कृपक द्वारा वास्तविक टप में जोती जाने वाली भूमि से है। श्रूस्वत्व बाली जोन 
और ह पकक्‍-जोतत, भ्राकार मे एक दूसरे के समान भी हो खत्ती हैं और भ्स्ममान 
भी । यदि कोई भूरवामी श्रपती समस्त भूमि स्वयं ने जोतकर, भूमि का एक 
बडा भाग $ईपको का लगान पर उठा देता है और स्वय केवल एक छाटे से भाग 
पर कृषि करता है, तब इस स्थिति में भूस्वामी की कृषि की इकाई (एक६ ० 
(ए४४०४०७) स्वामित्व की इकाई (ए76 ० 0जाकशेशशे स बहुत द्वोटी 
होगी । परन्तु यदि कोई इपक, जिसके पास स्वय की भूमि तो थोडी सी है, पअन्य 
भूस्वामियों से लगान पर भूमि लेकर कृषि करता है, तब उसकी कृषि की इकाई 
स्वामित्व की इकाई से अधिक विस्तृत होगी । 
झ्राथिक जोत का भ्रथ (हाध्याकाह ण॑छ6०णर०ा० पता) २-- 
विभिन्‍न अशथंशास्त्रियो ने आधिक जोत की परिभाषा प्रपने दृष्टिकोण से 
भिन्‍न प्रसार की दी है । डा० कीटिसस (07. 7०७४८४०) के शब्दों में, “प्राथिक 
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जोत वह इकाई है जो कृषि की लागत-सम्वन्धी भ्रावइ्यक्र व्यय को “निकालकर एक 
छृषक एव उसके परिचार को सुख-पुर्वंक जीवत-निर्वाह फरने के लिये पर्याप्त 
ब्रवसर प्रदान करे ।” डा० मान (77, 35ग7) के श्रनुस्तार “जोत की धह इकाई 
जो एक झौसतत ध्राकार के परिवार के लिये सतोपप्रद न्यूनतम-स्तर प्रदाग फर सके, 
प्राथिक-जोत कहलाती है ॥” स्टंनले जेवन्स (8६07०9 7०४०७») के मतानुसार, “जोत 
को झाधिक इकाई वह है, जो एक इ पक को न पेदल “न्यूनतम-स्तर” श्रथवा फेदल 
“उचित-स्तर” प्रदान करती है बरन “रहन-सहून का उच्च-स्तर” उपलब्ध करती है ।/” 
“सन्‌ १६४६ वी वाग्रेस इृषि-सुधार समिति” (एणाहाह58 &हाएगवा) हशणग)5 
69प००४१६६०७) के मवानुसार जोत की झ्राथिर इकाई वह है जो जि (प्र/ हुपर वो 
रहन-सहन का उचित स्तर प्रदान बरे, (झा) एवं औसत झावार वे परिवार को पूर्ण 
रोजगार प्रदान करे तथा (६) उस प्रदेश वी उपि अ्र्थन्ध्यवस्था (880 
]:००0०%७७४) दे तत्वों बे झनुदूल हो | बस्तुत, झआथित जोत खेत बा वह झ्ावार, 
है जो उत्पति के श्रन्ध सायना वे साथ मिलत्र उत्पादन की दृष्टि से सर्वोत्तम 
परिणाम दे ॥ योजना आयोग (एफ 00फऋउ०ा) ने प्रथम प्रचवर्षीय 
याजना बी रिपोर्ट में 'प्राथिक जोत' के स्थान पर पारिवारिक जोत' वा प्रयाग दिया 
है । योजना भ्रायोग ने पारिवारिष जोत को परिभावा इन शाददो में दो है-- 
“पारिवारिक जोत बह क्षेतफ्ल है जो स्थामोय दश्णाओ्रों के श्रनुसार श्रौर कृषि की 
वर्तमान प्रविधि के शभ्रन्त्गंत, कषि-कार्य मे उपलब्ध सहपोग के सहित कार्य फरते 
हुएं, भ्रोतत प्राकार के परिवार के लिये, एक हल इकाई श्रथवा एक वाय-इकाई के 
रादृइ्य हो* | 
श्राथिक जोत्त का श्रापार (826 ०६ 8९णाणा7० प्र००7६५ -+- 
झाधिक जोत के आकार के सम्बन्ध मे विभिन विद्वानों के दुध्टिकोण भिन्न-भिन्न हैं। 
डा० बीटिशा (7 ॥7०४४४०) के मतानुसार प्राधिक जोत वा पब्रात़ार ४० से 
५० एड तक होना चाहिये।। स्तेनले जेवर्स (8६४40०9 ०४०४५) वे क्‍्थनातुप्तार 
श्राथिक जोत का आकार ३० एक्ड भूमि होना चाहिये। उत्तर प्रदेश काग्रस 
समित्ति (7 7, (०ाहए०5४ 0०7॥00००) वे! बब्दी मे, “त्यूत फौमतों के समय 
जोत की इमाई १५ से २० एक्ड के मध्य में होनी चाहिये। परन्तु यदि कृषि- 
बस्तुओ वा गलय पर्याप्त ऊंचा हो, लगान कम हो तथा तिचाई शौर कृषि के उन्तत 
साधन उपलब्ध हो, तब इस स्थिति में जोत या क्षेत्रफल कुछ कम भी किया जा 
राकता है ॥” हाल ही मे बाग्रे स इृपि सुधार रामिति (/80णपा७ [काक्गा०एटएशाई 
(0079700०० ्ण॑ (०ए६:०5७) ने झपनी रिपोर्ट म उपिज्जोत को ३ इवादयों में 
विभवत किया है :--(7) श्राथिक इकाई (2००॥०छा० वाणवशदढ) >फामिति के 
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भ्रनुधार कृषि की वह इकाई, जो एक कृपक परिवार को साधारण जीवन-स्तर भ्रदान 
क्र सके तथा उसे पूर्ण रोजगार प्रदान कर सके, आथिक इकाई कहलाएंगी। 
(7) बुनियादी जोत (छःश्8० प्रणतागाह्ठ) >व्यवाहारिक दृष्टिकोण से भ्राधिक 
इकाई से भी छोटी इकाई को समिति ने बुनियादी जोत माना है | बुनियादी जोत से 
अभिष्राय लाभदायक खेती के लिये आवश्यक निम्नतम क्षेत्र से है। योजना आयोग 
(ए[89ताएट्ट (05छाहढ05) के मतानुसार व्यायहारिक दृष्टि से यह मान लेना 
सुविधाजनक होगा कि एक पारिवारिक जोत तीन वदनियादी जोसों के समान है। 
(५) श्रादश जोत (090०७ प्रृ०१7ह8) समिति के अनुसार झ्लादश जोत वा 
अभिप्राय उम्र इकाई से है जिस पर कृपक का अपना स्वत्व (0 ७४९7०) ४) है. और 
जिस पर वह कृषि करता है । आदय्ये जोत का ग्राकार समिति वी राय में भ्राथिक 
जोत से तीन गुना श्रधिक होना चाहिये । 
आधिक जोत के मुरय निर्धारक तत्व .-- भ्राधिक जोत के 
आ्राकार के मुख्य निर्धारक तत्व इस प्रत्ार है -- () भूमि की उर्दरा 
शक्ति --- उर्वेरा भूमि में अपेक्षाइुत थोडी भूमि भी झाथिक जोत की 
इकाई मानी जा सकती है क्योकि इससे थोडी भूमि म भी औसतन परिवार 
की झ्राजीविका चल सकती है) (9) वर्षा भ्रथवा सिचाई की सुधिधाएँ --जिन 
क्षेतों से पर्याप्त वर्षा होती है अगवा सिंचाई के शावत उपलब्ध हैं, यहा थोडी भूमि 
से भी कुटुम्ब का भरण-पोपण हो सकठा है । अ्न इन क्षेत्रो में भ्राधिक जोत का 
आबार अपेदाकुत कम होगा। (77) क्षि-पद्धति --नवीन वँज्ञानिक कृषि पद्धति 
एवं कृषि यन्‍्त्रों द्वारा खेती करने वे लिये आथिक जोत का आकार पुरातन 
(?70ण/४०) दृपि-पद्धति एवं पुरातन हृपि-यत्तो द्वारा खेती करने की अ्रपेक्षा बडा 
होगा । (ए) कृषि का स्वरूप --गहरी खेती ([7;20अए० 0०]४४७४४०४) अथवा 
मिश्रित खेती (0॥768 (४०077) के लिये आथिक जोत का झाकार अपेक्षाकृत 
छोटा हो सकता है। परन्तु विस्तृत खेती (फड(शाआर० 0च्राधएथ०ा), विशिष्ट 
खेती (896ल्र2९त 0ण४४४४०७) अथवा सहकारी खेती (00 ठकुछ#धए७ पप्ा- 
स्थाणट) के लिये ग्राथिक जोत का भ्राकार बडा होना चाहिये। (र) फप्तलों की 
प्रकृति -फ्सो व सब्जियो के उत्पादन के लिये आथिक जोत का प्राकार पर्यास्‍्त 
छोटा हो सफ्ता है। परस्तु गेहू, गता आदि ने उसादन के लिये झाथिक जोत 
क्य आकार अपेक्षाकृत बड़ा होना चाहिए तथा चाय, काफो और रबड आदि 
के उद्यान के लिये आर्थिक जोत का आकार पर्योप्त बडा होना चाहिये। (7) कृषकों 
को कार्यक्षयता --कार्यक्षम्य अथवा कार्यकुशल् कृपकों के आशिक खेत का ब्रावार 
अवुशल हृपको के खेत के आकार वी अ्रपक्षा कम माना जा सवता है क्योकि कार्य- 
कुशल इंपक घपने श्रम एवं कौशल से अपेक्षाइत कम भूमि भ अधिक उत्पादन करके, 
अपने परिवार वा भरण पोषण कर सकता है| (४॥) बाजार से समोपता -शहर, 
मण्डी, सडक झथवा रेलवे स्टेशन के समीप का झअपेक्षाइ्त छोटा खेत भो आ्राथिक- 
आकार का माना जा सकता है जवकि झहर, मण्डी, सडक धथवा रेलवे स्टेशन से 
दूरस्थ भ्राथिक जोत का झाकार बडा होगा । 


है भारतोय प्रधशाघस्त्र 


भारत में कृषि जोतें (88ग००/००० प्ण१णृ६ड ॥0 ॥76/9) राष्ट्रीय 
सेम्पल सर्वेक्षण (इ४४०9थ 880० ठिपाए०ए) की धाठवी गणना (जुलाई 
सन्‌ १६५४-मार्क सन्‌ १६५५) के श्रनुसार समस्त देश में कृषि-जोत का झ्रौसतन 
आवार ५ ३४ एक्ड था । देश मे एक ओर लगमग ७०७९ ग्रामीण परिवारों के 
पास कुल कृषि-भूमि का केवल १६६८१ भाग ही था शोर उनमे से प्रत्येश वे पास 
४ एक्ड से भी कमर भूमि थी। दूसरी ओर ४; ग्रामीण परिवार ऐसे थे जितके 
पास कुस कृषि भूमि का ३३:३९ था तथा उनमे से प्रत्येक के पास २५या इससे 
झधिक एक्ड कृषि-भूमि थी। सन्‌ १६५४-५५ मे अनेक राज्यो के ग्रन्तगंत की गई 
“भूमि जोतो व खेती वो गणना ((शाशउ ० 7900 प्रणवराहुड शात एपपएड- 
४०४) के आक्डो से भो इसी तथ्य की पुष्टि होती है कि भारत मे प्रधिकाश कृषि- 
जोते ग्रनाधिक भ्रावार की है। हाल ही मे क्ये गये हृपि-थ्रम परीक्षण (ह8ग०पो- 
+पा&) [,४9००४ एंलवृषमः) के मतानुसार मद्रास, विहार शौर पश्चिमी बयाल मे 
२ एक्ड से भी कम वाली जोत का प्रतिशत बहुत भ्रधिक है। एक श्रन्य जाच से 
पता चला है कि उडीसा के ६०% खेत तथा उत्तर प्रदेश के ६६% खेत ३ एक्ड से 
भी कम आाकार के, मद्रास के ८5४९८ खेत ५ एकड से कम आकार के भ्रौर समस्त 
भारत वे ८५% खेत १५ एक्ड से कम झाकार के हैं । भन्‍य देशो की तुलना में हमारे 
देश फी कृषि जोतो का आकार बहुत छोटा है। हमारे देश मे भ्ौसतन खेल बा 
झाकार ५ एक्ड है, जबकि डनमार्क, हालंण्ड, जर्मनी, प्रास, बेहिजियम, इगलंण्ड 
झौर अमेरिका में झौोसतन खेत का आकार क्रमश ४० एक्ड, २६ एक्ड, 
२१ ४ एक्ड २६ ४ एक्ड, १४५ एक्ड, १४ ५ एकड तथा १४५ एक्ड है । 
भारत में कृषि जोतो का उपविभाजन व विखंडन --(8०४-ताएाब०प 
#0ते एफ४रहाग्रणा॑धा०७ 4 हत०णीपप्णे प्णतशाहु३ ७ 908) +-+ 
श्रर्थ .--हपि जोतो का प्रन्तविभाजन एवं विखण्डन भारतोय कृषि की 
सबसे बडी समस्या है। सरंपा सहकारो झामोजन समिति (88058. (0- 
00९8७ए९ 0]87)ए08 000%१५६८७) के शब्दों में “प्रनुत्पादक एवं प्रलाभवारी 
खेत भारतोय कृषि के उत्पादन से सबसे बडी बाघा है ।” समिति के प्रनुसार अलाभ* 
कारी शृपि-जोतों की दो समस्याएं हैं--(ग्र) खेतों का भ्रावार छोटे होते जाना 
तथा (प्रा) इृपक के खेत एक चक में न होकर दूर दूर पलते जाना । “कृषि जोतों 
के उपधिभाजन का प्र है--भूस्वामो की मुत्यु के पश्चात्‌ उसको भूमि का उत्तरा- 
घिकारियों मे छोटे-छोटे भागों मे विभाजित होना ऋथवा भूस्वामी द्वारा प्रपनी 
भूमि का फुछ भाग बेच देना झथवा दान या उपहार मे दे देना ।” उत्तराधिकार के 
नियमो के कारण भूमि के विभाजन और उप-विभाजन का यह त्रम प्रत्यंक पीढी ने 
साथ-साथ चलता रहता है और खेतो काग्माकार अत्यन्त छोटा हो जाता है | ““कृपि- 
जोतोके विखण्डन का श्रर्थ है-क्सी भूस्वामो को समस्त भूमि एक स्थान पर अथवा 
एक चक मे न होकर, श्रतेक छोटे-छोटे टुक्डों मे पृथक्पृथरू झर्थात्‌ गाव के समस्त क्षेत्र 
भें बिफ्वरी होता ।” कृषि जोतों का विसण्टन ओर उप विभाजन परस्पर सम्बन्धित 
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हैं तथा भूमि के विभाजन की पद्धति के परिणामस्वर्प इसका जन्म श्ौर विस्तार 
द्वोता है । 
सीमा (छ>६०४६) --हमारे देश में कृधि-जोतो का झौसतन झ्रावार ५ 
एक्ड है ) डा० मान (07« छाए) ने मद्वाराष्ट्र राज्य वे पिम्पला सौदागर नामक 
ग्राम में यह खोज वी थी कि वहा सन्‌ १७७१ मे मूस्वामी की जोत का औसत आकार 
लगभग ४० एकड था, जो सन्‌ १८१८ में १७४ एक्ड तथा १६१५ मे केवज ७ 
एक्ड ही रह गया था । इसी गाव में १५६ भूस्वामियों के पास ७२६ खेत थे जिनसे 
से ४६३ खेत एक एक्ड से कम आकार के तथा २११ खेत 3 एक्ड से भी कम 
झाकार के थे | पजाव में श्री रामलाल भला ने बेरामपुर तामक' गाव में पता लग या 
कि यहा ३४ ५९% कृषको मे से प्रत्येक के पास भूमि के २४ टुकडो से ग्रधिक थे 
हथा गाव में १,५६८ खेतो वा श्राकार छे एक्ड रे भी कम था। जालन्धर जिले में 
एक जाच से पता चला है कि बहा ५८४ इृथको के पास १६,००० भूमि के टुकड़े ये 
और प्रत्येक टुकड़े का श्रौसत झ्राकार उु एक्ड या। एक अन्य जाच से पता चला 
है कि रत्नगिरि में वही-कही व्यक्तिगत खेतो वा झ्राव्ार ००००६२५ एक्ड अ्रववा 
३० २५ बर्गे गज ही है ) एक दूसरे थनुमान के प्रनुसार पजाव के एक गाव में 
१,५६५ खेतो का झ्रावार है एक्ड था तथा २,८९० दृधकों की भूमि ३ भागों में 
विभक्त थी । पजाव के एक दूसरे गाव भे १२,८०० एकड भूमि ६३,००० भागों 
में विभवत थी और प्रत्येक खेत का क्षेत्रफल है एक्ड से भी कम था। अत स्पष्ट है 
कि आरत में हृणि-्जोतो का उपविभाजन एवं विवण्डन एक विस्तृत सीमा तक पैला 
हुमा है । 

भारत में कृषि जोतो के उपविभाजन व विखण्डन के कारण 
(ए३95९३ 0६ 8प0-१श्०7 बात हफ्य्ह्ुण्राः्ााभाणा ० 880000प) मततफ [ड़ 
गम 720/3) -हेमारे देश में हृपि-जोतो के अन्तविभाजन एवं विखडन के मुख्य 
कारण इस प्रकार हैं -- हर 

(१) भूमि पर जनसंण्या के मार में वृद्धि --विगत कुछ वर्षों से हमारी 
जनस॒ख्या २२% प्रतिवर्ष की दर से बढठी जा रही है। झ्रनुमानत देश को जन- 
सघ्या भे प्रतिवर्ष १ करोड की वृद्धि हाती है। इसमे से लगभग ४६ लास की 
बुद्धि कृषि-मूमि पर होती है । इस प्रकार प्रति व्यक्ति औसत एक्ड सूमि प्रतिवर्ष 
कम होती जा रही है ! भ्रन्यान्य रोजगार के साथनों के ग्रमाव में कृषि भूमि की 
माग निरन्तर बढती चलो जा रही है जिसका परिणाम खेतो का उप्विभाजन और 
विश्वण्डन होता है । 

(२) कुदीर उद्योगों का झ्न्‍्त --क्रिटिथख सरकार को अरयन्व व्यापाद 
नौति (895९2 एथ्वा6 900०5) तथा असहयोगी नीति के फलस्वरूप भारतोय 
सधुस्तरीय एवं कुटीर उद्योगों का जम पतन होता चला गया और देश मे सर्वत्र 
बेरोजगारी फंलती गईं | फलत विव होकर वकार दस्तकारो का भूमिकी शरण 
जेनी प्रद्मी ) इस प्रकार कृषि भूमि की मांग बढती गई डिसके परिणामस्वरूप कृषि- 
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जोतो के उपविभाजन और विखण्डत की समस्या विस्तृत होती गई। 

(३) उत्तराधिकार के तियस --भारतीय समाज में प्रचलित उत्तरा- 
धिक्रार के नियमों ने श्रन्य कारकों (0०६०७) के साथ मिलकर भूमि के उप 
विभाजन व विखण्डव की समस्या वो व्यावहारिकस्वरूप प्रदान दिया | इनके नियमों 
के अनुसार पिता के मरने पर उसकी सम्पत्ति का विभाजन विभिन्न उत्तराधिकारियों 
में होता है। सन १६५६ के हिन्दू उत्तराधिकार प्रधिनियम (प%९ वाजतेय 8िपघ९९६88 
709 #०६ १056) के प्र तर्गत पिता की सृत्यु वे उपरान्त उरी परिसम्पत्ति में पुत्रों 
के साथ पुथ्रियो को भी रामान अधिकारिणी घोषित कर दिया गया है। व्यवहार मे 
यह देखने भे आता है कि भूमि के विभाजन वे समय प्रत्येक उत्तराषिबारी अपने 
भाग वी समस्त भूमि एक खेत प्रथवा एक स्थान पर न लेकर विभिन्न खेतों से लेना 
चाहता है। भत उपविभाजन वे साथ साथ विखण्डन वी प्रक्रिया ([700०88) भी 
चलती रहती है | श्री वाडिया (१७०४७) और जोशी (श०्झा) का मत हैकि 
उत्तराधिकार के नियम उपधिभाजन एवं विखण्डन वे मूल वारक नहीं है। उनका 
बहना है कि ० नियम देश में सेकडो वर्षों से प्रचलित है, जबवि जोतो के उप- 
विभाजन झोर विसडन की यह प्रक्रिया ([70००४७) कुछ थोड समय से हीं प्रचलित 
हुई है। प्रत इस श्थिति मे उपविभाजन व विश्वण्डन को उत्तराधिवार के नियमों 
वा परिणाम स्वीकार कर लेना एकदम ग्रसगत है। इस प्रक्षप के उत्तर में यह 
कहा जाता है कि शृपि जोतो के उपविभाजन भौर विखण्डन वी समस्या को उत्पन्न 
परने में उत्तराधिकार के नियम यदि मूल कारक नही, तब सहायब' भ्रवश्य रहे हैं । 

(४) सयुदत परिवार प्रथा का श्रन्त --उत्तराधिकार के मियमो मे 
प्रभाव एवं पाइचात्य शिक्षा और सस्कृति के प्रभाववश हमारे देश म॑ भी व्यवितवादी 
बी भावता जोर परड़ती गई जिसके फरस्वरूप सारत की समुकत परिवार धणाली 
(व0ात प्यार 590४) पैयवितक परिवार प्रणाली ([74॥एथप्र886 
एक 907) में परिणित हो गई। एक सपुवरत परिवार के प्रच्तर्गद भूमि 
श्रौर अन्य प्रकार वी सम्पत्ति एक इकाई के हूप में रहती है। सहकारिता वे सिद्धात 
के गनुरूप सम्पत्ति में सभी का स्वामित्व माता जावा है और परिवार वे सभी 
सदस्य सामूहिक रूप से उत्पादव एवं उपभोग करते है । परन्तु व्यवितवादी भावता 
के विकास के फलस्वरूप आज परिवार का प्रत्येक सदस्य भ्रपना पृथक्‌ भाग चाहता 
है श्रौर प्रप्पेक खेत मे से एक टुकडा लेने का भाग्रह करता है। थी जथार प्रोर 
ब्रेरी ने अपनी पुस्तक “भारतोम अयंश्ञास्‍्त्र मे लिखा है-- इस प्रकार फे बटबारे 
का प्रमुख कारण लगभग प्रत्येक कृषक परिवार में भाइयों को पारस्परिक धोर 
ईर्ष्या है । एक दूसरे को लाभ उठाने फा कोई अवसर नहों देता । वे वृक्ष की शाखा 
पर ौ्थित मधु के छत्ते तक के हिस्से के लिये ऋणगडा करते हैं। थे वृक्षों के फल 
झोर शाज्षाप्रो के लिये ही नहीं वरन्‌ उसको छाया तक के लिए भी प्तिर-फुटबौल 
करते हुये पाएं जाते हैं ।” 

(५) कृषकों को ऋणग्रस्तता “-#पि जोतो दे उपविभाजन एवं 
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विखडन के लिये किसी सीमा तक कृपको की ऋणग्रस्तता वो भी उत्तरदाई ठहराया 
जा सबता है। प्राप ग़पय ऋण के भार से दव जाने के कारण प्रपनी भूमि 
राहन (०8०४०) रख देते हैं तथा ऋण न चुका सकने की स्थिति मे उस भूमि 
को ऋणदाता की बेच देते हैं । द्वितीय महायुद्ध से पूर्व कृषि ऋण म वृद्धि होने से 
इस प्रकार के विक्रप बहुत बढ ग्रये थ्रे । इस प्रकार भूमि को रहन रखने ग्रथवा 
बेचने से भ्रूमि के उपविभाजन और विखण्डन को और अ्रधिक प्रोत्साहन 
मिलता है। 

(६) श्रचल सम्पत्ति से प्रेम ->-झचल सम्पत्ति से स्नेह करता भारतीय 
सरबति वी प्रमुखता है। अत प्रत्येक व्यक्ति थोडी-बहुत प्चस सम्पत्ति रखने को 
लाज्ञायित रहता है एव प्रयत्न करता है । फलत यदि किसी व्यक्ति ये पास धोडी 
सी भी भूमि है, तब वह उसे बेचना पद्षद नहीं करता जिससे उसके विभाजन को झौर 
अ्रधिक सहयोग प्राप्त होता है । 

(७) पृषको की श्रज्ञानता एवं श्रशिक्षा --कपि जोतो के उपविभाजन 
और विखण्डन वी समस्‍या वे लिये भारतीय कृपको की पज्ञातता एवं भ्रशिक्षितता 

भी किसी सीमा तक उत्तरदाई है) भारतीय क्पक अपनी अज्ञानतावश भ्रूमि के 
उपदिभाजव एवं बिपस्तण्डन के दोपो को मही पहिचानते । इसीलिए चक्वन्दी 
प्रथया सहवारी सेत्ती के लिये प्रस्तुत नहीं होते और भूमि के विभाजन के समय 
तनिक भी झापत्ति नदी करते 

(८) साझे की प्रथा --बहुत से भूस्वामी भपनी भूमि पर स्वय खेती 
न ब्रके, भूमि को भ्रन्य कृषकों को लग्ान पर उठा देते हैं श्रथवा उनसे साभे के रूप 
में छेती करात हैं । प्राय एक भूस्वामी अपनी समस्त भूमि कसी एक हृपक को न 
देकर अनेक कृपको को देता है जिसके स्वाभाविक परिणामस्वरूप कृषि-जोत प्रनेक 
भागों में उपविभाजित हो जाती है । 

झूषि जोतो के उपविभाजन शरद विखण्डन के श्राथिक प्रभाव -- 

(ए९०गवल उी९०७ ता हिप७ ताज्तभव्तर बाते एडह्रहठए९१६घधणा गज औै्टतत्णें- 
पथ प०ण१ाहइण)] लॉभ --([2००0॥७) --हपि जोतों के उपविभाजन एवं 
विखाडन के यक्ष ये कुछ तक इस प्रकार प्स्तुत जिये जाते हैं ---7) समानता 
के सिद्धास्त के भ्रनुरुष ---भूमि दे उपविभाजन होते से परिवार के सभी सदस्यों 
को योडी योडी भूमि मिल जाती है तथा विखण्डन के द्वारा विभिन्‍न उर्थरता की 
मुसि मे समान साय प्िल जाता है । ये ढोतों दाज़ें समानता करे सिद्धान्त 
(?7्ाण.७ ०६ (एण५9) के अनुकूल एव न्यायप्ुर्ण हैं ॥ यदि उपविभाजन झौर 
विखष्डन की प्रक्रिया (20०९७) न हो, तब समाज में धतो भौर निर्धन झ्थवा 
शोक श्रौर श्ोपित के बीच में विशाल खाई और अ्रधिक विस्तुत होती इसी 
जायेगी । (7) प्रध्रिक्तम व्यक्तियों को रोजगार मिल सरना --हमारे देश से 
कृषि के भतिरित्तत अन्य व्यवप्तायों का विकास भभी थपूर्ण है। भकेला कृषि हो 
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एक ऐसा व्यवसाय है जिसमे भ्रधिकाधिक व्यक्ियियों को रोजगार दिलाया जा 
सवता है । कृषि-भूमि में उपविभाजन की प्रक्रिया अधिकाधिक्ष जनसरया को 
रोजगार दिलाने मे सफल होती है (१४) विभिन्‍न प्रकार की भूमि से लाभ +-हुवि- 
जोतो के उपविभाजन एवं विखण्डन के परिणामस्वरूप एक इपक को अनेक प्रवार 
की भूमि प्राप्त होती है । भूमि के ये टूकडे मिट्टी, उर्वरापन तथा सिंचाई की 
सुविधा एवं स्थिति के दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न होते है । डा० राधाकमल मुकर्जी 
(07 &80॥8 #8708] ॥[ए:थ]७८) के मतानुसार इस प्रकार वो व्यवस्था से, 
प्रनेक प्रकार के ल्लाभ प्राप्त होते हैं --(ञ्र) विभिन्‍न प्रकार की उयंरता बे फ्ल- 
स्वरूप इन विभिन्‍न खेतों मे कृपक विभिन्‍्त फसछे बो सकता है । (श्रा) पक 
विभिन्‍्त प्रकार की जलवायु, स्थिति तथा वर्षा की विचित्रता का पूरा पूरा लाभ 
उठा सकता है। यदि किसी वर्ष गाव के एक भाग मे वर्षा कम होती है भ्रथवा 
टिट्लीनदल या फसल-कीट फसलो को चोपट कर देते हैं, तव इपक दूसरे भाग के 
सेतों पर निर्भर रह सझता है । (इ) विभिन्‍न प्रकार वी फ्सल उगा ख़बने के 
बारण इंपक अपने उपयोग की विभिन्‍न वस्तुप्रो के लिये श्रात्मपर्याष्त बन सकता 
है। (ई) यदि परिस्थितिवश किसी समय बाजार मे एक फ्सल वा भाव गिर जाए, 
तब कृपक को बहुत क्षति नही उठानी पडती है क्योकि एक फस'व की हानि वह 
श्रन्‍्य फसलों से पूरी कर लेता है। (5) इस व्यवस्था से कृपक को पूरे वर्ष फाम 
मिल जाता है, क्योकि विभिन्‍न प्रकार को भूमि में विभिन्‍न प्रकार की फसलें विभिन्न 
समय पर बोई भौर काटी जाती हैं। (ऊ) च्‌ कि ऐसी स्थिति मे भूमि वी उर्वरता 
एवं धिचाई की सुविधाओं वे ग्रतुसार प्रत्येक टुकड़े भे उपग्र॒वत्त फसलें बोई जा 
सकती है, इसलिये इससे फ्सलो के हेर--र (80॥89०॥ ० 0708) की पद्धति 
को अपनाने का भ्रच्छा अवसर मिल जाता है ॥ (7४) गहरी छेतो को सम्भावदा ३-- 
भूमि के उपविभाजन भ्रौर विखण्डन के परिणामस्वरूप खेत छोटे-छोटे हो जाते हैँ । 
इन छोटे छोटे पेतो से गहरी खेती (&एवए० (घे४धए४४००) द्वारा प्रधिक 
उत्पादन प्राप्त करना सम्भव होता है । इस प्रकार बडे खेतों की श्रपेक्षा छोटे छोटे 
छेतो द्वारा भ्धिक परिवारों का भरण-पोषण किया जा राकता है ३ (४) श्रम का 
समुचित प्रयोग - छोटे-छोटे बेतो पर कृषि करने मे कृषकों को अपनी इच्छा व 
सुविधा के प्रनुसार कार्ये करने की पूर्ण स्वतन्त्रता रहती है। वह झपने परिवार 
के अन्य सदस्पो के श्रम तथा पशुओं वे श्रम वा उचित व पूर्ण उपयोग वर सकता 
है प्रौर इस प्रकार अ्रपत्रा उत्पादन बढ सकता है। (४7) भारतीय कृषि पद्धति के 
शानकल --आधरकादा भारतीय उप्रक लिप्त हैं अजत्तके पास ऊत्ति क्षे शक्ञ सका 
उनकी बृषधि पद्धतिया पुरातन ढंग की है जो छोटे-्दोट खेतों बे लिये ही 
अधिक उपयुक्त है। वडे-वड खेतों पर पुरातन कृषि-पद्धति एवं कुपिन्यत्रों द्वारा 
गहरी खेती नहीं की जा सकती श्रद स्पष्ट है कि कुपि-जोतो का उपविभाजन वे 
विलण्डन भारतीय कृषि-पद्धति वे झनुकूल है और इसो के द्वारा श्रधिव्तम उत्पादन 
किया जा सकता $ । (5४) झस्य लाभ --छोटे-छोटे बेतो पर रूषि करने से उन 
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की देख-रेख पर ग्रेज्ञाकृत कम व्यय करता पड़ता है भर इन पर कृषक भी अधिक 
कौशल से कार्य कर सकता है । इसके झतिरिवत भूमि के उपविभावन से किसी 
व्यक्ति के पस भूमि-सम्पत्ति अधिक मात्रा में एकब्रित नहीं हो पदी जिससे पू जी 
बादी कृषि-पद्धति (089709)30 ० क७7७॥०टट 893६००) के अग्युदय भौर विकास 
के लिये श्रधिक श्रवसर नहीं रहता। झवेक व्यक्तितयों मे भूमि के विभाजन के फल- 
स्वरूप भूस्वामी-कृपको (?९४5७०६४ ?70०700:४) का जन्म होता है जो श्पनी 
भूम पर प्रेरणा ग्ौर उत्साहपूर्वक कार्य करके अधिकाधिक मात्रा मे कृषि उपज 
प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं ! 

हामियां. (700/००७७) :-- यदि यह कहा जाए कि भूमि के उपविभाजन 
आर विखण्डन से लाभ की अपेक्षा हानि अधिक हैं, तब अनुचित न होगा । कृषि- 
जोतो के उपविभाजन व विघड़न के विपक्ष मे मुण्य तक इस प्रकार हैं -- 

(१) उत्पादन-व्यय में व्‌ द्ध --एक सीसा के परचातू उपविभाजन 
व विज्षण्डत के कारण जैसे-्जेमे कृपि-जोत का ग्राकार छोटा होता जाता है, वैसे 
ही वैसे कृषि के उत्तादन-व्यप मे वृद्धि हो जाती है। कृषक का बहुत सा श्रम, 
रामय और घन व्यथ में ही नष्ठ हो जाते हैं। एक अनुमान के पनुप्तार खेतो के 
५०० मीटर दूर होवे पर उनके जोतने तथा श्रमिको से काम लेने पर ५३%, 
खाद को ढोडे मे २०% से २५५ तक तथा फ़तल को ढोने में १५५४ से ३२% 
तक प्रधिक व्यय होता है। इस प्रकार भूमि के उपविभाजन व विखण्डन के 
परिणामध्वरूप उपज की प्रति इकाई (७ एमए) खेती की स्थिर (75९०) 
तथा अ्रस्थिर लागतें (००८४९ ॥759७४3०७) बढती चली जाती हैं। 

(२) कूषि में सुधार न हो सकना :--रिजवे बैंक श्रॉफ इंडिया 
(8७४९७४७ ७7: ०६ [008) की एक रिपोर्ट मे यह बतलाया गया है कि कृषि- 
जोतो का उपविभाजन झौर विखण्डन भारतीय कृषि का एक आधार भूत रोग 
(छ8०»० १४969) है। भूमि के इन छोटे-छोटे टुकड़ों पर कोई स्थाई सुधार नहीं 
किया जा सकता । इन खेतो पर न तो छुआ ही ददाया जा सकता है, न ही इनके 
चारो ओर पाड लगवाई जा सकती हे और न ही इन पर मकाव (785०७ प०॥8०) 
बनवाया जा सकता है । 

(३) छूषि को वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग श्रसस्भव :-इन छोटे- 
छोटे दुकडो पर वंश्ञानिक पद्धति से कूपि नहीं की जा सकती। इन खेतों पर 
मशीनो, द्रंगटरो, उत्तम कोटि के वीज व खाद का प्रयोग न तो सम्मव ही हो 
सकता है भर न उपयोगी ही । ऐसी स्थिति में फसलो के हेर-फेर की पद्धति 
(85280९०७ ०६ ०६४४४०० ० (70०93) अथवा कृषि की किसी मई पद्धति का भी 
लाभ नही उठाया जा सकता | 

(४) भूमि का दुरुपयोग --डेठो के छोटे-छोटे टुकडे बनाने से बहुत सी 
भूमि मेडो भ्रौर रास्तो मे बेकार हो जातो है। एक अनुमांत के झनुसार छोटे छोटे 

- ब्रैतों के चारो भोर रास्ते द मेड झादि बनाने मे २२% से ४०९८ तक भूमि व्यर्थ 
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में ही नष्ट हो जाती है। 

(५) खेतो की सुरक्षा में बाधा :--चू कि खेत यत्र-तत्र बिखरे हुए होते 
हैं, इसलिए इनके चारो ओर छार लगवादे श्रौर प्थक्‌ एक खेतो प्र रखवाली 
करने को हो व्यवस्था वरना अ्रसम्भव होता है! फलव जगली पशु-पक्षो कृपको कौ 
फ़्सल के एक वृहत्‌ भाग को द्ृष्ट-अ्रष्ट कर देते हैं। एक भ्रनुमान के भनुसार 
जगली पशु पक्षी भारतीय कृषि उपण का २०% भाग खा जाते हैं। 

(६) फृषि के भ्रयोग्य लेत बन जाना :--कभी कभी उपविभाजन 
भौर विखण्डन की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप बहुत से खेत इतने छोटे झ्रावार वे' 
हो जाते है वि उन पर खेती नही की जा सकती । इन छोटे-छोटे खेतों में छृषव 
भपना हल चलाने तक मे शसमर्थ रहता है। इस प्रत्गार वे ३० २५ वर्ग गज तव 
के खेत हमारे देश में बहुत मिल जाते है। 

(७) गहरी खेतों सम्भव नहीं --उपविभाजत भौर विस्ण्डन बे 
फलस्वरूप गहरी खेती (7७08आए७ 0प/४ध००७०ा) को भी ब्यवहारिक रूप नहीं 
दिया जा सकता । कारण स्पष्ट है कि यदि विसी छृपक के पास ५-६ भ्रघवा इससे 
प्रधिक खेत दूर-दूर बिखरे हुए हो, तब वह किसी खेत पर भी ग्रपने समस्त साधन 
अथवा शवित नही जुटा सकता। हमारा देश इस तथ्य की पुष्टि करता है वि 
यहा छोटे-छोटे श्ौर बिखरे हुए खेतो से कभी भी गहरी खेती वा लाभ नहीं 


उठाया गया । ह 
(८) पारस्परिक कलह --#पि जोतो वे उपविभाजन भौर विसण्डन 


में कारण कभी-कभी इृपको में मडो और रास्तो के प्रइन वो लेकर लडाई भगडा 
भौर मारपीट तब हो जाती है जिसका अश्तिम परिणाम शुकद्मेवाजी भौर धत का 
भ्रपव्यय होता है । 

(६) कृषि का एक श्रलाभकारी ब्यवसाय बन जाना --सर जान 
रसेल (90 उ०॥॥ ए5७७) के मतानुसार, “खेतो का विखण्डीकरण सबसे श्रधिक 
हानिकारक समस्या है, जिसके फलस्वरूप कृषि एक भ्रलाभकारी व्यवसाय (एम 
97०१६७७)७ 0००४%७४४०४) भ्रथवा जीवन यापन का ढंग मात्र (१४७७ ० [./0) बन 
गया है | भरत जब तक इस समस्या का समाधान नहीं क्विया जायगा, फृषि विकास 
को प्रगति प्रत्यन्त मद रहेगी ।” उत्तरप्रदेश में को हुई एवं जाच से यह ज्ञात हुभा 
है कि जंसे-जंसे खेतों का प्राक्ार छोटा होता जाता है, वंसे दी वैसे गृथक की प्रति 
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(१०) कृषकों की ऋणग्रस्तता में सहायक :--छोटे-दोटे खेतो को प्रति- 
भूति पर कृपक सरलतापूर्वकं और नोची ब्याज को दर पर ऋण प्राप्त नहीं कर 
पाते | भरत उन्हें ऊची ब्याज पर ऋण लेना पडता है । डा० राधा कमल मुकर्जोा 
(0०. छे. 70 8ए४०घा) ने अपनी पुस्तक (छेण्प्णछ ए००ए०७ए ०६ मता&) में 
कृषि-मोतों के उपदिभाजन झोर विसण्डन के दोयों को इन झब्दों में ग्यकत 
किया है।--“किल्हों सीमाप्रों तक कृषि की अक्षमता (प्रनुश्पादफता) फा सूल 
कारण कृपको की झ्रन्नातता, लापरवाही अयवा काम्त करते को प्लननिच्छा कौ तुलना 
में खेतों का छोटे-छोटे दुकड़ों मे दिभवतीकरण एवं उनका विष्नण्डीकरण अधिक 
है। इस प्रकार की जोतें कृषकों के लिप पर्याप्त काम नहीं देती और कृषक धर्ष के 
एक बड़े भाग मे बेकार रहते हैं। कृषि-ऋणप्रस्तता जोतों के उपविभाजन का 
कारण झोर परिणाम है श्लोर कभी-कभी उदासोनता प्रौर ऋणग्रस्तता दोनों को 
एक साथ जन्म देता है# ।" 

कृषि जोतों के उपविभाजन व विखण्डन से उत्पन्न दोषों को दूर 

करने के लिए उपचार :--(छ९ए९ए०९४ 0० छेशा0एण४ प७ 00803 
(००४७१ ४ 8फ9-चएा॥घणा थ्यावे क्पबन/ण०ा४009 00 88परण्णाणाओ] पेण- 
0788) >-लधुस्तरोय एवं विशालस्तरीय उद्योगो वा विकास, सचार एवं परिवहन 
के साथनों का विस्तार तथा बीमा कम्पनी, व्यापार, वेंक आदि की प्रगति एव 
अग्य प्रकार के रोजगारों के विस्तार के फल्रस्वर्प ही कृपि-भूमि पर जनसब्या के 
भार में कुछ कमी की जा सकती है जिससे कूपि-जोतो के उपविभाजन और 
विखण्डन की समस्या ययास्म्भव हल हो सकती है। कूपि-भूमि के उपविभाजन झौर 
विखण्डन की समस्या के समाधान के लिए कुछ मुख्य सुझाव इस प्रकार दिये जा 
सकते हैं -()) चकबन्दी, (७४) उत्तराशिकार के नियमों में परिव्रतंन, (७४) आर्थिक 
जोतो बा निर्माण, (४) भ्रूमि का राष्ट्रीयकरण, (२) एक निद्चिचत सीमा के पश्चात्‌ 
भूमि के उपविभाजव पर रोक तथा (४) सहकारी-कृषि । 

(१) चकबन्‍्दोी (0008०॥6&४०७) --हृपि-जोतो के विखण्डीकरण को 
दूर करने के लिए चक्बन्दी एक सर्वोत्तम साधन है । छ्वाही कृषि आयोग (छ०ुण्य 
(०फपराडडाठ्त 00 ध80०0६प:०) के इब्दों से, “भारतीय कृषकों को भूमि के 
उपविभाजन व घितण्डत को समस्या से छुटकारा दिलाने का एकमात्र साधन 
चफ्बन्दी हो है। इस पद्धति मे दिखरे हुए संतों के स्थान पर एक चक का एक खेत 
बता दिया जाता है भ्रयवा विभिन्‍त्र प्रकार को मिट्टी के कुछ चक्र दना दिए जाते 
हैं (/ ब॒ह्तुत. चकवन्दी का ध्येय है- एक ही परिवार के बिज्धरे हुए खेतों को एक चक 
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में परिवर्तित करके झ्ाथिक जोत  (77००7०9४८ प्गकाशड) का निर्माण वरना। 
घकबन्दी को व्यवस्था के प्रस्तगंत स्ंप्रथम एद गाव वे! समस्त दृषवों वी छोटे- 
छोड टुकडो मे बिसरी हुई ममसत भूमि को एकत्रित कर लिया जाता है, तदुपरात- 
प्रत्येक भूस्वामी को उसकी भूमि के आकार, मूल्य एय उर्रता को दृष्टि में रखते 
हुए एक ग्रथवा दो चऊ दे दिए जाते है | चकबन्दी के मुख्य लाभ इरा प्रकार हैं -- 
[ध) चकबन्दी से कृपि-जोतों भे विखण्डन के समस्त दोष दूर हो जाते हैं। (सा) भूमि 
के टुकडो की सरया कम हो जाती है तथा ऐेतो का भ्राकार बढ जाता है। (३) बडे 
पझाकार के खेत बन जाने से कृषि में स्थाई सुधार करने, वैज्ञानिक पद्धति प्रपनने 
तथा मशीनों के श्रयोग करने की सम्भावना भर सरलता में वृद्धि होती है। 
(ई) इससे समय श्रम व पू जी की बचत होती है, व्यक्तिगत भूमि का पुनर्भठन हो 
सकता है तथा सडको झादि की भ्रन्य युविवाए सरलता से उपलब्ध हो जाती है। 
(3) मेडो भ्रथवा रास्तों के छोटे मोटे प्रश्नों को लेकर कूपकों वे बीच होने वाले 
भंगड़ो वी इतिश्री हो जाती है तथा (ऊ) चम्वन्दी गाव की सावंजनिक-भूमि, 
सड्ठको, नालियो, स्वूल, पार्क, खेलने वे मैंदाव राद थे गडढ़ों श्रादि की नियोजित 
ढग से व्यवस्था करते का झवसर प्रदान करती है। 

चकबन्दी की रोतिया :--घर्वन्दी को दार्यान्‍्वित करने की मुरयत 
तीन रीतिया है -- 

(१) व्यक्षितगत प्रयत्नो द्वारा चकबन्दी (0०७६०॥७७४०॥ पए००ह३ 
पए०छ४भ) छै॥007७) --पवित्रयत प्रक्‍त्नों द्वारा भ्रयवा ऐब्यिा/ चकबनन्‍दी के 
भ्रन्‍्तयतत एक गाव के कुछ अथवा समस्त कूपयः स्वेच्छापूवव श्रपने छोट-छोठे 
विखण्डित खेतो का भ्रादान प्रदान कर लेते है। ऐच्छि चकबन्दी वा विचार 
व्यववहारिक दृध्टिफोण से बढिनाईमय है । इसवे मगुस्य कारण इस प्रकार हैं-- 
(0) ग्रशान ए२ भशिक्षित कुपत्रों के मन भे ऐच्डिक चक्रब नदी की चेतना उत्यन होना 
कल्पना प्रसूत है। (0) च्‌ कि कृपको को अपने खेतो से विशप मोह होता है, इसविए 
उनसे यह ग्राशा वरना, रे वे स्वेच्छापू्वेद सेतो बे झआदान-प्रदान के लिए तत्पर 
हो जाएग सर्वथा झ्सम्भव है। (४0 अन्त मे कृषि-भूमि के ग्रधिकारों वी विभिश्नतां 
एवं भूमि वे झारान भ्रदाव मे पश्रत्यधिक व्यय भी ऐण्छिश चकवन्‍्दी वे मांग में 
बाधा उपस्थिति करते हैं। श्री बीटिग्स (६० धाहज) ने भारत में ऐच्छिक 
पफदम्दी पी सम्भावना पर विचार प्रस्तुत करते हुए कहा है । “ जबकि दयक्षितमत 
प्रयत्नों द्वारा चकबनन्‍्दी को रोति फ्रास, जमंनी, डेनभाक तथा स्विजरलेड झादि 
देशो मे विफल सिद्ध हो घुको है, तब भारत जेसे देश से, जहां कि कृषय पत्यन्त 
झ्रज्ञानी एव सकीर्ण विचार के हैं, ऐच्छिक चकब*्दी की रोति फा सफल होता 
एुफदम प्रसम्भव है ।” 

(२) सहकारी समितियों द्वारा चकबरदी (एकन्ण/7 फरणा पफाण्ण्डीः 
0०-णृएथ४ध२७ 8००९६९४) “हमारे देश मं समश्रथम सन, १६२०-२१ में पजाब 
प्रदेश मे सहकारिता के श्ाधार पर चकबन्दी का काय भारस्म किया गया। यहा 
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पर सहकारी समितिरों ने प्रचार एवं प्रेरणा द्वाय ऐच्छिक आधार पर चकबन्दी 
वा कार्यारस्त किया । इस व्यवस्था के अन्तगंत सबसे पहले सहकारी विभाग वे 
कर्मचारी भावों मे जाकर चकवन्दी के लाभो का प्रचार करते थे, तत्पश्चात्‌ चकवस्दी 
के इच्छुक कृषको की एक सहकारी चकबन्दी समिति (00-0एछाक्राएर (00807 
009 (00ण0/६०७) बनाकर उनके खेतों की चकबन्दी को जाती थी। प्राय 
चक्वन्दी की कसी भी योजता को समिति के ह सदस्यों द्वारा मात लेते पर शेप हे 
सदस्यो को इसे अवश्य स्वीकार करना पडता था। परन्तु व्यवहार भें चकबन्‍्दी की 
ऐसी कोई भी योजता उस समय तक कार्यान्वित नहीं की एई, जब तक कि उसको 
सभी सदस्यों ने अगरीकार न यर तिया हो। सहकारी समितियों द्वारा खबबदी 
की गह रोति भी ध्यक्तिगव रीति की ही तरह दोपगुक्त है । यही कारण है कि 
पजाव तथा भ्रम्य प्रदशों मे सहकारिता के आधार प्र चकबन्दी-क्राय में कोई 
उल्लेश्नीय सफलता नहीं प्राप्त हो सकी । सन १६४३ तक पजाव में १,४०७ 
सहकारी चक्बन्दों समितियां थी, जिन्होंने पजाब की तोन करोड एकड कृपि-भूमि से 
से केवल १०,४४५,००० एक्ड भूमि की चकक्‍वन्दी की थी। विभाजन के पश्चात, 
पूर्वी पजाब में इस कार्य-क्षेत्र मे और भी प्रगति हुई। सन्‌ १६५०-५१ में वहा ४३८ 
सहकारी चकबन्दी समितिषो के प्रयत्तो द्वारा लगभग ३ ताख एकड भूमि की 
चकद्न्दी की गई । उत्तर प्रदेश मे भी सन, १६३६-४० मे १८२ सहकारी चकबन्दी 
समितिया थी, जिन्होने ७७,६७२ बीघा भूमि पर चबवन्दी की थी ॥ यद्यवि मद्रास में 
राहफारी समितियों हारा चकबन्दी का कार्य सन, १६३६ से ही प्रारम्भ हो गया भा, 
परस्तु इस क्षेत्र मे कोई विशेष प्रगति वे की जा सवी। १६४७-४८ मे मद्रास मे 
इसे समितियों की सल्या फेवल २२ थी। बाद मे राज्य सरकार ने इतके काय को 
यह कह कर स्थगित कर दिया कि जब तक देंबातिक आश्चय द्वारा भूमि के उप 
विभाजन को नहीं रोका जाएगा, तब तक चकवन्दी से विशप लाभ नही हो 
सकेगा । 
(१) कानून हारा चकबन्दों (00७णावःक्षणाय 7700४) ३.०8ाडब- 
0०४) “कानून द्वारा भूमि की चकबन्दी का अ्रभिभाय उत्तराधिवार को वेधानिक 
रीति से सीमित ब्रके आझ्राथिक्त जोतो को स्थिर बनाएं रखना है प्रथवा सहकारी 
चकबन्दी समितियों और व्यवितगत चकव॒दी सस्थाझ्रो के कार्य मे बंधानिक सहायता 
दैना है प्रथवा सहकारी विभाग द्वारा जोतों की अ्निवायें चकत्रन्दी करना है। सर्व- 
प्रथम मध्य प्रदेश मे सन्‌ १६२१८ मे चकवन्दी श्रधिनियम (0ण०ाबणाठंब्ा00 #७) 
बोस किया गया जिलके अन्तर्गत ऋाशिक्त ग्रानिवायता (स्डत्पैशों ट0त्राएपाडाठण) 
को भ्रपनाया गया । इस प्रधिनियम के अनुसार यदि किसी याव के ऐसे आधे 
स्थाई भूस्वासी, जिनके झ्रधिकार में कुल गाव की कस से कम हे भूमि है, चपने 
सेतों की च्रकबन्दी से सम्बन्धित किसी योजना को मानने को प्ररतुत होते हैं, तब 
शोष भुस्वामियों को भो यह योजना माननी पड़ेगी । मध्यश्रदेश का शझ्नुवरण अन्य 
राज्यो मे भो किया ग्रया तथा सत, १६३६ में पजाब, सन, १६३६ मे उत्तर 
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प्रदेश झौर सन्‌ १६४० में जम्मू व काइमीर राज्यो ले भी अपने यहा घर्वनदी थे 
ऐसे ही श्रधिनियम पास किए | दस्तुतः आशिक अनिवायता वी यह नीति अधिक 
ठोस नहीं थी । फ्लत सन, १६४७ मे सर्व्रथम महाराष्ट्र सरकार ने पूर्ण 
अनिवार्यता का चकबन्दी झ्रविनियम पास क्या। इसी अधिनियम वे गन्तर्गत 
प्रत्येक भूस्वामी के लिए चकवन्दी की योजना को स्वीदार करना अ्निवाय कर 
दिया गया । महाराष्ट्र का अनुररण वरञें पजाब, विहार, उडीसा, उत्तर प्रदेश, 
हेमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिमी बग्राल, मध्य प्रदेश व दिल्‍ली आदि राज्यों मे 
भी इसी प्रकार के ग्रधिनियम् पास किए गए । 

(१) भारत में चकबर्दी की प्रगति तथा इसके विकास में कठिताइयाँ-- 
सन्‌ १६५६-६० कै श्रन्त तब देश वे विभिनर प्रदेशों मे लगभग २३० करोड़ 
एक्ड भूमि वी चवबन्दी की जा चुकी थी और लगभग १३० करोड एयड भूमि 
पर चकवनन्‍्दी की योजना कार्यान्वित थी ॥ तीसरी पचवर्षीय योजनों वे अन्तर्गत 
विभिन्न राज्यों भे लगभग ३ करोड एक्ड भूमि की चत्रवन्दी का वार्य हाथ में लिया 
जायगा । चक्वन्दी के कार्य मे झ्राशाजनक श्रगति मुरबत प्रयाव, उत्तर प्रदेश, 
महायप्ट्र, गुजरात और भव्यप्रदेश मे हुई है। प्रस्य राज्यों से दुगरी योजना भी 
प्रवधि में प्रगति श्रपक्षाइ्त कम हो पाई है। भारत में चक्वन्दी वी घोमी प्रपति 
के सुठ्य कारण इस प्रकार हैं :--(0) चकदन्दी कार्य के लिये कुशल, ईमानदार 
एवं प्रशिक्षित कमंचा रियो वी आवश्यकता है। भारत में ऐसे कर्मचारियों वा 
नितान्त झभाव है (॥) अ्नेर राज्यों में भूमि-प्धिक्रार सम्बन्धी अ्भिवेख ठोव- 
ठीक उपलब्ध नहीं हैं । (77) भारत बे श्रन्नात, अभिक्षित एवं रदिवादी ह्ृपव' झपने 
प्रुवजो से प्राप्त भूमि से एक विश्लेप भावनात्मक प्रेम रखते है जिरासे चकबन्द्री 
की प्रगति में भुस्य वाया उपस्थित होती है। (४) चकयनन्‍्दीन्यायें में कर्मचारियों 
की घूसखोरी तथा भूस्वामियों मे भेदभाव करने वी प्रवृत्ति भी चम़वस्दी बार्य वे 
विकास म बाधक है। (४) चकवन्‍्दी यार्य ये लिय पर्याप्त मात्रा में धन चाहिये। 
ग्रद्मपि उत्तर प्रदेश, पजाय, दिल्‍ली व मध्यप्रदेश आदि राज्यों की सरवारो ने प्पने 
यहां भ्रस्वामियों से चरयउन्दी की पीस लेते की व्यवस्था वी है, तथापि यह हृपयो 
को भारस्वरह्प ही प्रतीत होता है । 

(२) उत्तराधिकपर के नियमों में परिवर्तेत >-दुछ श्रवेशास्तियो का 
मत है कि उत्त राधिक्रार क नियमों में परिवर्तत लाकर भूमि वें उपविभानन एवं 
विखवण्डन वो रोज़ा जा सकता है। इस सम्बन्ध में बुछ विद्यान यह छुमाव प्रस्तुत 
करते हैं कि वेघानिक रीति द्वारा एक निश्चित सीमा बे परह्चात्‌ भूमि के उप- 
विभाजन पर रोक लगाती चाहिये तथा प्ररिवार के समस्त उत्त राधिवारियों की 
सयुबत कृषि (उ०08६ ए'ाण्ण्णट) वरने के लिय वाब्य करना चाहिय॥ इसरे 
विपरीत कुद विचार इगलेड की भाति भारत में भो उत्तराधिवार ये जोध्ठ्ल 
नियम ([.4छ ० ॥फण्मण्ट्टथ्या-एए०७ ॥90९7०5८) ग्रयनाने का सुझाव दिया है 
जिसके पनुसार मूस्वामो की मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी समस्त भूमि ज्येष्ठ पुत्र को ही 
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मिलनी चाहिये झ्लौर अन्य पुतो व पुत्रियों को इससे कोई अधिकार नहीं मिलना 
चाहिये | वस्तुत उपरोक्त दोनो सुकाव समस्या के समावान का सही चित्र श्रस्तुत 
नहीं करते | इनम से कोई भी उपचार समस्या के मूल कारण को दूर नहीं कर 
सकता | अकाल जाच कमीशन (एछणा॥6 शिापुण्यज़ 000छाडइआ०्0 का भी यही 
मत था कि उत्तराधिकार के नियमो में परिवर्तत करने से ही भूमि के उपविमभाजन 
व विखग्डन वी समस्या का समाघान नहीं क्या जा सकता वरन्‌ इसके लिये 
आवश्ययता इस वात की है कि कृषि के अलावा अन्य ग्रामीण उद्योगो वा विकास 
किया जाय जिसके फबस्वस्प कृविभूमि पर जनसख्या के भार में कम्ती होकर उप« 
विभाजन वी समस्या स्वत ही कम हो जायेभी । गत कृषि पर निर्भर रहने वाले 
६ करोड परिवारों मे से कम स कम २ करोड परिवारों के लिये ग्रामीण उद्योगे 
(५४8६७ ॥70ए४४८३) का विव्रास करना प्ररमावक्ष्यक है । 

(३) झआरार्थिक्त जोतो का निर्माण >देश के विभिन्न क्षेत्रों की स्थानीय 
स्थितिपरा का ग्रध्ययन करके सामान्य परिस्थितियों के अनुसार (प्र) वर्तमान ध्यक्ति- 
गत जोतो, (झा) मदिप्य में भूमि के खरीदने अथवा किसी श्रन्य प्रवार से प्राप्त 
करने तथा (ह) भूस्वाभियो द्वारा कास्तकारों से ब्यक्िंगत खेती के लिये भूमि को 
वापिस लने की उच्चतम सीमा निर्धारित वर देतो चाहिय । इस प्रकार बड़े बडे 
भूश्वामियों के पास उच्चतम सीमा से अधिक जितनी भूमि हो, वह श्रताथिक जीतो 
बाले भूस्वामियों को दी जाये जिससे उनकी अनायिक झाकार दी जोलें भी झाथिक 
आकार की हो सके । वास्तव में जोता की उच्चतम-सीमा निर्धारित करन का यह 
सुझाव कुछ भ्रटपटा सा प्रतीत होता है। परस्तु प्रगनिश्ञील ग्रास्य अर्थ-ब्यवस्था के 
निर्माण बे लिय, भूमि के स्वामित्व वी श्रसमानता को कम करने के लिये एव प्राम्य 
सहवारी व्यवस्था के सफल सभनालन के लिए भूमि वी उच्चतप सीमा निर्षास्ति 
करने का यह विचार (0०४०८०७४) अत्यन्त आवश्यक एबं प्रभावोत्पादक है । दृषि- 
श्रम जाच समिति (एम प्रण्यर्ढ [89०७7 एछसपृष्पज़ 0०ए77६६८७) के झआबड़ो 
से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि हमारे देस मे भूमि का वितरण बहुत अझसमान है। 
समिति के अनुसार ४ ५% व्यक्तित बुल कृपि-क्षेत के +४ ४९%, पर ज्ेती करते हैं, 
जबकि ६६:६% व्यक्ति दुल इपि-क्षत के केवल १५"५% भाग पर हो सेती 
करते हैं । लगभग १६% व्यक्त जिनका कृषि मुख्य व्यवसाय है, भूमिहीन है भोर 
लगभग ४८% व्यक्षितयों के पास प्रति ५ एकड से भी वम भूमि है शोर वे विभिन्न 
प्रकार से कृषि-श्रमिक बनकर अपना जीवनयापन ररते हैं। झत यह बहुत महत्व- 
पूर्ण है कि भूमि की उच्चतम सीमा का निर्वाएण क्या जाय । 

उच्चतम-सीमा सम्बन्धी प्रइन के दो पहल हैं --(अ) ,भूमि की भावी 
प्राप्ति वी उच्चतम सीमा (एल्क्तह एव फका९ #त्वुणअधाणा ण॑ 7,080) तथा 
(पा) वर्नमान जोतो वी उच्चतम-सीमा (एशोजड तक ]रेजब।एह परठताह्ट्ठज) ॥ 
“भूमि वी भावी प्राथ्ति की उच्चतम-्सीमा/ के ग्रन्तगगंत यह निर्वारित क्या जाता 
है कि कोई व्यक्ति भयवा परिवार भविष्य मे झधिक से अधिक क्तिनी भूमि खरीद 
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सर्ेगा । 'वरेगान जोतो की उच्चतम सीमा! के अन्तर्यत सीमा से अधिक बडो 
जोतो के स्वामियों से इस सीमा से अधिक भूमि सरवार द्वारा हस्तगत कर लो 
जाती है । 

भारत में भूमि-जोतो की उच्चतम सीमाः-प्रथम पचवर्षीय योजता 
में इृपि-जोतो की उच्चगम स्रीमा निर्धारण का छिद्धास्त स्वीगार विया ग्रया) 
द्वितीय योजना में कृषि-जोतों पर उच्चतम-सीमा बे सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप 
देते को पुन स्वीकार क्या गया तथा प्रत्येक राज्य में उच्चतम-सीमा वा निर्धारण 
करने के लिये सिफारिश की गई। द्वितीय योजनावधि मे जोत की प्रधिकतम सीमा 
निर्धारित बरने के लिये भ्रान्प्न प्रदेश, प्रश्मम, गुजरात, केरस, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र 
उड़ीसा, पजाव के पेध्यू भाग, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल तथा सघ- 
शासित प्रदेशों गे म्रधिनियम बन गए है । जम्मू शोर बाश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश 
में इससे पहले ही इस प्रकार के कानून बन गये थे । पजात्र बे पेप्सू वाले भाग को 
छोडकर शप भाग में वतमान कानून के अ्रनुस्तार राज्य सरकारों क्रो यह अधिकार 
प्राप्त है कि थे बेदखल व्यवितयों क्‍प्रथवा देदसल होने वाले कृषकों वो पुन॑ वंसाने 
के लिये उन व्यवितयों से भूमि हस्तगत कर छ, जिनबे पास स्वीकृत सीमा से 
श्रधिक भूमि है | भारत के विभिन्न राज्यो मे भूमि की भावी प्राप्ति वी उच्चतम- 
सीमा पृथक्‌-पुयक्‌ निश्चित की गई है। उत्तर प्रदेश मं वह सीमा १३३ एवड, 
पजाब झ्ौर दित्ली मे ३० प्रमाणिक एकड, राजस्थान मे सिंचित भूमि के ३० 
एकड अ्रथवा मरभूमि के &० एकड, जम्मू वे काश्मीर म २२३ एवंड, पश्चिमी 
बंगाल में २५ एकड तथा मध्य प्रदेश में ५० एक्ड निश्चित की गई है। भूमि की 
भाषी प्राप्ति की उच्चतम सीमा के भ्रतिरिक्त, देश के विभिन्न राज्यों में वर्तमान 
जोतो वी उच्चतम सीमा भी पृथक पृथव है। उत्तर प्रदेश में यह सीमा ३० 
एक्ड, पजाब के पेध्सू क्षत्र मे विस्थापितों बे लिये ४० प्रमाणिवा एक्ड तथा श्रस्य 
के लिये ३० प्रमाणिक एकड, हिमाचल प्रदेश के चम्या जिले म ३० एक्ड तथा 
अन्य क्षेत्रो मे १२९५ रु० की लगान वाली भूमि है | यद्यपि बतमानव जोतो की 
उच्चतम-सीमा सम्बन्धी ग्रधिनियम ग्रनक राज्यों मं पास किया जा घुका है, परन्तु 
इस अधिनियम का पूण परिपालत केवल जम्मू व काइ्मीर राज्य मे ही किया जा 
सका है । इस राज्य म वतमान जोतो की उच्चतम-सीमा से अश्रधिक भूमि के रूप 
मे २३ लाख एकड भूमि प्राप्त क्रवे पुनवितरित की जा छुकी है । 

व्यवहार में कृपि-जातो थी उच्चतम-सीमा से सम्बन्धित तीन प्रश्न उठत हैं, 
जो इस प्रकार हैं --() उच्चतस-सीमा या स्तर श्ष्या होना चाहिए ? बुमारष्पा 
सामिति (ह४ण००४एए७० एाफ्राएएल्छ) ने ह्रापिल्जतत की उच्चतमन्भौमा सामकारन 
भूमि वी दीन गुनी भूमि स्वीयार की है। उत्तर प्रदेश की सरबार ने ३० एक्ड 
प्रविकतम भूमि स्वीकार की है, यद्यपि ६३ एव्रड मूमि को आधथिक जोत माना है। 
प्रथम और डितीय पचवर्षीय योजनाओं में स्ाम्मन्य रूप से तीन पारिवारिक जोतों 
(ए०णाह स0ण0६४७) को उच्चतमन्सीमा का स्तर स्वीदार किया गया ! 
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पारिवारिक जोत ऐ' झ्राकार के राम्यन्ध मे योजना प्राधोग (0]80ग7ए8 (0०फशाउशथणा) 
ने यह विचार प्रस्तुत किया “पारिवारिक जोत वह क्षेत्रफल है, जो स्थानीय दश्ाश्रों के 
अनुस्तार एवं एप को दर्तंसान प्रविधि के श्रन्तर्मत, पपि कार्यो मे बहुधा उपलब्ध होने 
बाली सहायता फे सहित कार्य करते हुए, श्रौसत झाकार के परिवार के लिए एक 
महुल-इकाई ' श्रथवा एक “कार्य-इकाई ' के सप्तान हो । (7) किन क्षेत्रों को उक्चतस- 
सीमा से मुक्त रखा जाए ? द्वितीय योजना में योजना आयोग ने जोत की 
ग्रधिक्तम सीमा से इन श्रेणियों को मुक्त रखने का विचार रक्‍पा था --(क) चाय, 
कहवा और रबड के उद्यान, !ख) फ्लो के वाग जहा वे उचित रूप से एक चर 
हो, (ग) पशु पातन, डरी व्यवसाय दथा ऊन उत्पादव सम्बन्धी विशिप्ट फाम, 
(ध) चीनी के बारख्तानों के गन्ने के कार्म तथा बुशलतापूर्ण प्रबन्धित फाम तथा 
(३) ऐसे गुव्पवस्थित सेत जो बडे बड़े चको के रूप भ हो, जितम पर्याप्त रुपया 
लगाया गया हो या जिनम स्थाई इमारतें आदि बनाई गई हो ओर जिनके फार्मों 
को समाप्त कर दन से उत्पादन कम होने वी सम्भावगा हो । राज्यों में जोत की 
सीमा निर्धारित करने वाले जो कानून वनाए गये हैं, उतमे वाग्रातों को इस सीमा से 
भ्रनिवार्यद् मुक्त कर दिया गया है तथा विश्येव प्ररार के फार्सो दो! रखने के लिय 
भी ध्यवस्था वी गई हे । चौनी कारलानो द्वारा चल्ाए जाने वाले गन्‍ते के फार्मों 
तथा कुशलतापूर्वक सचालित फार्मो के प्रति रूख के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों के 
कानूनो में एफ्रूपता नहीं है। यदि योजना प्रायोग द्वार स्वीझृत श्रेणियों वे कार्यो 
वो जोत की श्रधिकतम सीमा से भुक्त कर दिया जाए, तथ इससे बड़े बडे धर- 
स्वामियों वी उच्चतम-सीमा की रोक से बचने का एक भ्रच्छा माग मिल्र जाएगा। 
अत उच्चतम सीमा से छू,ट दने के सम्बन्ध भ ग्थिक कठोरता की आ्रावश्यकता 
है । (४७) उच्चत५-सीमा लागू होने से प्राप्त प्रतिरिवत-भुमि का प्रयोग किस प्रकार 
किया णाए ? काग्रेस के नागपुर भ्रधिवेशन में यह >िर्णय किया गया था कि भ्रतिरिबत 
शूमि ग्राम पैचायतो को दी जाए [प्रौर इसका प्रबन्ध भूमिहीत कृषि-श्रमितों की 
सहूवारी समितियों द्वारा किया जाए। वास्तव मे ।यह एक महत्वपूर्ण बात है कि 
जोत थी पग्रधिव॒तस सीमा निर्धारित १९ देने के कानूनी वे फलस्वरप जो प्रतिरिकत- 
भूमि सुलम हो, वह परती भूमि (&/0७ व&70) ठथा भूदान में मिली नूमि, 
भूमिहीन हृपको को पुत वसान की व्यवस्थित योजना के अनुमार अविलम्ब दी 
जानो चाहिये ! भूमि देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिय कि उन व्यवितयों 
को झ्रावश्यक वित्तीय एवं तकनीकी सहायता घुलम वी जाए जिससे उस भ्रूमि को 
लेने वाले व्यक्ति उच्च स्तर पर खेती कर सके । 
कृषि-जोतो की उच्चतम-स्तोमा के पक्ष श्रोर विपक्ष में तक॑ -- 
इसे पक्ष म मुख्य तक॑ इस प्रकार हैं --(।) चू कि गावो मे भ्राय वा मुख्य ल्रोत 
व सामाजिव-स्तर वा मापदण्ड भूमि है, इसलिये उच्चतम सीमा के निर्धारण से 
ग्रामीण क्षत्रों मे झाथिक व सामाजिक भ्रसमादता १ मे हो सकती है । (0) समानता 
के स्तर के फल्रस्वरूप ग्रामीण जनता में सहकारिता को प्रोत्साहन मिलेगा ब्मोक्ि 
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व्यवहार में सहकारिता समानस्तरीय व्यक्तियों मे ही अधिक पनपती है। (७) 
गांवों भे रोजगार वीमात्रा में वृद्धि होगी | (ए) बडे भूस्वामियों वे 
पास अ्रधिक भूमि होने से बहुत शी भूमि बेकार पडी रहती है । प्ररग्ठु उच्चतय- 
सीमा निर्धारण के पश्चात्‌ जब वह अतिरिक्त भूमि छोटे दूपको अयवा भूमिहीत 
श्रमित्रों के पास पहुच जायेगी, सत्र इसमे भी उत्पादन होने लगेगा। इस्र प्रकार 
उच्चतम-सीमा निर्धारण से देश मे वोये जाने वाले क्षेत्र मे वृद्धि होगी । कृषि-जोतों 
की उच्चतम-पीमा निर्धारित करने के विपक्ष में मुख्य तक इस्त प्रकार हैं -- 
(0) बस्तुत कृपि-जोत के आकार तथा इसके वितरण के वतंमाव ढंग वे पश्रस्तगत 
उच्चतम-सीमा से अतिरिक्त भूमि को पुन वितरित करने से कोई विशेष लाभ 
नही हो सकेगा । (४) उच्चतम-सीम। से भ्रतिरिकत भूमि प्राप्त करने वे लिए 
भूस्वामियों वो क्षतिपृर्ति (00७एश5घ्।०णा) के रूप में पर्याप्त घन देना होगा। 
परन्तु राज्य सरकारें अयवा भूमिहीन कूपक, जिन्हे यह भूमि दी जाये, इस व्यय 
को सहने करने वी स्थिति में नहीं हैं। (१४) हमारे देश मे ग्रामीणक्षेत्रों कौ 
अपेक्षा शहरी-क्षेत्री मे धन के वितरण की प्रसमानता भ्रधित्र है। भ्त प्रालोचको 
का भत है कि जब सरकार दहरी-क्षेत्रो म झ्राय व सम्पत्ति वी कोई उच्चतम-सीमा 
निर्धारित करने के लिये प्रस्तुत नही है, तव क्ूवि-जोतो पर ही उच्चतम सीमा 
का निर्धारण करना सरासर प्रन्याय होगा । (४) उच्चतम-सौभा लागू करके प्राप्त 
की गईं भ्रतिरिक्त भूमि के पुनवितरण से ग्रामीण जनता ने विभिन्न वर्गों मे 
भ्रशाति श्रौर वैमनस्य की भावना का प्रादुभवि होगा। (ए) उच्चतम-सीमा 
निर्धारण से पुनवितरण बे! लिये इतनी कम भूमि,प्राव्व होगी कि उससे भूमिहीत 
कृषकों की समस्या हल नही हो सकेगी । यही नहीं, इस प्रकार कृपि-नोतो 
के अनाधिक होने तथा उपविभाजित और विखडित होने की सम्भावना झौर 
अधिक होगी। (ए/) कांग्रेस की वर्तमात नीति के अनुसार उच्चाम-सोसा निर्धारण 
से प्राप्त प्रतिरिपत भूमि ग्राम पचायतो को दी जाएगी। इस प्रकार इससे भूमि- 
हीन छृपको की समस्या का निवारण सर्वथा झ्रसाम्भव है। (४॥) प्रन्त में हमारो 
सरकार की निकट भविष्य में सहकारी समितियों द्वारा सम्रबत खेती करने की 
नीति इस बाते के लिये भ्रागाह नहीं वरतो कि कृषि जोतो पर उच्चतम-सीमा 
निर्धारित करबे भ्रतिरिकत भूमि का पुनवितरण क्या जाए 

(४) भूमि का राष्ट्रीयदरण -- अनेक विचारका ने यह सुझाव दिया 
है कि देश मे भूमि का राष्ट्रीयक्रण करके राजकीय इपि-व्यवस्था (8६906 फधाझा08 
8336०) प्रारम्म बी जाए। इसमे न केवल छृपि-जोतो के उपधिभ।जन व 
विखण्टन की समस्या हल हो जाएगी वरन्‌ प्रति एकड कृषि-उत्पादन में भी वृद्धि 
होगी । यथपि भूमि का राष्ट्रीयपरण भारत मे न तो सम्भव द्वी है और न उपयोगी 
हो है, तथापि उत्तर प्रदेश तथा प्रन्य कुछ राज्यों में राजकीय पार्मो पर नवीन 
प्रयोग किये जा रहे हैं। राजस्थान वे मम्स्थली क्षेत्र मं गयानगर जिसे में ३०,००० 
एक्डू का राजरीय फार्म बनाया गया है जो सूरतगढ फार्म (5पशथहवकयं फछाए) के 
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माम से प्रसिद्ध है। यह फार्म रूसी सरकार द्वारा प्रदान की गई मशीनों द्वारा बेकार 
भूमि को क्ृपि योग्य बनाकर स्थापित किया गया है सूरतगढ फार्म की ही तरह 
निकट भविष्य म देश के अन्य भागों में १६ फार्म स्थापित बरने का झायोजन है । 
इन फार्मों के झन्तगत १०,००० एकड से ३०,००० एकड तक भूमि सम्मिलित की 
जाएगी। 

(५) एक निश्चित सोमा के पश्चात भूमि के उपविभाजन पर 
रोक -- प्रतेक भर्थशास्त्रियो का मत है कि भूमि के अन्तविभाजन व उपखण्डन 
को रोबने के लिये देश के विभिन्‍न क्षत्रों की स्थानीय परिस्थितियों का प्रभ्ययत 
करवे एक ऐसा नियम बना लेना चाहिय जिसके अन्तर्गत एक निश्चित सीमा के 
पश्चात भूमि का विभाजन प्रवेधानिक घोषित कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार 
ने ६३ एकड से कम भूमि के उपविभाजन को अस्वीकार वर दिया है । इसी प्रकार 
दिल्‍ली झौर मध्यप्रदेश राज्यो मे ऊमश ८ प्रमाणिक एकड तथा १५ एकड से कम 
भूमि के उपविभाजन पर रोक लगा दी गई है। इसी प्रकार महाराष्ट्र और पूर्वी 
परजाव में यह सीमा ५० प्रमाणिक एकड निद्चित की गई है। 

(६) सहकारी कृषि --- कृषि जोतो के उपविभाजन एवं विखण्डन की 
समस्या को दूर करने तथा प्रति एक्ड कृषि-उत्पादन मे वृद्धि करमे के लिये राहुकारी 
कृषि एक अपूर्च नीति है। सहकारी कृषि भुस्यत चार भ्रकार की होती है--(प्र) 
सहकारी समुक्र कृषि (00 ०फुधबधए७ 7०7४ स्ाशगा8), (आ) सहकारी उनत 
कृषि (00 0फुधथकाए० फे०४श फषणण्णाष्र), (इ) सहकारी काइतकार कृषि 
(0० ०एुक्ष॥४४७ पशाश्य 7002) तथा (ई) सहकारी सामूहिक कृषि (00- 
69०:४७ए७. 00॥९८४९२७ सथ्यातात8) 4 प्चवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत देश से 
सहकारी कृषि के विकास के लिए अपूर्व प्रयत्न किये जा रहे हैं। यद्यपि इस क्षेत्र में 
झभी सफलता प्रत्यन्त न्यून है, तथापि यह आशा की जाती है कि निकट भविष्य में 
भारतीय कृपक सहवारी कृषि के लाभो को समभेगा तथा इस क्षेत्र मे भ्राशातीत 
प्रगति होगी *। 
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(९० कृुछशशा"९ एश्राएही 
ध्रवकशथन :--भारतीय कृषि के सामान्य निरीक्षण से यह स्पष्ट रूप से 
विदित है कि हपि को पिछड़ी हुई स्थिति एवं डृषको की निर्धनता के अनेक बारणों 
मे से कृपि जोतों का उपविभाजन एवं विखण्डन (800 ताजयछा धाते ॥788- 
ग्राशा।&१०0 ०* प्रण0789) एक प्रमुख कारण है। वस्तुत भारतीय इृषि वी 
उपभ के वृद्धि साने तथा मानवीय एवं प्राकृतिक साधनों के समुचित उपयोग को 
ध्यान मे रखते हुए एक आदर्श कृषि व्यवस्था का अपनाना अत्यत झावश्यव है। 
न्राग्रेस भूमि सुधार समिति (एछाह7०४७ ],00व व:७(०क्चा०७७ 0099॥/6९0) ने 
अपनी रिपोट म॑म्रादर्श हृषि व्यवस्था (06व 4हपण्णाप्राण 8शणा) में 
चार तत्वों का होता प्रावश्यक माना है प्र) जिश्तके भ्न्तगत व्यक्तित्व के विकास 
वो पूर्ण अवसर प्राप्त हो सके, (प्रा) अधिकतम उत्पादन हो सके, (इ) धोषण 
न हो तथा (६) भूमि सुधार का कार्यक्रम ब्यवहारिक हो। यह एक ध्यावहारिक 
सत्य है कि भारतीय कृषि व्यवस्था 'ग्रादश क्पि व्यवस्था” से बहुत्त पीछे है भ्रौर 
देश मे झ्ादर्श कृपि व्यवस्था की स्थापना का बोई भो प्रयत्त तब तक सफ्लोभूत 
नही हो सकता, जब तब कि जोदो के यत्र तन्न॒ बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ 
एकत्रित करके (उन्हे आथिक जोत (77007०००८ स्०0४६) में परिणित न बर 
दिया जाए। भ्त आदर्श कृषि व्यवस्था के अध्ययन से पूर्व कृषि व्यवस्था के विभिन्न 
सस्‍्वरूपों का प्रध्ययन करता झावश्यक होगा । 

कृषि व्यवस्था के विभिन्‍न रूप :--आजकल समस्त विदव मे प्र चतित 
कृषि व्यवस्था वे मुख्य स्वरूप निम्नलिखित है -- 

(१) व्यवितगत ग्रथवा पारिवारिक कृषि व्यवस्था :--([#तजावण्थ 
क९०९४76. कीबाय्फाह 07 वीबककोंए केशराफाहु ०7० गोट्ब्शा६ क॥कृततत॑तान 
अंश9) “व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक इृषि व्यवस्था से कृपक श्रपनी भूमि वा 
स्दय स्वामी होता है । वह झपने परिवार के सदस्यो को सहायता से भ्रथवा भ्राव- 
श्यकता पड़ते पर श्रमिकों गो सहायता से स्वतन्त्रतापुवका सेतोीं करता हैं। इस 
व्यवस्था म इंपक ओर सरदार के बीच कोई मध्यस्थ नहों होता ॥ भारत भ इस 
प्रकार की हृषि व्यवस्था बहुत भ्रधिक प्रचलित है। व्यक्तिगत खेती के लिए 
परिवार के पास उपयुक्त झाक्ार का सेत होता प्रमावश्यक् है। जिस प्ररार 
व्यव्तिगस खेती के लिए बहुत छोटे श्वेत प्रलाभकर हैं, ठोक उसो प्रकार बहुत बड़े 
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छेत भी अतुपयोगी हैं, वयोकि एक परिवार उनका सुप्रबध नही कर रकता तथा 
इससे भूमि के वितरण में मी असमानदा प्राती है। श्रत व्यक्तियत खेती के लिए 
'दारिवारिक जोत वा आावार' हो अधिक साभ प्रद है » व्यक्तिगत कृदि पढ़ति के 
सहय लाभ इस प्रकार हैं -(झ) कृपकों को व्यवितित्व के विकास का पूर्ण अवसर उपलब्ध 
होता है | चौ० चरण सिह के शब्यों में “यह विचार कि भूमि उसको तथा उप्के 
बच्चों को राद के लिए हो गई है, उसके परिश्रम को हहका व भधुर बना देने 
बाला होता है श्र उसफा सानसिक्ष क्षितिज व्यापक हो जाता है। यह भावना छि 
बह स्वय अपना स्वासी है, उत्त पर कोई वाह्य नियन्त्रण नहीं है श्रौर वह श्रपनी 
भूमि का स्वतन्त सर्वाधिस्वर व निर्वात्र प्रयोग कर सकता हे, उसे उत्तरोत्तर 
भ्रध्िक प्रयत्न फरने को प्रेरित करती है | उत्ते एक मनोद॑ज्ञानिक प्रेरणा प्राप्त 
होती है जो भूमि के प्रति उसकी निध्ठा व प्रेम को पोषण प्रदान करती है ।” (झ्रा) इस 
पद्धति में छोटे पैमाने पर गहरी खेती (700गआए० 0प्धए४४०४म) के समस्त लाभ 
प्राप्त किए जा सबते हैं । एस० एन० श्रग्रवाल (8 7९ 887०७४४) के शब्दों से 
* जापान के छोटे छेतों में अ्रपेरिका श्र भ्रास्ट्र लिया के बड़े झेतो फी तुलना भें 
बुगना उत्पादन होता है तथा डे नमार्क शोर स्विटजरलेड के छोट खेतो मे चौधुता 
उत्पादन होता है ।” (इ) च कि इस पद्धति मे सरकार प्रौर इृपको वे बीच प्रत्यक्ष का 
सम्बन्ध होता है, इसलिए मध्यस्थों द्वारा कृपक-वग्गे के शोषण करने का प्रवसर ही नहीं 
मिलता । (६) व्यक्तिगत कृषि पद्धति भारतीय कुपि स्र्थ व्यवस्था के श्रगुकूत है । 
भारतीय कूृपक को अपनी भूमि से विश्येप स्नेह है श्रौर इस स्थिति मे उसवे लिए स्वतन्तर 
व्यक्तिगत कृषि प्रएाली ही भ्रधिक उपयोगी है। व्यक्तिगत कृषि पद्धति के मुह्य 
दोष इस प्रकार हैं --(ग्र) व्यकितगत कृषि पद्धति से कृषि जोतो के उपविभाभन 
एवं विजवण्डन की समस्य( का प्रादुर्भाव होता है। (धरा) चू कि इस पद्धति में खेत 
छोटे-छोटे होते हैं, इसलिए न तो कृषि का पूर्ण विकास ही हो पाता है भौर न फसल- 
आयोजन (0-०9 0]४४०णह) ही कार्यान्वित क्ियांजा सत्ता है। (३) कभी-कभी 
इस व्यवस्था के प्रन्तर्गतत भूमि को देचने, ग्रिरवी रखने भ्रथवा किराये पर देने बी 
स्वतत्त्॒ता वे कारण भूमि कूपक-नवर्ग के हाथ से मिकलकर प्रकूपक वर्ग के हाथ में 
चली जाती है । 

निम्कष :--यद्याप व्यक्तिगत कृषि व्यवस्था के प्रपने गुण-दोप हैं, तथापि 
यदि (प्र) जोत का भ्राकार ग्राधिक हो, (प्रा) भूमि के उपविभाजन श्रौर विखण्डन 
पर रोक लगाई जाये, (इ) सहकारी सेवा समितियों [80७6० 0० ०फुश्प्बा729) 
का विकास किया जाये तया (ई) कृपक को झ्रावश्यक्ष रारकारी सहायता उपलब्ध 
होती रहे, तब यह पद्धति सर्वीन्तम मानी जा सक्तती है । 

(२) पू जीवादो कृषिव्यवस्था (0४७४४0४80 ०६ एश8४० व ण्ण्यगह) -+ 
पूजीवादी इृपि पद्धति के पन्तगंत भूमि पर व्यवितयों सेण्डीकेन्टो (8.00708809) 
भयवा सम्मिलित पूजी की कम्पनियों (उठ्मम॥ 80एल८  000ए9श7०९७,) का 
अधिकार तथा प्रबन्ध रहता है। इस व्यवस्था के भन्तर्गंत पु जोपति श्रमिकों गो 
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सहायता से भूमि पर वैद्धानिक ढग से बड़े पैमाने पर सेत्री करते हैं। यह पद्धति 
प्रमेरिका श्रौर इ गलड में बहुत प्रचलित है । भारत के चाय, रवर और कॉफी के 
उद्यानों म भी इसी प्रवार की दृपि प्रणाली प्रचलित है । दक्षिणी भारत में भी गन्ने 
नी सेती के बडे बड़े पू जीवादी फार्म पाये जाते हैं। इस पद्धति वे अन्तर्गत उत्पादन 
के प्राधुनिक्तम ढगो, उत्तम दोज, खाद तथा इृषि यन्‍्त्रो का प्रयोग कया जाता 
है। ब्रत इस प्रकार की खेती में भ्रविक उत्पादन दया भूमिया श्रविकाधिक 
सदुषयोग सम्भव होता है । देश की परिस्थितियों को देसते हुये यह्‌ बहा जा सकता 
है कि पू जीवादी कृषि पद्धति का प्रयोग भारत में सवंया अनुचित होगा। इसके 
मुख्य कारण इस प्रकार हैं --(झ्र) इस व्यवस्था मे समस्त भूमि पर थोड़े से 
पू जीपतियो का अधिकार हो जायेगा तथा देश में भूमिहीन वर्ग वी सख्या में बरद्धि 
होगी । (प्रा) झाद्यानों की पति जँसे महत्वपूर्ण वियय के सम्बन्ध में समाज की 
धू जीवादी नियन्त्रण मे रवना एकदम ग्रतृपयुवत होगा तथा (६) दृषि-भूमि पर यत्त्रों 
के प्रधिकाधिक उपयोग से बेकार व्यक्तियों की सख्या में प्रोर भी अधिक वृद्ध 
होगी । 

( ३) सामूहिक कृषि व्यवस्था (0०6०४२०९ फाग्रांणगही “सामूहिक इृषि 
पद्धति के ग्रन्त्गंत भूमि, पू जी व यत्र आदि समस्त साधनों को एकत्रित करते विस्तृत 
द्षेत्र मे खेती की जाती है। इस प्रणाली में भूमि पर स्वामित्व हुपकों वा ने मानयर 
समाज या राज्य (800०9 ०। 98980) का माना जाता है । इस पद्धति में राज्य 
द्वारा भूमि का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। खेती का वार्य निर्वाचित समिति 
(8०९९०(६९९ (00:7707::०७) प्रयवा निगम (007[08007) की देख-रेख में होता है । 
अ्रमिक्रो को उनकी मेहनत के अझ्राघार पर पारिश्रमित्त दिया जाता है तथा कुल 
लाभाश (70ए:4०००) में से बोनस (8०7०७) के रुप में कुछ हिस्सा दे दिया जाता 
है | साभूहिक कृषि पद्धति के मुख्यत तीन स्वरूप प्रचलित हैं --(प्र) कृषि साधनों 
पर सामूहिक स्वामित्व हो परन्तु खेती ब्यवितिगत रूप में बी जाती हो, (प्रा) 
सामूहिक कृषि के साथ-साथ मतुष्यों के सामूहिक्र रहन-महन तथा सान-थान पझ्ादि 
की भी व्यवस्था हो तया (इ) भूमि पर पूर्णतया समाज का पअ्रधिकार हो तथा 
सयुवत प्रवन्धक मण्डव (व७॥ 5श्ा&हुरापल्त+ 86070) द्वारा हृपि को व्यवस्था 
की जाती हो । सामूहिक कृषि का श्री गर्णश रूस में हुआ । इस समय रूस के 
प्रतिरिकत फिलिस्तीन (?8९१४४०) में भी यह पद्धति प्रचलित है तथा इन देशों में 
इसे पर्याप्त सफ्लता भी मिली है | का्रेस भूमि सुधार समिति (007ह7९55 [#ता0 
छल0ााा$ (०000//०९८) ने सामूहिव द्ृषि का ध्योग देश में नई भूमि के 
लिये जो कि अ्रय तक बेकार पड़ी हुई थी, जिस पर यत्मीकरण भी सम्भव 
झौर जिस पर अ्रभी तक स्वामित्द वी भावना का उदय भी नहीं हुम्ला था, वाछनीय 
बताया है। सहकारी कृषि शौर राम्हिक कृषि में मुख्य भ्रस्तर इस प्रकार है “८ 
(घ) सहकारी खेती पूर्णत ऐच्डिर संगठन पर श्राथारित होती है, जबकि सामूहिक 
खेती म भ्निवायंता ध्रोर दवाब वा झश रहता है (प्रा) सहवगारी खेती में हृपि 
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भूमि पर स्वामित्व कृपको का होता है, जबर्ि सामूहिक खेती मे स्वामित्व समिति! 
का होता है। (इ) सहरारी खेती मे एक सदस्य को पृथक्‌ होने का अधिकार होता 
है, जबकि सामूहिक सेती मे इस प्रकार वा कोई श्रविकार नहीं होता। (६) 
सहकारी कृषि पद्धति की तुलना में सामूहिक कृषि के अन्तर्गत फार्म बड़े भ्राकार के 
होते हैं । (उ) सहकारो क्रपिके अन्तगंत सदस्यों को समिति की कार्यविधि में 
हस्तक्षेप करने का पूर्ण ग्रधिक्रार होता है, लेकिन सामूहिक कृषि के अन्तगंत सदस्यों 
को समिति को कार्यपद्धति भ्रयवा मूल्य-निर्धारण नीति मे हस्तक्षेप करने का कोई 
अधिकार नही होता (ऊ) सहकारी कृषि पद्धति मे सदस्यों को सहकारिता की 
दिक्षा देते हुये उनके व्यक्तित्व के विक्रास को पूर्ण अवसर दिया जाता है, परन्तु 
सामूहिक कृषि पद्धति में सदस्यों का व्यविताव सामूहिकता में परिणित कर दिया 
जाता है । (ए) सहकारी कूपि पद्धति मे सदस्यों को उनके परिश्रम के उपलक्ष में 
मजदूरी तथा उनके भूस्वामित्व के उपलक्ष में लाभाश दिया जाता है, परन्तु चू कि 
सामूहिक कृधि पद्धति में सदस्यों का भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व नही होता है, 
इसलिये उन्हें थ्रम के उपलक्ष मे मजदूरी दी जाती है तथा वापिक लाभाश मे से 
सदस्यो को बोनस के रुप मे कुछ भाग दिया जाता है । || 

निष्कर्ष --सामूहिक कृषि व्यवस्था भारत की वर्तेमान परिस्थितियों के 
प्रनुकूल नही है । वस्तुत यह कृषि की एक क्रान्तिकारी (३७२०० ०४०/४%) प्रणाली 
है तथा इसको कार्यान्वित करने के सिये सामाजिक व्यवस्था में आगमूल परिवतंन 
लाना झ्रावश्यक है! च््‌किहमारेदेश के कूपक भूमि से अपना भधिकार छोडना 
भही चाहते, इसलिये देश मे इस पद्धति को कार्यान्वित करना नितान्त झसम्मव श्ौर 
अव्यवहारिक है। यही नहीं, इससे वेकार व्यवित्यों की सख्या में भी वृद्धि 
होगी तथा कृषि व्यवस्था का ढाचा अस्त व्यस्त हो जाएगा। प्रत देश की कृषि 
व्यवस्था के ढाचे मे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को स्थान देना देश की परिस्थितियों को 
हो हुए नितात भावश्यक है, जिसका कि सामूहिक कृषि पद्धति में सर्वथा प्रभाव 

ता है । 

(४) राजकीय कृषि व्यवस्था (3४६४१॥७ ए७एणामह) --- सरकारी कृषि 
प्रणाली के भन्तर्गत भूमि पर स्वामित्व सरकार का होता है तथा समस्त भूमि को 
बडे-बड्दे फार्मों मे विभाजित करके उनमे वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा वेतनभोगी 
कर्मचारियों द्वारा खेतों कराई जातो है। रस को क्राति के पश्चात, उस देश मे 
इस प्रकार के फार्म स्थापित हुए थे, परन्तु कर्मंच।रियो की भयोग्यता एवं श्रमिकों 
वी उदासीनता के कारण पर्याप्त सफलता नही मिल सको। हमारे देश में भी 
उत्तर प्रदेश तथा बुद्ध प्रन्य राज्यों में राजकीय फार्म स्थावित क्ये गये हैं जहा 
दूषि-सम्बन्धी पग्रनुसचान वा कार्य होता है। राजस्थान के गगानगर जिले में 
३०,००० एक्ड का सूरतगढ फार्म [8णछराह्टब्छो) 7४50) बताया गया है तथा 
निकट भविष्य में हो सूरतगढ फार्म को तरह के १६ फ्म्म देश के विभिन क्षेत्रों मे 
स्थापित करने का दिचार खखा गया है। वस्तुतः भारत मे जनसल्या की प्रधिकता, 
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पूजी वी प्पर्याप्तता, भूमि वी अपर्याप्तता, पशु शक्ति के प्रयोग को प्रनिवायेता तथा 
कृपको वा भूमि से विशेष स्तेह आदि वारणों से, सरकारो कृषि का क्षेत्र ग्रस्यन्त सीमित 
है। अत भारत मे सरकारी खेती न तो सम्भव ही है भौर म उपयोगी ही । 

(५) निगम हारा संचालित कृषि-व्यदस्था (00फ०००७ शाणणह्ट) - 
निगम द्वारा सचालित कृषि पद्धति में छृषि का प्रबन्ध एक निगम भ्रथवा “संयुक्त 
स्कध वम्पनी” (उ०0६ 860०. 00फ ०४०७) द्वारा क्या जाता है। निगम ने 
समस्त सदस्यों का द'यित्व (7/80॥॥%) सीमित (॥, 7077/८0) होता है तथा धूरी 
व्यवस्था सचालक मडत (8०॥70 ०4 07०८८८:8) द्वारा होती है ॥ यह पद्धति 
भ्रमेरिवा में प्रचलित है। भारत के कुछ राज्यो, जैसे--महाराष्ट्र, मद्रास भौर मैसूर 
में भी इस पद्धति के भनुसार लेती की जाती है । च्‌ कि इरा पद्धति में बड़ी मात्रा 
मे धन भर भूमि वी झावश्यक्तता होती है भोर झन्तत यह व्यवस्था पू जीवाद वी 
भ्रोर ले जाती है, इमलिये व्यवहारिक दृष्टिकोण से यह प्रणाली भारत मे न तो 
सम्भव ही है गौर न लाभदायक ही है । 

(६) सहकारी क्षि पद्धति (0०-०ए७४॥४० सधग्ाण8) -- तिहकारी 
कृषि, व्यक्तिगत कृषि भौर सामूहिक कूपि के मध्य का मार्ग है । व्यक्तिगत 
कृषि पद्धति के बअ्ल्वर्गत कृषि भूमि का छा स्वामित्व एव सचालन व्यवितगत 

रूप से किया जाता है तथा सामूहिक कृषि पद्धति के झन्तगंत भूमि पर 
स्वामित्व एवं कृपि काय का सचालन सामूहिक रूप घारण कर सेता 
है । राहवारी इृषि पद्धति के श्रन्तर्गत कछ्षृपक वे व्यक्तिगत स्वातम्ध्य 
(79प/शर्वप्रधं 70९75) प्रौर व्यक्तिगत स्वामित्व (7#0:0700) 05 #९7७ए) 
वी रक्षा होती है तथा साथ ही साथ सहरारिता के लाभ भी प्राप्त होते हैं। 
भारतीय छुषि पश्न्‍ुसध्यन पर्पिद [[्रकष्ण (०णाणों ८ 487९० 
९६९४:०) की सलाहुद्ार समिति (॥65805 00770/००) के सन्‌ १६४६ के 
स्मृति-पत्र (१[९७७०००॥०प्णग) के प्रनुसार,' सहकारी कृषि ससिति वह सम्रिति है, निसमे 
प्रत्येक कृषक को झपनी भूमि पर पूण स्वामित्व होता है, किन्‍्तु छेती सामूहिक रुप 
शे बी जातो है ।! श्री तिजल् द्भप्पा सधिति (80 70)]8078०ु//8 (007॥6९) 
के झनुस्तार *सहकारो कृषि सम्ति कृषकों का एक ऐच्छिष सगठन है, जिसमे 
मानय शत व भूमि जंसे राधन एफ्जित किए जाते हैं जिर से कि उनप्ा धधिक 
अच्छा उपयोग हो रुके । इस सगठत से शथिकांश सदस्य बषि कार्यों मे भाग लेते 
हैं जिससे कि कृषि-उत्पत्ति, रोजगार और आय में वृद्धि हो सके। 'सहुकारों कृषि 
भ्रणाली मे एक गाव व कृषकों की भ्रूमि को एकत्रित बरबे उसे बड बडे पार्मों में 
विभाजित कर दिया जाता है और तद्पश्चात सहयारी अभ्रघार (0० णृश#्रधएछ 
छ508) पर सेतो की जाती है ॥ समस्त इपयो को एक समिति के प्रन्तमत ऐच्छित 
आधार पर सगठित वर पिया जाता है । सेती के प्रव घ एव व्यवस्था दे लिये सभी 
सदस्य एब' प्रव धक्ष समिति (भश्राह्चहा॥ह (00 ८टो वा निर्वाचन करते हैं। स्स 
ब्यगस्था म सहत्ारी कृषि समिति बे सदस्य तथा श्न्य श्रमित्ग मिलकर सेती करत 
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हैं। श्रमितों एव सदस्यों को श्रम के परिमाण के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है 
ठथा लाभाश को सदस्यों की भूमि की मात्रा के ध्राधार पर विठरित कर दिया 
जाता है। योजना चायोग (0!शागह 2०0ए07750०7) के दाब्दों से “सहकारी रूचि 
के लिए भूमि पा एकनोपरण तथा सयुक्त प्रबन्ध श्रनिवायय है*।” भूमि का 
एकजीकरण श्रनेक प्रकार से किया जा सकता है -[झ) विभिन्न कृषकों की 
समस्त भूमि को एकत्रित करके भूमि का प्रवन्ध एक इकाई (0796 ए7) वे रूप में 
किया जाए भूमि पर स्वामि व उसके व्यविदगत स्वामियों का रहे तथा उनको खेती 
का लाभाश भूमि के आवार प्रयवा गुण के अनुसार मिल जाए। (प्रा) भूस्‍्वामी 
एक पूर्व निश्चित लगान के प्रापार पर अपनी भूमि सहकारी समिति को एक 
निश्चित झ्वधि के सिएपट्टे पर उठा दें अयवा (इ) सहकारी समिति को भूस्वामित्व 
का ग्रधिकार दे दिया जाए तथा सदस्यो को उतकी भूमि के मूल्य के बराबर हिस्से 
(8४७०७४७) दे दिए जाय । भूमि के एकर्रोकरण को हो भाति सहकारी कृषि के 
प्रस्तगंत फा्ष करने को भी अनेक प्रण लिया हो सकतो हैं --(भ्र) समरुत खेत फा 
प्रवन्ध सभी कृषि कार्यों के लिए अ्यवा कुछ चुने हुए कार्यों के लिए एक ही इकाई 
वे रूप मे क्या जाए। (प्रा) सम्पूर्ण सहकारी खेत को परिवार-समूहो की कुछ 
इबाइयो मे विभवत बर दिया जाएं, श्रथवा (६) प्रथक्‌ प्रथक्‌ परिवारों को प्रथक- 
प्रथर्‌ प्रेत देकर उन पर कुछ काये समुक्त रूप से (000००४ए०३) किए जाएं। 
इस प्रकार सहकारी धुधि को मुख्य विशषताए इस प्रकार हैं -- (0) भूमि 
वे विभिन्न टुक्डो को मिलाकर एक चक का रूप दे दिया जाता है। (॥) समिति 
के प्रत्येक सदस्य का अपनी भूमि पर पूर्ण अधिकार होता है । (॥) प्रत्येक 
सदरय को उसके कार्य का वेतव दिया जाता है । (7) इपि के कुल लाभाश मे से 
बुछ भाग सुरक्षित बोप (९४३९६7४९ ।'शा०) में रखकर शेप को सदस्यों मे वितरित 
कर दिया जाता है । 

सहकारी कृषि पद्धति के विभिन्न रूप (0//0०॥६ [0ल्‍४ ० 0०० 
शावध९० ह४फ्माए 8) --इस पद्धति के चार मुख्य स्वरूप इस प्रकार हैं :-- 

(१) सहकारी संयक्त कृषि (0०-०फ्ा४७ए० उठा उ्ाणणाण8) -- 
राहकारों सशुक्त खेती के अन्तगंत राइस्यों के छोटे छोटे खेतो को मिलाकर एक बडो 
इकार्द या रूप दिया जाता है । प्रत्येक सदस्य का अपनी भूमि पर पूर्ण स्वामित्व 
होता है । सहकारी कृषि समिति मूमि का प्रवन्ध तया कृपि-वार्य का सचालन करती 
है । समिति द्वारा निर्मित योजना के अनुसार ही समस्त सदम्य मिलकर कृपि-कार्य 
क्रते हैं। सदम्यो को उनके श्रम के उपतक्ष में पारिश्रमिक (एए०४६९७) तथा भूमि 
के स्वामिव वे उपलक्त में लामाश (0एत0ात0) दिया जाता है। इस प्रकार की 
पेती से बडे पैमाने की उत्पत्ति ([,.3789 846 #%०7ंघ८४णा) के समस्त सलाम 
उपलब्ध होत हैं। हमारे देश में इृषत़ों को प्रश्चिश्चितता, रूढिवादिता तया 
परम्परायुक्नता दे कारण इस प्रकार की कृषि समितियां बनाना तवाडनिको 
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कार्यान्वित करना अत्यन्त दुष्कर ऋृत्य है। 

(२) उच्चतर सहकारी कृषि व्यवस्था (0०-०ुलकशार० पल 
पथणभाह्) --इस व्यवस्था दे भन्तगगंत भूस्वामी अपने सेतो को एक जगह नहीं 
मिलाते। भूमि का स्वामित्व औौर प्रवन्ध व्यवितगत भूस्वामी द्वारा ही होता है। विभिन्न 
भूस्वामी वेवल उन्नत खेती के उद्देश्य से सहकारी समिति बनाते हैं ॥ सहाारी समिति 
सदस्यों के लिए उन्नत सेती की योजना प्रस्तुत दरती है, उहे उन्नत साद, बीज, 
क्षि-औजार आदि प्रदान बरती है तथा सदस्यों वी उपज यो सग्रह बरवे उसरी 
सपाई भौर वर्गीकरण दरके उसके विपणन दो व्यवरया बरती है। यद्यपि रस प्रवार 
की सहकारी इृषि से बडे पमाने की उत्पत्ति वे! लाभ प्राप्त नही विए जा राकते, 
तथापि उन क्षेत्रों मे, जहा शृषक भपनी भूमि सहरारी समितियों वो देना न चाहते 
हो, प्रारम्भिक कार्यक्रम के रूप में इस प्रवार की सहकारी समितिया संगठित बी 
जा सकती हैं। जमर्नों के प्रत्तिद्ध प्रथंशास्त्री डा० भोटोशीलर ने सहकारी समुन्तत 
कृषि फा समर्थन प्रपनो पुस्तक “[ुगवाशतेप्णश कधामागह था (०-एणुशक्काए० 
].709' में इन शब्दों मे किया है, रृषि-भूमि मे प्रति एक्ड उपज बढ़ाने के लिए 
भूमि के हुकडो फो मिलाना प्रायदयक नहीं है, पेदल खाद बीज, यत्र भ्रादि के 
लिए ही सहकारी सगठन का प्रयोग पर्याप्त होगा ॥/” उत्तर प्रदेश पी “गप्ना- 
समितिया” उच्चतर सहंबारी हृषि समि तियो के झाददां नमूने है । 

(३) सहकारी श्रासामी कृषि व्यवस्था (0०-०/०कध४८ प्रशाणा॥ 
प्याआ०06) :--इस प्रकार वी कृषि व्यवस्था बे अन्तगत राहवयरी रामिति भूमि पी 
स्वयं स्वामिनी होती है श्रषवा ये समितिया पट्ट (7,९95) पर भूमि प्राप्त बर लेती 
है। सहकारी समिति भूमि पर स्वय खेती नहीं करती। समरत भूमि वो 
कुछ चक्तो मं विभाजित करके प्रत्येवः दृपक-परिवार वो एक एक चव दे दिया जाता 
है। ये कृपफ समिति की योजना के प्रनुसार ही खेती करते हैं। समिति कृपको वो 
उत्तम बीज, खाद, श्रोजार व वित्त-सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करती है। हमारे देश 
के जित क्षत्रों मे नई भूमि हृपि-योग्य बनाई जा रही है, वहा पर इसी प्रवार वी 
समितियों द्वारा सेती प्रारम्भ की जा रही है। (प्र) उत्तर प्रदेश की “गया पादर 
योजना” के भ्रन्तगत मंया खादर की ४७,००० एक्ड भूमि पर सहवारी प्रासामी 
कृषि व्यवस्था का प्रथम प्रयोग क्या गया है। इस योजना वे प्रन्तर्गत एक जोत 
१० एक्ड की रकखी गई है तथा १०० जोतों को सयुकत वरके एक खहवारी समिति 
संगठित बी गई है। (प्रा) इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी १,२०० एवड भूमि को 
कृपि-योग्य बनावर कृषकों को स्वामित्व के ग्रधिवार दिए गए हैं तथा उनसे १० वर्ष 
तक सम्मिलित रूप से सेती बरने वा बचन लिया गया है । (इ| मद्रास मं इस समय 

२२ उपनिवद समितिया सगठित की जा चुकी है जिन्ह ७,५३६ एक्ड सरवारी परती 
भूमि प्रदान की गई है । 

(४) सहकारी सामूहिक कृषि ([67-०फलमाजल. एगाल्लाप० 
कधाणपाह6) --इस अ्रक्गार वी कृषि ब्यवस्था के अन्तर्गत राहकारी समितिया भूमि 
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बी स्वयं स्वामिनी होती हैं श्रयवा भूमि पट्ठ पर प्राप्त वर लेती हैं। सदस्यों को 
उनकी हिस्सा-पू जी (80876 (७9८७) पर कोई लाभाद् (:शाद४8१) नहीं दिया 
जाना । सहकारी समिति कृपिन्यार्य का राचातन व प्रवन्ध स्वव करती है । समिति 
के सदस्य श्रमिक के रूप में काय करते हैं जिसके प्रतिफ्त मे उत्ह पारिश्र मित्र दिया 
जाता है। वर्ष वे अत गे सदस्यो को समिति के शुद्ध लाभाश में से बोनस दिया 
जाता है। इस व्यवस्था म सदस्य ब्यवितयत रूप रो भूमि के स्वामी नहीं होते तथा 
समिति कौ उत्पादन में वृद्धि करन व मुल्य निर्धारित करने की नीति में भी उन्हे 
हल्तक्ष। करत का अधिरार नहीं होता । प्रत्येक सदस्य इस बात के लिये स्वतत्र 
होता है कि वह विमी भी समय समिति से अ्नना सम्बन्ध विच्छेद करलें तया 
अपनी हिस्मा-पू जी वापिस ल छे । हमारे दक्ष में इस प्रकार वी सहकारी समित्तिया 
भ्रद्ची तक लो३ प्रिय नो हो गर्री हैं । 
भारत में सहकारी क््षि ((0०-गुशाबए७ 8078 7. प90॥9) ४-- 
समस्त विश्व में भ्रहकारी कृषि वेवल फिलिस्तीन (78]९8४0०) में ही प्रधिक 
लोसप प्रिय हो सत्री है। हमारे दश दे लगभग सभी राज्यों मे, जिनम महार।प्ट्र और 
उत्तरप्रदश विशेषयर है, सहवारी-कृषि फार्म हैं । प्रथम पंचवर्षीय योजवा म योजना 
भ्रायोग (]99॥फ8 (०७7७७६००) ने भारत में सहयारी उ॒पि को लोकप्रिय 
बनाने ने लिए ग्रावदयक सुमाव पस्तुत किये थ तथा इस कार्य पर ५० लाख रपये 
व्यय परने की ब्यवस्था परी गई थो। सन्‌ १६५६ में श्लरी आर० बे० पाटिल के 
सेतुत में एवं भारतीय्र प्रतिनिधि मण्डल चीन और जापान थी कृषि सहकारिता 
तथा विश्ेपरर सहकारी हपि का प्रध्ययन करने के लिये भेजा गया था। प्रतिनिधि 
मण्डल चीन में सत्लारी इृपि की प्रगति तथा इसके द्वारा ग्राम्य जीवन के परिवर्तन 
व वृपि-उत्ताइन म वृद्धि को देसरर अत्यधिक प्रभावित हुआ्। इस भण्डल की 
रिपोर्ट जून १६५७ में प्रशाशित हुई जिसम्र यहे सिफारिश की गई कि सहकारी इपि 
भारत के ग्राथिक एव सामाजिक दोनो (दृष्टिकणों से लाभप्रद है। इसलिये भारत में 
भी सहयारी ईपि वा भ्रपनाया जाना चाहिये। प्रतिनिधि मण्डल के दो सदस्यों की 
यह राय यी वि भारत में सहकारी कृषि का प्रयोग केवल भूमि वे उत्पादन बढाने 
के उद्यम से ही किया जा सकता है। इन सदस्यों ने यह विचार प्रकट विया कि 
चीन की राजनैतिक स्थिति के वारण ही वहा पर सहकारी कृषि का श्रान्दोलन 
सफल रहा है| परन्तु भारत की राजनेतिर स्थिति इसके ग्रतुकूल नहीं है । सितम्बर 
३६५७ मे राष्ट्रीय विकास परिषद (४६०४ 0०ए०॥०कफ ०६ 0०ण्णाला) की हवाई 
सीमी्व 8६8फरवेघाड ऐशफा०६६००) ने यहूं निणय किया कि द्वितीय यो जनाकाल 
में दश-मर म प्रयोगार्य ३३००० सहतारी हृपि समितिया सगठित की जानी चाहियें। 
जनवरी सन्‌ १६५६ में नागपुर में प्रसिल मारतीय बाग्रेस समिति (&॥] ताए७ 
एगम87०5५ 0०पप्म६६९०) का प्रधिवरन टुश्ना जिस्म यह प्रास किया गया कि 
भारत मे भावी कृषि सम्बन्धी अतिहप (5888 285००) सहकारी संयुक्त 
कृषि (0०-'एुण४४० चेंए७६ #»7णापट्ट) होना चाहिये। इस व्यवस्था वे प्रस्वगंतत 
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भूमि को सामूहिक कृषि के लिये एकम्रित किया जायगा । परल्तु भूमि पर प्रविवार 
छुपको का व्यक्तिगत रूप से रहेगा | भूमि पर काम करने वाले कृपयों झववा 
श्रमिको को काम की मात्रा के झनुपात मे पारिश्र मिक दिया जायगा दशा ज्षेप लासाशय 
का वितरण समिति के सदस्यों मे भूमि दे अनुपात से कर दिया जायगा। ग्रवि- 
वेशन में यह भी पास किया गया कि प्रत्येक राज्य सस्ार झरने भूमि सुवार 
कार्यक्रम में सहरारी कृषि समितियों की स्थापना को दुधानिर मान्यता व महत्व 
प्रदात करेगी॥ श्री निबलिगरप्पा (558 >ं।]0789897.०) वी अध्यक्षता में प्रभी 
एक मण्डल ने यह मत ब्यवत्त किया है कि सयुक्त सहकारी कृषि छोटे-छोटे थ मध्यम 
श्रेणी के कृपकों की ब्राथिक व सामाजिक स्थिति वो ऊचा उठाने मे सफल सिद्ध 
होगी । मण्डल ने ८ राज्यों में सहकररो कृषि समितियों की स्थिति का निरीक्षण 
करके, सहकारी डृषि के लिये एक कार्यत्रम प्रस्तुत किया है जिसमे सहवारी गृषि 
समितियों कौ बनावट, झाकार, प्रवघ, वित्त-ब्यवस्था, प्रशिक्षण तथा प्रनुसधान आदि 
के विषय में झावश्यक सुभाव दिये गये है । 

सक्षेप मे इस मन्‍्डल के मुख्य सुकाव इस प्रकार है :--(॥) एप सहवारी 
क्ृपि समिति के संगठन के लिये कम से कम १० सदस्य भवृश्य होने चाहिए। 
सहवारी कृषि समिति के सगठन मे पूर्ण स्वेच्छा के सिद्धान्त वा प्रयोग किया जाना 
चाहिये । (॥) सदस्य को अपनो इच्छानुसार समिति से प्रथक्‌ होने की पूर्ण स्वतन्त्रता 
होनी चाहिये । सदस्य बनाते समय रामिति द्वारा हृपक की भूमि का मूल्य झावा 
जाना चाहिये भौर सदस्य के पथक्‌ होने पर उसे उतने ही मूल्य वी भूमि वापिस द दी 
जाये । यह भ्रावरयक नही वि' सदस्य को वही पुराना भूम्मि का टुवडा दिया जाए। 
इस प्रकार सहक्तारी प्तमिति रे पृथद्‌ होन पर सहकारी फार्म पर प्रतिवूल प्रभाव 
नही पडने देना चाहिये ! (४) सदस्यों को भूमि का प्रतिफन व।धिव बास्‍्तविद 
लाभ (809७० ॥४०५ 07०४७) मे से दिया छाता च हिये। (0४) समिति वे' 
प्रबन्ध में पूर्णतया जनवाब्िक पद्धति का श्रतुश्चीलन किया जाना चाहिए। (?) 
मशीनों के प्रयोग के राम्बन्ध म वाई सेद्धान्दिक दृष्टियरोण नहीं झपनाया जाना 
चाहिय॑ | वेवल नई भूमि पर ही झ्ावश्यक्षतानुमार मश्रीवो का प्रयोग बडाया जा 
सकता है । (४३) सहकारी कृषि समिति की देयता-क्षमता (१९७०5 घाह (४9१०७) 
के भ्राधार पर सरकार द्वारा दीघवालोन ऋण तथा बेन्द्रीय सहयारी वेब शौर 
प्रान्तीय सहकारी बेक द्वारा प्रल्पकालीन व मध्यमकालीन ऋण देने की व्यवस्था वो 
जानी चाहिये। (४७) सहकारी कृषि समितियों के सब (&९3९८७४०४५), सण्ड 
(8]00८) जिला, प्रान्तय झौर राष्ट्रीय (स्वर पर बनाये जाने चाहिए (50) 
समितियों वे कर्मचारियों व सदस्यों के प्रश्चिक्षण की व्यवस्था बढ़ाई जानी चाहिये 
सथा (5) सामुदायिक वित्वास केन्द्रा (00फ0पष्णा(७ 06ए९०ए्ा/८००६ 8]०2५8) में 
सहकारी कृषि के भ्रायोडन वो विश्वेप महत्व दिया जाना चाहिय । 

“निजलिगप्पा मण्डल के सुभावो के झनुसार दश वे कुछ भागों मे मार्म- 
दर्दोक (20॥00) के रूप में सहकारी कृषि बे प्रयोग क्‍्ये जा रहे हैं जिनमे ययासम्मव 
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(ए०एध्रा।इ७१8) को प्रयुक्त किया जा सकता है। (ई) आधुनिक हृषि-पद्धति एवं 
सिंचाई की सुलभठा हारा कृषि-उपज म वृद्धि बी जा सवती है। (उ) कृषि के लिए 
आवश्यक कच्चा माल, यत्र तथा बीज, उवंरक्तर आदि को एक साथ बडी मात में 
क्रय करके बचत की जा सकती है । (ऊ) कृषि-कार्य मे श्रम विभाजन (॥9घग्मणा ० 
प,७७०४०) और विशविप्टोकरण (8फणथ्य्टथध०ण) क्ियाप्रों का पू्णे उपयोग 
सम्भव होता है। (ए) हृषि-उपज को एकत्रित करन के लिए सहकारी गोदामो वी 
व्यवरथा सरलता से की जा सकती है तथा सहकारी वि"णन (0०-णल०0१० 
3००5६९४ए्ट) द्वारा कृषको को उतकी उपज का ऊचा मूल्य दिलाया जा सवता है। 
(ऐ) कृपि-कार्य मे केन्द्रीय प्रबन्ध तथा विकेन्द्ित कार्यकरण के लाभ उठाए जा सकते 
है। इप्त प्रकार सहकारी कृषि व्यवस्था के ग्रन्तर्गत बडे पैछाने वे उत्पादनन्वार्य की 
आंतरिक एवं वाह्य बचते ([लयारथ बाते 5६९7०) 977पड९७) उपलब्ध होती 
है तथा कृषि उत्पादन में आश्वातीत वृद्धि होती है। 

(३) कृषकों और सरकार के मध्य अभ्रधिक निकट सम्बन्ध :- 
भ्रस्यान्य वारणों के अतिरिक्त भारतीय कृषि के पिछडेपन का एक मुरुय कारण यह 
भी है कि यहा ऐसे ग्राम संगठनों (६॥॥3/06 07887॥82/0073) का श्रभाव है जितते 
द्वारा ग्रामीण जनता और कृपको के मध्य अधिक निकट का सहयोग भ्रौर सम्पर्क 
स्थापित क्या झा सके | सहकारी कृषि समित्तियों की स्थाप्रवा के पश्चात्‌ हृपकी एव 
सरकार के घीच अधिक निकट छा सम्बन्ध स्थापित हो सकेगा । इस प्रवार सहंशारी 
कृषि समितियां द्वारा सरकार और कूपबो के मध्य निकट सम्पक से सम्भावित लाभ 
इस प्रकार होगे --(म) सरकार सहकारी कृषि समितियों की सहायता द्वारा खेती 
में विभिन्न सुधारों व विभित अनुसघानो के लाभो को अधिक अच्छे उग से प्रसारित 
एवं प्रदर्शित कर सकेगी । (प्रा) सरकार सरसखतापूर्वकः तथा श्रविवाधिक मात्रा मे 
खाद्यान्न के विपणन योग्य आधिक्य (075070:९४४9]6 $गएए्राप्र) को प्राप्त कर सकेगी । 
बस्तुत देश की प्रगति एवं झ्रौद्योगीकरण की गति को तीक्रता से अग्रसर बरने के 
लिए इस विपणन योग्य आर्विक्य को प्राप्त करे इसे शहरी जनता के उपभौगार्थ 
वितरण करना अति भ्रावश्यक है । इससे न केवल खाद्य!न्न के मूल्य म रिथिरता ग्राएगी 
बरन्‌ देश कय आ्राथिक नियोजन भी श्रवरूद्ध गति सं अग्रसर होगा । (इ) सहकारी 
कृषि समितियों के माध्यम से सरकार कृषि सम्बन्धी पश्रावश्यक आक्ड ठीव ठीक 
प्रौर सरलतापूदक एकजित कर सकेगी 4 (ई) सहकारी कूपि समितियों वी सहायता 
से ग्रामीण स्तर पर कृषि नियोजन (487०ण६॥घ०) 7]8छ्गग8) भी सम्भव हो 
सकेगा | (उ) बाढ, अकाल भ्रथवा फ्सलो के नष्ट होने की स्थिति में ,सरकार 
सरलतापूर्वेक कृपकी की सहायता कर सकेगो तथा उन्हें भूमि-कर, मिचाई-कर 
आदि से विमुकत किया जा सकेगा। 

(४) प्राथिक सुरक्षा के क्षेत्र में चूंद्धि:--सहकारी कृषि पद्धति 
के अन्तगत फसलो के नप्ट हो जलने भ्रथवा सराव हो जाने वी जोखिम के 
लिए क्‍्धिकाधिक व्यक्ित उत्तरदाई होते हैं। इस श्रक्ार व्यवितगत जोखिम 
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([0जश4रथ।8४० [दड:) सामूहिक जोखिम (0ग0०४७६९ पराकः) का रूप धारण 
कर लेती है तथा कूपक अपेक्षाकृत श्रधिक आ्राथिक सुरक्षा [छल्मागरणा० 8०लपाफ) 
प्रमुभव करते हैं । 

(५) सामाजिक लाभ--- सहवारी कृषि कूपफ़ो मे सह अस्तित्व प्रौर 
गह-चिन्तन की भावना का विकास वरके सामाजिक झथवा सामूहिक भावना को 
जन्म देती है। विभिन्न वर्गो के न्‍्यदितवों यो एवं साथ मिलकर बाये करन का 
भ्रवसर प्रदान करवे सहकारी कूपि उनम एक्ता भ्रौर सद्भाववा वा विद्षास करती 
है। इस प्रकार सहकारी कृषि ग्रामीण समुदाय (३७॥9४० (०ए॥००70७) को एब 
यूत्रवद्ध करे सामाजिब-सुदृदता (8०८श] 800कषा४७) स्थापित करने का अपूर्व 
साधन है। 

(६) अन्य ल(भ *-- दिल्‍ली विश्वविद्यालय के कृपि अर्थशास्‍्त्ज्ञ डा० 
ए० एम० खुसरों (00 & ७ ॥7फ्ण्ग्र०) का मत है कि सहवारी खेती से रोजगार 
पझौर पूजीगत साथनो मे तीव्रता से वृद्धि होती है। फलत इस व्यवस्था के प्रन्तगंत 
भूमि श्रम और पूजी तीनो मे एक साथ वृद्धि होतो है। डा० खुशरो वा बहन है 
कि कृषि भूमि में सीमा-निर्धारण चरबन्दी, सई भूमि वी ब््यवस्था, भूदान श्रथवा 
ग्रामदान भे प्राप्त भूमि झादि कार्यन्षम, सहकारी खेदी के कायक्रम से पूर्णत सम्बद्ध 
हैं। प्रत. इन सब कार्यतमी को व्यावहारिक एवं सफल बनाने के लिए सहकारी कृपि 
के कार्पत्रम को प्रपनावा नितान्त ग्र/वश्यव है ) 

(श्रा) विपक्ष में ते :--भारत मे सहवारी दुषि के विपक्ष मे मुस्य 
तक इस प्रकार हैं -- 

(१) सहरशारो कृषि के लाभ अ्रवास्तविक हे :--श्री राजगोपालाचार्य, 
श्री के० एम० मुन्झी, प्रो० रगा, श्री भिन्‌, मप्तानो तथा चौ० चरणपस्िह आदि 
नेताग्रो मे सहकारी हि की योजना को भारत के लिये अनुपयोगी एव श्रव्यावहारिव 
बताया है। इन विद्वानों का मत है कि सहवारी जपि वे लाभ श्रवास्तपिक एव 
बल्पनातीत हैं। इन भालो चरो वे अनुसार सहकारी हषि से भारतौय जनता को 
पझपूर्व कप्ट उठान होगे । सक्षेत्र मे इतर विद्वानों की राय में सहकारी कृषि पद्धति से 
भारत में होने वाली हानियां मुरयत्‌ इस प्रकार हैं --(प्र) बे रोजगारी में वृद्धि - 

प्रालोचको का मत हे कि सहकारी इृषि अपनाने पर भी देश मे आधार भूत 'मनुष्य- 
भूमि-अनुपात' (30 00 १०७४०) में कोई परिवर्तन नहीं आयेगा वरन्‌ इस 
समय देश मे जो अदृश्य बेकारी है, वह सहवारी कृषि वे अ्रपनाने से पुणत प्रकाश में 
झाजायेगी । इस पद्धति के भन्तगत थोड से व्यवितियों से ही खेती की ज्ञा सबेगी 
जिससे वेरोजगारो वी सरया में शोर भी वृद्धि होगी । इस व्यवस्था वे ग्रन्त्गंत 
खेती में यत्रीवरण का प्रयोग वेकारी को बढ़ाने मे और भी पझ्धिक सहायत सिद्ध 
होगा । (झा) सानव भ्रम य पशु-अम को उपेक्षा --भारतीय हपि व्यवस्था म 
सानव-श्रम भौर पश्नु-भ्रम महत्वपूर्ण स्थान रखते है| देश से मानव-श्रम झौर पयु-श्रम 
की पर्याप्तता भी इस बात की चेतावनी दती है दि इनवा हृपिनवार्थ में प्रधिताधिव 
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प्रयोग होना चाहिये ॥ परन्तु सहकारी कृषि व्यवस्था मे बड़े-बडे कृपि यन्‍्त्रों का 
प्रयोग किया जाता है। झ्रत भारत में इस व्यवस्था की स्थापना से मानव-श्रम प्रौर 
पशु-श्रम की भी उपेक्षा हेगी। (इ) विश्विष्टीकरण वा सीणित क्षेत्र -- सहकारी 
कृषि बे पक्ष-पोषक्तो का मत है कि इससे कृषि मे विशिष्टीकरण (8/९९८४७)१०७४०४8) 

और श्रम-विभाजन (7७05 ० 7.50०८०) के लाभ श्राप्त होते है। इसके 

विपक्ष मे ग्रानोचमों का मत है कि कृषि-क्रियाग्रो गी ग्पनी प्रद्नति के कारण 

विशिष्टीकरण का क्षेत्र अति सीमित होता है । इसलिये उद्योग-ध-पो वी भ्यति सूक्षम 
श्रम-विभाजन के लाभ कृषि मे उपलब्ध नहीं होते । झ्रतः सहकारी छृषि व्यवस्था के 
अन्तर्गत भी श्रम विभाजन भ्रथवा विशिष्टीकरण के लाभो वी झाशा। रखना ध्यर्थ है । 
(है) अदध-व्यय मे दृद्धि और कठिनाई -सहवारी कृषि पद्धति के झतगंत उत्पादन 
का स्तर व्यापक हो जाता है। इसमे श्रमिक ग्रविक विस्तृत क्षत्र मे पंलक्र बाय वरते 
है । फलत उनके काम का निरीक्षण करना तथा इनपर नियन्रण रफ़ना भ्रधिव बढित 
और ध्ययपूर्ण होता है। इस प्रकार सहकारी कृषि के अन्तर्गत प्रधन्ध वी लागत 
और घढिताइयो में वृद्धि होती है। 

(२) सहफारो कृषि के कार्यफरण को कठिनाइयां -सयुवत सहकारी 
शृषि के ध्यावहा।रिक वायंकरण मे श्रनेक प्रवार वी कठिनाइया -पर्थित होती है। 
आलोचको का मठ है कि सहक।दी इपि में कायंबरण सम्बन्धी दो पढठिनाइया इस 
प्रकार उपस्थित होती है --(प) पुरस्‍कार निर्धारण सम्बन्धी फढियाई -रहकारो 
श्रषि के नार्यवरण में सर्वप्रथम कठिनाई सदस्य इ्षवों द्वारा खेतो पर क्यि जाने 
वाले कार्य के पुरस्वार-निर्धारण की हे । बस्दुत इस श्रवार के बाय को ठोक-ठीक 
माय कर ठीक-ठीक मूल्य आकना एक दुष्कर कार्य है । यदि सदस्य हृपकों के काये दा 
सही प्रनुभान लगाने का प्रयत्न क्या जाता है, तव इससे दृषि-उत्पादन बी रिथिर- 
लागत (705९० ८०७) म थ्राथ्या से ग्रधिक दृद्धि हात वी र्भावना रहती है भौर 
यदि कार्य का माप नही क्या जाता, तद प्रत्यक ध्यक्ति को उसके बौशल एवं 
मात्रा वे अनुपात से उचित पुरस्कार नहीं मिल पाता। (प्रा) अबन्ध सम्बन्धी 
कठिनाई --सहवारी ढ्रपि के अम्तमत यदि प्रवन्ध वर्त्ताप्ों वा निर्वाचन 
(2००६ ०४) जिया जावा है, तब इससे ढीले भ्नुश्यासन_एवं वायक्षमता वम होने वे! 
चित्र दृष्टिगोचर होते है भोर यदि प्रवन्धकर्त्ता सरकार बी शोर से मनोनीत (९०७0- 
7940) बिय जाते हैं, तव इसका भ्र्थ यह होता है कि सहकारी समिति में सहकारिता 
के सिद्धान्त का परित्याग कर दिया गया है। यही नहीं, इससे सदस्यों में श्रसतोष 
की भावना में भी वृद्धि होती है । 

(३) भारत में सहकारी छृषि के मार्ग में दिभिन्‍त कठिनाइयां .-[अ्र) 
सहफारी कृषि के प्रचलन की समस्या --हमारे देश मे सहकारी इपि के सम्बन्ध में राव 
प्रमुख समस्या यह है कि सहकारी कृषि को स्वेच्छा (एगाणध३ ) के ग्राधार पर 
प्रचलित क्या जाय भयवा प्ननिवा्यता (00:5फणंड00) ने क्‍ग्राथार पर | यदि देश 
में सहकारी कृषि को एच्छित आधार पर छोड दिया जाय, तो भारतीय हृषक प्रपनों 
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प्रशिक्षितता, रूढिवादिता तथा भूमि से विश्वेप स्नेह के बारण कभी भी सहकारी 
दृषि के लिय तत्पर नहीं हो सरते । इसके विपरीत यदि अनिवाये रूप से सहेकारी 
समितिया सगठित की जाती है तथा कृषको को उनमें सदस्य बनने वे लिये वेधानिक 
बाध्यता का ग्राश्य लिया जाता है, तत्र इसका स्पष्ट अ्र्थ यह होगा क्रि सहकारी 
कृषि! एक “सरकारी कृषि' बन जायेगी । इस स्थिति मे यह भी कम सम्भावना होगी 
वि सदस्थ समिति के कार्यों मे विशप रूचि लें। फलत इस स्थिति परे सहवारी 
कृषि रामितियों बे असफल होने कौ सम्भावना अधिक रहेगी। (प्र"्) श्मि से 
लगाव -स्थाई सम्पत्ति के रुप में भूमि से स्नेह रखना तथा उसे श्रपो स्वामिरव 
में बनाय रखता, भारतीय ह्पको की एक मनोवंज्ञातिक घारणा (४छाणएट्रा्था 
(०7००७४) है। भूमि से स्वतन्त्र-व्यविततत अधिकार छिनने के कारण भारतीय 
क्ृपद सहवारी कृषि वा दृढ़ विरोध बरता है तथा ऐच्टिक रूप से सहकारी हृषि 
रामितियों में समछित होने वे लिये लेशमात्र भी तत्पर नहीं होता । इस स्थिति में 
सहयारी शषि की योजना वी रफ्लता की आशा रखना कारी वल्पना के सदृश्य है । 
(३) मह॒षारिता की भावता का झ्रभाव --सहकारी ग्ान्दोलन का जन्म और 
विकाप्त जनता की भ्रातरिव भावना से प्रेरणा पावर होता है इराके लिये वाह्य-्प्रचार 
अयवा बाध्यता की पग्रावश्यक्ता नही होती । हमारे देश मे सहकारी झान्दालन 
(00-०एश०१६७ '(०६०घा९०५) भ्रभी तक जनता की ग्रातरिव भावनाग्रों का 
प्रदशव न होगर रारकारी नीति के रूप मे ही अधिक परिलक्षित है। ध्रालोचको 
का मत है कि इस स्थिति में, जबक्ति अपक्षाशस सरल एवं राधारण सद्वारी 
समितियों (रास समितियों) का भारत मे सफ्लता नही मिल सभी है, तव भारतीय 
कृपवों से यह झ्राश रखना, विः वे सहकारी कृषि प्रात्दोलन को सफल बचाने मे पूर्ण 
सहयोग देय, एक बडी भारी भूल होगी। (ई) भ्रम्य फठिनाइया --हमारे देश में 
सामाजिक वग-भेद (80200 0॥४६४ 07ट०१९७) तथा वर्ण-भेद (९४७६ 70067०॥०९), 
कृषकों वी निरक्षरता, झ्ज्ञातता एवं रूढिवादिता, स्वायंप्रतावश दंनिक्र जीवन की 
प्र्शा त, सह्वारी कृषि समितियों को सगठित करने, उनका प्रबन्ध बरने तथा उन्हें 
शृपि सम्बन्धी विशिष्ट एक तकनीवी छान देने के लिय उपयुक्त प्रशिक्षित कर्मचा- 
रियो वी एुरंभता, दीघ घूत्रता (7८त १३७०) तथा शासन सम्बन्धों देरी प्रादि 
झ्रनव कारण हैं, जोकि देश मे सहकारी कृपि भानन्‍्दोलन के मार्म में एक से एक 
बढकर प्रवरोधक हैं । 

(४) विश्व के प्रन्य देशो में राहकारो कृषि श्लसफल रही है -- 
प्रालोचको का मत है वि विश्व वे दूसरे देशों का झनुमभव यह बताता है कि 
साधारणत प्हकारी कृषि बोई 'सफलतापूण ग्रायोजन” नहीं है। जिस तिसी देश 
में सहतारी प्रगति दीख पड़ती है, उसकी प्रगति बा गूल कारण सरवारी दबाष है 
झथवा सकटरालीन विशिष्ट परिस्थितिया की उपस्थिति | इन देशों म सहृवारी 
कृषि को सफ्लता का बारण “ सहकारिता” नटी है। सोविषत रस, चीन झौर पूर्वी 
यूरोप में सहकारी कप्षि को सफ्ल बनाने दा श्रेय सरकारी दबाव कोंदै तथा 
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फिलीस्तीन में यह श्रेय वहा की सक्टकालीन विश्विष्ट परिस्थितियो के अभ्युदय को 
प्राप्त है। झालोचकों का कहना है कि इन देशो मे भी जैंसे-ज॑से नई पीढिया 
रा रही हैं, सहकारिता एवं एक्दा की भावना का हास होता जा रहा है जिसके 
फलस्वरूप वहा भी सहकारी कृषि की सफ़लवा खतरे से पड गई है । यही नही, 
पूर्वी यूरोप के कुछ देझ्यो मे (जंसे पौलंण्ड मे) सहकारी कृषि को लगभग त्याग 
दिया गया है ॥ ग्रत इस स्थिति में भारत में सहकारी कृषि को सहकारिता वे 
आवार पर सचालित करने एवं सफल बनाने की योजना एकदम भ्रमपूर्ण है। 

(५) समहवाद को दिल्ला में एक पथ :--आलोचको का मत है वि 
भारत में सहकारी इृषि क्री योजना को कार्यान्वित करने का भ्र्थ समूहवाद 
(९०९५४ छछ) की मोर बढना है। सहकारी द्रपि ग्रन्तत- समूहवाद वी जम्मदात्री 
होगी जिसमे कृषक सब अधिकारों से वचित होकर बेतनित्र श्रमिक-मात्र रह 
जायेगा । 

(६) हृषि-उत्पादन पर बुरा प्रभाव --सहकारी इृषि व्यवस्था के 
अन्तर्गत कृपक वी चेतन झक्ति (0003000४7०३५) का अन्त हो जायगा जो उसके 
व्यक्तित्व ([067507०)65 ) वे विकास लगे कु ठित वर देगी । इस व्यवस्था बे ग्न्तर्गंत 
कूपक प्रयवा श्रमिक मेहनत से कार्य करने के लिये श्रपनी आतरिक प्रेरणा से प्रेरित 
नही होते । वे इतनी रूचि से कार्य नही करते जितनी रूचि और ध्यान से भूसरवामी 
कृपक श्रयवा भूमि मे सुरक्षित अ्धिवार थाले व्यवित करते है। भ्रत शहवारी इृपि 
मे उत्पादन बढ़ने की अपेक्षा घटने की श्रधिक् सम्भावना रहती है । 

भारत मे सहकारी कृषि ढो सफल बनाये के लिए प्रावश्यक 
सुझाव (६९९८० डए82०/णाड.. 0ि. शब्पाडु 90०८९४४एे ०॑ 060- 
०एुथ३ध४० फछणापाए 7 7700) --भारत मे सहकारी इृषि प्रान्दोलल वो 
सपल बनाने के लिये रुछ मुल्य सुझाव इस प्रकार हैं --(0) इपको वो सहवारी 
कृपि की भोर आव दित करने के लिये, प्रारम्मित वाय वे रूप में, नई भूमि पर 
सहूवारी दृषि की जाती चाहिय । इससे भारतीय इृपको के सम्मुख एक नया प्रादर्श 
उपस्थित होगा और वे स्वय को इसमे सम्मिलित होने के लिये प्रोसाहित एवं 
प्ररित होगे । (॥) जब तक देश में सयुक्त सहवारी कुषि (व०्मा 0० ०एशणा६० 
फग्शाए8) की सफलता वी झधिक सम्भावना न दृष्टिगत हो, तव तक उच्चतर 
सहकारी कृपि-समितिया (00-०फुशबाए78 29220॥887 378770708 5०००:९९ स्थापित 
को जानी चाहियें। इस प्रकार भारतीय कूपको मे धन शर्त सहयोग की भावना 
का विकास होगा जो श्रागे चलकर सयुक्त सहकारी कृषि के परिदाज्न के लिये 
आवश्यक भूमिका तेयार करेगा । (9) देश मे सहकारी कृषि को लोकप्रिय बनाने 
के लिये प्रचार एवं अरदर्शन' का सहाया लेता चाटिये। प्रत्यक राज्य वे बुछ गाबों 
मे सफल सहकारी कृषि समित्तिया सयठित करके अन्य सदस्यों को प्रेरित करने के 
लिय सहकारी कृषि के लाभो का प्रघार करना चाहिय । (४) प्रारम्भ सम कूपकों को 
सहकारी कूपि समितियों मे सगठित करने के लिये उन्हे विभिन्न प्रवार की सहायता 
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झौर प्रोत्साहन ([0॥०€ए९४७) प्रदान करने चाहिए | सहकारो कृषि समित्ति में 
संगठित वूपवों वे लगान व सिंचाई वर में कमी करके, श्राथिक सहायता तथा ऋण 
श्रादि की सुविधायें उपलब्ध करके, प्राविधिक सलाह देकर तथा सरती दरों पर 
बीज उर्वरक व कूपि यन्त्र प्रदान करके कूपको को सहकारी कृषि की ओर 
श्राकधित करना चाहिये। (४) विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार की 
कूषि समितियों की सफलता की राम्भाववा को ज्ञात करमे के लिये प्रयोगात्मक फार्म 
(85एणाएशा४व एबटया$) स्वापित करने चाहियें । (४7) सहवारी कृषि में प्रश्चिक्षा 
देने के लिण देश के विभिन्न भागों मे प्रशिक्षण केद्ध (प:छश॥78 0०7४९३) स्थापित 
करने चाहिपें। (४॥) यदि किसी स्थाव के अधिकाश कृपक सहकारी कृषि भ्रपनाना 
चाहते हो, लेकिन अतल्पसस्यक्त कृषक उनके इस मार्ग के विरोधी वनवर वाघक बन 
गये हो, तव अह्पसस्यक कूृपकों को सहकारी कृषि समितियों मे सम्मिलित बरने के 
लिय वेधानिक वाध्यता को नीति अपनाती चाहिये । (हगा) देश में बेझारो वी 
समस्या वे समाधान वे लिये तथा सहकारी कृषि व्यवस्था प्रपता लेने की स्थिति में 
समावित वेकार व्यक्तियों के लिये लघुस्तरीय एवं कुटीर उद्योगों का द्र.तगामी विकास 
बरना चाहिये। योजना झ्रायोग (9: 0०एव्ाव्छा०४) के शब्दों में “मुश्यतत 
राष्कारी ऐेतो का बिकारा शामान्य कृषि प्रयत्न को राफलता के फलरबरूप होगा 
पर्षात सामुदाधिक विषास आन्दोलन, सास-ऋण, क्रय-विक्रय, वितरण झौर परि- 
निर्माण मे सहकारिता की प्रगति, प्रामीष उद्योगों की प्रगति तया भूमि सुधार 
दे उद्देश्यों की पूर्ति के द्वारा होगा । प्राप्तीण प्रथति मे सहकारी खेतो का योगदान 
तभी महत्वपूर्ण होगा, जब वह ईमानदार स्थानीय नेताश्ं के श्राधीन एक स्वयंसेवी 
जन ग्राग्दोलन के रुप से विकसित हो.। यदि सामुदायिक्त विकास का दृष्टिकोण 
विद्यमान हो और प्राम समुदाप झपने सब सदस्यों वी समुन्नति का दायित्व स्वीकार 
करले, तव सहकारी छेतो को मुर्य समत्यायें केवल अ्रबन्ध सम्बन्धो, प्राविधिक 
प्रौर शैक्षणिषर रह जादेंगी 7! 
नियोजनकाल में सहकारो कूपि को पगति -- प्रथम भौर द्वितीय, 
दोनो ही गोजनाप्रो में ग्रामीण प्रर्थ व्यवस्था को पुन सगठित करने मे सहकारी खेती 
वा जो योगदान हो सकता है, उस पर बव दिया गयाया। सन्‌ १६५५-५६ के 
प्रत तक देदा भर में कुल सहकारी हृषपि समितियों की सख्या १,००० के लगभग हो 
गई। सन्‌ १६५७ में “राष्ट्रीय विकास परिषद (फद्।णाण एऐ०एटो०फणल्या 
(०ण्ाथा) ने द्वितीप योजनात्राल में देश भर में ३,००० संहत'री इपि समितियां 
स्थापित करते का दृदद निर्घय किया था। दूसरी योद्रना मे यह लदय रकत्रा गया 
था कि ऐसे भावश्यज् कदम उठाए जायेंगे, जिनसे सहकारी सेती के पिकास के लिए 
सुदृढ़ आपार प्राप्त होंगे ग्रोर जिससे १०-२५ वर्षों बी झवधि में क्‍्रधित्राद्य भूमि में 
हारी भ्राघार पर सेती होने लगेगी । परन्तु द्वितीप योजनावाल मे इस क्षेत्र में 
पर्याप्त सफतता न मिल सत्री । जून सन्‌ १६६० दे उग्नत म देश में बुल ५,४०६ 
राहपारी इपि समितिया थी । इनम्र से १,६७२ सहकारी काश्वकार हृषि समितिया, 
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भुमि-अधिकार, भूमि सुधार तथा भूदान आन्दोलन 
(थ7 707९5, ।.96 |१शठए5 जाते छएछ00त॥ 05शाशा।) 
प्रावधन -- कृषि-उत्पदन एवं वायक्षमता को प्रभावित बरने वाले प्रनेव 
तत्वों मे से भूमि-स्वत्व व्यवस्था (!.095१ ७8७०० 85»0००39) एक महत्वपूर्ण 
प्रभावक एत्व है। राज्य सरकार की झाय के दृष्टिकोण से तथा ग्रामीण समाण के 
सामुदासिक ढाचे के रूप-निर्माण में भूमि व्यवस्था एक प्रधान तत्व है। वस्तुत 
कृषि-उत्पादन में वृद्धि लाने के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि कृपक के भूमि 
पर प्रथिकार स्थाई, पंजिक एवं सुरक्षित हो ! धार यद्ध (57फणए ४००६) के 
शब्दों मे--/निजी सम्पत्ति का जादू रेत को भो सोना बना देता है ५ फिसोी व्यक्ति 
फो रूक्ष चड्ठान का सुरक्षित भ्रधिकार दे दोजिये, बह इसे उपवन में परिवर्तित कर 
देगा। परन्तु यदि उसे नो वर्ष के ठेके पर उपवन दे दिया गया, तो वह इसे मसरथल 
में बदल देगा* । प्त एक ध्ादर्श भूमि व्यवस्था के श्रन्तर्गत यह झावश्यक है कि 
(प्र) झषक के भूमि पर अधिकार स्थाई हो (7४509 ० 7७7७०), (प्या) उससे 
उचित लगान वसूल कया जाए. (789 ए८००) तथा (इ) उसे श्रपनी भूमि के 
हस्तातरण की पूर्ण स्वतन्त्रता हो (&;९९००७ ०६ 7प्रणःअल्ण) । 
भूमि व्यवस्था का श्रर्य (आल्य्ाणडह ० व/छत प्रधाण०) -+ वस्तुतः 
भूमि व्यवस्था का अर्थ कृपक द्वारा सरकार प्रथवा जमीदार से प्राप्त भूमि पर 
स्वामित्व रखने की पद्धति से है । दूसरे शब्दों मे, “भूमि व्यवस्या से हमारा प्रभिप्राय 
उन शर्तों व झवस्थाभों से है जिन पर भूमि का स्वामित्व शोर उसको जीतने का 
प्रधिफार तिभंर रहता है प्रथवा भूमि-व्यवस्था का भ्र्थ उस प्रथा से है जिसके 
प्रग्तगंत किसी ध्यक्षि की भूमि पर उसके प्रधिकार एव उत्तरदायित्व फा विचार 
होता है ।” भूमि-व्यवस्था में मुस्यत दो वातें प्न्तनिहित होती हैं-- (श्र) भू- 
स्वामित्व (५०प्ाल॑गछ परध्ाणा०) --इस रूप में भूमि-व्यवस्था वा प्र उन 
अवस्थाप्रों, भधिवारों एव दायित्वों से समभा जाता है जिनके भनुसार व्यविवयों 
द्वारा राज्य से भूमि प्राप्त कों जाती है तथा जिनके प्रन्तगंत सरकार के प्रति 
व्यवितयों के बर्लेब्यों का विवेचन रहता है | (श्रा) जोत सम्बन्धों ग्रधिकार (छाश- 
इातण प'शाध००) --इस रूर से भूमि-व्यवस्या का झर्य उन भयस्थायों से समभा 
जाता है जिनके ब्रस्तगंत वास्तविक झुपक, जो स्वय भूमि वा स्वामी नहीं है, किसी 
जा वार प98 ९ फा॥४३६ [४0ए:9 (एशश उ्ाठ 4770 0०३ 65६ व गाउय 5८एपाए 
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भूस्वामी से खेती करने के लिये भूमि लेता है। इस पद्धति के श्रन्तर्गंत कृषक को तीन 
प्रकार के श्रधिकार प्राप्त होते हैं - (५) खुदकाइत ((0९००ए४७०७ प्शशा) -+ इस 
अधिकार के अनुसार जय तक कृपक समि का लगाने देता रहता है, तव तक उसे 
भूस्वामी अथवा मालगुजार स्वेच्छा से वेदखल (6०) नही कर सकते भ्ौर न हो 
लगाने की मात्रा मे कोई परिवतंन कर सकते हैं। (9) यथेच्छ काइत (गशा१9६ शा 
आग) --इस अधिकार के अन्तर्गत जमीदार अपनी इच्छानुसार हृपक को किसी भी 
समय खेती से वेदसल कर सकता है भ्रथवा उससे मनमाना लगान ले सकता है । 
सरकार की ओर से इृषक के अ्रधिकार के लिये सरक्षण झथवा भूस्वामी पर नियस्त्रण 
के लिये कोई व्यवस्था नहीं होती । (90 उप छुषक (8पगाश्शशा। --इस 
अधिकार के ग्रन्तर्गत मौरसी कृपक, यदि वह चाहे तो भूमि पर स्वय ग्रेती न करवे, 
भ्रग्य कृषकों को लगान पर उठा सकता है। प्राय मौरूसी वृषक उप-दृपव से उस 
लगान वी अपेक्षा जितना कि वह स्वयं सरकार को देता है, ऊचा लगान वसूल वरता 
है। श्ह उप कृपक्र भी उस भूमि को दूसरे कृपषको को लगान पर उठा सकता है। 
इस प्रकार इस पद्धति के अस्तर्गेत सरकार और वास्तविक कृपक के बीच बहुत से 
मध्यस्थ हो जाते हैं । यह प्रथा बगाल में विशेषत प्रचलित रही है। एक श्रनुमान के 
अ्रतुसार बगाल के अनेक गावों मे ऐसे उप-हपको वी सस्या लगभग ३० से ४० 
तक पाई जाती है । 
सालग्रुजारी-निर्धरिण श्रथवा बन्दोबस्त (8500०00००0 -समय के दृष्टिकोण 
से बन्दोबस्त भ्रथवा मालगजारी का निर्धारण दो प्रक्तार से होता है --(प्र) श्रस्थाई 
बन्दोबस्त -(?९/धाश्या०१ ६ 5९(00८॥८) इस पद्धति के प्रन्दगंत सरकार मालगुजारी 
का निर्धारण सदेव के लिये एक वार ही निश्चित कर देती है। सन्‌ १६३७ में लाई 
कार्नेवालिस द्वारा स्थाई बन्दोदस्त की यह प्रथा सर्वप्रथम बंगाल मे लागू वी गई थी। 
बंगाल के झतिरिकत यह पद्धति बिहार उडीसा मद्रास उत्तर प्रदेश तथा ग्रमम के कुछ 
भागो में लागू की गई थी। स्थाई बन्दोवस्त अपनाने के तत्कालीन कारण मुख्यत 
इस प्रकार बताए गए --(0) वित्तीय कारण --सरवार को प्रतिवर्ष एक निश्चित एवं 
बधी रकम मालगुजारी के रूप मे मिलती रहेगी । (॥) भ्राथिक कारण --इससे 
भूस्वामी बर्गे भूमि मे बहुत रुचि रखेगा तथा हर सम्भव ढग से कूपि भूमि वो उन्नति 
करेगा । (390) राजनेतिक कारण --देझ् मे भ्रग्ने जी शासन के सहायव एवं स्वामीभक्त 
के सूप मे एक शवितदालो वर्ग कबाआष्युदय होगा। (9) श्रन्य कारण ---समाज में 
अपनी उची स्थिति (84६४७) के कारण भूस्वामी-वर्ग शिक्षा, जनस्वास्थ्य तथा 
अन्य सामातिक घल्याण वार्णो में भहत्वपूर्ण भाष भ्रदा बरेंगे। वस्तुत स्थाई 
बन्दोवस्त वे ये समस्त उद्ृंश्य पूरे न हो सके। भूस्वामी-वर्ग ने कृषि भूमि 
की उन्नति झयवा दृषक समाज दी प्रगति के विषय म स्वय को पृथक रखा । 
उनमे से अविकाश दूरवासी जमीदार (#७४९३६९९ 7,9700[०705) हो गए। श्री कारवर 
(एक7एश) ने कहा था कि, “युद्ध” दुभिक्ष ओर सहाघारी के उपराब्त प्रामीण 
समुदाय के लिये जो भ्रत्यधिक बुरी बात हो सक्षतो है वह अनृपस्यित भूस्वामोी प्रषा 
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(805९॥/९७ 7,076]00ञ7) है।” (श्रा) भस्थाई बन्दोबस्त (पल्यशएण्ब्घज़ 
8९६धशत्र०१।) --स्पाई बादोबस्त वी भाति श्रस्थाई बन्दोदस्त के प्रन्तगंत 
मालगुजारी का निर्धारण सर्देव के लिए एक बार न करके, समय-समय पर एक 
मिश्चित प्रवधि दे पश्चात भूमि का सर्वेक्षण करके किया जाता है। यद्यपि स्थाई 
बन्दोवस्त की प्रपेक्षा भ्रस्थाई वन्दोदस्त अधिक थ्रेष्ठ रहा है, फिर भी इस पद्धति में 
बुछ मुख्य दोप इस प्रकार हैं - (४) भूमि पर लगान बढने के भय से कूपको को उसपर 
मिसी प्रबार की उन्नति करने की प्रेरणा व प्रोत्साहन नही मिलता । (४) वन्दोवस्त 
मे समय सरकारी अधिकारी पक्षपात से काय वरते हैं। (70) पुन पुत्र बन्दोबस्त 
होने से ग्राम्य समाज फा प्राथिक जीवन अस्त-ब्यस्त हो जाता है तथा उसके विवास 
वी गति बु ढित हो जाती है। 

भारत मे भूमि स्वामित्व (00फश/लगऊ पशाण० ॥ ॥70॥0) -- 
हमारे देश मे विगत बुछ वर्षों पूर्व, मूमि सुधार श्रधिनियम लागू होने तक भूमि" 
स्वामित्व के भ्राधार पर मुख्यत तीन प्रकार की प्रयाए प्रचलित रही थी -- 

(१) रैपतवारी प्रथा (8856६छ७७ 599शत्) --इस पद्धति के प्रन्त्गत 
कूपय वा सरवार से प्रत्यक्ष सम्बंध होता है। सरकार भौर कूपक के बीच 
मध्यस्थ वर्ग को पनपने वे लिये इस प्रथा मे तनिक भी भवसर उपलब्ध नहीं 
होता । छूपब' स्वय ही ब्यवितगत रुप से रारवार यो लगात देने के लिये उत्तरदाई 
होता है । वंधानिक रूप से सभी प्रकार की भूमि पर सरकार का स्वामित्व होता 
है । परन्तु व्यवहाररूप में कूपक को अपनी भूमि पर खेती करने, उसको हस्तातरित 
करने, उसे बेचने श्रधवा वघव रखने का पूर्ण भ्रधिकार प्राप्त होता है। इस पद्धति 
में प्राय दूपक का भूमि पर प्राधिपत्य तव तक हो स्वीकार किया जाता है, जब तक 
हि वह सरकार को लगाने भदा करता रहे । परन्तु जब वह लगान भषवा तवावी ऋण 
भा भुगतान नही बर पाता, उस स्थिति मे सरकार को यह पूरा भ्रधिकार होता 
है कि वह कूपप को भूमि से बेदखल करके भूमि को किसी भ्रन्य व्यक्ति को बेच 
दे। प्राजवल रंयतवारी प्रथा मद्रास के उ भाग, महाराष्ट्र, प्रसम भौर मध्यप्रदेश 
के बुद्ध भागो में प्रचलित है। जिन राज्यों भे जमीदारी प्रया तथा महालवारों 
प्रथा के ध्न्तर्गत खेती न बरतने वाले भुमिपतियों ((४०७-८णेशएश्कातह 0चालज) 
को रामाप्त वर दिया गया है, वहा भी एक प्रकार को “रंयतवारी प्रया” भ्रथवां 
! बिसान स्वामी प्रधा”” (8५80९ ०६ 0095९४६ 7:0.77९१०5७४७) को भ्रपताया 
शया है। रंयतवारो प्रथा के मुख्य गुण इस प्रकार हैं --(0) इस पद्धति में भूमि 
जोतने बाले रूपक तथा सरक्तार बे बीच सीघा सम्बन्ध होता है॥ फ्वत मध्यस्थों 
द्वारा कूपको के शोपण का तनिकर भी भवसर नहीं मित्र पाता। (४) इस अयथामे 
मरबार की लगान से प्राप्त भाय स्थिर न होवर लोचदार (2888०) रहती है। 
भूमि बा मूल्य बढने पर भ्यवा सूमि से आय बढने पर दन्दोवर्त वे समय सरकार 
अपने लगाने वी दर में भी वृद्धि कर सव॒ती है। (४7) चू कि इस पद्धति में सरकार 
भर कूपक के बोच प्रययक्ष सम्बन्ध होता है, इसलिये प्तराल, बाड़ अ्यवा पन्‍्य 
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विपत्ति यो के समय सरकार लगान से विमुक्तित प्रदान करके भ्रथवा इसके भुगतान 
को स्थगित करके क्पयो की प्रत्यक्ष रुप से सहायता कर सकती है। (४) इस 
पद्धति मे कृपको के भूमि मे अधिकार आदि के लेख-प्रमाण श्रपेक्षाकुत सरल होते 
हैं । इसलिये इस पद्धति के अन्तर्गत भूमि मे जोतो वी चकदन्दी करने ग्रयवा 
सहकारी खेती पश्पनाने का कार्य अधिक सुगमदापूर्वक किया जा सकता है। 
र॑यतवारी प्रथा के मुए्य दोष इस प्रक्पर हैं"-() इसे पद्धति के प्न्तगंत 
मालगुजारी निर्धारण करने मे सरकारी अधिकारियो हारा वहुत पक्षपात से काम 
लिया जाता है। (0) इस प्रथा के अन्तर्गत लगान का निर्धारण प्रत्येद कृषक पर 
व्यक्तिगत रूप में होता है इसलिये इससे ग्रामीण जीवन के सामुदायिक 
प्राघार का अध पतन हो जाता है । (४) छो'टे-द्योटे कृषकों से लगान एक्श्रीक्रण 
करने मे सरकार को एक वहुत बडी राशि व्यय करनी पडती है । 

(२) महालवारी प्रथा (॥कशक्तढ 890) "--महालवारी पद्धति 
के अ्न्तगंत गाव की भूमि पर सयुकत रूप से ग्राम समुदाय (ए॥889 0०छणण्णाज) 
का स्वामित्व होता है । कभी वभी एक ब्रश के वशजों वे सामीदारों की सभा 
(8099 ० 0०-छपपलाड) गाव कीं सम्पूर्ण भूमि [की स्वामिनी होती हैं। प्रत्येक 
साभीदार स्वतन्त्रतापुवंक अपनी भूमि पर अधिकृत (8०॥०४४९५) होता है तथा 
वह भ्रपने हिस्से की भूमि के लगान के लिए स्वय ध्था समस्त ग्राव की भूमि के 
लगान के लिए सयुकत रूप से उत्तरदाई होता है। इसी लिए इस पद्धति को सयुकत 
प्राम्य स्वामित्व (7076 ए7/१8९ 7'९४ण०) कहते हैं। सम्पूर्ण रियासत पर, जिसे 
कि परिभाषिक शब्द।बली मे “महाल” (34४७)) कहा जाता है श्लोर जिसके पीछे 
इस पद्धति का नाम “महालवारो-प्रयथा” पड गया है, लगान की एशं रकम 
निर्धारित की जाती है । इस प्रथा मे याव वी वेकार भूमि सरकार की सम्पत्ति 
स्‌ होकर साभीदण्रो झथवा ग्राम सशुदाय की सम्पत्ति समभी जाती है। प्रत्येक 
साभीदार परिवार छा अ्रपना पृथक खेत होता है । यदि कोई साभीदार प्रपनी भूमि 
छोडता है, तब वह भूमि सम्पूर्ण ग्राम्य समुदाय की समझी जाती है । प्रत्येक्न साभी दार 
को भ्रपनी भूमि बेचने, रहने रखते अथवा भेंट देने व पूरा अधिकार होता है। इस 
पद्धति में लगान का अस्थाई निर्धारण (एशगएुणाथा5 5९0९) होता है । 
यह प्रथा मध्य प्रदेश, पजाब झौर उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में प्रचलित थी। इन 
राज्यी में महालवारी प्रया कय स्वरूप विभितर रहा है। उत्तर प्रदेश ग्रौर मध्य प्रदेश 
भें यह पद्धति जमीदारी प्रया के अनुल्प रही है तथा पजाव में यह पद्धति रेयतवारों 
भ्रयवा “कृपक स्वामित्व” ([7९8०९०॥६ 77०फाशणश्याए) वे पभनुरूष रहो है। 
सैद्धातिक रुप से महालवारी प्रथा मे अ्रनेक गुण हैं ::-(0) इस पद्धति में स्ामृहित्र 
स्वामित्व (00९०४ए७ 0फ7०:०४9) एवं सामूहिव उत्तरदायित्व (एण०॥९९७६४ [इट४- 
9००5) को प्रोत्साहन देकर कृषक समुदाय में सह-अ्रस्तित्व (0०-85. शा०्०) 
एवं सह चिन्तन (0०-८०शडश००७) वी भावनाओ्रो को जा पृद क्या जाता है जो कि 
सफ्ल सामाजिक संगठन (8०2८०) 072०738॥00) वे! लिए लितात झावश्यक है। 
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(30 इस पद्धति में जहा एकग्योर सायूहिरता (0णांलटमसधछ) को महत्व दिया 
जाता है वहा दूसरी झ्लोर वैयश्विर्ता (#कश्ययण्णाा७) को भी पचुथ बनाये 
रखने का प्रयत्त किया जाता है । इस प्रथा में धस्वेक़् सामीदार को अपनी मूमि को 
रहने रखने प्रेंट में देने भयवा बेचने की पूर्ण स्वतन्त्रता होती है ॥ () इस पदति 
में कूपक वर्ग के शोपणजर्ता मध्यस्थ वर्ग का अम्युदय नहीं हो पाता । (ए) इस 
पद्धति में लगाने वा निर्धारण अस्थाई रीति से होता है। इसलिये इससे सरकार की 
झाय भी स्थाई न होकर लोचदार रहती है जो भूमि ये मूत्य चढ़ने पर बढाई जा 
सकती है | यद्यपि इस पद्धति में कुछ संद्धातिक गुस भ्रवदप हैं परन्तु ध्याथहारिक 
दृष्टिकोण से यह पद्धति भी दोषों से परिपूर्ण है (0) प्राय इस भथा के श्रन्तर्गत 
समस्त ग्रामीण समुदाप नहीं बरन कूपत ही व्यक्तिगत रूप से भूमि के स्वामी 
समझ जाते हैं। (५) इस पद्धति में भौ लगान निर्धाप्ति करते समय सरबपरी 
अधिकारियों द्वारा पक्षपातपूर्ण एवं सनमानी वार्यवाही बरने को प्राशका रहतो 
है। ॥॥) इस पडति में साभौदार वो व्यक्तिगत रुप से अपनी भूमि को बेचने, 
रहने रखने भ्रथवा भेंट देने का पूरा ग्रधिकार होता है। फ्लत इससे ग्रामीण जीवन 
में वास्तविक हप में सहकारिता भ्रववा सहयोग की भावना का जन्म नही हो पाता 
(एशे उत्तर प्रदेश भ्रौर मच्य प्रदेश से यह अथा जमीदारी प्रथा के बनुरूप रही है ४ प्रत 
इस दोसो में इस पद्धति ने अस्त जमीदारी प्रया के समरत दोय विद्यमान रहे हैं । 
जमींदारी प्रया (24फ्रफवेश/ 80०0) --इस पद्धति के अन्तर्गत 
फृपक वर्गे एवं सरवार का सम्दन्ध प्रत्य का नहीं होता । वस्तुत कृषक प्रौर 
सरवाए के बीच एवं मध्यस्थ वर्ग होता है जो “जमीदार” कहलाता है। इस प्रया 
बे प्रनुसार जमीदार ही भूस्वामी होता है तथा उसी के हाथ में भूमि सम्बन्धी 
समस्त अधिकार होते हैं। जर्मीदार ही श्रपनी प्म्पूर्ण रियासत (728#880) पर 
सरवार को लगाने देने के लिए उत्तरदाई होठा है। वह अपनी भूमि को कृषकों 
बी सगान पर जोतने के लिए देता है। जमीदार भ्रपनी भ्रेमि वे श्रधिवारों के 
सम्बन्ध में निरबुद्ध होता है। वह कसी भी ध्यकित को मनमानी दातों पर भूमि 
जोदते वे! लिए दे सतता है, उसमे मनमाना ऋगात, भेंट, नजराने बे बेगार स्‍भादि 
से सकता है तथा स्वेच्चापुर्वक बिता किसी उचित कारण के कृत वो प्रपनी भूसि 
हे बेदसत पर सरता है । जमीदारी प्रद्धति के अत्तर्यंत लगाने को मात्रा निर्धारित 
करने वे दो मारे होते हैं --(भ्र) स्थाई प्रदघ --इममे लगाने दी मात्रा स्वदा 
वे लिए एक बार हो निशिचत कर दी जाती है तथा (प्रा) भ्रस्याई प्रवय -- 
इसमे बगात की झाझा एफ वदिश्चित भवधि हे पश्चात्‌ समय-ममण पर विश्चित की 
जाती है। बुष्ठ समय पूर्व तक जमीदरी प्रषा वगाल, विहार, उद्दीसा, उत्तर भदेण, 
उत्तरी मद्रास, मध्य प्रदेश भोर महाराष्ट्र वे कुछ भागों मे पाई जाती थी | परल्तु 
इस पड़ति के झनेवानेद दोषों के करण लगभग सभी राज्य सरवारों ने इस 
प्रषा बा पानून द्वारा उमूलन बर दिया है। 
भारत में जमीदारी प्रदा का पस्युदर घौर विकास द्विटिय शासन के जन्य 


ृध० भारतीय भर्वशास्त 


एवं ध्ोढता के साथ साथ हुआ । क्िटिश शासनकाल से पूर्व प्राचीन हिम्दू धासन- 
काल में तथा मध्यकालीन मुस्लिम झ्ासनकाल मे भी सरकार झौर ढृपको का 
सम्बन्ध प्रत्यक्ष का रहा । १८ वी झताब्दी के ग्तिम चरण में ईस्ट इड्डिया कम्पनी 
को वगाल की मालगुजारी वसूल करने का अधिकार प्राप्त हुआ | तत्कालीन गवर्नर 
जनरल लाई कानंवालिस ने सन्‌ १७६३ मे बगाल में 'स्थाई बदोबस्त'वी 
कार्यशील बनाकर जमीदारी प्रथा को जन्म दिया। स्थाई बन्दोवसत श्रथदा 
जमींदारी पद्धति को जन्म देने के ब्रिटिश सरकार के मुह्य लक्ष्य इस प्रकार थे -- 
(0) सरकारी झाय में निश्चितता एवं स्थिरता लाना, (7) भूमि पर स्थाई 
भधिकार हो जाने के पश्चातु, भूस्वामियों ढाश भूमि वी उन्नति वे लिए धावश्यक 
कार्यवाही करने को सम्भावना, (४) जमीदार के रूप में एक सच्चे स्वामी भवत 
एवं शवितशाली वर्ग को अपने ग्रट मे करना तथा (7४) जमीदारों द्वारा ग्रामीण 
समुदाय मे शिक्षण प्रसार, जन स्वास्थ्य सुधार एवं झन्‍य सामुदायिक विवास वे 
कार्य किए जाने की सम्भावना । वस्तुत स्थाई बन्दोबस्त के समस्त उद्दे्य पूरे न 
हो सके । यद्यपि इससे सरकार की भाय स्थिर एवं निश्चित हो गई, सरकार के 
स्वामी भक्त के रूप मं जमीदार वग का जन्म हो गया, परन्तु न तो इससे कूपि- 
भूमि में सुधार हो सका और न ही ग्रामीण सामृदायिक जीवन की उन्नति हो सकी ) 
जमीदार कूपको से मनमाता लगान बसूल बरने लगे तथा अपने जीवन को 
अत्यधिक विलासपूर्ण बनाकर समाज के ऊपर एवं भनाथिव भार (म्र९९णा०प्ार 
छण्प्त०ण) बन गए । जमीदारों ने गावो से दुर जाकर नगरो मे प्रपनी कोठियां 
बनाकर रहना प्रारम्भ कर दिया तथा अपने गावो वा प्रबंध श्रपने ग्रमाइतो पर 
छोड दिया, जिन्‍्होने कूपयों की सहायता करने के स्थात पर उनपर भनमाने प्रति 
क्ियावादी भ्रत्याचार क्ए। पभत ब्रिटिश धासनकाल का “ग्रामीण इतिहास 
जमीदारो द्वारा कूपको पर भत्याचार एवं शोपण वा ही इतिहास है। फलाउड 
फ्मीशन (700० 0०४७775207) ने भपनी रिपोर्ट में जमोंदारो प्रथा के तत्कालिक 
दोधों फो इत शब्दों मे व्यक्ष किया है--“स्थाई वन्दोबत्त से कृषक वे प्रधिकार 
छिन गए हैं. मालगुद्धारो बेलोचदार हो गई है, कर-निर्धारण मे प्रसमानता 
झा गई है, सरकार को कृषि फो स्थिति पा सुपरिचित ज्ञान तथा निकट का सम्पर्फ 
नहीं रहा है। मह एक एंसा लोहे का शिकजा बन गया है जिसमे सभी सम्बन्धित 
धर्मों का साहस तथा कार्यारम्म करते को शक्ति विनप्ट हो चुकी है, जमोंदार प्रोर 
थास्तविक कृषक के बीच बहुत से पराश्चित मध्यस्थ हित-निर्मित हो गए हैं तया 
जमींदार॒ शझ्रौर कृषक के दोच शत्यधिक क्लेश एवं बहुब्ययों मृवदमेवाजी 
हुई है ।” इस पद्धति के मुख्य दोष इस अ्रकार थे ()) कृषकों का शोषण --- 
जमीदारो द्वारा भनुचित एवं भत्यधिक लगान, भेंट, तजराने तथा बेगार प्रादि अनक 
विधियों द्वारा कृपक-्वर्ग वा झोषण क्या ग्रया और उनका जोवन दास 
(8!2४०) जेसा हो गया था । (ग) समाज पुर अनावद्यक भार --समाज मे एवं 
मनुत्पादक वर्य का जन्म हुआ जो झपने विदासतापूण जीवनयापन वे लिए समाज 


भूमि ग्रधिकार, भूमि सुधार तथा भूंदान आन्दोलन रैपर 


के उत्पादक वर्ग वी सम्पत्ति ओर मेहनत पर निर्भर हो गया। (४7) कृषि-भूमि 
के सुधार में श्रवरोधक --च्‌ कि इन भूस्वामियों का श्रतिम झोर प्रधान उद्देश्य 
अधिकाधथिक लगान वसूल करके अपने जीवन को विल्लासतापूर्ण व्यतीत करना था, 
इसलिए इन्होने कृपि-भूमि की उन्नति के सम्वन्ध में कोई कदम नही उठाया । यही 
नहीं, कूपक वग भी ग्रसायमिक वेदखली से भयभीत रहता था जिससे उसने भो 
भूमि की उच्चति के लिए ग्रावश्यक प्रयत्न नहीं किए । (ए) स्वतत्नता श्रान्दोलन का 
विरोषफ --यह भूस्वामी वर्ग प्रारम्भ से लेबर श्रत तक ब्रिटिश शासन का सच्चा 
स्वामी-भवत्त रहा । प्रत भारत वे स्वतत्न श्रान्दोलन फो दबाने मे उसने सरकार 
का पूरा पूरा सहयोग दिया। (२) साप्ताजिक चर्गे सघपे का झश्भ्युदपष “भत्त 
में इस पद्धति से समाज में धनी और निर्घन वर्गों के बीच की खाई भ्रौर गहरी 
होती गई जिसमे एक भोर, जमीदारो वा भ्रत्याचार, शोषण एवं विलासी जीवन 
था तथा दूसरी श्रोर, उसका प्रतिक्रियावादीस्वस्प वृषकों पर पडने बाला 
सामाजिक व भनोव॑ज्ञानिक दुष्प्रभाव था। 

सन्‌ १६३७-३८ के झाकडो के भनुसार रेयतवारी, महालवारी भौर 
जमीदारी, इन तोनों प्रवार को भूमि व्यवस्थाओो के प्रन्तगंत भूमि का विभाजन इस 
प्रकार था -- 








भूमि ध्यवस्था की प्रया क्षत्रॉफल बुल क्षेत्रल जहा पाई 
कु प 
_...__ (करोड एकड मे) का प्रतिशत ज्ीथी 
(१) रंयतवारी प्रथा श्ष्३े ३६% प्रसम, महाराष्ट्र, मद्रास 


तथा मध्य प्रदेश । 


(२) जमीदारी प्रथा बगाल, बिहार, उदीसा, 


0/ 
(स्थाई बन्दोबस्त) रे २५/० उत्तरी मद्रास तथा उत्तर 
प्रदेश वा बनारस डिवीजन । 
(३) जमीदारी तथा मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश 
महालवारी प्रषाए श्र ३६९७५. तथा पयाव 


(प्रस्थाई बन्दोदस्त) 


भारत में मध्यस्यो का उन्मूलन (80०॥0०7 ० 2890 मी 08) 
भारत के स्वतन्त्रता संग्राम भान्दोलनो मे भी “जमीदारी उन्मूलन” (40०७छत 
० 209रतव8४) तथा ' जो जोते-बोये भूमि उसकी” ([७त्त ॥० ६6 0०5 ० धा० 
8०7) कांग्रेस बी कृषि-नीति के महत्त्वपूर्ण नारे रहे । प्रत रानु १६४७ मे स्वतन्त्रता 
प्राप्त होने मे पश्चात्‌ हमारी सरवार ने जमीदारी उन्मूलन को भ्पने आाधिक 
कार्येत्रस वा एक महत्वपूर्ण झय बनाया भोर शर्ने छान सभी राज्यो में यह नोति 
क़ियाल्वित वो जा रहो है । जमीदार, जागीरदार और इनाम आदि मध्यस्थों के 
पास देश वी लगभग ४०% भूमि थी । कुछ भपवादस्वरूप वो छोड़कर भारत के 
प्रत्येक राज्य में मध्यस्थों का उन्मूलन किया जा चुका है। मध्यस्थो वी समाध्ति 
होने से दो करोड सै प्रधिक कूपको का राज्य से सीधा सम्बन्ध जुड़ गया है भोर 





श्धर भारतौय अर्थशास्त्र 


कृषि योग्य परतो पडी पर्याप्त भूमि तथा निजी वन सरकार के प्रवन्द में भा गये 
हैं। वस्तुत* जमीदारी उन्मूलन स्वय कोई साध्य (६709) नही है, अपितु कृषि- 
उत्पादन मे वृद्धि लाने तथा इसके न्यायपूर्ण वितरण के लिए एक पधनिवार्य सापन 
(१९४४9) मात्र है । सन्‌ १६५१ से पूर्व तक विहार, मद्भास, मध्य प्रदेश, भाग्प्र प्रदेश 
भ्रौर उत्तर प्रदेश में मध्यस्थो के उन्मूलन से सम्बन्धित झ्रावश्यक ग्रधिनियम पास 
किये जा चुके थे । इसके झतिरिबत महाराष्ट्र मे भागदारी, नफपदारी, ताह्तुझदारो 
तथा वाजिफ्दारी, आम्न्न प्रदेश में जामोरदारी तथा पैथ्मू मे दिस्वेदारी प्रथाप्रो 
को समाप्त करने के लिये सक्रिय कदम उठाये गये । प्रथम योजनावधि में 
झसम, उड़ीसा, पश्चिमी वगाल, पूर्वी पजाब, राजस्थान, मध्यप्रदेश स्‍भौर 
दिल्‍ली मे मध्यस्यों के उन्मूलन से सम्बन्धित कानून पास किये गये, बिहार 
और प्रसम के कानूनों में कुछ झावश्यक सशोधन जिये गये तथा महाराष्ट्र मे 
रँयतवारी के भ्तिरिवत अन्य प्रथाए समाप्त कर दो गई । मैसूर में इनाम प्रथा 
ठथा मध्यप्रदेश में व्यक्तिगत इनाम की प्रथा को समाप्त कर दिया गया। 
#म्रध्यस्थों के उन्पूलन सम्बन्धी म्धिनियमों के बनाने तपथ्ा मध्यस्थों के क्षेत्रों को 
प्राप्त फरते से सम्बन्धित श्रधिकाश कार्य किया जा चुका है तथा मध्यस्थों का 
लगभग पूर्णतया उन्हुलन किया जा चुका है। भूमि के कब्शेदारों (0८९ए.०00७) 
फा राज्य से सोधा सम्बन्ध स्थापित कर दिया गया है तथा भध्यस्यों को न जोती 
जाने वाली भूमि व बनो पश्रादि को राज्यों ने श्रपने झ्धिकार मे ले लिया है 
जिनका प्रबन्ध या तो प्रत्यक्ष रूप से राज्य के द्वारा श्रयवा स्थानोय एजेंसियो द्वारा 
किया जा रहा है* ४” जमोंदारो उन्मूलन के पक्ष झौर विपक्ष मे कुछ मुर्य तक इस 
अकार दिये गये ---(झ) परक्षीप तक॑ ---() जमीदारी उन्मूलत के प्रश्चात्‌ हृएशे 
के शोषण का भनन्‍्त होगा, भूमि सुधार योजवाओ को कार्यानवित क्या जा सबेगा 
तथा खाद्यान्न के उत्पादन म॑ वृद्धि होगी। (0) इपक प्रपनी भूमि वे 
स्वतन्त्र स्वामी घोषित हो जाने वी स्थिति में भ्रधिक मेहनत श्रौर तल्लीनता से 
कार्य करेंगे । फलत दृषि-उत्पादन में बृद्धि होगी जिससे कृपकों की त्रय झवित 
(?एएथक8थएण६ 099००४७) बढेगो, जोक देझ में झोद्योगिव प्रगति के दृष्टिबोण से 
नितान्त आवश्यक है । (009) इससे सम्राज में घनी ओर निधन के बीच की विदश्याल 
खाई-भारी झ्राथिक झसमानता मे पर्याप्त कमी झायगी। (४) यह जनतन्वात्मक 
सिद्धान्त के भ्रनुकूल है। (पा) विपक्षोय तक॑ --[) जमीदारी उन्मूलन के पदचात्‌ 
समाज वे दो सहयोगी दल, जमीदार झौर इृपक दो विरोधी दलों मे परिणित हो 
जायेंगे जिसके फ्लस्वरूप सामाजिक जीवन में अस्त-व्यस्तता श्रा जायेगी। (७) 
भारतीय कृपको के पास इतनी सम्पत्ति नहीं है कि वह भूमि बा दस ग्रुना लगाते 
अदा करवे भूमिधर बन सके १ (3) जमीदारी उन्मूलन से जमीदार श्रौर उसे 
कारिन्दे झादि बहुत बडी सलख्या मे बेरोजगार हो जायेंगे । (9) भारतीय ग्रामीण 
समाज में जमोदारी उन्मूलन जंसे तोग्र परिवततंन के प्रनुरूप स्वम को परिवर्तित कर 
क[एठ3 क्‍960---7885 260. 
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तेने वे लिये पर्याप्त शिक्षा, दृष्टिकोण और क्षमता नही है / (२) जमीदार सेव से 
राज्य बे स्वामोभवत रह हैं । गत एक झवितशाली स्वामी-भवत्र वर्ग वो समाप्त 
बारना राज्य के श्रपने हित की दृष्टि से भ्रधिक अ्रच्छा नही होगा । 
जअर्मीदारी उन्पयूलन के परिपालन ([%ए़श्फशात्रावठय ण फल #9गापता 
० 2077ग0शा) मे बुछ मुप्य बाधायें इस प्रकार को रहो हैं --(0) उत्तर भदेश, 
विहार भ्रादि बुद्ध राज्यो म॒ जर्मीदार-वग ने जमीदारी उन्‍्मूलव स्‍्रधिनियमो की 
वैधघता को स्वीगरार करने से इन्कार कर दिया तथा इन भ्रधिनियमों वे विरुद्ध 
छच्चत॑म न्यायालय (89ए/०ए० 0००) म प्रपील की | अत विवश होबवर केंद्रीय 
सरधार को सविधान म आवश्यव सशोदन करन पड जिससे अन्ततः मध्यस्थ वर्ग 
को मुह वी सानी पडी । (॥) जमीदारी उन्मूलन से सम्बन्धित द्वितीय समस्या 
सतिपुि ((०एक्ुथाए॥४४णा) करने वी थो | “मारतीय संविधान बे ३१वें भ्रनुच्छेद 
की दूसरी घास म स्पप्ट शब्दो मे लिएा है कि यदि सरकार विसी व्यवितगत 
सम्पत्ति यो झपन अ्धिरार से सी, तब उसे सम्पत्ति वे स्वासी क्ो प्रावव्यक क्षतिपूर्ति 
करनी होगी ॥7 भनुमावत भष्यस्यों को समाप्ति वे पश्चात्‌ उनको लगमप ६७० 
बरोड २० क्षतिपूर्ति ये रुप में राज्य सरकारों बो दने हांगे जिनमे से लगभग 
७०९६ शाए वेवल विहार भौर उत्तर प्रदेश वे दो राज्यों मे ही देना होगा। क्षतिप्रूति 
को समस्त रवम मसे प्रभी तप बेबल १६४ करोड र० वा मुभ्रावजा मुख्यतया बाडों 
में दिया गया है ) प्रत्येक राज्य में क्षत्तिपृति की दरें प्रायः सम्पत्ति (2900०) की 
वास्तविक प्राय के गुणन मे बरावर निर्धारित की गईं हैं। विहार, उत्तर प्रदेश, बगाल 
झौोर राजस्थात मे क्षतिपूर्ति वी रकम श्रमश' +४० करोड र०, १७६ करोड रु०, 
७० परोड रु० और ६३ करोड रु० श्रावी गई हैं। (0) भधनेक क्षेत्रों मे भूमि 
रम्बन्धी भभिलेपों (0०७०8 ?९००८१७) एवं उपयुवत प्रशासनतन्त्र का श्रभाव 
(.0०७ ०६ &9फ्रा7+7०४६० 3/9०४: ८०) भ्रूमि सुधार को हीव्रगति से प्रगति 
में सबसे बडी बाधा रही है । 
उत्तर भ्रदेश जमोंदारी उन्मूलन व भूमि खुधार श्रधिनियम (0. #, 
फगाएणा ०६ खब्फागएंग्य ब्याव॑4,00 ॥१९७7708 8९६) .--१० जनवरी सन्‌ 
१६५१ वो उत्तर प्रदेश सरकार ने जमीदारी उन्मूलन भधिनियम पास क्या जिसके 
प्रग्तमत जमीदारों को उनकी सीर या खुदकाइत, बगीचे, निजी कुए और तालाबों 
को छोडवर भूमि के स्वामिव से प्रथह्‌ बर दिया गया । चू कि हमारे सविधान में 
ऐसा उल्लेस है वि सखार किसी भी व्यज्तिगत सम्पत्ति को झ्पने ऋधियार से लेने 
से पूरे उसके स्वामी को भावश्यक क्षतिपूर्ति (0००७९०७३७४००) करेगी, इसलिये 
उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी जमीदारों को उतकी सम्पत्ति की झाठगुनी क्षतिषृत्ति देने 
की ध्यवस्था की है | इसबे अ्रतिरिवत छोटे-छोटे ज्मीदारों को क्षतिपूर्ति के भ्रतिरिक्त 
उनतो वास्त्तविदर सम्पत्ति के मूल्य की छगममंग ३ से २० गुनी तक धुनस्थापन 
राह्ययता देने शो व्यवस्था की गई है। श्षतिपूर्ति देने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने 
एड भमोदारो उन्मूलन कोप (टब्क्राथपशा 09०0० का) की स्पापना को है । 
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अनुमानत उत्तर प्रदेश मे क्षतिपूरति के रूप में जमीदारो को २४० करोड रु० देने 
होंगे | उत्तर प्रदेश में नई व्यवस्था के अम्तर्गत ४ प्रवार वे दृपवा होंगे। () 
भूमिघर --हरएक कृपक अपनी भूमि का १० गुना लगाने देने के पश्चात्‌ अपनी 
भूमि का भूमियर वन सकता है। उसे अपनी भूमि के उपयोग करने, बेचने, रहन 
रखने, दान मे देने भ्रथवा भूमि के क्सो भो भाग पर सकात, बुआ बआादि बनवाने 
की पृर्ण स्वतन्त्रता होगी । इस श्रेणी के भ्रन्तर्गत लगभग २० लाख जमीदार भी 
आ गये हैं जो जमीदारी उन्मूलन से पूर्व अपनी बिना लगान पर उठाई हुई भूमि पर 
स्वयं खेती (सीर) करते थे । अधिनियम के अनुसार जो हृपक अपनी भूमि का १० 
गुदा लगान देकर “भूमिधर” बन जाता है उसके लगान में आगामी ४० वर्षों के 
लिये ५०% कमी क्रदी जाती है। (५) सीरदार --सीरदार वे इपक हैं जिन्हे 
जमीदारी उन्मूलन से पूर्व भूमि पर स्थाई मौत्सी अधिकार थे । भव इस नई प्यवस्था 
के झन्तगंत सीरदार को स्थाई और पैतिक भ्विवार प्रदान कर दिए गए हैं। इस 
अधिनियम में यह उल्लेख क्या गया है कि किसी भी सोरदार को भ्रपनी भूमि वे 
बेचने अथवा हपि के अतिरिक्त दुसरे उपयोगो में लाते से पूर्व भूमिबर ववना 
प्रनिवार्य हैं। (70) प्रात्तामी --जो इपक सन्‌ १६४७ से पूर्व गेर-मौरुसी थे प्रथवा 
जिनेकी प्रपती भूमि पर ग्ल्थाई अधिकार या उनकों आसामी! वर्ग मे रखा गया 
है। (ए) भ्रधिवासी :--ऐसे हपक, जो दोटे-छोट जमीदारों की भूमि पर खेती 
करते थे और जिनका उस भूमि पर कोई स्थाई स्वामित्व न था, इस नये प्रघिनियम 
के अन्तर्गत उनको “अधिवासी” वर्ग भे रखखा गया । इस भ्रधिनियम के बाद के 
सशोघन के अनुसार अधिवात्ती वर्ग को समाप्त कर दिया गया तया आासामी वर्ग के 
कृपकों को यह ग्रधिकार दिया गया कि यदि ये “जमीदारी उन्मूलत अधिनियम 
के लागू होने के ५ वर्ष बाद तक झपनी भूमि के वाविक लगाने वा १४५ गुना राज्य 
सरबार को दे दें, तव उन्हे भ्रूमि पर स्थाई स्वामित्व का अधिकार दे दिया जायेगा । 
इस एवट के पअस्तर्गत व्यक्तिगत भूमि की न्यूनतम सीमा ६३ एक्ड तथा श्रधिकतम 
सीमा ३० एक्ड निर्धारित कर दी गई है । 

उत्तर प्रदेश के ग्रतिरिक्त मद्रास सरकार ने १६४८ में मू-मम्पत्ति उम्मूलद 
और रंयतवारी परिवर्तन श्रत्ननियम (&88(80९8 380009659 890. 0८फ९४०४०४७ 
200० छ898६फ७४ 8०७५) पाय किया गया | बिहार में सनू १६५० में 8997 /फते 
फ्ेशणफा कया, बम्बई में सन्‌ रै&४८ में फरे०्क28३ उ-ावे एट्यब्शल्छ वें 
ह87०णे४०ाथ) 7.0809. 2०६, राजस्थान में सन्‌ १६५६१ में उनह्ातेबत 
40७०५७७०७७ छा तदा उदीसा में शु६४६ से 2.४६४६९३ 7.&008 8.०६ पास किये 
गए जिनके पअ्रन्तर्गत भध्यस्थो का उन्मूलन करके भूमि सुपार सम्बन्धी झ्रावइयक 
कदम उठाए गए । 

भूमि सुघार (606 ए००प्ण०) --एक अदतुमान के अतुसार ग्राम्य-मारत 
के ६४ क्टोड़ परिवारों के पास कुल ३१ करोड़ एकड भूमि है जो देश के देवफल 
की ३८९% तथा हृपि योग्य सूमि की ६१% है। इनमे से लगभग १६ करोड़ 
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भ्रिवार भूमिहीन हैं और लगभग १६ करोड परिवारों के पास १-१ एक्ड से भी कम 
भूमि है। समस्त ग्राम्य-भारत में स्वामित्व श्रधिकार की ८४% भूमि पर भूस्वामित्व 
अधिवार (?7०ए7९०% एष्ट७) है, २७ भूमि लगान पर है तथा १४% भूमि 
मौरुसी कृषकों के पास है । लगभग ६०५ परिवार ध्यक्तिगत खेती करते हैं तथा 
९, परिवार सम्मिलित खेती करते हैं।इस स्थिति के साथ-साथ विगत 
बर्यों म कृपि-उत्पादत मे कमी तथा खाद्यान्न का भभाव आदि झनेक ऐसी समस्‍यायें 
उठ खडी हुई हैं कि भूमि सुधार की ओर आवश्यक कदम उठावे की वाछनीयता 
अनुभव वी गई। भूमि-सुघार के श्रन्तमत कुछ मुदुय बातें इस प्रकार हैं -- 
(!) मध्यस्षों बा उन्मूलन, (४) लग्न की उचित दर का निर्धारण, (७) जोतो 
मो चववन्दी, (४) भू सम्पत्ति का सीमा नि्धरिण तथा (77), सहकारी कृषि का 
विकास ग्रादि। भूमि सुधार सम्बन्धी योजनाभों को सफल बताने से सम्बन्धित कुछ 
मुट्य घुझाव इस प्रकार हैं -(3) निधन एवं भूमिविहीन कृपको में माम्य ग्राथिक जोत 
के भनुसार, भूमि वितरित करनी चाहिये । (॥) कृपि-जोत की अधिकतम सीमा ३०एक्ड 
निर्धारित बरनी चाहिये | (४७) निर्धन एवं प्रनाथिव घाकार की जोत ढाले कृषको 
द्वारा सहकारी कृषि पद्धति भपनाई जाने के उद्देश्य से सरकारी प्रयत्न होने चाहिए । 
(7२) ' श्रधिकतम सीमा” योजना सापु होने के उपरात उपलब्ध नई कृषि योग्य 
भूमि का धिवरण फेवल सहकारी कृषि फार्मों, भूमिदीन कृषकों तथा छोटी जोत 
बाले कूपकी मे ही करना चाहिए । (४) लगाने वसूल करने का दायिए्व ग्राम 
पदायतो वो सौप देना चाहिए | (४)) निर्धत एवं छोटे छूपको को भूमिधर का 
अभधिवार देने के लिए भूमिघर बनने को फ्रोस को क्रम कर देना चाहिये। 
(४॥) दूपि-सम्बन्धी स्थानीय समस्याभ्रो को सामूहिक एवं सहकारी रूप से हल करने 
के लिए ग्रामीण कृषक सभाप्रो वा श्षीघ्र से झीघ्र निर्माण करना चाहिए। 
भारत में भूमि सुधार (890 उशत्त्5 70 प700) :-- भारत 
में भूमि सुधार वार्यत्रमों को प्रथम झौर द्वितीय योजनाभो में विश्वेष महत्व 
दिया गया ९ इन कात्रमो के दो विशिष्ट उद्दंदय है। प्रथम उद्देश्य यह है कि 
पूर्वकाल से विशसत में मिले सेती-बाडी के ढांचे के कारण सेती वी पंदावारः 
बढाने में प्लाने बालो झकावटों को हटा दिया जाए । इससे३ऐसी परिस्थितिया उत्प 
करने में राह्ययता मिलतो है, जिनमे कृपि की सर्थे-व्यवस्था का विकास शौघ्रता 
पूर्वक हो, कुपक भ्धिक बुशलता से खेती करने लगें भौर सेती यो उत्पादकता बढ़ 
जाए । वूसण उद्देश्य यह है कि बूषि व्यवस्था मे से सामाजिक शोषण भोर भन्याय 
कद निकाल दिया जाए और मूमि जोतने वालों वो सुरक्षा प्रदान की जाए। इस 
प्रकार प्रामीण व्यक्तियों वो यह विश्वास दिलाया जाए कि सवकी स्थिति (5/॥/09) 
बथवर है तथा सबको भागे बढ़ने का समात प्वसर मिल सकृता है। इन उद्देश्यों 
को पूरा करते के लिये प्रधानतपा ये उपाय भपनाएं गए हैं :--(0) मध्यस्थी का 
उम्पूछन ,--भारत के लगभग समस्त राज्यों में मघ्यस्थों शा उन्मूलए शिया जा धुगा 
है । जम्मू प्रौर काइमोर को छोड़गर सभी राज्यों में मध्यस्पों गो उधित हतिपू्ति 
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बरने का प्रयोजन है । जम्मू और काइमीर मे बिता क्षतिपूर्ति वे! प्रावधान के ही 
मन्यस्थों का उन्मूलत कर दिया गया है। देश्ष के समस्त राज्यो मे क्षत्तिपूर्ति बी 
रकम का झनुमान ६७० करोड र० है। इस समय तक इस कुल रकम मे से १६४ 
करोड रु० की क्षतिपूर्ति मुख्यतया बाडो (80709) के रूप मे वी जा चुवी है। 
(४०) लगान में सुधार :--योजना आयोग (7008 00%728»०४) ने यह 
सुझाव दिया था कि भूमि का लगान कुल फसल के ई अथवा ह॥ से अधिक नहीं 

होना चाहिए। लगान सम्बन्धी अधिनियम प्रत्येक राज्य मे पास किए जा चुवे 
है ! भ्रसम, पहले वे बम्बई क्षेत्र, मंसूर के कुछ भाग, उडीसा, राजस्थान, पहले वे 
हैदराबाद राज्य तथा बेरद्र प्रशासित दिल्‍ली ब हिमाचल प्रदेश में लगान वी 
अधिकतम दर कुल फसल का $ भाग है। केरल मे धान के गेतों मे लग।न की दर ३ 
से ७४६ भाग के मध्य रकखी गई है तथा पश्चिमी घयाल, पहले के भारभ प्रदेश, जम्मू 
और काइमीर में श्रधिकतम लगान की दर कुछ मामलों मे कुल फलल का ५०९% 

भी है । (0) जोतो की चकबन्दो --भारत के (विभिन्न राज्यों में सन्‌ १६५४६- 
६० तक लगभग २ ३० करोड एकड भूमि की चकयन्‍्दी की जा चुकी है। उसे समय 
लगभग १ ३० करोड़ एकड भूमि पर चवबरदी थी योजना वार्यान्वित थी । तीसरा 
योजना के श्रन्त्गंत ३ करोड एकड अतिरिक्त भूमि की चकबन्दी वा लक्ष्य रखा 
गया है । चकबन्दी वे काम मे प्रगति मुर्यतया पूर्वी पजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, 

गुजरात श्रोर मध्यप्रदेश में हुई है। भय राज्यों में दूसरी योजना की भ्रवधि में 
अ्रपेक्षाइव कम प्रगति हा पाई है। (१४) सहफारी पूपि --जून सन, १६६० के 

भ्रत में समस्त भारत मे लगभग ५,४०६ सहकारी कूषपि समितिया थी | इन राहकारी 

कृषि समितियों में से श्राथे से श्रधिक पजाब, उत्तर प्रदेश शर महाराष्ट्र राज्यों में 

थी । तीसरी पंचवर्षीय योजना के श्रन्तगत ३,२०० सहवारी कृषि समितियां संगठित 

करने का लक्ष्य रकखा गया है भोर यह्‌ निरचय किया गया है कि प्रत्येक जिले में 

कम से कम १० सहवारी कृषि समितिया ग्रवदय संगठित कौ[वार्येगी । (४) भूमम्पत्ति 

या सीमा निर्धारण -देझय के विभिन्न राज्यों मे दुषि जोत वी उच्चतम सीमा थे 

निर्धारण सम्बन्धी अधिनियम पास किए जा चुवे हैं। उच्चतम सीमा! सम्बन्धी 

समस्या के दो पहलू हैं :--(अ्र) भूमि की भावी प्राप्ति वी उच्चतम सीमा (0छ७॥75 

का आफ अ्पुप्राश20०१ ० 7.00) अर्थात्‌ कोई व्यक्ति श्रथवा परिवार भविष्य 

में अधिक से प्रधिक कितनी भूमि खरीद सक्रेगा तथा (प्रा) वर्तमान जोतों वी 

उच्चतम सीमा (0एशांजह णा पद्ा४जह गरठतााह्)१) अबात बर्तमाव समय में 

कूपद के पुएस झधिक से अधिक कितनी भूमि होनी चाहिये । इस सोमा से श्रधित 

जातो के स्वाभियों को प्रतिरिक्त मूमि सरवार को देनी होगी । भारत के विभिन्न 

क्षेत्रो में भावी जोतो की उच्चतम सोमा तथा वर्तमान जोतो की उच्चतम सीमा 

पृथक पृथक भग्रलिसित हैं। प 
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भावी जोतों पर सोमा-निर्धारण 





(१) प्राप्न प्रदेश (तेलगाना क्षेत्र) १२ से १८० एबंड भूमि 
(२) असम [मंदानी क्षेत्र ) ५० एक्ड भूमि 
(३) महांराष्ट्र (पहले का बम्बई क्षेत्र ) १२ से ४८ एव्ड भूमि 
(सौराप्ट्र क्षेत्र) ६० से १२० एक्ड भूमि 
(मराठवाडा दोब) १२ से १८० एक्ड भूमि 
(४) जम्मू-काइमीर २२६ एकड भूमि 
(५) मध्य प्रदेश (मध्य भारत क्षेत्र) ४० एकड भूमि 
(६) मंसूर (वर्नाटव क्षेत्र) १२ से १८० एक्ड भूमि 
(बम्बई क्षेत्र) १२ से ४८ एफ्ड 
(७) पूर्वी पजाब [(पंथ्सू क्षेत्र) ३० पवक्रा एक्ड भूमि 
(५८) राजस्थान ३० सिंचित एक्ड भूमि 
६० सूखा एक्ड भूमि 
(६) उत्तर प्रदेश ३० एक्ड भूमि 
(१०) पश्चिमी बगाल २५ एक्ड भूमि 
(११) देहनी ३० पवका एक्ड भूमि 
(१२) बे रल १८ से ३० एवड भूमि 


चतमान जोतों पर सोमा निर्धारण 


(१) प्राप्त प्रदेश (तेलगाना क्षेत्र) १८ से २७० एक्ड भूमि 
(२) प्रसम (मेंदानी क्षेत्र) ४० एक्ड भूमि 
(३) महाराष्ट्र (मराठवाडा क्षेत्र) १८ से २७ एकड भूमि 
(४) जम्मू काश्मीर २२३ एक्ड भूमि 
(५) मैसूर (कर्नाटक क्षेत्र) १२ से २७० एक्ड भूमि 
(६) पूर्वी पजाव (पेप्सू क्षेत्र) ३० पका बीघा भूमि 

(विस्थापितों वे लिये ४० पत्मावीधा भूमि) 
(७) पश्चिमी बगाल २५ एवड भूमि 
(५) हिमाचल प्रदेश (चम्वा जिले में ३० एक्ड 


मूमि तथा दूसरे क्षेत्रों मे 
रैहह 7 कारन बाते 

भाग तक) 
(६) वैरत ११ से ३० एवंड मूमि 
(२) भूधारण को सुरक्षा (5$९००सशाज ० परल्वणा५) --भूषारण भी सुरक्षा 
राम्बन्धी झषिनियम भव तक ११ राज्यों सवा रामरत साधीय क्षेत्रों म॑ पान जिये 
भा चुके हैं। इन प्धिनियमों के भन्तगंत बारतकारों गे बेदसली (£६८८६) पर 
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राक लगा दी गई है । (४) फाइ्तकारों के लिये स्वत्व सम्बन्धी श्रधिक्षार (श60£ 
0० 0)्रगाशशए 097 ए६शक््शां)) +>द्वितीय योजना में यह क्या गया था कि 
पुनग्रंहण (8०5००७०४००) ने किए जाने दाले क्षेत्रों मे काइतकारो (परक्ताश्जाओै को 
भूस्वामी बना दिया जाए ॥ विभिन्न राज्यो म यह कार्य तीन प्रकार से दिया गया है +- 
(प्र) गुजराव महाराष्ट्र, मब्यश्रदेश ओर राजस्थान में काइतकारों को भूस्वामी 
घोषित कर दिया गया है तथा उनस मध्यस्थो को उचित किश्ठों मे क्षतिपू्ति 
दिलाने को व्यवस्था की गई है। (श्री) दिल्‍ली में सरकार ने स्वथ क्षतिपूनि करके 
भूस्वत्व का अधिकार प्राप्त कर लिया है, तपश्चात्‌ काइतकारों से क्षतिपू्तिवी 
रकम उचित किश्तों मं वसूल करने की व्यवस्था करके उन्हं स्वत्व के श्रधिकार दे 
दिय हैं। (इ) वेरण शरौर उत्तर प्रदेश्त भे राज्य सरदारा ने 'भूस्वत्द के अधिकार 
स्वय प्राप्त करके काइतकारो से प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित कर लिये हैं तथा उन्हे 
यह झूठ दे दी गई है कि वे निर्वारित क्षतिपृति की रकम देकर भूमि वे स्वत्व 
का पूर्ण अधिकार प्राप्त कर सक्तते हैं। 
भूमि सुधारो को प्रणति की समीक्षा.--/भारत मे भूमि सुधारों वी 
प्रगति” पर सयुझ्तत राष्ट्र सघ (ए, ४. 0 ) को रिपोर्ट में इस शब्दों में प्रकाश 
डाला गया हूं, “भारत में भूमि सुघार के हाल ही के भ्रधिनियम सरयात्मक दृष्टि से 
सर्दाधिक महत्वपूर्ण हैं। इतने अधिनियम प्रन्यत कहीं नहीं बने हैं। ये श्रधितियम 
करोड़ों कृषकों पर भ्रभाव डालते हैं और भूमि के विज्ञाल क्षेत्रों को अपनी परिधि 
में सम्मिलित करते हैं ।'” योजना श्रापोग (ाशाएए8 00कफाडआणा) के दाव्दों 
में, “भारत भे भूमि सुधार के कार्यक्रम ने प्राणीण क्षेत्रों में सामाजिक भ्रम्याप को 
मिटाने एवं कृषकों की सुरक्षा के लिये बहुत झुछ किया है परन्तु प्रन्य क्षेत्रों, 
जैसे-सहकारी-कृषि, भूमिहीन श्रमिकों को बसाने श्रोर क्ाध्तवारों को स्वत्व पे 
अधिकार देने में पर्याप्त भ्रयति नहीं दिखाई दो हूं ।/ वस्तुत व्यवद्वारिव रूप में 
आ्लूमि सुबार कानूनी का लाम विस्तृत क्षेत्रो म काश्तक्वारो को नदी मिल पाया है। 
प्राय भूस्वामियों ने खुदकाइत के नाम पर भूमि अपने अ्रथिगार में रक्खी हैं तथा 
काइतकारो को ऐच्छित परित्याग (ए०णण्वांडप्छ 80०7शथातेधए8)) करने को वाध्य 
किया गया है | सीमा-निर्वारण से बचने के लिय भ्रनियमित एवं भ्रवंधानिक ग्रन्तरण 
(388)8906 970शर्डषव9) किय गए हैं शोर अतिरिक्त भूमि नगष्य मिलती है। यही 
नही, भ्रव तक सहकारी कृषि समितिया भी अ्धिकाझत वढ़-बड भूस्वामियों द्वारा हो 
संगठित वी गई हैं। अत अतायिक आकार की जोती के स्वामियों और भूमिहीन 
श्रमिकों को इनस कोई लान नहीं मिल पाया है । अतएव दृषपि-मूमि मे सुधार को 
वास्तविक एव व्यवह्वारिक रूप देने व॑ लिये भूमि सुधार अधिनियमो द्वारा काश्तन 
कारों को व्यापक स्तर पर लाम प्रदान करना सवंधा अ्रपश्िित है । 
एक के बाद दूसरे राज्य मे भूमि सुधार सम्बन्धी वानून वन जाने वे बाद 
से भूमि सुवारों की प्रावश्यक्रता तथा उससे जिन उद्देश्यों की पूति की अ्रपेशा की 
जएठी है, उन्द प्रधिक भ्रच्छी तरह समम्ध जाने लगा है) भनेक कारणों से भूमि 


हद 
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सुपारो का प्रभाव उतना वही पडा है, जितना पडने की श्राशा की गई थी। भ्रभी 
तक' देश में यह बात बहुत ही कम समझती गई है कि भूमि सुघार एक सचेप्ट विकास 
कार्यक्रम भी है । यह मली-भाति झनुभव नहीं क्या जाता कि मुख्वामित्व में 
सुधार करना तथा जोत वी अधिकतम स्रीमा ज्षीत्र लागू बरता, सहवारिता पर 
झाषारित ग्राम्य प्र्॑-व्यवस्था के निर्माण की प्राघार झिलायें हैं। यही नहीं, भूमि 
सुधारों के प्रशासकीय ध्रग की झोर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया । इसके विपरीत 
कानूत की उपेक्षा बरने था पालन ने करने की चैप्ठायें वेरोक-टोक चल रही हैं। 
कानून को वायंशील ढग से लागू करने के लिये ग्राम समाज का समर्थन तथा 
अनुमति भी प्राप्त नही की जा सकी है । कानून या उसके श्रांधीन बने नियमों से 
पाई जाने वाली कमिया दूर करने के साथ-साथ यह बहुत श्रावश्यक् है कि भूमि- 

सुधार वा वार्यक्रम शीघ्र से रीघछ पूरा विया जाए, जिससे इनके परासम करने से 
विलम्ब से उत्पन्न होने वाली प्रनिश्चितता की भावना समाप्त की जा सके ॥ भूमि 
सम्बन्धी कानूनों तथा भ्रस्य सुघारो पर प्रभावशाली परिपालन के लिये यह ग्रावश्यक 
है कि सरकारी प्रभिकरण भ्रतवरत श्रयास करें, बयोकि सामास्यत वर्तमाव स्थितियों 
झौर भवस्थाशो को जारी रखने को ओर भुकाव रहता है। केवल काइतकारों को 
उनके प्रधिकारों से परिवित कराने के लिये ही नही वरन्‌ प्रत्येक भाग के व्यक्ितयों 
को भूमि सुघारो का उद्देश्य श्धिक भच्छी तरह समझाने भौर भ्रवितम्ब ये सुधार 
कार्य पूरा करने की भ्रावश्यक्ता बताने के लिये भी विशेष प्रयास करने चाहियें। 

राज्यों द्वारा बनाए गए भूमि सुघार सम्बन्धी कानूनों के पालन करने से 

सर्म्बा घत समस्याप्ो का भूमि सुधार सम्बन्धी प्रध्यपन-दल (8७७09 07०७४) ने 
प्रष्यमत किया था। भ्रप्पयन-दल ने इस बात पर विशेष बल दिया है कि भू- 

स्वामित्व सम्बन्धी प्रष्किरों के सही और भमवीनतम रिकार्ड तैयार किए जायें 
तथा राजस्व प्रशासन को भोर भधिक सुदृढ़ बनाया जाएं। वित्त भागोग वी 
कार्पक्रम गवेषणा समिति ने देश के विभिन्न भागों में मूमि सुधार सम्बन्धी भ्रनेक 
सर्वेक्षण किए हैं। इनमे भूमि सुधार सम्बन्धी कातूनों को सामू बरने में 

भरने बानी समश्यायें बताई गई हैं। भूमि सुधार सम्बन्धी कानूनों वा क्षेत्र 

स्यापव' होने तथा स्थितियों में भिन्नता हंप्ने के कारण यह वाद्धनीय है वि इन 

भ्रष्यपनों का विधिवत विस्तार किया जाए। वस्तुत एक साइंजनिक योजना वे 

पनुमार विभिश् क्षेत्रों में भूमि सुघारों ते परिवर्ततवालीन क्षार्यक्रम तथा उप्तवे' 

दूरी, पाशिए पढ़, स्यफ्ाजिि परिणय, की, शरिट, रे, स्पूर्पक्रत, फिएय: प्यत्गा, 

घाहिये । 

भारत में भूदान भानदोलन 
[890005%8 ६ ०ए०फक्ला 70 ेत्े 
प्रावकपन --मूदान भान्दोलन देश के छगमग एवं बरोड़ भूमिहीन भुषि- 
अ्रमिदर परिवारों को भूमिपतियों से दान मे भूमि प्राप्त बरवे, भूमि दिया) गा एफ 
घहिसात्मर एवं ग्राधीवादी प्रथत्त है। यह विचार मद्गात्मा गाधी जी के पदायुगाणी 


१६० भारतौय प्रष॑शास्त्र 


श्री विनोबा भावे के मस्तिष्क वी देन है। विश्व के इतिहास मे भूदान ग्रान्दोलन 
भूमि के वितरण का एक क्ातिवारी एवं अदभुत परिवर्तन है। श्री जवाहर लाल 
नेहक के शब्दों मे, “भूदान यज्ञ एक सहो तरीके का श्ान्दोलन है। भारत के 
अत्येक नागरिक का यह कत्तंग्य है कि वह इस प्रान्दोलन के महत्व को समझे घौर 
इससे यथादाक्षित योगदान करे ।” सक्षेपर में भूदान यज्ञ भ्रहिसात्मक ढंग से समाज 
के श्रत करण फो उद्देलित करके एवं अ्रनुनय-विनय द्वारा मनुष्यों के हुदयों मे 
परिवतंन उन्पन्न करता है भौर इस प्रकार प्रत्यास्थापन की क्रिया को सरल ढग से 
सम्भव बदाने की चेष्टा करता है। 

भूदान श्रान्दोलन का उद भव, उद्देश्य एवं प्र गति (0087, 00700 
870 7097९88 ० ६४७ 8000980 3/0ए९कऋ९त्५) -- भ्रप्रंलस व्‌ १६५ ६ में भ्राचाय॑ 
विनोबा भावे हैदराबाद के तेलगाना (7 '/०४8०0%) नामक क्षेत्र में भ्रमण कर रहे 
थे। विनोबा जी ने इस क्षेत्र मे भूमि-वितरण की समस्या को लेकर रक्तपात होते 
देखा । उस क्षेत्र के साम्यवादी व्यवित भूमिषतियों (] «70]0709) से बलपूर्वक 
भूमि छीवकर उसे भूमिहीन क्ृपि-श्रमिको एवं छोटे छोटे इंपकों में वितरित कर 
रहे थे। इस घटना ने विन्तोबा जी के हृदय में भूदान मज्ञ का सूत्रपात किया। 
१८ श्रप्रेल सन्‌ १६५१ को झ्राचाय विनोबा तेलगाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव 
“पोचम पल्‍ली” में पहुचे । इस गाव के हरिजनों ने विनोबा जी से ८० एक्ड भूमि 
वी मांग की । श्रत विवोबा भावे ने भूस्वासियों से भूमि की याचना करना प्रारम्भ 
कर दिया। सर्वप्रथम इस गाव के एक भूस्थामी ने साहस करके १०० एवड भूमि 
विनोवा जी को दान में दे दी। इस सफ्लता से प्रेरित होबर श्राचायं विनोबा मे 
पूरे देश का भ्रमण प्रारम्म कर दिया | सर्वप्रथम विनोवा जी ने तेल़गाना क्षेत्र के 
२०० गायों का भ्रमण किया जिनमे उन्हें १२,२०१ लाख ए कड भूमि दान में मिली । 
२ प्रस्टूबर सन्‌ १€ (१ को गाधी-जयस्ती दे प्रवसर पर, विनोवा जी ने श्रप्नंल सन्‌ 
१६५७ तक पांच करोड एकड भूमि दान मे प्राप्त वरके, देश के एक करोड भूमिहीन 
कृषि श्रमिकों मे वितरित करने की भीष्म-प्रतिज्ञा की । इस भ्रंदसर पर विनोगा जी 
ते सगर (५७8७८) में प्रपने लक्ष्य को जनता के सम्मुख इन दाब्दों मे व्यफ्त किया, 
“यद्यपि मेरा पेट छोटा है परस्तु दरिद्रमारायण का पेट पर्याप्त घड़ा हूँ। इसी 
लिए थदि कोई मुभसे मेरी माग पूछता हूँ, तब में फहता हे कि सुझे ५ फरोड़ 
एकड कृषि योग्य भूमि चाहिए। यदि किसी परिवार में ५ पुत्र हैं तर मुझे 
छठा और यदि चार हैं, तब मुझे प्रांचवा पुत्र समझकर कूविन्योग्य भूमि का 
६ या है वा भाग मिल जाना चाहिए।” कुछ समय पश्चात विनोबाजी के 
मस्तिष्क मे यह बात घर कर गई कि दरिद्रो वे उद्धार के लिए केवल भूमि वा दान 
लेना हो पर्याप्त नही है। इसके लिए कुंछ ओर भी ग्रावश्यक है। श्रत उन्होंने 
भूमिदान के साथ ही साथ जनता के भम्मुख सम्पत्तिदान, कूपदान, प्रलूकारदान, 
श्रमदान झौर जीवनदान की भी मांग प्रस्तुत वी । 

वस्तुत भूदान श्रान्दोलन का उद्देश्य केवल भूमिदान में प्राप्त करने उसे 
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प्रौर सत्य के सिद्धान्तो पर आधारित एक कातिकारी परिवर्तत है जो समाज में 
एक महान परिवतेन लाना चाहता है । फिर भी इस प्रान्दोलन के विपक्ष मेकुछ 
तक इस प्रकार प्रस्तुत किये जाते हैं -- [) सामाजिक विकास क्रम का भवहद्ध 
होना --साम्यवादी विचारको के श्रनुसार समाज का विकास एक निश्चित त्रम 
(07000) मे होता है। समाज की अर्थ व्यवस्था मे परिवर्तन के फ्लस्वरूप सामाणिक 
सरचना (80० 507०एा०) मे परिवर्तेन होता है। सदाज का एक वर्ग [009७ 
दुसरे वर्ग को जन्म देता है और कुछ समय पश्च'त्‌ वर्ग सघर्प (0888 0000॥700) 
की स्थिति उत्पन्न होने के कारण श्रमिक-दर्ग पूजोपति-वर्ग पर झाधिपत्य प्राप्त 
बर लेता है। समाज की यही अवस्था समाजवादी भथवा साम्यवादी भ्रवस्था 
कहलाती है । इस प्रकार साम्यवादियो के मतानुसार समरंज मे विकास का क्रम 
इस अवस्था (साम्यवाद) तक जारी रहता है । परन्तु भूदान श्रान्दोलन भूस्वामियो 
एवं भूमिहीन कृषि श्रमिको श्र्थात्‌ झ्लोपक और शोपित वर्गों में वर्ग-सधर्ष को 
भावना वो फ़रम करके, समाज के स्वाभाविक प्रवाह भे बाघा उपस्थित करता है) 
(0) श्रवाथिकप्राकार की जोतों भे वृद्धि --इस श्रान्दोलन के भ्रस्तगंत भूमिहीन 
क्ृषि-श्रमिको को जो भूमि दी जाती हैं उसका श्रावार बहुत छोटा होता है भौर बह 
भूमि छोटे-छोटे टुकडो मे यन्न-तत्र बिखरी हुई होती है। इस प्रकार यह भान्दोलन 
देश में प्रताथिक आकार की कृपि-जोतों (887०ण८घथ सग00६७) में वृद्धि 
करके क्ृपि-भुमि की उपज को भ्रति एकड कम करने में सहयोग प्रदान करता है। 
(00) कृषि योग्य भूसि का दान मे न मिलता --भालोचको का मत है कि इस 
यज्ञ ऐ भ्रन्तगेत जो कुछ भूमि प्राप्त होती है वह्‌ प्राय बजर था ऊसर भूमि होती 
है । अधिकाश भूस्वामी अपनी भूमि के ऐमे क्षेत्र को दान में देते हैं जिस पर वे 
कोई फसलोप्पादन नही कर पाते । भ्रत इस प्रकार की भूमि का संग्रहण एवं 
वितरण एक प्रमावश्यक कार्य है तथा भूमिहीन हृषि-ध्रसिकों की सह यता करने की 
अपेक्षा उन्हे एक प्रलाभकर ध्यवसाय को सौंप देना है। (7४) भूमिहौन हृषि-धमिकों 
के उद्धार के लिये केदल भूछि का दात ही पर्पाप्त नहीं हैँ -"भालोचवो का भत 
है कि भूमिहीन कृषि-श्रमिको के उद्धार के लिये बेबल उन्हे भूमि देने की 
व्यवस्था ही पर्याप्त नही है वास्तव मे भूमिहीन कृपि-श्षमिको को भूमि देने के 
साथ ही साथ उस भूमि पर खेती करने के लिये सम्पत्ति, बीज, खाद, मन्न प्रौर 
पशुओं की व्यवस्था करनी भी अत्यावश्यक है। परन्तु भूदान भ्रान्दोलन में सम्पत्ति 

दान, साधनदान, कूपदान व श्रमदान आदि को आवश्यकतानुसार महत्व नहीं 
दिया जाता है । (०) भूदान यज्ञ भारत मे सफल नहीं हो सकता --हमारे देश मे 
कृषकों को भपनी भूमि से विशेष स्नेह है। अत उनसे यह श्राशा रखना किये 
श्रपती भूमि का कुछ भाग दात मे दे देंगे, वेवल एक थोथी कल्पना मात्र है। भूदान 
आन्दोलन के अन्तर्गत होने वाली प्रगति को देवने से यह प्रूणंतया स्पष्ट है कि 
विवोवा जी के ५ करोड भूमि भूदान मे प्राप्त करने के लक्ष्य वी पूर्ति में रुम से 
कम इताब्दिया लग जायेंगी॥। (४) मूमि के वितरण मे पनावश्यक देरी -- 


भूमि भधिकार, भूमि सुघार, तथा भूरान भानदौलन १६३ 


आलोचफो ना मत है कि इस झान्दोलन के प्रन्यगंत जितनी भूमि अआप्त को 
जाती हैं उसके वितरण में सरलता एवं धीछ्मता से काम नहीं लिया जाता। 
वास्तव में यह एवं व्यावहारिक सत्य भी है। प्रगस्त सन्‌ १६६० के प्रन्त तक 
इस झान्दोलन कै प्रन्तर्गत लगभग ४४११ सास एकड भूमि प्राप्त की जा घुकी 
शी । परन्तु इस सगय तक प्राप्त मूसि मे से केवल ८७२ लाख एकड भूमि का ही 
वितरण किया जा सरा था) (ए॥) भूदान यज्ञ भूमिहीन क्षि-भमिकों फ्लो समस्या फा 
प्रपूर्ण सम्राघान हैं --प्रालोचकों वा मत है कि भूदान यज्ञ भूमिहीन कृपि-श्रमिको 
की समस्या का पूर्ण समाधान प्रस्तुत नहों करता। वास्तव में भूमिहीन कृषि- 
श्रमिक्रों की समस्या को सुलमाने के लिए श्रधिक प्रगतिशील एवं क्रातिकारी उपाय 
झपनाने की प्रावइययउता है। 
भूदान भ्रानदोलन को राजकोय सहायता ((०व्लाक्रशाफ्रा 4$॥8४0706 
ई० छ॥0०व४॥ 8[07९छ०॥४) -- द्वितीय पचवर्षोय योजेना वे प्रन्तगंत योजना 
प्रायोग (?0गगरग्रह्ठ 7०णणाबआणा) ने भारतीय कूवि प्र्थव्यवस्था मे बेन्द्रीय एव 
प्रादेशिक सरवारो द्वारा प्राधिक सहायता प्रदान बरने की सिफारिश की थी। 
फत्त' पिभिन्न राज्य सरवारो ने भूदान शझ्रान्दोसन मे प्रत्यक्ष रुप से ग्राथिक सहायता 
की है।॥ द्वितीय योजनागाल में सन, १६५६-६० तके बिहार, मध्य प्रदेश, 
उदीसा, राजस्थान भौर उत्तर प्रदेश वी प्रादेशिक सरकारो ने भूदान आन्दोलन के 
कार्पक्रम में भ्रमश ५४१६ हजार रुण, १५४४, हजार २०, ७२६ हजार 
र० ७० हजार र० प्रौर १०० हजार रु० दान में दिए । सत्‌ १६५६-५७ पौर 
१६५७-४६ मे बेन्द्रीय सरकार द्वारा भी भूदान-आ्रान्दोलन के बायंत्रम के प्रन्तर्गत 
च्रमश ११६२ साख रु० प्रौर १० लाख २० भनुदान में दिए गए । सन, १६१६- 
६० से वेन्द्रीय सरकार ने प्रामदान मे प्राप्त होने चाले गावों को भ्राथिक सहायता 
प्रदान मरने तथा उनमे घरेतू उद्योगों (00४88० 7008६0९७) को स्थापित करने 
मे उद्देश्य से एक योजना वार्यान्वित की है। इस योजना पर भारत सरबार द्वारा 
सन १६५६-६० में ! ६६ लाख रु० व्यय किए गए । इसी धकार भारत सरवार ने 
सन, १६५६-६० से बिहार में भूमिहीन कृषि-श्रमिसो को भूदान में उपलब्ध होने 
वाली भूमि पर दसाने की एवं योजना चलाई है। इरा योजना पर केस्द्रीय सरवार 
द्वारा सन, १६५६-६० मे लगभग ३० लाख रु० व्यय किया गया । 
उपसंहार --भी मस्तारायण (38009 5७) वे ददशब्दों मे, “भूदान 
झान्दोसन देश में महत्वपूर्ण भूमि-सुघारों के लिए स्वस्थ एवं झनृकूल पर्यावरण 
[एनरप०्मफाला) उत्पन्त बरने में शोरवता के साथ सफल हुप्रा हैं) इस घान्दोलत 
के द्वारा भारत ने विश्व को यट्‌ ज्ञान करा दिया हैं कि भूमि के वितरण वी 
समस्या का हल धोतिपूर्ण दग से किया जा सकता है ।" भारत मे भूमिदीन हृपि- 
श्रमिकों को समस्या पत्यन्त महत्वपूर्ण है जिसका निवारण शेवल सहकारी ग्राम- 
ब्रबन्‍्ध (00-०एलढाए० पंगागहु० शआा5हुवघशा) यी योजना द्वारा ही राम्मद 
हो सकता है। सदरारी प्राम-प्रवन्ध गौ पद्धति दी स्थापना के लिये भूदान भानदोवन 
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एक आवश्यक जनमत (2प७॥० 0०७) एवं व्यवस्थित पर्यावरण की स्थापना 
करता है। बस्तुत भूदान यज्ञ का मह॒व केवल इस बात में ही तप्रिद्िित नहीं है 
कि इसमे क्तिने भूमिहीन कृषि-थ्मिकों को वितनी किठसी भूमि दी गई वरन्‌ इस 
आन्दोलन का महत्व इससे श्रभिव कुछ और मी है॥ सूदावन्यत् समाज के सम्मुख 
भूमिहीन कषि-श्रमियों की विभिनर समस्याप्रों का स्वष्टीकरण करता है तथा 
समाज को इन समस्याग्रो के निवारणार्थ सत्य एवं भ्रद्धिता की सरचना (887प्र्ृष्ा०) 


पर झाघारभूत मार्ग धस्तुत करता है। 


[8 


कृषि-उपज का विपणन 


(३॥8४ ९०७2 ०0 8ह0९णएफशे ९70१07९९) 





प्रावकथन -- भारतीय हृषि प्रर्य-व्यवस्था मे विषणन पद्धति (80९७७६७ 
85867४) या भहृत्वपूर्ण स्थान है ॥ भारतीय हृषि की पिछड़ी हुई भवस्या एवं 
हुथरा की ऋषणग्रस्तता का सबसे प्रमुप वारण हृषि-उपच के विपणन वी श्रव्यवस्था 
एव दोपपूर्ण पद्धति का होता है। प्राचीन काल में कृषि निर्वाह के भाषार [57088 
९7०७ 8098) पर होती थो । उस समय भारत के गाव प्रात्म-नि्मर (8ल- 
80ग0७९॥६) ये तथा व्यक्त ब्रपनी वस्तुओं झोर सेवाप्रो का गाव में हो, भदल-बदल 
की रीति (847/2८6 8950८0४) द्वारा, वितिमय कर लेते ये । उस समय यह शह्यवत 
प्रसिद्ध थी कि ' भ्रच्छे हृषत की एक भाख हल पर भौर दूसरों श्राख बाजार पर 
रहती है ।” परन्तु १६दी शताब्दी के मध्यान्द से परिवहन के साधनों का विकास 
होने वे साथ-साथ शृषि का व्यापारीकरण (0०७४७८८०॥॥९४४॥०॥) हो गया जिसके 
उपरान्त उपरोक्त उक्त ने यह रुप धारण कर लिया कि "प्रच्चे ढृपकर के दोनों 
हाथ हल पर तथा दोतों झारें बाजार पर लगी रहती हैं /” एक सफत, गुनियोनित 
(३००९१) एवं सुत्यवस्यित विपणनन्यद्धति न केवल कृपझ को उसकी उपज को 
उचित मूल्य दिलावर उसके जीवन-स्तर को ऊ चा उठाती है वरनू इसके साय-साप 
कृषक यो भधिय उत्पादन ररने के लिये प्रोसाहित करते राष्ट्र की भौतिक एवं 
प्राथिक प्रगति को भ्रग्सर करती है। शाही शृषि प्रायोग (४०:8४ 00णाए७आ०प 
0०॥ #हए९एॉधणा७) दे शब्दों मे, “जब तक भारत में कृषि विपणन बी समस्या को 
पूर्णशपेण हल नहीं क्षिया जाता, तव तक हृवि-समस्या का हल भ्रपूरा हो रहेगा ।/ 

विपणन-सेवायें (॥४ज.७४छ६ $ि८ए7०९७) *--हृषि उपज के विषणत से 
सम्बन्धित बुद्ध मुख्य सेवाए इस प्रकार हैं -(प्र) कृषि-उपज का एक्त्रीररण गरना 
(88५९००४॥महठ), (प्रा) उपज या कोटि के भतुसार थेणीकरण मरना (65098), 
(इ) उपज शो दौर करना (7०८ट्अथगहठ), (ई) यातायात ने! साधनों द्वारा उपज 
मो गावों से सण्डी तद भषवा सब्डियों से उपभोवतामों तक पहुदाना (वृप्यावँु०ा- 
माह), [उ) उपज की सुरक्षा के लिये उसे गोदामो मे रखना (5४००४), (ऊ) उपज 
श्र थोक व्यापार करना (छफ्रणल्ब्गफही+ (ए) उसका पुदकर व्यापार रुरता 

(ए०४७॥॥४१), (ऐ) इन समस्त त्रियाप्रों बे लिय वित्त प्रदान करना (६7720०ए६) 
ता (पो) इन सब क्रियामो में निहित जोसिम गो उठाना (७. ऊल्य्णह) । 
शृषि-उपज ने विपघ्न से सम्बन्धित इन समस्त स्लेदाशों को सम्मश्त ड्ुएक सवा 
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प्रन्य कोई प्रभिकरण (267०5) स्वमेव नहीं कर सकता । हमारे देश में इन समस्त 
सेवाओं को करने के लिये कृपक एवं उपभोक्ता के बीच मे बहुत से मध्यस्थ हैं 
जिनकी स्वार्थंपरता एव स्वार््रवृत्तिवश् भारतीय हृषि उपज की विप्रणन पद्धति 
दोपयुक्‍्त, प्रसगठित एवं भ्रव्यवस्थित हो गई है। “ग्रेह विषणव-समिति" (॥%९७४४ 
जाब्णपल्ाशढ् 0०६०) के अनुप्तार भारत मे इन मध्यस्थों वा विवरण इस 
प्रकार है :--0) हृपरू, जो दुसरे इपको से उपज एकत्रित करते हैं । (४) भूस्वामी, 
जो अपने काइतवपरों वी झोर से उपज एकत्रित ढरके बेचते हैँ ॥ (0) गाव का 
बनिया श्ौर महाजन । (7) गाव याव घूमने वाले व्यापारी ! (7) कच्चा झ्ाइतिया, 
(४) सहकारी दलाली दुकानें तथा (7४) पका आाढनिया । 

युब्यवस्थित विपणन-पद्धति के गुण (8586४ ०६ था 07हकयााब्ध्व 
80५ ९४ग8) --एक खुसगठित एवं सुव्यवस्थित विपणन-पद्धति के मुख्य गुण इस 
प्रकार हैं "--(0) गावो से मडियो तक श्ञीघ्र एव कम लागत पर माल पहुचाने के 
लिये परिवहन एवं सचार वे सस्ते और सुगम्य साधन होने चाहिए। (॥) समय- 
समम पर विभिन्न वाज'रो म॑ सर्वत्र प्रचलित भाव का ज्ञान होना चाहिये। (॥9) 
निमन्त्रित मण्डियो मे गोदाम (ध090%7७) की सुविधा होती चाहिए, जहा माल 
के नमूने भौर श्रेणी बन सके जिससे कि वस्तु के ग्रुण के झवुसार उसका पूरा मूल्य 
मिल्ल सके ॥ (77) उत्पादक ग्रामो के पास ही सुमवस्थित्र बाजार होने चाहिए 
तथा (४) इपको में अपनी उपज वो बुछध समय तक रोकने को क्षमता होनी चाहिये 
जिससे कि उनकी वस्तुएं उचित भाव पर वेची जा सके । 

भारत में कृषि-विपणन को बतंमान पद्धति (९8७७४ 080०ए६४४४०॥ 
>0977०॥७६ $538/९0 790 770॥9) -+हमारे देश वी वर्तमान इृषि-विपणन पद्धति 
की सबसे बडी समस्या यह रही है कि इृपक को अपनी उपज प्रतिकूल समय, 
प्रतिकूल स्थान तथा प्रतिक्ल मूल्य पर वेचती पड़ती है। झाजक्ल भारत में हृपि- 
पदार्थों के विक्रय की प्रचलित कुछ पद्धतिया इस प्रकार हैं :-- 

(१) गांवों में बिको :--हमारे देश मे छृषि-उपज का एक वृहत्‌ भाग 
गांवों मे हो बेच दिया जाता है।एक प्रनुमान के श्रनुस्तार विहार, बगाल भौर 
मद्रास में घान की कुल उपज का क्रमश ६६%, ७२% और ८६% भाग गावो में 
हो बेच दिया जाता है, वेन्द्रीय गुजरात मे कप्रास की कुल उपज का ५१% भाग 
तथा उत्तर प्रदेश में गहू की कुल उपज का ८०% गावों म ही बेच दिया जाता है । 
इसी श्रकार पूर्वी पञाब, उत्तर प्रदेश, वगाल भौर बिहार में दिलहत के कुल 
उत्पादन का क्रमश ७००७, ७५७७, ८५%, 5५% भाग तथा वगाल भौर विहार 
में पटसन के कुल उत्पादन का ६०% भाग गावो मे ही वच दिया जाता है | श्री० 
हुसेन (प्9७३४७४) ने भझनुमाव छूगाया है कि पंजाब में ६०% ग्रेह, ३५१८ कपास 
तया ७५९८ तिसहन गावो म ही वेच दिया जाता है तथा उत्तर त्रद्देशध में 5०% 
गेहू, ४०% कपास तथा ७५% तिलहन गादो में ही बेच दिया जाता है। यादों मे 
कृषि-उपज को विक्की के साघारणद तीन स्वरूप होते हैं --(0) गावों में कमी कमी 
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(साप्ताहिक शभ्रथवां भ्रधमासित) लगने वालो पैठ भ्रयवा धामिक अवसरों पर छगने 
दाले मेतो में इपि-उपज वची डारी है। (४) गाव का साहूदार अयवा महाजन 
सुपि-उपज को विश्येष मात्रा मे, सनमाने मूल्यों पर शृषकों से क्रय करवे, शहर के 
व्यापारियों बो लाभकारी दर पर बेच देता है (9) प्ाद्तियों भ्रथवा व्यापारियों 
ये बुद्ध दलाल गावो में ही रहते हैं नो फसल को तंयार होते ही क्रय कर छेते है। 
भारत में हृपि-उपज के एव वृहत्‌ भाग की गाव में वित्री के कुछ मुख्य कारण इसे 
प्रवार हैं --(३) बहुत से बूपद गांव वे साहूबार प्रथदां महाऊन के ऋणी होते 
हैं। थे साहूबार भौर महाजन कूपको को ऋण देते समय उनसे यह वचन जे लेते हैं 
पिवेपपनी फसल तैयार होते ही साहूबार झथवा महाजन वो बेच देगे। प्रायः 
भावी फ्सल पा भाव ऋण देते समय ही तय कर दिया जाता है। (॥) भारत से 
अ्धिवाद कूपव वटूृत छोटे-छोटे हैं। उनवे पास वाजार में बचने स्रोग्य प्राधिवय 
(४६7॥०४७७० 8७7]0७) की मात्रा बहुत कम होती है। फ्लत' वे प्रपनी थोरी- 
योडी उपज बो मण्डो तय ले जाने वी प्रपेक्षा गाव में ही बेच देना भ्रपिक श्रेयस्वर 
समभाी हैं ॥ (४४) दपारे देश में ग्वो श्रोर मण्टियों को एफ दूसरे से मिलाने ने 
लिये परिवहत एवं मचार मे साथत भ्रध्यन्त दोपपूर्ण, भ्रपर्याप्त एवं भ्रविकसित हैं। 
प्रत गाव से मण्डी तब फसल को साने से पर्याप्त स्थय एवं बढिनाई से छुटवारा 
पा ने उर् इप से बहुत से कूपर झपने उत्पादन यो गायो में ही बेच देले 

(२) स्डियों सें विफ्रो --यथपरि गूपि-उपज वा एक वृहतू माय गांवों 
में हो बेच दिया जाता है, तयापि बुद्ध कूपक भपनी चैलगाडी प्रयवा यातायात के 
प्रत्य साधनों के माध्यम से प्रपतो पल वो बेचने वे! लिए भण्डी तत्र लाते हैं। 
घृषि हमारे देश में गायों को मण्डियों से मिलाने बाते परिवहन बे साथन प्रवित्र म्वित 
एवं भ्रपर्षाप्त हैं, इसलिए इससे न बेदल फसल को यातायात-लागत बढ़ जाती है 
यरन्‌ इससे छोट-छोटे व्यापारियों सथा मध्यस्थों वी संख्या मे भी वृद्धि होती है। 
एवं भनुमान में झगुमार बूपि-उपज में मूल्य का देवा भाग १५ मील दूर स्थित 
मब्डियों तर फसल को पटुचाने मे ही किराये के रप में उठ छाता है। मण्डी में 
पहुंच 





पश्चात्‌ कूपत्र भपनी उपज “बच्चे भादुती” के पास ले जाता है जो 
इसयी देरी बरके माल खरीदने वालो को दुलः लाता है। ये मास वे तब्रंठा “पत्रके 
भ्रादगी' प्रथवां योग ये सरीदार होते हैं जो दूसरो मण्डियों बे परत झ्ादती या 
निर्यातिवर्ता ब्यापाये वे लिये इमीशन एजेन्ट का बाय बरते हैं। भारतीय कूषि- 
उत्पादन की विपणन शधराला में “पत्ता धादुती” धयवा “बोक-ध्यापारी/ ही वह 
मुस्य बड़ी है जोति एश मण्डी झयवा क्षेत्र से उपन कय करदे, उत्हें देश ये! उस 
मांयो में भेजने की ध्यवस्या बरता है, जहा तखक्री माय होती है । शाही कृषि भाषोध 
([६०5थ॑ 0०फ्राफ्माश्चणा ० शैहपव्णोएए०) के घब्दों मे, “बड़ों सब्जियों में पोकत 
हे प्राइतो द्वारा हो एाषास्त वा व्यापार घपता है। प्राय वह मांव के साहृशार 
प्रधया स्थापारी को इस शत पर रुपया पेशगो देता है छि दह पसल के सम्रम पर 
डतके पास नियमित रुप से मास साएगा। वह बड़े-बड़े लिर्यादरर्त्ता श्यापारी व 
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सर्राफों का भी आाढती होता है श्रौर इस प्रकार कृषक व निर्यातकर्त्ताओों के बीच 
मध्यवर्तियों को श्र खला मे एक श्रावश्यक कडी होता हैं।” संद्धातिक रूप से 
मण्डिया नियमित और ग्रनियमित (7८६७७ 470 एकऋष्टाएं४०१)--दी प्रकार 
की होती हैं, परन्तु व्यवहार रूप मे हमारे देश मे मवियमित मण्डिया ही भधिक हैं। 
इन मण्डियों में कपटपूर्ण पद्वतियों (पर४एवण७॥ 728०४०४») द्वारा कृषक की 
उपज का एक वृहत्‌ भाग मध्यस्थो द्वारा हडप लिया जाता है । शाही कृषि झ्रायोग 
([छ0एब 00कणाइथ्रणत 06 4ह0०णाधए०) ने भारतीय म्रण्डिपों में प्रचलित कपट- 
पूर्ण पद्धतियों का चित्रण इस झब्दों मे किया है,--- “तराजू और बाट में ऐसा 
परिबतंव किया जाता है कि विक्रता को हाति हो । कृषक की उपज मे से दान व 
धर्म-कार्यो के लिये, जिनका उसे फोई लाभ नहीं है, कटोतो को जाती है। करता 
बहुत सा माल भमने के रूप मे ले जाते हैं जिसका उसे फोई म्रल्य नहों मिलता । 
प्राय सौदे शुप्त ऐव सन्देहपूर्ण किये जाते हैं। चू कि श्राढती फा क्रता से हर समय 
सम्पर्क रहता है, इसलिये वह उसो का पक्ष श्रधिक लेता है। माल के ग्रंडीकरण 
थ॑ प्रमाणीकरण न होने के बारण इसमे मिलावट सुगमतापुर्वक हो जातो हू भिससे 
कि उत्तमकीदि के भाल के भ्रच्छे दाम नहीं मिल पात्ते |” 

(३) प्रन्य प्रणालियां --हपि-उपज के विपणन की उपरोवत पद्धतियों के 
भ्रतिरिक्त “सरवार द्वारा प्रन्न का व्यापार” तथा “सहकारी समितियों द्वारा माल 
की बिती/-विपणन की दो स्रन्यान्य परद्धतिया हैं जो इस समय कृषि उपज के 
विपणन के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगतिशील हैं । हमारे देश मे सहकारी विपणत पद्धति 
(0०-०एथ०भाए० >0:९008 99840) झौर सरवारी क्रय-पद्धति (905६एम्मथा। 
एएःणा8 चाह 59श0ण) झभी अपने शंशव काल में हैं श्ौर भ्रभी तक भारत में 
कृषि>उपज वी विपणन पद्धति अ्रसगठित, भ्रनियमित, प्रनियन्वित, भसग्रत एबं 
असाममिक अधिक है । 

भारतीम कृषि विषणन को वर्तमान पद्धति के भुए्य दोष (शब्या 
0666०६३ ०4 %०व९क  #हवागाटणाधपएबे. उैबिक शाह छिज॒भला गा फ्ञ08) -- 
हमारे देश में इृधि-उपज के विपणन को वर्तमान पद्धति ने मुख्य दोष इस 
प्रकार हैं -- 

(१) कृषकों में सयठन का श्रभाव (7,8०८ ० 07ह0फाट४ध00 गा 
77000०७४७) -सफ़्ल एव प्रतियोगी व्रिपणन पद्धति से क्रताओ्रा भौर वित्त ताझ्रो ना 
पृथक्‌ पृथक्‌ रुप से सगठित होना परमावश्यक है। भारतीय कृपि-उपज की 
विपणन पद्धति मं हृषि-उपज के करता भलीभाति संगठित होते हैं तथा उनकी 
वकुलना मे शिक्रेता-हयका ग्रवयाठित, अव्यवस्यिव एप पृथक यूदर सूक्षम-इकाइवा 
(पथ! एप) के रूए में रहते है। परिणामत प्रतियोगिता में रादेद कृपक-दग 
की हार होती है। शाही कृषि श्रायोग (0०5४) 00फ्राइ्जणा ०३ अह्0०ण४०7०) 
के ब्ब्दों मे, “जब तक कूषक व्यक्तिगत रुप से श्रथववा दुसरे उत्पादकों के साथ 
मिलकर बिक्रो का ढय नहीं सोखेगा, तब तक वहू भ्रपनो उपज के ऋषताओों से, 


झृवि-उपज वा विपणन १६६ 


जिनको बहुत विदिष्ट ज्ञान है तथा जिनके पास उससे बहुत झ्धिक साधन हैं, कभी 
भी णोत नहीं सफ्ता ।'' 

(२) परियहन के दोपपूर्ण राघन (0०«००प४० ८8४७ ण पए&08- 
ए०0धणा)) -+हंमारे देश मे परिवहन के साधन भभी तक भपर्याप्व, भविकलित 
एव दोधपूर्ण हैं। गावो को मण्डियों भयवा रेलवे स्टेसनो से मिलाने वालो पवकी 
सड़बा भा भारत में सवंथा भभाव सा है। प्राथ गावों भोर भण्डियों वे बीच 
बच्चे मार्ग हैं जिन पर वर्षा-ऋतु मे वीचड झौर दलदल के बारण स्थिति भोर भी 
भयबर हो जाती है। भ्रनेव स्थानों पर वर्षाकाल के चार भहीनो भे गांवों से 
मण्डियों को मिलाने वाले मार्ग एकदम प्रनुपयोगी हो जाते हैं । महाराष्ट्र की प्राधिव 
व भौद्योगिक प्रापरीक्षण समिति (छ्णाण्णा०.. बगपे छपेष/याण छघएएचए 
0०४70६०८) ने' भ्रनुसार महाराष्ट्र प्रदेश में ०९८ क्षेत्र ऐसा है गिप्मे कसी 
भी प्रबा।र बी संदकों बी सेवा उपलब्ध नहीं है । मानसून के सपण स्थिति भौर भी 
बिगड़ जाती है तथा लंगमग ८०% क्षेत्र कसी भी प्रकार के झ्ावागमन के लिए 
गही रह जाता | इसी प्रदार जिपुरा श्लौर मनीपुर ऐसे राज्य हैं जहा सापघारणफपा 
विश्ली भी प्रकार पी सडको वी सुवियायें उपलब्ध नहीं हैं। भत ऐसी स्थिति 
में वर्षाएएल में परिवहन-व्यय बहुत सधिक हो जाता है ( भभी तब भारतीय ग्रामीण 
क्षेत्रों में रेलो का वित्रास नहीं हो पाया है। हमारे देझ्य में प्रति १०० वर्गमील क्षेत्र 
में २२ मील रेले हैं, जबकि इगरूंड भोर प्रमेरिका मे क्रमश २२"७ मोल 
त्या ५३ मोल रेलें हैं। प्रपर्याप्त सड़कों एवं परिवहन के उचित साधनों के 
प्रभाव में मातायात की लागत बहुत भ्रघिक हो जाती है. प्रौर कमी 
कभी यह दृवि-उपज ये मूल्यवा ७ वा भाग तब होती है। झत' परियहन 
मे सस्ते, सरल एवं सुविवृश्तित साथनों के भ्रभाव से न केवल भारतीय हृपक को 
प्रपनी उपज का कम मुल्य प्राप्त होता है बरन्‌ कृषक व्यापारिब' फ्सलो 
(0०ाहताललए 0६०]७)) के उत्पादन में यूद्धि बरने थी धोर से भी हतोत्साहित हो 
जाता है। 

(३) प्रतिकूल परिस्थितियों में बेचने फो रूपफ की वियशता 
(707९०० 800) -+-भारतीय कृपि-उपन बी वितरण पद्धति का एक महत्वपूर्ण 
दोप यह है कि क्पत्र को भपनी फ़्सल भ्रसामयिक एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में 
देखने को बाध्य होता पड़ता है। भ्धित्राश कृपन साटूबार भयवां महाजन के ऋण 
ये मूदित पाने के लिये प्रपदी फ्सल बटने मे तुरन्त परचात ही उसे कम से कम 
मूल्य पर उपनभ बेचने को दास्य होते हैं तथा भपनी भगली माही के लिए पुन 
उसी महाजत प्रथवा साहूकार से ऊचे से ऊचे मूत्य पर साधाप्न व भन्य प्रावश्यवता 
शी यस्तुए सेने को बाध्य होते हैं । पद को इस परिवधता मे मुछ गारण दस 
प्रवार हैं --(प) पधपिकांय दृषद महाजन बे ऋणी होने हैं जो भपने ऋण वे 
भुगतान मे ध्पनी पल को बाटते ही महाजन को निम्नतम मूल्यों पर देने को 
विदश होते हैं । (प्रा) गादो से मष्डियों तक प्रिवद्दन हे सस्ते, सरल व सुगम्य 
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साधनों के अ्रभाव में हृपक को अपनी फ्सल गाद के ध्यापारी अथवा महाजन को 
तिम्नतम मूल्य पर वेचनी पडती है। (इ) बहुत से ढृपक मण्डिवीं की कषठपूर्ण 
पद्धति से बचने के लिए भी अपनी फसल वो गाव में ही बुछ कम मूल्य १र देखना 
अधिक लाभदायक सममते हैं। (ई) फ्सल को सुर्रक्षत रखने के लिए माल गोदामो 
के भ्रभाव की स्थिति में भी इृपक् को वाध्य होकर अपनी फ़्सल असामय्रिक एव 
प्रतिकूल परिस्थितियों में बेचनी पडती है! (उ) शृपक को लगाने व सिघाई वर 
आदि देने के लिए तुरन्त नकद रपये वी आावश्यर्ता होती है जिसकी पूति के लिए 
उसे सुरन्त ही फ्सल देचने वो उच्चत होना पडता है । अत स्पप्ट हैं कि हृपक को 
अपनी फ्सल प्रतिकूल परिस्थितियों मे बेचने के कारण उचित भूल्य नही प्राप्त हो 
पाता । 

(४) कृषि-उपज को निम्न कोटि (०४ 0००॥६४ ० अहपरव्णण्श 
97०१५९८७) --श्राय- इृपको को झपनी फ़्सल का कम मूल्य मिलने का एक श्रघान 
कारण कृपि-उपज की निम्न कोटि का हीना है । कृषि उपज की निम्न कोटि बे 
मुख्य कारण इस प्रकार हैं --प्र) निम्त कोटि के बीजों का श्रयोग करना, 
(आ) प्रसामधिक श्रयवा अत्यधिक वर्षा, अ्रनावृष्टि, फ्सलो के रोग तथा कृमि-कीटी 
का थात्रमण भ्रादि प्राकृतिक पश्रकोपों द्वारा फसल की कोटि को क्षत्ति पहुचना, 
(६) फ्सल की कटाई के दोपयुक्त ढंग से अनाज के साथ मिट्टी व ककरी श्रादि 
का मिल जाना, (ई) गाव मे माल को सुरक्षित रखने वी व्यवस्था था प्रभाव झ्यवा 
दापपूर्ण ढंग, (3) इपि उपज के प्रमाणीकरण (860वे&07९४६००) तथा श्रेणीकरण 
(५7०त१4॥०४) का ग्रभाव, (ऊ) इृपि-उपज के व्यापारियों द्वारा जान वूमकर 
मिलावट कर दना श्रादि एसी स्थिति मे इृपिन्‍्ठपज को उसके गुण व बीटि के 
अभ्रतुसार क्सी प्रकार क्वा श्रणीकरण नजरके, बढ़िया श्रोर घटिया उपन को 
सम्मिलित करक, एक साथ “ दडे के माल” के रूप म देच दिया जाता है. जिससे 
कृपको को उनकी अच्छी श्रणी की उपज का भी उचित मूल्य नही मित्र पाता । 

(५) मध्यस्यो को अधिकता (व.गह8 ऊेष्छोश ० उादताव्णथा) 
हमारे दश में हृपि-उपज के वाह्तविक उत्पादक एवं अंतिम उपभावता दे वीच' 
मध्यस्यों की एक अदूठ और लम्दी ख्यसला है । य मब्यस्थ उत्पादक और उपभोवता 
दाना वर्गों पर भ्रपना अस्तित्व रखत्त है तथा हुपक्तो को मिलने वाले भूल्य का एक 
बहुत बडा भाग हृडप कर जात हैँ ॥ गाव का सातहृकार भ्रयवा महाजन, व्यापारी, 
बच्चा झादतिया, पक्का आदतिया, दलाल, थोक ब्यापादी, तिर्यातर्वत्ता, फुटकर 
व्यापारी ग्रादि झनेक मध्यस्थ होत हैं जिनपर उत्पादक एवं उपभोक्ता दोना वर्गों 
का ही लिसर सहला 'पबता है. $ केच्ट्रीक सस्छापए ऋफण लिए. णए लिप्णल सम्फ्धी 
सर्वे्षणा (3487 20ण९8 507४९३७) से यह बिदित है कि छुपषक को गठ्ढे की विप्री 
म १ ढ० म €ड आने, चावल म॑ छड़े थ्रान, भझलसी मे १० प्रात, भालू मे ८ ग्रान 
तथा मू गफदी मं कवल ७१ झान ही मिल पात हैं।नारज्ी व ग्द्ञ,र को कुल 
कीमत का क्रय उ झोौर | भाग हो उत्पादका का मिल पाता है। इन झाकड़ा 
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से स्पष्ट है कि यदि वृषि-ठपज के विषणन में उत्पादद भर उपभोवता वे बीच 
मध्यवर्तियों की सम्दी शपला को समाप्त बर दिया जाए, तव इससे न बेवल 
उत्पाददों वो साम होगा बरन, उपभोवताझों वो भी प्रपेक्षाकृत सस्ते मूल्यों पर 
दस्तुएं उपचब्य हो सकेगी । 

(६) कृषि उपज को सुरक्षित रखने के लिये खत्तियो एवं भण्डारों 
फा प्रभाव ([#०. ० 800१ह९ श्यते डाशा०एचाहु ए४थौ।ध९७)) -हमारे 
श मे इृषि उपज यो सुरक्षित रखने के लिये गावों तथा मधष्डियों मे भण्डारों व 
गोदामों वी पर्याप्तता है । प्राय शृपक प्रपनो ग्रतिरिवत-उपज को मूमि वे प्रन्दर 
बच्ची पत्तियों मे रखता है जिनप्र बहुत प्रधिक नमी तथा चूहो श्थवा भ्रम्य वीडे- 
सोडा, जेसे--घुन, दीसक भादि बे द्वारा साल की पर्याप्त क्षति होती है। 
झनुमानत भारत में साथाझ्न का इस प्रवार सम्रह होने से प्रतिवर्ष २० लाख टन 
भश्न की क्षति होती है भोर भवेते गेहू मे इस प्रकार से २३ वरोड रु० की बापिष 
क्षति होती है | श्पि-उपज को इस ढस से रपने पर घुन और दीमक प्रादि बीटो 
मे लग जाने वे कारण न बे वल खाद्यान्न के पोपव-तत्वों में क्षति होमी है बरन्‌ 
भावी उत्पादन पर भो इसवा हैय प्रभाव पडता है, वयोबि प्राय शपपव प्रामामी 
फसलों को बोने ये! लिये इसी 'सुरक्षित' प्रनाज को “वीज' के रूप में श्रयुवत बरता 
है। गोदामों व भण्डारों वी पर्याप्त सुविधाएं न होने वा सबसे दुष्वर प्रभाव यह 
होता है कि गृपर को भ्रपनी क्‍्सल तुरन्त, भ्रसामयिक झ्रथवा प्रत्िवूल परिस्थितियों 
में बेचनी पड़ती है | वह भयनी उपज को कुछ समय के लिये गोदामों मे रसबर 
भूल्य बे ऊपर उठने वी प्रतीक्षा नही बर सरता | फ्लत ब्ृपक को उसवी उपज 
वा निम्नतम मूल्य उपलब्ध होता है + 

(७) मूल्यों के सम्बन्ध में सूचचा का श्रभाव ([.8०. ०४ उ्रशववव- 
७०ा ह९६०४०९।७६ एश०८७) - भारतीय इृषब्र विभिन्न मण्डियो वे! दिन-प्रतिदिन 
के मुपि-उपनो वे प्रचलित मूल्यों एव राम्भावित मूल्यों से पूर्णतया भनभिन्न रहता 
है। उसको बाजारी मूल्य जानने वा एवमात्र साधन गाव का महाजन प्रपवा 
स्यापारी होता है, जो प्रपनी स्वायंप्रवृत्ति एवं कूपयों वी भनज्ञानता एवं विवशता से 
प्र रित होबर पर्भी भी क्पि--पज बे मूल्यों बी सही मूचना नहीं देता । यद्यपि कुछ 
वर्षों से देंनिश प्र-त्रिवामों एवं स्‍्रावाश्वाी द्वारा बाजार शी स्थिति गा चित्रण 
किया जाने लगा है तया बुद्ध राज्यों मे राज्य सरवारों ने प्रयेक प्राम पचायत वो 
रेडियो प्रदान बरने की व्यवस्था भी की है, तयापि भ्रज्ञात एवं निरक्षर बूपद इन 
सुपिधापों से पूरा लाभ नहीं उठा पाते । भत भारठोय बृपर मूल्यों वे सम्बन्ध में 
सूचना मे प्रभाव में सदा हो ग्रामीण मदाजनों भ्थवा व्यापारियों द्वारा ठया 
जाता है। 

(८5) मण्टियों की बपटपूर्ण पद्धति (पब्पवशला। 7800छ8) *- 
मग्डियों से भनेद प्रकार णी कपटपूर्ण पदतिया प्रचलित हैं जिनसे विक्र ताप्ों को बहुत 
हानि उठानों पहुठी है तथा जिनरे बारे मे था ठो वहू भज्ञान है प्रपदा जानकारों 
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होने पर भी परिस्थितियोवन्न निरतब्ध रहने के लिये विवश है | “राष्ट्रीय भ्रायोजन 
समिति! (सद्वाशावों ऐ)थाफ्पाह एग्ाणा९०) कौ ग्रामोण वित्ती एवं वित्त 
सम्बन्धी रिपोर्ट (छ७छ॒णा६ ० छेणण आश्ापक्षाफह कऐ एक्‍0800०6) के अनुसार 
भारतीय मण्डियो म॒ प्रचलित क्पटपूर्ण पढ़तिया मुख्यत इस प्रवार हैं :--(म) 
मण्डियो में दलाल या मध्यस्थ श्रववा कच्चा झ्राढतिया ऋ्रता और विक्रेता दोनों 
की ही और से वातचीत करता है। चकि प्रायः झाढतिया क्रता का पभ्रधिक पक्ष 
लेता है, इसलिये इससे कृषक को हानि होने की सम्भावना रहती है । (झा) उपज 
के मूल्य निर्धारण भे उत्पादक को बुछ भी कहने का अधिकार नही होता । प्राम 

मण्डियों मे उपज का मूल्य कच्चा आदतिया, दलाल श्रयवा क्रेता कपड़े की झट 
में उगलियों के सकेतो द्वारा निश्चित बरते हैं जिसमे धोमादेही श्रौर चालबाजी को 
पूर्ण स्‍्वतम्त्रता रहती है | इस प्रकार कूपक वी खून-पसीने की थ्राढी कमाई के साथ 
मध्यस्थों द्वारा “खेल” किया जाता है। (इ) बहुघा उपज वा पर्याप्त भाग नमूने 

बे' तौर पर ले लिया जाता है और जिसके लिये कुछ भुगठान नही ढिया जाता है । 
(ई) भ्रत्त मं मण्डियों में ह्वथकों से विभिन्न प्रकार के कर व कटौती, जैसे--चु गी वे 
घ॒ रवन्ना, भराढत का खर्चा, तुलाई, बोराबन्दी, पल्‍लेदारी, मौशाला, प्राठशाला, 
रामलीला, प्याऊ तथा थागिर्दी, चौकीदार, भगी, ब्राह्मण, मुनीम, भिश्ती व॑ भिखारी 
के लिये परृथव्‌ धृथक्‌ रूप से एक बडी रक््म हडप ली जाती है । एक अनुमान वे 
अनुसार विभिन्न मण्डियों मे वो जाने वाली यह क्‍्टोती २३ ₹० % से सेवर 
८ ६० ९ तक है। इस प्रकार भारतीय मष्डियों से प्रचलित क्पटपूर्ण पद्धतियों 
के झन्तर्गत्त कृषि-उपज वा एवं बढा मूल्य सध्यस्थो वी जेब में जाता है। शाही 
कृषि झायोग (६०१४ 0०एपशश३४०७ ०० 487००।७३७) के शब्दों म,--मण्डियों 
में प्रचलित ये कपटपूर्ण पद्धतियाँ ([५४ए१ए७॥आ: ?72०४०९४) किसी भी प्रकार 

खुलो चोरी से कम नहीों हैं।” 

विपणन पद्धति के दोषो को दुर करने के उपाय (8ण2६७/०७ 

(० ॥१९ए० यह ० 0९०६४ ० हघ:९०४एह 598/९०) :-- इृषि-उपज कौ 
वर्तमान पद्धति के दोधों को दर करने के लिये दो ही रीतिया हैं --(प) मडियो 
को नियन्श्रित क्या जाए (7७ फ८एण७७ ह07%९४७) तया (प्रा) सहकारी विपणन 
को प्रोत्साहन दिया जाए (7७ 06४७०क 0०-०कुल४५४७ 3(&]॥.९४०६४) $ सर्वे- 
प्रथम झाडी हृषि प्रायोग'” (052 00छााउडाठ्ा ०त 4 छपवणो१ए/७) ने भारतीय 
कृषि-विषणन पद्धति के दोषों वा भ्रध्ययत करके उन्हें दूर करत वे लिये श्रावश्यरा 
सुभाव प्रस्तुत किए । इसके परचात राष्ट्रीय आयोजन समिति ['ए४४078) 7क्‍|80॥- 
झ्णड 0णए07०४६४९) ने हृपि-विपणन पद्धति का धुत अ्रष्ययन कियां, परन्तु स्थिति 
को पूववत्‌ पाया । सत्‌ १६४६ में काग्रंस वी भूमि सुधार समिति (ए०मछ्कलछछ 
प50त पश०:००४३ 0०पघ०7ै६०७) ने कृषि विषणन पद्धति के दोधों को दूर करने 
दे लिए झनेक महत्वपूर्ण सुमाव दिये । इस अवधि झे केन्द्रोय बेकिंग जाच समिति 
(ए०प४ फ्ेगपणह एएवुपएऱ 00०प2०ा/६०थ), विपणन उप-्समिति? (04घ:०४च5६ 
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8०9-(०फक्ा७(०७), “इषि-वित्त उपन्समिति"  (#हए्णोण्यब. किद्षाए्ड 
800-0०४७7४४/८९) “सहवारी आयोजन समिति” (ए००कुल्बफणछ एकशगएह 
(०७7%॥६४८०) तया ग्रामीण बे किगि जाच समिति (पएए७) छोब्शणह िए्रवृणाओ़ 
0०४7७॥४६८७) भ्रादि भ्रनेक जाब समितियों ने मारत में प्रचलित हृपि-विपणन 
पद्धति ये दोषों का प्रस्ययन वरके प्रावश्यक सुमाव प्रस्तुत क्‍ये। सन्‌ १६५३ में 
प्रसित्न भारतीय विपणन प्रस्िवारी सम्मेलन (&॥ ]8975 3७00 ०शाह 0॥6९78 
0०एरवगथ्आरल) ने राज्य सरवारों वो हृपि-विपणन की विक्नास योजनाएं तेयार 
करने तथा इन गोजनापो को केन्द्रीय सस्या द्वारा समन्वित बरन बा सुझाव दिया। 
सक्षेप मे वर्तमान दृदि-विपणन पद्धति के दोषों को दूर करने के लिये मुरुय मुभाव 
तथा इस सम्बन्ध में भारतीय सरबार द्वारा विए गए वायंत्रम इस प्रकार हैं -- 

(१) मण्डियों को नियत्रित करना (7० ॥68०७४४० 3७8९७) -- 
भारतीय मणष्डियों से प्रचलित कपटपूर्ण पद्धतियों (ए72060/९०६ ॥'छाला(टह) वो 
रोकने मे लिगे मण्दियों का नियतश्रथ एवं नियमन श्ति प्रावश्यक है। सर्वप्रथम 
सन्‌ १५६७ में बरार में “बरार बपास व गत्सा मण्डी प्रधिनियम! (छलण्ए 008णा 
बयात ठाशा 3]8]0(4 7.8७) वे भनुसार दपास के लिये नियन्त्रित सण्डी 
स्थापित बी गई | सन्‌ १६२६-२७ तव इस क्षेत्र म॑ विश्ेप प्रगति नहीं हुई। 
दादी इृषि प्रायोग (0050 0०फ्रशाइ्अणा णा शहपरल्णःप्ा०) ने नियन्तित- 
मशण्डियों वी स्थापना पर प्रत्याविव वव डाला जिसे फलस्वरूप मद्रास में सब्‌ 
१६३३ मे, मध्य प्रदेश म सन्‌ १६३२ मे तयः हैदरादाद में सन्‌ १६३६ में नियत्रित 
भड़िया स्थापित को गई । इस समय १० राज्यों में “४४० #हालाफत 
7०१४७०७ (307),७६७) ०४” के प्रन्तगंंत बाजारों में विषणन था नियसन किया 
जाता है । सेद का विषय यह है |क इस क्षेत्र से भभी भाशादीत सफ्लता प्राप्त 
नही हुई है। भ्भी तक उत्तर प्रदेश, विह्वर, उदढीसा, पर्चिमो बम्राल जँसे बढ़-बढे 
राज्यो में मद्ियों को नियत्रित बरने को स्‍भोर कोई कदम मही उठाया गया है। 
सन १६६०-६१ केतर देश गी गुल २,५०० मढियो में से बेवल ७०७ मड़ियो वा 
ही निपमन किया जा सता है । तीधरी योजना ये भ्रन्त धत्र देश बी समस्त मदियों 
थो नियमित बरने का प्रस्ताय रकपा गया है। नियस्त्रित मडियो में सरवार द्वारा 
नियुक्त बाजार-भषिकारी (387॥९078 0॥7९2८0) तया निरीक्षत ([ए९लततछ) 
पगेह़, फ्षास, तिखहन तथा भन्य महत्यपूर्ण वस्तुमो बी विन्री का प्रवलोकन 
(8०7६८७) १ रते हैं। भारत के विभिन्न भागों में निर्यनत्रत मष्डियों गी भोमी 
प्रगति एवं शिपिलता दे सुझुष करण दो रटे हैं -“-() जिस राज्यो स सब्दियों 
को नियन्त्रित १ रने का प्रस्त उठाया गया है, बहा बढे-बडे,स्यापारियों एवं मध्पस्थों 
में सरपार वी इग नीति का विरोप डिया है तथा प्रतिस्पर्धा द्वारा भनेन बाधाए 
उपस्यित ब रे मे प्रयता जिये हैं। (प्रा) घनेर विद्ानों, जाचन्गमितियों भौर 
प्रायोगो की घोर से सिपारिश दिए जाते पर भो राज्य सरकारों ने नियंत्रित 
भडियो दे महरद एवं उपयोगिता शी सदंया उपेक्षा को है । 


र्‌ण्ड भारतौय अर्थशास्त्र 


(२) उपज का प्रमाणोकरण व श्रेणीकरण (8#8)ऐशत राणा खाते 
ढबपक्ाणय ० ६6 शी०१००९)-- अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय कृपि-उपज 
का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिये एवं देश की कृपि-विपणन पद्धति में प्रावश्यक 
सुधार लाने के लिए कृपि-उपजो का श्रमाणीकरण व श्रेणीक्रण नितान्त वाद्धनीय 
है । इसी उद्ं बय को सम्मुख रसकर भारतीय सरकार ने सब्‌ १६३७ में 'दृषि- 
उपज श्रेणीयत्र व ट्विती श्रधिनियर्मा [#श्ाट्णका० 7000० (फयतेणह शा 
अ0एए८टागठ्ठ) 8०६] पास क्या । इस अधिनियम के श्रनुसार विषणन झ्रधिकारियों 
के निरीक्षण में ह्ृपि-पदार्थों का श्रेणीकरण करदे के पश्चात्‌ इन पर एगमार्वे' 
(46ए४०7४६) का लेविल लगा दिया जाता है । सन्‌ १६४२-४३ में इस भश्रधिनियम 
को सशोवित क्या गया जिसके पश्चात्‌ इस कानून के प्रन्तर्गत धी, भ्रष्डा, श्राटा, 
तिलहन, गुड, कपास, तम्बाकू, लास, चमडा, गेहू, ऊन, वहवा झादि वस्तुप्रो का 
श्रेणीवरण कया जाने लगा है। सन्‌ १६५३ में भ्रप्तित भारतीय कृषि-विषणन 
अधिका रियो के सम्मेलन (8॥ ]ता8 2ह7८णणढा अवक,शणाह 0609 
(00४७०९॥८९) में हृपि-पदार्थों के श्रणीवरण तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रचलित 
एगणाव लेबिल (४५७५४ छएछ ॥,एएएा) द्वारा श्रेणीत्रण बा जोरदार प्रचार 
करने को सिफारिश की गई। एक झनुसान के अनुप्तारा इस समय देश में ८०० 
(लवण डिक्षत०णड तथा १,६२० 7०७८४ कार्यरत हैं। वस्तुओं की शुद्धता 
एवं गुण परखने के लिए नागपुर में एवं केन्द्रीय गुण नियन्श्रण प्रयोगशाला 
(0७0७8] (९०४॥६३४ 0०70० 7.50००४६४००७) स्थापित की गई है तथा निव्वट 
भविष्य में इसकी सहायक ग्राठ प्रादेशिक प्रयोगघ्ाक्ाएं भशौर स्थापित करन वा 
प्रायोजन रक्सा गया है । 

(३) माप विधि तथा बाटो में सुधार -- कुछ समय प्ूव दा देश 
की विभिन्न मण्डियो में बादों में बहुत विभिन्रता पाई जाती थी। प्रमाणित्र बाटों 
मे प्रचलन से सम्बन्धित सवंप्रयम सन्‌ १६३६ मे भारत सरवार ने एक श्रधिनियम 
पास किया जिसके पश्नुसार बग्वई में “मिनट मास्टर” द्वारा प्रमाणिक बादढों को 
द्वाप्तवर दशमर में वितरित किया गया । परन्तु इस व्यवस्था से भी मण्डिपों मे 
प्रप्रमाणिक बाटो बे प्रचलन में कमी नहीं हुई। भत भारतीय प्रमाण सह्या 
(फराशा 508रवेद्वावे ]्रडधापधण० ) ने देश में बाठों के प्रमाणीशरण के लिए 
मैट्रिक प्रणाली (8९७8० 882४7) झपनाने वर जोर दिया। फ्लत १ भ्रक्टूबर 
सन्‌ १६५८ से दद्य के बुद्ध भागों में “वादों व मापों की दाझमिह्त प्रणाली” 
(छशा।6 87४९७ ० 'शह28$ 2०वें 2[९७४ए7९३) लागू वी गई । इस प्रणाली को 
कार्फ्तान्वितू. करन के सम्बन्ध मे उचित कार्यक्रम निर्धारित करने तथा काजून शादि, 
बी धपरेखता के सम्बन्ध में विदार-विमर्स करने का कार्य एक स्थायो-समिति वी 
सौप दिया गया है । ६ भ्रप्नेत सत्‌ १६६२ से भारत सरकार में मद्धिक-प्रणाती 
को अनिदाय रुप से लागू कर दिया है ॥ श्राश्ा है त्रि इस पद्धति के प्रचलन से 
मष्डियों के भनेक दोष स्वत. ही दूर हो जायेंगे । 


झृपि-उपर् बा विपणन १०५ 


(४) मूल्य परिवर्तनों को सूचना की सुविधायें प्रदान करना -- 
हृपि-उपज वे दिन-प्रतिदित के परिवातित मूल्य सम्बन्धी छूचना के प्रसरण बी 
व्यवस्था वी जानी चाहिय | इसके भ्रतिरिक्त कृपि-विषणन पद्धति को व्यवस्थित, 
सबित एवं मुनियोजित बनाने के लिये विपणन सर्वेक्षण (39व५०णट्ट उिणरवछण) 
लथा मूल्य-प्रतार ([४0० 807०००७) के विश्तेषण भादि से सम्दन्धित भनुसपान 
(हल्‍च्टब््णा) कार्य भी कये जाने चाहि। । इस समय केन्रोय सरकार के 
विपणन विमांग द्वारा प्रतिदिन शाम वो भ्रखिल भारतीय रेडियो ( &॥ गगता& 
72000) से विभिन्न शषि उपजो के मूल्य प्रसारित किये जाते हैं । द्वितीय योजना- 
बाल में मुख्यत क्ृपवा को बाजार सम्बन्धी हलचलों से सूचित बराने वे उद्दइय 
से एवं भ्रतित भारतीय बाजार समायार-सेदा (#॥ एफ़ता& शब्धबल ऐेल्फ़8 
छ67४॥९८) को संगठित किया गया देविद समराचार-पत्नो में भी प्रमुख मण्डियो 
के भाव प्रमाहित किये जाते हैं। कुछ राज्यो मे राज्य सरवारो द्वारा पग्राम-पचायतों 
में लिए समावार पत्रों एय रदियो की व्यवस्था वी गई है । फिर भी कृषि उपजो 
पी मूल्य सम्बस्धी भूचनाप्रो को प्रसारित करन बे लिये एक व्यवस्यित एवं व्यापक 


नस अपनाने वी छावर्पवता है जिससे वि देश वा प्रत्येक विसान साभाग्वित्त 
राके । 


(५) सुरक्षित गोदामो फी सुविधा  -घू कि मारतीय हृपक के पास भपनी 
उपज यो सुरक्षित रसने के तिये पर्याप्त एवं सुयोग्य सत्तियों श्रथवा गोदामी वा 
भमाप है, इसलिये उसे विवश होहर भपनी फ्सल प्रतिमूल परिस्थितियों मे सस्ते 
मूल्य पर बेधनी पड़ती है| भरत. कृषक को उसरी उपज का पूरा मूत्य दिलाने 
मे लिए जहा प्न्य साथन भपेक्षित हैं, वही पर सुरक्षित गोदामों का निर्माण भो एक 
झावश्यक साधन होगा । इस उद्देश्य को लेकर ही भारत मरकार ने सर्वप्रथम सन्‌ 
१६४४ में एवं गोदाम-सचालन विभाग की स्थापना की थो। इस विभाग के 
प्रतगगंत बस्वई, विशधासवतनम्‌, कोयम्बट्र प्रदि धाहरों तथा मध्य प्रदेश भौर उदीसा 
भादि प्रदेधा में झतेव बढ-बडे गोदामों वा निर्माण दिया गया | प्रखित भारतीय 
प्रामोण सारा-मर्कक्षण समिति (8) गञा0७ पच्णण्ण छब्वाई 85९७ 0णम्मा/००) 
गो मिफारिशा के भाषार पर भारत सरकार ने सन्‌ १६५६ मे ' हृपि-उपन (विद्ास 
तथा भण्डर) निगम भपिनियम”” [8ह7०ण(्णढ एफवए९९ (0ल्‍एटणृ्ाथ्य: धा0 
0 8लाण्ण्थाह) 0०फुणब्धाणा #ै०]] पाया किया। इस एक्ट ने धन्द्गंत है 
एए्एथर ग्एए_ १६५६, शो रएप्टपएए ग्रुप, (बरएड रूप५ भप्दएए सएदत, (फिबएण्यो, 
(एन्णूल्प्ग्धर्० फऐेल्सलत्कुचाला।. बाप ४87९००चश्णाह 9०00०) तषा २ मार्च 
१६५७ वो बेद्रोय भण्टार निगम [एल फग्)लाएण्आण8 एजा०7०/।०ग) गो 
रुथापना गो गई । पार्य १६६० वे प्न्त तक १३ राम्यों मे इसी प्ररार जे मण्यार 
विगम स्थापित विए जा चुत हैं। राष्ट्रीय सहकारी विकास ठप मष्यार मध्डल 
शाष्ट्रीय-स्तर पर नीति बा निर्माण गरने तथा विधछ ४5% करते वालो सस्या है । 
इपहा मुझ्य कार्य ग़दशारों समितियों एवं मष्दार निमर्मों हारा इंषिल्ठपन ने 


रण भारतीय प्रव॑ध्ास्त्र 


विधायन (?70०68»78), विपणन, संग्रहण तथा प्रायात व निर्यात करने को 
भायोजित एवं उत्साहित करना है। यह मण्डल राज्य सरकारों एवं राज्य भष्दार 
निगमो को ध्र्थ-सहायता भी प्रदान वरता है। इसके भ्रतिरिवत “'मारत प्रमेरिका 
प्राविधिन सह्गारी योजना! (90० - ए. 8 '४्लेमाव्ये 00-०श४।ए० 
४०ह४0४१०) के प्रन्तगंत पुरातन कोटि के गोदामो को प्राधुनिर्तम बनाया जा 
रहा है । द्वितीय योजता के भ्रन्‍्त तक भडी वेन्द्रो मे लगभग १,६७० तथा ग्रामीण* 
क्षेत्री मे लगभय ४,१०० गोदाम स्थापित्त किए जा चुवे थे। तीसरी योजना के 
भ्रन्तगंत मण्डी-केन्द्रों में ६६० तथा ग्रामीण क्षेत्रों में €₹०० भतिरिकत गोदामों के 
निर्माण का लक्ष्य रकसा गया है । योजनाकाल में गोदाम-नियमों वी भण्डार-क्षमता 
३४ साख टन से बढाकर १६ लाख टन तथा सहवारी समितियों ने गोदामों की 
क्षमता ८५ लाख टन से वढावर २० लाख टन कर देने का झ्रायोजन है । 

(६) परियहन के साधनों का विकास--भारतीय कृषि विपणन 
पद्धति की भ्रव्यवस्था एवं विघठितता (0/3080॥/88४००) को दूर गरने ये लिमे 
यह परमावश्यक है कि देश में व्यापक स्तर पर परिवहन के सस्ते एवं सरल साधनों 
का विकास किया जाये | इस दृष्टिकोण से प्रत्येक गाव को पक्की सड़वों द्वारा मण्डी 
से मिलाना राज्य का प्रथम ध्येय होता घाहिये। परिवहन के साधनों को पर्याष्तता 
के साथ-साथ उनवे' किराये भाडे की दरो का सस्ता होना भी नितान्त श्रावश्यक 
है। शीघ्रनाशक कृषि उपजो को मण्डी तक ले जाने के लिये झ्षी्रणामी परिवहन गे 
साधनौ का विकास किया जाता चाहिये । हमारे देश मे परिवहत के साधनों का 
विकास करने के उद्देश्य से एक २० वर्षोय योजना बनाई गई है। इस गोजना की 
अवधि सन्‌ १६६०-६१ से लेकर सन्‌ १६८०-८१ तक होगी । इसके मुख्य लक्ष्य इस 
प्रकार हैं --(क) एक विकसित कृषि क्षेत्र का गाव पववी सड़क से ४ मील प्रथवा 
झ्रय किसी भी प्रवार की सडक से १) मोल से श्रधित दूरी पर न रह जाये । (ख) 
प्रधंविकसित क्षेत्र वए गाव पवकी सड़क से ८ मोल प्रथवा श्रन्य बिसी भी प्रवार की 
सडक से ३ मील से श्रधिक दूरी पर न रह जाये तथा (ग) श्रविकसित एव गेर-कूपि 
क्षेत्र का गाव पक्की सडक से १२ मील प्रथवा भ्न्य विसी भी प्रकार को सश्क से 
५ मोल से भ्रधिक दूरी पर न रह जाये $ इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लेने पर प्रति 
१०० वर्ग मील के पीछे देश मे ५२ मौज सडकें हो जायेंगी, जबकि प्राजवल बैवल 
१३ मील ही है। इस प्रकार योजना के पूर्ण हो जाने पर यह श्राशा की जाती है 
कि परिवहन सम्बाधी समस्या कसी सीमा तक पर्याप्त सरल हो जायेगी । 

(७) सहकारी विषणन समितियों को सगठित करना (छह8४ांगे४- 
शक 0 0०-णुश्ाब्धए०. जाध,लगराड्ट 90ण८६४९१) --+भारतीय कूपकों को 
सगठित करने, उन्हें भ्रपने मूल्य का उचित मूल्य दिलाने, उत्पादक झौर प्रातिम 
उपभोवता के बीच मध्यस्थो को समाप्त करने तथा मण्डियों की कपटपूर्ण पद्धति से 
कृषक को बचाने के लिये सहकारी विषणन समितियों को व्यापद स्तर पर संगठित 
करना नितान्त भ्रावदयक है | सहरारी बिएथन झम्रितियो को सफल बनाने के लिये 
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इनकी कार्यप्रणाली वो कूपि-साख समितियों (87०णेछार 0:04 80260०3) 
के साथ समम्वित झूर देता और भी उत्तम होगा | इस प्रवार भारतीय कूपक की 
प्रतेक समस्याशों का समाधान हो जायेगा । सहकारी विषणन समितिया नवेबल 
बंधक को उसी उपज का उचित मूल्य दिलाने में सफत होंगी वरन्‌ उसमे 
सहमागिता एवं सह-अस्तित्व की भावनाझों को परिपूर्ण करते उसके सामाजिक एव 
मैंतिक जीवन को ऊचा उठाने में भी सफ्स सिद्ध होगी । इस प्रबार राहकारी 
विपणन समिठियाँ भारतीय बूपक् को निघनदा निटीहता एवं ऋणग्रस्तता से 
छुटकारा दिलाकर उसके जोवन-स्तर फो ऊचा उठा सकेगी । हमारे देश में पचवर्षीय 
योजनाग्मी के अन्तर्गत सहक्षारी विषणन समितियों को सग्रठित करने का व्यापक 
बार्पत्रम रकसा गया है $ 
सहकारी विपणन (00-०००:४४४७ 2[87:697१) 
भ्र्यं - समाजवाद भौर लोकतत्र के मूल्यों पर भ्राधारित एक योजनावद्ध 
अर्ध-व्यवस्यां भे सहकारिता श्राथिक जीवन को भ्रनेक शाखाभ्रो के सगठत या 
मूलभूत प्राधार है । सहकारी विपणन भी भाधथिक जीवन को एक मुख्य शाखा वी 
संगठित इकाई है । “जब कुछ उत्पादक झपनौ-भपनोी उपज को व्यक्तिगत शप से 
घृषर्‌ पृथक न बेचफर, एक राहुकारो विषणन समिति के ब्राथोजन हारा संयुक्त रूप 
से बेचते हैं, तब इसे सहकारी विषणन कहते हैं ।” 'शाही-कृषि श्रापोष! (छ०हुण 
(0०0०७७०8०४ 07 2 87/20007०) ने सहकारी विपणन समितियों को महत्ता इन 
शास्दों में व्यक्त को हँ--"प्रादर्श उद्देश्य यह है कि सहकारी विषणन समितियाँ 
कृपकों को प्रपनो उपज का उत्पारन करने झोर उस्ते तेपार करने के लिए शिक्षित 
करंगी शोर विभी के लिये पर्याप्त मात्रा में उपन प्रदाव कर सकतगो शिकसे शुशल 
भरे णीकरण भी हो सकेगा भोर भारतीय उत्पादकों को निर्मात बाजार से सोधा 
सम्दन्पित दर देगोर ।/ 
सहकारो विपणन श्रमितियों का संगठन -- सहकारी विपणन 
समितियों का सगठन प्रतेक प्रकार से होता है --(४) कुछ समितियां प्रत्यक्ष रूप 
से भ्पने सदस्यों से उपज क्रय करके एक्त्ित कर लछेती हैं, तत्पइचात्‌ उपज का 
सधित श्रेणीक रण करके भयनी इच्दानुसार बेच देती हैं। इत समितियों को जो 
साम प्राप्त होता है वह वर्ष ने प्रन्‍्त म॒ सदस्पो को वापिक लामाश मे रूप में 
वितरित बार दिया जाता है । (प) कुछ विपणन समितिया हिस्सा-यू जी (5055७ 
05978]) द्वारा सगित वी जाती हैं तथा हिस्सा-पू जो पर एक निश्चित दद पर 
ब्याज दिया जाता है। (४7) कुछ समितियों का सम्ठन कैवल इस झाघार पर होता 
है दि सदस्यों से हिम्मा-पूजी लेने वी अपेशा एक निश्चित प्रदधथि तर अपनी 
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उपज को बेचने के लिये समिति को देने का बचन ले लिया जाता है। (श) कुछ 
विपणन समितिया झपने सदस्यों को उपज को थृयक््‌ ययत्‌ रूप से कमीशन के 
प्राघार पर वेचती हैं । पि 

सहकारी विपणन समिति के कार्ये --सहक्वारी विषणन समिति वे मुख्य 
कार्य इस प्रकार हैं -- () समिति अपने सदस्यों से हृषि-ठपत्र एवं गृह-उद्योगो 
के उत्पादित माल को एक्थ्रित करके, उसका श्रेणीतरण व प्रधाणीकरण करवे' उसे 
अपन सहकारी-सधो (0०-०9९४४४४७ [?४१९:०७४०४४) को बेचने के लिये दे देती 
है। (४) समिति अयने सदस्यों को उतते उपादित माच के बदते में ऋण प्रदान 
करती है। (7) समिति अपने सदस्यों के उत्पादित माल को बेचने के लिये 
प्रतिनिधि ([६९७7९३९००४४६४७) वा कार्य करती है। उत्तर प्रदेश और बिहार की 
गना समितिया यही कार्य करती हैं। (/ए) समिति प्रयने सदस्यों को उत्तम फोड़ि 
का माल उत्पादित करने के लिये प्रेरित एवं प्रोत्माहित करती है। (९) गुछ 
विपणन समितियां विक्य के साथ-याथ झउने सरईस्यो को छझण तथा प्रन्य सुविधाएं 
भी प्रदान करती हैं। हमारे देश में मद्रास राज्य वी विपणन समितिया इस दृष्दि 
प्रभसनीय हैं। (पा) प्रल्त में सहकारी विपय्न समितिया स्कूल, अस्पनाल तथा सडको 
आ्रादि के निर्माण में सहयोग प्रदान करके समाज-सेवा (8022 5०706) का कार्य 
भी करती हैं । 

सहकारी कृषि-विषणन के लाभ :--सहकारी कृषि-विषणन के मुल्य लाम 
इस प्रकार हैं --(7) उत्पादक झौर उपभोतता के बोच निडट सम्बन्ध >सहाारी 
विपणन समितियों की स्थापना से उत्पादक और उपभोक्ता के बीच वी मध्यस्थो वी 
लम्बी शुववा टूट जाती है । फतव उत्पादक्तो और उपभोकताग्रा में निकट वा 
सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। इससे एक ओर उपादको का झवनी उपज ना पूरा 
भूह्य मिल जाता है तथा दूसरी झोर उपमोस्ताप्रो को पहले की अपेक्षा सस्ती दर 
पर तथा उत्त मक्ोटि का माल प्राप्त हो जाता है। (४) उत्पादों को सौदा करने की 
शक्ति में वृद्धि --विपणन समिति एकाधिकारी थोक ज्यापारियों से समानता के स्तर 
पर सौदा करके अपने सदस्यो की उपज को अच्छे मूल्य पर बेच सकती है। इस 
प्रवार सहकारी विषणन समितिया उत्पादक विक्रताओ में सौदा करने वी शजित 
(ए9ह्भणएह 0०.0०६७) में वृद्धि लग्तों हैं। (पर) मध्यस्यों का भ्रस्त --सहकारी 
विपणन समितियों की स्थापना से उपभोक्ता शौर उत्पादक दोनों वर्गों के बीच 
घोपणकर्त्ता मध्यस्थों (४३७0० 56७) का प्रन्त हो जाता है। विप्नन समिति 
सदस्य उत्पाददरो की उपय को एकत्रित करके सीये थोक दातारों में भ्रथवा 
उपभोवता सहकारी समितियों वो वेचती है । (४४) हृपषकों को सब्डियों की घोझे- 
बाजी से बचाता :--सहकारी विपणन समिति अबन संदस्य-उत्पादकों को, उचित 
सलाह देकर उन्हे प्रतियमित सण्डियो मे चलने वालो धोलेबाजी से बचाती हैं। 
यही नही, इन समितियों के सगठित हो जान पर कूपको वी माल बेचने की झत्रित 
झौर समय की पर्याप्त बचत होती है । (४) काल का भ णीकरण व प्रमाणीकरण .-- 
दिपणन समितिया अपने संदस्य-उत्पादकों के माल का उचित थरेणीकरण बे 
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प्रमाणीकरण करती हैं। इससे न केवल उपभौकताग्रो को उत्तम कोटि का माल मिल 
पाता है वरन्‌ कृषि-उपज की विपण्यता (ऐथयव्ल&ाआा>) भी बढती है जिससे 
प्रेरणा पाकर कृषक अधिक मेहनत व सलग्नता से उत्पादन-कार्य करते हैं। (रा) 
उपभोक्ताग्रों फो लाभ --सहकारी-विपणन समिति एक व्यक्तिगत उत्पादक की 
तुलना में उपगोवताओं की आवश्यकताझों व रूचियो का अ्रध्ययत करने में अधिक 
सफल सिद्ध होती है| श्रत विषणन समिति बाजार की मांग का भ्रवत्तोकन करके 
सदस्य-उत्प।दको को उन्ही वस्तुओ के उत्पादन के लिये प्रोत्साहित करती है। 
(४) चस्तु-पू्ति पर निपस्त्रण --विपणन समिति बाजार मे भ्राने वाली उपज की 
पूर्ति को नियन्त्रित करके उसकी कीमत को बढा सकती है तथा फसल्न पकने के 
समय, वाजार मे पूर्ति की प्रधिकता के कारण जो अन्यथा मूल्य में भारी कमी श्रा 
ज ती है, उसे रोककर मूल्य मे रिथरता (8:७»]0४ 7० 070७) लाती है। इस प्रकार 
समिति सदस्य-उत्पादकों को झ्रपनी उपज का बहुत ऊचा मूल्य दिलवाने में सफलता 
प्राप्त करती है । (7) विपणन सम्बन्धी सेवाओं मे मितव्यिता --एक सहकारी 
विपणन समिति बहुत बडी साझा में व्यापार प्राप्त करती है। इस प्रकार उपज 
की दुलाई, उसे स्टोर करना, ग्रेड देवा तथा उसका विधायच (?70०९४४7९) प्रादि 
विपणन सम्बन्धी सेवाएं उत्तम ढंग से तथा मितव्ययितापूर्वक की जाती हैं। (5) 
कृषि-उपज का सुरक्षित संग्रह --संदस्य-हपकों को प्रसामप्रिक एवं प्रतिकूल 
परिस्थितियों में उपज वेचने से रोकने के लिये सहकारी विपणन समिति गोदाम 
(6000%79) बनवाकर क्ृषि-उपज का सुरक्षित सग्रहण कर सकती है। यहद्दी नहीं, 
समिति इस सग्रहित उपज के ध्राधार पर अधिक सरलतापूर्वक ब्याज की मीची दर 
पर एपया उधार लेकर सदस्य-उत्पादकों की तत्कालीन साख्र सम्बन्धी ग्रावश्यकतापो 
की पूर्ति करती है। (४) विज्ञापन एवं प्रचार---सहकारी विपणन समिति सदस्य- 
कृपको की उपज का विज्ञापन (&0४०८४४७:४८००) एवं प्रचार (970फ४80ा09) 
करबे' उसके बाजार के क्षेत्र को बढा सकती हैं तथा इस प्रकार सदस्यो की उपज 
की माग को व्यापक एवं प्रभावोत्पादक (588०४४७) बनाकर उन्हे प्रधिक उत्पादन 
बरने के लिये प्रोत्साहित करती है । (४) कुपकों मे सहकारिता की शिक्षा फा 
प्रचार --प्रन्त मे सहकारी विषणन समिति कृपको को सहकारी प्रयत्न एवं व्यापार 
करने की विधियों भें महत्वपूर्ण प्रशिक्षा प्रदात करके उनके जीवन भें सामराजिक्ता 
तथा भ्रातृत्व वी भावना वा उदय करती है ॥ 
सहकारी विषणन की सफलता को प्रावश््यक शर्तें --सहकारी विपणन 
* सहकारो विपणन सर्मीत” को सफ्लता पर आधारभूत है॥ सहकारो विपणन 
समिति बी सफलता के लिये कुछ श्रावश्यका छत इस प्रकार हैं -- (0) समिति 
को बडी मात्रा से व्यापार प्राप्त होना चाहिये । इसबे लिये यह झावश्यक है 
कि (झा) डिसी क्षेत्र के अधिताधिक हृपक विपणन समिति की सदस्यता ग्रहण करें 
तथा (पा) समिति के सदस्य अपनी समस्त उपज विपणन समिति के द्वारा ही बेफे । 
(०) समिति का भ्रवन्ध कुशलता पूर्वक्क एवं मितव्ययितापूर्वक होना ाहिये। 
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(90) समिति के पास पर्याप्त मात्रा से प्रूजी होनी चाहिये जिससे कि उसकी कार्य 
पद्धति सुचारू रूप से प्रवाहित होती रहे । (१४) समिति को प्रपने प्रति सदस्यों में 
घैयें एवं विश्वास उत्पन्न करना चाहिये तथा (४) विपणन समिति को नगरों में 
स्थापित उपभोक्ताओं की सहकारी समितियो से प्रत्यक्ष व्यापार करना चाहिये । 
भारत से सहकारी विपणन --भारत में सर्वप्रथम सन्‌ १६१२ के 
सहकारी समिति प्रधिनियम (00-०ए०७४७४७ 800९६९७ 4०/) के प्रन्तर्गत सहकारी 
विपणन समितियों को संगठित करने की व्यवस्था थी गई थी। सहकारी विपणन 
समितियों को विश्िन्न उद्देश्यों के श्राधार पर ४ भागों में विभाजित दरिया जाता 
है -“(अ) कृपि-उपज का क्रय विक्रय करने वालो समितिया, (भा) कृषि-उत्पादन 
झौर विक्रप समितिया, (इ) कृषि के अतिरिक्त भ्रन्य प्रकार के उत्पादन को क्रय- 
विक्रय करने बाली समितिया तथा (ई) कृषि के श्रतिरिक्‍त पझ्न्य प्रकार के 
उत्पादन और विक्रय समितिया । हमारे देश मे केवल एक ही वस्तु का क्रय-बित्रय 
करने वाली समितियों की सस्या सर्वाधिक है। इनमे उत्तरप्रदेश शौर बिहार को 
गन्‍ता विपणन तथा विकास सहकारी समितियां (80ह8९७४7० जैक्षार९णाह शाते 
]00700०७७४९७६ 00-०ए७:०४ए० 80००॥९8) तथा महाराष्ट्र की “कपास ओठने 
बाली तथा उसको साफ बरने वाली समितिया,” (000003 धणावहह़ &0 770९00- 
89708 8000०(0७) भ्रधिक प्रमुख है । हमारे देश में सहकारी विपणन की सरचना 
(807००४0१७) स्तूप (?:८७7770) के ग्राकार जैसी है। इसमे सबसे नीचे प्रयमिक 
सहवारी विषणन समितियां (छशवक्षाए 00० ठफुशशधए० हाशय:श्थायड्ठ 500०0०8) 
हैं। इनया कार्यक्षेत्र एक तहसील है। ये समितियां () उत्पादकों से माल क्रय 
करने बेचती हैं प्रथवा उनके एजेस्ट का कार्य करती है, (७) उपज की धरोहर पर 
सदस्यों की ऋण प्रदान करती है तथा (77) सदस्यों मे उन्नत वीजो व उवरको का 
वितरण करके उन्नत खेती से सम्बिन्धित सेवाएं प्रदान करती हैं। प्रायमिव 
समितियों के ऊपर केन्द्रीय विषणन संघ (कक्राए७४ए७४ ऐगाणा$ ध्यावे ए'९ऐ७४- 
।000॥8) हैं जिनका कार्य कृषि उत्पादन एवं भ्रन्य वस्तुओ्रो का क्रय विन्नय परता 
तथा प्रारम्भिक समितियों फो ऋण एव प्रस्य प्रकार की सहायता प्रदान बरना है । 
इनके सदस्य ध्यक्ति तथा समितिया दोनो ही हो सब्ते है । सबसे ऊपर राज्य 
विपणन समितिया (8:88 उध्याणफ्राइ्ट 500०४०७) है जिनका कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण 
राज्य (70०777००) होता है। इनका कार्य, (0) स्वतत्र रूप से व्रय विक्रय करना, 
(0) झाज्य के केन्द्रीय सघो एवं प्रारम्भिव समितियों को ऋण एव ग्रन्य प्रदार वी 
सहायता प्रदान करना, (४) उन पर नियत्रण रखना तथा (७६) राज्य 
मे सहकारी विपणन वे वार्य में सामन्‍जस्य (00-०वागरणधाणा) उत्पन्न बरना है। 
३० जून सन्‌ १६६० वो देश में प्राथमिक समितियों वी सख्या १,५०१ थी । इनम 
से उत्तरप्रदेश मे ५०५, पश्चिमी बंगाल मे ३०१, गुजगत म॑ १२७, मँसूर मे २३३ भौर 
आन्‍्ध्र प्रदेश मे २०४ विपणन समितिया थी | इन समितियों वी रादस्य सलूया 
११ ५४ लाख भौर कार्यशील पू जी (०८8 00४४) १८ ५८ करोड रुब् थी । 
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सन्‌ १६५६-६० में प्रायमित्त सहवारी विपणन समितियों ने लगभग २११२ 
करोड झ० का माल स्वतत्र उत्तरदायित्व पर तथा २५५२ करोड श० का माल 
सदस्यों वे! एजेस्टों (8००६७) के रूप में बचा | ३० जून सन्‌ १६६० को केन्द्रीय 
विपणन सघो को सख्या ५११ थी, जिनम से उत्तर प्रदेश में ७६, महाराष्ट्र मे 
२२२, गुजरात में १६३, हिमाचल प्रदेश मे ५ और प्रान्न्न प्रदेश में १४ विपणन 
सघ थे । इसी समय भारत म राज्य विपणन समितियों वी सख्या २१ थी । सन्‌ 
१६६०-६१ तक देश भर म १,८६६ प्रारम्मिक त्रय्र विक्रय समितिया थी । तीसरी 
योजना में ६०० प्रतिरित्रत प्रारम्मिक क्रप विकए्र समितिया की स्थापना का लद॒य 
रकया गया है । इस प्रकार तीसरी योजना के भ्रठ तक यह झ्राशा की गई है कि 
देश को २ ५०० मदिपों म॒ से भ्रत्येक्ष म प्यवा प्रत्येक के पास एक सहकारी विक्रय 
समिति हो जाएगी । एक झनुमान के झनुसार विश्नी समित्तियों द्वारा प्रतिवर्ष 
कृषि-उपज सम्बन्धी कुल व्यापार (०७ ए०एणछघ९ ० #/घ९०६ए7१) 808॥989) 
इस समय लगभग २०० वरोड रुपये का किया जा रहा है। तुतीय योजना के प्रन्त 
तर इस व्यापार के परिसाण में दुद्धि ४०० करोड रपये तक दो जाने की पाया 
है । हमारे देश मे सहकारी विपणन के क्षेत्र में सर्वाधिक्र प्रगति उत्तर प्रदेश, 
महाराष्ट्र, बिहार व सद्रास राज्यों ने को है। ययपि पश्चिमी बगाल की घात व 
प्ट्सन वी विक्रय समितियों को विशेष सफचता भ्राप्त नहीं ही सकी है, परन्तु 
महाराष्ट्र श्रौर गुजरात म कपास की विक्रय समितियों को सफलता उल्लेखनीय है । 
उत्तर प्रदेश को “गन्ना विषणन समितिया” कारखाना म प्रयुक्त होने वाले गन्‍्ने 
बा ६०% भाग बेचती हैं, संदस्यो को वीज प्रौर उबंरक प्रदान करती हैं तथा उन्हें 
सेती के लिये ऋण प्रदान करती हैं ॥ गना-विपणन समितियों के अतिरिवत उत्तर- 
प्रदेश की “पी की विषणन समित्या” भी पर्याप्त सफ्ल रही हैं। 
भारत में फृषि-उपज फे सहवारी विपणन की धीमी प्रगति के 
कारण (१99 (४०5९४ ० ॥08 8]0न 77087९55 0६ ॥206९00:8) 00-0९:४- 
7४७ 3]67),९५४७६ 39 १70॥७) $--हमारे देश मे सहकारी विपणन को धीमी प्रगति 
मे बुछ मुख्य ग(रण इस भ्क्तार हैं --0) सहकारी श्राज्दोलन पी एपागी 
प्रपति (0ाल-अपेल्व॑ फेकलेग्फ्घार्या ण 0०-7ल्धए० आ०वणथ्यं) ++ 
भारत में सहवारी भान्दोलन ने सर्वाधिक श्रगति सहकारी सास क्षेत्र से 
की है तथा सहकारी विषणन को कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया । प्रत सहवारी- 
प्रान्दोत्ञन वो एवगो प्रगति राहक्ारी विषणन की धीमो प्रगति का प्रमुख कारण 
रही है। (४) विपणन को झापारभृत प्रविकसित दइच्चायें (ए४0७९ै०्कुल्त फडघा० 
एलाठाधणाब ० 357:ल्‍0778) -- हमारे देश में विपणन की ग्राधारभूत 
प्रविकसित दशायें सहचारी विषणन की तोर गति से धगति में दूसरा मुख्य 
भ्रवरोधक रही हैं। देश ये विषणन को भ्राघारशूत भविकसित दश्शायें इस प्रत्मार 
हैं --(प) परिवहन एवं राचार के साधन झविवशित एबं श्रपर्याप्त हैं। (मा) 
देश में कृवि-उपों के सर्चमान्य प्रमाप (8(8४00०9) तथा श्रमाणिक ग्रेड 
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(क्ल४0०७) नही है तथा (इ) कृषि-उपज को सुरक्षित रखने के लिए भडारो 
(60०0००७79) की अपर्याप्तता है। विपणन की इन समस्त शभ्राघारशिलाओं वी 
अविकसित अ्रवस्था के परिणामस्वरुप सहकारी विपणन वे क्षेत्र भे भी आश्ञातीत 
प्रगति नही हो सकी है ॥ (॥7) सरूएकारो विषणत्र सम्रित्रियों फी वार्ष-सचालन 
सम्बन्धी कठिनाइया --प्रत मे सहदारी विपणन समितियों वी वायंसचाहन एवं 
कायपद्धति की अनेक कठिनातट्यो एवं समस्थाणों के परिणामस्वरूप भी सहकारी 
विपण्न वे क्षत्र में पर्याप्त प्रयति नहीं हो सकी हैं । ये समस्याएँ एवं कठिनाडया 
मुरयत इस्र प्रकार हैं --(ग) समितियो की वाजार सम्बन्धी हलचतो वे सादवन्ध मे 
अज्ञानता (श्रा) गाव के महाजनो एवं व्यापारियों का कृषकों पर ऋणभार तथा 
प्रभुत्व, (इ) सदस्यो वी समितियों के प्रति ग्ेर वफादारी (फाजठु थार), (६) 
कृपको की श्ज्ञानता एवं निरक्षरता, (उ) व्यापारियों व श्रन्य निहित हितो 
(ए०४४९१ 77(67९४४$) का इच समितियों से ग्रसहयोग एवं प्रविद्वन्दिता, (ऊ) 
प्रशिक्षित एव कामवु टाल प्रव यक्रो रा अभाव, (ए) प्राथमिर विपगन समितियों 
तथा उपभोक्ता समितियों के बीच पारस्परिव' सहयोग का अभ्रभाव, (ऐ) समितियों 
को तकनीकी एवं निपुण सलाह व निदंशव का अभाव, (प्रो) विपणत-वित्त 
(#४75९४०8 7४७०७) प्रदान करने की कठिनाइया, (ओर) सहकारी ग्रविकारियों 
में न्‍्यापार कौशल की कसी तथा (पर) बाजारों वी व्यवस्था तथा भध्यस्यों के 
म्रनुचित वार्यों के नियन्त्रण के लिए वेधानिक व्यवस्था का ग्रभाव । 
भारत में सहकारों विषणन को सफल बनाने के लिये मुरय सुझाव 
(0[0॥-. 8028९8/ जाड 0ि पि6 डिफ९०९७३ ० 00 णणणवाकए० अब] लंगाह 
प89/9) --(१) संट्कारी विष्य एवं सहरारो शाम श्रन्तसम्बन्ध स्थापित 
करना सहकारी विपणन को सफ्द बनाने के लिये सर्वत्रधम्र झ्रावश्यक शर्त यह 
है कि सहकारी विपणन का सहकारी साथ के साथ अन्लसम्बान्धति किया जाना 
चाहिये। इसके लिये यह आपश्यक है कि सहक्षारी साख समितिया श्रपने सदस्यों 
को इस बात के जिये प्ररित करें कि वे अपनी समस्त उपज सहकारी विपणन 
समितियों के द्वारा ही बेवें ! इस प्रसार सहाारी सादे समितिया अपने सदस्यों को 
दिये गये ऋण का ठीक समय पर भुगतान पा सेंगी जिससे उतके कार्य सचातने में 
तीब् प्रयाह भ्रा सबेगा। (7) विपणन रामितियों शौर उप»ोकक्‍ता समितियों मे 
प्रत्यक्ष व्यापार --मह॒कारी विपगत समितियों एवं सटकारी उपभोक्‍ता समितियों 
में प्रत्य्ध ब्ञापारित सम्यध स्थापित होना चाहिये । इस प्रगार विपणन पद्धति 
मे से झ्रतेक मब्यस्थों दो हटाया ता सकेगा जिससे एक ओर, उत्पादक्ों बो अपनी 
उपज वा परा मूल्य मिल राकेपा तथा दूसरी शोर, उपभोतताझों वो उत्तमकोदि वा 
तथा अवेधाइत सस्ता मात्र मिल सकेगा । (७) नण्डारों एवं गोदामों का निर्माण - 
सहयारी दिपणने को सफा बनाने के लिय देश की लगभग समस्त मण्डियां मं 
पर्याप्त सस्या म गोदाम श्रौर भण्डर वनाय जाने चाहिए। सरार वो भण्डार 
बन न वे ल्खि सहकारी विपयत समितियों को ऋण सम्वन्धी सहायता प्रदान करनो 
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चाहिये । पर्याप्व गरया में सुरक्षित अण्डारों को व्यवस्था होने से सहवारी विपणन 
स्रगितिया भण्टारों वी उपज के झावार पर बैको सत॒ पर्याप्त मादा मे वित्त प्राप्त 
बार सर्बेंगी रथा सदस्य उत्पादयों पी सास सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा परने 
में क्िसो सीमा तर सफव हो रर्वेगी । (7४) प्राविधिक श्रशिक्षा फा प्रवन्च -+ 
सहवारी विपणण समितियों के सफ्लतापूर्ववं संचालन वे लिये प्रवन्धवों वा 
प्रशिक्षित एवं ध्यापार कुशल होना नितान्त अनिवायय है। ञ्रत इन समितियों के 
प्रवस्थकों एव करमंचारियों को प्रशिक्षित बनाने वे लिये प्रशिक्षण-केन्द्रों वी व्यवस्था 
वी जाती चाहिय | (४) विपणन राघो की स्थापना :--सहकारी विपणन पति 
को सुम्यवस्थित, सुविव रित एवं सुमग्टित बताने वे लिये यह दितता-त वाद्यनीय है 
कि प्राथमिक सहनारी विषणम समितिया पृथक्‌ पृथक कार्य बरने वी ग्रपेक्षा 
सम्मिलित रूप स विपणन सघ [१ ७घ. ०+ह ऐवा०्घ9) बनाकर कार्य करें । विपणन 
सघो को प्रादश्चिक-स्तर पर ब्ेन्डरीय विप्णय सरथा में संगठित बर वेवा चाहिये 
तथा राष्ट्रीय-स्तर पर एदा * प्रलिल भारतीय सरदारी विषणन सघ” (#॥ [पा 
0० ०कुणथधच० आधार एचाणा) वी स्थापना की जानी चाहिये। इस प्रकार 
समस्त दश में सटरारी विपणन ये वार्यक्षेत्र मे एक्सूनता (७॥०िग्र/५७) एच 
एक्बद्धता भ्रा जाझ्यी तथा बाय सचालन समन्‍्वयकारी रुप महो सप्रेगा। (हो 
उपज वा विधायन तथा श्रणीकरण --हृपि उपज वी भाग को विस्तृत करने 
तथा उसकी कोटि को उत्तमोत्तम बनाने वे उद्देश्य से यह परमावश्यक है कि सहवारी 
विपणन समितिश सदस्य-उत्पादकों की उपज को एक्जित करने के पश्चात्‌ उसका 
उचित विधायन ([7707९४७८४७४), श्रेणीकरण (0790/08) तथा प्रमाणोकरण 
(8897047094707) करें । इस कार्य मे विषणन सधों झ्रथवा राज्य की केन्द्रीय 
विपणन भस्था वो समितियों दी सहायता बरनी चाहिये | (७॥) प्न्य मुभाव -- 
उपरोरत सुभावों ये अतिरिबत सहकारी विपणन पद्धति बो सफवब बनाने दे लिये 
कुछ मुख्य सुमाय इश प्रवार हैं --(भ) प्रारम्भ मे सहतारी विषणन समितियों को 
मूल्य बढने की श्ाशा मे उपज को प्रधिक दिनो तब यही रोकना चाहिये, गयोत्रि 
यदि भविष्य में सूहय बढने यी झपेदा बम हो गये, तब तवजात विषणन समितियों 
के वियठित होने करी भधिक राम्भाववा हो जायेगी । (प्रा) गायो को विपणम-केस्ट्रो 
से मिताने के लिये परिवहन एव सचार के सस्ते, सरल एवं प,.ठगामी साधनों कया 
वियास करना चाहिये । (इ) एफ राहुझारी विपशन समिति को ग्यासम्भय एक हो 
प्रवार की वस्तु पे विपणन में विशिष्टता प्राप्त करदी चाहिये ता (ई) सामुदामसिक 
विज्ञास सोजनाग्नों तथा राष्दीय प्रसार सेवा खण्डों में सहकारो विपणन पर विशेष 
बल प्रदात किया जाता चाहिये । 
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(फ्माताए१$ शाए 000 शिक्राशा) 
प्रावकथन -खाद्य समस्या एवं अ्वाल एक दूसरे वे कारण (0890०) प्रौर 
परिणाम (&॥6०) हैं । * जब किसी देश मे झ्रयवा किसी भाग में खाद्यान के झभाव 
अ्रथवा खाद्यात्न-क्र्य करने के लिए त्रय शक्ति (#छालाबचण्ठ एशत्था) ) कौ 
इपर्पाप्तता के कारण जनता प्रचलित मूल्यों पर पर्याप्त मात्रा मे खाद्यान्त प्राप्त 
करने में प्रसमर्थ रहतो है, तद उस स्थिति को प्रफाल कहते हैं ।” सन्‌ १८६७ ई० 
के भ्रकाल प्रापोग (770॥06 (१०००:०/०७००) के शब्दों मे, “काल का भ्र्थ बड़ो 
जनसस्या वा भूख से पीशित होना है।" भद्नाल वे प्राचीन ए+ भ्र्वाचीन रवरूप मे 
पर्याप्त ग्रन्तर झा गया है। प्राचीनकाल में झकाल वा भर्थ खाद्यात का भ्रभाव होना 
था, परन्तु श्राजवल अवाल वा प्र वस्तुओं का महगा तथा धन वा भाव चर्थात्‌ 
जनता में ऋय शकित का प्रभाव होना है । 
भारत में श्रकालो दा सक्षिप्त इतिहास (प्ानणाल्वरी छल-हाएणाए 
० ए४प९3 ४ पञात0) --भारतौय इतिहास के झवलोकन से पता चलता है कि 
हमारे देश मे ग्मति प्राचीन काल से ही प्राहृन्प्कि प्रकोप वे रूप मे झकाल पड़ते रहे 
है। हिन्दू शासतकाल मे यद्यपि देशव्यापी (00०7४७-७३०७) प्रकाल पडने का 
उल्लेख नहीं मिलता, फिर भी इतता निश्चय है कि समय समय पर मभिप्न-मितर 
स्थानो पर भ्रकाल पड़ते रहे | भारतीय इतिहास के भनुसार सन्‌ ६४०, ६४१, 
१०२२, १०३३, ११४८ झोर सन्‌ ११५६ मे भयवर भ्रकाल पडे थे । मुहिलिम शासने- 
काल मे भी देश पर भ्रकालों का जल्दी जल्दी प्रकोप हुआ । इनमे से सन्‌ १३४३ मे 
मुहम्मद तुगलक के शासनवाल मे उत्तरी भारत मे पडने वाला अश्रवाल तथा सन्‌ 
१६३० में शञाहजहा के शासनकाल मे देशव्यापी अकाल श्रत्यन्त भयानक रहे । इसके 
पश्चात्‌ सन्‌ १६६० से १७५० तक की झवधि से १४ भयकर प्रकाल पढड़े। 
भ्रदारहवी शहाब्दी के पूर्वार््ध तक भारतवासी भकाल को एक दंवी प्रकोप ही समभते 
रहे जिससे कि भ्रवालो के निवारणार्थ कभी इलाधनीय प्रयत्न नही किये गये। ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी के शासनकाल में (सन्‌ १७६० से १८५७ तक) देश वे विभिन्न 
भागों में १२ अकाल पड तथा ४ भीषण दुर्लूेमताए हुईं। सन्‌ १७६६-७० में बगाल 
में भीषण झकाल पड़ा जिसमे लगभग १ करोड व्यवित मृत्यु को प्राप्त हुये । सन्‌ 
१७६०-६२ में भारतीय इतिहास का सर्वाधिक भयकर भ्रकाल दक्षिणी भारत मे 
पडा जिससे विदपत महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश झौर मद्ास क्षेत्र प्रभावित हुये । ब्रिटिश 
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शासनकाल में सत्‌ १८५६ से १६०० तर को ग्रवध्ि में देशभर में ७ भीषण प्रकाव 
पड़े । सन्‌ १६०० से लेकर सन्‌ १६४३ तक देश मे कोई भीषण प्रकाल नहीं पडा। 
कुछ प्रथश्ञास्तज्ञो का मत है कि श्श्वो शताब्दी के उत्तराद्धों में पडने वाले श्रकालों 
मी भीपणता के परिणामस्वरूप प्रपताई यई सरकार की अकाल निवारणनीति के 
कारण ही सन्‌ १६०० रो १६४३ तक कोई भयकर झकाल नहीं पड़ा। सन्‌ १६४३ 
में बंगाल में सबसे भीपण थ्रकाल पडा जिसमे भारत सरकार वी प्रवाल नियारण- 
नीति पूर्णतया विफल सिद्ध हुई। कलकत्ता विश्वविद्यालय के मानवशास्त्र (६0000 
9००६9) विभाग की खोजो के प्रनुसार इस प्रकाल मे लगभग ई२ लाख व्यक्ति 
मृत्यु को प्राप्त हुये | भ्रकाल ग्रायोग (०:7७ (०एण्ा5आ०॥) ने इस अ्रकाल में 
मृत्यु सखया का अनुमान १० लाख से २० लाख के बीच में लगाया है। सरकार 
और व्यक्तियों द्वारा घन, प्रत्न और वस्त्र वी सहायता तथा चावल को भपच्छी फसल 
होने वे' कारण सन्‌ १६४४ के प्रारम्भ मे ही स्थिति पुन पहले जैसी हो गई तथा 
सर्वश्न शाति छा गई । सन्‌ १६५० में बिहार म बाढ़ तथा श्रत्यधिक वर्षा के कारण 
झरकाल की स्थिति उत्पन हो गई । सन्‌ १६५१ में गुजरात, पंजाब, मध्यप्रदेश 
तथा राजस्‍्थान के कुछ भागो में वर्षा के अभाव के कारण पभ्रवाल जैसी 
स्थिति उत्पन्न हो गई। तदुपरान्त, रानू १६५२ मे मद्ारा राज्य के सयल सीमा दोष 
में भीषण भ्रक्रास पड़ा परन्तु राष्ट्रीय सरपार ने स्थिति पर तुरन्त नही वाजू पा 
लिया | सन्‌ १६५५ से उत्तरप्रदेश के पूर्वी जिलों में भ्रतिवर्ष भीषण वर्षा भौर बाइ 
के फ्लस्वरूप भकाल जैसी ही भयानक स्थिति रहती है। भरत स्पष्ट है कि खाद्याप्त 
के प्रभाव के रुप में अ्रभी तक हमारे देश को प्रकालो के प्रकोप से पूर्णतः विमुकति 
नहीं मिल सकी है । 
प्रकालों के प्रभाव (56०६७ ०6 ह%्घ॥०७) --प्रकाल की भीषगता 
के परिणाम न केवल देश की तत्वालीन प्र्य-व्यवस्था के लिए भयरर होते हैं वरन, 
इससे भविष्य मे भी प्रतिश्चितता एवं भयक्ररता भाती है। भक्ाल के मुख्य भीषण 
परिणाम इस प्रकार द्वोते हैं। (0) पारिवारिक भ्रस्त-व्यस्तता --प्रत्नाल के प्रभाव भें 
प्राकर परिवार के थोड से भो सदस्यों वी नृत्यु से पारिवारिक जीदन विघकित 
(0/5०६४५॥३००) हो जाता है। कलवत्ता विश्वविद्यालय ने सन, १६४३ के 
भरास मे परिणाम का प्रध्यपत मरने के लिए लगभग ७०० परिवारों को जाबच 
को जिनमे से २४७१८ परिवारों को प्रस्त-ब्पस्त पराया। चू कि परिवार सामाजिक 
जीवन को प्रावमिक्याला तथा आवित ढाचे (छल्माए्मार 5ए०८ए९) की 
प्रधान इकाई है, इसलिए पारिवारिक भस्त-थ्यस्तता के परिणामस्वरूप समस्त सामा- 
जिक जीवन प्रस्त-व्यस्त हो जाता है । (0 भनेतिकता को प्रोत्ताहन --मानव के 
लिए सबसे महान संक्रट भूखों मरना है। भत भपनी क्षुषा तो शात करने के लिए 
मानव विवश होत्र प्रनेतिर कार्य करने से भी नहीं हिचकियाता। बयाल के 
भयकर भकाल के समय नारोत्व री पुजा करने बाला भारतीय पिता भपनी परुप्री 
के सतीत्व वा सौदा करता देखा गया था ।_पायिवारिक विधदन दे फ्लस्वरूद 
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पनेत' स्त्रिया अनैतिक वार्द करने के लिए दाघ्य होती हैं। (४) श्रमिकों कौ 
कार्यक्षमता मे छ्ृौस्त होना -अकाल मे खाद्यात्र के अभाव दे कारण नागरिक बहुत 
क्षीण और दुपंल्न हो जाते है जिससे उनकी जीवन शत शुस्य एवं कार्य-क्षमता क्षीण 
हो जातो है। भूख के बारण अ्नेको सक्रामक रोग फंलते हैं तथा क्षीण एवं दुर्बल 
माता-पिताओो वी भावी सतान भी दुर्बंल ही उत्पन्न होती है ॥ (४) क़षिण्डद्योग 
में श्रनिश्चितता --अकाल का हृपक को आर्थिक दशा पर भीषण प्रभाव पडता 
है। उसकी ऋय-शबित कम हो जाती है, कृषि उद्योग मे अनिश्चितता | जाती है 
तथा अन्य दल्तुओं की माग कम होने से उत्पादन भी घट जाता है। (5) पशु घन 
को हानी --अकाल मे खाद्यात् के साथ-साथ चारेका भी प्मभाव हो जाता हैं 
जिध्तसे कि पशु बहुत बडी सरया मे मर जाते है । (४) समाज में श्रपराघों पी 
वृद्धि --भूख से व्यथित मानव भ्रसामाजिक (8॥0 8००) एवं जबन्य कृत्य 
करने को विवश होता है! भ्रत स्वाभाविक दौर पर अपराधों में वृद्धि होती है । 
(९॥) सरकार एवं प्राथिक नियोजन --भ्रकाल की स्थिति मे सरकार वी आय 
कप हो जाती है । सरकार को अज्ाल पीड़ितों की राह्ययतार्थ अपार द्रव्य व्यय 
करना पडता है । फ्लत सरकार की भ्राथिक नियोजन एवं ग्राथिक प्रगति वी 
समस्त योजनाएं भ्रवरुद्ध हो जाती है । इस प्रकार झव्रालों से उद्योग, परिवहत 
झोर व्यापार भर्थधात्‌ प्रत्येक क्षेत्र मे प्रव्यवस्था एवं झवरूद्धता दिखाई 
देती है । 

श्रकाल के फारण (05५३७३ ०६ ए७0७७४०७);--प्रकाल है दारणों को 
मुख्यत दो भागो में विभन्‍्त किया जा सकता है --[श्र) तत्कालिक प्थवा प्रत्यक्ष 
कारण (0०ग्ताएण पड ०० एप्र०० 05०७७३) तथा दूरस्प अथवा प्रत्यक्ष कारण 
(869)00० 07 [हठाः९०६ 08॥505) 

(श्र) प्रत्यक्ष कारण --ये कारण इस प्रकार हैं --() पनावृष्ठि +- 
भारत में अकाल पडने का संवश्रमूख कारण झनावृष्टि रहा है। श्री नोत्स छा 
(7०४१९७) के ग्रनुसार * जिस वर्ष भी वर्षा महों होती, उसी वर्ष कृषि उद्योग मे 
ताला पड़ जाता है । इस सभय हमारे देश में कुल 2पित क्षेत्र बे बेवल २६४७ 
भाग पर सिंचाई की सुविधाये उपलब्ध है। भ्रत घुल इपित क्षत्रवा ७५६% 
भाग जलवृष्टि पर ही निर्भर है । एक अनुमात के अनुसार भारत में साधारणत 
४ वर्षों म एक वर्ष सूखा तथा प्रति १० वर्षों मे एक बार भीषण पग्रकाल पड़ता है। 
झत स्पष्ट है कि ग्रनावृष्टि देश मे झवाल पडने का मुख्य बारण है । 
(५) प्रतिदृष्टि-- कभी-वभी अ्रतिवृध्टि के परिणामस्वरूप नदियों में बाढ़ झा 
जाती है जो कि फसलो को पूर्णरूपेण विनष्ट करके श्पने साथ बहा ले जाती हैं 
और खाद्यान्न के भ्रभाववी स्थिति उत्पन करते प्रशल का कारक वनती है। 
(७0) बनों का झोबण -- हमारे देश मे कुल क्षेत्रफल वे २२९६ भाग पर ही वन पाये 
लाते हैं, जदकि ग्रच्छी जलवायु, पर्याप्त एवं समयानुवूल वर्षो के लिये कम से कम 
६३%८क्षे्रफत पर बन झवश्य होने चाहियें। ब्रिटिश्न द्ासनकाल में वनों का छोपण 
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प्रनियोजित ढग रो क्या या जिसने पलस्वरूप वन-लगाव वन-वटाव से पिछड़ 
गया तथा झ्रकालो म वृद्धि हुई ॥ (5) टिडिडोदल तथा अस्प बीमारिया -- टिटुडी- 
दल वे प्लाम्मण एप फसलो मे कीडा लग जाने की स्थिति में फसलों वो बहुत क्षति 
पहुचती है । इसके अतिरिक्त जगतो पशु-पक्षी भी भारतीय इृषि-उत्पादन वा एवं 
बडा भाग खा जाते है । एक झनुमान के ऋनुसार जंगली पद्चु पक्षी भारतीय कृषि 
उपज का २०९, भाग तक खा जाते है । भ्रत इस प्रवार याद्यान्नोपादन में कमी 
होने से बभी-वभी झव ल वी स्थिति उत्पन्न हो जातो है। (४) कम उत्पादन --- 
भ्रन्यान्य वारणों वे प्रतिरिबत न्‍्यूनोत्पादन ग्रझ्ाल का प्रमुख कारण है| जब 
जनसझ्या वी वृद्धि ने साथ साथ साथाज सी उर्ल्पात्ति उतनी तौज्ता से नही बडती, 
तब स्वभाविक रूप से खाद्याय का झभाव होकर अकाल की स्थिति उत्न्न हो 
जातो है । (५) परिवहन के साधनों दा प्रभाव -- प्र.घीतऊाल मे प्रावुतिय कारणों 
के साथ-साय परिवहन के सस्ते एवं सुविशस्तित साथनों वा अभाव भी शकालो का 
प्रमुख कारण रहा जिसके कारण अभबाल बे दिनो मे झीघ्नता एवं सरलता से भ्रधिक 
भन बाते क्षत्रो से श्रगालग्रप्त क्षयों तब बत नही पह्चाया जा सबना था । परन्तु 
भ्राजकल परिवहन ये साथनो बे पर्याप्त विवास (हो ,जाने से अकाल का स्वरूप ही 
परिवर्तित हो गया हे। भत श्ाधुनित्र युग मं बवाल का गुरुष कारण साथाप्त का 
प्रभाव न होकर जनता में क्रय-झवित का प्रभाव मान्त रह गया है । 

(श्रा) परोक्ष कारण -ये मुख्यत एस प्रवार हैं --0) निर्धनता -- 
हमारे देश में भ्रराल्तो वा वास्तविक एवं भाधारभूत कारब जनता बी निष्नता 
प्रयवा प्रय-शपित वा प्रभाव रहा है। भारत वी ७२९८ जनसस्या इृषि पर 
प्राशित है। भारतीय कूपि सबसे पिछटा हुमा व्यवसाय है जिसके फलस्वरूप 
फूपको के पास धन का प्रभाव है। फ्लतः खाद्यान्न के भूल्यों मे थोडीसी भी 
बूद्धि हो जाने पर देश म (भुखमरी फ्लने लगती है। (0) भारतीय कृषकों की 
ऋणप्रस्तता एुबं भाग्यवादिता --प्रधिशाण भारतोय कृपक ऋषणपरत हैं तथा 
भाग्यवादी होने वे कारण प्रररंष्य बने हुए हैं। फ्लत. उनते' पास क्य-पशवित 
पा प्रभाव है लोकि प्त्रात्न था परोक्ष वारण हैं। (७) भूषारण को प्रथा -वुद्य 
प्रयंशास्त्रियो वा बहता है दि भारत में भ्त्राला का मुख्य कारण जमीदादों प्रथा 
तथा विश्पतः स्पाई बन्दोवस्त वी प्रथा रदो है ।चूवि इस पद्धति मे मध्यस्ण बर्गे 
ने निर तर कृपबो का शोपण किया झोर दृषि-भूमि में कभी भो सुधार लाने के प्रयत्न 
नही किये, इसोलिए समय-रामय पर भुस्मरी भोर प्रत्ञालो वा प्रकोप हुपआ। (४) 
गृह-उधोगों का भरम्त.-ब्रिटिप्त सरकार वी निवार्थ-नीति (].85९९४ उक्‍बक 
ए०॥८७) ये परिणामस्वरूप भारत के लपुस्तरीय एवं गृह-उद्यागों का प्रन्त हो 
गया। फतत देश को यनतवा निर्घन एय निस्सद्वाय हो गई तवा भूमि पर जनसख्या 
मात भार बढ़ता ही गया । भारतीय वृषर, जोकि वर्ष म ४-६ महीने निटल्ला रहता 
है तया जो प्रिटिय शासनकाल से पूर्व रृपि बे झतिरिक्त स्रहायत उद्योगों द्वारा 
प्रपनी प्राय बढ़ा पाता था, प्रव झुटीर उद्योगो के प्रतव के परचात्‌ बेवत भात्र 
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कृषि पर ही आधशित रह गया। परिणामत समय-समय पर भुखमरी फ्रैल्ी तथा 
अकाल के भयक र चित्र देखने मे आए 

प्रकाल *'निवारण के उपाय (एक्फाह्तारक. 406 फष्कशाए68)-- 
झक्ालो को रोकन के लिये मुख्य सुक्ाव इस प्रकार हैं ४-7) छूषि मे उन्‍्तति-- 
देश मे भ्रकालो की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये कृषि की समुत्रति द्वारा, देश वो 
बढती हुई जनसस्या के साथ ही साथ खाद्यान्न की उत्पत्ति में वृद्धि करना 
आावव्यक है। इृपि में सुधार करने के लिये यह ग्रावश्यक्र है कि (प्र) भूमि-क्षरण 
को रोका जाए तथा बेकार पडी हुई भूमि को हृषपियोग्य बनाया जाए । [झआ) 
घिंचाई के साधनों का विकास करके देश के $ पि-क्षेत्रफल को श्रधिक्राधिक घिचित- 
क्षेत्र बचाया जाए । (इ) अच्छे उर्वरक एव बीजो “का प्रयोग किया जाए । (६ई) 
जगलो पथु-पक्षित्रो तथा फ्सल के रोगो से फ्ससो को सुरक्षित किया जाए तथा 
(उ) विज्ञान, भ्रनुसघान तथा सहकारिता द्वारा हृषि के साधनों में सुधार किया 
जाए। इन सब उपायो से कृषि-उपज मे वृद्धि हो सकेगी जिससे अकाल वी समस्या 
स्वत ही दूर हो जाएगी । (४) व्नारोपण --भूमि-क्षरण को रोकने तथा पर्याप्त * 
एवं समयानुसार जलवर्पा होने के लिये दनो का क्षेत्रफल बढाया जाना चाहिये। 
पर्याप्त वन-क्षेत्रफ्ल होने की स्थिति भें बाढ, अनावृष्टि तथा अतिवृष्टि वी समस्याएं 
इतिश्री (77१) को प्राप्त हो जाएगी | (9) उद्योग घधों पा विकास -- प्रकाल 
की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये हृपि-भूमि पर जनसस्या के दवाव को कम वरता 
प्रति आवश्यक है । इसके विये यह उत्तम द्वोगा कि देश में लघुस्तरीय, ढुटीर एवं 
विशालकाय उद्योगों वा विकास किया जाए । चू कि झ्ाजकल पब्रकात्न वी समस्या 
खाद्यान्न के श्रमाव वी समस्या नही वरन्‌ त्रय-शवित (एप९॥#व्णठ 70७७०) के 
भ्रभाव की समस्य्य है, इसलिये देश म उद्योग-घधों को विकसित करके नागरिकों 
की व्रय-शतित में वृद्धि करनी चाहिये। (ए) परिवहन के साधनों का विक्तास /-- 
कृषि एवं उद्योग तथा वाणिज्य एवं व्यापार के विकास के लिय टेश में परिवहन के 
साधनों का सुसगठित, सुव्यवस्थित, समायोजित एवं सतुलित विकास किया जाना 
चाहिये । परिवहन के साधनो वे विकास के दो परिणाम होंगे, सर्वप्रथम, इषि एवं 
उद्योग के क्षेत्र मे उन्नति होगी जिससे अकाल कौ समस्या स्वत दूर हो जाएगी श्रौर 
दूसरे, यदि भविष्य में किल्‍्द्ी क्षेत्रों में अकाल की सम्भावगा हुई दव भी परिवहन 
के द्रतगामी साधना द्वारा उस क्षेत्र मे खाद्यान्त की पूर्ति क्रबे तुरत्त ही समस्या 
को दबाया जा सकेगा ॥ (४) खाद्यास्त का एक्त्रीकरण -- चू कि कृषि एक ग्रतिश्चिव 
व्यवसाय है इसलिय भविष्य में ग्रकाल का पुनरावृत्ति की रोकने के लिये खाद्यान्न 
का एक्ज्रीररण दिया जाना चाहिये तवर सयत्या के अस्खुदय का समया उसे सुरन्त 
दबाने में सहायता लेनो चाहिय । वस्तुत मविष्य वे लिये खाद्यान्न के एक्त्रौवरण 
करने के लिग वर्तमान हृपि-पद्धति एवं कृषि-उपज में उन्नति लाना नितात 
आवश्यक है, क्योकि श्रभी तक ठो हमारा देश खाद्यान्न के विषय में झात्मपर्याप्त भी 
नही है, भत खाद्यान्न के एकत्रीवरण की सम्मावना करना सर्वया भ्रव्यावाद्ारिक है 
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(शा) परदेशागमन --दुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि यदि घनी जनमछ्या वाले 
देशो के झुछ नागरिक कम जनसल्य वाले परन्तु समृद्रिज्ञाली देशों मे जाबर वस जायें, 
तब बिश्व वे प्रत्येक क्षेत्र रो भत्ञात वी समस्या का ही चन्‍्त हो जाएगा । वस्तुत 
सद्वान्तिक दृष्टि से यह सुमाव भ्रकाल निवारण वा एक उत्तम सुमाव है, परन्तु 
आजकल विश्व कौ राजनंतिक परिस्थितियों कै कारण इस सुमाव की व्यवहारि- 
कसा में छदेह है। वस्तुत अ्रकाल-निवारण वे लिए क्सो देश को खाद्यान्न के विषम 
में भ्रात्म निर्भर तथा आत्मपर्याप्त होना चाहिये । 
सरकार की ग्रकाल निवारक नीति (क्रण्रघा० एला०ए ण धाल 
6०रणण्णव्ा) +-हिदु एवं मुस्लिम घारानकास में प्रकासप्रस्त क्षेत्रों की 
सहायता जितने भी प्रयत्न विए जाते ये उनका स्थानीय (.0०8)) महत्व होता 
था श्रौर ये समस्त प्रयाय तल्तालोन शासव को प्रभिरुचि (७४) पर निर्भरबरते 
थे। सरकार वो ग्रवाल-निवारत्र नीति कीदृष्टि से सन्‌ १५६५, १८७६-७८ सन्‌ 
१८६६-६७, सन्‌ १९६६-१६०० के भ्रकाल सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये | सन, १८६५ में 
उद्दीसां के भीपण भकाल के झ्वसर पर सरकार द्वारा झ्वाल निवारण के लिए 
सर्वप्रथम संगठित प्रयत्न विया गया। सन्‌ १८७६-७६ वे दक्षिण वे भगकर 
अ्रदाज्ञ ने पश्चात्‌ ररबार ने सत्‌ १८८० में सर रिचर्ड रची (87 प्रलब्यत 
$08८॥९३) दी प्रष्यक्षता मे एक भ्रकाल प्रायोग (फकाए0९ (00फरएा#नत्य) की 
वियुक्ित को । झ्रायोग ने भविष्य में ग्रकराल-निवारक नांति के तिर्माण-मम्बन्धी 
कुछ मुख्य सुमाव: इस प्रक्रार दिए --() रवस्थ एवं बाय बरतने योग्य 
व्यप्ितयों को निर्माण कार्यों द्वारा जीवकोपान्न वे साधन जुटाय जाने चाहियें। 
(४) बाय बरने में प्रसमर्थ एवं प्रस्वस्थ व्यवितयों को उनके निवास-स्थानों भधवा 
दरिद्रालयों (0००४ 7700%७४) मे निःशुल्क सहायता दी जानी चाहिये। (७) खाद्यान्न 
पूर्ति बे भ्रमावप्रस्त क्षोत्रो गो छोब्वर भन्‍्य क्षेत्रों मे शायन्यूति वा दायित्व 
ब्यवितगत सस्याभों पर छोड देना चाहिये । (7४) फ्सल नप्ट होने की स्थिति में 
सरकार द्वारा भूमिपतियों शी ऋण द्वारा तथा उनके लगाने की मुवित करे 
सहायता की जानी चाहिए । प्रत्राल प्रायोग के ईन सुमावों को व्यवाहारिक रूप 
देने थे लिए विभिन्‍न प्रातो मे भराल-निवारव नियम (एथएणथा७ 000७) बनाए 
गाए तथा सन्‌ १६६६-६७ झोर सन्‌ १८६६-१६०० के प्रतालों मं इस नीति का 
परीक्षण विया गया। सन्‌ १८१७ से भारत सरकार ने १३ वरोइ रु० वा वापिक 
प्रतास बीमा (8०७7० 7ए5ण्य७४०० 0:80) स्वीहृत विया जिससे प्काल- 
निवारण में पर्याष्छ सहयोग आप्त हुआ 
रान्‌ १८६६-६७ ने प्रदाल वे पर्चात्‌ सर जेम्स सॉयल को प्रष्यक्षता में 
दूसरा प्रताल प्रायोग_ तियुवत किया गया। इस पायोग ने निर्यन ब्यक्तियों की 
वि शुल्क सहायता करने, परोपकारी कोपों के प्रवन्ध बरते वे लिए नियम बनाने 
सुथा सहायताए सावजनित्र कार्यों के विवेन्द्रीयररण को दिस्तृत बरन का सुम्यव 
दिया। सन्‌ १८६६-१६०० के घराल मे पश्चातू सर एन्योनो मेकदानल्ड 
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(छि7 4 जाकर व७०३००४१०) की अध्यक्षता में तीसरे अक्ञान आयोग को नियुवितर 
की गई । इस ग्रायोग के मुल्य सुझाव इस प्रकार थे :--(0) प्रतालो का सामता करने 
के लिए नैतिक शक्ति अथवा जनता मे साहस दिलाकर (प्रताण 890+०8५ 07 
एप प्री६३६८०६ 7700 006 7९०7०) श्रादि विधियों का सहारा लिया जाना 
चाहिए । (7) भ्रकाल की स्थिति में ह्पको को शीक्रातिशीघक्र तकाबी ऋण प्रदान 
किए जाने चाहिये, उन्हे लगान से विमुक्तत कर देना चाहिये, तथा निर-तर जाग- 
रुकता एवं गेर-सरकारी सहायता हारा कृपकों मे दृढ़ता एवं साहस उत्पन्त करना 
चाहिए | (77) पशुओं के लिए चारे की समुचित व्यवस्था बी जानी 
चाहिए तथा (7९४) “रंफीसन बआलादर्श (]३8ीश३७ 3ै०त०) के झाधार 
पर सहकारी प्रान्दोलन तथा सरक्षणात्मक कार्यो के छप में (]र ४8७ 
पए००० ० 9700९०४ए० १४०४०) धथिंचाई के साधनों का विस्तार किया जाना 
चाहिये | सन्‌ १६९०० में भारतीय श्रवाल दुस्ट (पञाताक्षा 2९०06 बाणाए० 
गु+५७) की स्थापना को गई जिसमे थोडे ही समय मे २८ लाख रु० की राशि 
हो गई । सन्‌ १६३४ मे उत्त र प्रदेश का “र#छ॥ा० 07फशा8 एए०पऐ भी 
इसी कोप मे सम्मिलित वर दिया गया । सन्‌ १६१६ में एक भ्रकाल सहायता कोष 
(78070 [ऐेशार्श ७००) की व्यवस्था की गई जिसमे प्रादेशिक सरबारें प्रति- 
वर्ष भ्रपनी श्राथ का बुछ भाग जमा करती थी। 
श्रकाल-निवा रण की वर्तमान पद्धति .--वर्तमान समय में प्रषाल के 
निया रणार्थ सरकार पहले से ही तत्पर रहती है। मौसम सम्बन्धी सूचनामों तथा 
फ्सल्ल की उपज सम्बन्धी मष्वियवाणियों से सम्पूर्ण स्थिति का पहले से हो शान हो 
जाता है। अत सरवार द्वारा उचित सहायता प्रदान करने वे लिये एक सुनिश्चित 
कार्यक्रम पढ़ते से ही तैयार कर लिया जादा है । प्नावृष्टि, अतिवृष्टि, ताद्यान्नो के 
मूल्यों में वृद्धि, पशुओओो का इधर-उधर घूमना तथा उनवा विन्नय होता ग्रादि 
सम्भावित झकाल के महत्वपूर्ण लक्षण हैं जिनका सतकंता पूर्वक अ्रध्ययन करके 
तुरूत ही समस्‍या का समाघान कर दिया जाता है। प्रत स्पष्ट है कि प्राजवल 
भ्रकालों का भय बहुत दूर दुर हो गया है । सन्‌ १६४३ के बगाल-दुमिक्ष के पश्चात्‌ 
भारत सरकार ने सन्‌ १६४४ में सर जॉनवुडहैड (80 उक्त १४००००००) की 
अध्यक्षता में प्रकाल जाच झ्रायोग (87006 क्क्रपुणयढ (०छणाश्शाणा) वी नियुवित 
की । श्रायोग ने भ्रपनी प्रथम रिपोर्ट मे बंगाल वे अ्रकाल के कारणों तथा भ्रत्राल वी 
स्थिति का चित्रण किया तथा द्वितीय रिपोर्ट में श्रकाल-निवारणार्थ कुछ सुझाव 
प्रस्तुत विये जिनमें से बुछ मुख्य इस प्रकार थे --(7) २५ हजार तथा इससे भ्रधिक 
जनसण्या वाले क्षेत्रों मे खाद्य-नियत्रण का सहारा लेकर श्रन्न का उचित रूप से 
वितरण करना चाहिये । (0) “अधिक श्रन्न उपजाओ श्रान्दोलन” (0970७ फेण० 
७०१ #०४७००९४५) को प्रोत्साहित करके देश में साद्यान्नोत्पादन को बढ़ाना 
चाहिये । (७) समस्त देश में खाद्यान्न नीति को समन्वित (0०-097०/०) करने के 
उदय से केन्द्रीय-स्तर पर एक “प्रखिल्न भारतीय खाद्य परिषद (&॥ जात 
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ए००१ 0०ण४वा' तथा क्षेत्रीय-स्तर पर “सम्ेत्रीय साद्य[परिषदो” (ए6४20ढों 
पु००व (०प्रशथा3) की स्थापना करनी चाहिये । (:ए) सादाप्न वे क्रय पर सरकार 
बा पूर्ण एदाधिब/र ((००ए०/९४७ 3०7०%०७) होना चाहिये तथा इृप्कों को 
मण्डियों में सरतार बे हाथ खाद्यान्न बेचने वा प्रतोभन देना चाहिये। (४) लाइसेंम 
देने की सरकारो नीति को प्रधिक कठोर बना देता चाहिए । (९) कृषिल्जोत की 
प्रधिकतम सीया २५ एयड निश्चित करके, जिन दृधकों के पास इससे भधिक भूमि 
दो, उसे सरबार द्वारा प्रपने तिमत्रण में ले लेनी चाहिये!ंतथा (*श) जनगख्या वी 
तोज गति से द्ोत वली वृद्धि को वेशानिश साधनों द्वारा नियद्रित वरके खाय यी 
मात्रा को जनसस्या की मामर वो देखते हुय बढाना चाहिये । 

उपसहार -- श्राथिक नियोजन के बल पर हमारी सरकार ने वर्तमान 
स्थिति में पर्याप्त सुघार ला दिया है। सन्‌ १६५२ में रॉयल सीमा में भकाल 
बी रिथति उत्पन्न होने पर तुरन्त ही सरकार ते सेनिकों को झकाल पोडितो की 
सहापताप भेजा तथा लाखो ब्यवितियों वे प्राणों की रक्षा कौ। हमारी पंचवर्षीय 
गोजनाप्रो की प्रगति द्वारा, निकट भविष्य में यह झाशा की जाती है कि देश से 
अवाल वी सम्मावना सर्देव वे लिए इतिश्री को प्राप्त होत़र भवाल एक ऐतिहासिक 
घटना-प्रान्न रह जाएगा । 

भारत में खाद्य समस्या (००4 7०७०७ १० 7540) 

प्रावकयत --- साथ समस्या भारत की एक महवरपूर्ण तथा ग्रम्भीर 
शामस्था है। यद्ववि भारतीय कृषि-क्षेत्र ने ७६% भाग में साथ पस्े बोई जाती 
हैं तथा रामस्त एनसरुपा का ७२३७ भाग कूपि-्यवसाय में लगा हुमा है, तयापि 
देश की प्रावश्यक्ता को देखने हुए खाद्याश्न का उत्पादन पर्याप्त नही हो पाता है। 
पलत प्रतिवर्ष लाखो टन भताज विदेशों से भगाना पड़ता है। वस्तुत देश ने 
नागरिबों यो पर्याप्त मात्रा मे पोष्टिव भोजन प्रदान शुरना हो खाद्य समस्या गा 
मुस्य पहलू है । परन्तु हमारे देश में न तो जनता को मात्रा में ही पर्याप्त भोजन 
मिल पाता है भोर न ही गुणात्मस दृष्टि से पौष्टिक तत्व ही उपलब्ध हो पाते 
हैं। प्रा देश बी जनता वे शारीरिव मानसिक, एवं बौद्धिक वित्रास वे प्तिये 
सतुलित प्राह्दार (0057०९० 70०3) का उपततब्ध होना बहुत महृत्वपुर्ण है। 
भूख मानर की ऐसी मूलप्रवुत्ति (78/%) है जिसकी पूति सर्वत्रयम होती 
चाहिये | दसीलिये देश की खाद्य समस्या का समाघान बरना ही देशवासियों नी 
झाविर, साथाजिक एवं नेतिक प्रयति का प्रयम सोपान है । 

साद्य समस्या के दो पहलू (7७० 45ए८८६७ ७ #एण्वे :४०४'षण -- 
डिसी देद्य की साथ समस्या के दो पहलू मुध्य होत हैं :--(झ) परिमाण/त्मक पढ़यू 
(एएएश४८5४० /ै१7००६) तया (पा) गुणात्मर पहतू (९०७॥०६४० 59९८६) । 
हमारे देश भी साद्य समस्या परिमाणात्मर एवं गुणात्मा दोनो दृष्टि से भयकर 
रुप धारण जिए हुए हैं। हमारे देश में न तो पर्याप्त मात्रा मे साथ पूति ही है 
भौर न दी देश की जनता मो पोष्टिक एद सतुित प्राह्यर ही मिल पराठा है। 


श्श्र भारतीय प्रथेशास्द्र 


साद्यान की पअपर्याप्तता के ही कारण हमारे देश मे खाद्याप्त के मूल्य बहुत ऊचे हैं 
तथा प्रतिवर्ष ऊंचे ही होते जा रहे हैं । 

(श्र) खाद्य समस्या का श्पर्याप्त परिझाण पश्रथवा परिमाणात्मक 
पहलू. ([7४ए्रथव्या. ऐण्ध्धपांफ 00 ऐप्माधध्राए० 439९० ० ए00त 
एछ70फ्राक्णण --- ()) खाद्यात्र के परिमाणात्मक दृष्टिकोण से हमारी खाद्य समस्या 
भत्यन्त गम्भीर है। उन्नीसवी शताब्दी के चतुर्थ चरण (7१886) तक भारत में 
खाद्यान्न का उत्पादन खाद्यपूर्ति की सुलना में अधिक था। सन्‌ १८८० में भकाल 
भ्रायोग (8800७ 0०णाणाडथ०४) ने देश में खाद्याप्त के उत्पादन का ग्रनुमान 
४२० लाख टन तथा उपभोग का झनुमात ४७० लाख टन लगाया गया था। 
(0) सन्‌ श्य&८ के अ्रकाल हग्रायोग ने भी यही झनुमाव लगाया था कि देश में 
खाद्योत्पादन खाद्यपूर्ति की भपेक्षा भधिक है। (१४) २०वी शताब्दो के प्रारम्भ से ही 
भारत मे जनसल््या की वृद्धि की दर खाद्योत्तादन की वृद्धि की दर से श्रधिक ऊची 
हो गई। मूल्य जाच समिति (7706 छोणपुणणाएु 00077/0००0) के श्रनुसार सन्‌ 
१६१४ तक कृषि थोग्य भूमि की भ्रपेक्षा जनसछ्या अधिक तीवता से बढ़ी जिम्के 
कारण खाद्यान्न की आवश्यकता भूमि को उपज की अपेक्षा अधिक हो गई थी। 
(7४) सन्‌ १६९०१ से १६३१ तक देश की जनसस्या में १७% वृद्धि हुई, परन्तु 
छ्ाद्यान बोये जाने वाली भूमि मे केवल १६% वृद्धि हुई। प्रत सन्‌ १६२४ तक भारत 
खतद्यान्न का एक आपात-ऊकर्ता देश वन गया (४) सन्‌ १६३४ में डा० राधाकमल 
मुकर्जी (7 ॥2480/8 ०४७ 'ण:छय]) ने भनुमान लगाया धा कि एक सामान्य 
वर्ष मे भारत की खाद्य-उत्पत्ति देश की ६६१६ जनसख्या के लिये ही पर्याप्त होती है । 
(शा) सन्‌ १६३७ में बर्मा के भारत से पृथक्‌ हो जाते पर देद्य मे १३ लाख खाद्यान्न 
(चावल) की कमी हो गई। (रण) द्वितीय विश्वयुद्ध तक हमारे देश मे प्रतिवर्ष 

१५ लाख टन से २० लाख दन प्रतिवर्ष खाद्यात्र का श्रायात किया जाता था | 
(रण) सन्‌ १६४७ में देश हे विभाजन के पश्चात्‌ हमारी खाद्यान्न की कमी शौर 
क्री बढ गई । विभाजन में हमारे देश नो खाद्यान के उत्पादन क्षेत्र का ७५% भाग 
मिला, जबकि कुल जनसख्या का ८२% देश के भाग मे झाया। पश्चिमी पजाब व 
सिन्‍्ध का नहरी क्षेत्र पाकिस्तान मे जाने से भारत गेहू का झ्रक्षय भण्डार जो बेठा । 
एक अ्रनुमान के अनुसार विभाजन के कारण देश मे ७८ लाख टन खाद्या न, £ साख 
गाठ कपास तथा ५० लाख भ्राठ पटसन की कमी हो गई ॥ (5) पंचवर्षीय 
योजना के ब्यापक कार्यक्रम के भ्रन्तगंत,साद्यात के उत्पादन मे पर्याप्त वृद्धि हुई है । 
सन्‌ १६५०-५१ से सन्‌ १६६०-६१ तक खाद्यान्न के उत्पादन मे ४५ ६% की वृद्धि 
हुई, परन्तु फिर भी देश मे प्रतिवर्ष खाद्यात्र के ग्रायाव की मात्रा बढ़ती ही जाती 
है। (४) सन्‌ १६५७ ५८, १६४५८ ५६, १६५६-६० श्ौर १६६०-६१ म क्रमश १६२ 
करोड रु०, १५२ करोड रु०, १५४ करोड रु» ओर १४५ करोड २० के मूल्य का 
खाद्याश्न विदेशों से भायात क्रिया गया । (जय) विगत वर्षों में ख्यान्न के मूल्यो मे 


श्र४ भारतीय प्रथज्वास्त्र 


सन्‌ १६४५-४६ में सथुक्त राज्य श्रमेरिका भर कनाडा में एक व्यक्ति प्रतिदिन 
औसतन क्रमश ३,१२८ वेलोरीज तथा ३,०६२ कैलोरीज वा उपभोग करता था, 
तब एक भारत्वासी केवल १,६२१ कंलोरीज वा प्रतिदिन उपभोग करता था। मत 
स्पष्ट है कि हमारे देशवासियों के भोजन भे पौष्टिक तत्वों वी श्रपर्याप्तता है। (४) 
वस्तुत देशवाशियों के भोजन मे अपर्याप्त पोपणता के तीन मुख्य कारण हैं -- 
(प्र) देश मे रक्षात्मक खाद्यो (2700०076 70065) का उत्पादन बहुत कम है। 
यद्यपि हमारे देश मे विश्व की समरत पशुसख्या का २५% भाग है परन्तु उनके 
चारे, पानी, नस्ल, चिकित्सा आदि भ्रव्यवस्थाश्रो एवं श्रपर्याप्तताम्रों के कारण उनसे 
दूध का उत्पादन बहुत कम है। इसके अ्रतिरिक्‍त देश मे दाल, जांक, मछली, मास, 
भण्डे आदि पौष्टिक पदार्थों का उत्पादन भी कम मात्रा में क्षिया जाता है। (गा) 
प्रधिवाश भारतीय जनता निर्धन है जो क्‍झ्धिव पोपक पदार्थों के क्रय करने मे 
भ्रसमर्थ है । (इ) विभिन खाद्य पदार्थों के पौष्टिक तत्वों के विषय मे भी प्रभी हमे 
पूर्ण ज्ञान नहीं है प्रथवा बहुत से व्यक्ति जानते हुए भी घामिक झन्धविश्वास के 
बारण, मास, मछली, अण्टे ग्रादि पोप्टिक पदार्थों के उपभोग से हिचकिचाते है। 
प्रसन्‍्तुल्ति एवं भ्रपौष्टिक भ्राहार के दुष्परिणामस्वरूप हमारे देश मे मृत्यु दर बहुत 
ऊची है, नागरिकों की औरात प्रायु बहुत कम है तथा विभिन्न प्रकार के भयकर 
रोग श्लीघ्रतापूर्वेक उन पर झ्ाक्रमण कर लेते हैं। 

भारत भें खाद्यान्न के भ्रभाव के मुख्य कारण (दया लशए०७१ ० 
80789 ० [0०व8ए४ए७ 70 709।5) +-भारत में खाद्यान्व के प्रभाव के 
कारणों को हम (प्र) दीबंकालीन, (प्रा) मध्यशालोन तथा (इ) प्रत्पकालीन तीन 
भागों में विभक्ञत्त कर सकते हैं जो मुख्यतः निम्नलिसित है : -- 

(प्र) प्रन्त-संकट के दोधघ॑झालोन कारण --खाद्यान्वाभाव के दीप॑- 
कालिक कारण मुख्यत इस प्रकार है --() जनसंटस्या में वृद्धि --देश में 
खद्यान्त के प्रभाव का सर्वेप्रमुलल कारण विगत ४० वर्षों से देश की जनेसंस्या का 
द्रत गति से बढ़ना है । बीसवी झताब्दी के प्रारम्भिव्र ३० वर्षों मे जनसख्या मे 
ज्तिनी वृद्धि हुई, उसकी दुगुनी तथा सन १६२१ से १६३१ तक जितनी वृद्ध 
हुई, उसबी तिगुनी वृद्धि सन्‌ १६३१ से १६५१ तक हुई। सन्‌ १६५१ से १६६१ 
तक जनसरथा की वृद्धि की दर विगत सभी प्रनुमानों से आगे निकल गईं। इस 
झवधि मे जनसख्या मे प्रतिवर्ष २२% वी दर से वृद्धि हुई। वस्तुतः हमारे देश 
में जवसरया की दृष्टि से जितनी तौब्ता से वृद्धि हुई है, उतनी दी तीज गति से 
खाद्यान्न वे उत्पाइन में घुद्धि नहीं हो रकत्नी है। सन्‌ १६०० से १६५३ तक देश 
वी जनसरया में ५२०, वृद्धि हुई, जदवि खादान्नोत्यादद मे केवल २०% ही 
वृद्धि हुई । विगत दोनों पचवर्षोय योज्नाओं मे खाद्यालकी उलतत्ति मे ४४६% 
वृद्धि हुई है, परन्तु देश की जतपल्‍्या वी ग॒द्धि की दर से यह बहुत पीछे रहो है। 
(7) प्रति एकड कम्त उत्पादत --हंमारे रेश में अन-सकट वा दूमरा प्रमुख वएण 
रुपि उपज का प्रति-एक्ड कम होना है । यद्यपि दूदि भारत का भ्रघान व्यवसाय 
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है, प्रतिवर्ष लगभग २७*८ करोड़ एक्ड भूमि पर खाद्य-फसर्ले (0०० ००%») 
उगाई जाती हैं ठपा देश की बार्यशील जनसस्या का ७२९ भाग कृषि में खगा 
हुआ है, तथापि प्रति एकड़ कम उत्पत्ति होने के फ्लस्वरूप देश मे साद्यान्‍्त का 
भमाव बना हुए है) (७) प्राकृतिक पअकोर --दाययास्तन्यक्ट का तीसरा 
कारण प्राकृतिक विपत्तिया हैं जिनके करण भारतीय हथि एक प्रनिश्चित व्यवसाय 
बता हुआ है. -+[प्र) देश के क्रियी ने कियी भाग में प्रतिवर्ष झनाबुष्टि, भति- 
मृध्टि झयवा प्रमामयिक वृष्टि के कारण फसलें तप्ट हो जाती हैं। (मा) तदियों मे 
बाड़ झा जाते धयवा शोता पड़ जाने भयवा प्राथी भौर तूफान झा जानेसेभी 
फ्सलो दो क्षति पहुचती है। (इ) प्राय फसलों से कीडा लग जाने, टिडुडी दल 
पझयवा जयली पपु-पक्षियों द्वारा फसल के एक बड़े भाग को हानि पहुचाई जाती है । 
प्रत स्पत्ट है कि प्राकृतिक प्रकोप भन्‍न-सरट लाने मे प्रत्यक्ष रूप से सहायक होते 
हैं। (०) उत्पत्ति श्लौर उपभोग की प्रवृत्ति से यरिवर्तत --डा० राघाकमल 
मुबर्जी (07: सता 3प.०८००) ने झपनी पुस्तक “00वें 7!8छग्राधह 
फ०6 ए०77 गर००त लत 39॥ठ65” में. घनन-सवट के एफ नए कारण का उल्लेस 
किया है। उतहोने बताया है विभारत में धस्त-सवट था मूल करण उपभोग 
झोौर उत्तत्ति की प्रवुति (7८०७४७)) से परिवर्तन होता है । विगत कुछ वर्षों से 
देश में गहू, जावलत भादे पोष्टिक खायात्तों के स्थान पर घटिया पवान बोते 
की अवृत्ि बढ़ गई है, जबदि उपभोग के क्षत्र में स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई 
है प्र्यात्‌ पढिया भनाजो के स्थान पर ग्रेहू शौर चावल का उपभोग बड़ गया है । 
फ्लव गेठू धौर चावल बा देश में भभाव प्रया जाता है । 

(प्रा) प्रन्त-संकट के सध्यमकालीन फारण --देश में सायाप्त 
की मी ने सथ्यमकालीन शारण मुस्यत इस ग्ररार हैं --()) बर्मा शा भारत 
से पृपक्‌ हो जाता +--सा्‌ १६३७ मे बर्मा के भारत से ,पृथरू हो जाने पर देश 
को प्रतिवर्ष १३ लास टन घादल का झभाव सहत गरना पड़ा। (४) देश का 
विभाभव --सन्‌ १६४७ में देश दा विभाजन होने से भारत की याद्य-स्थिति 
प्रौर भी हुबंल हो गई । विभाजन मे पश्चात्‌ भारत वो अभ्विभाजित भारत की 
८२५४ जनसब्या मिली, परन्तु, खायान्रो की पूर्ति बा बेबल ७४९६ भाग तथा 
यास्तयिर सिंचित क्षेत्र का ६६९६ भाग प्राप्त हुपा। विभाजन के बाद बड़ी 
संख्या में गिस्थापितों के धाने से देश भें खायाज् श। सझभाव धशौर भो क्‍झपिक बढ़ 
गया । (४) शृधित शितरण स्एदत्था -सन्‌ १६५७ में भारत सरदार द्वारा थी पग्योक 
मेहता की झज्यदाता में तियुक्त्रीि साय/न्त जाच समिरतरि (#0०व हत्ाशव कप्प्णतत 
000४0॥६६८८) ने बताया कि भारत में झ्न-सकट को समस्या उत्पादन की प्रपेशझा 
वितरण से भधिक राम्बस्धित है । बहुधा पर्याप्त उत्पादन होने शो रियति में 
भो श्एर, व्यापरों तथा उपभोक्ता स्थृनाधिक मात्रा में साद्याप्त एरपित हर 
भैते है । फरत खाजार में साथ्ट पूति कम हो जातो है जिससे प्लाद्यप्त बा मूल्य 
बड़ जाह्म है। भत मूल्यों को दृष्टि से उत्पादव में परिदर्धत होने थे भो स्‍िष़ 


२२६ भारतीय प्रचंशास्त्र 


महत्वपूर्ण विषणन के लिये ग्रावे वालो मात्रा में परिवर्तेत का होना है जोकि 
प्रत्यक्ष रूप मे उपज के न्‍्यायोचित वितरण से सम्बन्धित है। (१२) सरकार कौ 
भीति--भन्‍्त मे सरकार की खाद्य तीति भी देश मे भ्रस्त-सक्ट के लिये किसी 
सीमर तक उत्तरदाई है। समुन्नत उर्वरको एवं बोजो का अभाव, बार-बार उद्देश्यो 
एव नीछियों मे परिवर्तन, तथा प्राकृतिक झापदाझो एवं प्रशासतित् कठिनाइयों के 
कारण भारत सरकार देश को खाद्यान्न के विषय मे आत्मपर्योप्त नहीं बना सी 
है। फल्नत बाध्य होकर मूल्यों की ग्रत्यधिक वृद्धि को रोकने के लिये, सरकार बी 
खाद्यान्न के श्रायात एवं मूल्यों के नियन्त्रण वा सहारा लेना पड़ा है। 

(६) झन्न-सक्ट के ध्रल्एकालीस कारण :--देश मे खाद्यत्त की कमी 
के झल्पकालीत कारक मुख्यत इस प्रकार हैं --() खाद्याननों को मांग मे पद्धि - 
आंधथिक नियोजन की प्रगति के फ्लस्वरूप राष्ट्र के नागरिकों की झौसत झाय मे वृद्धि 
हुईं है जिसके कारण खाद्यान्नो तथा अत्य उपभोग्य पदार्थों वी माग उनकी पूर्ति की 
भ्रपेक्षा बहूत बढ गई है। फ्लत खादयाज्नों के मूल्यों मे वृद्धि हुई है तथा देश में 
खाद्यान्नो की कमी दृष्टिगत होती है। (#) उत्पादन में कमर वृद्धि --प्रथम योजता- 
काल मे प्राकृतिक अनुवृूलता के कारण खाद्यातों के उत्पादन में भ्राशातीत वृद्धि 
हुई । परन्तु द्वितीय योजनाकाल के १६५६-५७ तथा १६५७-५८ दो वर्ष प्रतिकूल 
रहे कथा योजनाकाल के दृषि-उत्पादद मे कुल वृद्धि केबल १६% हुई। भत 
खाद्यात की मांग मे वृद्धि की गति के साथन्‍्साथ उत्पादन मे वृद्धि न हो सक्‍ना 
ही विगत वर्षों में भ्रन सकक्‍्ट का मूल कारण रहा है। (0) सह वृत्ति :--प्राय' 
खाद्यान्न क उत्पादन रूम होने अथवा उसत्री माय बढने की स्थिति में दृपक, 
उपभोवता ोर व्यापारी न्यूबाधिक रूप मे खाद्यात् को जमा कर लेते हैं शिससे 
बाजार में खाद्यात् वी आपूर्ति क्म होकर मूल्य ऊचा हो जाता है। इस॑ प्रवार 
उपभोवता, उत्पादक और व्यापारियों की सग्रह-वुत्ति भी अल्पकालीन भनन-खक्‍ट 
के लिये किसी सीमा तक उत्तरदाई है । 

प्राद्य समस्‍या को हल करने के लिए श्रावइयक सुझाव (७5 
छ०.6९५००7५ ई० छणफ४ ४७ ४००0 ए7०णशल०) -- बाग्रेस बार्य समिति 
(00787०5४ ९०४7६ 0००४०7६(०७) वे अनुमानानुसार भारत में खाद्यान्न वा 
वास्तविक भ्रभाव केबल १०% है। श्रन्नाभाव को दूर करने के लिये समिति ने कुछ 
सुभाव इस प्रकार थ्ये है --() खाद्यान्न के विनाश को रोकते के लिये युरक्षित 
भण्डारों का निर्माण बरना चाहिये | दावतों मे झआमजित व्यवितयों की गख्या कम से 
कम, करके झत्न की मितब्ययिता को तियजित करना चाहिये। (7) गहू पाने वाले 
क्षेत्रों में चावल की खपत वम करनी चाहिय ! (77) झनाजे मे साथ साथ दाके- 
क्ब्जी दबा फलो का उपभोग बढाना चाहिये ( (१४) प्रत्पकाल म तंयार हो जाने 
बली फ्सलो को ध्रधिब दोना चाहिये $ (:) आलू और वेले को झोस खाद्य पदार्थों 

के रूप मे उपभोग करना चाहिये) (ह)) शाद्यान्न को रूप्रह-वुत्ति पर रोक लगानी 
अहिये। (गा) प्ोदेशिक कृपिलविभागों (30&0०8, 4 877०0007९ [00057 ९४४) 


अबाल प्रौर खाद्य समस्या र२७ 


द्वारा साधोत्यादन में वृद्धि लाने के लिये सत्रिय प्रसत्न गिये जाने चाहिएं। पाथ 
समस्या को हल बरतने के सिए मुख्य सुभाव हिस्न प्रकार हैं -- 

(१) उत्पादन में वृद्धि -- वस्तुत खाद्य समस्या बार मौलिक समाधान 

साद्योत्पादन म वृद्धि लाने म ही प्न्तर्विहित है। भत क्षायोत्यादन में वृद्धि लाने 
के लिये एक व्यावहारिक देशव्यापी कार्यक्रम ढार्यात्वित करना चाहिये जिसमे समस्त 
सखारी गस्थाए तथा देशवासी सम्मिलित रूप रो सहयोगी बनें। छाद्यान्न वा 
उत्पादन बदाने दे! लिये कुछ मुत्य तरीबे इस प्रवार हैं-- (प्र) ४पिन्‍्णोतों के 
उपविमाजन एवं विखण्डन वी समस्या को दूर बरने के लिये चबवन्दी वा वाय॑कम 
भपनाना चाहिए । एक प्रनुमान के भवुसार केवल चक्वन्दी द्वारा ही कृषि-उत्पादन 
में २०९८ वृद्धि की जा सकती है। (प्रा) उप्तत कोटि वे बौजो रसायनिक उवेरवों, 
उत्तम शृषि यन्‍्धों एवं भवोनतम झृवि पद्धतियों द्वारा महरी खेती (]परक्षावर७ 
0प्रध१०ध०7) वे: लाभ प्राप्त बरने चाहियें। रृषि वैज्ञानिकों वा मत है कि 
पर्याप्त मात्रा मे खाद, पानी, उन्नत बोटि वे बीज तथा खुपरे हुए कृषि-्यस्तरो की 
सहायता से बुपि-उपज में १००% से २००% तय वृद्धि को जा सकती है। 
(६) जगल्ी पशु-पक्षियों, भयवर रोगो तथा टिह्डुयो से फ्सलों कौ रक्षा करती 
घाहिये । (ई) हमारे देश मे लगभग ४"३ वरोड एकड झूषि योग्य बजर भ्रूमि है। 
इस पर मिचाई दे साधनों, ट्रंबटरो तथा रसापनिक उवंरवरों द्वारा विस्तृत सेती 
(एड।लाणार० 0प्रौषफ॥धणा) गरनी चाहिये । (उ) भिचाई के राधनों को विवर्तित 
बरनता घाहिये। (ऊ) भूमि-क्षरण को सोवने के सक्रिय प्रयत्त बरने चाहिए।एक 
भवुमान के झनुसार भूमि-दारण को रोककर तथा पाती के दुरप्रयोग को वर्द करके 
दृषि-उत्पादन मे २०% से ५००६ तक वृद्धि बो जरा सकती है। (ए) शृपक की 
साक्ष सम्बन्धी भावश्यवताभो दो पूरा बरने के लिये सहकारी साख समितियों को 
विह्रस्तित मरना चाहिये । (ऐ) कृषि प्नुसघानों रो प्रोसाहित मरना साहिये जिससे 
बीजों, उदंरको शी नई हित्मों, विभिन्त प्रकार को भूमियों में उ्वेरकों थे प्रयोग पी 
प्रणालियों तया फ्गस-परीक्षण झादि षो प्रयोग में साया जा सते । 

(२) वितरण दी सुब्यवस्था --सादाप्त बे यो व्यापार का सामाजी- 
करण (६०लबश:४ (०7) बरने उवित मूल्यों पर सादान्न के दितरण गई समुण्ति 
प्रबन्ध करना चाहिये। रषि-इतर जनसस्या (फैला-हट्टा८णपएर्ण 70%०४॥०0) 
ही साधान्न थी मांग पो पूरा दरने के लिये ' बाजार में विषणन के सिसे भाने वासे 
छायाप्त बा घाधिष्य” (शबा.लल्त 8७७ ० ६0900टवाधा७) होना स्‍ति 
भावश्यर है! साधाप के उच्षित वितरण दे लिये गओो० मस्त घोष (#09 0005०) 
ने पह सुझाव दिया है कि कृषि-्जोतो वी प्रधिदतम सीमा निर्धारित करने सीमा से 
प्रधित्र वले पृषवों से भूमि हस्पणित बर सेनी चाहिये। चूति झाप्ाप्न भा सप्रह 
शेदल बड़े-यहे कृषव ही पर राकते हैं, इसलिए भूमि की प्रधिवतम सोमा वे निर्धारिध 
हए यह समस्या हल को जा सकती है| भशोब महता समिति (#चए०४३ 3९४६७ 
000७०॥४/८6) ने राज्य दारा बदाय झा थोर व्यापार घएने द्वाय में सेरूर सस्ते 


शरद ४ भारतोय प्रधशास्त्र 


धनाज की दुवानो, सहकारी समितियों तथा उपभोकक्‍ताओो के संगठनों द्वारा प्रनाज 
के वितरण को सिशारिद् की है | प्रतः खाच्चन्मवट तथा ऊची मूल्य-प्रवृत्ति तथा 
संग्रह-प्रवृत्ति को दूर करने के लिये विवरण की सुव्यवस्थित योजना वा प्रपनाना 
नितान्त भ्रावश्यक है । 

(३) जनसंरया पर निय॑त्रणः--खाद्य समस्या को हल मरने दे लिये 
साद्योत्पादन में वृद्धि लाने बे शाव ही साथ तीव्र गति से बढती हुई जमसस्या मो 
नियन्त्रित करवा भी दम महत्वपूर्ण नहीं है। हमारी पंचवर्षीय योअनाझो मी 
श्राश्षिक सफ्लदा वा भी घुरय वारण यही है कि हमारी जनरास्या अनुमायिद्र दर 
से भ्रविक्त तीव्रता से वढद रही है जिसे खाद्यान्न के क्षेत्र में भ्रात्मदर्याप्तता बे 
समस्त साधन विफल हो जाते है । अत सतति-तनिग्रह तथा परिवार मियोज्न 
द्वारा जनसख्या की वृद्धि वी थति को वम करना चाहिये । योजना झायोग वे 
भत्तानुसार “जनसं्या-वुद्धि फो एक भ्रवचि तक स्थिर रफ़ना प्रापीजित विषात्त 
का केद्-रिन्दु हे। त परिवार नियोजन का पार्षत्रण प्रस्यश्त महत्वपूर्ण है गौर 
इसके जिए मायरिकों को शिक्षित करना, उनके लिए ध्यापक पंम्ाने पर सुरिधात्रों 
और परामर्श की व्यवस्था करना तया सभी देहाती श्रौर शहरी समुदायों मे लोक- 
प्रिय प्रयश्त करता ? वह्यक है ।/ 

(४) उपभोग में सुधार :--हमारे देशवासियों वे नित्य प्रतिदिन बे भोजन 
में भ्र॒न्न की प्रधानता रहती है । खाद्य समस्‍या वी हल बरने वा एक मृस्य 
सुझाव यह भी है वि देश के तागरियों को उपभोग-अ्रवृत्ति मे परिवर्तेत लाए जाए । 
अत- भ्रन्न के उपभोग को बम करवे देशवासियों मे फ्लं, शाक-न्सब्जी, दाल, मात, 
भछती, आदि उपभोग्य पदार्थों वे प्रति उपभोग-श्रवृत्ति जागृत घरनी चाहिये । 

(५) सामुदायिक विव्यस हारा सहयोग तथा संगठन :--साथोपादन 
में वृद्धि लाने के कार्य में सामुदायिक विवास खण्ड के कर्मचारी भी महजपूर्ण 
योगदान क्र साते हैं। इन कमंचारियों का यह प्रथम करत्तेब्ध होना चाहिये कि 
वे कृपको मो न्रीत हृपि-पद्धति श्रपनाते के लिये श्रेरित करें श्रौर उन्हें उन्नत 
क्स्मि के बीज, यत्र तथा उबरत्त प्रादि के प्रयोग बरने की शिक्षा दें। इससे 
न केवल खाद्योत्पादन में वृद्धि होगी भर्थात्‌ साथ समस्या सुलक जाथंगी | वरन्‌ 
कृपनों का आ्राविव स्तर भी ऊचा उठ सकेगा । वस्तुत. तौसरी थोजता में साथा- 
भोत्वादन के ठाक्कातिता दृष्टिकोण को सामते रबते हुये, सामुदायिक विकास 
आन्दोलन को लिप्त महंत्यतृर्ण कमौडी पर पूरा उतरना है, वह यह है कि यह 
ग्रान्दोलन इृषि विस्तार अभिकरण बे रूप में व्यवह/रिक रूप से प्रभावशाली 
सिद्ध हो । इमीलिये यह आवश्यक है कि इस सम्पस्व में अपने को सुदृढ़ मरने मे 
लिय सामृदायिक विक्रास संगठन को समघ्त झावश्यक्ष बदम उठान चाहिए भौर 
यपासम्भव प्रधिवतम स्थानीय प्रयत्न ने प्राधार पर खाद्यान-उत्पादन ये लक्ष्यों 
यो प्राप्त करन के लिये अवना दापित्व स्वोगार रूरना चाहिये। 

(६) कृषि प्रशासन का नवोनीकरण :-रेच्रीय एवं यज्मों के हृषि 
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समोच्च रेखाश्रो के समानान्तर बाव [पल्णाकक्ताह शाते 0०प्रछ छेजाठहु 
407 $0॥ (०7०९४७४०7॥) बनाना। (7) पूर्ति योजनाएं (5७छछए छ006७७६३) -- 
इस कार्यक्रम के ग्न्त्गंत उन्नत बीज, उवंरक तथा कृषि यत्नो की पूर्ति व वितरण 
तथा इन्हे क्रय करने के लिये श्रत्पफालीन ऋण व अर्थ॑-प्तहायता देते की योजनाएं 
सम्मिलित की गई । (9) भिलो-जुली घोजनायें (१॥30७)॥7९००७) --उपरोक्त 
कार्यक्रम के अतिखिनत आ्रान्दोलन के भ्रन्तर्गत कुछ मिले-जुले प्रयलल भी सम्मिलित 
किये गए, जैसे--(प्र) छीटे रेशे वाली कपास बोई जाने वाली भूमि पर खाद्य 
फसलें उभरते के प्रयत्न किये गये, (मरा) सहायक खाद्यो की उत्पत्ति बढाने के 
प्रयत्न किये गये, (इ) बीमारियो द बीडो-मकोडो से फ्सलो को रक्षा बर खबने 
बाले उपाय भ्रपनाये ग्रए तथा (ई) फसल प्रतियोगिताओं (0709 (0०7४०9९४४४०7७) 
का आमोजन किया गया। 

सन्‌ ३१६४३ ४६ की झवधि में भारत सरकार ने ऋणो झौर शजुदानों के 
रूप मे अधिक अन उपजाग्ो भानदोलन पर १६ करोड रु० व्यय विए । प्रान्दोलन 
के प्रारश्भिक वर्षों मे कोई विशेष सफलता नहीं मिली। फ्लतः खाद्यान्त के 
उत्पादन मे विश्लेप वृद्धि नहीं हुई। सन्‌ १६४५, ४६ और ४७ में साधा की उपज 
क्रमश ४६१, ४०६ झऔर ४२० लाख टन थी | भ्रानदोलन की प्रतफलता के जुछ 
मुख्य कारण इस प्रक/र थे *--(() खाद्यन्नो की उपज बढाने के लिए कोई निश्चित 
लट्ष्य निर्धारित नहीं विया गया, (0) कृषि-विवास्त सम्बन्धी कोई व्यापक एवं 
नियोजित कार्यत्रम नही बताया गया तथा (0) थ्रान्दोल्न का सदेश ग्रामीण क्षेत्र 
मे पहु चाने के लिए सामुदायिक विकास अथवा राष्ट्रीय विस्तार सेवा मे रूप में 
कोई निश्चित सगठा नहीं था । 

सन्‌ १६४४ में 'अकाल ग्रायोग' (४७900. 00णाष्याअअणा) फो तियुव्ति 
की गई। पश्रायोग ने यह सुझाव दिया वि भारत सरकार को जनता के भरण-पोषण 
का दायित्व अपने ऊपर लेता चाहिए। फलत सरवार ने खाद्य समस्या वी हल 
करने के लिए श्रल्पकालीन उपायो के रूप म ग्रामीण क्षेत्रों से प्रनाज क्रय करके 
अ्रयनें लियश्रण मं वितरण की व्यवस्था की । खाद्यान्न के भाव निश्चित कर दिए 
गए तथा स्ष'द्यास्त के लाने लेजाने पर प्रतिवबध लगा दिया ग्रया। प्रनेक स्थानों पर 
दाूशनिंग भी कर दिया गया। सन्‌ १६४७ से लगभग शहरों की १४५ करोड़ 
जनता राशनिंग व्यवस्था के अन्तगत थी | 

(श्रा) स्वतन्नता प्राप्ति के पश्चात्‌ सरकार की खाद्य-नोति 
(9०ए७फाशाई8 ए00व. 0००9 86३ एात०एथतृथा०) --स्वतत्रता प्राध्ति 
के समय देश में खाद्यानत की नीति पूर्णतं सतोपप्रद महीं थी। फलत: सरकार ने 
२७ सितम्वर १६४७ यो खाद्यात्ल-मीत्तिसमित्ति ([9०ठट्वाक्घाग७ एणा्त 
(0०७70/0०९) नियुक्त की । समिति ने खाद्य समस्या के समाधान बे लिए यह 
सुझाव दिया कि हमे विदेशी ग्राश्रितता कम करके खाद्यान्‍्त के विषय में प्रात्म 
निर्भरता प्राप्त करनी चाहिए। समिति की सिफारिशों के भाधार पर उस्री वर्ष 
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फलत खाद्यान्नो बा उस्तादा सन्‌ १६५४-५६ मे ६५४८ लाख टन से बढयर 
१६५६-५७ में ६८८ लाख टन हो गया! परन्तु पुन प्रतिकूल प्राक्रतिक 
परिस्थितियों के परिणामस्वरूप सन्‌ १६५७-५८ म सादातो की कुल उपज घटकर 
६२४ लास टन ही रह गई। झत साद्यात्र के मूल्यों भे वृद्धि हुई जिसे देसकर 
कृपको, व्यापारियों तथा उपभोकताग्रो ने खाद्यारों का सग्रह करना प्रारम्भवर 
दिया । खाद्यानो के वढते हुए मूल्यो की जाच करने के लिए सन्‌ १६४७ में भारत 
सरकार ने ग्रशोव मेहता (89॥०५० )९॥॥०) की अध्यक्षता में एक जाच समिति 
(फ्रतुणाज 0000॥०००) निमुत््र को। इसके श्रतिरिक्त सरकार ने साथाप्रों के 
उचित वितरण के लिये उचित मूल्यों की दुबानों (कक ए'त्तत० 870क०) वी 
सख्या म वृद्धि की, अपने / 8प्रीक 80०.” मे से राज्य सरकारो वो स्राद्यान्न दिया 
तथा बड़े-बड़े व्यापारियों के लिये लाइग्रेंस लेना अविवार्य कर दिया। सन्‌ १६५८ 
में देशभर मे ५०,००० उचित मूल्य वाली दुकानें थी । पनाज वे सम्रह की वर्म 
करने वे' लिये रिजर्व बेक ने सभी अनुसूचित बेको को यह प्रादेश दिया कि वे चावल 
को धरोहर पर कम ऋण प्रदान करें। यही नहीं, देश के चावल भ्रौर गेहू क्षेत्रों 
(2078१) को पुन संगठित किया गया तथा विभिन क्षेत्रों वे' बीच गेहू-च बल के 
भ्रायात्त निर्यात पर कड प्रतिवन्ध लगा दिए गये। भारत सरकार ने देश में झन* 
सकट की भावी समस्या के निवारणार्थ मई सन्‌ १६६० मे श्रमेरिक्न सरकार 
से एक समझौता विया, जिसके अन्तगत भारत वो तीसरी योजनः के प्रथम दो 
वर्षों तक श्रमेरिया से लगभग ६०८ करोड रु० का १६ करोड टन गेह भौर 
१० लाख टन चावल प्राप्ति हो सकेगा। सन्‌ १६६००६१ मे प्राद्यान वा छुल 
उत्पादन ७६० लाख टन हुम्ना तथा खाद्यात्रो की प्रति व्यप्ित देतिक उपला' व १४ भोँस 
से बढकर १६ भ्रौस हो गई | साराश रूप म॑ द्वितीय योजनाकाल म साद्यान्ना पादन 
में विशेष प्रगति मही हो सवी। से १६५७-५५, १६५८-५६, १६५६-६० 
श्रौर १६६०-६१ भे ऊमश १६२, १५२, १४५ झ्ोर १४४ वरोड रु० वे मूह्य 
का खाद्यान्न विदेशों से मगाया गया। (70) तीसरी परचवर्षीय थोजना --इस 
योजना में कृषि-उत्पादत मे बृद्धि खाकर ग्रामीण श्रथ व्यवस्था वे पुन्तिर्माण वे 
लिय एक व्यापक दृष्टिकोण की परिवल्पना मो गई है। बडी और छोटो 
परियोजनाआ से सिवाई का विकास, भूमि-्सरक्षण कार्यरम झौर उर्दरवो वी झापूर्ति, 
उन्नत वोज ग्रौर कण तथा ग्राम-स्तर तक विस्तार सवाझ्ो वी व्यवस्थ। ग्रादि प्रनेवानेव 
उपायो द्वारा, तीसरी योजना मे प्रत्यक्षरूप से उत्पादन बढाया जायगा। याजना 
के प्रस्तगत खाद्योत्पादत वा लक्ष्य १,००० लाख टन रखा गया है। योजनावाल 
में प्रति एकड उत्पादन मे वृद्धि लाने के लिए सामूटित प्रयत्त दिय जायेंगे जिसे 
कि दुसरी योजना क॑ औसत 3 ्पादन से प्रति एक्ड चावल के उत्पादन मे २७ ५% 
तथा मेहू के उत्पादन मे २०% भधित्र वृद्धि हू सके । याजनाकाल मे खाद्यान्नोवी 
प्रति व्यक्ति देनिक उपलब्धि १६६०-६१ में १६ झौस से बढकर सन्‌ १६६५-६६ म 
१७ ५ भौंस तथा खाद्य-्तेलो की दंनिक उपलब्धि ० ४ औस से बढ़कर ० ४ मांस द्वो 
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गति (प्रष्छाव हल 4:०णा०ण्णा० 000ए७0०ए०७००7४) तथा इसकी घाटे की वित्तीय 
ब्यवस्था (0५0 07००६) है | समिति ने वत्ताया कि सत्र १६५३-५४ भौर 
१६५६-५७ की अवधि मे नियोजन के दार्यक्रम भे बडी मात्रा मे विनियोग किया 
गया जिसकी पूर्ति के लिये सरकार ने साख-विस्तार तथा घाटे की वित्तीय व्यवस्था 
वी नीति का सहारा लिया। समिति की राय मे सरकार की यही नीति महंगाई 
का मूद्ध कारण थी। (॥) भ्राथिक विकास के कारण देश के अनेक वर्गों की श्राप 
में पूवविक्षा वृद्धि हों गई जिसके फतस्वरूप इन वर्गों की उपभोग की मात्रा 
(एए४०४५ रण 0ण5प्रणए(07) तथा उपभोग की प्रवृत्ति ([एश6_ 66 06589वफ- 
07) मे प्रन्तर ग्रा गया अर्थात्‌ खाद्य 6 उपभोग्य वस्तुओ की माय बढ गई तथा 
मोटे अनाज की जगह गेह-चावल प्रादि का उपभोग बढ गया जिसके फलस्वरूप 
गेहु और चावल ने मूल्यों मे विशेषकर वृद्धि हो गई। (!7) समिति की राय में 
मूल्य-वृद्धि का ठीसरा कारण व्यापारियों एवं वडे उत्पादकों की सप्रह-प्रवृत्ति रहा 
है। साद्यान्त के भ्रभाव की सम्भावना करके तथा बढते हुए मूल्यों से लाभ उठाने 
के लिये व्यापारियों ने तथा बडे-बडे कृपको ने खाद्यात का संग्रह करना प्रारम्भ 
बर दिया जिसके फनस्वरूप खाद्यात्त के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हो गई। (५) 
समिति का मत है कि खाद्यान्न के मूल्यों वी धटा-बढी उसकी कुल उपज वी घढा- 
बढ़ी से इतनी सम्बन्धित नही है, जितनी वि खाद्यान्न वी बाजार में विकने के लिये 
ध्राने वाली मात्रा की घटा-वढी से सम्बन्धित है ! तू कि भारतीय कृपकों बी श्राथिव 
स्थिति घुघर गई है तथा उनकी साख-सम्बन्धी श्रावदयवताप्रों को पूति भी सरखता- 
धूवक होने लगी है, इसलिये उनकी सप्रह प्रवृत्ति बढ गई है जिसके कारण बाजार में 
खाद्यान्त वी पूर्ति कम हो गई है तथा उसके मूल्यो भे वृद्धि हो गई है। (४) समिति 
के अनुसार कभी-कभी किसी विशेष साद्यान्द वी पूर्ति में परिवर्तत होने से भी 
समस्त खाद्यान्नो वे मूल्यों भे बुद्धि हो जातो है। सन्‌ १६५५-४६ भे ज्वार-बाजरे 
की फसल खराब हो जाने से गेहू की भाग बढ गई जिसके फलस्वरूप ज्वार-बाजश 
और गेहू तीनो खाद्यान्नो के मूल्यों में बृद्धि भ्रा गई (४) प्रस्त में सतिति के 
अनुसार कभी-कभी देश के किसी एव क्षेत्र मे अनावृष्टि भ्रथवा वर्षा को श्रनि- 
(िचतता दे कारण क्षत्रीय-प्रन्न सबद से भी देशव्यापी महंगाई दृष्टिगत होती है । 

/ भ्रश्ञोक मेहता समिति” में खाद्य समस्या के समाधांत फे लिये कुछ मुएय 
सुमाव इस प्रकार प्रस्तुत किये --0) यद्यपि खाद्यास्त के मूल्यों को बिल्वुल स्थिर 
रखना न तो सम्भव ही है भौर न वाछनीय ही, परत्तु फिर भी हमारा उदृब्य 
साद्यालो एवं उससे सम्बन्धित वस्तु के मूल्य मे स्थिरता (8६0॥5) लाना 
होना चाहिए । समिति ने ख़ाद्यान्नो के मूल्यों मे स्थिरता लाने के लिये “श्रबंध- 
विजी व्यापार” तथा ' पूर्ण बन्द्रोल” के मध्य का मार्ग अपनाने का सुभाव दिया 
है । समिति का मत है कि वन्द्रोल लगाने का हमारा उद्द इ्य पूर्ण प्रतिबन्ध लगाना 
मे होकर खाद्या न की पूर्ति मे होने वाली घटा-वढी वा नियमत एवं तियल्यण करना 
होता चाहिए | (४) सरकार को मूल्य-स्थिरोकरण की नोति निर्धारित बरने के 
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लिए तथा तत्सम्बन्धित कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक मूल्य 
स्थिरीकरण मण्डल (ए?श०७ 8६&07॥॥28४४०॥ 80270) की स्थापना करनी चाहिये 
जिसकी सहायतार्थ एक गेर-सरकारो बेन्द्रीय खाद्यनसलाहकार परिषद [$०9- 
गीला! एल] ए0०वह7१च३. ठैपेरा३००ए 00ए7था) तथा अखिल भारतीय एवं 
क्षेत्रीय झाघार पर मूल्य-सूचताक तेयार करने के लिये मूल्य ज्ञान विभाग 
(?7०७ प्राशाह९१००७ ॥)शथ०४) की स्थापना करनी चाहिये। (॥॥) खाद्यान्नो 
के क्षय विक्रय एवं मूल्य-स्थिरीकरण की नीति को कार्यान्वित करने के लिये एक 
खाद्यानन-स्थिरीकरण सगठन (]7००व-हछा089 5७ जोप्डडध०). 0785० 07) 
की स्थापतोी करनी चाहिये। इस सगठन का यह कार्य होना चाहिये कि बह 
एक झस्तस्थ-भडार (फ्रशीश 800०७) अपने पास रखे तथा पूल्य-बृद्धि के 
समय खाद्यान्नो को बेचकर तथा मूल्य-ह्ास॒ के समय खाद्यान्‍्नों को खरीदकर मूल्यो 
को स्थिर रक्से । 

खाद्यान्न जाच समिति ने खाद्य समस्या को सुलभाने के लिए जिस उपरोक्त 
योजना को रूपरेखा बनाई उसकी सफलता के लिए दुछ मुख्य सुझाव इस प्रकार 
दिए --()) खाद्यान्न के सभो बडे बडे उत्पादको तथा व्यापारियों के लिए लाइसेंस 
लेने अनिवाये कर देना चाहिये । (४) खाद्यान्न स्थिरीकरण सगठन (70०08॥758 
8६802000॥. 07220॥8&900 ) के “प्रन्तस्थ-मण्डार ” (फर्णीव्त 5०%) के 
झतिरिबत २० लाख टन का एक खाद्याग्न सुरक्षित-भण्डार (000तहाक्राएड 
&8०७०7४७) भी स्थापित करना चाहिए । (४) खाद्यान्नों के उचित वितरण के 
लिए “सरते प्रनाज की दुकानें ” सोलनी चाहिए । सहकारी समितियों तथा सहकारी 
उपभोक्ता भण्डारों को साथान्त के वितरण का दायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए 
जिससे कि वितरण की समस्या सरणता से हल हो सके | (7) समिति की राय में 
नझ्राथिक नियोजन के भ्रन्तर्गत भ्रमावग्रस्तनक्षेरों के विकास कार्यक्रम को प्राथमिकता 
देकर तथा पूरक खाद्यान्नों वी उत्पादन-वृद्धि की नीति भ्रपनावर खाद्य समस्या 
को किसी सीमा तक सरलता से सुलभाषा जा सकता है। (२) ग्रत मे समिति ने 
खाद्य समस्या को सुलभाने के लिए जनसरया को नियत्रित करने तथा इृ वि-विकास 
गोजनाओ के अन्तर्गत खाद्योत्यादन मे दृद्धि लाने का सुझाव दिया है । 

यद्यपि समिति को उपरोक्त सिफारिशों को सरकार द्वारा व्यवहरित नही 
किया गया, तथापि खाद्यान्नों के मूल्यों को निण्त्रित करने के लिए सरकार ने 
कुछ पग्रन्य उपाय प्रयुवत किए, जिनसे से कुछ मुख्य इस प्रकार हैं “--() सट्टेबाजी 
(5००८थ:७३४४७४) एर निएकए रखने के उल्देशया के अपन के बजे जिकतादों के लिए 
लाइसेंस (/९९०९००) लेना प्रनिवायं कर दिया है। (7) कुछ क्षेत्रों मे सस्ते प्रनाज 
की दुकानें खोली गई हैं। (४7) प्रताज का सट्टा रोकने के लिए रिजरव बेक की 
सहायता से साख नियत्रण के लिए कदम उठाए गए हैं तथा देश में अन्नाभाव को दुर 
करने के लिए खाद्यान्न के भायात की व्यवस्था को गई है। (४) पनेक क्षेत्रों मे 
संशोधित रूप से राशनिग (85४०८ण४) ब्यवस्था लायू को गई है । 
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खाद्यान्न का राजकीय व्यापार 
(8भ6 ए:80॥7: व॥ 70०0१ए०॥5) 

प्रावकथत :--सन्‌ १६५७ की खाद्यान्त जाच समिति (790त/वशथाव 
पप्पुपएए 0०पवा08७०) ने खाद्यान्तों के सूल्यों मे स्थिरता लाने के लिए व 
खाद्यान्न कै थोक व्यापार का सामाजीकरण (80थःट४धणा ० ॥कण॒व्ा6 
प्र।४१७ 7 #००१४४णाए७) करने का सुझाव दिया | सन्‌ १६५७-५८ मे साद्यान्नों 
के मूल्यों मे बहुत श्रष्िि वृद्धि हुई तथा सरकार द्वारा पर्याप्त प्रयत्वों वे परचात्‌ 
भी ये कम नहीं हो सके। सन्‌ १६५४ मे राष्ट्रीय-विकारा परिषद (४७४० 
]7०ए2०एए००७०६ (००ए्रतो) ने भी साथान्त के थोक व्यापार वा सामाजीकरण बरतने 
की सिफारिश की | अत भारत सरकार ने “साद्यान्न के राजवीय व्यापार! की 
योजना तंमार करने के लिए एक कार्बकर्त्ता दत (५/०७/एह६ 07०५) की नियुवित 
की जिसकी मिफारिशो के आवार पर २ भ्रप्रेल १६५६ को खाद्यान्न के राजज़ीय 
व्यापार की घोषणा वर दी गई ६ 

साथ्यान्न के राजकीय व्यापार फी योजना (80००७ ०६ 8७१६७ 
प्‌:४०7७8 0 77000 ४/&793) --- (क) सरवार द्वारा खाद्यान्न के व्यापार करने की 
योजना की मुझुय बाते इस प्रकार है --(9 उद्दे इय --खद्यान्न वे राजकीय व्यापार के 
मुध्य उद्दश्य दो खखसे गये हैं -- (अर) खाद्यात के भू यो को उस स्वर (,0 थे) 
पर रखना यो कि उत्पादक तथा उपभोवता दोनो वे दृष्टिकोण से न्‍्यायपूर्ण हो तथा 
(प्रा) उपभोवता द्वारा दिये जाने वाले तथा उत्पादक द्वारा प्राप्त क्य जाने बलि 
मूल्यों के श्रन्तर को कम करना । (ख) योजना की रूप रेखा --- सरकार ने खाद्यान्न 
के राजकीय ध्यापार की योजना को दो भागों मे विभाजित किया है'--(ग्र) 
भ्रम्तरिभ योजना (॥7(6:9 एक) -+अन्तरिस भ्रवधि में सरकार मूल्यों पर 
निमन्त्रण रखने के लिये बिक्री के लिये झाते वाले खाद्यात का अधिवाधिक भांग 
क्रय करेगी । भ्रन्तरिम काल में थोक व्यापारियों को श्राज्ञापत्र (7007०) दिये 
जाएंगे। झाज्ञा म प्राप्त थोक व्यापारी भपनी झौर से खाद्यात्र वा तय बरेगे परन्तु 
उन्हे सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम मूल्य इधको को अवश्य देता होगा। सरबार की 
यह झ्रविकार होगा कि वह थोक व्यापारियों का समस्त श्रथवा थोड़ा सा माल 
लिया श्रत मूल्यों पर खरीद सके । शेप भाग को थोक व्यापारी बेदल नियन्द्रित 
मूल्यों पर ही फुटकर विक्रेताओं को वेच क्षकेगे। सरकार द्वारा उचित मूल्यों वी 
दुकानों (78॥7 7770९ 8080.8) को संख्या बढाकर तथा उपभोवताओं वी स्रहकारी 
समितियों को भ्रधिवाधिक सख्या मे सगठित करके फुटकर मूल्यों को भी प्रभावित्त करने 
के प्रयत्न किये जायेंगे । झन्तरिम वाल में राजवीय खाद्य व्यापार की मुख्य बाते इस 
प्रकार रहगी -- (0) प्रारम्भ मे सरकार केवल ग्रेह और चावल का ही व्यापार 
करेगी, (४) सरकार वी सभी क्रय-विक्य सम्बन्धी ज्ियाए “न हासि, न लाभ 
(० ४7०१६, 27० 09) के आधार पर ही चलाई जायेंगी ठथा (४7) साधारणत 
एक राज्य भ्रथवा एक क्षेत्र मे खाद्यान्न के क्रप के लिये समात मूल्य ही निश्चित 


न््ड 


प्रात भौर खाद्य-समस्या ३२३७ 


किये यायेंगे। (पा) ब्रन्तिम प्रतिष्ष (0[09&6 ९८) :-- खाद्यान्न वे 
राजकोय व्यापार वे ग्रन्तिम प्रतिमप को एक ,ऐसी रूप-रेखा होगो, जिसमे ग्राम के 
स्तर पर सहवारी सेवा समितिया (ए्ग82७ 0०-०एश४४ए०३) हृपकों से उत्पादन 
के श्राधिवन [8णफण्ड फयण्वेपव्ा०छ) वो एकत्रित वरेंगी जिसका विवरण 
“मुहकारी विषण्न समितियों" (0०णछब७ए४० कॉब्म-९६४ए78 8०८८०४०३) तथा 
“हीपँ सहदारी विपषनन खमितियों! (8७5  ए०न्‍ण्फृछब्यणछ 3क्र९णड 
8०2८९(९७) द्वारा होठा हुआझ्ला फुटकर विक्रेताओं ठथा उपभोवता की सहवारी 
समितियों द्वारा क्या जाएगा । सरकार ने यह निश्चय क्या है दि दस अन्तिम 
बात तक सहवारी समितियों को अधिकाधिक सद्या मे रुगठित करके खाद्यान्न वा 
थोक व्यापार अधिकाधिक मात्रा में इन समितियों द्वारा किया जाने सग्ेगा 
भारत में प्लाद्यान्न के राजकीय व्यापार की क्ठिनाइयाँ-- हमारे 
देश भे क्ादान्न के राजकीय ध्यापार से सम्बन्धित कुछ क्णिनाइया इम प्रवार हैं -- 
(3) एप अनुमान ये झनुरार देश के बुल रखय्यो-्वाइन का लगभग ३०% भाग 
अर्थात प्रतिवर्य लगममग २ क्रीट टन खाद्यान्न देश की हजारों छोटी-बडी मडियों में 
बिती के लिये झाता है॥ अत इस समस्त विपणब-झाधिक्य (॥७7:९६30)९ 
50०५) वो सरबार द्वारा क्रय बरने, एकत्रित करने, श्रेणीक रण वे प्रमापीकरण 
करने, भप्टारों मे सुरक्षित रुपसे सग्रह करने, देश में वितरित करने तथा बेचने 
प्रादि वा वार्व यदि असम्भत्र नहीं, तो दुप्कर अवश्य हो जाग्ेगा। (7) इतने बडे 
स्यापार को घलाने के लिये सरकार को वहूत बडी मात्रा मे द्रव्य वी ग्रावश्यकता 
होगी । यदि इसी द्वन्य को विसी उत्लादन कार्य में रुगा दिया जाए, ठतव सम्मदत 
देश की शापिक प्रगति दुव गति में हो सकेगी । (0) ध्यापार के लिये झतुमवर्सिद्ध, 
प्रशिक्षित एवं योग्य कर्मचारियों की परम प्रावश्यवठा होती है ॥ व्यतिदगत ध्यापार के 
अन्तर्गत एव व्यापारी मे सभी ग्रुण द्वोते हैं, परन्तु राजत्रीय व्यवस्था के अ्रन्धर्गंत एक 
कर्मचारी में इन ग्रुपों का प्रमाव रहता है। (४) चू शि खादयान्त की अनेक क्रिस्मे हैं, 
इसटिये सरकारी व्यापार के भ्रन्दर्यत दिभिन्‍त किर््मों के खाद्यान्न एक दुमरे मे 
मिल जाने वी झ्रधिक सम्मादना रहेगी। (४) राज्शोय व्यापार से देश के हाखों 
व्यापारी देग्गर हो जायेगे। (४१) राजकीय व्यापार में निरी व्यापार की तुलना में 
ब्यापार-लागत बहूत अधिक होती है । भरत इस व्यवस्था के प्रतमंत भो कम मूल्यों 
पर इनता को खाद्याग्स मिल सकना एक वल्पना-मात्र है । (5४ए) राजकीय व्यप्पार में 
कर्मचारियों वो “व्यक्ितिस्त प्रेरणा” श्रथवा सलाम की प्रवृत्ति 70६ 0०7८) ने 
हो सकने वे कारण खाद्यान्न के खराब हो छाने की अवितव्र बविन्ता नहीं होती | इस 
कार्यक्रम के प्न्तर्गत घू सखोरी तथा राजनेतिक व्यप्िचार को प्रोसाहन ही अधिक 
मितेगा ॥ (5७७) भ्रस्त में खाद्यान्न का राजकीय व्यापार जनताजिकः सिद्धान्त के 
सबया विरद्ध है। 
निष्फर्ष --वाद्यान्त का राजकीय व्यापार भारत सरकार द्वाय्य समाजवादी 
ब्यवम्धा को लाने में महत्वप्रू्ं वदम है। परल्तु भ्रश्यासनिकत्त एवं द्रब्य सम्बन्धी 











श्३्८ भारतीय प्रग॑ग्ास्त्र 


असुविधाओ को देखते हुये यह्‌ उचित है कि सरकार खाद्यान्न के थोक व्यापार वा 
कार्य स्वय अपने हाथो मे लेकर एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करे जिससे कि खाद्यान्न 
के मूल्यों मे अधिक भ्रस्थिर्ता नआ सके । सयुवतराप्ट्र सप (ए श्र 0) वे “खाद्य 
एवं कृषि सगठन ” (7600 894 2ह87०ण/एण 070थ॥58(07) ने भी मुल्यो के 
स्थाईवरण के सिद्धान्त को महत्ता प्रदान की है। भ्रत मूल्यों को स्थिर रखते के लिये 
सरकार के पास एक “अन्त भण्डार” होना चाहिये तथ” मूल्यों वी वृद्धि के समय 
भण्डार से अन्न बेचकर तथा मूल्यों वे हास के समय श्रन्न को खरीदकर भूल्यो को 
स्थिर रखना चाहिये | “खाद्यान्त के राजकीय व्यापार” का विस्तृत कार्य श्रम देश की 
परिस्थितियों के अनुकूल नही है, परन्तु मूल्यों को भ्रस्थिरता को रोकना भ्रति 
आवश्यक है । 


१6 


सिंचाई 





(ह्ा्भांणा) 
भारत में सिचाई का महत्व (]कफुणा१हञ९८७ 7 फशहक्काण प्र. 
पतत9) --भारत एक श्रृषि प्रधान देश है । देश की श्राथिक्त सरचना (९०ा०एा० 
897४०$४००) मुख्यत कृषि व्यवसाय पर ह्थित है। मिट्टी, और जलवायु के भ्रतिरिवत 
क्पि-उत्पादन भें पानी को ग्रावश्यकता सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। प्रत देश में 
कृषि विकास के लिए सिंचाई के साथनो की पर्माप्तता एवं विक्सितता नितान्त 
वाछनीय है। हमारे देश भे सिंचाई के साधनों की महत्ता के कुछ कारण इस प्रकार 
है --(7) वर्षा का दोषपूर्ण वितरण --- भारत के समस्त भागो मै वर्षा का वितरण 
समान नहीं है। पदि एक शोर चीरापूजी जेसे क्षेत्र हैं जहा विश्व मे सबसे अधिक 
वर्षा (५००” थर्षा) होती है, तव दूसरी भोर राजस्थात सथा दक्षिण के पठार में 
१०” से भी कम वर्षा होती है ) पश्चिमी बंगाल, प्रसम और पश्चिमी घाट मे वर्षा 
बा वापिक औसत ७०” है जोकि फसल-उत्पादन के लिए पर्याप्त है। बिहार तथा 
पूर्वी-उत्तर प्रदेश में भी वर्षा साधारणतया पर्याप्त हो जाती है। परन्तु पश्चिमी 
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पजाब आदि क्षेत्रो मे प्याप्त वर्षा नही हो पाती । भ्रव 
इपर्याप्त बर्षा वाले तथा शुष्व क्षेत्रों मे कृपि-उपज बढाने के लिए सिंचाई के 
कृत्रिम साधनों का विकास करना प्रत्यावश्यक है। (2) वर्षा फो झनिश्चितता तथा 
श्रसामयिकता :--हमारे देश म्रे वर्षा की मुख्य विशेषता झतिश्चितता है। यदि 
किसी दं पर्याप्त वर्षा हो जाती है, तब दूसरे वर्ष प्रतिवृष्टि भ्रथवा प्रनावृष्टि के 
चित्र प्राह्मतिकचित्रपट पर अकित होते *हैं। इसीलिए कहा भी जाता है कि 
“भारतीय कृषि मानसून का एक जुआ है” (90:807 8ह0९णे।एए७ ॥8 & 00009)0 
भा क[0580059) । नानवती और ब्रन्जी रिया (॥ए४७४७४६ ४४ते /0]8778) के धाबदों 
में, भारतीय फूषि वर्षा के हाथ का एक जुग्ा है। किसी वर्ष वर्षा होती ही नहों 
और यदि होती भी है, तय समय से बहुत पूर्व श्रयवा समय से बहुत याद ओर जिस 
बर्द सामान्य दर्षा होती है तब भी उसकी भ्रनिश्चितता एव भ्रसमाव वितरण के कारण 
प्रफाल के दृश्य उपस्थित होते हैं* ।'” डा० बलजीत सिंह (9 फश]६ छह) 








+ 4*॥॥6!3॥ 88720॥ 076 ॥25 9&€८॥ ८८6 8 हद्या8 0 705. [7 879 हशशधा 

ट३९, ॥00 09५ 739 पट [85 700 379५6, एए॥/८फ ग3५ 7॥96 400 ८879 07 00 

किट हच्टा 4 इट्वा 0 गठशातव] अष्लधयडू० तथा] वा39,. तीएड, जा॥८४६ जिआ॥6 

(0॥4705$ ए"४7६९ 0 6. णाहशाट]ए €णापषादात्ट्याटतशा 0 ढा0 0 ॥6 ग्राणाइ00॥ 
#04 6 घाडर्य 6560900907 ए ग6 7्व7॥ 0४67 एड इट्३चघछ॥ 7 

अिदाबचया। के शैव3773.. "रुक एवशा रेघाश ए0एशलटा * 
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ने श्रपती पुस्ता “एक हपव्पाध्रात७ व पग्ता॥” में लिखा है कि 
उत्तर भ्रदेश मे विगत ३५ वर्षों में लगभग १६ वर्ष कम वर्षा हुई है तथा ६ वर्षो 
में सूखा पड़ा है। इसी प्रतार बगाल में १० वर्षो मे एक वर्ष ही ऐसा होता है जब 
कि सामयिक एवं पर्याप्त वर्षा होती है तथा प्रतिवर्ष प्रदेश के दिसी न किसी 
भाग में अनावृष्टि अ्रथवा श्रतिवृष्टि का प्रकोष एक साधारण सी घटना हो गई 
है । एक प्रन्य अन्वेषण के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला गया है कि भारत मे हर 
पाच वर्षों में दो वर्ष अतिवृष्टि, दो वर्ष प्रदयृष्टि तथा केवल १ वर्ष ही 
पर्याप्त वर्षा हो. पाती है । भ्रत भारतीय कृषि को “मानसून के जुझा” से विमुक्ति 
दिलाने के लिए सिंचाई के साधनों का विकास वरना बहुत श्रावश्यक है। 
(77) सब ऋतुग्ों मे वर्षा का प्रनियमित वितरण --हमारे देश में वेवल स्थान 
की दृष्टि से ही नहीं वरन्‌ समय की दृष्टि से भी वर्षा वा वितरण असमान है। 
अधिकाश वर्षा जुलाई से घ्तितम्बर तक के ३ महीनों में ही होती है तथा शरदुकाल 
में वर्षा बहुत कम हो पाती है। गत शरदकासीन फ्सलो के लिए कृत्रिम स्षिचाई वे 
साधनों का प्रवन्ध बरना श्रत्यन्त महत्वपूर्ण है। (ए) श्रधिक पानी चाहने वाली 
फसलें--कुछ फ़्सले, ज॑से-गन्ना, चावत भ्रौर कपास प्रादि वे उत्पादन वे लिए पानी 
की ग्रदिक बाछनीयता होती है। भ्रत इन फ्रालों को पर्याप्त एवं नियमितता- 
पूर्वक पानी देने बे लिए सिधाई की बहुत प्रावश्यक्ता है। (९) जीवन की सुरक्षा 
का साथन --श्री नोवल्र मे मतानुसार सिंचाई के साधनों ने जीवन वो सुरक्षित 
बना दिया है. क्योकि इनके बारण भूमि के उत्पादन मे वृद्धि होती है, भूमि ये 
मूल्य में वृद्धि होती है तथा उसमे प्राप्त आय में वृद्धि होती है । एक भ्रनुमान वे 
प्रमुसार सिचाई के दृश्मि साधनों द्वारा निश्चित एवं पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों के 
उत्पादन में ५०९८ वृद्धि होती है तथा अपर्याप्त एवं प्रनिश्चित वर्षा वाले क्षेत्रो में 
१००% से २००९ तक वृद्धि होती है। पश्चिमी पजाव के नहरी-उपनिवेश 
(0094 00)०१९४) [जो अब पाकिस्तान मे हैं) इस ठध्य के साक्षात प्रमाण हैं। 
8 (क्वाट8 'परपल्णी।5०७ के दाब्दों मे, “भारत में सिचाई हो सब कुछ है। 
पानों का मूह भूमि से श्रधिक है क्योकि भूमि से पानी लगा देने से उत्पादा छ 
गुने से भी श्रधिक बढ जाता हैँ तथा भूमि भी श्रधिफ उपंरा हो जाती है।” 
(शा) कृषि-मियोजन देश में जनसरया की तीव्र वृद्धि को देखते हुए यहू 
परमावश्यव है कि कृषि का नियोजित ढग से विकास क्या जाए। ऐसी स्थिति 
में बेकार भूमि को कृषि योग्य बनाना, बेजानिक इृपि पद्धति का प्रयोग, उत्तम बीज, 
उर्वश्क तथा इृषि थत्रो का प्रयोग गादि विभिन्‍न उप्तत साथनों द्वारा गहरी खेती 
(राशाआए० 0चोधए८ए०ध) वया विस्वुत्त सेवी ([पडाशाआा0 एथ्रेमरएबाणाओ 
की जानी चाहिए । परन्‍्ठु यह समस्त कापक्म तभी सफ़्त हो सस्ता है जबकि 
कृषि-यवसाय को वर्षा की श्राश्चितता से गुक़्त कर दिया जाए। श्रत इृषि- 
नियोजन एवं देश की सम्पूर्ण प्रर्थ-व्ययावा को सुदृढ़ बताने क लिए सिचाई का 
अबन्ध करना अति भ्रावश्यव है। (एम) नरदगर थी झ्लाय मे वृद्धि >सिचाई 


एन सिंचाई रथ 


द्वारा कृषि-उत्पादन भे वृद्धि होने से यातायात, व्यापार तथा रानकीय आाव प्रत्येक मे 
समृद्धि भझायेगी। पघ्विंचाई के साघनो से हृपक्न एव सरकार दोनो की ही झाय मे 
बृद्धि होगी जिसके पलस्वरूप राप्ट्रीमसमृद्धि एव आविक-सम्पत्तता में सुदृइता 
आएगी । (९०) अषालों का निवारण -सिचाई के कृथिम साधनों के विकास 
से भारतीय दृधि की मानसूनी निर्भरता को समाप्त करके अकाल की सम्भावता को 
सर्व के लिए दूर क्षिया जा सकता है। भारत में सिंचाई के साधनों के विकास के 
साथ-साथ झवालों वी सख्या श्लौर मोषणता में पर्याप्त कमी था गईहै। 
(७) परिवहन सम्बन्दी सेवा --कुत्रिप-सिचाई योजना के अन्तर्गत बनाई गई 
बडी बडी नहरो मे बाय और स्टीमस चलाए जा सकते हैं और इस प्रकार 
अन्तर्देशीय जल परिवहन सम्बन्धी सुविधाओं का विकास्त करके रेल एवं सडक 
परिवहन से यातायात के भार (छणा068 ० प५०७४०) की मात्रा को कम क्या 
जा सकता है । 
भारत में सिचित-क्षेत्र :--भारत मे लगभग १३४ ६ बरोड एक्ड फुट 
नदी पानो साधन उपत्षब्ध हैं। प्राकृतिक भूवुत कारणों से, इसमें से केवल ४५ करोड 
एक्ड फुट पानी का द्वी सिंचाई के लिए उपयोग हो सकेगा । द्वितीय योजना के भ्न्त 
त्तक इसमे से केवल १२ करोड एकड फुट पानी का उपयोग विया छा सका है) झ्रत स्पप्ट 
है कि ययपि भारत में जल के महान झौर विस्तृत स्रोत हैं तथापि उनके श्रपूर्ण 
उपयोग के वारण देश या सिंचित-क्षेत्र बहुत कम है। सन्‌ १६४७ मे देश के 
विभाजन से पूर्व समस्त कृपितक्षेत्रफ्ल (२६८ करोड एकंड) का २४% भाग 
प्र्यात्‌ ७'२ करोड एकड क्षत्र सिचित था। देश का विभाजन इस दृध्टिकोण से 
भारत के प्रतिकूल रहा । भारत को कुल जनसख्या वा ६२९८ भाग मिला, परन्तु 
कुल प्िचित-क्षेत्र का केवल ६६% भाग ही मिला। इस प्रकार विभाजन के 
उपरात भारत का कुल सिचित-क्षेत्र ५ बरोड एकड था। सन्‌ १६५०-५१ में 
देश मे कुल ५१५५ लाख एवड भूमि सीची गई ॥ इसमे से २२० लाख एकड भूमि 
बडी श्रौर मध्यम सिंचाई योजनाओो द्वारा तथा २६५ लाख एकड भूमि छोटी 
सिंचाई योजनाशों द्वारा सीची गई। सन्‌ १६५५-५६ से कुल छिचित क्षेत्र 
बढाकर ५६२ झाख एक्ड तथा रामु १६६०-६१ में ७०७० लाख एक्ड वर दिया 
गया। सन १६५५-५६ मे “विशुद्ध कृषित क्षेत्र (प्रल्त &ा८७ 8007) ३,१८० 
लाख एक्ड या जिसमे से विशुद्ध सिचित-क्षेत्र (९९४ 8768 परष्पह&००) ५६२ लाख 
एक्ड था । इस प्रकार प्रथम योजना के भ्रत तब सिंचित-श्षेत्र कुल कृषित क्षेत्र का 
१७ ६९ था। सन्‌ १६६०-६१ में विशुद्ध कृषित क्षेत्र ३,२७० लाख एक्ड 
में से ७०० लांख एकड क्षेत्र भें सिचाई हुई॥ इस श्रकार कुल सिचित-क्षेत्र इुपित 
क्षेत्र का २! ४४% हो गया। भन्‍्य देशा वी तुलना में हमारे देश में सिचित 
क्षेत्र का प्रतिशत बहुत कम है। जबकि पाकिस्तान झौर चोन में बुल इृपित-ल्षेत्र 
के क्रमश ४८% प्रोर ४६% भाग पर सिचाई होती है, तव हमारे देश में कुल 
कृषित क्षेत्र के केवल २१९४९ भाग पर ही सिचाई होती है। तीसरी पचवर्षाय 
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योजना के भन्त्गंत कुल सिचित क्षेत्र भे २६% वृद्धि लाने का लक्ष्य खखा गया 
है अर्थात्‌ योजना के ब्नन्त तक ६०० लाख एक्ड भूमि पर सिचाई की सुविधाए 
उपलब्ध वरने वा निदपचय किया गया है। इस प्रकार सन्‌ १६६५-६६ तक १६ 
करोड एक्ड फुट नदी-्पानी-साधन को उपयोगी बनाने का प्रनुमान है। साराश 
रूप मे देश के विस्तृत भू-प्रावार तथा कृषि के महाव को देखते हुए दर्तमान 
कृषि स्िचित-क्षेत्र आवश्यकता से बहुत कम है। भ्रत आवश्यवता इस बात की 
है कि समी छोटी, मध्यम भौर बडी सिक्ताई योजवाझो के क्यरयत्रम को व्यापक 
रुप मे दिस्तृत करके सिद्चित-क्षेत्र मे वृद्धि की जाए। 

भारत में सिंचाई के साघन (68७ ० 8506क था गीऐक) -- 
भारत में सिंचाई के मुख्य सावन तीन हैं.-- (प्र) कुआ (एलथा७), (भा) तालाब 
(75705) तथा (३) नहरें (0४४७9) । घिचाई के इन साधनों में नहरें भ्रधिक 
महत्वपूर्ण साधन हैं । सन्‌ (६६५५-५६ मे देश के कुल सिंचितनक्षेत्र (५६२ लाख 
एक्ड भूमि) में से १६७ लाख एकड़ भूमि बुओो द्वारा, १०६ लाख एक्ड भूमि तालाबों 
हारा, २३२३ लाख एक्ड भूमि नहरो द्वारा तथा ५४ ज्ास एकड़ भूमि भिचाई के 
अन्य साधनों द्वारा सीची यई / सिचाई के विभिन्‍न साधनों की स्थिति और सहत्व 
का पृथक्‌ पृथक्‌ चित्रण इस प्रकार है -- 

(प्र) कुआं (छाल) --हुप्मा भारत में घिचाई का बहुत महत्वपूर्ण एवं 
प्राचीनतम साधन है | चू कि कुआ्ला सिंचाई का सबसे सरल भौर सरता साथन हैं 
इसलिए देश के छोटे छोटे इृपको के लिये इसका महत्व भश्ौर भी झधिक बढ जाता 
है। एक प्रनुमान के प्रनुसार वुश्नो द्वारा देश के सम्पूर्ण सिचित क्षेत्र के ३०% भाग 
वी सिंचाई होती है। कुए कच्चे श्रौर पक्के दो प्रकार के होते हैं। हमारे देश में 
कच्चे कुओ की सख्या ग्रधिक है । परन्तु देश की ग्राथिक प्रगति के साथ-साथ पके 
शुओं की सख्या में भी वृद्धि होती जा रही है। भ्रधिकाशत कुए उन्हीं स्थानों मे बनाये 
जाते हैं जहा पर मिट्टी मुलायम होती है दया जहा पर भूमि वी निचली सतह वा जल 
अधिक नीचा नहीं होता । एक प्रनुमान के अनुसार मारत में लगभग २५ लाख 
गुए हैं जिनमे लगभग ,०० करोड ₹० की पूजी लगी हुई है। इनमे से प्राघे से 
झबिक बुए ग्रकेले उत्तर प्रदेश मे हैं। उत्तर प्रदेश के श्रतिरिषत मद्रास, महाराष्ट्र, 
पुर्दी पंजाब तथा मध्य प्रदेश में कुओओ को सख्या क्र ६४ लाख, हे लाख, ३ लाख 
और ४३ लाख है | कच्चे कुप्रो से चरस और ढैकली द्वारा तथा पत्र कुओ से रहट 
हारा पानी निकाला जाता है। सामान्यत* कुए निजी व्यजितयो द्वारा ही बनाए 
जाते हैं! बुछ्ध हृण्क सहकारिता के आधार पर भी झुओ का निर्माण करते हैं। 
कुओ के निर्माण के लिये सरकार भी हृषको को तकावी ऋण प्रदान बरती है। 
कु द्वारा सिंचाई के मुख्य लाभ इस प्रकार हैं -- (») हमारे देश मे दोदेन्छोटे 
कृपको वी झ्राथिक स्थिति को देखते हुए कुआ सिंचाई का सरल, सस्ता प्ौर 
अनुकूलतम साधन है। (०) झनन्‍्य साथनो की अपेक्षा कुए से छिचाई नियमित एवं 
सामयिक रूप से को जा सकती है॥ कुआ सिंचाई का “स्व॒तन्त्र व्यवितगत साधन 
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है जो ग्रावश्यकतानुपार किसी भी सप्व खेत की मिचाई के लिये चलाया जा सकता 
है| (77) नहरो द्वारा गिचाई करने से डोने वाली जलानुवेबन (एए०४०४०8४४ण़) 
या क्षार फूटना ।89६-9880४०५०७७००) झादि हानिया कुप्रो द्वारा सिंचाई करने से 
नही होती । (:४) कुए के पानी मे बहुत से रसायनिक पदाथ॑, जैसे--सोडा, नाइड्रेंट, 
क्लोराइड तथा सल्फ्ट झ्रादि घुले रहते हैं जिनसे भूमि की उर्वरा-शक्ति बढती 
है प्रोर श्रधिक भ्रच्छा उत्पादन होता है। कुप्ों द्वारा सिचाई करने के मुख्य दोष 
इस प्रकार हैं-- ()) कुए द्वारा प्िचाई करने मे व्यय और परिश्रम दोनो ही 
अधिक धगते हैं । एक पवका बुझा बनाने की झौसत लागत १,००० २० होती है 
जिसे एक छोटा निर्वेत कृषक्त सहन नही कर सकता । (7) लगातार पानी निकालने 
से कुए ज्षीघ्र हो सूख जाते हैं तथा जिस वर्ष सूखा पडती है, कुओ मे पानी भी 

कम हो जाता है। श्रव इस दृष्टि से कुआ भी सिंचाई का सरल, उपयुक्त एवं 
भरोसे का साधन नही है। (») अनुमानत एक पवके कुए से १५ से ५० एकड 
भूमि की झ्िचाई हो सकती है भौर कच्चे कुए से अधिक से प्रथिक हे एकड भूमि की 
सिचाई हो सकती है । इसीर्ये कुझआ सिंचाई वा सीमित साधन है! /४) भ्रनेक 
स्थानों भे कुओ का जल खारा होता है जो स्विचाई लिये अधिक उपयुक्त नहीं होता ) 
(श्रा) नलफूप (77७७ एएथ) -नलकूप सिचाई का नवीनतम साधन है| 

नन्नकूप सिंचाई योजना (7'प७९फथा वत्ताइधधाणा इला०्यर०) का जन्म भारत 
में सर्वप्रथम गगा की घाटी (0श्ा8९७ ४७॥९9) में हुआ था। एक नलकूप 
३० फुट से ४०० फुट तक गहरा होता है जिसमे भूमितल का जल विद्युत्‌- 
झवित द्वारा निकाला जाता है। इससे १ घटे मे ३३ हजार गेलन तक पानी खिंचता 
है जिससे लगभग ५०० एकड भूमि की सिंचाई हो सकती है। नलकूप के निर्माण 
के लिए कुछ भ्रावश्यक बाते इस प्रकार हैं --[प्र) भूमितल में जल पर्याप्त माया 
में हो। (प्रा) भूमितत मे जल कम गहराई पर ही उपलब्ध हो! (३) शिचाई की 

माग भूमि के विस्तृत क्षेत्र मे व्याप्त हो तथा (ई) सस्ती विद्युतु-शवित उपलब्ध हो । 
भारत में सबसे प्रधिक मलकूप उत्तर प्रदेश भे हैं। उत्तर प्रदेश के श्रतिरिक्त, विहार, 
महाराष्ट्र श्रोर पजाव में भी दलकूप शिचाई का एक महत्वपूर्ण साधन है। मारत 
में नलकूप खुदवाने का कार्मारस्म सर्वश्रवम सन्‌ १६३० मे उत्तर प्रदेश भौर 
विहार मे हुआ था। सन्‌ १६४५० मे देश मे लगभग २,५०० नलक्प थे जिनमे से 
झनेले उत्तर प्रदेश मे ही २,३०० नलकूप थे जिनसे लगभग १० लाख एकड भूमि 
पर सिताई होती थी। भ्रथम योजनाकाल मे २,२८६ नलकूप “भारत-अमेरिका 
ेकनीकल सहकारी कार्येत्रम” ([0०--7 8. फलकफत्श ए-ग्श्बपणा 

270०2 ६४ए7४७) के ग्रन्तग्रेंत तथा २,०४३ नलकूप विभितर राज्यो की योजनाप्रो 

के अन्तर्गत खोदे गए थे । सनू १६४५४ के झधिक अन्न उपजाओं (छ7०ए ह676 

#000) वायंत्रम वे भ्रन्त्मंत्त मार्च सन्‌ १६६० तक उत्तर प्रदेश और पूर्वी पजाव 

में २७० नलवूप बनाए गए। इस कार्यक्म के अन्तर्गत उत्तरी-गुजरात में ४०० 

नेलकूप बचाए गए जिनमे से केवल ३७४ नलकूप ही सफ्ल हो सके । दूसरी योजना 
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के ध्न्तगंत उत्तर प्रदेश मे १,५०० नलकृप बनाने का लक्ष्य खसा गया था जिनमे से 
दिसम्बर १६६० सक् केवल ६३० नलक्प ही बनाए जा सके ! उत्तर प्रेश वे प्रतिरित 
गुजरात, असम, पश्चिमी वगात श्र मध्य प्रदेश से भी नलकृप बनाने का वार्य 
प्रगति पर रहा है। शलदूप द्वारा तिचाई दे! मुण्य लाभ इप्त प्रकर हैं -- 
(0) गयबूप के तिर्माण में एवं बार भ्रवदय ही बडी मात्रा में पृ जी व्यय होती है, 
परतु वाद में इनदे प्रवध तथा सचालन में बहुत वम व्यय वरना पडता है जिससे 
कि प्िंघाई भी सस्ती होती है। (४) नलकूप कुए की पपेक्षा गधिक बडे क्षेत्र की 
प्िचाई कर सकता हैं। अत वृहतोपादन ([/96 8ल्‍7० ए०उयच्लाणा वी. उप्तद 
कृषि के तिए यह एक महत्वपूर्ण साधन है। (00) सहरी पानी वी अपेक्षा नलवूप 
का पानी सिंचाई वे लिए भ्रधिक उपपुक्त होता है तथा इससे सिंचाई भी निश्चितता- 
पूर्वक एव समयानुभार वी जा सकती है। (४) कुझ की तरह नतवूष द्वारा प्िचाई 
करने से भी जलानुवेबन (क्र०/७& ०2808) की समस्या उम्रहप धारण नहीं 
करती । (४) नवकूप द्वारा सिंचाई करने से शपत के झपने श्रम तथा श्रपने बलों 
के श्रम की बचत होती है जिस श्रम का उपयोग भ्रम्य श्राथिक कार्यो में क्रिया जा 
सकता है। नल्कूप द्वारा सिंचाई करने के मुख्य दोष इस प्रकार हैं --(१) नलकूपो 
के निर्माण में एक बडी मात्रा मे पू जी की आावश्यक्रता होती है जिसे प्रोप्तत भारतीय 
कृपक वहन नहीं कर सक्रता ।(॥/ देश में राज्य सरकारों द्वारा यत्र तत्र सवकूप 
प्रवदय बनयाये गए है, परन्तु वित्त सम्बन्धी कठिनाई वे कारण राज्य सरवारो 
को भी इस क्षेत्र मे पर्याप्त सफलता नही मिल पाई है । (॥0) राजकीय स्वामित्व वे 
नलदूपों को हम व्यावहारिक दुष्टिकरोथ से ग्रविक उपयोगी, सरल तथा सुलभ 
सवाई का सावन नदी तह सऊते, क्योंकि राजकीय अम्रचारी भ्रष्टाचार झौर 
घू सखोरी से प्रविकर प्रभावित होते हैं ओर कृपयों वी सिचाई सम्बन्धी श्रावश्यवताओो 
की उपेक्षा करके अपनी मनमानी भ्रधिक करते हैं । 
(इ) तालाब (एश्णा्छ) -देक्षिणी भारत में तालाब स्िचाई का 
एक महत्यूणं साधन है। समस्त देश में कुल सिचित क्षेत्र के लगभग १६% भाग 
वी सिंचाई तालाबों द्वारा होती है। तालावो द्वारा सिचाई मरने बाले क्षेत्र 
भुख्यत मद्रास आाश्नप्रदरश मैसूर, महाराष्ट्र, राजस्थान श्ौर मध्यप्रदेश हैं। 
मद्रास और ग्राश्रश्रदेश मे रावाधिक सिचाई तालाबों द्वारा बी जाती है। इन 
दोनो राज्यों में लगभग ३५ हथार वाव्राव हैं जितवे द्वारा लगभग ३० लाख 
एक्ड भूमि वी रिचाई वी जाती है। दक्षिणी भारत के अतिरिकत उत्तरी भारत 
में भी बगाल, बिहार उड़ीसा उत्तर प्रदेश तया मध्य प्रदेश आदि राज्यो म तालाबों 
द्वारा थोड़ी बहुत मात्रा म सिंचाई बी जाती है। तालाब कच्चे और पक्के दोनो 
प्रकार के होते हैं। भारत मे कुछ तालाब प्राउतिक हैं तथा कुछ मनुष्य तिमित। 
इनम से भ्रधिकाश या तो सरकारी रवामित्व में हैं अवबया स्थागीय सस्याम्रा के 
स्वामित्व मे है। तततादो वा निर्माण नदिया के आर पार उचेनऊचे वाध बतावर 
अयवा वर्षा-ऋतु में वर्षा का जत एवश्रित करके किया जाता है और प्रावध्यकता 
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पयने पर इससे नालियो द्वारा सिंदाई की जाठतो है। तालाव हारा सिचाई करने 
के मुट्प लाभ इस प्रकार हैं --(0) च्‌ कि तालाव के पानों में वर्षा-जल तथा 
गन्दी दा प्रस्मिश्रण होता है; इसलिए तालाबों द्वारा सिचाई करने से भूमि वी 
उस शवित बढती है । (४) सिंचाई के प्रस्य झाथनो की शपेक्षा तालाव सस्ता 
श्रौर सरल साधन है तथा यह शपको मे प्रारस्परिक निर्भरता एवं सहकारिता की 
भावनाएं जाग्रत करने का वडा म घ्यम है। (50) दक्षिणी भारत में तालाब सिंचाई 
की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योकि वहा की पथरीक्षी भुमि मे बुओ वा निर्माण 
भरना बहुत कठिव है तथा प्रीप्ममाल में वहां की नदिया भी सूच जाती हैं। 
अत वर्षा ने जल को एकत्रित करके तालावों द्वारा सिंचाई करना दक्षिणी मारत 
में भ्रत्यन्त ग्रावश्यक एवं लाभपूर्ण है। तालाब द्वारा स्िचाई करने के मुण्यदोप 
इस प्रवार हैं :--(7) जिस वप वर्षा नहीं होती अबवा कम होती है, उस वर्ष 
ताबाव भी सूख जाते हैं । ग्रत वर्षा पर धाश्रितता होने बे कारण तालाब ह्वतन्त्र 
एव भरोसे का साधन नहं( है । (0) ताल्ावो वी तह म शीघ्र ही मिट्टी जम जाती 
है जिसे प्रतिय् साफ़ कराने मे पर्याप्त व्यय करना पडता है। (॥0) तालावो द्वारा 
मचाई करने में पानी की वर्वादी बहुत होती है। प्रत प्ावश्यय्ता इस बात 
की है कि पचायतो, सहकारों सम्तितियों तथा स्थानीय सस्याप्रो के द्वारा शालाबों 
के तिर्माण एवं छत्के विक्षास रुम्बन्धी कार्यक्रम को शीघ्रता से श्रागे घढाया 
जाए । 

(ई) नहरें (0:5७99)*--हमारे देश में नहरें घिचाई का सबशे मदृत्वपूर्ण 
शाघन हैं। श्रनुमावत, झुत्त सिचित क्षेत्र का लगभग ४१९ भाग नहरो द्वारा सीचा 
जाता है । नहरो द्वारा श्रधिक्दर शिचाई पजाव, उत्तर प्रदेश, वगाल, विहार, मद्रास, 
मेंगूर, आ्रान्न भ्रदद, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य भ्रदेश भर उडीक्षा में वी जाती है। 
उत्तरी भारत की नहरें गग्रा, यमुना भौर सतदज जैसी निरन्तर पूरे वर्ष 
बहने वालो नदियों से निकाली गई हैं। चू कि दक्षिणो भारत को नदियों का वहाव 
ग्रीप्मकाल में बहुत कम हो जाता है, इसलिये यहा नहरें भी श्रपेक्षाकृत कम हैं। 
नहरो को मुख्यत तीन वर्गो में विभाजित तिया जाता है --() बारहमासी महरें 
(एहाशाएण 05प०४) -- वारहमासी नहरें नदियों पर बड़े-बडे बाघ लगावर 
पानी को एक्जित करके निकाली जाती हैं। च्‌ कि इस प्रकार की नहरो मे पूरे वर्ष 
पानी बहता है, इसलिये इनसे धिचाई भी नियमित ढग॑ से को जा सकती है । पजाव, 
उत्तर प्रदेश, मद्रास ओर आ्राभ्न प्रदेश मे डेल्टा क्षेत्र बी नहरें बारश्मासी नहरें हैं। 
(७0) अद लिफेफ्क छधदा चस्तातती नहर. (प्ताशप्पतेणस्ते (ाशओ) --- वश्सप्ती 
नहरें पूरे वर्ष नहीं बहती वरन्‌ वर्षा जततु मे पानी झाने पर ही बहती हैं। यद्यपि 
बारहमासी नहरो के निर्माण करने म बहुत बडी मात्रा से व्यय करना पड़ता है 
तथा बरसाती नहरो वी भपेक्षा तकनीकी कुशलता, मशीन तथा ध्रन्य सामग्री की 
भ्रथित झ्रावश्णकत्ा होती है, तथापि बारहपाणी नहरें बरतातो महरो की अपेक्षा 
प्रिचाई का अधिक ठोस सापन हैं। (3४) स्टोरेज बतर्स नहर (8६०7०४० शो०क४ 


बैड भारतौय अर्थशास्त्र 


0०४०९) -- स्टोरेज वर्क्स नहरें पहाडी घाटियो मे बाघ लगाकर वर्षा के पानी 
के एकन्नीकरण द्वारा निकाली जाती है। इस प्रकार वी नहरें दक्षिणी भारत तथा 
मध्य भारत मे निकाली गई है। सिंचाई के दृष्टिकोण से स्टोरेज नहरो कया महत्व 
तालाबो के हो समतुल्य है । वित्तीय दृष्टिकोण से नहरो को दो वर्गों मे विभाजित 
किपा जाता है -ओ) उत्पादक नहरें (?7०0८०४४४७ 083) --- जिन नहरो से १० 
बप की अवधि के भीतर ही इतनी भ्राय प्राप्त होने लगे वि उनसे नहरो के 
निर्माण मे लगो हुई पूजी का भ्याज दिया जा सके, उहे उत्पादक महरें बहते है। 
(7४) रक्षात्मक भ्थवा प्रनुत्पादक नहर [7006०0ए४७ छः एगज्गाण्वेप०ध१७ 
(४०७७) -- रक्षाप्मक नहरें केवल देश वी भ्रवालो से सुरक्षा व रने के लिये बनाई 
जाती है । इन नहरो से सरकार को कोई प्रत्यक्ष आय नही होती । स्वामित्व के 
दृष्टिकोण से हमारे देश मे दो प्रकार की नहरे पाई जाती हैं -- (झ) ध्यक्तिगत 
नहरें तथा (प्रा) राजकीय नहरें । सन्‌ १६५५-५६ मे नहरो हाटा कुल सिचित क्षत्र, 
३३२ लाख एकड में से १६८ लाख एकड क्षात्र शजकीय नहरो द्वारा और ३४ लाख 
एकड भूमि व्यक्तिगत नहरो से सीची गई थी । 

नहरो द्वारा सिचाई करने के मुख्य लाभ इस प्रकार हू “- (7 समतल 
भूमि तथा नरस मिट्टी वाले क्षेत्रो में महरें सिचाई को सबसे सहज, सस्ती प्रौर 
शीघ्रगामी साधन है । (४) चू कि भारत की अ्रधिकाश नदिया प्रविरल गति से 
बहने वाली हैं, इसलिये इनसे निकाली गई बारहमासी नहरें सिंचाई का भविरण 
एवं भरोसे की साधन हैं। (70) नहरो के पाती में अनेक रक्षायनिक पदाय मिश्नित 
हो जाते है जो भूमि वो उपजाऊ बनाकर कृषि उत्पादन में वृद्धि लाते है। (४) 
नहरो द्वारा सिंचाई करके कुपक थोड़े परिश्रम से अच्छी उपज प्राप्त कर लेता है । 
श्रत भारतीय कृपको के जीवन-स्तर को ऊचा उठाने म॑ महरो का मह्खपूण योग 
दान है। (ए) बडी-बडी तहरों मे जल-परिवहत की सुविधाय उपलब्ध की जाती 
हैं। (४) नहरो के निर्माण से श्रकाव और अन-सकट वी समस्या दूर होती जा 
रही है। (श॥) नहरें सरकारी आय बढाने का महत्वपूर्ण साधन हैं। राज्य सरवाईं 
नहरो द्वारा सिचित-क्षतरों से सिचाई-कर वसूल करती हैं। (२7) नहरों के दोनों 
औ्रोर वृक्ष लगाकर न केवल भूमि क्षरण को कम किया जा सकता है बरन वन- 
क्षत्र म वृद्धि लाकर इधन की समस्या को भी सुलभाया जा सकता है। नहरो द्वारा 
[सचाई के मुख्य दोष इस प्रकार है -- (0) नहरो द्वासा अधिक सिंचाई होने से 
नहर-पसिंचित क्षत्रो में जलानुवेधन (9 क्षथाग्ट््‌ट्णह) तथा क्षार पूटने (806 
शीटएए०४०८०८००) की भीषण बुराइयों का नग्न-दिग्दशन होता है ! (॥) नहरो द्वारा 
सिंचाई करने से पानी एक स्थान पर भर जाता है जिसमे मच्छर झाएि बीटाणु 
उत्पन होकर जनता के स्वास्थ्य एवं काय क्षमता पर चुरा प्रभाव डालते हैं ॥ (॥0) 
कृषक नहरी पानी के प्रयोग म मितव्ययिता एव सावबानी से वाम नहीं सेते ग्रौर 
आ्राथे से भी कम पानी खेतो म पहुच पाता है। (7) प्राय नहर विभाग के कर्म- 
आारी समयानुसार, नियमिततापुवक तथा झावस्यकतानुसार पानी नही देते तथा 
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८06णक्रथ्मव०्त 87०७ के 3 की सिंचाई होने तक को ही अपने दाणित्व की 
इविसो समभते हैं । झत नहरें सिचाई का स्वतन्त्र साधन नही हैं जिससे कि पिचाई 
में नियमितता नही भाती । 
निष्कर्ष --साराश्य रूप मे मारत में हृपि-व्यवतताय के महत्व को दृध्टि मे 
रखने हुए राजकीय एव व्यक्तिगत रूप में सिंचाई के समस्त प्रकार के साधतों को 
विवरमित करने के लिये सक्रिय चदम उठाये जाने चाहिपें। हमारे देश मे नहरों के 
बढ़ाने के लिये ग्रधिक क्षेत्र हैं क्योकि देश मे पूरे बर्ष बहने वाली नदिया पाई जाती 
हैं  व्यवितगठ साधन के रूप में कुओ का भी वहुत महत्व है। झत सरकार को 
चाहिये कि वह तकावी ऋण व तकनीकी परामश आदि को सहायता देकर कृषकों 
को कूप-निर्माण के लिये प्रोत्साहित करे। 
सिंचाई संगठन --सन्‌ १६१६ के अधिनियम के अन्तर्गत सिचाई 
व्यवस्था का दायित्व राज्य सरकारों को सौंप दिया गया । ग्रत प्रत्येक राज्य में 
मिचाई विभाग []क्ताइब०त ॥0037#ए8९४०६४) स्थापित किए वए। भन्तर्राज्य 
गिचाई ब्यवस्या ([7०7-8६७॥०८ शह8०४०४७) का राचालन करने के लिए सन्‌ 
१६३१ में केन्द्रीय सिचाई परिपद (एल्मांएडन फठछाते ० पराए8४४००) तथा 
सन्‌ १६४५ मे केरद्रीय जल विद्यू तू, सिंचाई श्रौर जलयान भायोग (एथाफ़्श 
१४०७(९४ 9०7९, वाहअाण्त - ध्यव ऊड्शह॒अध०ा 00णा08807) की स्थापना 
को गई । कैन्द्रीय सिचाई परिधद भारत के भअनुसघान केद्रों में सिंचाई एवं 
तत्सम्बन्धित भ्रन्य विपयो पर किए जाने वाले ग्रन्वेषण कार्यो में परस्पर सम्बन्ध 
स्थापित करती है तथा केद्रीय जल-विद्य त्‌ खिचाई और जलयान आयोग का कार्य 
जल-शक्ति का नियत्रण, उस्तत्रा उपयोग और उसके सरक्षण के लिए योजनाए बनाकर 
कार्यान्वित करना है भ्रौर प्रावश्यक्ता पडने पर राज्य सरकारों की सलाह से नई 
योजनाए बनाना है। सन्‌ १६४५ में एक नलकूप विकास सघ (पष्/० ऋछां 
9007९०फघ९आ एंगा०प) वी स्थापना की गई । यह संघ कृषि एवं खाद्य मत्ालय 
के प्रत्तगेत नल॒कूप योजनाप्रो दे व्यवस्थापक के निदेशन में कार्य करता है । इसे 
भतिरिक्त यह सघ कम वर्षा वाले क्षेत्रो मे झनुमधान ढारा भूमि के प्रन्दर पानी 
की सात्रा व प्रयोग की सम्भावनाप्रो का पत्ता लगाता है। इन स्रस्थाप्रों के भतिरिकतत 
एक “बेस्द्रीस जद संघ” (एक्रशी ता०प्णदे १ए०४६था एाहब्भाइथतणा) यी 
स्थापना की गई जो सन्‌ १६४६-४७ से जस-स्रोतों पर कार्य कर रहा है । 
तंचवर्षोष योजनाओं के अ्रन्त्गंत सिंचाई का विकास (वा 
ह४५०७. एशफ्रश०एुफशक+ 9 ए४६ ४८घ० 2803) -- ()) प्रथम्त और 
द्वितीय योजना “--अ्रयम पचवर्षीय योजना के झारम्भ में देश का बुल 
प्रिचित क्षेत्र ५१५ लाख एवंड था जो योजना के प्रन्त में वदाबर १६२ लाख 
एक्ड बर दिया गया । सन्‌ १६५५-४६ मे २४६ लाख एक्ड सखेत्र बडी एवं मध्यम 
छिचाई ग्रोजनाप्रो द्वारा तथा ३६३ लाख एक्ड क्षेत्र छोटी सिंचाई योजनामों 
द्वार सींचा गया था । द्वितीय पचवर्षोय योजना के प्रत तक देश का बुल सिचित 
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क्षेत्र बडाकर ७०० लाख एकड कर दिया गया। योजना के श्रतिम वर्ष भे (सन्‌ 
१६६०-६१) ३१० लाख एकड क्षेत्र बडी भौर मध्यम सिंचाई योजनाग्रो द्वारा 
तथा ३६० लाख एकड़ क्षेत्र छोटी सिचाई योजनाग्रो द्वारा सीचा गया ॥ प्रथम भौर 
द्वितीय योजनाओरो के भ्रन्तगंत सम्मिलित की गई बड़ी और मध्यम सिंचाई प्ररि- 
योजनाझो को समस्त अनुमानित लागत लगभग १,४०० करोड रु० है। यह भाशा 
को जाती है कि सिंचाई की इन योजनाम्रो के पृरणत विकसित हो जाने पर लगभग 
३८० लाख एवड क्षेत्र को सिचाई इन परियोजताप्रो द्वारा हो सकेगी। दूसरी 
योजना'के भ्रस्त तक सिचाई-विकास ज्ार्यक्रम पर लगभग ८०० करोड़ रु० व्यय बिए 
जा चुके थे । 

(४) तीसरी योजना ---तीसरी पंचवर्षीय योजना मे ४२५ लास एवड 
क्षेत्र की पिचाई बडी और मध्यम सिंचाई की योजना द्वारा होने तथा ४७५ लाख 
एक्ड क्षेत्र की सिंचाई छोटी सिंचाई योजनाओ द्वारा होने प्र्यात्‌ कुल ६०० लाख 
एक्ड क्षेत्र की सिचाई होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ) दूसरी योजना के 
ग्रन्त तक १२ करोड़ एक्ड फुट नदी-पानी-साथन का उपयोग किया जा शाका था। 
तीसरी योजना में ४ करोड एकड पुठ नदी-पानी-साधन का प्तिरिकत उपयोग 
किए जाते की सम्मावना है। इस योजना मे जो नवीन परियोजनाएं प्रारम्भ की 
जायेगी उनमे लगभग ६५ नई मध्यम सिंचाई योजनाएं सम्मिलित हैं। इस योजना में 
भिचाई झौर बाढ-नियत्रण कार्यक्रम पर ६६१ करोड़ र० व्यय बरने का प्रावधान 
है । इसमे से ४३६ करोड़ रु० उन सिंचाई परियोजनाझो पर व्यय किए जायेगें 
जो दूसरी पचवर्षीय योजना से चली श्रा रही है, १६४ वरोड र० नई परियोजनाग्रो 
प्र तथा ६१ करोड़ रु० बाढ़-नियन्त्रण, जल-निकासी, जल-प्लावन तथा समुद्र-्तट 
क्षरण को रोकने वी योजन/भ्रो पर व्यय किए जायेगे । इस प्रकार तीसरी योजना में 
सिचाई विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इन योजनाभो पर महत्व दिया जाएगा +-- 
(3) दुसरी पंचवर्षीय योजना से जो काम होते चले प्रा रहे हैं उन्हे पूरा बरके 
किसानों के खेतों तक पानी पहुचाने के लिए नालिया बनाने वा कार्य पूरा क्या 
जाएगा । (0) देश के बुछ भागों मे, विशेषकर पजाब में, जल प्लावन वी समस्या 
गम्भीर बन गई है ॥ तीसरी योजना मे जल-प्लावन को रोकने का काम बडे विस्तृत 
दैमाने पर किया जाएगा। इसी प्रकार इस योजना में कुछ समुद्रतटवर्ती क्षेत्रो, 
जैसे--केरल मे समुद्र से भूमि के क्‍्टाव को रोकने की समुचित व्यवस्था की 
जायगी । (४४) ग्रोजनाकाल में मध्यम सिंचाई परियोजनाओं बे विकास कार्यत्रम पर 
विशेष ध्यान दिया जाएगा । तीसरी योजना में सिचाई सम्बन्धी बुनियादी श्रदुसघान* 
के कार्यक्रमों वे लिए १२० लाख रु० रक्खे गए हैँ। यह भनुसधान वाये पूना के 
“केन्द्रीय जल गौर विद्युत श्रनुसघान बेन्द्र” (एकफछ) ए४धछ क्ाते व्रत 
पएिछल्ण्णा 0०४0०) तथा विभिन्‍न राज्यों में स्थित १५ भ्रमुसधान वेख्दों मे 
अल रहा है। सिंचाई परियोजनाभो से झतिशीघ्र लाभ उठने के उद्देश्य से तीसरी 
योजमा मे हेडववसं, नहरें, सहायक नदिया, जलमार्ग भौर खेतों की नाज़िया प्रादि 
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बनाने के कार्य एक साथ सम्पन्न किये जायेंगे । सिंचाई परियोजनाओं के विकास« 
कार्यक्रम से तीसरी योजना में खुशहाली-कर (8९6९६ 7४5) तथा बाढ- 
घुल्क (7]0०0'5 7६९७) के रूप मे राज्य सरवारो को ३६ करोड ० प्राप्त होने 
का अनुमान है । 5 

नदी घादी योजनाओं के श्रन्तर्गत सिंचाई-विकास :-हमारे देश में 
अनेक बहु-उद्देशीय नदी-घाटी योजवाशओ्रो पर कार्य किया जा रहा है। इनमे से कुछ 
योजनाए पूर्णत तथा कुछ भद्नत पूरी हो चुकी हैं। बहु-उद्देशीय नदी घादी 
योजनाप्रों का प्रमुख उदृश्य ग्रन्य कार्य-कमों के श्रतिरिक्त सिंचाई सुविधाओं का 
विकास करना है । (प्रमुख नदी-घाटी थोजनाग्रो, जैसे -- भाखरा नागल योजना, 
दामोदर घाटी योजना, हीराकुड बाघ योजना, रिहन्द बाध योजना, चम्बल योजना, 
तुगभद्रा योजना, मचकुड योजना, काक्रपाडा योजना तथा कोसी योजना के 
बिपय मे विस्तृत रूप से शक्ति के साधन तथा जलविद्ुत योजनाएं ” नामक पाठ 
में लिखा जा चुका है । अत इस सदर्भ में उसी शभ्रध्याय को पढिए) । 

भारत में सिंचाई के विकास में मुज्य कठिनाइयां (रण शि॥- 
९०फराणप्राहु3 ॥घ ३७ 700ए७०फ्ाप९००६ ० ्ाइ्बप्रणा 70. पत9) -भारत मे 
सिचाई के साधनों का विकास करने में बुछ शुरूष कडिनाइया इस प्रकार है :-- 
(१) वित्त की कमी .---सिघाई की समस्त छोटी, मध्यम भौर बडी परियोजताम्ो 
के लिए झपार धन-राप्मि की प्रावश्यकता होती है। व्यक्षितगत तथा सहकारी रूप 
में कुप्रो भौर तालावो के निर्माण के लिए भी अपार धनराशि की आवश्यकता 
पडती है। यद्यपि वित्तीय झावश्यवता की पूर्ति के लिए तोसरी योजना में ऋण 
लेने, सरकारी सहायता, विशेष भनुदान, जलपूर्ति-कर, लगान मे वृद्धि तथा सिचाई 
झोर खुशहाली-कर श्रादि सामू करमे को व्यवस्था की गई है, तथापि देश में 
सिंचाई विकास कार्यक्रम को झावश्यकता को देखते हुए पर्याप्त मात्ना में धन प्राप्त 
नही हो सबेगा । यही नही, इस प्रकार सरकार धन सचित करते के लिए जो 
प्रतिरिक्त-कर लगाएंगी, उससे जनता पर अनुचित भार पडगा जिससे जनता में 
श्रसतोप की प्रवृति जागृत होगी। (0) तकनीकों शिक्षा का प्रभाव :--हमारे 

देश भे सिंचाई योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए विजश्येषज्ञ एंव प्रशिक्षित 

कर्मचारियों का नितात भ्रभाव है। सिचाई योजना को कार्यान्वित एवं सचालित 
करने के लिए विदेशी-विद्येपज्ञों वी नियुकित करनी पडती है जिससे कि देश पर 
प्रनावश्यक व्यय-भार बढता है ॥ (00) प्लावश्यक सापप्री का प्रभाव£--प्तिघाई 
परियोजगाम्ों को नार्यान्वित करने के लिए सीमेट, इस्पात तथा मशीनरी भादि 
आवश्यक सामग्री वा देश मे नितात ग्रमाव हैं । यही कारण है कि हमारे देश मे 
घिचाई योजदाझोो का कार्य शिथिल॒त्ाय से चलता है। (४) जनपतहयोग का झभाव - 
बाढ़ -नियत्रण, जल-निकासी, जल-प्लावन तथा समुद्रतट-्क्षरण रोकने को योजनाप्रो 
तथा सिंचाई योजनापो के धीमे विकास का मुख्य कारण यह है कि इन योजनांगो 
में जजता सरकार को कोई सहयोग नही करती । (२) पन्वेषण भोर झनुसंघान 
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की कमी --हमारे देश मे सिचाई सम्बन्धी बुनियादी झनुसघान कार्यत्रम को विशेष 
महत्व गही दिया जाता है तथा अस्तावित योजनाझो कौ बिना भअन्वेषण के ही 
कार्यान्वित कर दिया जाता है। झतः परियोजनाम्रो के निर्माण में झनेक कठिनाइयों 
का सामना करना पडता है और उनमे शिथिलता प्राती है (४) हृषकों की 
झनुत्तरदायित्व को भावना *- हमारे देश मे इृषक नहरो झादि के पानी को 
“सरबवारो पानी” समभते हैं। झतः प्रानी की वर्दादी की ओर कोई ध्यान नहीं 
देते। इसी प्रकार भारतीय इृपक खेत की सिचाई के लिए वर्षा की प्रतीक्षा मे दंठा 
रहता है भौर वर्षा में भ्रति-विलम्ब हो जाने की स्थिति मे ही सिचाई के लिए नहरों 
भर नलकूपो से पानी लेने की दौड घूप करता है। परन्तु सभी दूषको को सिंचाई 
की आवश्यकतानुसार पानी मिलना झ्रत्यत झसम्मव होता है। इसलिए सिंचाई 
नी व्यवस्था पर अत्यधिक भार पडता है तथा सिचाई के साधनों का पूर्ण उपयोग 
भी नही होने पाता । अत दृषको की अज्ञानता भौर उदासीनता भी क्सिों सीमा 
तक सिचाई के साधनों के शिथिल विकास वे लिए उत्तरदाई है। 

सिंचाई को सुविधाश्रो के विकास के लिए सुझाव (8पह68०४४०78 
ई0. वक्राण्याश्यं, 0 पृषणह४0००- स्विशा।7९8) +-सिचाई के साधनों वे 
तीव्र गति से विकास के लिए कुछ मुख्य सुझाव इस प्रकार हैं --(१) देश के जिस 
क्षेत्र में सिचाई के लिए जैसे साधन अधिक सुलभ, उपयुक्त एवं कम लागत-ब्यय 
के हो, उस क्षेत्र मे सिंचाई के उन्हीं साथनो का विकास करना चाहिये। (॥) 
निजी व्यक्तियों तथा सहकारी समितियों द्वार कुएं, तालाब तथा नलवूष प्रादि 
बनाये जाने के लिये सरकार को ऋण, भनुदान प्रादि के रुप में सहायता 
करनी चाहिये । प्रामोण क्षेत्रो मे “अल्प बचत योजना” को भ्रसारित करके पर्याप्त 
मात्रा में धन प्राप्त किया जा सकता है जिससे छोटी सिंचाई योजनापो का 
विकास किया जा सकता है! (।/) सभी बडी, मध्यम तथा छोटी सिंचाई 
परियोजनाप्रो के विकास के लिये राज्य व सरवारों को तीव्रगत से कदम बढ़ाना 
चाहिये । केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि वह थ्िचाई योजनाप्ो के लिये राज्य- 
सरकारो को बडी मात्रा मे झनुदान दें। (४) सिंचाई कार्यों से जिन क्षेत्र के 
घ्यवितयो को लाभ होगा, उन्‍हें इस बात के लिए तैयार करना चाहिये कि वे 
स्वेच्छा पूर्वक श्रमदान भ्यवा ग्रथंदान द्वारा इन योजनाओ्रो को पूरा करने में 
सहाग्रक हो । (४) वर्तमान सिंचाई सुविधाशो को भली भाति सुरक्षित रखकर उनसे 
अधिवाधिक लाभ उठाया जाना चाहिय। (7) सिंचाई सम्बन्धी प्रन्वेषण एवं 
अनूसधान कार्य को प्रोत्साहन देना चाहिये। राज्य सरकारें जिन सिंचाई योजनामों 
को चौथी योजना मे सम्मिलित करने का प्रस्ताव रखना चाहे, उन योजनापो के 
पर्याप्त अन्वेषण के पश्चात्‌ परियोजना सम्बन्धी रिपोर्ट तोसरी योजना की 
अवधि भे ही सब प्रकार से पूरी कर लेनी चाहिये। तीसरी योजता में मिचाई 
सम्बन्धों बुनियादी झनुसंघान कार्यत्रम पर ११० लाख रु० व्यय करने का निश्चय 
किया गया है। इस समय कृपि-सम्बन्धी भनुसधान कार्य पूना के केन्द्रीय पानी 
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और बिजली अनुसपान केन्द्र (एलन) एए७६८:४ ध्यावे ट0०पा०ए छेटडल्बफणा 
06०५:७) तपा विभिन्न राज्यों मे स्थित १५ भनुसयरान केस्द्रों मे चल रहा है। 
(गा) जल-साधनों के एकीकृत एवं लाभप्रद विकास के लिये यह बहुत झावश्यक 
है कि नदी-क्षेत्रो बे विकास में राज्यों में परस्पर सहयोग हो। (कण) बडी-बडी 
सिचाई योजनाओं को कुघलतापूर्वक तथा मितव्ययितापूर्वक कार्यान्वित करने के 
लिए ' नियत्रण मण्डलो ' की नियुक्ति को जानी चाहिये। जिन योजतामो के 
लिए नियत्रण-मण्डल नियुक्त न किये जायें, उनकी “विद्युत्‌ एव जल मन्त्रालयां 
द्वारा समीक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये जिससे कि इन योजनाओं के कार्य में 
गत्यावरोध न हो सके । (१४) पानी के झनुचित उपयोग को रोकने के लिये 
सिचाई-कर, प्रयोग क्ये गये पानी की मात्रा के आघार पर लगाया जाना चाहिये । 
(#) बाढ-नियस्त्रण, जल-तिकास़ी झौर जल प्लाबन रोकने के काम का सिंचाई से 
गहरा सम्बन्ध है । अत सिंचाई की घ्यापक विकास ग्रोजनाए बनाते समय इन 
सब पर एक साथ विचार कर लेता चाहिय ॥ (2) धर्तमान सिंचाई सुविधामों को भली 
भाति सुरक्षित रखकर उनसे भ्धिकाधिक लाभ उठाना चाहिये । 


९७ 
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(8 0(फरबं (एबं श्ात 88702] 7.80007) 
प्रवकथन :-- यद्यपि कृषि भारत का एवं मुख्य व्यवसाय है, फिर भी 
अपनी अविकसितद्ावस्था एवं प्रति एकड न्यूनोत्पादन वे कारण भारतीय कृषि 
कोई लाभदायक व्यवसाय (7०80)० 0८०एए४४०9) न होकर जीवन यापन 
का एक दग-मात्र (009 & फ़छए ० 7/6) रह गई है। भारतीय कृषि वी 
पिछडी हुई प्रवस्था के कारणो को हम तीन शीर्पको में विभाजित कर सकते हैं-- 
(प्र) सरचना सम्बन्धी दोप (8४80० 0शीटश्ा००७), (प्रा) प्राविधिक कारण 
(प७८रम्ाल्ण 03ए5९३)) तथा (इ) संगठन सम्बन्धी दोष (0हुकग84ध०ग० 
000०७) । अस्तुत भ्रध्याय में पशु-भ्म, कृपि-यन्त्र, कृषि झ्नुसधान, बीज, खाद एवं 
कृषि-श्रम पर पृथक पृथक्‌ रूप से प्रकाश डाला गया है । 
(१) पशु-भम (8॥7७७। 7.89००7) 
भारतीय कृषि में पशुश्रो का महत्व ([0एणधशा०० त॑ 0४8० का 
जिवाब्क 887०प)घ०७ ) -- भारतीय इृषि_ श्रथ॑न््यवस्था (8ह७८परधएग] 
ए००ा०ग5) में पशुप्रो का विशेष महत्व है) कृषि उत्पादन ये श्रत्येक स्तर पर 
पशु-शकित अपना महत्वपूण योगदान करती है। पशुप्रो बेः मुख्य लाभ इस प्रकार 
हैं --(0) कृषि-कार्य के सचालन से सहयोग -- कृषि-उत्पांदन के प्रत्येक स्तर पर 
पशु चालक शवित (१०४४७ 9०४७0) भ्रदान करते हैं । खेत जोतने, बुझ्नो से सिंचाई 
करने, खेतो को बुवाई करने, प्रनाज को भूसें से पृथक्‌ करने तथा फ़तल को मण्डी 
तक ले जाने में पु शक्ति प्रभावपूर्ण योगदान करती है । एक अनुमान के झनु सार 
पद्मु-भ्रम का मूल्य खेती की कुल लागत का १५ से २०% तक होता है। डाक्टर 
राइट (07. 0४०९४) के भनुमानायुसार पशु-शव्ति से भारत को प्रतिवर्ष १,००० 
करोड २० की भ्राय होती है । (0) खाद की उपलब्धि --पश्ुओ से गोबर वे रूप 
में खाद उपलब्ध होती है जोकि सभी प्रकार वे खादों से उत्तम कोटि की होती है। 
एक अनुमान के अनुसार हमारे देश मे प्रतिवर्ष ताजे गोबर का उत्पादन लगभग 
८४० लाख टन है | कुल गोवर का २०% नष्ट हो जाता है, ४० प्रतिशत भाग खाद 
के रूप म प्रयुवत होता है तथा ४०९८ भाग ईंधन के रूप में जला लिया जाता है। 
प्रमुभानत गोबर की खाद का वापिक मूल्य २७० करोड रु० होगा । (0) सहायक 
खाद्यों को पूति :--द्रध देने वाले पद्चु भारतवासियों को दूध तथा दूध से बनी हुई 
अन्य वस्तुएं, जेसे-धी, मक्खन, मट्ठा झादि प्रदान करते हैं जोकि पौष्टिकता की 
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दृष्टि से मुल्य सहायक खाद्य-पदार्थ हैं। एक अनुमान के प्रनुसार दुग्ध एवं दुग्ध- 
पदार्थों का वाधिव मूल्य लगभग ७५० करोड रु० होगा। (7) चमडा झौर हशिडियों 
वीं श्रापूति “-पश्चु भ्पने जीवनकाल मे मानव जगत वी सेवा करता हुमा प्रपनी मृत्यु 
के उपरात भी साल मास, हड्डी द्रादि के रूप मे मानव की झाथिक सहायता करता 
है । हड्डी की खाद बनाई जाती है दथा खाल के धाघार पर हमारा चमडा उद्योग 
आश्रित है। (र) परिवहन का सांघन -- ऊठ, खच्चर, गधा, घोडा, भेस झौर बल 
आदि पदुभ्रो से परिवहन सम्बन्धी कार्य भी लिया जाता है। एक अनुमान के भ्नुसार 
हमारे देश मे बैलो द्वारा खीची जाने वाली ग्राडिया वर्षभर मे रेलो के बरावर मात्रा 
में माल ढोतो हैं । माल टोने के ग्रतिरिक्त पदुझो ग्रयवा पशुप्रो द्वारा खीचो जाने 
वाली गाडियो से यात्री-यातायात भी ढोया जाता है। (छा) प्रम्य लाभ --इस 
प्रकार पशुप्रो का झ्नेक रूप से ग्राथिक महत्व है। डालिय (/087॥78) के दाब्दों 
मे, “पक्षप्रो के बिना खेतों मे हल नहों चलता, भनत-भण्डार सालो रहते हैं तथा 
भोजन का स्वाद श्राघा रहता है, क्यों कि शाफाहारो देश मे वृष, घी या मफ्खन ने 
मिलने से प्रधिक घुरा कया हो सकता है।” एक प्रनुमान के श्रनुसार पशुप्रो से 
लगभग १,३२५ करोड रु० की वापिक्त भ्राय उपसब्ध होती है। इस प्रकार विभिन्न 
क्षेत्रो थे विभाजित कृषि वी एक ठोस पद्धति के ग्यभिन्‍्न उत्पादक-भ्रग के रूप से 
पशुओं के महत्व की परिवृल्पना छात्‌ प्रतिशत सत्य है। 
भारत में पशुम्रों की स्थिति --हमारे देश मे ससार वी कुल पशु सल्यां 
का लगमग ह भाग है । सन्‌ १६५६ की पशु गणना के भनुसार देश मे ३०"६ करोड 
पशु थे। भारत के प्रति वर्गमील क्षेत्र में २०४ तथा कृषि योग्य भूमि कै प्रति 
१०० एवड क्षेत्र में लगभग ६५ पयु हैं। यद्यपि सस्यात्मक दृष्टि से भारत भपनी 
पशु सम्पति पर गवें कर सकता है, परन्तु उनकी उत्पादकता की दृष्टि से भारत 
प्रधिक सौमाग्यशाली नही है। सन्‌ १६५१ मे खाद्यान्न एव कृषि सघ (00090॥॥8 
06 4हग0ण।एा० 4४४०९॥४४०७) के द्वितीय भन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन मे भारतीय 
प्रतिनिधि मण्डल के नेता ने बताया था कि यद्यपि भारत में पशुओं की बुछ नस्‍्लें 
ऐसी हैं जिन पर भारत को गर्व हो सकता है, तथापि देश में ऐसे पशुओं को सख्या 
भी कम नहीं है जिनकी नस्त्र बहुत खराब है तथा जिनके उपयोग से लाभ की 
प्रपेक्षा हानि भ्रधिक होती है ॥ पशु उपयोगिता समिति (08६0७ ए४॥४४४०७ 
0००७८७॥६६९७) ने झनृमानानुसार देश में कुल पशु-राख्या मा लगभग १०% भाग 
प्रनुत्पादक है । भ्रन्‍्य देशो वी भपेला भारत मे गाय झौर भंस बहुत कम दूध देती 
हैं । भारत में एक गाय वर्षमर मे लगभग ४०० पौंड तया एक भेस लगभग 
१,१०० परंड दूध देती है, जबकि अधिक उनत परदिचमी देशों में दूध की यह मात्रा 
४५,००० पौंड भ्रथवा इससे भी प्रधिक है। हमारे देश वे अनेव भागो में दूध न देने 
वाली गायो वा भनुपात दूध देने वाली गायो के पश्रनुपात से भविक है। मद्रास, मैसूर, 
उडीसा, विहार प्रादि राज्यों में दूध न देने वालों गायो का प्रनुपात २ १ है, मध्य- 
प्रदेश मे ३ १ है तथा पजाब में डू १ है। धत स्पष्ट ई कि भारत में उत्पादकता 
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(?7०0००४४7५५) की दृष्टि से पशुभो की स्थिति प्रधिक भच्छी मही है। 

भारत में पशुत्तो को होन दशा के कारण -- देश मे पशुमो को हीते 
दशा के मुरुय कारण इस प्रकार हैं-- () पशुझों को शभ्रधिकता [पएझ०टस ता 
(७५४४०) --भन्य देशो की भ्रपेक्षा भारत में इृषि भूमि के क्षेत्रफ्त के भनुपात मे 
पशुओं की सख्या सर्वाधिक है। जबकि इयलेड झौर मिश्र मे प्रति १०० एगड 
कृषित क्षेत्र के पीछे क्रमश ३८ भौर २५ पशु हैं, तव भारत मे यह सल्या लगभग 
६५ है। भ्रत भ्रधिक सख्या में पशुम्रो बे होने से बोई जाने वाली कृषि-भूमि पर 
अनावश्यक भार पडता है तथा भधिक क्षेत्रफ्ल भे चारे की फल उगानो पडती 
हैं । एक भनुमान के अनुसार भारत मे इस समय उपलब्ध चारे व पशु-खाद्य को 
पूर्ति पर केवल वर्तमान पशुन्‍सख्या का केवल हे भाग हो भच्छी प्रवस्था में 
रखा जा सकता है। इस प्रकार देश मे पशुभो को सख्या भावश्यक्ता से सधिक 
होने के कारण पश्ुभो का पालन अच्छी भवस्थाभो मे नही किया ण ता । (9) प्रपर्याफ्त 
एवं श्रपौष्टिफ चारए-- पशुप्रों दे भ्रृधिवण का स्पष्ट परिणाम यह है वि देश मे 
पशुप्रो को भ्रपर्याप्त एवं प्रपौष्टिक चारा मिल पाता है। यद्यपि प्रन्य देशो शी 
अ्रपेक्ष भारत म पशु-सख्या भ्रधिक है, परन्तु चारे की फसल दोने दे क्षेत्रफ्ल का 
प्रतिशत भपेक्षाकृत बहुत कम है । जबकि इ गछेड भौर मिस्र में समस्त कृपि-ज्षेत्र 
के फ़्मश २५% तथा १६% भाग मे चारे की फसल उगाई जाती हैं, तब दमारे 
देश मे केवल ४% कृपित क्षेत्र मे ही चारे को फसल उगाई जाती है । भारतीय कृषक 
भपनी निर्धनता के कारण पशुपोो को खली, चन", बिनौना भादि पौष्टिक खाद्य 
खिलाने मे भी भसमर्थ रहता है। यद्यपि देश मे तिलहन का उत्पादन बहुत बडी मात्रा 
में होता है, परन्‍्त विदेशी विनिमय बी मांग के कारण उसका भ्रधिकाश भाग 
विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है। भत भारतीय पशु अपर्माप्त एवं भ्पौष्टिक 
चारा मिलने के कारण दुर्जल भौर भ्रकार्यक्षम ([7७६9०००४४) हैं। (0) दोषयुकत एवं 
झविवेकी भ्रभिजनन (0000९8ए७ 890 08 कग्रा98868 87९60408) “- भारतीय 
क्ृपक की प्रज्ञानता, प्रसावधानी, निरक्षरता तथा गावों में भ्रच्छे साड न मिलन 
सकने के कारण देश में पशुओं का वैज्ञानिक भौर विवेकपूर्ण भ्रभिजनन नही हो पाता 
जिससे पशुप्रो की नस्ल दिन-प्रतिदिन ख़द्ब होती जा रही है। चूंकि शारीरिक 
गठन, शारीरिक विकास, तथा कार्यक्षमता पर पंत्रिकता (पछव/5) का तिर्णायक 
प्रभाव पडता है इसलिये भारतीय पश्चुभो की दुर्वलता भौर भ्रकार्यक्षमता के लिये 
दोषपूर्ण भ्रभिजनत किसो सीमा तक उत्तरदाई है। (१४) रहने की दोधषपूर्ण दशायें - 
इमारे देश में पशुमो को प्रस्वस्थकर एवं गन्दे स्थानों मे रक्खा जाता है। पशुप्रो को 
पानी पिलाने तथा चारा खिलाने में भी किसी सावधानों प्रथवा समयानुकूलता का 
ध्यान महीं रखखा जाता । फ्लत पशु दुबंल भौर भरशकत होते हैं। (४) पशुझों के 
रोग --- रहने की गन्दी एवं भस्वस्थकर दह्माओ, झपर्याप्त एवं झपौष्टिक चारा 
तथा किसो प्रकार की देखभाल न होने के कारण भारतीय पश्नु श्लीत्र हो बीमारियों 
के शिकार बन जाते हैं। घकेले त्वचा सम्बन्धी रोग “रिण्टरपेस्ट” (छक्ातछए०5४) 
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के कारण देश मे प्रतिवर्ष नुल,मरने वाले पशुशो की सख्या का ६०% है। (पा) कृपक 
को नि्धंनता एवं निरक्षरता -- भ्रन्यान्य कारणों के साथ साथ भारतोय पशुप्रो की 
होनावस्थ के लिये कृषक को निधनता एवं निरक्षरता सर्वाधिक उत्तरदाई है। 
भशिक्षित कृपक पशुओं के वेज्ञानिक अभिजनन के प्रति अरावधान रहता है, उनको 
समय पर ठीक देखभाल नही करता तथा पशुश्रों की बीमारी के समय भाग्य पर 
भरोसा रखकर “हाथ पर हाथ रक्‍्ले” वंठा रहता है! यही नही, निर्घनता के हो 
कारण भारतीय कृपक पशुओं को पौष्टिव एवं पर्याप्त चारा खिलाने में गसमर्थ 
रहता है तथा बीगारी के समय ईवीय भरोसे पर ही रहने को विवश होता ३ ॥ 
भारतीय दृषक झज्ञान नही है वरत्‌ उसका ज्ञान उसरी निपनता से ओकत रहता 
है जिसके फ्लरवरूप उसके पशु दुधल और भ्रश्नक्त रहते हैं। 

पशुभो फी हीन दशा फो सुधारने के उपाय -- खाद्यान्न एवं कृषि 
सघ के ट्वितीय से (80०णवे 0०प्राष्व्य०७.. ० ए००१०87७83. ढणपे 
अऔष्ट॒ा०णौ६पा९ ॥33०८५७६४।००) में पशुओं फी द््मा सुधारने के लिये कुछ मुख्य 
सुझाव इस भ्रकार दिये गए थे -- (3) देश की उत्तम नस्‍्लो को छुनकर उनका 
विकास करना चाहिए । (४) च्‌कि विदेशों साडो का भारतीय पशुझो की नस्ल 
पर बुरा प्रभाव पडती है, इसलिये विदेशी साडो का भायात बन्द कर देना चाहिये । 
परल्तु प्रयोगात्मक पशुओं के भागात को भवश्य सुविध्य देनी चाहिये। (७7) जब 
तक कम से कम चार पीढी तक प्रच्छे साडो को व्यवस्था न कर ली जाए, पशु- 
सुधार बेन्द्रो वी स्थापना का कार्यक्रम उस समय तक के लिये स्पगित कर देना 
चाहिये । (४) इृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों (87एक्‍९० पा३ध्ाधबरधणा 0०ापाथ्न) को 
स्थापना फरनी चाहिये । (४) झनुसघान केरद्रो (१९३९४:०७४ 00706) वी स्पापना 
करती चाहिए । (हा) कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रो तथा पनुराधान केन्द्रों के कमचारियों 
को प्रशिक्षित करने वी व्यवस्था करनी चाहिये । 

भारत में पणुप्रो की हीत दशा को उन्नत करने के लिये कुछ मुख्य सुझाव 
इस प्रकार हैं --()) बेकार पशुझों का प्रथवश्रण ३--हमारे देश मे लगभग १०% 
बेकार तथा पनुत्पादक पशु हैं । एक प्रनुमान के भनुसार इन शतुत्पादक पशुभो को 
जीवित रखने में सगमग १७६ करोट रु० वाधिक का भनावश्यक व्यय होता 
है। भरत भावदयत्रता इस बात की है कि इन वेकार पशुप्रो मो रामाप्त कर दिया 
जाएं | च्‌ कि हिन्दू धर्म हिंसा के विरुद्ध है, इसलिए यहा श्ीघ्नता से बूढे एवं बेकार 
पशुष्ो के दघ को प्रचलित करना सम्भव नहीं है। भत बेकार पशुओो को भलग 
से ऐसे स्थानो पर रक़खा थाना चाहिए जहा पर चारे वी बहुतायत हो । हमारे देश 
मे विभिन्‍न राज्यो में स्थापित गोसदन इस क्षेत्र से प्रशसतीय कार्य कर रहे हैं। 
(४) पर्याप्त एवं पौष्टिक चारे को व्यवस्था --पशुझो को सप्कत एवं कार्येक्षम्य 
बनाने के लिये यह प्रावश्यक है कि उनके लिए पर्याप्त और पौष्टिक चारा साने 
वो दिया जाए। ग्रत मिश्रित खेती (५ाड्०त ए&550ए४६) का विकास करके चारे 
थी समस्या को हल करता चाहिए । चारे की कमी को पूरा करने के लिए यह भौर 
भी भपिक प्रावश्यक है वि चारे ही पूर्ति बढ़ाने वे साथ-साथ उसको सुरक्षित रखने 
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एवं मितव्ययिताप्रूण प्रयोग करने पर ध्यान दिया जाए। पशुग्नो को पौष्टिक खाद्य 
देने वे लिए यह आवश्यक है कि विदेशो को तिलहन का निर्यात्‌ व करके तेल का 
निर्यात किया जाए । इससे पशुओ को पर्याप्त मात्रा मे खली मिल सकेगी जिससे 
उतके स्वास्थ्य एवं वार्यक्षमता पर अच्छा प्रभाव पड़ेंगा। (7) विदेकपूर्ण 
झभिजनन (0707० 97९४१ए७४) --प्रशुओं की मसल सुधारने के लिए #भिजनन वे 
लिए चुने हुए उत्तम साडो की व्यवस्था करनी चाहिये । भविष्य मे पशुओं की नस्ल 
में दोष उत्पत्न होने से रोकने के लिए दुर्बत भ्रौर अ्रयोग्य साड़ो को बधिया 
(8६७॥)०) कर देना चाहिये । भारत सरकार की आधार ग्राम योजना (६०9 
ए886 80०४०) इस दिल्ला मे एक महत्वपूर्ण कदम है । (४) सत्रामक रोगों 
से पशुझ्रों की रक्षा करता ;-- (272ए०४0०४ ० )/5248७) “-पशुझ्रो को होनावस्थां 
से ऊचा उठाने की दृष्टि से पशुमो मे फैलने वाली महामारियों तथा बीमारियों की 
रोकथाम करना नितात आवश्यक है । सत्रामक रोगों से पशुप्रो को सुरक्षित करने के 
लिए निवारक (?7००४४४०) तथा उपचादात्मक (0४०४१७) दोनों प्रकार के 
उपाय झपनान चाहियें। विदवारक उपायो के ग्रन्तगंत पशुओं के लिए पौष्टिक 
चारा, स्वस्थकर रहने की दण्यायें तथा विवेकी ग्रभिजनन दी व्यवस्था करनी चाहिए 
तथा उपचारात्मक उपायो के प्रस्त्गंत पशु-चिक्त्सालय खोलने चाहियें जिनमे 
निर्धन पशुपालको के पशुभो की निशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था करनी चाहिमे । 
(९) रहने की स्वास्थ्यश्रद दक्षाें उपलब्ध करना (70 (५६४६७ पसफहाला० 
0००%४०श) --पशुझो के स्वास्थ एवं कार्यक्षमता को उन्नत बरने ने लिए यह 
प्रत्ति प्रावश्यक है. कि पशुओं को स्वस्थक्र दहाओों मे खसा जाए तथा उनको 
उचित देख-रेख वी जाए। इस प्रवार पशु बीमारियों से विभुकत हो जायेंगे भौर 
उनके स्वास्थ्य एवं कार्यक्षमता में भी उन्नति होगी । (#)) पशु-प्रवर्शनी व॑ 
मेले '--सरकार को पशु पालको में अच्छी नस्ल तथा अच्छी किस्म के पशु पालने 
के लिए तथा स्वस्थ प्रतियोगी भावना उत्पन्त करने के लिए पशु-प्रदर्शनियों तथा 
मेलो की व्यवस्था करनी चाहिए तथा इनमे सबसे उत्तम और स्वस्थ पशुओ के 
स्वामियों को इनाम देना चाहिए । 
पंचवर्षीय योजनाओं के श्रन्तग्गंत पशु-पालन विकास फार्यक्रम 
() प्रथम श्रौर द्वितोय योजना --प्रथम प्रौर द्वितीव ग्रोजनाग्रो में पशु पालन 
के विक्रास कार्यत्रम पर क्रमश ८ वरोड रु० तथा २१ करोड २० व्यय किए गए। 
प्रथम योजना वे भ्रन्तगंत १४६ आधार ग्राम खण्ड (86९७ श्या828० 80००0) 
स्थापित किए गए जिनमे कृत्रिम य्र्भाघान की सुविधायें उपलब्ध की गईं। योजना- 
काल मे २४ गोसदन स्थापित किए गए तथा रिण्डरपेस्ट ([9006/7९४६) रोग वे 
निवारणार्थ एफ आदर्श योजना वार्याल्वित की गई। द्वितीय योजनाकाल में १६९६ नए 
आधार ग्राम खण्ड स्थापित किए गए तथा प्रयम योजना के झ्न्तगंत स्थापित ११४ 
झाधार ग्राम खण्डो बा विकास क्या गया। सन्‌ १६६० वे श्रन्त तक देश मे 
६७० कृत्रिम यर्मावान केन्द्र स्थापित किए जा चुके थे ॥ द्वित्तेय योजनावधि में 
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इ४ गतिखित गोसदन स्थापित किए गए तवा २४६ गौशालाप्रों को विकास बे 
लिए घूना गया ! प्रथम पच्चर्पीय योजना के ग्रस्तर्गेव ६५४० प्रधु चिकित्सालय 
खोले गए ॥ द्वितीय योजनाकाल में १,६०० पशु-विक्त्मालय प्रौर खोले गए। 
इस प्रकार इन दोनों योजनाप्रों से “केन्द्र ग्राम योजना वशुओं के भरपूर विकाध 
गा एवं मुख्य वायत्रम रही है। 
(») तौसरी योजना :--इस योजता से पशुपालन विकास कार्यत्रम पर 
५४ बरोड़ द० व्यय करने वी व्यवस्था की गई है । दस योजना में विभिन्न क्षेत्रों 
में विभाजित कृषि की एक ठोस प्रणाली दे अभिन्न प्रग के रूप में पशुपालन वे 
विताम की प्रिकल्पना वी गई है। फ्रार्मों के उप-उत्पादनों (7 ?7007068) थे 
प्रधिव प्रच्छे उपयोग के लिए, भूमि वो उवंरता बनाए रखने के लिए, यर्ष मर 
शृपकों को पूरा रोजगार दिखाने वे लिए तथा ग्रामीण शझ्ायों में वृद्धि करते वे 
लिए तीसरी योजना में ढरी व्यवमाय पर भ्रत्यधित्र बल दिया -गया है ॥ इस समय 
देश में दूध का कुल उत्पादन लगमग २८२० करोद टन है घोर यह धादशा की गई है 
कि तीसरी भोजना के झन्ठ तक दूघ का कुछ उत्पादन बढाकर २५० करोड टन 
बा दिया जाएगा। योजनाकाव में बछडे तगार बरने वी सुविधाप्रों मे वृद्धि करने, 
बर्तमात चारे ने साथतो का और भधिक श्रच्छा उपभोग करने तथा सोम।स्त 
(आ5श्टाण्भ) एवं उपसीयान्त भूमियों (53०0-90 770$) में चारे की 
फसलें वोने पर ध्यान दिया जाएगा ठया मुख्य प्रजनन क्षेत्रों मे प्रजनन समितियों 
(97०९१%ााहू 5०0००॥७७9) को प्रोग्मादहित विया जाएगा। प्रजनन समितियों बे 
मार्य-कषेत्र के प्रलगेत पशुप्रो वे परजीग॒रण (8६/88580०7) प्रोर दुग्ध-्डत्पवादन 
के हिसाव-क्ताव वी व्यवस्था वरना एवं प्रन्य झ्त्रों में प्रजननन्सादों वी 
झ्रावश्यक्ता होने पर उनकी पृि करना होगा । दृत्रिम गर्भाबान के विस्वार के 
प्रतिरिकत, योजतावाल में प्रजनन क्षेत्रों में साड़ तेयार बरते के ११ फार्म खोलने 
सथा ३०,००० साड तंयार बरने के लिए झाथिक सद्यायता देने की ध्यवस्या की 
गई है । योजनादधि मेंववतंमान ३३ सरकारी पशु-प्रजनत पार्मों में पुन्सस्या 
बढ़ाने तथा झनेक नए पशु-फार्म स्थापित करते का क्दय रकखां गया है।इस 
योजना में पशुप्रो की नस्ल-युपार तथा स्पवष्थित प्रजनन ते बार्यक्रम की सफ्लता 
के लिए घटिया त्रिस्म के येकार पशुप्रो को हटासे के बार्पक्रम पर विशेष मदहव 
दिया गया है ॥ इस उद्देश्य वी पूर्ति के लिए पोजनाकाल में २३ प्रतिरिक्त गौसदत 
स्मापित करने झा निश्चय किया ग्रया है योजना के झ्त तक पशु चिवित्सा के 
लिए चिकित्मालयों जी सम्या बढ़ाकर ८,००० कर दी जाएगी। मोजनता में सत्‌ 
१६६३-६४ तक देश के समस्त पशुओं को खूनी दस्त की दीमारों से बघाने के 
सिए टीके लग्राते वा भायोजन है । ठीयरी गोजना में दो प्रादेशित्र सूभर भजन 
सथा सूप्र की मास मी पैकिट्रया, १२ सूझर प्रजनन एकक, १४० सूधघर प्रजनन 
विकास खरदों गो स्थापना करने तथा एग श्ररद प्रजनत पास, जिसमे १० 
भ्रभिजनन केद््र होंगे, बी व्यवस्था करने का लदब रखा गया है। अत को 


रश८ आरतीोय प्रथेशास्त्र 


किस्म सुधारते तथा स्थानीय भेडो की नस्‍्लो का विकास करते के लिए १४ भेड़ 
प्रजनन फार्मों को स्थापना करने तथा १७ वर्तमान फार्मों वा विस्तार करने वा 
विश्घय किया गया है । इस प्रवार योजना के श्रत तक उन का उत्पादन ७९२० 
करोड पौंण्ड से बढकर ६ करोड पॉंड हो जाने की श्राशा की गई हैं। दुवकुट 
पालन के विकास कार्यत्रम में ६० राज्य कुक्बुट फार्मों, हे क्षेत्रीय कुबकुट फार्मों 
और ५० विस्तार एवं विकास वेन्द्रो में वृद्धि वरने का निश्चय किया गया है। 
तीसरी योजना में १६८ गोझालाओं की सहायता वी जाएगी जिससे कि बे दुध- 
उत्पादन तथा पशु प्रजनन एकक्रों के रूप मे विकसित हो सर्कें। योजनाकाल में २३ 
मए पशु-चि७छित्सा कालेज स्थापित बरते का मिश्चय क्यि गया है जितमे लगभग 
७०,००० पश्ुु-पालको को प्रशिक्षित दिया जा सकेगा । 
(१ ) कृषि का यन्त्रीक्रण (॥०लाब्फाइब्र०य ए॑ 4 &5००६०7०) 
भारतीय कृषि के श्रौजार (7००७ 8४0१ णाफ़रोल्णाध्य3 ० वेश 
280०७)४४०) --भारतीय कृषि की पतितावस्था के भवदेव' कारकों में से पुरानी 
पद्धति के औजारो का प्रयोग एक मुख्य कारक है । भारतीय कृंपफक भपने सेतो पर 
हलके, वहनीय एव सस्ते भ्रौजारो का प्रयोग करता है। ये झोजार स्थानीय स्थिति 
एवं पशुझ्रो की शवित के भनुकूल द्वोते हैं ॥ इन भौजारो से भूमि पर उगने बाली 
प्रतावश्यक वनस्पति पूर्णतया नष्ट नही होती भौर न हरी खाद (008॥ 'पचधशा्प७) 
का उचित उपयोग ही क्या जां सकता है। प्रसिद्ध विद्वान थो श/लिड्र (007)78) 
ने भारतीय कृषि में उपयोग में झाने वाले यप्त्रों के सम्बन्ध से लिखा था कि 
“हल केबल एक श्रध खुले पेंसिल बनाने वाले चाफू के ही समान है श्रोर यह भूमि 
को केवल कुरदने हो पाता हे, दरात्तो (807०) भनुष्यों की प्रपेक्षा बच्चों के 
उपयोग के लिये हो प्रधिक बनाई गई प्रतोत होतो है, पुरानो क्षिस्‍्म की बनी 
टोकरी से हवा की सहाता द्वारा भूसे को भनाज से पृथर्‌ किया णांता है भोर 
गड़ासा जिसके उपयोग से चारा भी काफी नष्ठ होता है झादि को श्राज भो 
पुरातन व पूर्वस्मरणीय कार्यों से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सका है”॥४ 
सर जॉन रतेेल (87 उणाय 87०७०!) के प्रनुसार भारतीय कृषक में खेती 
करने के जिये ग्रावश्यक गुणों, सूक और ज्ञान को कोई कमी नहों है । यद्यपि 
भारतीय इृषक अपने कार्यो में पूर्षे जानकार है, तथापि पुरातन कृषि पद्धति एव 
पुरातत किस्म के कृषि यत्रों के उपयोग के कारण वह भ्रपती उप्र को बढाने में 
असमर्थ है । एक कार पडित जवाहर लाल नेहरू ने खाद्य समस्या पर झ्राषोजित 
एक योष्ठी के सामने कृषि यत्रों को उन्‍नत फरते के सम्बन्ध से विचार प्रस्तुत 
किये थे --' मेरे श्रनुभान से पुराना हल विछले दो या तीन हजार वर्षों से काम 
# * [6 ए)0फट्टी] 30 20०४5 ॥४:6 3 गैब्री--0फएला फुशा #ैछादि भाव ]॥७5॥ इट7 70८३ 
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में लाया जा रहा है। मुझे पता महों कितने समय से यह प्रयोग में प्राया है। 
पह पुराना हल भूमि को सतह को केयल दो या तीन इंच तक खरोंच पाता है। 
इसलिये इससे भच्छे परिणामों को प्राज्ञा छिस्त प्रकार को जा सकतो है। परन्तु 
बूसरी झोर एक क्‍ठिताई झ्ौौर यह है कि यदि पुराने हल को जगह नया हस 
काम में भी लाया जाएं, तब दुबले-पतले बल उसे कंतते खोंच सकेगे दर्योकि देश 
है योडे हो भागों मे खलिष्ठ बेत मिलते हैं । लेदितये ऐसो कहिताईयां हैं 
बिन्हे सरलता से सुत्रभाषा जा सकता है ॥”दाही कृषि प्रायोग [छ०डुबे 
एकशाप्रा३॥०... णा #ह्वए70007०). ने भारतीय इृपि में इन पुरातन पद्धति के 
मत्रों का समर्थन करते हुए कहा था कि स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए 
मारत में कृषि के ये भ्ौजार सवं था उपयुक्त हैं। इस सम्बन्ध से सर जानरसेल के 
विचार स्मरणीय हैं,--कृषि के नये यत्र सदेव ही पुराने थत्रों से उत्तम नहीं 
हो सफते । परन्तु किर भोमये यत्र हल्के होते हैं निससे कि इनके प्रयोग से 
मनुष्यों श्रौर बलों को फम परिश्रम उठाना पड़ेगा झोर कार्य शौप्नतापूरंक हो 
सकेगा । दलों के श्रम मे बचत होने से प्रधिक बस नहीं रखने पशंगें तपा बुध 
देने थाले जानवरों को भप्रधिक्र सहया में पाला जा सकेगा! चू'कि मए दृषि-यत्रों 
के प्रयोग से कार्य को गति तौद्र हो जाएगी. इसलिपे शेष समय से कृषि के 
प्रन्‍्य फारय किये जा सकेंगे ।”” 

भारतोय फृषि दे पत्रीकरण के पक्ष झौर विपक्ष में तके --हृषि के 
धन्त्रीकरण के पक्ष पे इःछ सर इस प्रवार दिये जाते हैं --(:) इषि में यन्त्रों के 
प्रयोग रो कार्य की गति सीबरगर हो जाती है जिसरो कि प्रति एक्ट उत्पादन में 
बृद्धि होती है। (0) चू कि इपि से यत्त्रो के प्रयोग रे तियत पार्य मालवी थे पशु 
श्रम वी भपेक्षा बहुत भल्पकाल में हो जाता है, इसलिये शषि में प्राकृतिक जोखिम 
कम उठानी पड़ती है। (॥/) यत्रो कै प्रयोग से दृषफों का सेतों में षरार्य पर्याप्स 
सुविधाजनक हो जाता है जियसे उनके समय की बचत होती है भौर उस समय में 
ये पम्प सहायक कार्यों द्वारा भपनी झाय को बढा सकते हैं। (४) पशुप्रों की 
प्रपेक्षा मशीनों से सेती करना प्रनेक प्ररार से ;मितव्यथिता पूर्ण होता है .--(भ) 
वशुप्रो को पूरे वर्ष छिलाना-पिलाना पडता है, उतकी देसमाल फरनी पढ़ती है, 
परन्तु मशीनों की देखभाल दया उनपर तेल व पैद्रौल वा व्यय तभी करना पड़ता 
है जबकि वे कार्यरत हो । (प्रा) पशुभो से लगातार चौदीसो घण्टे वार्य नहीं लिया 
जा सबता । उन्हें विश्राम देवा भति भावश्यक है, परस्तु डीजिल इजन के कपमे 
यात्रिक-शवित लगातार कार्य बर सवती है ! (३) पशुओं के काम वी गति धीमी 
होती है, परन्तु मशीनों के कार्य वी गति भजितीय होती है तथा (ई) पशुर्धों के 
खारे की व्यवस्था थे लिये बोई जाने वाली भूमि बे | या दे माग में चारे को 
फसल थोता घति धावश्यक है, परन्तु मन्नीनों को चानू रपने के लिये हृषि-्डपज 
है विसो भाग की धावश्यकता नहीं द्वोती ॥ [) ऊसर भूमि को सोड करके, 
कार्यों को प्राफ करके शथा जलमा्ों व गहठ़ों को भरवर हुधि योग्य बताना, 


२६० भारतोय प्रयंश्ास्त्र 


स्रमोच्च रिस्दाप्नों के समानान्तर बाघ वनाकर (007000£ फ्रण्णतेणठ) ठया घढूतरे 
बदाजर (पु९छ०लतट) मिट्रीनलटाद को रोकना, सड़कों, दातियों शौर मिधाई वो 
नहरो को दनादा झोर उदहन विचाई (६ वक्ल/०४०7) के द्वारा उप-मृमि जत 
को भृमि दी सिंचाई के तिये प्रयुक्त करना ब्ादि अनेक कार्य मानद-श्रम गौर 
पद्ु-श्तम की अपेक्षा मशीनों द्वारा सुविधापूत्क किये जा सकते हैं ॥ (॥) ऐसे क्षेत्रों 
में, जहा पर अनसच्या बहुत कम हो दवा इृपि-बोग्य न्रूमि बहुत ब्पिक्र हो, याविद- 
कृषि अधिक कार्यक्षम (20650), उपयुक्त एवं सस्ती होठी है। भारत में हृषि 
के यन्त्रीवरथ के दिपत्त में मुल्य त़् इस प्रसार दिए जाते हैं *- (0) झारत में 
इृषि-जोतो (487्८ण/एश० स0वाण8)) वा दब्ाकार बहूत छोटा है। उत्तरायिक्रार 
के दियमों ये पदश्वरुप वृपि-्जोठों के उपदिमाजने (87४-ठाप्य>०| पश्रौर 
विखस्टन (६:8870९0/8007) होवे-होवे इनका झ्राज्ञार भ्रनाधिक (ए7९९०४०फाली 
हो गया है। ग्रत- इन छोटे-दोटे और दिखरे हुये खेतो पर यन्ध्रों द्वारा खेती करना 
अत्यन्त दृष्कर है॥ (४७) भारतीय दृपओं की निर्घनता, निरक्षरठा एवं लनवी 
रूडिवादी प्रवृत्ति के कारण कृषपि-वारय में मशीनों का प्रयोग अ्सम्मवन्सा है। (णो 
कृषि में यत्रीकृरण के विरुद सबसे बडा ठठ्व यह दिया जाता है. कि इससे देश में 
बेरोजगारी में वृद्धि होगी । इस देश में, जहा भूमि पर जनसख्या का दवाव पहले 
से ही पश्रप्रिक है, हृपि में मग्मीदों के प्रयोग से श्रव की श्रपेक्षा वटूठ कम श्रमिकों 
के लिये काम रह जाएगा। वस्तुत, हमारे देश में हृषि के यल्त्रोकरण द्वारा श्रम 
वो बचत की झावश्यकता नहीं है वरत्‌ श्रम-यरक्त (690४7 वर्माध्यग्रः७) वायों 
को विकसित वरने को झपिक झावश्यश्ठा है । (7ए) हमारे देथ में मनवश्रमदे 
साय-साथ पशु-श्रम की मी झचिकता है| झ्तः हषि में यन्‍्त्रों कया प्रयोग करने से 
पश्चु-अश्रम भी बकार हो जाएगा । (२) यात्रिवद्डधि विभिष्द खेठी वे लिये ही 
अधिक उपयुव॒त है, परस्तु भारत में जहा पर कृषि वेबव जीवन-निर्वाह मात्र 
(8ए४नं४/९०८०४ 787०8) ही रह गई है, हृपि का यत्रीकरण सर्वथा पनुपयुकत्र 
है। (शा) भारत में कृषि के यन्त्रीरुरप से सम्बन्धित दुछ कटिनाइया भी रह, जो 
इस प्रकार हैं --(श्र) भारत मे हृथि मसीनें अमी तक विदेशों से प्रायात वी 
जाती हैं जिताय मूल्य बहुत ऊचा होता है। यही नहीं, दन मशीतो की द्दन्फूट हो 
जाने पर इनकी मरम्मत का भी देश में समुचित प्रवन्य नहीं है। (प्रा) छृवि- 
मभोनों के सचानन के दिये सस्ती विद्युत अयवा खनिज देलों वी आ्रावव्यकता होती 
है, परस्तु भारत में इनवी भी झपर्वाप्ता है। (३) देश से मिंचाई को सुविधाएं 
तथा उत्तम बीज और खाद वी उपलब्पता बहूत कम है । अत इस स्थिति में यत्रो 
द्वारा हृपि करता अधिक लामप्रद नहीं हो सकरुता। 
भारत में हृषि के यंत्रोौज़रुण को लोकप्रिय एवं सफल बनाने के 
लिये झ्राववयक सुझाव देश मे इृषि के यत्रीकरण को सफव बनाने वे विये 
कुछ आभवश्यक दघाए इस प्रकार हैं :- (0 देश को परिस्वितियों को देखते हुये 
छोट ठोट खेतों म॑ प्रयुक्त करने के विये उपयुक्त यन्त्रों का निर्माप करना चाहिए। 
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चब्रवन्दी शोर सहवारी चेती दाया इृपि-जोतो का प्रावार बढाना चाहिये, ताबि 
इनमे यन्‍्तों का प्रयोग टो से । (४) जो इृषन दहन सन्त्रो बा रथ करना चाहे, 
उनये लिये समुचित सात-ध्यवस्था होनी चाहिये। (7) कृषि-पत्ो वे राचालन 
बे लिये सस्ती जल-विद्युत्‌ को श्ीक्रातिन्चीम विक्तित बरता चाहिये । (४) हृषि 
दे यन्त्रोक रण बे कारण सम्भावित बेरोजगार ब्यवितयों को काम दिलाने के लिये 
रोजगार वे नए साधनों वा वित्रास वरना चाहिये। 

वस्तुत भारत में कृषि वापूर्णत यत्नीररण न तो वाछनीय है भोर न 
सम्मव ही है । देश मे रपि के ययीत्रण वे लिए प्रावश्यक भूमिका बनानी होगी ) 
फिर भी हमारे देश मे कृषि योग्य वेवार भूमि को पुनः शृषि योग्य बनाने वे उद्देश्य 
से "“बेत्द्रीय दरेवटर सस्या” (एल! "78००३ 0727788007) वी स्थापना 
वी गई है । इस ससया के द्वारा प्रथम योजनावाल मे २६ लास एक्ड बेरार भूमि 
तथा द्वितीय योजनावाल में १९ लाख एक्ड भूमि कृषि योग्य बनाई गई। तीसरी 
योजनायधि में लगंगग ७ साख एकड बेकार भूमि कों कृषि योग्य बनसाया। 
तौधरी योजना मे उन्नत प्रवार थे! गृषि उपयरणों केः प्रयोग वे लिए पभावश्यवा 
कदम उठाया जाएगा। योजनाकाल में इन कार्यक्रमों को पूरा फरते का राध्य 
रकक्‍सा गया है --(प्र) हृषि उपक रणों वे लिए जिस प्रकार के लोहे कौ भावश्यकता 
हो, उपवी पर्याप्त प्रापूर्ति, (प्रा) प्रत्येक राज्य में उन्नत प्रकार बे कृसि उपकरणों के 
लिए प्रनुगवान, परीक्षण तथा प्रशिक्षण वेन्द्रो की स्थापना, (इ) उन्नत प्रकार के 
फृधि उपवरणों वा प्रदर्शश शोर लोतप्रिय थनताने के लिए जिला भौर सण्ड स्तर 
पर राज्य सरवारो द्वारा उपयुक्त विस्तार व्यवस्था, (६) राजवीय कृषि विभागों 
ये दजीनियरिंय स्‍प्रधिमागों को सुदृढ़ करना तथा (उ) उन्नत प्रकार के उपकरणों 
थी प्रापूति के लिए कण राम्बन्धी निश्चित प्रवन्ध वरना भ्रोर समस्त विरतार 
प्रशिष्ण बेर्दरो मे हपि कारणानों की व्यवस्था करना । 

(३) एाद (भ४एण्क०3) --प्रामीण क्‍झर-व्यवस्था के पुनिर्माण ([१0००घ४- 
(7७०३०7) गी परियरुपना हृषि उत्पादन को बढ़ाने के प्रयत्तों पर ग्राधारित है । बडी 
और छोटी परियोजनाधो से <यचाई दा विकास, भूमि सरक्षण बार्यत्रप भ्ौर उवरकों ॥ 
थी प्रापूर्ति, उन्नत बीज झौर करण तथा प्राम स्तर तक विस्तार सेवाम्रो वी व्यवस्था 
आदि बुछ ऐसे उपाय हैं जिनदे भ्राधार पर प्रत्यक्ष रूप रो पृपि उत्पादन मे वृद्धि 
राम्मव है। भूमि की उर्वरा शक्ति बो बढाने तथा बजर भूमि को डृपि योग्य बनाने 
बे लिये विभिप्न प्रवार के उत्तम सादो बी बहुत मावश्यकता होती है। “साद भौर 
पानी! का महत्व भारत का प्रशिक्षित कृपक भी डानता है । हमारे देश में मुस्य 
प्रवार ये राद इस प्रकार हैं -() गोयर को खाद --उपलब्धता एवं उपयोगिता 
दे दृष्टिकोश से हमारे देश में गोबर को साद वा विशेष महत्व है। परन्तु भारतीय 
कृपक प्रपनो ग्रशानता एवं स्‍्रसमर्येता के कारण इस साद का समुचित उपयोग नेही 
कर पाता । झनुमानतः हमारे देश मे गोवर वी वायिव-उपसलिा समभग ८० सास 
डन है। ध्समे से ४०९६ भाग जलाने के गाम में प्राता है, २०१० नप्ट हो जाता है 
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भर केदल ४०% भाग ही साद के रुप में प्रयोग होता है। हृपि वंज्ञानिदों रा 
अनुमान है कि एक पथश्ु के गोवर को अच्छी तरह से जमा बरने १ टन की अपेक्षा 
२ रन खाद प्राप्त क्या जा सता है तथा उससे माइट्रोजन की मात्रा ४४, से 
ददारर १०% की छा सकती है । एक अनुमान के अनुसार हमारे देश मे योयर कौ 
झाद का वाविक मूल्य २७० करोड रू है। वस्तुत देश में क्ृपि-उपज को बढ़ाने वे 
लिये गोबर वी खाद की मात्रा को बढ्ाता अ्रति आदश्यक है । इसके लिये दो वातो 
की नितान्त आवश्यकता है :-(अ) समस्त उपलब्ध गोबर वी वैज्ञानिक रीति से खाद 
बनाई जाए तथा (प्रा) ई धन को समस्या को दूर करने के लिय अधिक्राधिक सख्या 
भे वृक्ष लगाये जायें। (४) कम्पोरट खाद --वम्पोस्ट खाद बूडा-करक्ट, मल-मृत्र, 
घास फू स और पेड-पत्तियो को एक गड्ढे में दवाक र तेयार वी जाती है । हमार दक्ष 
में मधिक भ्न्‍न उपजाओ श्रानदोपन (9700 हठ७ #0०० 300८छ८४/) नें बन्तगंत 
नयरपालिकाशं को कम्पोस्ट खाद बताने के लिय आवित सहायता दो जाती है। 
सामुदायिक और राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजनाओ द्वारा ग्रामाण क्षेत्रों में कम्पोस्ट खाद 
बनाई जाती है । इसके भ्रतिरिक्‍्त केन्द्रोय सरकार सीवर (82४८) तथा गद नालो 
के पानी को खाद बनाने मे प्रयोग करने के लिये ग्राथिक सहायता प्रदान करती है। 
रानू १६६०-६१ में शहरी दम्पोस्ट खाद या उत्पादन ३० लाख टन तथा ग्रामीण 
कम्पोस्ट खाद हग्म उत्पादन 5६३० लाख टन था। तीसरी योजना में एक बढ पेमाने 
पर कम्पोस्ट रद की पूर्ति की व्यवस्था को जावेगी । योजना के ग्रन्तगंत शहरी 
बम्पोस्ट साद का उत्पादन ५० लाख टन तथा ग्रामीण कम्पोस्ट ताद वा उत्पादन 
१,५०० लाख टन करने का लक्ष्य निर्धारित क्या ग्रया है। (70) विप्ठा खाद 
(80०0 8९७४।) ---विष्ठा-खाद भूमि की उर्वराप्षज्षित को बढ़ाने में श्रमुत उर्वरक 
है। परन्धु भारतीय इृपव भ्रपनी भग्ज्ञानता, भ्रपविश्दास एवं धर्मान्धता बे वारण 
इसके प्रमोप करने में हिंचक्ता है | उत्तर प्रदेश, मद्रास, पश्चिमी बगराल तथा मध्य- 
प्रदेश ध्रादि राज्यों ने विश्विप्टा खाद के उत्पादन को बढाने म्‌ पर्याप्ठ सफ्तता प्राप्त 
की है । उत्तर प्रदेश वी चार प्रमुख नगरपालिकाओं कानपुर, हापुड, गोरखपुर झोर 
* लखनऊ द्वारा प्रतिवर्ष लगभग ४६० टन विप्ठा खाद झूपन्‍न को जाती है । बम्बई मे 
पूना नगर, पूता छावनी झोर बस्वई नयर द्वारा श्यक्षण ३०० टन विप्दा खाद प्रति- 
वर्ष तंगार वी जाती है । (४) रासायनिक खाद --प्राइतिक खाद बी अ्रपयप्तिता 
के कारण रासायनिक खाद की, विद्येपतः एमोनियम सल्फट (#एछाक्ा0ाफफ 
8798४०) तथा नाइट्रेट (४:9७8०) से विभित खाद की माग दिन-प्रतिद्दिन बढनी 
जा रही है | शसतायनिक खाद बे उत्तादन के लिय सवप्रवम सन्‌ १६५१०५४२ में 
सिन्दरी (50807) में एक बारखाना लगाया गया जिसका वापिद उत्पादत ३३ लाख 
डन है। इसके अतिरिक्त केरल राज्य मे ५०,००० टत वापिक खाद बनाने वाले एक 
नये कारखाने न भी खाद बनाना प्रारम्म क्र दिया है एक कारखाना भाखरा नागत 
भे स्थापित क्मि गया है जह्ष विद्यूत्‌ की सहायता से पानी ओर हवा द्वारा 
एमोनियम नाइट्रेंट का उत्पादन होगा / सनू १६५५-५६ मे नत्रजनीयगुक्त उ्बरक 
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बा उत्मादन ५५ हजार टन तथा फास्पेटयुक्त उबर का उत्पादद ७ हजार टन था। 
सन्‌ १६६०--६१ म इनके उत्पादन म पर्याप्त वृद्धि हुई तथा नत्रजनीययुव॒त खाद का 
उत्पादन १०४ हजार टन और फास्फ्टयुवत खाद का उत्पादन १३ हजार टन हुआ ॥ 
तीसरी पचवर्षीय योजना भ १,००० हार टन नन्नवनीमणुवत उवरक ४०० हजार 
टन फास्फ्टयुकत उबरक तथा २०० हजार टन पोययुकत उवरक के उत्पादन का 
ज्व्य रक्‍सा गया है। (5) हरी पवार (छाए शाब्याण्एह) प"रभ्यागय खाटो के 
भतिरिकत भूमि वी उवरा”“जित को बढ़ाने म हरी खाद का वि"प महत्व है। प्राय 
जिन सेतो म खाद देना दुष्कर होता है भ्रयवा पयाप्त मात्रा म साद दुष्प्रापष्य होता 
है उनम हरी खाद की फ्सछ जसे--सनई मूग ढचा मील गदर भादि बोई 
जाती हैं जिनको पर्याप्त वडा हो जाने पर हल चवाकर पाटा ल्‍ूगा दिया जाता है। 
हमारे देव वे मद्रास राज्य मे हरी खाद का प्रयोग बहुतायत से होता है। द्वितीय 
पच॑वर्षीय योजना म ११८ लाख एकडइ क्षत्र को हरी खाद से लाभाजवित विया गया 
था । तीसरी पचवर्षीय योजना म॑ हरो खाल का क्षेत्रपल वटाकर ३६० लाख एकड़ 
रकसा गया है। (७9) खलो को शाद (0 05/०) --उवराशक्ति एवं उपलब्धि 
मे दष्टिकोण स भारत में खली वी खाद का क्षत्र बहुत व्यापक है। खली गो साद 
मर नाद्रोचत तत्व पर्याप्त मात्रा में होता है। यद्यपि हमारे देश म तिलहन का 
उत्पादन पर्याप्त मात्रा मे होता है परत्तु इसका अभ्रधिकात भाग विटेथो का निर्यात 
बर दिया जाता है। भारतोथ कूपक भ्रपनी निवनतावश खी की खाद को प्रयोग 
परने से भ्रसमथ है। इसलिए श्राजरल प्रधिकाधत खलो का प्रयोग पत्र खाद्य 
मे रूप मे ही होता है भोर केवल २० जास टन खली में से & लाख टन वा उपयोग 
सांद वे रूप म हो पाता है। भत खली के खाद के प्रयोग को बढ़ाने बे लिए यह 
ग्रावश्थक है कि ववठेशों को तिवदहून का निर्यात न करके तेल वा निर्यात 
किया जाए । 

(४) थयीज (86०95) --हमारे देश म भधिकाटा हृपव उत्तम बीजो का 
उपयोग नहा फरते बयोकि एक तो भारत ने अ्रश्िक्षित इपक इनका महूथ नहीं 
समभते भ्रौर बूमरे दव म उत्तम कोटि के वीजो वी प्रूति का कोई समुचित प्रवप नहीं 
है। एक भनुमान के भनुसार भारत म॒ उत्तम कोटि का बीज गन्ना-लत्र वे ६९% भाग 
मे, पटसन क्षेत्र वे ५०४७ भाग मे तथा गेहू व क्पासल्क्षेत्र के २०% भागम ही 
ग्रोगा जाता है । भत देश में कृषि उपज को बढाने क॑ लिए उत्तम कोटि के बोजा 
ब। थोना प्रति भावयत्र है। भकक्‍ाल जाच प्रायोग ([#शए6 फ्यावुण हु 
0०णण $्डाणा) न प्रनुमान लगाया है कि उत्त मं प्रकार वे बीजा द्वारा इ पिउ-त्पादन 
में ५% से तकर १०% तक वृद्धि को णा सकती है। भारतीय दृषि प्रवषण 
परिषद ([हशशा 0०फ० | ० 387 व्याध्यश्थ ६९३०७४८४) ने सभी प्रवार के 
उत्तम बीजो वा पृता लगाकर उनमे अभधिवाधिक सुधार लाव व प्रयलल विए हैं। 
इसवे क्‍्तिरिक्त चादल, प्रालू भोर गन को बंद्धीय भवपण सस्थाप्रा (एसलफण 
७४००४०७ 72४६/६४६०७) न भी उत्तम कोटि के बीजो की खोज को है । नादियत, 
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कपास, पटसन, तम्बाकू, व लाख की केन्द्रीय समितियों. ( एशाछब 
(०काणा(६०८७) ने भी भ्रपनी-अपनी वस्तु के उत्तम वीजों की खोज की है। सन्‌ 
१६६०-६१ में उन्तत बीजों का क्षेत्र (बाद्यान्न) ५५० लाख एक्ड था। तीसरी 
योजना में १,४८० लाख एक्ड अतिरिक्त खाद्यानर-क्षेत्र मे उत्तम कोटि के बीज बोने 
का लक्ष्य खखा ग्रया है । द्वितोय योजना के अन्दर्गंत “०० बीज फार्म स्थापित 
किए गए। तीसरी योजना मे ८०० ग्रतिरिक्त वीज फार्म स्थापित करने का 
लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त योजताकाल में वोजो को किस्म वी जाच 
करने के लिए बीज परीक्षण केन्द्र (8००3 7७४धाछह एश॥७०» तया कुछ प्रदेशो 
में सहरारी बीज भण्डार (00-0श&७४४० 80९0 5४07०४) स्थापित करने का 
आयोजन है। 

(५) कृषि-ताशक कीडो झौर रोगो से फसलो को रक्षा (270॥००४०७४ 
० 00093 88५ष्र्घ: ए९३४६१ 800 0:324565) --एक झनुमान के प्रतुमार कृषि- 
माशक कीडो, जगली पशुग्नों एवं संक्रामक रोगो द्वारा देश की कृषि वे उत्पादन यो 
२०% तक क्षति पहुचतों है। यह समस्यण गन्ने वो फ्सल के सम्बन्ध में झत्यत 
गम्भीर है ! भ्रनुमानत गत्ते वी फसल का ४०% भाग इृपि-नाशक कीडो, जगली 
पशुप्रों तथा सक्रामक रोगी द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। उत्तर त्रदेश में इस 
प्रकार होने वाली क्षति का अनुमान ५१ करोड रु० वापिक है। प्रत पिचाई, खाद 
तथा उत्तमकोटि के बीजो से पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिये इन कीडो एंव सक्षामक 
शोगो से फ्सलो को विमुक्त करना नितास्त झावश्यक है। हृपि-नाशक कीडो तथा 
सकामक रोगो के स्थानिक (2766८००) हो जाने की स्थिति में लाभप्रद खेती 
करना एकदम दुर्लभ हो जाता है। केन्द्रीय साथ एवं कृषि सचिवालय 
(शाइएज 00 एशाप्रथों ए0०वत &ा0 अह87०ण४॥०) तथा “97₹९(078८९ 0 
पशा00 ए7ण९०८४०ाँ" इस सबन्ध मे बहुत उपयोगी फाय कर रहें हैं। इस 
समस्या को मुख्यत ४ प्रकार से सुलभागा जा सकता है --(0) सकामक रोगों को 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलने से रोकने लिए विदेशों से रोगयुवत पौधों के 
ब्रायात को बन्द कर देना चाहिएं। कृषि-इृमि एवं रोग नियम ([78९०; ते 
968६3 4०६) के ग्रस्तगंत बिना उपयुक्त प्रमाण-पत्र के क्सी पौधे को विदेशों से 
आयात करने पर रोक लगाई गई है। विदेशों से आने वाले रोगयुकत पौधों को 
जाच करने के लिये बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और कोचीन मे जाच-कन्द्रो की स्थापना 
की गई है । (७) किसी स्थान विशेष पर रोग को रोकने के लिये रासायनिक पदार्थों 
द्वारा कीडो को मार देना चाहिए। 77) टिड्डी दल से मी मारतीय कृषि को 
अतिवर्ष भारी क्षति पहुचती है ॥ विगत हे वर्षों में टिट्टी दल के भ्राव्ममण से 
राजस्थान, पजाव, गुजरात, मध्य प्रदेश, झौर महाराष्ट्र आदि राज्यों का ८०,८०० 
वर्गमील क्षेत्र प्रभावित हुग्रा है।भ्नत' टिट्टो दल से फ्सलों को सुरक्षित करने के 
लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए। इसके लिए टिट्टियों वी बडी बडी खाइयों में 
डालकर गाड देने की प्रपेश्षा जहरीली धूप झयवा जहरोले पदार्थ छिडकर उनको 
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मार देना अधिक सुतम प्रतीत होता है। (१४) जग्ली पशुष्रो से फसतों की रक्ता 
करने वे. लिये वस्दुक्ललव (पछ्ण टाए53) स्थापित बरने चाहियें। (४) सम्पूर्ण 
साद्य-सामग्री का ५% भाग भण्डार में घुन उग जाने वे बारण नप्ट हो जाता है। 
प्रत सौमेस्ट से बने उचित हदादार मण्दारा का निर्माण करते उनमें खाद्यास्न भरने 
से पू्ंं डी० डी० टी० छिटक देना चाहिए । 

(६) कृषि-अनुसधान (489०ण(चाश ]३०ढथ्वय्टा)) --इेपि-उत्पादव 
में वृद्धि ज्ञाने बे लिय उत्तम प्रकार वे बीज, खाद, यत्र, मिचाई की भुविधाप्रो डे 
साय-न्‍्माथ “दि की वैज्ञानिक पद्धति” का अपनाया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। 
मारत मैं कृषि वे महृत्व्की ओर सरकार का ध्यान बोसवी शताब्दी के प्रारम्भ 
में गया । सन्‌ १६०५ में केन्द्र तथा प्राता म कृषि विभाग (3ह8वणष्पाणे 
0०78४7५0९०५3) स्थापित किये गये तथा झनुसघान कार्यों का श्रीगणेश हुआ्ला । 
सन्‌ १६१६ वे भधिनियम वे अन्तर्गत कृषि को पूर्णत ध्रादेशिक्त विषय बना दिया 
गया जिससे कि इृषिलक्षेत्र मे अनुसवान कार्यों को विश्येप धोत्माहद मिला ॥ सनू 
१६२९ में च्वाह्दी हृषि श्रापोग [720799  00फराए5#००5 69 #0770०ए08४76) वी 
सिफारिश बे प्राघार पर मारत सरपार ने १६२६ म एक इम्पीरियल कृषि- 
भ्रनुसथान परिषद ([एएलए4॥] 8 8त्त०णे६णाडों (७४०7०॥ (0०पफथ)) की स्थापना 
वी जो भ्राजकल भारतीय दृषि अनुसंधान परिषद (फिपाझक 00फाला 
मह्ाए्ण।णण० ऐेल्व्ट्घाण) पहवाती है। इस सस्या का वार्य कृषि प्रनुसाधन 
सम्बत्धी कार्यों वी उन्नति, पय-प्रदर्शन तथा समन्वय वरना है। इस सस्या के झतिरिबत 
+पुजवाब्य तरीड॥00९७.-. 0 एशलाएबाज़ ॥१९३००००ा” (3०४0९४४७8०); “प्र९३- 
पलचस्बत्ली। व्$धए७".. [एकाओण), “0०४० छध्य्क. नगबागरएँ 
(24ए४६५), “7900% उग्राए/० ० 4काफरणे परएक्रकाव॥आ) गाव ऐशाउफराड'" 
(छगाहो०ण), "एचआञ० ऐ7चल्टपमड 80णा ' (एणक्र-०००), "प्र, फ, १५ 
पुरा [809००) तथा "एलशफ्ण  द्वाल७ कराते ए०0७00 ]68९४३टी 
]050६५६७” (0०४/७८८) प्रादि झनेब सस्थाप्रों में कृषि-प्रन्देषण कार्य चल रहा 
है। प्रतवेषण के मुख्य कार्य इस प्रकाद हैं --(3) हपि-नाशक कीटाणुनो तथा 
सथामकर रोगो पर नियंत्रण तथा रोग निवारव बीजों वी सोज करना | (४) उस्म 
बृषि यत्रों वा भाविष्ार यरना। (७) छांद तथा उत्पादन द्वारा नये प्रकार वे 
बीजों की खोज करना। (१४) भूमि-सरक्षण वे सवीनतम उपायो को पोज करना 
तया (४) फ़्मव उद्रान की उत्तम प्रण्ाती की खोज वरना । इन सद प्रतुसधात 
बेल्द्रों का मुख्य उद्देश्य भूमि बा उत्पादन बढ़ाना है। हृपि-प्रनुसघान पर व्यय 
बरना देश की समृद्धि मे एक बहुत बड़ा झोर स्थाई योग देना है | शुद्ध व्यावक्षरित 
एवं छिक्षाप्रद कृपि-प्रमुमधाव को बढावा दना भारत सरवार ने मुख्य सदयों में 
से एव है । प्रथम योजना के प्न्दर्गत मुस्पत राष्ट्रीय प्रयोगशालाग्रों और प्रन्य 
अनुसयाम सस्याप्रों दे निर्माण पर ध्यान दिया गया था| दूसरी योजना म वर्तमान 
सुविधाप्रो गो प्रौर भागे बदाया गया, प्रनुमघात बाय वा झापार ब्यापव किया गया 
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तथा विभिन्‍न अनुत्तथान वेल्द्रों मे अनुसघान की सुविधाएं बढाई गई । तौसरी 
पघोजना मे वर्तमान अनुसंधान सस्थाओ को दृढ़ बताने तथा अनुसंधान की सुविधा 
को व्यापक क्षेत्र से प्रसारित करने का निश्चय किया गया है। द्वितोय योजनावाल 
में कृषि-अनुसधान कार्य पर १३९८० करोड़ रु० व्यय किये गये ! तीसरी योजना से 
इस कार्य क्रम पर २६:४० करौड रु० व्यय करने की व्यवस्था को गई है। 
(७) हृवि-भ्रमिक (887८०६फर! ॥.80०ण) 

प्रावकथन --भारत मे जनाधिक्य एवं भ्रविकस्ित श्रर्थ-व्यवस्था का स्पष्ट 
दर्शन हमे कृषि-श्रमिको की दयवीय दक्या के दर्पण में होता है। हृपि-श्रमिकों वो 
समस्या भारतीय भ्र्थ-व्यवस्था कौ प्रमुस व श्राघारभूत समस्या है। ग्रावो वी 
इस अ्रतिरितत श्रम झवित (प्राछएड कघ४8! हय 29०००) को पू जी-निर्माण 
में परिवर्तित करके ग्रामीण अं व्यवप्या को सुदृढ़ एवं सुसंगठित किया जा 
सकता है। “कृषि-अम जाच समिति! (888०प्रॉफ्शे 7.89०७  फवुप्णज 
0०४:०॥००) फे दाब्दों मे, “कृषि श्रमिक उन व्यक्तितयों को कहते हैं जो थर्ष मे 
अपने कार्य के समस्त दिनों मे प्राघ से ऋधिक दिन “कृदि श्रष्तिक” बनवर कापे 
करते हैं ।/ 

कृषि-श्रम की सीमा (06 ० 48078 0०ए) :०- 
सन्‌ १६५१ की जनगणना वे झनुसार भारत में कृषि-भ्मिको की सछ्या ५ करोड 
६० लाक्ष थी । सन्‌ १६५६-५७ में कृपि-श्र मिक्रो की सख्या बढबर ६ करोड़ 
६६ लाख हो गई। सन्‌ १६५०-५१ मे “वेर्द्रय श्रम सचिवालय” की जाच से 
पता चतता है कि ग्रामीण परिवारों में ३०४ प्रतिश्षत परिवार दृषि भ्रमिनरं के थे 
जिनमे से आधे प्ररिवारों के पास थोडी योडी भूमि थी झौर प्राधे भूमिहीत ये। 
सत्‌ १६५६-१७ में कृपि-श्रमिक परिवारों मे लगभग ५७% परिवार भूमिहीन थे। 
इस वर्ष कृषि श्रमिकों के परिवारों का थ्रोसत श्राकार ४ ४ व्यक्त था भौर प्रति 
परिवार कमाने वाले व्यक्तियों बी सख्या २ ०३ घी। कृपि-श्र मित्रो वो दो वर्गों म रक्खा 
जा सकता है () भप्रस्याई इुपि-शमिक (085७० #हाप्घए७ &9000 तथा 
(॥) स्थाई कृषि-श्रमिक (8६६8०७१ 48॒8०॥/६प्रथ। [,9७०77) | प्रत्थाई हृषि- 
श्रमिक अलपकाल के लिए फ्सल बौने व काटने वे समय या अन्य हृपि-कार्या के 
लिए रबसे जाते हैं तथा स्थाई दृपि-श्र भिक प्रपेक्षाइत श्रधिक समय के लिए 
रे जाते हैं। सन्‌ १६५०-५१ की जाच के अनुसार देश में स्थाई व अस्थाई 
कृपिश्रभिको वा भनुपात १० ६० था जो सन्‌ १६५६-५७ से २७ ७३ 
हो गया, प्रर्यात्‌ स्थाई इृषि-श्र मिको का अनुतात बढ गया। वस्दुत कृषि-श्रमिको 
के वर्ग का प्रम्युदय ब्रिटिश श्वरकार की भूमितकर नीति थी। रंयतवाडी क्षेत्रों में 
घहा भूमि के हस्तातरण की सुविधायें प्रधिक थी, भूमिहीन श्रमिको की सख्या 
में त्रोब्र गति से वृद्धि होती गई। विगत वर्षों म जनसब्या में वृद्धि तथा उसके 
भूमि पर भार पटने के परिणामस्वषप द्पि-थ्न मिक्षो वी सख्या म भौर भी त्तीद्रता 
से बूद्धि हुई। दा० राधाकमत्त मुर्जी (0: 88288 ##०४४ ०:४००१९४) के 
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प्रनुतार रुनू १६११ से १६२१ के बीच दूपि-श्रम्ियों वी सस्या में १२४; 
वृद्धि हुई तथा सन्‌ १६११ से १६३७ के बीच लगभग ५३४% बुद्धि हुई। 
कृषि-श्रपिको की मुख्य समस्‍यायें (380 ए०ेलण3 ० 485०पे- 
चप्यव 7.0०००७) --कृपि-श्रमिकों की प्रमुख समस्‍यायें इस प्रकार हैं ---() 
रोजगार फो समस्या --एक बिश्वरानीय जाच से पता चसा है कि “प्रस्थिर कृषि- 
श्रमियो” को वर्ष मे २०० दिन तथा “स्थिर हृपि-श्रमिवों” वो वर्ष में ३२६ दिन 
काम मिल भाता है । वर्ष के शेष दिनो इन्हे वेकार रहना पड़ता है। (४) सजदूरी 
को समस्या -“भिल भारतीय जाच से पता लगा है कि पजाव के स्थाई कुषि> 
श्रमिकों को. ४६ २० प्रति माह मजदूरी दी जाती है जो कि देश में सबमे भ्रधिक 
है तथा पश्चिमी बयाल में वेवल २२ रु० मासिक मजदूरों दी जाती है। डा० 
राधावमल मुकर्जी ने उत्तर प्रदेश वा उदाहरण देते हुए. लिखा है कि बहा चप्मार 
जाति वे ब्यवितयों को पारिथ्मित्र के रूप म जौ की फसल वा १/१३ तथा गेहू वी 
फसल वा १/१६ भाग दिया जाता है। श्रीधर मिश्रा ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश 
के पूर्वी-भाग मे ग्पि-पमिकों को २ झाने मे लेकर ४ धाने प्रतिदिन गौर पश्चिमी 
भाग में १ रू० से लेवर 9१ ५० रु० तक प्रतिदिन मजदूरों दो जाती है। गो नही, 
स्त्री,[एुसपो व बाल-भ्रमिको को दी जाने वाली मजदूरी की दर पृथक्‌ पृथक्‌ हैं । दृषि- 
अ्रमित्रो को सम मजदूरी मिलने मे मुख्य गारण इस प्रयार हैं --(भ) बाल-श्षमिको 
को भजदूरी त करने के सम्दन्थ मे किसे सनियम वा झमभाद, (प्रा) महाजन प्रौर 
साहुकार, जमीदार भौर जागीरदार तथा मालभुजार प्रादि द्वारा कृपि-थ्रमिक्तो को 
ऋषण देकर उन्हे जीवनपर्यन्त दवाये रखता, (इ) क्ंपि-अमिक्रों में संगठन वा 
प्रभाव, (ई) कृषि-श्र मिको में भ्रशिक्षा, प्रशानता एवं रढिवादिता, (उ) निम्न श्रेणी 
में जन्म होने के कारण सामाजिक दवाव तथा (ऊ) उन्हे बेवल मौसम में ही धाम 
मिल सव ना । (0) काम वे घण्टे :--समस्त देश भें स्थान, ऋतु एवं फ्सलो की 
विभिन्नता वे बारण इ पि-भमिदो के काम के घण्टे भिप्न-मिश्न हैं। इंपि-ध्रम जाच- 
समिति (॥हए००१७७७ [.६७००४ पदुणतए 0०७९९) ये भनुमार देश के 
विभिप्न भागो में कषि-थमिव्रों के काम बे घटे १० से लेकर १४ तक हैं भोर बभी-यभी 
तो उन्हें पूरे २४ घटे बाम वरना पढता है। (१४) निवास की समस्या :--भूमिहीन 
श्रमित भूमिपतियों प्रयवा श्राम्य-सस्थाप्रो वे स्वामित्व वी भूमि पर उनकी स्वीशृति 
लेबर मरान था भोंपडो बनारर रहते हैं।॥ डा० राधाफमल मुकजों 
(07. 8080० 7६७0० 3[एै-ट॑८०) ने कृषि-ध्मिकों के निषात को स्थिति कया 
चित्रण इन श्षम्दों मे किया है--“ये मोंपड़ियां केवल ऐसे स्थान हैं, जहा पर प्रमिक 

शेवल एपने पर फंलाकर सो सकता है झौर झनेरू ऐसे उदाहरण , हैं जहां विः एक 

हो भोपड़ी में नेक ध्यक्षितयों के सोने से पर्दा न होने के कारण मर्यादा समाप्त हो , 

जाती हैँ। शरदबाल मे एक ही कमरे से स्प्री-पुरुष, यढ़े-बच्चे शोर क्भो-कभो 

पश-पक्षो भी एक साथ ठु से रहते हैं । इन मरानों मे शुद्ध वापु तथा प्रकाश के 

लिए लिडक्षियों का पता नहीं होता । दोवारें तथा भोगन शोत के शारण पोले 
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रहते हैं जिससे व्यक्ति दुखार से पीडित रहते हैं श्ौर बच्चों का स्वास्थ्य इतना 
खराब रहता है कि सर्दंव मृत्यु की श्राशका रहतो है।” (५) आप-ब्यथ श्रौर ऋण 
की समत्या --एक झतुसान के अनुमार सनू १६५०-५१ की तुलना में सन्‌ 
१६५६-५७ में कृपि-श्रमिकों की देनिक मजदूरी कम हो जाने से उनकी श्रौसतन 
वापिक आय प्रति परिवार १० रु० कम हो गई | सन्‌ १६५०-५१ में दृषि-श्रमिको 
की प्रति व्यवित श्रोसतन वापिक झाय १०४ ₹० थी जो सन्‌ १६५६-४७ में कम 
होकर ६६ ४ ₹० हो गई और यह प्रति ब्यवित औसत राष्ट्रीय श्राय का बेवल 
है भाग थी। भ्रत अपने दैनिक जीवन की ग्रावश्यकताग्रों को पूतति के लिये कृषि- 
श्रमिकों को ऋण पर झ्ाश्वित होना पडता है। सन्‌ १६५०-५१ में समस्त कृपि- 
श्रमिक परिवारों भे से ४२% परिवार ऋणी थे झौर प्रति परिवार श्रौसत ऋण 
१०५ रूु० था। सन्‌ १९५६-१७ में छुल श्रमिक परिवारों मे से ६४% परिवार 
ऋणग्रस्त ये और प्रति परिवार झौसत ऋण लगभग १३८ रण था। दृपि-श्रतिकों 
के समस्त ऋणप्रस्त परिवारों पर बुल ऋण का भार सन्‌ १६५०-५१ में ६० 
करोड रु० से वढकर सनू १६५६-५७ में १४३ करोड रु० हो गया था। 
कृषि-अमिकों की सख्या में वृद्धि के मूल कारण (800६ एफ 
फाक्ालबआहु एपशएटल 40 2ह7००४पए८४। 7.809०णा/शड) ---हा० राधाकमल मुकर्जी 
व 88008 7808] >धः००]९००) ने अपनी पुस्तक “७96 ए970छो९ए$ ० 
प09/2' में लिखा है कि वे संव कारण जितसे कि छोटे कृषरों एवं ग्रामोण शिल्पियों 
की भ्राथिक श्विति दयमोय हुई है, कृषि-श्रमिकों की सदया में वृद्धि के लिये उत्तर- 
बाई हैं ॥' कृपि-श्रमिको की सख्या म वृद्धि लाने वाले मुख्य कारण इस प्रकार हैं *- 
(।) जनसद्या मे वृद्धि --हमारे देश मे जनसस्या तीद्र गति से बढ़ रही है। 
परन्तु उद्योग घन्‍्घों के विकास की मदगति के कारण इंपि-भूमि पर ही जनसख्या 
बा दबाद बदता जा रहा है| भूमि पर जनमार में वृद्धि होने के परिणामध्वरूप 
कृषि पर ग्राश्नितो के अनेक वर्ग वन गये हैं, जंसे--भू स्वामी, काइतकार, कृपि-श्रमिक 
अथवा स्वहारा (487०ए(ए०७ ए7०९६४४०५)।॥ (पा) भूमि का उपविभाजन झौर 
विखम्डन) -सामाजिक उत्तराधिकार के नियमों (.39 ०६ 80०७ 90९:९३९९) 
के फत्रस्वत्॒प कृषि जोतों का उपदिभाजन (5ए>-तेयणणा) और विखडन 
(ए४ब४०७०००/४४०४) होते-होते इनका भ्रावार श्रताधिक हो गया है जिसके शारण 
छोटे छोट इृपको को बड इृपको के खेस पर मजदूरी करने को वाघ्य होता पढ़ता है 
अथवा यदि वे ऋण लेकर झ्पना जीवनयापन करने की सोचते हैं, तव कालान्तर में 
उनका भूमि का दुक्डा भी महाजन, साटूकार व भूस्वामी के अधिकार में चला जाता 
है। झाज हमारे देश मे ऐसे हपि-भ्रमिकों का झभाव नही है जिनके पास पहले स्वय 
, की भूमि थो, परन्तु परिवर्तित परिस्थितियों के परिणामस्वरूप अब उनके पास केदल 
“श्रम” ही बेचने को रह गया है। (7४) कुटोर उद्योग-परधों का बिनाश --ब्रिदिश 
सरकार की प्रवन्ध व्यापार-तीति तथा ग्रसहयोगी श्रवृत्ति के फ्लत्वन्प मारत के 
लघुस्तदीय एवं दुदीर उद्योगों का पतन हो गया । चू कि इन बेकार शिक्पियों के 
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सामने जावकोपाजंन का दूसरा साथन नही था, इसलिये विवश होकर उन्हें “हपि- 
श्रमिवो/ के रुप में कृपि-भूसि पर श्राश्रित होना पडा । इस प्रकार बुटीर उद्योग- 
घन्धों के विनाश के कारण मारतीय प्राम्य भ्रये-व्यवस्था मे एक सामान्य पिछडापन 
भरा गया प्रौर ग्रामोण जनसस्या के एक बृहत्‌ भाग वे लिये केवल मजदूरी करना ही 
होप रह गया । (१९) भनन्‍य कारण --उपरोज़त कारणों के प्रतिरिकत भ्ाधिव-धटना 
चक्र, ऋण वा भार, सामाजिक पिछडापन एवं भ्रशिक्षा झादि प्रनेक कारणों ने 
मिलकर कृषि-ध्रमिवों की सख्या वढाने में पूरक सहयोग दिया। दूसरे शब्दों में 
प्राप्य अ्र्य॑-व्यवस्था वे. विधटन ने जिस कृषि-थ्रमिक वर्ग को जन्म दिया, उसी को 
बाद की प्रन्य परिस्थितियों ने गौर भी ग्रधिक दयनीय बता दिया और इस प्रकार 
भूमिहीन धमियों ती सख्या बढ़ती ही गई ॥ 
कृषि श्रमिकों की स्थिति सुधारने के उपाय --(8ण88०3४०॥७ ६० 
एुणफा०ए० पर ए०अप्ण्म ० #8760 पकडों १०६७३ 7 [9ध%) --भारतीय 
कृषि-श्रमिकों वी स्थिति को सुघारने के लिये दुछ मुख्य सुभाव इस प्रकार हैं “- 
(3) छूषि-भमिकों को सगठित करना --दृपि-श्रमिकों की सौदा करने वी शक्ति 
मो वढाकर उरहू उचित परारिश्रमिक दिलाने, उचित सुविधायें दिलाने, काम बे' घटे 
कम कराते तथा उनके शोषण को रोककर उतकी भाधिक स्थिति को ऊचा उठाने 
के लिए दृषि-श्रमिकों का एक मूत्र मं सगठित होना नितान्त आवश्यक है । इसलिये 
कृषक-सुधार-समिति (487०एए7803 [0ए70ए९ए९८ए६ 00छाणा/९०) ने सुमाव 
दियायथा कि एक योजनावद्ध कृषि भ्रधिनियम पास करके कृषि-श्रमिकों का 
देशव्यापी सगठन बनाया जाए जिसका उद्देश्य जनसद्या के इस बृहत्‌ भाग को 
जीवन निर्वाह कौ वर्तमान श्रमानवीय परिस्थितियों से ऊत्रा उठाना हो ॥ 
(४) थम्त सहशारिता --योजनां भायोग (छ8मण्णड़ 0०ष5७४/०४) ने सुभाव 
दिया है कि ग्रामीण श्रमिवरों की श्रम व निर्माण सहकारी ससस्‍्याएं ([.०59००१ 
500 (000300००५७००  0०-०7०:४५४८७).. संगठित करके जहा तक सम्भव हो सके, 
व्यक्तिगत ठेकेदारों वे स्थात पर इन्हीं सहकारो-सस्याम्ो को निर्माण-कार्य मे ठेवे 
दिये जायें । इस प्रत्मार सहकारी सगठन के विकास में ही बृषि श्रमिकों की 
बेकारी वी रामस्पा का समाधान तथा उनवी भाधिर सम्पन्नता एवं समृद्धि निहित 
है । (॥) कृषि श्रसिकों का भूमि पर पुन, सस्थापन --दृषपि-श्रमिका की 
बेरोजगारी वो समस्या हल करने के लिए इृषि-इतर रोजगार के भवसरा में वृद्धि 
करना एक दीघंदालोन उपचार है | इसलिए कृषि-थ्मिको की सह्पिति को 
तलाल गुधारने के कुछ कृषि-श्रमित्रों को भूमि दिलाकर खेती मे ही पुन स्थापित 
करना बाछवीय है । इसके लिये तीन स्रोतों से भूमि प्राप्त की जा सकती है -- 
(प्र) शषि-योग्य वेशार भूमि को खेती के भाषीन लाता, (भा) कृषि-जोतो की 
उच्चतम सोीमायें निर्धारित करके भूमि प्राप्य करना तथा (६) भुदान-यज्ञ द्वारा । 
सम्भव है कि प्रत्येक राज्य मे ऐसे भूखण्ड समस्त क्ृपि-थमिकों वे लिये श्पर्याप्त 
हो, विन्तु रूस योजना से उतमे विद्यास घोर झाहुस बढ़ेंगा, यह निश्चित है।इपि- 
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श्रमिको को भूमि पर पुव स्थापित करने के साथ साथ उन्हे उन्‍तत कृषि बरतने के 
लिये सभी भ्रावश्यक साधनो जैसे--हल बेल झादि प्रदान करना होगा। (7४) 
स्पूनतम सजदुरी सिद्चिचत करना *--हृषि-अमिको की झाय में वृद्धि साने के लिये 
सभी राज्यो में न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर देनी चाहिये। केन्द्रीय सरवार ने 
सन १६४८ मे स्यूवतम मजदूरी भ्रधितियम पास करके हृषि-धमिकों थी मजदूरी 
ऊ ची उठाने मे व्यावहारिक कदम उठाया है। (?) भू दासत्त का भ्त -- प्रब से 
कुछ समय पर्व तक, भारत के अनेक भागों में कृषि श्रमिकों की धोर दरिद्रता 
के कारण जमीदार, जागीरदार, मालगुजार, महाजन तथा सुसम्पन्त इृपक्त इनको 
भावदशयकता के समय कुछ ऋण देकर वश परम्परा के लिये दास बना लेते थे। 
भारत के नवीन सविधान में दासता को एक दण्डनीय झपराध घोषित कर दिया 
गया है तथा काइतकारी कानूनों के झन्तगंत उनके हिठो की रक्षा की गई है। फिर 
भी पिछडे, दलित एवं भनुसूचित वर्गों की स्थिति को ऊचा उठाना नितात 
प्रावश्यक है । (ए) गृह स्थान (पतएए७ 86४) “योजना घायोग (एक्राप्रणह 
(0०४ह5207) ने यह सिफारिश वी है कि जहा कृपि-भ्मिको ने गृह-स्थान ग्रामीण 
समुदाय की सम्मिलित सम्पत्ति है, वहा कृषि-श्रमिकों वो बिना जिसी मूल्य फे 
उनके गृह स्थानो के स्वामी बना देना चाहिये तथा जिन गावों में इृपि>श्रमिग्रों के 
गृह स्थान निजी भूस्वामियों की सम्पत्ति हैं, वहा वैधानिक प्राश्नय द्वारा धरमितों 
को उनके गृह-स्थानों मे मौरूसी (0०००ए«४०७) झधिकार प्रदान किया जाता 
घाहिये। (४४) कुदीर उद्योगों करा विकास -- कृपि-अमिको वो बेकारी की 
समस्या का समाधान देश मे लघुस्तरीय एवं गृह उद्योगों बे. विकास मे सम्निहित 
है। प्रत कृषि श्रमिवों को रोजगार दिलाने के तिये देश मे व्यापक्त स्तर पर लघु* 
स्तरीय एव कुटीर उद्योग-घन्धो का विकास करना भपेलित है।पोजना प्राघोग 
(?]8फागह 0००/४5७०४) --जे कृषि-श्रमिको वो प्रूर्ण रोजगार दिलाने के लिये 
४ श्रेणियों के भ्रन्तगंत इन कार्यों की गणना कराई है --(भ) भरक्ष एवं परे 
दक्ष श्रप्मिको द्वारा किये जा सकने वाले कार्य -- जेसे--सिचाई वे बाढ़ नियत्रण 
के कायक्रम, नई भूमि तोडना, पानी के उचित बहाव फी व्यवस्था मरना, वृक्षान 
रोपण भूसरदाण तथा सडक-निर्माण झ्रादि । (झा) सिचाई को सुविधण्पों फे विश्रस 
कार्यत्रम --- जैसे--|[खेतों मे सिंचाई के ।लिये नालिया बनाना, मंदी के 
क्षत्र मे बाधशबनानां, तालावो की,सफाई भादि) (६) सामृहिक सम्पत्ति के साधन 
तंघार करना, ऊँसे--गाव मे तालाव बनाना, मछली उद्योग, इंधन के वृक्ष सगाना, 
चरागाह बनाना, सुर्गी पालना, ग्रामोण उद्योग, परिनिर्माण उद्योग 
(?7०९७३थए७६ वग्रएंघ+८७७) पद्यु पालन आदि | (ई) प्रामीण जनता फो सुविधा 
पहुँचाने के कार्य, जैसे--पीने के पातो की व्यवस्था गाव की सडक वो मुझय 
सडक से सिलाना, स्कूल को इमारत बनाना, पुस्तकालय बनाना भादि। पायोग 
ने सुभाव दिया है कि इन विभिन्‍न भ्रेणो के कार्यों को विकसित करके इनमे कृषि- 
अभिको को बृहत्‌ मात्रा मे काम दिलाया जा सकता है । क 
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भारत में कृषि-अमिकों को दशा सुघारनें के लिए उठाए गए कदम - 
() स्यूलतम मजदूरी भ्षिनियम (8फाफ्णएफ ४६४० मै) -सन्‌ १६४८ में भारत 
सरहार ने च्यूततम मजदूरी प्रधिनियम पास करके समस्त राज्य सरवारों को 
यद्द भादेश दे दिया कि वे तीन वर्ष की अवधि में न्‍्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दें। 
बुछ समय पदचात्‌ यह भवधि ३१ दिसम्बर १६१५४ तक वर दी गई। मई श्श्शर 
में “मारतीय श्रव-सम्मेलन ' (ताआ [:४छ०७ 0०गक्षिथाव्णे के रेस्वे 
प्रधिवेशन में यह निश्चय किया गया कि म्यूनतम मजदूरी की दर कभी भी निश्चय 
गो जा सकती है। भव तक न्यूनतम मजदूरी वेरल, उड़ीसा प्रूर्वी पजाव, दिल्ली 
भौर त्रिपुरा मे निश्चित की जा चुको है। इसवे झतिरिकत ग्रसम, मैसूर, भान्प्र- 
प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश भौर पश्चिमी 
भगाल पे कुछ क्षत्रो भे न्यूनतम भजदूरी निद्चितत कर दी गई है। केन्द्रीय 
खाद्य एवं कृषि मस्त्रालय के भ्राधीन चलाए गए कृषि पार्मों मे भी केस्दर्य 
सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी गई है * भूवान 
प्रारदोचत --प्रचा्य वियोदा भावे ने पअ्रप्रेल १६५१५ से भूदान 
प्रान्दोलत चलाया जिसके भ्रन्तगंत सन्‌ १६५७ तक ५ करोड़ भूमिहीत श्रमिकों को 
बसाने बे लिए ५ करोड़ एकड भूमि प्राप्त बरने का लक्ष्य रबया गया घा। 
प्रगस्त सन्‌ १६६० तन इस भान्दोलन वे लगभग ४४ लाख ११ हजार एक्ड 
भूमि एक्रित की गई जिसमे से लगभग ५ ७२ लाख एक्ड मूप्रि, भूमिहीत श्रमिकों 
में विभकत भी जा चुवी है। (४) रोजगार सम्बन्धी सुविधा --हुछ राज्य 
सरबारो ने भूमिहीन कषि-अमिको की राहकारी समितियों (7.69०४7 00- 
०१८००४९७) को रोजगार दने से सम्वन्पित कुछ सुविधायें उपलब्ध की हैं। पान 
प्रदेश मे सरकार ने यह भाज्ञा दी है कि २,५०० रु० से कम के ठेके सार्वजनिक 
निर्माय विभाग (ए ५४ 90) भौोर जिला परिपदों (70/8070% 80870) द्वारा 
बेवल थ्रम्त समितियों को ही दिए जायेगे । गुजरात में २०,००० रु० तक के ठेके 
दिना पशातव८₹ मांगे श्रम सहवारिताप्रों को हो दिए जाते हैं। पूर्दी पजाब मे 
झनेपष प्रतार से सरकार श्रम समितियों बी सहायता करती है --(ञ्र) २,५०० रु 
तब वे ठके बिना परशातेल्त मांगे श्रम सहवारिताओों को दिए जाते हैं। (भा) 
विधत, मै ५०,००० रु० तक के ठेके ८80९7 माय बर ऐसी द्वी समितियों को 
दिए जाते हैं ॥ (६) समितियों को प्रारम्भ मे धन जमा नहीं करना पर्ता भौर 
उनते ५ हजार ४० सक थे विस भवेक्षण (&०व४) से पहले हो भदा मर दिए 
जाते हैं तपा (६) यदि समिति को ३०० रु० से झषित्र मिलने हो, तव उसे 
प्रादित्र मुगत-न (0ए्राएणडठ 7?85एए७४7०) किया जा सकता है। 

अर्पयर नियोजन के प्रस्तर्मत फूपि-ध्म्तिकों के स्थिति सुधारने 
दे प्रयास --हपि श्रमिद्ष वी दो प्रमुख समस्याएं मावी ग्रामीण प्रय॑-व्यवस्था 
में उनके निवास स्थान भोर उनके लिये रोजगार वी व्यवस्था से सम्बन्धित हैं ।* 
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मद्यपि कृपि-अ्मिकों झौर सामान्यरुप से सभी पिछड़े वर्गों के मार्ग की प्रसुविधाए 
बहुत कम हो गई हैं तवापि, उनकी झ्रायिक समस्याए, विश्वेपतर उनके लिये वाम 
के अधिक ग्र॒सर प्रदान करने की आवश्यकता अधिक प्रसर रूप से सामने भाई 
है । पचवर्षीय योजनाप्नों का एक प्रायमिक सलद््य यह है कि ग्रामीण समाज के 
सभी वर्गों के लिये काम जै पूर्ण अवसर जुटाये जाए और उनके रहन-सहन हे 
स्तर को ऊचा किया जाये तथा विशज्येपतर दृषि-श्रमिक्रो एवं दुसरे पिछड़े वर्गों को 
भ्रन्य वर्गों दे. स्तर तक उठने में सहायता दी जाये | उनकी समस्याएँ निश्चय ही 
एक घुनोती है भ्ौर इत समस्याग्रो का सस्तोपजनक हल दूढ़ना पूरे समुदाय का 
उत्तरदायित्व है । बल्तुत क्ृपि-थ्वमिक्रों वी समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त 
बेरोजगारी धथा प्रल्प रोजगार वी व्यापक्तर समस्या का प्र है ॥ विगत 
नियोजनकाल में हृषि व सिचाई के विकास से उत्पादन भौर रोजगार की कुल 
मात्रा में वृद्धि हुई है। परन्तु इसमे वहुत भ्रधिव व्यक्ति भागीदार हैं। यह भनुभव 
क्या गया है कि ग्रामीण जनता के हित के लिये जो विभिन्न वार्य जिये जाते हैं, 
इनकी प्नेक प्रकार से भ्नुपूरति दो जानी चाहिये तथा दृषि-श्रमिकरो वे रहन-सहन 
की स्थिति को सुधारने शौर ग्राम विक्रास तथा अन्य वायंक्रमों द्वारा गावो में 
बढाये जा रहे झवमरी का, उन्हें भी उचित भ्रण दिलाने के लिये विशेष कदम 
उठाये जाने चाहिए । 

कृपि-भ्रमिक्ों वी स्थिति सुधारने के लिये प्रथम पयवर्षोय योजना में 
कृषि-उत्तादन, भूमि सुधार, सहकारिता, ग्रामीण उद्योग प्रादि से सम्बन्धित 
विद्ास-वार्यक्रमों को आगे बढाया गया। योजनावाल मे वेन्द्रीय सरकार ने मध्य 
प्रदेश मे १०,००० एक्ड के फार्म पर श्रुमिहीन श्रमिकों को बसाया । द्रसरी योजना 
में राज्य सखारा ने पुनंवास की उन योजनाग्रों को चालू रक्‍्खा जो उन्होंने तैयार 
वी थी झोर इनमे से प्रनेश योजनाओ्रो के लिये केन्द्रोय सरकार ने भी झाथिक 
सहायता प्रदान की । कुछ राज्य सरकारो ने इषि-थमिको को मकान बनाने के लिये 
निशुल्क भूमि दी प्रथवा भूमि क्र करने के लिये प्रय॑न्सद्वायता दी । कृषि, सिचाई, 
सामुदीयिक विज्ञास सैयां कुटीर एवं लधुस्तरीय उद्योगों के विकास कार्यत्रमों से 
भी कृपि-थ्मिरों को ग्रामीण क्षेत्रों के प्रन्य ब्यत्ितियों के साय-साथ पर्याप्त सीमा 
तक लाम पहुचा । तीसरो योजना मे प्रामीण प्रय॑-व्यवस्था के विकास के लिये 
बहुत बडी धनराशि व्यय करने की व्यवस्था की गई है बूपि, सामुदायिक विकास 
भौर भिंचाई कार्यो पर सरकारी क्षेत्र मे (?घ४४॥० 86८६०) १,७०० करोड र० 
व्यय क्यि जाएगे । इस का्ंत्रम से तथा गृह एवं लघु उद्योगों के विशास, 
गावों में विद्युत ले जाने और उनके लिये पीने के थावी वा प्रवाध 
करन, गावा में मकान बनाने और पिछड़े वर्गों की भलाई के कार्यक्रमों 
से, जिनके लिये तीसरी योजना म पर्याप्त व्यवस्था वी गई है, कृषि- 
अमिक्रों वी स्थिति पर्याप्त सुधर सकेगी । इसके अतिरिक्त यातता झायोग द्वारा 
हास मे ही स्थापित केन्द्रीय हृषि-धमिक सहालत्गार समिति (ए८/ऋछ 48 र०णैं- 
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+प्रञ [,40०प० ह055०१5ए४ 00ण7706९९) की सिफ़ारिय्र के अनुमार ५० लात 
एवंड से भी भ्रवित क्षेत्र में भूमिहीन हृपि-श्रमिकों बे ७ लाख परिवारों को बस्ताने 
हा प्रायोजन किया गया है। राज्य सरकारों झौर बैन्द्र सरकार ने इपि-थ्मिकों को 
बसाने ने बायंफ्रम पर क्रमश ४ मरोड र० झौर ८ करोड ६० के व्यय वी योजनाए 
बनाई हैं। कृपि-श्वम्िकों वे लामार्थ तौसरो गोजनां में जो सर्वाधितर महत्वपूर्ण 
कदम उठाया गया है, वह है- ग्रामीण क्षेत्रों में सवायं-परियोजनामों का कार्यत्रम 
(ए०क्त३ ए7००९४ :०ह:थ्ष्प७) । इस वाययंत्रम के प्रन्तग्गंत तीसरी योजना के 

भन्त तय ग्रामीण क्षेत्रों मे लगभग २५ लाख व्यवितयों को लगभग १०० दिन के 
लिये, विशेषगर उस समय जब दृषि वा काम मद गति से चल रहा हो, भअतिखित 
रोजगार देने की व्यवस्था करने का पभायोजन है| उन क्षेत्रों मे, जहा बहुत भ्रधिक 
कृषि-धमिकों बे लिय प्रल्प रोजगार रहता है, कृषि कार्य की मदी बे समय में प्िचाई, 
बाइ-नियस्ण, भूमि वो कृपि-योग्य बनाते, घन लगाते, भू-सरक्षण तथा राडकों का 
दिवस बरने प्रपदि कृषि विवास्त वो योजनाप्रों द्वारा कृपि्मिरों को रोजगार देने 
को व्यवस्था की जायेगी । 

उपसंहार --सहवारी ढंग पर ग्रामीण प्रयव्यवस्था वा पुनर्गठन करने 

झौर प्रामीण समुदय में अझयने कलेथ्यों पर बल्ल देने वा उद्देश्य बेवल बृषि- 
उत्पादवता बदाना भ्ौर ग्रामीण भाथिक मरचना में विविधता उत्पन्न करना ही 
नहीं है वरन्‌ ययासम्भव शीघ्र एक एकीएत समाज भी स्थापना करना भी है, 
जिममे प्रत्येत्र व्यवित वो जाति-नेद भ्रयवा वर्ग-भेद बे. बिना समान क्‍्रवसर मिले । 
दूसरे दाग्दों मे, पच्रवर्षीय योजनाधो हारा ग्रामीण प्रथंव्यवस्था का जो ढाचा खड़ा 
विद्या जा रहा है, झगमें हृपि-भ्रमित्र पूरी तरह झोर बराबरी के स्‍झाधार पर भाग 
छेंगे भौर उतकी भाथिव य सामाजिक स्थिति (3६87७) ग्रामीण जनता मे समान 
हो जायेगी । इस दिशा में वारतविव प्रगति बितनी हुई, इस पर पूर्ण दृष्टि रखनी 
चाहिये तथा इसके लिये विशेष भ्रध्यणत और मूल्यात्रत तथा वेन्द्रीय सलाहकार 
समिति प्रोर राज्यों में स्थापित विये जाने वाले ऐसे ही निकायों (&880202003) 
द्वारा समीक्षा होनी चाहिये । 


#्द 
कृषि-वित्त 

(68800:प्रा» वगराशारट) 

प्रावक्थन :-ग्रामीण ऋणग्रस्तता भारतीय कृपक की दीर्घस्थाई ((77070) 
निर्घेतवा एवं इषि की प्रविकसित प्रवस्था वा बारण झौर परिणाम दोनो हैं। 
भारतीय ृपक्र की ऋष्ग्रस्तता से सम्बन्धित यह उद्रित प्रक्षरश रात्य है कि, 
“भारतोय कृषफ ऋणोरुप में जन्म लेता है, ऋणोरप में अपना समस्त जी यत 
व्यतीत फरता है श्रोर श्रन्त में ऋणीरूष मे ही मृत्यु षो प्राप्त होता है” 
(एवाशा ल्यॉप्रएकॉणत ॥8. फैठक मा. तेल, वाएटड 8: ते€६ 8क0.. तह 
गा त९७६४) १ डा० वोरा एन्सटे (एथ०७ 770०9) ने भारतीय हृषि वी 
पिछडी हुई दक्मा बे दो कारण बताये हैं --(श्र) दूपको की ऋणपग्रस्तता तथा 
(प्रा) इपको के पास प्रूजी का श्रभाव । हम रे देश के भ्रधिवाश कृपक भनुत्पादस 
कार्यों के लिए ऋण लेते हैं जिसके वारण वे एक बार ऋणी हो जाने पर स्वयं 
को ऋण से विमुबत कर पाने में श्रसमर्थ रहते हैं। श्री उल्फ (77०४१) ने भारतौय 
प्रामीथ ऋणग्रस्तता को इन दाब्दों से व्यवत किया है --“देश महाजन के घु गल में 

फ्सा हुप्रा है। ऋण कौ बेडियों ने कृषि यो जक्ड रक्‍्फा है ।” 

कृषि-ऋण वी सीमा (छच/९७६ ० #8त०ए!४पशक वच्र॒ा७०(०तैत०५०) 

एक ग्रनुमान के प्रनुमार झ्राज भी भारत के ७०% दृपत ऋण वे भार से दवे 
हुए हैं । निर्धनता एवं निरीहता की वेडियो म जक्डा हुआ भारतीय द्ृपक मुख्यत 
जीवन निर्वाह के लिए ही ऋण छेता है, उत्पादन बारयोँ के लिये नहीं। दक्षिण- 
विप्लव-प्रायोग (080८8७ [दि0/8 ए०घाणाइ०7) के समय से ही भिन्न भिन्न 
भ्र्शास्नियों द्वारा विभिन समय पर कृपि-कण की सीमा वा अनुमान लगाया गया 
है। साए्‌ १८८० दे झवार आयोग (87000 (0ए0एा%807 ) के झनुसार उस समम 
भारत में लगभग ४ 2पत्र बुरी तरह से ऋणग्ररत थे तथा ३ गृपत साधारण 
ऋणी थे । सनू १६११ में सर एडवंट मैजलेगन (8 0580 0 85)7) ने 
अनुमान लगाया क्रि उमर समय ग्रामीण ऋण का भार लगभग ३०० करोड र० 
था। सन्‌ १६२४ में रार एम० एज० डालिंय (87% 3 7, 3कााडी ने भारत 
के समस्त कृषि धटण का अनुमान लगभग ६०० करोड़ र० लगाया। सन्‌ १६२६ में 
केन्द्रीय वैकिंग जाच समिति (एकफबँ ऐज्जॉफ्शह ऐण्वुणाड 0०श्या/व्छ) ने 
अमान लगाया क्ि तक तीन व्िटिश भारत मे कृधि ऋण वा भार ६०० बरोड 
रू० था। सन १६२६ वी विययव्यापी घार मद्दी के परिणामस्वरूप कूषपि-्उप्ज 
का मूल्य बहुत घिर गया ज्ियिस कूपकों को स्थिति दिन-प्रतिदित दयसीय होती 
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गई पौर उन पर ऋण था भार बढ़वा हो गया । सन्‌ १६३४५ में डा० राधाक्मल 
मुतर्जी (07. 8. 77. हआए,७०१९८) के प्रनुमानानुमार देश में समस्त प्रामीण-ऋण 
का भार सगभग १,२०० करोड २० था। सन्‌ १६३७ में रिज्दे बेक प्राफ इण्डिया 
([९६९००४० ६ ० उतता॥) तथा सन्‌ १६३८ में श्री मनियम (0॥8शांधण) 
ने मुख कुपि-करण या झनुमान १,८०० करोड़ र० भ्राका था। भ्रशिल भारतीय 
प्रामोण सास सर्वेक्षण समिति (&] वरवा७  फेण्ण  एफलका।. शिाए० 
(०७४॥९९) ये! झनुमार सर्‌ १६५०-५१ में प्रति ग्रामौण परिवार पर भौसत ऋण 
वा भार २८३ ३० था । इस प्रकार स्पष्ट है कि देश में कृपि-ऋण का भार तिरन्तर 
बढ़ता ही जा रहा है औौर त्रणग्रस्तता भारतीय बुपक्र वी एवं सहज प्रवृत्ति बन 
गई है। चू कि कूपर वी ऋणग्रस्तता का द्ामीण प्रध॑-व्यवस्था पर कुप्रभाव १३ता है, 
इसलिये भारतीय ग्रामीण अर्थयस्था से सुधार करने वे लिए कूपद को 
ऋणपस्तता ये भुक्त ररके उसे भारी जीवन प्रय में प्ग्नसर होने के लिए ग़ाहत 
एप चेतना प्रदान करना नितान्त श्रावश्यक है| 

फूपफों की ऋणप्रस्तता के फारण. (छाए४७ ० 4हवांट्पा।पष्या 
प00/(८ऐ॥९5४ --भारतीय वृपरों को ऋणपग्रस्तता के मुझ्य वारण इसे प्रकार 
हैं :--(0) हृषि-भूमि पर जनसर्या के भार से वृद्धि :--हमारे देश में कुल 
जनसस्या या ७२% भाग भ्रपने जीवरोपाजं॑न के लिये कृषि-भूमि पर प्राश्नित 
है । जतग्स्या थी तोग्रगति से यृद्धि के साथ ही साथ हृपि-भूमि पर भार की यह 
मात्रा भी प्रतिदिंग बइती ही जा रही है ! सन्‌ १६६१ वी जनगणना बे प्रतुतार 
भारत में प्रतिय्ं २२९६ थी दर से जनसस्या मे वृद्धि हो रही है। भ्रत देश मे 
प्रत्ियर्प जनसंध्या लगभग १ बरोड की वृद्धि से बढ़ रही है भौर शपि-भूमि पर 
भी प्रतिवर्ष रागभग ७० सास व्यत्रिययों का भार बढ जाता है। नू वि कृषि-भूमि 
एवं सीमित साधन है, इसलिये भूमि पर जनसस्या वे! भार में वृद्धि होने से 
स्वभावस॑. प्रतिब्यविव् श्रौगव आय कम होती चली जा रही है। प्‌ कि जीवन के 
लिये “भोजन शौर कपड़ा” दो प्राथमित झ्रावश्यक्षताएं हैं, इसलिए प्रपने जीवत 
शो सुरक्षित रुसने ये लिये कृपदन्थर्भ को बाध्य होरर घट्थ वा मार्ग दूढना 
पडता है। (७) कृषि को झत्रिश्चितता .--श्पि एप प्रनिश्चित ब्यवथाय है जो 
मुख्यत. भ्राउतिक प्रशोप थे बुचत्र में फ्सा रहेने बे ब्रारण दृपक के जीतव को 
प्रनिश्चित एवं प्रत्यपासरयुततत बताये रखता है । यदि विसो वर्ष प्रद्ति वी 
प्रतुतग्या एवं उदारता के वारण सेती यूब फवती-पूलती है जिगये 7पत्र हुछ 
दिनो ये लिये गुर यी,नीद सोता है, दब दूसरे ही वर्ष प्रहृति बाद, प्रनावृध्टि, प्रो ते, 
छूफान प्रथवा भतियुध्टि थे रूप में कूपर वी खून-यमोने वी गादो कमाई को 
चौपट पर देसयो है। फठत द्रपव्र दो घपना पेट मरते के लिये रंग को शरण 
सेनी पढ़तो है। (छा) शवि जोतों दा प्रभाथिक[ रुप --देश भें गरेरों का उप« 
विभाजन एवं विशण्डन होते टोले, उसेत्रा भात्तार 'प्रवाधिदर (07९००००७७४०) हो 
गया है । इृपिन्जोतो के इस झनाविक्र रूप में येानित्र ऐेती करना भोर सेतो 
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में भ्रावश्यक सुधार लाकर बडे पैमाने का उत्पादन करना सम्भव नहीं है । इन 
छोटे छोटे श्रावार की कृषि-जोतो का स्पष्ट परिणाम यह हुम्रा है कि भारतीय 
कृषि एक व्यमदायक व्यवसाय (0णी८०घ०आ७ 0०८०७५४७०) स होबार “'जीवन- 
यापन का एक ठगमात्र ” (0ग5 & फ8७ ० ॥७) बन गई है। इस स्थिति में 
न्यूनोत्यादन के कारण भारतीय कृपत्र श्रपनी समस्त प्रावश्यकताओो को सतुप्ट करने में 
प्रसमर्थ रहता है और उत्ते विवश होकर रथ लेना पडता है। (॥,) हृषक कौ 
प्रस्वस्थता *---प्रपौष्टिक, प्रपर्याप्त एवं ग्रसतुलित भोजन मिलने के कारण भारतीय 
कृपक शीघ्र ही बीमारियो का शिल्पर हो जाता है | कभी-कभी ऐसा होता है 
कि बुवाई, जुताई झथवा कटाई के समय (यह समय हृषि कार्य की दृष्टि से सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण होता है ।) कृपक बीमार हो जाता है जिससे वह अपनी फ्सल वो वाटने 
थ एकत्रित बरने के कार्य को ठीक प्रकार से नही करने पाता है भ्रौर उसे हानि 
सहनी पड़ती है) च्‌कि भारतीय कृषक निर्धन हैं, इसलिये वे चिकित्सा के प्रभाव 
में बीमारी से भी छुटकारा नहीं पाते । इस स्थिति से समस्त बूपत्र-परिवार 
का जीवन घोर ग्रन्धकारमय हो जाता है और उसे श्रपनी भ्राजीविका चलाने वे 
लिये ऋण लेने को विवश होना पडता है। (४) निर्धनता ,-निर्वनता भारतीय 
कृपकों की ऋणग्रस्तता का कारण (08४8७) व परिणाम (8॥6०) दोनो हैं। 
राष्ट्रीय-ध्राय समिति (१४४णगाणे वगए७०० (0०75॥/।६९९) के मटानुसार भारत 
मे प्रति बृषक-परिवार श्रौसतन कृषि-उपज का वाधिक मूल्य ५०० २० से 
प्रधिव नहीं है । इतनी न्‍्यून भाय से एक परिवार का जीवव निर्वाह हो रवता 
अत्यन्त दुपष्कर है।झत निर्धनता के बुचत्र मे पसा भारतीय वृषत अपनी क्षुधा 
शांत करने के लिये ग्रामीण साहुकार और महाजनों से ऋण लेता है| परन्तु उसको 
यह पता नही होता कि ये साहकार और महाजन अपनी कुप्रवृत्तियों एव कुचालो 
से उसकी क्ष॒ुधा को जीवनपयंन्त तक झ्ात नहीं होने देंग। (शा) निरक्षरता एव 
अपव्ययता --बुपको की ऋणग्रस्तता का प्रमुख कारण निरक्षरता है। देश वे 
लगभग ६०% कृपक अशिक्षित हैं ) पअशिक्षा एव अधविश्वास के पारण 
भारतीय कृपक भ्रपनी मेहनत दी कमाई को छ्ादी, प्रीतिभोज, श्रनुप्ठान, देसूठन 
भ्रादि घामिक एवं सामाजिक उत्सवों पर जी सोलकर न्यय करता है। एक 
अनुमान के प्रनुसार भारतीय कृपक अपने ऋण का ४०% से ५०% भाग 
सामाजिक एवं धामिक उत्सवो पर व्यय बरने के लिये लेता है। च्‌कि भारतीय 
कृषक अ्रशिक्षित हैं इसलिये वे अपने आ्राप-व्यम का वार्थित बजट नहीं बनाते 
जिशसे उनका व्यय करने वा ढंग असतुलित एवं दोपपूर्ण होता है। यही नहीं, 
निरक्षतता के ही कारण भारतीय क्ृपक ग्रामोण साहुकार एवं महाजना से ठगा 
जाता है। ग्रत स्पष्ट है कि भारतीय कृपषको वी ऋणग्रस्तता का मुख्य कारण 
उनकी निरक्षरता, झत्वविश्वास धमान्धता एवं अपव्ययता है। (50) प्रामोण 
साथ संगठन की दोषपूण स्थिति --हमारे देश म कृपि-क्रणग्रस्ता वा एव 

महत्वपूर्ण कारण ग्रामीण राख रागठन को दोपयुकत व्यवस्था है। देश में सहकारी 
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सांस समितियों वा हृषि-सास को ग्रावश्ययता पूति में प्रत्यन्त न्‍्यून स्थान है ॥ 
प्रखिल भारतीय ग्राम्य साख सर्वेक्षण समिति (6) [9॥4 हदिधां 07038 
807९५ 00ग्रघ7॥(९४) के प्रनुसार भारतीय इपयो को भपने कुल चरण का ३३% 
भाग सरकार द्वारा और ३ १९८ भाग सहकारी सस्थाओ्री द्वार प्राप्त होता है तया 
प्रपनी सास-परावश्यक्षता वे शेप ६३ ६% भाग वे लिये उसे ग्राज भी ग्रामीण व्यापारियों, 
राहूदारों तथा धन्य मित्र व सस्दन्धियों पर निर्भर रहना पड़ता है जिससे शिसानों का 
ऋण बहुत ही महगा, झ्पर्याप्त एव अनिश्चित हो ज।ता है । ग्रामीण साहूतार झोर 
महाजन दृपफ़ों की विवश्चता वा अनुचित लाभ उठाकर उन्ह ज्चे ब्याण वी 
दर पर ऋष प्रदान करत हैं तया अन्य चालाकियो एयग घोसेवाजियो से हृपका को 
टगते हैं। प्राय महाजन इृपक्ो को ऋण देते समय उनसे साली कागज पर श्रगूठा 
लगवा लेते हैं प्रोर व द भे उसपर मनमाती रकम लिखकर वसूल करन के लिये कानूनी 
कार्यवाही बरते हैं। अशिक्षित हृपषक महाजन के इस बुचक्र को समझ नहीं पाता 
ग्रौर श्रपनी भूमि, सम्पत्ति भ्रादि सब बुछ बुर बरा लेने को वाध्य होता है जिससे 
उसका भौर उप्तकी सतान का भावी जीवन प्र धकारयुवत हो जाता है। (६४) ऊंघो 
इपाज थो दर पर ऋण मिलना :--भारतीय हृपः ग्रामीण साहवासे भौर महाजनों 
से ऊची ब्याज की दर पर ऋण लेने ने लिये बाध्य होता है। भखिल भारतीय 
ग्रामीण साथ सर्वेक्षण समिति (80 उकृका$ पिच (अछता६ $ए०. ९४ 0०एकरार 
४००) की रिपोर्ट ये भ्रनुमार साटूबार व महाजनो द्वारा ली जाने वाली ब्याज की 
दर कही-पही बिहार भौर उत्तर प्रदेश मे ३०१७, पश्चिमो बगराल श्रौर दहिमावल- 
प्रदेश में ४०९८ भौर उड़ीसा मे ७०९६ तत प्राई गई है। प्राय. साटूकार थे महाजन 
एड छमाही में ब्याज भ्रदा न सकने कौ स्थिति में चत्रवर्धो ब्याज वयूल करते हैं। 
इस प्रवार निर्धन कृषतर जीवनपयंल्‍त ब्याज बी भदायगी से ही छुटकारा नहीं , पाता 
झौर मूलधन वो ”पंत्रित घरोहर” के रुप मे झपनी सतान पर छोड मरता है। 
(5) पेतृष-ऋण --भारतोय इृपव ऋण या भार भपने पुयंशों से उत्तराधिवार के 
रूप में प्राप्त बरते हैं, जोवन-प्रयंन्‍्त उस ऋण वो चुशाने मे लिये बढोर परिश्रम 
मरने में रातग्न रहते हैं भौर भन्त मे मृत्युन्उपरास्त इस ऋण को झपनी ससताव ने 
लिये धरोहर वे रूप में ोड जाते हैं। इस प्रकार पंत्रिव-ऋण वृपि-परिवारों की 
एवं महज-प्रवुत्ति एद प्रतस्त प्रत्रिया बद गई है, जिमके भार से पीडित कृपद, प्रपनी 
परिस्थितियों एव प्रसुविधा प्रा के बारण, भ्पने सम्पूर्ण जीवन को रोरबनर्य बना 
सैता है तंपा अपनी “मावी परदियों। के अनुगमत जे शलिये अवकारयुक्त मांगे वा 
प्रशशगीररण बरता है । (५) छुटीर-उधोगों का प्स्त १--श्रिटिश प्तरयार वी ग्रवन्ध- 
मीति के पतस्यसप भारत मे सधुस्तरीय एवं छुटीर-उद्योगों था धर्ने दाने प्रतन 
होता गधा भोर चेपार शिक्ष्ियों बो इपि-भूमि पर भझाफित होते वे लिए बाध्य होना 
पढ़ा । प्रत हुवि भूमि पर जव॒सस्या दे दवाव मे यूद्धि हुई । यही नहीं, छुद्ीर उद्योगों 
बे पतन मे पूर्ण भारतीय एपत्र सदायत्र-उद्योगो रो जो भ्रतिरिकत झाय (4400078। 
0७०४४०) प्राप्त वर सेवे थे, बुटीर-उद्योगो के पतन बे परचातू वहू भी इतिशो 


२७८ भारतीय अर्थशास्त्र 


(एफ) को प्राप्त हो गई। इस प्रकार कुटीर-उद्योगो दे पतन वे दा स्वाभाविक 
परिणाम हुये-- (म) कषि-भूमि पर जनसस्या का भार बढ गया जिससे प्रति-्यविति 
औसत भूमि का क्षेतफ्ल तथा उससे भ्रजित आ्राय कम हो गई तथा (त्रा) इृषत्रो की 
सहायक उद्योगों से प्राप्त भ्रवरूद्ध हो गई और ग्रामीण क्षेत्र मे अर्घे-रोजगार (8९छा- 
€णणा०ज़ाथा0) की समस्‍या उत्पन्न हो गई। इस स्थिति में अ्रपता भरण-पोषण 
करने के लिये कृपको को बाध्य होक्तर ऊझूण की शरण लेनी पड़ी और यह ध्विति 
श्राज भी उप्र रूप घारण करती जा रही है। (डा) मुकदमेवाजों --प्रशिक्षा एवं 
सामाजिक नियन्त्रण के झिथिल होने के कारण भारतीय कृपक छोटी-छोटी बातो पर 
लडाई भगडा करने से नही हिचकिचाते तथा ऋगडो को तय कराने के लिये कचहरी 
की शरण लेते हैं, जहा पर वकीलो झौर गवाहो द्वारा धन की लूट होतो हैं। पश्रत 
विवद्य होकर कृषक को मुकृदमेवाजी रुपया उधार लेकर करनी पड़ती है। (ड0) 
पशु की हानि “--अपर्याप्त एव अपौप्टिक चारा, रहने की गदी और प्रस्वस्थक्तर 
दशाए तथा प्राकृतिक वीमारियों और महामारियों के कारण भारतोय इंपक वी 
अचल-सम्पत्ति ' पशु धन” का असाममिक विनाझ होता रहता है। झतः दृपि-कार्य 
मचालन के लिये कूपक वो ऋण लेकर नये पशु कन करने पड़ते हैं। वस्तुत इस 
प्रकार से ऋण लेते का मूल वारण भारतोय कृपको की ग्रज्ञानता है जिसके फ्लश्वरुप 
एक ओर, सो वे अपने पशुओं की उचित देख-माल नही करते, उनके चारे बी 
सुव्यवस्था नहीं बर्ते तथा बीमारी के समय उनकी चिकित्सा नहीं बराते 
जिससे वि उनके पद्ु असामय्रिक मर जाते हैं ओर दूसरी भ्रोर, वे चल-पू जी 
के प्रतिस्थापन के लिए एक ऐसे मूल्य ह्रास-कोप” (70९ए7००॥६०४ कथ०१) 
की स्थापना सही करते कि झचल-दू जी के विन'श के समय वे इस कोप वा 
उपयोग करके चल-पू जो वी अ्रतिस्थापना कर सतत । (507) ऋूषि-उपज को दोध- 
पूर्ण विषणन पद्धति --हमारे देश मे कृपि-उपज के विपणन की दोपयुकत प्रणाली 
के कारण हृपको को ग्रपनी उपज का लगभग आधा मूल्य ही मिल पाता है प्रौर 
ज्षेप लगभग झाधा भाग उत्पादक झौर उपभोक्ता के बोच के मध्यस्थ हडप जाते 
है। यह स्पष्ट है कि यदि कूपक को झपनी फसल का पूरा और नन्‍्यायोचित मूल्य 
मिल जाए, तक उसकी निर्धतता अथवा ऋषग्रस्तता की समस्या कसी सीमा 
तक दूर हो जायगी । परन्तु खेद है कि यह स्थिति ग्रभी तक पूर्व बच ही है जिससे कि 
क्रुपक को ऋण लेने के लिए विवश होना पडता है। (झा) भूमि “र छिचाई 
के भारी कर -श्री रमेश चन्द्र दत्त (सथात्छी। 0शगावा७ 7089) तथा भ्न्‍्य 
लेखनो ने यह मत प्रत्रट किया है कि भारत म कूपवों की ऋणग्रध्तता वा एक 
मुख्य कारण भूमि-कर और मिचाई-क्र का अधिक होता है। यही नहीं, दृपवों 
से भूमि-कर और सिंचाई-कर कठोरठा पूरक तथा ऐसे समय में वसूल किए जाते 
हैं जबकि उतके पास द्वव्य का झभमाऋ होता है। फलत इपकों को सिचाईनकर 
और भूमिन्त्र इकाने के लिए महाजनो से ऊची ब्याज की दर पर ऋण लेना 
पड़ता है। (रए) कृषकों को प्रायिक स्थिति में परिवर्तत :--भो एम० एल० 
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डालिंग (8त ओ. ।, 0वगणहो वा मत हैं कि “फरालों को भ्रनिश्चिततता के 
समतुस्य ही फसलों को रुम्पस्नता भी भारतीय डर पको सो ऋणग्रस्तता का कारण 
बन जाती है ।” भारत में श्राथिव विद्या वे साथ ही साथ भ्रूमि वे मूल्य मे भी 
वृद्धि हुई है। जहाँ दश में एक घोर दरिद्वता मे वी ग्याई है वहा दूरी ओर 
भूमि थी जमानत पर गण लेने की दृषतो वी शजित में वृद्धि हुई है। इगतिए 
अझनानी शपत्र इस स्थिति का भनुचित लाभ उठाने या प्रयत्यग बरता है भ्रौर 
अभ्रविव ऋण लेने दे प्रलोमत को सवरण नही वर पाता। (5४)) भूमि के लिए छुपकों 
दी लापता तया ऋण कौ रुगमता से उपलब्धता --भारत के वृपत्रो मे श्रधिक 
से ग्रधिर भूमि प्राप्त करने की एए सहज-प्रवृति वव गई है जिसरे उनम भूमि 
को परीदय वे लिए पररपर प्रतियोगिता होती है और वभी कभी थे ऋण लेगर 
बेकार भूमि तर वे सिए भी उे नूल्य दने वो प्रस्तुत हो जाते हैं। ऋण बी 
सह-उपलब्धता भी कूपव्ो को ऋणग्रस्त बनाने म सहयोग देती है । च्‌ कि ग्रामीण 
शाहूगार भौर महाजन वृषया को प्रासानी से प्राण प्रदान बरते हैं, दसजिये 
भारतीय रपव' दस सुतिधा वा भ्रनुचित लाभ उठा वर जीवनपर्यन्त स्वय वो भौर 
पग्रपते परियार वो महाजनो वे चु गल मे फ्साये रखता है। (दया) एुषि प्वसाय 
में उपपत्ति-हास नियम वी त्रियाझोशता “-घुपि-ध्यवसाय में पर्याप्त मात्रा से 
साइ पामी, शक्षम एय उप्नत दूपि यत्रो वा प्रयोग तथा वैज्ञातिव पद्धति को भ्रयुषत 
बरने वी स्थिति में भी प्रस्तत श्रम गत-उत्पत्ति-हास-नियम (5७ 0 0ल्‍ट९१चाह 
ए0प्र्णण लागू होता है। फत्रत दृषक द्वारा प्रधिक श्रम झौर पूजी वी मात्रा 
प्रयुमत करने पर भी, पनुपात में श्रयवा इससे भ्रविर उपज प्राप्त नहीं होती । 
दुरा स्थिति में ह्रपव को भूमि बी उत्पादन-क्षमता को रियर बनाये रसने ये लिए 
ऋण लेपर शपित्र साधत डुटाने पड़ते हैं । 
फक्षि ऋणग्रस्तता फे दुष्परिणाम (एच्ा3 ० हह7०णाएफग 
प#0९%/८प॥९४७) ---. ऋण प्रस्तता कृषक वे सामाजित, प्राथित्र, रास्तिक, 
मैतिक एय मानसिक भर्धात जीवन के प्रल्‍्येव शेत्र में मसम्तुलन (।ल्‍06७॥/0ए॥)) 
उपरियत क रवे उसे छित भिन्‍न बर देती है। शघव वे ध्राथिष जौवन पर ऋण- 
प्रस्तयां ये सुप्य प्रभाव इस प्रगर हैं -- (7) लिम्न जोवस-सतर --छृषक भ्रपने 
पढठोर परिश्रम से प्राप्त प्राय को मूल भौर ब्याज चुवाने से ही व्यय वरता रहता है । 
फतत पी वभी यह भपने जीवन वो झावरयर झावश्यवताप्रो से भी बचित रहता 
है। (७) हृपि-उत्पादन पर दुरा प्रभाव -- ऋणग्रस्तता हृपर के स्वास्प्य एव 
यार्यक्षमता को प्रभावित करबे पधप्रत्यक्ष रूप से दृपिल्उत्पादा वो प्रभावित वरतोी 
है । (१४) नैतिप पतन---त्रदघग्ररदता उपर को भनेतित बनाती है। एक बार त्रण 
लेन पर हुपा इगसे छुट्बारा न मिल सपने यी स्थिति प्रेबूपत्र घार बार ऋण 
सेने वा भादि हो जाता है। पत्रतः कूपय गा जीवन महाजनो पर प्राथित हो जाता 
है। (५) मानसिर प्रसम्तुलन -- छुपव मे ऋषग्रस्त जोवन ये गारण उसका 
पूरा परिवार इुसी रहता है। बढठोर परिश्रम बरतने पर भी ऋूपद, महाजनों की 
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चालबाजी एव श्लोषण दूत्ति ने वारण, रवय को ऋण भार से पूर्णत. मुवत नही कर 
पाता । फ्लत कृपक के जीवन में निराशा (पघ्शा४०ण) उत्तन्न हो जाती है। 
यह निराशा उसके मानसिक सस्तुलन (3०:६७ ]दुणोफराएण्फ) वो दिन-मिश्व 
करके उसके मस्तिष्क मे सघपे (७४४ 0०४0०) की स्थिति उत्पन्न कर देती 
है। इस प्रवार कूपक भ्रौर उसके सम्पूर्ण परिव"र का जीवन चेतनाविहीन हो जाता 
है (४) कृषि की उन्नति में श्रवरोध --ऋणग्रस्त वृपक श्रपतती भूमि पर स्थाई रूप 
से सुधार करने अयवा कृषि उत्पादन मे उत्तम कौटि के उवरक, बीज एवं यन्त्र 
झादि का प्रयोग करने मे असमर्थ रहता है। फ्लत कृपक अपने उत्पादन स्तर कौ 
ऊचा उठाकर अपने जीवन-स्तर की ऊचा करने मे सफ्ल नहीं होता है | (४7) कृषि 
उपज फो फप भूल्य पर बिक्री -- कण देते समय ग्रामीण साहकार और महाजन 
प्राय कृषकों से यह तय कर लेते हैं विः उन्हे अपनी फसल महाजन प्रथवा साहुकार 
को ही बेचनी पडेगी । इस प्रकार कृूपक को अपनी फ्सल भ्रसमय पर ही महाजनों 
के हाथो बेचनी पडती है क्रौर ये महाजन कृपक की फ्सल को प्रचलित मूल्य से 
भी कम मूल्य पर खरीदते है। फ्लत कृषक को अपनी उपज का न्‍्यायोवित मूल्य 
नही मिल पाता, जिमका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से कूपक दे उत्साह एवं वार्यक्षमता 
पर तथा प्रप्रत्यक्ष रूप से कृपि-उत्पादन पर अस्वस्थकर पडता है। (५०) भूमिहोन 
कृषि-भ्रमिक वर्ग का जन्म --- ऋणग्रस्तता के कारण भ्रधिकाद बूपक्रों को अपनी 
भूमि साहुकार भ्रवधा महाजन को वेचनी पडती है। इस प्रकार समाज में एक 
भूमि-हीन सर्वहारा वर्य (7.6५0)९४३४ 070४(४४४६) का जन्म होता है, जो भ्पने 
जीविकोपाजन के लिए बड़े-बड़े भूरवामियों पर निर्भर रहता है। (६४) प्राधिक 
दासत्व -- ऋणग्रस्तता का सबसे अधिक घातक परिणाम कपको की प्रारथिक दासता 
है। ऋणग्रस्त कृषक से साहूकार व महाजन श्राय वेगार व भ्रन्य श्रनेक प्रकार वी 
भेंट व दजराने समय-समय पर लेते रहते हैं । 

प्ररमीण ऋणग्रस्तता को टूर करने के उपाय (ए०्या९ते/९७ ई० 
एष्प्रणे गाठेशश९्वे0९४७) --््रामीण ऋणग्रस्तठा को दर बरने के लिये बुद्ध मुख्य 
सुझाव इस प्रकार हैं --(0) शिक्षा का प्रसार --देश मे व्यापतर-स्तर पर शिक्षा 
का प्रसार करके छुपको को व्यय करते एवं कृपि-उपज में वृद्धि करने के ढंगो वो 
सिखाया जाना चाहिये । शिक्षा के प्रसार से हृपकरी की सामाजिक एवं घामिक 
उत्सवों पर अपव्ययता की प्रवृत्ति भी स्वत समाप्त हो जायेगी। (४) ऋण का 
परिश्ञोध --वस्तुत जब तक हृपषक भ्रपने पुराने ऋण-भार से मुक्त नहीं हो जायेंगे, 
तब तव उनके जीवन मे क्सी प्रकार की प्रगति की भ्राशा रसना भारी भूल होगी । 
अ्रत हपकों को वर्तमान ऋण-भार से मुक्त करने के लिये सरकार को प्रावश्यक 
अधिनियम पास्त करने चाहिए ॥ कुछ व्यवितयो का मत है कि सरवार को इस 
आशय के अधिनियम बनाने चाहियें कि कृषकों द्वारा महाजन अबवा साहतारो वो 
ऋषण् अदा करना निषेध हो जाय । परन्तु इस प्रकार के अधिनियमों का साडूबार 
व महाजनों द्वारा विरोध किया जाएगा | इससिये कुछ भन्‍्य व्यक्तियों का सुभाव 
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है वि गरवार को शूथकों के ऋषघ-भार को झपने ऊपर लेने की व्यवस्था करनी 
चाहिये भ्रयवा इन ऋणो का भुगतान भूमि वधर बेप्स झौर शपि सास राघो 
(8ह8०एॉ४घण 07९0॥६ 05फफ्ुण०७६०॥») द्वारा किया जाना चाहिये। (॥0) 
सहकारी सात प्रान्दोतन दा प्रसार --वस्तुत रृषि-ऋणग्रस्तता वो समस्या वा 
सम्राधान सहवारी साथ प्रान्दोलन वी सफ्लता एवं प्रसार में भ्न्तनिहित है। 
शृपकों वी सास-भावश्यवता की पूर्ति के लिये कृपि-सास सहर्ारी समितिया को 
देश भर में व्यापर-सतर पर सगटित बरना चाहिये | प्रायमिक साख रामितियो 
(एशणजकाज 07९०६ 800०ध९३) की वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ बनाने मे लिये 
बेन्द्रीप साहपारी थंत्रो सथा प्रान्‍्तीय सहवारी बेचो ((ल्माम्णी बगते [०४ (0०- 
छष्पणप्रए७ छेठग9)) को सगठित करना चाहिये | शृपको के पुराने क्रणों के शोवन 
तथा दीर्घकालीन कणों वी व्यवस्या वे लिय भूमि बन्घव दंक्स [व उैल्काह१६० 
00008) थो भ्रधिवराथित्ष सख्या मे संगठित बरना चाहिय। भूमि बन्धव चैउस 
मृषवों को भूमि में स्थाई सुघार के लिय दीषघंकालीन द्रण प्रदान फसे, हृपि- 
व्यवसाय वी प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान बर सजते हैं। ((४) उत्पादक ऋण -- 
सहपारी सास समितियों, भूमि बधक बैंकों प्रधवा पम्प व्यापारिक बेकों वो वृपकों 
मो मेवल उत्पादत कार्यों गे लिये ही ऋण प्रदान करने चाहियें। ताकि हृपवों द्वारा 
ऋणो वा सदुपयोग विया जा सवे, इसलिये सास समितियों प्रौर बेवस वो शृपवों 
को श्ण नव्द (0500) में नही बरन्‌ उर्वरक, बीज, यत्र एवं धन्य भावश्यय' बस्नुभो 
के रूप में देना चाहिये । (४) कृषि में मुघार --बास्तव से बुपि-टपज में वृद्धि द्वारा 
ही हृषतों को ऋणग्रस्तता के दृपित-कुचक्र से स्पाई रूप से विमृत्रित दिलाई जा 
जा राषती है। घत इृधि-भूमि में प्रति एपड उपज यदाने वे लिये यह प्रावश्यव' है 
कि (प्र) शषि जोतों बे विसण्डन एव उप-यविभाजन की रामस्या को हल बरने 
मे लिपे चव दन्दी मे बायंत्रम दो प्रसारित विया जाये, (पा) सहवारी सेती वी 
योजना यो दौप्रता से भागे बढ़ाया जाये, (इ) इृपको को बोज, यन्त्र एवं उ्वर्वा 
बम मूस्य पर देने की व्यवस्था बी जाये, (ई) फ्सतों को रोगों एवं हृमियोटो 
से रक्षा परने बे लिए कीटनाशक दवा का उपयोग बढ़ाया जाये तथा (उ) बुषि- 
भूमि पर उप्नत सिचाई दे सापन उपलब्ध ढिये जायें। इन बायक्रमों को कार्यान्वित 
बरते देश में प्रति एक्ड शुपि-ठपज में सरलता से वृद्धि बौ जा सकती है जिसे 
फसस्वरूप शपव -वर्ग, ऋषप्रस्तता दे मार से मुक्त होकर सुस श्रोर धाराम गा 
जीवन व्यतीत करने सगेगा । (5) तिचाई कर य भूमि बर से कमो :-राखार 
को भूमिकर एवं सिचाई-कर की न्‍्यायोदित दरें निर्धारित बरनो घाहियेंतथा इन 
करों गो यसूली में बठोरता बी नोति का परित्याग बरना चाहिये॥ (४४) 
झाविक सह के समय हुपकों को राहापता ->झरात, बाढ़, भूवम्प, झतिवृत्दि, 
घनावुष्टि भयवा दिश्डी-दस द्वारा फसल नप्ट वर देने वी राकटपूर्ण स्थित्रि मे, 
सरदार को न बेवल छिचाई-कर व भूमि-कर माकुमा कम करना चादट्टिप बरन्‌ 
उसे शुपदो की प्रत्यद्षा रूप से झाधित सहायता भी बरनी चाहिये । (४४॥) सहाशर्नों 
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की काये पद्धति पर नियन्त्रण --साहुकार व महाजनों की कपटपूर्ण वार्य-वद्धति 
एवं शोपण दृत्ति को समाप्त करने वे लिए यह सिद्यात श्रावश्यक है कि सरकार 
को ऐसे प्रधिनियम पास करने चाहियें कि साहगार द महाजनों वी बचार्प पद्धति 
का नियमन एवं नियन्त्रण हो जाये । इन अधिनियमो मे साहुआर द महाजनों द्वारा 
एक उचित एय निश्चित व्याज की दर लेने का प्रावधान [7०प्ाआ०७) होना 
चाहिये तथा इस निर्धारित दर से भ्रधिक व्याज लेने पर कठोर दण्ड की व्यवस्था 
की जानी चाहिये । (75) कुटीर उद्योगो का विक्ास-प्रामीण क्षेत्र वी प्र्ध 
रोजगार (80ण-6फएफ्ञांगुएणा०त 0) को समस्या के निवारणायें तथा इषकों को एक 
अतिरिक्त आय (36त0।0०फ़र्श 7700०7७०) का साथन जुटाने के लिये कुद्रीर उद्योगों 
(0०५६७४६९५ व5९०४४७४६७) वा विक्रास्ध वरवा चाहिये | हमारे दक्ष मे कृषि भूमि पर 
जनसख्या के दगाव मे बुद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों मे बेब्ारी एवं भ्र्ध-बेवारी तथा ऋण- 
ग्रस्तता वी समस्‍यायें, कुटीर एवं लघुस्तरीय उद्योगों के पतन वे फ्लस्वरुप ही 
उत्पन्न हुई है। श्रत इन समस्याग्रो के निवारण के लिए लघुस्तरोय एवं कुटीर- 
उद्योगो का देश में व्यापक-स्तर पर विस्तार व विकास रिया जाना चाहिय। 
(5) कृषि-उपज के विपणन को उचित व्यवस्था --कुपक्तों थो उतवी उपज वा 
उचित मूल्य दिलाने के लिये, सहकारी विपणन समितियों को सगठित करना चाहिये 
तथा बाजारों के नियमन एवं नियन्त्रण की भी रुमुचित व्यवस्था को जादी चाहिये । 
कृपकी द्वारा अपनी उपज को सुरक्षित रसने तथा इसे मूल्य वृद्धि वे समय वेचने के 
लिये गोदामो (6०६०७॥७) की व्ययस्था करनी चाहिय | वस्तुत कूपकों को उनकी 
उपज का ग्रच्जा मूल्य दिलाने से, उनमे ग्रधिक परिश्रम से खेती करने की प्रेरणा 
जन्म लेगी, जिसके फलस्परूप एक ओर कूवि-उत्पादत में वृद्धि होगी भ्ोर दूसरी 
और कूपकी का ऋणमार कम होकर उनका जीवन भअधिक सुखी झौर रामृद्ध बने 
जायेगा (90) अल्प दचत को प्रोत्ताहन --वूपको की ऋण लेने वी प्रवृत्ति वो 
दूर करने के लिये उनमे धन-सचय वी भावना को प्रोत्साहित बरता नितास्त 
आवश्यक है | चू कि कूपक वडी मात्रा म घन-सचय नहीं कर साते, इसलिये उनमें 
“प्रल्परवचत योजना, (80 89583 800०0०) अ्रधिक प्रभावशाली एवं 
व्यावहारिक सिद्ध हो सकती है। (४0) ग्राम पचायतो की स्थापता वी प्रोत्साहन -- 
भारतीय कृपक के आर्थिक स्तर को उत्नतत बरने मे ग्राम पचायतें (प्रगा०6७ 
एशएणी०5०५७) एक सामुदाधिक विकास समदन (0ए०फरणा।9 ऐ०ण०कुणल९ा४ 
07ह४0॥3880०7७) महत्वपूर्ण बार्य कर सकते हैं । पचायतो द्वारा कूपको के परारस्प- 
रिक भगड़ो को निवरट।ने की व्यवस्था करके, उन्हे अद्मतती मुक़दमवाजी मे होत 
वाले धत के अ्रपव्यय से छुटकारा दिलामा जा सकता है। इसी तरह स्पमुद्रायिक 
विकास सगठनो द्वारा कूपयों के सामाजिक, आयथिक एवं सास्वृतिक जीवन में 
परिवर्तन लाकर, उनके जीवत-स्तर को भविक ऊचा उठाया जा सकता है । 
कृषि-साख सम्रस्पा का रूप (४४६घ०6 ७ ४४७  एकाला रण 
एअता#ण 38प्रण्पोौणव) (7९2४६) --हपक को प्राय तीन प्रवार के ऋणा की 
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तथा सेतीहर महाजन कुल कृपि-साख के २५% भाग की पूति करते हैं। पेशेवर 
महाजन अथवा साहुकार उन व्यक्तियों को कहते है जो रुपये के लेन-देव के! साथ ही 
साथ गाव मे वस्तुओं के खरीदने-वेचने का कार्य भी करते हैं। खेतीहर प्रथवा गैर- 
व्यवमायी महाजन दे जमीदार अथवा बड़े-बड़े भूषति हैं, जिनका मुख्य व्यवयाय 
तो कृषि है, परन्तु जो एक प्रच्छी प्रतिभूति (8००८था४5) वे झायार पर भपने 
जाने-पहचाने व्यक्तियों को रपया उधार दे देते हैं । 
महाजनो की कार्य-पद्धति -साहश़्ार व महाजनी के मुख्य कार्य इस 
प्रकार हैं --(१) ऋण देना --महाजन तृपक्री को उत्पादक व श्रनुत्पादक दोनों 
हो प्रकार के ऋृग प्रदान करते हैं । वे कूपत्र वी अत्यवप॒त्री, मष्यमक्पज्ञीत व दीर्घ- 
कालोन सभी प्रकार की साख-ग्रावश्यव ता को पूर्ति करते हैं ! महाजन प्राय भ्चल 
सम्पत्ति श्रथवा फसल की जमानत पर कूपको को ऋण देते है। परल्तु 
वे उन्हे कभीनभो बिना जमानत वे भी ऋण दे देते हैं ॥ ऋण देने वे सम्बन्ध 
मे महाजन किसी प्रद्गार की श्रौपच्ारिकता वा वर्ताव सही करते। बस्तुत 
महाजन द्वारा प्रदत्त साख में लोच एव श्योघ् प्राप्ति के दो महत्वपूर्ण गुण हीते हैं। 
नकदी के रूप में ऋण देने के अतिरिक्त साहुगार शोर महाजन बुषपका को बस्तुप्रो 
के हूप में भी ऋण देते हैं॥ (/) भ्राग्तरिक व्यापार को प्रोत्साहन -दय्रामीण साटुकार 
और महाजन कूपको वी फसल की वित्री में सब्यस्वद्धा बा वाोर्म करवे श्रान्दरिक 
व्यापार को प्रोत्साहित करते हैं ९ (४) ध्यापार करना --खेतीहर महाजन लेन-देन 
के मतिरिक्त शपिं का कार्य भी करते हैं भौर व्यवसायिकत्त महाजन बऋट्ण देन वे 
अतिरिक्त छोटी मोटी दुकान भी करते हैं। ग्रामीण साटूकार प्रयवा महाजन कूपका 
को ऋण देने म जितनी वयावृत्ति दिखाता है, वह उनसे ब्याज एवं मूलधन वी वसूल 
में ध्राय उतनी ही ग्रधिक बठोरता एवं शोपणवृत्ति से काम लेता है। महाजन ऋण 
देते समय भ्रग्मिम ब्याज व गिरह खुलाई लता है तया वह कभी-वभी सालो कागज 
पर अगूठा लगवावर, उस पर मनमानी रकम लिख लेता है भ्रथवा हिसाव में 
गड़बड़ी करव प्रधिर रफ्म वसूल करता है । महाजनो की कार्य-पद्धति वे से सब बहुत 
महत्वपूर्ण दोप हैं। श्रस्तित भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण (&॥ 90:8 प९७ा०७) 
(५९७६ 8७:४९५) रिपोर्ट के श्रनुसार ' महाजत प्रदत्त साख में लोच व शीकघ्रप्राप्ति 
बे गुणों के प्रतिरिवत प्रन्य कोई भी सराहनीय वात नहीं होती भौर प्रनेव॒ बाता में 
तो इनकी ऋण व्यापार पद्धति अत्यन्त हेय एवं निदुष्ट ही हीती है।' भ्राय साहूबार 
व महाजन ऊ ची ब्याज वी दर पर रुपया उधार दत हैं तथा किसी छमाही म ब्याज 
की अ्ंदायगी नही होने पर वे चक्रबृद्धि ब्याज वमूल करत हैं। साख सर्वेक्षण समिति की 
जाच कै प्रतुसार महाजनों ढवारा ली जाने वाली ब्याज की दर वही-कद्दी विहार झौर 
उत्तर प्रदेश में ३००६, पश्चिमी बंगाल और हिमाचल प्रदेश मे ४०४७ तथा उठीसा 
भें ७०%, तक रही है| महाजतों द्वारा ली जाते वादी ऊची ब्याज के भनेत बारण 
हैं - (म॥) ग्रामीण क्षेत्रो मे ऋण प्रदायक मस्थागों का भ्रमाव है जिससे महाजन स्बवय को 
एकाधिकारी की स्थ्रिति मे पाकर मनमाना ब्याज लेता है। (प्रा) महाजन नागरिकों 
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में जमा पर धन प्राप्त नही बरता । एक ध्रोर उसके पास पूजो सीमित मात्रा में 
होती है भौर दूसरों चोर उससे ऋषण शी भधिक माग की जाती है। फ्वत वह 
ऊधी ब्याज की दर लेने मे सफल हो जाता है। (६) चू नि महाजन बिता विसी 
प्रतिभूनि प्रथवा प्रपर्याप्त प्रतिभूति पर क्पकों वो ऋण देते हैं, इसलिये ऋण में 
ज्ञोसिम का प्रश प्रधित होने है बारण वे ऊ ची ब्याज को दर लेत हैं। (ई) चू कि 
मद्दाजन व साहूबार घोड़ी योडी रकम भनेक व्यवितयों को उधार देते हैं, इसलिये 
उनका प्रवाप-ध्यय बढ़ जाठा है। इसे व्यय की पूर्ति बरने के लिये धधिव ब्याज 
वर रुपया देते हैं। (उ) परत थे महाजन झूषकों बी प्ज्ानता, पशिक्षितता, 
विरीहता एप परिवश्ञता का प्रनुचित लाम उठावर उनमे ऊची व्याज वी दर 
यसूल करते हैं । 

महाजनो को पा-प्रणाली मे दोष :--यद्यवि ग्रामीण प्र्यव्यवस्या में 
साहूबार प्रयवा महाजन वा झाज भो महत्वपूर्ण स्थान है, तथापि उनतवी 
आष-य्यापार पढ़ति ये उनरी शोषणवृत्ति स्पष्ट भसाती है । बेन्द्रीय वेडिंग जाच 
समिति (एटा४ण ऐशा).)६8 टेैपवृणाज़ 000७7॥0९८०) थे प्रतुमार महाजनों परी 
बार्य नदति में मृस्य दोप इस प्रगार हैं --() महाजन बूपयों को ऋण देते समय 
गिरह-गुलाई व प्रप्रिम ब्याज मे रूप में एक बहुत बड़ी रबम वाट लेते हैं। 
(॥) प्राणी शुपषद मो समय-समय पर धरनेर प्रकार मरी भेंट व नजराने देने पहले हैं 
धोर रभीलभी सहाजन ही बेयार भी करती पदती है । इस प्रवार कूपक को एर 
प्रकार गी घाधिर दासता स्रीत्ञार करनी पढ़ती है जोबि साप्राजित, सेतिय एव 
मोॉनधिर दृध्टिपोग से सामधित्र निदुष्ट है। (03) प्राय महाजन ऋण देते समय 
शरासी कागज पर भगूडा खगवा लेते हैं भौर वाद मे उस पर मनमानौ रवम लिखकर 
बमूल बरने बे लिये भदातती झार्यवाहों बरते हैं। इस तरह महाजन शूपक को 
भूमिन्सम्पति थी मुर्रो बराहे उगें छोवन को प्रन्पारमय बना देते हैं। 
(४) महाजन ऊ घो स्याज वी दर पर ऋण देते हैं प्ौर यदि ऋणी जिगो छमाही में 
में प्रपना स्थाज घद्ा नहीं बरता तो ये उसमे घक्रदर्षी ब्याज (00त]000त 7676७) 
भैयूस बरते हैं ॥ महारनों की यद नीति सामाजिक दृष्टि से बहुत हेय है । (४) कभी- 
कभी मटाजा क्रध देते समय शघा से यह तर बर छेते हैं जि उसे प्पनी फ्सव 
महाजन मे हाथो बेवनी पढ़ेगौ। पवद॒त बूपप को झपनी उपज भ्रसमय ही रास्ते 
पूल्य पर महाजन को यैयती प्रदतीं है! (४7) महाजनों के मुतोम र नोरर भी ऋणों- 
मुघर से कमीशन ने रुप में बु८ ररम वसूत ररते हैं तथा (र॥)महाजनों शी 
गारयणाएों में एश बहा दोप यह भी हैरियद ऋषियों वो प्रनियत्रित मारा 
(एफल्णराप्णाल] 07९४) प्रदान करती है। महाशन कूपीों को उपादश थे 
धरपुषादक दोनों प्रशार थे बार्यों बे लिए ऋण देते हैं। रण देने के पश्चात्‌ वे इस 
माध ही दिल्‍्दुल भी परवाद नहीं दऐते हि ऋणी छूपर क्र की रइस बा सरउपाौरोग 
बरता है प्पया दुरप्रयोय । इसो कमी महाजन बुपरों से घरता पहला ऋण वसूल 
होते में पते हो उसे दूगरा व्रच भी दे देते हैं हारि यह उनने चु दल में प[मा रहे । 
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फलत श्रज्ञानी एवं अश्विक्षित कूपतत सरलता से अधिक ऋण पा लेने दे” लोग 
का सवरण नही कर पाता, जिससे उसमे अ्रपव्यव्ता को प्रोत्साहत मिलता है भौर 
उसमे बचत करने की भ्रादत उत्पत्न नहीं होती । 
महाजनो की कार्य-पद्धति पर नियन्त्रण -- जब तक देश में सहवारी 
साख प्रान्दोलन का समुचित विकास एवं विस्तार नहीं हो जाता, तब तक ग्रामोण 
वित्त-प्रदायक के रूप में महाजन भनिवार्य रूप से श्रग्रगण्य रहेगा ! च्‌ कि देश में ग्रभी 
तक साख सहवारिता का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है, इसलिये महाजनों द्वारा 
कूपवों यो प्रस्पकालीन, भध्यप्रत्लीद एद दीघेषालीन साख प्रदान फरने का कार्य 
अभी लम्बी स्‍प्रवधि तक अनिवार्य रूप से चलना रहेगा। इरा प्रदार महाजन एक प्रवार 
की आवश्यक बुराई (९८६३ घाऊ हर्यां) है। मत ग्रामीण-वित्त थे इस महत्वपूर्ण 
साधन वी कार्य-पद्धति पर नियन्त्रण की नितास्त श्ावश्यकता है। इस सम्बन्ध में 
कूपि-वित्त उप-समिति (प्रथवा ग्रॉडगिल समिति) (88॥९णेप्ताप्थ! एप/8009 
800-८००७३४/९९) ने कुछ सुझाव इस प्रवार दिए हैं --() महाजनो बा पजीकरण 
(008/879000) विया जाए तथा उनके लिये श्राज्ञा पत्र (0०3००) लेना 
झनिवार्थ कर दिया जाए। (9) मद्द जनो वे बही-खातो व हिसाब-वित'ब का समय 
रामय पर निरीक्षण किया जाएं। [77 महाजनो द्वारा सो जते वाली ब्याज की 
एक निश्चित दर निर्धारित वी जाए तथा निर्धारित दर से प्रधिक ब्याज वसूल 
करने वाले भहाजनों वे विश्द्ध वेधानिककार्यवाही व्यवस्था मी जाए तथा (४) 
महाजनो वी भ्रनुचित बसूलियों को निपेघ विया जाए। 
हमारे देश मे समय समय पर महाजनो के कार्यों को नियन्धित करने के लिये 
झतेझ वैधानिक उपायो वा आश्रय लिया गया है । इनमे से कुछ मुख्य इस प्रदार 
हैं -- (7) ब्याज की दर के नियमन सम्बन्धी नियम-- सन्‌ १६१८ वे एफ 
पझ्रधिनियम ने भ्रन्तगंत यह व्यवस्था की गई कि स्थायालय महाजनतों के खातो की 
पूर्ण छानवीन कर सकता है तथा ब्याज को दर को व बरके पुन ऋण की रकम 
निर्धारित कर सकता है । लगभग सभी राज्य सरकारों ने इस श्राशय के कानून 
बनाये है तथा इनमे संमय समय पर आरवश्यवतानुसार सश्योधन विये हैं। (४) 
हिसाब किताब सम्बन्धी नियम -- विभिन्न राज्य सरकारो मे ऐसे श्रधिनियम पास 
दिए हैं जिनके ग्रन्तर्गत साहुकारों को ऋण सम्बन्धी हिसाव-शिताबव रखना तथा 
अणी को समय समय पर ऋण व ब्याज की रकम बी सूचना भेजना झनिवार्य बर 
दिया गया है। (४) ब्याज की श्रधिकतम सीमा -- पजाव, विहार, उत्तर प्रदेश 
श्रौर श्रसम वी राज्य सरकारों ने साटूकारो द्वारा ली जाने वाली ब्याज वी दर की 
अधिकतम सीमा का निर्धारण कर दिया है। कुछ राज्यों ते चक्रवर्धों ब्याज 
(6०णए०एघव [7(0००७४) लेने वे विस्द्ध भी नियम बनाये हैं। (/९) महाजनों का 
पज्ीकरण -- कुछ राज्यों ने साहूबारो द्वारा कार्यरम्म बसे से पूर्द भपना 
रजिस्ट्रेशन कराना तथा भाज्ञा पत्र [7/००7००) लेना झनिवाय ऋूर दिया गया है । 
(४) ऋणों को तय करने के सम्बन्ध में नियम --- मध्य प्रदेश, बंगाल, पजाव झौर 
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भद्रास श्रादि राज्य सरवारों ने ऋणो कौ रकम तय करने से सम्बन्धित नियम 
(0606 एणाल॥9४0॥ 8९६४) पास किये हैं। फतत इन अधिनियमों वे भ्रन्तगंत 
विभिन्‍न राज्यों में ऋण तय करने वाले वोर्डों (9606 (कली छ0वावंड) की 
स्थापना की गई है। ये बोर्ड कृपक की सम्पत्ति के आधार पर उसके ऋण के 
भुगतान की किस्तें निश्चित करते हैं तथा ऋणी श्ौर ऋणदाताओं में समझौता 
कराकर करण वी रकम को भी कम कराते हैं। (७) ऋणों को प्रनिवार्यत कम 
करना -- मद्रागा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र विहार श्रौर उत्तर प्रदश राज्यो ने ऐसे 
भ्रधिनियम पास किय हैं जिनके द्वारा कूपयों ये क्रण वी रकम श्रनिवात वम 
बर दी जाती हैं। (१७) भूमि के हस्तातरण पर प्रतिबन्ध -- पूर्वी पजाब, पश्चिमी 
बगाल और उत्तर प्रदेश प्रदेशी में ऐसे नियम बनाएं गए हैं कि ऋणदाता कणों के 
भुगतान में क्रणी की भूमि सरलता से नहीं खरीद सकक्‍ता। फ़्लत पभ्रव ऋझदाता 
ऋणी को डरा-धघमया बर उस से भ्रनुधित लाभ नही उठा सकता है । 

(२) व्यापारिक बेबस (एकराफललडे फ्ेश्ला3) --व्यापारिय' वैवस 
प्रत्यल रुप से कृपवों की सास-प्रावश्यवता को पूरति में योगदान नहीं करते। इन 
बेंको का श्राज भी मुस्य कार्य ग्रामौण व शहरो महातनों, देशी वैक्स तथा 
व्यापारियों को ही वित्त सहायता प्रदान करना है। भ्रत कृषि-वित्त की पूर्ति में 
प्रप्रत्यक्ष रूप से ध्यापारिक वेको का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। ग्रखिल भारतीय 
प्रामीण साख सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार व्यापारित वैकय हृषि-मासा प्रावश्यक्ता 
की प्रत्यक्ष रूप से वेवत ० ६९ भाग मी ही पूति कर पाते हैं। रबेंज्षण-समतिति 
के दब्दों में, “वाणिज्य येक्िग प्रणाली जेसे-जसे एूपप ये पास श्रात्ती है, घरो 
ही पँसे घोमो होतो जाती है भौर भ्रन्तत यह कृषि को सोमा पर प्राकर बिल्कुल 
रक जाती है । च्‌ कि व्यापारित थक के पास जमायू जो भ्ल्पवालीन (७॥00 
प्रथा 09०४५७) होती है, इस बारण वे दोधंकालीन व मध्यमकालीन ऋण प्रदान 
करने में श्रसमर्य होते हैं पौर बभी-क्रमी कुद विशेष बारणों से इृपकी को 
प्रल्पतालीन साख भी सीमित मात्रा में ही देने पाते हैं । इन बेकों द्वारा कृपतों 
यो प्रयश रुप से सीमित मात्रा में ऋण प्रदान वरने के कुछ मुख्य वारण इस 
प्रशार हैं --(0) इपको को जितने समय के लिए ऋण वी ग्रावश्यक्तता होती है, 
उतने समय है जिय ये वैक्स बिना किसी प्रनिमूति के ऋण नहीं दे सक्‍ते। 
(7) चूकि लगभग सभी व्यापारिक बेकस झहरो मे स्थित हैं, इसलिए वे क्ृथको 
की फ्यल घादि धरोहर का उदित यूल्य झाउने से श्समर्थ रहते हैं ॥ (0) चकि 
एपक वी फ्सल प्राह्तिक परिस्थितियों पर निर्भर होती है, इमलिए व्यापारिक 
बैतस इस प्रतिजोसिय चाली प्रतिभूति के आधार पर ऋण प्रदान नहीं करते ॥ 
(७४) इन बना वे लिए गाय के छोटेन्छोटे इपनों से सम्बन्ध बताए रसना सरल 
नहीं होता तथा (४) दर म लाइसेंस भण्टारा ([/एटाडट्ये ए&ल्त००*४७) ने 
प्रभात वे बारण छूपत्र इन बेब स खान नहीं उठा पात हैं। परन्तु व्यापारिक 
दैक॒य कपास, जूठ, तिलहन, चीनी श्रादि दस्तुझा के घोव व्यापार को ऋण के 
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रुप में सहायता देते हैं; भारत में ये बैक रबर, चाय और वह़वा के बायावों 
को भी ऋण देते है। व्यापारिक वैक्स अपने स्वीकृत ग्राहकों को वेची हुई कुषि- 
उपज के विरूद्ध लिखी गई हुण्डियो को क्रय करके या भुता कर झयवा उनके मांग 
विकपों (00णक्षाते 007903) का क्रय-विक्रय करके भी उन्हें ऋण देते हैं। 
बेक्‍्स बन्दरगाहो पर लिखे गए विकषों श्रौर तार द्वारा स्थानान्तरणो (7 शल्ट्रघगए)० 
पष्णार्शश) को क्रय वरवे कृषि उपज वो उत्तरों भारत से बन्दरगाहो तक के 
बहन (॥४०४७छशा+) के लिए भी वित्त प्रदान करते हैं। प्रत यह स्पष्ट है कि 
व्यापारिक बैकों ने कृषि उपज के उत्पादन की तुलना में विपणन एवं व्यापार 
में ही भ्रधिक रुचि दिखाई है। 

([ ड्रे ) स्वदेशी देकस ([क्‍इथ्रा०्प्रड ऊब्ण, शा) -- भारत की प्रामीण 
वित्त-व्यवस्था में स्वदेशी बैवर्स का वहुत महत्वपूर्ण स्थान है। डा० एल० सी० 
जैन (7, 0 799) के छब्दों मे, “स्वदेशी दैक्स कोई भी व्यक्ति या व्यक्तिगत 
फर्म है जो ऋण देने के साथ ही साथ जमा (0909/) पर रुपया स्वीवार करती 
है या हुडियो मे व्यवहार वरती है भ्रथवा दोनो कार्य घरती है। सव्‌ १६२६ को 
बेसद्रीय वैकिग जाच समिति (0शात्वा फ््मायाड़ नगवणाओ 00व08०0) के 
अनुतार, ' इम्पीरियल बेक ध्ाफ इण्डिया (प्रव स्टेट बंक भ्राफ इण्डिया), विनिमय 
यंक्स, व्यापारिक बेक्स तथा सहकारी समितियों को छोडफर जी व्यवित या फर्म 
हेडियों का व्यवहार करती हों, जनता से जमा पर रुपया प्राप्त करतो हों तथा 
ऋण प्रदान करती हो, स्वदेशी-वेकर्स कहलाती हैं ।/”* इम समय साहूकार महाझन 
स्वदेशी बैक्स ग्रामीण सास भ्रावश्यवता के लगभग ६६"७% भाग की पृत्ति करते 
हैं। स्वदेशी बैक का कार्य एक धनी व्यक्ति, वै किंग साकेदारी फर्म तथा थ्यापारी 
बैकर जिसकी विभिन्‍न स्थानों पर शाखायें होती हैं, श्रादि के द्वारा क्या जाता 
है । देदा के विभिन्‍न प्रदेशों में स्वदेशी बैक्स के भिन्न-भिन्न भाम प्रचलित हैं -- 
बगाल मे इन्हें सेठ व बनिया, उत्तर प्रदेश शर बिहार में साहूकार व महाजन, 
बम्वई में सर्राफ व मारवाडी तथा मद्गास मे चेट्टी (0०४७४) कद्दा जाता है। 

स्वदेशी बेकर्स की कार्य-पद्धति --स्वदेशो बैकर्स के मुख्य कार्य इस 
प्रवार है --(0) जनता से जमा पर घन प्राप्त फरना स्वदेशी बेवर्स नागरिकों 
से जमा पर घन (0८9०»09) प्राप्त करते हैं प्र इस पर ३% से ६५४ तक ब्याज 
देते हैं। इनकी जमा प्राप्त करने की क्षमता सीमित होती है भौर ये प्राय पपने 
मित्रो व सम्बन्धियों वे ही धन को जमा के रूप में लिया करते हैं। (॥) रुपया 
उधार देता --स्वदेशी बेकर्स मुख्यत व्याप्रर-उद्योग एवं कृपि-हार्यों वे लिये भौर 
कभी वी उपभोग के कार्यों के लिये भो ऋण देते हैं। ऋण देते समय ये कसी 
न क्यो प्रकार का प्रतिज्ञा-पत्र ([:०णाष्ठड०७ 7०९) लिखवा लेते हैं। इनके 
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द्वारा सी जाने वाली ब्याज की दर अच्छी प्रतिभूति पर ६९% से १५९७ तक तथा 
अपर्याप्त अतिभूति पर १८% से ३६% तर पाई जाती है। स्वदेशी बैकस, भूमि, 
जेवर, फ्सल श्रादि बी जमानत पर ही क्रण देते हैं भौर कभी-कभी केवल 
व्यवितगत जमानत (एकच्णा] 86८०शाऊ) पर ही ऋण प्रदान करते हैं । इनके 
हारा क्रण कभी-कभी वस्तुओ (0००१७) के रूप मे दिये जाते हैं श्रोर इसी रूप मे 
वूल भी किये जाते हैं । कूचकों को ऋण देने के अतिरिक्त स्वदेशी बैक, शिल्पियो, 
साहूकारो व जमीदारों को भी क्रण प्रदान बरते हैं। (70) हुडियों का ध्यवसाय 
परना -- स्वदेशी बैक्स विभिन्न प्रकार बी हुडियो को जारी (859८) करते हैं, 
इनका त्रय विश्रय बरते हैं भ्थवा इन्हे भनाते हैं) (४) ब्रम्य व्यापार -- स्वदेशी 
बैकस प्राय वेडिंग कार्य वे साथ ही साथ व्यापार व दूकानदारी भी करते हैं। 
इनमे से कुछ भनाज, कपास व भ्रय प्रकार की प्रतिभूतियों मे सटटा (879९०ए8४०७) 
बरते हैं तथा कुछ व्यापारिक फ्मों ने एजेन्ट (ह७॥/5) के रूप मे कार्ये 
करते हैं । 

स्वदेशी बेक्स फी फार्य-पद्धति में दोष -- स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली मे 
मुख्य दोष इस प्रवार है --()) स्वदेशी दैकस वेक्गि व्यवसाय के श्रतिरिवत प्रन्य 
व्यवसाय भी वरते है | भ्रत बेव के रूप में इनकी उपयोगिता तथा जनता में इनका 
विश्वास कम हो जाता है। (४) इनवी कार्य पद्धति सामान्यतः कपटपूर्ण एव 
भ्रनुच्तित व्यवहारों से परिपूर्ण होती है। ये ऋण देते समय प्रनेक प्रकार की 
बटोतिया काटते हैं, कोरे बागज पर हस्ताक्षर प्रथवा प्रगृठे वा निशान लेवर बाद 
में उसपर मनचाही रकम लिखनार वसूल करते हैं भथवा ऋण वसूली हो णामे 
पर भी ये ऋणी ब्यदित को ऋण वसूली वी रसीद नही देते हैं । (७) चू कि स्वदेशी 
बन बहुत सीमित माप्रा में जमा पूजी प्राप्त करते हैं, इसलिये एक शोर उनवी 
भामंशील पूजी (ए०ए 2४७६७) की मात्रा बहुत कम होती है तथा दूसरी 
शोर जनता मे बचत करने के लिये कोई प्रोत्साहन नहीं मिल पाता | फ्लत देश में 
सचित राह्ि एवं निष्क्रय राशि का उत्पादन कार्यों मे कोई उपयोग नहीं हो पाता 
है। (ए) परम्परागत ग्राघारों (प४४0/७०7० एछ9939) पर कार्य करने के कारण 
विभिन्न स्वदेशी बक्से की बाय विधि में भिन्‍नता पाई जाती है। च्‌ कि ये न तो प्रपने 
हिसाव विताय प्रथवा स्थिति विवरण-पत्रों को प्रकाझ्ित करवाते हैं श्ौर न ही 
इनका प्रक्रेक्षण (8००॥४६8) करवाते हैं, इसलिए इनकी नार्य-बिधि मे जनता का 
बहुत दस विष्वास होता है ९ (९0 स्वदेशी दैरुझ व्यत्तिगत शतिभूति झपवा फी- 
मरभी भपर्याप्त प्रद्रिभूति के श्राधार पर ऋण देकर भपने व्यवसाय मे जोखिम का प्रश 
बहुत रपते हैं । (४७) इनमे परस्पर प्रतियोगिता पाई जाती है जिंससे इनको 
भाधिक स्थिति खराब हो जादी है । 

स्वदेशी बंच्से फी कार्य पद्धति में सुधार के लिए सुझाव --ग्रामीण 
अर्थ-यवस्था में स्वदेशी बैक का भद्वत्वपूर्ण स्थान है। घत इनकी का पद्धति 
के दोषों का निवारण करना नितान्त घावश्यक है। स्वदेशी बनर्स का तौन दिश्ाप्रों 
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में सुधार सम्भव है --[प्र) इनकी कार्य विधि मे सुधार, (स्‍ा) इनकी प्राधिव- 
स्थिति में सुधार तथा (४) इनके अनुचित वायों पर नियन्त्रण। केन्द्रीय बैदिंग 
जाच समिति (१६२६) तथा प्रातीय वैक्तिग जाच समित्तियो ने स्वदेशी बैंकिंग के 
सुधार के लिये कुछ मुख्य सुभाव इस प्रकार दिये हैं --- ()) स्वदेशी थैकस को 
बैक्गि कार्यों के साथ ही साथ धन्य व्यापारिक काय भथवा सदूटा-ध्यापार नहीं 
करता चाहिये । (7) रिनरई बैक का इससे प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित होना 
चाहिये। (।ग) रिजवे बैंक को अन्य व्यापारिक बैंको की तरह इनपर भी इनकी पू जी, 
जमा धन (7ल्‍८ए०क्ाा3) तथा वायं-विधि के सम्बन्ध में कुछ प्रतिबन्ध लगाने चाहिए 
तथा इसके बदले में इन्ह भ्रग्रिम (#0ए०्वा०८७) तथा स्वोश्ृत-पत्रो वी पुन कटौती बी 
सुविधाए रेनी चाहिए। (ए) व्यापारिव बैंको द्वारा स्वदेशी देक से वी हृडियो वो पुन 
क्रटौती #रनी चाहिए । (5) रिजवं बैंक को रवदेशी बक्से के हिसाव विताव एवं 
कार्य विधि के निरोक्षण एवं भ्रवेक्षण (]्र्कुल्लाणा गाव. 4एतगह) वी 
व्यवस्था बरनी चाहिये । (५)) स्वदेशी बैक्स के पजीवरण (]86हा४800) 
तथा उनके द्वारा ग्रनिवायंद झआाज्ञा पत्र ([007९७) लेने वी व्यवस्था वी जानी 
चाहिये । (४॥) स्वदेशी वैवर्स तथा मिश्चित पू जी बैंकों वा यथासम्भव एवीकरण 
(8००8000000).. किया जाता चाहिये । (६४) राज्य सरवारो द्वारा प्रावश्यक 
अधिनियम पारा बरके स्वदेशी वैकर्स वी प्रनुचित एवं छलपूर्ण बार्य-पद्धति पर 
नियश्रण लग्घया जाना चाहिये। 
(४) सरकार --#ूपि सम्बन्धी वित्त-पूर्ति के लिये भारत सरकार ने 
सन्‌ १८७३ में भूमि सुधार ऋण अधिनियम (7.79 वक्र[ौ०एटखलशा३ 7,0०8 
4०) तथा सन्‌ १८८४ में कूषक ऋण अधिनियम (280०प्रषाा०७ 7,0व8 (०५) 
पास किया । प्रथम अधिनियम के प्ल्वर्गत कूपको को भूमि में स्थाई सुघार 
करने के ल्यि दीघत्रालीन ऋण प्रदान किया जाता है तथा द्वितीय भधिनियम वे 
भन्तगत वूपवों को प्रल्पतालीन ऋण प्रदान विया जाता है । इन दोनो प्रकार 
के ऋणो को तकावी रण (7७००४ ॥.0॥9) कहां जाता है। इन कणों वा 
भुग्य लाभ यहे है कि इनपर ब्याज वी दर बहुत नीची (५९ से ६०७ तव) 
होती है। हमारे देश में सरकार द्वारा दिय जाने वाले तकावी त्र॒ण प्रधिक लोब- 
“प्रिय मही हो सत्रे हैं।अखित भारतीय सास सर्येलण रिपोर्ट (सन्‌ १६५४) वे 
अनुसार दश में सरपार ग्रामीण सास ग्रावश्यकता बे केवल हे २९ भाग वी ही 
पूर्ति कर पराही है । तऱावी ऋणों वे लोकप्रिय न हो सकते के बुछ मृस्य वारण 
दम प्रकार रहे हैं --()) तशावी ऋण प्राप्त करने म भ्रनेक्र प्रकार की वंधानिक 
चरिसइुणा राए्ये आती है॥ अुयब थो अगर अफ्येदस 'पत् राहसीत्य रत से ऊपर 
मे ध्रात् सरवारी कमंचारियों को घूस देती पड़ती है । (9) तकावी ऋण मिलने 
मे पर्याप्त समय रायता है। (0) इन ूूणों को बहुत बठोरता से बसूत किया*« 
जाता है २ (४) वकादी ताय बे रूप मे मिलव वाठों राम्म बूपत्र को सातन 
झावश्यक्ता को दखते हुय भ्रपय/प्त होती है। (४) सस्वार हारा इन ऋणा के 
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उपयोग की देख-रेख की कोई व्यवस्था नहीं वी जाती है। ग्रतः प्रधिकाश कूपक 
सकावी ऋणों का प्रयोग झनुत्पादक कार्यों मे ही कर लेते हैं जिससे वाद में उनके 
लिये उन ऋणों वी ग्रदायगी बहुत कठिन हो जाती है। (रा) चुकि सरकार 
कृपको की साख द्ावस््यक्ता के प्रति उदासीनता को श्रवृत्ति रखती है, इसलिये 
उसके द्वारा प्रदान जिये जाने वाले तकावी ऋण ग्धिक लोकप्रिय नहीं होने पाते 
हैं। ("म) तकाबी अ्ण प्राय बडे बडे कूपका को ही मिल पाते हैं । (कफ) इन 
ऋणधों पर ब्याज की लागय कम होने पर भी ऋण वी वास्तविव लागत अधिवा 
होती है । सरवारी कमंचारी क्ूपकों दो क्रण देते समय अश्रवेध रूप से श्रपना 
बमीशन वाट लेते हैं । 

झाजक्ल सरवारो ने देश मे खाद्यान्नो को प्रोत्साहन देने के हेतु श्रपणी ऋण- 
नीति को बहुत ही भ्रधिक उदार एवं व्यावहारिक बना लिया है। इस समय 
सरवारें कूपवों को खेत पर बुझा बनवाने, नलवूप लगवाने, वेबार भूमि को कूपि 
योग्य बनाने, रूपि-यन्त्र खरोदने तथा उन्नत बीज, उवं रक ग्रादि क्रय बरने के लिये 
बड़ी मात्रा में तथा उदारतापूवंक ऋण व श्रनुदान दे रही हैं । राज्य सरकारें “राज्य 
सहूवारी बैक! को ऋण प्रदान बरवे परोक्ष-रूप मे प्राथमिक कृषि साख समितियों की 
सहायता कर रही हैं | पर्तु फिर भी राज्य सरकारें क्षि-वित्त के प्रदायक के रूप 
में ध्राज भी महत्वपूर्ण साघन नही हैं भ्रौर सम्भवत निकट भविष्य में भी यही स्थिति 
बनी रहेगी। इस सम्वन्थ में रिजवे बेर वा मत है कि सरवारें कृषि को सामान्य रुप 
से साख्र प्रदात करने के साधन के रुप में उपयुक्त नहीं है श्रोर सहकारी-साख की तुलना 
में सरवारी-साख कूपको के लिए भी श्रपिक लामप्रद एवं शिक्षाप्रद नहीं होती है। 
बस्तुत रिजव बैंक का यह मत किसी सोमा दक तक्सगत है। फ्रि भी कुछ विशिष्ट 
क्षेत्रो, में जंसे--कूपि-सुघारो को लोक प्रिय बनाने से, अवाल वे दिनो में वठिनाइयो को 
दूर करने में तथा देश के उन अविकसित क्षेत्रों मे जहा वि सहवारी साख झ्रान्दोलन 
अधिक सफ्ल नही हो सका है, रारवार द्वारा प्रदत्त तवावी तथा श्रन्य प्रकार का 
ऋण बहुत लाभप्रद सिद्ध हो सत्ता है। 

(५) सहूवारी साख समितियां (0००फुथ्च्भाएल छत 8०लश।९9) का 
भारत में सहकारी ध्रान्दो न का भ्रारम्भ विकास वेन्द्रीय सरवार के सन्‌ १६०४ 
बे प्रहव्रारी-गाप समिति प्रधितियम वे साय हुमा है। विस्तार एवं महत्व की 
दृष्टि से हगारे देश में गेवल सहकारी सास भान्दोलन का ही अधिक विकास हुआ्ला 
है। भारत मे सहकारी राख प्रणाली सपीय आधार पर सग्रठित को गई है। 
ग्राम-स्तर पर प्रायमिव यूविन्सात समितिया (फफफ़बाज़ #ए॒पत्पोधाान्र 07०5॥६ 
80०घ९४९३), जिला-स्तर पर पेन्द्रीय सहवारी बेच (एलाफडा (०-ठफुलआाए७ 
ऊ&7%8) तथा श्रादेशित्र-स्तर पर राज्य सहकारी दैंक्स अथवा सहवारी शोर्ष वैदस 
(84॥0 0०-०ुलब।१6 [छ्शो55 05 0०-०एशञाए० 49०5 छ5ता9) हैं । प्रायमिक 
बूषि साख सत्वारो समितिया वूपको को झल्पकालीन व मध्यमकालोन ऋण प्रदान 
बरती हैं। कूपरों नी दोध॑कालीन सास-पावश्यकताप्रो को पूर्ति के लिए सहकारी 
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भूमि-वन्धक नो संगठित क्या गया है। 

देश में प्राथमिक कृषि साख समितियों का सगठन जअमेंनी के रंफीस्तन प्रादर्श 
(8805९॥ 3000) के रूप में किया जाता है। सहकारी साख विषयक समिति 
(ए०एा070६९6 ०६ 0०-०ए००(४४४० (५९०॥४) के प्रस्तावों पर विचार बरके, घसिदम्वर 
सन्‌ १६६० मे राप्टीय विकास परिषद (]ए६0०मन॥] 0९ए2०[शाला६ 0०ए४था) मे यह 
सामान्य नियम वनग्या है दि ग्राम समुदायों को प्रारम्मिक इकाई मात्र उसे 
प्राधार वर सहकारी समितियों का संगठन क्या जाना चाहिये। इसके साथ ही 
साथ यह बात भी स्वीकार कर ली गई है त्रि जहाँ गाव बहुत छोटे हो वहा, सुचार 
रूप से कार्य सचालन वी दृष्टि, से सहकारी समिति में गावो वी ससया मे वृद्धि कीजा 
सकती है। तीसरी योजना मे राज्य सरतारों द्वारा, वेन्द्रीय राहवारी वैकों के माध्यम 
से, प्रारम्भिक इषि साख समितियों की हिस्सा पूजी में सहायता करने का भी 
प्रावधात रक्‍्खा गया है। राज्य राखारें इन समितियों को ३ से ५ वर्ष 
तक की श्रवधि के लिये प्रधिक से प्रविक ६०० र० का प्रवन्ध-प्रनुदान (3शिाक 80 
70॥4 43भ8४(९॥८०) भी देती हैं । पहली दो योजनाप्रो को प्रवंधि में सहवारी 
साख प्रान्दोलन वी प्रगति पर्याप्त उत्साहवर्धक रही है॥ इस भ्रवधि मे प्रारम्मिव' 
क्षषि साख समितियों की सख्या १९०५ लाख से बढकर लगभग २१० लाख, इसकी 
सदस्य-मस्या ४४ लास से बटकर १७० लाख तथा इनके द्वारा दिये गए ऋण लगभग 
२३ करोड़ र० से बदक्र २०० बरोइ र० हो गये हैं। तीसरी योजना में इन सास 
समितियों वी सस्या बढकर २ ३० लाख, सदस्य राख्या ३७० लाख तथा इनके 
द्वारा अल्पकालीन एवं मध्यमकालीन ऋण देने का वाधविद-रतर ५३० वरोड २० 
हो जाएगा | द्वितीय योजना मे लगभग ४२ हजार प्रारम्मिक साख समितियों को 
पुत्र संगठित क्या यया था | तौसरी योजता में लगभग ५२ हजार साख-समितियों 
को पुन संगठित क्या जाएगा । तीसरी योजना मे प्रारम्भिक साख-समितियों के 
भ्रान्तरिक साधनों के भी बढाने की व्यवस्था की गई है। इस योजदा में प्रारम्भिव 
सास समितियों की हिस्सा-यूजी सन्‌ १६५६-६० में ४२ करोड रु० से वढगर | 
सत्‌ १६६५-६६ तक ८५ करोड रु० तथा ज्मान्यूजी सन्‌ १६४६-६० में १२ 
करोड़ रुपये से वडकर सन्‌ ६६६५-६६ तक ४२ करोड रु० हो जाएगी। 

बेनद्रीय सहजारी बैय्स (एफ 00 ०७ ऐश») प्राथमिक कूषि 
साख समितिया की वित्तीय ब्रावश्यकताओं की पूर्ति बरते हैं। इन बैंको वे सदस्य 
प्राथमिक साख समितिया तथा व्यत्रित दोना ही होत हैं। इन वेदों वा वार्य गैर- 
सदस्या से जमा-चन (70९90503) प्राप्त वरके, प्रायमिक साख समितियों को देना 
होता है ॥ बेत्रीय सहवारी बैक उन प्राथमिक साख समितियों से जिनसे कि रपये 
शा प्राविक्य (50शण४७) होता है, उन प्राधथमिक्र साख समितियों को, जिनमें वि 
एयये का ग्रभाव (0०ी००७४९४ ७६ कक्राआा०७) होता है, दियवा कर एवं मतुउनजेद्ध 
(88502८ण8 एऐशा:८०) का कार्य करता है। बुछ प्रदेशों में ये वैक्र प्राथमिक कृषि 
साश्ष समितियों व निरीक्षण का बाय भी करत हैं । ३० जून सन्‌ १६६० को समस्त 





कुषि-वित् श्ध्दे 


आरत में वेन्द्रीय सवारी बैकों जी सख्या ४०० थी। उस समय इन बैदो नी 
हिरसा-पू जी २३ वरोड र०, बार्यशील पू जी २४७ ४० करोड २०, तथा जमा-पू जी 
६५ करोड रु० थी | तीसरी योजना के श्रस्त तव बेन्द्रीय राहवारी बैंको की हिस्सा- 
पुजी ६२ बरोड रु० तथा जमा-पू जी २१२ करोड रु० हो जाते वो गाथा है। 
प्रान्तीय सहकारो बैक ((४०४)॥थथ्ं 00 ०कुश४ए४७ छ8&70)) राज्य वे सहकारी 
साख श्रान्दोलन वा स्वोपरि होता है जोकि प्रत्यक् अवस्था में सहवारी सास 
ब्रान्दोलन वा निमत्रण, नियमन, प्रमविक्षण (8प7४९७) एवं सांगदर्भन (9प00) 
बरता है। भ्राजकल प्रत्यव राज्य म एक प्रातीय सहकारी वेक है। भारत मे प्रातीय 
सहवारी बैक्स मिश्रित तथा सहवारी दोनो ही प्रकार के हैं प्र्थात्‌ महाराष्द, 
मद्रास, मध्य-प्रदेश, विहार प्लौर ग्रसम के प्रातीय सहंवाही दबेंको के 
सदस्य वेन्द्रीय सहगारी वैक्स तथा व्यक्ति दोना हैं (मिश्रित प्रकार) तथा बगल 
और पजाब आदि प्रदेशों मे इन बँको के सदस्य वेस्द्रीय सहत्ारी बैवस थे प्राथमिक 
सांस समितिया हैं (सह॒वारी प्रवार) । प्रान्‍्तीय सहकारी बैक प्रदेश गे समस्त बे-द्रीय 
बैको के वार्य-सचालन को समस्वित एवं नियत्रित १२ते है, प्रदेश वे विभिन्‍न 
बै'द्रीय बैवो के दीच सतुलन-ेन्‍्द्र का कार्य करते है तथा ये सम्पूर्ण प्रादेशिक साज 
झ्रान्दोवन वी वित्तोय व्यवस्था बरते हैं । ३० जून रान्‌ १६६० वी राज्य सहवारी 
बैंको वी बुल सस्या २२ थी । उस समय इनवी हिस्सा पृजी (9876 (थ[॥0) 
६ बरोड र०, वागंशील-पू जी (०ण)फह (७ज्राश) १७४ ७४ करोड़ २०, तथा 
जप्तानपू जी (00908७) ६० बरोड रु० थी । तोतरी योजना बे प्रत्त तव इन बैंको 
की हिस्‍सा पू जी ३३ बरोडे र० रुथा जमा-पू जी १४२ करोड रु० हो जाने वी प्राशा 
है। 
प्रारम्भिक भूमि बन्धव॒ बेकक्‍्स कूपको को भूमि में स्थाई सुधार करने भ्रधवा 
पुराने फ्रणो के छोधन बे लिए दीर्घवालीन साख प्रदान भरते है। सन्‌ १६२६ मे 
सर्वप्रश्म मद्रास मे एवं बेस्द्रीय भूमि वन्‍्धव यैव की स्थापना हुई थी । तद्पक्ष्चात्‌ 
ही हमारे देश में इस प्रकार से बैंकों वा बरास्‍तवित विकास हुआ। भूमि बन्धक 
बैकस भूमि को प्रभम चन्‍्पवा (75६ 8 ०7४ट१०ण््०) के रुप में उसवे मूल्य के 
कु भाष तव ऋण प्रदान करते हें। इस थेक्ो वी ऋण प्रदान करने वी न्यूनतम 
सीमा ४०० रु०७ तथा भ्रधिक्‍्तम सीमा १५ हजार रु० तब होती है । ४०० *० 
से षम के क्रण प्रारम्मिक कूपि सास समितियों द्वारा दिए जात हैं। सन्‌ १६५९-६० 
पे प्रत्येव प्रदेश में एक बेन्द्रीय भूमि बंधक बैक (एलाधणे धाव 3णाहुणह० 
927) प्रधवा प्रादेशिक सहकारी बेब से सम्बद्ध एवं विशेष भूमि बन्धव वेकिग 
विभाग (8०लब्व स्‍गात काणाहुण०्5० छिब्ला.जह 0लुश्ाफ्रला। 405 0मत्त 0 
06 770 छवी (० ठकुश&४० फतवा) था | इरा समय. सम(त देश में ०७ 
प्रारम्भिव' भूमि घन्‍्धक बैवस थे । तीसरी योजना मे २६५ भतिरिवत प्राथमिक भूमि 
बन्धव बेक्स पोले जायेंगे | दूसरो योजना म इन बैको वा क्रण देने वा बाविक- 
स्तर ३४ वरोड़ र० या, जो छीसरी योजना बे प्रग्त तक १५० बरोड़ ८० हो जाने 
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की आशा है। 

सहकारी साख संगठन की समालोचना :-यद्यपि सहवारी सास 
धान्दोलन की प्रगति सरयात्मक दृष्टि से उत्साहवर्द्धाव है, परन्तु कृपको वी साख- 
श्रावश्यकताशरो की पूति में इसे अभी तक विश्वेष सफतता नहीं मिल राकी है। 
अखिल भारतीय साख सर्वेक्षण समिति की दिसम्बर १६५४ वी रिपोड के अनुसार 
सहकारी साख समितिया कृपक्तो वी साख आवश्यकता के केवत ३% भाग की 
ही पूर्ति कर पाई है तथा कृपव को अपनी ६०% सासत-प्रावश्यकता की पूर्ति के 
लिए महाजन, साहुकार और स्वदेशी बैकर्स पर निभर रहना पडता है। राहकारी 
साख आन्दोलन वे मुख्य दोष इस प्रकार हैं --(3) यह प्रान्दोल्न भ्रभी तक देश 
के उन क्षेत्रों मे नही पहुच पाया है जहा कि उसकी सर्वाधिव्र क्‍्रावश्यकता है! 
(४) कूपको की साख ग्रावश्यक्ता को देखते हुए सास-सम्रितियों वी रास्या, उनकी 
हिस्सा पू जी, जमा पूजी और क्रार्यशील-पूजी अपर्गप्त है। (॥॥) पश्रभी तक 
सहकारी साख समितियों ने श्रधिकाश ऋण भगनुत्यादक कार्यो वे लिए ही दिए 
है । इन समितियों मे सदस्यों द्वारा लिए गए ऋण वे उपयोग की निगरानी 
बरने की कोई विश्ञयप व्यवस्था भी नही है । 

उपसहार --उपरोवत विवेचन से यह स्पष्ट है कि भारत मे वृषि-वित्त 
के साधन एवं उनके द्वारा प्रदत्त साख सुविधाएं गपूर्ण, श्रपर्याप्त एवं झनेव 
उलभनो से परिपूण हैं। अखिल भारतोय ग्रामीण साथ सर्वेक्षण समिति (#ए 
[700॥9 छेण्प्श (7००6 897ए०७ 00फ778(2०) के द्वाब्दों मे, ' विभिर्त साधनों 
(एजेन्सियों) द्वारा जो छृषि-साख श्राजकल प्रदान की जाती है वह &ीफ मात्रा 
से कम है, ठीक प्रश्वार को नहीं है तथा ग्रावश्यकता को कसौटी को घ्यान में 
रखते हुए बहुघा उपयुक्त व्यक्तियों तक नहीं पहुच पाती है ।”' सक्षप में, ग्रामीण 
वित्त व्यवस्था के प्रमुग दोप इस प्रकार हैं --(१) देश म कूपि के लिए उपलब्ध 
साख सुन्निधायें उसकी साख सम्बन्धी आवश्यक्ताग्रो को देखते हुए बहुत बम हैं। 
(४) कृषि वित्त व्यवस्था समुचित रूप से सग्रठित नहीं है । इसक विभिन प्रभितरण 
(88००९१) एक सुसगठित एवं एकीकृत (एश। 0ह"०व व 0४०27/०१) 
द्रव्य बाजार के अड्भो के रूप मे काय ने बरके पूथक्‌ पृथक्‌ एवं श्रश्म्बद्ध इकाइयों 
के रूप भे वार्य करत हैं। (४) कूपि साख बहुत महंगी है। (४४) कृपि-वित्त के 
विभिन्न प्रदायको की कार्य प्रणाली बहुत दोषपूर्ण है तथा (४) कूपकों वी झल्प- 
कालीन, मध्यमकालीन एवं दीर्घततालीन साख के लिए श्रमबद्ध व्यवस्था 
(इन्‍्मध्याध० वैधमाहथ्णथात का अभाव है। प्रत इन सब दोषों को दूर 
फ्रदे कु के लिए पर्याप्त मात्रा में सलतो, सुसगठित श्लौर नियत्रित साख- 
सुविधाओं को व्यवस्था करना क्रति श्रावश्यकः है। गोरवाला-समिति (00फ्थ० 
0०7४०७४९०) के मतानुस्तार भविष्य में भी कृषि वित्त की पूछति के लिए सहकारी 
साख समितियों के धतिरिषत भ्रस्थ कोई दूसरा साधन उपयुक्त नहीं होगा। श्रत हमे 
प्रन्तत सहकारी साख समितियों को हो उचित सोमा तक विफत्तित करना चाहिए। 


बुवि-वित्त २६५ 


ग्राम्य-साख का पुनर्गठन 
(रहणहश्ांडजांणा ए रिघये एा०05) 


ग्रामौण बेकिंग जाच रामिति (फम्गे. छब्मणह . फिवण्माज 
(०्णणा।९८) >रान्‌! ६४६ म भारत सरवार ने श्री पुद्पोत्तरदास ठातुरदास 
यी प्रध्यक्षता भ ग्रामीण वैविय जाच रामिति की नियुक्त वी | इस समिति की 
रिपोर्ट सा १६५० में प्रवाशित हुई । समिति ने ग्रामीण रास-सरचना «वो 
पुनर्ंगद्धिी बरने वे लिए वुछ सुभाव दिय थे णशिनमे में बुद्ध मुख्य गुभाव 
इस प्रशार हैं --(3) ग्रामीण जनता वो सास प्रदान वरने सथा उसवी बचत यो 
शाग्रहित बरने वा बाम एक ही रास्था द्वारा किया जाना चाहिये। (॥) ग्रामीण 
साप प्रावश्यय्ताप्ना बी पूति के लिए उपयुरत शाप गरस्थाद्नो वी व्यवस्था 
करनी न्षाहिए । (७) देश म विभिन्‍न क्षप्रों वी रधानीय परिस्थितियों वे धनुसार 
तथा प्रत्पपालीन, सप्यमवालोन व दीपवालीन सारा प्रदान फरने ये लिए, 
रा्सारी-प्राधार पर पृथक पृथत्‌ गरथायें संगठित द्वोगी चारियें। (॥) रास 
सास्थाप्रो थे! वियारा पर पडने वाले प्रभाव फो दृष्ठिगत रखते हुए, भूमि तथा पाप 
सम्बन्धी समस्त सरकारी नियम व्यावहारिक बना देने चाटियें॥ (४) प्रामीण 
बैंकिंग वो सस्थागत रूप देना चाहिए । (३) ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापारिव बैंकों 
बो प्रपनी शासायें सोलने बे लिए प्रोत्साहन दना चाहिए । (हा) ग्रामीण 
क्षेत्रों में दीपयरालीन सास-व्यवस्था वे लिए भूमि बन्धवा बेक्स पोलने चारटियें 
तथा (६॥॥) ग्रामीण क्षेत्रों में इम्पीरियल यक (प्रव यह स्टेट थेव हो गया है) को 
पाच वर्षों मे २०० नई झासायें सोलनी चाहिये । 

अ्रद्चित भारतीय ग्रामीण सास सर्वेक्षण समिति (#॥ वा 
पज्नाणे एाल्पा। 8प7१ ९१७ 0०प०्ा।/९९) .--शत्‌ १६५१ से रिजव॑ वैत श्राक एण्टिया 
मे भ्रामीण रााप-भ्यवस्या वी जाब करने के उहंस्य से श्री० ए० डी० ग्रोरवाला 
(॥. 7), 067589) वी भब्यदाता में एप प्रखिस भारतीय ग्रामीण 
राप-सर्वेक्षण समिति को संगठित किया या ॥ इस समिति वी रिपोर्ट 
दिसम्बर सन १६५४ में प्रकाश्चित हुई। सासन्सर्वेज्ञण समिति वी सिपास्थशिं 
को 'प्रप्रीण सास वी एकीवृत-योजना' (]6ह70०त इलात्का० ण॑ एप्स] 
एत्वाधे के नाम से सम्वोधित क्रिया जाता है । ग्रामीण राख के पुनर्गठन 
एवं विज्ञास वी एगीररुतन्योजनां तीन झ्राधारभूत सिद्धान्तो पर प्राधारित है -- 
एव) स्तर 'पो+ फ्ीमक पतरे। पर चुएं सहयेग अदा करना चाहिए ५ (तो) सार 
एये प्न्य प्रायिक्र क्षियाघरों, पर विशेषदर विपणन (3०7.०४४8) एवं बिधायन 
([7००९०5४४४) भे प्रूर्ण समस्वय होना चाहिए तथा (ग) योजना था प्रशागन 
एव प्रयन्ध बुशत एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा होता चाहिये। सारा-्सवक्ष्ण 
समिति ने ग्रामीण वित्त एवं राहगारो सास भान्दोलन ने पुनर्यगठन वे! हिये कुछ 
सुकाव इस प्रद्ार दिये हैं ;-- () साफ-प्रान्दोलन में प्रायमित्र (एशण्यश9), उपब 
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क्षेत्रीय (5०७ 7०87०7थ) एवं केन्द्रीय (0७77७) । प्रत्येक स्तर पर सरकारी सह- 
भागिता (0०->बा ६०) होनी चाहिये। राज्य सरमारो को सहतारी बैंको व 
भूमि बन्धक बेको के ५१% हिस्से (88763) तय वरने चाहियें ! (. चू कि सहकारी 
सास तथा अन्य झ्राथिक-क़ियाए परस्पर सम्बन्धित हैं, इसलिये विपणन (१४४,७- 
708), परिनिर्माण (270०००७थ॥४), गोदाम (ध०१०७आ8) तथा सास (छल्तत) 
से सम्बन्धित आिक क्रियाग्रों को परस्पर रामन्वित बर देना चाहिये । (४0 सहकारी 
विपणन एवं गोदाम-व्यवस्था मे भो सरकार की सामेदारी होनी चाहिये। (7४) 
प्राथमिक कृषि साख समितियों का प्राकार एवं क्षेत्र विस्तृत किया जाना चाहिए 
तथा इनमे सदस्यों का दायित्व (7०09॥5) सीमित होना चाहिए । (४) इम्पीरियल 
बैंक श्रॉफ इण्यि ([०ए०। 8270 ०ह ॥0400) का राष्ट्रीयररण करवे, राज्य 
की सहभागिता वे रूप से उसकी श्वातायें ग्रामीण क्षेत्रो म सौली जानी चाहिये 
ताकि सहकारी बैक्स श्रपनी सास-प्रावश्यवताझों की पूति सरलता से बर रावे'॥ 
(छा) सहकारी समितियों एवं सहेवारी विभागों वे कर्मंघारियों एवं पदाधिवारियों 
के लिये सहरारी प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिये। (पवा) प्रायथमिव सास 
समि तियो को ग्रामीण बचतो को प्रोत्साहन देना चाहियें तथा इसे सम्रहित बरबे 
इसे ग्रामीण सास-बव्यवस्था वी उनति बे लिये प्रयोग मे लाना चाहिएं । (शाम) 
ग्रामीण क्षेत्रों मे साहुकारो व महाजनो की बाये पद्धति पर नियात्रण एवं निरीक्षण 
नी ध्यवस्था वी जानी चाहिये ! (5) सरबार वो इषि उपजो मे मूल्यों में स्थिरता 
बनाए रखने वी तीति भ्रपतानी चाहिए। (<) कुटीर उद्योगो की वित्तीय प्रावश्य- 
फताप्रो की पूर्ति बे लिये वित्त-नियमों एवं रिजव वैत़् को सहायता लेती चाहिये। 
(50) उपरोजत नीतियो दो कार्यान्वित करने तथा इतने लिय प्रावश्यवा धन जुटाने 
वे उद्देश्य से रिजव थक को राष्ट्रीय ढृपि सास (दीघंतालीन) कोष [फिशाणार 
#890ण"॥७ण एव ([,णाह 77० 09९:४७०)७) +'शते) तथा राष्ट्रीय दृषि- 

प्तात्ष (स्थिरीवरण) कोप [प४०४० ॥8त०ण+णार्ण 0709४ (8600॥20॥07) 

एऋणा0] नाप्क दो कोपो वी स्थापना वरनी चाहिए। राष्ट्रीय कृषि-्माख (दीवं- 
बालीन) कोप से (प्र) राज्य सरकारों को सह्वारी साख रसास्थात्रों म द्विस्से 
खरीदने वे [लिये ऋ्रण लेने की व्ययस्था होनी चाहिए । (भरा) इपिगत 
कार्यों के लिये मध्यमफालीन क्रणा की व्यवस्था होती चाहिये तथा (६) भूमि बन्धक 
बैसो के लिये कणों की व्यवस्था की जानी चाहिय । राष्ट्रीय छषि-सास (स्थाईवरण) 
कोप से राज्य सहकारी वैको को भ्रत्पशालीन ऋण तथा झावश्यय॒ता पथ्ने पर 
इन बैक़ों द्वारा अल्पकालीन सास को मध्यमतालीद साल्ष में परिवर्तित कर सबने 
के लिये ऋण देने की व्यवस्था होनी चाहिये । (50) उपरोज्त कोपों वे अ्रतिरित 
सर्वेक्षण समिति ने भारत सरकार द्वारा तीन अन्य कोप बनाने का सुभाव दिया -- 
(प्र) राष्ट्रीय मोदाम विकास कोष (7४४४० फ्य्ला०प्रघकड 0०ए९०%:४७४६ 
फणापे), [आ) राष्ट्रीय सहवारिता विकास काप (>४80ण8]  0०-०एशश्वपए० 
ए+ए००ुप्पथ्य+ एच्णत) तथा (६) राष्ट्रीय कृपि-साख (सहायता एवं गारस्टी) 
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बोप [ पाक #8॒तत्णेशकबे सरलता. [सिलाश के ठष्घाण्जा।ल्०) 
पाते ]। 

भारत शरकार ने रावेक्षण समिति की एकीकुत-योजना को स्वीकार कर 
लिया है तथा योजनाओं वे अन्तर्गत ग्रामीण वित्त व्यवस्था ये विस्तार वे लक्ष्य 
इसी बी स्िफारिश्षो के ग्राधार पर निर्धारित किये हैं । झत यह पूर्ण प्लाशा है कि 
तृतीय योजना वे प्रत्त तब ग्रामीण वित्त व्यवस्था के अनेक दोप दूर होकर, कूपबो 
की सास-प्रावश्यकताओं छो झधिकाधिक पूति सहकारी समितियों द्वाया हो 
सकेगी । 

प्रामीणा वित्त व्यवस्था तथा रिजवं बेफ (छणछथ ढिल्ताक थाएं 
७६७४० ]400 ० ता0॥) --अनद्रीय बेविय जाच समिति (एव छ्मााह 
फ्रवृणाऊ 00077//00) की सिफारिशों वे आवार पर सन्‌ १६३५ पे भारत में 
* रिजवं'वेंक आफ इन्डिया” की स्वापना हुई | रिजव॑ बैक के झ्धिनियम मे प्रारम्भ 
से ही एक कूृपि-सास विभाग (&&9०णपाक (7८०१/६ 70०09%६08९०७४) स्थापित 
मरने बी व्यवस्था की गई थी। बुपि-सास विभाग के अन्तर्गत दो कार्यों वा प्रावधान 
(0:०४४०॥) रकखा गया :--() कृषि सात सम्बन्धी समत्त विपयो का श्रध्ययन 
करने वे लिए विश्येपज्ञ नियुक्त ररना तथा केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारो, राज्य 
सहवारी वैंत्ो व प्रन्य वैविंग सस्याग्रा को उचित परामर्श देता भौर (0) कृपि-साख 
ये सम्बन्ध में रिजवं बैंक के कार्यों तथा राज्य सहकारी बैफ़ी या झन्‍्य दूसरी साख- 
सस्याप्रो के कार्यो मे सम्बन्ध स्त्रापित करना । 

रिजवं बेक द्वारा वित्त-सहायता - रिजवं बैक गृषको को प्रत्यत रुप 
से सास प्रदान नही करता । यह दंत राज्य सहकारी बैक के माध्यम रे, भ्रप्रत्यक्ष 
रूप से, कृपको की सास ग्रावश्यक्ताम्रो का पूर्ति करता है) ग्रामीण वित्त-व्ययस्था 
के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक जा कार्य बरता है, उतमे से मुस्य इस प्रकार है --() 
रिजब बैक राज्य सहकारी वैको वो दो प्रवार से धत्पफालीन कण प्रदान करा 
है .-- (भ) रिजवे बेक राज्य सहकारी बैंकों वो निरदिष्द प्रतिभूतियो के 
भ्राधार पर प्ल्पवालीन भ्रग्रिम (50०5 'फ९ए 20४5४०००) प्रदान करता है तथा 
(भा) महू बेक राज्य सहकारी बैंको को उत विनिमय विपनत्री (॥॥] ण एडव्घग8०) 
था पचन प्रो [य्रठाणाब्ण> रेरणट७) जोनि १५ मास मे परिपक्व हो 
जाते हैं तया जा मौसमी दृषि-वार्यो या फ्सतो के विपणन के लिये लिसे जाते है, 
को भुनाक र या उनके विरुद्ध भ्रग्रिम रकम देकर प्रल्पवालीन ऋण प्रदान करता है। 
(॥) रिजरई बंक राज्य राहकारो बैंको को राष्ट्रोय इृपि साख (दीघंक्ालोन) कोप 
तथा राष्ट्रीय पि सास (स्थाईकरण) कोप से मध्यमदालोन साप प्रद्गवाव बरता है । 
इन ऋषों को झवधि १४ माह से ५ वर्ष तक की होती है । (70) रिजर्य बेक राष्ट्रीय 
कृषि सास (दीघंकालोन) बोप म से भूमि बन्धद बैका को भी दीघंबालोन क्रण 
प्रदान करता है । (४) रिजवं वंव प्रादेशिक सरकारो को सहवारी सास सस्थाप्रो को 
हिस्सा-पू जी में भाग लेने के जिये दीघंबालीन ऋण देता है । (४) रिजर्व बेक देस्द्रोय 
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भूमि बन्धक वैको द्वारा निगंसित ऋण-पत्रों (060९7६ए०७) प्रो खरीदार उनवी 
कामशील पू जी (५/०7-ज8 0४काछा) में योगदान करता है। (५7) रिजवे बैक 
राज्य सहकारी बैको को मौसमी कृपि-कार्यों (8०5षणाण ऑहालात्यक) 0एएक- 
90०78) तथा कूषि उपज के विपणन सम्बन्धी कार्यों (॥०8घ.०७७४ ० (४०.०) वे 
लिये वेक-दर (8०0 ॥4०) से २% कम पर वित्त प्रदान करता है । 

स्वतेत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ भारत सरकार द्वारा पचवर्षीय योजनाों वे 
श्रन्तगंत प्रगतिशील कृपि-नोति अपनाने, सन्‌ १६४६ में रिजव बैक का राष्ट्रीय- 
करण हो जाने तथा विशेषत्तर सन्‌ १६५१ से, रिजव॑ बैक ग्रामीण सास्त स्यवस्था 
बे! विकास में श्रधिकाधिक महत्त्वपूर्ण एप सक्रिय भाग ले रहा है। रिजय॑ बैक 
बी नीति में इस परिवतन वे मुख्य कारण इस प्रसार हैं:- ([+) रिजय यैक 
भ्रधिनियम में सन्‌ १६४१ में करिय गये सशोधन के झनुसार झ्ब रिज् बैक द्वारा 
मौसमी कृपि-क्रार्यों एवं फसलों वे विपणन कार्यों के लिए राज्य सहवारी बैंको 
को दी जाने थाली सास की अवधि ६€ माह से वढाबर १८ माह हो गई है । 
(0) सन्‌ १६५१ से पहले रिजर्व बैक द्वारा अनुसूचित बेको (8८0९१ए८१ एज) 
को जो सुविधा, उनके विश्वसनीय (807णजीत०) वाणिज्य सौदो वे' श्राधार पर 
लिप विविमय विपत्रो (४०७थाह० 93) तथा वचन पत्रों ([0ग*००७ 
7९0०६०») वो खरीदने-वेचने श्रौर पुन भुनाने (0:800एध॥78) वे! रूप में दी जाती 
थी, सन्‌ १६५१ के सशोवन के भ्नुसार यह सुविधा राज्य सहवारी बंका बो भी 
दी जाने लगी है । (४) रिजवब बैव श्रविनियम से रानू १६५३ के सशोधन के 
पनुसार श्रव रिजयं बैंक को (अर) मिश्रित खेती (0॥5०3 वध्चाणमा6) भौर 
(शआरा) किसानो द्वारा विषणन से पूव फ़्सलो के विधायन ([१०९८९८च७॥४) के लिये 
झल्पकालीन ऋण देते वा श्रधिकार दे दिया गया है। (7४) सन्‌ १६५१ में 
रिजव बैव ने राज्य सहकारी बैंको को साख दने प्री विधि से महत्त्वपूर्ण परिवनन 
किया । इस नई विधि वे भ्रनुसार अब राज्य सहकारी वैवो को यह श्रधिकार 
मिल गया है विः थे रिजवे वैक वो प्रत्येत ऋण का भुगतान पृथक्‌ पृथव्‌ रूप मे, 
श्रण की भ्रवधि पूण होने पर कर सकेंगे। (इससे पहले यह समनियम था कि राज्य 
शहवारी बंको को रिजर्व बैंक से छिये गये सभी ऋणो को एक निश्चित तिथि तब 
वापिस बरना पडता था)। (?) यद्यवि नवम्बर सा १६५१ में रिजवं वक ने 
बैब' दर वो ३५ रो बढाकर ३३९६ तथा मई १६५७ में इसे बढ़ावर ४९६ कर 
दिया था, प्ेथापि यह कृषि के लिये पहने वे समान ही सहयारी गसास्थाप्रो को 
१६५ थी रियायती द€ पर वित्त प्रदान करता है । 

इस समय रिजवं बैक कूपि सास व्यवस्था के रमम्बन्ध में काफी उदार 
मौति भ्पना रहा है । फ्लत उसके द्वारा राज्य सहकारी बैों (86700 00 
००8४०. फ5घ)) को मौसमी कृषि बार्यों (82४8०7४ #हाव्णएरण 0[शन 
&0073) तथा फसलो के विपणन(3०8श८०४४४ ०६ ९7०७७) के लिये बडी मात्रा 
में म्श्पकालीत साफ प्रदान की जा रही है। रिजर्द बैंक ते सद्‌ १६५०-४१ में 
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राज्य सरवारो को राज्य सहपारी बैंको को हिस्सा पूजी म भाग लेने के लिये 
ठगया राज्य सहकारी वैकों को प्रत्यक्ष सूप से लगभग एड करोड रुछ के ऋण 
दिये थे। सन्‌ १६६०-६१ में रिजवं बक द्वारा दी जाने वाली यह राष्ति बढबर 
८५ वरोड रपये हो गई । तृतीय योजना वे अन्तगत रिजव बैक बूषि साख 
झ्रावश्यव॒तागो की पूरति के लिये और भी अ्विव महत्वपूण योगदान देगा । 
रिजवं वेंक कृषि वित्त-यवस्था रो सम्बन्धित कुछ प्रन्य बाय इस प्रकार 
करता है “-)) रिजव॑ बक का कृपि-सास विभाग कृषि साख वी समस्त 
समध्याप्रों का अध्ययत करता है तथा समय-समय पर सहकारी आ्रादोलन की 
समीक्षाएं छापता है। (7) रिजरव शोंक का कृपि-सास विभाग ₹हतारी प्रान्दोलन 
से घनिप्ठ सम्पक्त रखता है तथा समय-सप्रथ पर अपने अधियारियों वो देझ ते 
बिभिन भागों में ठत्स्थान अध्ययन (8६00७ ०म ४॥० 587०) बरने वे लिये भेजता 
है। (४7) संत १६४२ से रिजर्व थौत राज्य राहनारी बेको के कार्यो गा नियमस 
थे निरीक्षा वर रहा है । (7) रिजय वेक वा शहवारीन्सास आ्रादोलत से 
निवट सम्परं स्थापित बरने बे लिये जुलाई सन्‌ १६५१ मे एक हृपि सास वी 
स्थाई यनन्‍्त्रणा समिति (8(बाएराहु #वशा*00) 0०्रणा९० ण /हात्पापग] 
(0४९०५) स्थापित की गई । इस समिति का काय रिजव वा को दपि-सास 
विभाग तथा इससे सम्बन्धित विषयों पर सलाह देना है। (६) रिजवे बेय हृपि- 
सांस व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार सम्बन्धी सुभाव देने थे लिय, रामय समय पर 
सहकारी दैकों को परिपत्र (0घ८णॉए७) निगमित (था०) बरता है । (ए) 
रिजवं बैंक बा हपिसास विभाग केच्रीय सरकार, प्रादेशिर सरकारा, सहवारो 
समितियां मे रजिस्ट्रारो, सहकारी बैता सा झन्य बौविग रास्थामों ने हपि-साख 
से सम्बन्यित सभी विपयो पर प्रावंधिक (7७व्यपा००) परामश तथा निर्देशन 
प्रदान करता है। (४) रिजर्द देर ने सहकारी प्रधिकारियों एग बर्मचारिया दे 
प्रशिक्षण की महत्त्वपूर्ण व्यवस्था की है । सन्‌ १६५२ मै रिजत्र वैत् ने पूना 
(7०००७) में भसतिल भारतीय प्रशिक्षण बन्द्र स्ोला । प्रारम्म के दो वर्षों मं 
रिजर्द बेंक ने इस सस्था को ४० हजार र० भ्रनुदावस्वरूप दिये। नवम्बर सम्‌ 
१६४३ मे एजवं बैक ने भारत सरकार स मिलकर एक वेन्द्रीय प्रशिक्षण समिति 
(एलाफ्बों एरणाणह 0009॥/६८९) का प्रायोजन क्या तथा इस शामिति पर 
सहवारी प्रशिक्षण के लिये योजना बनाने तथा सहवादी सस्थाओों एवं सहवारी 
विभाग बे घधिव्रारियो एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित मरने की व्ययस्या वा दायित्व 
शतसा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि रिज बेर झॉफ इन्डिया भारतीय कृषि चित्त- 
स्थवस्था म प्रत्यक्ष एव पप्रध्यक्ष दोनो हो रूप मे बहुत महरयपूर्ण योगदाव करता है। 
आधिक नियोजन झौर ग्रामीण वित्त-व्यवस्या >प्रतित भारतोय 
सास सर्वेन्षण समिति (8]] [58 वृशप्रणा छत्य हपत्प ९5 (एण्णए.॥६६९८) ने 
सन्‌ १६५४ वी रिपोट मे ग्राम्य-सास के पुनतगदन एवं एकीवरण (]0०-णाह8054* 
०7 804 'जध्ट्ट7४०० ०६ फ्ेप्पब! (760:६) के लिय जो घुभाव दिय थे, उनको 
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साकार रुप देने के लिये विगत दोनो योजनावधिओ्रो भें जो कुछ महत्वपूर्ण कार्य किये 
गये, वे इस प्रकार है :--() राष्ट्रीय कृषि साख (दोघंक्ालीन कोष कौ स्थापना - 
सन्‌ १६५५ म॑ रिजव् बैक ने राष्ट्रीय इृपि-साख (दीघंकालीन) कोप (7०४४ छश 
#ीक्लाव्पापपव धशवा (08 7श० 002०७) एप्गात] को स्थापना की । 
प्रारम्भ मे इस कोप में १० करोड रु० जमा क्ये गये । परन्तु रिजव॑ बैंक ने इस 
कोप म प्रतिदप ५ करोड रु० अनुदानस्वरूप जमा करने की व्यवस्था वी है। 
इस कोप से (अ्र) राज्य सरकारों को सहकारी साल सस्थाओं के हिस्से (8॥076४) 
खरीदने के लिये ऋण दिये जाते हैं, (आर) कृपिगत कायो के लिये म“यमकालीन 
जय दिये जाते हैं तथा (इ) बेन्द्रीय भूमि वन्‍्यक बैंकों द्वारा निर्गेमित ऋण-पत्रो 
(7060९7५प:०७) को सरीदा जाता है । (॥) राष्ट्रीय कपि-साख (स्थाईकरण) कोप - 
सन्‌ १६४५ मे ही रिजर्व वैक ने राष्ट्रीय हुपि साख (स्थाईकरण) कोप [र४४णाग 
4हृएव्णॉणण एल्ता६ (8989/28907) ४३०१] वी स्थापना को। प्रारम्भ मे 
इस कोप में ५ करोड रु० की पू जी जमा की गई । परन्तु रिजर्व बैक ने इस कोप 
में प्रतिवर्ष १ करोड रुपया प्रनुदानस्वत्प जमा करने की व्यवस्था वी है। इस 
कोप से (अर) राज्य सहकारी बैंको को भ्रल्पकालीन ऋण दिये जाते है तथा (प्रा) 
श्रावश्यकता पड़ने पर इन बेकों को अल्पकालीन साख को मध्यमकालीन सास में 
परिवर्तित करने के लिये मध्यमकाजीन ऋण भी दिये जाते हैं। (00) स्टेट बेक भ्रौफ 
इण्डिया की स्थापना - १ जुलाई सन्‌ १६५५४ को इम्पीरियल वेक का राष्ट्रीयकरण 
करके उसे स्टेट बैंक का नाम दिया गया । इस वैक् पर जुलाई १६६० तक ग्रामीण 
क्षेत्रो मे ४०० नई झाखाए खोलते का दायित्व रक्धा गया । स्टेट बैक ने ,इस श्रवधि 
मे निश्चित शाल्ताप्रों से भी श्रधित्र (४२६) शाखायें स्थापित कर दी॥ इस शमय 
स्टेट बेक की कुल मिलावर लगमंग ६५५ दाखाए हैं। स्टट धेक सहझारी सास 
सस्थाओओं एवं परिनिर्माण (१7००९३३०६) सस्याओ्रो वी वित्तीय सहायता करके, हृपि- 
साथ्ष की सुविघाए बढाने में महत्त्वपूर्ण योगदान करता है। (77) सन्‌ १६५६ या 
कवि उपज (विकास तथा भण्डार व्यवस्था) निगम एक्ट (8877०प/घावव 970१70९6 
(0672९०एफए९०६; हफ्ते ज़््मशश०्पच्राह) ए०एण४४०णा ४५) --इस एबट वें 
अन्तर्गत भारत सरकार ने १ सितम्वर सन्‌ १६५६ को राष्ट्रीय सहकारी विकास 
तथा भण्डार मण्डल (ए0078) 00-०फ९४६४ए७ 706एण००फए९७०६ 8790 एएडक९१०प8- 
गा 00870) की स्थापना की तया २ मार्क सन्‌ १६५७ में केद्वीय भण्डार नियम 
(एथाश. ए/७:प४०ए७ा३४ 0०79०7४४००) की स्थापना की । राष्ट्रीय सहकारी 
विक्नास तथा भण्डार मण्डल एव केन्द्रीय भण्डार निगम के कायकलापा को पूरा करने 
के उद्ृरय से भारत सरकार ने तीन कोपो की स्थापत्रा वी है --[प्र) राष्ट्रीय 
मण्डार विक्रास कोप  [फडपणाव! एकाकेण्ण्शाए फष्णत), (प्रा) शप्ट्रीय 
सहत्ारिता-विकास कोप .[फब्ध०्कथे 0००फुलबधए९ 6४९)०एफल्मा 7०) 
तथा (इ) खाप्ट्रीय कृपि-ताख (सहायता एवं ग्रारन्दी) कोप [ख्रक०णछ 
&हघए्पॉधपढं 0000. (छक्षारर ७20. 6४०78702०) 7०7०] । (४) सहृदारी 
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सा संत्थाप्नों मे राज्य कौ साम्दारी --राज्य सरकारें प्रादेशिक' सहकारी दैकों 
(80906 00-०फथ8&४६४० छ०घ9) तथा वेन्द्रीय सहकारी बंकों को हिस्सा पू जी 
(80४7७ 0909६४)) में भाग लेती हैं । तीसरी योजना में यह प्रावधान ([7०ए78०9) 
रबया गया है कि यदि प्रायमित्र कूपि साख समिति के ६०४ सदस्य तथा उस 
समिति से सम्बन्धित बेन्द्रीय सहवारी वँक इच्ट्क हो, तब राज्य सरवारें प्राथमिक 
कूषि सात समितियों की हिस्मा-पू जी में भी नाग (?कतधलफ़ु०७ ॥ ६0० छी0१० 
(जु॥आ») से राकतों है। राज्य सरकारें प्राथमित्र रृधि-साप्त समितियों की 
हिल्सालयू जी में ५,००० र० तक तथा विशप परिस्थितियों में १०,००० र० तक 
भाग ले सकती हैं, परन्तु समिति बे सदम्यो को मो उतनी हिस्सा-पू जी जुटानी 
प्रावश्यव है जितनी कि हिल्सा-पू जी राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गईं है। 
सामान्य नियम यह है कि राज्य सरवारें प्राथमिव कृपि-्साख समितियों की हिस्सा" 
पूजी में सहवारी झ्षीप॑ बैंकों (00०-०ए७०४४० 89०5६ 3०70१) तया सहवारी 
बेन्द्रीय बेत्रों. (0०-0फल००४४ए० 0शा५० छदय४9) वे माध्यम से ही भाग लेंगी | 
(श7) विगत नियोजन वे दस वर्षों मे सहकारी साथ समितियों एवं सहवारों 
बैंको बी मर्या, सदस्य-पस्या, बायंश्षीलयू जो तथा उसने द्वारा दिए दए ऋणों 
में भ्राशातीत बृद्धि हुई है । दिलीय ग्रामीण-साख पुन सर्वेक्षण बी सन्‌ १६४७-५८ 
की रिपोर्ट के भनुसार सन्‌ १६५७-५८ में सहहरी साख समितियों ने श्रामीण 
सास-भावश्यतता के १२% भाग ही पूति वी, जयरि सन्‌ १६५०-४१ में यह 
केबत १९ भाग ही था। 
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धायोग (एधकाणह 0०च्रक्ताव्यव्ण) ने जाच समिति के उदट सुभाव को स्वीकार 
कर लिया झौर २ अवदूबर सन्‌ १६५३ से सामुदायिक विवाप्त सप्डो के साथ ही 
साथ राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड भी स्थापित क्ये गये । 

परियोजना झवधि (7८१०१ ० 7८०९७) -- भप्रैल सन्‌ १६५८ तक 
सरकार ने यह नीति अपनाई कि प्रत्येक सये विकास खण्ड को प्रथम तीन बर्षे 
राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना के अन्तर्गत कार्य करता पढ़ता था, तद्पश्चात्‌ इस 
बिकास खड़ को सामुदायिक विकास रण्ड मे परिवर्तित वर दिया जाता था। भप्रेल 
सन्‌ १६५८ से सरकार ने इस नीति को यदल दिया है । अ्रव प्रत्येक विवास खड को 
आरम्भ मे एक वर्ष की पुर्व-प्रसार अवस्था [6 €चरशाआ०्य 5088०) में रहता 
पड़ता है। इस एक वर्ष की झ्रवधि मे विकास सट के कार्यत्रम के श्रतगंत केवल 
कृषि के विकास पर ही बल दिया जाता है। तद्पश्चात्‌ झगले पाच वर्षोंमे इस 
प्रसार-खड़ वे! गहन विकास का कार्यक्रम अपनाया जाता है। इस पराच वर्ष की 
गहन विकास की झ्रवधि को समाप्ठ कर लेने पर हो इस विकास सड वो सामुदायिव 
विवास खड में परिवर्तित किया जता है। 

.._ सामुदायिक्र विकास एवं राष्ट्रीय प्रसार सेवा परियोजनाओं के 
उद्देश्य एच प्राधारभूत सिद्धान्त (0३० 09]९०६३ छाप 886 िाप्थए९३ 
रण एग्शाफ़॒णणाए 0ल्‍०0००णुपाला. 'णवे खबवाक्‍त्घश 5९0]. 8६7ए06 
270]९८७) -- “रामुदायिक विकास एव राष्ट्रीय प्रसार सेवा यार्यफ्रम का सुख्य 
उद्दें श्य है--जनता के मानसिष' दृष्टिकोण में परिवतम लाना, जिस परिवतंन द्वारा 
जनता प्रपने जीवन के महत्व एय उद्देश्य को समभने लगे, श्रपने जीवन के लिये 
उच्च-स्तर की माय बरने लगे, श्रपमे जीवत वे स्तर को ऊचा उठाने के लिये 
प्रेरणा, स्फूति, लगन व उत्साह से परि*म करना सीफे झौर इस प्रकार भारत के 
५,४५८ ०८८ गायों के ७ करोड परिवारों पा जीवन-स्तर ऊचा हो सके ॥” 
सामुदायिक विकास एय राष्ट्रीय प्रसार सेवा परियोजनाग्रों के भुख्य उदंश्य एवं 
झाधारभूत सिद्धान्त इस प्रकार हैं -- (0) गाव के समस्त परिवारों का समुचित एव 
सर्वायीण विकास करना तथा पद्दलित वर्गों के जीवन-स्तर को ऊचा उठाने के लिये 
विशेष प्रयत्न करता । (7) ग्रामीण ज्नता में भ्पने निजी उत्थान के लिये 'र्वत- 
चालित शब्ित! (308४6 707००) को जन्म देना। (70) विकस वे कार्यत्रम में 
ग्रामीण जनता का उत्तरोत्तर अधिक सहयोग पान का प्रयत्त वरना। -(४) 
सामुदायिक विकास से सम्बन्धित क्षेत्रा वो गहन-परिश्रम का क्षेत्र बनाकर इन क्षेत्रों 
में समन्वित एवं सुनियोजित ढय से ग्रामीण जदता के जीवन के हर एक पह्यू वा 
उत्थान करना तथा (7) ग्रार्मीण जनता म सहयोग एवं सहकारिता के बीज भ्रारोषित 
बरना । इन उद्देश्यों को पूरा दरने हे लिये सामुदायिक-योजना के यायंत्रम को 
मुल्य रूपरेया इस प्रकार है -- () ग्रामीण जनता में प्रगतिशील दृष्टिकोण उत्पन्न 
करने वे लिय सभी ययासम्भव प्रय व बरागा, (॥) ग्रामीण जनता दे दह्वित के लिये 
बहु-उह शीय सहक्तारी सस्या (#णपतनु ण्णए०७ ९० णुक्षणाए० पाव्धापएण्ण मो 
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संगठित झरना, (0०) याव के तालावो, यडको, स्वस्थ्य-केन्द्रो, स्कूलों व भत्पतालों 
भादि सावेजनिक वार्यों गे लिये संगठित प्रयत्त वरना, (४) हृषि। पशु पालन, 
बागवानी तथा मस्य पालन (छाड्श०प्ौ८प०७) पादि कार्यों मं नवीन वेंशानिक 
पद्धति का प्रचार करना, (९) ग्रास्तीण जनता वी अर्घ॑-वेकारी तथा बकारी को दूर 
बरने ने लिये लघुस्तरीय एवं कुटीर-उद्योग घन्धो का विकास करना, (ह॥) गावों 
में सडक, शिक्षा, सफाई, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य प्रौर मनोरजन झादि की समुचित 
व्यवस्था करना तथा (६॥) ग्रामीण जनता के लिये सस्ते और स्वास्थ्यवद्धंव मकानों 
का निर्माण वरना आदि । इस प्रकार सामुदायिक विकास झान्दोलन के भ्रन्तर्गत 
ग्रामीण जनता को गझ्रयना रहत-सहन वा स्तर ऊचा वरने के लिये तथा सहकारिता 
थे सहयोग का भाव उत्पन्त करने के सिये हर प्रकार की सहकारी, प्राथिक, शिल्पिक 
एवं सहवारी सहायता दी जाती है। इस प्ान्दोलन के कार्यकर्त्ता प्रामोण जनता के 
सामने झपना पययफ्रम इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं -- (म) हरएक ग्रामीण परिवार 
को गाव के विद्यासार्थ श्रमदान ग्यवा घन-दान, जैसा भी सम्भव हो सके, भवश्य 
देना चाहिये । (प्रा) गाव के सभी व्यक्तियों को भपना एक संगठन बना लेना 
चाहिये । (इ) गाव मे प्रत्येक बाय सहयोग एवं सहकारिता के प्राधघार पर किया 
जाना चाहिये तथा (ई) प्रत्येक शृपक परिवार को प्रपने इृषि ब्यवस्ताय श्रथवा 
पुटीर-उद्योग के विवासाथ प्रावश्यक योजना बनाकर उसके प्रनुर्थ कदम उठाना 
चाहिये । 

भारत में सामुदायिक विकास एवं राष्ट्रीय प्रसार सेवा 
परियोजनाश्रो फी प्रगति (छ7०ह7९<७ 0६ 0०फणप्पाए. ऐ०एथै०एफशा। 
धयाते॑. >प४४००० ड(थाइणा 507ए70७ 7070]९०४७७ 70 ॥70॥8) हमारे देश में 
सामुदायिक विवास खडो की स्थापना की भारम्भना २ भक्‍टूबर सन्‌ १६४२ से 
तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा खडों की स्थापना भारमस्भना २ प्रवदूवर सन्‌ १६५३ से 
हुई । प्रथम पंचवर्षीय योजना मे सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर ४६१६ करोड़ 
झू० व्यय किए गए । इस योजना बी समाध्ति तक सामुदायिक विकास एव राष्ट्रीप 
प्रसार रोवा कार्यक्षम ६८८ विफास सडो (965९८०ए॒ण्य००६ 70000:७) से स्थित ह लास 
४० हजार गावों मे, जिनकी जनसख्या ७३४५ लाख थी, लागू किया गया। दूसरी योजना 
में सामुदायिक विकास कार्यत्रम पर लगमग १६४ बरोड रु० व्यय किया गया। 
इस योजना के प्रन्त तक प्तामुदयिक विवास कार्यक्रम ३,१०० से भ्रधिक विकास" 
खड़ो में जिनमे ३ लास ७० हजार गाव सम्मिलित थे भोर जिनकी जनसह्या 
२० ४ करोड़ थी, लागू किया जा चुदा था। इस प्रवार दूसरी योजना के घन्त तक 
सामुदायिक विज्ास वार्यत्रम समस्त देश के झाधे से भधिक गावों में पलाया जा 
राजा था । इन ३,१०० विक्राम-्पप्डो (फ९एश०फाणला६ छा००५७) म से लपभा 
६८० विशास सइ, दूसरों योजना वे भन्त तक, सामुदसित विव्रास कार्यत्रम ने 
पाच से भ्रधिक वर्ष पूरे वरवे वितास वार्यत्रम बे दूसरे चरण में पहच घुके थे । इस 
योजना के भन्‍्त में ४६० 'पूर्व-विस्तार सब (7-९जैशाआ०॥ छा०८०७) भो चत 
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रहे थे। योजनाविधि मे समस्त देश को ५,२२४ खड़ो मे विभाजित क्या गया 
था। तीसरी योजना में सामुदायिक विकास कार्येत्रम पर २६४ करोड रु० व्यय 
करने की व्यवस्था की गई है भौर यह आशा की गई है कि सन्‌ १६६३ तक 
सामुदायिक विकास के वार्यत्रम का प्रसार समस्त देश में हो जाएगा। इस णोजना 
के अन्त तक १,००० विज्ञासन्‍सड १० वर्ष को प्रवधि पूरी कर चुबंगे, २,००० 
विकास-पड कार्यक्रम के द्वितीय चरण (8९००४१ 8४8७) मे होगे तथा १,००० विवास- 
खड पूर्व-प्रसार (276 ७६६७॥अ०प 80०.3) की अवस्था में होगे ! योजना भायोग ने 
यह घप्िफारिश की है कि तृतीय योजनावधि में साथुद्ायिक विकात्त वे दायक्रम में 
लोकतस्त्रीय सस्थाग्रो, विशेषकर ग्राम पचायता और सहकारी-सगठनों, का सहयोग 
प्राप्त करना भ्रधिक श्रेयस्कर होगा । 
दूसरी योजनावधि भे सामुदायिक विकास बारयंक्रम मे तीव महत्वपूर्ण बातें 
हुई --(0) 'यप्ट्रीय विस्तार भौर सामुदायिक विकास सगठनो को सामुदायिक विवास 
की एक योजता मे मिल्रा दिया जाना, (॥) पचायती राज का प्रारम्भ तथा 
(0) विकास सण्ड को आयोजन एवं विकास की इकाई के रुप में स्वीकार करना । 
तीसरी मोजनावधि भे जिला थोजना के सामान्य ढाचे के भन्तर्गंत सण्ड योजना मे 
उन समस्त सामाजिक तथा प्राधिक क्रिया-कलापो को सम्मिलित किया जाएगा 
जिनके लिए (प्र) खण्ड श्रौर ग्राम स्तरों पर स्थातीय रूप से स्‍झ्ायोजन आरम्भ 
करना भावश्यक्र है तथा (श्रा) खण्ड के भीतर कार्यान्वित होने वाली विभिन्न 
विभागो की योजनाग्रो का समस्वय स्थापित करने की भ्रावश्यक्ता है। खण्ड योजना 
की परीधि म॑ झने वाली मुख्य कार्यवाहिया इस प्रदार हैं --() सामुदायित 
विकास सण्ड के योजनाबद्ध वजद मे, झिस्त गति में काम पहुच गया हो, उसके 
अनुसार पाने वाली मर्दे, (४) विभिन्न विभागों के बजट में सम्मिलित होने वाली 
ऐसी मर्दें जिन १र खण्ड सस्या के द्वारा पालन होता है, (४) स्वानीय समुदाग 
या लाभान्वित होन वालो के द्वारा कानून से निर्धारित उत्तरदायित्वों के प्रनुसार 
प्रारम्भ किए गए कार्य, (7) खण्ड मे झ्ारम्म किए गए ऐसे कार्य जिनमे झजुशल 
झौर प्र्द कुझत मजदूर दाम करते हैं ग्रोर (४) विकास खण्ड में खण्ड सस्था 
हारा इस उद्दश्य से प्रारम्भ की गई का।वाहिया, ताति विभिन क्षेत्रों मे विदास्त 
योजपाओों दब निमित्त स्थातीय समुदायों का श्रोर अधिद योगदान हो सके ॥ 
ग्रामीय अये-ब्यवस्था वा पुन सयटन करने के लिए इस समय जो बुनियादी 
प्रइन है, वह है--ग्राम स्तर पर ढृपि सम्बन्धी प्रयत्त का संगठन दरना। कृषि 
और सहकारिता के क्षत्र म तीसरी योजना मे बद्दे महान वार्य खखे गए हैं जिनके 
लिए ग्राम-स्तर पर अत्यन्त भरपूर प्रयत्नों का सगठन करना होगा। उत्पादन 
बढाने के लिए ग्रामीण सभुदाय को तैयार करने झे जिस सीमा तक प्रगति होगी, 
उसी सीमा तक ग्रामाथ क्षत्रा की हर सम्भव समस्या को सुत छाना सरत होगा 
झौर भग दिखाम्ो म विशेषत ग्रामीण उद्योग शौर समाज्कि सेवाग्मा की व्यवस्था 
करने मे भधिव उनति वी जा सकती है। इंदि उत्पादन को बढ़ाने का इतना 
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भधिक महत्व है कि तीसरी योजना के तात्कालिक दृष्टिकोण को सामने रखते हुए, 
सामुदायिक विवरास आन्दोलन को जिस महत्वपूर्ण क्यौटी पर पूरा उतारना है, वह 
यह है कि यह प्रान्दोचत कृषि विस्तार श्रभिवरण के रूप में व्यावहारिक रूप से 
प्रभावशाली सिद्ध हो। इस लिए यह श्रावश्यक है कि इस सम्बन्ध में झपने बो 
सुदृढ़ परने के लिए सामुदायिक विवास सगठन वो समस्त झावश्यक कदम उठाने 
चाहिए श्ौर यथासम्भव श्रधिक्ततम स्थानीय प्रयत्न के झ्राधार पर कृषि उत्पादन 
के लदयों को प्राप्त करने बे लिए झ्रपता दायित्व स्वीकार करना चाहिए। इसवे 
साथ ही साथ हृपि विभागों तथा इृषि उत्पादन से सम्बद्ध प्रन्य विभागों बे लिए 
यह प्रावश्यव है कि वे सामुदायिक विकास सगठन को जिसा श्लौर खण्ड स्तर 
पर प्रावश्यक विद्योपज्ञ, निरीक्षण भौर पयप्रदर्शन तथा आपूर्तिया, भशिक्षित 
जनझवित तथा प्रन्य वाछ्दनीय साधन उपलब्ध बरें। 

ग्राम उत्पादन वार्यत्रम, गाव के समस्त किसानों को कृषि वायें में जुटाने 
तथा स्थानीय समुदाय वे साधनों वो प्रभावशाली रूप से गतिशील करने का मुस्य 
साधन है। राष्ट्रीय विस्तार वे क्षेत्र पे, तीतदी योजना मे जो सबसे महत्वपूर्ण 
गार्य किया जाएगा, बह यह है कि ग्राम की उत्पादन योजनायें तैयार की जायेंगी। 
हृधि विकास औे लिये ध्रव तक कार्य की साधारण पद्धति के रूप में इस प्रकार की 
भोजनायें बनाने ने विचार यो त्रियान्वित नही किया भया था। राष्ट्रीय विस्तार 
सेवा (80070 पद्धाआड०ए 507900) बे भ्रन्तर्गंत ग्राम बी उत्पादन योजना 
में जो वार्यत्रम सम्मिलित हैं, उनके दो मुख्य वर्ग हैं--(भ) ऋण, उर्वरक झोर 
उप्नत बीजो वी झआापूरति, वनस्पति सरक्षण |ने लिए सहायता, छोटे पिचाई कार्य 
परादि जिनदे लिये गाव के वाहर से बुछ सहायता देनी होगी तथा (व) बड़ो 
भोजनाप्रो रो भिचाई करने बे लिये क्षेतों से नालियो का रख-रखाव कन्दूर बाघ 
बनाना, गांव में तालादों का क्ोदना भौर उनकी देखभाल, खाद के स्थानीय साथनों 
गा विषास भौर उपयोग, गांवों में इंघन के लिये वृक्ष लगाना प्रादि के वार्यत्रम 
जिनके शिये प्रामीण समुदाय घयवां लाभागिित होने थाले व्यक्तियों के प्रयत्त 
दरने यो झावश्यवता है। दूसरे वर्ग वे कार्यक्रम को पूरा झरने में ग्राम समुदाय 
वा उत्साह भौर सहयोग, भ्धित्राश रूप से झापूर्तियों एवं ऋण पादि के बुशल 
सग्ठन तथा राप्ट्रीय-विस्तार सेवा मे कार्यकर्त्ताप्ो द्वारा दिये गए प्राविधिक 
परामर्श कौ उत्तमता पर निर्मर होगा। ग्राम 'उत्पादन योजनाझो को सफलता" 
पुर्रेष वियारिवत ररने के लिए जिन विशिष्ट तददों ढी अआवश्यव॒ता है, उतके एिये 
होगरी योजना में पहले से हो व्यवस्था पी जा चुवी है । 

सामुदायिक विकास एये राष्ट्रीय प्रसार सेवा के कार्यक्रम 
का संगठन :-राप्ट्रीय प्रसार रोवा एवं सामुदयिव्र विश्वास के 
बायंत्रम में कार्यशरण शी इबाई वियास-सड (9७०फुणल्तध झांत्य) 
होता है । एक विज्रास खसड़ बा क्षेत्र सगभय १०० गरावों में, जिनसा 
हेज्रफत १८८ ४६८ दर्ग विलोमोटर से ४४०*२६८ वर्ग दिसोमौटर (१५० बर्ग मौल 
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से १७० वर्गमील) तक होता है,फला होता है। प्रत्येक खण्ड के क्षेत्र के पन्तगेंत यह 
प्रनिदार्य है कि उसमे कम से कम २० ५ हजार हैवटस्स (५० हजार एक्ड) इृपि क्षेत्र हो 
श्रौर५० हजार से लेकर ७० हजार तक व्यविंत निवास करते हो । एक विदाम-सण्ड 
को ५,५ गावरो के समूहों में वाट दिया जाता हे और थ्रत्येक 'ग्राम-समूह' एक ग्राम- 
सेवक (६॥॥88० 67० ए/ण्मःट्ए) का कार्य क्षेत्र होता है । दिसम्दर सन्‌ १६५६ तव 
सामुदायिक विद्यस तया राष्ट्रीय प्रसार सेवा वार्यत्रम वा सचालन बेन्द्रीय-एतर पर 
सामुदायिक परियोजना प्रशामन (009एणण्फाह शिणु*८6 #केलाशामाह्वाणा) वें 
अन्तर्गत होता था, परन्तु दिसम्वर मंत्‌ १६५६ में सामुदायिक-योजना प्रशासन को 
समाप्त वर दिया गया और इस प्रमासन के समम्त अधिकार सहकारिता मत्रालय 
के झाधीन कर दिये गये। फ्तत सन्‌ १६५६ से देश में एक सामुदाग्रिया विक्रास 
सहकारिता मत्रालय (97809 एीण 0०णणएप्राए एशएशे०्फमाण्ता क्षाते 005 
०फ०४॥॥०0) की स्थापना कर दी गई है । 

परियोजनाओं को वित्त-ब्यवस्था --भारत में सामुदायिक विकास 
प्रियोज्वाओो वा थ्रोगण्णश अमरीकी प्राथिकत्त सहायता द्वारा किया गया था स्‍शौर 
झ्राज भी इन य्रोजनाग्ना को कार्यान्वित वरन के लिए मयुवत राज्य प्रमेरिया से 
झ्राथिक सहायता मिल रही है ॥ सन्‌ १६५७-४८ में इन परियोजनाओं वे लिए 
अमेरिका से १४२ ४ लाख टालर की सहायता प्राप्त हुई थी। इन योजनाप्रों को 
चलान के लिए जनता और सरकार दोनों का सम्मिलित सहयोग प्राप्त क्रिया 
जाता है। सघीय सरकार प्रारम्मिद ब्यय (एतशशर फणथव0एण०) तथा 
स्थाई ब्यय वा ७५०९६ भाग झोर चासू व्यय (007० फेजएशाणाधाल) वा 
५०९ भाग दसी है तया राज्य सरकारें प्रस्थाई-ड्यय का २५% भाग झोर चापू व्यय 
का ५००८ भाग दतो हैं । जनता से भी इन योजनाभ्रो को चलाने बे! लिए बहुत 
बटी मात्रा में घनराशि ग्राप्य होती है। प्रथम पचवर्षीय योजना मे सामुदापित्र 
विकास एव राष्ट्रीय प्रसार सवा परियोजताम्रों पर किए गए बुख सरकारी व्यय 
वय ६०९ भाग जनता के सहयोग के रुप में श्राप्त हुप्रा था। ३० सितम्बर सन्‌ 
१६६० तक इन परियाजनाओं बे सचालन म जनता से सहयोग बे रुप में ६३ ७२ 
करोड रु० प्राप्त हुए थ जबकि इसी अवधि में कुल सरकारी व्यय २००*८२ करोड़ 
रु० हुआ था । 

सामदायिर विकास शव राष्ट्रीय प्रसार सेवा परियोजनाओ्रों के 
अन्तर्गत दिए जाने वाले कार्य (एफला०गा३ 00७8 एकतशी,ला का एन 
प्जाए 06 श०एुघर्य+ गाते फेबाध०0०] फरराशाह्रणा 8006७ 7:०१९०४७) -- 
इन परियोचनाग्रा के झ्राठग क्यि जान वाते कुद स॒स्य कार्य इस प्रकार हैं --() 
सघुस्तरीय एव कुटीर उद्योगों का विकास -सामुदायिक विक्रास योतना के झ््गत 
कृपका का अतिरिक्त झाय दिलान के लिय सद्गायक घ 4 के रुप मे गावों मे डुटीर 
एवं सघुस्तरीय उद्यामो का विशास किया जाता है। इसके फ्स्वल्प ग्रामीय 
वराजगारी व पर बराजगारी का प्रन्त होता है । (४) परिवहन सम्बन्धी सुद्रिषा्पधों 
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वा विधास -दन योजनाओं में गांवों को मुख्य सडको से मिलाने के लिये ग्रामीण 
जनता मे सहयोग से सहायक सडवों का निर्माण क्या जाता है। (7) कृषि भ्रौर 
तत्सम्वन्धी कार्य --दस वायंक्रम वे अत्यंत छ़ृपको को अपनी प्रति हैक्टर (प्रति 
शबड) उपत्ति बढाने बे लिय बीच, उबरक, कृषि-यन्‍्त्र झ्रादि दिय जाते हैं तथा 
सेतो को सिंचाई के लिये दुझ्नो, नहरा, सालियो और नलपूपोवा निर्माण किया 
जाता है। कृपयो वो सहकारी सेली तथा प्ु-पालन की उत्तम विधियों के श्रपनाने 
एव ग्रश्नोत्पादन वे साथ ही साथ फ्ल-तरकारियों को पैदा बरन वे लिये प्रोर्साहित 
क्या जाता है। (:४) शिक्षा एव प्रशिक्षा वो व्यवर ॥ .-सामुदायिक वियास योजना 
दे प्रस्तांत प्रारम्भिक (एशाएथ०७), माध्यमिव (5९९०४०४5) तथा तकनीकी 
(ए९काआ०श) शिक्षा वा भ्रायोजन विया जाता है। (५) चिबित्सा सम्बन्धी सुविधाशो 
फी व्यवस्था --सासुदायित्र वियरारा परियोजना के प्रत्यक विकास-क्षेत्र (06र०ए- 
॥00॥५ 86८.) में एवं स्वास्थ्य बेन्द्र तवा एप गतिशील चिबित्साथय (#6०फा)७ 
]०शु॥६७) वी स्थापना द्वारा ग्रामीण जनता को चिवित्सा सम्बन्धी सुविवायें 
प्रदान गी जाती हैं) गलेरिया, हैजा, चेचकः भौर तपेदिक श्ादि महामारियों की 
रोज-धाम दे जिये टीबे (७०००७४०४) लगाये जात है. तथा ग्रामीण जनता को 
भाद्ार-प्यवहार वी शिक्षा देकर उन्हे स्वस्थ रहना सिखाया जाता है। (७) पह- 
निर्माण कार्य -इन योजनाझ्रो मे ग्रामोण जीवन की प्रगति के लिये ग्रामदासियों वो 
प्रच्ये व स्वास्थवर्द व मयाव बनने थी विधिया बताई जाती है भ्लौर उतरे भवन" 
निर्माण बे! लिये ई ट, सीमट शोर लोहे की व्यवस्था की जाती है। इसवे प्रतिरिकत 
इन परियोजनाप्रों मे गाव वे पुओ रास्तों भर नालियो वी समुचित मरम्मत बी 
जाती है तथा पने बसे हुये क्षेत्रों मे भ्रावास-स्वानों [80॥0॥88 8/0०9) का विकास 
किया जाता है। (५॥) सामाजिक-पल्याण के कार्य --ग्रामोगों बे मनारजन 
तथा सामाजिक एय नेतिव विवास के लिये सामुदायिव विकास एवं राष्ट्रीय प्रसार 
शेवा-सण्डों में भनेव कार्य बिये जाते हैं, जैसे--फिल्मों वा प्रदर्शन, सेलन्कूद, दाल 
भोर मेले बी व्यवस्था । दस प्रशार इन योजनाशों बे वार्यश्रम या मुख्य ध्येय 
ग्रामीण जनता या सर्वांगीण विकास बरना है । 

राष्टीय बिस्तार सेवा झ्योर सामुदायिक विकास गोजनाओो का 
सूर्याफन -पोजवा प्ायोतर ((गाशणट्ठ 0०फ्रण्माब्व००) ने सामुदायिवा विवास 
एवं राष्ट्रीय प्रार सेवा कायत्रम वी प्रगति वा सूल्यात॒त वरने थे! लिए एवं बबंत्रम- 
मूल्याबन-सगठन ([॥०ह-एवणछशाल ६४०।०४ध०ण॥ 0720038007) वी नियुवित् वी है । 
इस मूल्यावन-संगठन बी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि सामुदायित्र विकास एव 
राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम को तीन सुख्य कमिया हैं --(३) सामुदायिक विवास 
एव राष्ट्रीय प्रभार सेवा बे क्षेत्रीय-विद्येपज्षो तथा विषय-विशेषज्ञों में पारस्परिवा 
रामस्वय का प्रभाय है। (४) इ। विश्यस सड़ा मे प्रश्मिक्षित क्मंचारियों वा भभाव 
है भोर ये झपने को जनता या सेवत्र नहीं सममते है तथा (7) प्राम-सेवर 
(एग्रा88० 7,०0० ६ए०४:९:) का फार्य-क्षेत्र बहुत विस्तृत है ॥ योजना झायोग' 
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ने यह स्वीकार किया है कि यद्यपि इत परियोजनाओं वे अन्तर्गत विभिन्न दिशाप्रो 
में किये गए प्रयत्न भ्र्याप्त एव ब्रपूर्ण रहे हैं तदा उनके कार्यों की पति अत्यस्त 
घीमी रही है, तथापि विगत वर्षों मे सामुदायिक विवास्त क्षेत्रों में प्रन्‍्य क्षेत्रों वी 
अपेक्षा फ्सलो के उत्पादन मे २०% से २५% तक भश्रधिक वृद्धि हुई है। इन 
प्रियोजनाओ के कार्यक्रम में श्रपफलता अथवा धोमी प्रगति दिप्ताई देने का मुसुय 
वारण यह है कि भारत कौ ग्रामीण जनता जीवन वे हरएक पहलू में पिछड़ी हुई 
है श्रौर इसके सर्वागोण विद्यस वे लिये बडी मात्रा मे साधन उपलब्ध होने नी 
आवश्यकता है। 
विकास कार्यक्रम में कठिनाइयां --सामुदाधिक पिवास योजनाओं के 
कार्यक्रम से श्राने वाली मुख्य बठिनाइया इस प्रफार हैं --(7) जनता की प्रसहुयौगों 
भावना --भारतीय ग्रामीण जनता सामुदायिक विकास कार्यत्रम के प्रति सहयोगी 
भावना के स्‍थान पर उदासीनता की भावना ही दिखाती है । पार्यक्रम मूल्याकन 
सगठन ([॥20ह78770० 2एशेएडकणा 0808१३४॥०7) पी सातवीं रिपोर्ट के 
अनुसार---/पध्धिकाश जनता विफास राण्डों एवं सामुदायिए' विषास फार्यप्रम को 
सफलता शौर विषास के सम्बन्ध मे फोई रुचि नहों रसतो है। प्रधिकतर प्रामोण 
जनता इसे श्रपना गार्यत्रम नहीं मानती है भौर ऐसा प्रतीत होता है कि चाप भी 
भारतोय प्राम-समाज सरफार पर निर्भर है। इसदा परिणाम यह हुप्रा है कि 
सामुदाधिक विवास कार्यक्रम को जनता पा सहयोग प्राप्त गहीं हो सदा है।! 
(0) भ्रप्रशिक्षित क्रमंचारी वर्ग --सामुदायिक विकास एवं राष्ट्रीय प्रसार सेवा खडो 
के कर्मचारी सख्या भ्थवा गुण झौर प्रशिक्षण की दृष्टि से प्रसतोपप्रद एवं प्रपर्याप्त 
हैं । भ्रत इन विकास खडो का सचालन भली प्रकार से मही हो पाता है।/॥) 
प्राम पचायतों की भ्रसहुयोगी नौति --सामुदायिव विषास कायत्मों वी सहायता 
देने कै लिए स्थापित की गई सस्थाप्रो भ्रौर ग्राम पचायतो ने भी इन योजनाम्रो 
के प्रति कोई सहकारिता नही दिसलाई है। (५४) विस्तीय-प्राप्तिपों पर धापिक 
बल --सामुदायिक विकास परियोजनाओं मे भौतिक एवं वित्तीय-गप्राध्तियों तथा 
इनके व्यय करने पर प्रधिक बल डाला गया है। ग्रामीण व्यक्तियों को अपने बार्षों 
को करने की नई पद्धतियों की कोई शिक्षा नहीं दी जाती और न ही ऐसी बातो 
पर श्रधिक बल डाला जाता है जिनसे राष्ट्रीय प्रसार सेवा परियोजना ग्रामीणों के 
विकास के लिये एक प्रभावपूर्ण एजेन्सी बन सके । (४) पग्रास-सेदफ का विस्तृत 
क्षेत्र --ग्राम-सेववो ( एग82० 7,6एथ एएणा:०७०) का वाये-क्षेत्र बहुत विस्तृत 
रक्षा गया है चिससे वे 'हृपि-उत्पादन में वृद्धि लान ' बेः अपने उत्तरदायित्व वो 
ठीक-ठीक पूरा नहीं कर पाते हैं। (श) कार्येत्रम को छल्पप्ट रूप-रेणा -- 
इन परियोजनामो में सम्मिलित विकास-कार्यत्रमो वी रूप-रेखा भी प्रधिक स्पष्द 
मही है! भ्रत, विक्षास-खद्धो के कर्मचारी भ्रपन कार्ये-क्षेत्र से सम्बन्धित नारयंत्रम से 
अनमभिन्न एव प्रस्पप्ट से रहते है। (० कम्यफ्रम मे भ्रोपचारिक्ता :--सामुंदयिक 
विकास एव राष्ट्रीय प्रसार सेवा सड़ों वे कार्यत्रम में व्यादहारिक्ता के स्थान पर 
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झौपचघारिफ्ता, मोर रघाही व लावफीदाणाही को भ्धिक महत्व दिया जाता है 
इन योजना प्रो से सम्बन्धित विभिन्न सरकारी विभागों मे भी सामजस्य भ्रयवा 
सहयोग वा प्रभार पाया जाता है। (ए४) एापक्रम के निघोजत मे प्रवावश्यफ 
देरी --सामुदायिक वित्ञास परियोजनाम्रों के कार्यक्रम की सद गति का एक वारण 
यह भी रहा है कि इन योजताप्रो मे किसी कार्यत्रम को प्रारम्भ वरने से पूर्व उसको 
नियोजित करने मे तथा उपत्रणो को प्राप्त करने में ग्रनोवश्यक देरी लगाई 
जाती है! 
भारत में सामुदायिक पिकास एप राष्ट्रीय प्रसार ,सेवा फण्डों 
को सफ़लदा के लिए बुछ्य मुण्य छुल्लाव +-कार्य मूल्यगत सरथा 
(ए7ण्ट्राब्छा 06 एएशप्४ाणा 0780ग550०४) ने सामुदायिक विकास एवं राप्ट्रीय 
प्रसार सेवा राष्षो के वायं-सचालन में आने वालो बठिताइयो को दूर करने के 
तिये गुछ मुस्य सुझाव इस प्रवार दिये हैं --(7) श्रनुप्तताव रम्दन्धों सुविधाप्रों 
दाग विफाप्त -इन विकास एण्डो में प्रनुसधानशालाप्रों वो सुदृढ़ बनाना चाहिये 
तथा शृषि सम्बन्धी समस्त सूचनाभों को इन प्रवुमधानशालाग्रों तक पहचाने वा 
प्रबन्ध होना चाहिये । (0) प्रौद्योगिफ दिभागों फो सुदृढ़ बताना --सामुदायित्र 
विय्ास योजना बे प्रत्येवः स्वर पर झ्ौद्योगिक-विभागों को सुदृढ बनाना चाहिये। 
(00 सामुदायिदः दिएाप्त से सम्बन्धित रारदारों विभागों में सामवेस्प *-- 
शामुदायित्र विप्राप्त एवं राष्ट्रीप प्रसार सेवा परियोजनाओं से राम्यन्पित रार्यारी 
विभागों के गायों रो बियारा सण्डो के कार्यों से परस्पर साम्यस्पित एबं समत्वित 
बर ऐना चाहिये । (।५) प्राम पंचायतों का सहयोग :--इन योजनामो के बायंत्रम 
में सक्षिय माग लेने के लिये ग्राम-्पचायतों जो प्रोत्याहित एवं झ्रभिप्रेरित बरना 
चाहिये । ग्राम-पचायतों द्वारा इन योजनाप्रो वे वार्यक्रम में सहयोग देना भपना महत्व- 
पूर्ण उत्तरदायित्व समभा ज्वाना चाहिये । () इषिसुधार फे साथ हो साथ 
मय फार्पों यो भी महत्व देना "--सामुदायिया विवास सप्डो में भ्रव तर बेवस 
बुपि-सुधार कार्यक्रम वो ही भपनाया गया है । वस्तुत ग्रामीण जोदन यो सर्वागीण 
प्रगति बे लिए इन वियास-पष्डो द्वारा प्न्यान्य वायों वो. भी महत्व दिया जाना 
चाहिए । (9) भूदान प्राम्दोलन दो झरूहत्य देना --विवस सण्डो में भूरान 
प्रानदोलन यो चलाने ये लिये विकास सण्ड के प्रधिवारियों एवं बर्मचारियों द्वारा 
भूदान यज्ञ की विधारपारा ग्रामोण ब्यवितयों को समभाई जानी चौंहिये। फ्लत 
घूपवो मे पारस्परिक सहयोग एवं सहकारिता बे: माव उदय होगे तथा भूमिदीन 
बुपि-धमिर भूपनी धझाजीवता के लिये भूदान-पज्ष ड्वारा यूछ भूपि प्राप्त बर रायगे 
(४४) दर्मंघारियों फे प्रद्चिन्षण ऐी ब्यवस्था --वित्रास खण्डो के सधितारियों एव 
कर्मयारियों वे प्रशिक्षण थी व्यवस्था वी झानी चाहिये । (४४) सहकारी 
झाग्दोतन को सहातद देना “-प्रमीणों मे सहकारिता का भाव पँदा करे इन 
परियोजनाभो थे भन्‍्तर्गत गद्गारी-टरपि, सहतारीन्यास भौर राहवारी-विपात 
सम्बन्धी सहत्रारी सस्याप्रों की स्थापना को प्रोस्साहित बरना चाहिये । (४) 
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प्रा सेवक पे कार्य-क्षेत्र को सोसित फरना --प्राम सेवक द्वारा भ्रपने कार्य को 
सफलतापूर्वक कर सकने केलिये यह प्रावश्यक है कि उसके कार्य-क्षत्र के भ्रन्तगंत 
५ हजार से अधिक जनसंख्या नहीं आती चाहिये । (5) स्वदेशी सादना का 
विकास --सामुदायिक विकास एव राष्ट्रीय प्रसार सेवा परियोजनाझो को राफल 
बनाने के लिये, इन योजनाओञो के कार्यक्रम मे स्वदेशी भावना कूटकर भरी जानी 
चाहिये | (5<)) परिवार नियोजन को महत्व देना ---ग्रामीण जीवन की वास्तविक 
प्रगति के लिये, तीव्र गति से बढती हुई जनसख्या को नियन्त्रित करता नितान्त 
प्रावश्यक है । अ्रत सामुदायिक विकास योजनाओं मे परिवार-नियोजन को कारय॑ 

क्रम (800॥9 ?]380778 7/०६९०:४००७) का एक ध्रावशयत झ्ग बनाकर, कृषकों 
के जीवन-स्तर को ऊधा उठाने के लिये सत्रिय प्रयत्न करते चाहिये । 


9० 
मारत में सहकारिता 


(ए० ककुच्चनशा०फ ॥॥ ॥॥0॥9) ष्क 
ध्रापव थन--रामाजवाद श्ौर लाकत श्र वे मूल्यों पर प्राधारित एक 
यौजनावद प्रय”ययस्था म 'सहवास्ति' झ्राथिक जीवन की झनत शा“श्ष्ों थे 
रागठन या मूतभूत झाधार है । सहुषारिता भ्रादिक' संगठन का यह रुप है निसगे 
श्यकित स्थतप्नतापूर्षए, धपने भ्राथिष हितों पी सुरक्षा के लिए रामानता शोर 
स्वेच्छा ऐे भाषार पर प्रपते साधनों को एक जमह जुदाते हैं ॥ वरतुव चहगारिता 
के भाव का प्रम्युदय परिस्यितिया से प्रतित्रियामर (९४८४०३१त) रूप म 
होता है। इस भाव गी दृढता उतनी ही झधिर बढनों घली जाती है जबकि 
दूसरे ब्यवित भी समान समस्या का प्रतुमव बरत है 
सहुषारिता या प्रर्य य परिभाषा (शल्काणह् शाते जेलीगा।णा ० 
0०-णु/७०(०/)--गहवा रिता भ्राधिय संगठन दो एक स्वरुप है । स्वमावा जय 
बोई भनुष्य विसी साय को स्वयं बरने मे भगमर्ध रहता हे तो उसे दूसरों वी 
शहायता (वा संह्षाटिता) की प्रावश्यवता झनुभव होती है। घत प्रो० सलवर्ट 
(एशह्ल)) के इब्दों मे ' सट्रारिता ऐप ऐसा सगदन हैं जिससे स्यश्ति ऐच्टिश्ता 
भौर मानतापूर्ण दम से, समानता के झ्राधार पर, श्रपने भाशिद हितों पो पूरा 
बरतने बे! लिए सयठित होते हैं ।” ढा० सी० भार० फे० (0 7. 7०७9) व 
सहरारिता को एवं संगत स्ववस्त्रता' (07:५॥३९१ 7/0९४४5) बहव र सम्बोधिस 
दिया है। सर होरंस प्लेननट (87 उसा००९९ श्परला) के शब्दों मे, 
* सहशारिता सगदन द्वारा प्रभावित वो जाने यालो प्रात्मसहापता है ।” भरत 
असहरारी समिति दुछ स्यक्तितयों शो ऐसी सस्या है जिसमे रादरय रवेच्छापूर्दक, 
समानता एव स्वतस्पता के ध्राधार पर, मिलशुतकर भपनी प्रायिव प्रावश्यक्तापों 
को पूर्ति के लिए सामूहिर प्रपत्न बरते हैं।” 
सहषारिता ऐे सक्षण प्रयवा पिद्धान्त-एशवललानाल 0 
एशील.०५ ०६ 0०-0(ल्‍780009)-गढद्गारिता वे प्राघारणूत संस इस प्रयार 
है --( ऐक्टिक समदाय --(४णणण्काफ़ सै5००१४०)--गहकारी सगटन वा 
प्राघार गदस्यों की स्वेन्छा होती है। यस्तुतव सहतारिता मे भाय का उदय भौर 
विस्तार हृदय से प्रारस्भ होता है। इसे बतपूर्रक सादा नहींजा शरतरा।पुछ्ध 
विद्ानो ने भारत जैसे प्रवित्रसित देश से 'मनिवार्य सहतरारिता-सिद्धान्त' के 
प्रबसन वा सुमाव दिया है, परल्तु जँसा डिप्रो० बत्तदई (एश5७४४) ने गद्धा है 
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कि 'अनिवाय्य-सहकारिता' को “सामाजिक सुधार की राजकीय योजना” ही महा 
जा सकता है--“सल्वारिता” नहीं। (7) वनतल्तीय ब्रश्ासन ([060०००॥० 
4पेणा7४0४॥07)-सहकारी संगठन जवतन्त्रीय प्रशासन द्वारा मानव वा मानव 
द्वारा ज्योष्ण' [छेड्फोणाब्त०० ०३छा ४७ हाथ) के विरद्ध बीमा का काये 
कर्ता है। सहकारी सगठन मे घनी-वर्ग का प्रशासन नहीं होता । जनतत्थीय पद्धति 
के अनुसार सहकारी-सगठन में भी 'एक सदस्य, एव बोट' के सिद्धान्त को झ्रपनाया 
जाता है। (7) पारस्परिक सहायता हारा ब्रात्मसहायता (8नानालए 7[कत०्णट्0 
१०४००)-४०७)--सहकारी सम्रठन में सदस्यों के लिये पारस्परिक सहायता द्वारा 
भ्रात्मसहायता” मार्गेदर्शी सिद्धान्त (कण ए्मल09०) का कार्य करता है! 
सहकारी सगठन वे अन्तर्गत उन सदस्यों में परस्पर कोई श्रत्तविरोध वही होता, 
जो सहायता चाहते है और जो सहायता करते हैं ॥ सहज्ञारिता का मूलभूत नारा 
है--प्रत्वयेक सब के लिये और राब प्रत्पेत के लिए” (8४७४ [ण शे। 0य० क।। 
(07 ८६८॥ ) १ (7९) सामान्य छाप, द्वारा सामान्य एल्याण (00छए०॥ एेटा00 
परफ्ाणणही। 00छ००४ #०४०7.)--सहकारी सगठन में व्यव्दिवादी स्व चेतना! 
को झ्रधित्र महत्व नहीं दिया जाता वरन्‌ इसे सामूहिक भ्रथवा सामान्य चेतना में 
समायोजित करके “सामान्य वल्याण-कार्य किये जाते है । (४) सेवा भाव (8 
8िएएा ० 8७7४०७)--सहवकारिता सेवा भाव के दृष्टिकोण से एक नैतिब प्रानदोलग 
कहा जा सकता है। सहकारी-सगठन में सेवा भाव प्रत्येत्न सदस्य का मूल-मत्र होता 
है। वस्तुत सहकारिता जीवन के नैतिक ग्रादर्श से ऊची वस्तु है जो मनुप्य गो 
क्याय और मानवता! के नाम पर “त्याग! करना सिस्राती है । सहवारिता के 
बिना समाज में 'धर्म' की स्थिति प्रनुत्वादक (3६०४/०) है तथा सहकारिता मे 
सिद्धान्त वो प्रपताकर “धर्म! समाज में 'झातिपूर्ण-निर्माणजारी ख्ष्य/बन जाता है । 
(९) पश्रायिक प्रावश्यक्ताओों फो ससतुत्ति [(इक्षाबलाणा ० ]70णा०णा० 
9७78)--सहेकारी रागठत का मूल उद्देश्य सदस्यों द्वारा किसी आ्राधिक आरावश्यवता 
की सतुष्टि करना होता है १ (४ मितवब्ययिता एवं कार्पकुशलता (20006 
800 72007०79)--रुहवारी सग्रठत वा मुख्य उद्देश्य यहँ रहता है गि प्रत्येक 
कार्य में कुशलता एवं मितव्ययिता अपनाई जाती चाहिये । (577) समावता 
(8पए्ा७ ०० गाधु०७॥६५७)--सहुकारी सगठन मे प्रत्येव सदस्य को समानाधिकार 
प्राप्त होते है । सहवारों संगठन भें मतदाव का आ्राशार 'शेयरों वो सख्या' नहीं 
होती वरत प्रत्येफ सदस्य दा "एक बोट' होता है। (४) रामोपता (9/05875)- 
सहकारी, सगफ, के, शहसयों, को; शेशी॥2-एणीएड, एक ऋज़पएन खाण एड श्रनिताएँं, 
एवं लाभदायक द्प्मा है। क्षेत्रीय-समीपता वे फलस्वरूप एक सदस्य दूसरे सदस्य को 
पथ-विचलित होने से रोश कर सुमार्य सुझा सकता है । (5) एकता (ए७5)-- 
सहकारिता के हिये सदस्यों की एक्तता मूलाघार कय कार्य करती है । बस्तुत- 
सहकारी संगठन में सदस्यों के व्यक्तिगत व्यक्तित्व को रक्षा करते हुये भी उन्हें 
“एफ इकाई के रूप मे समायोजित किमा जाता है १ (50) भलाभकर प्रवृत्ति [० 
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ए:णी६ 3०४४८)--सहवारी संगठन या मूलभूत लक्षण सदस्यों या 'झामास्य हित 
होता है--' ज्ञाम कमाना! नहीं | 
भारत में सहकारिता फा इतिहास (#8805 ० 0००ुलधमा वा 
गृणत७छ)। -(्ध्वी शताब्दी में मारतीय इृपव वर्ग वी दक्षा अत्यत छोचनीय 
थी । यह वर्ग महाजनों ने प्ग्णभार से बुरी तरह ग्रस्त था। इसी समय समंसी मे 
शुल्जे (8८४७४०७) भौर रेपरीसन ([४७०8०॥) दो समात-सुधारवों ते सहयारिता 
के सिद्धान्त पर ग्राधीण एवं हरी बैंको वो संगठित बरके, ऋण-गास्या वो हल 
मरते के तिये शिश्व मे शम्मुस एक लथा झादर्श अस्तुत किया । सर्वप्रथम सन्‌ 
१८८२ मे सर प्रिसियम वैडरवर्न तय्रा श्री महादेव योविर रामाड़े गे तत्वालीन 
गवर्नर जनरल लाई रिपित वो भाग्त म सहयारी बैव संगठित करने वा सुभाव 
दिया । सन्‌ १८६५ में मद्रास सरकार ने ग्रामीण-ऋषणप्र त्तता की समस्या ने 
प्रध्ययनत मरने बे लिये पंडित निवल्मन (४७070 )ैशा०३७०७) को सिखुक्त 
किया । निषछरान ने भारत में 'रफीसन-प्रादर्श नो संहपारी-सम्रितिया सगठित करने 
कर सुखाषा व्थि7 २ तन (९०९ ने नतरता सात्परर ने करा एुज्ेकरई लॉ (१96 उपधापवत्प 
500) की प्रष्यक्षता मे एए सम्तिति वा भ्रायोजन त्िया जिसकी सिफारिशों मे 
भ्रापार पर रान्‌ १६०४ में धयम सहवारी साख रामिति प्रधिनियम (7॥० 0८ 
वश१(ए०० 00246 802०(९४ 8८६) पारा क्या गया। सन्‌ १६०४ से १६११ 
तंत्र देश में लाभग ८,१७७ सद्दारी सास समितियां संगठित की गईं, जिनबी 
सादस्प सरया लगभग ४ लाय थी । रान्‌ १६१२ मे दूसरा पधिनिगम पास जिया 
ब्यया जिसके प्रस्तगंत प्रायमिर सात समितियों की बित्तोय प्रावरयरताधों की यूति 
के लिपे बैद्धोय वको तथा प्रान्तीय देशों वे सागठन करने जया गैर सास समितियों 
दे रापटन बरने वा प्रस्ताव रक्या गया। सन्‌ १६१४ में रार एड्वड मेकलेगा (87 
ए्तएकाप 36०६७) यी भष्यशता में एक समिति नियुत्त को गई जिसके युभावों 
बो मान्यता देने थे लिये सन्‌ १६१६ बे माटफोई सुधारों (॥००ाते ए९०तत्) 
मे प्रत्तगंत महक्तारिता यो एवं प्रान्तीप विषय बना दिया । इस समय सहयारी 
ग्रास्टोसन के सचालन पा पूर्ण दापित्य प्रान्तीय सरकारों पर है) सर्वप्रथम १६२५ 
मे बम्बई राखार मे श्पता सहपरारी समिति भ्रधिनियम (0०-णुलाआपए७ 
800७०४९३ ह९४) पास विया। तत्पस्चात सन्‌ १६३३ मे गंद्रास, १६३४ में बिहार 
तपा १६४३ में बग़ल व्री प्रान्तीय सखरो ने सहायारीअमितियों में सम्बन्धित 
झधिनियम पास गिए । सन्‌ १६२६ तर हमारे देश से संगभग ६४,००० राह्गारो 
समितियों संगठित की जा चुवी थी शिनत्री रादस्य सख्या लगभग ३७ सास थी । 
सन्‌ १६२६-३३ की विश्यव्यापी प्रायित्र भस्दी के दिनो में सहाारों भान्योसन 
मो प्रगति घु ठित सो हो गई। सन्‌ १६३४ मे रिजवं देव धोक इण्टिया मो स्थापना 
बे पश्चात्‌ देश में रादगारी भारदोलन ने सोवगति गे प्रगति शी । दिववीय महाबुद्ध- 
बाल में सहदारों साफ़ झान्दोगव जी प्रगति ने साथन्‍लाय सहडारी>ठउप्रभोगतर- 
मण्झार घान्रोलन ने भी विशेष प्रगति की। सन्‌ १६३६ से १६४५ हक को प्रव्धि 
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में सहवारी समितियों की सख्या, उनकी सदस्य-सख्या भ्रौर कार्यश्नौत् पुजी में 
क्रमश ४१%, ७० ६९८ तथा ५४९ की वृद्धि हुईं। सन्‌ १६४५ भे भारत सरकार 
ने श्री झार० जी० सरेया (8,0 855098) की ग्रध्यक्षता मे सहवारी निमोजन 
समिति (0०-०एबगए७. शक्ण्णायड0०१०ा४४०९) बी नियुक्ति की | सरया- 
समिति ने भारत की प्राथमिक-साख-समितियो को वहु-उद्देश्ीय सहकारी-समितियों 
(एणक्ष-फप्रणए09० 06०-०एध&धए० 50८९४6७) में परिवर्तित करने का सुझाव 
दिया । स्वतन्जता प्राप्ति के पश्चात्‌ तथा विज्ञेप रूप से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के 
प्रारम्भ होने के पश्चात्‌, देश मे सहकारी झात्दोलन ने श्रा्मातीत॑ प्रगति की है । 
सहकारी समितियी का वर्गोकरण 
(ए48ड्ागि४६070 ० 00 7फुश३धए०७ 800९06३) 

भारत में सहकारी समितियों का ढाचा (8.एलए7९ ० ए०-०एलबए० 
80८९६ ॥ [70079) --भारत में सहकारो आन्दोलन वो समितियों के उद्देश्यों 
एवं कार्यों के झ्राधार पर दो भागों वे बाटा जा सकता है --(प्र) साख समितियां 
(7०१७४ 80०९४४०३) तथा (झआ्रा) गर-सास समितिया (छ्ा-0९व॥ 80९0९0९४) । 
साख समितियों का उद्देश्य सास प्रदान वरना है । ये समितिया दो प्रकार की होती 
हैं. --एक ती वे समितिया जो केवल कृषि-कार्यों के लिये ऋण प्रदान करती हैं 
श्रौर दूसरी वे समितिया जो गैर-कृषि कार्यों कै लिए कण प्रदान करती है । गैर- 
साख समितिया किसी सामाजिक या प्राथिक उद्देश्य की पूर्ति के लिये बनाई जाती 
हैं। ये समिततिया भी दो प्रकार को होती हैं .-- एक तो वे समितिया थो कृषि से 
सम्बन्धित होती हैं और दूसरी वे समितिया जो सेर-कृषि कार्यों से सम्बन्धित होती 
हे सहकारो आन्दोलन 

(0० व्फुशब्काए७ ा००्खल्०0) 





| 
साख-समितियों गैर-साख समितिया 
(ए४००७६ 8०८९६४०») (प्र००-वए९०वा६ 8०2०४९७) 
#स-करटि 220॥ नि 
कृपि-साख.. ग्रैर-कृपषि साख गैर-साख गेर-साख गैर-कृषि 
समितिया समितिया कृषि समितिय्रा समितिया 


(6 शाव्पापाब. फ॒िप्क-ब्हुएव्पो-.. जि ल्पे।+ सिणा-लब्वा 

(ऋर१६ 80छल<०(९३)... पपनों ए८९१६.. हपरवणॉप्स्थ.. ैणानणटहुतव्पपपथों 
8०थ०ह९७) 80०९९) 8००:८६०७) 

प्राथमिक कृषि-साख समितिया (एशलफभजऊ वह8छ०ण०ए४ (7०० 


80००ध७७) -+सने १६५१-५२ झौर सन्‌ १६५६-६० मे प्राथमिक कृषि साख 
समितियों की तुलल्नात्मक स्थिति इस प्रकार थी -- 
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सन्‌ १६५१-५२ सन्‌ १६५६-६० 


(१) भौषछत सदस्यता ड्ड छह 

(३) भौसत हिस्मा-यू जो (प्रति समिति) ७२७ २० २,३६२ २० 
(३) प्रौमत हिस्या-पू जी (प्रति सदस्य). १६ रु० ३२ रू० 
(४) प्ौयत जमानपू जी (प्रति ध्रमिति).._ ४०८ रू० भधभू रु० 
(५) भोसत जमा पू जी (प्रति सदस्य) & रु० € रु० 
(६) ्रौसत वार्यशील पू जी (प्रति समिति] ४,१६० रु० ११,०११ र० 


विगत वर्षों में छोटे भाकार को दृषि साख रामितितयों का एकीकरण बरके 
बडी समितिया बनाई गई हैं । ३० जून सत्‌ १६६० को देश में बडे भाकार वी 
क्ृपि पास समितियों की सख्यां ८,०२३ थी | सन्‌ १६५६-६७ में पजाव में ए८० 
बडे श्रावार भी समितियों को सेवा समितियों मे बदला गया । हमारे देश में 
प्राथमिक कृषि-साख समितियों का सविधान एव कार्य पद्धति इस प्रकार है -- 

(१)सदस्पता एवं समिति का श्राकार २--कोई भी १० व्यवित श्थवा 
प्रधिर से प्रधिव १०० व्यकित जो समान क्षेत्र, भाषा भयवा जाति (प्रश्तोछ) के 
हो, एक दृषि-साप समिति को सगठित कर सतते हैं। समित्ति को स्थापना से पूर्व 
संदस्था को तत्मम्बन्धों वार्य भे लिये रजिस्ट्रार से भाज्ञा लेवी प्रनिवार्य है | सन्‌ 
१६५६-६० में झृपि साथ समितियों की भौसत सरादस्य सख्या ७१ थी ॥ 

(२)पार्प-क्षेत्र (7०5 ० 09०:६७४०४);--जमेनी के शैफीसन प्रादर्श 
(एएथ0एला 3०00) वे श्राघार पर भारत में भी प्रायमिक सास समितिथों का 
बायदोत्र एव गाव ही रकया गया है । सितम्बर १६६० में राष्ट्रीय-विकास-परिपद 
(ए४४०णा५े 0९एलै०्णलव 0०ण्फला) ने यह प्रस्तावित किया वि यद्यपि 
सहवारी-साय समितियों को वार्य-क्षेत्र एक गाव होना चाहिये, तथापि जहा गाव 
पभ्रत्यधिष छाटे हैं यहां पर ३-४ मील तक के भाग-पास के भाव, जिनकी जनसख्या 
प्रधिन्‍ ते प्धितर तीन हजार हो, म्िचार एक साख-समिति बा सगठझन कर रावते 
हैं। वस्ठुत इस प्रशार बाय॑-सेत्र बे सम्वन्ध मे संद्धान्तिर दृष्टियोण रखना सर्वधा 
झनुवित है । साहरारी सात समितियों की सुदृढ़वा बनाए रखने क्या सहदारी 
भावता बी सुरक्षा थे लिये समिति के भावार ने सम्बघ मे व्यावशारिय दृष्टिकोण 
अपनाया णाता चाहिए । 5 

(३) दापित्य ([80॥७) --मारत में भ्रधिकाश प्रायमिव इृपि-सास 
समितिमों में मदस्पो वा दायिःव प्ररिमित (09॥9000) है भ्रर्यात्‌ प्रत्येशाः सदस्य 
पर ममिति ये ऋण चुराने भा दायित्व व्यक्तिगत एव सामूहिक ([छठाशतेत्छ ब्यत 
अ69४ प0७०७आध(ज).. दोनों हो रूर में होता है। प्रयोमित्र दाविरड ने! वरुण 
समिति थी सास-क्षमता बढ़ जाती है तथा सदस्यों भसे प[रस्परिवा तिमन्‍्त्रण एवं 
निरीशण के बारुण प्रणो वा सदुपरयोत अषित्र होता है। सन्‌ १६५७-५८ में देश 
बी ५५" ६ समितियों मे प्परिमित दायित्व वा नियम प्रचलित था। सन्‌ १६५६० 
६० म देश बी समस्त २,०३,१७२ प्रायम्रिर इपिन्यास समितियों में से सगभग 
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४६% समितिया सोमित दायित्व वाली और श्षेप श्रसीमित दायित्व वाली समितिया 
थी। उस समय उत्तरप्रदेश और विहार मे समिति-दायित्व वालौ समितियों की 
सख्या अ्रपैक्षाइत श्रधिव थी | गोरवाला समिति (6०8 0000॥/०७) ने यह 
सिफारिश की है कि देश ने वडे भ्राकार की प्राथमिक्साख समितियों वो संगठित 
किया जाना चाट्यि तथा इसमे परिमित-दायित्व (/0/०० ॥/8७0$5) वे सिठात 
को झपनाथा जाना चाहिए | वास्तव में भ्रपरिमित दायित्व का सिद्धान्त परारस्पर्टिक 
जानकारी झौर पारस्परिक-तियन्त्रण की परिकल्पना पर पराशित है जो वतंमाव 
ग्रामीण समाज में नही पाए जाते हैं। श्रपरिमित दायित्व के कारण जो सदस्य 
समिति से ऋण नही लेते श्रयवा समिति वा ऋण बकाया नही रसते, उन्हें बठिताई 
उठानी पडती है। इससे झान्दोलत मे बदनामी पलती है तथा अच्छी स्थिति के 
कृपक समितियों के! सदस्य नही बन पाते हैं। 

(्‌ ड ) संचालन (3७ ह०एथा।) --प्रवर्धकी दृष्टि से समिति की 
साधारण राभा (७०० ॥४३०7४७)9) राबोच्च इकाई है। इसमे समिति के समस्त 
सदस्य सम्मिलित होते हैं भौर प्रत्येक सदस्य को 'एक मत” देने का श्रधिकार होता 

है | दैनिक प्रबन्ध के लिये ५ से & सदस्दयो वी एक प्रवस्धन्ममिंति 
(#शावह्रणाड़ 0०0075866) का निर्वाचन क्या जाता है। समिति का प्रक्‍न्‍्य 
अवेतनिक होता है । साधारण सभए के छुछ मुरुष फार्प इस प्रयार होते हैं -- 
(0) पदाधिवा रियो एवं सदस्यो का निर्वाचन करना, (9) बापिक घल-पट (8]800० 
8॥66४) को स्वीकार बरता (॥)) ग्रॉडीटर तथा रजिस्ट्रार की रिपोर्ट पर विचार 
बरना, (४) वारविक-लाभाश का वितरण एवं सुरक्षित-क्ोप वे उपयोग पर विभार 
करना, (४) सदस्या के ऋण सम्बन्धी प्रार्यना-पत्रों एर विचार फरना तथा (हओ) 
विभिन्न तिषयो से सम्बन्धित अपनी सामान्य-नीति का निर्धारण करता। प्रमन्ध- 
समिति' के मुख्य कार्प इस प्रकार होते हैं --(0) जमा (0०ए0००0) पर धन प्राप्त 
करना (॥) समिति के लिए ऋण लेना, (00 सदस्यो को निर्धारित ब्याज को दर 
पर साख प्रदान करना, (77) ऋषणों वी बयूलयावी वरना, (४) समिति द्वारा उधार 
लिये हुए धन वा भुगतान करना, (४॥) राइस्पो द्वारा लिए गए ऋण के उपयाग 
पर निरीक्षण व नियब्यण रसना, (५॥) समिति के लिए कोपो का निर्धारण करना, 
(४१४) सचिव द्वारा प्रस्तावित लेखो का परिक्षण करना, (70) श्राष-व्यय था लेखा 
प्रस्तुत बरना, (४) रजिस्ट्रार से लिखा-पटी करना, (शा) प्रावश्यकता पडने पर 
| साधारण सभा वा प्रायोजन करना तथा (5७) साधारण सभा की बैठक में समिति 
का वापिक बजट व प्रन्‍्य प्रदार के विवरण प्रस्तृत बरना भादि । कृषि-साख 
समितियों के प्रसफ्ल संचालन का मुम्य कारण यह हे वि इसके सदस्य प्राय 
समिति के कार्यों म कोई दिलचस्पी नही रखते) 

(४) पू जी (059६७!) *-समितिया अपनी कार्यवाहर पू जी (फणाटणड़ 

(0७७५४) दो स्रोतों से प्राप्त बरनी हैं--+प्र) भान्तरिक स्रोत (वा 
ए०४०प:०९७), जैगे--प्रव्ध घुल' (छप्रधथा०० 76०0), दिस्सा पू जी (5986 
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05७४), सदस्यों से जमा पर प्राप्त धन (96ए०भ8 एज शल्णलत) तथा 
मुरक्षित शोष [पिल्च्छा४ पण्0व) घादि । (प्रा) बाह्य स्रोत (उसल्याशे 
&८००ण८९७), जैसे-सरवारी ऋष, गर-्सइस्पों ते कण प्राप्त रुरना तथा बेन्द्रीय व 
प्रास्तीय सरवारी वैक्ो से रण प्राप्त बरना भादि। प्रत्येत साखन्समिति अपने 
वाधिक घुद्ध साभांश वा २५९ भाग सुरक्षित कोप में रखती है। रजिद्रार की प्राज्ञा 
पावर साख समितिया भपने लाभाश का १०९८ भाग दान सम्बन्धी कार्यों पर 
प्यम पर रावती हैं। तौसरी योजना ते चन्तर्गत इस तथ्य पर बल डाला गया है 
कि राज्य साजारो यो वेख्द्रीय व प्रान्तीय सहतारी बेश्ो के साध्यग से, 
प्रायमित्र कृपि-सास रामितियों की हिस्सा-पू जी (8॥०० 0००7७) में हिस्सा लेना 
चाहिये) शाज्य स़स्‍्पारों द्वारा इन समितियों वी हिस्सा-पू जी मे हिस्सा लेने 
की प्रधिवतम रवम ५ हजार रु० तथा विशेष परिस्थितियों मे १० हजार 
शु० निर्षारित को गई है। राज्य सरबारें सासन्समिति की हिस्सानू जो में वेवल 
उग दशा में ही योगदान बर सकती हैं जबकि समिति के ६०%, सदस्य तथा 
समिति रे सम्बन्धित वेन्द्रीय देगा (ए/"छे 035क).) इस कार्य बे लिए प्रपती 
स्थीएृतिं प्रदान बर दें | हमारे देश में पू जी गे! भ्राम्यान्तरिष स्रोतों वे भ्रविरसित 
होने के वारण प्रायमिर वृद्धि सास समितियां प्रपनी कार्यशील पूजी मे लिए 
केग्ट्रीय रास्थाप्रो पर प्ाधित रहती हैं। सन्‌ १६५६-६० में प्राथमिक शृषि साथ 
शमितिपों भी याय॑ंज्ञील पूजी (ए०मकऋ४ 0००४ण), हिस्सा-यूजी (३8७ 
(0४]०/०)) ठपा जमा-पू जी (000[०५५७) श्रमशः २२३*७० यरोड र०, ४२ फरोड 
रु० भौर १२ करोड रु० थी। हृपि-्सालत समितियों की वुस्त फार्यन्नील पूजी मे 
से लगभग १४१ ६२ गरोड २० पर्यात्‌ यायंघधील पू जी वा ६३'५% माग बेन्द्रीय 
सस्याभो भौर सखार से ऋणस्वरुप प्राप्त विया हुमा घा। 

(६) ऋण फा उद देदय (09००६ ० .000$) +--सदगारी सास समि- 
तियां प्रपते| सदस्यों को तोन प्रवार मे यायों बे लिए करण प्रदान बरतो हैं :-- 
(0) उत्पादव बाय, ज॑रे-पाद, बीज, हल, बैल प्रादि खरीदने के लिए, () प्रनुलाइक 
बाये, जैसे- विवाठ, दगूअत, प्रीतिभोज प्रौर उपयोग के भन्‍्य वार्यों बे लिए, तथा 
(॥) पुराने कणों में भुगतान बे लिए। हमारे देश में सासन्‍्समितियों की 
भमप ता एा मृग्य वारण यह रहा है हि इन समितियों द्वारा सदस्यों को ग्रधिराशत 
पभनुत्पाइब' बायों के छिए ऋण दिये जाते रहे हैं। इस सम्बन्ध से गोस्वाला-रमिति 
(०0७४५ (0फ्राण्ात९०) ने वह मुक्राव दिया है विः सार समितियों है द्वारा शुप्तों 
को ध्यूण मझ्द द्ब्य भे न दिया जाकर उ्वेरत, राद, बोच, मन्त्र प्रादिवे रूप में 
दिया जाता घाहिए तपा ऋाणे उपयोग पर पूर्ष निगरानी व विरीक्षय थी व्यवस्था 
को जानी घाहिए। बहलुत रोद्धास्तिक्ष रूप से झनुष्पाइव बारयों बे लिए ऋष देना 
बि। होगा घादिए। परदु दूपतो को शाहगारों के चु गत से छुटवारा दिलाने के 
सिय इसओ भी नितशारत बादवीयता है । 

(७) भ्याप्र पो दर ([76 ० 7(८स्छ) ;-सहपारी सास-समितियों 
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के सगठन का मूल उद्देश्य कपको को सस्ती साख प्रदान करना है। हमारे देश में 
प्राथमिक कृपि-साख समितियों की ब्याज को दर विभिन्न क्षेत्रों में में ४१६ से लेकर 
१२% तक है विह्र मे साख समितियों द्वारा लो जाने वानी ब्याज की दर ७%; 
श्राध्न प्रदेश और मद्रास मे ६ड्ढे% तथा उत्तर प्रदेश मे €% है। सन्‌ १६५६-६० 
में बडे श्रावार को साख-समितियों वी व्याज की दरें ३६% से ६३% थी भ्रौर 
छोटे श्रावार थी साख-समितियों की व्याज की दरें ४३% से १२२% थी। बुध 
विद्वानों ने समितियों हमरा ऊची ब्याज वी दर पर कण देते का इन तवों के 
झ्ावार पर समर्थन किया है --() सदस्य बिता सोचे समभी भटण नहीं छेगे। 
(!) मदि ब्याज को दर नीची हो, तो सदस्य समिति से ऋण लेकर इसे ऊची ब्याज 
पर ग्रन्य व्यक्तियों को दे सकते हैं। (79) समिति द्वारा दिये जाने वाले अनुध्यादक- 
ऋरणो से उत्पन होने वाली क्षति को पूर्ति ब्याज बरी दर ऊंची रखकर हो सम्भव 
हो सकेगी । (7ए) प्रवध-व्यय सरलता से प्राप्त क्या जा सकेगा । (४) समिति के 
सुरक्षित कोप का विस्तार किया जा सकेगा तया (छा) सदस्य समिति का ऋण 
समय पर अदा करने के लिए वाध्य होगे । इस मत के विपरीत बुछ विचारकों ने 
साख-समितियो द्वारा नीची ब्याज की दर निर्धारित करने का समर्थन जिया है । 
इन विद्वानों का वहता है कि ऊची ब्याज की दर सदस्यों की पूरी अथवा प्रधि* 
बाश बचत को समाप्त कर देती है। उत्तर-प्रदेश में समितियों द्वारा ब्याज बाजारी- 
दर (3(६८६०५ 78६६५) पर लिया जाता है. परन्तु वजारी-दर प्रो समिति वी दर 
के झन्तर को सदस्य के खाते में जमा कर दिया जाता है । 

(८) ऋण का भुगतान (?45ण९४४ ० 7,0ध0) --सहकारी साख 
समितियों के सुतिमरमित संचालन के लिए सदस्यो द्वारा समिति के ऋणों का 
समय पर भुगतान किया जाना नितान्त ग्रावश्यत है। भारत में साख-समितियों की 
बिफ्लता का प्रमुख कारण यही है कि इतके सदस्य ऋण श्रदायगी समय पर मही 
करते | कमी-क्भी समितियां सदस्यों से पुराना ऋण लेकर तुरन्त हो उन्हे नया 
ऋण दे देती हैं श्रयदवा ऋणिया से बेदल ब्याज मात्र लेबर ऋणी दे खाते में 
ऋण का नवीनीकरण (१०४०७०7) कर दिया जाता है । इन सब रीतिणे से साख" 
प्रान्दोलच बो बहुन ठेस पहुचती है । सन्‌ १६५७-४८ में भारत वी प्राथमिक साख 
समितियों के लगमग १०७ करोड र० के ऋण बावी (0ए527व7 ,0873) 
ये और इनमे से लगभग २२ ७६ करोड़ २० के ऋण ग्रवधि बीत जाने पर भी 
बाको रहे । सत १६५६-६० म॑ प्रॉपर्मिक सास-न्ममितियों द्वारा १६६ ०€ करोड 
रु० के ऋण दिये गयये औरद १७७"७१ करोड़ र० के ऋण बाकी थे। इनमें से 
२१ !५ ऋण प्रवधि समाप्त होने पर भी बाजी (0:७एऐश७ 7,0893) रहे । सहवारी- 
साख झानदोवन की सरचना (5प४८६एा०) वो सुदृढ़ बनाने के लिये प्राथमिक 
कृषि सास समितियों ने ऋणो का भुगतान की इस श्रसन्तोषजनक स्थिति को 
सुदारना परमावश्यत है। इसके लिए सास समितियों के सदस्यों के ऋणों के अ्रयोग 
पर पूण तिगरानी की व्यवस्था की उ/ती चाहिए तथा सहकारी-विष्णन भौ९ 
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सहूगारी साख प्रान्दोलन घो परस्पर सम्बद्ध दिया जाना चाहिये । 

(६) प्रतिभूति (8८८८७) हमारे देश में साप-सरितियों द्वारा सइस्यों 
की ईमानदारी भपवा साच्दरिभता की भविव छातर-बीव नहीं जी जाती करनू कूपक 
की उडी फ़मल भषवा भूमि की जमानत पर प्रथवा दो सहयोगी सदस्यों की 
जमानत पर ही ऋण प्रदान कर दिया जाता है। भणिल भारतीय प्रामीण साख 
सर्वेशण-समिति (#॥ [08 एप) (76१/६ ए०णाए।७९०) ने यह सुमाव दिया है 
कि साय समितियों द्वारा ऋण हुपक्रो की उत्नादन-क्षमता भयवा भावीन्उपज मी 
जमानत पर दिए जाने चादियें । इस सम्बन्ध मे जूच सन्‌ १६६० में मेहता समित्ति 
(0९0॥६७ (०0४९७) ने भी एक महत्वपूर्ण सिफारिश की है कि रास-समितियों 
द्वार प्रपने सदस्यो बो चुडाने थी क्षमता सथा भ्स्य गवाहो भरी जमानत पर ही 
ऋण दिया आना चाहिए ढकि देश में उत्पादत बढ़ रावे $ 

(१०) लाभ फा बटबारा (0फाएण्पणा ण॑ परणी७) +जिन 
समितियों में हिरसा-यू जी नही खसी गई है, उनमे समस्त लाभ रक्षितन्ोप 

(8९%७४४० 7७70) में जमा बरना पड़ता है। परन्तु जिन समितियों में हिस्सा" 
पू'जी रवसों गई है उन्हें वापिक गुद्ध लाभाश बा २५९ भाग रक्षितलोप में रपना 
होता है । समिति रजिस्ट्रार को भाजा पावर लामाश या १०% भाग धमार्न्बायों 
पर व्यय बर सबतो है। धोप बचे हुए लाभाश्म वो सदस्पों मे समिति मे नियमानुसार 
वितरित कर दिया जाता है ! 

(११) लेखा-परोक्षण, परयविक्षण एवं. निरीक्षण. (80१४, 
छएशशभणा 80त॑ ]749020०7) *-प्राथमिक-साख समितियों का लेखा परीक्षण 
शराने का उत्तरदायित्व रजिस्ट्रार बा होता है| रजिस्ट्रार इस उद्देदय की पूति बे! 
लिए लेता परीक्षकों एब निरीदाफ़ों की वियुक्ित करता है। रजिस्ट्रार को यह भी 
प्रधिकार होता है कि यह तेपा परीक्षण वार्य भपने झाधीन गेर-सरपारी सरपापों 
वो सौंप दे। निरीक्षण का कार्य निरीक्षण सप (80फु९एएआ०६४ एऐग्राण्य) भषवा 
बेख्दीय दैको (एशाएणं 9जा5) के भाषीन होता है 

(१२) समिति का भंग होना --रजिस्ट्रार को यह भधिकार द्वोता है 
वि यदि वह किसो समिति को सहवारिता के नियमों वे विदद्ध बाय॑ गरते पाता है, 
सत्र हूं उरा समिति को भग (080४७) वर सकता है। 

(१३) पंच-निर्णय --जब कभी समिति भोौर उसके शादत्यों के बोच 
भगड़ा हो जाता है, तब उसना निर्णय परचायती-ढग से कर लिया जाता है। 

(१४) झवलम्बित झ्रधिकार (87ष्शाक्षाक 0०८७) --भनेक प्रदेशों 
में सहवारी-साख-समितियों को यह प्रधिवार प्राप्त है कि वे भ्पने सदस्यों से समय 
पर [प्रवशश्वित) ऋण प्राप्त करने ने लिए प्रनुचित तरीके प्रयोग मे ला सकती 
हैं, जैसे--किसी रादस्य से ऋण झदा न हो सकने पर उसवी पशु-सम्पत्ति पर 
प्रथिकार कर लेना झादि । समितियों के इस भ्धिकार को झवलम्बित अधिगार 

(हण्ााकाफ़ 0००८७) फड्टा जाता है। वस्तुत. समितियों का यह पणिवार 
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सहकारिता के सिद्धान्त के विरुद्ध है क्योकि इससे पारस्परिक नियत्रण शिविल 
पड़ जाता है। समिति को अपने सदस्थों से ऋण वसूल करने के लिए नैतिक-दबाव 
(००७ 68978) का हीं प्रयोग करना चाहिए । 

प्रारस्भिक-कृषि-लख समितियों का पुनर्गठन (पल्णहकाव्रधाणा 
० एफपभाज अहतव्णध्यात 00-0ए०४ध४७.. ऐ०व६ 80००४९४) --हमारे 
देश में प्राथमिक-कृपि-्साउ-समितयों को सन्‌ १६०४ के सहवारी सास-ामिति 
अधिनियम १00 ०्कुथबाए०.. सिल्वा। 8०ल०६४०३४ 8०६ ० 2904) के बतगंत 
संगठित किया जाना प्रारम्भ हुग्न । उस समय से लेकर ग्राज तक इन साख-समितियों 
के कायेंक्षेत्र मे कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो पाई है। सन्‌ १६५१-५२ की 
प्रखिल भारतीय ग्राम्य साख सर्वेक्षण समिति (&॥ 006 छेपाण 07८१6 
5प्7०9 0०४0:४४४०) के मतानुसार प्राथमिक कृपि साख समितियां ग्रामीण 
साख-भ्रावश्यकता के केवल २३% भाग वी पूर्ति करती हैं | सर्वेक्षण समिति वी 
सचालक-समिति के भ्रध्यक्ष श्री ए० डो० गोरवाला (8 9 0०७४४) ने, 
फोलम्वों पोजता के सलाहकार सर एम० डालिड्भू ($6 कै एऐशगगणही ने "तथा 
महत्ता समिति (४०४४७ 0००००॥६८०) के श्रष्यक्ष श्री बेकु ठलाल मेहता मे 
प्राथमिक-कृषि-साख समितियों को पुनर्गठित करने पर बल डाला । इन सभी के 
सुझावों का मुख्य साराश्य इस प्रकार है --()) साध शोर गैर साख समितियों को 
परस्पर सम्बद्ध वर देना चाहिए। (0) निष्प्राण एवं तिर्जीव समितियों को भंग 
करके, संगठन एवं पुनर्जीव-कार्यक्रम' के पन्तर्गत, सुदृढ़ समितियों बा संगठन 
कया जाना चाहिए (00) अपेक्षाकृत वड आकार बी साख-समितियों बी स्थापना 
पी जानी चाहिए । परन्तु उन्होने यह भी स्वीकार क्या कि भ्रत्यधिक सदस्यता 
भ्रथवा विस्तृत-क्षेत्र उत्तम नही होगा । (४) प्राथमिक साख समितियों द्वारा सास 
(7००७४) के साथ-साथ वचत (8208७) पर भी महत्व दिया जाना चाहिए 
जिससे “प्रामीण-प्रात्मनिभरता' मे वृद्धि हो सवे' तथा गावों में बढ़ती हुई प्राय के 
साथ-साथ साख-समितियों मे जमा (0०9०४६) की पूजी में भी वृद्धि दो सवे। 
(ए) ऋण की स्वोइृति देते समय, सदस्यो की ऋण के लिए प्रावश्यत्॒ता तथा 
उपयोगिता पर पूर्णत विचार विया जाना चाहिए। समितियों द्वारा बेबल 
उत्पादक-कार्यों के लिए ही ऋण प्रदान किए जाने चाहियें ॥ (४0) समितियों द्वारा 
सदस्यी वे ऋण के उपयोग के निरीक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा (रआ) 
ज़ब तत बोई सदरण भपना पहला ऋण शदा न वर दे, तब हत उसे पुन नया ऋण 
नहीं दिया जाना चाहिए। 

आए की. पचवर्षीण योजनाओ, के अ्तर्गेत प्राथमिक कृषि साखसमितियों, 
के पुनर्गठन, पुनर्वेद्ध न, कायक्षेत्र विस्तार एवं विवास-कार्यत्रम को पर्याप्त भहृत्व 
दिया गया है | प्रायमिक-साव समितियों की हिस्सा-पू जी को सुदृढ बनाने के लिये, 
राज्य सरकार द्वारा केन्दीय बैक श्रयवा प्रान्तीय सहकारी बक के माध्यम से, 
समितियों की हिस्सा-पू जी में हिस्सा देने का व्यवधान किया गया है। राज्य सरकार 
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विसो भी प्राथमिब' इृपि-्सास समिति वी हिस्ता-पू जी मे (पदि समिति वे ६०% 
सदस्य तथा सम्बन्धित वेन्द्रीय देगा धपनी स्वीजति दे दे) ५ हजार रुण् से १० 
हजार रु० तब हिस्सा ले सबती है। प्राथमिर सास समितियों द्वारा सीमान्त व 
पर्दा सीमान्त हृपयो (38806 णाते डिप-आणाहाआर्क 0जणेधए8०89) तथा 
भूमिददीत शपयों ([.070]03$ '८मक्/9) की सास झायश्यता थी पूर्ति ने तिये, 
तीसरी योजना के प्रातगत यह प्रस्ताव रवसा गया है बि राज्य सरवारें द्रायमिव- 
कृपि-मास समितियों को ३ प्रतिशत ब्याज वी दर पर भतिरिवतन्क्रण (40ठ0णाग 
[,00॥) देंगी। यह भ्राण उस '्ण से भ्तिरिवत (800॥8075) होगा जो राज्य 
सरकारें प्रतिवर्ष प्राशमितर साय समििया को प्रदान वरती हैं। रन १६६०-६१ 
में प्राथमिव सास समितियों शी सस्या २१० लास, सदस्य सख्या १७० लाख, 
हिस्सायू जी ४२ करोष्ट र० तथा जमा-पू जी (0ल्‍6ऊठ्याओ १२ बरोड ए० थी | 
तीसरी योजना हे प्रत तब इन रास समितियों बी सख्या २३० लारा, सदस्य- 
ससख्या ३७० लाख, हिस्‍सा पू जो ८५ मरोड र० तथा जमा-पू जी ४२ परोर र० 
हो जाने का लक्ष्य निर्धारित विया गया है। द्वितीय योजना वे भन्तर्गंत इन साख" 
समितियों का प्रल्पकालौन य मसध्यमवालीन ऋण प्रदान करने वा थापिव रत्तर २०० 
यरोड र० था, जो तोसरी थोजता दे भन्‍्त तय ५३० परोड २० हो जाने वी प्राग्मा 
है। दितीय योगना की भ्रवधि में लगभग ४,२०० प्रायमिक ग्ृषि साख समितियों 
को पुनर्गठित किया गया । तौसरी योजना वी प्वधि में लगभग ५,२०० प्राषमिव 
सास समितियों को पुनर्गंित किया जायेगा। भनुमानत सौसरी योजना वे 
प्रन्‍्त तक ६० प्रतिशत वृषि-जनसख्या प्रायवित्र-साखन्समितियों की सदस्य बन 
जायेगी । 
केन्द्रीय सहकारी थेक 
(एकआश (० ०७६४६५९ 9,003) 
प्रावफथन “सन्‌ १६०४ बे सहवारी रामिति भ्रधिनियम (00-०फूलाकपर० 
80०९ला९७. ४०) वे. भखा्गत प्रामीण-सास समितियों (शा058० 0०१४४ 
80८ला९३) ठया शहरी-सास समितियों (एक७छ॥ 07९०97६  802०६९७)-- दो 
प्रवार की सास सस्याश्रो का आयोजन किया गया या और यह झाझशा वी गईथी 
कि इन समितियों वी वित्तीय प्रावश्यक्ञतायें स्थानीय जमाप्ो ([.0०७ 00908॥68) 
से पूरी हो जाया बरेंगी । परन्तु देश में प्रशिक्षा एवं वेविग प्रवृत्ति वे भ्रभाव के 
मारण साख समितिया अपने सदस्यों से भथवा स्थानोय रूप से पर्याप्त जमाए 
(0०0०9) प्राप्त क्स्ने मे सफल नहीं हो मकी । भरत रान्‌ १६१२ के सहवारी 
साख समिति प्रधिनियम वे अन्तर्गत प्रायमिव॒ हृपि साख समितियों की वित्तीय 
झावश्यकताग्रो वी पूर्ति के लिए केन्द्रीय बैत्र वा प्रायोजन कया गया। इस 
अधिनियम के परिणामस्वरूप समस्त देश में सामान्यता तथा उत्तर प्रदेश, पजाब, 
बगाल भौर मध्य प्रदेश भे विशेषकर केन्द्रीय बैंको की स्थापना तीब्र गति से हुई। 
हमारे देश मे वेस्द्रीय बैकों का सविघान तथा आर्येपद्धति हस प्रबाद है :-- 


३२४ भारतीप प्रयंद्यात्तर 


(१) कार्यक्षेत्र (40०8 ० 09080००) --केस्द्रीय बेको का वरयब॑-सैद्र 
तथा उतके प्रन्तनिह्ठित सदस्यो की सल्या देश के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों मे विभिन्न हैं। 
उत्तर प्रदेश, बगाल, विहार, उडीसा और पजाव मे केन्द्रीय बैको का कययक्षेत्र तथा 
उसके अस्तनिहित प्राथमिक साख समितियों को सदस्यता झभौर कार्यंशील पूजी 
भय प्रदेशों के केन्द्रीय बेको की तुलना में कम है, परन्तु प्रवघ का व्यय उपेक्षाइत्त 
प्रधिक है। 
(२) सदस्यता ()४६०४४७॥७) --केन्द्रीय बैको को सदस्यता के 
दृष्टिकोण से मत्॒ल्गन समिति (१७०७8४शय (000977६०७) की रिपोर्ट के प्रतर्गत 
ह्न्हे ३ वर्गों मे विभक्त किया गया है --([म्र) वे वेन्द्रीय बैंक जिनकी सदस्यता 
केवल व्यक्तियों के लिए खुली हुई है, (भा) वे वेन्द्रीय वैक्न जिनकी सदस्यता 
फ्रेवल प्राथमिक कृषि साख समियियो के लिए ही खुली हुई हैं तथा (इ) वे केन्रोय 
4ैक जिनकी सदस्यता व्यक्तियों तथा साख-समितियो दोनों के लिए खूली हुई है। 
सन्‌ १३५६-६० मे केस्द्रीय वेको वी सदस्य सख्या १,५२,६०० ब्यतित तथा 
२, (६४४३७ समितिया थी। 

(३) कार्य (7०४०४००७७) --कैस्द्रीय सहकारी दवैक़ो के मुझ्य कार्य 
इस प्रवार हैं -:(0) ये सदस्य साख-समितियों को सस्ती ब्याज को दर पर 
ऋण प्रदान करते हैं। (0) ये गैर सदस्यों से जमाए (/0०5०७६८) प्राप्त बरते हैं। 
(0) ये बैक उन प्रायमिक कृषि साख समितियों से जिनके पास वारयंशील पूजी 
बा भ्रधिवय है (3प्7ए/ए७ 900०४०४), उन कृषि साख समितियों को रुपया 
दिल्ववाकर जिनके पास कायंश्यील पू जी की न्यूनता है (0९06 80०९(९७), एक 
सन्तुलन बेन्द्र (8880०%६ 0००४७) का कार्य करते हैं ! (४) प्रादेशिक सहकारी 
बेक (070ल्‍0०४) 0०-००००८४४०७ 88४) ) वी अनुपरस्थिति में ये बैक रजिस्ट्रार 
को आज्ञा से ग्रान्तरिक लेनदेन वा कार्य भो कर रकते हैं। (४) बेन्द्रीय सहकारी 
बैक साधारण वैकिंग-कार्य भी करते हैं। ये व्यवित-सदस्यों को स्थाई जमा रसीदो, 
रारकारी प्रतिभूतियो, सोने-चादी प्रौर कृपि-उपज को जमानत पर ऋण प्रदान 
ब रते हैं। (ए) कुछ प्रदेशों में थ वेक सदस्य हृपि-साख समितियों के कार्यों वा 
निरीक्षण (759००६०४) एवं प्रयविक्षण (879९7ए7थ००) भी बरते हैं । 

(४) भरबन्ध (श०फथ्ट्ण०१८ -- केन्द्रीय वैक्र वा प्रबन्धक एवं सचालक 
मण्डल (80070 ०४ 707९०(००७) द्वारा होता हैं जिसका निर्वाचन साधारण सभा 
(6&०:० ध९९४छ४) के वाषिक भ्रधिवेश्चन में कया जाता है। सामान्यत 
संचालक मडल में १० से २४ तक सदस्य होते हैं । यह बोर्ड अपने कार्य को शौप्नता- 
पूवक निबटाने के लिये कार्य-समितियों (०स्ण्ड 0०977/०४७) वी नियुवित 
करता है| बोर्ड को बेंठक माह मे एक बार तथा वार्य समिति की बेठक प्रति सप्वाह 
होती है। वेक * प्रठिम सत्ता साधारण सभा के हाथ मे होती है जिसमे ' एक 
सदर॒य एक वोट” (076 १€म्र०0थ, 076 ९०४०) का छिद्धान्त अपनाया जाता है । 

(५) कार्यश्ञोल पूंजी (ए०मणट्ट 0४७४७) -- केन्द्रीय सहकारी 


भारत में सहक्तारिता ३१५ 


बैक अपनी वासंधील पूजी चार साधनो से प्राप्त करते हैं--(भ्) हिस्मा पूजी 
(8087० (पा) -- केन्द्रीय सहवारी बँवो में हिस्सा-पु जी या मूल्य १० र० से 
लेकर ५०० रु० तक होता है, परन्तु सामान्यतः यह ५० रु० से १०० रु० तक वा 
रग्सा जाता है । बैंकों मे सामान्यत सोमित दायित्व (7760 ॥80॥॥09) का 
सिद्धान्त प्रचलित है तपा कुछ प्रदेशों में केन्द्रीय सहवारी बेको मे प्रत्येक हिस्सा मे 
लिखित भूल्य (78४८७ ए»ए९) के ४ से १० गुना स्व निश्चित कर दिया गया है। 
(प्रा) घृरक्षित कोष (१९3७४४७ #'घ्ग0) --- सन्‌ १६१२ के सहवारी सास समिति 
प्रधिनिपम. (00-0|शकाए० (४९०॥६ 80ठ९४९३ 8०५) मे भनुसार प्रत्येव वेस्द्रीय 
सहकारी बेंक को झपने वाधिव शुद्ध लाभ का २१९६ सुरक्षित बोष मे रखना पड़ता 
है। (इ) जमा पू जो (0९9००७६७) --जमार्गे सदस्यों भौर थर सदस्यों दोनो से प्राप्त 
की जाती हैं। ये दो प्रकार को होती हैं. प्रधम रिचर जगाए (5०० व्कृठल्ा'8) 
तपा द्वितीय बचत जमाए (8५४॥089 700]:०&८5) | विगत वर्षों मे बेन्द्रीय सहवारी 
शैको को जमा पू जी मे भारचर्यजनक वृद्धि हुई है । महाराष्ट्र, भानप्न प्रदेश, मध्य प्रदेश, 
पजाब, मद्रास भौर उत्तर प्रदेश्ष वे बेद्रीय यैको के जमाए क्‍प्रधिवाशत ब्यवितयों रो 
प्राप्त की गई हैं। (६) ऋण-पू जो ([,0०४७) --- जमाप्नो थे प्रतिरिवत बेद्धीय 
सहकारी थक प्रपने कोप को बाह्य ऋणों द्वारा दढा सबते हैं। ये सरवार भ्रथवा 
प्रादेशिक सहवारी बेकों से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। सन्‌ १६५६-६० मे बेन्द्रीय 
सहकारी बैंको की कार्यशील पू जो, हिस्सा पूजी भौर जमा-पू जी त्रमश २४७४० 
करोड़ रु०, २३ करोड २० तथा ६५ करोड़ र० थी। 

(६) ऋण व्यापार ([.0भ॥ 8087038) --बैन्द्रीय सहवारी बैक व्यवित 
सदस्यों तथा साख-समितियों दोनों को ऋण प्रदान बरते हैं। हम बेको था मुख्य 
कार्य भपने कार्य-स्षेत्र बी प्राथमिक हृषि सास समित्यों ढी वित्तीय ध्यवस्था बरना 
है। ये येक सदस्य सास समितियों को बाड्स, सोने चादी तथा शपि-डपज की जमानत 
पर ही ऋण प्रदान करते हैं। रान्‌ १६५६-६० में केस्द्रीय सहकारी बेक़ो फी सस्या 
४०० थी जिन्‍्होने इस वर्ष मे लगमग २६४ १४ २० के ऋण भ्रदान विए थे। 

(७) सदस्प समितियों फे कार्यो" का निरीक्षण व पयविक्षण 
(॥फशुब्लाता शात 5िप्एशाडाण ० 06 कक्ताएश 8०567९४) -- बे नद्रीय 
सहकारी थैक सदस्य प्राथमिक कृषि सास समितियों के कार्यों के निरीक्षण 
(77987०९४०7), पर्वाविक्षण (8ण5₹एान०४) तथा परय-प्रदर्शन वे (७070070०) के 
लिये प्रशिक्षित कर्मचारियों वी नियुक्त करते हैं 

(८) लाभ का वितरण [7घभणा ण॑ 9:०॥8) --बेन्द्रीय सहकारी 
बैंकों मे सामान्यत प्रबन्ध सम्बन्धी व्यय को धटावर जो वापिक लाभाश बचता है 
उसे दो भागों मे विभव्त किया जाता है, प्रथम सुरक्षित कोपो (8९8९:ए९ ह७०6) 
के निर्माण के लिये तथा द्वितीय शेयर होल्ड्स (80876 स०)003) को तामाश 
देने के लिये | लामाश की दर देश के विभिन्न भागो में ३% से ६९६ तक है, परन्चु 
प्रधिकतए ५% लामाद्य दिया जाता है। 


३२६ भारतीय अर्थशास्त्र 


भारत में केन्द्रीय सहकारी बेक्षिग कार्यो' को प्रमुव॒ विशेषताएं 
(छार्लस एश्च्नापध्ड ण एशापथ ऊष्चाएह अलापतहड व प70:)- (४) बेदोय 
सहकारी बंकों मे वार्यश्नील पूजी की झावश्यकता वो देखते हुए हिस्सा पू जी वा 
डाघा बहुत क्‍मजोर है। अत यह नियम रवसा जाना चाहिये कि जब तब सुरक्षित 
कोप (&९४९०४९ ३7०४०) दच शयर पू जी (6-7 किश्य० एधछ/(॥)) बे बरावर 
न हो जाए, तब तक कम से कम ३ लाभो वो सुरक्षित कोपो में डाला जाता रहे तथा 
इसके पश्चात्‌ यह ७ रवसा जा सकता है। (५) प्राथमिक इपि साख समितियों से 
ऋषणों के लिये माग मे निरन्तर वृद्धि होती ज्य रही है परातु इनकी पूर्ति वे लिये 
केन्द्रीय सहकारी वैको को प्रादेशिक सहकारी वैश्ञों पर निर्भर रहना पडता है। 
इसके लिये ग्रामीण वेगिग जाच समिति (एगे फ्रेशाणह फ्रिव्या:़ 
(0०००७७४९७) ने यह सुभ्याव दिया है वि बेन्द्रीय सहकारी वेको को झपना वित्तीय 
ढाचा सुदृढ बनाने के लिये ग्रामीथ बचतो (पण्एण 85घाग०) से अधिरराधिक 
लाभ उठाना चाहिसे। (४) कुछ प्रदेशों भे बेन्द्रोय बैबो ने चार्य संचालन षो 
विशेषता यह है कि इनमे व्यापार वाणिज्य कार्यों को बैक्गि कार्यो म सम्मिलित 
कर दिया गया है। केन्द्रीय बेको बी यह प्रवृत्ति उनत्रे विकास वी दृष्टि से झसन्‍्तोप- 
ब्रद है । ग्रत श्रादश्यवत्ता इस यात्त की है कि ये बेब व्यापारन्वाणिज्य सम्बन्धी 
बायों से पृथक्‌ रह । (ए) केन्द्रीय सहकारी बेक सास्र समितिण्े वी उपक्षा बरके 
व्यवित्तृगत सदस्यों को भ्रधिव प्राथमिकता देते है। यह प्रवृत्ति सहकारी सात 
आव्दोलन के विकास साग मे एक बहुत बडी बाधा है | पझ्त इन बैकों द्वारा 
ऋण प्रदान करते समय साख-समितियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए । 
(४) वित्तीय मामलो में इन बैंको को चाहिए कि वे समिति के सदस्यों को 
प्राथमिकता दें व्यापारिव शैकिय कार्यों को नही (छा) केन्द्रीय सहकारी वँतों को 
सजग कण-नीति, सहकारिता एवं बैगिक्र के सिद्धांतों वा समुचित परिपालन 
बरना चाहिमे तथा (830 ॥00६&3) के सन्तुलन को पूरा बरने के वरिम भावश्यक 
सुरक्षित कोषो का निर्माण करना चाहिय। (ह॥) केन्द्रीय सरवारी शेंको द्वारा 
व्यवितगत सदस्यों तथा सदस्य साख-समितियो को समय पर झौर पर्याप्त मात्रा में 
ऋष प्रदान किए जाने चाहियें जिससे कि ये ग्रामीण अर्थ-ब्यवस्था मे प्रभावपूर्ण 
एवं सहामक सिद्ध हो सकें। 

प्रादेशिक सहकारी बेक 
(80886 (० ०फथ४0४ 89005) 

प्राककथन ---प्रादेशिक सहकारी वैकों को श्ञीप वेक (#ए०5 850७) 
ही कहते हैं । सहकाणे साल आन्शेलय रे यी५ ्राथीयक डक साल समितया 
(एसप्यबाज अ800०070ए7७) (7४९७६ 50००(९७) दृढ़ नीव है तथा नेर्द्रीय सहकारो 
बैंक (00॥एव] 00०-०ए९१७४४४७ 287).8) उसवा मध्यमाज़ हैं तब राज्य सहकारी 
चेक [8६88७ 00-0767७४४७ िपो४9) उसका दिरोभाग है॥ जिस प्रकार बेन्द्रोय 
सहकारी बैक प्रारम्भिक कृषि साख समितियों का एक रुप द्वोता है, ठीक उसी 
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प्रवार प्रदिशिवर सह्वारी दंक प्रदेश दे केन्द्रीण सहकारों थेंग्रो का एक रापथ्न 
होता है । प्रादेशिक सहकारी वँव प्रयवा शी वेब राज्य के सहयारी भानदोलन 
का सर्वोपरि होता है जोकि प्रत्वेक भवस्पा में सहकारी आन्दोलन वा नियन्त्रण, 
प्रयविक्षण एवं मार्गदर्शन करता है। इस प्रवार यह बेढ़ प्रदेश वे सहयारी प्रान्दोलन 
का मित्र, प्रेरक तथा पय-प्रदर्शव सब पुछ है। इन थेंतो वा सविधन झौर बारय॑- 
पद्धति इस प्रवार हैं :-- 

(१) रचना (0.8507०७४०७) -प्रादेशित सहायरी हौंक सर्वप्रथम 
वम्वई भोर मद्रास मे स्थापित किए गए | भाजजल प्रत्येव प्रदेश में एवं शीर्ष 
णेंक है । सगठन फै भाषार पर इन थेंक्रो यो दो भागों में विभकत वियाणजा 
राबता है --(पर) सहवारी प्रकार वे प्रादशिवा नेन्न (0०-०कुश४ध5० पु ० 
एण्ण्ााथण 95009) कया (पा) मिश्रित ब्ररार के क्षी्य नें (फल्व पड़ुछ 
9९५ छ6॥५5) | प्रथम प्रवार बे प्रादशिक सहवारी थैंगो गे सदस्यता बेवल 
प्रारस्मिक कवि साख समितियों तथा बैन्द्रीय सहवारी थेंको तब ही सीमित रहतो 
है। परन्तु दूसरे प्रवार वे प्रादेशिवः सहयारी तैंो में सदस्यता व्यवितयों येद्धीम 
सहवारी दींको तथा प्रायमिक कृषि साख समितियों तीनो वे छ्िये घुल्री हुई होती 
है । मेस्लेगन रामिति (॥8९०४४७ 0०फ्रप्प(००) मे प्रपनी रिपोर्ट में भारतीय 
परिस्थितियों को देखते हुए मिश्चित प्रवार के ध्षीर्ष नैंत्ों गो प्रधिव' महत्वपूर्ण 
चताया था। इस समय महाराष्ट्र, मद्रास, मब्य प्रदेश, विहार भर भ्रासाम पादि 
राण्यो में मिश्षित प्रकार के शीर्ष थोंत है भौर बगाल भौर पजाय भादे राज्यो से 
सहकारी प्रार वे शीर्ष नेक हैं। 

(२) कार्य (एफ्ालाणा») -मेक्लेगन समिति (#४ल०४०० 0०४४॥४००) 
के प्रनुमार एक झ्ीर्प बैंक वा बाय, “प्रादेशिक भाघार पर वित पूर्ति पी व्यवस्था 
द्वारा बेन्द्रीय बेको के कार्यों वार समस्वय एवं नियन्त्रण करना, प्रदेश वे सहवारो 
प्रान्दोलन वे लिए एक वित्तीय-वैन्द्र वा बाये तथा विभिन वेन्द्रीय बी के लिए 
एक सन्तुलन वेन्द्र ये रूप मे कार्य बरना है।”? एए प्रादेशित्र सहेबारी पक के 
मुख्य कार्य इस प्रकार होते हैं --0) प्रदेश के केन्द्रीय सहरारो वैको वे बाये 
शचातन को नियन्त्रित एव सम-वित करना, (४) सहकारी भानदोलन को राष्ट्रीय 
द्रव्य-बाजार (१९४७४०७५॥ 3०घ०५७ 36स:०४) से सम्बन्धित करना, (७) सहकारी 
आन्दोलन को राष्द्रोय-भरानदोलन (ह४७॥०००) 3[007८८००८४५) से राम्बन्धित बरना, 
(१ए) प्रदेश ने! विभिन्न पेन्द्रीय वैंक्रो के बीच सस्तुलन-देन्द्र वा वायें बरना तथा 
(९) सम्पूर्ण भ्रादेशिक सहवारी भ्रान्दोलन के लिये वित्तीय व्यवस्था करना।इव 
कार्यों के भ्रा रिक्त कुछ राज्यों में ये शोक सथुवत-स्वन्ध दॉक्स (उ०॥४ 800० 
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फ्थ्जा:४) के भी कुछ कार्य करते हैं ॥ विगत वर्षों मे महाराष्ट्र भौर मद्गास के प्रादेशिक 
सहकारी बैंको ने सहकारी उपभोक्ता आन्दोलन (00-०कुशब्रधए० (00080९8, 
30ए८७४७॥४६) को सग्रठित करने मे महत्वपूण योगदान किया है । 

(३) कार्यशील पु जी (फल्णण्णड 0०७४४) --प्रादेशिक सहकारी 
शेंक अपनी कार्यशीष पूजी ४ स्रोतों से प्राप्त करते हैं-- (श्रो हिस्शा पूणी 
(8027० 00ुआ«)) द्वारा, (भा) जमा-पू जी (009०9६) द्वारा, (इ) निगमित ऋण 
पत्रों (85पथाट्ट 0060०४६प:९७) द्वारा, (ई) सुरक्षित कोप (8७776 वण्व) 
द्वारा तथा (उ) प्रत्यक्ष सरकारी सहायता (9666 धएएथफशाल्याई 470) द्वारा 
प्रादेशिक नेक सदस्यों तथा गैर सदस्यों दोनो से ही जमाए प्राप्त कर सकते है । 
सन्‌ १६१२ के सहकारी सास समिति अधिनियम (00-०कुथ०७५० 0४९०॥॥ 
80०७४७$ ०४ 0 92) के भनुसार शीप ढौक अपने लाभाश का २५% सुरक्षित 
कोप मे रखते हैं। ये नेक प्रादेशिक सरकार तथा रिजर्व बैंक से उधार ले सवते 
है। रिजवं णैक इनको राज्य सरकार की गारस्टी पर २९% ब्याज वी दर पर ऋण 
प्रदान करता हैं । 

(४) ऋण व्यापार ([.0870 छश॥०८७) --शी प॑ थैंक श्रपनि फण्ड में से 
केन्द्रीय सहकारी नेंको, प्राथमिक कृषि साख समितियों, वैयवित्वा सदस्यों तथा 
अत्य प्रकार दे सहकारी संगठतो को ऋण प्रदान करते हैं। ये ढेंब रिजर्व नैक के 
पास ग्रपनी जमाएं (7009०४४७) रखते हैं तथा सरकारी प्रतिभूतियों मे भी श्रपने 
फण्ड का विनियोग ([77०8॥70९॥8) करते हैं। 

प्रादेशिक सहकारी बेक तथा केस्द्रोप सहकारी बेको वर पारस्परिक 
सम्बन्ध --प्रादेशिक सहकारी बैक केन्द्रीय सहकारी बैका वे कार्यों मे समानता 
लगे के लिये उतकी काय सचालन सम्बन्वी नीतियों एवं बारयों का तियल्षण 
निरीक्षण एवं पर्यावेलण करता है तथा उनके कार्यों्रों समच्यत करता है। 
सहकारी वित्त के उचित नियमन के लिये प्रादेशिव सहकारी थक केन्द्रीय सहकारी 
नेको द्वारा प्रारम्भिक कृषि साख समितियों से ली जाबे वाली ब्याग वी दरों 
का नियन्त्रण करता है । 

प्रादेशिक सहकारी बेक तथा रिजर्व बक का पारस्परिक सम्बन्ध -- 
प्रादेशिक सहकारी थेंत्र सहकारी झान्दोलत और राष्ट्रीय द्रव्य वाजार म एक श्रोर 
तथा सहकारी झ्रादोज़्न और रिजर्व नेक के बीच मेंदूसरोी भोर जोड़ने बाजी 
कंडी (,98) का कार्य करता है। प्रयेक राज्य सहकारी नेत्र रिजवें दैंक का 
सदस्य होता है तथा रिजव थेंक उसे बुछ एतों पर कोप प्रदान करता है। ब्रभाव 
के दिनो में रिजब बॉक सरकारी प्रतिभूतियो ((0ए९:छ्छ९४/७ ६९९७६५४९४७), 
सहकारी-कागजो श्रयवा कृपि-्ठपज की जमानत पर इन बेको वो ६ माह के लिए 
साख प्रदान करता है ! इसके अतिरिक्त रिज बैंक राज्य सहकारी नेंगो को मौसमी 
कृषिगत कार्यों (8०४४०४७ /8::८७६४ए:७ 09९:७७०४७४) और फसलो के विपणन 

(हय:०४०६ ० 0४०9७) के लिये ढोंक-दर (85्ण४८ 7080०) से २%६ कम पर वित्त 
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ब्रदान बरता है भोर यह प्रदूत्ति दिन-प्रतिदिद बढ़ती हो जा रहौ है । 
साराशत एक प्रादेशिक सहवारी शैंक प्रथवा शोप॑ ढोंक एज इबाई संगठन 
के हूप में भल्पवालीन साध-पानदोतन के _ ढांचे (8ध0९ए७० ० (6 शि0ा४ 
पलक ठात्ता॥ ह०४९छला+) में महत्वपूर्ण भाग प्रदा करता है। सन्‌ १६५६-६० 
में प्रादेशिर राहुगारी थेंकों की सरया २२थी । इस यर्ष इनवे सदस्य ८,२१७ 
ब्परित (वचा078] १एए०ल३) भोर २२,७६० नेन्द्रीय राहगरारी शेंक प्रौर 
प्राथमिग्र दृषि साल समितिया पी । सन्‌ १६५६-६० में इन दोनों गो कार्यश्लील 
चूजी (१०४४६ 0०७/५४।५ हिस्सा पूजी (80० ए७छाएहा) तथा जमायू जी 
(069०0) त्रमशा (७४.७४ बरोर र०, ६ बरोड रु० तथा ६० बरोड २० 
थी । इस वर्ष इन होंगी ने (६६.६२ 4 रोड रु० के रऋूण प्रदान विए । 
गर-हकृषि साथ समितियाँ (ए०ा-बहा०ण।णण एल्त॥ 800०९) +- 
इस प्रवार बी शामितिया नगरो शौर छोटेन्योटे बस्बों में रहने वाले 
अबवितयों मी साख-प्रावश्यक्ताधो थी पूति बरतो हैं । गेस्कुषि 
सास समितियों को धुल्जें-दोलिदय (800०)०० 70८0:०७) के पसिद्धान्तों पर 
संगठित रिया जाता है। इस रामितियो में प्राथमिक कृषि साझा समितियों को प्रपेशा 
सदस्य-सस्या न्‍्यून होती है, उनता दायित्व सीमित होता है सथा समिति 
के लाभाश का दृहत्‌ भाग रादस्यों में वितरित कर दिया जाता है। जून १६६० 
के भन्‍्त मे देशभार में गेर-ह्डपि साख समितियों की सरपा ११,३७१ थी जिनकी 
सदस्य नसस्या लगभग ४२३१ लाए तथा बायंज्ीत पूजी (३०४ंमह "ाा) 
लगभग (७ ४० मरोड ० पर जमा-पू जौ ८३*२७ करोड र० पो । इस वर्ष इन 
सम्रितियों दारा लगमंग ११७ ४० करोड रु० के ऋण प्रदान दिये गए पे । हमारे 
देश में प्राथमिक उपिलसाख रामितियों भी प्रपेश्ा गरर-हृदि शाश समितियों 
को भधिन रापलता मिल राफो है। इराने! मुस्य गारण इस प्रतार हैं :--0) एन 
रामितियों वा सचालन योग्य, कुशल एव प्रशिक्षित पर्मचारियो द्वारा विया जाता 
है। (४) इन समितियों में कार्यश्ञील पूजी भ्धिकाशतः सदस्यों से जमा 
(0९9०४५७) के रूप मे प्राप्त होती है। (30) इन समितियों ने सदस्यों मे बचत 
को प्रोत्साहन दिया है तया उनका सामाजिक एवं शुक्षणिक विवास जिया है । 
(४) पे समितिया रादस्यों को उचित ब्याज की दर पर ऋण प्रदान मरती हैं 
भोर समिति के सदस्य भपने ऋण को पूर्व निश्चित तिथि पर छुवा देते हैं। हमारे. 
देश में ये समितिया विभिन्न प्रदेशों मे भिन्न-भिश्न रूप मे कार्य कर रही है। महाराष्ट्र 
झ्ौर मद्रास में “जनतान्बंक” (ए6०फा०& पध्श८४) के माम से थे समितिया 
म्यमवर्ग को साभाग्वित ररदी हैं । महाराष्ट्र, मद्रास ध्ौर पजाब से “मितब्य- 
गिता समितियों” (]7००४०७फ $०८८४०७३) के रूप मे श्रमिकों फो उचित भ्याज 
की दर पर ऋण प्रदान करती हैं तथा उन्हें बचत करने के लिये प्रोरसाहित 
फरतोी हैं । 
गर-साथ समितियां (पत्य-लश्व६ 8०५०७) :--गैर-साल् समितियों 
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के संगठन की व्यवस्था सर्वप्रथम सन्‌ १६१२ के स्टकारिता अधिनियम के भन्तरगत 
की गई थी । इनमें से दुछ समितिया कृषि और गावों से सम्बन्धित हैं, जैसे-चक दलदी 
समितिया, हपि-दिपणन समितिया, सहकारी इपि समितिया, पशु-पालन रुमितिया 
तश्य सिचाई-महबारी सम्रतिया भ्रादि और दुछ समितिया उद्योग और घहरो से 
सर्वान्धत हैं, जैसे---सहकारी गृह-निर्माण समितियां, सहकारी उपभोवता भण्डार तथा 
श्रौद्योगिक सहकारी समितिया। सन्‌ १६६०-६१ में सहकारी हृषि-विपणम 
समितियों को सख्या १,5६६ थी। सन्‌ १६६५-६६ तक ६०० श्रतिरिक्त प्राथमिक 
क्ृपि-विपणन समितियों वी स्थापना करने के पश्चात्‌ यह श्राशा को गई है कि 
देश वी बडी-बडो २,५०० मडियो मे से प्रत्येक मडी में ग्रमवा उसके प्रास-प्रास 
एवं सहनारी इपि-विषणन समित्ति स्थापित हो जायेगी। सन्‌ १६६० में 
सहकारी कृषि समितियों की कुल सस्या ५,४०६ थी । तीसरी योजना ने श्रन्तगेंत 
३,२०० अतिरिक्त सहकारी कूपि-सपिलिया समिति थी जायेंगी। इसी प्रवार 
सनू १६५६-६० में सहयारी उपभोगता भण्डारों (00097 ण९78 00-0कुथ&ंए० 
8॥07०8) ती कुल संख्या ७,१६८ तथा उनकी सदस्यन्सस्या लगभग १४ सांस थी | 
तीसरी योजना में ५० थोक और २,२०० प्रायमित्र उपभोवता भण्डार स्थापित 
किये जाय्रेंगे। द्वितीय योजदा वे ग्रन्त में गृह-निर्माण समितियों थी मस्या 
५,५६४ तथा उनकी सदस्य-सस्या ३,२२/००० थी। इसी समय देश में शौद्योगिक 
सहकारी समितियों ([7वंप्रढगय&) 0०-०ए०:७ध४८७) नी सर्या ३० हजार, उनकी 
सदस्य-पख्या २० साख तथा हिस्सा-पू जी १० करोड रु० थी । तीसरी योजना के 
अन्त तब झौद्योगिक राहुकारी समितियों की सस्या बढ़ाकर ४० हजार, उतकी 
सदस्य-सख्या ३० लाख तथा हिस्सा-पू जी २० बरोड रपये कर देने का निश्चय 
किया गया है। सन्‌ १६६० में गन्ना-प्रापूति समितियों, दृग्घ-्श्रापूति समितियों 
तथा मत्स्य-पॉलद समितियों की राख्या क्रमशः २३,४,०,०००, २,३२,००० 
और २३,२०,००० थी ( 
भारत में सहकारिता का पुनर्गठन 
(रेस्गहुशाकिशांणा ण॑ 00-०फथब्रतणा 9 00॥9) 
प्रावकयल सन्‌ १६३७ में रिजर्य बेक प्रॉफ इण्डिया वे 'हृपि शाख 
विभाग (#ह7०णएए७॥ (४०१७६ 20९0077८7६) वे एक प्रकाशन मे बहु-उददेशीय 
समितियों की स्थापना के विपय मे सर्वप्रथम सुझाव दिया गया था। सन्‌ १६४६ 
मे सहकारी नियोजन समिति (0०-०ए०४७४० 70)8ाछ्याह 0०००) ने 
प्राररम्भव साख समितियों को बहु-उहं शीय समितियों से पुनर्गंढित बरने ये महत्व 
पर बल दिया। सन्‌ श८४८४७ मे रजिस्ट्रार के १४वे सम्मेलन में (डिश 
0०्राशिशा०० ० पल्ट्राउ/एक्ाव) में मी बहु-उद्देंशीय समितियों वे महत्व एवं 
कार्य-कशषत्र पर वल डाला गया) प्रथम पचवर्षीय योजना मे अन्तर्गत भी यह 
प्रस्तावित क्या गया था वि कृषकों की प्रत्येश समस्या, जँसे-साख, विपणन, 
बज्ञातिक कूपि-यत्र, उत्तम खाद वबीज की पृति भादि को घुलमाने के लिए 
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बहुध्येयी-समितियों बा सगठन निया जाना चाहिये। भारत के झनेक क्षेत्रों में इन 
सिपारिशो के श्राधार पर साख समितियों को बहु-उद्देशीय समितियों में परिवत्तित 
क्या जा रहा है। 
बहु-उद्देशीय समिति* का श्रयं प्रोर उसके कार्य (3छ्तावह़ शयात 
फएफालागा३ ० हणध-फृण्छृएए9० 5ठललाल्))---/बहु उद्दे शीष समितियां थे 
शामितियां हैं जिवकों सगठित करने का उद्देश्य सदस्यों को फिसो एक श्रावद्यकता 
की पूति क्षरनां न होपर उनपषी अनेक झावश्यपताम्ो को धूत्ति करना होता है।”! 
डा० के० एन० काटजू (07 +% प्र ।एश]०) के प्रमुसार--“बहु-उद्देशीय 
शब्द दा श्रभिप्राप उन विशिम्व बार्यों रो सेना चाहिए शिनमे राप्तिति बे सभी 
सदत्य रुचि ले सपते हैं।” एवं ऐसे गाव में जहां सम्पूण जनसरया दृषि मं 
रालग्न हो, वहा पर स्थापित समिति वे सदब्य जिन कार्यों में व्यक्तिगत एवं 
सामूहिव रूप से रुचि रफ़्ते हैं वे इग प्रवार हैं --(3) उत्तम गृषि-इसमे सिंचाई यो 
सुविधायें, साद वा उत्पादन भौर ऐसी कोई भी बात जा, रृपि वे कार्य एवं फसल ये 
विपणन से सम्बन्धित हो, सम्मिलित हैं । (0) डरी भ्ृषि भ्ौर (४७) हाथ से 
बताई । इसीलिये कुछ ब्यवितयों वा मत है कि एवं बहुद्देशीय समिति मो बेवल 
इन तीन विपयो से सम्पर् रखता चाहिये सया प्रयने प्रात्रो प्रनेर प्रतार वे बार्यों 
जैसे--प्रामोयोग व दिक्षा-वध्यवश्था मे सलग्त नहीं बरना चाहिए। बहु-उद्देहशीय 
समितियों के सुए्य कार्य इस प्रकार हैं;--(४) सास-प्रावश्यकता पी पूर्ति --बहु- 
उद्देशीय समिति सदस्यों वी चालू आवश्यवताओं की पूर्ति बे' लिये क्रण प्रदान बरती 
हैं तथा भूमि बधक बैक्रों बे माध्यम से रादस्या मे' पुराने फणों का शोवन कर देती 
हैं। (॥) कृषि-ठपज का विपणन -बहु-उद्देंघीय समिति कृपि-उपज को सहनारिता 
मे भाधार पर वेचवर हृपको को उनवी फ्सल वा प्रधिव' भच्दा द्रध्य-मूल्य दिलाने 
में सफल हो होती हैं। (॥0) सहायक उद्योगों के सघालन में सहायता --बहु- 
उद्दंशीय समिति इृपयो को सहायक उद्योग डुटीर-उद्योग) चलाने वे लिए सहायता 
व प्रोत्साहन दती है । (४) उल्तत सेतो से सम्बन्धित वस्तुओं ऐ ब्रापूर्ति-सम्रिति 
सदस्यों वो उत्तम बीज, उर्वरक, कृपि-यन्त एवं उन्नत खेती से सम्बन्धित भ्न्य 
भ्रावश्यक बस्तुओं को पूति करती है भौर इस प्रवार प्रत्यक्ष रुप से दृपि-उत्पादन 
मे प्रति एकड वृद्धि लाने मे महत्वपूर्ण सहायता बरती है। (४) सदस्यों के जोबन 
नस्तर को ऊपर , उठाना --बहु-उद्देशीय समिति सदस्थों मे जोवन की उच्च 
भांवनाभो को पैदा करदे, उनकी ध्पव्ययता को कम बरके तथा उनके जीवन-स्तर 
को ऊचा उठाकए; सदब्यो में स्वस्थ एवं स्वच्छ जोवन व्य्तात बरने की प्रादत 





+ अखिल भारतीय कांग्रेस वे जनवरी सन्‌ १६५६ के प्रधिवेशन मे 
बहु-प्येयी सहकारों समितियों को एक नया नाम “सेवा सहकारितायें 
(स७006 00 ०एषय&४४०७) दिया गया) उत्त समय से पद्दी नाम भ्रधिक 
प्रचलित है | 
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डालती है। (शा) समाज सेवी कार्य --बहु-उद्देशिय समिति सदस्यों को चिकित्सा 
सम्बन्धी सहायता प्रदान करती है तथा गावो भे सफाई झौर शिक्षा की ध्यवस्था 
करने समाज सेवी कार्य करती है। (४४) सदस्पथों भे बचत को प्रोत्साहन--बहु- 
उद्देशीय समिति सदस्यों मे श्रल्प-बचत को प्रोत्याहित कररे सदस्यो को पात्मनिर्भर 
एवं भात्मवाहक बनने के माग्र का भ्रशस्तीकरण करती है। (हाथ) श्न्‍्य कार्य-- 
सम्रिति कृषि जोतो के उप-विभाजन एवं विश्वण्डन को रोकने के लिये चमबन्दी 
श्रौर सहकारी खेती की योजना को क्रियान्वित करती है तथा सदस्यों में परस्पर 
भंगडा हो जाने की स्थिति मे पच-निर्णय द्वारा उठकी म्रुकदमेबाजी की प्रपव्ययता 
को समाप्त बरती है। इस प्रकार बहु-उद्देशीय समिति ग्रामीण जीवन में सर्वोगीण 
उन्नति करने तथा 'उत्तत सेती, उन्नत व्यापार एवं उन्‍तत जीवन” (फल्छलः 
ऑबतणा98, 0०006% छप्गया९8$ छाते 86 वएफट्) के “ब्रिमुखी-भ्रादर्श” को 
प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान करती हैं।* 

बहु-उद्देशीय-समितियों के पक्ष-विपक्ष में तर्क (478फ0७0॥ ए०४ 
0 4६87780 ऐैप[६ [एपष9090 80०0४९४)---.बहु उद्देशीय समिति के पक्ष मे 
सुए्य तक इस प्रफार हैं --()) चू कि बहु-उद्देशीय समित्ति मे कृपकों को वस्तुमो 
के रूप मे ऋण दिया जाता है, इसलिये ये समितियां द्राब्यिक प्रय॑-व्यवस्था 
(/४०7९9 77207०709) के दोषो से विमुव्रित दिलाती है। (४) समिति भपने 
सदस्यों में अधिक दायित्व की भावना (&एा06 ० 7/807703 ) भरती है तथा 
उनके हितों में श्रधिकाधिक कार्य करती है । (77) एक विस्तृत कार्य क्षेत्र होने के 
फलस्वरूप समिति के प्रवन्ध मे श्रधिक कुशलता एवं मितव्ययिता रहती है। (४) 
समिति सदस्यों के श्रेष्ठ जीवनयापन को बढावा देकर सहायक एवं कुदीर-उद्योगो 
के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करती है भोर इस प्रकार यह सदस्यो को प्रतिरिक्त- 
भ्राय दिलाने का साधन जुटाती है । (ए) समिति सम्पूर्ण ग्रामीण जीवन की कृषि- 
सम्बन्धी समस्याप्रो के सुलझाने के लिये एक ग्रच्छी एजेन्सी का कार्य करती है। 
(४) केवल बहु-उद्देशीय समितिया ही कृपषको को महाजन से पूर्ण भुक्ति दिला 
सबती हैं क्योकि साख-समस्या, जोकि क्ृपि-विपणन, शपक की झ्शिक्षा एवं प्रज्ञानता 
झादि प्रनेक समस्याओ्रो से सयुब॒त रहती है, का समाधान वेवल ये ही समितियां 
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दर सबती हैं। (४७) चू कि ये समितिया भनेव प्रवार गे व्यापार में सलान रहती 
हैं, इसलिए यदि एक कार्य-व्यापार मे हानि उठानी पडे, तद उसकी झतिपूत्ति प्रन्य 
बायं-व्यापारों से हो सकती है। (४एण) वहु-उद्ेशीय समिति इसलिये भी सामप्रद 
है गर्योवि इसने प्रशिक्षित कर्मचारी गाय वरते हैं। (८६) भन्‍त में, एवं बहु-उहभीय 
समिति भ्रपने विस्तृत कार्य-स्षेत्र मा प्रनेक कठिनाइयों व दोपो को दूर सकती है। 
बहु-उद्देशीय समिति के विपक्ष में मुए्य ते इस प्रकार हैं --() एक बहू उद्देधीय 
समिति मे बार्य यत्रीर रण की तरह होता जोकि एक मीघे-सादे संदस्य को समझ 
से बहुत परे होता है । इस प्रवार समिति वा समम्त वार्य केवल गिन-चुने ब्यक्तितयों 
के हाथो में रहता है। (॥) चू कि इन समितियों मे झनेक कार्यों का समृतितकरण 
कर दिया जाता है, इसलिये यह स्पष्ट नहीं रहता वि किस क्षेत्र मे शितनी सफ्लता 
भथवा प्रसफ्लता मिली है। (७) इन समितियों म सबसे भयात्मका स्थिति शह 
रहती कि यदि समिति को किसी कार्य॑-व्यापार में भ्सफ्लता या हानि उठानी 
पड़ती है, तब बह भ्रन्‍्य नायं-दषत्रों को प्रभावित किये बिना नहीं रहती। (२) 
समिति का पार्य-्षेत्र विस्तृत होने के बारण सदस्यों में पारस्परिषर सहयोग एव 
सच्ची महानुभूति बा प्रामास मही होता ॥ मे दोनों ही सच्ची-सहकारिता के मुख्य 
लक्षण होते हैं। (४) भन्‍त मे, इन समितियों में सीमित दापित्व के कारण सदरथ 
एक-दूसरे के कार्यों पर नियत्रण नहीं रख पाते । 

भारत में बहु-उद्दंशोप समितियों की प्रगति (7०7७४ ० 308- 
एण्ण00% 500९404 90 790।8) "सहकारी भान्दोलन बे विशेषज्ञों एवं विभिन्न 
सहकारी-सम्मेलनों एव समय-समय पर नियुक्त की ग्रई जाच समितियों ने भारत 
में बहु-उद्देशीय समितियों बी स्थापना पर दटत महत्व दिया है रिजवें बेंक भॉफ 
इण्डिया ने 'कृपि-सास विमाग' ने सनू १६३७ में प्राथमिकलपिन्साज़ समितियों 
कष पुनंटन करके, उनके दारा य्रामी्ों के सर्दागीण जीवन की प्रादश्यक्रताप्रों को 
पूरा करने पर जोर दिया था । सन्‌ १६४० की मद्रास बी सहकारी-सम्रिति ने बहु 
बरदेशीय समितियों को गहत्ता इन शब्दों में व्यवत को--"“यदि समितियां अपने 
थर्तेगान निपयर्मो द्वारा निर्धारित सोमा तक प्रपता फार्य-क्षत्र फंसातो हैं, तव इस 
सौमा वेः पश्चात्‌ समितियों का पभ्रगणा महत्वपूर्ण कदम विकसित बहु-उद्देशीष 
समितियों” में परिवर्तित होना होगा ।” सन्‌ १६४६ मे सहकारी नियोजन समिति 
(0०-०एशए०ढए6 ?8977728 0075॥६६९७) ने, सन्‌ १६४७ में रजिस्ट्रारो बे १५वें 
सम्मलन (5ए४ (०्म्राल्तश्ाल6 ए ऐेल्ट्ा5फघाछ) ने तथा सन्‌ १६५६ में ग्रामीण 
वेकिग जाच समिति (रेपश छाप शिवुणपाए 0०माणा(९९) ने मारत में 
प्राएम्मिक-कृषि-साख सहकारी समितियों को बहु उद्देशीय समितिया में परिवर्तित 
करने का सुमाव दिया था। हमारे देश में सन्‌ १६३६ के पश्चात्‌ इन समितियों 
को विश्येष प्रोत्माहन मिला है । युद्धकाल मे राज्य सरकारों ने विभिन्न वस्तुओं के 
वितरण का कार्य सहर्ारी-साख-समितियों को सौंप कर उह वहु-उद्देशीय स्मिनियों 
का रूप दिया था। यनू १६४६-४५ म देश मर में बहुध्येयी-समितियों को स्रख्या 
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६,६५०, इनकी संदस्य-सख्या लगभग ४३ लाख झौर कार्यश्ञील प्‌ जी (ण्त॑णाढ़ 
(0४978]) ५६ ०६ करोड रु० थी | सन्‌ १६५७-५८ में इनको सख्या लगभग ७५ 
हजार हो गई ! प्रत्य राज्यो की परपेक्षा उत्तर प्रदेश मे इन समितियों ने विशेष 
प्रगति को है । सन्‌ १६४७ से उत्तर प्रदेश मे विकास-समस्वय प्रायोजन 
[00ए००फुमाल्चा४ 00 कतवत्ाबागा एप के प्रारम्भ होने पर बहु-उद्देशीय 
समितियों ने प्राइचर्यान्दित उतति की है । फलत सन्‌ १६५५-५६ मे उत्तर प्रदेश 
में इन समितियों की सख्या बढ़कर लगभग ४२ हजार हो गई। इसीलिये इस 
वर्ष देश मे जितनी भी बहु-उद्देशीय समितिया थी, उनमे से भ्राघे से भ्रधिक प्रबेले 
उत्तर प्रदेश मे थी । जनवरी सत १६५६ में श्रखिल भारतीय वाग्रेस (8॥ 7005 
(०६०४७) के नागपुर के भ्रधिवेशन मे बहु-ध्येयी श्रघवा सेव”-सहकारी समितियों 
(00 एचए०३७ ० छि६०श००७ 00 ण्फृषः॥धाए०७) वी स्थापना के पक्ष भे एक 
विशेष प्रस्ताव पास किया गया | तभी से समस्त भारत में सेवा-सहकार समितियों 
की स्थापना वे लिये बहुत भ्रधिक प्रयत्न किये जा रहे हैं॥ इन प्रयत्नो वे” फल- 
स्वरूप ही सन १६६०-६१ के अन्त तक देश मे ६७ हजार सेवा-सहवारिताप्रो 
को स्थापना हो गई थी । इन समितियों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिये 
सभी प्रादेशिक सरकारों ने प्रायमिक कृषि साख समितियों शभौर वहु-ध्येयी 
समित्तियों के नियमों मे सशोधन क्यि हैं तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण वे लिए 
स्थान-स्थान पर प्रशिक्षण केन्द्र खोले है। 
भारत में सहकारी भ्रान्दोलन को सफलता 
(80९९९5५ ० (० ०कुशणशाए९ १0फ7शशश् 77 एव।) 
भारत में सहकारिता के लाभ (फर्वशी(४ ० 00 ०एथ००४ 9 [॥00-- 
वस्तुत एम योजनाबद्ध प्र्थ व्यवस्था में सहकारिता भ्राधिक जीवन वी भनेव 
शाखाभो के विशेषत कृषि भौर छोटे सिंचाई काये, छोटे उद्योग, परिनिर्माण, फ्रप- 
विक्रय, वितरण श्रापूर्तिया गाव मे विजली लगाना, मकान झोद निर्माण तथा 
स्थानीय समुदाय के लिए प्रावश्यक सुविधाओं की व्यवस्था सम्बन्धी संगठन वा 
मुख्य श्राधार है । मध्यम और वडे उद्योगो भौर परिवहन में भी अधिकाश विया 
कलॉप सहवारी श्राधार पर किए जा सकते है। इस प्रकार शोध्रता से विकसित 
होने वाला एक सहकारी क्षेत्र, जिसमे किसान, मजदूर और उपभोक्ता की झावश्यता 
वर विशेष बल्र दिया गया हो, सामाजिक स्थिरता, रोजगार वे झवसरो म॑ विस्तार 
तथा झीघ्रता से श्राथिक विकास के लिये एक महत्वपूर्ण वारक बन गया है। 
बुनियादी तौर पर राहकारिता का उद्देश्य एक ऐसी योजता वनाना है जिससे एक 
सहकारी सामुदायिक सगठन की स्थापना हो और जिसमे जीवन वे! सभी पहतुग्नों 
का समावेश हो । विशेषतया ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था मे राहकारिता उत्पादन बा स्वर 
बढाने, प्रौद्योगिककी मे सुधार करने भौर रोजगार बढाने का सुख्य साधन हैं 
जिससे समुदाय के प्र/्येक सदस्य वी वुनियादी झ्ावश्यकताए पूरी हो सके । 
भारत के सामानिष्ठ योर झ्ादिक ढांचे के पुननिर्माण के छिए झाविवा 
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विकास ([80०7०ण ० ?7०४87९४४) तथा सामाजिक परिवर्तन (8088 (शाह, 
ये दोनो ही समान रुप से महत्वपूर्ण तत्व हैं। सहवारिता बुनियादी श्रर्य-व्यवस्था 
[छ09० ए००॥०४३) में परिवर्तन लाने वे मुख्य सापनों में से एक है। कसी 
ऐसे देश मे, जिसत्री ग्राधिव् टाचे को जड़ें गार्वो से हों, सहकारिता बेवल सहतयारी 
आधार पर सगठित युछ वियावलाप-मात्र नहीं है यरव्‌ यह उससे भी झधित बढ़पर 
है। ग्राम-स्तर पर सहरारिता का भय यह है कि समूचे ग्राम वे सर्वमान्‍्य हित बी 
दृष्टि से भूमि तथा झन्य साधनों भौर विभिन्न सेवाम्रो वा विकास किया जाए झ्ौर 
अपने समस्त सदस्यों के प्रति ग्राम समुदाय मे निर्म्तर बहने बाली दापित्व की 
भवनों उत्पन्त हो | तीप़री योजना मे इस तथ्य पर विचार किया गया है वि एक 
ग्रौर प्रधिव वडी सहवारी प्रामीण अर्थ-्यवस्था ये भ्रद्भ वे रूप मे नौति का व्यापत 
ध्येय यह होना चाहिये कि दृषि झौर ग्रामीण जनता ने कल्याण से परनिष्ठ रुप 
से सम्बद्ध कई भ्रन्य भाथिक और सामाजिव संगठनों की प्रारस्मिय इंवाई वे 
रूप में प्राम वा विव्रास विया जाए। इसमे साथ ही शित्पवार तथा प्रन्य व्यक्ति 
अपने शामाग्य हितों थी दृष्टि से सहपारों सप बनाये जो उनवी विशेष 
आवश्यवताभों वो पूरा बर राव । भारत ये भावी वर्षों मे शने धन: कृषि सम्बन्धी 
झाषएर बे दृढ़ हो जाने पर तथा प्रामीण क्षेत्रों में क्रियाबलाप वे लिए निरन्तर 
प्रौर श्रधिक सस्या में सहकारी समितियों वे संगठन वी प्रावदयतता होगी। यही 
नहीं, सामाजिक भौर भाथिव परिवर्तन वी भ्रत्रिया तीधत्र हो जाने पर तथा ग्राम 
समुदाय द्वारा बुशलता झौर उत्पादन वे उच्च रतर प्राप्त बर लेने पर सहवारिता 
को प्रौर भ्रपिव वडी भर पेचीदा मार्गों की पूर्ति करती होगी। इस प्रवार देश 
में नई भ्रावश्यकताप्रों एव सम्भावनाभो के झ्नुकूलत सहकारी संगठनों के विभिप्त- 
स्वाहप विकसित होंगे । 
हमारे देश में सहकारी धान्दोलन भ्रव तक पर्याप्त विवस्तित एयं विस्तृत हो 
चुका है । एक प्रनुशान ने झनुगार जूब १६६० दे' झन्‍्त तर समस्त भारत ने 
लगभग १५१५ पारोड स्यवित सहकारी श्रान्दोलन में सम्मिलित हो छुके थे | सन्‌ 
१६५६-६० में समस्त भ्रक्मार को सहकारी समितियों की संख्या लगभग ३,१३, 
४६६, इनत्री दुल सदस्य सश्या लगभग ३*०३ करोड तथा वुल वायंशोल-पू जो 
(४०55६ 0७ए्॒गथ) लगमग १,०८३ ४७ वारोट र० थी । भारत में सहकारिता 
के मुख्य लाभ इस प्रवार हैं :-- 

(१) श्राथिक लाभ :--सहवारी प्रा्दोसन के सुख्य प्राधिवः लाम इस 
प्रवार हैं “--(.) ग्याज की नौबो दर पर साख प्राप्त करना “--सहकारी-सालल 
समितिया छृपकों एवं शिल्पतारों फो सस्ती ब्याज वी दर प६ ऋण प्रदान करके 
उनके व्यय में बचत कराती हैं । एक भनुमान वे अनुसार हमारे देश से साख* 
समितियों से इषक एवं शिल्पियो को प्रतिवर्ष लगभग १ बरोड रु० की बचत 
होती है। (४) नियम्त्रित-साथ्ल प्रदाद करता :--सहकारी समितिया श्रपने सदस्यों 
को नियस्वितन्दाय [00०7णा०व एव) प्रशन करती हैं। पद जूषकों एक 
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शिल्पियो की पनियन्त्रित ऋण की माग कम होकर उनका नैतिक विकास सम्भद हो 
सका है। (४) महाजनों के एक्राधिकार को समात्ति --प्रामों मे साख-समितियों 
के सगठित हो ज'्ने के फलस्वरूप भ्रब ग्रामीण-व्यक्तियों को महाजनों पर परपेक्षाइत 
क्रम निर्भर रहना पडत्त है । भत विवश होकर महाजनों ने भी अपनी ब्याज गी 
दर नोची कर दी है । (४) बचत व विनियोग की भ्रादत का विकास :--सहकारी 
साख समितियों के विकास से ग्रामीणों की प्रपव्ययता भथवा धपतचय 
(प्र०घकगए) पर रोक लगी है तथा उनमे मितव्ययिता एवं बैंकिंग प्रवृत्तिणे को 
प्रोत्ताहन मिला है। फ्लत बचत और विनियोग की प्रवृत्ति मे शर्ते दे प्रभिन्‍ 
युद्धि हुई है। (४) कृषि का विकास --(६प्र) बहु-उद्देशीय समितियां पकने के लिये 
उत्तम बीज, यत्र एवं उवरको को व्यवस्था फरके उननी कृषि उपज मे वृद्धि लाने मे 
प्रत्यक्ष रूप से सहायक होती हैं, (भा) सहक्वारी-विपणम समितिया कृषकों एवं 
शिल्पियों के उत्पादन के विषणन में सहायक बनकर उन्हे उचित मूल्य दिलातो हैं, 
(इ) सहकारी चकदस्दी-समितिया भूमि के छोटे-छोटे भौर बिखरे हुये सेतो को एक 
श्रक में सम्मिलित करडे, प्रति एकड उत्पत्ति भे भमभिवृद्धि लाने में परोक्ष रूप मे 
सहायक होती हैं तथा (ई) सहकारो-कृषि समितिया हृषको को सहकारी खेती की 
की भरोर प्रोत्साहित बरके उनके कृषि विकास कार्यक्रम को व्यावहारिर् स्वरूप 
देती हैं। इस प्रकार सहकारी भान्दोलन ने इृषको में 'उप्नत-छ्षेती, उप्तत-व्यापार 
झौर उप्नत-भीवन ” (868067 क#ीहपा8, 5॥067 फ्िएजरा०४३ बाते छ९/७१ 
],एगष्ट) के “त्रिमुप्तो भ्राद्श” को लोकप्रिय बना दिया है। (४7) भूमि बन्धर बेकों 
द्वारा कृषि में स्थाई सुधार लाता --भूमि बम्भक बंदों ने हृषको की दीर्घवालीन एव 
कम ब्याज की दर पर साख प्राप्त करने की माग पूरी की है जिससे कृपक्ो ने 
भपनी भूमि में 'स्थाई-सुघार कार्येत्रम/ को व्यावहारिक स्वकृूप दिया है। (४) 
मर-कृषि रायों मे सहायता “-मैर-कृषि समितिया (४०७ #दुत०णॉ६ए७ 80९००४४९४) 
जैसे--शिल्पकारो, श्रमिको, बुनकरों, वेतनभोगियों तथा उपभोजताओों वी 
समितिया प्रादि ने प्रवेक उपयोगी कार्यों द्वारा भपने सदस्यों की प्रत्यक्ष भावषिक 
सहायता की है। (५४) प्रामोष जोवन छो प्रयति --भारत ने भविकत्तित ग्रामौण 
जीवन की प्रगति के लिये सहकारी स्‍झान्दोलन का विशेष महत्व है। शाही इृषि 
प्रायोग (ह०98। 000एा।840ण ०घ अ६007६४१९) के द्वाग्दों मे--'यदि भारत से 

सहकारिता प्रसफल रहा, तद भारत के गायों को सर्वोत्तम भाद्ा भ्रसफ्स हो 

आपगी ।” वास्तव में, भारतीय प्राम्य जीवन के विकासार्थ कृषि-सहकारी समितियों, 
बुटीर-उद्योग सहकारी समितियों एवं उप्मत जीवन सहकारी समितियों का ध्यावर 
विस्तार झापेक्षित है। (2) मध्यस्यों द्वारा शोषण का भ्रस्त :--सटकारी धभ्रात्दोलत 

ने उत्पादक एवं उपभोक्ता समितियों को परस्पर सम्बदद बरजे, विपणन प्रणालो 

से मध्यस्थ-बर्ग (१(709]90&5) को हटा दिया है ॥ इस अर सहकारी समितियों 

ने उपभोस्ता एबं उत्पादक दोनों वर्गों को मभ्यस्थो के शोषण के विश्द शरक्षण 

प्रदान किया है। (४) निबास को समस्या का समांबात .--सहषारो गृह-निर्माण 
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समितियां प्पने निर्षन एवं नि सहाय सदस्यों के लिये निदास शी व्यवस्था ररके 
उनकी कार्यक्षमता मे वृद्धि लातो हैं। (४४) घ्राधिक नियोजन को सफलता थे' लिये 
जादपयक्ष --वस्तुत योजनाप्रो वो सफ्छतो जनता ये सहयोग एवं सहवारिता 
पर निर्भर है। एक नियोजित भर्थनयवस्था में सहरारिता आधिय जीवन की 
झनेक शासाभो वे ग़गठत में मूलभूत झ्राघार जा वार्य बरती है। (20) ध्यापारिक 
प्रतति --मह्रारी उपभोक्ता भण्डार (एकराइ्पशल्टॉंब 00-0ए९८४ए९ 5६67०) 
झपने सदस्यों को उचित भूल्य पर झुद्ध माल की ग्रापूर्ति करते हैं। इस प्रवार 
फिसी देश बी व्यापारिव प्रगति मे सहकारिता का महत्वपूष स्थान है। (रा) 
श्रम भ्रोर पू जौ के: राष्ध का भ्न्‍त --चूत्रि सहगारिता के प्रातर्गत मध्यस्थ- 
यर्ग का पृथाक््रण हो जाता है इसलिय श्रम भ्रौर परूजी के पारस्पटिक विरोध 
एवं संघ वा प्रत हो जाता है । सहकारिता के ग्राघार पर भ्रशयत एवं निधन 
स्यक्षि संगठित होकर प्रपनी श्राथित्र प्रगति बर पात हैं । (3४) स्व प्रेरणा व 
साधम (07956 0४ते २९४०ए7०८५१) --सहवारी संगठन मे प्रतगंठ सापूटिवा 
व्यापार ने विपुल सापन उपसब्ध होते हैं। च्‌ढि प्रत्येक सदरय की उसके साधनों 
एवं परिश्रम मे प्रसुसार लाभाभ मिलता है, इसलिये उसमे सहवारी सगठन में बाय 
करते की प्रेरणा एवं तीव्रता भ्रा जाती है जिसके परिणामस्वरुप प्रधिषतम उत्पादन 
सम्भव होता है। 

(२) नेतिक लाभ --सहवारिता' जीवन के नंतिक' घादर्श से ऊची 
भावना है। यह भवृष्य को ग्याय भौर मायतता ने चाम पर ह्याग करना सिखातती 
है । सहकारिता वे बिना समाज मे घर्मं की स्थिति भनुर्पादत्र, (5:८व0) है तपा 
सहवारिता के सिद्धान्त को झपनाकर धर्म समाज के प्रस्तर्गंत 'शान्तिपूर्ण निर्माणगरी 
लद्य” बन जाता है। कौ एम० एल० शलिड् (8 ॥, 08798) के दराक्दों में, 
“एक उत्तप सहुकारों समिति मे सुकदमेदाजी, अ्रप्यथता, शारादशोरो भोर 
जुप्रामाजो बस हो जाते हैं भौर इसके स्थाम पर परिध्रम, भात्मविद्वाप्ठ, भात्म- 
निर्भरता, झ्रात्मतहायता, ईमानदारो, शिक्षा, सित्ष्ययिता एवं पारस्परिफ 
सहायता पाई जाती है ।”* 

(३) शिक्षात्मक लाभ :--गहवारी प्रान्दोलन प्रपने सदस्यों को प्रत्यक्ष 
रूप से शिक्षित एव प्रशिक्षित बरने मे सह्टायब होता है । सहकारी शितिया प्पने 
सदस्यों के मानस को भक्भोरतर उनमे नवीन चेतना, नवीन बुद्धि एवं सवोन 
स्फूृति पैदा करती हैं ।समितियों के सम्मेलनों मे भाग लेकर, समिति के कार्य 
संचालन म हाथ बदाकर, पारस्परितर वाद विवाद में भाग लेदर तथा समिति के 
किसी उत्तददाई पद को समालकर सदस्यो में उत्तरदायित्व की भावना का तथा 
बुद्धि ज्ञान का वित्रास होता है । 





3. [08307 बचत. <प३४३ड्स्‍०0६८९ 70ए7॥ ०0९5५ भव ुआ0]प्र& वाल 3॥| 2: 
तएएएप्रा। ॥ ३8 ४006 (0-0एडाबार्ट 305टाज्र बाप ॥0 ऐडार 0/806 ४॥॥] ७2 0050 
370छ59, इथीं उटो्ाएट डधश्टोगा 6०208, एपैएएडआ0ए7, धधाधी, बच्या 00ए बएपे गापाणओ 
छाए +-- 7. गज 


इ्३८ भारतीय अयधासत्र 


(४) सामाजिक लाभ --सहकारी प्रान्दोलन से प्राप्त होने वाले मुल्य 
सामाजिक लाभ इस प्रवार हैं ---)) सापाजिक विषन्त्रण मे सहयोग --सहवारी 
समितिया सदस्यो में चेनिक्ता एवं दायित्व को भावना का विकास करभे प्रत्यक्ष 
रूप से “पारस्परिक नियन्त्रण” एद पअ्रप्रत्यक्ष रूप से "सामाजिक वियत्रण” 
(800०8] (००५०) लाने में व्यावहारिक सहयोग प्रदान करती हैं! (४) समाज-सेवी 
कार्थ --सेवा भाव सहकारिता का एक प्रमुख लक्षण है। इस दृष्टियोण से 
सहवारिता वो एक नैतिक झ्रान्दोलन वहा जा सकता है। सहकारी संगठन के 
प्रतगत 'सामान्य वार्य द्वारा सामान्य कल्याण (00छाणणा ४९० फ़ात्प्ट्री 
(०फफा9 ०४००) को व्यवहरित किया जाता है | सहवारी समितियां भ्पने 
घुद्ध वाधिक-लाभाश का १०% भाग धर्मा्थ कार्यों पर व्यय करती हैं। इस प्रत्ार 
शिक्षा, सफाई, चिकित्सा, माय निर्माण, गड्ढे व तालाबों वी भराई तथा बुद्रों 
की मरम्मत झादि कार्यों द्रारा सहकारी समितिया भनेक 'जन-वल्याण बाप बरतो 
हैं ) (0) सामाजिफ गुणों फा विदास --सहकारी आन्दोलन “पारस्परिक सहायता 
द्वारा प्राप्म सहायता' (8९ कशए फा००३॥ १०४७] ॥९)9) तथा 'प्रण्येक सबषे 
लिए शौर सव ॒श्रत्येक क लिए! (2200 407 &॥ 2०वें ॥ 07 £५७॥) के ढाचे पर 
श्राधारित होता है। सहक्ारी-सगठन सदस्यों मे सदुभावना, सहयोग, त्याग, बन्घुत्व 
एवं मंत्री भाव पंदा करके उन्हें 'सामाजिफ' बनाते हैं। 

(५) राजनेतिक लाभ --सहकारी प्रान्दोलन जनतन्त्र का पोपक एवं 
साम्यवाद झ्ौर पू जीवाद वे मध्य का मार्ग है) पू जीबाद से 'पू जी पर व्यवितगत+ 
स्दामित्व' एवं थ्यवितगत-स्वातरतय' को लेकर तथा समाजबाद रो सामूहिक त्रिया' 
एब 'प्षमाज मं धन के समान वितरण के सिद्धान्त वो प्रपनाकर सहकारी-प्रादोलन 
एक तीसरा नया-माग अस्तुत करता है, जिसमे एक भौर 'मावव समाज ने भ्रधिकतम 
बल्याण पर बल डाला जाता है भौर दूसरी शोर “व्यक्तिगत स्वातन्‍त्य” पर। 
यद्यपि सहवारी भ्राग्दोलत “राजनेतिक-प्रभाव' से श्रद्ता रहता है, परातु सदस्यों में 
समान धिकरार एवं स्वातन्त्रय के भावों को जायूत वरके, सहकारी झान्दोलन 
“राजनैतिक जायरण” एवं “राजजंतिक प्रवृत्ति! क्रे ध्रम्युदय मे महत्वपूर्ण योगदान 
करता है। 

सहकारी प्रान्दोलन का मूल्याक्न 

बया भारत में सहकारी झ्ान्दोलन सफल हुआ है >हमारे देश में 
सहकारि ॥ 'जीवित गयात्मक रार्जित' ([एए58 705 7803 ० 70ण/) नही बन पाई है। 
झभी तक सहत्ारिता भारतवासियो।ता लोकप्रियन्ञान्दोलन ने होवर एक सरवारी- 
नीति (60५ ध्हाण९7८ 7१०॥८०] ही अझ्रधिर रही है। सन्‌ १६५४ मे गोरवाला 
समिति (छ09758/७ 0०णाणा।६८९) ने भारत में सहवारिता की सफ्तता झा 
मूल्याकन इस प्र्रार प्रस्तुत किया था --() सहवारी प्रान्दोतन प्रमी तक देश 
के प्रत्येक नाग म पर्याप्त रूप से विस्तृत नहीं हो पाया है। (४) जिन क्षेत्रों में 
सहरारी प्लान्दोलन वा प्रसार हुआ भी है, उत क्षेत्रों म इपकों एवं शिल्पियोँ 
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को एक वष्टी सत्या भभी त्तक सहबष्री समितियों कौ सदस्य नहीं दम पाई 
है! ॥) जो व्यकत्रित साल समितियों वे मदस्य हैं भी--उनकी साथ सम्बन्धी 
प्रधित्राश श्रावश्यक्ता वी पूति प्रभी तन सातृतारों व महाजनों से हो होती है 
तथा (7) गेर-मा राह्वारितावे क्षेत्र म महकारों स्‍प्रान्दोलत की प्रगति एकदम 
हय रही है । 
भारत में सहवारी भ्रान्दोतन फो विफलता के फारण ((॥एच्ट ० 
शो6 [78407 6 (७ ०फ९78४06 १[0ए९6७7९१६ 98 70078) --महकारी भ्रानदौलन 
बी विफटता एवं मदर प्रगति वे मुख्य बारप इस प्रकार हैं --() शिक्षा का प्रभाव 
(०६ ० एत09०५७०७) “-7हकारी झानदोलन की मद प्रगति का एवं प्रमुसवारण 
भारतीय यागरिबा व निरक्षरता है। प्रशिक्षित एवं क्‍प्श्नान भारतवासी सहवारिता के 
सिद्धास्ता फो सममने उनका ध्रनुणीलन बरन तथा उनको भारतीय परिस्यिदिय। मे 
समायोजित (४0]7*९) करने में सर्वया प्रममर्ष हैं । (0) दायित्व का प्रभाव (7९०. 
० [ए९१ए०प्रचाण।(5-गरस्या ध उत्तरशवित्व दे भ्माव का प्रत्येश प्रम/ण उपभोगता- 
अंप्शर आटोलस की असफटता है । हमारे दश वो सहवारी समितियों दे भदस्यों 
में दावित्व बे ग्रभाव के दो गारण हैं -- (भर) सहश्ारों द्िक्षा वा प्रभाव (80५ 
० 0०-0एधणार९ 20४९४॥०)) तपा (प्री) सहशारों भझारभीफता वा भ्रभाष 
(0 ० ९०-०एल३४ए७ 5977) । (90) सहवारी भाग्योलन का एकपप्तीप 
दिकात (090-8005 906ए९०:08९0६ ०६ 00-०%९:४४0० १0४९ए७॥४७ --हमारे 
देश म॑ सदवारी ग्रान्योजन वी मुख्य दुदंतता यह है कि इसका एकागी भ्रयवां एक- 
पक्षीय विकास हुम्रा है। प्रभी तक दश मे वेवल वृषि साख सहतारिताप्रों का ही 
भपिक विवास हुमा है। वस्‍्तुत साखन्मम्वन्धी व्यवस्था ग्रामोण-ऋणग्रस्तता के 
समाधात का प्रोला सापत नहीं हो सकती। गाश्यिल समिति (88067 (८फ- 
2०#९७) ने इस तम्य पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि 'कृधि भर्ष-ध्यवस्था की 
प्रमति के लिए सहफारी-क्षेत्र से बहुमुखो विद्रास होता भावश्यर है।” (:४) साख 
झानदोतन की प्रपति भी पर्षाष्त नहीं है (7%#० 0७5९०फृघघर्य+ ण 0९0७ 
307९ए/९॥६ 78 700 80९6०७०/७) --हमारे देश में सास-क्षेत्र मे भी भ्रान्दोतन 
को विश्ेप सफ्लता नहीं मिल सबी है | ग्खिल भारतीय ग्राम्य रास सर्वेक्षण समिति 
(8 7705 एेप्पश 0600 $07ए६ए 0०0०८०॥६६९७ ]057-59) के पनुसार भमी 
बक सहकारी-साख समितियां ग्राप्रीण-साख भावश्यकधा की मांग के लगभग १२% 
भाण की ही. पूति कर थाई. हैं ॥ साख समितिया दारा दिये गय ऋण भी प्धिकाशत 
अनुत्पादन ही रह हैं । इन समितियों मे ली जाने वाली ब्याज की दर (६% से 
१२९६ तक) भी अत्यधिक ऊची है। (६) स्वत प्रकृति का श्रभाव [2 66 
8एणाई0॥ (ए) --भारतीय सद्दकारी आरदोतन वी विफ्लता का सर्वाधिक दु्बंल 
कारक यह रहा है कि देश म इस आन्‍्दौलन वा स्वत जम नही हुआ वरन्‌ यह 
कपर से थोषा हुआ प्रतीव होता है । भारतीय नागरिक सहकारिता को झ्रभी तक 
“बल जन्मित भात्दोलतां न समभक्तर इसे एर 'सरकारी-नोति' ही समभते रहे हैं। 
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(श) भकुशल प्रबन्ध ([7९#वं९॥६ (8:792९०९७४) "सहकारी समितियों में 
मितव्यगिठा, उत्पादक-ऋण झोर यथासमय वसूली पर बोई विक्षप ध्यान नहीं 
दिया जाता ; साख-समितिियों को कार्यशील प्रृजी का बहुत थोडा-सा भाग सदस्यों 
से जमा पू जी (00ए०श७) के रूप मे प्राप्त होता है तथा भ्रधिकाद्य पू जी सहवारी 
केन्द्रीय बेको से मिलती है ! हमारे देश मे सहकारी-समितियों क्य प्रवन्ध प्रप्रशिक्षित 
एव श्रकुशल कर्मचारियों द्वारा होता है । फ्लत सहकारी समितिया झधिक सफल 
नही हो सकी है। (ए४) सरकारी उपेक्षा ([छत"ह्टला०० ७ 06. (0एटाग्- 
ग0००७४) “यद्यपि सहकारी झाम्दोलन का विकास एक सरवारी-विभागीय 
कार्यवाही के रूप मे हुआ है तथा सहवारी समितियों के रजिस्ट्रेशन, कार्य या 
निरीक्षण एवं इसता रामापन ध्रादि कार्य राज्य सरकारो द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रार 
द्वारा ही कये जाते हैं, तथापि व्यावहारिक रूप मे राज्यों के सहकारी विभागों ने 
साख-प्रान्दोलन के साथ सहयोग की भ्रवृत्ति व दिखाकर उदासीनता वी ही नोति 
अपनाई है। गोरवाला समिति (007७ (000700/९९) ने भी इसी तथ्य पर 
प्रकाश डालते हुए कहा है कि “भारत से सहकारिता निर्बलों फा सगठन है और 
इसे शक्तिशाली साटूकारों, व्यापारियों एवं स्थानौय मेताप्रों से प्रतियोगिता श्रथवा 
उनके विरोध का सामना करना पडा है। श्रव तक राज्य का सहयोग यदाषदा 
चलनस्वरूप हाथ मिलाने के रूप मे मिला हैँ, हाथ में हाथ मिलाफर साथ साथ 
घलने के रूप में महीं।” (४७) जनता की उपेक्षा (?ए०9॥० 8७४५७) --भारत 
में सहतारी प्रान्दोलय॑ की अविकत्तित भ्रवस्था का एक मुख्य कारण जनता वी 
उपेक्षनीय धरवृत्ति रही है॥ सहकारी समितियों पर सरबारी नियन्त्रण होने बे' कारण 
भारतीय जनता सहकारिता को एक सरकारी झान्दोलन समभती रही है। इसीलिये 
मागरिको मे सहकारिता को भावना बा विकास नहीं हो पाया है। 'सरकारी- 
विभागीय-हस्तक्षेप' के कारण भी सहकारी-समितियों वी श्रात्मनिर्भरता परम द्वो 
गई है । (3) व्यापारिक सिद्धान्तों का श्रभाव [30६ 04 फेपश0९83 फडशलन 
०) “हु साख समितियों की सम्पत्ति में तरलता के श्रमाव (७तल ० 
]»पृणा0६9) वा मुख्य बारण यह रहा है वि इनमे झोस एवं प्रगतिशील व्यापारिक 
नियमों दा पालन नहीं किया जाता, जैसे--भ्रधिकाश साख समितियों म सदस्यो वी 
ऋण की पश्रावश्यकता, ऋण के उपयोग तथा उचित प्रतिभूमि पर कोई ध्यान नहीं 
दिया जाता, क्र्णों को केवल ब्याज लेवर ही नवीनीकृत (॥ला०७) कर दिया 
जाता है झथवा पहता ऋण चुवाने के तुरन्त पश्चात्‌ ही सदस्य वो दूमरा नया ऋण 
दे दिया जाता है प्रादि | (5) सर्वाधिक झ्रावश्यक्ता याले क्षेत्र के भ्रति उदासीनता : 
शाही इृपि ग्रायोग (800 00फग०७9०9०7० ०० #&772ए/ए7१४) वे मतानुसार केवल 
पजाव, महाराष्ट्र भ्ौर मद्रास को छोडकर, सहदारी प्रान्दोलन प्राम्य->ससस्या वे 
एक बहुत थोड से भाग तक ही पहुच पाया है। इस प्रवार साख झान्दोलन वा 
पिस्तार उन क्षेत्रों मे नही हो सका है, जहा इसकी सर्वाधिक श्रावद्यवता है। (53) 
परइ-लोलुपता (व्मााइ४ ० 07००) +हमारे देश में अ्धिकाश व्यक्ति या तो 
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सहकारी समित्ति को सगठित करने प्रयवा इसवे कार्यालय को प्रधीनस्थ वरने वे 
लिये प्रपिक तत्पर रहते हैं। वे इन समितियों की सफ़दता ने लिये प्रायः वोई 
सक्रिय कार्य नही रुरते । फतत सहृ्यरो समितिया भ्पने समठने के कुछ समय 
पश्चात्‌ ही प्रसफ्तता की शोर प्रग्रमर हो जाती हैं। (श) देश को सतामानिक, 
झ्रायिक्व एव भौगोलिक परिस्थितियाँ --गोरबाला समिति (00छएबॉ5 (07 
70//९८) के मतानुसमार भारत में सहकारी भारोलन की मद प्रगति वा एवं महत्व- 
पूर्ण कारण दश की सामाजिक, भाषिकत व भौगोसिव परिस्थितिया हैं। देश की 
घोर निधनता सहागरा-सास समितियों को पतन के गये में ढवेते हुए है तथा ृपि- 
क्षेत्र की मानसूनी-निभरता' ने कृषि सास सहद्ारिताप्ता वो. सफ्लता को जलवायु 
की प्रनुवूलता' पर झ्ाश्चित कर दिया है। इसवे प्रतिरिक्‍्त देश म सामाजित-पक्षपात 
(8००३। ॥7०]०००७) तथा सामाजित्र वगन्सघप (8022] 0883 (०7८६) की 
व्याधियों के फ्लस्वरूप दश में सहकारी भान्दोतन का दाचा बहुत कमजोर बन गया 
है। ग्रामीण साटूबार 4 महाजन पपत स्वार्य से प्ररित होरर सहदारी प्रान्दोवन 
या विरोध करते हैं त्या पक्षपात्र एवं भाई-भतोीजाबाद वे वारण सहारे 
सप्रिन थो या प्रबन्ध एवं उनमे श्राप्त होने वाला लाभ, रुछ ही प्दस्यों तक सीमित 
रह गया है । ठोस साप्राजिब ग्राघार वे प्रमाव के बारण, दश में सहवारी प्रारदोलन 
सदस्यों से प्रवेश-शुल्क लेकर उठते नाम रज्स्टिर में दर्ज वर लेना माश्र रह गया 
है । (७७॥) कमजोर ढांचा --देश में सहशारी झान्दोलन बा टाचा प्रधिक सुदृढ़ 
नहीं है | प्रानदोलत के विभिन्न भगा में भ्रावश्यण समवय एवं “सुदृढ़ -सम्बन्ध- 
स्थापन' नहीं हैं। प्राय प्रायमितत, गेन्द्रीय एवं प्रान्तीय सहवारी समितिया एब> 
दूसरे को सहपोग देने वी भ्पष्ला पीछे थो दवेलती हैं। (झ0) निपोजन या 
अ्रभाव ,--हमारे देश में सहकारी आन्दोलन का भ्रम्युदय एवं विकाप्त किसी 
निश्चित एवं निर्धारित योजना के भ्राधार पर नहीं हुप्चा है । विदेशी शासन के 
प्रन्त्गंत सहतारी भान्दीलन में, सरकार द्वारा सहयोग की प्रपक्षा हस्तक्षेप हो भ्रधिव 
प्राप्त हुआ भ्रौर सरकार की यह प्रवृत्ति भाज भी कम नही हुई है । 
भारत में सहकारी प्रान्दोलन को सफल बनाने के सुझाप 
(808866075 [07 606 ॥7ए/०४९४७९४६ ०06 0॥6 ९०-०ए९णाए० 30 ६फश्ता; 
70 770॥0) -- भ्रणिल भारतीय पग्राम्य साख सर्वेक्षण स्रमिति (#॥] शत फैफ़ग 
(0760॥६ $िप्रौः४7९७ 0७7070/६९९) ने अपनी दिसम्बर सन्‌ १६५४ वी रिपोर्ट मं देश 
में सहकारी झ्रान्दोलन को सफ्ल बनाने के लिये कुछ मृख्य सुभाव इस प्रकार दिये 
थे -- (0) सहकारी प्रान्दोलन मे राज्य वा वार्य वेवल लिर्देशत (0/7७०४०७) तब 
ही सीमित नहीं होना चाहिए दरत्‌ इस ग्रान्दोलन मे राज्य की साभेदारी (886# 
9०7+घ7०४७४४फ) होनी चाहिए । (४) इम्पीरियल थेंक का राष्ट्रीयक्रण किया 
जाना चाहिए । (४7) सहकारी झारदोलन का विस्तार सास क्षेत्र के साथ हो साथ 
गैर-साख क्षेत्र मे भी होना चाहिए। (४) बडे झाकार की प्राथमिक इृषि-साख 
समितियों थी स्यापना की जानी चाहिए ठया (४) सहकारी प्रशिक्षण की व्यवस्था 
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करनी चाहिए / भारत में सहकारी आन्दोतन को सफ्ल दनाने वे लिए वुद्ध मुस्य 
सुमाव इस प्रकार है -() शैक्षणिक पुनर्गठन (८४८७४४०३४) गर९८णाहाएटाक् - 
संहवारिता बी सफ्लता इसके सिद्धान्तो वो समभने और पुन इनके दक्षता एव 
ईमानदारी से पालन बरने पर निर्भर है सरेया समिति (5क०छछ (००००४९०) 
ने यह सुभाव दिया है कि देश में सहकारिता को सफ्ल बनाने के लिए एठ व्यापक- 
स्तर पर सामान्य-शि्ला वी व्यवस्था को जादी चाहिए। (१॥) सहकारी प्रशिक्षण -- 
अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति (&॥ उ्रताब एछेप्ण्बो छल्वा 
हिपफए९ए 0०००९) ने इस बात पर महत्व दिया है कि दशा में सहकारी 
भानदोलन की एंक्कि (एड७7७) श्रगति के लिये सहकारी प्रशिक्षण की व्यवस्था 
बी जानी चाहिये तथा प्रश्चिक्षण-सस्थाग्रों मे सहकारी-नेंविय, विषणन एवं झौद्योगिक 
सहवारिताथों की शिता दी जानी चग्हिए | (.9) नेतृत्व ([,९०१०००७४७) --वस्तुत 
सहकारी सगटन की सफ्लता उचित नेतृत्व ये अभाव में श्रधूय-स्वप्द है । तियोजन 
झायोग (ए]8शए8 (00ए70*»०) ने यहे सुम'व रा है कि सहकारी श्रान्दोलत 
में सफत नेतृ'व वे लिये सगठनकत्ताझों में सम्भवतः ग्रात्ममहाव एवं प्रात्मपर्याप्त 
के गुण द्वोत चाहिए । (४) सदस्यों को 4तिदाता -- सटकारी संगठन वे सद्यों मे 
'वारस्परिक सहायता द्वारा श्रात्म सहायता! (8७॥-#०७ फ्रा०ण्टी। 3ैफएवो- 
कल) की भावता उत्सन करनी चाहिए । (४)शझान्दोलन की व्यापफता ->सहवारी 
आस्दोलने की प्रगति ने लिये सदस्यों का समिति के प्रति घनिप्ट सम्बन्ध एवं 
एक्ध की भावना का होना अति भ्रावश्यक है। समिति को सदस्यों के सम्पूर्ण 
भ्राथिव जीवन पर ध्यान रखना चाहिए। श्रत देघ में वहु उद्देशीय समितियों बी 
स्थापना द्वारा सहकारी द्यानदोलन को व्यापक स्वरूप प्रदान किया जानता चाहिए । 
(शा) सरधारों सहायता -- देश में सहकारी प्रान्दोलन वे क्षेत्र मे सरकारों महायता 
म निरन्तरता एवं वृद्धि होनी चाहिये | परन्तु समितियों वे प्रवन्य एवं सचारन में 
राज्य का हस्तक्षेप अधिकतम न होकर न्यूनतम होना चाहिय॥ (5४) सहवारों 
स्तिद्वान्तों का प्रनुसरण --- पारस्परिक सहायता द्वारा आत्म संदावता वी सहवारों 
भावना कों प्रोप्साहन देने के लिय मितत्थयिता बी भावना एवं जनतस्त्रीय प्रयन्ध 
का बढ़ावा दिया थाना चाहिए। (५४४) प्रमविक्षण की व्यवस्था -- सहतारी 
समितियों के विभागीय एवं ग्रान्तरिक अद्लेक्षण (#ए०॥४०४) तथा उदनी रोगथाम 
(0०7८०) एवं पर्यावक्षण (5७:५९८७) की समुचित व्यवस्था वी जानी चाहिए। 
(7) उत्पादक ऋण -- रिजव थेक् आफ इष्टिया वे कृषि साथ विभाग ने सहकारी 
आन्दोलन की सफ्लता बे लिये यह सुझाव प्रस्तुत किणि है कि सहवारी समितियों 
द्वारा कृषकों एवं शिल्पिया को जहा तक सम्भव हो सके, उत्पादन कार्यों के लिये 
ही ऋण दिय छाते चाहियें। (>) झास्दोलन में नारी वर्ग झा सहयोग -- सरया- 
समिति दा शौड से भग्णाा००) न भारत मे सहवारी शआ्रान्दोवन वी सफलता, 
लिए इस उन क्षेत्रों मे| डाला है कि क्‍न्‍्रान्दोखन में मारो वग भा समुचित महू 
प्राप्व८लोलुपता (77४६ वर्टडा) सहकारिता-साहित्य का प्रकाइन--- 
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होती हैं : - () भ्रत्पकालीन साख :--भल्पकालीन साख को आवश्यकता साधारण 
पारिवारिक उपभोग की वस्तुएं तथा खाद-वीज आदि क्रय करने के लिये होती है। 
इसकी झवधि १ वध तक को होतो हे। (७) मध्यमकालोन साख :--मध्यमवालीन 
साख की प्रावश्यक्ता पशु, कृषि-यन्त्र एवं अन्य वस्नुओो के क्य करने के लिये होती 
हैं । इसकी भ्रवधि ३ से ५ वर्ष तक की होती है। (४) दीथंकालीन साख :--हपि 
भूमि मे स्थाई सुधार करने, कु झ्ना बनवाने, बडी-बड़ी कृपि-मशीनें खरीदने तथा 
पुराने ऋणों का परिशोधन (9977076) करने के लिये दौर्धवालीन साख को 
आवश्यकता होती है । इसको श्रव्धि २० से ६० वर्ष तव वी होती है । एक साधारण 
साख-समितति अपने सीमित वैत्तयिक साधनों (7/7जञॉल्त एपघ०्मलंछ ]१९६४०॥7९८९८७) 
से केवल अ्ल्पकालीन व मध्यमकालीन करण प्रदान कर सकती है तथा देश के 
व्यापारिक बेकस भ्रथवा सहकारी बैवस भी [उत्तके प।स झल्परालीन विश्वेपो (॥0०६ 
"्षाण 709०6) के कारण] प्रधिक समय केः लिये ऋण नही दे सकते हैं। पग्रतः 
कृषक की दीघ॑कालीन साख-प्रावश्यकताग्रों वी पूर्ति के लिये भूमि-बधक वेवस की 
नितान्त श्रावश्यकता है । 

भारत में भूमि बन्धक बेकों का विकासः--भारेत सरकार ने सन्‌ 
१८३३ व १८८४ में क्रमश, भूमि"विकास ऋण अधिनियम (ते [9|/0एशएलथा१ 
].0008 8०४) व कृपक-ऋण पधिनियम (468०एएरंआड 7,0009 //) पास किये 
थे । अथम प्रधिनियम कपकों को दीप॑कालीन ऋण तथा द्वितीय प्रधिवियम उन्हें 
अ्रश्पकालीन ऋण प्रदान करने के लिये बनाया गया था । परन्तु कृपको वी प्रज्ञानता 
एवं राज्य सरकारो बी उदासीनता तथा ऋण देने बे कठोर नियमों के कारण, ये 
अधिनियम अधिक लाभप्रद सिद्ध नही हो सके । भारत में प्रथम भूमि बन्धक बैक बी 
स्थापना सन्‌ १६२० में भंग (पजाब) में हुई १र-्तु सन्‌ १६२६ मे मद्रास के वे सद्रीय 
भूमि बन्धक बेक की स्थापता के बाद ही, उतत सरथा का वास्तविक झब्गुदय हुफा । 
सन्‌ १६६०-६१ मे भारत के प्रत्येव राज्य में एक वेन्द्रीय भूमि वरधव' बेक 
(0शा७॥) 7,070 307898० 5850]0) भप्रयवा राज्य के प्रान्तीय सहकारी बैक 
से सम्बद्ध एक विशेष भूमि बन्धक बेकिंग विभाग (6 छुत्ल॑ंगो 
].9ा0 ॥[०।ह88९ फ्ेएगह ऐल्‍क॒शामिला५ छ।ग्तात्पे 40 06 औफ़ल (0०- 
०|लण।४० फेथार) था । सन्‌ १६५६--६० मे देशभर मे प्राथमिक भूमि बन्धक 
बेबस' (एलेडाथाओ (दे ॥००8३2९ 037॥8) की सख्या ४८०७ थी | इनवी सदस्य 
सख्या ५*५ लाख, इनकी परिदत्त-पू जी (7'80-घए 0४०) ११३४५ करोड़ र० तथा 
इनके द्वारा प्रदान किये गये ऋणो को मात्रा १€ र२ करोड रु० थी। इसी वर्ष देश 
में केन्द्रीय भूमि बन्धक बँको को सख्या १६, इनकी वार्यशील पूछो (७०% 
059६७) ३७३८ करोड रु० तथा इसके द्वारा प्रदान किये गये अन्णों की मात्रा 
८६२ करोड रु० थी। देश में बन्धक वेदों के विकास में भी बहुत झ्न्तर पाया 
जाता है। समस्त प्रायमिक भूमि वन्धक बेकों का डै भाग केवल तीन प्रदेशो- अ,न्प्र 
मदेश, मद्रास और मैसूर मे पाया जाता है। सन्‌ १६५६-६० में समस्त भूमि बन्धक 
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दईको ने भपने ऋण पन्नों (700)व7धा८७) द्वारा जो राधि एव त्रित थी, उसका ४२% 
भाग झास्श्न प्रदेश व मद्रास के केन्द्रीय मृमि बत्यक बेको द्वारा प्राप्त वी गई। इसी 
प्रवार इस वर्ष में ऋण वे रुप में दी गई राशि वा ई भाग बेवल तीन वेख्रोय 
भूमि बन्धक बैयो-परारध्त प्रदेश, वम्वई पौर मद्रास द्वारा प्रदान किया गया । ठीसरी 
भोजना वे घन्तगेत २६४ झतिररिवत ग्राशश्मिक भूमि वन्धय वेवस संगदित किये जापेंगे 
इस गोज्ना मे भूमि दब्यर वैका द्वारा दीपवालीन सार प्रदान वरते वा वपिय रतर 
लद्षय १५० करोड़ र० रा गया है । बे न्द्रीय भूमि बन्यत्र बैवो वे वोष (णा0) 
बा प्रमुत साघन ऋण-पत्र (706! ला/घ्यल्छ) होत है जिन्हे केर्द्रीय बेब निर्ममित 
(८०९) बरता है । वैन्ट्रीय न्ृमि वस्धह देंको के तु ण-पत्रों वो सरीदबर उनकी 
आायिक सहायता बरते मे रिजद बेर झाफ इण्डिया, स्त्ट बैक ग्याफ इण्डिया तथा 
जीवन-वीमा निगम 7.0 [क्‍8एएण7९० 0७]छाण।त्वा। महत्वपूर्ण योगदान वरते हैं। 
रिजवे 4व स्‍भ्ॉफ इण्डिया ने वेन्द्रीय भूमि बन्धक थैत्रो बे ऋण पत्री को त्षय करने 
हथा उनको भ्रन्य प्रचार वे कोप प्रदान करने के लिय एक कृषि-वित्त निगम 
(3670एए7७७॥ ])९5९०ृषप्णशा६ ॥.क्वात्ट 00707०000). संगठित करने की 
घप्िफारिश, भारत मरकार को, वी है। 
भूमि बन्धक वेफो का ढाचा व फार्य-पंद्धति --हमारे देश वे भूमि 
यन्पघक बॉक्स भ्र्ध-सरनारी (80-8० ४८7०7९०५) सस्था ये रूप में वार्य करते 
हुं। इनंत्रा सपपन ८ छयए सिद्धप़्त रूप में सहकारिता के शिद्धान्तो। पर प्रदस्म्दित 
है। व्यवहार में ये सरकार द्वारा सहायता पात हैं तथा सरबार द्वारा नियब्धित 
होते हैं । व्यवस्था वी दृष्टि से शूपि-वन्धर बेंदस सघात्मय (८९०) थ एवात्मक 
(एफ) दो प्रवार वे होते हैं। भारत में सघात्मक भूमि वन्धक शेंय्स है । 
भूमि बन्धव चौस जिन कार्यो क्र लिए ऋण प्रदान करते हैं उनसे से बुछ मुख्य 
इस प्रकार हैं --(अ) दृपि भूमि को रहत से छुडाना, (प्रा) पुराने पवक्र-ऋूण 
मा परिशोवन (7४$7४९०४१) क रना, (६) इृषि-मूमि में स्थाई सुधार करता, (ई) 
भूमि ऋय करना तथा (उ) जोतो की चस्वन्दी करना झ्रादि। हमारे देश में भूमि 
बस्घक शेंवस जमानत वे रूप में रकंत्री जाने बाली भमि के मूल्य के 3 भाग तक 
ऋण प्रदान बरते हैं । इन थोक की ऋण प्रदान ब रने की झ्रधिव तम् सीभा १० हजार 
से १४ हजार र० तक होती है । चार मौ रु० से कम मात्रा के ऋण प्राथमिक साख 
समितियों द्वारा प्रदात जिये ज ते हैं। ऋण ४९६ से ४२% तक ब्यात्र की दर पर 
दिये जाते हैं । हमारे देश म॑ झभी तत्र इन को द्वारा अ्रधिक्राश ऋण केवल पुराने 
ऋणो के परिश्लोबन के लिये ही दिये गये हैं प्रोर बेबरल १०% ऋण ही शूमि-सुधार 
कार्यों बे दिये गये हैं । 
भारत में भूमि बन्धक बेवस की धीमी प्रयति के कारण --भारत 
में मद्रास राज्य को छोडकर अन्य प्रदेशों मं भूमि बन्‍्वक् थेंको ने कोई प्राशाजतक 
प्रगति नही दिखाई है ॥ इन थैंको की धीमी प्रगति के कुछ तुस्य कारण इस प्रकार 
हैं :--() इन नैंकों को कार्य पद्धति भजुशल है तथा इन मैंको का कार्य सचात्तन 
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अप्रश्चिक्षित कर्मेचरारियों द्वारा किया जाता है ॥ (४) हमारे देश में हृपिलसम्बायी 
आय और व्यय के झाकडे उपलब्ध नही है। फ्लत भूमि वन्धव वें ऋण दने से 
पूर्व कृषक की साख झावश्यक्ता का सही अनुमान नही लगा पाते । (॥) ग्रमी तक 
इन झैौंको द्वाथ ६०% ऋण चुराने ऋणो के परिझ्योधन (285०४) के लिए ही 
दिये गये हैं त्तया वेवल १०% ऋष उत्पादक कार्यों के लिए दिये हैं। (४) इन 
बैंकों की ऋण देने की व्यवस्था दोषपूर्ण एवं अरवेज्ञानिक है। (४) भूमि वन्धक 
थैंको द्वारा निर्मेमित ऋण-पत्रों (0०0९7४ए८७) में जनता का प्रधिक विश्वात्त 
नही है फ्लत ये बैंक्स आवश्यक कोप जुटाने मे असफल रहे हैं तथा (3) हमारे 
देश को क्रपि अर्थ ब्यवस्था मे भ्रभी तक भूमि-सुधार कार्यों को श्रधिक व्यापत्त एवं 
व्यावहारिक रूप नहीं दिया गया है । 
भूमि वन्धक बको की प्रगति के लिए सुझाव :--भखिल भारतीय 

आम्य सास सर्वक्षण समिति (8 उक्त फघाण (४००६ 8एस८ए 0०णण्यातल्टो 

ने भूमि-्वन्धव बैको के विकास के लिये कुछ सुभाव इस प्रकार दिद़रे हैं --() 

भूमि यन्धक बैंको द्वारा उत्पादक ऋणों के लिय प्रायमिब्रता प्रदान वो जानो 
चाहिय | (४) प्रारम्निर भूमि दन्बर वेंक्ो के पास पर्याप्त कोप जुटाने के लिये 
केस्द्रीय भूमि बन्धक नेंक द्वारा प्रारम्भिक भूमि बन्घक थेंको को हिस्सा-यूओी मे 
योगदान क्या जाना चाहिये । (७४) कैस्द्रोय भूमि बन्‍्यक थेंक्री को प्रूजी एकत्रित 
ब्रने के लिये ऋण-पत्र (068९7०:९3) निर्यमेमित (7६३००) करने चाहिये। इन्हे 
रिज्वं बोंक , स्टेट बैंक तथा राज्य सरकारों द्वाया पूर्षतकि भ्रयवा ऋशत खरोदा 
जाना चाहिए । (४) राज्य सरवाये द्वाए भूमि वत्यक बैंको को स्टाम्म्जर तया 
रजिस्ट्रेशन शुल्क आदि मे कुछ छूट दो जानी चाहिये तया झ्विकसित क्षेत्रों मे इन 

डकी के सफ्ल सचालन के लिये, राज्य सरकारों को इनक प्रवत्य ब्यप में सहायता 

देनी चाहिये । (४) भूमि बन्यक थेंको के कमंचारियों को प्रशिक्षित कराने वे लिए 

प्रशिक्षिण बेन्द्रो की «पव॒स्था को जानी चाहिए तथा (७) इत दोंको द्वारा कृषकों 

को कम ब्याज को दर पर ऋण दिए जान चाहियें। जो 

भारत में सहकारिता कया पुनर्मेगणन व विज्ञास (प९०६्ब्ागडडाणा 

खाए. 00ए९०एणश+. 0 00-०९४७०७४- ४७५ 490:०)-- गोरबाला समिति 

(6०7४४)५ 00700०0०९) के मत्ानुसार, “यद्यपि प्रभो तंवा भारत में सहकारिता 

सफल नहीं हो पाई है, परन्तु इसे यहा सफ्ल झवद्य होना है।” गोरवालान्ममिति 

चो मिफारिशा के भापार पर मारत मे सत्वारिता के क्षेत्र म बिए जान 

बाने हद मद्खवयूर्ण प्रयल इस प्रह्मार हैं --() राज्य की साम्देंशरी -- गौरदाला 

सप्तिति सो सिफारिशों के घाधार पर धव विलनिन्न राज्यों मे सहृक्यारो-सरचना को 

सरकारो-साकंदारो के प्राघार पर थुनर्गदित द्विपा जा रहा है। वेच्रोय भूमि 

वन्यत' नैंकों ठया प्रावीय सहकारी बैंक में राज्य का माय इनकी कुठ हिस्तान्यू जी 

का कम से कमर ५१९६ रक्‍्या जा रहा है । तीसरी योजना के झन्तात राय सरदारो 

द्वार केस्द्रीउ एव प्रादीर सहृझारो थौंक) के माध्यम से, प्रापतिक-क दिन्‍्याज समितियों 


है 
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की हिस्सा पू जी (धाज्वा० एशुएभ) में भाग लेने का प्रावधान (70:५०) 
ख्या गया है| सहकारी रास्थाग्रा को वित्तीय सहायता प्रदात करने के झपने उत्तर- 
दायित्व को निभा सबने थे लिये रिजवं थैंक ने दो कोपा की स्थापना की है -([प्र) 
राष्ट्रीय कृ पि प्ताप (दोर्घगालीन) कोय (ंडध जात ॥ह0०7तताों (फल्ते। (तह 
गला) ते] तवा (था) राष्ट्रीय हृषि सास (स्थानीयवरण) कोष [>शःणाहों 
4हग०्पोणाज।.. पिल्ता।.. [8रणीडबाबणा),. पष्य्पी) । राष्ट्रीय. हृविन्साख 
(दीघवालीन) कोप वा उपयोग (क) राज्य सरारा द्वारा सहवारी साल 
सस्याओ्रो वे शेमय खरीदने वे लिए, (तर) कृषिगत कार्यों बे लिए मध्यमरालोन 
ऋणों बे लिए तवा (ग्र) भूमि वन्य बोस को ऋण प्रदान बरने वे लिए 
किया जाता है । इस कोप का निर्माण परवरी सत १६५. म १० वरोड़ र० की 
पूजी द्वारा क्रिया गया तथा इसमे रिजय बे ढारा प्रतिवप ५ वरोड जमा 
करन की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय हृपि-्याख (स्पायीौकरण) कोप वा उपयोग 
राज्य राहुवाए बंका व भधष्यमजालीन ऋण प्रदान बरने तथा भावश्यक्ता पडने पर 
राज्य सटयारों बैक द्वारा भ्रल्पक्ालीन साख को मध्यमयरालीन साख भ परिवर्तित 
करन क॑ लिये ऋण प्रदान करने में किया जाता हैँ । इस कोष की स्थापना जूनसन्‌ 
१६५६ म॑ वी गई तथा इस कोप म रिजव बंव द्वारा प्रतिवर्ष १ बरोड ह० जमा 
क्या जाता है । (॥) साथ, विपणन एवं भण्डार समितियों की स्थापना तथा इसका 
पाश्स्परिक सभम्वप --देश के विभिन्‍न क्षेत्रों मे प्रार्थमफ कृषि साप समितियों को 
घहु-5६ह शोप समितियों मे परियरतित क्या जा रहा है। राख समप्रितियों, विषणन 
समितियों एवं भण्डार समितियों के कार्यों वो परस्पर सम्बन्धित एवं समन्वित बरबे 
कृविलक्षेत्र म एक्रिक प्रगति (एगाठिषा शिण्ट्ा्ल्ड) का लक्ष्य कार्यानवित किया जा 
रहा है । भारत सरकार ने १ सितम्बर सन्‌ १६५६ को राष्ट्रीय सहकारी विकास 
तथा गोदाम मन्‍्हदल (डेाणाके 00 तलबधए० 700ए७०फफला। बव0 एवार- 
प०्ण्श्ाण्ठ छठ87ते) तथा २ माक्त १६५७ वो केस्रीय गोदाम निगम ((लका 
१ १४९८॥०४आ०४ 00०ए7?०८७४४४०४) की स्थापना की । राष्ट्रीय सहकारी विक्रास तथा 
गोदाम मण्डल एव वेन्द्रीय योदाम सण्डल झादि के वार्यों को सम्परन बरने ने लिये, 
भारत सरकार ने तीन अन्य कार्यों की स्थापता की है --(प्) राष्ट्रीय भण्डार गृह 
विकास कोप (४४०४७ ए बाथा०एडणड 007९०कृषल्ता 7१४४७), ;ंग्रा) राष्ट्रीय 
सहवारिता विकास कोप (४8६070) 00 गृशव्लधए6 ॥020९०फुआाध्य 'गा0) तथा 
(इ) राष्ट्रीय कृपि-प्ताल (सहायता व गारन्टी) कोप [ए5६४०ाघछ७ हापलात्याशं 
(लव ६ (पिलाल शाप (0व:थ्वा०९) राव] | (पा) कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण 
को व्यवस्था --द्वितीय योजना के झन्त म पूना वे सहकारी प्रशिक्षण कॉलिज (0०- 
ुलाबधर० प:थ्यण्णड़ 0गा०ट्ू०) के भ्रतिरिक्त १३ क्षत्रीय केन्द्र खण्ड-स्तर काय- 
कताप्रा (800. 7,०४० ५५ ०४००७) के प्रशिक्षण के लिये तथा ६२ सहस्तारी प्रशिक्ष 
केन्द्र सहायक कायकर्ताओो के प्रशिक्षण के लिये थे । इस योजता वे! भ्रत तफ श्ढ३ 
उच्च कार्यकर्ता (8६807 १४०फ्रैश5), ३,४१७ खण्ड-स्तर कार्यकर्ता (छा०ठ८ 7,6०९ 
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ए०ण.०८४) तवा ३४,००० सहायक कार्यत्र्दा (उक्रशाण० १४० धा७) अधिक्षित किये 
गये । अखिल भारतीय सहकारी सगठन (#॥ फ़ात७ 09 जु/धकक७७ एगा०)) तथा 
राज्यों के सहकारी संगठनों ने द्वितीय योजना के अग्तगंत् सहबाटी आार्यबर्ताओं को 
प्रशिक्षित करने के लिये ३५८ गतिशीन पा्दिया (06७ए&६७४० 07६९७) संगठित 
की । योजना काल में ३८२ कार्यकर्ता भूमिबन्धक बैकों के सचालनार्थ तथा १,२५३ 
कार्यकर्ता सहकारी विपणन समितियों के [सचालनाथंग्रशिल्षित किए गये । तीसरी 
योजन, के श्रन्तगंत यहायक कार्येकर्ताओं (7ण्ण्मंण फ०छ, ०४8) के श्रशिक्षणार्थ १३ 
भ्रतिरिक्तत प्रशिक्षण केन्द्र दोले जायेगे तथा गतिशील-पा्टियो के कार्यक्रम को जारी 
रकखा जायेगा | (9) स्टेट बेक श्रॉफ इन्डिया की स्थापना .--१३ जुलाई १६५५ 
को इम्पीरियल बैक का राष्ट्रीयकरण वर दिया गया तथा उसका नाम बदलकर स्टेट 
बैक श्रॉफ इण्डिया रकखा गया । इस बैक का मुख्य कार्य ग्रामीण-वित्त मे सहायता 
प्रदान करना है। यह वेक सहकारी बैंकों को ऋण व अन्य सुविधायें प्रदाव करता 
है तथा साख, विपणन व परिनिर्माण ([70०९४७०2) बाय करने वाली सहवारी 
सस्याझ्नो को ऋण ग्रादि की सुविधाए प्रदाव करता है । 
पं चर्षीय योजनाशओ्रो के श्रन्तर्गत सहकारी ्रान्दोलन का चिकास 
(एप०87९88 ७६ ९७ णएश&४(५४४७ 3[०:९१७९४६ छत 0१९ ॥१४७ ४९७४ 878) 
(अर) प्रथमव द्वितीय योजना -(७ प्रथम और द्वितीय योजना के भ्रन्तर्गत 
सहकारी-साख प्रान्दोलन ने प्राशातीत प्रगति की । सन्‌ १६५०-४६ में प्राथमिक कृषि- 
साख समितियों को कुल सस्या १*०५ लाख, सदस्य सख्या ७० लाख तथा साख- 
प्रदात क्श्ने का बरापिक-स्तर २३ करोड़ रु० था । सन्‌ १६६०-६१ से इन राख- 
संभितियों की सखव्या २"१० लाख, इनकी सदस्य सख्या १७० लास तथा इनका 
ऋण प्रदान करने का बाविक स्तर २०० करोड र० हो गया | (॥) द्वितीय योजता के 
अन्त तक देश के प्रत्येक्त राज्य मे एक केद्द्रीय भूमि बन्धक बेक प्रथवा प्रात्वीय 
सहकारी बीक से सम्बद्ध एक विश्येप भूमि-वन्धक डौकिगि विभाग के भ्रतिरिबत, 
कुल मिलाकर ४०७ प्राथमिक भूमिबन्धक बैक्‍स थे । इस योजना में दीपकालोन 
ऋणों का स्तर सन्‌ १६५५-५६ म १३ करोड़ रू० से वश्कर सन्‌ १६६०-६१ में 
३४ करोड रु० हो गया | (70) द्वितीय योजना के भन्त तक देश में सहकारी विषणन 
समितियों की सस्या १८६६ थी 9 प्रथम ओर द्वितीय पोजना वे भ्रन्त्गत मडी 
केद्रो मे १,६७० सहकारी गोदाम तथा गावो मे ४,१०० सहवपरी गोदाम स्थापित 
फ़िये गये । (४) इन दोनो योजनामों में ३० सहदादी चीनी फंविद्रयो के अ्रतिरित 
३७८ सहझारी प्ररेव् गिय इकाइयों (00 ०एुल४धए० 720००३४:४६ ए8) स्थापित 
की गईं। (#) सहकारो कृषि के क्षेत्र में दोनो योजनाओं के भन्दयंत प्रगृक्ति ग्रति स्यून 
रही है। सन्‌ १६५५-५६ में देश में सहकारी कृषि-समितियों (00 णृक्बरधर० 
फ्ापणाणट्ठ 800९६९३) की सल्या लगभग १,००० थी, जो जूंत १६६० में बढ 
कर ५४०६ हो गई | (४) सन्‌ १६५१-५२ में सहक्तारी-उपभोकता भण्डारी की सख्या 
€,७५७ तथा इनकी सदस्य-सस््या १८५ लाख थी । इसके पश्चात्‌ भनेक उप- 
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भोजना समितिया विफ्ल हो गई । सन्‌ १६५६-६० में उपभोकता-मण्डार समितियों 
वी कुल सख्या ७,१६८ तथा इनवी सदस्य सख्या १४ लाख थी। (४) पौयीगिय 
सहक्ारिताग्रों (#ततथे (७ णृ'लत््त४९७) के क्षेत्र म॑ विगत योजनाप्रो में 
उल्तेशनीय प्रगति हुई है। दोना योजनाप्रो वो स्‍झ्वधि मे ३० हजार प्रौद्योगिन- 
सहकारिताम्रो को सगठित किया गया जिनरी रादस्य-सख्या २० लास तथा हिस्सा- 
पूजी १० करीड रु० थी । (5) सन्‌ १६५६-६० में ५,६६४ सहरारी-गृह निर्माण 
समितिया थी मिनरी सदस्य सख्या ३े लास २२ हजार धी। सन्‌ १६५७-४८, 
१६५८-४६ तथा १६५६-६० मे इन समितियों द्वारा क्रमश ३६ हजार, ४४ हजार 
तथा ४५ हजार गृहों का तिर्माण जिया गया । 
(प्रा) तृतोप घोजना .-() इस योजना के घन्तगंत सहकारी विवात्त बार्यत्रम 
पर ८० करोड़ झ० व्यय करने का निश्चय क्या गया है, जबकि द्वितीय योजना वे 
प्न्तर्गंत इस पर चेवल #४ करोड १० व्यय किया गया। (2) इस योजना ने 
अन्तेंगत प्राथमिक्र साख समितियों बो सुदृढ बनाने तथा उनके पुनर्गंडन पर विशेष 
बल दिया गया है। दूसरी योजना के प्रन्तगंत ४ २०० प्राथमिक रृषि साख समितियों 
की पुनर्संगठित किया गया ! तीसरी याजना में ५,२०० साख-समितियों को पुनर्संगठित 
बरतने का लक्ष्य रकत्रा गया है ॥ इस योजना क्षे भ्रस्तगत सीमान्त व [उप-सीमान्त मूषको 
(3980 १० 8-0 कह98) 7ए६४४०७) तपा भूमिहीन जपकों ([,६00]085 
"९७७४४५) को उनकी उत्पादन क्षमता के ग्राघार पर, सस्ती मास प्रदान करने वे लिये 
यह प्रस्तावित किया गया है कि राज्य सरवारें, उस वाविक ऋण के प्रतिरित 
जो कि बे प्रतिवर्ष प्राथमिर-टृपि-साख समितियों यो प्रदान बरती हैं, १९% 
ब्याज को दर पर इन समितियों को अधिखित ऋण [#ैताप्णाणे 
.0079) प्रदान करेंगी। तीसरी योजना के भ्रन्त तक प्राथमिक कृषि साख 
समितियों की सत्या २३० लाख, उनकी सदस्य सख्या ३७० लास तथा 
मध्यमकालीत घ भल्पकालीन-साख प्रदान करने का उनका वापिक-स्तर ५३० बरोड 
रु० हो जायेगा। (0) मोजनाकाल मे प्राथमिक-हृपि-साख समितियों, केद्रीय 
सहकारी बँकों तथा प्रान्तीम सहकारी बैको वी हिस्सा पूजी सन, १६४६-६० 
मे क्रमश ४२ बरोड रण, २३ करोड रु० तथा ६ करोड रु० से बढकर सन्‌ 
१६६५--६६ तक क़्मश ८४५ करोड र०, ६२ करोड र० तथा ३३ करोड़ रु० 
हो जायेगी। इस प्रवधि में प्राथमि+-हृपि साख समितियों, वेन्द्रीय सहवारी 
बैंको तथा प्रान्तीय सहकारो बैंको वी जमा-पू जी (70०ए०आंछ) सन्‌ १६५६-६० 
मे श्रमश १२वबरोड र०, ६५ करोड छ० तथा ६० बरौड रुू० से बढकर 
सन्‌ १६६५-६६ मे क्रमश ४२ करोड ८०, २१२ करोड़ रु० और १४२ करोड़ रु० 
हू जायेगी । (४) तोसरो योजना के भ्रस्त्गेंत २६५ अतिरिक्त प्राथमिक भूमि बंधक 
बंव्स को संगठित करने का लक्ष्य रखा गया है तथा १५० करोड २० दीर्धकामीन 
बापिक स्तर पर साख-पूति का लक्ष्य खखा गया है। (४) इस योजना मे ६०० प्रतिरिकत 
प्राथन्रिक सहकारी विषणन समितिया सग्रठित करने के पश्चात्‌ यह श्राशा की गई है कि 


३४५० भास्तोय परभशास्त्र 


भारत की बडी-बडी २,५०० मश्वियों में से प्रत्येक मण्डी में भ्रयवा प्रत्गेष मण्डी 
बे! आस-पास एक सहवारी विपणन समिति स्थापित हो जायेगी। (ध) योजनाताल 
में &८० अतिरिबत गोदाम मण्डो के दो मे तथा ५,१०० गोदाम ग्रामीण-स्रो मे 
बनाये जायेग। (४७) सहकारी-हृषि के क्षेत्र मे योजना के ग्र तगंत ३,२०० मार्गेदर्शी 
(7000) सहकारी कृषि-समितिया सगठित की जायेगी जिनमे से बस से कम 
१० समितियां प्रत्सेन्‍ जिले (70/80०6) में संगठित होगी । भ्रोजना के प्रस्तगेत 
सहकारी सेती के विकासाथं विभिन्न राज्यो द्वारा ६ वराड ह० व्यय वे प्रतिरिवत 
केन्द्रीय सरकार द्वारा भी ६ करोड रु० व्यय विये जायेगे । (४४४) योजनावधि में 
२४ भ्रतिरिक्‍त सहकारी चीनी फँविट्रयो वे श्रतिरिक्त ७८३ सहकारी प्रोसेिंग एर्को 
(७० कृण॥।४७.. 77०९९३३४४ 00७9) की स्थापना वी जापेगी । (:६) उपभोवता 
भण्डार आन्दोलन वे अन्तगंत, योजना में ५० थोक भप्डार तथा २,२०० 
प्राथमिक्क उपभोक्ता-भण्डारों को संगठित किया जायेगा । सत्‌ ६६६५-६६ तव 
देश मे झौद्योगिव-राहकारितापग्रो (]709४839) 0७ ०.९7४/ए९७) वी सह्या ४० 
हजार, उनतवी सदस्य-सख्या ३० लाख तथा उनकी हिस्सा-पूजी २० बरोड 
रु० हो जायेगी। इस प्रतार तीसरी योजना के झन्त तत्र देश में राह्मारिता 
के प्रत्येक क्षेत्र मे पर्याप्त प्रगति हो सकेगी । 


३५१ 


+ 
महत्वपूर्ण वाक्‍्य--- 

' मिट्टी के कटाव के कारण देश निर्वासित हो जाते हैं, मनुप्यो वे रवास्थ्य 
तथा समृद्धि का विनाश होने लगता है तथा क्पक बेकार घूमने लगते हैं। यह दोष 
एक वर्ष या कुछ वर्षों मे उत्तनन नहीं होता है इएबे उत्पन्त होने में देशाबन्दिया 
सगती हैं। इसलिये मिट्टी दे कटाव वो दाने घर्नें होने वाली मृत्यु बह सबते हैं।” 

--भौ एच० ग्लोबर 


* भूदान ईश्वर वा संकेत है, नहीं तो वे व्यवित जो एक फीट भूमि के लिये 
परस्पर भगडत है, बया दस प्रवार दिना मूल्य भपनी सेवडों एक्ड भूमि दे सबते 
हैं ? पुराने समय में भारत ये ऋषि, मनुप्य तथा समाज वी श्राप्मा को 
पविश्न करने के लिये बडे बड़े यज्ञ किया करते थे। भूदान यज्ञ वा उद्देश्य निर्धन 
व्यवितयों को श्रपनी दशा खुघारने तथा इस निर्देयी ससार में भच्छा जीवन 
ध्यतीत बरने की प्रेरणा देना है ।” 

“शी बाबूराम मिश्र 


भारतीय अरभ्थगजास्त्र 
भाग २ 


अपना 


डे » भारतीय अयथंज्यास्त्र 


परिभाषाओं को उनके उद्देश्यों को ध्यून से रखकर भ्रपनाया जाता हैआ! 
_ भारत में कुटोर एवं लघु-स्तरीय उद्योगों फो प्रावश्यक्ता व महत्व - 
राष्ट्रपिता महात्मा गाधी (॥४बावाधा8 04700) ने एक बार कहा था कि 
“पारित का सोक्ष उसके कुटीर-उद्योगों में निहित है ।” वर्तमान युग मे वित्व के प्रत्येक 
देश मे कुटीर एव लघु-स्तरीय उद्योगों का भ्रपना विशेष महत्व है । जर्मनी की १२ घ% 
जन-सख्या, जापान की ५३% जनसस्या तथा अमेरिका की ४ ५% जनसस्या अ्रपती 
झ्राजीविका के लिए कुटीर एवं लघु-स्तरीय उद्योगों पर आश्रित है | हमारे देश म 
ओऔद्योगिक-जनसब्या (॥70750790 909ए08॥०7) का ६० % भाग बुटीर एवं लदु- 
स्तरीय उद्योगो पर निर्भर है। देश के लगभग २ करोड व्यक्त विभिन्न बुटोर एव 
छोटे-स्तर के उद्योगो मे लगे हुए हैं। भारत की राष्ट्रीय-प्राय म इनका प्र शदान बडे 
स्तर के उद्योगों की भ्रपेक्षा लगभग दुगुना है। भारत की वर्तमान परिस्थितियों म 
कुटीर एवं लघु-स्तरीय उद्योगो की विशेष झावश्यकता व महत्व है । इसबे' मुरय क्यरण 
प्रकार हैं --() बेकारी थ प्रध॑-बेफारों की समस्या का हल+-प्रथम योजना के ज्न्त मे 
भारत भे बेरोजगार व्यक्यो की सस्या ५३ लाख थी | द्वितीय यजना के भ्रन्त म 
ब्रेरोजगारी व्यक्तिया की सख्या €० लाख थी। गावो मे साधारणतया बेरोजगारी का 
स्वरूप भ्रध॑-बेरोजगारी है । मत देश मे बढती हुई बकारी व अध-वैकारी को दूर 
करने के लिये कुटीर एवं लघु-स्तरोय उद्योगो के व्यापक विस्तार को झावद्यवता है । 
(४) कृषि भुमि पर जनसरपा के भार को कम थ फरने मे सहायक हमारे देश की 
७२% जनसब्या ध्पनी शाजीविका वे लिए कृपि-भूमि पर ग्राश्चित है | देश मे जन 
सख्या की तीव्रगति से वृद्धि के साथ ही साथ कृषि भूमि पर ग्राश्चितों बी सरया भी 
शर्ने शनें बढती जा रही है। एक अनुमान के भनुसार हमारे देश भ १५%से २०% 
व्यवित कृषि-व्यवसाय भे आवश्यकता से अधिक बगे हुए हैं।यटी कारण है कि 
भारतीय कृपक वर्ष में लगभग १६५ दिन वेकार रहता है। अत कृषि भूमि पर 
जनसख्या के दबाव को कम करने के लिए तथा कृपको की प्रर्ध-बेफारी को दूर करन 
के लिए, सहायक धम्धे के रूप मे कुटीर एवं लघु-स्तरीय उद्योगा वा विकास किया 
जाना परमावह्यक है । (0) खेतीहर श्रमिकों को सहायक आ्राप प्रदान फपरनता-- 
भारतीय हृपक का जीवन स्तर अन्य देशो की तुलना में बहुत नीचा है। वुटीर एद्योगो 
के विकास से खेतीहर कृपक (7.970९5$ 20]05805) अपन खाली समय म॑ पाये 
करके भ्रतिरिक्त झाय प्राप्त कर सकग्रे जिससे उनका जीवन-स्तर स्वत ही ऊचा हो 
जाएगा । (7४) उद्यो्भों के विकेन्द्रोयकररा में सहायता --कुटीर एवं सघु-स्तरीय » 
उद्योग, उद्योगों के विकेन्रीयकरण में मुख्य साधन का कार्य करते हैं। फ्तत इनके 
विस्तार से उद्योगों के स्थानीयकरण के समस्त दोष दूर हो जाते हैं, देश के विभिन्न 
भागो में सतुलित आर्थिक विकास सम्भव हाता है, भ्रधिक व्यक्तियों को रोजगार मित 
जाता है तथा विशलवाय ओद्याग्रिर नगरो म अत्यधिक घनों आवादी के थे बारशा 
न॑तिक-पतन दे' दोष भी दूर हो जाते हैं । (४) भ्राय और धन का समान वितरण 


जफपणा भारत म दुटीर एव लघु-स्तरोय उद्योग ५ 


सम्भव -- विशालकाय उद्योगों के निर्माण से देश को समस्त पूजी बुद्ध मिमे-चने 
व्यक्तियों के पास एकत्रित हो जाती है, परन्तु कुटोर एवं श्रषु-स्तरीय उद्योगों के 
विकास से भ्रपक्षाइत प्रधिक व्यक्तियो को रोजगार मिलता है तथा राष्ट्रीय श्राय था 
वितरण भी लगभग समान एव न्यायपुर्ण हो जाता है। चूकि कुटोर उद्योगों म 
मजदूर मजदूरी पर नहीं रकसे जाते, इसलिय इन उद्यागों म उनके दयोषण मे सिए 
बहुत कम स्थान रहता है। (७) कुटोर उधोग भारतधाससियों के स्वमाव के भ्रतुकूल 
हैं --भारतीय कृषपि-ब्यवसाय का स्वभाद ऐसा है कि इसम छृषक रवेच्छापूर्दक एबं 
स्वठन्त्तापूर्वक काय करता है। कुटीर-उद्योगों म भी वे गुण विद्यमान हैं। परत 
भारतोय हृथको द्वारा इन उयोगा को भपनाने मे कोई कठिनाई नहीं होगी तथा 
उनकी पाधथिक स्थिति भी सुघर जाएगी। (शा) निर्धन-वर्ग को धनेक घावश्यकताप्ों 
की पूति --जुटीर एवं लघु-स्तरीय उद्योगों द्वारा उत्पादित भ्रनेक प्रकार थी 
साधारण एवं सस्ती वस्तुपों का उपभोग समाज के उन निधन ब्यवितयों द्वारा 
किया जाता है, जो मिलो द्वारा उत्पादित सूल्यवान एवं उच्चकोटी की वस्तुप्रो वा 
उपभोग करने मे अममर्य रहते हैं। (श॥) देश को प्रात्म निर्भर झोर प्रात्म-पर्याप्त 
बनाने में सहायक -कुटीर एवं लघु-स्तरीय उद्योगों के विकास से देश को पनेक प्रकार 
की वस्तुप्नो के उत्पादत से स्व भरित एव ग्रात्म-पयाप्त बनाया जा सकता है।इस 
प्रकार इन उद्योगों के विकास से राध्ट्र का सवाधिक बल्यारा सम्भय होता है॥ (७) 
देश को प्र्थ-ध्यवप्या पर समाज का नियत्रह् --कुटीर एवं सपु-स्तरीय उत्पादन से 
न केवल मनुष्य के निजी स्यक्तित्व वा विज्वास होता है वरन्‌ देश की भर्य-व्यवस्था 
पर समाज का नियत्रर्ण भी सम्भव हो जाता है। (5५) प्ाधिकत सुहढ़ता -ग्रामीश 
क्षेत्र मं कुटीोर एवं लघु-स्तरीय उद्योगों का विकास करके, कृषि की प्रनिश्चितता 
तष्ण भकाल की सम्भावना को दूर किया जा सकता है। इस प्रवार इन उदथोगों के 
विकास से न केवल ग्रामीण-प्रये-व्यवस्था वरव्‌ व्यापक रूप म भारतीय भर्य-व्यवस्था 
सुहद की जा सक्‍ती है । (ह) भ्रोध्योपिक्त अरशाँति तथा इसके दुष्परिण्ार्मों से सुबत 
होना -चू वि कुटीर-उद्योगो सम उद्योग वा सचालया व झन्प सहायकलश्रमिक सभी 
एफ परिवार के होते हैं इसलिये इन सव म अति निकट सम्पर्क रहता है। फलत इन 
उद्योगों मे श्रम-सघर्षों से उत्पन्न होते वाली भ्राविक व समाजिक हानि स्वत ही दूर 
हो जाती है ॥ (श॥) सरलतापूवंक सचालन --हुटीर एवं लघु-स्तरीय उद्यागों को 
बलाने के लिए बहुत थोडी सी पू जी, बहुत कमर प्रशिक्षण तथा सरल झौजारों की 
आवश्तकता होती हैं । इन उद्योगा से सम्बन्धित कच्चा-माल भी श्रायः गावों मं हो 
पदा क्या जाता है । अत इन उद्योगा को सरलतापूर्वंक सचालित किया जा सकता 
है ॥ 77) परम्परानुकूलता --डुटीर एवं लघु-स्तरोय उद्योग देश के झिल्पकारों व 
कलाकारों द्वारा प्राप्त परम्परागत चातुर्य एवं कार्यक्रैश्षत को बनाए रखने मं सहायक 
होते हैं) (४४) देश के (लपे उपयुक्तता --दुटीर एवं लघु स्तरीय उद्योग हमारे देश 
को झायिक-सरचना के हृष्टिकाण से सर्वया उपयुक्त हैं । हमारे देश मे श्रम-शव्ति की 
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बहुतायत है। भ्रत हम पू जी की मात्रा को कम करके ऐसी प्रणाली श्रपना सबते हैं 
जिसमे कि भ्रधिकाधिक व्यक्तियों को रोजगार मिल सके तथा उत्पादन भी वाछित 
भात्रा मे उपलब्ध हो सके श्रौर ऐसा केवल तभी सम्भव है, जबकि बुटीर एक लघु 
स्तरीय उद्योगे का विकास किया जाए। (२५) राष्ट्रीय श्राथ मे वृद्धि --कुटीर एवं 
लघु-स्तरीय उद्योगों के विकास से रघष्ट्रीय आय मे अभिवृद्धि होती है । राष्ट्रीय-भाय- 
समिति (प४॥०४8] [7007४ 0०एघण्ा7६०) के अनुसार भारत की राष्टीय भाव 
में कुटीर एवं लधु-स्तरीय उद्योगों का श्रनुदान, विशालकाय उद्योगों के प्रनुदान से 
प्रतिवर्ष ऋधिक होता है। केन्द्रीय साँस्यिकी सगठन (एशआएछ 8(8७85४0९व 0789- 
7।89॥05) द्वारा प्रवाशित सूचना के प्रनुसार सव्‌ १६५६-५७ में भारत के ब्रुटीर 
एवं लघु-स्तरीय उद्योगों द्वारा उत्पादित माल की कीमत ६७० करोड रु० थी जबकि 
विशालकाय उद्योगो द्वारा उत्पादित-माल की कीमत केवल ८६० करोड रु० थी। 
(>५) लोचकता ---कुटीर एवं लघु-रुतरीय उद्योगो की उत्पादन रीतियो को मांग 
श्रौर परिस्थितियों के भ्रनुसार सरलता से परिवर्तित किया जा सकता है। चू कि हन 
उद्योगों के वाजार श्नौर उपभोक्ताओं का प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है, इसलिए ये उद्योग 
उपभोक्ताओं की परिवर्तित रुचियों के भ्रनुरूप वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं तथा 
(हशा) नैतिक लाम --वडे स्तर के उत्पादन ने समाज में जिन स्वार्थपरता, विद्वेश, 
असहयोग, शोषण, प्रसम/नता, कट्ठुता एवं प्रतिस्पर्धा की प्रमानवीय भ्रवृत्तियों को 
जन्म दिया हैं, उनकी नष्ट करके मानव समाज म॑ सहेयोग, सहानुभूति, सहकारिता, 
समानता, मातृभाव एवं स्तेह आदि मानवीय प्रवृत्तियों का विकास कर सकता लघु 
स्तरीय एवं कुदीर उद्योगा के विकास एवं व्यापक विस्तार पर ही सम्भव है । 
भारत में कुटीर एवं सघु-स्तरोय उद्योगों के विकास से कठिनाइयां शौर 
इन्हें दुर करने के लिए उपाय--([0!झ९0]865 8॥0 उरे्या०885 0ि 06 426४6- 
40एप्रथा ६ 0 (6 00886. भरत छ79॥ 8९96 ॥07058765 ए [0/4] --- 
हमारे देश में कुटीर एवं लघु-स्तरीय उद्योगों के विवास मार्ग मं मुस्य वठिमाइया 
तथा इन्हे दूर करने के उपाय इस प्रकार है -- 
(१) समय पर तथा पर्याप्त मात्रा में बच्ची सामग्री का न घिसतोा-- 
हमारे देश में कुटीर एवं लघु-स्तरीय उद्यागों को कच्ची-सामंग्री प्राप्त १रने में तीत 
कठिनाइसा का सामता करना पड़ता है --() प्राय इन उद्योगों मे भी 
उसी कच्ची सामग्री की माँग होती है जिसकी माग विशालकाय उद्योगों म हाती है। 
फलत लषघु-स्तरीय एवं कुटीर उद्योग श्रपनी श्रपेक्षाइत कम माग होते के बारण, 
कच्ची सामग्री को उतगी सस्ती दर पर प्राप्त नहीं कर पाते, जितनी सस्ती दर पर 
विशालकाय उद्योग प्राप्त कर लेते हैं ॥ (४) बुद्ध ठु टीर-उद्योग अपनी कच्वी-सामग्री 
के लिए बडे यैमाने के उद्योगों पर निर्भर होत हैं, जंस-हाथ करघा वस्त्र उद्योग 
सूत की पूर्ति के लिए वडी-बडी सूतो मिलो पर निमर है। भ्रत जब कभी मिला 
द्वारा सूद की पूर्ति म कमी हो जाती है, तब हाथ वरघा उद्योग ठप हा जाता है तथा 


भारत मे बुटीर एवं सघु-स्तरोय उधोग हि 


(१४) नगरपालिशायें कच्चे माल वे लाने ले जाने पर छु गी लगा देतो है जिससे लघु 
स्तीरय एवं फुटीर-उद्योगो को बहुत ठेस पहुँचती है । उपाय (१६7760०5)--कुटीर 
एब लघुस्तरीय उद्योगों मे शित्पपारों थो सहकारी समितिया समठित वी जानी 
चाहियें | ये समितियाँ झपने सदस्यो की सामूहिक माग के झ्राधार पर कच्चे-माल 
की परूति सस्ती दर पर कर सकती हैं। भारतीय केन्द्रीय वे किंग जाच समिति (00ा- 
प्र॥ 34॥४78 587५0॥9५ (०7०४॥॥॥१९६) के सुकावानुसार वभ्वई, उत्तर-प्रदेश तथा 
मद्गास भादि प्रनेक राज्यों म झिल्पवारों वो सहकारी समितिया सगठित की जा रहो 
हैं। राष्ट्रीय लघु-उद्योग निगम (880078 शआण] 5९86 [69006 (00फ078- 
४0०॥) ने लघु व बुटीर-उद्योगो वो लाहा, इस्पात, सीमेंट तवां कच्चा-माल देने के 
लिए डिपो ([0८00॥$) धोले हैं। 

(२) प्रुरातन उत्पादन-पद्धति एवं प्तौजार-भारतीय बूटीर एवं सपु-स्तरीय 
उद्योगों में पुरातव उत्पादन प्रणाली द्वारा तथा पृरातन ढंग बे यत्रो से ही उत्पादन- 
बायें किया जाता है, जिससे इत उद्योगो मे निमित वस्तुयें घटिया-विस्म वी होती हैं 
तथा उनमे उत्पादन-व्यय भी भ्रपेक्षा-हत प्रधिक होता है । उपाय ([२६४८॥८४)-- 
बुटीर एव लघु-स्तरीय उद्योगो वी प्राविधिक (ग८८श८४) कुछ्तता थो पढ़ाने, 
इनमे उत्पादन व्यय को कम बरके तथा इतमे उत्तमकोटि बी वरतुभों मा उत्पादन 
करने के लिये, इन उद्योगों में प्रयोग में लाथ जाने वाले शौजारों एवं उत्पादन-विधिवों 
में सुघार एवं भ्रतुसघान को प्रोत्साहन देना चाहिये । इस सम्बन्ध में सत्‌ १६५५ की 
कार्वे-समिति (0875८५ 0०एरा०॥/८८) ने यह मत भ्रकट किया है कि नवीन यत्रों 
एवं शवित-सालित मशीनों एद नवीन उत्पादन-विधियों को इस प्रकार प्रपनाया जाना 
चाहिये कि देश में वेकारी की वृद्धि न होने पाये । 

(३) दित्त -सल्दस्धी कव्नाई--लयु-स्तरीय एवं पुटीर-उच्योगो वो कफच्ची- 
सामग्री खरीदने, त॑यार माल के सप्रह बरने तथा मजदूरों को मजदूरी देने दे लिये 
अल्पकालीनत-वित्त बी श्रावश्यवता होती है तथा ओजार व मशीन खरीदने, भूमि या 
इमारतों की व्यवस्था करने तया सहकारी प्तमितियों में हिस्सा-पू जी के रूप में विमि- 
योग करने के लिये मध्यवालीन व दोघ॑कालीन-वित्त वी भ्रावश्यक्ता होती है | चू कि 
भारत ने भ्रधिकाश शिल्पी निर्धन हैं भ्रौर जमानत दे प्रभाव के कारण व्यापारिक- 
बंको से ऋण प्राप्त नही कर पाते, इसलिये विवश्ष होकर उन्हे महाजनी से कू थी 
ब्याज वी दर पर ऋण लेता पडता है ॥ ये साहुकार शोर महाजन ऋण देते समय 
शिल्पकारों से यह तय बर लेते हैं कि उन्हे भ्रपना उत्पादित-माल उन्ही को बेचना 
पढेगा | कभी-कभी सहाजन शिल्पियो से उनके भावी-उत्पादित माल की कीमत ऋण 
देते समय हो निश्चित कर लेते हैं जिससे उत्पादकों को बहुत हानि उठानी पड़ती है ॥ 
उपाय से [र८७४८०१॥८४)--केन्द्रीय-वे किग-जाच समिति [एऐशाए्नों फ्रैशांधाह़ हित 
पर८॥५ ए००७॥70॥6९) ते लघु-स्तरीय एवं बृंीर उद्योगों की वित्त-सम्बन्धी भ्राव- 
इयकताप्रो को प्रूरा करने के लिये सहकारी-साख-न्समितियों को समदित करने का 
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सुभाव दिया है ॥ प्रौद्योगिक प्रायोग [तएीपञञातप0 (०णाणाइकणा) ने भी इन 
,उद्योगो को आवश्यक ऋण प्रदान करने तथा किराया बिक्री पद्धति (76 एध/०॥३5९ 
59 ड6ए) के भ्राधार पर उपकरण (7०० श्षा्त त्राप्रौश्णशा।5) देते की व्यवस्था 
करने का सुभाव दिया है। वस्तुतः इन उद्योगों की वित्तीय-आ्रवश्यकता की पृति 
किसी एक ल्लोत से मम्भव नही है। अत यह कार्य व्यापारिक वैको, राहकारी साल 
समितियों, राज्य-वित्त निगमो तथा राज्य सरकारों द्वारा सम्मिलित रूप से किया 
जाना चाहिये । कार्व-लमिति (08४८५ (:००॥७८] ने इस सम्बन्ध में यह सुझाव 
दिया है कि कृषि-साख समितियों क्‍्रववा व्यापारिक बेंको को इन उद्योगो को कार्य- 
शील-पू थी (४०:४४४ (०:४४) तथा राज्य सरकारों अथवा राज्य वित्त निगर्मों 
का इन उद्योगो को दीघंकालीत पू जी देने की व्यवस्था करनी चाहिये। 

(४) उत्पादित-झाल के विष्णन-सस्बन्धी कठिनाइयाँ-कुटीर एवं लघु- 
स्तरीय उद्योगों द्वारा विभित-माल के विपणन मे गाने वाली कठिनाइयों के मुल्य 
कारण इस प्रकार हैं --(॥) कुटीर उद्योगी द्वारा उत्पादित माल मे समय झौर श्रम 
श्रधिक लगता है जिसके कारण इनका मूल्य ऊचा होता है और वे सरलता से नहीं 
बिक पाती । ())) इन उद्योगों में माल को समापत्र (90739॥) ग्रच्छी नहीं होती तथा 
एकरूपता (07॥0०70709) का श्रभाव होता हैं। फ़लत इन उद्योगों मे उत्पादित- 
माल बडे स्तर के उद्योगों के माल से प्रतियोगता नहीं कर पाता। (77 डुटीर- 
उद्योगों म उत्तादक एक वर्ग में संगठित नही है। (१४) उपभोत्ताह्रों की रुचि श्रौर 
फैशन मे होते वाले नित्य अ्रति के परिवर्तनों का पता लगा सकता कुटीर एवं लघु- 
स्तरीय उद्योगों क उत्पादकों के लिये भ्रसम्भव नटी तब कठिन प्रवश्य होता है । 


फ़ल्नत. वे पुराने ढंग की वस्तूम्रो का ही उत्पादन करते रहते हैं। (५) भ्रशिक्षा वे 
कारण शिल्पकार भपने उत्पादित माल के बाजार वे क्षत्र से श्रनभिनज्न रहते है| 
फलत भाल के विपणन बे लिये वे मुख्यत भध्यस्थो पर निर्मेर रहते हैं। एक प्रमुमान 
के अ्रनुसार शिल्पी द्वारा उत्पादित माल के मूल्य कय ४० प्रतिश्मत भाग मध्यस्थों के 
पास चला जाता है। उपाय ([र२४४८७४८४)- इन उद्योगों द्वारा निर्मित माल के 
विपणन एवं विज्ञापन के लिये सहकारी-विपणन-समितिया संगठित की जानी चाहियें। 
कुटीर उद्योगो के माल के प्रचार एवं विज्ञापन के लिये उत्तर-प्रदेश सरवार ने लखनऊ 
में एक कला भौर शिल्प भण्डार (#75 270 07805 5777070॥) तथा केम्द्रीय 
सरकार ने नई दिल्‍ली म एक केन्द्रीय कुटीर-उद्योग भण्डार (एव्माएव 0०92९ 
70759765 079 णाएगा) की स्थापना की है । 

(५) ध्पठद का ऋमाव--हमारे देश मे कुटीर एद लजु-त्तरीय उद्योगों मे 
सागठन का अ्रभाव है । फलत वे कच्चा-माल खरोंदनें, तैयार माल बेचते तथा वित्त 
प्राप्त करने भे संगठित उद्योगो से प्रतियोगिता नही कर पाते । भ्रखगठित होने बे 
कारण ये उद्योग वे ज्ञानिक ग्रविष्कार तथा अनुसंधान की व्यवस्था क*ने में भी भ्रम 
मर्थ रहते है ५ उपाय (९८70८०८$) --कुटीर एवं ल्घु-स्तरीय उद्योगो वे घिल्पियों 


भारत में कुटोर एवं लघु-स्तरोय उद्योग ज 


वो झद्योगिक-सहवारो-समितियों ([8909$03») ((०-०ए८य४७६६$) मे सगटित वरवे 
उनकी मोदा व रने को भक्ति (पेशहकाणण्ट ऐ0छटा) तथा ब्रय-शवित (7000785- 
॥78 7०७८) में वृद्धि की जानी बाहिय। योजना आयोग (7]80ए॥8 (07005 
30०7) ने कुटोर एवं सघु-स्तरोय उद्योगों के विकासाय यह सुझाव दिया है कि सरकार 
को वड पैमाने के उद्योग पर कर (८८७) लगाता चाहिय तथा इस प्रकार के कर से 
प्राप्त श्राय को कुटीर एवं लघु-स्तरीय उद्योग के विक्रास पर व्यय करना चाहिये 
ताकि कुटीर-उद्योग भी विद्याल-स्तरीय उद्योगों स सरलतायूवेक प्रतिस्पर्धा कर से । 

(६) विशाल-स्तरीय उद्योर्गों को प्रतिस्पर्धो मावता झब तक हमार देश म 
बढ़े दंमान के उद्योगों ने कच्चे-माल दे खरीदन, वित्त प्राप्त करन तथा तंयार माल को 
देवने भादि में कुटीर एवं लधु-स्तरीय उद्यायों के साय प्रतिस्पर्धी नीति को ही भपवाया 
है। फ्लत' देश के लघु-्तरोय एवं कुटीर-उद्योग पनप्र नही सक हैं। उपाय (९६॥76 
0८४) - कुटीर व वघुस्तरीय उद्योगों तथा विधालकाय-उद्योगो के भाषसी-सघप एवं 
प्रतिस्पर्धा को नप्ट करने वे लिय हमे इन दोनों प्रकार के उद्योगो के कायकेत्र का 
यपासम्मद पृथक्‌ पृथक्‌ कर देना चाहिये । चू कि व्यवहार म कार्यक्षेत्र का इस प्रकार 
का विभाजन अमसम्भव नहीं तव कठिन झअवदय है, इसलिये जापान की तरह हमारे देश 
में मी छोटे भौर बडे पैमाने के उद्योगो को सम्मिलित रूप से तथा एक दूसरे के पूरक 
के रूप में उत्पादन-कार्य करता चाहिये ! 

(७) स्पातरीय करों का भार-देश के विभिक्ष क्षेत्री म लघुस्दरीय एव दुटीर- 
उधोगों पर भसहनोय स्थानीय-कर (7.0८» 78725) लगे हुए हैं॥ परिणामत इन 
उद्योगों के उत्पादन-व्यय म वृद्धि हुई है जिसके कारण कुटीर-उद्योगों का माल वाजार 
में बहुत कम मात्रा में विक पाता है । इस स्थिति में इन उद्योगों के विकास को बहुत 

पढुचती है। उपाय (7९८7४८०/८$) -दूटीर एवं लघु-स्तरीय उद्योगों को समुन्नति 
एवं महत्व को इष्टियत रखते हुए इन उद्योगों पर स्थानीय करो के ग्रनावदयक एवं 
अश्रृहनीय भार को कप्र करना चाहिये 

(८) विलाहिता की वस्तुच्चों का उत्पादन--हमारे देश के कुटीर-उद्योगों म 
जनतसाधारण की आवश्यक माग को वस्तुओ्रो की भ्रपेश्ा क्ला-कौशलपूर्"ा महंगो एवं 
विल्ासयुकत वस्तुओं का उत्पादन अधिक होता है । चूंकि इस प्रकार की वस्तुओं को 
भाग का क्षेत्र यीमित होता है, इसलिये इन उद्योगों को भ्रथिक उत्पादन के लिये कोई 
प्रोत्याहन नद्हीं मित्र पाता और इन्हे अवनति का सुद्दे देखता पड़ता हैं ॥ उपाय-- 
कुटीर-उद्योगों द्वारा दैनिक उपयोग की तथा भस्ते सूल्य की वस्तुझो का उत्पादन 
ब्मा चाहे सय। वविलासपूर्ण। एवं कलाकौशलपूरो तया महंगे वस्तुमे। का एत्यादन 
कम करना चाहिय १ 

(६) नागरिकों की विदेशों वस्तुप्नों मे भ्रशिदचि --हम/रे देश के नागरिक 
अपनी दासत्व प्रवृत्ति के कारण स्वदेशी माल दथा रवदेझी फ्रंशन की प्रपेश्षा विदेशी 
साल तथा विदेखी फ्रैशन से अधित झभिरचि रखते हैं॥ उपाप--देश ने नागरिक में 


(० भारतीग अर्थशास्त्र 


शप्ट्रीय-भावना की चेतना जाशृत करके उन्हे स्वदेशी फैशन झपनाने तथा स्वदेशी 
बस्तुग्रो क। उपभोग करने की प्रार प्रेरित करना चाहिये । 

(१०) सहकारी श्रान्दोलन फी ब्स्तफलता--वस्तुत बुटीर व लघु स्तरीय 
उद्योगो का विकास सहकारी समितियों की सफलता एवं श्रगति पर बहुत बुछ्ध निर्भर 
रहता है। कच्चे माल के खरीदने, प्रौजार तथा पृ जी को पूर्ति बरने, माल वे विपशन 
की व्यवस्था करने, माल के विज्ञापन एवं प्रचार वी सुविधा उपलब्ध बरने, उद्योगों द्वारा 
उत्पादित माल के लिये गोदामों का निर्माण करने तथा शिल्पदारों को शिक्षित एवं 
प्रशिक्षित करने में सहकारी समित्तिया प्रश सनीय (इलाघनीय) प्रयत्म कर सकती हैं। 
लू कि हमारे देश म सहवारी भ्रान्दोलन की प्रगति भत्यन्त मन्‍्द रही है, इसलिये 
लघु स्तरीय एवं कुटीर उद्योगो की प्रगति भी पतन के गते मे छिपी पडी है। उपाय-- 
ढुदीर एवं लधु स्तरीय उद्योगो की वाघ्तविक समुन्नति के लिये'देश मे सहकारी झादो- 
लग को सफल बनाने के लिये सामूहिक प्रयत्न विय्रे जाने चा्दियें । 

कुटीर थ लघु-स्तरीय उद्योग तया राजकीय नीति (ए०॥७०8५ शाएँ 
8$709॥ 8०206 [007ह05 क्राव 6 6 ॥एटगरणध्या। ?०॥०३) - प्राचीन भारत में 
कुट्ीीर एवं लघु-स्तरीय उद्योगो को राज्य वा सरक्षण प्राप्त था। १६वीं शोर १७वीं 
शताब्दी मे भारत बे' इन कुटीर एवं लघु-स्तरीय उद्योगों ने इतनी प्रगति वी थी वि 
भारत को. व॥0077 फ़र/(शा०ए ०6 ॥॥० ५४०70. का सम्मान प्राप्त हुआ । 
ब्रिटिश शासनकाल म॑ सरकार की प्रवन्ध व्यापार-नीति 7.83$८2 सिशा० 70॥0)) 
के फलस्वरूप भारत के लघु-स्तरीय एवं बुद्वीर-उद्योगो का पदन हो गया । कार्ल माकर्स 

(&श]। (४१) के शब्दों मे “भारत जो कि प्राची नकाल से ससार के लिये सूती 
यस्त्र क) वर्कशाप था, भ्र् भ्रप्रेजी बस्तुप्रों से भर गया ।” महात्मा गांधी (१(8/8४( 
ए8 (2709)) ने प्रबन्ध व्यापार की नीति को भ्रालोचना बरते हुए कहा था कि 
" १६ वो शताब्दों मे भारत सरकार की स्वतन्त्र व्यापार की नीति का पभ्र्य ६ गर्लण्ड 
के लिप श्र त तवा सारत के लिए विष था।” देश मे उद्योगों वे विकास के लिये 
सरकार द्वारा सक्रिय कदम सर्वप्रथम सव्‌॒ १६३४ में उठाया गया ॥ उस वर्ष 'प्रन्त- 
प्रॉन्तीय उद्योग सम्मेलत' वी सिफारिशों के श्राधार पर भारत की केख्द्रीय सरवार ने 
कर्घा उद्योग (प्रआ0॥००० [700809) के विकास के लिये भ्राथिकः सहायता देना 
स्वीकार किया । श्रौद्योगिक-प्रायोग (70057 0०7775909) ने भी ुटीर उद्योगो 
के विकाथ के लिये सक्रिय कदम उठाने का छुकाव दिया था| सव्‌ १६३४५ मे विभिन्न 
प्रातों मे भ्रौद्यागिक विभाग खोजे गये । वस्तुत लघु-स्तरीय एवं कुटीर उद्योगों वे 
विकास के लिये ठोस व्यावहारिक कदम स्वतस्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ ही उठाये गये । 
इनमे से बुछ मुख्य इस प्रकार हैं-- श 
(१) मण्डलों व तिगरमों को स्थापना--(१) कुटीर व लघु स्तरीय उद्योगों से 
सम्बन्धित मण्डलों फो स्थापवा--देश मे कुटीर व लघु स्तरीय उद्योगों के योजनावद्ध 
विकास वे लिये कुछ भ्खिल भारतीय मण्डला वी स्थापना की गई है, जैसे--भखिल- 


भारत में कुटीर एवं लघु-स्तरोय उद्योग श्१ 


मआरतीय करपघा बोर्ड (8॥ [03 300]000 80०20), झखिल भारतोय दस्तकारी 
बोर्ड (4॥ [07 पशाठाटःबी5 90379), सघु-उद्योग-मण्डल (5घ्रा्थी ]0ञ्ञतर३ 
8००४) केन्द्रीय सिल्क बोई ( "८४४०! 5ग॥॥ 874) त्या कोयर-मण्डल (007 
8००४0) आदि । अप्रेल सद्‌ १६५७ में एक खादी व ग्रामोौद्रोग (टी शाते 
जगउ8५ ए0एएञञा८३ (26घ्घा0590७). वी नियुवित को गई ॥ ये श्रस्खिद भारतीए 
बोर्ड राष्ट्रीय-स्तर पर भपने-प्रपने क्षेत्रों मे उद्योगों के बिकास के लिये राज्य सरकारों 
व उद्योगों से सम्बन्धित सयठतो के सहयोग से तकनीकी शिक्षा, विपणन-सुविधाप्रो 
सथा उत्पादन के प्रमाणीवरण झादि को व्यवस्था कर रहे हैं। (१) राष्ट्रीय लधु- 
'उच्चोष निएम [पिवधणा) 5फञ०) [#6०ड३घा८५ (:०७०ण०३७७०४)--सवु १६५४ मे 
मारत प्रकार ने राष्ट्रीय लघु-उद्योग तिग्रम की स्थापना की । इस निगम के मुख्य 
कार्य इस्न प्रकार हैं (प्र) लघु-स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करना, (श्रा) केन्द्रीय 
व राज्य सरकारो से लघु-स्तरोय उद्योगों के लिय झाईर प्राप्त करता, (इ) ग्राईर 
प्राप्त वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्याहित करने के लिये सम्बन्धित उद्योगों को वित्तीय 
एद प्राविधिक सहायता प्रदान करना, (६) बुटीर-उद्योगी को किराया दिक्की पद्धति 
(प्रा८-कुणा ०7४८ 5956० के ग्राघार पर मशीनें देना, (उ) इन उद्योगों द्वारा 
उत्पादित माल के विपगन में सहायता देना, () बैंकों तवा अन्य साख सस्थाप्रों से 
लघु-स्तरोय उद्योगों को मिलने वाले ऋण की गारन्टी देना, (ए। लघु-प्रोद्योगिक इका- 
इयो के विकास को बड़े उद्योगों के सहायक के रूप्र में बढ़ावा देना, (ऐ) प्रोखला 
(देहली) तथा नैनी (इलाहाबाद) झ्रादि स्थानों पर झौद्योगिक्यस्तिया (7075घ9 
859/65) स्थापित करना तथा (प्रो) दिल्ली और राजकाट मे दो, प्रादर्श प्रशिक्षण 
सहित उत्पादन केन्द्रों वी स्थापना करता । सन, १६५६ से १६५६ तक इस निगम ने 
लू-स्तरीय उद्योगी को ७६ करोड ६० के ऋण दिये जिसमें से २८ करोड रु० के 
मूल्य को मशीनें दी गई ।* केन्द्रीय वाशिज्य एवं उपभोग्य-वस्तु-उच्याग मत्त्रालय! ने 
“राष्ट्रीय लधु-उद्योग नियम' के चार सहायक लघु-उच्चोग निगमों को स्थापना वम्बई, 
कलकत्ता, दिल्‍ली व मद्रास में को है। इनम् से प्रयेकत निगम की अधिहत-॥ जी १० 
लाख रु० तया कार्यशीत-पू जी २५ लएख रु० है। (एं) भारतीय दस्तकारो जिकाप्त 
निगम [[9809॥ गिब]4/085 065९॥0०]पधाध्वा। (09 ॥300॥) --भारत सरकार 
ने भप्रल १६४८ में इस निगम की स्थापना दस्तकारिये। के विकास के लिये वी है । 
इस नियम के मुख्य उहें श्य व कार्ये इस प्रकार द्रै--(अ) वारिएज्य आधार पर दस्त- 
कारी वी वस्छुप्ो के उत्पादत को व्यवस्पित करना एवं शिल्वियों को अधिकाधित 
मात्रा में उत्पादन करने के लिये प्रोत्साहित करता, (प्रा) देश-विदेश में दस्तकारो 
द्वारा उत्पादित माल की विक्रो एवं खपत के लिये विपणन-केन्द्रो व एजेन्सियों को 
स्थापना करना तथा अन्य व्यापारिक कम्पनियों से सम्दन्ध स्थापित करना तथा (उ) 
अधिकतम उत्पादन करने, उत्पादन के उच्चत ढयो को झपनाने तथा अच्छी प्रवन्ध- 
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व्यवस्था वरते में शिल्पियो की सहायता बरता। (3४) सघु-उद्योग सेवाशालायें 
(द्राब। तात080608_ उटाश०ट वधध्याश्शाव5)-- फोर्ड फाउन्डेशन [03 एठएा- 
१००7) के विश्येपज्ञों के एक दल्ल को सिफारिशों के ऋार एर भारत सरतार ने 
सन्‌ १६५३ म कलकत्ता, मद्रास वम्बई भौर दिल्ली म चार प्रादेशिक लघु-उद्योग सेवा- 
चालायें (ह८8णाग 5णग[ [तंएछा८ड $ट7ध०८ तराधध।ए/९४) स्थापित की | इन 
सेबातालाओं का कार्य लघु-्नरीय उद्योगों को उचित प्रश्चिक्षण, उपकरण एवं डिजा- 
इनों दे! विषय म प्राविधिक सवायें, सलाह, निर्देशन एवं सहायठा करना है । 

(२) वित्त व्यवस्था--लपघु-स्तरीय एवं बुट्वीर उद्योग वो स्थाई पूजी 
(77८० 0872) तथा वार्यवाहक पर जी (२/०॥८४४४ 02छञ/) दोनो ही प्रवार की 
पू जी की ग्रावदयक्ता होती है । विगत वो मे कुटीर एवं लघु स्तरीय उद्योगों वी 
वित्तीय आवश्यत्रतामों की यूलि के लिये कुछ साधन इस श्रषार बढाये गये हैं--(!) 
“उद्योगों फो सरकारी सहायता प्रधिनियम वे धन्तर्गत ऋणा प्रदान वरनता--राज्य 
वित्त निगए. (5088० शा०८ (१०7००8॥07$) बनते से पहले राज्य सरकारें 
उद्योगों को. सरकारी सहायता झ्रधिनियम (508० #0 0 470एआध65 #८) के 
प्रस्तगंत लघु एवं कुटीर-उद्योगो को ऋण प्रदान करती थी। सब १६४७ तक इस 
प्रकार के राज्य सरकारों द्वारा प्रदान क्ये जाते वाले ऋणों से कोई विशेष लाभ 
नहीं उठाया जा सका । प्राजक्ल केन्दीय सरवार प्रदेशीय सरकारों को ठुटीर एवं लघु 
स्वरीय उद्योगों की वित्तीय भ्रावश्यकताप्रों की पूत्ति करने के लिये श्रनुदा॥ देती हैं । 
सम्‌ १६५६ से १६५८ तक राज्य सरकारों से लघु-स्तरीय एवं ढुंटीर उद्यागों के लिये 
७ करोड़ रु० के ऋण दिये थे ।१ (४) राज्य वित्त निगम (5/86 सिगर॥06 ((0- 
7०728075) --भारत सरकार ने सच्‌ १६५१ में राज्य-वित्त निभभ प्रधितियम पास 
किया । मार्च सव्‌ १६५६ तक इस अझ्रधिनियम ने श्रस्तगंत १३ राज्य वित्त तिगम 
स्थापित किये गये । सत्‌ १६५६-६० में राज्य-वित्त निगमो ने लषु-स्तरीय एवं कुटीर 
उद्योगों को ४८६१ करोड इ० के ऋण देता स्वीकार क्या, परन्तु इनम्र से केवल 
३ ६६ करोड रु० वे ऋण वास्तव में तिये गये ।* (0) स्टेट बेक प्रॉफ इप्डियान- 
स्टेट वेक श्रॉफ इण्डिया ने एक मार्यदर्शी (॥॥0) योजना चाज्नू की है जिसके श्न्त- 
गंत छाटे उद्योगों वे लिये साख-पूर्ति की एक मिली-जुली व्यवस्था वी गई है। इस 
योजना से राज्य वित्त तिगम, सहकारी बैक तथा बेन्दीय व राज्य सरवारें भाग लेती 
हैं। मार्च सन्‌ १६६० तक स्टेट बेक ने इस मार्ग-दर्शी योजना के अन्तर्गत ५ ११ 
करोड़ २० के ऋा देने स्वीकार क्ये थे ॥3 (9) राष्ट्रीय सघु-उणोग निगम (4/- 
॥गाग डा वगठपरशवव४ 00908 8०0)--यह नियम छोटी छोटी श्रौद्यागिक 
इकाइयों को क्दिता पर ऋण प्रदान करता है? सन्‌ १६५६ से १६५६ वे' भ्रन्त तव 
राष्ट्रीय लघु-उद्योग निगम ने ७ ६ करोड ४० वे ऋण दिय जितम से २८ बरोट २० 
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के मूल्य की मेने दी गई ॥8 (४) रिज घेक झोंफ इब्डिया--एिजिये बेव विभिन्न 
राज्यों मे स्थापित वित्त-निगमों वी पू जी मे हिस्मा लेकर परोक्ष रुप स लघु-स्तरीय 
एव छुट्टीर उच्चोगो को सहायता वरता है। यह बंक सहकारी वेवो एवं व्यापारिक 
बैंको के माध्यम से भी लघु-स्तरीय उद्योगो वो सहायता बर॑ता है। (४) झोदयोगिक 
सहकारी सचितियां ([0क्‍0508 ९०-०फ९ए४५५९ 85०९८४९५)--प्रामीण ४िल्पकारो 
वो सामान्य रूप से तथा हाथ बरघा उद्योग को विज्येष रूप से वित्तीय सहायता दने 
के लिये, भोद्योगिव-सहकारी समितियों को सुगठिय विया गया 74 शिएपवारों को से 
समितिया सामूहिक रूप से कच्चा माल खरीदने, तंयार-माल को बचन तथा वित्त 

सम्बन्धी भ्रावश्यकताभो की पूर्ति करने वी थ्यवस्था बरती हैं । 

(३) विपणत सम्बन्धी खुविधायें (४8४०607ह किगशाात69) “न ख्दीय 
सरकार ने प्रप्रेल १६४६ में एक वेन्द्रीय कुटीर-उच्चाग एम्पोरियम ((शाएएंं एणा 
886 [8009070$ हए०0गपष्) की स्थापना की। इसवा कार्य विदेशी एवं देशी 
मांग के प्राधार पर, कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पादित समान के विपणन में सहयोग दना 
है । उत्तर प्रदेश, मद्रास, मध्य-भारत, भराम, पजाव महाराष्ट्र भ्ौर काश्मीर राज्य 
सखायो ने भी कुटीर एवं लघु-स्तरीय उद्योगों द्वारा निभित-माल के विपशान मे राहा- 
यता देने वे' लिए 'एम्पोरियम' (हगरए०7एा४) स्थापित किये हैं। ये एम्पोरिषम देश 
की विभिन्न प्रदश्नियों मे कुटीर-उद्योगो द्वारा उत्पादित माल के विज्ञापत के लिये 
भ्रपनी दुकान रखते है । सन्‌ १६५४५ मे कार्वे समिति (00५०७ (०शा70॥7०) ने 
यह सिफारिश की थी कि संघु स्तरीय एवं बुटीर उद्योगो द्वारा उत्पादित माल थो 
सहकारी ठग पर बेचने ने! लिए राहुकारी विपणन समितियों [०-० क्लश)५० 
१(870.0098 5०९८४८$) को सपब्ति बरना चाहिये । इस समित्ति की सिफारिशा 
के आधार पर देश मे सहकारी-विपणत समितियों एवं व्पिणन-सघो को मगदित 
किया जा रहा है । 

(४) भोद्योणिक बरितियाँ (7008078) 25(8९5) --प्रषथम झौर द्वितीय 
योजनाकाल मे बुटीर एवं लघु स्तरीय उद्योगो वी समुन्नति वे (लए, देश वे विभिष्त 
भागो मे श्रौद्योगिक वस्तिया तथा उपनिवेश ((०6॥मा०] स्थापित किये गये । सन 
१६६०-६१ तक देश भर मे लगभग ६० भ्रौद्योगिक बस्तिया स्थापित की गई जिनमे से 
६२ श्रौद्योगिक-बस्तियों मे १,०३५ कारखाने थे श्लोर इन कारखानों मे १३ हजार 
व्यक्ति काम कर रहे थे। तीसरी योजना के श्रन्तगेत ३०० नई विभिन्न प्रवार की 
प्रौद्योगिकव स्तिया स्थापित की जायगी। औद्योगिक वस्तियों एवं उपनिवेशों वी 
स्थापना के मुख्य लाभ इस प्रकार है --(0)) लघु स्तरीय उद्योगो को एक ही स्थान 
पर सगठित करके उन्हे सामान्य-्सेवार्ये प्रदात करना, (४) लघु-रतरीग उद्यागों वे 
उत्पादन मे विश्विष्टोकरर को प्रोत्साहन देना, (॥0) कच्चों सामग्री मशीन यन्‍्व वे 
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उपकरणों का मितव्ययिनापुर्वंक उपयोग करता, तथा (9) उद्योगों के विशेन्द्रीकरण 
अथवा देश के प्रादेशिक शरौद्योगिक विकास में सहायक होना । 

(४) सम्मिलित उत्पादन कायक्ष्म-प्रंथम पच्वर्षीय योजना मे सर्वप्रथम 
एक विद्याल-स्तरीय उद्योग तथा इससे सम्ब-त लषदु-स्तरीय उद्योग के लिये सामान्य 
उत्पादन कार्यक्रम के सिद्धान्त को श्रपनाया गया । इस नीति के दो मुख्य उद्दे श्य हैं -- 
(श्र) कुटीर एवं लघृ-स्तरीय उद्योगो के लिये एक सगठिति-क्षेत्र की व्यवस्था करना 
तथा (आ, बड़े स्तर के उद्योगो एव कुटीर व लघु-स्तरोय उद्योगों में पाई जाने वाली 
प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना । 'सम्मिलित-उत्पादन कार्यक्रम” की नीति को व्यावहारिक 
हझूप देने के लिये--(3) कुटीर एवं लघु स्तरीय उद्योगों का उत्पादन-क्षेत्रसीमित खसा 
जाता है। (४) विद्याल-स्तर के उद्योगो की उत्पादन-क्षमता के विस्तार पर रोक 
लगाई जाती है ॥ (॥॥) बडे पैमाने के उद्योगों वे उत्पादन पर उप-कर (0८5$) लगाया 
जाता है तथा इस कर से प्राप्त भ्राय को सम्बन्धित लघु एव कुटीर-उद्योग के विकास पर 
व्यय,क्या जाता है (५) सम्बन्धित लघु-स्तरीय एवं छुटीर-उद्योगो को कज्दी-सामग्री 
की पूर्ति की ध्ययस्या की जातो है भौर (५) भनुसधान एवं भ्रश्चिक्षण म भादान-पदान 
व सनन्वय स्थापित किया जाता है । प्रनुभव से ज्ञात हुआ है कि 'हम्मिलित-उत्पादन 
के कार्यक्रम! से छुछ कुटोर एवं लघु स्तरीय उद्योगों को प्रत्यधिक प्रोत्साहन मिल्ला है। 

यदवर्षोय योजनापों क श्रस्त्ंत कुटीर एवं लघु-सहतरीय उद्योगों का विकात 
(07087०55 07 (00 48० 806 5छ0])॥ $०96 [वएशदाद$ एछण०३०८ ॥88 $#॥१४ 
ए८व ध5)--योजव प्रायोग (?४00॥78 0007775997) के शब्दों में “कुटीर 
एव लबु स्ततेप उद्योग हमारी “ब्राविक सरचना” (#0ण०णा0 80706(ए४७) तया 
राष्ट्रीय योजना के महत्वपूर्ण भ्रंग है जिनकी कमी भो प्रपेक्षा नहीं को जा सकती 
और न हा उनको इनसे (प्राथिक-दाचा व राष्ट्रीय-योजना) प्रूषक हो दिया जा 
सकता है। प्रामीश-क्षेत्रों मे कृटीर एबं लघु-स्तरीय उद्योगों को विकसित करने का 
उद्देश्य नागरिकों को कास के लिये भ्रवसर देना, उनको भाय तथा जोवन-स्तर को 
अं चा उठणमा एव प्रामीरा प््य-व्यवस्था को प्रधिक सतुलित प्रौर सगठित बताना 
है।' (१) प्रथम भौर द्वितीय पोजना--देश म कुटीर एवं लघु-स्तरीय उद्योगों वे 
विशासाथ प्रथम और द्वितीय योजनाशो के अन्तर्गत फ़मश ४३ करोड ४० भर १८० 
कराड़ रू० व्यय किये गय्रे | प्रथम योजना काल मे कुटीर एवं लघु-सदरोय उद्योगों कै 
याजनावद्ध विकास के लिय दुछ भ्रल्चिल भारतीय मण्डलो को स्थापता की गईं, जिनमें 
स अखिल भारतीय करघा बोर्ड (3) [904 प्क्नात/०99 8000), प्रखिल भार 
पीय दस्तकारी बाई (#॥] 903 का99क९००9॥$ 9०277), लघु-उद्योग मण्डल 
(5999 900570९5 20270), बेन्दीय सिल्क बोर्ड (050/एथ 5८ 89980) तया 

कोयर मण्डल (0०४ 2०»70) प्रमुख हैं । सन्‌ २६६०-६३ तक देश मर में ६० 
ग्रौद्योगिन-बस्तियों ([80757000 8$05025) तवा १४ सेवा-यानाओ [3007० 
एाशशए॥८७) की स्थापना की गई । दूसरी योजना के अन्तर्गत व्यवतामिक एवं 


भारत में कुटीर एवं लघु-स्तरीय उद्योग श्र 


शैल्पिक प्रश्चिक्षण की व्यवस्था करने तथा सागशुदायिक विकास परियोजनाओं के कार्य- 
क्रम को भखिल भारतीय-मण्डलों (&॥ व:0:8 9808:05) के वापक्रम मे समन्वित 
करके, कुटीर व सघु-स्तरीय उद्योगा का तीब्रतम विकास करने पर बहुत बल डाला 
गया । सन्‌ १६५८-५६ मे देशभर मे लगभग २,४५,०१५ अम्वर चर्खे (8एण्शा 
(एआ09) का उपयोग किया जा रहा था जिनसे उस वर्ष २४० ४ लाख गज चक्त्र 
तैयार किया गया था। सन्‌१६५६ में एक हैष्डलूम निर्यात सघ ([्रक्षापर।००ा 
879०६ 078भ॥$2007) की स्थापना की गई। इस सघ का उद्देश्य विदेशों मे 
भारत के हायकरघा वस्त्र उद्योग के कपड़े का निर्यात बढाना है । सितम्बर सन्‌ १६५६ 
में प्रामोद्योग के विकासार्थ एक खादो तथा ग्राम-उद्योग झायोग-अधिनियम (॥7॥980 
270 ५१॥926 [700800$ 00घ॥॥/507 /८।) पास क्या गया जिसके श्रन्तगंत 
एक खादी एव ग्रामोद्योग ग्रायोग ((॥807 800 'शा।986 ]005॥65 (0५ फ़ाशाड5- 
300) की नियुक्तित वी गई | दूसरी योजना की ग्रवधि में ३० लाख अतिरिक्त बुन- 
करो एवं १० लाख प्रतिरिक्त सूत काततने दालो को काम मिल सका। सन्‌ १६४०- 
४१ में हाथकरघा वस्त्र उद्योग के कपडे का उत्पादन ७४२ करोड़ गज था, जो कि 
१६६०-६१ में बढ़कर १९७ करोड गज हो गया । सहवारी समितियों में हाथकरपों 
की सल््या सन्‌ १६५३ में ७ लाख से बढकर सन्‌ १६६० के मध्य तक ३१३ साख हो 


गई । खादी का उत्पादन सन्‌ १६५०-५१ मे ७० लाख गज से बढ़कर सन्‌ १६५०- 
६१ में ४ ५ करोड गज हो गया । दूसरी योजना मे ग्रामोद्योग वियास वायक़म के 
प्रन्तगत लगभग ५ साख शिल्पियो को रोजगार मिला | कुख मिलावर इस योजना मे 
कुटीर एव लघु-स्तरीय उद्योगों के विकास वार्यक्राम के श्रत्त्गत ३५ हजार प्रतिरिका 
व्यक्षितयों को पूर्ण रोजगार तथा २७ लाख झ्मतिरिक्त व्यत्रियों को आशिक रोजगार 
मिला । नारियल के रेशे के घागे और श्रन्य समान बनाने बे उद्योग मे, द्वितीय योजना 
के अच्तगंत ८ लास व्यक्पो को रोजगार मिल सका। कच्ची रेशम का उत्पादत 
सन्‌ १६५१ मे २५ लाख पौंड से वदकर सन्‌ १६६० मे ३६ लाख पौंड हो गया । 
इसके भ्रतिरिक्त अन्य लघु-स्तरीय उद्योगो मे, जंसे--मशीनों के उपकरणा, म्लाई- 
मशीन, विद्यूत-पले, मौटर, साईकिल तथा लोहे की श्रन्य वस्तुओं के उत्पादन में 
प्रथम भौर द्वितोय यौजनाग्नो के अन्तर्गत ग्राश्ञातीत प्रगति हुईं। इन बस्तुग्रो के 
उत्पादन मे प्रतिवर्ष लगभग २५% से ५०% तक वृद्धि हुई ॥ (॥) तीसरी घोजना- 
तीसरी योजना में रोजगार के साधनों मे वृद्धि लाने, सामान्य उपभोग व उत्पत्ति की 
बस्तुओ की पूर्ति बढाने तथा उद्योगो का विकेन्द्रीयररण करने के उह्ँंश्य से कुटीर 
शव लघु-स्तरीय उद्योगों के विकास की एक व्यापकन्योजना बनाई गई है । इस योजना 
में लघु स्तरीय एवं कुटीर उद्योगो के विकास पर २६४ करोड रु० व्यय करने की 
व्यवस्था की गई है | इसके अतिरिक्त २० करोड रु० सामुदायिक विकास परियाजना- 
झो (0०797एशाप 06४९०४०४८४४ ?70८८०७७) के अन्तर्गत तथा २७५ करोड रु० 
निजी-क्षेत्र (९0ए9/० 5६८४०) मे कुटीर एव लदु-स्तरीय उद्योगों के विवासार्थ व्यय 


१६ भारतौय अं सत्र 


किय्रे जायेंगे । योजनताकाल में कुटीर एवं लघु-स्तरीय उद्योगो के विकास कार्यक्रमों 
द्वारा & लाख भ्रतिरिक्‍त व्यक्तियों को पूर्ण रोजगार तथा ५० लाख प्रतिरिक्त 
व्यक्तियों को भझ झतः रोजगार मिल सकेगा। सन्‌ १६६५-६६ तक छझ्ववित-करपों 
(२०७८ १.७0७78) की सख्या (हाथकरघा क्षेत्र मे) १३ हजार तक पहुच जायेगी। 
य/जबाकात मे ३०० नई औद्योगिक वस्तियों ([700शग78। 88८5) की स्थापना 
वी जायेगी । सन्‌ १६६५-६६ में कपडे के कुल उत्पांदद का लक्ष्य ६३० करोड़ गज 
रक्‍्खा गया है जिसमे हाथ-करघा, विद्यत-करधा तथा खादों उद्योग का भाग ३४६० 
करोड गज है । इस योजना में सहकारी समितियों से सम्बद्ध हाथकरपा-बुनकरों को 
आधिक-स्थिति को सुधारने के लिये € विद्युत करघे लगाये जायगरे। तीसरी योजवा 
में खादी के उत्पादत का वापिक-लक्ष्य १६ करोड गज तथा शहतूती धौर गैर शहतृती 
रेशम के उत्पादन का वापिक-लक्ष्य ५० लाख पौंड रक्‍्खा गया है कुटीर एवं लघु- 
स्तरीय उद्योगो के विकासार्थ तीसरी योजना मे वर्तमान सहकारी-सस्थाग्रो बे संगठन 
और पू जी को सुदृद वनाने तथा अधिकाधिक शिल्पकारों को उनमे भर्ती करते पर 
बल दिया जयेगां । 
फेक्ट्री-उचद्योग या कुठोर-उद्योग 
(#बर०छ 400प57ए ए्शडा5 (गांड8९ प्रात) 

भारत मे फंकट्री भौर कुटोर-उद्योगो मे से किसको प्रोत्साहन देना चाहिये ? 
--भारत मे कृटीर उद्योग्रो को प्रोत्साहन मिलना चाहिये भ्रथवा फैक्ट्री उद्योगों कौ 
यह एक विबादग्रस्त विपय है । जो व्यक्ति भारत मे कुटोर उद्योर्ों को प्रोत्साहन देने 
के विपक्ष मे तथा विश्वाल स्तरीय उद्योगों को प्रोत्साहन देने के पक्ष में हैं, उनके मुख्य 
तक इस प्रकार हैं--(।) छुटीर उद्योग कालातीत हैं --आधुनिक मशीन युग मे बुटीर 
व लघु स्तरीय उद्योगो का विकास करना देश की झाधिक एवं प्रौद्योगिक प्रगति को 
रोकना है। आलोचको का मत है कि क्सी दद्य की प्राथिक प्रगति वहा पर बड़े 
पैमाने के उत्पादत पर निर्भर रहती है भर वडे पैमाने की उत्पादन क्षमता विध्वाल- 
स्तरीय उद्योगों से ही सम्भव है। थू कि कुटीर उद्योग में बडी-बडी मशीनों _का उप 
योग सम्भव नहीं होता तथा तकनीकी कुशलता के प्रसार का प्रधिक क्षेत्र नही 
होता, इसलिये इन उद्योगों द्वाद्य राष्ट्रीय उत्पादन में श्रभिवृद्धि लाकर राफ्ड कै 
आधिक विकास कर सकने का स्वप्म अधूरा ही रहेंगा। दस्तुत कुदीर-उद्योग पिछमे 
युग का उद्योग है झोर वड पैसाने का उद्योग वर्तमाकालीन उद्योग है। (४) तापत 
व्यय--वकुटीर एवं लघु-स्तरीय उद्योगों में बडे पैमाने वी आतरिक प्रौर बाह्य बचत 
([।शए० 800 एदाधव॥) 2007०४॥7८४) प्राप्त नही होती है तथा श्रम-विभाजन 
अथवा विश्येपीकरण्प पद्धति का उपयोग भी सीमित मात्रा में हो पाता है। प्रत बूटीर 
व लघु-स्तरीय उद्योग्रो मे वस्तुओ का उत्पादन व्यय बडे-स्तर के उद्योगो के उत्पादन- 
व्यय की तुलना मे अधिक होता है जिससे उत्पादक, पपभोक्‍ता झौर सम्पूर्ण राष्ट्र वा 
, हानि होती है। ([०) कस उत्पादन व निम्न जोवन स्तर-क्टीर एवं लघु स्तरीय 


एज भारत में कुदीर एवं सघु-स्तरीय उद्योग १७ 


उद्योगों मे उपभोक्ता की विशाल एुव नित्यपति परिवर्तित रूचियों के भ्रनुरूष वस्तुझो 
का उत्पादन सम्भव नही होता । इन उद्योगों से शमिकों को मजदूरी भी थाडी मात्रा 
में ही मिब्रती है। फलत कुटोर एवं सघु-स्तरीय उद्योग राष्ट्र के नागरिकों का उप- 
मोग-स्तर प्रबवा जीवन-स्तर ऊ चा उठाने मे अधिक सह्ययक सिद्ध नही होते 3 (।४) 
पू जी का निर्मण--चू कि कुटीर एवं लधु-स्तरीय उद्योगों मे घनोत्पादन न्यून- 
मात्रा में होता है, इसलिये नागरिकों में धन वचाने की शवित व इच्छा कम होती है । 
इसका प्रत्यक्ष परिणाम यह होता है कि देश में पूजी का निर्माण बहुत कम 
होने पाता है । इसलिये कुछ विद्वानो वा मत है कि वर्तमान परिस्थितियों मे, जबकि 
राष्ट्र बा तीव्रगति से झाधिक विकास करना है, देश में घनोत्पादन म घृद्धि कसने 
वागरिकों की धन बचाने की इच्छा वश्वक्ति में दुद्धि करने तथा पू जी निर्माण में 
बदृद्ध करते के लिय कुटीर एवं लघु-स्तरीय उद्योगों को तिलाजलि देनी चाहिये श्रौर 
इनके रुथान ५र बड़े प्रमाने के उद्यागों को प्रोत्साहन देना नितात भ्रावश्यक है। (५) 
श्रम विभाजन एवं ऊचो कार्यक्षमता का श्रमाव--अ्रपने लघु प्रावार के कारण 
कुटीर एवं लधु-उद्योगों में श्रम विभाजन (7श50॥ ० [.908007) अ्रथवा विधिष्दी- 
करण (8.०८9ा२8000) का सिद्धान्त पूर्णत सफ्लीभूव नहीं हीता । फ्लत श्रमिकों 
भे वह दक्षता (8प्रिशा०४०५) नहीं प्रा पाती जो कि विद्यान-स्तरीय उद्योगो म 
सम्पमद है ३ 
कुछ व्यक्ति देश में कूटीर एवं लबु-स्तरोय उद्योगों को प्रोत्साहन देने के पक्ष 
में तथा बड़े पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहन देसे के विधय में इस प्रकार तर्क प्रस्तुत 
फरते हैं - (१) बेकारी की समस्था पर समाधान >-बडे पैमाने ने टथ्योगो से मागव 
श्रम को मशीन शॉफ्त से भ्रत्रिस्थाषित किया जाता है जिससे देश मे वेरोजगारी भे 
चुद्धि होती है | घस्तुत हमारे देन म कूपि-मुमि पर जतस्यां के मार मे वृद्धि तथा 
बेरोजगारी वी समस्या को फैलाने वा मुख्य कारण प्रिटिश शाभन-्काल में लघु 
स्तरीय एवं कूटीर-उद्योगो का श्रघ पतन ही था। भ्रत देश वी बढ़तो हुई जनसस्या 
को रोजगार देने, कूपि-व्यवसाय को अ्रध॑-वेकारी को दूर बरने तथा देश की प्र्थ॑- 
व्यवस्था का संतुलित विकास करते के लिये कुटीर एवं लघु-स्तरीय उद्योगों का विकास 
करना नितान्त झावश्यक है। राष्ट्रपिता महात्मा गाघी (७७॥४90० 000) ने 
भी फहा था कि 'देश का सोक्ष बुटीर एवं लघु स्तरीय उद्योगों के विकास में ही 
भ्रन्तनिहित है ।” (7) ध्यवत्ताध का स्वभाव --कुद्ध व्यवसाय, जैसे--बीडी उद्योग, 
मिट्टी के बर्तेत बाते का उद्योग भ्थवां रस्सो बनाने का उद्योग बेवल छोटे पंमाने 
पर ही सम्पत्त किये जा सकते हैं । (0) व्यक्तिगत श्रामिदचियों की प्रति ---कुछ 
व्यवसाय, जेंसे--दर्जी व्यवसाय, कंढाई-बुनाई तथा प्राभूषण बनाने का व्यवसाय झ्रादि 
व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति करते हैं जिससे इनको केवल छोटे पैमाने पर ही चलाया 
जा सकता है। श्रत इस हृ्टिकोश से कुटीर एवं लघु-स्तरीय उद्योगों का विकास 
स्वाभाविक ही है | (१५) प्राविधिक कार्यकुशलता मे, वृद्धि सम्मव है -- प्राय धालो- 
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चक इस आधार पर सघु-स्तरीय एवं कुटीर उद्योगो के विकास का विरोध करते हैं 
कि इन उद्योगों की श्राविधिक कार्यबुशलता में कोई सुधार नही लाया जा सकता। 
परन्तु वास्तव में आधुनिक युग मे अ्नुसधान द्वारा ऐसी उत्पादन विधियों व यश्रो का 
विकास हो गया है जो वुटीर एवं लघु-र्तरीय उद्योगों के लिये सवंथा उपयुक्त हैं। 
फ़्लत इन उद्योगों मे भी बहुत कुछ झ्राधुनिक ढग की वस्तुप्रो का उत्पादन क्या 
किया जा सकता है। (५) समाज में घन का समान वितरण -बडे स्तर के उद्योगों वे 
विकास से समाज वा समस्त घन कुय गिने-चुने व्यक्तियों के हाथो में केन्रीत हो जाता 
है, फ्लत्त समाज भ वर्ग सघपं तथा वर्ग-भेद को वढावा मिलता है तथा श्र+ियों का 
अत्यधिक झोपण होता है । इसके विपरोत कुटीर एवं लघु-स्तरीय उद्योगों के विफास 
से आय व धन का अपेक्षाकृत श्रधिक समान वितरण सम्भव होता है तथा समाज में 
वर्ग-भेद अथवा वर्ग-सघर्ष का झ्न्‍्त हो जाता है । ग्रत देश म घन का समान वितरण 
बरने तथा वर्ग-भेद अयवा वर्ग-सघपं को न्यूनातिन्यून करने के लिये वड पैमाने के 
उद्यार्यों को तिलाँजलि देकर लघु-स्तरीय एवं कुटीर उद्योगों का विकास करना उचित 
है। (५।) बडे स्तर के उद्योगों मे एक्ाषिकार के समस्त दोष सामने प्रा सकते 
हैं --प्राय बड़े पैमाने के उद्योगों के स्वामी एकाधिकारी-संघ (॥०॥०/0॥८5) वा 
निर्माण कर लेते हैं । इस स्थिति म एक शोर श्रमिकों का शोपण होता है तथा दूसरी 
श्रोर उपभोवताम्रों को कम उत्तम वस्तुओं का उपभोग करने तया इनका ऊचा मूल्य 
देने के लिये विवश किया जाता है । चू कि जधु-स्तरीय एवं कुटीर उद्योगों में एका- 
घिक[र वी स्थिति उत्पत होते की सम्मख्वना द्वी नहीं होती, इसलिये तत्सम्दन्धित 
दोप भी हृष्टिगत नहीं होते । 

निष्कर्ष :-- वस्तुत देश की प्रा्थकि एवं श्रौद्योगिक प्रगति के लिये, छुटीर 
व लघधु-स्तरीर उद्योग तया विज्ञाल स्तरीय उद्योग दोनों ही का एक साथ विकास 
करना नितान्‍्त श्रावश्यक है ! ग्राघुनिक युग में कुटीर व लपघु-स्तरीय उद्योगों का भी 
अ्रपना निश्चित महत्व है । भ्रद वर्तमान अर्य॑-व्यवस्था में इन उद्योगों वा प्न्त करता 
भारी भूल होगी । हाल ही में सस्ती विद्युत-शवित वी उपलब्धता, कलापूर्णा वस्तुझो 
की निरन्तर बढ़ती हुई माग, सहकारी श्रान्दोलन तया प्राविधिक ज्ञान ([6छ८गा८श 
प्आ००/८०४४) का प्रसार भादि ग्नेक सुविधाओं के कारण कुटीर व लघु-स्तरीय 
उद्योगो वी स्थिति और भी झधिक सुहृढ हो गई है। भारत जैसे हृषि-प्रघान ता 
अर्ध-विकसित एव अतिवासी (0४८॥ ए०००7०४८०) देझ्न मे कुटीर एवं लघु-स्तरीय 
उद्योगो वा श्र भी ग्रधिक महत्व है । दूसरी ओर देश का दीज्रगति से आर्थिक दिवास 
बडपेमाने के उत्पादन तथा बडी माता में पू जी के निर्माण पर ही झाशित है। इसहिये 
देश में बडे पैमाने बे उद्योगों का तीव्रगति से विजास करना भी निवान्त अ्रनिवायं हैं। 
भारत कौ वर्तेमान भ्रौद्योगिक ध्यवस्था समयानुफुल हैं। मारत में एक और यदि 
कुछ व्यवसाय, जसे--गोला-वाढुद व लोहा इस्पात उद्योग, बड़े पंम्ाने पर फंड्ट्रो 
प्रशाली के झ्राघार पर चलाये जा रहे हैं तव दूसरों और कुछ ध्यवसाय, ज॑से--प्रुड 
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व्यवत्ताय, खाद व्यवसाय छोटे पेमाने पर सघु-स्तरीय उद्योगों को प्रणाली के आधार 
पर चलाये जा रहे हैं तथा तीप्तरो झोर कुछ व्यवसाय, जेसे --सुतो व ऊती वस्त्र 
उद्योग, जूता उद्योग छोटे द बड़ें दोनों हो पंमानों पर, फंक्ट्री थ कुटोर दोनों हो 
उद्योग प्रएशलियों के प्राधार पर चलाये जा रहे हैं । 
भारत फे कुछ प्रमुख कुंटीर व घतपु-स्तरीय उद्योग (१०06 [0०27 
(०086 भ११ 803॥ $2902 [709570८$ ० [70/9 )--हमारे देश के कुछ प्रमुख 
कुटीर एवं लघु-स्तरीय उद्योग इस प्रकार हैं “-(।) हश्व करघा उद्योग (प्र400]0 था 
4060४09). भारत के सधु-स्तरीय एवं कुटीर उद्योगो मे हाथकरघा वस्त्र उद्योग 
का प्रमुख स्थान है। इस समय इस उद्योग से लगभग २६,२३,००० बरपे हैं जिन 
पर लगभग १४० लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला हुझा है। देश के कूल वस्त्रौत्पा- 
दन का लगभग ३३%, भाग इसी उद्योग से प्राप्त होता है! सन्‌ १६६०-६६ मे 
हाथकरघे के वस्त्र का उत्पादन १६० करोड गज था। तीसरी योजना में हाथकरपे 
द्वारा बस्त्रोत्पादन का वापिक लक्ष्य ३५० करोड गज रकखा गया है। इस उद्योग के 
देश मे प्रमुख केन्द्र वाराणसी, इटावा, भ्रमरोहा, मऊ, टाडा, वाराबकी (उत्तर-प्रदेश ), 
चन्देरी, (मध्य-प्रदेश), कोयम्वतूर (मद्रास), कर्माटक (महाराष्ट्र) तथा नागपुर है। 
(४) चमड़े का उद्योग --हमारे देश मे पशुप्रो की सख्या सब देशों से भ्रधिक है। 
पशुझो के मरने पर इनवी खाल से भ्रतेक प्रकार की वस्तुयें तंयार हीती है। प्रागरा, 
कानपुर, देहती, प्रमृतसर तथा भद्रास भादि भ्रौद्योगिक नगरो में जूते तथा चमडे की 
प्रन्‍्य वस्तुओं के बनाने के कारखाने हैं। दूसरी योजना में चमडे के छोटे-छोटे का रखानो 
ने निर्यात के निए ६ लाख जोडी जूते तैयार दिए थे। भकेले उत्तरप्रदेश मे चमडा 
उद्योग मे १,१५०,००० व्यवित लगे हुए हैं। (॥॥) गुड व्यवसाय -- कृषि व्यवस्था के 
सहायक के रूप में ग्रुड व्यदसाय का हमारे देश मे महत्वपूर्ण समान है। प्रथम व 
दिवीय थोजना के भ्रन्तगंत गुड-व्यदसाय को विकसित करने के सिये साक्रिय कदम 
उठाए गये तथा सुधरे एज उत्तम ढग के कोरहूथ्रों का उत्पादन बढाया गया। बिहार 
भौर उत्तर-अ्रदेश मे ग्रुड व खाडसारी का घन्धा बहुत भ्रचलित है। सन्‌ १६६०-६१ 
मे भारत मे गन्ने द्वारा बनाए जाने वाले ग्रुड का उत्पादन लगभग ८० लाख टन था। 
तीसरी योजना मे इसके उत्पादन का लक्ष्य १०० लाख टन रक्‍्खा गया है। गन्ने के 
झतिरिकत हमारे देश में खज्भूर के रस से भी गुड बनाने का कार्यक्रम जारी है। (7४) 
बीडी सिगरेट उद्योग --इस उद्योग मे लगभग ५ लाख व्यवित लगे हुए हैं। हमारे 
देश भे समस्त विश्व के तम्वावू-उत्पादन का २५% भाग उत्पन्न होता है। बीडी 
श्नाने का ४० प्रतिशत काम महाराष्ट्र, व मद्रास मे, २४ प्रतिशत काम मध्य प्रदेश से 
तथा ३५ प्रतिशत काम उत्तर-प्रदेश, बगाल झौर मैसूर मे होता है। देश मे सिगरेट 
बनाने के मुख्य केन्द्र कलकत्ता, बम्बई, सहारनपुर, मु घेर तथा बंगलौर हैं। (४) 
रेशम-उद्योग --हमारे देझ मे रेशम उद्योग के प्रमुख केन्द्र बनारत, मैसूर, मद्रास, 
बगात व काइ्मोर है। सन्‌ १६६० मे कच्ची रेशम का कुल उत्पादन ३६ लाख प्रौंड 
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था | दूससी योजना के अन्दर्गठ इस उद्योग म ३५ ट्जार व्यक्तियों थो पूर्ण रोजगार 
तथा २७ लाख व्यवरिंतयो की अरशिक रोजगार मिला | तोसरी योजना के अ्रन्तगत 
कच्ची रेशम वे उत्तादन का लक्ष्य ५० लाख पौंड रक्खा गया है। भारत सरकार ने 
अच्छी विस्म के रेघम के उतादन के हृष्टिकोश से वहरामपुर (बयाल) में एक 
केद्रीय प्रयोगग्याला (0ध99] इलाध्याएण८ 50800) की. स्थापना की है जिसमे 
रेधम के कीडे वी नस्ल सुधारते के लिये अनुसधान कार्य को प्रोत्साहन दिया जाएगा। 
(५) लक्डी व धातु का उद्योग्र --भारत के विभिमत क्षेत्रों में लक्डी व धातु वे 
काम प्र लगभग ६० लाख व्यक्ति लग्रे हुए हैं । धजाव म होशियारपुर व करतारपुर 
तथा उत्तर-प्रदेश मं बरेली में लक्षदी का फर्तोचिर उच्चकोटि वा बनता है । इसी 
प्रकार मेरठ में लक्डी का खेल का सामान तथा मैसूर में उन्दत की लक्डी और 
काइ्मीर भें ग्रखरोट वी लक्डी पर छुदाई का काम बहुत अ्रच्छा होता है। इसके 
अतिरिक्त भारत के झनेक नयरों, जैसे-- मुरादाबाद, हाथरस, फ्ूूसाबाद, मिर्जापुर, 
वाराणसी व हरदोई में पीतल, तावा, कासा व चादी के बर्तन बनाने के उद्याग है । 
(५7) तैल पैरने का उद्योग --यद्यपि हमारे देश म॒ तिलहन का उत्पादन बटुव होता 
है, परन्तु इसका एवं वढा भाग विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है। हमार देश 
में तेल वा खाने के तप मे उपभोग वहूत होता है $ भारत के ग्रावन्णाव में तेदी घानी 
द्वारा तेत वैरते हैं। देश वी ओद्योगिक प्रगति के! साथ हीं साथ देश मं तल 
पैरने के छोटे-वडे कारखाने भी स्थायित हो गए हैं। इस उद्योग वी प्रगति एवं 
प्रोत्याहन के लिये यह भ्रावश्यक' है कि देश मे उत्पादित तिलहन को बच्चे रूप म 
निर्यात वसत की अपेक्षा उसका तेव पेरकर (तंयार माल के रूप म) नियात विया 


जाए । 





श्र 
भारत का ओयोगीकरण 


(970जग्रंभाउश्काणा ० वएचब) 





प्रावकथन-प्राज का युग उद्योग-प्रघान युग है । किसी देश को शार्थिक प्रगति 
एवं सम्यता के मार्ग पर प्रशस्त करने के लिये तथा देश की निषनेंता एवं वेकारी 
को दूर करके बे भव भ्ौर सपन्रता लाते के लिए देश का भौद्योगीक रण झति आवश्यक 
है। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के झागमन से पूर्व भारत अपनी कला-कौशल एव कुटीर 
उद्योगो के लिये विश्वविख्यात था । उस समय देश के वषु-स्तरीय एवं कुटीर उद्योगों 
द्वारा विनिरभित विभिन्न भ्रकार का मात्र ग्रीस, रोम, भिल्र, चीन भादि देशो को जाया 
करता था । ईस्ट इण्डिया कम्पनी भर उसके पश्चात्‌ ब्रिटिश शासत की अबन्ध-व्यापार 
नीति (,85562 79770 ?0॥८9) एवं पक्षपात पूर्ण नीति के फलस्वरूप भारतीय 
उद्योग धन्चे विदेशी मशीनों द्वारा निर्मित वस्तुओो से प्रतिस्पर्धा न कर सके । फ्लत 
शर्ने शने भारतीय उद्योग-पन्‍्धो का पतन हो गया । 

भारत से श्रौद्योगीकरण की समस्या (?700९॥ ० [#00॥280॥ ॥0 
]79/4] -- हमारे देश मे प्रोद्यागीकरण के प्रश्न पर दो विभिन्न दृष्टिकोण रहे हैं। 
एक श्रोर राष्ट्रपिता महात्मा गाधी (१89030778 (99॥0॥॥) झौर उनके अनुयाई बड़े 
स्तर के उद्योगों के विपक्ष में हैं। दूसरी ओर कुछ ऐसे विचार+ हैं जो म्रौद्योगीकरण 
के विरोधी न होकर भी देश मे श्ौद्योगीकरण के विरोधी हैं । इन विद्वानों के मता- 
नुसार भारत को परिस्थितिया ओद्योगोकरण के लेझमात्र भी श्रनुकुल नही हैं। प्रथर 
हृष्टिकोश के विधारक भारत में बडे स्तर के उद्योगों की स्थापना के विपक्ष में इस 
प्रकार तर्क प्रस्तुत करते हैं-- (१) भ्रौद्योगीकरण युद भौर हिसा (ए४४ शाते ए०- 
]69०७) का आधार-स्तम्भ है। (५४) भौदयोगोकरण के फलस्वरूप समाज मे वर्ग-भेद 
उत्पन होता है। शोपक भोर झोषित समाज के दो प्रमुख बर्ग बन जाते हैं। पू'जीपति 
अथवा शोपक वर्ग श्रमिकों फी विवश्ता का छास उठाकर उनका मनमानां झोपण 
करता है, जो कि सामाजिक न्याय (5०8० 05४०७) की दृष्टि से स्वंधा भनुचित 
है। यही नही, सामाजिक वर्ग-भेद (8००० 0955 तविंा८००८) (का कुचक्र भागे 
चलकर सामाजिक-सघप॑ (3००० (००१८४) को जन्म देता है । (77) भौद्योगीक रण 
देश मे झआथिक विषमता को व्यापक बनाता है । विशाल-स्तरीय उद्योगो के विकास के 
साथ ही साथ देश मे घतनी भौर निर्घन के वीच मे विश्नल खाई उत्तत हो जाती है । 
ड्प्ञा 8 
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(९) बडे पैमाने के उद्योगो का विकास देश में बेरोजगारी की समस्या को जटिल बरव 
का भ्राह्वान है । (४) भ्रौद्योगीक रण के परिणामस्वरूप भ्राधिक एवं राजन तिक ने द्वीय- 
करण का कुचक्र फैलता है! समाज में आधिक विपमत्ा की स्थिति में समानता व स्वत- 
न्त्रता का प्रधिकार एक थोधी कल्पना (2/८४०८ )/७॥%) है । (४) झौद्योगीवरण 
मानव को मधीन-ुल्य आझात्मारहित निर्जीव प्राणी वना दवा है तथा (था ) श्रौद्योगी- 
करण से तेजी-मन्दी के व्यापार-चक्र की समस्या जन्म लेती है ॥ द्वितीय हृष्टिकोश के 
विचारक जो भारतीय परिस्थितियों को भ्रौद्योगोकरणा के प्रतिकूल बताते हैं, ४पने 
मत के समर्थन मे दो तक प्रस्तुत करते हैं--(7) भारत की भोगोलिक स्थिति 
कैवल कृपि-व्यवसाय के लिये ही उत्तम है। भ्रद्वेति ने भारत को कृपि-प्रधान बनाया 
है। श्रत इस स्थिति में देश के झ्रोद्योगोकरण के प्रश्व को तिलाजलि देजर, देश की 
सम्पूरां पुजी व श्रम शक्ति, कृषि के विकास पर ही लगाई जानी चाहिये! (॥) 
भारत मे भ्रौद्योगीकरण करने से बहुमुल्य प्राकृतिक सावन नप्ठ होगे १ इससे भ्रम्त- 
रप्ट्रीय श्रम-विभाजन (7लएशआ0०णानं 70श&0॥ ० 7.90007) प्रथवा विशिष्टी- 
करण (89628॥:24४05) की संरचना (800८(४:६) टूट खायवी | फ्लन भारत वे 
श्रीद्योगिक विकास के परिणामस्वरूप सम्पूर्ण विश्व की प्रथ॑-व्यवस्था श्रस्त-व्यस्त हो 
जायगी। भ्रत इन विचारकों के प्रनुसार भारत को केवल कूपि-व्यवताय पर ही 
निर्भर रहना चाहिये तथा इसी पर श्रपनी समस्त शक्ति और साधत जुटाने चाहियें, 
बयोकि प्रकृति ने ही भारत को कूषि के लिये “विशिष्ट! (892०8॥2८) बनाया है । 
बस्तुत उपरोक्त दोनों हृष्टिकोशों में से दूसरा हृष्टिकोश प्रत्यघिक दोष 
पूर्ण एव निराघार है। प्रकृति ने भारत में श्रौद्योगिक विकास के लिये पर्याप्त सनिज- 
पदार्थ उपहारस्वरूप दिये हैं। यही नही, भारत मे ग्रोधोगीकरण का विरोध इस प्राधार 
पर भी नहीं किया जा सकता कि इससे भ्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन का ढाचा नष्ट हो 
जायगा । वास्तव में विश्व का कोई भी देश क्सी एक ही व्यवसाय के लिये 'विशिष्ट' 
नही है। प्रतः भारत के भीद्योगीकरण के फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण वी 
सरचना वा। द्ृट जाना, एक कल्पना मात्र है। उपरोक्त प्रवभ दृष्टिकोए में कुछ 
सत्यता अवश्य है| वस्तुत गाघी जी का यह मत था ऊि देश में केवल लघु-स्तरीय एव 
चुदीर-उद्योगौ वा ही दिवास होना चाहिये। परन्तु वर्तमान परिस्थितियों से यह पुर्ण- 
तथा स्पष्ट है कि देश वी आधिक प्रगति के लिये न केवल लघु-स्तरीय एवं गृह-उद्योगो 
का विकास ही झनिवार्य है वरन्‌ विज्ञालस्तरीय उद्योगों वा विकास भी भ्रपेक्षित है। 
फिर महात्मा गाघी (!४०]8704 0370॥) झौर उनके अनुयादइयो द्वारा बड़े पमाने 
के उद्योगो के विदद्ध दिये गये तकों से यह भी स्पप्टु है कि इनमे से बहुत से तर्क 
निजो-उद्यम के विरोध मे हैं । यद्यपि स्वतन्त्र उद्यम-पद्वति के श्रपने छुछ स्वाभाविक 
दोष हैं, परन्तु केवल इसी झाधार पर ब्रोद्योगीकरण को तिलानलि नहीं दी जा 
सकती । फिर, सावजनिक-क्षेत्र मे विद्यालस्तरीय उद्योगो वी स्थापना करके तथा 
निजी-क्षेत्र के उद्योगों पर सरकारी नियन्त्र० रखकर इन सम्मावित दोपो वी दुर 
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किया जा सकता है। भारत सरकार को प्रौद्योगिक नोति इसी सुमागव का व्यावहारिक 
स्वरूप है । वस्तुत जहा एक झोर लघु-स्तरीय व कुटीर-उद्योग एवं विद्यालस्तरीय 
उद्योग एक दूपरे के पूरक (3०एए/४/०॥) हैं, वहा दूसरी श्ञोर कृषि एवं उद्योग भी 
एक दूसरे के पूरक हैं। भरत देश में कूपि द उद्योग तया लघु-स्तरीय व विशालस्तरीय 
उद्योगों का साथ ही साथ विफ्रास क्या जाना चाहिये । 
भारत में ग्रौद्योगीकरश के लाम (छेट्एलीए ती 790750शरब।0त 4 
]048 --हमारे देश में औद्योगीकरण से सम्भावित लाभ इस प्रकार हैं--(”) कृषि 
में उन्‍्तति --(झ) विगत वर्षों मे हमारे देश में जंसे-जँसे भ्ौद्योगिक विवास हुआ्ला है 
श्रयवा कृषि-उत्पादित कच्चे-गाल पर निर्भर उद्योगों (चीनी, वस्त्र-उद्योग, जूट-उद्योग 
प्रादि) का विकास हुआ है, बसे ही बंसे देश से रूपि की ब्यापारिव फसलो के उत्पा- 
दन मे वृद्धि हुई है । मविष्य में इत उद्योगो के झौर भी भ्रधिक विकसित हो जाने पर, 
व्यापारिक फसलो को उपज स्वत बढ़ जायगी | (शभ्रा) प्रौद्योगीकरण के फ्लस्वरूप 
जनसस्या के ष्यवस।यिक वितरण मे सन्तुलन भा जाता है। ययपि भ्रभी शक देश के 
औद्योगिक विकास के परिणामस्वरूप कुपि-थ्यवसाय पर प्राश्नित जनसस्या के प्रतिशत 
में थरमी नहीं हुई है, पर तु भविष्य में भोद्योगीवरण ने चर्मोत्फ्प की स्थिति में कृषि- 
ब्यवसाय पर प्राश्चित्र जनसह्या के प्रतिशत में कमी होने वी पूरी भाद्या है। (६/ 
विगत वर्षों मे मारत मे रासायनिक खादो के कारतानो के विकास से, मप्ीनरी उद्योग 
में निर्मित कृष्यन्त्रों के प्रयोग से तया भौपधियों के कारखानों में निर्मित कीट-नाशक 
दवाइयों के प्रयोग से, प्रत्ति एक्ड कृपि-उत्पादन मे पर्याप्त वृद्धि हुई है। भत' भविष्य 
में भी देश के प्रौद्योगिक विकास से कृपि-ब्यवसाय में शोर भी भ्रधिक उम्मति होने की 
पूर्ण सम्मावना है । (॥) देश की प्रष॑-व्यवस्था में सुहड़ता--देश को भर्ष-व्यवस्था को 
सुदृढ एवं सन्तुलित बनाने के लिये ग्रोद्येगीकरण की नितान्त भ्रावश्यक्ता है। वस्तुव- 
भारतीय प्र॑-्यवस्था की मानसूनी-निर्मरता तया देश की बेकारी व दुभिक्ष की सम- 
स्था का भ्रन्त भ्रौद्योगीक रण के वल पर हो किया जा सकता हे । (॥) वितियोग की 
सांत्रा मे चृद्धि--विगत दस वर्षीय नियोजनकाल मे भ्रोद्योगिक प्रगति के साथ ही 
साथ देश में पू जी के विनियोग की मात्रा तथा इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय-वचत की दर 
मे पर्याप्त वृद्धि हुई है। भविष्य मे भो देश के प्रोद्योगेक्रण के साथ ही साथ पू जो का 
और भी भ्रधिक मात्रा मे निर्माण होगा जिसके फलस्वरूप कृषि, व्यापार, परिवहन 
झादि क्षेत्रो मे पर्याप्त विकास हो सकेगा । (५) राष्ट्रीय सुरक्षा में दुद्ध--वास्तव में 
भस्त्र-दास्त्र व गोला-वासूद आदि प्रतिरक्षा से सम्बन्धित उद्योगों के विकास को तिलाँ- 
जलि देकर, प्राज के विश्व वी कठिन राजनैतिक परिस्थितियों मे, देश की समुचित 
सुरक्षा की आशा नही की जा सकती + थक्कै रहे, आर्थिक दवर्षात्त झथवा अन्तर्शप्ट्रीय 
भ्रशान्ति के समय उद्योग-घन्धो के ही वल पर कोई देश भात्म-पर्याप्त एव स्वावलम्बी 
रह सकता है। भ्रत भारत मे औद्योगिक विकास के फलस्वरूप देश की प्रथ॑-व्यवस्था 
को झधिकाधिक ग्रात्मनिर्भर एवं स्वावलम्बी बनाया जा सकता है तथा देश की स्व- 
कतत्रता को भी सुरक्षित रक्ला जा सकता है। (५) राष्ट्रीय प्राय मे वृद्धि--भौद्योगिक 
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उत्पादन में वृद्धि के फलस्वल्प राष्ट्रीय श्राय मे वृद्धि होती है। विगत दश्चाबव्दी में 
भारत की राष्ट्रीय आय मे ४२ प्रतिशत दृद्धि हुई है भौर इस वृद्धि के प्रध्रिकाश 
भाग का श्रेय औद्योगिक उत्पादन को ही है ४ अ्रत भविष्य म भी राष्ट्रीय श्राय से 
प्राशातीत वृद्धि करने के लिये, देश का झ्ौद्योगीकरण एक महत्वपूर्ण अस्त्र होगा । 
राष्ट्रीय श्राय मे वृद्धि के फलस्वरूप देश मे प्रतिव्यक्ति झोसत श्राय म वृद्धि हो जाती 
है। फलत भारतीय नागरिकों का जीवन-स्तर ऊ चां उठ सकेगा। (५) करदेयक्षमदा 
में वृद्धि--जनता की करदेयक्षमता (]3:30/6 09740०/५) मे यृद्धि लाने के लिये, 
देश का औद्योगिक विकास एक प्रभावशाली साधन है ) झ्रौद्ययिक विकास के फलस्वरूप 
राष्ट्रीय झाय और ग्रतिव्यक्ति ग्रोमत भ्राय म वृद्धि होती है। ग्रत नागरिकों वी कर 
देखक्षमता भअ्रपेषाइृत ब्रथिक हो जाती है। इस प्रकार सरकार उद्योगपतियों पर 
भारी प्रत्यक्ष कर लगाकर तथा देझ के अन्य नागरिको पर उनकी बढ़ती हुई करदेय 
क्षमता के भ्राधार पर कर लगाकर अ्रधिक मात्रा मे धन एकत्रित कर सकती है और 
इस प्रकार जन-कल्याण कार्यों को सम्पन्न करने मे सरकार अधिकाधिक भाग ले सबती 
है। (भा) उपभोवताओों को लाभ एवं सामाजिक श्रगति--भशीनों द्वारा वस्तुग्रों वी 
उत्पत्ति कम लागत पर होने से उपभोक्ताओं को इनकी उपलब्धि कम मूल्य पर सभव 
होती है । फलत उपभोक्ता प्रपनी सीमित प्राय से पहल की प्रपक्षा प्रधित प्रावश्यक 
ताझो की सन्तुष्टि कर सकते हैं। हमारे देश मे श्रौद्योगिक विकास के फ्लस्वरूप 
नागरिकों के उपभोग-स्तर भे पर्याष्त वृद्धि हुई है ग्रोर भविष्य में उपभोग-स्तर में भौर 
भी अ्रधिक सुधार होने की भ्राज्षा है ) भ्रत' देश के भ्रौद्योगीकरण के फलस्वरूप सामा 
जिक, राजनंतिक एवं झाथिक प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति की सम्भावना उत्पन्न हो जाती 
है। श्रौद्योगीोकरण के परिणामस्वरूप देश के कुृपको मे निष्क्रियता, भाग्यवादिता, 
झॉलस्यता एवं हीनता के भावों का अल्त होगां प्लौर इनके स्थान पर स्वावलम्बन, 
आत्म-गौरव, भात्म निर्भरता एवं उच्चता के भावों का जन्म श्रोर विकास होया। 
अत यह कहना कि भारत की प्राधिए प्रगति श्रोद्योगीकरण मे प्रन्तनिदिित है, प्रत्युक्ति 
पूर्ण नही है । 
भारत में श्रोद्योगिकरए को सम्मावनायें [2058068 ० ॥8॥8॥929- 
20॥ ॥7 7704) --किसी देश म औद्योगिक विकास के लिए भूमि, श्रम, पू जी कच्चा- 
माल, साहसी, व्यवस्थापक, चालक-शक्ति, परिवहन के समुन्नत साधन एवं विकसित 
बाजार वा होता भत्पावश्यक है। हपारे देश म इन साधनों की उपलब्धि इस प्रवार 
है -- (४) भूमि --भारत का क्षेत्रन्‍त्त सगभग १२,५६,७१६ वर्गमील है ॥ यह क्षत्र- 
फल झ्ौद्योगिक-क्षेत्र मे पूर्णा विकसित देश ब्रिटेन का १४ गुना शोर जापान का € गुना 
है। यही नहीं, यूरोय के अनेक औद्योगिक देश, जैसे-प्रास, ६ घलेड अप्यरुपेड, चेल्कियल 
हालैण्ड, जमर्ती, डेनमार्क, श्रॉस्ट्रिया हगरी, स्पेन श्रादि भारत वे क्षेत्रफ्ल म समा 
सकते हैं । भत ग्रौद्योगिक विकास की प्रथम श्रावश्यक दशा “भूमि” की हमार देश 
म पर्याप्तता है। (7) श्रम --यद्यपि गुणात्मक दृष्टि स हमारे देश म कुझल श्रम वी 
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अपर्याप्तता है, सथावि सस्यात्मक दृष्टि से श्रम-्कक्ति की पर्याप्तता है। सन्‌ १६६१ की 
जनगणना के अ्रयुप्तार भारत की जनसख्या ४३ 5८० करोड है । दस्तुत. विश्व की 
समस्त जनसख्या का छँ वा भाग भारत मे (ववास करता है। अत देश मे भ्रोद्योगिक 
विकास करने के लिये श्रमन्शक्त को प्रशिक्षित एवं कुशल बनाने की प्रावध्यवता है । 
देश की प्रचवर्धीय योजनाग्रो की कार्यान्वित करने के लिये श्रमिकों के प्रशिक्षण वायें- 
क्रम के द्वारा भविष्य मे तकनीकी एवं कुशल श्रम को उपलब्धि की पूर्ण सम्भावना 
है । (था) पूंजी --झोद्योगिक विकास के लिये आवश्यक साथन “पूंजी” की भारत मे 
अपर्याप्तता है। देश में भ्रवेक ८द्योगो का सगठ विदेशी सहायता से किया गया है 
और भावी योजनाओं में भी विदेश्ञी प्तहायता द्वारा श्रौद्योगीकरण मे महत्वपूर्ण योग- 
दान करने की सम्भावना है। दूसरी योजनावधि में विनियोग की दर राष्ट्रीय 
झाय के ७ प्रतिशत भाग से बढकर ११ प्रतिशत भाग हो गई। तीसरो योजना में 
विनियोग की दर राष्ट्रीय भाय के ११ प्रतिशत भाग से वढकर १४ प्रतिशत भाग 
हो जायगी । न्नू कि हमारे देश मे बचत की दर बहुत कम है, इसलिए योजनाग्रो के 
कार्यक्रमों को पूरा करने के लिये बडी झात्रा से विदेशी सहायता लेनी पड़ती है| सम्‌ 
१६६०-६१ में देशी बचत बरी दर राष्ट्रीय श्राय का ५ ५ प्रतिशत भाग थी जो तीसरी 
योजता के श्रन्त तक लगभग १६ ४५ प्रतिशत हा जाएगी । यह भाशा की जाती है कि 
देख की योजनाओ के अन्तर्गत बढ रही विनियोग की प्राज्मा से भविष्य म पूजी का 
निर्माण झधिकाधिक मात्रा मे हो सकेगा और इस प्रकार देश के भ्ौद्योगीक रण के 
लिए ल्वदेश्ञी पू जी पर्याप्त मात्रा म उपलब्ध हो सकेगो । (५) कच्चा-माल:-- कच्चे- 
माल की हृष्टि से भारत को स्थिति पर्याप्त सुहृद है । हमारे देश में कच्चा लोहा, 
अश्रक, मेंगनीज, फ्ोमियम, बाकसाइट झादि खनिज-पदार्षों के प्रज्षय भण्डार 
हैं। गनेक खनिजों पर भारत को एकाधिकार-्सा प्राप्त है। भरत खनिज पदार्थों से 
सम्बन्धित उद्योगो के पूर्ण विकाम की साकार कल्पना सम्भव है। इसके ग्रतिरिक्त 
भारत के वनो से भ्रनेक प्रकार की वस्तुएं लाख, कागज, चमडा भौर दियासलाई 
आदि उद्योगी मे कच्चे-माल के रूप मे प्रयुक्त होती है | जंद्दा तक क्षि-व्यवसाय द्वारा 
जत्पादित कच्चे-माल पर पभाश्वित उद्योगों, जंसे--चीनी, यूती बस्त्र, पटसन झादि का 
सम्बन्ध है, इन उद्योगो के विकास के लिए कृषि-व्यवसाय में ग्रधिकांधिक मात्रा मे 
व्यापारिक फसलें उपजाकर पर्याप्त कच्चा-मांल प्राप्त क्या जा सता है। (५) 
चालक-शक्ति--भारत मे चालक-साधन के रूप में पशु-शक्टि ५ मानव शक्ति का 
बाहुल्‍य है। इसके प्रतिरिक्त कोयला-दइावित की भी दश मे पर्षा'तत्ता है $ भविष्य भे 
सूर्य-शक्ति एवं अरु-झवित के उपयोग की भी पूर्श सम्भावना है । यही नही, भविष्य मे 
चनो के विकास के फलस्वरूप धोडी-बहुत मात्रा मे ई थन शवित का भी उपयोग हो 
सकेगा । हमारे देश मे जल-शक्ति भी अक्षय भण्डार है । अमेरिका, क्ताडा, और 
रूस को छोडकर विदह्व के अन्य देशो की अपेक्षा हमारे देश मे जल विद्यु त-क्षविति वे 
सर्वाधिक विकास को सम्भावना है । यद्यपि हमारे देद्य में पैट्रोल ब प्राकृतिक गँस के 
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साधनों की श्रपर्याप्तता है, परन्तु उद्योगों में कृत्रिम एल्लोहल का उत्पादन बढ़ाकर 
इस प्रभाव की पूर्ति की जाने को पूणं ग्ाज्ा है। गत. स्पष्ट है कि चालक दावित की 
दृष्टि से भारत म श्रौद्योगिक-चर्मोत्कर्प को पूर्ण सम्भावना है । (शा) परिषहन एव 
सचार के समुन्नत साघन --यद्यपि श्रभी तक हमारे देश में परिवहन एवं सचार के 
साधन सीमित मात्रा मे उपलब्ध हैं, तयापि देश की भावी योजनाओं मे इस क्षेत्र मे 
पर्याप्त विवात वी धूर्य झादय है । अ्न्तत यातायात एवं सम्बादवाहन वे साथनों 
के प्रसार के साथ ही साथ देश में भौद्योगोकरण का प्रसार भी होवा जाएगा। 
(५!) मशीय एल घूल रसायन*--भारत मे मशीनों एवं मूल रसायनों की प्रपर्याप्तता 
है ओर इतवी पूर्ति के लिये विदेशी भ्ायात पर निर्भर रहना पड़ता है। विगत योज- 
नाझो मे मशीनरी एवं मूल रसायन सम्बन्धी कुछ उद्योगों वी स्थापना हुई है तथा 
देश मे इनके उत्पादन में भ्राझातीत वृद्धि भी हुई है। देश वी भावी थोजनाभों में 
इन उद्योगों का भ्रधिकाधिक विस्तार एवं विकास करके इस झ्रभाव की पूर्ति की पूर्ण 
सम्भावना है ) (शा॥) साहती झोर ध्यवस्थापक -- किसी देदा मे श्रौद्योगिक इकाइयों 
की स्थापना के लिये योग्य साहसियो तथा प्रशिक्षित प्रवन्धकों की नितान्त भप्रावश्यक्रता 
होती है। हमारे देश मे कुशल साहसियों एवं योग्य प्रयन्धकों का पूर्णेत श्रभाव है। 
श्रत सरकार को साव॑जनिक क्षेत्र के उद्योगो के सचालन के लिए विदेशी व्यवस्थापक 
बुलाने पडते हैं । इस समय हमारे देझ मे प्रशिक्षण-सुविधाशों में वृद्धि बी जा रही है 
भ्रौर ग्राशा है कि क्षीघ्र ही सुयोग्य प्रवन्धक्रों वी सख्या में पर्याप्त वृद्धि हो जायगी। 
(४) व्यवस्थित बाजार: - उद्योग पन्धों द्वारा उत्पादित माल की खपत के लिये 
सुसगठित धाजार का होना नितान्त प्रावश्यक होता हैं। देश वी विद्याल जेबसस्या 
उद्योगों के उत्पादद की खपत के लिए एक विस्तृत एवं स्थाई बाजार प्रदान करती 
है । देश की जनसख्या वी क्यशबित मे शने घने वृद्धि होते से उद्योगों में निभित 
माल की खपत की मात्रा मे भो वृद्धि होती चली जायगी। (>) धरकारी सहायता - 
कसी देश का श्रौद्योगीकरण किसी सीमा तक राजकीय नीति भ्रथवा राजकीय 
सहयोग पर निर्मेर रहता है) ब्रिटिश झासनकाल मे सरकार की प्रमहयोगी एव 
वक्षपातपूर्ण नीति के फ्लस्वरूप भारत में उद्योग-घन्धो का विकास नहीं हो सका । 
जयार झोर बेरी (7807 806 807५) के शब्दों में “भ्रभमी तक भारत मे झ्रौद्योगिक - 
विकास की समस्या भ्राथिक न होकर राजनंतिक ही प्रधिक थी ३” स्वतन्त्रता प्राष्ति 
के पश्चात्‌ भारत सरकार ने, प्रपती पचवर्षीय योजनाग्रों वे प्रन्तर्गते, उद्योगों वी 
प्रगति के लिये प्रशसनीय कदम उठाये हैं | सार्वजनिब-केत्र मे उद्योगों वी स्थापना 
के श्रतिरिक्त, भारत सरकार ने निजी-स्षेत्र के उद्योगो को भी सहायता देते वा झपूर्द 
फरणास किया है. ९ घरत प्रत्येश् इप्टियगोएण से सुरत में औद्योगीवरण की सम्माग्ना 
का भविष्य उज्जवल है । 


भारत में श्रोद्योगिक विकास का इतिहास 
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(१) सन्‌ १५५० से १६१४ तक --१७ वी और *८वी घताव्दी में हमारे 


भारत का भ्रौद्योगीकरण २७ 


देश मे कुदीर एवं लघु स्तरीय-उद्योग श्रपनी चर्मोत्कर्ष की सीमा को प्राप्त थे! उस 
समय भारत को “विश्व की औदोगिक कार्यशाला” (फ़तण्8्धाण एणाआण्फ 
४6 फ्०७१0) कहा जाता था । ईस्ट इ डिया वज्पनी और तदुपरपात्‌ ब्रिटिश सरकार 
की स्वार्थपरायस्ता से प्रेरित अवन्ध व्यापार नीति ([[.85562 फक्या८ 00॥०)) के 
कारण, देश के कुटीर उद्योगों का तैजो से पतन हुआ और सन्‌ १८८६१ तक इन 
उद्योगों का देश से नाम तक उठ गया। १६ वीं शताब्दी के तृतीय दशक (02286) 
से देश मे बुहतुस्ततीय उद्योगो की ध्रारम्मना हुई। सन्‌ १८३० के लगभग चाय के 
उद्योग को बड़े पैमाने पर सर्वेप्रथम सगठित किया गया था । फ़ैल्धी उद्योग वा प्रारम्भ 
सर्वप्रथम बम्बई मे सन १८५३ में सूत्ती मिल खुलने से हुआ । सन्‌ १८५३ से लेकर 
सन्‌ १६०० तक देश में प्नेक वस्त्र भौर झ्रूंट के कारखानो की स्थापना हुई तथा 
खानों से कोयला निकालने का कार्यारम्म भी हुआ | २० वी शताब्दी के प्रारम्म मे, 
स्वदेशी प्रान्दोलन के प्रभाववश, देश में भौद्योगीकरण को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला । 
इस प्रवधि से सादुन, तेल, दियासलाई, पेंसिल ग्रादि अवेक छोटे-डडे कारखाने स्था 

पित हुये । सन्‌ १६०४ में लोहा व इस्पात उद्योग की स्थापना हुई । डा० बुकेनन 
(07 ४४८४॥७४॥) के मतानुसार सन्‌ १८६० से लेकर प्रथम विश्वयुद्ध तज़, “सूती 
मिलो में तकुओ की संख्या दुगनी से भ्रधिक हो गई झोर करघो की राख्या चौगुनी 
हो गई, ज्ूट मिल के करघो मे ४; गुनी वृद्धि हो गई, कोयले के उत्पादन में ६ ग्रुनी 
बृद्धि हो गई तथा रेलो का विस्तार' ८०० मील प्रतिवर्ष की दर से हुमा था ।/ 
डा० सी० पी० श्रीवारतव (07 0 7, $प५958४७) के शब्दों मे, “रात्‌ १६११ 

की भ्रौद्योगिक गएना के शनुसार उस समय ७,११३ मिलों मे से केवल ४,५६६ 
धथवा ह से भी कम करखानो मे यान्त्रिक शक्ित का प्रयोग हो रहा था झौर झौयो- 
गिक जनराख्या का 5१ प्रतिशत से भी झ्रधिक भाग बागान, सूती व श्रन्य बुनाई की 
मिलो , खान थ यातायात श्रादि उद्योगों मे कार्य कर रहा था” | वस्तुत इस अपधि 

में सरकार की प्रतिफ्रियावादी नीति, पू जी का अभाव, प्रशिक्षित कर्मचारियों एव 
सुयोग्य व्यवस्थापको व प्रबत्धको के प्रभाव के काररस देश मे श्ौद्योगीकरण की-गति 

अत्यन्त मन्‍्द रही । 

(२) सन्‌ १६१४ ते १६३६ तक :--प्रथम महायुद्धकाल में भायात बन्द हो 
जाने के कारण, ब्रिटिश सरकार देश में श्रौद्योगिक विकास कौ पभोर प्राहृष्ट हुई । 
कुछ प्रान्तो मे उद्योग-विभाग (009श70९॥/ ० 770058708) खोले गये भोर 
सन्‌ १६१६ में भारत सरकार ने उद्योग-सम्बन्धी विषयों पर प्रावश्यक परामझशं देने 
के लिये एक भ्रोद्योगिक भ्रायोग (704परशश8॥) (८०एाणाइ0०7) की नियुक्तित की । 
झायोग की सिफारिशों के भाधार पर सरकार ते “भारत रक्षा अधिनियम के अन्त- 
गैत युद्ध-सामग्री के निर्माण, रक्षा एवं नियन्त्रण के लिये सन्‌ १६१७ में एक भारतीय 
युद्ध सामग्री बोर्ड (हत्या ैपाए४०० 8027) की स्थापना की। इन सब प्रयत्नो 
के फलस्वरूप सूत, जूट, लोहा व इस्पात, चमडा, ऊन, कांग्रज, रग व वानिश, तेल, 


कै भारतीय भर्वशाक्दर 


रासायनिक १दार्य तथा इन्जीनियरिं आदि उद्योग, का प्र्याप्व विकास हुमा । युद्ध 
की समाप्ति के साथ ही भारतीय उद्योगों को प्रगति भ्रवनति मे परिणित हो गई। 
अत भारत सरकार ने उद्योगो वे विकास सम्बन्धी सुमाव देने के लिये वित्त-भायोग 
(#5८०] (०शाए्म९४०॥) की नियुक्ति को । झायोग ने भारतोय उद्योगों को विदेशी 
प्रतियोगिता से बचाने के लिये दो मार्ग मपताते पर बल छाला -(म) सरकार 
द्वारा भारतीय उद्योगों को भ्र्थे-वहायता दी जाय तथा (प्रा) विदेशों से झाने वाले 
माल पर भायात कर लगा दिये जायें । ब्रिटिश सरकार ने किसी सीमा तक इन 
सुझावों को मादकर व्यवहारिक रूप दिया । फलत' चीनी, इस्पात, सूती वस्त्र, कागज 
झोर दियासलाई के उद्योग पुन तीव्रगति से प्रगति करने लगे। सत्‌ १६३२ मे 
ब्रिटिश सरकार ने एक नई नोति क्‍प्पवाई जिसके भन्‍्तगंत विदेशों से भाने वाले 
सामान पर झायात-कर म ब्रिटिश माल्त को विश्वेप छूट दी जाने लगी | प्रत* इ गलंड 
का मल भारतीय उद्योगो से पुन भीषण प्रतिस्पर्धा करने लगा। इसी काल मे 
सन्‌ १६२६ ३३ के बीच में झाने वाली विद्वव्यापी झाथिक मन्‍्दी के फ्लस्वरूप देश 
के भोयोगिक विकास पर तोत्र आघात पहुचा । 

(३) सन्‌ १६३६ से १६४७ तक *--द्वितीय महायुद्धआाल में भौद्योगिव 
उत्पादन की माय वढ जाने से भारतीय उचद्योगो दे पर्याप्त प्रगति की । सन्‌ १६४० 
में उद्योगो को नई उत्पादन विधियों भ्रयवा वेशानिक हृप्टि से सलाह देने के लिये 
एक औद्योगिक एवं वेज्ञानिक झनुसघान बोर्ड (ह#00शावक्ष 800 $0स्‍व0#0 
६१८५९३८॥ 8030) की स्थापना हुई। सन १६३६ से १६४७ तक वी प्रवधिमस 
लगभग १२ सूती वस्त्र मिलें स्थापित हुई तथा सूती वस्त्र का उत्पादन सन १६३६ 
में ४११ करोड गज से बढ़कर सन्‌ १६४४५ मे ४७० करोड गज हो गया । सन्‌ १६३६ 
से १६४३ तक की क्‍्वधि में इर्प्तत के उत्पादन में ३८ प्रतियत सीमेन्ट के उत्पादत 
मे ४५ प्रतिशत झौर चीनी वे उत्पादन म ३० प्रतिशत वृद्धि हुई। भायात भौषधियों 
का 'लगभग ७५ प्रतिशत भाग देश में ही उत्पादित होने लगा । कागज का उत्पादन 
सन्‌ १६२६ मे ६७ हजार टन से वढकर सन्‌ १६४५ में १०६ हजार टन हो गया। 

देश मे प्रौद्योगिक उत्पादन का सूचनाक सन्‌ १६३६ मे १०२७ (सन्‌ १६३४ को 
झाघार वर्ष मानकर) से वडकर_ न्‌ १६४५ मे १२० हो गया। 

(४) स्वतस्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ भारत मे उद्योगों का विकास (700४0 
एक ल0्फगादा। ग [॥वी5 शी पात॑क्ुटातंथा०८) :-देश के विभाजन वा प्रभाव 
भारतीय उद्योगो के लिये वहुत घातक सिद्ध हुआ । विभाजन में कपास के उत्पादक 
छ्त्र, सिंध भौर पश्चिमो पजाव पाकिस्तान में चले गये । फलत' सूती वस्त्र उद्योग 
के सामने कच्चे माल की पर्याप्त पूर्ति की समस्या उठ सर्डा हुईं। इर्सों प्रवार छूट गो 
उत्|ादन का लगभग ७५ प्रतिश्वत क्षेत्र पाकिस्तान मे चला गया, णव॒कि जूट वी 
लगभग सभी मिलें भारत म रह गई । झौद्योगिक विद्यास के उपायो पर गम्मीरता- 
पूर्वक विचार करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने दिसम्बर १६४७ में एक भौयो- 


भारत वा पश्ौद्योगीवररा रह 


गिक सम्मेलन ([फठए४पश ए०एक्िष्व०८) का झायोजन क्या । ६ अप्रैल सन्‌ 
१४८ को रारक्वर ने अपनी नई झौद्योगिक नोति को घोषणा की । इस नीति से 
भारतीय उद्योगों के इतिहास मे एक नये इतिहास का प्रारम्भ हम । सच १६४७ से 
लेकर सच्‌ "६५० तक देश में ओद्योगिक विकास की गति पअत्यन्त मन्‍्द रहो | सब 
१६४१ मे केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास एुद नियमन) अधिनियम [4॥60$0:65 
(॥9७८०ुएश्वर मात ए८हएशा०प) 5०] पास क्रिया । इस एक्ट के झ्न्तर्गत 
एक केन्द्रीय सलाहकार परिषद्‌ ((छआउड] 8655079 0०एएथा) की स्थापना को 
गई | इस परिपद्‌ का कार्य केन्द्रीय सरकार को प्रौद्योगीकरण में सम्बन्धित भावश्यक 
परामश दता है । प्रप्रेल सर १६५१ से भारत की प्रथम योजना कार्यान्वित वी गई । 
विगत नियोजनकाल में भारत की औद्योगिक प्रगति के विवरण को हम अध्यपन की 
सुविधा की हृष्टि से दो भागो म वाट लेने हैं - (श्र) बुटीर एवं लघु-स्तरीय उद्योगी 
की प्रगति तथा (पा) बुह॒त्‌ स्तरीय उद्योगों क्री प्रगति । 

(प्र) शिगत नियोजन काल में कुटीर एवं तथु-स्तरीय उद्योगों को प्रगति : - 
(0) प्रथम भौर द्वितीय योजनाकाल मे ग्रामो्योग एवं लघु-उद्योगो ने देश मे रोजगार 
बडाने, उत्पादन मे वुद्धि करमे और भाय के भणिक उच्चित वितरण के उदध्यों की 
दिशा मे पर्याप्त मदत्वपूरं योगदात क्या है । (७) श्रयम योजन।बधि से हाथक्रघा 
उद्योग खादों और प्रामोद्योग, रेशम, नारियल रेश , दस्तकारी भौर लघु-स्तरोय 
उद्योगों के विकास के का्पक्रमों मे सहायता करने एवं परामश देने के लिये अखिल 
भारतीय मण्डली को स्थापता करके रत उद्योगो की प्रमति के लिये एक वडा कदम 
उठाया गया । इस काल मे विकास कार्यो का एक म॒त्वपूर्णो भ्रग इन उद्योगों में लगे 
हुई शिल्पियो को विविध रूप, जैसे- प्रशिक्षण सुविधायें, तकनोकी परामर्श, सुधरे 
हुते भ्रोजार झासान किस्तो पर देने का प्रवन्ध भर बिक्री की दुका) को स्थापना 
करता आई के रूप में सहायता पहुचाना था | दूसरी योजनावधि में इन स्व में 
बहुत अधिक वृद्धि कर दी गई प्रथम और दूसरी योजना के कार्पक्रम के झन्तर्गत 
लघु एवं बुटीर-उद्योगो पर क्रमश. डरे करोड रपप्रे औौर १८६० करोड़ रुपय्रे व्यय 
किये गये । (7॥) विगत नियोजनकाल मे ग्रामोद्योगो एवं लघु-उद्योगो के उत्पादन 
में आशात्तीत वृद्धि हुई $ हाथकरघे के दस्त्र का उसपरादद सन्‌ ६६५०-५१ में ७४ २ 
करोड गज से बढकर सन्‌ १६६०-६१ में लगभग १६० करोड गज हो गया। इस 
अवधि मे लगभग ३० लाख बुनकरो को पहले से अधिक रोजगार मिला । सहकारी 
सुमित्पण, मे. हृश्यकरघों को. सख्या सन्‌ १६४३ मे. ७ लएख,. से. वटऋर, सन १६६५ के. 
मध्य तक १३ लाख हो गई । खादी (सूती, रेशमी व ऊनी) का उत्पादन सन्‌ १६५०- 
४१ मे ७० से लाख गज बढ़कर सब्‌ १६६०-६१ में ४८० लाख गज हो गया। अम्वर 
खादी का उत्पादत सन्‌ ६५४६-५७ मे १६ लाख गज से बढ़कर सन्‌ १६६०-६१ में लगभग 
२६० लाख गज हो गया । इन कार्यक्रमो से लगभग १४ लाख कातने वालो को अदा - 
राजगार मिला और लगभग १ € ज्ञाख बुनकरो व बडइयो इत्यादि को पूर्ण रोजगार 
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प्राप्त हुआ्आा (४) ग्रामोद्योगो के कार्यक्रमों से दुतती योजनावधि में लगभग ५ लाख 
शिल्पकारों ओर भावों की महिला श्रमिकों को कुछ रोजगार मिला। दूसरों योजना 
के कार्यक्रम के भ्न्तगंत ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के विकांस के लिये खादी-योजना एव 
ग्रामोद्योगो के सघन विकास के लिये एक सघन क्षेत्र योजना चलाई गई। कच्चे रेशम 
का उत्पादन सन्‌ १६५१ के २५ लाख पौंड से बढकर सन्‌ १६६० में ३६ लास पौंड 
हो गया । एक प्ननुमान के अनुसार दूसरी योजना के अन्त में इस उद्योग मे ३५,००० 
व्यक्तियों को पूर्ण रोजगार तथा लगभग २७ लाख व्यवितयों को आँशिक रोजगार 
(797६ ॥१076 8॥7709 7०१0) मिला । नारियल के रेथे कै धागे और सामान का 
लिपीत सब ६६६०-६६ मे प्रयण गोजनः के भ्रन्त के स्तर से सजा रहा) इस 
उद्योग मे इस समय लगभग ८ लाख व्यक्ति रोजगार पा रहे हैं। विगत मियोजन- 
काल में दस्तकारियों की वस्तुओं की देश श्रोर विदेश दोनो मे बिक्री बढ़ी है। एक 
अनुमान के अनुसार लगभग ६ करोड रु० प्रतिवर्ष का समान दूसरी पचवर्षीय योजना 
के भ्न्तिम ३ वर्षों मे विदेश भेजां गया। (५) दूसरी योजनावधि मे श्रनेक छांटे 
उद्योग जैसे--मशीनी झौजार, सिलाई की मशीन, विद्युत पएसे श्रौर मोटरें, साइकिलें, 
राजगीरो के श्रौजार तथा लोहे की वस्तुओं के उत्पादन मे २४ प्रतिशत ये ४० प्रतिशत 
तक प्रति वर्ष वृद्धि हुई | छोटे उद्योगपर्तिमों को किस्तो पर मशीन देने के लिये एक 
श्रौद्योगिक-विस्तार सेवा प्रारम्भ की गई जिसमे लगभग ४२ करोड रु० वी मशीनें 
उधार-क्रय (70 ?ए७7०॥५5०) की शर्तों पर दी गई । दूसरी योजनाकाल मे छोटे 
कारखानो ने निर्यात के लिये ६ लाख जोडी जूते तैयार किये। सन्‌ १६६०-६१ तक 
झौद्योगिक क्षेत्रो मे लगभग ६० प्रौद्योगिक वस्तियों (700४0570/ 0007४) पूरी 
हो गई जिनमे लगभग १,०३५ कारखाने थे भौर इन कारखानों में १३ हजार ब्यक्ति 
काम करते थे । 
तीसरी योजना का मार्ग निर्धरिश---वस्तुतः कुटीर एवं लघु-उच्चोगो के 
क्षेत्र मे नियोजन का एक प्रमुख लक्ष्य शिल्पियों को उत्पादन की नई विधि प्रपनाने 
में सहयोग देता है और इनके संगठनों को श्रधिक कार्यकुशल बनाना है जिससे 
देश की साधारण जनता के श्राथिक विकास के फलस्वरूप जो सुविधायें एवं सेवायें 
उपलब्ध हो, उनसे पूरा लाभ उठाया जा सके और कुछ श्रवधि के पश्चात्‌ यह सम्पूर्ण 
क्षेत्र आत्म-निर्भर और स्वायलम्वी वन जाएं । परन्तु इसके साथ ही साथ बच्ढे पंमाने 
की प्राविधिक वेरोजगारी (&ाशाल्क ऐगध्याए/09एश0ा४) को बचाने के लिए 
प्राविधिक परिदर्तन पर नियत्रण रखना भ्रावश्यक है। इसलिए इन उद्योगो वी समर 
याझ्रो पर पुनविचार करने श्र आवश्यक उपाय करते की भ्रावश्यक्ता है जिससे ये 
उद्योग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के आवश्यक एक अभिन्न अग के रूप मे अपना पूरा 
योगदाव कर सकें । तीसरी योजना मे प्रामोद्योणों एवं लघु-उद्योगों के कार्यक्रम में 
प्रमुख उद्देश्य इस अकार रवले गए हैं:-- (0) झिल्पक्रार वी उत्पादन क्षमता बढाने 
भौर उसे कार्यकुशल बताने, प्राविधिर परामर्स देने, वढिया भ्रौजार झोर ऋण प्रत्दि 
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की सहायता देकर उत्पादन न्यय घटाने मे सहयोग देना। (४) विपणन व उत्पादन 
में सहायता देना और मष्यस्थी द्वार विक्रय को शर्नें शनै समाप्त करना। (90 
गावों और छोटे कस्यो में उद्चगों को वृद्धि को प्रोत्माहन देना। (५) छोटे उद्योगी 
का बडे उद्योगों के सहायक के रूप में विकास करना तया (५) शिल्पियो को सहकारी 
समितिया बनाना ; इन उद्दंध्यों को प्राप्त करने के लिये तृतीय थोजनावधि मे 
मुख्य नौति द उपाय इस प्रकार अपनाये जायेंगे (73) प्राविधिक एवं प्रवन्धकीय 
कार्यकर्त्ताओं को तयथार करने के लिये तीसरी योजना म प्रशिक्षण वी सुविधाएं बढ़ाने 
का व्यापक कार्यक्रम रखखा गया है। झौद्योगिक-विस्तार तकनीक का प्रांइ क्षण देने 
के लिपे एक ग्रखिल भारतीय सस्था बताई जायगी | (॥) योजनावधि मं साधारण 
बैकिंग व भन्‍्य सस्थाझो से शिल्पकारों को ऋण देने की सुविधाशों का और भछदिक 
विस्तार किया जायथगा और उन्हे उचित दर्तों पर तथा न्यूनतम समय में ऋण दिया 
जायगा । (४) य्रोजनावाल म॑ सपुक्त उत्पादत कार्यक्रम के साधारण नियमों को 
उद्याग विशप की समस्याओं का पूरा अध्ययल झौर छातवीत करने के बाद लागू 
किया जायगा। (१५) यद्यपि व्यवहार्य सहायता के कायक्रमो वे क्रमिक विकास से 
यह (ूर्ण भाशा है कि तीसरी योजना मे कुटीर एवं लघु-उद्योगो को सरकारी सहायता 
और विक्नो मं छूट की आवश्यकता कम हो जायग्री, किर भो बुछ पारस्परिक टद्योगो 
को इस प्रकार को सहायता देते और उनम बने माल के लिये बाजार ढू ढते आदि के 
उपाय को प्रन्य लघु उद्योगों की प्रपेक्षा भधिक समय तक जारी रखने की व्यवस्था 
की जायगो । (४) तीसरी याजनतावधि म ग्रामीण क्षेत्रों भौर छोटे कस्बो मं तथा ऐसे 
कम विकसित क्षेत्रो मे जहा कुटीर एवं लघु-उद्योग खालने की स्पष्ट सम्भावनायों 
हैं, इन उद्योगों की और भ्रधिक वृद्धि को प्रोत्साहन दिया जायगा । (७) नियोजन काल 
भर सार्वजनिक एव निजी दोनो क्षेत्रों मे बडे कारखानो और छोट छोटे कारखानो में 
पारस्परिक सहयोग बढाया जायगा | (७३) योजनादधि में वर्तेमान भौदयोगिक सह- 
मारी सस्थाभो के सगठन पोर पूजी को सुटृद बनाने तथा प्रधिकाधिक शिल्पियो 
को उनका सदस्य बनाने पर जोर दिया जायगा । (५मा) योजनावधि गे इन विभिन्न 
कार्यक्रमों को चलाने वाली विभिन्न एजेन्सियो एवं मण्डलो के कार्यों में समन्‍्वम लाने 
बी व्यवस्था बी जायगी $ 
सोसरो योजना में कूटीर एय लघु स्तरीय उद्योगों के विकास के मुह्य कार्य 
ऋण इस प्रकार रखे गये है --(0) ध्यय “इस योजना मे ग्रामाद्योगो एन लघृ-उद्योगो 
के बिकास पर २६४ करोट रू० व्यय करते का भ्रस्ताव रक्खा थया है। इसके अतिरिक्त 
सामुदायिक विकास कायेक्रम[ 0०9छपप/9 0०ए८०फफ<८७६ 0५०8778095) मे भी इन 
उद्योगी के विकास के लिये २० करोड रु० की व्यवस्था की गई है। निजी क्षेत्र मे, जिन 
मे बैक भी स्रम्मिलित हैं, इन उद्योगो पर २७५ करोड रु० व्यय किये जाने का ग्रनुमान 
है । (॥) हाथ करघा भौर विद्य,त्‌ करघा उद्योग - तीसरी योजना म हाथ करधो 
पर बुनने वाले जुलाहो को पहले से अधिक काम दकर, उन्हे सहकक्‍ारों समितियों की 
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हस्सा-प्‌ जी के लिय्रे ऋण देकर और सुधरे हुए तरीको को अपनाये पर महत्व देवर 
उनकी स्थिति को ऊचा उठाया जायगा । इसके अ्रतिरिक्‍त क्रिवी-हूट भ्रादि के महत्व 
को कम करके तथा उद्योग को हृढ बनाने वाली अन्य प्रकार की सहायता देवर, 
प्रशक्त झोद्यौगिक सहकारी समितियों को सक्षम बताया जायगा। सहकारी समितियां 
में सम्निलित बुनकरो की श्राथिक स्थिति को सुधारने के लिये योजनाकाल म & हजार 
विद्यूत के करधे लगाये जायेंगे। सन्‌ १६६५-६६ मे वस्त्र के कुल उत्पादत का 
लक्ष्य ५३० करोड गज है जिपमे हाथ-करघा, विद्युत करघा पभ्रार खादी उद्योग का 
भाग ३५० करोड गज रक्‍्खा गया है। (7/) पारस्परिक एप श्रस्बर सादी --खादी 
और ग्रामोद्योग झ्योग (कताबत शव शा66 वावतब्ञाद३ टवाफत्ना७णा) ने 
सघन क्षेत्रो था ग्राम इकाइयो के रूप मे ग्रामीण विकास का जो कार्यक्रम बनाया है, 
उसी के श्रनुसार तीयरी योजना म खादी के विव्रास का कार्यक्रम रक्‍्खा गया है। 
इस कार्यक्रम में ३ हजार ग्राम इकाई खोलने दा भ्रस्ताव है जिसमे से प्रत्येक में 
१ अथवा १ से अधिक भाव होगे लेकिन जिनवी भ्रधिकतम जनसख्या ५ हेजार 
होगी ! सन्‌ १६६५-६६ म खादी का कुल उत्पादन बढ़ाकर १६ करोड गज करते 
का लक्ष्य है। (५) प्रामोद्योग --खादी और ग्र/मोद्याय प्रायोग दे सघन जनेसख्या 
वाले क्षत्रो के लिये श्रामोद्योगो के कार्यक्रम बनाये हैं जिनका लक्ष्य स्थानीय भ्रावश्यक- 
ताग्रो को पूरा करना है| ये विकास कार्यक्रम हैं -धात को हाथ से कूटने तिलहन से 
तेंद निकालने, चमडा, रगते, दियासलाई बनाने, गुड़ व खडसारी, मयुमक्सी पालन, 
ताड गुड, हाथ से कागज बनाता झादि उद्योगों के नये उत्थादन-बेख्ध खोलते तथा 
इन्हू सुधरे हुए श्रौजार देने हैं। इत कार्यक्रो। का त्तीसरी योजनाकाल में शौर भी 
पझ्राये बढाया जायगा । (५) रेशम उद्योग --योजना काल मे रेशम-उद्योग के विकास 
कार्यक्रम मे उत्पादन-व्यय मे कमी करने, उच्चित विषणान-सगठन तैयार करने, निरोग 
अण्डे >पलल्ध कराने तथा निर्यात बढाने की सम्भावनाझ्ों की खोज बरने पर बल 
दिया जायगा ।शहतूृत भौर गैर शहतूत वाली रेशम का उत्पादन सनू १६६० में 
३६ लाख पौड से वढकर सन्‌ १६६५-६६ म ५० लाख पौंड होने वी श्राशा है। 
(५) नारियल रेशा उद्योग --योजनावधि म इस उद्योग के माल का निर्यात बहने 
और सहकारी सस्थाग्रो को हृढ झावार पर संगठित करने पर विशेष बल दिया 
जायगा । ।५॥१) दस्तकारिया --अखिल भारतीय दस्तवारी मण्डल ने १२ चुनी 
दस्तकारियो के विकास के लिये जो विद्येप कायक्रम बनाये है, तीसरी योजना मं 
उन्ही को व्यवहरित करने का प्रस्ताव रक्‍्खा गया है। योजना वाल में दस्तवारी 
विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दस्तकारो को सहकारी समितियों में समठित करना, 
बाहर भेजे जाने से पहले दस्तुओ का निरीक्षण तथा निर्यात बरने वालो को ऋशा- 
सुविधा, डिजाइन तैयार करने के कैस्ध्ो की व्यवस्था, भन्तर्राज्य व्यापार को प्रोत्साहन, 
प्रशिक्षण सुविधाझो की व्यवस्था, विक्री सम्बन्धी श्रनुसन्धान भ्रौर विद्षय भण्डारा न 
प्रवन्ध और विक्री सम्बन्धी प्रशिक्षण की व्यवस्था आदि कार्य क्ये जायेंगे। 
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(श्र) लघु उद्योग. --इूसरी बोदतादधि में श्ात्रिधिकर परामर्श देने, ड्थार-वित्त और 
प्रशिनण सुवियायें, मशीतें देते, बिपणत की व्यवस्था और कच्चे-गगाव की उपतिय 
आदि की वस्वस्याः कररे के जो कार्यक्रम झ्रारस्थ कि ग्रे से, उन्हें तीसरी योजना 
में श्रौर अधिक बिस्दृत किया जायगा। इसके अतिरिक्त राग्य सखाएं इस उद्योगों 
से सम्बन् त कठिनाई से मिलने वाते कच्चे माद वे भष्ठारों बी व्यवस्था करेगी। 
(0) प्रौद्योगिस बम्तिया -सीसरी योजना म ३०० नई श्रौद्योगिक ब्स्तिया (वग्र7/०5- 
धागे &850302$) खोलने का प्रस्ताव रकदा गया है | योजना के ग्रन्दर्गत बडें उद्योगों 
के भ्राम-याम उनके सहायक के रूप में पनप सकने वादे, एक हो प्रकार के लघु 
उद्योगों की बस्तिया खोलने वा सुमभाव रदखा गया है। (5) रोजगारः-तीसरी 
सोचना में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रा मे, लघु एवं कुटीर-््यागों बे विकास कार्य- 
क्रम भ लगभग ८० लाख व्यक्तिया को ग्राशिक रोजगार झिलने तया ६ लाख 
व्यक्तियों को धूर्णा राजगार मित्रने की ग्राष्या है । 
(प्रा) विगत नियोजन दास में दृह्तस्तरीय उद्योगों की प्रगति"-- (3) 
विगत १० वर्षों म श्रौर विशेषकर दूसरी योजनावधि में वृच्दुस्तरीय उदोगों का 
बहुत लीत्ता से विकास हुआ है। फ्तत दक्ष से अनेक प्रवार के उद्योग स्थाधित 
किये गय हैं। सार्वजनिक द्षेत्र मे तीन नय इस्पात के वारखाते खोले गय हैं तथा 
निजील्‍क्षेत के उद्योगो का झ्राकार टुगना कर दिया गया हैं। विद्युत के भारी सामान, 
मारी सज्ीनरी यन्य श्रौर भारी मगीनों वो बनान वाद कारखानो की सीब डाल दी 
गईं है। रमसाउन उद्योगो म॑ उर्वेरकों और बुनियादी रसायत का उत्पादन पर्याप्त 
बढ़ाया गया है और यूरिया, पंनेसिलीत, नकली रेश्, प्रोद्यागिक विस्फोटक, रप-रोगन 
और प्रखवारी कागज जैसे नए पदारयों का भी बताना आरम्भ हो गया है, इसके 
अंधिखित श्रन्य झनेक्ो उद्योगो के उत्पादन म आाश्मातीत वृद्धि हुई है। विगत १० 
वर्षों से सगठित उद्योगों का उत्मादव लगभग दुगतां द्वो गया है और भौद्योगिक 
उत्पादन का सूचक भ्रक जो सन्‌ १९५०-५१ में १०० था, सन्‌ १६६०-६१ में 
बदकर १६४ तक पहुँच ग्रया । (0) श्रौद्योगित्र उत्माइदन में दूसरी शोर कुद कमिया 
भी दोष रह गई हैं, जंसे--स्ननू १६६०-६१ में तैयार इस्पात कया उत्पादन केवल 
२२ लाख टने था जबकि दूसरी योजना का विधारित लद॒य ४५ लाख ठन था । इसी 
प्रकार कुछ प्रन्य उद्योगों मे योजना मे निर्धारित सइय पूरा नही हो गका है । उ्दंरक 
प्रादि के रुछ महत्वपूर्ण वारखानो के पूरे होने मे भी देर लगी है ॥ (:7) विगत १० 
बर्षों मे उद्योगों को देश भर में फैलाने सम भी सफ्दता मित्री है । इस अवधि से 
सार्वजनिक क्षेत्र म अनेक कारखाने सोले गये जिनमें सभिलाई, राऊरवेला और 
दुर्गापुर में इस्पात के कारखाने और रांची मं भारो मगीत का कारखाना, भोपाव में 
विद्यूव के भारो सामान का कारखाना, नेवेलो मं लिगनाइट का कारखाना, त्रिक्री 
में रामायनिक खाद का कारपाना विज्याखापततम्‌ में हिन्दुस्तान पौत विर्मास (509- 
&प्रॉ07०8) का कारदाना, जालाहाती में कल पुर्तों का कारखाता और बर्देतात म 
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टेलोफोन-तार का कारखाना मुख्य हैं । (१४) सव्‌ १६५२ के परचातु भारी रासायनिक 
इ जीनिर्यारेग, साइकिल, चीनी, भारी विद्युत मशीनें, दवायें, कृत्रिम सिल्क और ऊन 
आदि उद्योगो के लिये विकास परिपदें (08ए४८०90०॥६ 00४०५) स्थापित वी 
गई , जिन्होन द्वितीय योजनावधि में इन उद्योगों के विकास बाययक्रम बनाने में बडी 
सहायता की है। (५) प्रथम योजनावधि में सगठित उद्योगो म॑ कुल मिलाकर ५३ 
करोड़ २० सार्वजनिक क्षेत्र मे तथा ३४० करोड रु० विजी क्षेत्र में विनियोजित किये 
गए | द्वितीय योजनाकाल में सगठित उद्योगों में कुल विनियोग सावंजनिक क्षत्र मे 
७७० करोड रु० तथा निजी क्षेत्र मे 5६० करोड रु० हुआ । 
तीसरी योजना मे श्रौद्योगिक प्राथमिकता --तीसरी थोजना के औद्योगिक 

विकास कार्यक्रम का उद्ंश्य भ्रगले १४ वर्षों मे तीव्रता से श्रौद्योगयोकरण की नीव 
डालना है । इसीलिये इस योजना मे मूल उद्योगो (9580 770050765) के विकास 
पर अ्रधिक महत्व दिया गया है। इस योजना मे इस तथ्य को स्वीकार किया गया है 
कि नये कारखानों को स्थापित करने की श्रपेक्षा वतमान कारखानो का विस्तार करना 
अधिक भ्रच्छा है वयोकि इससे उत्पादन भी श्ोघ्नता से होगा और उत्पत्ति-लागत भी 
घट जायगी । तीसरो योजनावधि में जिन उद्योगों के विकास कार्य को प्राथमिकता दी 
जायगी वे इस प्रवार है --(१) ऐसे उद्योगो को पूरा करना जो दूसरी योजनावधि में 
प्रारम्भ किये गए थे भ्रथवा जिन्हे विदेशी कठिनाइयो के कारण सन्‌ १६५७-५५ में 
रोक देना पड़ा था। (॥) भारी इ जीनियरिंग भ्रौर मशीन के कारखानों का विस्तार 
तथा उर्वरक एवं पैद्रोल के कारखानो के उत्पादन म वृद्धि करना । (70) श्रल्मुनियम, 

खनिज, तेल, घुलने वाली लुगदी, मूल कार्बनिक झौर भ्रकार्बनिक रसायन श्रौर पैट्रोल 
के रसायन तथा नए उद्योगों मे काम झाने वाले रसायन भ्रादि के कारखानो के उत्पादन 

को बढ़ाना तथा (!४) दवा कागज, कपड़ा, चीनी, तेल भोौर इमारती सामग्री श्रादि के 
उधोगो के उत्पादन मे वृद्धि करता । 

तीसरी योजना मे वृहत्स्तरीय उद्योगों के विकास के मुठ्य कार्यक्रम इस प्रकार 

हैं -(0) व्यय --त्तीसरी योजना से उद्योग एव खनिज विकारा कायक्रम पर सार्वजनिक 

क्षेत्र म १,५५० करोड रु० और निजी क्षेत्र मे १,२५० करोड रु७ वितियोग करने का 

लक्ष्य रकखा गया है। योजनावधि म॑ सरकारी क्षत्र म जो बडे उद्योग चलाये जायेंगे 

उतमे लोहा व इस्पात कारखानों की मश्ञीत, विजली का भारी सामान, मशीनी 

आजार, उर्वरक, मूत्र रसायन झ्ौर ऐसे रसायन जिनसे दूसरी वस्तुयें तेयार होती हैं, 

दवायें प्रौर पैट्रोल साफ करने के कारखाने भ्रादि सम्मिलित है। इस कार्यक्रम मे सैनिक 
कारखानो का जो विस्तार होगा उनसे भी असेनिक व्यवहार की कुछ वस्तुय, जैस -- 

मिश्चित घातुर्ये, ट्रैक्टर, ट्रक और विद्युत के उपकरण आदि तैयार किये जायगे | 

राज्य सरकारों के ग्रौद्योगिक कायक्रम इस प्रकार हैं -(म्र) मंधूर लोहा व इस्पात 

कारखाना और झाप्न कागज मिल का विस्तार करना, (झा) दुगापुर की कोफ़ को 

भट्टी को दोहरा करना तथा दुर्गापुर स कलकत्ता तक नतरों द्वास गेस ले जाना (इ/ 
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डवरक का उत्पादन बढाने के लिए एफ० ए० सी० टी० कारखाने का विस्तार करना, 
६) ट्रावनकोर-कोचोन कैमिकल्म का विकास करना तथा (ड)] दुर्गापुर बोईड आफ 
इन्डस्ट्रीज ([0णा:थएण छ०छा्े ० प्राए०5४८७) द्वारा कॉस्टिक सोडा, फैनोल, 
थैतिक एनहाइड्राइड भौर प्रन्य कार्बनिक रसायनों का निर्माण करना। (४) घात्ु 
उद्योग (अर) लोहा व इस्पात.---वीसरी योजनावधि में भिलाई, दुर्गापुर, ररकेला शौर 
मंसूर मे लोहा व इस्पात के कारखानों का विस्तार किया जाएगा तथा वोक्ारो 
(विहार) में इस्पात का नया कारसाना लगाया जाएगा। इसके श्रतिरिकत नैवेली मं 
लिगनाइट से घलने वाला लोहे का कारखाना भी खोला जाएगा । इस योजना में १०२ 
लाख टन इस्पात के ढोके ओर १५ लाख टन विक्रो के लिये लोहा बनाने का लक्ष्य 
रबखा गया है॥ इसमे से निजी उद्योग का हिस्सा ३२ लाख टन इस्पात के ढोदे और 
३ लाख टन तिक्री के लिये लोहा रक्खा गया है । (प्रा) श्रौजारों मे काम झ्ाते वाली 
मिश्चित घातु व बेदाी इस्पात --योजनाशाल म दुर्गापुर मे प्रतिदर्ष ४८ हज(र टन 
विज्येप किस्म का इस्पात बनाने वाल्रा एक कारखाना लगाया जाएगा। संनिक कार- 
खानो से भो लगभग ५० हजार टन मिश्रित इस्पात तेयार होगा । (इ] प्रल्मुनिपम - 
सब १६६५-६६ म भ्रल्मुनियम के उत्पादन का लक्ष्य ५७,५०० टन रकक्‍्खा गया है । 
(ई) तताँबा भ्रौर जस्ता --तीसरी योजनावधि म घटथिला म॑ इन्डियन कापर कॉरपो- 
रेशन के कारखाने भ इलैक्ट्रोलिटिक ताँवे का उत्पादन प्रारम्म हो जाएगा। खेतड़ी 
भौर दडीवो की घानों मे लगी भट्ठियो से भो लगभग ११,५०० टन इलेबट्रोलिटिक 
तावा प्रतिवर्ष बनाने की झ्राझा है। राजस्थान मे जावर की जरते को खानो रो उदयपुर 
की णस्ते वी भट्टी मे लयभग १५ हजार टन घातु प्रतिवर्ष तैयार होगी। (॥) इ जी- 
नियरी उद्योग -(क) ढलाई श्रौर गढाई -योजनाकाल मे सार्वेजनिक-दक्षेत्र मे मुख्यत 
भारी मशीनों के वनाने पर श्रधिक वल दिया जाएगा । इस योजना में १९ लाख टन 
भूरे लोहे की ढलाई और २-२ लाख टन इस्पात को ढलाई व गढाई करने का लक्ष्य 
रक्‍्ला गया है। निजी क्षेत्र में ढलाई प्रोर गढाई का कार्य मुख्यत मोटर के कारखानो 
में झोर कामज, चीनी, सीमेट और सिलाई की मश्ञीवों के कारखानों में होगा। (ख) 
कारखानों को मशीनें --सार्दजनिक क्षेत्र मे रांची में भारी मशीनों को बनाने का, 
दुर्गापुर में खानो और विद्युत की भारी मझ्ञीतो को बनाने का तथा भोपाल में विजली 
के भारी सामान बताते का कारखाना लगाया जाएगा भारी मशीनों के कारखाने मे 
प्रतिवर्ष १० लाख टन इस्पात की मझीनें वन सकेगी । खानो की मशीनों वे कारखाने 
में प्रतिवर्ष ४५ हजार सन माल बनेगा ३ विद्युत के भारी साभाव के बारखावो से 
विद्यु त-यत्जो का निर्माण होगा जिससे सब्‌ १६७६१ से लेकर प्रतिदर्ष विजली बनाने 
की क्षमता २० लाख क्लिोवाट बढती चली जाएगी। (ग्) मज्ञीनो श्रौजार -सन्‌ 
१६६०-६१ में $ करोड रु० के मूल्य के मशीनी औजार बनाये गए । तीप्तरी योजता 
में ३० करोड रु० के मूल्य के मशीनी प्रौजार बनाने का लक्ष्य रक्खा गया है । इसके 
भव्रिरिक्त लगभग ५ करोड रु० के मश्नीनी झौजार छोटे कारजानों मे बनेंगे | साववे- 
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जनित क्षेत्र में हिन्दुस्तान मशीन टृह्स श्रीर प्राया हत्य कारखानो का विस्तार किया 
जाएगा, राची में एक नया भारी मशीन बनाने वा कारखाना सोला जाएगा तथा पजाव 
में हिन्दुस्तान मशीन हृह्स वी समानता का वारसाना पोला जाएगा। (प) परिवहन 
का साप्तान -तीसरी योजनावधि म सार्वजनिक क्षेत्र मे विद्युत व डीजल के इ जिन 
बनाते तथा विज्याखापत्तनम्‌ के जहाज कारसाने वा विस्तार करने की व्यवस्था की जाएगी 
तथा कोचीन में एक जहाज-निर्माण वा कारखाना सोला जाएगा । इस योजना मे प्रतिवर्ष 
१ लाख मोटर गाडियां शौर ६० हजार साइक्लि, स्टूटर व तीन पहिये वाली गाडिया 
बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। (५) रसायन शोर सम्बस्यित उद्योग (व) 
उर्वरक -तीसरी योजना मे सन्‌ १६६५-६६ तब १० लाख टन नवजनयुदत, ४ लास 
टन पोटाश्य युक्त तथा ४ लाख टन फॉस्पेटयुक्त उ्वरकों के उत्तादन व! लक्ष्य रक्‍्या 
गया है| योजनावधि में सरकारी झ्ौर निजी दोनों क्षेत्रों मे रासायनिक उर्बरकों के 
उत्पादन के लिये नये कारखाने पोले जायेंगे। (स) गघक वा तेज।ब, फास्टिक सोडा 
झौर झोड! ऐश.-ती मरी योजना में १७ ५ लाख टन गधर, '४ लास टन बास्टिक मोठा 
तथा ५३ लाख टन सोडा ऐश वे' उत्पादद का लक्ष्य रकखा गया है। कास्टिक सोडा 
श्रौर सोडा ऐश दोनौ की धृर्ति मे तीसरी यीजरा वे श्रन्त तक आत्म निर्भर होने वी पूर्ण 
प्राश्वा है। (ग) कार्बनिक रसायन -योजनावाल में ४० कार्यनिक रसायनों यो बनाने 
की व्यवध््या वी जाएगी जिनका कुल उत्पादन २४५, १६० टन होगा | (प) पैद्रोल की 
सकाई -हमारे देश में रब १६६५ तर ११७ लास टन पैद्रोलियम वी भ्रायश्ययता वा 
श्रतुमान है ) इस यमय देश में का (पानो वी पट्रोल़ साफ बरने की क्षमता ५६ ताप टन 
है । यह श्राशा की गई है कि नूनमती और वरौती के सरकारी वारपानो वे' पूरा द्वो जाने 
पर देदा म पैट्रोलियम पदार्थों वा उत्पादव ७६ लाख टन हो जायगा। तीरारी योजना- 
बध्ि में २० लाप टन क्षमता का तैल सफाई का तीसरा कारणाना गुजरात में सौगा 
जायगा । (ह) प्रन्ण >तृतीय योजना वात में प्राश्नप्रदेश के सनततगर मे कृत्रिम (9) 
धाथाल) दवाओं का कराना, ऋषिवेश के पास ऐन्टीयायोडिक दवाग्रों वा कारसाना 
और केरल में फोटो वैमिफल का वारखाना सोला जायगा। इन कारसानों वे श्रतिरियत 
निजी कारखानों में जो दवायें बनेंगी उतयो मिलाकर तीसरी योजना वे भ्रन्त तेज हमारा 
देश सुस्य-मुख्य दवाओ्ो में श्रात्मनिर्भर हो जायगा। तीसरी योजना में ८५५ हजार टन 
प्लाह्टिक और १०५ लाख टन सीमेट के उत्पादन वा लक्ष्य निर्धारित विया गया है । 
(४) स्यवहार की वरतुश्नों सम्यस्धी उद्योग (7) वस्त्र -चीयरी योजना से ९२० वरोड गज 
वस्तोत्पादन वा लक्ष्य रक्‍्या गया है। इसमे से ८५ करोड गज वस्त्र के निर्यात वा लक्ष्य 
रक्‍खा गया है | कपडे बी मिलो का उत्पादन बढ़ाने के सिये योजना काल से २५ हजार 
स्वचालित क्रघे तगाग्रे दायेगे तथा मिलो में तकुओ की रास्या सन्‌ १६६०-६१ में १२७ 
खास से बढाकर सन्‌ १६६५-६६ में १६५ लाख करदी जाएगी। (से) नकली रेशा- 
दूसरी योजता के प्रन्त में रेयने श्रौर स्टैपिल उद्योग वी क्षमता १० करोड़ पौँड थी 
जो रानू १६६४-६६ के अ्रन्त तथ बढ़ावर २१५ बरोड पौंड बरदी जाएगी। (ग) 
कायन झोर घतवारी कायज-इस यमय कागज उद्योय वी उत्पादन क्षमता ४ १ साप 
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टन है. जिसे बढावर तीसरी योजना के ग्रन्त तक ८ २ लाख टन कर दिया जायगा। 
योजनाकात में ग्रखवारी बागज वी उत्पादन क्षमता ३० हजार टन से बढ़ाकर १४५० 
हजार टन कर दी जायेगी। (घ) चोनो --तोसरी योजना में प्रतिवर्ष ३५ लाख टन 
चीनी बनाने का लक्ष्य रतखां गया है । कुल उत्पादन का २४ प्रतिशत भाग सहवारी 
वारखौनों म उत्पप्त क्यि जाते का भनुमान है (ड) तेल्--तिलहन और नारियल के 
तैल का उत्पादन सन्‌ १६६५-६६ तक २६ लाख टन हो जायगा | योजनावाल मे 
बिनौते के तेव के उत्पादन का लक्ष्य १ लास ठव तथा खली से तेल वे उत्पादन वा 
लद्ष्य १ ६ लाख टन प्रतिवर्ष रवखां गया है। (७) भ्रौद्योगिक उत्पादन में फुल वृद्धि 
इस प्रकार यह श्राशा की गई है कि श्रौद्योगिद उत्पादन बा सूचक श्र क सन्‌ १६६४- 
६६ मे ३२६ हो जाएए जा कि (सव्‌ १६५०-५१ वा। प्राघार दर्प मानकर) सब्‌ 
१६५५-५६ म १३६ झ्रौर सन १६६० ६१ म १६४ था। 
िप्कप--स्वतस्थता प्राध्ति के पश्चात्‌ भारतीय प्रर्य-भ्यवस्था में श्रौद्योगिव 
विकास थी गति अत्यन्त तीम्र रही है श्रौर इसम थाडो बहुत श्रगेषरुपता व विभिन्नता 
भी भाई है। फ्लत शभ्राज भारत नी गणना विश्व के ८ बड़े श्रोद्योगिष देशी भ॑ 
थी जाती है । एक्षिया महाद्वीप म जापान वा छोडवार भारत श्रौद्योगिवा क्षेत्र म 
अप्रगण्य है। परन्तु देश वी विस्तृत श्रावश्यवताओ और चिपुल प्राहृतिक साधनों को 
देखते हुये, हमारे देश की श्रौद्योगिक पूर्ति श्रपूरण एव श्रपर्याप्त है। भारत की कुल जन 
सख्या का कैवल ३ प्रतिशत भाग ही उद्योगों म लगा हुप्रा है। हमारे दश वे झ्ौधो- 
गिक विकास के दो मस्य दोप हैं -(0) देश मे उत्पादक एवं उपभोग्य वस्तुओ वे' 
उद्योगा बे विकास मे सन्तुतन स्थावित नहीं हो सवा है तथा (॥) देश के विभिन्न 
भागो में सन्‍्तुलित औद्योगिक विरुणस नहीं हो सका है । 
भारत में भनद पश्रोद्योगीकरण के कारण (0980563 ता (6 8]09 व 

एपशष॥! ?708/०58 ॥ 7908)--स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले भारत के प्रौद्योगिव 
पिछडेपन के मुख्य कारण इस प्रवार थे-- (श्र) प्रिटिश सरकार की स्वार्थपूर्ण मुक्त- 
व्यापार (४०० 7790) नीति, (प्रा) झ्रौद्योगिवः उत्पादन वी पुरातन व प्रवुशल 
प्रणाली, (इ) सावंजनिक्‌ क्षेत्र मे भौद्योगिक विकास दा परूरणंतया प्रभाव तथा (६) 
मशीनों वे' लिये विदेशी निर्भरता । विगत नियोजन काल मे देश से भ्रौद्योगिक विफास 
की मन्द गति के मुद्य कारण इस प्रकार रहे हैं--(१) पृ'जी का प्रभाव-भारतवा सियो 
वी बचत करने पी इच्छा व शकित भ्रपेक्षाइत् बहुत कम है। इस रामय घरेलू बचत 
बी दर राष्ट्रीय श्राय का केवल ८ ५ प्रतिशत भाग है। श्रत नियोजन के वायंक्रमो 
वो पूरा करने के लिये, देश को वाह्य सहायता पर निर्भर रहना पढ़ता है। (7) 
शस्ती एफ के; शफ़्नों; का प्रणए---टगारे, देश के सेद राग झा भ्रशफ्म है. साथ, 
सूर्य शक्ति व वायु शक्ति वा प्रयोग “नही के बरावर दै। श्रव तक अधिवाश रूप से 
उदोगो के सचालन म कोयला शत का प्रयोग क्या जाता रहा है जिसवी उत्पादन- 
लागत बहुत श्रधिक है। यद्यपि देश म विद्यूत शवित वे' रूप भ सस्ती चालक-शर्ित 
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उत्पन करने की झपूर्व सम्भावना है, परन्तु अभी तक इस दो मे अधिक प्रगति नहीं 
हो पाई है। आशा है कि भविष्य मे जल विद्यूत शक्ति की उत्पादव-भमता बढाकर 
दश के उद्योगों को सस्ती चालक झक्ति मिल सकेगी। (»!) मूलभूत उद्योगों का 
श्रभाव-- किसी देश का औद्यागिक विकास प्रधानत मूलभूत उद्योगों (8480 वगञ075 
॥7765) के विकास पर अवलम्बित होता है | हमारे देश म इस्पात, सोमट, इ जीनियरिंग 
भारी रासायनिक तथा पू जीगत वस्तुओं (८8४४ 00०05) के निर्माण क उद्योगों 
का समुचित विकास नही हो पाया है। झाश्ा है कि भावी योजनाञों मे इस द्षोत्र मे 
समुचित प्रगति हो सकेगी और इस तरह देश के औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ं 
अभाव की पूत्ति हो सकेगी । (९) तकदीझी कर्सचारियों एवं सुयोग्प सगठन कर्त्ताप्रों 
का श्रमाव- विगत वर्षों म तकनीकी कर्मचारियों एवं सुयोग्व प्रतनन्धवी का भ्रमाव 
देश के श्ौद्योगिक विकास मे एक मुख्य बाधा रही है । सावजतिक द्षोत्र में उद्योगों के 
सवालनार्थ भारत सरकार को ऊ चे-ऊ चे वेतन देकर विदेशी तक 'ैक बुलाने पढ़ते हैं । 
तीसरी पचवर्षीय योजना में कर्मंचारियो के प्रशिक्षण के व्यापक कार्यक्रम के परिणाम- 
स्वरूप, भविष्य में कुशल कार्यकर्त्ताश्रों एव सुयाग्य प्रवन्धकों की सब्या म पर्याप्तग 
आने की पूणा सम्भावना है। (५) श्राघुनिकोकरए के कायक्र्म की धीमी गति 
हमारे देश मे नये उद्योगों के स्थापित करने वी आवश्यकता के ाथ ही साथ चीनी. 
जूट झौर वस्त्र उद्योगो मे आधुनिकीकरण (१०००७&८७७०॥) को प्रघान आवश्य- 
कता है। वियत वर्षों मे इस क्षत्र मे जो कदम उठाये गये है वे अपर्याप्त हैं । इसीलिय 
इन उद्योगों म॑ लागत व्यय बहुत ऊचा हैं और यह स्थिति इन उद्योगों के विकास मे 
मुख्य बाधा है। (५7) भ्रौद्योगिक वित्त की समस्या-- भारत भ श्रौद्योगिक साख वी 
आवश्यकता की पूर्ति करने वाली सस्थाओ का अभाव-सा है। देश के व्यापारिक बे कस 
उद्योगों को वेब अल्पकात्ीन ऋरा ही दे पाते हैं। यद्यपि विगत नियोजनकाल में 
आओद्योगिक वित्त की पू्ति के लिये अतेक वित्त निम्रमो की स्थापना की गई है, त्तवावि 
देश के उद्योग धत्धो को विशाल वित्तीय आवश्यकता को देखते हुये ये यय माघन 
मंगण्य हैं। च्वू कि वित्त उद्योगो के विकास म प्राणाघार का काय करता है, इसीलिय 
हमारे देश मे इसकी अ्रपर्थाप्त पूति के कारण श्रौद्यगिक विकास की गति प्रत्यन्त मन्द 
रही है। (श॥) भारत सरकार की कर नीति व ध्रम-नीति - विगत वर्षों मे भारत 
सरकार द्वारा लगाये गये व्यय-कर (०४ ५प्७ 795), उपहार कर (06६ 7०%) 
सम्पदा-कर (7546 779) तथा धन-कर (५४८७७ 795) आदि प्रत्यक्ष करी को 
भरमार से निजी क्षेत्र मे पू जी-सचय के मार्ग म दीव्र वाधा पहुची है | कुछ विचारकों 
का मत है कि भारत सरकार द्वारा भ्रपनाई गई श्रम-नीति, जिसम उद्योगपतियों को 
अ्रमिको की दशा सुधारते ठथा उनके लिये महंगाई भत्ता व बानस देन को व्यवस्था 
करना आनिवाय कार रिया है, सिजी क्षेत्र भ ओजश्यरीिणक फियाएत भी सीट के अल्य 
गत्पावरोधक रही है । वस्छुत सरकार की कर-नीति एवं श्रमननीत्ति बी ?स प्राघार 
पर आलोचना करना अधिक उपयुक्त नहीं है । श्रमन्तीति वे अन्तर्गत श्रमिका का दी 
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गई सुविधाओं का श्रमिकों की कार्यक्षमता पर उत्तम प्रभाव पड़ेगा जिससे उत्पादन में 
वृद्धि होगी भौर अन्तत उद्योगपति ही इससे लाभान्वित होगे । जहा तक कर नीति 
का सम्बन्ध है, देश मे सरकार वे बढ़ते हुये कार्यों के. लिय वित्तीय व्यवस्था बरतने 
तथा समाजवादी नमूने के समाज (500क्का50९ ?गाथा। 0 502टा9) की स्थापना 
करने के लिये यह सर्वथा उपयुक्त ही है। (५४०) परिवहन के साथनों की प्रपयध्तिता- 
यद्यपि विगत निपोजन-काच से देश से परिवहन रास्वस्धी सुविधाशों मे पर्याप्त बुध 
हुई है, परन्तु देश के विशाल दोश्रफल तथा श्रौद्योगिक विकास वी श्रावश्यकताओं की 
हृष्टि से, थे सब सुविधायें नगण्य ही हैं ॥ यही नही, देश के समरत भागों मे परिवहन 
के साधनों का सन्तुलित विकास भी नही हा पाया है। फतत भारतीय उद्योगों वी 
आशातात वृद्धि म पर्याप्त बाघां पठी है। (7४) सास्ान्तिक बाताबरणा-हमारे देश मे 
प्रबन्तित जाति-प्रथा एव सयुन-वरिवार प्रथायें झ्राद्यागिक विकास वी मन्द गति मे 
मुख्य बाघक रहो हैं । इन भ्रसाओं वे कारण भारतीय श्रमिक मे प्रगतिश्नी्षता की 
प्रवृत्ति पाई जाती है। सथुक्त परिवार प्रथा ने नागरिकों मे उत्तरदायित्व की भावना 
एवं साहस को नष्ट बरके उद्यमकर्त्तौओे का झ्राये वढन से रोका है। उत्तराधिकार के 
नियमों ने पू जो के विगठन का मार्ग खोलकर देश में पू जी सभ्य के मार्ग में वाधा 
पहुँचाई है । श्रत॒ देश के सामाजिक पर्यावरण (श्ाशाणायध्गा) से भी औद्योगिक 
विकास म वाभा पड़ी है। (४) भारत सरकार की प्रौद्योगिक नोति--स्वतन्त्र उद्यम 
प्रणाज्ञी के पक्षपातियों का मत है कि भारत सरकार वी औद्यागिक नीति और सन्‌ 
१६५४१ के उद्योग (विकास एवं नियमन) भ्रधिनियम ने स्वतन्त्र उद्यमवर्त्ताओ को ' 
निराध्ित क्या है जिससे धौद्योगिक उनति के मार्ग म_ मुख्य बाधा पड़ी है। वस्तुत 
भारत सरवार की भ्रौद्योगिक नीति को श्रौद्योगीकरए के मार्ग म वाघक मानना दोप- 
पूर्ण है। यह एक व्यावहारिक नोति है तथा इसमे निग्री एवं सार्वजनिक दोनों दोत्रो 
को पर्याप्त महत्व दिया गया है । यही नहीं, निजी क्षोत्र के उद्योगो के विकास के लिये 
मरकारी सहायता का प्रावधान (श०५४०7॥)) भारत सरकार वी श्रोद्योगिस नीति बी 
उदारता, व्यावहारिक्ता एवं विकास्रोन्मुख़ता का परिचायक है (20) विदेश्ञी पू जो की 
अपर्पाप्त उपलब्धि--हमारे देश भ श्रौद्योगिक विकाप्त वे लिये भ्रभी तक पर्गाप्त 
मात्रा मे विदेशी पूजी उपलब्ध नही हूँ। सकी है । चू कि देश को अनेक प्रवार की 
भशीनों के लिये विदेशी भ्राथात पर निर्भर रहता पडता है, जिनकी पूर्ति बेवल विदेशी 
पू जी के द्वारा ही की जा सकती है, इसलियग्रे विदेशी पू जो की भस्ामयिक (छ20- 
20९॥9) एव प्रपर्याप्त ([790०9०७।७) उपलब्धि के कारएः देश के भ्रौद्योगिक विकात 
मे भ्रतिश्चितता वा घातावरण रहा है, जिससे श्रौद्याधिव' विकास वे! मार्भम म वहूत 
बाधा पहुची है। भाशा है वि भविष्य भ पर्षाप्त मात्रा में विदेशी पू जी मिस सकते वर 
आद्योगिक विकास को अ्धित्र गति मिलेगी | 
भारत मे त्तीद्रगति से औद्योगीक रपा के लिप्रे छुकछाव (5028८/0078 एि 
फ़द 8०७४8 [90089079॥5490०॥ 5 390$8) --देद में तीब्रयति से ओद्योगिव 
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विकास के लिये कुछ मुख्य सुकाव इस प्रकार हैं-- (।) पू'जो निर्मास मे वृद्धि -- 
झ्ौद्योगिक वित्त की समुचित व्यवस्था के लिये पृ जी निर्माण मेवृ द्वि की जानी 
चाहिये । देश की जनता को बचत के लिये प्रोत्साहन देना चाहिये। ग्रौद्योगिक 
सस्थाओं की दीघंकालीन एवं मध्यकालीन साख-यूर्ति के लिए वित निगमो के कोपो और 
कार्य-क्षेत्र मे वृद्धि की जानी चाहिये । व्यापारिक बैंको को औद्योगिक इकाइयों की 
अल्पकालीन एवं मध्यकालीन साख-ओआवश्यकताओ की पूर्ति अपेक्षाकृत भ्रधिक 
मात्रा में करनी चाहिये । (४) प्राकृतिक साधानों का समुचित उपयोग -हमारा देश 
खनिज पदार्थो की दृष्टि से स्वंसम्पत्त है। भ्त इनके समुचित उपयोग की व्यवस्था 
करनी चाहिये । देश म उपलब्ध जल साधन से सस्ती विद्युत द्क्षित उत्पन्न करनी 
चाहिये तथा झौद्योगिक विकास की हृष्टि से वत-सम्पत्ति का ययेष्ट विदोहन करना 
चाहिये (ग) पर्चिहुन के साध्नों का विस्तार -देश में औद्योरिव उत्पादन 
की खपत,के लिये, सस्ते परिवहन के साधनों का होना वाछनीय है। भ्रत झौद्योगिक 
केद्रो तक कच्चा-माल पहुँचाने तथा उद्योगों द्वारा निमित माल को देश के भ्रत्यक 
भाग में पहुचादे के लिये, सस्ते एवं हुतगांमी परिवहित के साधनों का विकास किया 
जाना चाहिये । (7५) श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि --श्रमिको की कार्यक्षमता 
मे वृद्धि करते के लिये, उनका णीवन-स्तर ऊचा उठाना चाहिये। उत्पादन काय॑ म 
पूर्ण झूजि दिलाने के उद श्य से श्रमिकों को प्रवन्ध मे साभीदार बनाना चाहिपे। 
इस प्रकार श्रमिकों को कार्यदुशल बनावर दक्ष में तीव्रगति से झ्रौद्योगिक विकास 
#किया जा सकता है। (४) सावजनिक क्षेत्र मे उद्योगो का विकास --भारत के भावी 
औद्योगिक ढाचे मे सार्वजनिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण भाग होना चाहिये। बस्तुत 
सार्वजनिक क्षेत्र वे उद्योगों की सफलता पर ही भारत का भविष्य निर्भर है। दश 
मे समाजवादी नमूदे के समाज ($०लथ्माधध० ए2007 ० 500९३) की स्थापना 
के लिये, यह एक महत्वपूर्णं कदम है । झत सावंजनिक क्षात्र मे उद्योगो की काय- 
कुशलता के स्तर का सुधारा जाना भरत्यावश्यक है। (५) विदेज्ञों पू जो को प्रोत्सा- 
हम --विदेशी पू जी को देश मे आक्ण्ति करने के लिय, अनुकूल परिस्थितिया 
उत्पन करनी चाहियें। विदशी पू जी का उपयाग केवल अधिक तम उत्पादक उद्योगों 
में ही किया जाना चाहिये । [0५) निजी क्षेत्र के हृष्टिकोरा से परिव्तेन की प्रावश्पकत-- 
देश के श्रौद्यागिक विकास के लिए सार्वजनिक और निजी दोनो क्षेत्रों म पारस्परिक 
सहयोग एवं समन्वय होना अति आवश्यक है ॥ दोनो क्षत्रो के ही उद्योगों का समान 
महत्व दिया जाना चाहिये | सरकार का निजी क्षत्र का भी पूर्ण ब्राप्माहन एव प्रथ॑- 
सहायता देनी चात्यि । (५ए, श्राधुनिकीकरशा के कार्यक्रमों की गति को ततीब्र 
करना --चीनी, जूट, सूतीवस्त भ्ौर ग्रन्य एुराते कारखानों म पुरानी किस्म की 
मशीनों को नई मशीनों से विस्थापित करना चाहिय। औद्योगिक आधुनिक्ीकरण की 
गति को तीब्रतर करने के लिय, वित्त निगमो का उद्यायो के साधना म वृद्धि करनी 
चाहिये । 
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भारत में उद्योगो के राष्ट्रीयकररा की समस्या 
(एफणाशा) ० िन्राणाबरा5त्रॉउणत जी तठघर565 ॥ प्रितेत्न) 

उद्योग के राष्ट्रीयररण का ग्रव ()थध्यातएड़ ०ी 'िलाताभाइवाणा 
पृ॥058065) - सम्राज में समाजवादी सगठन की स्थापना निश्चय ही एक सचयी 
प्रक्रिया है। श्रौद्योगिक राष्ट्रीयकररा इसी प्रक्रिया का एक 'प्रभिन्न भ्रग है। ' जब 
किसी देश की सरकार झशपने देश के किसी उद्योग का व्यवस्थापन झौर सचाल्म 
स्वय करती है तथा निजो क्षेत्र (2४७0७ 5९०००7) में इरा उद्योग क व्यवस्थापन 
एल विकास कफ लिय लशामात्र मी अवसर नहीं छोडतो तब ऐसी स्थिति को अमुक 
उद्योग का राष्ट्रीयकरण! फहते हैं ।” झ्नन्‍्य शब्दा मे रारकार हारा किसी उद्याग वा 
पूातया सचालत और नियल्तण्प दी उद्याग का राष्टीयकरण कहलाता है। 

भारत से उ "गों क राष्ट्रीयकरणा के पक्ष मे तक (#ाहणालाए5 णि 
पबा।णाब540 ० ]60507८5 ॥0 ]9675) -हमारे देश म उद्योगों पे राष्ट्रीय 
करण के पश्ष मे कुछ तक इस प्रकार हैं --(/) उद्योगों का राष्ट्रीयकरए जनता त्र॒क 
शासन ष्यवस्था के अ्रनुरूप है--उद्यागों कराष्टीयक्रएा के समर्थको का मत है कि 
भारत म उद्योगा वा राषण्ट्रीयकरण प्रजातान्तिक शासन अंणाली के भ्रधिव तिक्ट है। 
बस्तुत प्रजात-त्र की यह माँप है कि देश की समस्त सम्पत्ति पर सम्पूणा जनता का 
अधिकार हाना चाहिये, कसी ब्यद्तित «शेष का नहीं। (॥) सरकार जोखिम 
उठाने में ्रधिक समर्थ है--भारते म औद्यागिक राष्टीयकरण के पक्षनुमोदको 
का मत है कि सरकार प्रव्यक्तिवादी होते के कारण, किसी उद्योग मे जाखिम उठाने 
के लिये प्रपेक्षाकृत प्रधिक समर्थ होती है। प्राय व्यक्तिगत उद्यमी ग्रधिक जोखिम 
वाले व्यवसायो म भ्रपनी पूजी निवेश (!706807087) नदी करते । श्रत जिन 
उद्योगों मे अधिक जोखिम की सम्भावना है, उतका सचावन केवल सरकार द्वारा 
ही सुगमतापूर्वक किया जा सकता है । (॥॥) पृ जीवादी शोषश का प्रन्त --उद्योगो 
के राष्ट्रीयक रणा से न केवल श्रमिका का शोपए ही बन्द हो जायगा वरन्‌ एकाधि- 
कारी व्यवस्था के अन्तर्गत पाये जाने वाले सबटो से उपभोक्ता वर्ग का भी छुटकारा 
मिल सकेगा | इस मत के विरोध म यह तक दिया जाता है कि चू कि उद्योगों के 
राष्ट्रीयकरण की व्यवस्था म॑ राज्य ही एकमात्र स्वामी होता है, इसलिये इसमे 
एकांधिकार और भ्रष्टाचार की ग्यधिक सम्भावना रहती है। परतु वास्तव में राज्य 
का उद्दंदय नागरिकों की भलाई होता है । अत औद्योगिक राष्ट्रीयकरण की अवस्था 
में गुकाधिकारपूर्णा भ्रष्टाथार की सम्भावना करना राबधा अनुचित है । (/४) झाविक 
विषमताका श्रन्त -उद्योगो का राष्ट्रीयकररण भारत म सामाजिक एव झाधथिम विपमता 
को ययास्तम्भव कम करने म॑ महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा क्योकि इस स्थिति म 
उद्योगा से जा कुछ लाभ प्राप्त होगा उसका उपयोग भी सावजनिक हित मे किया जा 
सकेगा । (५) निग्नोजक की प्रगति मे सहायक -भारत की पंचवर्षीय योजनाग्रा की 
बुनियादी धारए। ठझ मे समाजटाटी व्यवस्था का निर्माण करना - है। इस योजना के 
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मुत्र उद्दे इय देश की द्रुत गति से ग्राथिक समृुतत्त, रोजयार का विस्तार, न्याय का 
वितरण, आय और घन के वितरण की असमानताओं में यथासम्भव कमी श्रौर भ्राध्कि 
झक्ति के सन्केद्धण को रौकना है | वस्तुत* भारत मे नियाजन के इन मूल उहध्यो 
तक पहुँचने मे उद्योगो कर राष्ट्रीयकरण एढ़् प्रौथन्िक दक्ष है। चूकि राष्ट्रीयकरण 
की स्थिति में उत्पादत-कार्य जाता की माग को सामने रखकर किया जाता है, व्यक्ति- 
गत उद्यमी की तरह अधिकतम लाभ पाने के उद्देश्य को सामने रखकर नही किया 
जाता, इसलिये देश मे अत्युत्पादन /0:5-[॥०0फएलाणा ) अथवा न्यूनोत्पादन (ए066- 
97००४०॥०॥) की सम्भावित समस्याग्रो को दूर करने तथा देश का नियोजित ढग से 
विकास करने के लिये, उद्योगो का राष्ट्रीयक्रण अति प्रावश्यक है । (४०) जनता का 
सहयोग---जनतन्त्रीय झआदर्शों और रचनात्मक कार्यों को परम्परा वाले विकासोन ख 
देश मे, सामाजिक और श्राथिक उद्देदयो की प्राप्ति के लिये, जनता के सहयोग वा 
सर्वोच्च स्थान है। वस्तुत, राष्ट्रीयकरण की स्थिति मे निर्धारित कार्यक्रमों को पुरा 
करने में जनसहयोग की अपेक्षा करना भ्रधिक सम्भव है, क्योकि इस स्थिति में जनता 
यह समभती है कि देश के उद्योगा का विकास उसकौ अपनी ही समुश्नति है। (५४) 
प्रनुसघान को श्रधिक सम्म!वना-किसी देश को प्रोद्योगिक प्रगति _(प८०॥0३९० ै०ै- 
४३॥०८९०७॥) नवीन आविष्कारों वी बडी सख्या से प्रतिलक्षित होती है ॥ भौद्य गिक 
अनुसंधान पर व्यय करना, देश की सम्रद्धि में वडा और स्थाई योग देना है। चूकि 
अनुसधानकार्य झत्यधिक खर्दीला होता है, इसलिये व्यक्तिगत उद्यमी ग्रनुसधान को 
प्रोत्साहन देने मं असमर्थ होता है । परन्तु सरकार के सामने यष्ट्रद्वित का व्यापक दृष्टि- 
कोण होता है झ्ौर वह अधिक साधन-सम्पन्न होती है, इसलियें भ्रौद्योगिक अनुसघान 
को प्रगात की सम्भावना, उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की स्थिति में ही पूरी हो सकती 
है । (/५) श्रम-सुरक्षा व भ्रम कल्पाए स्वतन्त्र उद्यम पद्धति सम झ्धिकतम लाभ 
थाने को प्रवृत्ति के कारण, उद्योगपति श्रमिकों का अधिकवाधिक शोपण करत है तथा 
उनकी सुरक्षा एवं कल्याण की दृष्टि से कोई कार्य प्राय नो करते हैं। परन्तु सरकार 
के सामने श्रम-कल्याण का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है जिसकी पूर्ति उद्योगों के राष्ट्रीय- 
करण की स्थिति मे अधिक सफलतापूर्वक की जा सकती है। (५) मूल उद्योगों का 
सामरिक महत्व - लोहा व इस्पात, अस्त्र दस्त एव गाला बारूद तथा रेल, वायु याता- 
यात एवं समुद्री परिवहन वा सामरिक (युद्ध सम्बन्धी) हष्टिकोरा से बहुत महत्व होता 
है | ध्यक्तिगत साहसी द्वारा इन उद्योगो का विकास, राष्ट्रह्डित की दृष्टि से, बष्टप्रद एव 
हानिकारक मिद्ध होता है । ऋत राष्ट्रीयकरण के समर्थकों का मत है कि देश की सुरक्षा 
के लिये इन उद्योगी का राष्ट्रीयकरण एक अनिवाय दक्षा है। (»। उद्योगों का प्रति- 
नथघीकरख-हेभारे देश म चीनी, सूती वस्त्र एवं पटसत आदि उद्योगो मे अभिववीक रण 
(एथा०णाध्याध्थ्धणा) की अत्यन्त आवश्यकता है । चूंकि अभिनवीकरण के भन्तगत 
पुरानी मशीनों को हटाकर आधुनिक्तम मशीनें लगाने मे झत्यधिक व्यय की आवश्य- 
कता होती है और इस घ्यय को सहन करने को सामथ्यं भारतीय उद्योगपतियों 
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में नही है। इसलिये इस हृष्टि से उद्योगों का राष्ट्रीयकरण प्त्यन्त महत्वपूर्ण है। (हा) 
प्राकृतिक साधनों की घुरक्षा-भारत में उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के समर्यकों का कहना 
है कि चूँकि देश भे खनिज वन, आदि प्राकृतिक साधन सीमित माता में उपलब्ध हैं । 
इसलिये इनका उपयोग भ्रधिक तियाजित एवं मितव्ययी ढग से क्या जाता चाहिये। 
लवकि प्रमुक उद्योगो पर व्यक्तिगत उद्यमियों का नियन्त्रण होता है, तब स्वभावत 
बे इनका ऐसे तरीकों से उपयोग करते हैं वि उन्हे ग्रध्कि से झ्धिक लाभ प्राप्त हा 
सक्के। फलत सामाजिक ह्कोण से प्राह्ृतिक्त साथनों का दुस्पयोग होता है। 
इसके विपरीत दश के प्राकृतिक साधना पर राजकीय स्वामित्व वा श्रनिवार्य 
परिराणम यह होता हैँ कि इवका प्रयाग ऐस योजवावद्ध ढग से किया जाहा है कि 
इनक उपयोग कसी एक वग के लाभ के लिये नहीं बरन्‌ सम्पूणा समाज क लाभ के 
लिये किया जाता है। (४0) देश फे समस्त क्षेत्रों का सन्तु्ति विकस “-चू वि 
स्वृतनत उद्यमो, अध्किध्कि लाभ पाने के ध्यय स, उद्योग घन्धो को स्थापना ८श के 
उन क्षतों मं करते हैं जिनम उतके लिये अधिक सुतभता एवं श्रनुव्रलता होती है, इस 
लिये इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ है कि जयकि वृद्ध क्षेत्री मे तो ग्रत्यधिक 
ओऔद्योगीकरण सम्मव हो रुका है, तव अ्रन्य बुछ क्षेत्र विल्दुल ही पिछड़े हुए रह गये 
हैं । ग्रत देश के कम विकप्तित क्षेत्रो के श्रौद्योगीक्रण वी हृष्टि स उद्यागों के राष्ट्रीय 
करण की नीति अपनाना अ्रति झ्रावश्यक है। 
भारत में उद्योगों के राष्ट्रीयकरश के विपक्ष में तर्क (#2णाशा।5 
8809 )१४७098॥$800॥ ०0 _[)6050१65 ५७ 0043) .--व तक मुख्यत्त इस 
प्रकार हैं. - (7) जनततान्व्रिक व्यवस्था का विशेधी -- भारत भ यद्यागों के राष्ट्रीय 
कर/ग॒ के विपक्षियों का मत है कि उद्योगों का राष्ट्रोय4 रण व्यवितगत स्वतन्त्रता 
तथा नागरिकों के मौलिक अभ्रधिकारों को महत्त्वहीन बना देता है। श्रौद्योगिक 
राष्ट्रीयक रण जनत्तान्विक पद्धति से आये चजकर साम्यवाद यी स्थापना में एव महत्य- 
पूरा कदम है। (॥) कार्यक्रुधलता पी रामस्पा --औद्योगिक-क्षेत्र थे रार्कारी प्रवेश 
के विरुद्ध एक प्रवल तर्क मह दिया जाता है कि सरकारी सस्थायें उद्योगों के वबार्य 
का संचालन बुशलतापूर्वक नही कर सकती । जिन उच्चोगो में प्राइवेट व्यक्तियों का 
स्थाभित्व एव श्रवन्ध होता है उनमे भपेक्षाइव अ्रधिक कार्य-कुशलदा पाई जाती है । 
इसके प्रनेक कारण हैं... (प्र) चू कि प्राइवट व्यक्ति हानि के भय और लाभ की 
भ्राञ्या से प्रेरित होकर कार्य करते हैं, इसलिये सम्भावना यही रहती है कि वैतनभोगी 
सरकारी अधिकारियों की अपेक्षा वे अधिक प्रेरणा और योग्यता से काय करेंगे 
(भरा) क्सी उद्योग वी उन्नति और सफलता के लिये जोखिम उठाना भ्रति पग्रावक्यक 
होता है । परन्तु यह देखा जाता है कि सरकारी अधिकारी साधरणतयां जोखिम 
उठाने वे लिये अनिच्छुक ही रहते हैं । (इ) सरकारी उद्यगो के प्रवन्धकों तथा प्रन्य 
कर्मचारियों का छुनाव भी उनकी व्यापारिक योग्यता को देखकर नही किया जाता 
वरन्‌ राजन॑तिक दलवन्दी के आधार पर क्या जाता है तथा (ई) लालफीदाशाही 
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और फाइलिंग व्यवस्था के कारण कार्य करने की सरकारी रीतिया बहुत भ्रकुशल 
और शिधिल होती हैं। (07) साधनो के स्वामाविक प्रवाह में क्षण चूकि 
प्राइवेट व्यक्ति निजी-हिंत (50७ [7(८७!) को प्रेरणा से कार्य करते है, इसलिये 
उनके द्वारा उद्योगो मे आथिक सा।नो का स्वमेव ही सर्वश्रेष्ठ ढंग से उपयोग हो 
जाता है। स्वतन्त्र प्रतियोगिता के अन्तर्गत साथनो वो जिस ढंग थे उत्पादन-कार्य मे 
लगाया जाता है, वहां से यदि उनको स्थानान्तरित कर दिया जाये, तव इसका परि- 
णामर यह होगा कि उससे प्राप्त कुल सन्दुष्टि तथा कुल कल्याण का योग प्रपेक्षाइत 
कम हो जायेगा । भ्रत उद्योग-धन्धो म॑ साधनों के कुशलतम उपयोग वे लिये, झौद्यो- 
गरिक राष्ट्रीयकरण एक आवश्यक बुराई है । (१४) श्रमिकों के सम्बन्ध --उद्योगो 
के राष्टीयकरण को स्थिति मे एक महत्वपूणा कठिनाई श्रमिकों के सम्बन्ध' के बारे 
मे उत्पन हो जाती है । जहा तक व्यक्तिगत उद्योगों का प्रदन है उनमे सरवार सदैव 
ही एक निष्पक्ष तीसरी पार्टी के रूप मे मध्यस्थ का कार्य कर सकती है, श्रमिकों व 
मालिकों के बीच सघर्य की स्थिति उत्पत होने पर उनम वीच-बचाव करा सकती है 
और यदि आवश्यक हो, तब उत पर ग्रपना निर्णय भी लागू कर सकती है । परन्तु सर- 
कारी उद्योगों भें स्थिति एकदम विपरीत होती है । इसमें श्रमिको के भगड़ो म॑ सरवार 
स्वय भंगडे से सम्बस्बित एक पार्टी होती है। फलत इस स्थिति में भगडो का सुज- 
माना बहुत कठिन हो जाता है। (५) फीगत सम्बन्धी नीतियाँ --उद्योगों के 
राष्ट्रीयकररण् के विपक्षियों का मत है कि जब व्यवितगत उद्यम के स्थान पर सरकारी 
उद्यम की स्थापना की जाती है, तब कीमतो की स्वय सचालित मूल्य पद्धति कार्य करता 
बन्द कर देती है अ्रववा उसका महत्व बहुत कम हो जाता है। इसका परिणाम यह 

होता है कि औद्योगिक उत्पादन की मात्रा के विषय मे था वस्तुझो की कीमत निर्घा- 

रित करने के विपय मे सरकारी अ्रधिकारियों द्वारा मनभादे निग्णंय किये जाते हैं । 

(श) क्षतिपूर्ति कौ समस्या --हमारे सविधान में हम बात का स्पष्ट उल्लेख है कि 
सरकार व्यकिदिंगत सम्पत्ति को केवल उसकी उचित क्षतिपूर्ति करने के पदचाव्‌ ही 
हस्तगत कर सकेगी । श्रत यदि सभी उद्योगों को सरकारी स्वामित्व म॑ लिया जाय, 

सब उद्योगपतियों को धतिपूर्ति (207 7०0$80/07) वे रूप मे बडी भारी रकम देने की 

समस्या उठ खडी होगी । यही नही एक ओर इस क्षतिप्रूरतति के भर को वहन करते 

की क्षमता, जनता या सरकार या इन दोनो में न है श्रौर दूसरी प्रोर राष्ट्रीय- 

करण से समाज में एक ऐसे वर्ग का जन्न हो जाग्रेगा जो केवल सूदखोरी द्वारा ही 

अपना जीवन व्यतीत करेगा ॥ श्रत भारत म उद्योगों का राष्ट्रीयकरगा न तो वाछतीय 

है और न यह सम्भव ही है + 

निष्कर्ष -भारत में उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष और विपक्ष में दिय 

गये उपरोक्त वाद-विवाद से यह स्पष्ट है कि समस्या के समाधान वे लिये पूर्णतया 

मिद्धान्तवादी या कट्टरतापूर्ों खूख नही अपनाना चाहिये । वस्तुत देश वी वर्दमान 

परिस्थितियों म समस्त उद्योयो का राष्ट्रीयक रण न॑ तो सम्भव है ओर ने वाद्चनीय 
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ही है । श्रत जब कभी किती उद्योग या उद्योगों के किसी एक वर्ग के राष्ट्रीयकरण 
का प्रश्न उत्पन्‍्द हो, तब देश की समस्त प्रचलित प्ररित्यिदियो को देखते हुये ही 
तत्सम्वन्धी निर्णय लिया जाता चाहिये । उद्योगरो के राष्ट्रीकरण का निर्शांय करत 
समय उत्पादिता (श०१ए८४शा३), कार्य बुशलता (ह70०॥०५), वित्त (#॥ 87०७), 
त्तकनीक (]6०४09००), कर्मचारी वर्ग (?८5०॥९) तथा सामान्य सामाजिक हित 
(6श0्ाक्ष॥| 80९००] ॥/६7८४0) झ्ादि बातों को अवश्य हृष्टिगत रखना चाहिये । 
भारत सरकार की सद्‌ १६४८ की झोद्योगिक नीति म मिश्चित प्रय॑ व्यवस्था (? !ए९त 
&०००४7५) अ्रपनाई गई थी । यद्यपि सन्‌ १६४६ की नवीन भ्रोद्योगिक नीति के 
अनुसार देदा म समाजवादी नमूने के समाज ($०८क्षाप्राट एशलग्र त॑ 5०2९५) 
की स्थापना के लिये उद्याया के संचालन मर सार्वजनिक-क्षेत्र कों अधिक महत्व 
दिया गया है, तथापि स्वतन्त॒उद्यगर्कर्साझो को पर्याप्त रबतन्त्रता दी गई है । पश्रत 

चर्तमान झौर निकट भविष्य मे भी, भारत सरकार की नीति देश के समस्त उद्यागो के 
राष्ट्रीयकरण के पक्ष म नही है । 


ज+ ० +« 
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(50९ 7.शाह्‌९ 50॥28 ॥7075065) 


प्रावकथन :--भारत मे प्राइ्वतिक साधनों कौ प्रचुरता के कारण, ग्रौद्योगिक 
उनति की पर्याप्त क्षमता है । भारत इस्पात, विद्यूत, ई घन और श्रन्य मूल-पदार्थ 
अपेक्षाकृत कम लागत में पैदा करने दी क्षमता और देश में ही इनके लिय 
बढती हुई बडी भाग हाते के कारण, देश मे आवश्यक मशीनें और प्रनेक प्रकार का 
रासायनिक, विद्युत एवं इ जीदियरी का माल तेयार क्या जा सकता है | इनके फ्स- 
स्वरुप देश में मध्यम व लघुस्तरीय उद्योगी के विकास को बल मिलने तथा शहरी और 
गमीशण क्षेत्रों म रोजगार की सुविधायें वड्ने की अपूर्व सम्भावनायें हैं। श्रत देश में 
एवं एकीइत भ्रौद्योगिक सरचना ([हाल्ट्रा४८्त ]ठ0च्रागंव 80000ए6) का 
निर्माण करने और तुलनात्मक हृ्टि से लाभपूर्स श्रौद्योगिक उत्पादन वा विवास करने 
की परमावश्यक्ता है । इसलिय कम पूजी और माध्यामिक वस्तुश्नो बे उद्योगो को 
ध्यान में रखते हुये इस्पात, कोयला, विद्यू त, तेल और मशीन निर्माण जैसे उद्योगों को 
विश्येप रूप से प्राथमिकता देकर, देझ् बी ग्रात्म निर्भर एवं प्रात्म-पर्याप्त बनाना 
अपेक्षित है । वस्तुत कृषि वी प्रगति श्र मातवीय साधनों का विकास, ये दोनो ही 
उद्योग की प्रगति पर निर्भर करते हैं। इसलिये कृषि और उद्योग, विक्ाम वी भ्रक्रिया 
के अभिन्न भ्रग समझे जाने चाटिये तथा योजनाबद्ध विकास द्वारा वृहत्‌-स्तरीय उद्योगों 

का क्षेत्र-त्रिस्तार किया जाना चाहिये । 

(१) सूतो वस्त्र उद्योग 
(९०० 765६९ ॥0075075) 

चतंमान स्थिति एबं महत्व --भारत वे संगठित उद्योगों में सूती वस्त्र 
उद्योग का स्थान सर्वप्रथम है॥ यह देश कर सबसे बडा उद्योग है। हृषि वे पदचान्‌, 
सर्वाधित व्यकितियों को रोजगार देने वी हृष्टि से, इस उद्योग का द्वितीय स्थात है । 
आज विद्व में अ्रमेरिका को छाडकर सूती वस्त्रोत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है। 
सन्‌ १६६० के प्रारम्भ में देश भर में कुल ४5८३ सूती वस्त्र मिलें थी, इतमे में १६१ 
क्ताई की मि्ते और २६२ क्‍्ताई-बुनाई दोनों कार्य करने वाली मिश्नित मिलें 
(0०७97०आ 05) थी । वस्तुत पूजी के वितियोग, रोजगार श्र राष्ट्रीय-प्राय 
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में योग देने की दृष्टि से, सूती वस्त्र उद्योग देश का मुख्यतम उद्योग है। इस उद्योग 
मे लगभग १२२ करोड रुपये की पू जी लगी हुई|है श्नौर लगभग ६ लाख व्यक्ति 
रोजगार पाते है। हमारे देश से सूती वस्त्र का निर्यात इन्डोनेशिया, श्रास्ट्रलिया, 
न्यूजीलेप्ड, फिवलेड आदि देशो को किया जाता है। केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों 
रीवा उद्योग से, विभिन्न करो के रूप मे लगभग ४० करोड रुपये की वापिक आय 
॥ 
के सक्षिप्त इतिहास --भारत का सूती वस्त्र उद्योग अति प्रादीन काल से ही 
विश्व में बहुत ख्याति प्राप्त कर चुका था। १७वी और श८्वी शताब्दा मं भारत 
से विदेशों को बड़ी मात्रा म यूतती वस्व॒ का निर्यात किया जाता था । देश गे झाधु 
निक ढ ग॒ का प्रथम सूती वस्त्र का कारखाना सव्‌ १८१८ मे कलकत्त के पास थुसरी 
नामक स्थान पर स्थापित हुभा । परस्तु इस उद्योग का वास्तविक प्रारम्भ एवं प्रगति 
सन १५५४ म॑ वम्बई मे सूती वस्त्र को मिल स्थापित हो जाते के साथ हा हुई। 
तद्पंइचात्‌ बम्बई और उसके प्रास पास इस उद्याग का विकास होता चला गया 
तथा सूतो कपडे की मिले अहमदाबाद, शो वापुर, कानपुर, मद्रास एवं नागपुर प्रादि 
स्थानों मे चालू की गई । प्रथम मद्दायुद्ध काल म संनिक प्रावशयकताप्रों की बढती 
हुई भाग को पूर्ति के लिये सरकार ने इस उद्योग को भ्रनेक प्रवार से सहायता देकर 
प्रोत्साहित किया । युद्ध समाप्त होने के पश्चात्‌ इस उद्योग के लिये सकट काल को 
आरम्भना हो गई | वस्व की मांग, कपास के मूल्यों सं भयानक घटा-बढी, श्रमिकों 
को व्यापक हडताजलें, जापानी माल से घातक प्ररिस्पर्धा, विदेशी विनिमय की दरा 
में परिवर्तेत आदि कारणों से इस उद्योग को पर्याप्त क्षति हुई परत भारत सरकार 
ने सन्‌ १६२७ मे सूतीवस्त्र उद्योग को सरक्षण प्रदान किया जिसके भनुसार विदेशी 
बस्तर पर श्रायात-कर लगा दिया गया। द्वितोय महाबुद्ध काल में इस उद्योग को 
विकास का स्वर्णावसर प्राप्त हुआआ । इस काल में सूतो वस्त्र को मांग में अत्यधिक 
श्रृद्धि और सुदा-स्फीति (09007) के कारण वस्त्र का मूल्य बहुत बढ गया। झत 
भारत सरकार ने सन्‌ १६४३ में सूती वस्त्र के मूल्य, उत्पादन एवं उपभोग पर 
जियन्‍्त्रए॥ लगा दिया, जो जुलाई सन्‌ १६५३ में हटाया गया। सन्‌ १६४७ में 
सरकार ने इस उद्योग पर से सरक्षण भी हटा लिया। देश के विभाजन से भारतीय 
सूती वस्त्रोद्योग को तीद्र झ्राघात पहुचा। विभाजन मे लम्बे रेशे वाली कपास के 
उत्पादन के दो प्रमुख क्षेत्र सिंध ओर पश्चिमी पजाब, पाकिस्तान मे चले गये । फलत 
भारत लम्बे रेशे वाली कपास का आयातकर्ता बन गया। 
पंचवर्षोषय योजनाओं के श्रन्तगंत सूती वस्त्रोद्योग का विकास 
(१) प्रथम पंचवर्धाय योजना -प्रथम योजना के धारम्म में देश भर में कुत्त 
३७८ सूती वस्त्र मिले थी। इनमें से १०३ कताई मिल भोर २७५ कताई-बुनाई की 
ज़िश्षित मित्लें भी। इन समस्त मिलो में लगभग १०,६४२,२४१ तकुए और 
१६४,४ (१ करचे थे। सन्‌ १६५०-५१ में सूती वस्त्र का उत्पादन ४६९१ ७ करोड़ 
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गज था | योजना प्रायोग्र ने प्रथम योजना म सूती वस्त्र उद्योग के विकास का वारये- 
क्र दो आधारो पर निर्धारित किया -- (0) देश पर्याप्त मात्रा में सूती वस्त्र वा 
निर्यात व रता रहे तथा (॥) देश के झान्तरिक उपभोग के लिये पर्याप्त मात्रा में वस्त्र 
उपलब्ध होता रहे । इस योजना में सूती वस्तोयोग के विकास का भार निजी-क्षेत् 
(९408 5०207) पर छोड दिया गया। याजना ग्रायोग (?]गणाड़ ऐशाप- 
8800) ने प्रथम योजना के श्रन्तर्गत ४,७०० मिलियन गज सूती वस्त्र वे उत्पाइन 
तथा १,७४० मिलियन पौंड सूतोत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया। भारत सरकार 
ने सूती बस्त के निर्यात व्यापार को बढाने के लिये, सुझ्गरव देते के उद्दंदय से, श्रपहूवर 
सन्‌ १६५४ में सूती-वस्त्र निर्यात प्रोत्साहन समिति (00080॥ 'रक्तताढ एफ्तण7 
ए0०श्राणधणा 00790॥66) की नियुक्ति वी। सन्‌ १६४२ में सरकार में सूतो-रत्र 
मिलो तथा शविति व हाथ करघों की विभिन्न समस्याओ्रो पर विचार करने के लिये 
कार्वे कानूनगों समिति ([(शाए८-९६0७॥8० व&छतवा6 छापा 00६६९) की 
नियुक्तित की । समिति ने आ्रागामी वर्षों मे वस्त्र वी सागर वी वृद्धि को हृष्टिगत करते 
हुये कुछ सुभाव इस प्रकार दिये --()) यूती वस्त्र दी माग में वृद्धि की पूर्ति दवित- 
चालित एव श्रच्छे ढग के हस्त चालित करपो द्वारा भ्रधिक उत्पादन बटके पूरी होनी 
चाहिये । ()) भविष्य मे नई बुनाई मिलो को स्थापित करने की झाज्ञा नहीं मिलनी 
चाहिये। (0) प्राच हजार सादे करघो को स्वचालित (70078) करपो से 
प्रतिस्थापित करना चाहिये । (६) बरतंमान १३ लाख हस्तचालित करघा को दायित- 
चालित क्रघो में बदल दना चाहिये तथा (५) सन १६६० तक वस्त्रोत्पादन वे 
कुछ थ्रश को हाथ करधो एवं शक्ति चालित करघो के लिये सुरक्षित कर दना 
चाहिये | प्रथम योजनावधि में सूती वस्त्र मित्रो ने प्राशात्तीत प्रगति की | सन 
१९५५-५६ में सूती वरनत्न का कुल उत्पादद ६८७ ५ करोड गज तथा सूत का कुल 
उत्पादन १६७ करोड़ पौंड था। इस प्रवधि में प्रति ब्यक्ति वस्त्र का औरातन 
उपभोग सन्‌ १६४०-५१ में £७ गज शे बढवर सत्‌ १६५५-५६ में १५९५ गज 
हो गया । योजनाकाल में सूती वस्त्रोत्पादन में मिल, हाथ करघा भौर शवित-करघा 
तीनो क्षेत्रो में वृद्धि हुई । सन्‌ १६१४-५६ में हाथ-करघा का वस्त्रोत्यादन १५० 
करोड गज था जो सन १६५० के उत्पादन की वुलना में लगभग दुगुना था। इसी 
प्रकार शॉक्त करघा का वस्त्रोत्पादन सनू १६४५० से १७४४५ करोड़ गज से वढकर 
सन्‌ १६५५ मे २७ ३ करोड गज हो गया। योजनावधि मों कपास के उत्पादन 
भी पर्याप्त वृद्धि हुई | कपास का उत्पादन सतू १६५०-५१ से २६७ लास गांठ से 
बढकार सन्‌ १६५५-५६ मो ४३ लाख ग्राठ हो ग्रया। प्रथम योजना से सूती वस्त्र 
के द्गापिक निर्यात का प्रद्माव १०० बरोड गज लेगाया गया था। सनू ६६५०-२१ 
में सूती वस्त्र के निर्यात की मात्रा १९७ करोड गज से बढ़कर सन्‌ १६५५-५६ म 
६८० बरोड गज हो गई। 
(२) द्वितीय पचवर्धीय योजना -- इस योजना से ८५० करोड़ गज सूती वस्त्र 
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एवं १,६४० करोड पौंड सूत के उत्पादन का सक्ष्य निर्धारित किया ग्रया। योजना 
श्रायोग ने सन्‌ १६६०-६१ तक १८४ गज प्रति व्यक्ति औसत वस्त्र उपभोग का 
अनुमान लगाया तथा ५५ लाख गाँठ कपास के वापिक उत्पादन काल क्ष्य रकखा | 
भारत सरकार ने सब्‌ १६५८ म श्री डो० ए० रमन (0 8 एथणाक्षा) की अध्यक्षता 
में वस्त्र उद्योग की जाच के लिये सूती वस्त्र जाच समिति (॥छ6 शाध्रणा॥ 00- 
ग्ध56) को नियुक्षित की । समित्ति ने कुछ सुकाव इस पकार दिये -(3) जस्त्रोद्योग 
पर से उत्पादन-कर (7%0056 0०५) को और कम किया जाता चाहिये। (7) सूती 
वस्त्ोद्योग के नवीनीकरण (!१४(॥07020729॥07) बरने के विषय पर राष्टीय हित एवं 
उद्योग के हित की दृष्टि से बिचार करना झत्यावद्यक है। ग्मत वस्त्रोद्योग की तोद्रगति 
से नवीनीकरण की नीति नही भपनानी चाहिये । (५४) बस्वोत्यादन म बृद्धि करने के 
लिए १३ हजार अतिरिक्त स्वचालित करथे स्थापित करने चाहिय । जाच समिति के 
सुझावों को मात्यता दने के लिये भारत सरकार ने जुलाई सन्‌ १६५८ मे वस्व्रोद्योग 
पर उत्पादन-कर म पुने कमी कर दी जिससे उद्योग को समस्या सुलभने म पर्याप्त 
सहायता मिली | सन्‌ १६५६ श्रौर १६६० में क्रश ७५०० और १,८०० स्थचालित 
करघे लगाने की भ्रनुमति दी गई। सन्‌ १६६०-६१ म सूती वस्त्र का उत्पादन ७४६ ७ 
करोड गज भर | सन्‌ १६५६ और १६६० में क्रश ७४८ मिलियन मीटर गज ओर 
६३८ मिलियन भौटर गज वस्त्र का निर्यात किया गया। इस भ्रकार नियोजन के १० 
बर्षों मे सूती वस्त्र के उत्पादन मे ६१ ६% वृद्धि हुई | द्वितीय योजनावधि मे कपास का 
अत्पादन सन्‌ १६५५-५६ म ४३ लाख गाँठ से बढकर सद्‌ १६६०-६१ म ५१ लाख 
गाँठ हो गया । 

(३) हृतीय पथवर्धोप पोजना -इस योजना म ६३० करोड गज सूती वस्त के 
उत्पादन का लक्ष्य रक्खां गया है। इसमे से ८५५ करोड गज वस्त्र निर्यात के लिये 
होगा। अमुक ६३० करोड गज के लक्ष्य मे से ३५० करोड गज वस्त्र हाथ करषा, 
विद्यूत्‌ करघा और खादी उद्योग द्वारा उत्पादन का अनुमान लगाया गया है! वस्त्र 
मिलो का उत्पादन बढाने के लिये, योजनावधि मे २५ हजार स्वचालित करघे लगाये 
जायगे। तीसरी योजनावधि के श्रन्त तक मिलो मे तकुवो की सल्या १६५ लाख कर 
दी जाएगी, जो कि दूसरी योजना के अन्त मे १२७ लाख थी । तीसरी योजता मे प्रति 
व्यवित भ्रौसत वस्त्रोभाग का श्रतुमात सन्‌ १६६०-६१ मे १५ ५ गज से बढाकर १७ ४५ 
गज लगाया गया है । इस योजना में कपास के उत्पादन का लक्ष्य सन्‌ १६६०-६१ मे 
५१ लाख गाँठ से बढ़ाकर सत्‌ १६६५-६६ म ७० लाख गाठ रक्‍खा गया है। 

सूती वल्त् उच्योग की सुख्य समस्याएं एवं उपचार -सूती वस्त्रोद्योग की प्रमुख 
सम्रस्यायें (ए४०७।८७७) एवं उनके उपचार (८०९१॥७४) इस प्रकार हैं --(0) प्मि- 
नवीकरण की समस्या --ढितीय महायुद्ध काल मे सूती वस्त्र मिलो मे अ्रत्मधिक माता 
मे उत्पादन किये जाने से मद्चीगों की पर्याप्य घिसाई हुई परन्तु नई सशीनो की ग्रापात 
की कठियाई के कारण मशीनों का सामान्य अतिस्थापन नही हो पाया। उसी समय से 
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वस्त्रोद्योग मे पुरानी मशीनों के प्रतिस्थापन वो समस्या बनी हुई है। श्रत सूती वस्त्र 
मिलो वी उलादव-क्षमता में वृद्धि लाने के लिये ग्रमिववीकरण (२॥07शा2व009) 
को नितान्त आवश्यकता है। परन्तु अभिववीकरण के मार्ग में दो कठिनाइयाँ 
हैं --(भ्र) देश में पुरानी मशीनों को नई मशीनों से प्रतिस्थापित करने वे लिए पर्याप्त 
मात्रा मे पूजी का प्रभाव है। हप का विपय है कि इस समय राष्ट्रीय शौद्योगिक 
विवात नि।म (धर/णा॥ |4080शथे 0०:0०79कश0॥ (07907800॥) की प्रोर 
से नई मशीनें लगाने के लिये पू जी की व्यवस्था वी जा रही है। इसने श्रतिरिक्त सूती 
वस्त्र मिला को भी अपने दीघकालीन कोपों एवं लागो से भी प्‌ली प्राप्त करवे नई 
मझीनो के लगाते को व्यवस्था करनी चाहिये । मई सन्‌ १६६० के एक श्रनुमात के 
प्रनुप्तार सूती वस्त उद्योग के श्रभिनवीकरण के लिये कुल १८० बरोड ₹० कीं ग्राव- 
इयकता है जिसमे से केवल ८० करोड २० ही स्वय उद्योग द्वारा दिए जा सकते हैं। 
(शा) प्रभिनवीकरए। से सम्बन्वित दूसरी समस्या इससे होने वाली श्रमिकों वी वकारी 
है। इसलिये अभिनवीकरण का एक ऐसा क्रमिक कार्यक्रम टनादा चाहिए विःइस 
कार्यक्रम से जितमे श्रमिक वेरोजगार हो उन्हें कोई दूसरा रोजगार दिया जा सके । इस 
सम्बन्ध में सूती वस्त्र जाँच समिति ने भी यही सुभाव दिया है कि ग्रभिनवीकरग) से 
पूर्व, प्रत्येक विषय पर राप्ट्रीय हित एवं उद्योग के हित को दृष्टिगत, करके विचार 
किया जाना चाहिये तथा नवीतीकरण वा कदम तीव्रगति स नहीं उठाना चाहिये ! 
(७) विदेशी प्रतियोगिता --भारत के सूर्ती वस्त्र उद्योग क द्वूतगति से विकास वें 
मार्ग में विदेशी प्रतियोग्रिदा एक प्रधान बाधा है। विदेश-स्थित सूती वस्श्र मिलों में 
भ्राधुनिकतम मशीनें उपलब्ध हैं और लम्बे रेशे वाली कपास की प्रचुरदा है। इसलिए | 
चीन, जापान और पाबिस्तान झादि देश अपने न्यूलोत्पादन-व्यय के कारण भारते की 
बेसन मिलो की पुरानी मशीनों से निश्चित माल से प्रतियोगिता करने मे सफ्ल हो जाते 
हैं। वस्तुत देश के सूती वस्त्रोद्योग को लाभदाय+ ह्थिति म रखते के लिए विदेशी 
निर्यात में वृद्धि होनी भ्रत्यावश्यक है । भ्रत विदेश्ञी प्रतिस्पर्धा वां सामना करने वे 
लिये और अपने निर्यात बाजारों को बनाये रखने के लिये, देश वी सूती वस्त्र मिलो 
की कार्यक्षमता बढ़ाई जानी चाहिए । इसके लिय पुरानी मशीनों का प्रतिस्थापन तथा 
अ्रभितवीकरण और श्रमिक्रो की कार्यक्षमता मे वृद्धि अत्यावश्यक है । इसके श्रतिरिक्त 
विदेशों में पर्याप्त विज्ञापन एव प्रचार तया प्रिदेशी वाजारा का श्रष्ययत भी आव- 
इयक है | (॥॥) कच्चा साल --देश वे विभाजन के पश्चात्‌ भारत में लम्बे रेशे वाली 
कपास वी अपर्याप्तता हो गई है। विभाजन में कपास उत्पादन के दा क्षेत्र मिघ झौर 
प० पंजाब पाविस्तान में चते गय | अठ मिलो को पूरे वर्ष चालू रफने के लिय, देश 
को ऊँचे भाव पर कपास का भायात करना पडता हैं जिससे वस्त की उत्पादन-लागन 
भी ऊरची हो जाती है। वस्तुत भारतीय सूर्ता वस्तोद्योग की आ्शातीत प्रगति के 
लिय, लम्बे रेशे वाली कपास का उत्पादन बढाया जाना चाहिए । (५) अवुद्यल एवं 
ग्रलामधद मिलो को समध्ष्या --भॉरत मसूतो वस्त्र वे अनेत कारसाते ग्रनाविक 
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आकार के हैं । इन कारखानो का आकार अत्यन्त छोटा है। फलत इनमे बडे पैमाने 
के उत्पादन की झ्राम्यास्तरिक (ग्गाधया॥) एवं वाह्य (छाव्यव) बचत (5णए७7$) 
प्राप्त नही होती जिससे इनका उत्पादन-व्यय अपेक्षाकृत अ्रधिक होता है। वास्तव में 
अ्रनाधिक आकार की इन मिलो मे आवश्यक विस्तार एवं सुधार करके उन्हे कुशल एव 
लाभप्रद बनाया जाना चाहिए । (५) मिल, हाथ-करधा एवं शाक्ति-करघा के उत्पादन 
में सामस्जस्थ को समस्या - हमारे देश म सूती वस्त्र का उत्पादन मिल, हाथ-करघा 
एवं श्क्ति-करघा तीन साधनों द्वारा होता है। इन तीनो साधनो के उत्पादन मे सम- 
न्वथ की भ्रति आवश्यकता है । भारतीय सरकार, मुख्यत रोजगार की मात्रा की दृष्टि 
से, हाथ-करघा उद्योग के विकास एव प्रगति को प्रोत्साहित कर रही है। सरकार ने 
हाथ-करघा उद्योग के लिये कुछ क्षेत्र सोमित किये हैं। साथ ही, सरकार ने मिलो में 
बनाये गये वस्त्र पर एक विशेष-कर (८८$$) लगाया है, जिससे प्राप्त घनराशि को 
हाथ-करधा उद्योग के विकास पर व्यय किया जाता है। तीसरी पचवर्षीय योजना मे सूती 
बस्त्रोत्पादन के निर्धारित लक्ष्य मे से एक बडा भाग, हाथ करघा उद्योग के लिये सुर- 
क्षित कर दिया गया है। यद्यपि वृहव॒स्तरीय सूती मिलो एवं लघुस्तरीय हाथ करघो 
की पारस्परिक प्रतियोगिता को समाप्त करने के लिए, भारत सरकार द्वारा उठाये गये 
ये कदम प्रत्मन्त महत्त्वपूर्ण हैं, तथापि इनसे गिल उद्योग को हानि होती है ग्रौर उत्के 
प्रसार पर रोक लगती है । वस्तुत उत्पादन के उचित सामे-कार्यक्रम से हाय-करघा 
एवं मिल उद्योग की प्रतियोगिता को कम किया जाना चाहिए । श्रत सूती वस्च्च उद्योग 
के तीनो उत्पादन-साधनों मे पारल्परिव सामन्जस्य स्थापित करना चाहिए। (७) 
सरकार की कर नीति ---भारत सरकार की सूती वस्त्र मिलो पर ऊचा उत्पादन-कर 
(8९४४५ 850३8 0709) लगाने की नीति, सूती वस्त्र मिलो के विकास भें एक 
बाधा रही है। ऊ चे-उत्पादन कर को छुकाने के पश्चात्‌ उद्योगपतियों की लाभ की 
मात्रा बहुत कमर हो जाती है और उनके पास मशीनों के प्रतिस्थापत आदि के लिये 
पर्याप्त धनराशि नही बच पाती है। ग्रत सरकार द्वारा अपत्ी कर-मीति उद्योग के 
हिंतो को घ्याग भे रखकर बनाई जानी झत्यावश्यक है । फिर भी देश के तीव्र आर्थिक 
विकास मं सरकार के बढते हुये सक्रिय थ्रागदान के लिये, सूती वस्तोद्योग पर करा- 
भार (छप्चा60॥ ० 7856$) की पूर्णतया उपेक्षा नही की जा सकती। (५॥) भ्रनु- 
सधान -वस्तुत सूती वस्त्र ज॑से संगठित एवं प्रतियोगी उद्योग मे निरन्तर उन्नति एवं 
सुधार की भ्रति झावश्यकता है। झ्रभी तक हमारा देश इस दिशा मे बहुत पिछडा 
हुमा है। अत सूती वस्त्र-उद्योग से सम्बन्धित अनुसन्धान की उचित व्यवस्था करनी 
चाहिए । 
(२) पटसन उद्योग (7८ ॥700४759) 
बतंमान स्थिति और महत्व--विश्व के आथिक इतिहास मे भारतीय ज़ूट 
उद्योग को बहुत महत्वपूणा एव प्रथम स्थान दिया जाता है। भारत के बुनाई उद्योगो 
(०5॥॥6 त0०४:८$) मे सूती वस्त्रोद्योग के परचातु ज्ूट उद्योग का ही दूसरा 


५२ भारतोय अर्थझ्ास्त्र 


स्थान है। देश के सूती वस्त्र उद्योग झोर पटसन उद्योग वी आधारभूत विशेषताओं में 
मुख्य अन्तर इस प्रवार है--(१) यद्यपि द्वितीय विश्व युद्ध के समय से भारतीय सूतों 
वस्त्र का निर्याद बहुत बढ गया है, तथापि सूती वस्त्रोद्योग मुख्यतः वस्त्र वी घरेलू 
माग की पूर्ति करता है, परन्तु पटसन उद्योग घरेलू माग की पूतति के साथ हो साथ 
निर्यात व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। (॥) सूती वस्त्र उद्योग मुस्यरूप से 
देशी पू जी और उपक्रम (8॥८ए्75८) से संगठित एवं विवसित हुमा है, परन्तु 
पदसन उद्योग मुस्यतः विदेशी पू जी और साहस से स्थापित झोर विकसित हुभा है । 
(0॥) सूती वस्त्र उद्योग अब भी भारतीयों के हाथो मे है, जवकि पटसन उद्योग प्रब 
भी मुरयत विदेशियों के ही हाथो मे है। (7४) यद्यपि अहमदाबाद झौर वम्बई सूती 
वस्त्र उद्योग के प्रमुख केन्द्र हैं, फिर भी यह उद्योग देश के ब्रन्य भागो मे भी विवेन्द्रित 
है। इसके विपरीत ज़ूट उद्योग स्थानीयकरण का चरम उदाहरण है। देध की प्रधि- 
काँश जूट मिलें कलकत्ता और इसके आस-पास केन्द्रित है। (५) छझूढ उद्योग, सूती 
बस्त उद्योग की अपेक्षा, भली प्रकार से संगठित है । सम्‌ १६५७ को भारतीय-उत्पादन- 
गणना (0४5७४ ० [7080 )(७४०/४०।७:८$) के अनुमार उस समय देश मे ११२ 
जूट की मिलें थी। इस उद्योग मे लगभग &० करोड रु० को पू जी लगी हुई है, 
लगभग २,७ *,३४२ श्रमिक रोजगार पाते हैं ग्योर लगभग १०३ लाख व्यक्ति इस 
उद्योग पर परोक्ष रूप से अपनी झ्राजीविका के लिये निर्मर है । पश्चिमी वगाल वी 
जूट मिलो मे, समस्त उद्योग के &२*४ श्रतिशत श्रमिक कार्य बरते है। इस उद्योग के 
समस्त श्रमिकों में से ८८ ८ प्रतिशत पुरुष १० ३ प्रतिशत स्त्री झौर » € प्रतिशत 
बच्चे हैं। उत्तर प्रदेश शोर विहार की ज्ूट मिलो मे स्त्री श्रमिकों का पनुपात कम है, 
परन्तु मध्य प्रदेश और परिचमी बगाल में स्त्री ्रमिकों की सख्या क्रश २१*४ प्रति- 


शत और १० ४ प्रतिशत है। 
सक्षिप्त इतिहास--भति प्राचीन काल से भारत मे जूट उद्योग ढुटीर उद्योग 


के रूप मे प्रचलित था। वास्तव मे सन्‌ १८६५४ मे जा्ज आकलंड द्वारा बगाल में 
सिरामपुर के सन्निक्ट रिशवरा मे प्रथम ज़ूट की मिल स्थापित हो जाने के साथ इस 
उद्योग का देश में संगठित स्थापन एवं विकास हुओझा। सन्‌ !८५६ में धोवियों जूट 
कम्पनी ने प्रथम शक्तित चालित करधघा स्थापित कया। सन्‌ १८७६-८० से सन्‌ 
१८८३-८४ के बीच चालू जूट मिलो को औसत सख्या २१ थी॥ इनमे कुल ५*५ 
हजार शक्ति चालित करधे और र८ हजार तजुए लगे हुपे थे। सन्‌ १८८६ में भार- 
तीय जूट मिल्स सघ (7क्‍ाशय ॥0(6 0॥]5 8550८ंशाणा) की स्थापना हुई। यह 
सस्था सक्टकाल म उद्योग की रक्षा करने में सदा हो महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। प्रथम 
अहायुदू चफ्क के बूय सुछयोण के फ्स्त्ताज, औए त्वकिफ्ल बे पर्याप्त फरोज्सप् प्फ्त। ५ 
इस अ्रवधि मे जूट के वोरों, तम्बू, तिरपाल आदि की माग में बहुत वृद्धि हुई। युद्ध 
काल में कच्चे-जूट के निर्यात पर भी प्रतिवन्ध लगा दिया गया था इन सब वारणो 
से जूट उद्योग मे पर्याप्त प्रसार व वृद्धि हुई। प्रवम महायुद्ध के प्रारम्म में देश में ६० 


फट भारतोय अथ॑द्यास्त्र 


आत्मनिर्भरता (#5800/४ $2८[-४णहरिघ७००७) प्राप्त करने की अपेक्षा सापेक्ष 
झ्ात्मनिर्भरता (८&॥08 $0[-ए्ािध्िक्षा८०) प्राप्त करनी चाहिये भ्र्धात्‌ भारत 
को कुछ कच्चे जूट का भायात करना चाहिये तथा शेष का उत्पादन देध में ही करना 
चाहिये । (३) देश्य मे अच्छी क्स्मि के जूट के उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिये भौर 
इसके त्यि प्रादेशिक सरकारों को जूट बीज अधिनियम (7ए/6 56४0 ८६) पास 
करने नगरियें तथा कुछ क्षेत्रो को केवल भ्रच्छी किस्म की जूट उत्पत वररने के लिये 
ही निश्चित कर देने चाहियें। (ई) कच्चे जूट के निर्यात पर विल्कुल भ्रतिवनन्‍्ध लगा 
देना चाहिये ॥ (उ) जूट की विस्तृत खेती के स्थान पर गहरी खेती की जावी चाहिये । 
(ऊ) जूट की मिलो का अभिनवीकरण करना चाहिये । (ए) जूट उद्योग के विकास 
के लिये उचित निर्देशन, सुभाव एवं सहायता देंने के लिये एक विकास समिति 
(70052७॥०फाप्रणा। 0०णाथ!) नियुक्त की जानी चाहिये तथा (ऐ) कच्चे जू ट का 
न्यूनतम मूल्य निर्घारित करना चाहिये तथा क्षेत्रीय वितरण प्रणाली प्रारम्भ करनी 
चाहिये। भारत सरकार ने जाच समिति वी लगभग समस्त सिफारिशों को स्वीकार 
फरके उन्हें व्यावहारिक स्वरूप दिया। फ्लत सन्‌ १६४४-५६ मे जूट के सामान 
का उत्पादन ११४ लाख ठन भ्रोर कच्चे जूट का उत्पादन ४२ लाख गाठ हुआ्ना । 
प्रथम योजना के पूर्व ६,५०,००० टन जूट का सामान निर्यात किया जाता था, परन्तु 
सन्‌ १६५५-५६ मे निर्यात की मात्रा बढकर ८,७५,००० टन हो गई। इस थोजना- 
वधि में जूठ के माल का निर्यात बढाने के लिये चीन, स्स, पोलैण्ड, इटली, नायें ग्रादि 
देशो से व्यापारिक समभौते किये गये । (॥7) द्वितीय पंबवर्षोय योजना-- सन्‌ १६६० 
में जूट के सामान का कुल उत्पादन १०,६७,००० टन हुआ | सन्‌ १६६०-६१ मे वच्चे 
जूट का कुल उत्पादन केवल ४० लाख गाठ था। (#॥) तौसरी पचवर्षोय योजना-- 
इस योजना मे कच्चे जूट के उत्पादन का लक्ष्य ६९ लाख गाठ रखा गया है। इधके 
अ्रतिरिवत योजनावधि मे भेस्ता (१/८४७) से १३ लाख भ्रतिरिक्त गाठ उपलब्ध होते 
का लक्ष्य रकखा गया है। योजनावधि मे पटसन वी फ्सल के लिये न्यूनतम लाभवारी 
मूल्य निश्चित किया जायेगा, जा देश से पटसन के उत्पादन बढ़ाने वे रूप मे झावश्यक 
उद्दीपक होया । इस प्रवार तीसरी योजता में विकास दे जो विभिश्न वार्यत्र म रबसे 
गये हैं, वे भौर भी भ्रधिक प्रभावशाली हो जायेंगे । योजनाकाल मे छूट वी प्रति एक्ड 
उर्त्पात मे १६ प्रतिशत वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित क्या गया है। 
पचटसन उद्योग फी समस्‍यायें श्रौर उनके निवा शार्थ उपचार--हमारे देश में 
पटसन उद्योग के विकास माय मे मुख्य समस्याये एवं उनको दुर बरन वे लिये मुस्य 
सुभाव इस प्रकार हैं--() सयत्रण के झाधुनिकोकर शा की समस्या [770एंट्यार्ता 
ह(०0९॥क्‍$0०0०॥ ० तृणए0०ता) --हमारे देन में जूट मिलो में लगी हूई 
मशीनें बहुत पुरानी, भ्रप्रचलित एवं दिनातीद (0909०0) हैं। फ्लत इस उद्याग 
की प्राविधिक बुशलता (उ&८7८०। छग्निटशव०५ बहुत कम है श्लोर उत्पादन-लागत 
भी अधिक है। इस स्थिति मे विदेशी प्रतिद्वन्दियों बे साथ, जिनके पास पूछी वे 


कुछ बडे पैमाने के उद्योग भ््धू 


ग्रसीमित साधन, शिल्प सम्बन्धी एवं अन्देषण के विज्याल संग्रटन हैँ, भारतीय ज़ूट 
उद्योग की तुलना की वल्पना भी नही वी जा सकी । अत देश में जूट उद्योग वे 
प्रात्ति इकाई लागत-व्यय को न्यूनतम करने तथा विदेशझ्ो प्रतिस्पर्धा का सामना करने के 
लिये, मश्नीनो के नवीनीकरण को नितान्त झ्ावश्यकता है! परन्तु मशीनो के नवीनीकरण 
में भी दो प्रणुद्ध समस्यायें सापने झाती हैं --(अ) छूट उद्योग के अभिनवीकरण के 
लिये लगभग ५० करोड रुपये की धपू जी की आवश्यकता है ग्लौर (ग्रा) अभिनवीकरण्स 
के पदचात्‌ लगभग ४,००० श्रमिको के बेरोजगार होते की समस्या है। झ्रत इस 
स्थिति म जुट उद्योग के भ्रमिनवीकरण के लिये क्रमिक कदम उठाने की क्रावश्यकता 
है। विगत वर्षों म भारत सरकार ने उन जूट मिलो को, जिनकी मझीनें उत्पादन के 
अयोग्य थी झयवा जिनका उत्पादन-ब्यय वहुत ऊंचा था, आधुनिकीकरण करने का 
आदेश दिया ठथा राष्ट्रीय श्रोद्योगिक विकास निगम (४०॥४०09) [॥00878 06५)09- 
प्राध्या (090०7) द्वारा ग्राथिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की । फ्ल- 
स्वरूप सन्‌ १६६० तक देश को भ्रधिकाश झूट मिलो का नवीनीकरण हो गया है। 
(७) निर्षात बढ़ाने को सम्रस्षा --वस्तुत आधुनिकीकरण एवं निर्यात प्रोत्साहन 
दोनो एक दूसरे से सम्बन्धित प्रइन हैं । ज्रूट उद्योग के भ्राघुनिवीकरण से निर्यात 
बढाने का प्रइन भी कसी सीमा तक हल हो सकेगा । यद्यपि जूट उद्योग भारत वा 
प्रमुख निर्यात ब्यापार है, तथापि अनेक कारणों, जेसे-कच्चे ज़ूट वा भ्रभाव, जूट के 
स्लामान के उत्पादन में कमी, छूट मिल्लों की अपेक्षाकृत नीची प्राविधिक कार्यक्षमता 
के कारण ऊ चा उत्पादन-व्यय और परिणामस्वरूप जूट के सामान के ऊचे मूल्य, 
झूठ बस्तुओो के विदेशी निर्माताओं -- विश्येषकर पाहिस्तान की बढती हुई प्रतियोगिता, 
विदेशों मे जूट वे! बोरो के स्थान पर सोटे कागज व कपडे के थैलो का उपयोग, 
सस्ती स्वातापन वस्तुओं का थढ़ता हुआ्ना प्रयोग, भारत सरकार द्वारा जूट के सामान 
पर लगाया जाने वाला ऊंचा निर्यात-कर, आदि से भारत कै जूट के सामान का निर्यात 
कम हो रहा है श्रौर भविष्य में इसके और भी कम होने कौ सम्भावना है। प्रत 
जूट उद्योग के निर्यात व्यापार को बढाने के लिये मदण्यीनो का मवोनीकरण क्या जाना 
चाहिये तथा निर्यात-कर को मात्रा घटाई जानी चाहिये ताकि भारतीय जूट का सामान 
विदेशी बाजारों में अपेक्षाकृत सस्ते मूल्यों पर वेचा जा सके । (॥7) कच्चे छूट का 
प्रभाव “--देश के विभाजन के फलस्वरूप भारत भ कच्चे जूट का भ्रभाव ही गया है 
तथा देश की जूट मिलें कच्ची सामग्री के लिये पाकिस्ताती आयात पर बहुत कुछ 
निर्भर हो गई हैं । भ्रतः कच्ची-जूट के उत्पादन म देश को आत्मनिर्भर बनाने की 
आएव्ग्‌करा, है. ५ देव की, एत्दर्पी पोडतएफे; के शल्दपेल चले फेल, मे, प्हलपुर्ए गाया 
उठावे जा रहे हैं । 


(३) दोनो उद्योग (8प्डथ ॥ए४ए४ए७) 
बतंमान घ्थिति एवं म”त्व --मारत के सगठित उद्योगों मे, सूती वस्तो- 
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धोग को छोडकर, चीनी उद्योग का द्वितीय स्थान है। सयुक्‍त राज्य ग्रमेरिवा के 
परचात्‌ भारत विश्व में चीनी का सबसे बडा उत्पादक है। इस उद्योग दा देश की 
क्ूपि अर्थ॑-व्यवस्था (88 ८णण०] 80070श9) में महत्वपूर्ण स्थान है। पश्चिमी 
उत्तर भ्देश के कृूपको की स्मृद्धि मे इस उद्योग का मुस्य हाथ है। इससे देश म 
व्यापारिक फ्सल के उत्पादन मे वृद्धि हुई है। वस्तुत" उत्तर प्रदेश झ्ौर विहार की 
श्र्थ-व्यवस्था इस उद्योग के विकास एवं समृद्धि से वहत अधिक प्रम्बद्ध है वयोकि 
देश के समस्त चीनी-उत्पादन का लगभग ७० भश्रतिशत भाग इन्ही दो प्रदेशों में 
उत्पन किया जाता है। राष्ट्रीय ग्राय, सरकारी ऋय झ्रौर रोजगार की हृष्टि से भी 
चीनी उद्योग का स्थान भारतीय प्र्थ-व्यवस्था मे भ्रत्यन्त महत्वपूर्णा है। चीनी उत्पा- 
दन-बर (80847 9056 /0079॥ तथा गत्रा-कर (८3४ 0८5५) से सरकार को 
प्रतिवर्ष बडी मात्रा में आय प्राप्त होती है । भारतीय चीवी उद्योग मे लगभग १०२ 
करोड रुपये की पू जो लगी हुई है तथा इसमें लगभग १,३६,००० श्रम्तिक रोजगार 
पा रहे हैं। सव्‌ १६६०-६१ मे देश मे १७८ चीनी के कारखाने थे। इसी वर्ष 
देश में ३० चीनी के कारखाने सहकारी प्राधार पर चलाये जा रहे थे। तीसरी 
गोजनावधि में २५ चीती के अ्रतिरिक्त कारखाने सहकारी आधार पर सगदित किये 
जायेंगे। भ्रन्य उद्योगो के सहायक के रूप मे भी चीनी उद्योग का विशेष महत्त्व है 
यह उद्योग कागज, गत्ता सोख्ता, एल्बोहल श्रादि उद्योगो को खाई (89895505) 
तथा शीरा (॥(0|85८$) के रूप में कच्चा मात प्रदात करता है ॥ 
सक्षिप्त इतिहास --हमारे देश मे शक्कर का उत्पादन झ्रादिकाल से होता 
चला भ्राया है। इस तस्य का वास्तविक प्रमाण यह है कि कौटल्य (/(900|9०) ने 
प्रपने 'अ्रथंशास्त्र” मे गले के द्वारा चीनी बनाने तथा झीौरे के द्वारा मथ्सार बनाने 
की विधियों का रोचक वर्संन किया है। १५वीं धताब्दी से लेक्र १६वीं शताब्दी वे 
अन्तिम चरण तक, देश मे चीनी उद्योग ने पर्याप्त प्रथति की । इस भ्रवधि में पर्याप्त 
मात्रा में चीनी का निर्यात विदेशों को किया गया । १६वी छताद्दी के प्रस्त में भारत 
में मारीशस (१४3077005) और जावा (79७७) प्रादि देशो से भारी मात्रा में 
चीनी वा आयात होना प्रारम्भ हो गया जिससे भारतीय चीनी उद्योग की स्थिति 
भ्रत्यन्त झ्चोचनीय हा गई । भारत मे अ्मघुनिक ढंग का दीनी वा कारखाना सर्वेश्रथम 
१६०३ में स्थापित किया गया, परन्तु उद्योग द्वारा वी गई सराहतीय, वास्तविक 
एब द्वरुत उनति सन्‌ १६३१-३२ से ही प्रारम्भ हुई जबकि इस उद्योग को सरकारी 
सरक्षणा ([70०0॥०४) प्राप्त हुआ । इसी समय विदेशों से आते वाली चीनी पर 
भारी आयात कर लगा दिया गया । सब्‌ १६५० में इस उद्योग पर से सरक्षण हटा 
लिया गया । वस्तुत इस उद्योग का विकास अपनी दुतगति के लिये भारत के श्रौद्यो 
गिक इतिहास में अद्वितीय है । सरक्षण प्राप्ति के पदचाव्‌ चीनी उद्याग का द्र,तगति 
से हढ विकास होते लगा और चीनी की ग्रायात कम हो गई, जो सच्‌ १६४६-४२ 
तक प्राय समाप्त सी है गई। सरक्षण क प्रारम्मिर पाच वर्षों में इस उद्योग वे 


कुछ बडे पैमाने के उद्योग श्र 


हीद्र गति से विकास पाया और सन्‌ १६३७-३८ में दीनी मिलो की सख्या १३७ तब 
चहुच गईं तथा चीनी का समस्त रत्पा.न १२,३०,६०० टन था, जबकि सन्‌ ६३४- 
३३२ में कुल दीनी मिलो की सख्या ३२ थी और उस वर्ष चीनी का कुत त्यादन 
वेबल १६० लाख टन था । द्विदीय महायुद्ध के समय चीनी वा उत्पादन कम हाने 
तथा गूूल्य ऊचा हो जान के कारण सरवार को डीती का सूल्य दियन्त्रण 
करवा पडा तथा राशतिंग भी दिया गमा। सन १६४४ में भारत सरकार न गस्ते 
की स्थिति में सुपार करने के लिये एक केन्द्रीय बना समिति (लावा एश्वा० 
(००७ ४॥६८) नियुव्त की । इस समय कोयम्ब,र का गन्ना वनन्‍्द्र, करताल का गन्ना 
जप केन्द्र तथा दिल्‍लों की भारतीय कृषि अनुसक्षान परिषद आदि गन्ने की उत्पत्ति, 
बीमारी, विपणन, तिमाण प्रादि विवयो पर अन्वेषण कर रहे हैं । कानपुर वी 50827 
गृढ्ज्ाणत्शव्श 75धए2ट तथा लखनऊ स॑ पाच «ोल दूर मद्रक वा 5ए६22 
चुल्ला॥ल ०8५ और $0220408०४ 65ववा ]। [05800७८ट, चीनी मित्रो का 
मशौनरी, निर्माण विधि, यान्तिक नियन्त्रण न सुधार श्रादि विषयो पर दा त सलाह 
एव निर्देशन करते हैं ॥ अगस्त सन्‌ १६४७ म देश क विभाजन के फ«स्वरुप अवि- 
भाजित भारत के गद्ना उत्पादन बा €७ ६ प्रतिशत भाग हमारे दश्च वो प्राप्त हथ्ना । 
गाधी जी (080000)) के अनुरोध से १० दिश्रम्बर सन्‌ १६४७ को भारत सरकार 
में दीती व गुड के मूल्यों, वित्तरण एवं ग्रन्तप्रादेशिक भ्रायात निर्यात पर से नियन्त्रण 
हटा लिया। सन्‌ १६४८ प्ौर १६४६ भें नोनी का उत्पादन कम हो जान से चीनी 
के मूल्मों मे पुन बृद्धि हुईं। अत बाध्य होकर सितम्बर सन्‌ १६४६ में सरवार ने 
चीनी ने! उत्तादन, भूल्य और वितरण पर नियन्‍तण लगा दिया । सन्‌ १६५४२ के 
अन्त म चीनी पर से पूर्ण रूप से नियन्त्रण हटा लिया गया ; 
पयवर्षोष योजनात्रों फे भ्रन्तर्गत चीनी उद्योग का विकास --(] प्रथम 
थोजना+--सन्‌ १६५०-५१ म चीनी मिलों वी दुल उत्पादन-क्षमता १५४ लाख टन 
थी | योजना श्रायोग (९]0॥008 (0०ग्रशाइञ्रणा) ने सच १६५५-५६ तक देश 
में चीनी की बापिक साग १५ लास टव होने का अनुमान लगाया। श्रत्॑ प्रथम 
योजना में मिलो की वेकार उत्पाइन-क्मता बो। उपयोग मे ज्ञाले का लक्ष्य स्वीकार 
किया गया। परन्तु सन्‌ १६५२ मे च्रीनी पर कन्ट्रोल हटा लेने से चीती वी माग म 
तीज्र गति से वृद्धि हुई और सरकार को सत्॒ १६४३-५४ और १६५४-५५ में 
क्रमश ७ १६ लाख टन और ५७ लाख टन चीनी का आयात करना पछा। इस 
स्थिति में दीनी-उत्तादन भ आत्मनिम्मरता प्राप्त करने के लिये योजना कौ पूर्वनिर्धो- 
रित नीति को सन्‌ १६५४ म बदलना पडा। फ़्लस्वरूप चीनी उद्योग की उत्पादन- 
क्षमठा वढाकर २० लाख करने का लक्ष्य रक्‍वा गया। तदानुसतार, ४३ नई चीनी 
मिलो की स्थापना और ४२ पुरानो चीनी मिलो के व्यापक विस्तार के लिये लाइमेस 
दिये गये । मार्च रानू १६५४ मे चीनी उद्योग वे! विक्रास के लिये श्रावश्यक' सुभाव 
देने क उ््ृब्य स एक विकास समिति [0७४९००फथाएं ए०णाला) स्थापित की 
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गई। फउत देख में चीनी का उत्पादन सनू १६५०-५१ में ११२ लाव टन से बढ़ 
३3 (026 १६५५-५६ में १६६ लाख टन हो यया । (४) ट्ितोय बोजना--इस 
योजना में बोजना आवोग ते चौनी उद्योग के विकास की समस्त योजनाएं बनाने का 
कार्य चीनी विक्राउ परिषद (78 796:८०कशालत! 0० जाला ि 87084 [7670599॥ 
को सौंप दिया था। दविवीय योजना में चीनी के उत्पादन का लक्ष्य २२*४ लाख टन 
रख गया था $ योजनावाजल में दीनी उत्पादन को वृद्धि के लिये ऐसी मिलो को, 
जो पर्याप्त माना में गता न मिलने के कारण बन्द पडी थी अथवा जो उचित स्पा 
पर स्थित नहीं थी, पुनर्से गठित एवं पुनर्वासित करने का कार्यक्रम भी चताया गया । 
योजनाबधि में चीनी मिलो को सहकारिता के ग्ाघार पर स्थापित करने पर ग्रश्िक 
बल दिया गया ॥ सत्‌ १६६०-६१ तक देश मे ३० सहकारी चीनी वी मिलें स्थापित 
की गई । सन्‌ १६६०-६१ में चीनी का कुल उत्पादन ३० लाख टन याजोंकि 
निर्धारित लक्ष्य से बहुत अधिक था। (॥) दृतीय योजना --इस सोजना में ३५ 
लाख टने चोनी के उत्पादन वा लब््य निर्धारित किया गया है। योजनावात में 
सहवारी भ्राधार पर २५ अतिरिक्त चीनी के कारखानें स्थापित क्ये जायेंगे। इस 
प्रकार तीसरी योजना के श्रन्त तक सहकारी चीनी मिलों का उत्पादद समस्त चीनी 
उत्पादन जा एक्-चौयार्ट माय हो जायगा। 
चीती उद्योग की सुश्य समस्‍यायें एथ उपचार --#मारे देश में चीनी 
उद्योग की प्रमुख समस्या चीनी का > दा उत्पादन-व्यय_ है जिसके कारश भारत में 
चीनी का मूल्य श्रन्य देशों वी श्रपता भ्रधिक ऊचा रहता है। वस्तुत चीनोंका 
ऊ चा उत्पादन-ब्यय और ठ चा-पुल्य, उद्योग वी बुद्ध मुख्य विशद्येपताप्रों और दुर्देत- 
ताप्रों से सम्बन्धित हैं। ये इस प्रवार हैं -- () स्थिति सम्बन्धी कठिनाई--देमारे देश 
म चीनी उद्योग मुख्यतः विहार और उत्तरप्रदभ्न में ही केख्ित है, परन्तु चीनी 
उद्याग वी झनुकूदता वी दृष्टि से उत्तरप्रदेथ एवं ब्रिहार की तुलना मे भारत का 
प्रायद्रीप (2०0॥750]9) प्रधिक उत्तम है। दस्खिणी प्रायद्वीप की उप्ण'कटिबन्धीय 
(7709०) जववादु, उत्तरी भारत की उप-उप्गवर्टिवन्धीय 4579-०7०थ) 
जवबाय की अपेला, गनन के उत्पादन के तिय अ्रधिक श्रेष्ठ है। दक्षिग्यी-मारत मं 
गया पेरते का सौसम उनरदी-मारठ वी अपेक्षा अधिक लग्वा रहता है। झ्रन दीनी 
उद्योग मे उपयुक्त स्वापन (.0८४४०४) की. तिवान्त आवश्यकता है | टसके दिये 
ठीन मुख्य सुमात्र हैं - (श्र) उत्तरी मारत से कुछ चीनी मिलों को हृदावर दलिणी- 
भारत में स्थावित करता चाहिये | परन्तु व्यावहारिक हृष्टि से यह सुझाव श्रधिक 
उपयुक्त नहीं है और इस प्रवार के स्थातान्तरख ( 5धाएंश्ड्ठ) मे प्रत्यधित्र ब्यव 
होते की सम्मावना है। (झा) सविप्य में नई चीनी मिलों को स्वाप्ता ते लाइसेस 
झबन दक्षिणी-मारत के तिये ही दिये जायें ठवा (४) जिन चीनी मित्रो मे पुरानी 
बज पिसी हुई मयीनों को नई माणीयों से श्रतिस्वाप्रित करना है, उन्तें नवीनी करण 
के समय पते स्थान से हाजी नरहवापूर्वश अप्रिक उपाजा गाणा गा फापित 
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* किया छाए। (/») अनाविक आकार की चोनी घिलें--हमारे देश से अधिकाश चीनी 
मिलें बहुत छोटे श्राकार कौ हैं । इनमे बडे पैमाने के उत्तादग की आन्तरिक एव 
बाह्य (00078 शा५ 55274) बचत प्राप्त नही होती। फलत ऐसी विलो में 
चोनी का उत्पादन व्यय अपेक्षाकृत बहुत ऊ चा रहता है। उत्पादन की ग्राघुनिक द्याओ 
मे लगभग ७०० टन गन्ना प्रतिदिन पेरने की क्षमता वाली मिले हो झआधथिक भावार 
(ए८०ऋ०एए९ 9028) वी माती जाती है। सन्‌ १६५४-५६ में देश में ३१ 
चीनी मिलो का आकार अनाथिक था अर्थात्‌ इन निलो की देनिक क्षमता ७०० टन 
से कम गस्‍्ने का रस निकालने की दी । श्रत डोनी के उत्पादन-बव्यय एवं मूल्य का 
न्यूनतम करने के लिये, अनाथिक आकार को चीनी मिलो का आवश्यक विस्तार 
किया जाना चाहिय । (॥0) झ्रभोनवोक रण की समस्या--हमारे दश की झधिकाश 
भीनी मिलो में पुरानी ग्यौर घिसी हुई मशीनें लगी हुई हैं। इन मशोनो की कार्ये- 
क्षमता अतिम्यून है । इसलिये इन मणीतों को नई एवं आशुनिक्तम मझीनों से प्रति 
स्थापित करन की प्पूर्व आवश्यकता है। परन्तु चीनी मिलो के भ्भिनवीकरण से 
दो स्वाभाविक कटिनादगा प्रकट होने वी सम्भावना है.-- प्रथम, अभिनवीकरुए के 
लिये उद्योगपततियो के पास पर्माप्त मात्रा में पू जी का अभाव है तथा हितीय, प्रभि 
नवीकरग्प के पछ्चात्‌ श्रमिकों की छटनी के रूप मे श्रत्यधिक वेकारी फ़ैचने वी 
सम्भावना है। अत योजना श्रायोग के सुझावानुसार चोनी उद्योग के भ्रभिनधोकरण 
का एक ऐसा क्रमिक कार्यक्रम कार्यान्वित क्या जाना चाहिये कि एक ओर देश सम 
बेकारी नही फैलने पाये तण दूसरी ओर श्रमिकों को झंधिक मजदूरी के रूप से 
अतिरिक्त लाभ भी प्राप्त हो सकें । अभिनेवीक्रण के लिये पूछी सम्बन्धी अ्माव 
को पूर्ति के लिये सरकार को राष्ट्रीय श्रौद्योगिक विकास निगम (४7 90) 
के माध्यम से उद्योगपतियों की आधिक सहायता करनी चाहिये । (॥५) पगन्‍ने से 
सम्बन्धित समस्या ---भारत मे गन्ने की प्रति एकड उत्पत्ति केवल १४-१४ टन है, 
जबकि जावा और हवाई द्वीप समूह मे इसकी प्रति एक्ड उत्पत्ति क्रश ५६ ओर 
६२ टन है । इसी प्रकार हमारे देश में मन्‍ने से केचल € ५० प्रतिशत चीनी उपलब्ध 
होती है, जबकि आस्ट्रेलिया मे १४ ३३ प्रतिशत फारमोसा में ३२ ६३ प्रतिशत, पेरु 
मे १२३३ प्रतिशत, वयूबा मे १२२५ प्रतिशत, परीौशस मे १२ ०८ प्रत्तिशत और 
जावा में ११९५० प्रतिशत चीनी उपलब्ध होती है । इसका परिणाम यह है कि भारत मे 
प्रति एक्ड चीनी का औसत उत्पादन बहुत कम है। हमारे देश में १३७ टन चीनी 
प्रति एकडके मन्‍्ते से उत्पन्र होतो है, परन्तु क्यूवा, हवाई द्वीप, दक्षिणी भप्रीका, जावा 
और आस्ट्रेलिया म॑ प्रीत एकड गस्ने रू चीनी का उत्पादय क्रमश २६४ टन, ६ ८६ 
डन, २ ४३ टन, ६डंड टन और ३ ६० टन है । चू कि भारत में चोनी को उत्तादन- 
लागत में ६० श्रतिशत भाग गन्‍्चे के मूल्य का होता है, इसलिये बने की प्रति एक्डकम 
उत्पत्ति और उसके फ्लस्वत्प गन्‍ने का ऊ चा मूल्य, पर्याप्त सीमा तक चीनी की ऊची 
उत्पादन-लायत और ऊ चे मूल्व क लिये उत्तरदायो हे 4 अत चोनी की उस्पादन- 
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लागत एवं मूल्य को कम करने के जिये, गन्ने के मूल्य को कम करना झति प्ावश्यक « 
हैं। इसके लिये गनते की प्रति एकड उत्पति बढाई जादी चाहिये तथा गन्ने की विस्म 
में सुधार करना चाहिये | देश में गन्ने की प्रति एकड उपज बढाने के लिये सिंचाई 
की सुविधा, सस्ती खाद और अच्छे प्रकार के बीज की व्यवस्था द्वारा मन्‍ने की गहरी 
खेती की जानी चाहिये | (४ डपोत्याद की समस्या -मन्‍्ने से चीनी बनाते समय 
खोई (888455९$) तथा झीरे (]४०१७४५०७) के रूप में उपोत्पाद (89-0॥00॥28) 
प्राप्त होते है । इन उपोत्यादों का प्रयोग अनेक उपयोगो में किया जा सकता है। 
हमारे देश में चीनी वे कारखानो में खोई को सुखाकर ई धन के रूप में प्रयोग में 
लाया जाता है। यद्यपि झीरे से एल्कोहल (6८४०॥०)) तैयार की जाने लगी है, 
परन्तु एल्कोहल उद्योग में ग्रभी तक समस्त शौरे का प्रयोग नही होता है। प्रत 
चीनी उद्योग का उत्पादन-ध्यय न्यूनातिन्यून करने *के लिये गन्ने की खोई भ्रौर शीरे 
जैसी उपोत्पत्ति को कागज, सोख्ता, खाद, गत्ता एवं एल्कोहल भ्रादि बनान म 
श्राथिक उपयोग करना चाहिये। (५) पूर्ण क्षमता का प्रयोग म हो सकना -- हमार 
देश में स्थापित समस्त चौनी के कारखाने वर्ष भर में केवल ४-५ महीने ही कायं- 
शील रहते हैं। इसके मुख्य कारण गनन्‍्ते की प्रपर्याप्त पूर्ति एवं मौसम सम्बन्धी 
कठिनाई है । गसे की ग्रपर्याप्त पूर्ति के कारण, चीती उत्पादन के ४-५ महीनों में भी 
मिल श्रपनी पूए। क्षमता के वरयबर उत्पादन नहीं करदी। यही नहीं, इससे चीनी 
उद्योग में लगे हुए श्रमिकों का रोजगार भी झाशिक श्र मौसमी ही रहता है। 
इसलिये देश की चीनी मिलों बी उत्पादन-क्षमता के पूर्ण उपयोग ऐव इन मिलों 
को अपेक्षाहत श्रधिक समय तक काम देने के लिये, गत्ते की पैदावार बढाई जानी 
चाहिए। (५४) परिवहन सम्बन्धी श्रसुविधा “--वास्तव में परिवहन सम्बन्धी 
अ्रसुविधा देश में चीनी उद्योग के स्वस्थ विकास मे एक महत्वपूर्ण बाघा है । चू कि 
चीनी की मिले कृपि-क्षेत्र से कुछ दूरी पर स्थित होती है, इसलिये इन क्षेत्रों से 
गत़ा मिलो तक पहुचाने के लिये परिवहन के सस्ते एवं सुगम साधनों वी नितान्त 
आवश्यकता होती है । दुर्भाग्यवश हमारे दकश् के ग्रामीण क्षेत्रों मे सडको वी प्रपर्या- 
प्तता है। इन क्षेत्रो म जो कुछ सडक उपलब्ध भी हैं उनकी दशा वहुत खराय है। 
फलत क्ृपकों वो झपना गन्ना खेतों से कारखानों तक पहचाने से बहुत प्रसुविधा 
रहती है तया ऊचा दुलाई व्यय देना पडता है । झ्रत ग्रामीण क्षेत्र मे परिवहन के 
सस्ते, सरल एवं सुगम साधन उपलब्ध किए जाने चाहिये ॥ (शा।) विविध समस्याएं “ 
चीनी उद्योग के विकास मार्ग में कुछ प्रन्य समरयाये इस प्रकार हैं --(प्र) चीनी 
उद्योग पर कर का भार वहुत अधिक है। केन्द्र और प्रादेशिक सरकारोने क्रमश 
जैन्द्रीया उत्तादन शर ईट'एएको फल्दाकल 207) और व्मा जए-हर (६७०७ (#७) 
लगा रवब्ले ठै । इन करो का भाग चीनी उत्पादद की समस्त लागत में से लगभग 
१७ प्रतिद्मत होता है। श्रव चीनी उद्योग की आा्मातीत वृद्धि के लिये कराभार का 
न्यूनतम किया जाना चाहिए । (प्रा) एक शोर गुड शौर खड़सारी तथा दूसरी झोर 


ऋुय बडे पंमाने वे उद्योग ६१ 


चीनी के शापैक्षिक मूल्य (२८४४४४ 0772०) वा, चीनी की मिलो को मिलने वालों 
गल्‍ते की मात्रा पर पर्याप्त सीमा तप प्रभाव पडता है | ध्रत चीनी वी मिलो को 
समुचित मात्रा म॑ गन्ना उपलब्ध होने के लिए चीनी, गुड शोर खण्डसारी फ मूल्यों 
में उचित रल्तुतन स्थापित करना चाहिये । (इ) चीनी उद्योग के सामने ईंधन वी भी 
समस्या है | गन्ते की खोई जलाने पर भी दारखानों में इंधव की कमी रती है । 
भ्रत चीनी मित्रों मं दास्ति च्तुतन [प&॥0 छह्ाआ०८) स्थपित करन के टिए 
इंधन के स्थान पर विद्युत का प्रयोग बढाना चाहिए । (६) अधिवाय चीनी शिलों 
मे गले के रस का साफ़ करन के लिय गन्वक का अधिव प्रयाग कया जाता है । 
चू कि हमारे दश मे यधक्‌ वा उत्पादन ब्हृत कम है, इसलिये बह बाहर से माई 
जातो है जिससे इसका मूल्य वहृत शभ्रधिक हाता है। शत "नी भनिलो मं रस को साफ 
करन वी ऐसी विधि अपनार्ट जानी चाहिये क्रि उसम गन्धक का उपयोग न्यू तम हा 
सके । (उ) हमार दश् मे चीनी उद्योय म प्रनु+न्‍वान वा प्रभाव है। वस्तुत गरसते की 
किस्म सुधारने और भ्रवशिष्ट पदार्थों का टपयोग करते के सम्बन्ध म शनुयस्थान की 
ज्यवस्था की जानी चाहिय । 
(४) लोहा और इस्पात उद्योग 
(एशा 27% 5व्स ॥707579) 
चतंसान स्थिति एवं महत्व --लाहा एव इस्पात उद्योग वी गएना प्रांधार- 
भूत्त उद्योगो [8०8॥0 0005005$) मे वी छाती है । वास्तव म क्सी देश के श्रौद्यो- 
गिक प्रिवास्त के लिए, लाहा एबं इरप्रात उद्याय का विकास परमावश््यक एवं प्रथम 
प्रनिवार्य दशा है । गृषि एवं उद्योग, परिवहद एव सचार अस्त्र-रम्त्र एवं दैनिक 
उपयोग की हजारो वस्तुप्रो के निर्माण के लिए लोहा और इस्पात श्रत्यावश्यक है। 
इस प्रकार यह कहना कोई अतिश्योतित नही होगी कि लोहा व इस्पात उद्योग केवल 
भ्रीद्योगिक सरचना (]07४0088।४ $00०77०) के लिए ही नही बरव्‌ प्राघुनिक युग 
मे सम्पूर्ण श्राथिव ढाँचे दा मूलमूत ग्राधार है । सोभाग्य से प्रद्वति ने भारत मं इस 
उद्योग के लिए लगभग समस्त द्रावश्यक कच्चे पदार्य_ (88७9 ॥/8073) प्रदान 
किए हैं। हमारे देश मे कच्चे लोहे के विस्तृत भण्डार हैं। एक अनुमान के श्रनुप्तार। 
देश की खानो म कुल मिलाकर २,१०० करोड टन कच्चा-लोहा उपबब्ध है जो 
विश्व मे सर्वाधिक तथा समस्त विश्व वे कुल भण्डार का ४ भाग है | यद्यपि काकिग 
कोयले का भण्डार देश की ध्ावश्यकताआा को देखते हुए कम है, तयापि उचित सरक्षणा 
द्वारा इसका उपयोग पर्याप्त समय तक किया जा सकता है। यही नहीं, इस उद्योग 
के त्यिए करण फ्रपएएएक बचने णज्ल, जैसे- चूल; पत्थर (५४५६ ७५७०७), सोत्टपाइट 
(70०00776) झ्रौर मैंगनीज (](७॥897252) आदि भी भारत म॑ पर्याप्त मात्रा से 
उपलब्ध हैं। यद्यपि दश में जस्ता, दीन भ्रादि मिलावट को धातुग्रा की श्रपर्याप्तता 
है, लेकिन इस अभाव की पूर्ति भ्रायात द्वाशा वी जा सकती है । भारत म॑ लोहा एव 
इस्पान उद्योग के लिए भ्रावद्यकर कच्चे माल की खानें, लोहे की खातों स अधिक दूरी 
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पर नहीं हैं । फ्लत भारत विदव में तोहा व इस्पात का सबसे बच्या उत्पादक बन 
सकता है। चूक़ि देन भे इस उद्योग का भविष्य उम्जवल है इसीलिए दस में ग्रोदयो- 
गीकरण के भविष्य की उज्जवलता कौ पूर्ण श्राह्या है। 

सक्षिप्त इत्तिहास --मारतीय इतिहास इस तथ्य का सूचक है कि प्राचीन 
भारत मे यहा के निवासी लोहा टालने व गलाते की पद्धति से पूरतया परिचित ये ॥ 
अश्योक की लाद, जो ईसा से लगभग ३०० वर्ष पूर्व दिल्‍्दी म॑ स्थापित की गई यो, 
इस गद्योग के क्षेत्र म भारत की उल्लति का स्पष्ट प्रतोक है। अन्य उद्योगों की ही 
भाति यह उद्योग भी हिन्दू शासनकाल कपस्चातू झरने झने लुप्त प्राय हो गया 
और झागे चलकर यह उद्याग प्राय समाप्त ही हो गया । सव्‌ृ १०३० मे श्री होथ 
(पर०७४॥) नामक एक प्नग्रेज ने मद्रास के निकट आधुनिक ढग का प्रथम कारखाना 
स्थापित क्या । तदुपरान्तर पजाव और वगाल मे भी अनेक छोट छोटे कारखाने खोजे, 
गये । परन्तु इन सबसे कोई सफ्लवा नहीं मिल सकी । सन्‌ १८६७४ में भरिया की 
कोयले की खान के समोपर लोहा व इस्पात का एक कारखाना स्थापित किया गया, 
जिसे सन्‌ १८६६ में बयाल आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने खरीद लिया। देश,मे 
आधुनिक इग के लोहा व इस्पात उद्योग वा वास्तविक श्रीगणेश सतू १६०७ में 
जमझेदपुर (72080९06707) में दादा ग्रायरन एण्ड स्टोल कम्पनी (कब तवाणा 
धार्त 5४९ ८० ) की स्थापना वे! साथ हुआ । इस कारखाने मे सन्‌ १६११ से 
कच्चा लोहा (28 77०8) तथा सन्‌ १६१३ ये इस्पात का उत्पादन प्रारम्भ हो गया। 
प्रथम महायुद्धआल में इस कारखाने नेप्राइचर्यजनक फगति वी ग्जौर सन्‌ १६१८ तक 
इसका पर्याप्त विस्तार हो गया । सन्‌ १६१८ में झासतसाल के समौप हौरापुर 
नामक स्थान पर इण्डियन प्रायरद एण्ड स्टोल कम्पनी (मशठाशा वाण्य आते 56०6 
(0० ) द्वारा एक भ्रन्य कारखाना स्थापित क्या गया । इस कारखाने ने भी तीत्रगति 
से प्रगति वी श्रौर सन्‌ १६-७ मं दर पाले आयरन कम्पती और सब १६५३ में 
स्टील कार्पोरेश्त ऑरॉफ बगाल भी इसा कम्पनी में सम्मिलित हो गये ॥ इसके प्रति- 
रिक्त सन्‌ १६२३ में मैसूर सरकार ने भद्रावती नामक रुथ्यत पर मैसूर आयरन एण्ड 
स्टील बक्से (१॥३४०८ [700 376 86९| एए०):५) की स्थापना की। यद्यपि प्रथम 
महायुद्धणल में भारतीय लोहा व इस्पात उद्योग ने झ्ाशातोत उनलति की, तथापि 
ग्ुद्ध के समाप्त होते ही भारतोय कम्पनियों की दक्या हीत होने लगी। श्रत टेरिफ 
बोर्ड (720४ीं 80970) को सिफ़ारिस पर भोरत सरकार वे सव्‌ १६२४ में इस 
उद्योग को सरक्षण (200०0०॥) भ्रदान क्या, जो ३१ मार्च सत्‌ १६४७ को हटा 
लिया गया । भारतीय उत्पादन-गणना (८७७5 ० पाठाशा १[३७४एविशगा ८७) के 
अनुसार सन्‌ १६३६ दक देश म इस्पात का उत्पादन ८ लाख टन से ऊपर पहुच चुका 
था। उस वर्ष देश में १४७ छोटे-बडे लोटे व इस्पात के कारखाने थे । इतमे लगमग 
१२० करोड हपये की पू जी छगी हुई थो और बाग ६०,१८४ व्यक्ति रोजगार 
प्राप्त कर रहे थे । ड्ितोय महायुद्ध ने लोहा एवं इस्पात उद्योग की सवाधिक प्रगति 
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का अवसर भदात किया। युद्धकाल मे लोहे एवं इस्पात की चस्तुओ की माग मे श्रसा 
धारण वृद्धि हुई । इस अवधि मे भारत सरकार ने भी उद्योग को वित्तीय (शिक्षा०३)) 
और प्राविधिक (]८०४४०४) सहायता प्रदान को । फलत इस्पात के उत्पादन में 
प्रत्यधिक वृद्धि हुई। युद्धकाल में अनेक विशिष्ट प्रकार का इस्पात, जो पहले देश में 
तैयार नही किया जाता या, तैयार किया जाने लगा । युद्ध के पश्चात्‌ लोहे थ इस्पात 
के उत्पादन मे ह्वास होने लगा, जो सत्‌ १६४८ तक क्रमश भलता रहा । सच्‌ १६४६ 
से लोहा व इस्पात के उत्पादन मे पुन वृद्धि हुई और ब से यह वृद्धि निरत्तर जारी 
ही है। इस प्रकार भ्राजकल निजी क्षत्र (?७७॥८ 5८८७० मे लोहा व इस्पात के 
तीन प्रमुख कारखाने हैं -- (अर) टाटा भ्रापरन एष्ड स्टील कम्पनी [88 वाणा 
8॥0 $९९] (7०098॥9) --यह॑ कारखाना श्री जमझ्षेद जी टाटा (उश्गाशाल्त 
7 7949) द्वारा सव्‌ १६०७ में जमशेदपुर (बिहार) मे स्थापित किया गया। इस 
कारखाने मे सन्‌ १६११ से कच्चा लोहा (९8 ॥णा) तथा सन्‌ १६१३ से इस्पात 
बनाना प्रारम्भ हुआ । दूसरी योजनावधि मे लगभग ८५ करोड रुपये वी पूजीसे 
इस कम्पनी का विस्तार किया गया । फलत इरा कारखाने की तंयार इर शत उत्पादन 
करने की क्षमता ८ लाख टन से बढकर ३ लाख टन हो गई है। इस विस्तार 
योजना के कार्यक्रम को पूरा करने के लिए, भारत सरफार ने टाटा कम्पनी को १० 
करोड रुपये का ऋण दिया है तथा विश्व बंक से दिये जाने वाले ७ बरोड डालर 
के ऋण की गारन्टो प्रदान की है। (ग्रा) इण्डियन प्रायरन एण्ड स्टील फम्पनो 
(प्राधिभा हणा भा। 5008 (५ गराएशा३) -सच्‌ १६१८ में भ्रासससोल (4६980) 
के समीप हीरापुर मे इण्डियय आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने लाहे एव इस्पात का 
एक कारखाना स्थापित किया | सच्‌ १६९३७ मे बगाल आयरन कम्पनी (फशाहथ 
प7०॥ 0०7०००५) और सव्‌ १६५३ मे स्टोल कारपोरशन श्रॉफ बगाल (8(€९ 
(एमफएण900॥ ०* फ्रैशा89) भी इसो कम्पनी मे सम्मिलित हो गए । इस प्रकार 
इण्डियन भ्रायरन एण्ड स्टील कम्पनी के अ्न्तगंत भाजवल तीन कारखाने हैं जिनमे 
से दो कारखाने बनं पुर मे और एक कुलटी मे स्थित हैं। द्वितीय पच्रवर्षीय योजनावधि 
में इस कम्पती का ४२५ करोड रुपये की पू जी से आधुनिकीकरण ओर विस्तार 
किया गया । फलत इस कम्पनी की तैयार इस्पात उत्पादन करने की क्षमता ३ लाख 
टल से बढकर ७ ५ लाख टत हो गई है । इस कम्पनी की विस्तार योजना कार्यक्रम 
के लिए भारत सरकार ते १० करोड रु० का ऋण दिया तथा विश्व बेक द्वारा 
मिलने वाले इस कम्पनो को २० करोड रुपये के ऋण की गारन्टी भ्रदाव की है । 
(इ) मंसूर प्रायरन एण्ड स्टील बरस (॥(५४०९ ]67 शाएं $७थ १४०७) -- 
यह कारखाना मैसूर सरकार द्वारा सन्‌ १६२३ मे भाद्वा नदी के क्रितारे भद्रावती 
(मैसूर) नामक स्थान पर स्थापित किया गया | सन १६३६ मे इसमे एक इस्पात-सयच 
(8।0९ 9]990) और एक स्टील रोलिंयग वित् (86९ २०॥॥)॥8 2(॥॥)) और लगा दिए 
गए। इन तीन कारखानो के झतिरिक्त निजी क्षत्र मे बहुत सी छोटी बडी री रौलिंग 
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मिलें (१२४ 7078 )(॥5) भी हैं, जो इस्पात पिण्डको (5062 87॥808) को लपेटने 

के क्षेप्य पदार्थ (5289 2/2९078]) से सलाखे (१005 70 8375) बनाने एवं 

विशिष्ट इस्पात बस्तुए (59०८8| 5९६] ९:060८5) बनाने का वाय॑ वरती हैं । 
पंचवर्षीय योजनागओं के ब्रन्त्गंत लोहा श्रौर इस्पात उद्योग 

(१) प्रथम योजना *--इस योजना के अन्तर्गत कृषि विकास कार्यक्रम वो 
प्रधानता एवं प्राथमिकता दी गई | फिर भी सन १६४५३ मे हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड 
(रतएवंपड्ा॥ 56८] ।.80 ) कम्पनी वी स्थापना की गई तथा इस्पात के उत्पादन 
में वृद्धि लाने के उद्दे ध्य से जमर्नी को “क्रप्स एण्ड डेमग कम्बाइत' से एक समभौता 
किण गया । सन्‌ १६५०-५१ भे इस्पात के ढोके, तैयार इस्पात भौर प्रिक्री के लिए 
कच्चे लोहे वा उत्पादन क्रमश १४ लाख टन, १० लाख टव भ्रौर ३ ५ लाख टन या, 
जो सन्‌ १६५५-५६ में बढकर क्रमश. १७ लाख टन, १३ लाख टन भौर ३ ८घलास , 
टन हो गया। प्रथम योजना के भ्रन्त तक यह विदित हो इुका था कि देश के श्रोद्यो- 
ग्रिक विकास के लिये भावी योजनाओ्रो में लोहा व इस्पात के ग्राधारक्षुत उद्योग के 
विकास को विशेष महत्व देना होगा । 

4२) द्वितोय योजना --द्विदीय पंचवर्षीय योजना में श्रौद्योगिक विकात को 
भ्राथनिक्‍्ला दी गई । इस योजनावर्धि में उद्योगो का बहुत तीआ गति से विकास 
हुआ तथा श्रनेक प्रकार के नए उद्योग स्थापित किए गए । सावँजनिक क्षेत्र ([270॥0 
९००7) में लोहा व इस्पात के तीव बडे बडे कारखाने भिलाई (879), राऊरोला 
(77००7०७) और दुर्गपुर (0ण8०फण) मै स्थापित बिए गए तथा निजी क्षेत्र 
(?77५886 88८०7) के लोहा व इस्पात के कारखानों का भ्राकार लगभग दुगुना कर 
दिया गया । सबद्‌ १६६०-६१ के अन्त तक लोहा गलाते के लिए ४ धमन भट्टी 
(8१8 090०5) राऊरकेला (उडीसा) मे, ५ धमन भट्टी भिलाई (मध्य-प्रदेश) 
में तथा ४ घमत भट्टी दुर्गा पुर (पश्चिमी वगाल में आरम्भ कर दी गईं। सावजनिक 
क्षेत्र मे स्थापित लोहा व इस्पात के इन तीनो कारखातों में से राऊरबेला की स्थापता 
में पश्चिमी जमनी (५४६४ 67४79) से अयं-महायता ली गई है, भिलाई की स्था- 
पन्ना में सावियव रूस (50श०॥ ?०$»७) से प्‌ जीगत सहायता ली गई है तथा दुर्गापुर 
के कारखाने को स्थापना मे ब्रिटेन (076 छागरी॥0) से पू जीगत एवं प्राविधिक 
(76८४708]) सहायता ली गई है । इन तीनो कारखानों पर ६२० करोड ह० व्यय 
होने का झनुमान लगाया गया है। इन कारखानों का प्रवन्ध एवं सचालत हिन्दुस्तान 
स्टील लिमिटेड (प्लधात॥587 580), 7988) के हाथ में है। लोहा एवं इस्पात के 
इन तीनों कारखानों में विभिन प्रकार की वरतुओं का निर्माण हो रहा हैं। राऊरवेला 
कारखाने में चपदी बस्तुझ्रो, ज॑से-प्लेट, स्टी ल,.स्ट्प्स भ्रादि का, भिलाई कारएदाते मे. 
रेल्स, रेलवे सलीपरसस आदि का तथा दुर्गापुर ढारखाने में ब्हील टायसे, ४४0०5, 
झर१५५ एग्रश्च8० छा0075$ और 'विलेद्स का उत्पादन विश्येष रूप से हो रहा है । 
राऊरकेला के कारखाने मे ई इस्पात एल० डी० प्रक्रिया ([. 70 ?70८८5३) से 
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उत्पन किया जाएगा। यह प्रक्रिया एजिया भें जापान के अतिरिक्त भारत मे ही अप- 
नाई जा रही है ! इस प्रक्रिया में कम पू जी से ही अधिक मात्रा मे इस्पात का उत्पा- 
दन सम्भव होता है । इन तीनो कारघानो मे से प्रत्मक की उत्पादन क्षमता १० लाख 
टन की सिल्लिया (ग्रष्ट0) निर्धारित की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के अतिरिक्त 
निजी क्षेत्र म भी लोहा व इस्पात उद्योग के विकासार्थ द्वितीय योजना काल मे भारत 
सरकार ने तीन उपाय अपनाये --(भ्र) निजी क्षेत्र के लोहा व इस्पात के कारखानों 
के विस्तार के लिए आवश्यक भ्राथिक सहायता प्रदान की । (आरा) लोहा व इस्पात के 
मूल्यों को ऊचा करके इससे उपलब्ध भ्रतिरिकत लाभ को कारखानो के विकास पर 
ही ध्यय करने के लिए उद्योगपतिसी को विवद्य किया गया तथा (इ) कारखानो को 
नई मद्यीनरी व विस्तार के लिए घिसाई-गद गे विद्येप छूट दी गई। इन उपायो के 
फजस्वरूप टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, एण्डियत आयरन एण्ड स्टील कम्पनी तथा 
मंसूर आयरन एण्ड स्टील च्से की उत्पादन-क्षमता पूबपिक्षाकृत वढफर क्रमश १३ 
लाख रन, ७ ५ लाख टन और १ लाख टन हो गई । दूसरी योजनावधि म तैयार 
इस्पात के उत्पादन में झाशांदीत वृद्धि नही हो सकी । इस योजना मे तैयार इस्पात के 
उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य ४५ लाख टन था, जबकि सत्‌ १६६०-६१ मे इसका 
वास्तविक उत्पादन केवल २२ लाख टन ही हुआ । फिर भी सन्‌ १६५५-५६ वी 
अपेक्षा सन्‌ १६६०-६१ मे इस्पात के ढोके का उत्पादन १७ लाख टन से बनकर ३५ 
लाख टन, तेयार इस्पात का उत्पादन १३ लाख टन से वढकर २२ लाख टन थौर 
बिक्री के लिए कच्चे लोहे का उत्पादन ३८ लाख टन से बढ़कर & लाख टन हो 
गया | इसके ग्मतिरिकत सन्‌ १६६०-६१ मे ४० हजार टन औौजारो के निर्माण मे 
काम झ्ाने वाली मिश्रित धातु और वेदागी इस्पात का भी उत्पादन किया गया । 

(३) तीघरी घोजना-- इस योजना मे इस्पात के ढोके, तैयार इस्पात तथा 
बिक्री के लिए कच्चे लोहे के उत्पादन का लक्ष्य क्रश ६२ लाख टन, ६८ लाख टन 
झ्रोर १५ लाख टन रक्‍्खा गया है। इसके श्रतिरिव्त थोजता में औजारो के निर्माण 
में काम आने वाली २ लाख टन मिश्षित घातु व बेदागी इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य 
निर्धारित किया गया है। इस योजना भ यह निश्चित किया गया है कि दूसरी योौजता- 
वधि में सावंजनिक क्षेत्र में स्थापित इस्पात के कारखानों मे पूरी क्षमता से उत्पादन 
किया जाएगा। तीसरी योजना मे भिलाई, दुर्गापुर, राऊरकेला और मंसूर लोहा 
व इरपात के कारजानों के विस्तार एवं ओकारो (बिहार) में नया इस्पात का कार- 
खाना स्थापित करने का कार्यक्रम रक्‍्ला गया है। इसके अतिरिक्त योजनावषि में 
नेचेली के लिप्रदाइट (भूरा कोयला) से चलने वाला एक लोहे का कारणातता भी खोला 
जाएगा । योजनाकाल से बोकारो के कारखाने में २० लाख टन इस्पात के ढोके 
बताने का लक्ष्य रक्खा गया है परन्तु प्रारम्भ मे १० ज्ाख टन इस्पात के ढोके 
बनाने की मश्ौनें लगाने का कार्यक्रम है । इस योजनावधि में सार्वजनिक क्षेत्र मे 
इस्पात बनाने के कार्यक्रमों पर कुल ५२५ करोड रु० व्यय होने का गझनुमान हें। 
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अनुमानत योजना के पाच वर्षों में तंयार इस्पात का उत्पादन (]गशआ्ात्त डत्ल 
27060८॥07) २४० लाख टन हो सकेगा जिसने से ३ लाख टन तैयार इस्पात सन 
१६६५-६६ मे वोकारो के कारधाने में बनने की आशा है । इस योजना मे दुर्गापुर 
में प्रतिवर्ष ४८ हजार टन ओजारो में बराम झाने वाली निश्चित घातु व वेदागी इस्पात 
बनाने वाला एक कारखादा स्थापित करने का कार्यक्रम सम्मिलित किया गया है। 
इसके आरा रिक्त सेतिक कारखानो से भी लगभग ५० हजार टन मिश्रित इस्पात 
तेयार हो सकेगा । यजनावि में निजी क्षेत्र वे कारखानों मं उत्पादन का हिल्सा 
पृथक से निश्चित विया गया है । निजी उद्योग का हिस्पा ३* साख टन इस्पात के 
ढोबे' श्र ३ लाख टन विक्री के लिए लोहा बनाने का रवसा गया है । निजी क्षेत्र 
में कतरनों और पुराते लोहे को गलान वाली विद्युत की भट्टियो मं भी २ लाख टन 
तेयार स्पात बनेगा ॥ 

लोहा व इस्पात उद्योग की समस्रापें एवं उपचार.-लोहा व इस्पात उद्योग 
सच्चे ग्र्थों म श्रौद्योगीक रण एव राष्ट्रीय समुन्‍्नति का आधार हैं। यद्यपि हमारे देश 
में इस्पात बनाने के लिए लौह-धातु एवं अन्य झावश्यक कच्चे-माल के विशाल भण्ड/र 
है तथापि यहाँ पर भी तक इस उद्योग का आवश्यकता के श्नुरूप विकास नहीं हो 
सका है। भारत म प्रति व्यक्ति इस्पात को खपत केवल २ पौंड है, जबकि प्रमेरिका, 
बटन भ्ौर आ्रास्ट्रे लिया मे प्रति व्यवित इस्पात वी झौसत ख़फ़त क्रमश १,८६० 
पौण्ड, ५२० पौण्ड और ४७० पौंड है। वस्तुत* भारत में लोहा व इस्पात उद्योग के 
विकास मार्य में मुल्य समस्‍यायें एवं उतके उपचार इस श्रकार हैं --(॥) पातुकामिक 
कोयले का भ्रमाव --भारत में घातुकामिक कोयले (८७॥०7७८थ) (००) की भाग 
उसको पूर्ति से बहुत अधिक है। ञ्ू्‌ कि लोहा गलाने के लिए इस्पात उद्याग में धातु 
कामिक कौयले की झावश्यकता होती है, इसलिए इस कोयले की भपर्याप्तता के कारण 
नए एव पुराने इस्पात के कौरखानों में उत्पादन पर्याप्त मात्रा म॑ नहीं हो रहा है । 
अत घातुकामिक कोयले की पूछ्ति बढाने के लिए, कोयला छोने की समुचित व्यवस्था 
की जानी चाहिए। (70 परिवहन सम्बन्धी कठिनाई --अभी तक भारत में कच्चे 
लोहे को इस्पात के कारखानो तके भेजने के लिए पर्याप्त, सरल एवं द्र,तगामी परि* 
बहूत के साधन नही हैं। इसलिए ख़निज-लौह को खानो को इस्पात के कारखानो से 
सम्बद्ध करने के लिए परिवहन के साधनों का व्यापक विस्तार परमावश्यक है । 
(7) इस्पात की कीमत निर्भरिण का प्रश्त --भारत मर इस्पात का उत्पादन घरेलू 
आवश्यकता से कम होता है। झ्रत* इस अभाव वी पू्ि के लिए विदेशों से इस्पात का 
झ्रायात करना पडता है ) विदेशों से ्राथात क्या जाने वाला इस्पात स्वदेशी इस्पात 
से महया होता है। अब तक मारत सरकार ? बुनाई सर २३५० में टाटा अयरत 
एण्ड स्टोल कम्पनी तथा इण्डियन ग्रायरन एण्ड स्टील कम्पनी से ठहराये गए 
मूल्य (१९४६४७०॥) 706) पर इस्पात खरीदती रही है तथा ऊ चे मूल्यों पर उपभो- 
बताग्रो को वेचती रही है । क्रय-मुत्य और विक्रय-मुल्य का अत्तर एक समीकरण 


्छ्‌ 
कुछ बडे पैमानों वे उद्योग ही] 


कोरप पर जमा होता रहता है जिसका उपयोग इस्पात केझ्ाायात को आधिक सहायता 
देते तथा इस्पात केकारखानी के आधुनिकीकरण मे पूजी लगाने भे होता है। चू कि 
सरकार द्वारा ठहराया हुआ क्रय-मुल्य बदलता रहवा है, इसलिये इस्पात का विक्रय- 
मूल्य निश्चित करने मे भी कठिवाई हाती है। यह आशा की जाती है करिभविष्य मं, 
सावजनिक एवं निजी क्षेत्र मे स्थापित लोहा व॑ इस्पात के कारखानों की उत्पादन- 
क्षमता का विस्तार हो जाने की स्थिति भे, इस्पात का,विदेशी भ्रायात बन्द हो जाएगा 
और उस समय मूल्य निर्धा रए सम्बन्धी कडिनाई किसी सीमा तक दूर हो जायगी 4 
( श) कोयला उद्योग (९०श ॥7007505) 
वर्तमान स्थिति एवं महत्त्व --भारत में कायला उद्योग भी एक झाधारभूत 
(8०५०) उद्योग है। देश के औद्योगिक विकास में कोयले का एक महत्वपूर्ण स्थान 
है । परिवहन के साधतो एक उद्योगों के सचालन मे, विद्यूत्‌ शवित्र के निर्माण म तथा 
घरेलू कार्यों मे कोयले का यहुत श्रधिक भ्रयोग होता है | विश्व म कोयला-उत्वादन मे 
हमारे वेश का झाठवा स्थान है। भारत मे प्रमुख कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी (704- 
7004» ५४०॥८५) है । इसमे देश की कुल कोयला-उत्पत्ति का लगभग ८०% भाग 
प्राप्ण होता है। इस घाटी की दो प्रमुख खानें करिया (विहार) और रानीगज (१० 
बंगाल) मे हैं जिनसे देश की कुल उत्पत्ति का क़मश ४०% व ३०%, कोयला 
निकाला जाता हैं। बिहार में भरिया की खान के प्रतिरिक्त ब/कारो, गिरिडीह और 
करँपुरा मे भी कोयले की खानें हैं। कोयले को अन्य छोटी-छोटी खाने मध्यप्रदेश, 
उड़ीसा, भ्राभ्प्रदेश, मद्रास, केरल, प्रसम, गुजरात, राजस्थान भोर काझीर मे हैं। 
इस समय देश में ८३२ कोयले की खातें है। इनमे ३-५ लाख श्रमिक रोजगार पा रहे 
हैं । हमारे देश मे भुगभ भे स्थित कोयले के भण्डार का झनुमाव समय-समय पर लगाया 
गया है। सच्‌ १६३७ की कोयला समिति (0०७॥ 0077॥॥०८) के झनुमानानुसतार 
भारत की खानो मे लगभग ६ हजार करोड टन कोया है। भारतोय भूगर्भ सर्वेक्षण (7॥:6 
060०१708] 87४९७ ० 77004) के मताबुसार देश में गेर-कोकिंग कोयले (]४०॥० 
(०णर्ता& ९०४) का भण्डार लगभग ३,६६५ करोड टन है। सन्‌ १६४६ को धातु 
शोधन कोयलास रक्षण समिति (पक किलजाणड्ाव्यो 0०० ट07एथए४॥०7 
(०७००१०९) के अनुसार भारत गे उत्तम कोटि के कोकिंग कोयते (80 0906 
(०००8 ९०) का भण्डार २०० करोड टन तथा कोक-इतर कोयले (२०-ए०फ्ाड़ 
(०४) बंग भण्डार ४,००० करोड़ दत है ! तीसरी योजला के अन्तर्गत योजना आमोग 
(सिवा 00ए००7४७०7) ने २८० करोड़ टन कोकिंग कोयले का अनुमान लगाया 
है। सक्षेप मे, भारत में कोयले के सम्बन्ध में मुख्य विश्वेषतायें इस प्रकार हैं--() 
प्रल्य देशो की तुलना मे हम्ारे देश के कोयले के प्रनुमानित भण्डार बहुत कम हैं। 
एक झनुमान के झनुसार भारत से कोयले का अनुमानित भण्डार केवल ४,२०० करोड़ 
टन है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका ओर सोवियत रूस से कोयले के प्रनुमानित 
अण्डार क्रमश २,०४,००० करोड इन और १,४४,००० करोड टनहैं। (५) भारत मे 
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ध् के कोकिंग कोयले का भण्डार ग्रावश्यकता से पहुत कम है। (0) देश मे 
निकालते के ढ गे श्रवे्ञानिक, दोषपूर्ण एवं अरपव्यथपूर्ण हैं तदा (४) देश मे 
कोयता-शैव का वितरण बहुत ग्रसमान है । देश के बुत कोयवा-उत्पादत का 5२%, 
भाग केवल परिहार व परिचमी बगाल वी खानो से श्प्त होता है तथ्य शेप कोयला 
दूसरे सभी क्षेत्रों स मिलता है । 
संक्षिप्प इतिहास *--भारत में कोयला खतन उद्योग का प्रारम्भ ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी थे झासत काल में हुआ था। सव्‌ १८१४ में रानीगज से कोयला निदालना 
आरम्भ हुआ । वस्तुत इस उद्योग का विकाप्त १६ थी शताब्दी के उत्तराद्ध म॒ भारत 
मे रेतो थे चलने तथा अन्य उद्योगों के स्थापित होते के साथ ही साथ हुआ। सन्‌ 
8८६६८ में देश में कुत कोयते का उत्पादव ५ लाख टैंन था, थों सन्‌ १६०० 
मे बटकर ६१ लाख टन और सन्‌ १६१० में बढ कर १२० लाख टन हो गयाया । 
अ्रथ्म महायुद्धकाल में औद्योगिक विकास ने कोयला उयोग वे विकास को ग्रत्यधिक 
प्रोन्‍््णहव दिया । फ्लत सन्‌ १६२० में कोयवे का टत्यादन बढ़पार १८० लास टन 
हो गया । इसी वर्ष १२ लास टन के यला सर्वप्रथम विदेशों को निर्शात किया गया। 
सन्‌ १६० मे कोयला श्रेणीसररा मण्डल (0०8] 0740;8 छे०00) स्थापित किया 
गया । सन्‌ १६३४ मे भारत गरकार ने कोयले को जमा रखते का अधिनियम (0०७ 
80778 /०() पास क्रिया । द्वितीय महायुद्ध श्रारम्म होने से पूर्व सत्‌ १६३८ में 
भारत में कोयले का उत्पादन २५० लाख टन था। युदवाल मे ग्रौद्योगिक क्रियाग्रो में 
यूद्धि बे फतस्व्रूप कोयले की माँग और तदुन्तर उत्पादन में भी श्राइचर्यजतक उम्रति 
हुई । फ्लत सन्‌ १६४५ में कोयते का उत्पादन बढ़ कर २६० लाष टन हो गया था । 
पंचवर्षीय योजनाश्रों के श्रन्तरंत कोयला उद्योग का विकास 
(१) प्रथम योजना :--इस योजना के प्रारम्भ भेदेशमें कोयने वा कुल 
उत्पादन ३२३ लाख टन था, परन्तु सत्‌ १६५५-५६ म कोयते का उत्पादन बदकर 
३५८४ लाख टन हो गया | सन्‌ १६५२ में कोयला खान (मरक्षण व सुरक्षा) श्रघि- 
नियम [002 )४१06$ ( 0005थ४शा०ा 4॥6 5969) /०।] पास ब्रिया गया। 
इस झपिनियम हारा वेख्रीय सरकार को जो अधिकार प्राप्त हुए वे इस प्रदार है -- 
(।) कोयले की खादो वी सुरक्षा एव सरक्षण के लिए वायंक्रम बचावा तथा उसे 
कार्यान्वित करना । (॥) कोयवा परिषद (209। 80/0) को कोयला उद्योग की 
समस्‍्याग्रों को सुलभाने का अधिकार देना । (7) कोयला भर वोक के उत्पादन पर 
उत्पादन बर (85058 ॥00॥५) लगाना तथा (५) कोयला उद्योग को कुगाततापूवेव 
चलाने के लिए आवश्यक नियमन व नियन्त्रण रखना । इस एवंट के अन्तर्गत खातों में 
खुदाई वे बाद 'पेहनी। 'अग्हे। या मारम। ऑमयए्य चार फिरिय। गया राफ, “रापता अमक्ते 
के काम म प्राने वाले धानुक्ञामिव कोयले (१/८/शाणशा/८/ (००) की बरबादी को 
रोकने के लिए इमकी खूदाई वो नियन्त्रित कर दिया गया ॥ 
(२) दितीय योजतवा सन्‌ १६५६ की सवीन श्रोद्योगित्त नीति (पिक्षए 
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[॥678४79| ?०॥०५) के भ्रन्तगेंत भविष्य मे नई कोयले की खानों के विकास का 
दायित्व सार्वजनिक क्षेत्र पर तथा पुरानी खानो के विकास का दायित्व निजी क्षेत्र पर 
रबखा गया। सावंजनिक क्षेत्र की कोयले की खानो के सचालन एवं प्रवन्ध के लिये, 
५० करोड रु० की झधिदृत पू जी से, भारत सरकार ने सितम्बर सन्‌ १६५६ में 
राष्ट्रीय कोयला विकास निगम (]२4४०ा०] 0०2] ए0€ए९०फणव्या ए०फ्णनभांणा) 
की स्थापना की । दूसरी योजना भे ६ करोड कोयला खोदमे का स्रक्ष्य रतखा गया 
था, यह लक्ष्य सन्‌ १६५५ के उत्पादन से २:२० करोड टन भ्रधिक था। इसमे से 
१०२० करोड उन सार्वजनिक खानो तथा झ्ोष १ करोड टन निजी खानो से निकाला 
जाना था | योजनावधि मे जो सार्वजनिक तथा ब्यवितगत खार्ये पहले से चल रही 
थी, उनके उत्पादन को बढाने में कोई विद्येप कशिनाई नही हुई, किन्तु नई खानों के 
'विगास मे पर्याप्त कठिनाइयाँ सामने झाई । नई खानो का पता लगाने और उनसे 
कोयला प्राप्त करने मे बहुत ग्रधिक समय लगा । इसके श्रतिरिक्त घिदेशी मुद्रा भोर 
खनन-नकार्ष में दक्ष कर्मचारियों का भी भ्रभाव रहा । फलतः सन १६६०-६१ में ५ 
करोड ४६ लाख २० हजार टन कोयले का ही उत्पादन हो सवा, जबकि निर्धारित 
लक्ष्य ६ करोड टन का था। घटिया कोयले को धोकर भ्च्छा बनाने के लिए योजना 
दि में ४ केन्द्रीय घुलाई के कारखाने (00०७॥ ५४४६४८४६७) खोले गए प्रोर एक 
घुलाई केन्द्र दुर्गापुर के इस्पात का रखाने मे,खोला गया । दूसरी योजना मे ६४ लाख टन 
कोयले की घुलाई (0०08 ४४७४॥॥॥8) का लक्ष्य था / इसमें से बेवल २४ लाख टन 
की द्षामता से धू लाई केन्द्र दूसरी योजना के भ्रन्त तक स्थापित हो सके। कोयले वी 
बरबादी को रोकने के लिए अनावश्यक कार्यों मे कोकिग श्रयवां भ्रन्य भच्छे प्रकार के 
कोयले के प्रयोग पर रोक लगाई गई तथा ऐसी खानो को विशेष सहायता दी गई 
जितमे सुदाई बहुत गहरी होती है या जिनमे गैस भ्रधिक है । इसके भ्रतिरिक्त छोटी- 
छोटी भ्रौर घाटे पर चलने वाली खानो को मिलाकर एक प्रबन्ध भे लाने की कार्यवाही 
भी की गई। यद्यपि कोयला-उत्पादन मे दूसरी योजना वा लक्ष्य पूरा नही हो सका, 
परन्तु योजना की रामाप्ति तक लट्ष्यौनुसार उत्पादव-क्षमता भ्रवदय उत्पन्न हो गई। 
(३) तोसरो थोजना--इस योजना में ७० खाल टन कोयले के उत्पादन 
का लक्ष्य रक्‍्खा गया है। तीसरी योजनावधि भे श्रथिक कोयले की प्रापश्यक्ता को 
पूरा करने के लिये, नई खानें खोदने का कार्यक्रम रकखा गया है। सन्‌ १६६० मे 
बढ़िया किस्म का कोकिय कोयला १३० लाख टन निकाला गया था भौर २० लाख 
टन ऐसा था जो मिलाकर काम मे प्रा सकता था। घातु-उद्योग के लिये तीसरी 
योजना के अन्त तक कम से कम १०० लाख टन कोकिंग कोयला और २० लाख टन 
मिलवा कौयले को पश्रावश्यकता होगी। रेलो के लिये श्रौर अन्य उद्योगो के लिये 
लगभग १०० लाख टन बढ़िया किस्म के गेर-कोकिग कोयले को आवश्यकता होगी । 
इसलिये इस योजनावधि मे मुख्य कार्य यह होगा कि इस्पात कारखानो तथा रेलो 
भादि भ्रन्य उद्योगो को उपयुक्त कोटि का कोयला यवेप्ठ मात्रा मे मिलता रहे | सावं- 
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जनिक क्षेत्र में आन्श्र-श्रदेश की सिंगारेणी खानों का उत्पादन ३० लाख टन तक 
बढाया जायगा । इसके श्रत्तिरिकत १७० लाख टन कोयले वा उत्पादन राष्ट्रीय कोयला 
विकास निगम [उपिद्ा।छाभ 0०8 96४००कछव्वा (०फण४7०॥) द्वारा प्न्‍्य 
खानों से निकाला जायगा । योजदाकाल में कोकिंग कोमले की वरबादी को रोकने, 
खानो के सरक्षण तथा घटिया कोयले की घुलाई अथवा बढिया किस्म के कोयले के 
साथ दूसरी किस्म का कोयला मिलाकर कोकिंग कोयले के भण्डार को बढाते के लिये 
भ्रावश्यक कदम उठाये जायेंगे | वढिया कोयले को बरबादी को रोकने के लिये, कोयला- 
परिपद्‌ की ई घन कमेटी [०थ ए०णराफा।८८ ० ८ (०४ 8003) ने यह 
निश्चित कर दिया है कि किस उद्योय को किस किस्म का कोयला कितनी मात्रा में 
दिया जायगा ॥ तीसरी योजना से खानों की पोली जगह को भरने पर भ्रधिक बल 
दिया जायगा । योजताकाल मर कोयले की खान-क्षेत्रो मे २०० भील लम्बी नई रेलबे 
लाइनें विछाई जायेगी त्तथां परिवहन के दूप्तर साधनों की भी व्यवस्था वी जायगी | 
याजतावधि मे इस्पात के भ्रधिक उत्पादन के लिये १२७ लाख टन और अधिव कोयते 
की घुलाई की व्यवस्था की जायगी । जो घुलाई केन्द श्रभी तक स्थापित हो छुके हैं 
श्रथवा जो स्थापित हो रहे हैं, उतमे ३२ लाख टन श्रौर कोयले की धुलाई हो सबेगी। 
शेष के लिये थोजनावधि भे नये घुलाई केलद्र खोले जायेंगे। दूसरी योजनावधि में 
नैवेली में लिगनाइट (भूरा कोयला) उद्योग की स्थापना की गई। दूसरी यौजना के 
अन्तर्गत नै वेली लिगनाइट योजना मे ये कार्यक्रम सम्मिलित किये गये थे--(0) १५० 
लाख टन भूरा कोयला निकाला जाये, जिससे (क) २५० मे० वा० विद्युत बनाने के 
कारखानों की आवश्यकत/ पूरी हो सके, (ख) यूरिया के रूप मे ७० हजार टन नत्र- 
जनयुकत खाद बनाने के कारखानो की ग्रावदयकता पूरी हो सके तथा (ग) भूरे कोयले 
को पूटक कर ३५८० लाख टत कोयले के पिण्ड तैयार हो सकें। (४) एक मिट्टी- 
धुलाई का कारखाना स्थापित किया जाये जिसमे प्रतिवर्ष ६ हजार टन सफेद चीनी 
मिट्टी बन सके । तृद्रीय योजनावधि में ये समस्त कार्यक्रम पूरे किये जायेंगे । विधुत- 
गृह की क्षमता १५० मे० वा० और बढाई जायगी तथा लिगनाइट का उत्पादन ३५० 
लाख टन से बढाकर ४८० लाख टन किया जायगा। 

कोयला उद्योग की समस्‍यायें एवं उपघार--भारतीय कोयला उद्योग को 
प्रमुख समस्‍यायें एवं उनके उपचार इस प्रकार हैं-- 

(३) भ्रभिनवीकरण की समस्पा--हमारे देश मे कोयला उद्योग की सर्वप्रमुख 
समस्या अ्भिनवीकरण (फे॥॥079॥29707) को भ्रावश्यक्ता है| प्रनेक कारणों से 
भारत में कोयले की उत्पादन-लागत वहुत अधिक है --(प्) देश में कीयले की भनेक 
खाने छोटी एवं अनाथिक झाकार वी हैं॥ (आ) कोयले को खानो मे मशीनों का 
प्रयोग बहुत कम होता है। अभ्रधिकाद कार्यों, जैसे-खानो मे कोयला काटना, कोयला 
खानो से बाहर निकालना तथा उसे नियत स्थान पर पहुचाता श्रादि में मानव श्रम 
का ही झ्धिक प्रयोग होता है। (इ) कोयले की खानी में काम करने वाले श्रमिकों 
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की उत्पादक-स्तमता अपेक्षाइत बहुत कम है । भत कोयला उद्योग में उत्तादन-ब्यय को 
न्यूनातिन्यून करने के लिये खानो मे मश्चीनों का अ्रधिकतम भ्रयोग होना मअपेक्षित है । 
यही नही, छोटी-छोटी श्रवाथिक प्राकार वी खानो का सम्मेलन (#7॥799&700707) 
करके, उन्हं आधिक इकाई का रूप दिया जाना भी आवश्यक है। फिर भी, कोयले 
की खानो के यम्त्रीकरण के मार्य में दो स्वाभाविक कठिनाइया पाती हैं--प्रथम इसके 
लिये विशाल मात्रा मे थूजी चाहिये जिराका कि देश में अभाव है और छित्तीम झभि- 
नवीकरण के पश्चातु श्रभिको की एक विद्याल सख्या बेकार हो जायगी। भ्रत कोयला, 
उद्योग मे ग्रभिनवीकरण का एक ऐसा क्रमिक कदम उठाया जाना चाहिये वि इस 
उद्योग म छटनी हुए बेकार श्रमिको को कोई दूसरा रोजगार दिलाया जा सके । 

(२) सरक्षण को समस्या--हमारे देश म॑ झ्नेक प्रकार से कोयले की धरवादी 
होती है --(प्र) निजी क्षेत्र मे खरनो के स्वामी पुरानों खानों मे कोयला छोडकर तई 
खानो से कोयला निकालता प्रारम्म कर देते हैं, वयोक्चि पुरानी खानो वी गहराई बढने 
के साय ही साथ उनम उत्पादन भी कमर होता जाता है प्रौर सीमानन्‍्त उत्पादन-लागत 
यदती जातो है। फलतः बहुत सा कोयला पुरानी खानों मे पडा ही रह जाता है । 
(पश्रा) चू कि हमारे देश से खानोभ वालू बाटने (89० 800७7४४) नी रीति 
प्रचलित नही हो पाई है, इसलिये यहा खानो मे बहुत-छा कोयला स्ठम्मो के रूप मे 
छोड दिया जाता है। (इ) हमारे देश मे कोकिय कोयले क्य भी उचित उपयोग न 
होने पे इसका अपव्यय होता है तथा (६) भारतीय कोयले उद्योग में कोयला निकालने 
को रीति भी श्रवैज्ञानिक एवं दोपपुर्णे है जिसमें वहत सा कोयला व्यर्थ में ही नप्ट हो 
जाता है। प्रत कोयला उद्योग की समुन्नति के लिये तया इस समुप्नति से देश के 
औद्योगिक विकास को द्वुत गति प्रदान करने के तिये, कोयले का संदुपयोग प्रावश्यक 
है। भारत सरकार द्वारा पास किया गया सव्‌ १६५२ का कोयला खान (सरक्षण थ 
सुरक्षा) भ्रधिनियम[0०थ राव (20520४णा 306 540५) 6५] इस 
हृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है । इस प्रधिनियप्त मे कोयला उद्योग उत्तादन, वितरण, 
सूल्य-निर्धारण आदि वी दृष्टि से पूर्णतया केन्द्रीय सरकार द्वारा नियन्त्रित होता है । 
योजना ग्रायोग (९[॥॥॥78 0०फणा5$&०॥) ने कोयले के भ्रपव्यय को रोकने के 
लिये कुछ सुकाव इस प्रकार दिये हैं-- (प्र) कोयला सम्बन्धी समस्त समस्याओं को 
जाच करने के लिये एक कोयला वोर्ड (009 8०270) को स्थापना की जातो 
चाहिये | (श्रा) कुछ छने हुये क्षेत्रों मे कोयला निकालने के कार्य को पूर्रोस्पेण बन्द 
कर देना चाहिये । (६) कोकिय कोयला के स्थान पर दूसरे प्रकार के कोयले का 
ययासम्मव प्रयोग करना चाहिये । (ई) कोयले से कोक वनाने को क्रिया को सीमित 
रखना चाहिये तथा (उ) कोयले को रखने, मिलने और घोने के काएे को प्रतिवाये 
झूप ते नियन्त्रित करने के लिये आवश्यक कानून वनाये जावे चाहियें । 

(३) कोयला-क्षेत्रों के भ्रसमाद वितरण की समस्या --हमारे देश मे कोयला- 
सत्र का वितरण वहुत अ्समान है। देश को कुल कोयला-उत्पत्ति का लगभग ८२५६ 


छ्र्‌ भारतीय ग्रयंज्मास्त्र 


भाग केवल विहार भर पद्चिवमी वगाल से उपलब्ध होता है।कुद कोयला मध्य- 
प्रदेश, उड़ीसा, मद्रास और ग्रमम में भी ध्ाप्त होता है। श्रन्य राज्यों मे कोौयते वा 
उत्पादन अति न्यून है। श्रत. देश के पूर्दी प्रदेशों वी कोयला खानो से दूसरे राग्यो 
तत' बोयला पहुँचाने में ग्रत्नधिव इलाई-व्यय लगता है। इस समस्या के समाधान 
के लिये कोयला उद्याग के कार्यकारिणो मण्डल (फ़ाछाफ्ाई 0707 ० (०) 

५ 74एश्ञाश्मैने यह सुभाव प्रस्तुत क्या है कि कोयले के वितरण मे व्यय को कम से कम 
करने के लिये, कोयते के उत्पादन को प्रादेशिक श्राघार पर सगठित करना चाहिए। 
इस उद्देस्य की पूर्लि के लिये (श्र) असम प्रदेश से कोयतें का उत्पादद बढ़ाकर उसे 
आत्मनिर्मर बताना चाहिये, (प्रा) ग्रान्‍्ल् प्रदेश मे कोयते का उत्पादन बढावर 
दलजिणी मारत को यंही से कोयने की प्रति करनी चाहिये तथा (३) मद्रास श्ौर 
उत्तर प्रदेश ग्रादि प्रदेशों में भी कोयला क्षेत्रों का सर्वेक्षण एवं विकास क़ियां जाना 
चाहिए। 

(४) परिवहन सम्बन्धी समस्या:--देश में कोयले के एक निश्चित क्षेत्र मे 
ऋन्द्रित होने के कारण, कोयला उद्योग में परिवहन की झुवावट (पृ्घाडफ्णा 
909॥५४६८७0) एक स्वाई-सी समस्या हो यई है | फलस्वरुप, एक ओर उद्योगपतियों 
को झायिव हानि होती है ओर दूसरी झौर कोयते के अभाय में बहु सी मिले या 
ते। कार्यावधि कम कर देती हैं श्रववा बन्‍्द्र हो जाती है । परिवहन सम्बन्धी प्रसुत्रिन 
घाझ्ो के कारण ही कोयते का निर्यात व्यापार पिदश हुआ है । प्रेत: कोयला उद्योग 
के झवाप्रगति से विकास के लिये, कोयतबः क्षेत्रों मे परिवहत के सरते, सुगम एवं 
द्रतगामी साथनों वी व्यवस्था की छानी चाह़ियि। तीसरी प्रचवर्षीय योश्ता 
म॑ कोयले के खास-क्षेत्रो म २०० मील लम्बी नई रेलबे लाइव विछाने वा निश्चय 


फिया गया है। 


सनक है विज: चल । 


२४७ 
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग थोर उनका प्रवन्ध 


(एरविष्ठ धां€४ ण॑ 6 पर 5९९० बाप वीलेर जिक्षाबइ गला) 


प्रावकृथनः--भारत की परचवर्षीय योजताझों को बुनियादी धारणा समाज- 
वादी ढंग पर देश का विकास करना है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय तक, देश में 
सावंजनिक क्षेत्र का विस्तार वेवल रेल, डाक-तार एव वस्त्रादि तक ही सीमित था। 
परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ सार्वजनिक क्षेत्र में कई प्रमुख औद्योगिक उद्यमों 
की स्थापना हुई है श्रौर परिवहन, व्यापार एवं उद्योग अर्थात्‌ प्रत्येक क्षेत्र मे सरकार 
की झाधिक क्रियाएं बढ रही हैं। तीसरी झौर भावी योजनाशों मे सार्वजनिक क्षेत्र 
में स्थापित होने वाले मये उद्यमों कीं सख्या मे तृद्धि होती जायगी। अ्रत' सार्वजनिक 
क्षेत्र के उद्योगों के प्रशावी कार्यान्वयन के लिये साधनों के एकत्रीकरण, परिवर्तित 
भ्रावश्यकताओं की स्वीकृति, प्रत्येक चरण (7/856) मे साधनों के समन्वय ऐब 
एकश्रीकरण, श्राने वाली समस्याओं एवं कठिताइयों के पूर्वाभास की क्षमता, विकास 
के लिये भनुकूल अवसरों से लाभ उठाने में तत्परता, कुशल बार्यकर्त्ताओं एंव योजना 
के उद्दं बयो के प्रनुरूप संगठनों की श्रावश्यकता है । 

सार्वजनिक उद्योगों के संगठन का रूप:--सार्वजनिक उद्यमों के संगठन के 
तीन विभिन्न स्वरूप हैं:--(+) सरकारी विभाग द्वारा प्रशासित, (#) कानून हारा 
स्थापित निगमो (0०79०४४०१॥७) द्वारा प्रशासित तथा (#) कम्पनी कानून के 
ग्रस्तगंत ज्वाइण्ट स्टॉक कम्पनियों द्वारा प्रशासित । इस समय रेल-तार-डाक, चित- 
रन्‍्जत लोकोमोटिव फैबद्री व इल्टीग्रल कोच फंक्ट्री तथा इण्डियन झाडिनेन्स फैवड़ी 
का संचालन सरकारी विभागों द्वारा होता है। सार्वजनिक क्षेत्र मे निगम प्रणाली 
का प्रयोग झभी तक परिवहन, वित्त, बीमा आदि क्षत्रों में ही हो पाया है, जैसे-- 
बायु परिवहन निगम, बहु-उद्दे शीय नदी घाटी योजनायें, कर्मचारी राज्य वीमा तियम, 
जीवन बीमा निगम तथा श्रोद्योगिक वित्त निगम) वस्तुत' सार्वजनिक क्षेत्र के 
अधिकतर उद्योगों को ज्वाइण्ट स्टॉक कम्पनियों के झाधार पर सगटित क्या गया 
है, जैसे--सिद री फर्टेलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, हिन्दुस्तान स्टील निमिटेट, 
हिन्दुस्तान केवल्स लिनियेड, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेट आदि | बुछ समय 
पूर्व तक हर एक सलादक इकाई के लिये एक स्वतन्च कम्पनी बनाने की प्रवृत्ति 
थी * जहां यह अनुभव किया जाता था कि कई उद्यमों से विज्लेप तालमेल की 





छ्ड आरतीय प्रथशास्त्र 


आवश्यकता होगी, वहाँ कुछ ऐसे निर्देशक रख लिये जाते थे जो एक साथ कई उद्यमों 
के विर्देशरू मण्डलो के सदस्य होत ये । परन्तु भ्रव यह प्रनुभव किया जा रहा है कि 
जहाँ तक सम्भव हो सके यह प्रयत्न किया जाना चाहिये कि इतनी श्रधिव सस्या मे 
और इतने प्रकार के अलग अलग संगठन न खोले जायें कि उनका प्रंवन्ध भी दुष्कर 
हो जाए। अब भुख्यत एक ही क्षेत्र मे काम करने वाले उद्यमों को एक ही सूत्र मं 
बाधने की प्रवृत्ति है। इस व्यवस्था मे पृथरू-पृथक्‌ इकाइयाँ मिली-जुली समुक्‍त सुवि 
धाश्नों से लाभ उठा सकती हैं । इससे वचत भौर कुशलता में भी वृद्धि होती है । 
इपके झुतिरिक कुछ सनय पूर्व तक प्रारम्भ मे परियोजनाप्रो (!70)००४४) की देश 
रेख का दाथित्व सरकारी विभागो पर था । वाद मे यह निर्णय किया गया कि ब्यापा- 
रिक ढंग के सरकार उद्यमो को कम्पनियों में सगठित किया जाना चाहिए | इस समय 
झधिकतर मई परियोजनाझो के लिए प्राय एक नई कम्पनी बनाई जाती है जो प्रारम्भ 
से ही परियोजना की, निर्माण के चरण सहित, देख-रेख करती है । वर्तमान कम्पनियों 
को झपने क्षेत्र में नई-नई इकाइयाँ स्थापित करने के जिये प्रोत्माहित किया जा रहा 
है तथा बढी-बडी कम्पनियों को डिजाइन झौर निर्माण ((०7500०७०॥) के लिये 
अलग से अपने विशिष्ट अभिकरण (57८०४ #8०75) नियुक्त करने को कहा जा 
रहा है । 
सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख उद्योग --भारत मे सावंजनिक क्षेत्र (000॥९- 
६८८७७४) के प्रमुख उद्योग इस प्रकार हैं --(५) दी सिल्दरी फर्टलाइजर्स एण्ड कैमि- 
कल्स, लिमिटेड --इस कारखाने की स्थापना २८ करोड़ रु० की लागत से सब्‌ १६- 
६९ में हुईं। सन्‌ १९५६-६० में इसमें २,६५,२४८ टन एमोनियम सल्फेट खाद ना 
उत्पादन हुआ । रासायतिक खाद की बढती हुई माग्र को पूरा करने के लिये झ्ागामी 
योजनाश्रो मे नॉगल, नंवेली, ट्रास्त्रे औ्लोर राऊरकेला में खाद के नये कारखाने स्थापित 
किये जा रहे हैं। (॥) दी हि दुस्तानर केबल्स, ल्टिसिटेश --इस कारखाने को स्थापना 
सन्‌ १६५४ में रूपनरायनपुर (प० वगाल) में की गई। सन्‌ १६५६-६० मे इसमे 
६६९१ मील लम्बे तार बताएं गये। सन्‌ १६६० से इस कारखाने में टेलीफोन के तार 
भी बनते झारम्भ हो गये हैं ॥ (0॥ दी हिन्दुस्तान मशोन द्ूल्स, लिसिटेड -यह फंवट्री 
बगलौर के पास जलाहलो मे स्थावित है । सन्‌ १६५६ से इस कम्पनी में भारतीय द,त- 
गति चक्यन्त्र (.8(0०$) बनाने झारम्भ हो गये ३ सन्‌ १६५६-६० मे इस फंबट्री मे 
७०२ मशीनों का उत्पादन हुग्मा। (0९) दो हिन्दुस्तान शिपयाई, लिभिदेड -- 
भार्च सन्‌ १६४२ में भारत सरकार ने सिदिया कम्पनी से विशाखापट्ूनम शिपयाई 
लेकर इसका प्रवन्ध हिन्दुस्तान शिपयाई लिमिटेड को सौंप दिया । इस कम्पनी में 5 
भाग पूजी भारत सरकार की तथा १३ माय पू जो सिदियां कम्पनी को है। भव 
तक इस फैक्ट्री मे २४ समुद्री जहाज तथा २ छोटे-छोटे क्राफ्ट निर्मित हो चुके हैं। 
(५) थी हिन्दुस्ताम इसेक्टोसाइट्स, लिसिटेड' - सन्‌ १६५५ मे भारत सरकार द्वारा 
दिल्ली में एक डी० ढी० टी० (0 9 7) बनाने का फारखाना लोला गया । सन्‌ 


सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग और उनका प्रवन्ध छ्छ 


जानी चाहिय तथा विचाई व जल-विद्य त के कार्यक्रमों को चलाने के लिय, सार्वजनिक 
निगम स्थापित करने चा्यिं । (५) सार्वजनिक उद्यमो के सचालक मण्डल मे योग्य 
एवं झनुभवी व्यक्ति तियुद्त किप जाने चाहिये । (शा) प्रत्यक उद्यम मे दो मण्डलो 
वी स्थापना की जानी चाहिये । इनम से एक मण्डल द्वारा भीति निर्घारित की जाय 
तया दूसरे मण्डल द्वारा विधारित दीति को कार्यात्वित क्या जाय । 

सितम्बर सन्‌ १६५७ म केन्द्रीय उद्योग एवं वाएिज्य मन्त्रालय ने एक 
संयोजक समिति (0० णत००४७॥8 0०ग्ाए ६ ८) नियुक्त की । इस समित्ति का 
कार्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की प्रगति एवं समस्याझो पर विचार करना तथा 
समस्‍्याग्रों के समाधान के लिप्रे उबित सुझाव प्रस्तुत करना है । सयाजक समिति 
की तीन उपसमित्तिया (599 ८णाशाव६९5) है --(प्र) श्रम व कमंचारियों 
सम्बन्धी सनिति (झा) वित्त व क्रय-विक्रय समिति तथा (इ) उत्पादव ब ट्रेनिंग 
समिति । इन उप समितियों का मुख्य क्ाथे अपने अपने क्षेत्र की समस्पाश्रा पर विचार 
करना है। 


सार्वजनिक उद्यम और ततीय पचवर्षीय योजना 

तीसरी पच्वर्षीय योजता के प्रन्तर्गत योजना श्रायोग मे सार्वजनिक उद्योगों 
के कुशल प्रबन्ध के लिये कुछ सुझात इस प्रकार दिये हैं --(॥) सार्वजनिक उत्तर- 
दायित्व “-सावंजनिक उद्यमो को सरकार और ससद से पर्याप्त सहायता मिलनी 
चाहिये । ग्रत ससद की एक विशेष समिति के झ्ायोजन द्वारा, ससद की उचित झालो- 
चना के प्रकाश मे, सावजनिक उद्यमा के प्रबन्ध म सुधार किया जाना चाहिये। (॥) 
मिर्देशक्ष सण्डन का श्रठत एवं कर्तंब्य--सार्वजनिक उद्यम के सचालक मण्डल का 
चुनाव योग्यता, भ्रनुभव एवं प्रशासनिक दक्षता के ग्राघार पर क्या जाना चाहिये । 
मण्डल का मुख्य उद्देश्य उद्यम की साम्रात्य नीति निर्धारित करता होना चाहिये। 
निर्धारित नीति के ग्न्तर्गत प्रबन्ध निर्देशक भथवा जनरल मैनेजर को पूर्ण अधिकार 
हू ते चाहिप तथा आवश्यक परिणाम प्राप्त करने का दायित्य भी उसी पर होना 
चाहिये। (॥४॥) प्रबन्ध विर्देशक अथवा जनरल संनेजर को तियुक्षित एवं फरतंब्य -- 
प्रवन्ध निर्देशक अथवा जनरल मंदेजर को नदृत्व, निर्देशन एवं मुख्य प्रेरणा प्रदान 
करनी चाहिये । उनका चुनाव तकनीकी दक्षता, प्रश्नासनिक योग्यता एवं नेतृत्व 
करने के भ्ुणो के आधार पर होनी चाहिये । सामान्य निर्देशन नियम निर्धारित करके, 
उमके ढाचे के ग्रन्तर्गत प्रत्नन्ध निर्देशक अथवा जनरल मंनेजर का काम करने को 
पूर्णी स्वतन्त्रता दी जानो चाहिय तथा उद्यम को सफल बनाने का पूरा उत्तरदायित्व 
उसी पर सौंप देता चाटिय । जनरल मंदेजर की सहायतायें पर्याप्त सख्या मे प्रवन्ध 
कर्मचारी होने दौहियें जो उद्यम के नियन्रण, निर्देशन एव देख-रेख म उसके सहा 
यक हो सके । (५५, वित्तीय सलाहकार का कार्य --प्रत्येक सावजनिक कम्पनी मं 
एक प्ा.तरिक वित्तीव सलाहकार नियुक्त होना चाहिय । वित्तीय सलाहकार का 
काम केवल व्यय-तियस्तेग पर छ्थान देने की अपल। वित्तीय प्रवन्व की रामस्थाग्रो 
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पर भी ध्यान देवा होना चाहिये । (५) प्रवन्धक-बर्ग का विकास --योजनाय भ्रायोग के 
मंतावुसार सार्वजनिक उद्यमों की दक्षता दो महत्वपूर्ण तत्वों पर निर्भर करेगी। 
ये दो तत्व है :--7स्था से उत्तरदामित्वपूर्ण स्थानो के लिये प्रशिक्षण और मुख्य 
नियुक्तिययी के लिये अन्तत चुने जाने के लिये कर्मचारियों का विकास। भत 
कर्मचारियों म न फेवल तकनीकी योग्यता होनी चाहिये वरन्‌ उन्हे अपना 
हृष्टिकोण ऐसा बनाना चाहिये कि वे समस्त कारखाने के हित को ध्यान मे रखना 
सीखें । (७) श्रप्रिम झ्रावोजन --क्सी भो उद्यम वी सफलता के लिये पूर्व झआगो- 
जन नितान्त आवश्यक है । सार्वजनिक उद्यम की योजनायें वहुस्तरीय होनी चाहिये । 
सतकंता भ्रोर वास्तविक्तापूर्ण ढय से क्ये गये पूर्व-प्रायोजत से रुकावर्टे प्रकाश में 
आती हैं। ग्रत कोई घटना घटने से पूर्व ही उसका कुछ हल निकालने के लिये 
पर्याप्त समय रहता है ॥ विश्विप्ट लक्ष्य और उसके ग्न्द्रगंत उप-लक्ष्य निर्धारित करना, 
सम्पूर्णों आ्रायोजेन क्रम का एक विभिन्‍न श्रग होना चाहिये । भ्रधिक विस्तृत योजना के 
अपेक्षित परिणामों की व्याख्या के लिये, विभिन्‍न प्रकार के सचालन-स्तर और 
आदर्श निर्धारित करने चाहिये । (श॥) श्रेरणायें *--सावंजनिक उद्यमो में उत्पादन 
के 'वास्तविकतापूर्ण भ्ादर्श” निर्धारित करने पर, उनमे मजदूरी की प्रेरणा-प्रशाली 
(5५४४७७ ०९ ५४७४८ [एरण्टा(ध२८४) प्रारम्भ करना सरल हो जाएगा। चूंकि इस 
प्रणाली से श्रम-उत्वादक ता बढाने, लागत घटाने श्रोर किस्प सुधारवे में अपूर्व सहायता 
मिल्नती है, इसलिए सार्वजनिक उद्योगी भे इस प्रणाली को अधिक से भ्रघिक लागू 
करना चाहिए | (४7) अनुसन्धान विभाग --सार्वजनिक उद्यमी में अनुसन्धान झौर 
विकास विभाग खोले जाने चाहिये | इन विभागों का काये वैज्ञानिक झनुसन्धान द्वारा 
निरन्तर किस्म सुधार और सचालन सम्बन्धी व दक्षता में सुधार करने के लिए प्रयत्न 
शील रहना होता चाहिए । (77+ सेवि-वर्ग सम्बन्ध सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों 
का यह विशेष उत्तरदायित्व होना चाहिए कि वे ऐसी श्रम-नीति का अनुसरण करें 
कि उचित लागत पर योग्य कर्मचारी भ्राप्त हो सके ओर उन्हे उद्यम मे स्थाई रूप से 
रहने को प्रेरणा भी हो (») बचतें श्रौर उनका उपयोग*--सार्वजनिक उद्यमों द्वारा 
दक्षतापूर्वक उत्पादद किया जाना चाहिए । इस प्रकार उन्हे जो अतिरिक्त बचत प्राप्त 
हो, उनका उपयोग छद्यमों के भावी विद्या कार्यों में किया जाना चाहिए। साथ ही 
उन्हे निरन्तर पहले से अ्रच्छे ढग से काम करने, अपने विकास ओर विस्तार वी 
योजनायें बनाने और उनको कार्यान्वित करने तथा झ्ावश्ष्यक साधन प्राप्त करने का 
उत्तरदायित्व भी अपने उपर लेना चाहिए 


रू 
भारत में ओद्योगिक वित्त 





([76फएचताबं सक्ाएए गा बता) 


प्राथषकथ ---भारत गे उपलब्ध प्रपकृतिक साधनों का समुचित उपयोग एंव 
विकास करने के लिए देश का श्रौद्योगीकरण होना श्रत्यत्ता आवश्यक है। किसी देश 
का श्रोद्यागिक विकास उद्योगों की स्थिर एवं चल पू जी (#फरत ब०0 (शारए)ैबधणडढ़ 
(:४9748)) की प्रावश्यकता की पूत्ति के लिए उपलब्ध वित्तीय साधनों [एिग४एणक्घ 
९९४०७८९५) पर निर्भर होता है। धघत यदि यह कहा जाए कि “वित्त आधुनिक 
उद्योग का जोदन-खत है” ((॥80९65 शा धदि-छ00०4 06 ०46८० 7900809), 
तब इस कथन में कोई झतिश्योक्ति मही होगी। भौद्योगिक उद्यम (!74एशाएहो 
&7079056) की स्थापना एवं सफलतापूर्वक' कार्यकरण के लिए आवश्यक मात्रा में 
सरलतापूंक तथा उचित ब्याज को दर पर वित्त कौ पूत्ति स्वंधा अपेक्षित है। 
हमारे देश मे लघुस्‍्तरोध एवं वृहतस्तरोय उद्योगो को मद प्रगति का भुख्य कारण 
वित्तीय साधनों की भ्रपर्याप्दता ही रही है । भारत मे शौद्योगिक वित्त सम्बन्धी प्रभाव 
की धृति के लिए समय-समय पर विभिन्‍न ध्रायोगो एवं जाच समितियों ने भ्रतेक 
सुभाव प्रस्तुत किए हैं। सर्व्रथम सत्‌ १६१६-१८ के भोद्योगिक भायोग ([0405$- 
प्राबो ((०ए०॥४६०४) ने श्रोर तत्पश्नातु सन्‌ १६३१ को केन्द्रीय बेकिंग जाच 
समिति (एशाण ऐेण्मीवाड़ छाप्णा> 000४५४४०) ते श्रौद्योगिक बेकों 
(7905३ प्रथआ5) तथा औद्योगिक वित्त प्रमष्डलो (76009) [विवाद 
(०्एण4४०॥5$) की ब्यवस्थ्य करते की सिफारिश फी । 

झौद्योपिक वित्त की प्रावश्यकता का स्वरूप --उद्योगा की वित्तीय आ- 
वश्यकतायें दो प्रकार को होती हैं -(:) स्थाई पू जो (ए/ए८त ण कफ0०ए०८ एक़ाश) - 
स्थाई पू जी को भावष्यकता नये एवं पुराने दोनों प्रकार के उद्योगों को होती है | 
नया उद्योग प्रारम्भ करते समय भूमि, मकान, मशीनें, यन्त्र एव अन्य प्रकार के स्थिर 
पू जीगत माल [४८० (2०७छा/शे (90005) को खरीदने के लिए दीर्घकालोन पू जी 
की आ्रावश्यकत्ता होती है। इसो प्रकार चाबू उद्योगो को भी कल-कारपानों म 
आवश्यक परिवर्तन, सुधार एवं विस्तार करने तथा नए यन्‍्त्रो के खरीदने वे लिए 
दोघेबालीन ऋग वो आवश्यकता होती है ॥ (५) चल श्रथ्दा कार्यशोल पृ जो 
((व्प्रबाधड़ ण गा एथभव।) --चल पूजी की ग्रावश्यक्ता उद्योगो 
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को कच्चा माल खरीदते, मजदूरी देने, माल वी बिक्री के सम्दन्ध मं श्रावश्यक विज्ञा- 
परत करने तथा झन्य दंनिक भ्रावश्यक्ता की वस्तुए खरीदने के लिए होती है। अष्प- 
कालीन ऋण की पूर्ति तीन प्रकार से होती है -- (पर) कम्पनी के ग्रोदामो एवं मिलों 
के प्रन्दर भरे हुय माल की प्रतिभृति (86८ए:४५) पर व्यापारिक वैद्स ((०माफन- 
६9] 847/:5) झल्पकालीन ऋण देते हैं। (झा) अल्पकालीन ऋणो की पूर्ति प्रबन्ध 
अभिकर्त्ताश्ों (१४७॥880772 8९79] से ऋण एवं अग्रिम ( /:ँ४४॥0८४) के रूप से 
कौ जाती है तथा (३) कुछ मिलो स साधारण जनता से जमा (70८7085) के रूप 
में धन प्राप्त किया जाता है। हमारे देश मे बम्बई की सूतों मिलो मे इस साधव का 
बहुत्त उपयोग किया जाता है । वस्तुत्त उद्योगों की दीघकालीए/ साख झावश्यक्ता की 
पूर्ति एक जटिल समस्या है। जहा तक पुराने वृहत्त एवं सम्पन्न उद्योगों का सम्बन्ध 
है, व अपने दीघंकालीन वित्त वी पूर्ति या त्तो रवय के ही सुरक्षित कोपो (८७१६ 
#४705) से कर लेते हैं अथवा ऋष/-पत्र (200८0/ए्ा८5) निगरित (5506) वरके 
धन एकत्रित कर लेते हैं | परन्तु नये, छोटे स्तर के एव असम्पन्न उद्योगी को, जिनकी 
बाजार म॑ कोई विशेष साख नहीं होती, ऋणु-पत्रो को निगरम्ति करबे घन प्राप्त बरने 
का कोई भ्रवसर उपलब्ध नहीं होता ॥ ग्रत इन परिस्थितियों मे उद्योगों को दोर्ध- 
कालीन वित्त प्राप्त करने मे बहुत कठिनाई होती है भौर यद्यो एक प्रमुख कारण है 
कि अभी तक भारत भे उद्योगो का समुचित विकास नहीं हो सका है। 

उद्योगों को दीघंकालीन वित्तीय श्रावश्यकताशं की पूति के स।धन -- 
आजकल भारत मे दीर्घधकालीन औद्योगिक वित्त प्राप्त करने के मुख्य साधत निम्त- 
लिखित हैं -- 

(१) हिस्सा पू जो. (9श०८ (8) --झ्रौद्योगिक कम्पनिया विभिन 
प्रकार के हिस्से (500०३) जारी करके पू'जी प्राप्त करती हैं | हिस्से मुख्यतः तीन 
प्रकार के होते हैं --(प्र) साधारण द्विस्से (0740879 507०5), (प्रा) पर्वाधिकार 
हिस्से (रर्धष००४ 59058) त्या (३) अस्थिगत हिस्से (9४/७60 809765) $ 
प्रत्येक कम्पती विभिन्‍न प्रवार (799०) एवं श्रेणी (0858) के विनियोगरर्ताओं 
(00६8/03) को अपनी पू जी का विनियोग करने के लिए, भिन्‍न-मिन्‍न प्रकार के 
हिस्से निगर्भित बरती है | यथपि हमारे देश में कम्पतियों की श्रधिवाज्न अचल पूजी 
हिस्सा पू जी के रुप में प्राप्त की जाती है तथा धीरे धीरे साधारण हिस्सा पू जी 
(84०॥४८७) के लिए देश म बाजार का विस्तार भी हुआ है, फिर भी पश्चिमी 
औद्योगिक देशों की तुलना म॑ हमारे देश मे इस प्रकार की हिस्सा पू जी को एकत्रित 
करना ग्रधिक कठिन रहा है । 

(२) ऋचा यत्रों दर आए ए जी (0क877४7४७5) -- एक प्रोद्मगणिक कम्परदी 
अपनी झधिइत पू जी (8ए/४०75०0 (४9) से श्रधिक के शेयर निंगमित नहीं 
कर सकती । यदि कम्पती को अधिकृत पूजी की भात्रा से श्रधिक पूजी को भ्रावश्यकता 
होती है, तव चह ऋण-पत (0«0%४(प7९४) निगदित करती है। ऋदगापत्र किसी 


घर भारतोय अरयश्ास्त्र 


नियो द्वारा मुख्यत कार्यशील पू जी (#०टासपड़ (४७४४) के रूप मे. किया जाता 
है । कम्पनिया सावजनिक जमाग्रो को प्राप्त करते के लिये किसी भी प्रकार की 
प्रतिभृतिया नही देती । कम्पनी इस स्रोत द्वारा सुविधापूर्वक तथा कम ब्याज पर एव 
प्रचुर मात्रा मे पू जी प्राप्त कर लेती हैं। इस प्रणाली के बुछ मुख्य दोप इस प्रकार 
है -- (7) मन्दी एव आधिक सकट के समय जमाककर्साग्रो द्वारा अपनी पृ जी निग्रालने 
की भधिक सम्भावना रहती है ।' इस स्थिति मे कम्पनी की कार्यविधि म॑ गत्यावरोध 
उत्पन्त हो जाने की सम्भावना रहती है। (१) कम्पतिया इन जमाओो को स्थिर पू जी 
(६7६० (४9४४) के रूप में प्रयोग मही कर सकती क्योक्ति जमाकर्त्ताओ द्वारा इन 
को कभी भी निकालने की सम्भावना बनी रहती है। (2४) च्ू कि कम्पनिया, इस 
स्रोत द्वारा कम ब्याज पर तथा अधिक मात्रा में पूजी प्राप्त कर सकने म सफल 
होती हैं, इसलिए उनके कार्यों मे सट्टे-ब्यापार को प्रोत्साहन मिलता है। प्रत श्रौद्यो- 
गिक कार्यों के लिए पू जी प्राप्त करते का यह साधन श्रधिक लाभदायक, सरल एवं 
सुविधाजनक नही है । वि 
(४) वारिम्य बेढ्स (0०एफथ्षश्॑ं॥) फ७॥:5) -हमारे देश मे व्यापारिक 
बैक्स उद्योगो को वित्त प्रदान करने मे महत्वपूर्ण योग देते हैं। चू कि इन बेकों के 
पास भ्रधिकाश जमाए (0०7०9) अल्पकालीन होती हैं, इसलिए ये उद्योगों को 
केवल अल्पकालीन ऋणा प्रयवा कार्यश्ील धूजी ही दे पाते हैं। व्यापारिक वेक्स 
औद्यागिक कम्पनियों की सहायता उनके विल्स (98॥$) की कटौती करके, सुरक्षित 
अल्पवालीन ऋण्य देकर, नकद साख खाता (08५॥ (7००/८ ॥९००७॥।) खोलकर, 
अधिविकर्ष (0ए८70/9 ) की सुविधायें देकर और कभी-कभी ब्यवितिगत प्रतिभूति 
पर रुपया उधार देकर करते हैं। इसके अतिरिक्त ये बंक्स कच्चा-माल व तंयार मास 
तथा प्रथम श्रणी की प्रतिभूतियों के आधार पर भी उद्योगों की वित्तीय सहायता 
करते हैं। सामान्यत ऋण की अवधि १ वर्ष तथा ब्याज की दर ४ग्रतिशत स 
६ प्रतिशत तक होती है ५ एक अनुमान के अनुसार उद्योगों को प्रदत्त कुल वापिव 
ऋा-पू जी मे व्याप्ररिक बैंको का हिल्‍्सा लगभग पश्राघा रहता है। वाणिग्य बेक्स 
औद्योगिक वित्त निगम, राज्यो के दित्त तिममो तथा भश्रन्य वित्त निगमों के हिस्सों 
और ऋण-नयत्रो मे विनियोग करके भी परौक्ष रूप से उद्योगो को दीघंवालीन वित्त 
प्रदान करते हैं । 

(५) प्रबन्ध प्रमिर्ता (४8738708 /2०॥05) --बडे स्तर के उद्योगों में 
कारखानों के प्रबन्ध-कार्य के लिए हिस्सदारों द्वारा जिन व्यक्तिया को ठेका दे दिया 
जाता है, उन्हें प्रत््ध अभिकर्त्ता कहते हैँ ॥ यह भ्रणाली भारत को प्रपनी श्रतोखी 
प्रणानी है तया विश्व के अन्य कसी भी देश में यहू पद्धति नहीं पाई जाती। हमारे 
देश के बड़े स्तर के अधिकाय उद्योगो का प्रवन्ध प्रयन्ध प्रभिकर्त्ता फर्म या (कम्पनी) 
द्वारा क्रिया जाता है। वास्तव म प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं ने देश में औद्यागिक वित्त को 
स्यवस्था करने म वहुत महत्वपूर्ण एव प्रत्यक्ष योग दिया है ॥ इनके प्रमुख कार्य इस 


भारत में औद्योगिक वित्त झ्बे 


प्रकार है --(४ ये नए उद्यमो का प्रवर्तन करते हैं॥ भूतकाल मे ये बडे स्तर के सभी 
उद्योगो, ज॑से-- सूती वस्त्र, लोहा और इस्पात और चाय झ्ादि क्षेत्रो में नए कारखानो 
के आरम्भकर्तता रहे हैं॥ (४) भारत मे कम्पनियों की श्रधिकाश स्थिर एवं कार्य- 
झील प्‌ जो की पूर्ति इन्ही के द्वारा हुई है! प्रवन्ध श्रभिकर्त्ता स्वय कम्पतियों के हिस्से 
खरीदते हैं या सकटकाल मे कम्पनी को ऋरा देते हैं झ्थवा स्वय कम्पनी के ऋण- 
पत्र खरीदते हैं तथा कम्पती को ऋश्य दिलवाते समय स्वय जमानती बन जाते हैं । 
विगत वर्षों म इस्होने चाय, चीनी, कोबला तथा भरन्य अल्प पू जी बाले (एंहक्‍श्ष- 
९»90205९0) उद्योगों को मन्दी भथवा श्यथिक सकट के समय में ऋण के रूप में 
बहुत सहायता दी है। (!0) प्रबन्ध अ्रभिकर्त्ता उद्योगों के देनिक प्रबन्ध का कार्य करते 
हैं तथा (४) ये अपनी कम्पनी के उत्पादों के विषणन एवं कच्चा-माल व मशीनरी के 
खरोदने के कार्यों मे एजेन्ट का कार्य करते है । भारत के भ्रौद्योगिक विकास से प्रबन्ध 
प्रभिकर्ताप्रो के योगदान का निरूपएए राजकोषीय भायोग (7050० (ण॥०॥5४०)॥, 
]949-50) ने इन शब्दों मे किया है, “विगत ७५ वर्षों में प्रबन्ध प्रभिकरण प्रणाली 
ने भारतीय उद्योगों की महत्वपूर्श सेवा को है । भ्रौद्योगीकरण के प्रारम्सिक दिनों मे, 
जब न तो उद्योग की शोर न पूंजों को हो बहुतायत थो, प्रबन्ध धभिकर्तायों ने दोनों 
की स्पवस्था को । भारत के सूती वस्त्र, लूट सथए इस्पात श्र्दि सुव्यवस्थित इद्योग 
भ्रपनी बत्ेंमान स्थिति के लिए कई सुविस्यात प्रवन्‍्ध भभिकररा गृहों के उत्साहपुर्प 
नेतृत्व एव धात्रेयो अभिरक्षा (805।८४०४ 0८०८) के ऋख्पी हैं ।” प्रवन्ष प्रभिकर्त्ता 
प्रणालो मं अनेक दोप उत्पन्न हो जाने से, भारत सरकार ने इस पर कठोर तियत्रण 
लगा दिए हैं। सन्‌ १६५६ के कम्पनी अधिनियम के भ्रन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है 
कक भविध्य मे केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से हो प्रबन्ध भ्रभिकर्ता नियुक्त किए 
जायेंगे । 

(६) घोमा कम्पनिया देशी बेव्स तथा व्यक्तिगत ऋणदाता.--बीमा कम्प- 
निया मिश्चित पू जी कम्पनियों के हिस्सो एवं ऋण-पत्रो मे विनियोग करके औद्योगिक 
वित्त मे प्रत्यक्ष थोग देती है। भौद्योगिक दृष्टि से विकसित पाइचात्य देशो म भ्रोद्यो- 
ग्रिक वित्त का यह एक महत्वपूर्ण खोत है । हमारे देझा में झभी तक बीमा-व्यापार का 
उचित प्रसार न हो सकने के कारण झोथोगिक वित्त के इस स्रोत का प्रधिक महत्त्व 
नही है। यीमा कम्पनियों के झतिरिकत साहूकार, महाजन तथा स्वदेशी बेक्स भी 
भौदोगिक वित्त श्रदान करने मे थोडा बहुत योगदान करते हैं ॥ परन्तु इनकी कार्ये- 
पद्धति भ्र यधिक दोपपूर्णे एवं ब्याज की दर बहुत ऊची होते के कारण झौयोगिक 
वित्त को दृष्टि से इनका महत्त्व न्यूनातिन्यून है । 

(७) विनियोग प्रन्यास (ह#963/छथ्य। व्088) ४+--विनियोग प्रन्यास 
सोनित दायित्व तथा विद्याल पूंजी वालो कम्पनी होती हैं। ये अपने हिस्सा अयवा 
ऋष-पत्र बेचकर जनता से घन एकत्रित करते हैं तथा इस एकत्रित कोप से श्रोद्यो- 
शिक कम्पनियों के हिस्सो तथा ऋण-पत्रों को फ्रय करते हैं॥ विनियोग प्रन्यास भपने 


छ्डें भारतीय पर्थशास्त्र 


धन का विनियोग किसी एक उद्योग मे न करके विभिन्न उद्योगों अथवा विभिन्‍न कम्प 
नियो भे करते हैं। फलत इससे एक तो इनके विनियोग की जोखिम बहुत गम हो 
जाती है तथा साथ ही इन्हे लाभ भी अधिक प्राप्त हो जाता है। श्रौद्योगिक वित्त को 
दृष्टि से यूरोप और श्रमेरिका मे विनियाग्र प्रयासों का महत्वपूण स्थान है । हमारे 
देश मे भी यद्यपि विगत २५ वर्षों मे विनियांग अनेक प्रन्यास जैसे--॥6फश। 
पटल प्राण ॥76 पिछ [704 ॥ए८शगला। एग्णवाता [व 

प्शब [ए8घपाढ॥4 (07902707 ०0 [7079 7.0 प्रादि स्थापित हुए हैं तथापि 
अपने सीमित साथनों के कारण इनका श्रौद्योगिक वित्त के भ्रदायक क रूप में ग्राधक 
महत्वपूणा स्थान नही है। 

(८) राज्य सरकारों द्वारा बित्तीप सहायता--हमारे देश म॑ विभिन्न प्रादे 
शिक सरकारो द्वारा भी ओद्योगिक सस्थाओ को ऋण भश्रदान किया जाता है। परन्तु 
उद्योगो को सरकार स मिलते वाल ऋरा सुविधाजनक नही ह ते । इसके कारण इस 
प्रकार हैं--(भ्र) राज्यों से ऋण भ्राप्त करने मे बहुत समय लगता है (प्रा) राजबीय 
अ्रथ सहायता केवल लघु एवं मध्यमस्तरीय उद्योगों के लिये ही दी जाती है तथा (इ) 
ये ऋण एक निश्चित मात्रा तक ही दिये जाते हैं । इसी लिये उद्योगों की वित्तोय ग्राव 


इयक्ताझ्ो को देखते हुये ये अपर्याप्त होते है । 
(६) स्टाक एक्‍्सचज बाजार (900८ छ&ला०ा8० )४०॥०७)--स्टाक 


एक्सचजिज झौद्योगिक वित्त की पृत्ति भे परोक्ष रूप से महत्वपूण थागदान करते हैं। 
स्टाक एक्सचज वे बाजार हैं जिनमे कम्पनियों के हिस्सों एवं ऋण पत्रों के क्रय विक्रय 
सम्व धी सुविधायें उपलब्ध होती हैं। इस बाजार मे केवल उन कम्पनिया के हिस्सों 
अथवा ऋणा पत्रो का क्रय विक्रय सम्भव होता है जो स्टाक एक्सचज की शर्तों को 
पूरा करके एक्सचज के भ्रधिकारियो से लिखित रूप मे श्ननुमति ले लेती हैं। हमारे 
दूध में बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के स्टाक एक्सचज वाजार इस हृष्टि से बहुत 
महत्वपूण हैं । 

(१०) प्रौद्योगिक बित्त प्रमण्डलों द्वारा सहापता ([.0थ॥ #8॥8006 #िणय 
006 [#6050शे  शि०४ 0०7०३0०॥5)--सब्‌ १६३१ की वेद्गीय बतिंय 
जाच समिति (ठश्ाएन छथाएाड  हिगरवृणा/ (0०ए7॥0०८) की सिपारियों प' 
आधार पर हमारे देश मे सन १६४८ मभ औद्योगिक वित्त नियम (00॥9 
एताक्ा०० (07707200॥5) तथा वाद मे दूसरे वित्त निगमो वी स्थापना की गई ॥ 
इत बित्त प्रमण्डलो के कोषो का एकत्रीकरएण हिससो ऋ-पन्नों तथा सरकार से ऋण 
क द्वारा होता है । इसके हिस्सो एव ऋण पत्नो मे जतता वा विश्वास्त उत्पन्न करते के 
लिए सरकार इनवी गारटी (5ए»०॥/००) कर देती है | 

[अर] भारतीय श्रोद्योगिक वित्त निगम 
(7756 पाते शाश्याएर (0फुणब0णा ए पाता) 
भारतीय श्रोद्यागिक वित्त प्रमणश्डल को स्थापना-स्वतयता प्रात स पृ 


भारत में औद्योगिक वित्त लक 


हमारे देश मे उद्योग-घन्धो को मध्यमकालीत एवं दोधेकालीन साख प्रदान करने 
वाली सस्थाओ्रो का स्वंथा भ्रभाद था। द्वितीम महायुद्ध के पश्चात्‌ एक झोर वो देश 
में उद्योगपतियों की प्रूजी की माँग मे अत्यधिक वृद्धि हुई प्रौर दूसरी ओर भारतीय 
द्रव्य-बाजार में पूजी का श्रभाव हो गया । इस स्थिति का भारत के औद्योगिक 
विकास पर बहुत हानिकर भ्रभाव पडा। अत भारत सरकार ने श्रौद्योग्कि वित्त के 
अभाव को दूर करने के उद्द दय से १ जुलाई सन्‌ १६४८ को भ्रौद्योगिक वित्त प्रमडल 
(छापने गिज्ा८ एऊएण०५णा) की स्थापता की ॥ इस निगम का उहू इय 
देश में औद्योगिक सस्थाझो को दीघंकालीन तथा मध्यमकालीन साख पर्याप्त मात्रा में 
तथा सरलतापूर्वक उपलब्ध कराना है और विशेषकर उस स्थिति में, जबकि उन्हे जो 
भी सामान्य बेकिंग सुविधायें प्राप्त हो रहो हो, वे पर्याप्त एवं समुचित नहीं हो 
अभवा जबकि उन्हे हिस्सों (॥॥27८$) व ऋणा-पत्रों (0०0८7/ए०८४) को निगमित 
करनके पर्याप्त मात्रा मे पू जी प्राप्त नही हो रहो हो अथवा जबकि वे हिस्सों व॑ ऋण- 
पत्रो द्वारा पूजी प्र॒प्त करने में ग्रसमर्थ हीं ५ वस्तुतः निगम का ध्येय निजी वित्तीय 
सगठनों की क्रियाग्रो को समाप्त करना नही वरन्‌ उनकी अनुप्ृति ($०एए०फ०आा) 
करना है। 

हम श्रौद्योपिक वित्त निगप केवल श्रौद्योगिक सस्थाझ्रो को 
ही वित्त प्रदान कर सकता है। यह निगम उन सार्वजनिक कम्पनियों एवं क्रहकारी 
सस्याझ्रो को, जो कि माल के परिनिर्माणा !९700९5४78) भ्रथवा निर्माण (शथाएन 
(0०४०), खान खांदने प्यथवा विद्युत के उत्पादन और वितरण झथवा श्नन्‍्य किसी 
प्रकार की क्षवित (९०५८) के उत्पन्न एवं विद्ररण से सम्बन्धित हैं, दीर्घधकालीन ऋण 
दे सकता है। सन, १६५२ मे इस निगम के श्धिनियम मे किए गए सशोघन के 
भ्रनुसार वित्त मिगम के कार्य-क्षेत्र मे जवजी कम्पनियों (50एए8 00फ.०४/०३) 
को वित्तीय सहायता देना भी सम्मिलित कर दिया गया है । यह गिगम निजों कम्प- 
नियो (07५56 (0०७७०8४१६७), साभेदारी कम्पवियों, एकाको उत्तादको (8०९ 
270970८॥४) तथा लघुस्तरीय उद्योगो को ऋण नहीं दे सकवा। सन्‌ १६५५ से 
पूर्व यह निगम केवल पुराती एवं चालू भौद्योगिक सस्याओ्रो को ही ऋण दे सकता था। 
परन्तु १६५५ में तिगसम के झ्धिनियम मे क्यिे गये एक सझोधन के झनुसार भ्रव यह 
निगम नई स्थापित झौद्योगिक सर्थाओ को भी ऋण दे सकता है | 

निमम के कार्य भ्रौद्योगिक वित्त निगम के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं-- 

(7) यह सीमित दायित्व वाली भौद्योगिक कम्पनियों भथवा सहकारी सस्थाझो को 
२७४ धर. की. भ्रश्चिकतम. अजधि. तक के लिये. ऋण. दे, सकता. दे. (ऐ), ग्रोद्योगिक 
कस्पतियों द्वारा खुले बाजार में २५ वर्ष की अ्रधिकतम प्रवधि के लिये दिये गये ऋणो 
पर गारन्टी दे सकता है। (॥) प्रमण्डल कम्पनियों के हिस्सो (9787८5), बन्धक- 
पत्रों (8०705) तथा ऋणा-पत्रों (व0टाएा८$) का प्रमियोपन (ए॥76७7ा08) 
कर सकता है। ॥9) निगम कम्पनियों के ऋण-पत्रों के ब्याज अथवा मूलघन की भी 


फट भारतीय प्रयश्वास्त्र 


ग्रारग्टी दे सकता है तथा इस तरह यारतन्टी देकर कम्पनियों को धन-राि प्राप्त कराते 
में मदद कर सकता है । ।५) निगम स्वय ऋण-सत्र जारी कर सकता है तथा विश्व 
वेक से भी विदेशी ऋण ले सकता हैं। (श]) वित्त निगम जनता से १० करोड रु० 
तक ५ वर्ष की निश्वितकालीन जमाए (0८9०5) भी प्राप्त कर सकता है। (५७॥) 
निगम को झायतकर्त्ताओ को विलम्बित मुगतान पद्धति (0८८0 ?99गाधा$) के 
सम्बन्ध में भी गारन्टीक देने का श्रधिकार है। श्रत नियम विदेगी उत्पादको को 
गारन्टी देकर भ्रायातकर्त्ताब्रों को उनसे वस्तुयें उधार दिलाने मे मदद कर सकता है ॥ 
(४श) वित्त निगम अनुसूचित बंकी (800८40]०८6 छ88॥/8) ग्रथवा राज्य सहकारी 
बेको ($88 00-07७790४८ 83॥/८3) से औद्योगिक सस्याप्रो द्वारा प्राप्त ऋण पर 
भी गारन्टी] दे सकता है। | (४) यदि भारत सरकार की झआराज्ञा से किसी भ्रौद्योगिक 
ससयथा ने किसी विदेशी बेक अथवा साख-सत्या से ऋण प्राप्त क्या है, तव नियम उस 
पर भी गारन्टी७७ दे सकता है तथा (7) भारत में निर्मित पू जीगत वस्तुओं (08 हे 
00०05) के क्रय के सम्बन्ध मे विलम्बित भुगतान पद्धति (06668 ए89प्राधया$ 

$986॥) का प्रयोग किया जा सकता है तथा निगभ प्रौद्योगिक सस्याओ द्वारा स्व- 
देशी पू'जीगत माल को उधार लेंने के सम्बन्ध मे भी गारन्टी| दे सकता है। 

पूजी एवं कार्यवाहक कोष (४9) शाव १/०/9ंह शा) - 

()) हिस्सा पूजी (50श6८ (०७४०) --पश्रौद्योगिक वित्त प्रमण्डल की प्रधिदृत 
पू जी (89॥00705८0 0497/9)) १० करोड रु० है तथा इसे -५ हजार २० के बीस 
हजार पूर्ण प्रदत्त (70], 70-०9) हिस्सो से दिभाजित क्या गया है। इस 

समय निगम की निर्गा्मित (580८0), ग्रादिक 8005८0८०४) तथा परिदत्त (/िक्वात- 
४?) पू जी केवल ५ करोड रु० है, जो दस हजार हिस्सों फो बेचकर प्राप्त की गई 

है। शेष हिस्से प्रावरयकत्ता पडने पर जारी किए जा सकंगे। वित्त निगम के हिस्से 

केन्द्रीय सरकार, रिजवं बैक, भ्रनुसूचित बैंको, बीमा वम्पतियों, सहकारी सस्थाभरो, 

विनियोग ट्रस्टो तथा श्रन्य वित्तीय सस्थाओ द्वारा खरोदे गये हैं। इस प्रकार 

तियम का पु जी कलेवर (09७ा9] 5070८07०) न तो पूर्णतया राज्य के स्वामित्व 

एवं नियन्त्रण में है और न इससे पूर्णतया स्वतन्त्र ही है। (॥) बन्धक-पत्र व. ऋणा- 

वत्र (90705 ४7५ 72०0८४/०४/८९)- श्रौद्योगिक वित्त तियम को अपनी परिदत्त पू जो 

(?9ंव-०ए 0४७2) तथा सुरक्षित कोप (८5श४८ शा0) के १० गुनें| तक 
वन्धक-पत्र बे ऋण-पत्र निगर्नित करने का अधिकार है  (0) रिजवं बंक से ऋणा'-- 

वित्त प्रमण्डल रिजर्व वेक से १८ माह तक के लिये ३ करोड़ रु० तक ऋण ले सकता 
है। मार्च सद्‌ १६६१ में वित्त निगम ने रिजर्व बेक से ५१ लाख र० ऋण्स्वरूप 
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भारत में औद्योगिक वित्त द्ह 


हैं और ये इसकी सफलता के द्योतक है। दिसम्बर सव्‌ १६४५२ मे भारत सरकार ने 
भ्रौद्योगिक वित्त प्रमण्डल की वायंव्रिधि के दपो एवं उसके मार्ग की सम्मभावित 
बाधाओं के स्रध्ययत करते के लिए, श्रीमती सुनता कृपलानी की ग्ध्यक्षता में एक 
जाव-समिति की नियुक्ति की थी । इस सनिति की रिपरार्ट ७ मई १६४३ का प्रवा- 
शित हुई । भारत सरकार ने जाच समिति की अनेक सफारिशो को स्‍्वीकार करके 
इनको व्यावहारिक रूप देने के लिए. वित्त निगम का जो निर्देश दिये, वे इस प्रकार 
हैं --[(7) निगम के सज्चालक मण्डल को दिल्ली के अतिरिक्त, समय समय पर 
बम्बई, कलकत्ता और मद्रास मे भी समभाएं करनी चाहिए। (४) निगम के सज्चा- 
लको को ऋण की स्वीकृति देते समय निष्पल रूप से काम लेना चाहिए । (॥7) निगम 
को अपनी वाधिक रिपार्ट में ऋण लेते वाली कम्पनियों का पूरा विवरण तथा इनके 
द्वारा ऋण लेने के उदू इय झ्रादि को विरतृत रूप मे प्रकाशित करना घाहिए। (॥५) 
निगम को ऋण की स्वीकृति देते समय कण के उद्द श्य एग उससे होने वाली प्राय का 
भ्रनुप्तान लगा लेना चाहिए तथा (५) निमम द्वारा ऐसे सब स्वीकृत ऋणो की सूचना 
सरकार को देनी चाहिए जिनसे निगम का कोई भी सज््चालक सम्बन्धित हो भ्रथवा 
जो सर्वेसम्मति से स्वीकृत न किया गया हो । 
[श्रा] प्रादेशिक श्रौद्योगिक वित्त प्रमण्डल 
(77॥6 54॥९ ]00॥$॥79 एा799९९ (१७चू०7श009) 
प्रान्‍्कयण --भारतीय श्रौद्योगिक वित्त प्रमण्डल का कार्य क्षत्र बहुत सीमित 
है। यह केवल सीमित दायित्व वाली सार्वजनिक कम्पनियों (?प्याठ जिफाहत 
(०४०/७५१॥४०७) तथा उन सहकारी सस्थाओं को क्रण देता है जो खनिज व शक्ति के 
उत्पादन तथा इसके वितरण रा सम्बन्धित उद्योगो भ लगी हुई हैं। इस निगम द्वारा 
केवल दोघंकालीन एवं मध्यमकालीन वित्तीय आवश्यकताभ्रों की पूर्ति की जाती है । 
अ्रज्ञ प्रमण्डल के कार्यों की कमी को पूरा करने के लिए विभिन्‍न अश्रादशिक सरकारों 
ने प्रादेशिक वित्त नियमों (88॥6 [यवशक्याए० (ए०फ्णबा०॥४) की स्थापना की माग 
की जिससे कि व सस्थायें मध्यमस्तरीय एवं लघुस्तरोय उद्योगों की आधिक सहायता 
कर सके । इस झावदयकता को पूरा करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पग्रवटूवर 
सन्‌ १६५१ को श्रादशिक भ्रौद्योगिक वित्त निगम अधिनियम (88806 वा0॥0ण 
9806 (2079०78॥075 ४०) प्रास किया। इस अधिनियम के भ्रन्तगत सब 
१६५६-६० के ग्नन्त तक १३ राज्य वित्त नियम स्थापित हो छुके हैं, जो इन राज्यों 
से सम्बन्धित हैं --ग्रा्रप्रदेश, असम, बिहार, महाराष्ट्र, केरल, मध्यप्रदेश, मंसूर, 
उडीसा, पूर्वी पजाव, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, पश्चिमी बगाल भ्रौर मद्रास । 
प्रादेश्षिक प्रौद्योगिक वित्त प्रमण्डलों की विद्येषतायें --राज्यों में स्थापित 

पथ प्रमण्डलो की मुख्य विद्येपताए इस प्रकार हैं - (६) पू जो --राज्य वित्त निगमों 
की हिस्सा पृ जी (5896 (७७॥0४) कग रो कप्त ५० लाख रु० झौर अधिक रो 
अधिक ५ करोड २० हो सकती है। इस विग्रमो को पू जी राज्य सरवारो, रिजवं बँंक 
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याएएज्4 वैक्‍्य, अन्य वित्तीय सस्थाश्रो तवा साधारण जनता से प्राप्त की जाती है । 
राज्य वित्त निग्ममो की हिस्म्ा-पू जो का केवेल २५ प्रतिशत भाग केस्टीय सरकार को 
पूरे आज्या से जतता को निगववित किया जा सकता है तया झेपष ७४ प्रतिशत पुछी का 
हस्त'न्तरण उक्त सस्थाड्रो तक हो सीमित रहेगा। राज्य वित्त निगम वन्धक-पत्र 
(8 १705) तथा ऋगा-पत्रों (0<छ्याप्य८४) को नियमित करके, अपनी प्रदत्त हिस्था- 
प्‌ जी (९280-09 5088 (०७०) तथा रक्षित कोर्च (२८5७४६८ 070 के ४ गुने 
तक पू जी प्राप्त कर सकते है। (॥) जमायें (7 ६००७४) - राज्य वित्त प्रमष्डल 
कम से कम ५ वर्ष को अवधि के लिए जनसावारण से जमाय भी प्राप्त कर सकतेहैं । 
किसी विगम द्वारा जनता से जमा के रूप म प्राप्त पू जी उसकी प्रदत्त पू जी (?80- 
॥४ए (७ए॥५) से ग्रधिक नदी हो सक्‍ती। (77) ऋण देना ॥0शाप्ताह् एी 
4.०0॥5) - राज्य वित्त निगम लघु एवं मध्यमस्तरीय उद्योगों को मध्यमकालीन एवं 
दीघक्ालीन स्थाई-पूजी प्रदान करते हैं॥ ये वैयव्तिक उद्यमकत्ताञों, साभेदारी फ्मोँ 
एवं सीमित दायित्व वाली प्राइवेट कम्पनियों का भो साख प्रदान करते हैं। राज्य 
विन प्रमण्डल अधिक स अधिक ०० वर्षों के लिए ऋण दे सकत हैं, परन्तु किसी एक 
फर्म का १० लाख रु० से ्रधिक ऋण नही दे सकते | राज्य तित्त प्रमण्डल भारतीय 
औद्योगिक वित्त प्रमण्डल बी भाति कम्पनिया के हिस्से नहीं खरीद सकते, परन्तु 
कम्पनियों द्वारा निर्गाणत हिस्सों व ऋणा-पत्रों का अभिगोपत (ए॥4ध७॥॥78) 
कर मक्‍त हैं, कम्पनियों का प्रत्यक्ष ऋण व अग्रिम (जात व,णवाड़ शा0. हक 
८८५) दे सकते हैं, कम्पनियों के ऋण प्रो (0692॥(एा८७) की विक्ली पर गारन्टी दे 
सकते हैं तथा उतक ऋण'-पत्र स्वय भी क्रय कर सकते हैं। ये निगम कसी कम्पनी 
को सरकारी अथवा अन्य मान्यता प्राप्त प्रतिभूतियों (00४९0 श॥8] 270 00८ 
2ए770५६५ $९५प्रा7१८5) स्वर्ग (9०0) दया चल व भ्रचल सम्पत्ति (ज०व शत 
(07% एा॥गढ़ (७0979]) वी ग्राड पर टी ऋण दे सकते हैं॥ सन्‌ १६६०-६१ म 
राज्य वित्त निग्मों ने ५ ०& करोड रुपये के ऋण स्वीकृत क्य्रि। (।४) प्रबन्ध 
(4३ १८0/४॥।) - राज्य वित्त प्रमण्डल का प्रवन्ध १० सदस्यों के एक संचालक 
बोर्ड (80870 ० 70९००7$) हारा होता है। प्रमण्डल की एक वस्‍्यंकारिणी 
समिति (:5८८७४८ (००४॥7॥०6) होती है जो सचालक बोड के काम में सहायता 
करती है । 
प्रगति की समीक्षा --भ्रालोचको का मत है कि राज्य वित्त निगमो द्वारा दी 
गईं वित्तीः सहायता अपर्याप्त रही है। राज्य वित्त नियमों की कार्य पद्धति वी आलो- 
चना इन तर्को के आधार पर वी जाती है --॥ विगत वर्षो म राज्य वित्त प्रमण्डलो 
के सूती-वस्क, इ जीनियरिय, विद्युव-पूर्ति, तेल पेरत का “शोग तथा चाय व रबेर के 
उद्यान आदि मध्यम श्रेगी के उद्योगों को ही अध्कि वित्तीय सहायता दी है। प्रत 
लघुस्तरीय उधोगो के विकास म इन प्रमण्डलों का उ्लेप सहयोग नहीं रहा है। 
५ हर) राज्य वित्त प्रमण्डल उद्योगो को ऋणा-यू जी ही प्रदान करते हैं, कार्यंथील पृ जो 
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प्रदान नही करते । परत. बहुत से लघुस्तरीय उद्योग कार्यवाहक प्‌ जी के ग्रमाव में 
बठिनाई में पढ जाते हैं । (४) इन प्रमण्टले दारा ऋण को स्वीकृति देते में अताव- 
इयक रूप में बहुत देरी हो जाती है ५ (४) दस प्रमण्डलो दास ली जाने वाली ब्याज 
की दरें तघुस्तरीय उद्योगों की स्थिति को देखते हुये बहुत ऊची हैं। रजिस्ट्रें सन 
शुल्क तथा ऋण पर स्टाम्प-कर झ्रादि लगने से ऋष के कुल भार मे वृद्धि हो! जाती 
है । झत. लघुस्तरीय उद्योगों को विकास प्रादक्ष्यक्ताओ को देखते हुए, राज्य वित्त 
प्रमण्डल उन्हे सत्ती, सुविधाजनक, सरल एव पर्याप्त साख प्रदान नहीं करते हैं । 
(इ) राष्ट्रोय प्रीद्योगिक विकास प्रमण्डल लिमिटेड 
4्झ्रद फिश्रधांण्एन छ00॥ज्रंग ऐलशललेग्गुपला (.०क्रूकाब्रांता 38 ) 
स्थापना +-राष्ट्रीय श्रद्योगित विक्रास निगम एवं विशुद्ध सरकारी सरथा 
है । मारत क द्रुतगति स औद्यागिक विकास के एक प्रयत्न के रूप में केन्द्रीय सरकार 
ने सन्‌ १६५४ मे राष्ट्रीय भ्रौद्यागिक विकास निए्म की स्थापना को | यह निगम एक 
सीमित दायित्व ([॥7/८त0ं 394॥9) वाली कम्पनी है। 
राष्ट्रीय उद्योग विकास प्रमणष्डल को विशेषतायें (530600 ए८७॥0/6$ 0 6 

पडशणा॥) [700508॥ 06४८।०फ॒छ्ाथव (0०7०ण27०).--इस प्रमण्डल को कुछ 
मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं -- () पूजो:-- यह प्रमण्डल एक प्राइवेद लिनिटेंड 
कम्पनी के रूप में प्‌ जीकृषत हुमा है । इसको अधिकृत पू जी (80ए१8०४८१ (७॥9)) 
१ करोड ४० है प्रौर यह समस्त प्‌ जी केन्द्रीय सरकार द्वारा ही दी मई है। श्रपनी 
पू जी में वृद्धि करते के लिए यह प्रमण्डल झ्पते हिस्से (500०5) तथा ऋग'"्पत्र 
(0ल्‍0९॥07८४) भी विगित कर सकता है । निगम को ग्रतिरिक्त पू जी मिलने के 
तोन साधन हैं--(घ्) यह निगम केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारो, बेको ग्ौर व्यक्तियों 
से ऋण व जया (70205 €वव 70:7०853) के रूप में धन प्राप्त बर समता है / 
(प्रा) निगम द्वारा विभिन्न प्रौद्योगिक प्रयोजनाओ (76050] ?70]०८१७) के प्रष्ययल 
व जाच के लिए गरकार इसे वापिक सहायता (४४००० ,॥३$$/$097००) देती है तथा 
(६४) जब कभी तिगस किसी योजना को कार्यान्वित करता है, तब केन्द्रीय सरकार 
इसके लिए ऋण वी व्यवस्था करती है ॥ (७) उद्देश्य :--प्रमण्डल का मुख्य उद्देश्य 
सावजनिक्र क्षेत्र (9०णांट 5टटाण ठया ब्यवितगत लोत्र (शा१३॥६ 56९००) में 
सनुलत स्थापित करके, इन दोनों क्षेत्रो का सनुत्तित भौद्योगिव विकास (#2शाहटत 

व#0छपतारठी 720*ट८०१००८॥) करना है । (॥) कार्य “--(भ्र इस प्रमण्डल का 

मुख्य कार्य उन उद्योगों को वित्त प्रदात करना है जो नियोजित दिक्रास की प्रवध्रि में 

स्थापित होंगे। (झा) यह व्यक्तियों, फर्मों, कम्पनियों एवं सरकारी उद्योगों की 

सहायता प्‌ जी, साख, मप्नीनरी, पू जोगत माल ठपा प्न्‍्य साज-्सज्जा के रूप में बस्ता 

है । (इ) यह सार्देजनिक एवं निजी क्षेत्रो में सहयोग दे सन्तुलन स्थापित करता है। 

जहा तक सम्भव होठा है, यह प्रमण्डल निज्री छेंत्र मे उपतब्ध साज-सज्जा झनुभव व 

चतुराई का ग्रधिकतम उपयाग करता है । (६) इस निगम के कार्य केवल झौद्योगिक 
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इका इयो को सहायता देना ही नही है वरन्‌ झ्रावश्यकता पडने पर यह स्वय भी ऐसी 
औद्योगिक इकाइयो की स्थापना कर सकता है जो कि भविष्य में तिजीक्षत्र मे 
सहायक उद्योगो की स्थापना मे सहायक होती है । इस तरह निगम देश मे संतुलित 
एवं एबीकृत झौद्योगिक विकास को सम्भव बनाता है। (उ) यह कम्पनियों द्वारा 
लिये जाने वाने ऋणो को गारन्‍टी देता है। (ऊ, निगम कम्पनियों के हिस्सो व ऋण- 
पत्रों का झभिगोपन (ए7त८7०७70॥8) करता है। (ए) यह उद्योगों को कुशल विशे- 
पजो को सेवायें अदान कर सकता है । (ऐ) मण्डल व्यापारित कम्पनियों के साथ साभे- 
दारी भी कर सकता है । (झो) उद्योगों के प्रवन्ध सचालन में राहयोग देने के लिये, 
यह निगम कम्पनियों के सचालक बोर्ड मे सलाहकार भी नियुवत कर सकता है। 
(झौ) यह निगम कुछ प्रमुख झद्योगिक सामान, जैसे--कच्दी-फिल्म (२8४७ [॥]78), 
अल्मूनियम, कृत्रिम रबड और दवा, रग व ध्लास्टिक स््योग का भ्रावश्यक सामान 
ग्रादि बनाने का प्रयत्त कर सकता है। (प्र) नियम किसी भी उद्योग को सरकारी 
ऋशणा देने के सम्बन्ध मे सरकारी ग्रभिकर्त्ता (88०४) का कार्य कर सवता है। (प्र) 
इस निगम का कार्य ग्रौद्योगिक प्रयोजनाशो का अध्ययन व जाच करता तथा इन प्रयो* 
जनाभो को व्यावहारिक रूप देना है | (१४) प्रबन्ध --इस उद्योग विकास प्रमण्डल का 
प्रबन्ध एक सचालक समित्ति (8007 ०0 00 7९०१०॥७) के द्वारा किया जाता है जिसमे 
केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोबीत (7९००॥०४।८) २० सदस्य होते है । ये सदस्य वडे- 


बडे बैज्ञानिक, विशेषज्ञ उद्योगपति प्रादि होते हैं । 
प्रगति --राष्ट्रीय प्रौद्योगिक विकास निगम ने सन्‌ १६५५ से फाउन्डी, पोर्ज 


दाप्स (४०78८ 90003), स्ट्रक्चरल फंब्रीकेशन (80ए९०ण/] 807९8007) रिफ़े- 
वटरीज (१०(8९07९5), प्रखबारी कागज, श्रौपधि तथा रग बनाने का सामान तथा 
काला कार्बन ग्रादि बनाने के उद्योगो के विकास से सम्यन्धित सर्वेक्षण (7५25089- 
800) कार्य प्रारम्भ कर दिया है। ३१ मांच सन्‌ १६६१ तक इस प्रमण्डस में पट्सम 
व सूती वस्त्र उद्योगों के नई मश्नोनें लगाने के लिये १६ ५६ करोड २० के ऋण स्वी- 
कार किए हैं। * प्रमण्डल द्वारा स्वीकृत ऋग्गो की भुगतान प्रवधि भ्रधिकाधिक १५ वर्ष 
की होती है । इस प्रमण्डल ने ब्याज की दर ७ प्रतिशत वापिक रकक्‍्खी है परन्तु समय 
पर मूल नव ब्याज का भुगतान करने पर २ श्रतिशत बी छूट दी जाती है । जून 
१६४६ से प्रमण्डल ते ज़ूट व मृती कारखानों के प्राधुतिकीक रण, [२8009]5909) 
की गति को तीब् करने के उद्दं इय से एक नया कदम उठाया है ॥ झ्ब यह निगम्‌ कसी 
कारखाने दारा मशीन की बीमत का २४ प्रतिश्वत भाग इसके पास जमा करने पर उस 
कारखाते को ग्रावश्यक मशीन उपलब्ध कराता है। मशीन की ७४ प्रतिशत बीमत॑, 
जो निगम द्वारा दी जायगी ६ प्रतिशत दापिक ब्याज मिलाकर ५ वारपिक इहिस्तो में 
चुकाई जाते की व्यवस्था वी गई है। ११ साच सन्‌ १६६१ तक निगम ने इस कार्य- 
क्रम के प्रन्तगत ३० लाख रु० की सहायता प्रदान वी है। ९ 

व क्फृूणह ०० टिएलला2ए एव फ्िपब०००, 7960. 82, ९०६०७ 66, 
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भारत में औद्योगिक वित्त ह्३ 


[ई] क्रौद्योगिक साख तथा विनियोग प्रमण्डल लिमिटेड 
(706 ॥00$चंभ टाश्से। शाएं [फध्णशा। (णफुणक्शी07 ण विष ॥6,) 
स्थापना -- भ्रौद्योगिक साख एवं वितियोग निग्रम की स्थापना ५ जनवरी सन्‌ 
१६५५ को भारतीय कम्पनीज अधिनियम ([6090 (0एएथ॥॥९5 &०) के झन्तगत 
की गई। यह प्रमण्डल व्यवितगत सदस्यों द्वारा निर्मित सस्या है । जिसका उद्देश्य निजी 
क्षेत्र (7५806 5९८०) वे उद्योगों के लिये साख प्रदान करना है चूंकि भारतोय गौ 
थोगिक वित्त निंगम ([60/30 ॥॥60४08 0॥॥८6 (!०ए072॥0॥) व्यक्तिगत क्षेत्र 
की कम्पत्ियों की सहायता नहीं करता झौर नई व्यवितगत क्षत्र की कम्पनियों को श्रपन 
हिस्से बेचकर झयवा ऋण वे रूप मे पू जी प्राप्त करन मे बहुत कठिनाई द्वोतो है। इस- 
लिये इस समस्या के समाघात वे! तिप ही झ्ोद्योगिव साख एवं विनियोग प्रमण्डल वी स्था- 
पना फो गई है। यह निगम कम्पनियों के हिस्स (50&7८5) क्रय करने, हिस्सो एवं ऋरग- 
पत्नो [0६४०८7/४६७) का प्रशिगोपन (४७0८ ७श३४78) करने तथा उन्हें ध्रयक्ष ऋए 
देन का कार्य करता है । यदि यह कहा जाय कि इस निगम वी स्थापना करके भारत 
सरकार ने निजी उद्यम (?7४8० 77/८४975८) का महत्व स्थोकार किया है तया सरकार 
उसे सहायता करने के लिये भी तसर रहती है, दव कोई ग्रत्युवित नही होगी । 
उद्देश्य एवं कार्य --इस प्रमण्डल का मुख्य उद्दश्य निजी क्षत्र म उद्योगों के 
विकास की प्रोत्साहित बरवा है । इस निमम के बुछ मुख्य उद्देश्प इस प्रकार हैं -- 
(3) निजी उद्यमों की स्थापना, प्रसार एवं आधघुनिकीकरण में सहायता देता, (॥) इस 
उद्यमों में देशो व विदेशों दोनों प्रकार वी पू जी को भाग लेने (?87074007) के 
लिय प्रोत्साहित करता तया (आ) निजी क्षेत्र मे भौद्योगिक विनियोगो और इनस 
सम्बन्धित विनियोग बाजार के प्रसार को प्रोत्साहम देना । इन उद्देश्यों की पूति के 
लिये निगम ये कार्य करता है--(१) यह निगम निजीश्षेत्र के उद्योगों को दीर्घसालीन 
य मध्यमकालीन साख के रुप मे भ्यवा जोखिम पू जी (:4ए७॥५ ?४४धधए9०07) के 
रुप में ऋण प्रदान करता है । (॥) निजी क्षेत्र वे उद्योगो के हिस्सों व प्रतिभूतियों के 
नए निगर्भन को प्रत्तिभु (57095०४) करता है तथा उनका प्रभिगोपन (0906 फ्रान 
(7९) करता है। (४0) निजी विनियोग के भन्य स्रोतों से प्राप्त ऋणो की गारन्टी 
करता है। (।४) विनियोगों का प्रावश्यक्तानुसार तथा शौघानिशोध पुनमूंल्‍्याक्त 
करके कोपो को पुत्र विनियोग के लिये उपलब्ध करता है | (४) प्रमण्डल निजी क्षत्र 
के उद्योगों को प्रवन्धवीय (]”8722८४७7)), श्राविधिक (7८८्काध८०)) तथा प्रशास- 
निक (&0707/98॥% ७) परामर्श प्रदान करता है तथा उन्हें इन सेवाझो को प्राप्त 
करने में सदयोग देता है । भ्रत यह प्रमण्ठल निजो क्षत्र मं उद्योगों के प्रसार एवं श्राघु- 
नित्रीर॒ण को प्रोत्साहित करने उनके जिवास को सम्भव बनाता है । 
पूंजो बलेवर (८8फए७ 5धए८णा८])। यह निगम एक व्यक्तिगत 
स्वामित्व एवं अ्वन्ध वाला निगम है । इसकी स्थापना मारतीय पू जोपतियों ने ब्रिदन 
थे सयुव॒त राज्य झमेरिका के पू जीपतियो, भारत सरकार व विश्व बेंक की सहायता 


ह्४ भारीीय अथंशास्त्र 


से की थी | प्रमण्डल की अधिकृत पूजी (#णारणा5४० 02जाक्) - २५ करोड र० 
रकखी गई है जिस १००-१०० रुपये के ५ लाख साधारण हिस्सों (0एाशऊ 
8॥928) मे तथा १००-१०० ० के ३० लाख श्रवर्गीक्षत हिस्सों. ((7ण85ञतीव्त 
8॥97९5) में विभक्‍त किया है।इस समय निगम की निभाभित [7$50८०) ग्रौर 
परिदत्त (४१-79) पू जी ५ करोड रुपये है॥ इस निगम की ५ करोड़ रपये वी 
परिदत्त पू जी मे से ५ रु० की प्‌ जी भारतीय हितो (भारतीय बेको, बीमा वम्प- 
नियो, निजी सस्थाओ तथा जनता) द्वारा, १ करोड रपये की पू जी ब्रिटिश हितों 
(ब्रिटिश ईस्टर्न एक्सचेंज बेक तथा बीमा कम्पनिया) द्वारा तथा शेप ०४ करोड़ २० 
की पू जी अमेरिकन हितों (संयुक्त राज्य की वीसा कम्पतियाँ क सायरिको) द्वारा दी 
गई है / इसके भ्रतिरिवत भारत सरकार ने प्राविधिक सहयोग प्रशासन («९ाधाल्थों 
(०-०फथाशव0 #4॥707$03॥07) के द्रव्यकाप म॑ से इस प्रभण्डल को ७५ करोड 
रू० का ब्याज सुक्त अग्रिम (8०५७॥८९८) दिया है जिसका भुगत्तान १४ वर्ष बाद १५ 
समान वाधिक किह्तो से किया जायगा | विश्व बैक (!, छ है 72) ने इस निगम 
को भारत सरकार की गारण्टी पर विभिन विदेशी मुद्राओ में ५ करोड र० का ऋण 
प्रदान किया है । इस कहर की अवधि १४ वर्ष तथा इसपर ज्यरज़ की दर #हैँ% है। 
इस प्रकार इस निगम की प्रारस्मिक कार्यव्राहक पूंजी (४०)७॥ह (0४]॥2) 
१७ करोड रु० थी॥ इस तिगम को यहे भी अधिकार दिया गया है कि वह 
अपनी कार्यवाहक पू जी में वृद्धि करने के लिये भ्रपनी परिदेत्त पूजी (220 एए 
(0०99॥/9), रक्षित निधि (१९5८४४८ 5७70) तथा भारत सरकार बी ओर से मिली 
अग्रिम (80५87८०, की वाकी (09(57900।08) की कुल रकम के अधिकाधिक 
तीन गुना तक ऋण प्राप्त कर सकेता है | निगम की स्थापना के समय यह व्यवस्था 
कर दी गई थी कि स्थापना के ५ वर्ष के पश्चात्‌ से तिगम के लाभाश का २५ प्रति- 
शत भाग प्रतिवर्ष रक्षित कोष मे रक्‍्खा जायगा | 
प्रगति --मार्च सन्‌ १६५४ से लेकर सन्‌ १६६० के प्रन्त तक प्रमण्डल ने 
कुल ३१ ४१ करोड रु० की वित्तीय सहायता स्वीइृत वी जिसका विभाजन इस 
प्रकार ढै-- १६ १८ करोड र० ऋण के रूप म॑ (विदेशी एव देशी मुद्दा वे रूप म), 
६ ६७ करोड रु० हिस्सो ($027०४) व ऋण-पत्रों (260थ॥णा४) के प्रमिगोपन 
(एगर०टाए्ा078) के रूप में तथा शेष २५६ करोड २ु० कम्पनियों के हिस्से क्रय 
करने के रूप मे । सन्‌ १६६० के अन्त तक इस निगम ने केवल १२४६ करोड रु० 
के ऋण वितरित किये थे । विगत वर्षों मे इस प्रमण्डल की सहायता से कागज, 
रासायनिक उद्योग, इ जीनियरिंग, चीनो, रवड, वस्त्र उद्योग, सीमट एवं विद्युत, 
का सामान बनाने वाले उद्योगों ने विशेष लाभ उठाया है। हाल ही स विगम के 
वित्तीय साधन बढाते के लिये कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार उठाये गये हैं --(0) 
२१ मई सन्‌ १६४६ को भारत सरकार द्वारा सयुक्त राज्य प्रविधिक सहयोग मिथ्त 
स॒ किय गए समभौते के अन्तगंत इस निगम को भिद्यद से नग्रे पी० एल० कोष 


भारत में औद्योगिक वित्त ध्श्‌ 


४८० से १० करोड रुपये का ऋणा प्राप्त हीगा । (४) जुलाई सन्‌ १६५६ में विश्व 
देक ने निगम को २ करोड डालर का दूसरा ऋण स्वीकार किया है मन्‌ १६५५ में 
विद्य वेक ने इस निगम को ५ करोड रु० का पढला ऋण दिया था। (उथ) सन 
१६६० में इस जिगम का २ करोड डालर का ऋण प्राप्त हुआ है तया (४) 70 ॥ 
के प्रन्तगंत झमेरिका ने इस निगम को ५० लाख डालर का ऋण प्रदान किया है 


[डी] पुनवित्त निगम 
(ए९-गीएश्ारट एणफुण्त्रपंगा णि [एतप5व७ था 74.) 

पुनित्त निगम को स्पापना “सन १६४७ मे श्रौद्योगिक वित्त निगम, सन्‌ 
१६५४ में राष्ट्रीय प्रौद्योगिक विक्रम निगम तथा १६५५ में औद्योगित साख एवं 
विनियोग निगम को स्थापता के पदचात्‌ भो मध्यमस्तरीय उद्योगों की मध्यमकालीन 
साख सम्बन्धी झ्रावश्यक्ताश्ों वी पूर्ति की कोई समुचित व्यवस्था नहीं हो सकी, 
क्योकि इन समस्त निगमों का उदंइय उद्योगों की दीर्धकालीन साख प्रावश्यक्ताओो 
की पूति बरना हो है। यद्यपि हमारे देझा के व्यापारिक वेको (ए०प्रणधालंग 
89॥) ने उद्योगों की मध्यमकालीन साख शझ्ावश्यक्ताझो बी पति करने में कुछ 
योगदान भ्रवश्य किया है, तयापि उतके द्वाय मध्यमक/लीन क्रण देने की व्यवस्था 
अ्रपर्याप्त, भ्रसुविधाजनक एव भ्सन्तोपप्रद ही भ्रधिक रही है| मत भारत मरकार 
ने निजी क्षेत्र मे मध्यम प्रावार की भोद्योगिक इकाइयों के लिए, मध्यमकालीन साल 
आ्रावश्यकताभों की पूर्ति करने के एक साधन के रूप में, जून सन्‌ १६५५८ मे पुनविक्त 
निंगम की स्थापता सीमित दायित्व वाली निजी कम्पनी (ए८नी।006 (0/एलाइ- 
वाणा 657 77000509 77506 7.06 ) के रूप में की। २८ मार्च सन्‌ १६६१ को 
इस प्रमणइल को सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी (एएणा० ॥क्ा७त (059०५) 
का रूप दे दिया गया। 

अद्देध्य ध्रौर कार्य --पुतवित्त नियम का उददय निजी क्षेत्र से मध्यमस्तरीव 
उद्योगो के लिये वित्तीम साधनों मे वृद्धि करता डै। यह प्रमण्डल प्रत्यभ रूप से 
उद्योगों को ऋण नही देता । वस्तुतत, सामान्य तियम यह है कि सर्वप्रथम व्यापारिक 
बेक्स मध्यम श्रेणी के उद्योगी को अपते कोष से मघ्यमशालीन साख प्रदान करने हैं 
और वद॒पश्चात्‌ यदि वे चाटे, तव ये उद्योगों को दिये जावे वाले ऋण के बदले 
पुतवित्त अमण्डल से ऋण प्राप्त कर सेते हैं । पुनवित्त प्रमण्डल व्यापारिक वेको को 
पुनवित्त की यह सुविधा उनके द्वारा दिये जाने वाले ऋणों के साधनों में वृद्धि करने 
के लिये देता है । पुन साख मिलने वो श्ावश्यक धर्तें इस प्रकार हैं -प्रमण्डल 
व्यापारिक वैको द्वारा दिये जाने वाले केवल उन्ही ऋणों को पुन. मुनाने (पुनवित्त 
प्राप्त करने] की सुविधा प्रदान करता है जो (झ्त) ऋण मध्यम ग्राहार के हैं श्र्यान्‌ 
कोई एक ऋण ५० लाख रु० से भ्रधिक का नही है, (प्रा) जो ऋण मध्यम भझदधि 
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६६ भारतीय अर्झ्यास्त्र 


(३ वर्ष से ५ वर्ष तक की श्रवधि) के हैं तथा (इ) जो मध्यम झ्राकार की ऐसी झौद्यो- 
किक इकाइयो की दिये गये हैं जिनको कुल परिदत्त हिस्सा-पू जी (2900 एए 8086 
(४79॥] व रक्षित कोष (२६४क7४८ #प्रा0) को मात्रा ५ लाख रुपये से २ ५ करोड 
र० के बीच मे है। प्रमण्डल द्वारा केवल उन्ही ऋणो को पुन भुनाया जाता है, जो 
व्यापारिक बेकी द्वारा केवल ऐसी झ्ौद्योगक इकाइयो को दिये गये हैं जिन्हे श्राश्कि 
नियोजन के कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है 

पू'जी--इस निगम की अधिइृत पृ जी (4णाॉणा5टत ८०४/५) २५ करोड 
रु० है । इस अधिकृत पू जी को १-१ लाख वाले २ ५०० हिस्सी मे विभाजित क्या 
गया है । प्रारम्भ मे इस निगम द्वारा केवल १२ ५ करोड रु० के हिस्से निगर्मित किये 
गये थे भ्रौर इनमे से ५ करोड २० के हिस्से रिजव॑ वेक द्वारा, २५ करोड रु० मे! 
हिस्से जीवन बीमा निगम (7.6 [75ए/थव०९ 0079078॥709) द्वारा, २४५ करोड 
रु० के हिस्से स्टेट बँक द्वारा तथा थोष २५ करोड र० के हिस्से १४ बडे भ्रनुयूचित 
वेको ($0॥८०४॥८०० 89॥/:5) द्वारा खरीदे गये थे । इस समय निगम की कुल परिदत्त 
प्‌ जी (2४७१-00 0७॥॥8)) २४ करोड ६० रक्दी गई है। २११ जून सब्‌ १६४८ 
को भारत सरकार ने एुतवित्त निगम को पी० एल० ४८० कोप में से २६ करोड रु० 
का ऋण स्वीकृत किया था जिसमे से मार्च सच्‌ १६५६ तक निगम ने ५ करोड़ झ० के 
करण ले लिये थे । इस प्रकार निगम की प्रारम्भिक कार्यवाहक पू'जी ३८ ५ करोड़ 
ह० है। 

प्रबन्ध--पुनवित्त प्रमण्डल का प्रवन्ध ७ सदस्यों के एक सचालक मण्डल 
(80०9० ० 707९८0075) द्वारा किया जाता है। रिजवं बैक का गवर्नेर इस सचा- 
लक वोर्ड का अध्यक्ष तथा रिजवें बेंक का उप गवर्नर, स्टेट बेक का भ्रध्यक्ष, जीवन 
बीमा तिगम का अध्यक्ष तथा अनुसूचित बेकों के प्रतिनिधि इसके अन्य सचातद 


होते है । 

प्रगति -- जुन सव १६५८ से मार्च सन्‌ १६६१ के ग्नत्त तक पुनवित्त निगम 
ने ५४ ग्रावेदन पत्रो पर ७६५ करोड़ रु० की राशि स्वीइृत की जिसम से ३ २२ 
करोड रु० के ऋण वितरित किये गये । पुनवित्त निगम झौद्योगिव साख एवं विनियोग 
निगम से घनिष्ट सम्पर्क रखता है। इस प्रकार इन दोनों निगमो वे सम्मिलित साधनों 
का दक्य की अर्॑-ध्यवस्था के' हित में सप्रभाविक प्रयोग सम्भव होता है । यह प्रमण्डल 
सदस्य वेको से ५% ब्याज लेता है और अन्य वेको से ६३ प्रतिशत ब्याज लेता है। 
पुनवित्त निगम ने अपनी कार्य पद्धति का झ्रघिक उदार बनाते के उद्द इय से अपनी 
नीति म सव १५६०-६१ में कुछ परिवतंन इस प्रकार किये है-- (0) पहले निगम 
दवा केबल १३ ब्रेक़ो को पुनवित्त की सुविधा दी जाती थी. प्ररत्तु ग्रव यह सुविधा 
४+३ और बैंको, १४ राज्य वित्त निग्रमों तथा ३ सद्धकारी वेकों को भी प्रदान वी 
जाने लगी है ! (॥) वित्तीय सृविधा के लिये उद्योगो वी सूत्री म दद्धि कर दी गई है । 
(४) अब यह भी व्यवस्था वी गई है कि विश्येप परिस्थितियों मे उन उद्योगों वे 


पता आरन मे ग्रौद्योगिव वित्त ६3 


श्रायेदन-यत्र भी स्वीकार किये जायेंगे जिनकी परिदत्त पर जी व रक्षिम-वोप २॥ करोड़ 
रू० से प्रद्िव 24 ऋण की दर्वाघ विशेष परिम्यितियो भे १० वर्ष तककीजा 
सकती है । (3४) यदि भारत सरवार डाण तियुक्त गारस्टो सगठन ऋषों को गारन्टी 
द दे, तय विभिन्न वित्तीय सस्याश्रो द्वारा सुस्र बे उद्योगों को दिये गये ऋछो पर 
भी पुनवित्त की सुविधा दी जा सकती है । 
[#] भ्रन्तर्गप्टीय वित्त प्रमण्डल 
(क्र वरॉलशाबाणार्ओं विगक्राए९ (0क्णन०्त) 
अन्‍्नर्राष्ट्रीय वित्त निगम दिदव बेक' ([#02ग्रढ॥079 ठिभ८ ० ८००॥$ 

(०6 प्र०त ब्यव 0८६९०फक्राट०() स॒ ही सम्दद एक अन्तर्राष्ट्रीय विनियोग सम्या 
है । इस निगम वी स्थाउना जुदाई सब १९५६ मे हुई थी | इस प्रसण्डद की प्रधिदत 
पृ णी ६, २,६४,००० श्रमरिकन डावर है। इसम ५७ दी का हिस्सा है। भारत 
सरकार न निमम ब हिस्सो मे «४३ लाख डालर का झमिदान ((०80794007) 
किया £। यद्यपि अ्रल्तराध्ट्रीय वित्त प्रमण्डल को वंघानिदछ सता और काप ग्रन्तर्राप्ट्रीय 
बेज से पुगातया पृथक्‌ है, परन्तु इसका विश्व वेक से इसलिये घनिष्ट सम्बन्ध है कि 
विश्व बेर व सदस्य राष्ट्र ही इस प्रमण्टव के सदस्य हो सकते हैं। इस निगम का 
मुख्य ध्यय सदस्य दशों मे सामान्यतया तथा अ्विकसित दर में विशेषतया, उत्तादक 
निजी उद्यम को प्रात्साहित करके श्राविक विकास वी गति को शझ्ागे बढ़ाना है। इस 
उद्ंब्य ही पूर्ति बे तिय्र प्रमण्डल के सुख्य कार्य इस प्रकार हैं--(0) सिने सदस्य 
शाप्ट्रा म निजी उद्यमों को उचित घर्तों पर पर्याप्ठ मात्रा में पू नी टपलब्य नहीं हैं 

वहा निगम लिजों विनियोजकी (?::976 0४68075) ने साथ मिलकर, सरकार 
भी गारन्दी ने बिना ही, उत्पादर निजी उद्यमो को उचित शर्तों पर पर्याव्य मात्रा मं 
चु'जी प्रदाव करेगा । (७) विह्त प्रमण्डल विनियोग प्रवठरर (7१०४ग्रण्०ण 0फ्ण- 
॥णा॥0८5), व्यक्तियत पू जी और भनुमवी प्रवन्य इत तीनों को एक साथ लाते के 
लिये निकासीयदू (टा८्आाधाह् श््०ए5८) वे रुप में कार्य बरेगा तथा (॥) निगम 
सदस्य देशी में ऐस पर्यावरगग (६7५70 7727) मो जन्म देन में सहायक होगा कि 
उममसे देसी भ्रोर विदेशी व्यक्तिगत पू जी को उत्यादवा विनियोगो (:06ए०#५८ 

[7५६5ध7व॥8) में जगाने को प्रेरणा प्राप्त हो सवेरी ६ 

[ए] राष्ट्रीय लघु-उद्योग निगम 
(% 2४४०७रां 55जा! [॒ववंपड765 00फफ०ल्‍थॉल्त) 
राद्रीय खु-इथाय वितय को स्थापता, मारत खरकार द्वारा फरयरी सन्‌ 

१६५४५ मे की गई। देख निगम वा प्रमुख उद्ददेशय लघुस्तरीय एवं कुद्वीर उद्योगों यो 

सरक्षय प्रात्यादव एव विस्तीय सह्दायदा प्रद्यात बग्ना है । इस निगम की श्रश्िद्ुत 

पू जी १० सास रु० है जिध १००-१०० *%० के हिस्सों में उिम्राजित किया गया है ! 

इस वियम ने सुझय कार्य दस प्रवार हैं-- 7) निगम सखखासे झादेशों व पवि तया 


श्र आरतोय गयंज्ास्त 


उत्पादत की व्यवस्था करने के उद्देश्य से विभिन्‍्त लघु उद्योगों की वित्तीय सहायता 
करता है ९ (0) निगम लघु उद्योगों द्वारा माल सप्लाई करने के लिये सरकारी भ्रादश 
((9०/शग्राए८ा 074673) प्राप्त करता है। (27) लघु एवं विद्यालस्तरीय उद्योगों की 
पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के निवारणार्थ प्रमण्डल इनके बीच समन्वय (00 छाठा8 
ध०ग) स्थापित करता है। (४) प्रमण्डल लघुस्तरीय उद्योगों को किराया क्रय रीति 
(प्रध०-9एा०७७६० $9४/४०) के आधार पर मश्नीनी को सप्लाई करने की व्यवस्था 
करता है। (५) प्रमण्डल लघुस्तरोय उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन वी 
व्यवस्था करता है ! यह निगम केवल उन्हीं लघुस्तरीय उद्योगों की वित्तीय एवं भर 
प्रबएए की सहायता कर सकता है जिनकी भधिकृत्त यू जो ५ लाख २० से भ्रधिक नही 
होती है तथा जिनमे अधिक से भ्रधिक श्रम्तिको की सख्या ५० हो प्रौर क्षक्ति (0०५०) 
का प्रयोग हात्ग हो ग्रथवां जिन उद्यागों में श्रमिकों की ग्रधिकतम सश्ष्या १०० हो 
झोर शक्ति का प्रयोग नही होता हो । सत्‌ १६५६ (द्वितोय योजना का प्रारम्भ) से 
सितम्बर १६६० के ग्रन्त तक, इस निगम ने १३ ४ करोड रु० की भश्ञीनें किश्तों पर 
प्रदान करने के प्रार्थना-पत्र स्वोकार किए, परन्तु इसमे से वास्तविक रूप में देवल 
३ ६ करोड के मूल्य की भश्ञीनें दी गई । 

झोद्योगिक वित्त के भभाव के कारण (080०5८३ 070 (6 ऐ८2६0७87९०४ ०( 


उ000ञएवों गा) >- देश की प्रौद्योगिक वित्त-यवस्या मे बुद्ध मुख्य प्रभाव इस 
प्रकार हैं--() श्रौद्योगिक बंकों का भ्रभाव --भारत मे झौद्योगिक वेक्‍्स का पूरा 
अभाव है। यद्यपि देश मे समय-समय पर उद्योगो के लिए प्रावरपक वित्तीय व्यवस्था 
करने के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर ग्रौद्योगिक वैको को स्थापना को गई, परन्तु 
प्रवन्धकर्ताओों की स्वाथपरता झौर झकुशलता के फलस्वरूप लगभग सभी बेक्स ऐेल 
हो गये | इस समय भारतीय झौद्योगिक वित्त निगम ([7000॥ व869५॥॥4 क्शा8॥06 
0०%०७॥7०7) एक प्रकार का भ्रोद्योगिक बेक ही है। परन्तु देश म॑ श्रौद्योगिक वित्त 
की विस्तृत झ्रावश्यकता को देखते हुए, इस प्रकेली सस्था का होता पर्याष्त नही है । 
(४) विनियोण ट्रस्टों का प्रमाद - हमारे देशे में श्रोद्योगिक वित्त-व्यवस्था सम्बन्धी 
विनियोग ट्रस्टो का भी भ्रभाव है | विनिमोग ट्रस्ट वे सस्याएं होती हैं जो भपने हिस्से 
(80808) तथा ऋण-पत्रो (/00007/0765) को बेचकर रू जी एकत्रित बरती हैं 
तथा इसका विनियोग (7४८5॥ए०॥8) श्रोद्यागिक कम्पनियों मे करती हैं। चू कि इन 
सस्थाओं से देश में पू जी की बचत को प्रोत्साहन मिलता है तथा उद्योगों वी वित्तीय 
सहायता होती है, इसलिये देश मे इनकी स्थापना की बहुत ग्रावश्मकता है । हमारे देश 
की जनता की भ्राय बहुत कम है श्रघवा वचत वरने की शक्ति बहुत कप है, इसलिये 
देश भें विनियोग ट्रस्टो की स्थापना व इनके विवास मे बहुत कठिनाई अनुभव दोती 
है । परन्तु भविष्य म राष्टीय भाय और प्रति व्यक्ति श्रौमत झ्राय म॑ वृद्धि हो जाने 
पर इन विनियोग ट्रस्टो की स्थापता एवं इतका विकास सुगम हो जाउगा तया उद्यमो 
को भी उनसे समुचित मात्रा मे पू जी मिल सकेगी। (8) प्रसिगोपन गृहों का प्रसाव- 
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भारत मे कम्पनियों के द्विसो व ऋण-पत्रों के अभिमोपन (77007077॥78) की 
समुचित व्यवस्था करने के लिए भ्रभिगोपन-हो (ए#रतशछताता8 प्लू०ए05८५) का 
नितास्स श्रमाव है । फ्लत देश मे नई भौदोगरिक इकाइयो को पृ जी प्राप्त करने मे बहुत 
कठिनाई होती है। यही कारण है कि हमारे देश मे मवीन उद्योगी की भ्राशातीत 
प्रगति नहीं हो सकी है। (५४) ष्यापारिक बेकों द्वारा उद्योगों की बहुत कप्त वित्तोय 
सहायता फरना-- हमारे देश म व्यापारिक बैंको ने झमो तक भ्रोद्यागिक तस्थाओं की 
केवल भ्रत्यकासीन साख प्रावश्यकलाओ को हो पू्ति की है ॥ यद्यपि पुनवित्त निगम की 
स्थापना के पश्वातु व्यापारिक बेक्स ने उद्योगों को मध्यमकाजीन ऋण देना प्रारम्भ 
कर दिया है परन्तु श्रभो तक इन्होने इस सुविधा से भ्रधिक लाभ नही उठाया है १ 
(५) देश मे कुशल उद्यमियों व॒ प्रवन्टकों का श्रमाव --देश का भौद्योगिक विकास 
अकेले वित्तीय साधना को उपलब्धता से ही सम्भव नहीं होता । इसके लिये देश में 
वित्त-पूि के प्रतिरिकत कुशल उद्यमकर्ताओं तथा भ्रवन्धकों की भी भावश्यकता होती 
है। देश मे ऐसे थरुयोग्य एवं प्रश्चिक्षित प्रबन्धकर्त्ता भी होते चाहियें क्रि वे वित्तीय 
साधनों का सदुपयोग कर सके। दुर्भाग्यवश हमारे देश में ऐसे कुशल प्रवन्धकों का 
सर्वेथा भ्रभाव है। इसलिये हमारे देश म अधिकाश कम्पनियाँ ऐसी हैं कि उतकी 
योजनाएं अस्पष्ट, ग्रधूरी एवं प्रसन्तोपप्रद हैं जिससे इन कम्पनियों को ऋण्ण देता 
सम्भव नहीं होता । 
प्रौद्योगिक्र वित्त-ध्यवस्या में सुघार के सुझाव (5088९5॥078 0: (ऐ८ 
पक्रए०एषणशा! ण घट ()880580॥ ० 9त050॥8] [॥08॥06)-सत्‌ १६४३ 
में रिजव॑ बैक भ्रांफ इण्डिया ने श्री ए० डी० धौफ (& 7 झशार्णी) की भध्यक्षता 
में एक समिति का प्रायोजन क्या। इस समिति ने भारत मे प्रौद्योगिक वित्त के 
साधनों को वृद्धि बे लिये कुछ मुख्य सुमाव इस प्रकार दिये हैं-- (3) देश मे निजी क्षेत्र 
के उद्यमकर्त्ताप्ो को इस बात का पूण प्राज्वासव देना चाहिये कि उसकी भौद्योगिक 
सस्याप्रो का राष्ट्रोयकरण (१२७॥॥008॥290000) नहीं किया जायेगा। इस प्राश्वासन 
के फ्लस्वरूप उद्योगपति बिना किसी हिचकिचाहट के भपनो पृ जी नये उद्योगों में 
धिनियोग कर सकंगे । (४) व्यापारिक वेकों द्वारा भ्ौद्योगिक इकाइयों को भ्रधिवाधिक 
वित्त प्रदात करने वी व्यवस्था करते के लिये, रिजर्व बेक को इन बेकों को सस्तो 
स्थानान्तरण को छुविधायें (00०४ फ्ेशाण/9706 ँ९४॥॥८3) प्रदान करनो चाहिये। 
(॥७) ध्यापारिक बेको को भपना सघ बनाकर जन पद्धति के झनुसार काम करना 
चाहिए तथा इन वेको द्वारा भौद्योगिक कम्पनियों के हिस्से व ऋण-पत्र भ्रधिकाधिक 
सख्या मे सरीदे जाने चाहियें॥ (3५) व्यापारिक बेको को क्‍ग्धिक वित्तीय साधन उपलब्ध 
हों सबने के लिये, रिजर्व बंक को भ्रपेंदाइत भ्रपिक उदार बिल बाजार योजना बचानी 
चाहिर + (४) सागरिको की बचा (530ए85) को एकत्रित करने के लिये, देश से 
बेंकों को शाखायें तथा चलते फिरते बेक (]०७४८ 875) खोले जाने चाहियें। 
(५) देश में जमाकर्त्तामो के हितों वी रक्षा के उद्देश्य से जमा दीमा प्रमण्डल 
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(75८्०शा पराइशाशा०८ 009०ण०४०७) की स्थापना करनी चाहिये। (६॥) रिजर्व 
वेक द्वारा व्यापारिक बेको के माध्यम से, सर्साफो के बिल्लो व हुष्डियों वी पुन कटौती 
को सुविया बढाई जानी चाहिये १ (४७) देख म विनियोग ट्रस्टो (॥५०४फश॥ 
प्राए5७४5) की स्थापना होती चाहिबे। (7४) राष्ट्रीय विकास नियम (स्‍8॥०४्२ 
406५९०फ॒ग्रा८१॥ (:०9०7४7707) दया औद्योगिक साख व विनियोग निगम (7005- 
(79 एाल्कु। गाव वाध९5चाध्या। 207००) की स्थापना करनी चाहिये । 
(२) लधु स्तरीय उद्यागों की वित्तीय सहायता के »लिये एक प्रथक्‌ से विशेष विकास 
निगम (8फण्शबी 0०० ०्कुमटा 00कठाब्ा/07 ) की स्थापना ब्रनी चाहिय तथा 
लघु स्तरीय ट््यागी को सहकारी ग्राधार पर सगठ्ति बरना चाहिये | 

श्रीफ कमेटी (5970# (05807707८८) के अ्रनेक सुमावों को कायान्वित 
क्या जा चुका है आशा है ! कि कमेटी के ग्रन्य सुमावो को भी शीघ्रातिशीघ्र ब्यायहा- 
रिक रूप दिया जायेगा और इस तरह देश की औद्योगिक प्रय॑ व्यवस्यां वा प्रधिवाधिक 
लोचपुणा, सुनियोजित एवं सुमगठित बनाया जा सकेगा । 

भारत मे विदेश्ञी पू जी 
(एगसंह७ (०३७४७) $99 [8879) 

प्रावककपत --श्राजक्ल अविकृत्तित (07०«४४०९०४) एवं प्रध॑-विकसित 
(ए॥०थ7 १०४७।००५०) देशों के श्राथिक विकास के लिए विद्ेशी पूंजी का विशेष 
महत्व है । इन देशों मे आधथिक प्रगति के लिए जितनी मात्रा म पृ जी की ग्रावश्यर्ता 
होती है, उतनी पू जी वहा के आन्तरिक साधनों (7ध772 7र८४०४४८८७) से उप+ 
लघ नहीं हो पावी ) अत्त" ऐसे देशो को अपनी श्रार्थिक प्रणति के लिय विदधी पू जी 
बा सहारा लेना पडता है । विश्व का इतिटास इस तथ्य बा साक्षी है कि रूस, सयुक्त' 
राज्य अमेरिका, कलाडा, ब्रिटेन और जापान झ्रादि दंश, जो कि किंदव म॑ श्रग्रगण्य 
है, केवल विदेशी पू करी बे सहारे टो श्राज की स्विदि को पहुँच सके हैं। श्रत, हमारे 
देश के ग्राधिक एवं श्रोद्यगिक विकास के लिए, विदेशी पूशी का सहारा लगा 
तितान्त आंदश्यक है । 

विदेशी पूजी के गुण (१४०४६४ ० &००ष्टा। 0४०४) -- हमारे देदा में 
बिदेशो पूजों का विशेष महत्व इस श्रकार है - () प्राकृतिक साथनों का समुचित 
उपयोग ;--भारत में प्राइतिक साधना की प्रचुरता है। देझ की वर्तमान प्रजिकसित 
अवस्था वा मूल कारण यह रहा है कि प्रभी तक इत प्राह्ृतिक साधनों का पूर्ण उपयोग 
नही हो सवा है। अन प्राकृतिक साधनों के विदोटन के दिए विदर्शी प्‌ जी की नितान्त 
झावश्यवता है। (७) तकनीकी ज्ञान “-ग्राथिर विकास के तिए पू जी की पयाप्तता 
के साथ ही साथ प्राविधिक ज्ञान («८ैशल्गे #॥०७ प्०७) का भी विश्रप महत्व 
है। अत विईदेशी पूजी के खाथ ही साथ हम विदेशी तकतोत्री ज्ञाद एवं प्रयन्ध- 
कौगल का भो झ्रायात कर सकते हैं और इउ तरह देश के श्रौद्याथिक विकास का 
सम्मव और सरल बना सकते हैं। (४४) विदेशों से पूजोगत्त बस्ठुओं की कझायात -- 
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औद्योगिक विकास को प्रारम्भिक दशाओं मे प्रत्येक देश को विदंशो से भनेक प्रकार 
भो मशोनरे', उपकरण, पू जी, कच्चे व भ्रघे-निर्मित माल की प्रनिवार्य रूप से भायात 
बरनी पढ़ती है । चू कि इन देशो के पास विदेशी विनिमय (छठाठझ्ा 7०॥४72०) 
प्राप्त बरने के लिए प्रपने निजी साधन प्रपर्याप्त होते हैं तथा इसके द्वारा बडी मात्रा 
मं भ्रायातों का प्रपने निजो साधनों से भुगताव नहीं किया जा सकता, इसलिए इस 
स्थिति मे भ्रविकसित देशों म॑ विदेशी विनिमय की प्लावश्यकता, विदेशी पूंजी की 
झावश्यकता को प्रौर भी भ्रधिक महत्वपू णें बता देती हैं! (१४) व्यवसाधिक जोखिम- 
झ्ौद्योगिक विकास की प्रारम्भिक भ्रवस्था मे व्यवसायिक जोखिम वी भम्भावना प्रत्य- 
घिक होती है तया ब्यवसायों की स्थापना मे प्रारम्भिक व्यय (08० छा/लाते 
(७६९) भी बहुत बडी मात्रा मे होता है । भ्रत ग्रविकसित देशों के उद्यमकर्त्ता नए 
ड्यवसायों म भ्रपनी पू जी लगाने से हिचकरिचाते हैं | इस स्थिति भे विदेशी पू जी के विनि 
थोग से हो यह ग्रम्भव है कि व्यवसाथों को प्रारस्मिक जोखिम विदेशियों द्वारा उठाई 
जाए भौर ब्यवमायो की स्थापना व विवास के पश्चात्‌ इन्हे देशवासियों हाश प्राप्त 
मर लिया जाएं। (५) प्राविक नियोजन --वस्तुत देश के भाधिक नियोजन (86०- 
प्ण्या९ ल्‍0]क्षाघ॥५) फो सफल बताते के लिए, विदेशी थू जी नितान्त वाछनीय है ) 
इस समय देश में पूजों का निर्माण, भरसक भ्रयत्न करते पर भी, झावश्यक्गति 
से नही हो रहा है। फश्वत योजनाओं के प्रन्तर्गंत निर्धारित उत्पादन के लक्ष्पो को 
पूरा करते के लिए प्रान्तरिक एवं बाह्य दोनो साधनों से पू जो भाप्त करना परमा- 
वश्यक है। प्रत देश में उपलब्ध साधनों के ग्रधिकतम उपयोग के लिए तथा राष्ट्र 
वो समृद्धिशाली बनाने के लिए, विदेशी पू जी के भ्रायात को भ्रधिकाधिक प्रोत्साहन 
देता चाहिए। (श) विदेशियों से प्रतियोगिता :--विदेश्वी उत्पादको से प्रतियोगिता 
फरने के लिए स्वेदशीय॑ उत्पादन मे उत्पादन की नई-लई विधियों को भ्पनावे वी 
प्रावश्यकता होती है । भत भ्रोद्योगिक हृष्टि से समुन्नत॑ देशों को उत्पादन विधियों 
की भपना कर, भधं-विदसित राष्ट्र तीथर गति से भोद्योगीकरण कर सकते हैं। इस 
उद्देश्य की पूर्ति के लिये भी विदेशी पू जो की भ्रावश्यवता हुमा करती है। (५॥) 
सम्पत्ति का धृभन:--विंदेशी पू जी के उपयोग से देश मे सम्पत्ति का सूजन किया जा 
सबंता है) विदेशी पृ जी का उपयोग प्रायः ऐसी सम्पत्ति के सूजन मे विया जा सवता 
है कि सूलघन व ब्याज देने के बाद भी देश मे भ्तवरत लाभ प्राप्त होता रहे जैसे--- 
रेलें, नहरें, नदो घाटी, विद्युत बेन्द्र भादि । 

विदेशी प्‌ जो के दोष (9८७८४ ठा झणलह9 ैशफ़ञ।श) --विदेशो पूं णो 
के मुध्य दोष इस प्रकार हैँ :--(॥) देश की प्रायिक नीति पर प्रभाव--भारत के 
प्रसिद्ध प्रयंधास्त्री थी जे० जे० प्स्जारिया का कहना है कि विदेशी पू थी के रूप से 
राह्मयता, भप्रत्यक्ष रूप से हमारी भाविक नीति को प्रभावित करती है । गद्यपि भार- 
सीय सरकार ने भपनी झाविक नोति (2८०४०एा८ 7७०9) में देश में समाजवादी 
नमूने के समाज (30८30 988८:० ० 50८०७) की स्पापता गरते वा लश्य 
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निर्धारित क्या है, परन्तु श्रमेरिका, कमाडा, ब्रिटेन, परिचमी जमरनीं, फ्रांस भ्रादि 
भू जोवादी देश्नो से निरन्तर भ्राधिक सहायता लेते रहने से, समाजवादी मीति पर हृढ 
रहने की कल्पना थोथी-स्ी अ्रवीत होती है । पू जीवादी देशो से भाधिक सहायता प्राप्त 
करने के लिए, भारत सरकार को प्रपती कर नीति, भ्रौद्योगिक नीति, भौद्योगिक क्षेत्र 
में निजी उद्यम का स्थान, विदेशी नीति और विदेशी व्यापार नीति उन्हीं देशों के 
सचि में ढालनी पडती है। भ्रत भारत म॑ समाजवादी नमूने के समाज की स्थापना मे 
विदेक्षी पूजी एक भयकर गत्यावरोध है । (४) प्राथिक श्लोषश--विदेशी पू जी के 
उपयोग से देश पर ब्याज का बोभा निरन्तर बढता जाता है तथ्य समय पर मूलघत 
व ब्याज की श्रदायगी न होने से, राष्ट्रीय सम्मान को ठेस पहुँचती है। थ्रिटिश 
शासन काल म देश मे विदेशी परू जी का विनियोग प्रतिरप ([765ए6॥77908) 
उपनिवेशी (200779]) प्रवृति का रहा । उस समय हमारे देश का कच्चे माल के स्रोत 
तथा विदेशी वस्तु के विक्री-केन्द्र के रूप में शोपणा किया गया | वस्तुत उस समय 
विदेशौ पू जी के विनियोग का उद्देश्य, देश का सतुलित प्राधिक विवास करना नही था 
बरनू इसका अ्रधिक्तम शोषण करता ही था। यही कारण है कि विदेशी शासनवाल में 
भारत का जो सादा [त आधिक विक्‍स हुआ भी, वह अत्यधिक श्र सतुलित था 
और इसने हमारे देश की विदेशों पर निर्भरता को भौर भी भ्रधिक बढ़ा दिया | (॥॥) 
विदेशी निर्भरता में यृद्धि --प्रत्यधिक मात्रा मे विदेशी मशीने, यत्र, श्रोजार एवं प्रन्य 
पू जीगत सामान (0७9॥(»७ 00००5) के उपयोग से विदेशी विर्भरता म वृद्धि होती 
है। च्रूकि विदेशी वस्तुए उसी देश की श्रौद्योगिक श्रवस्था के ध्रतुमार निनित 
होती है, इसलिए प्रविकशित देशो बे लिये इनकी उपयोगिता भपेक्षाकृत कम होती हूँ । 
तथा उन्हें उनकी प्रति के लिये सदा विदेशों पर ही निर्भर रहना पडता है । यही नहीं, 
विदेशी निभरता म वृद्धि के फलस्वरूप स्वदेशी भात्मनिर्भरता की प्रेरणा को भी तीज 
ठेस पहुँचती है। (५) प्रौद्योगिक शक्ति का केख्रीयकरण--हमारे दश मे कुछ बढे- 
बडे उद्यमो का स्वामित्व कुछ गिने-चुने व्यक्तियों के हाथो मे केन्द्रित हो गया है। 
हमारे देश में उद्योगो भे पाई जाने वाली श्रवत्थ अभिकर्त्ता पद्धति (|/४॥88॥8 
2886709 5980४) विदेशी पू जी की ही देन है। यह पद्धति श्रोद्योगिव शक्ति के 
कुछ गिने-छुने हाथो मे केन्द्रीयकरण के दोषो को पूरंतथा परिलक्षित कर देती है। 
(२५) राजनतिक स्वतन्नता को जोखिम --विदेशी पू जी वा उपयोग अशत्त एवं भवि- 
कपित राष्ट्रों की राजनैतिक स्वतजता के मार्ग मे जोखिम का कार्य करता है। विदेशी 
पू जी से देश मे शवितशाली सम्पृक्‍त स्वार्थ (४८४८० ॥7(&८४) जन्म लेते हैं, जो 
राजनैतिक क्षेत्र म प्रनेक प्रकार से दवाव डालते है। विदंधी ऋण के पभ्रदा नकर 
सकन की स्थिति मे राजतंतिक श्रभुत्व के हस्तगत होने वी श्रधिक सम्भावना रहती 
है । इध्वीलिए आलोवको ने कहा है कि विदेशी पू जी का प्रमुख राजनंतिव' दोप यह 
है कि इसमें “मण्डा व्यापार के पोछे पीछे चलता है ।” (५) पू जी निर्मारा मे कठि- 
नाई--हमारे देश मे विदेशी पृ जो की आयात बनो रहने से, देश म परू जी का निर्माण 
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पर्याप्त गति से नहीं हो सका है। इससे देश के झायिक विकास को पर्याप्त क्षति 
पहुँची है। (५॥) व्यवसायों पर विदेशों नियन्त्रण--जब किसो व्यवस्ताय में विदेशों 
पू जो लगी होती है, तब प्राय. इस व्यवसाय पर विदेशियों का ही नियत्रण होता है । 
सुरक्षा (06८:०८) की हृ॒प्टि से यह स्थिति देश को कभी भी सकट में डाल सकती 
हैं। (श्) भारतीयों का स्थचसापिक शिक्षस--विदेश्ञों पू जीपतियो ने भपती भार- 
त्तीय मिलो में भारतीय श्रमिको के साथ बहुत ही भेद-भाव-पूर्णा व्यवहार किया है| 
इन्होंने उच्च पदों पर विदेशियों तथा निम्न पदों पर भारतीयों को नोकर रखा है 
जिससे भारतवासी शिक्षण व स्‍नुभव प्राप्त करने के लाभ से वचित रहे हैं। मेन्द्रीय 
सरकार के द्वारा सत्‌ १६४२ मे कराई गई एक जाँच से पता चला था कि उस समय 
देश मे १,२५७ विदेशी फर्मे थी जिनमे १ हजार रु० भ्रववा इससे भ्रध्रिक देवन पाने 
बाले भारतीयों की सख्या २२५८ थी, जबकि इसी श्रेणी के विदेशी कर्मचारियों को 
संख्या ६,६६४ थो। श्रत स्पष्ट है कि विदेशी पू जी के भारतीय प्र्थ-व्यवस्था पर 
भयकर ब घातक प्रभाव पढ़े हैं । 

निष्कर्ष --वस्तुत. विदशी पूजी के प्रधिकाश दोप पूजी से सम्बन्धित न 
होकर विदेशी नियन्त्रण से सम्बन्धित हैं। देश के भौद्योगिक विकास की हृष्टि से 
विदेशी पू जी का विशेष महत्व है। विदेशी पू जी के सम्बन्ध में झ्रावदपक बात यह है 
कि इसका उपयोग श्रधिकतम उत्पादग बढाने से किया जाना चाहिए, जिससे देश की 
राष्ट्रीय भाप मे वृद्धि हो श्रौर साथ ही साथ देश मे मूलघन व ब्याज छुकाने की 
साम्यं भी उत्पन्न हो सके । बदि विदेशी पू जी की भ्रायात के साथ विदेशी अवन्ध व 
नियन्त्रण न आए, तब समुचित नियन्त्रण द्वारा विदेशी पू जी के उपयोग से पूरा-पुरा 
लॉभ उठाया जा सकता है तथा देश के भ्राथिक विकास में इससे पर्याप्त सहायता 
ली णा सकती है ॥ भ्रतः भविकसित व भर्ध-विकसित देशों मे विदेशी ऋण-पू जी की 
प्रायात को प्रोत्साहित करना चाहिए । 

भारत सरकार को विदेशों पू जो सम्बन्धी वर्तमान मोति:--स्वतन्त्रता भ्राप्ति 
दे पश्चात्‌ भारत सरकार ते भ्रपनी सद्‌ १६४८ की भ्रौद्योगिक नोति में सर्वप्रथम वि- 
देशी पूजो के महत्व पर प्रकाश डाला तया इसके सम्बन्ध में प्रतेक भ्राश्वातन भी 
दिए। ६ भ्रप्रेल सन्‌ १६४६ को प्रधान मन्‍्त्रो श्री नेहरू ने संसद में विदेशी प्रृणी के 
सम्बन्ध में सरवारी नीति को घोषणा को जिसकी भुख्य बातें इस प्रकार हैं --(॥) 
भारत सरबार देशी व विदेशी पू जो भें कोई भेद-भावपूर्ण ब्यावहार नहीं करेगी तथा 
विदेशों हितो पर कोई विद्येष प्रतिबन्ध नहीं लगायेगी। (॥) भारत सरवार देश वी 
विदेशी वीनिसय सम्बन्धी आवश्यक्ती को हीष्टगत रखते हुए, गिंदेशी वविनियोजवी को 
अपने लाभो व भ्रपती पू जो को वापिस स्वदेश भेजने मे उचित सुविधायें देगी ॥ (#9) 
मदि भारत सरकार भविष्य में उद्योगो के राष्ट्रीयकरण की नीति भ्रपनाएगी रब वि- 
देसी विनियोजको को इसऊे लिए उचित तथा न्पायोत्रित क्षत्रिपृति ((०४७ए९६०घ४०४० 
0००) देगी । (६४) विदेशी पूजी तपा उद्यम का राष्ट्रीय हित मे लियमन दिया जाएगा, 
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ताकि कुछ श्रपवादों को छोडकर, श्रन्य सभी दण्याओ्रो मे स्वामित्व तथा प्रभावपूरंनिय- 
न्त्रण के प्रधानअधिवार (०७0०:09 ॥7/४०७$) सर्देव भारतीयों के हाथ मे रहे 
और उपयुक्त भारतोय सेवि वर्ग के भ्रशिक्षण की उचित व्यवस्था हा सके ॥ (५) जब 
तक विदेशी कम्पनिया भारतीय औद्योगिक नीति के पनुकूल रचनात्मक तथा सहयागी 
कार्य करती रहेंगी, तव तक भारत सरकार उन्हे किसी भी प्रवार की हानि नहीं 
पहुचायेगी । 

भारत मे विदेशों पू जी को स्थिति --हमारे देश मे पटसन, सूती वस्त्र उद्याग 
खनिज व्यवसाय, चा -कहवा और रबर के उद्यान, रेल परिवहन, व्यापार, दियासलाई, 
साबुन झादि उद्योगो के विकास म विदेशी पू जो का विशेष महत्व रहा है । रिजव बेक 
श्राफ इण्डिया (8८४९:४९८ 82गा: ० 779॥9) ने देश को विदेशी लेनदारी (५५४६३) 
तथा देनदारी (.390॥06$) के सम्बन्ध मे समय-समय पर सर्वेक्षण किए हैं । रिजवं 
बेक के इस सम्बन्ध मे प्रकाशित तृतीय भर्वेक्षण के श्रनुसार सन्‌ १६५५ के भझन्त मे 
भारत की कुल लेनदारी १,२५१ ८ करोड रु० तथा कुल देनदारी ७६६ ३ कराड ह० 
थी 4 इसके श्रतिरिक्त विदेशी व्यवक्तोय विनियोगो [फण०ा89 झण0छ७॥०४5 ॥॥6॥- 
7078) की मात्रा ३१ दिसम्बर सन्‌ १६५५ को लगभग ४८१ करोड रु० थी जो 
तीन वर्ष पश्चात्‌ ३१ दिसम्वर सन्‌ १६५८ को ५७० ६ कराड रु० हो गई। देश में 
बिदेपी ज्यवसाय वितियोगो को मात्रा सरकारी क्षेत्र मे सत १६५५ वे झन्‍्त मे २०१ 
करोड रु० थी, जो सत्‌ १६५७, १६५८ झौर १६५६ के श्रन्त मे बढकर क़मश ४६३ 
करोड रु०, ६६८ करोड रु० श्रौर &२५ करोड रु० हो गई थी। बिदेशी व्यवसाय 
बिनियोगो के विस्तृत सर्वेक्षण से चार महत्वपूर्ण निः्कर्ष निकलते है --(0) विदेशी 
वितियाग सर्वाधिक निर्माणउद्यागों मे हुए है। सब्‌ १६५८ के झन्‍्त म॑ कुल विदशी 
विनतियोगो का लगभग ७६% माँग निर्माण (७०७४०४७४८$), पेट्रोलियम उद्याग 
और उद्यान (]000980॥) म लगा हुम्ना था तथा शेप भाग जनोपयोगी सवाओो (20« 
७॥० 00॥06$) परिवहन, व्यापार, वित्तीय कम्पनियों, खानों आदि म लगा हुझा 
था । (४) विदेशी व्यवसाय विनियोगो मे सदस्ले पहला स्थान ग्रेंटब्रिटेन का है तथा 
दूसरा स्थान प्रमेरिका का है। सद्‌ १६५८ के प्रन्त मे ५७० ६ करोड र० के बुल 
विदेशी बितियोगो मे से ३६८ करोड़ रु० के विनियोग (अर्थात्‌ बुल के लगभग ७०%) 
ब्रिटेन के श्लौर ६० करोड रु० के विनियोग अमेरिका के थे । शेष विनियोग स्विटजर- 
लेड, पश्चिमी जमंनी, प्राकिस्तान, कनाडा, मलाया, जापन और आरास्ट्रे लिया प्रादि 
देशो के थे । (४) विदेशों विनियोगो म॑ प्रत्यक्ष-विनियोग (फिए०० ॥१८5वाव्धा) 
की मात्रा पोर्टफोलियों विनियोग (९90० [8४८४ण०॥7) से बहुत आझंधक है । 
प्रत्यश विनियोग का अर्थ ग्रह है कि इसमे विदेशी स्वामित्र (#08ह8॥ 0श॥07४॥9) 
के साथ हो साथ विद वी नियन्त्रण (807९0४९ ८०४०) भी होता है । परन्नु पार्ट- 
फोलियो विनियोग म ऐसा नी होता वरत्‌ इस प्रकार के वितियागों म पिदेशी ऋण- 
दाता का स्वार्थ केवल अपना सूलधल व ब्याज कमाने तक ही सोमित रदूता है । 
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तुलनात्मक हृष्टिसे प्रत्यल विनियोग से पोर्टफोलियो विनियोग (ऋगा»यू जी) देश के हित 
मे भ्रमिक होता है. (४) सन्‌ १६५३ के पग्रन्त तक लगभग सभी विदेशी विनियोग 
विदेशी निजी स्रोतों स प्राप्त हुए थे । परन्तु दसके बाद से विदेशी विनियागो मं बि- 
दर्यो सरवार। द्वारा दी गई पू जी का स्थान बढ़ा है। सन्‌ १६५५ के अन्त मे विदशी 
सरवारो के विनियाग वेवल २ ७ वराड र० क थे, जो सन्‌ ३६५८ वे ग्रन्त म उदकर 
७२ २ करीड २० के हो गए । बुछ गमय पूर्व तक वेवन विश्व बेक ([0॥80/0 
छत्ता( 07 8९ 00$0000॥ ४॥0 ए2८४८०फ़ा००) हो इन विनियोगों का सर- 
बारी ((भीज्षओ) खोत था , परन्तु भ्रद यू० एम० निर्यात-भागात वेंक (छ 8 छझ 
7०१ [7900 83॥/:) दया प्रन्तराष्ट्रीय वित्त निगम [वशएड्ा0्वक् रि॥8॥0090 
(०७79 200०॥)] प्रादि खातों से भी गिनियोग प्राप्त होने लगे हैं । 
भारत की परचवर्षोष पोजनाम्रों से सि देशों घू जो--योजना श्रायोग (7]9॥॥ 
#ह (00॥॥580॥) न पचवर्षीय योजना्रो वे' भ्रन्तगत विदेशी पू जी वो विद्येष 
महत्व दिया है | योजना प्रायोण के द्ाब्दों मे, “भौतिक एय वित्तीय दोनों रूपों थें 
आधथिक नियोजन का सद्षय प्रग्तत एक हो है | हमारा लक्ष्य स्दोकृत भोतिक कषार्य- 
कर्मों को यूरा करना है धौर इन पर होने वाले ध्यय मे श्सी प्रकार की कमी से 
विशास को गति पर थुरा प्रभाव न पड़ें, इसलिये हमें ध्रान्तरिक एग॑ विदेशी श्रावश्यक 
एापन जुटाने के लिये पूर्ण प्रयास करना है ॥/ (3) प्रथम योजना :--प्रथम पचवर्षोन्र 
ये जना के भ्न्‍्त तक ४२० ५ बरोड र० की विदेशी राहायता भारत को स्वीशृत हुई । 
इशम से ३२२७ € वरोड २० की राशि योजनावधि मे प्रयोग मे लाई गई तथा शत 
१६२६ वराड रु० की राशि का उपयोग द्वितीय योजनाकाज मे हुम्मा ७। (2) द्वितीय 
गोगना “-दूसरी योजना थे प्रथम दो वर्षो मे हा विदेशी विनिमय सकट ([0/७४४ 
छडशाआ89 0085) उत्पादव हो गया था | योजनताकाल मे स्वेज-दुर्घटवा, विदेशों 
मे वस्तुप्नी के ऊचे मूल्य स्तर, सुरक्षा के सामान पर झपट्िक व्यय की आवश्यकता, खा- 
धानन का प्रप्रत्याशित प्रायात एव व्यक्तिगत क्षेत्र के भ्रतियन्त्रित ग्रायातों न ऐैश के सामते 
विदेशों विनिमय सकट वा भ्रत्याधिवः भयकर दना दिया । फवत योजनाकॉल में ३२,१०७ 
करोड़ रु० का प्रतिहूल भुगताव सन्तुतन रहा। यह राषि प्रारम्भिक झनुमान से लगभग 
दुगनी थी । इस याजनावधि मं पी० एल० ४८० बे भन्तगंत ५३४ करोड़ रेपव नौ 
तथा प्रन्य ख्रोतों से ६२७ कराड रु० को विदशी सहायता प्राप्त हुई / ४ तीसरे 
मोजना -तोसरो योजना के प्रारम्भ होते समय तक भारत का विदज्लो विनिमय बोष इतना 
जम रह गया कि उस से अधिक राशि नहीं निद्रामी जा सक्‍तो थी | इसलिए इस 
योजना मे यह नीति रक्‍्सी गई है कि योजनादधि म निर्यात-प्राय बढाने के हर सम्भव 
प्रयत्न किये जायेगे तथा भायातो के लिए विदेशों विनिमय को मात्रा निधारित वरते 
को नोति जारी वो जाएगी। योजना प्ायोश मे यह स्वोकार किया है कि ' भुगतान 
ससवुलन सम्बन्धी जिन वठिताइयों का देश को सामता करमा पड़ रहा है, वे विकाद 
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श्रम का शक झड्ध हैं झौर भाने वाले कुछ वर्धों तक देश! को उनका सामता करना 
बढ़ता रहेगा। इस भ्रवधि के लिये विदेशी सहायता श्रावद्यर है. परन्तु हमारा सक्य 
अ्र्य-व्यवस्था को भ्रघिक से अधिक स्वावलम्बी बनाना होना चाहिये ।/ पी० एल० 
४६८० के भ्रतिरिक्त तीसरी योजना मे कुल विदेशी सहायता लगभग २,६०० करोड़ 
रु० थ्राकी गई (प्राप्त होने को झादा है) । पी० एल० ४०० के अन्तर्गत इस मोजना- 
वधि में ६६० ब्रोड रु० की विदेशी सहायता उपलब्ध होगो। इस तरह वुतीय 
योजनावधि में कुल मिलाकर विदेशी सहायता मिलने के भ्रच्छे सक्षण हैं प्रन्तर्राष्ट्रीय 
बेक के तत्वाघात में मई सन्‌ १६६१ में सित्र-राष्ट्रो के सघ की जो वेठक हुई थी, 
उसमे भारत की तात्कालिक मरुंगतात-सतुलन सम्बन्धी समस्याप्रो और सब्‌ 
१६६१-६२ और १६६२-६३ के आयात की झावश्यक्ताओं के लिप्रे कुल 
१,०८६ करोंड रु० की सहायता देते का झ्राधयसन द्विया गया है। सोवियत रूस ने 
पहले के २३८ करोड २० के दो ऋणो को तीसरी योजना की परियोजनाझो के लिए 
प्रयोग करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है । विदेशी महायता के क्षेत्र म जो हाल में 
प्रगति हुई है वह पर्याप्त उत्साटवर्घक है । ससार के भ्विकसित भागो के विकास के 
लिए मिलजुलकर सहायता देने को दिशा में यह एक महत्वपूर्ं कदम है । प्रत मित्र 
राष्ट्रो की इस सदभावनाएूर्ण प्रवृत्ति को देखते हुये, भारत को भ्पने प्रान्तरिक साधन 
जुटाने के लिये प्रत्यधिक प्रयास करने की झावश्यक्ता है । साथ ही इस प₹ भी श्यान 
देना भ्रावश्यक है कि उपलब्ध विद्वेशी सहायता का भारतीय अप-स्पवस्षा के सर्दाधिन 


हित में ही उपयाग कया भाए। 


२६ 


प्रवन्ध अभिकर्ता प्रणाली 





(१॥30शहांण2 #ए९7९८१ 89४ ध॥) 


प्रादकथन - व्यक्तिगत भ्रथवा सार्वजनिक क्षेत्र मे श्रौद्यायिक उद्यमों (#00$- 
।74 85/ध७775८5) के सफल संचालन के लिए, वित्तीय साधनों की प्रयप्तिता 
के साथ हो साथ इनके सुप्रवन्ध की भो नितान्त द्ावश्यक्ता होती है। वस्तुतः उद्योग 
वो परियोजना (770०८) की रूप-रेखा चाहे क्तिनी ही भ्च्छी हो भौर कारखाना 
चाहें कितने ही प्रच्झे दग से खडा किया जाये, प्रन्तत इसकी सफ्लता भधवा भसफलता 
प्रवन्धवों की योग्यता पर निर्भर रहती है ॥ भ्रत भोद्योगिक उत्पादन भगवा भोगद्योगिक 
विकास की हृत्टि से भूमि, श्रम, प्रूजी व यह (खा, 7.8900७7, 222 806 
ट्टाशल७750) के' भ्रतिरिक्‍त “प्रवन्‍्प/ भ्रथवा "सगव्त” (१-8 ३थ४००॥ ०: छ 8थ्णां- 
#8!400) का भी एक महत्वपूर्स स्थान है । 

ऑरौधोपिक प्रवन्ध प्रमिकर्त्ता प्रणाली (१४शा०१॥३ह 88००9 5)860)-- 
मारत में निजी क्षेत्र (2४०४/८ 5८०३०४) में ग्रौद्योगिक विकास का श्रेय प्रवन्ध 
प्रभिकत्तां प्रणाली को रहा है। वस्तुत यह भारतीय उद्योगों को “धन-व्यवस्था"” तथा 
#प्रवन्ध-व्यवध्या' की एक प्रद्वितोय पद्धति है, जो भ्रन्प्॑र॒ किसी भी देश में नहीं पाई 
जाती । यह पद्धति पू जी वे सुमंगठित बाजार, प्रमात्यित कर्त्ताग्नों (ए॥0टजया/0आ) 
अझपवा निकासी-यद्रो (859८ [800७$८७$) जेसी पूजी सम्थाप्रो, भौद्योगिक बेकिंग पदनि 
तथा प्रनूभवी प्रवन्धीीय व साहसी बुद्धि का प्रतिहस्त (२८७/८४८॥।४॥४९) है । 
प्रबन्ध भ्रभिकर्त्ता कोई व्यक्ति, सामेदार भयवा निजो सीमित दायित्व वाली कम्पनी 
(९५४४ 4.0॥८6 (०ए७०॥9) दो सकतो है, जो झन्य बम्पनियों का प्रदन्‍्य करती 
है | डा० पनादोकर (07. ?979870॥/:37) के प्रनुसार “प्रबवध धसिवर्ता ध्यक्तित 
धंषवा ध्यवितयों के दल होते हैं जिनके दास प्रचुर वित्तीय साधन होते हैं, जो नई 
सस्याएँ को प्रारम्म झरने से यूवे घनुसत-्घान थ॑ प्रयोग का प्रारीस्मर काय करते हैं, 
शवाइट स्टॉह कप्पनियों का प्रवर्तन (27000707) करते हैं, उनको वित्तोप साथन 
था गारन्टी प्ररान करते हैं प्रोर सामान्यतया उनका प्रबन्ध-कार्य ररते हैं। वे उनके 
लिपे कपम्दा-सास शरीोसते हैं घोर प्रबन्धित संस्थाप्नों का संपार सास बेचने झोर 
वितरित बरने का कार्य मो करते हैं ।” हमारे देश के प्रमुख उद्योग, जंसे-सोहा व 
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इस्पात जूट, चोनी, सूतो वस्त्र एव जल-विद्यूत उत्पादन आदि की स्थापना व काम 
इतनी प्रणाली के अल्तर्गत हुप्ता है । इस प्रकशर भारत के औद्योगिक जोवन मे प्रवन्ध 
अभिकर्ना प्रणाली ने केम्द्रीय स्थान धाप्त कर लिया है । 
प्रवन्य प्रभिकर्तता प्रणाली का जन्म व विकास (50४0 »॥0 [0०४थ०ए७- 
गाहा३ 0 '/गगाउड्ञा॥2 # 827९५ $ए5८४):-डा ० वीराएन्सटे (५८८४७ 7569] 
के मतानुसारु इस पद्धति का जन्म सच १८८३ में हुआ था। वस्तुत इस पद्धति का 
जन्म उस समय हुआ जबकि ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने अपने व्यापार-कार्य को समाप्त 
करके, उद्योगो-की स्थापना मे रुचि लेना प्रारम्भ कर दिया था। आरम्भ में यह पति 
ब्रिटिश व्यापारियों ने अपनाई । उन्होन भारत में नप्रे उद्योगों की स्थापना प्रारम्भ बी, 
उद्योगों के लिये पू जी जुटाई और उद्योगों के प्रवन्ध का कार्य भार सम्माला। इस 
प्रकार प्रवन्ध भ्रभिकर्त्ता प्रणाली का क्रश विकास होता गया और भागे चलकर 
भारतीय कम्पनियों ने भी इसी पद्धति का क्रियान्वित ररखा । ३१ मार्च सव्‌ १६५५ 
को भारत में लगभग ३,६०० फर्मे व कम्पनिया प्रबन्ध अभिकर्त्तापों वी थी, जो लगमग 
४,६०० कम्पन्ियों का प्रवन्ध कार्य करती थी। उस वर्ष अम्क ३,६०० प्रयन्ध प्रभि- 
कर्ता कम्पनियों में से लगभग २,५०० प्रउन्ध प्रभिकर्त्ता स्वत्वाधिकारी (7०07९0/07%) 
तथा माकेदारी (?&7परटाऋाए) फ्में थी, १,२०० निजी कम्पनिया तथा ३२०० 
सार्वेजनिक बम्पनिया थी । उस समय परिचमी वयाल महाराष्ट्र, गुजरात, सद्रास, 
उत्तर प्रदेश दिल्ली, भध्य प्रदेश तथा पूर्वी पजाव राज्यों में समस्त देझा की ६५०५ 
मनेजिंग एजेन्सियां कार्य कर रही थी ) 
प्रबन्ध प्रमिकर्ता प्रणाली के कार्य एव लाम (कछ्ए८णा5 शातव 600शा- 
498०5 ० ॥॥6 |शैव48798 ४००८५ 5५954८7)--प्रबन्ध प्रभिकर्ता किसी कम्पनी 
के प्रवर्तत (70797000॥॥, वित्तीय व्यवस्था (सभा०१8) एवं प्रबन्ध ()४७॥986- 
760) तीनों कार्यों से समान रूप से सम्वन्ध रखते हैं। प्रवन्ध प्रभिकर्ता प्रणाली के 
प्रमुख कार्य एवं लाभ इस प्रकार हैं --(।) प्रवर्तत कार्य --मारत मे १० कम्पनियों से 
से & कम्पनिया प्रवन्ध अभिकर्त्तान्नो द्वारा स्थ्यपित की हुई हैं। भ्रौदोगीकरण की 
प्रारम्भिक प्रवस्था मे, जबकि देश में पृ जी तथा व्यवसायिक माहस (क्ाशए्ा$९) 
की अ्रपर्याप्तता थी, प्रवन्धक प्रतिनिधियों ने दोनों भ्रमावों की पूर्ति करके उद्योगों की 
स्थापना की । देश के सूती वस्त्र और पटसन जैसे सुव्यवस्थित उद्योगो वी वर्तमान 
स्थिति का श्रेय सुविख्यात प्रवस्धक प्रतिनिधियों के पथ-प्रदर्शन, उत्साह एवं सवर्धनीय 
देख भाल को ही है। सन्‌ १६४३--४४ मे सन्‌ १६४४--५४ की अवधि म प्रवत्थ 
अभिवत्तांग्रों द्वारा स्थापित कम्पनियों की सख्या दुपुनी हो गई । (४) वित-व्यवस्था- 
हमारे देश में सगठित प्‌ जी वाजार का सदा से ग्रमाव रहा है। प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं 
ते जिन तरीकों से भ्रोद्योगिक वित्त वी व्यवस्था को है वे इस प्रकार हैं --(प्र) 
प्रवन्ध प्रभिकर्त्ता कम्पनियों के हिस्से (50965) तबा ऋण-पत्र (9वकथा(ध८द3]) 
खरीदकर, उनकी प्रत्यक्ष रूप से वित्त-सहायता करते हूँ। (प्रा) ये कम्पनियों को 
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झपनी गारन्टी पर बैंकों से ऋगा दिलवाते हैं। (5) प्रदन्ध प्रभिकर्ता साधारण जनता 
को क्म्पर्तियों ने हिस्से सरोदते के लिये आकर्वित करते हैं तथा उनसे सार्वजनिक 
जमा (7 ए्णी० 70:7०५।५ के रूप मजित्त प्राप्त करते हैं। ५६) ये कम्पनियों के 
हिल्सो एवं ऋण-पत्रों का झभिगोपन्न छाप्तध्य ७70॥ *) करते हैं । इस प्रकार देश में 
अभिगोपन-यूहों के झ्रभाव की पूति प्रवन्ध झ्भिकर्ताओं ने शी की है तथा [उ) प्रवन्ध- 
प्रभिकर्त्ता अपने प्राधीन पूजो ग्राधिवय [5ए79]५5 (+छ्ाश) वॉली कम्पनी में से 
पूणी निकाल कर पूजी के प्रमाव 0 शा (87500) वाली कम्पनी में लगाकर, 
सतुलन बेस ॥83]98078 ( गराा८) का कार्य भी करते हैं। इस प्रकार प्रवन्ध 
अझ्भिकर्त्ता उद्योगों की स्थाई पूजी को व्यवस्था के अतिरिक्त इनकी चल अथवा कार्य- 
बाइक पूजी (2७098 07 एड ("्राव। की भी व्ययस्था करते हैं। 
यही नही, प्रबन्ध भ्रभिकर्त्ताओं ने उद्यागों *“ पुनसंगठन (रि०0722059709), झाघुनि- 
वोकरणा (-90०79|ए2०0०॥) तया विस्तार कार्यों (६४/व्याशणा ४४०८७) के लिये 
भी पूजो की व्यवस्था को है। राप्ट्रीय प्रायोजत समिति (7०0 पाओ कॉक्राप्रधाड़ 
(०७७/७६६) बी जाच के प्रनुपार लगभग २५ प्रतिशत झौद्योगिक वित्त को व्यवस्था 
प्रवन्ध ग्रभिकत्तांप्री ने प्रत्यक्ष रुप से को है तथा अप्रत्यक्ष रूप म प्रश्य ख्रातो से पूजों 
की व्पयवस्यां कराने में भी इनका विशेष हाथ रहा है। (3) प्रवस्ध--उद्योगों की 
स्थापना तथा झ्लौद्योगिक वित्त की ब्यवस्या करने के भतिरिकत उद्योगों के “प्रवन्ध/” 
वी व्यवस्या करना प्रवन्ध झभिरताप्री वा मुख्य कार्य रहा है। सुप्रसिद्ध प्रवस्धक 
प्रतिनिधि भपती प्रसिद्ध को सुरक्षित रखते का प्रधिक ध्यान रखते है तथा व्यवसाय 
का प्रवन्ध योग्यतापूर्वक रखते हैं। चू कि इनरा सहायक व्यवसायों एवं उद्योगों पर 
प्रधिकार होता है, इसलिये इन्हे इंविक्गुट (शधघाएव्य 00पर000०७) वे लाभ 
प्राप्त होते हैं । 
प्रबन्ध भ्रमिकर्ता प्रणाली के दोष (066८३ छा ग्रह ैशावड्ाड 
8०१०५ $$8९00 --ए्म पद्धति के मुब्य दोष इस प्रकार हैं -- (॥ उद्योग एव 
बेजिगवपद्धति के मीच सम्यन्ध विच्छेद --प्रवन्ध अभिकर्त्ता प्रणाली के कारण हमारे 
देश में उद्योग एवं बेकिंग प्रणात्री के मध्य सम्बन्धविच्चेद हो गया है ।चू कि 
विनियोजकों (75८807$) को प्रौद्योगिक दकाइयो की स्थिति का स्पप्ट ज्ञान नहीं 
हीता प्रौर वे केवल प्रवस्धक प्रतिनिधि वी स्थाति के झ्राधार पर ही विनियोग करने 
के लिये विवश होते है, इसलिये वितियोजकों मे बैक्यिप्नवृति का प्रादुर्माव नहीं 
होता । (७) भर्गग्कि रूत्ता का छेम्ट्रोयकरए --इस पद्धति के प्न्तर्गत प्रौद्योगिक 
इबाइया बुछ पिने-्चुने व्यक्तियों के हाथ में बेन्द्रिए (0८0४४॥२००) हो जातो हैं । 
चू कि देश में सुपोग्य प्रवन्धवों के भ्रभाव में कुछ प्रवस्ध झमिवर्त्ता परेरा कम्पर्यों 
पर नियन्त्रण रखते हैं, इसलिये “प्रवन्ध” के नाम पर “शार्यिक बुनाले” हो श्रधिक 
घलाई जाती हैं तथा ट्स्सिधारशों (50भव/ण०१८०७) के हितो का बलिदान कर दिया 
जाता है। (१४) वित्तीय दुश्मंधत्पा --इस पद्धति के कारण उद्यमों में अदेक श्रकार 
से वित्तीय दुष्यंबस्था (सविशालक >वा5प०75 ६८८८०) की रिथिति उत्पन्न हो 
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जाती है-- (प्र) प्रवन्धक प्रतिनिधि ्रपती इच्छातसार एवं कम्पनी को पू जो का 
उपयोग दूसरो कम्पनी मे कर देते हैं ॥ इस प्रकार यदि दूसरी कम्पनी फेल हो जाती 
है, तव पहली कम्पनी को भी ब्रत्यधिक क्षति पहुचती है । (रा) कभी कभी अभिकर्सा 
स्वयं भी कम्पनी से उधार लेकर कम्पनो की वित्तीय-स्थिति को दुवेल बना देते 
हैं । (इ) प्रवन्श-पभिकर्ता कभी-कभी क्म्पती की यू जी वा सट्टान्यायार में उपयोग 
करके उसम वित्तीय-दुव्यंवस्था उत्पन कर देते हैं श्रोर (ईं/ ये कम्परी कौ वित्तीय व्यव- 
स्था करते के लिये पर्याप्त कमीशन लेते हैं जिससे रम्पनी मे थू जी वी लागत बढ जाती 
है। (:9) योग्य निर्देशक परियद के ब्रादुर्भाव मे ऋरवरोधक--चू कि इस पद्धति मे 
कम्पनी के निर्देशक (7)6९/05) केवल अ्रवन्ध अझरभिवर्त्ताओओ के प्रादेशानुसार हो 
कार्ये कर सकते हैं, उन्हें श्रपनी स्वतन्त्र योग्यता दिखाने का कोई अ्रधिकार नहीं 
होता, इसलिये इस पद्धति मे एक स्वतम्त्र एव योग्य निर्देशन परिषद (26८७४) 
का प्रादुर्भाव सम्भव नही होता | यही बारण है कि हमारे देश में बुशल प्रवन्धको 
और योग्य निर्देशको दोनों का हो भ्रभाव है (५) भ्रत्यधिक प्रतिफल, कमीशन, 
मत्ता झ्रादि --प्राय श्रवन्ध प्रभिकर्त्ता व्यवस्था कार्य की अपेक्षा पूजी जुटाने पर 
अ्रधिक ध्यान देते हैं जिसके कारण व्यवसाय की उचित व्यवस्था नहीं हो पाती । 
ये कम्पनियों के माल के क्रय-विक्रय मे से कमीशन लेते हैं तथा वम्पनी की आधिक 
स्थिति की कुछ भी परवाह न करते हुए ये उसके लाभ (2707) मे से प्रपना 
हिस्सा लेते है। कर जाच आयोग (878007 छंग्रवणाऋ़ एणशशए$भ०ा) के 
अन्सार सब १६४६-५१ की श्रवधि मे प्रवन्ध भ्रभिकर्त्ताओं का भौसत प्रतिफ्ल 
कम्पनियों के लाभ वा लगभग १४ प्रतिशत भाग था (७) पद का हस्तान्तरए --इस 
प्रणाली मे मंदेजिंग एजेन्सी के अधिकार कभी-कभी भ्रयोग्य व्यवितियों को बेच दिये जाते 
है जिसके फलस्वरूप उद्योगों के विकास की गति को अत्यधिक ठेशव पहुँचती है । 
प्रवस्प प्रभिकर्ता प्रणाली पर नियन्त्रण (एजाप्रग. ० ४6 95878 
#8०॥०७ 5,8७७) --भारत मे प्रबन्ध प्रभिकर्त्ता प्रणाली के दोपों का दूर करने 
के लिये सर्वप्रथम सन्‌ १६३६ मे बम्पनी भ्रधिनियम (८०प्राएशा।८४६ ४०) में एक 
संशोधन किया गया । इस सशोधन द्वारा प्रवन्ध प्रभिकर्त्ता प्रणाली पर कुछ श्रतिदत्प 
इस प्रकार लगाये गये थे -- (भर) कोई प्रभिकर्त्ता २० वर्ष से भ्रधिक प्पने पद पर 
नही रह सकता, (आा) कम्पनी के निर्देशन बोर्ड (8090 ० [आ००७०१७) में भभि- 
कर्ता ३े से अधिक सदस्य नियुक्त नो कर सकता, (इ) प्रभिकर्ता एक वम्पनी ने 
कोप को दूसरी कम्पती मे विनियोजित नहीं कर सकता, (ई) वह विसी ऐसे पन्य 
व्यवसाय के कार्य नही कर सकता जो उनके द्वारा प्रवन्धित व्यवसाय से प्रतियोगिता 
क़रताहो तथा (उ) वह भपने द्वारा प्रवन्धित कम्पनी स ऋण नही ले सकता। 
व्यवहार मे इन सशोधनों का कोई प्रतिफ्ल नही हुमा व्योवि श्रधिनियम 
की ये शर्ते कभी भी लागू नही वी गई । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ भारत सरकार 
ने इस पद्धति में व्यावहारिक परिवर्तत लाने के तिये इुछ महत्वपूर्ण कदम उठाय। 
सरकार ने सन्‌ १६४० में एक कम्पनी कानून समिति ((00आओ [8७ (०एशा- 
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॥८८) नियुक्त को । इस समिति की रिपोर्ट सन्‌ १६५२ में प्रकाशित हुई। इस 
समिति वी सिफारिशों वो व्यावहारिक रूप देने बे लिये भारत सरकार ने सन्‌ 
१६५६ में एद नया कम्पनी भधिनियम (एजएफ़्आ़ शा) पास क्या। इस 
अ्रधिनियम वे प्रल्त्गंत प्रवन्थ प्रमिकता प्रगाली पर कड़े प्रतियन्‍्ध लगाय गये है । 
इस झधिनियम के मुख्य उद्दं श्य इस प्रकार हैं -(अ) कम्पतियों वी कुशतता म वृद्धि 
खाना (शा) वम्पनिया के विनियोजका के थ्धिकादों को सुरक्षित रखना, (६) वम्पतों 
बे उत्यादन व विषणन से ऋणदाला तथ' प्रस्य साभेदारो वे हिसो की रक्षा करना तथा 
(६) सामाणित्र नीति ने उद्दं श्य व ग्रन्य श्रमन्सम्वन्पी उद्देख्या वी पूर्ति वरना श्ादि ) 
सन्‌ १६५४६ के कम्पतों भ्रिनियन के प्रन्त्गंत प्रवन्ध कऋमिकर्त्ता प्रणाली पर 
सगापे गये प्रतिबन्धा की मुटय,वानें इस प्रकार ““--(।) मारत सरकार क्सिो भी 
श्रेणी विशेष वे उद्याय प्रथवा व्यापार वी समस्त कम्पनिया मे से प्रवन्ध-प्रभिकर्त्ता 
प्रणाली को समाप्त वर सकती है ॥ केद्धीय सरवार न एक कम्पती-कानून प्रशास्रन 
विभाग (टग्ाएगा३ [4७ 20007509007 0८9977676) स्थापित क्या है 
जिसका का एय्ट वे विभिन्न पहलुपो वी देख-माल करना 8ै॥ एक सलाहकार 
प्रायोग (#॥0४$०५ ए०शाप्रा5श०४) भी नियुक्त किया गया है जो सरकार को 
प्रयन्प प्रभिकर्ता प्रणाली के विषय भे उचित सलाह देगा | (॥) वम्पनी प्रवन्ध प्रभि> 
कर्त्ता की नियुवित सरवार की पूर्व-स्वीकूति पर १५ वर्ष के लिये कर सकेगी तथा 
उसकी पुननियुक्ति १० वर्ष दे लिये कर सरेगी ५ (७४) एक भ्रभिवर्तता एक समय मं 
१० वम्पनियों से झ्रधिक का प्रवन्ध नहीं कर सकेगा । (४) प्रवन्थित वस्यती प्रभि- 
बर्त्ता वी बेईमानी, लापरवाही, विश्वासघात तथा दोषपूर्ण प्रवन्ध की प्रवस्था में, 
शुक्र प्रस्ताव वे द्वारा उसे पद से हटा सकेगी । (५) एक प्रयन्ध प्रभिकर्ता वस्पती ते 
वास्तविक साभ के १०% भाग तक श्रतिफत से रानेगा, परन्तु कम्पनी बे” विशेष 
प्रस्ताव तया केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से यह प्रतिरिका अतिफल भो ले सकेगा | 
(५।) पद्दि कम्पनी वें सचालक बोई (80आए णा [आर८००ा$) की संख्या »से 
प्रधित्र' होगी, तय प्रक्‍न्‍्द प्मिकर्ता दो सदस्यों वी नियुवित वर सवेगा तथा सचालक 
बोई वो सख्या ५ से कम होते पर वह केबल ३ सदस्य की नियुक्ति ही कर सकेगा। 
(५॥॥) प्रयन्ष प्रसिकर्ता ऐसा व्यापार नहीं कर सकैगा जो प्रवन्यित कम्पनी से प्रति* 
स्पर्धा रखता हो तथा (४४) प्रवत्ष प्रभिकर्त्ता कम्पनी के सचावक-मण्डल के नियत्रगग, 
निर्देशन व देख-रेख से ही कार्य करेगा । 
निष्वर्पं--यद्यापि सब १६२५६ का कम्पनी प्रधिनियम पूर्णतया दोपमुक्ल नहीं 
है, फिए भी यह प्रउन्ध प्रभिकर्तता प्रणाली के दोषो को दूर करने में बहुत कुछ महा- 
यंत्र गिद्ध हुप्रा है। चूब्ि प्रवन्ध प्रभिकर्ता पद्धति देश के झौद्योगित् विकास मे 
महत्वपूर्ण भरनिदानकर्त्ता रहो है, इसतिये इस पद्धति को परृर्णत समाप्त सहीं करना 
चाहिव वरन्‌ इसबे दोपो को ही दूर करने के प्रयद शिये जाने चाहियें। 
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ओशग्योगिक नीति 





(॥ठणच्रणग एणांल) 


प्रावक्थ न-क्सी देश वे समुचित औद्यागिक विकास के लिये एक सुनिश्चित, 
सुन्रियाजित एवं प्रगतिशील औद्योगिक नीति का होना अत्यन्त वाछनीय है। भारत 
जैसे औद्योगिक दृष्टि से श्रविकसित देश में, द्रत श्रौद्योगिक विकास के लिये राज्य का 
सक्रिय सहयोंग अनिवार्य एवं सर्वोपरि है । स्वतत्ल पृ जीवादी पद्धति में भ्रौध्योगिव 
विकास की गति अपने श्राप झ्रावश्यव दिशा मे नहीं जाती | भ्रव राजबीय हस्तक्षेप 
एव राज्य द्वारा सक्रिय भाग लेने पर ही देश मं प्रायोजित ढंग से ओद्योगिक विकास 
सम्भव है। किमी देझ् में सुनिश्चित बश्रोद्योगिद नीति के मुख्य लाभ इस प्रकार हैं-- 
(0) औद्योगिक नीति के द्वारा देश के समस्त क्षेत्रों मे सन्तुलित झौधोगिश विकास 
सम्भव होता है । (॥) सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के पृथक्‍्करण से श्रौद्योगिक 
उत्पादन में तीब्र-गति से वृद्धि होती है तया ग्रौद्योगिक-क्षेत्र में श्रनिश्चितता समाप्त 
हो जाती है। (0) देश म कृषि एवं उद्योग दोनो के सन्तुलित विकास के लिये भी 
सुनिष्चित औद्यागिक नीति भ्रपेक्षित है। (7५) भौद्योगिक नीति वे. फ्लस्वरुप देश 
में प्रौद्योगीकरण की गति तीब्रतर हो जाती है तथा (५) एक सुनिश्चित भ्रौद्योगिव 
नीति को ग्रपनाकर देश में एक आर, उपभोग्य एवं उत्पादक वस्तुओं के उद्योगों मे 
सम्तुलन स्थापित किया जा सकता है प्रौर दूसरी ओर विश्ञालस्तरीय, मध्यमस्तरीय 
एवं लघुस्तरीय व कुटीर उद्योगो मे उचित समन्वय स्थापित किया जा सकता है। 

सन्‌ १६४८ को प्रोद्योगिक नीति (76 [0608002 ?0॥०५ ० 948)- 
स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व ब्रिटिश सरकार की श्रौद्योगिक मीति प्रारम्भ में न वेवल 
यथेच्छाकारिता (.8$5८2 78०) बरन्‌ उदासीनता (#99॥) भौर उपेक्षा (- 
0॥#शि०7०८) वी थी तया प्रथम भहायुद्ध वे पदचात्‌ से सीमित सहायता [/क्रा86 
४४5६आ८८) की थी। ६ अप्रल सन्‌ १९४८ वा भारत सरवार ने प्रपनी प्रथम 
औद्योगिक नीति की घोषणा की । सरकार ने देश में मिश्चित अथ्थ॑-ब्यवस्था (०८0 
ए८णा भा) का गभ्पनाया और उद्योगो के सुनियाजित विकास का सम्पूर्ण दायत्व 
अपने ऊपर ले लिया । औद्यागिक नीति के अनुसार साउंजनिक क्षेत्र (200)6 5८८०7) 
तया व्यक्तिगत क्षेत्र (275906 5८८६०) का क्षेत्र विभाजन किया गया, परन्तु सरकार 
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को यह अधिवार दिया गया कि वह सावंजनिक हित को दृष्टि से किसी भी उद्याग 
जा सघालन स्वय वर सवतो है । विद्यालस्तरीय उद्योगों को ४ वर्गों (285565) में 
विभाजित किया गया *--( प्र) प्रथम वर्ग में अस्त्र-शस्त्र व गोला बारूद का उत्पादन, 
प्रणुशबित वा उत्पादन व नियन्त्रण तथा रेलो का स्वामित्व व प्रवन्ध, ये तीन उद्योग 
रबसे गये। इन उद्योगों वे सचालन का एक मात्र श्रधिकार भारत सरवार को दिया 
गया । (श्रा) द्वितीय वर्ग में कोयला, लोहा द इस्पात, जलयान निर्माण व वायुयान 
निर्माण उद्योग, खनिज तेलतया लोफान, तार व बेदार के तार सम्बन्धी यन्त्र-निर्माण का 
उद्योग सम्मिलित किए गए। श्रौद्योगिक नींत म यह उल्लेख किया गया कि भविध्य में 
इस वर्ग के किसी भी नये उद्योग की स्थापना बेवल सरवार द्वाय ही वी जाएगी। 
परन्तु यदि सरकार राष्ट्रीय हित की दृष्टि से वान्दनीय समझे तव इनम भी निजी- 
क्षेत्र मं सहयाग ल सकती है। इस वग म पाते वाल जो उद्योग तिजी क्षेत्र भ सचा- 
ज्षित किये जा रह थे, उनके विषय म यह पापणा नी गई कि १० वर्ष तक उनकी 
इसी रूप से चलते दिया जाएगा तथा १० वर्ष प्रस्यातु सरकार, यदि प्रावदयक 
सममभेगी तर, इन उद्योगो का राष्ट्रीयकरण फर दिया णायेगा। (इ) तृतीय वर्ग मे 
तकनीकी बुझलता एवं पू जी के निवेश (75८$४ए८॥६) वी दृष्टि से विशेष महत्व वाक्ते 
१८ उद्योग सम्मिलित किए गए, जैसे--नमक, मोटर व ट्रंकटर यन्त्र व उपकरण, 
विद्युत्‌ इजीनियरिंग, भारी रमायन तथा खाद, भ्रौषधिया, विद्यूतु व रसामनिक 
पदायों के उद्याग तया सूती व ऊठी वस्त्र, सोमेट व चोनी उद्योग श्रादि। इस वर्ग 
के उद्योगों वे सम्बन्ध मे यह निर्णय क्या गया कि ये निजी क्षेत्र में खोले जायेंगे, 
लेकिन नइ पर भी सरकारी नियन्धगा रहेगा। (ई) चतुर्थ वर्ग में शेष सभी उद्योग, 
जो उपरोवत तीनों वर्गों म से किद्नो भी वर्ग मे नहीं भाते, रक्‍्से गए । इस वर्ग के 
उद्योगों गो चलाने की निजी उद्यमजर्त्ताओं को पूर्णो स्वतन्त्रता दे दी गई । 
सन्‌ १६४८ की प्रौद्योगिव नीति से स्पप्ट है कि भारत सरकार ने प्रपनी 
भौद्योगिक नीति में भवन्ध व्यापार (.955८2 ए७॥7८) प्रयवा पूर्ण समूहवाद (2०॥९८- 
6५३7) की दोनों भन्तिम सीसाझो से बचक्र “मध्यमार्ग' प्रपताया भौर इस तरह 
देश में भिथ्ित भर्थ-य्यवस्था (१8९6 00०४०४४५) की नींव डाली ॥ सरकार की 
झौद्यापिब' नीति की बुछ झन्य विद्येपतायें इस प्रगार थीं :--(४) भुटोर द लघु- 
उद्योग ;--भौद्योगिव नीति म सरवार ने वुटीर एवं लधुस्तरीय उद्योगों बे” महत्व को 
स्वीकार किया तंथा इन उद्योगो बे सहकारिता के भाषघार पर विकास करने दया बडे 
पैमाने के उद्योगों के साथ समन्‍्दयकारी गठबन्धव ([॥7687007) स्थापित बरने 
पर वल डाला । (॥) भौद्योगिक सम्बन्ध :--प्रौद्योगिद नोति मे श्रम व भ्रवन्ध के 
बीच शातिपूरण सम्बन्धो का बनाये रखते तथा इसवे लिए उचित मजदूरों विनियोग 
वी गई पू जी पर उदित प्रतिफल तया श्रमिकों को उत्तादननवृद्धि के भनुप्रातानुसार 
($|॥4गह 5०2८) सामो मे माग मिलन और उन्हे प्रवन्ध मे भाग लेते भ्रादि महत्व- 
पूर्ण तथ्यों पर बल डाला गया। भश्रौद्यागिक श्रमिकों के निवास की समस्या के विबा- 
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रणार्थ नीति में श्रागामी १० वर्षों मे १० लाख मकान बनाने का लक्ष्य रक्सा गया। 
(7) विदेशी प्‌ जो --ओरोद्योगिक नीति में यह उल्लेख किया गया कि सरकार देशी 
थ विदेशी प्‌ जी में कोई भेद भाव नहों करेगो। कुछ झपवादो को छाड़कर विदेशी 
पू जी पर प्रधान स्वामित्व व नियन्त्रण भारतवासियों के हाथो में रहेगा। भ्रन्तत 
विदेशी विशेषज्ञों के स्थान पर स्वदेशी विशेषज्ञों को रखने के लिए, प्रत्येक दशा में 
भारतीय कर्मचारियों की उपयुक्त प्रशिक्षा की व्यवस्था की जायेगी। (3४) कर- 
प्रणालौ --कर प्रणाली के सम्बन्ध मे यह उल्लेख किया गया कि सरकार बर-पद्धति 
का इस ढग से समायोजन करेगी कि देश में बचत भौर उत्पादन दोनो को प्रोत्माहन 
मिले तथा देश की सम्पत्ति का श्रष्किधिक न्यायपूर्णे वितरण हो सके तथा 5) 
शुर्क दर नोति . - भ्रौद्योगिक नीति म॑ यह भप्राशवासन दिया गया कि सरकार ऐसी 
शुल्क दर नीति (॥9777 9०॥८५) भपनायेगी कि उसके फलस्वरूप, उपभोद्ताप्तों पर 
अनुचित भार डाले बिता ही, देश के साधनो के प्रयोग को प्रोत्साहन मिल रुबे तथा 
अ्रनुचित प्रतियागिता का अन्त हो सके ! 

उद्योग (विकास तथा नियन्त्रण) प्रधिनियम, १६५१ [0009॥763 (06४९- 
40एएधा। 270 (१०१००!) 8०५, 95।] *-- भारत सरकार ने भ्रपनी भ्रौद्योगिक 
नीति को कार्यान्वित करने के लिए सब्‌ १६५१ मे उद्योग (विकास व नियन्त्रण) 
अधिनियम पास किया । इस अ्रधिनियम के पास करने का भारत सरकार का उद्देश्य 
निजी क्षेत्र के उद्योगो का उचित दिशा मे विस्तार करना तथा उन पर प्रावश्यक 
नियन्त्रण रखना था । प्रारम्भ मे इस अध्नियम को ३७ उद्योगो पर लागू किया 
गया । सन्‌ १६५३ मे इस एक्ट मे सशोवन करके इसे ४४ ग्न्य उद्यागों पर लागू कर 
दिया गया । मार्च सव्‌ १६५७ मे इसे ३४ भ्रन्य उद्योगों पर लागू कर दिया गया। 
इस भ्रधिनियम की मुख्य बातें इस प्रकार हैं - )) इस झधितियम के क्षेत्र मे भ्राने वाले 
उद्योगों को सरकार से पजीकरण (7२९४०५७७४००) करवाना अनिवाय है। नए 
उद्यमों को स्थापित करने से पूर्व, इनबे लिये सरकारी भाज्ञा पत्र ([0९॥5०) लेता 
झ्रावश्यक है। इन नये उद्यमों को श्राज्ञा-पत्र देते समय सरकार उनके स्थापन 
(.0०४७०४) और उनके निम्नतम प्लाकार सम्बन्धी शर्तें लग सकतो है | (७) यदि 
कसी उद्योग का उत्पादन घटता जाता है प्रथवा उसमे माल घटिया किस्म का बनने 
लगता है भ्रथवा उद्योग झपनी उत्पादित वस्तुओं का भूल्य बढ़ा दे तब सरकार इस 
स्थिति मे उस उद्योग की जाच कराके सुधार के लिए आदेश दे सकती है। यदि 
उद्योग इन सरकारी भ्रादेशो की अवहेलना करता है, तब सरकार उछ उद्योग का 
प्रबन्ध अपने हाथ मे ले सकती है $॥ सन्‌ १६५१ के सझोधन के भ्रनुसार भ्रव॑ सरकार 
बिना जाच कराये भी उद्यमो का प्रवन्ध अपने हाथ मे ले सकती है | '॥) झनुयूचित 
उद्योगो के विकास तथा नियमन सम्बन्धी विषयो पर केन्द्रीय सरकार को सलाह देने 
के लिए एक केन्द्रीय सलाहवार परिषद्‌ (एकाएशे 80ए5079 ट०णाता) की 
नियुक्ति की जाएगी । इस परिपद्‌ के सदस्य मिल-मालिको, श्रमिकों, उपभोक्ताओं 
प्रारम्भिक उत्पादवों तथा राज्य कै प्रतिनिधि होगे । मई सब १६५२ म वेद्रीय 


ओद्योगिक नोति ११४ 


सलाहकार परिषद्‌ को नियुक्ति बर दी गई। (४४) नए उद्यमों वो प्राज्ञायत्र 
(.८८॥5८) ददे के लिये, श्रधिनियम म॑ पुक भाज्ञा पत्र दाता मनिति ([प्थाईआए 
((०कआणा!।८६) को नियुक्तित करने का प्रावधान खखा ग्या। फ्लत देश में एक 
लाइसे सिंग-समिति भी नियुक्त की जा चुकी है जो उद्योगो की स्थापना के क्षेत्र का 
भिर्षारण तथा उनके भ्राकार (82०) का प्रभावित करती है । इस समिति के कार्यों 
वी जाय के लिये काद्वीय सलाहवार परिषद्‌ की एक उप-परिपद्‌ (57७-०००्ह८य) 
पियुद्त की गई है । (५४) अधिनियम म निजीक्षत्र के श्रनमूदित उद्योगा ढे! लिए 
पृथकयृथक स विवास्त-परिपदों (06:८/6एणछवा 0०४०५) वी स्थापना का भी 
प्रावधान रबसा गया है । इन परिषदा म उद्य गपतिया श्रमिका यत्र विशेषज्ञों तथा 
उपभावताभो के प्रतिनिधि हग। इन परिपदों का बाय पपने भपने उद्योग को 
उत्पादन वस्ते के गुए्य वरतु के प्रमागीकरणा वस्तु के श्र णीवेर्ए। विपणन, कच्चे 
मान को प्राप्ति श्रीर उद्यग के प्रवघध म॑ सताह दना होगा । हमारे देश के भनेक 
उद्य ग जेस- चीनी, उसी वस्त्र बृत्रिम रेशप्री वस्त्र, विद्युत एव साइकिल उद्योग, 
मे थिवास समितियों की स्थापना कर दी गई है । 
झालोचना. निजीक्षत्र के कुछ समथककों ने दो भाषारों पर इस धपिनियम 
को पझ्रालोवना को है -- (भर) प्रधिनियम में वतमान उद्योगो मा पजीकरणा कराने की 
झतिवायता तथा नए उद्योगों को स्थापना स पूव लाइसेरा लेते की भ्निवायंता, निजी 
क्षेत्रम सरवार के भ्रनावश्यक हस्तक्षप को प्रकट करतों है। (पा) भधिनियम म 
उद्योगो की सरकारी णाचर भोर सरवारी प्रवध म लेने की व्यवस्था, ताताशाही सनो 
यृत्ति वा द्योहक है। इन पोना प्रालोचनाप्रो के उत्तर म यह कहा जा सवा है वि 
उद्योगों के नियोजित विकास के जिये लाइसेन्स की व्यवस्था प्रत्यावव्यक है तथा किसी 
उद्योग के ठोढ़ प्रकार से काय ने करने पर सरकारी जाँच व सरकारों प्रवध की थ्य- 
वस्था नितान्त वाद्दतीय है। प्रधिनियम के समथको का मत है । कि सरकार निभी उद्यमों 
मे झनावश्यक' हस्तक्षेप नहीं करना चाहती बरन्‌ उनको भपनी भाधिक एवं सामाजिक 
नीति के क्षेत्र सूत्र मे पिरोनां चाहती है। इस भधिनियम का मामकरण “विकास वे 
नियमन ! भी सरकार के इसी उद श्य का दोतक है उसके प्रनावश्यक हस्तक्षेप प्रथवा 
नियलण वा नही। प्रत भपिनियम की भ्ालोचनायें प्रधिक सकसगठ नही कही जा 
सकती हैं । 
घन १६५६ को मई भ्रोद्योतिद नोति -[7४८)ए८७ ॥#00ड09 एती09 ता 
956) --प्रधम याजनावधि म प्राप्त भनुभवों के भाघार पर तथा द्वितीय परचर्षीय 
योजना ने प्रस्तावित विकास कायक्रमों को हप्टिगत रखते हुये यह भावश्यक समभा 
गया कि भौयोगिक नीति वा निर्धास्ण नए सिरे से किया जाय । वस्तुत सन्‌ १६४८ 
की भ्रौद्यागिक नीति से प्रत्वितन की झ्ावश्यक्ता ४ कारणों से हुई --(/) भारत 
सरवरर व नवीन सबिधात थे जो २६ मई सन १६५० को लायू बिया गया नांगरिकों 
जो व मौलिक प्रधिकार ([7002/८ए73] 7२8073) प्रदान दिये गये तथा सविधान 


११३ भारतोय भर्यश्ास्त्र 


के नी ते-विरेशकतत्व निर्धारित किये गए।॥ पत्‌ संविधान की इन विशेषताभों के 
अनुरूप झौद्यागिक नोति का निर्धारण भावश्यक हो यदा। (थ) प्रथम योजनावधि के 
प्राप्त अनुभवों के झाधार पर, देश मे त्तीद्ृगति से झौद्योगिक विकास झावस्यवः समभा 
गया। झत. देझ के द्रुत गति से झ्लोय्रोगीकरस के लिये, स्‍भौद्योगिक नीति मे परिवर्तन 
करना झनिवाय हो दया। (?#) भारत सरकार ने दिवम्दर सन १६४४ में झपती 
प्राधिक नीति का उहूं श्य देश में समाजवादी नयुने का समाज (562०१ प० एजादइतव 
70 5०0६१) स्थापित करना निश्चित किया । प्नतः सरवारी कार् क्षेत्र को विस्तृत 
करने के लिये, भोद्योगिक नीति म परिवर्तेन करना झावश्यक हो गया तथा (५) डिलोय 
योजना के प्रस्तावित कार्यक्रमों को दृष्टिगठ रखते हुये भो, भोययोगिक नोति के 
पुननिर्धारेण को झावश्यकता हुई 

प्रधान मन्‍्त्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने ३० भप्नल सन १६५६ वो एक नई 
औद्योगिक नीति लोक सभा के समझ प्रस्तुत की । इस नई नीति में सरकार ने प्पना 
उद्देश्य दश मे समाजवादी नमूरे के समाज (500शाज्राल एशञाध्या 0 50060) 
की स्थापना करना निश्चित किया है। इस नई झौद्योगिक नोति के संकल्प मे यह 
कहा गया है कि, "समाजवादों नहूने के समाज छोे राष्ट्रोय उददं शय के रूप मे घप- 
माता तथा योजवादद्ध एवं दल विकास को पस्‍्रावश्यक्ता इस तप्य को मांग करते हैँ 
कि प्राघारभूत (83भ०) एवं सामरिक (503८_2) महत्व के उद्योगों भौर जनोप- 
योगी सेवा प्रो (2०७)० ए॥4॥9 5$:750०$) से सम्बन्धित सभी उद्योग सार्मजमिक 
क्षेत्र [20०0७॥० 5८००7) में ही रहने चाहियें। भन्य प्रावश्यक उद्योग मो शितमे 
इनतो बडो सात्रा मे दिनियोग की भावश्यकता है क्ति जिसे वर्तमान परिस्थितियों मे 
केवल राज्य हौ पूरा कर सस्ता है, सावंजनिक क्षेत्र से होने घादइपक हैं। इसलिमे 
राज्य को क्‍्मधिक विस्तृत क्षेत्र मे उद्योगों के मावो विकास का शत्यज्ञ दादित्व सम्भा 
लगा है।" भारत सरबार ने अपनी नई भौद्योगिक नीति मे विश्यलस्तरीय उद्योगो को 
३ वर्गों में विभाजित किया है। वस्तुत” इस विभाजन का मूलाघार, प्रत्येक वर्ग के 
उद्योगों के विषय मे, सरकारी दायित्द का क्षेत्र-निर्धारण/ करना है। (॥ प्रथम वर्ग 
भे वे उद्योग रक्से गए हैं जिनके भावों विकास का पूरा उत्तरदायित्व राज्य पर होगा । 
(0) द्वितोय वर्गे में वे उद्योग सम्मिलित किए गए हैं जित पर धीरे घीरे राम्य वा 
स्वामित्व स्थापित होता जाएगा। (४) छेद बचे हुये समस्त उद्योग तीसरे वर्ग में रक्से 
गये है। इस वर्ग के उद्योगो के झारम्भ बरते तपा भावी विकास करने वा दायित्द 


साधारणतया निजो-क्षेत्र के उद्यमो पर रहेगा । ड़ 
प्रथम वर्ग के उद्योगो को तालिका भ्रस्ताव की झनुसूचि “प्र” में दो गई है। 


इस वर्ग बे' जिन उद्योगों बो स्थापता बो घनुझेति निझी <द्यमर्ज्ताशों बो पहले से हो 
मिल झुको है, उनके झतिरिक्त शेष सभी नई इकाइयो बो स्थापना बेवल सरकार डौ 
कर सबेगी | इस झनुसूचि के रेल व वायु परिवहन, झस्व-शस्त्र व गोला-वारूद तथा 
झणु-रशक्ति का उत्पादन तथा विकास मादि उद्योगों का सचालन केच्धोय सरवार द्वारा 


अश्णा १ श्ौद्योगिक नीति ११७ 


हुबाधिकारी वे रूपए में शिया जायगा | परन्तु जब बी सखवार निजो उद्यमों का सह- 
योग प्राप्त बरना प्रावश्यकर सममभेगी, वह प्राप्त कर सवेगो । द्वितीय वर्ग के उद्यं गो 
मी त/लिरा प्रस्ताव ढी पनुसूथि “द” में दी गई है। इस बर्ग दे! उद्योगी के भादी 
विकास की गति तोब करने के विचार से, सरकार इसको नई इकाइयों की स्थापना 
शीघ्रातिशी घर करेगी । परन्तु साथ ही साथ निजी उद्यमकर्तापों को भी यह भधिकार 
हगा कि वे इस यर्ग से सम्बन्धित उद्यार्गों की स्थापना स्वयं धवेले अथवा सरकार वी 
सामभेदारी संबर सके। घनुमूदिं “प्र” भ्रोर “ब” से बचे हुये शेष समस्त उद्योग 
सीसर वर्ग म॑ रखे सए हैं । इस वर्ग वे उद्योगों का प्ररम्भ व विवास खाधारणतया 
निजीक्षेत्र मे हो किया जाएगा, परन्तु सरवार को भी इस या के किसी भी उद्योग 
बा सयावन सवय वर सबते का श्रधिवार होगा । 

इस नई ब्रौद्योगिव नीति म उद्योगों को पृथवपृथक्‌ वर्गों मे विभाजित बरते 
हुये भी, उसको परस्पर सम्बन्पित बरते था अल किया गया है | वस्तु, सरवार 
को इस यात की पूर्ण स्वतत्त्रता दी सई है कि यह राष्ट्रीय हित वी दृष्टि से भयवा 
पन्‍्य कारगा से, जब भी भावश्यक समझे तभी, ऐसे किसी भी उद्योग का सचालन 
दर सकती है जी प्रमुमूचि “प्र” भौर “व” दोनो में ही सम्मिलित नहीं हैं। यही नही 
सरबवार निजीक्षेत्र गे उद्यमो वो, उपयुक्त विषयों में एक ग्रोण-उत्पादन के रूप से, 
ऐसा वरतुप्रों का उत्तादत 4रने थो भी श्राज्ञा दें सकती है जो झनुसूवि “प्र” के भन्त- 
गंत झाती हैं । निजी क्षेत्र बे उधोगों ठाय हल्के प्रकार के जहाजों तथा नावों का 
निर्माण, स्थानीय भावश्यकताभों की पूर्ति के लिए विद्यन्‌ का उत्पादन तथा छोटे 
पैमाने पर सागें सोदना प्रादि वार्पों बी बरने पर बोरई प्रतिबन्ध नहीं होगा । इसके 
भतिरिवा गरकारीक्षेत्र के भारी उद्योग भ्पनी ध्रावश्यकता गो हल्की वस्तुयें तथा 
उपकरण धादि निजीक्षेत्र बे, उचयोगो से ले सकते हैं सया निजीक्षेत्र मे! उचोग भी, 
भावश्याता थी भनेक वस्तुप्रों के लिए, सरकारीक्षेत्र के उधोगों पर विभर रह सकते 


नई भ्रौद्योगिक नीति से उद्योगों का चर्षीव रुए इस प्रगार है -- 

(१) भनुमूषि 'घ' (9०0००४)८ »)--इस भनुभूचि में जो उधोग सम्मिनिन 
जियेगते हैं ये इस प्रकार हैं - (प्र) भस्त्र-शस्त व गाला-याशूद तथा प्रतिरक्षा गे 
शाम्मन्पित भ्रन्य सापान, (पा) भएु-शक्ति बा उत्तादन, (इ) क्ञोहा व इस्पाप उच्चोग, 
(६) छोहे व इस्पात के भारो सामान की दलाई ये घढाई, (उठ) भारी मशीनरी थे 
यरत, (ऊ) भारी विद्यूतन्यन्त जिनमे जल-शवित भौर माप से चसने बाले विशाल 
टरबाइन इ जि भी सम्मिलित हैं, (ए) कोसला व लियनाइट, (ऐ) सनिज तेल, (मो) 
झतिज लाहा, खनिज मैंगनीज, फ़ोसमिसम, जिप्सम, गन्धक, होरा भौर सोना, (भौ) 
हाया, क्षीगा, जस्ता, दिल, मोशिबदिनिम तपा बोलपाम, (भ) वे खूनित्र जा सन्‌ 

१६४३ मे भाझविक दावित (प्रयोग व उत्पादन पर वियन्त्रण) भादेश को भनुगूकि 
में (६३ गये हूं, (पः) वायुयात तिर्माण, (क) वायु परिवहन, (पे) रेस परिवहन, (ग) 
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जलयान निर्माए, (घ) टेलीफोन, टेलीफोन के तार तथा बेतार के तार सम्बन्धी यस्त्र 
(रेडियो सेट को छोडकर), (ड) विद्युत का उत्पादन व वितरण । 

(२) भनुसूचि 'ब' (5८४८०७८ 8)-- इस घनुसूचि के उद्योग इस प्रवार 
है-- (भ) केवल उन गौण खनिज पदार्थों को छोडकर जिनकी सनिज रियायत नियम, 
१६४६ (स्तृपाताबड (आा८०ऊता उरेघाल्ड, 794 9) की धारा ३ मे परिभाषाको 
गई है, भन्य समस्त खनिज पदाथे, (पा) भलम्यूनियम तथा लोहे के झतिरिक्त पन्य 
धातुर्ये जो प्रनुसूचि 'म्र'॑ म सम्मिलित नही को गई हैं, (३) मशोतों के उपकरण, 
(ई) लौह मिश्रित घातु तथा उपकरणों के लिये उपयोगी व्स्पात, (उ) मूल (830०) 
तथा ऐसे मध्यवर्ती रासायनिक पदार्थ जिनका रासायनिक उद्योगो मे, जेसे- दवाइयो, 
रगो और प्लास्टिक के निर्माण मे उपयोग हो सके, (ऊ) जीवाणु निरोधक (&/श॥७०- 
४०५) तथा प्रन्य आवश्यक झौपधिया, (ए) रासायनिक खाद, (ऐ) रासायनिक रबर 
(भो) कोयले का कोक बनाना, (झौ) रासायनिक लुयदी, (प्र) सडक परिवहन, (भ ) 
जहाजरानी । 

(३) भ्रनुसूचि 'स' (50४८०ण० 0)-झनुसूचि 'प्' भौर “ब' के घन्तर्गत उल्लि- 
जित उद्योगों को छोडकर शेष सभी उद्योग इस तृतीय भनुसूचि 'स' मे रक्‍्से गय हैं। 
सन १६५६ की नई प्रौद्योगिक नोति को भय विशेषतायें इस प्रकोर है-- 
(0) छुटीर एवं लघुस्तरीय उद्योग--इस प्ौद्योगिक नीति में देश मे रोजगार बढ़ाने, 
शप्ट्रीय ब्राथ का प्रधिक समाद वितरण करने तथा पू जी एवं कौशल वां भ्रधिक 
उपयोग करने के साधन के रूप से बुटीर एवं लघुस्तरीय उद्योगे। का महत्व स्वीकार 
किया गया है। यह उल्लेख किया गया है कि सरकार बडे उद्योगों वी सहायता करने 
न साथ ही साथ लघु एवं बुटोर उद्योगो की भी सहायता करेगी तथा दोनो स्तर वे 
उद्यागों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा को समाप्त करके, उनम समन्वय स्थापित करने के 
जलिय सक्रिय कदम उठायगी | ( ) सन्तुलित क्षेत्रीय विकास - नई झोद्योगिव नीति 
में देश के पिछडे हुये क्षत्रों के ओद्योगोकरण पर विश्येप महत्व देकर, देश के संतुलित 
क्षेत्रीय विकास (88]870०6 [२८९074] 70०5 /०.४7८०() पर बले डाला गया है। 
इसके भ्रतिरिक्‍्त भोदयोगिक नीति मे कृपि एवं उद्योग के सन्तुलित विकास के महत्व 
का भी स्वीकार क्या गया है। (५) प्रोद्योगिक भ्रम--इस नीति म यह उल्लेख 
क्या गया है कि प्लौद्यागिक श्रमिको को सभी उचित सुविधायें एवं प्रोत्साहन मिलने, 
उनके काम करने की दक्ामों मे सुधार करने तथा उनकी कार्य्ममता मे वृद्धि 
लाने वे प्रयत्त किये जाने चाहिये । श्रमिको को प्रबन्ध में भाग लेने तथा उत्तरोत्तर 
बडते हुऐ उत्पादन के भनुपात मे उतको लाभ मे से हिस्सा देने को व्यवस्था करतो 
कहहियो ? इस अप्हरर ओदऐेजिए आफाएति (72:57: 29७७०७७) करए तिद्रार॒पा इब्ए 
ही हा सकेगा। (१९) कमचारियो का प्रक्षिक्षए--सन्‌ १६५६ की वई नीति मे भ्रावि 
घिक॒ एवं प्रबन्ध तदथ सवी वग (उ€लोगाव्श बण्ते 'जैश्याउडव)] शिधाउणाप्रध) 
बनाने तथा प्रशिक्षित कमचारियों वी सख्या बढ़ान वे लिय, प्रशिक्षण बन्द्रों की 
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स्थापना करते पर बल डाला गया है । (४) सार्थशनिक उद्यप्ष- सार्वजनिक उद्यमों की 
सफ्पता के लिये, उद्यम की निर्धारित नीति म॑द्धिकार के विवेन्द्रीकररण, इनके 
बायंकरण मे भ्धिवतम सम्भव स्वतन्त्रता तथा इनके प्रवन्‍्ध को व्यापारिक भाधार 
पर चलाने वा महत्व सुझाया गया है । (५) विदेशी प्‌ जो--गई झ्रौद्योगिद नोति 
मे विदेशी पूजी के सम्बन्ध में सन्‌ १६४८ की झोद्योगिक नीति के सिद्धान्त को ही 
स्वीवार कर लिया गया है। भत भारत सरकार ने विदेशी पृ जी को स्वदेशी पू जी 
के समान ही मानकर, देश के झ्रापिव विकास मे भाग लेन वा आमन्त्रण्ग दिया है । 
सन्‌ १६४८ भोर १६५६ को प्रोद्योगिक नीतियों को तुलना--सन्‌ १६४८ 
की प्रौद्योगिक नीति श्रोर सन्‌ १६५६ को प्रोद्योगिक नोति में मुख्य समान तत्व इस 
प्रकार हैं -() दोनो अरस्तावों का आधार देश म भिश्चित प्र व्यवस्था स्थापित वरना 
ही है। परन्तु नई नीति म सरकारी क्षेत्र को झधिक महत्व दिया गया है। (॥) सन्‌ 
१६४५ के प्रस्ताव के समान ही नय प्रस्ताव म॑ भी उद्योगा वा तीन वर्गों मे वादा 
गया है। प्रथम वर्ग म जो उद्योग रकस गये हैं वे लगभग पूणात सार्व॑जनिक्-क्षेत्र वे 
सिये सुरक्षित हैं, दूसरे बर्ग के उद्योग सावंजनिव एवं निजी दोनो क्षत्री के लिये खुने 
हुये हैं, परत्तु ये उधाग भी दाने शर्ने सरकारी गश्राधिपत्य म था जायेंगे । 
तोसरे वर्ग के उद्योग व्यक्तिगत क्षेत्र बे लिये छोड दिये गय हैं, विन्‍्तु यदि सरकार 
प्रावश्यक समझे, तव इनम भी भाग ले सकती है! परन्तु ग्रमुक दोनों नीतियों मे मुख्य 
ब्रन्तर इस प्रकार है--() पहले प्रस्ताव की प्रपेक्षा नये प्रस्ताव मे सावंजनिक-द्षेत्र 
को भधिक विस्तृत बता दिया गया है। (॥) नई नीति मे निजी क्षेत्र के उद्योगों को 
को बार्य करने वी झधिक स्वतन्वता दी एई है । यही नहीं, सरकार इन उद्यमों को 
वित्तीय सहापता भी प्रदाद करेगी तथा उन्हे सहकारी सगठन भपनाने के लिये प्रोत्सा- 
हन देगी । भव नई भोधोपिक नीति पुरानी नीति की भपेशा झ्रधिक सोचपूर्णा, व्या 
यहारिक एवं रधतात्मक है, जबकि पुरानी नोति मकारात्मक तथा भिद्धान्तवादिता को 
भ्रोर भधिक भुकी हुई थी । (४४) नई भोद्यौयिक नीति म निजी एवं सावंजनिक दोनों 
द्ोत्रों को मिलकर सहयोग से कार्य करने पर भपेक्तावृत भधिक महत्व दिया गया है| 
(४) पुरानी प्रौद्योगिक सरीति को भ्पेक्षा नई भौद्योगिक नीति में लघुस्तरीय एवं 
बुटीर उद्योगों के विकास करने, देश वे विभिन्न द्षेत्रो में सन्तुलित प्ौद्योगिक विकास 
करने तया प्राविधिक (76०४७०/०७]) प्रशिक्षा की व्यवस्था बरने भ्रादि तत्वों पर 


झधिद थल डाला गया है। 

सन्‌ १६५६ को भोद्योगिक नोति को समालोचना'--नई प्रोद्योगिक नोति 
को भालोचना स्वतन्त्र उद्यम तथा सार्वजनिक उद्यम दोनों ही वे 'पक्षपातियों ने वी 
है! ध्ावोजत्ा बे भ्रुख्य तक इस कार हैं -- (6) हा० जात मरज्ाई (79 7 
६७॥09॥) वा बहना है कि प्राथिव उद्यमों के क्षेत्र मे सरवार को केवल प्राशिक 
झूप ते हो भाग सेना चाहिये तथा ष्यावहारहूप मे सामान्यत स्वतन्त्र उद्यम कों ही 
बढ़ादा देना चाहिये। भरत डा० मधाई दे भनुसार सत्‌ु १६५६ ढी प्रौद्योगिक नीति 
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मे सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक विस्तृत करने का प्र्थ देश को गधे-व्यवस्था के 
विकास में एक दापपूर्ण कदम उठाना है। (७) प्रालोचको के श्रनुमार उद्योगों का 
सरकारी सचालन समाजवादी नमूवे के समाज (50दथ0० एदएशा] ० 502९१) 
की स्थापता का कोई लक्षण नहीं है। वस्तुत समस्त मूलभूत उद्योगों (848९ 
77075865) तथा सेवाओं पर राज्य का स्वामित्व, भ्रागे चलकर प्रजातन्‍्त्रीय समाज- 
बाद के मार्ग मे तो हानिकारक सिद्ध होगा हो, साथ ही संविधान में उत्तिखित 
नीति-विर्देशक तत्वों एवं मौलिक अधिकारों के भी विरुद्ध है। (४४) चूक नई 
ग्रौद्योगिक नीति मे सरकार ने केवल बुद्ध उद्योगों को ही भपने लिये सुरक्षित नहीं 
किया है घरन्‌ यह उन उद्योगो का भी स्वय सचालन कर सकती है जो कि विजी 
क्षेत्र के लिये छोड दिये गये हैं, इसलिये इस प्रावधान से व्यवसाथियों एवं व्यापारियों 
के मस्तिष्क भे भ्रनिश्चितता उत्पन्न होगी । इसका स्वाभाविक परिशाम यह हागा 
कि निजी उद्यमकर्त्ता न केवल उन उद्योगों में हो भागे झाने मे हिचकिचायेंगे जितम 
सरकार उनसे सहयोग चाहती है वरत्‌ प्रन्य उद्योगों को प्रारम्भ करने में भी वे 
मिभ्क झनुभव करेंगे | श्रत देश के तीब्रगति से ग्रौद्योगीकरण के लिये मह नोति 
भ्रधिक सफल सिद्ध नहीं होगी। (५) सार्वजनिक-उद्यम के पक्षपाती इस श्रौद्योगिक 
नीति की आलोचना इस झाधार पर करते हैं कि यह समाजवादी व्यवस्था के निर्माण 
का वास्तव में कोई प्रोत्साहन नही देती बयोकि इसमे निजो क्षेत्र को बहुत प्रव्वि 
स्वतन्त्रता दी गई है । (५) चू कि नई श्रौद्योगिक नीति में निजी क्षेत्र के उद्यणो को 
सरकारी सहायता एवं सरकारी प्रोत्साहन देने का उल्लेख क्या यया है, इसीलिये 
स्व॒तन्त्र उद्यम के विरोधियों का मत है कि यह्‌ नीति समाजवादी व्यवस्था के निर्धा- 
रख के ये भ्रधिक रचतात्मक अथवा व्यावहारिक नहीं है। इन विचारको के भनुसार 
ऐसी भ्रौद्योगिक नीति का श्रर्थ तो यह है कि निजी क्षेत्र सै वाय॑ हाथ से जो कुछ 
लिया जाता हैं, दाये हाथ से सहायता के रूप मे वह सब वापिस कर दिया जाता है । 
झत नई झौद्योगिक नीति एक स्पष्ट नीति को घोषणा को पभपेक्षा राजनंतिक प्रचार 
का सारा ही भ्रधिक है । 

मई झौद्योगिक नोति की ध्यावहारिक सफलता --भारत को नई झ्रौद्यागिक 
नीति की व्यावहारिक सफलतायें इस प्रकार हैं --(3) सार्वजनिक क्षेत्र भे ओद्योगिय 
विकास की तोद्षगति --विंगत वर्षों मे, देश मे दिजी क्षेत्र की तुलना में; सार्वजनिक 
क्षेत्र म श्रौद्योगिक विकास तीम्र गति से हुआ है। सावंजनिक भर तिजी क्षेत्र में 
्रौद्योगिक कार्यक्रम पर प्रथम और द्वितीय योजनावधि मे क्रमश ६० करोड ३० . 
३ ० करोड ₹७ तथा ७७० करोड ६० ८५० करोड ₹० व्यय विये गये | तोप्तरो 
योजना मे श्रौद्योगिक विकास कार्यक्रम पर सावंजनिक क्षेत्र में !,५५० कराड़ ३» 
तथा निजो-क्षत्र म १,२५० करोड ४० विनियोग किये जायेंगे! अ्रंवम भौर दूसरी 
मोजनावधियो मे सार्वजनिक क्षेत्र मे छ्वक्ति के साधनों के विवास पर क्रमश २६० 
करोड रु० और ४६० करोड रु० बह्यय किये गये। तीसरी मोजना म शक्ति के 
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का जो ढाचा निर्धारित किया गया है, उससे केवल यही ग्राज्मा नही की जाती कि 
सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों का सहमग्रस्तित्व रहेगा वरव्‌ उनसे परस्पर 
सहयोग से कार्य करने की भी झाशा की जाती है । भारत वी वर्तमान झाध्कि 
स्थिति तथा नागरिकों की आवश्यकताओं को देखते हुये यह दृष्टिकोण पूर्णतया 
व्यावहारिक है तथा यह देश के तीब्रगति से औद्योगिक विकास करने मे प्रवश्य सफल 
सिद्ध होगा । ड़ 


सर्प 
श्रमिक संघ आन्दोलन 


(77596 एज्ाणा 30 शशध्या) 


अमिक साध का ध्र्थ (#व्थ्याए7ह ० वा०0८ एश्ा005) --सिश्नों 
(8॥0769) श्रौर बोड़िस गेव (8:80८ १८७७) के भ्नुसार, “श्रमिक सप भमिरकों 
हे ऐसे स्पायो सड्भूठत को कहते हैं जिमका उद्श्य झाम को दह्ार्धोंशो बताए 
रखना झौर धुधारना होता है ०” ध्रो यो० बोण तिरो (५ ४ ता) के इस्दों 
मे, “धमिक हाथ अश्रषिकों द्वारा प्रपने भायिक हितों की सुरक्षा के लिए बनाये गये 
ऐच्दिक संगठन हैं |” इस प्रकार श्रमिव सघ श्रसिकों का[वह ध्रववरत संगठन है जिसके 
द्वारा श्रमिक वर्ग एकता (0:89) एवं सामूहिक खौदा करते जी शक्ति (0०॥००- 
(७९ छेद हथाए प्र 03एव८४३] प्राप्त करके उद्योगपतियों से प्रपने श्राथिक शोपरप 
(&९०१०४७॥० छशफ/णा॥०7) की रक्षा करता है तया प्रपने जीवन-स्तर को ऊ चा 
उठा कर जोवन को झषिक सुखी एवं समृदशाज्नी बनाते में सफल होता है। वस्तुत 
श्रमिक सध का प्रम्युदय श्रमिकों की स्मस्याप्रों से प्रतिद्षियास्वरुप होता है भोर यह 
सगटत उतता ही प्रधिक् मुह बनता जाता है जितना कि श्रमिकों वी प्रारस्परिक 
समस्याएं सामूहिक-समस्याप्रों का रूप घारण करती जाती हैं । 
श्रमित्ष सघ के काय (सिप्ए८ध०5 ० 7902 एए०0$) ,--श्रमिक सूप 
के कार्यों को तीन वर्गों में इस प्रगार विभाजित किया जाता है --(!) प्रास्तरिर 
प्रव्णा सामरिक बाय॑ ([04-गराणाडो ० फै॥0ग१रा /0०ए४९३) --प्रान्वरिक 
कार्यों के प्ल्तर्मत श्रमिक पपघो के उन कार्यों को सशना को जाता है जिस्हें वे श्रमिकों 
को दशा सुधारने के लिये कारखाने के प्रन्दर करते हैं। श्रमिकों को उचित मजदूरों 
दिलवाने, उतके काम के घण्टे बम ररदाने, उनकी काम करने की दश्ाघों में सुधार 
गरवाते, बारखाने ने साभ (0०) तया प्रवस्ध (%/9इ्यढ्या) से श्रमिकों 
मो भाग दिसयाने प्रादि भारयों के लिये अमिक संघ उद्योगपरतित्रों को 
विवय्य सपा डाघ्य करते हैं श्रसित्र सघ इन उद्देश्यों गो पूति के लिये 
# & प्ा६30 एंएफ०० | # *ट09.४0७००७ ६०५०९७४१७०७ ० ह९९५-९४०७०७ ० ४० 
फपच्छ०० ठो क्त१(ढ700 8 ०6 00 फ/0क॥ण हू. ४७ #०७व009० ०6 ६७७१६ ०:20 कक 
-*+36 565 8०4 5४०० १५०७७ 
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सामूहिक सौदा करने को शक्ति का प्रयोग करते हैं, सरकार से इस सम्बन्ध मे झाव*- 
यके अधिनियम पास कराते हैं तथा आवश्यकता पडने पर हडताल कर देते हैं। 
(आ) वाह्म प्रयवा शल्पाणएका रे कार्य (छतसबनाफ्टम ठ: ऐलारीटाएतए. एलन 
78) /८0५0०3) -- श्रमिक सो द्वारा जो कार्य श्रमिकों की सुरक्षा भौर कल्याण 
की दृष्टि से कारखाने के बाहर्‌ किए जाते हैं, उन्हे वाह्म, कल्याणकारी तथा 
रचनात्मक कार्य कहते हैं । श्रमिक सघ श्रमिको मे एकता प्रनुशासन, प्रात्मविश्वास, 
प्रात्मसम्मान, ईमानदारी झौर सुरक्षा की भावना उत्पन्न बरते हैं। बस्तुत इन लक्ष्यों 
की प्राप्ति के लिए श्रमिक सघ पारस्परिक बीमा (१/४॥ए४] ह504॥ ८) का काम 
कश्ते हैं | श्रमिक सघ श्पने सदस्यों से चन्दे (007070006७) बे रूप मे धन एकम्रित्त 
करवे' सथा वाह्म सस्थायों से श्रतुदात प्राप्त करके, श्रमिकों की वार्यक्षमता तथा 
आधिक व सामाजिक दद्मा को सुधारने के लिये प्रतेक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। 
श्रात्रिक सघो द्वारा किए जाने वाले मुख्य रचनात्मक कार्यो में श्रमिकों की दुर्घटना, 
अस्थाई बेकारी, हड़ताल व तालाबदी के समय उनकी श्रथ॑ं-एहायता करना, श्रमिकां 
के बच्चो के लिये शिक्षा, पार्द वाचनालय एवं पुस्तकालय की व्यवस्था करना, श्रमिकों 
की बीतारी के सभय चिकित्सा व अर्थ सम्बन्धी सहायता करना तथा श्रमिकों के लिय 
खेल-कूद व मनोरजन की भ्रन्य सुविधायें उपलब्ध करना श्रादि सम्मिलित हैं। यद्यपि 
कार्ल माक्से (८७! ७75) भौर ऐजिल (2786) श्रमिक सधो के घ्वसात्मक कार्य 
का प्रधिक महत्व दिया है तथा उन्होने श्रमिक संघ को पूजीवाद को उसाड-फेंकने 
श्रौर वगहीन समाज की स्थापना को एक साधन माना है, तथापि श्रमिक सघो का 
रचनात्मक पहलू प्रयवा उनके कल्याणवारी का ही प्रधिक महत्वपूर्ण हैं॥ (॥॥) 
रशाजनेतिक कार्य (70]709) 8॥८४४॥८5)-- बीढ्िस वंब (क८श7०८ १४०७४) के 
अनुसार श्रमिक सघ लोक तन्द्र को उद्योगों में फेलाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। 
श्रमिक सघ भपने सदस्यों को भ्रधिकार ((२20/5) एवं कतंव्यों के प्रति जागहुक 
करते हैं, उनमे स्वतन्त्रता श्रौर समानता की भावना का विकास करते हैं तथा उन्हें 
पारस्परिक सहायता द्वारा आत्म सहायता ($शनीशफ एा०्ण्श् 2 ७०४7-॥०)9) 

करने के लिये समान धरातल पर लाते हैं । इस प्रवार श्रमिक सघ अपने सदस्यों से 
लोकतत्वाद की भावना जाशृत करके उनमे राजनंतिक चेतना (?णीाएटब। एगाह- 
०००३) उत्तन्न करते हैं। बहुत से श्रमिक सघ सामान्य निर्वाचन (0धाशओा 
छ०८४०॥) में भाग लेकर अपने प्रतिनिधि व्यवस्थापिदा (4$$९४०0०) मे भेजने म 
सफल होते हैं। इगलेड मे श्रम-दल (.400० ?049) एक झवित शाली राजनेतिक 
दल है। राजनैतिक क्षेत्र मे प्रत्यक्ष भाग लेकर, श्रमिक सघ अपने सदस्यों वी सुरक्षा 
और कल्याण के लिये श्रावश्यक अविनियम पास कराने में सफल होते हैं। प्रत 

स्पष्द है कि श्राज वे उद्योग-प्रघान युग मे श्रमिक सघ श्रमित्रों के हितो को सुरक्षा 
के लिये तथा उनके कल्याण की प्रमिवृद्धि के लिये आववयक संगठने हैं। देश भ 
भौद्यागिक शान्ति को स्थाई रखने के लिये तथा झौद्योगिक परियोननामो वे सफन 
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जारयररण के लिए, सुहृद्र एव स्वस्य भाधारों पर संगठित श्रमिक संधों का होता 
बहुत सहायक मिद्ध होता है । 
सुहढ़ श्रमिक संघों के विक्ास के लिए प्रावश्यक कारक [255८४09) [४०९- 
08 ि श्र छाकाशा। त  पत्यतता। प्र40८ ए7095) :--विसो देश में सुरद 
एवं स्वस्थ श्रमिक सघों के विकास वे लिये चार वातें स्‍ग्लावश्यक होती हैं--(?) श्रम- 
सथो थेः जन्म तथा विवास के लिये देश में टौयेडिंए विवास होना शनि ध्रावध्य्क 
है । (0) झ्ौद्योगिक शमिद-वर्ग से प्रयन्तुष्टता (एए४८४घा«४४) पाई जानी चाहिये 
अर्थात्‌ श्रमिक उद्योगपतिमों के घोषणा से भ्रसस्तुष्ट हाने चाहिये। वह्तुत श्रमिक 
सथधो का जन्म और विकास ७मिक्रों की सामूहिरर समस्याझ्रों स प्रतिक्रियात्नक 
(६९४८ए०॥४५) रुप में होता हैं तथा जैसे-जैसे श्रमित्रों वी सामूहिव समस्‍यायें जटिल 
रूप धारण करती जाती है, वैस ही वैस श्षमिद सघो की सुहृदता में स्थायित्व प्राता 
जांता है। (0) श्रमिय-वर्ग उद्योगपतियों का दास ($95८) न होकर स्वतन्त्र होना 
चाहिये प्रौर समस्त श्रनिक सुसंगटित समाज के सदस्य होने चाहियें ॥ स्पष्ट है कि 
जब श्रमिक स्वतस्प्र विचारों के' होगे तथा उनम संगठन की भावना भोत-प्रोत होगी, 
तब श्रप्िक सघो वा जन्म स्वतः ही हो जायेगा तथा (४) श्रमिक सो के स्वस्थ 
विकास के लिये यह भनिवाय है कि श्रमिक सघो वा नेता स्वय भी श्रत्िक ही होना 
चाहिये प्र्षाव्‌ उक्त नेता बाह्य राजनेतिव क्षेत्र वा नेता न होगर श्रैत्तियों के झपने 
मसमूुह मा ही व्यक्ति होना चाश्यि। इसके प्रतिरिकत श्रमिकों में बल्याश कार्यो को 
बरने ये प्रति ज/गरूयता का होना भी स्वस्थ थ्रम-सधो ने विवास्त बे जिये बाछ- 
नोय है 4 
भारत में श्रमिक शप धाग्दोलन का सक्षिप्त इतिहास (तल वकन्‍चिता) ता 

१7१4९ 00 ०॥ %0४८॥४४८४५ 28 [70।8)--भारत से श्रमिक सघ पान्दोलन पी 
मुटव विशेषतायें इस प्रतार हैं > (7) देश मे सवंप्रथम बम्बई में सन्‌ १८७४ में श्री 
सोराबजी दशाहपुरी के नेतृत्व मे श्रभिको की दुदंसा के विरोध मे प्रान्दोलन प्रारम्भ 
हुआ्र। । उस समय इस प्रान्दालन को विशेष सफ्लता नहीं मिली ॥ वस्ठुल, मनू १६६० 
मे श्री नारायण मेघ्य जो लाखन्ई ने “बम्बई मिल मजदूर सप”! की स्थापना कर७े, 
श्रमिक सप भान्दोलन का श्री गोेश किया । (॥) सन्‌ १६०५ मे बगाल वा विभाजन 
हो जाने पर, श्रमिवर सघ भान्दोलन ने फ्रातिकारी रूप धारण जिया तथा भ्रनेक स्थानों 
पर हटतालें हुईं । स्ताप हो साथ देश मे विभिन्‍न भागों में प्रनेव श्रम्रत्त संघ स्थापित 
हुये । (॥१) प्रयम सट्ायुद्ध रे परचातु देश में क्षमद सप प्रास्दोलन बा तीद गति से 
विवास हुपा | सन्‌ १६२० में मजदूर सथो दा प्रथम भसिल भारतीय सगठन भासत 
इश्डिया ट्रेंड यूनियन बाग्रेस (&0॥ [09 वह80९ एजाण। (०0/87/०553) बे नाम से 
स्पापित हुमा $ (।४) सन्‌ १६२६ में एक श्रमसघ प्रधिनियम पास तिया गया प्रोर 
पैसे पन्तगेंठ श्रतिक सपो को वेधातितव सास्यता स्द्ीशार को गई प्रौर उनका 
हृश्ताल बरतने बा भणिवार भी स्थीहुत हुप्मा। (४) शितीय महागृद्ध के परचाव भ्रपिक 
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सघ आन्दोलन ने बहुत जोर पकडा । युद्धोत्तराल में महंगाई के कारण अभिरों 
मे अमन्तोष बढता हो या । फ्लत. सन्‌ १६४५--४७ के बोच झनेक हड़तातें हुईं। 
-मई सन्‌ १६४७ में श्रो सरदार बल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक दूसरे केस्रीय 
संगठन की इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (वाताह्या २६/00& 77806 
छ70॥ (0ग्र्टा८5) के नाम से स्थापना हुई । (४७) दिसम्वर सन्‌ १६४८ में समाज- 
वादियो के प्रयत्नो से तीसरे श्रखिल भारतीय सगठन हिन्द मजदूर सभा (प्रगा0 
४४20007 54004) की स्थापना हुई तथा मई सत्र १६०६ में थो के० टी० शाह के 
वेतृत्व मे यूनाइटेड ट्रेंड यूनियन काग्रेस (ए77/60 72866 एफराए ८णाह्वा८53) के 
नाम से एक चौथे केन्द्रीय संगठन की स्थापना हुईं । 
बलंमान स्थिति (?7८४८४ए ?०४0७०॥) ->सन्‌ १६५७-५८ भे देश मे कुल 
१०,०४४ श्रनिक सघ थे । इतकी कुल सदस्य सख्या लगभग ३०९१५ लाख थी । इस 
समय हमारे देश में चार अखिल भारतीय श्रमिक सघ हैं । सव्‌ १६५६ में इन भखिल 
भारतीय श्रमिक सधो से सम्बद्ध श्रमिक सघो तथा इनके सदस्थो की सख्या इस 


प्रकार थी -- 


केन्रीय संगठने का नाम... सम्बद्ध श्रमिक सघो... सदस्य-स्रस्या 

की सल्या 
(१) अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन काग्रेस छ्र्ड ५०७, ६४४ 
(२) इण्डियन नेझनेल ट्रं ड यूनियन काग्रेस प८६ १०,२३,३७१ 
(३) हिन्द मजदूर सभा १८५ २,४१,६२६ 
(४) यूनाइटेड ट्रेंड यूडियत काग्रेस | हए४ए | ६० 
योग _२,०५७ १८,६३,२६० 





भारत में भ्रामक संघ ग्रान्दोलन की कठिनाइया व दोष-(70॥#0णी/65 शा 
2४वट६४.. ० 06 ॥7806 एताणा ?ै०ए६४०८॥॥ ॥ 003) -- द्वितीय महायुद्ध 
के पश्चात्‌ से लेकर भ्रव॒ तक हमारे द्श म श्रभिक सघ झान्दोलन ने तोद्रगति से 
प्रगति की है | इस अ्रवधि में श्रमिक सघो की सख्या एवं उनकी सदस्यन्यश्या दोनों 
में ही भ्रपूर्व वृद्धि हुई है । कुछ श्रमिक सघ अपदे सदस्यों को उद्योगपतियों से प्रनेक 
लाभ व सुविधायें दिलाने मे भी सफल हुए हैं। यही नहीं, कुछ श्रमिक सघो ने प्रपने 
सदस्यों के जीवव-स्तर को ऊचा उठाने के लिये अनेक महत्वपूर्ण कार्य भी किये हैं । 
फिर भी, यह मानना ही पडेगा कि हमारे देश में श्रम-सघ झआम्दोलन का शअ्रभी पूर्ण 
विकास नदी हो पाया है। श्री रोबद'स (२००८४४$) के झज्दों मे, “मारत मे ध्रमिक 
संघ भार पैलन इतना सुदृढ़ नहीं है जितना कि इसे होता चाहिये था ।” दस्तुत. प्रभी 
तक देश्व मे श्रमिक संघों के कार्यों का पहलू रचनात्मक न होकर ध्वसात्मक हो भधिक 
रहा है। श्री बी० वो० गिरी (५४ ५. 0) के प्रमुसार “भारत में श्रमिक साप 
आारदोलन श्रमो प्रपने दोशव काल में है। इसके कार्यकाल का विकास विगत तीन दक्षा- 
डिदयों (0००७१०७) से ही हुमा है।” प्रत देश में सही पश्र्थों में प्ौद्योगिक प्रजा- 


१८ भारतीय अथ गास्त्र 


श्रमिक सच के प्रति ग्रपोे अधिकारों (श8॥8) एवं कत्तत्या ([2ए॥659) के प्रति 
भी अ्रवभिज्ञ एवं उदामोन रहते हैं। (श) शअमिक सधों की विध्यसात्मक प्रदत्त 
([2व80ए लाए बाण: 0 प८ 86० एगा ०75) --भारत मे श्रमिक सपो 
की मूल श्रवति रचनात्मक (0०050००॥४८) न होकर विध्वसात्मक [0ल्‍४॥घ७० 
॥५७) हो प्रधिक रही है । प्राय श्रमिक सघ अपना मूल उद्द इय केवल हडतात कर 
दने तक ही सीमित रखते हैं। यद्यपि काल माक्स (9] (5) और एजिल 
([80800) ने श्रम संगठनों के विध्वसा-मक पहुंचू को ही झधिक महत्वपूरा बताया 
है तथापि आधुनिक परिस्थितियों मे श्रमिक-सघवाद की सफलता झौर उद्द न्‍य वतमान 
समाज का व्यवस्था मे सुधार करन मे हो निहित है। (४४) बाह्य नेतत्व (एंड 
ग3। 4,८३४८:४४9)  --मभारतीय श्रमिक संधो के श्रधिकादश नेता श्रम समूह के 
सनसस्‍्य नहीं हैं। प्राय अम-सघो के नेता वकील डाक्टर और विशेषकर राजततिक 
नता हाते हैं। चूंकि इन नताग्रो को श्रमिका को समस्याञ्रा का पूरा ज्ञान नही 
हाता भ्रौर न ही श्रप्मिको के प्रति काई सहानुभूति हाती है इसीलिय ये नेता श्रमिक 
संधा के हित मे कोई सक्रिय कदम न उठाकर इन भघा की झट में अपने राजनतिक 
स्वार्थों को पूरा करते हैं । चू कि य नेता उद्योग के तकनीकी ज्ञान से भी प्रनभिन्न 
हात है इसलिये वे मिल मालिकों से बातचीत करने म ज्ञान के समान स्तर पर नहीं मिल 
एते वरतुव श्रसिक संघ श्रादोलन के स्वस्थ विकास के लिय. निर्देशक सहायक 
पथ प्रदर्णक एवं कायतपर देता का होना अ्रयावश्यक है। ज्लूकि हमारे देश मे 
श्रमिक वग में ऐसे नताझों का प्रभाव है इसीलिये श्रम सघ आत्दोलन वा सुहद 
विकास नहीं हो स्का है। (५॥] स यस्‍्थों का बिरोध (09905 ( ठघ ० ह& 
700५७) --हमारे दे! के प्रमुख भ्ौद्योगिक केद्रो मे श्रप्िको वी भर्ती मध्यस्थों 
(700065) द्वारा इती है। ये मध्यस्थ श्रमिकों की विवदता तथा भ्रज्ञानता का 
लाभ उठाकर उनसे नौकरी दिलाने के लिये रिशवत के रूप म॑ पर्याप्त रकम प्राप्त 
करते हैं। भारतीय श्रमिकों का श्रवाप्ती स्वभाद इत मध्यस्थों को झावव्यक्ता मे झौर 
भी अधिक वृद्धि कर देता है। चू कि श्रम-्सघो द्वारा पयक्ष श्रमिक भर्ती (०४० ॥ 
शाक्षाँ) की व्यवस्था मे मध्यस्थो का काय ब्यापार समाप्त हो जाता है रसलिए 
मध्यस्थों ने अपनी स्वाथवत्ति से प्रेरित होकर श्रम सध झआदोलन की गति का अवरुद्ध 
करने का प्रयत्न किया है । (0) श्रम साध भ्दोलन मे एकता का भ्रभाव (.80४ 
9 ए (9 40 पढ़ प्राए९ ए॥ ०09 धि०एथाएथ८ण)) - भारतीय श्रम संघ झआादोलने 
मे एकता का अभाव इसका सर्वाधिक घातक दोप है। देश के अधिका” उद्योगों मं 
क्लेबल एक श्रमिक सघ के स्थान पर छाटे छोटे अनेक श्रमिक संघ पाये जाते हैं। 
इन श्रम सागठनों में पारस्परिक सहयोग के स्थान पर प्रतिस्प्धा ((0प्राफ्ध्णाएा) 
भोर द्वपमाव (7८४075७) ही श्रधिक पाया जप्ता है।फ्लत उद्यागपति श्रम 
सायठतों का उस फूट का पुरायुरा वाभ उठाने म॑ सफ़्त हत्ते हैं। मद्दों कारण है कि 
अ्रम-सर्घो का अपनी हडतालो मे समय-समय पर झसफ्लता मिलो है। भारत से 
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अमिक सधों के चार वेद्रीय सगठन इस ग्रान्दोलन वी फूट का स्पष्ट उदाहरण हैं। 
(>) स्तोभित सदस्पता >भारत में श्रमिष्त सघ प्रान्दोलन प्रधिषाशत भौद्योगिक 
नगरो तक ही सीमित है। देश वे ग्रामीण-क्षत्र के श्रसमिका म इस प्रान्दोलन का 
प्रचार लगभग नहीं क बराबर है | इसके भ्रतिरिव्त, दश मे श्रम सघो का भ्रावार 
बहुत छाट हैं तथा उदवी सदस्यता श्रमिकों वी पुल सस्या दे झनुपात मे बहुत कम 
है। श्रम संगठनों का भ्रावार छोटा होने पै इनक) वित्तीय भ्राघार भी वहुत कमजोर 
होता है । फतत श्रमिक सथ पृणावाजिक सर्वतनिक फ्मचारियों (॥०।७ (४06 
एकएं. धाए03००४) तथा तकनीकी विद्येपज्ञों (०८का।८9॥ फ्कुधा७) को 
नौवर रखन म प्रसमथ हाते हैं और भ्पने काम को घजाते वा तिय मस्यत प्रवेतनिक 
कायकर्त्ताप्रा (80009 ५५०१।८७५ वी सेदाभ्रो पर ही तिमर रहते है। चूकि 
अवेततिक कायकत्ता झ्पने बर्च्तव्य की पूति के स्थान पर पतजाउपता के लिये श्रधिक 
श्राकृष्ट हाते हैं इसलिय श्रमिक सघ नियावताप्रा (&पा00०५८४७) तथा शासन थो 
प्रभावित नहीं १र पाते ! (ह7) राजनतिक प्रभाव (?0०॥0९० हगि९८) --श्रमिक 
सघ पघान्दोसन पर राजने तिक दलो का व्यापक प्रभाव पाया जना धादोलन के 
विकास से मुख्य बाघा रही है । भारत म खार केन्द्रीय श्रम स ठत वा निर्माण भी 

राजनेतिक दलो यी स्वाथबृत्ति एव प्रभाव के घारण हो हुआ है। न्ू कि श्रगित्र शर्पों 

बी एसला का विनप्ट बरने मे राजनेतिक दलो दा प्रभाव महत्वपूरा रहा है इसलिये 

ये राजनेतिवा दल भी श्रम-सघ प्ादयोलन की विफलता के मूल कारण हैं + 

भारत में श्रमिक सध प्रान्दोलन को सुदृढ़ बताने के उपाय ([रेट्ल्तीं8 

[0 चाल म्ध्याएए 726एथ०््ाशा। ण ताल वाइतल एशतणा ै०एला/था। वा 
प70॥)--शाही श्रम श्रायोग ((०/श एगधध्रडश०त ० .400७7) के प्रनुसार 
भारत मे स्वस्थ श्रम-सघ श्लादोलन के विकास के लिये दो तत्वों वी भ्रावश्यकता है- 
(प्र) श्रमिका मे जनतत्रीय भावना [2ध770072॥0 $90॥ ॥॥ [.8900767$) तथा (भ्रा) 
श्रपिकों म शिक्षा का प्रसार ([90:80) ० फैट [.80007673) । दे में श्रमिक सघ 
प्रान्दालन के स्वस्थ विकास के लिये समय-समय पर कुछ मुख्य सुभाव इस प्रकार दिये 
गये हैं--() एकता (07४09 )--बस्तुत श्रमिक सघ प्राह्दालन की सफ्लता ने लिये, 
श्रान्दोलन वी एकता प्रथम झावश्यक दशा है। श्री वी० दी० गिरी (९ ५ ७४) 
में सुकाव दिया है कि श्रमिक सघ प्रान्दोलन के स्वस्थ विवास के लिये एवं उद्योग मे 
एक संगठन (076 एशाणा था 0॥6 70089) का सिद्धान्त प्रपताना चाहिये तथा 
समस्त भारत म॑ फेवल एक ही केन्द्रीय संगठन (ए&आतश 078काइभ07) होना 
चाहिये । इ गलेड मे श्षमनतव आन्दोलन की सफतवा का मृत कारण यह है कि वहाँ 
केवल एक द्वी केन्द्रोय संगठन है । ग्रत श्रमिक सधों की छोटो छोटी इकाइयो को 

बडी इकाइयो मे मिव्राकर उनकी सामहित्र सौदा शक्ति को बढ़ाया जाना चाहिये । 

(०) उचित नेदृस्द--अ्रपिकों म॑ प्रात्मविश्वास, उत्तरदायित्व एवं अधिवारनिष्ठा 

की भावना जाइत करने के लिये, श्रम-सगठनों का उचित नेतृत्व नितान्त श्रावश्यक 
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है । इन सो के नेता राज-तिक दलो के च्यवित न होकर श्रमिक वर्ग के ही व्यवित 
होने चाहियें। श्रन्िक वर्य॑ के नेता श्रमिको की समस्याओं को समभने में अधिक सफ्ल 
होंगे तथा सधी को उचित निर्देशन, सहायता एव प्रोत्साहन देकर उनकी समस्याओं के 
समाधान के लिये सक्रिय कदम उठा सकेंगे । (37) राजनंतिक प्रभाव से टूर रखना-- 
श्रप्रिक सथ झान्दोंबन की सफलता के लिये आवश्यकता इस वात की है वि 
इसे राजनैतिक प्रभाव स पूर्खत अदछ्ूता रकता जाएं। अतः श्रमिक पघोंकों 
अपना कारयं-क्षेत्र केवल श्रमिकों के लिये कल्याणकारी कार्यों तक ही सीमित रखना 
चाहिये शौर उन्हे अपने को राजनंतिक कायों से स्था प्रृथ्कू रखना चाहिए। 
वस्तुत राजनेतिक दलवन्दी के विपंत्ते चक्र से झान्दोलन को पृथक्‌ रखकर हो इसका 
स्वस्थ विकास सम्भव है । (४) रचनात्मक कार्यों पर अधिक वल देना-- श्रमिक सघो 
को विष्वसात्मक कार्यों ([0९5077८॥४४ छश्ञा०९०१६) वी अपेक्षा रचनात्पव' कारों 
(ए०ाहाघार0५९ एणपरटा005) पर अधिक महत्व डालना चाहिये) उन्हे विध्वसा- 
त्मक कार्यों को वेवल एक श्ाखिरी अस्त के रूप मे ही प्रयोग म ल्ञाना चाहिये । वरतुत 
श्रमिक सधों को हथताल करने से पूर्व उद्योगपतियों वे सामने श्रपने सदस्यों वी 
समस्पायें रखनी चाहियें और यदि मिल मालिक उन समस्याओं के निवारणार्थ कोई 
भ्रावदयक कदम उठाने के लिय्रे तंयार नही हो, केउल तय ही उन्हें हइताल करनी 
चाहिये। ब्यवहार में श्रम-सपो के कार्यों का रचनात्मक पहलू ही श्रभिकों वे जीवन- 
स्‍तर को ऊचा उठाने तथा उतके जीवन को सुरक्षा प्रदान करने से अधिक प्रभावशाली 
सिद्ध हो सकता है। भ्रत श्रम सधो को श्रमिक के कयए्गा सम्बन्धी कार्यों, ज॑से- 
श्रभिकी की झिक्षा, चिकित्सा व मनोरंजन की व्ययस्था करना तथा श्रमिकों को 
बीमारो व बेकारी के समय में अर्थसहायता देना श्रौर श्रमिको के निवास वी 
व्यवस्था करना झ्रादि, पर भग्रधिक वल दना चाहिये ; (५) श्रमिक सर्घो'! की वित्ताप 
धुहदता *-हमारे देश में श्रमित्र सध झान्‍दालन की असफ्लता का मूल काररा 
उनवी वित्तीय (7797०) श्रस्वस्थता हैं । कम मजदूरी पाते वाले श्रमिक, अ्रपने 
परिवार के भरण-पोषण के लिए, समय-समय पर ऋण लेने वे लिये वाध्य होते हैं । 
इस स्थिति में उनसे श्रम-सघों में तियमितता से चन्‍्दा देते रहते वी श्राशा करना, 
उनका परिहास बनाने से और अधिक कुछ भी नही है। चूंकि श्रम-सगढनों के पास 
पर्याप्त वित्त का श्रभाव होता है, इसलिए वे श्रमिकों के लिए कल्याणकारी साधन 
जुटाने में असमर्य रहते हैं। भरत श्रम सघ आन्दोलन को सफ्द बनाने के लिये, 
श्रमिक्रो को उचित मजदूरी देसे की व्यवस्था होनी वाछनीय है वयोकि तब हो श्रद्विको 
से निरनन्‍्तरता एव नियमितता से सघ के चन्दे देते की आशा वी जा सकती है। (शा) 
कल्याण कोषों एय हड॒त ल कोषो की स्थापना --श्ली वी० वी० गिरी में सुझाव 
दिया है कि हतातों को सपद बनाते के उद्देश्य से श्रमनसधों को कल्याण कोपो 
[86॥६॥॥ छ०7 05) एवं हृडताल कोप। (5 9६८ 99905) वी स्थापना करनी चाहिय 
और हथ्वाल के दिनो में उन्हे इन कोपो में से श्रमिकों की रहायता करनी चाद्यि। 
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इसके फलस्वरूप धमिकों में अपने सगठनो के प्रति ग्रधिक जागरूकता झौर दायित्व 
की भावना उत्पन्न होगी, श्रम सघो को अपने कार्य में उत्साह मिलेगा तथा मिल- 
मालिकों व सरकार की आखो में भी इन सघो के प्रति सम्मान को भावना जम्म 
लेगी। (शा) कापकर्त्ताओं का प्रशिक्षण “--क्षमिक सभो को पपना कार्य नियमितता- 
पूर्वक एवं बुझ्मलतापूर्वक चलाते के लिए, पूर्णकालिक सर्वेततिक एवं प्रशिक्षित कर्मे- 
चारी और तकनीकी विश्येषज्ञ (जाण€-प्रण० एथआ6 जशतफढा$ बात पृल्चाप्ात्ग 
छ+7ध:5) नियुक्त करने चाहिये । श्रमिकों में से श्रम सधो के नेता वनाने तथा उनको 
कुशल कार्यकर्त्ता बनाते के तिये यह भावश्यक है कि श्रमिका की प्रशिक्षा की व्यवस्था 
की जाए । श्रमिक सधो एवं श्रमिकों के सामान्य ज्ञान एव शिक्षा की वृद्धि के लिए 
सरल भाषा मे रुचिपूर्ण पत्रिकाय प्रकाशित की जानी चाहियें । ये थम सघो के हाथों 
में शिक्षा और प्रचार के लिये उत्तम यन्त्र होंगे। इन पत्रिदाप्रो में श्रमिकों की 
समस्याओं गऔर इनके हल पर विचार किया जाना चाहिए । (४०७) श्रम्रिकों मे दापित्व 
की भात्रना उत्पन्त करना --हमारे देश भें श्रमिक सधो के झस्वस्थ संगठन के दो 
प्रधान वारण रहे हैं -“-(भ) श्रमिकों भें उत्तरदायित्व की भावना का प्रभाव 
(2०६ ० 7९९४७9०95४० $छागा: ब7०००8  फ्र८ एश०7०६) तथा (भा) श्रमिको 
में एकता का भभाव ([[.8०८ ० ए9॥9 8एणाएड ८ ए/णःटा$) । भरत देश मे 
श्रम सगठनों के स्वस्‍््य एव सुदृढ़ विकास के लिए, श्रमिकों को शिक्षित बनाना तथा 
उनमे एकता व दायित्व की भावना उत्पन्न करना बहुत भ्रावश्यक है। शिक्षा के 
प्रसार से श्रमिकों को मानसिक चेतना मे जागरूकता उत्पन्न होगी उनमे वर्ग भेद एवं 
जाति भेद की सकोर्णं भावना का भ्रन्त होगा भर इस प्रकार उनमे प्रपने कर्त्तव्यो 
एवं प्रधिकारो के प्रति दायित्व की भावना घर कर लेगी। (5) उद्योगषतियों प्रौर 
सरकार का श्रम साघों के प्रति सहपोगो हृष्टिकोश --भ्रव तक हमारे देश में उद्योग- 
पति श्रम सधो को प्रपना शत्रु समभते रहे हैं भौर श्रम-सगठनो को भ्रसफल बनाने के 
लिए प्रतिक्रियात्मक कदम भो उठाते रहे हैं जिसके फलस्वरूप देश का श्रम सघ 
प्रान्दोलन स्ञस्थ नहीं बन सका | बस्तुत मिलमालिकों को यह समझ लेना चाहिए 
कि देश मे भौद्योगिक शान्ति को बनाये रखने के लिए तथा शोद्यागिक उत्पादन में 
वृद्धि खाने के लिए, सदाक््त एवं स्वस्थ श्रम संगठनों का होना नितान्त आवश्यक है । 
भरत उद्योगपतियों को अश्रम-सघो के प्रति अपनी पुरानी विद्वपात्मक भावना का 
परित्याग करना चाहिये भोर इन्हे झपने सहयोगी समभना चाहिए तथा उन्हे, श्रम- 
सघो को सम्मान व मान्यता देनी चाहिये। देश मे समाजवादी नमूने के समाज 
(3०लगाआए एगाधाय णाी 350०८6८५9) की स्थापना के उद्देश्य को पूरा करने 
के लिये भी, सरकार को[श्रमिक सधो के प्रति उदारता एवं सहायता की नीति व्यव- 
हरित करनी चाहिये । 
उपस्रहार --उद्योग, श्रमिक वर्म तथा आयोजित अये-ब्यवस्था की विशेष 
आ्रावश्यकताप्रो को देखते हुए, एक सुहृद एवं स्वस्थ श्रम-सघ आन्दोलन का विकास 
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प्रपेक्षित है । इसी लिए प्रथम श्रौर द्वितीय योजनाप्रों के प्रन्तर्गत श्रमिक सघो के कार्यों 
को महत्ता दी गई थी। तीसरी योजना भें भी यह स्वीकार किया गया है कि भौदो- 
गीकरण की बढती हुई गति को देखते हुए, योजनावधि मे श्रमिकों को महत्वपूर्ण 
योग देना चाहिये तथा अपने उत्तरदायित्वों को निभाता चाहिये। सार्वजनिक क्षेत्र के 
विस्तार के फलस्वरूप ध्रम-सघ आन्दोलन के कर्त्तव्यों मे ग्रुशगत भ्रन्तर प्राजाएगा, 
जिसके विस्तार से देश की सामाजिक व्यवस्था को समाजवाद की शोर ले जाने में 
अधिक सुविधा होगी। योजना भावोग (70ग008 (0०४ण95भं०)) के मतामुसार, 
“शक्षमिक सघों को आरधथिक एक झ्ोद्योगिक प्रशासन के एक स्‍झनिवार्य ढांचे के रूप में 
भाना जाना चाहिये तथा उन्हें अपने उत्तरदापित्वों फो सम्मालने के लिप्रे जवगरूक 
किया जाना घाहिये | अमिकों मे शिक्षा के कार्यक्रम को भागे मढाकर भ्रधिकाधिक 
संतया में अभिकों में से ही भ्रम-संघ के नेता बनाये जाने चाहियें तथा प्रवुशासन- 
संहिता में श्रम संघों को मान्यता देने से लिये जो नियम निर्धारित किये गये हैं उनका 
सममुवित रूप से पालन होना चाहिये । देश मे सशक्त एथ स्वस्थ क्षप-तंप प्राग्दोलन 
के विकास के लिये यही भ्रावश्यक है । 


र्‌६्‌ 
ओद्योगिक संघर्ष 


(ण्गाइपाबर 075997९3) 





प्राइकप्नन - श्रौद्योगिक स्रधर्ष श्राधुनिक भ्रौद्योगिक प्ररयाली की ही देन है। 
भ्रौद्योगिक उत्पादन की प्रारम्भिक प्रणाली म शिल्पी स्वय हो उत्पादक झ्ोर स्वयं ही 
समरत उत्पादक-्साधनो का स्वामी होता है । कुटीर उद्योगो म शिल्पी भौर भनन्‍्य 
श्रमिक प्राय एक ही परिवार के व्यक्ति होते हैं जिससे श्रमिकों भौर मालिकों में 
घनिष्ट पारस्परिक सम्बन्ध होते हैं। फलत श्रमिको एवं मालिकों में हित संघर्ष 
उत्प्न नतो होदे पाता । परन्तु विशालस्तरीय उद्दोगो मे, उत्पादन के भौतिक साधनों 
का स्वामित्व कुछ गिने-घुने प्र जीपतियो के हाथों मे केन्द्रित होता है भोर श्रमिक 
केवल मजदूरी के बदले मे काय॑ करते हैं। इसीलिये भ्रौद्योगिक उत्पादन की विशाल- 
स्तरीय प्रणाली मे, श्रमिको एवं उद्योगपतियो के सम्बन्ध बहुत दूर के एवं भप्रत्यक्ष 
होते हैं। पू जीपति श्रपने उद्योग मे, भ्रपन्ती स्थिति से ग्रनुचित लाभ उठाकर, श्रमित्रों 
भा भ्रधिकाधिक धोपग0 करने का प्रयत्न करते हैं। फलक्त श्रमिक पपने रप्टो के 
निवारण के लिए हश्ताल तक कर देते हैं । श्रमिको एवं उद्योगपतियों मे ऋगडा होने * 
पर, उद्योगर्पा, श्रमिकों से प्रपनी थात मनवाते के लिए कभी-कभी तालाबन्दी (7,0०८ 
0०५) कर देते हैं भ्र्यात कारखाने को कुछ समय के लिये चलाना बन्द कर देते हैं। 
इस प्रकार हडताल और तालांबन्दी “भौद्योगिक सघप” के इन दोनो छूपो से उत्पादक, 
उपभोक्ता श्रमिक भौर सम्पूरणँ राष्ट्र को हानि होती है। 
झौद्योगिक रांधर्ष फी प्राघुनिक प्रवृत्तिया (?7०5८४६ प्र7७065 ० 70603$- 
7 0597/०$) --भारत में भोद्योगीकरण की प्रारम्भिफ ध्वस्था से भौद्योगिक- 
सथर्पों को समस्या नही थी। सन्‌ १६०० तक देश में कोई भी हडताल भयदा ताला 
बन्दी वी घटना नही हुई | वस्तुत देश में भौद्यागिक सघर्षों का जन्म भौर विकास 
बीसवी शताब्दी के प्रारम्भ से हुआ ! तव से झ्राज तक हृडतालों और तालाबन्दियों 
के रूप मे भौद्योगिक सघर्ष भनवरत जारो है। ट्वितोय महायुद्धकाल मे भारत सरकार 
ने भारत सुरक्षा अधिनियम को घारा ८१-ए के भ्रन्तर्गत हडतालो भ्रौर तालाबन्दियो 
को भरवेधानिक धोषित कर दिया । फलत इस भवधि में भोद्योगिक सधप का भयकर 
हूप देखते को नही मित्रा । परन्तु युद्ध समाप्त हाते ही श्रमिकों ने क्‍्रपनी मजदूरी 
/4//7 लिए हडतालें झारम्भ कर दी । दिसम्बर सन्‌ १६४७ मे भारत सरकार ने 
ऋए- 
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प्रौद्योगिक मगडो के निवारछार्य श्रमिकों और श्रम-स्वामियों के एक मिले जुले सम्मे- 
लन में औद्योगिक श्ञाति प्रस्ताव (॥075074) प्राए८८ ८४००४०॥ प्रास कर- 
वाया । परन्तु यह अल्लाव श्रमिकों को सल्तुष्ट न कर सका तथा कानपुर, नागपुर, 
बम्बई, कोयम्वूटर व वगाल को सूती वस्त्र मिलो से भीषण हडतालें हुई । 
सन्‌ १६५० में बम्बई के सूथो वस्त्र उद्योग के कर्मचारियों ने बोनस (80575) के 
अदइन को लेकर हडताल करदी, जो ६३ दित तक चलतो रही और जिसम लगभग २ 
लाख श्रमिकों ने भाग लिया | मई सन्‌ १६५५ में कानपुर के सूती वस्त्र मिलो के 
अरभिको ने उद्योगों के श्राधघुतीकोकरण (२७0078॥29॥09) के विरोध में भीषण 
हडताल की, जो ८५० दिन तक चलती रही और जिसमे ४५ हजार श्रमिकों ने भाग 
लिया। सन्‌ १६५४५ में ही कानपुर की जूट मिल में ७ मास तक तालाबन्दी रही । 
सन्‌ १६५६ मे हडतालो व ताला बन्दियों की कुल सख्या १,२०३ थी। यद्यपि सनु 
१६५७, १६५८ और १६५६ भे औद्योगिक सधर्षो की सख्या मे हांस हुआ, परन्तु उनकी 
भीषणता बढती ही गई झौर इन तीन वर्षों में हडतालो भौर तालाबन्दियों के 
फलस्वरूप समस्त औद्योगिक इकाइयी मे क्रमश ६४ लाख, ७८ लाख झौर ८० 
लाख दिनो की क्षति हुई । 
प्रौद्योगिक संप्र्ष के कारण ((०४७६६६ ०६ [56085 0:897065) -यू जी- 
बादी भर्थ व्यवस्था मे, श्रमिकों भौर उद्योगपतियों वे पारस्परिक हितो मे प्रन्तनिहित 
विरोध होने के फलस्वरूप, सघपं वा होना स्वामाविक ही है ॥ एक ओर यदि उद्योग 
पति अधिक लाभ कमाने की प्रवृत्ति से प्रेरित होकर श्रमिकों को कम से कम भजदूरी 
देना चाहते हैं, तब दूसरो ओर श्रमिक ग्रधिक से श्रधिक मजदूरी वी मांग करते हैं। 
प्राय उद्योगपतियों का हृष्टिकोर श्रमिकों के प्रति मानवीय मे होकर श्राथिक ही 
अधिक होता है । भ्रत इस परिस्यिति म श्रौद्योगिक सघर्ष का पतपना स्वाभाविक हो 
जाता है। सक्षेप्र में, भौद्योगिय सधघर्षों के प्रदुख कारण इस प्रकार हैं--(3) भजदूरो, 
बोनस व मह॒ग़ाई भत्ता “भारत मे भ्रध्िकाश्न श्रोद्योगिक सघर्षों का मूल बारण 
श्रमिकों द्वारा भ्रधिक मजदूरी, वोनस श्रथवा महंगाई भत्ता वी माग रही है। एक 
अनुमात के प्रनुसार देश मे ७४ प्रतिशत झ्राधिक सघर्षों का काएए भाविक (820- 
907८) रहा है। श्ञाहो भ्रम प्रायोग [०9वीं एणगाशाध्चणा णा ॥.8००४) के 
सतानुत्तार “उद्योग से अभ्रसस्वन्धित कारफों का हड्तालों मे हाथ, जितना प्राप सोचा 
ज्ञाता है, उससे बहुत कम होता है. "यद्यपि थमिक ऐसे व्यक्तियों से प्रभावित 
होते हैं जो श्रपते राष्ट्रीयता, साम्ःदायिकता भ्रयवा व्यवसायिक हितों को प्रति करना 
चाहते हैं, टयांपि सम्मवत हो कोई महत्त्वपूर्ण हृतास कभी हुई हो जिसके पीछे 
पूर्णतया प्रयवा प्रमुखतधा श्राथिक कारए नहीं रहे हों ।” (77) काम करने के घन्‍्दे 
हवा क्राप्त करते वे स्थान का वातावरण --हमारे देश के अधिवाँश उद्योगों मे 
श्रमिकों को दोषपूर्ग एवं अस्वस्थकर वातावरण में काम करना पडता है | देध से 
फुंकट्री एक्ट साथू ले होते दाले कारखातों में, श्रमिकों स लम्दी भवयि तक काम 
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कराया जाता है तथा इन उद्योगों मे काम करने की दशा तो झौर भी भधिक भयकर 
होती हैं। फलतः कभी-कभी काम करने के धन्टो की भ्रधिकता के विरोध में प्रथवा 
काम करने की दक्लाभो से भ्रसन्तुप्ट हाकर, श्रमिक हव्तालें कर देते हैं। (४) उद्योगों 
का प्रभितवीकरण . - उद्योगपति भपने उत्पादन वी लागत को स्यूनातिन्यून करने के 
लिए, अपने उद्योगी में मानद-श्रम को मश्नीनी से प्रतिस्थापित (80505000८) 
करते हैं। भाधिक मन्‍्दी के काल में उद्योगपतियों को यह अृत्ति भौर भी भ्रधिक व्याव- 
हारिक रूप धारण कर लेती है ५ फवत, श्रमिकों की छटनी की जाती है जिसके विरोद 
में हृब्वाल' ही श्रमिकों के पास एक भ्र तिम भस्त्र रह जाता है । मई सदु १६५४५ में 
कानपुर की सूती वस्त्र मिलो म्‌ 6० दिनों तक चलती रहने वाली जो हडताल की गई 
थी, बह अभिनवीकरण के विरोध के कारण ही हुई थी । (।५) सर्तो-प्रझाली +-- 
भारत के श्रधिकाश उद्योग्रो म॒ भर्ती की मध्यस्ववान्अ णाली (7 एएथा४ 89डा6्या) 
प्रचलित है । प्राय मध्यध््य श्रमिकों से उनको भर्ती कराने के बदने मे, धू स के रूप में 
काफी रकम ले लेते हैं। यदि श्रमिक कसी मास में मध्यस्थ को भेंट या वजराता नहीं 
देता, तव मध्यस्थ उस पर श्रयोग्यता का दोषारोपण करके उसे काम से हटा देंता है । 
अत इस प्रकार की दोपपूर्ण व्यवस्था जब श्रमिकों को असहदीय हो जाती हुँ, तब 
वे हडताल का झ्रायोजन करने के लिए विवश्ञ हो जाते हैं। (५) निरीक्षकों का दुर्थ्य 
बहार --निरीक्षकों (507८श5०5) के श्रिकों के साथ भ्नुचित ध्यवद्वार के फल- 
स्वरूप, श्रमिकों को मानसिक ठेस पहुँचती है ॥ भत इस भपमात के प्रतिशोध के 
लिये श्रमिक्वर्ग सधप कर देता है) सनू १६२६ मे शाही श्रम प्रायोग (7०0: 
(०%०७॥/४४४०॥ ०॥ &0०७) ने बताया था कि सद्‌ १६२१ से रामु १६६८ के समस्त 
६७६ श्रौद्योगिक सधर्षों मे से ४२५ संघर्ष निरीक्षकों के दुष्येबहार के ही कारण 
हुये ये । (४) भारतीय भमिर संयों को विष्यंसात्मक प्रवुत्ति--अमिक सम हडतालों 
का मुख्य माध्यम हैं | हमारे देश मे हड़तालो वी अधिकता का अम्ल कारण श्रमिक 
"सो की विश्वमात्मक प्रवृत्ति (2500ए०४६८ )ए४ए7०) रही है। देश के मधिकाँग 
क्रमिक सघ, श्रभिको को दश्ाग्रो को सुघारने के लिये कल्याणवारी वायों के झायो- 
जन को कोई महत्व त देकर, हडताल कर देने में हो भपने कर्तव्य को इतिश्रों समझ 
लेते हैं। (५॥) स्वायंबूर्ण नेतृत्व :---हमारे देश मे श्रमिक सो का तेतृत्व स्वार्थपूर्रा 
राजनंतिक नेताओं के हाथ मे रहा है। घू कि भारतीय श्रमिक प्रशिक्षित एवं भज्ञानी 
है, इसलिये दे प्रपने हित भ्रहित का विचार किये बिना हो श्रम्कि नेताप्री का 
प्रन्घानुरुरण बरते हैं । श्रमिक सघो के नेता पपने स्वार्थों की मिद्धी के लिये हडवालो 
का झायोजन कराते हैं जिनकी विफलता पर भ्रमिको को घोर कष्ट सहने पढ़ते हैं! 
(भा!) अवस्ध सम्बन्धी कारस'--श्रमिको को कारखानो के प्रवन्ध में कोई भाग न 
देना भी हृडतालो का एक प्रमुख कारण रहा है। यददी नहीं, उद्योगो के प्रवन्धक, 
श्रम्रिकों को सुविधा के साधन जुटाने के स्थात पर उन्हें घ्राय बहुत परेशान करते 
हैं । फलत श्रमिक हडताल का भायोजन करते हूँ / एक झनुमान के प्रनुसार देश में 
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कुल औद्योगिक सघर्षो मे से २०% सघर्षों का मूल कारण प्रव॒स्थकों का दुव्यंबहार 
रहा है। (७) श्रवकाद एवं रोजगार से सम्बन्धित श्रस्य प्रतुचित व्यदस्थायें --कमो- 
कभी श्रमिक सर्वंतनिक अवकाश न मिलने पर भी हडताल कर देते हैं. भ्रधवा जब 
कभी मिल-मालिक पूर्व सूचना के बिना हो श्रमिको की छटनी करते हैं या उनकी मज- 
दूरी में से अनुचित क्टौतिया कर लेते है, तब सेवायोजको (हएए० ९5) के इस 
व्यवहार से असन्तुप्ट होकर श्रमिक हडताल कर देते हैं। (5) धमिकों मे सामू- 
हिक सौदेवाजी का श्रभाव: - श्रमिको में एकता के भ्रभाव के कारण उनकी सामूहिवः 
सौदा करने को शक्ति (09॥०९०॥५४ फ97827279 09790700  उद्योएएतियों शी 
सौदा करने की शक्ति से वहुत कम होती है। झत श्रमिक थोडी-सी कठिनाई ग्रनुभव 
करने पर भी हडताल कर देते हैं और श्रमुक कदिनाई झातिपूर्ण समाघान के लिये 
मिल मालिको से सममौता करने का प्राय कोई प्रयत्न नहीं करते । 
श्रौद्योगिक सधर्प के परिणाप्र --(हवट$ ० ताए0श9 059765) - 
हडताल और तालावन्दो, श्रौद्योगिक सघर्ष के इन दोनो रूपो से देश बी भ्राधिक सामा- 
जिक एवं राजनेतिक स्थिति बहुत भयानक एवं हानिप्रद सिद्ध हो सकती है। भ्रौद्या 
शिक सधर्पों के मुख्य भयकर परिणाम प्राय इस प्रकार होत हैं --(।) देश के उत्पा- 
इन में कमी --हडताल अथवा तालावन्दी की पश्रवस्था म, औदयोगिक सस्था वा उत्ता- 
दन कार्य बन्द हो भाता है। फलस्वरूप देश म॑ उत्पादन वी मात्रा मं कमी झाती है । 
कभी-कभी एक उद्योग मे हडताल व तालाबन्दी दूरे उद्योगी की भी प्रभावित करता 
है। यदि हडताल कच्चे माल के उत्पादक उद्योग मे होती है, तर इसक फ्लस्वरूप इस 
कच्चे-माल से पक्का माल तंयार करने वाली मिल भी बन्द हो जाती हैं। प्रो० पीयू 
(शहट0७) के मतानुसार श्रौद्योगिक सघर्ष के फ्लस्वरूप देश के उत्पादन में कमी होने 
का प॑ रस्साम यह होता है कि देश के राष्ट्रीय लामाँय (7४॥009। ॥)श6ल्‍व6) की 
मात्रा भ भी कमी हो जाती है। श्रत भौद्योगिक सघर्ष राष्ट्रीय भ्राय को कम करके 
प्रति व्यवित भौसत आय को प्रभावित करता है । (४) उपमोत्ताभ्रों को कष्ट -प्रौद्योगिक 
;ग के लिए किसी उथोग मे 
सपर्ष सम्पूर्ण उपभोक्‍ता वंग के लिए कष्टदायक होता है। चूकि किसी उद्योग में हइताल 
अथवा तालावन्दी के कारण वस्तुओं का उत्पादन बन्द हो जाता है, इसलिए उम्त उद्योग म 
उत्पादित वस्तु वी वीजार म पूर्ति कम हो ज्यती है । फ़तत विक्रोता इस स्थिति से भ्रदुचित 
लाभ उठाकर, वस्तुओं वो मनमाते व ऊ चे सूल्यों पर बचते हैं। भरत झ्रौद्योगिक संघर्ष 
के फलस्वरूप उपभोवताओशों को न केवल वस्तुओं को खरीदने के लिये भ्रधिक त्याग 
करता पडता है वरव्‌ उन्हे तीत्र मानसिक वेदन/ भी झनुमव होती है। (॥0) श्रमिक 
दय को हानि - हडताल अयवां तालावन्दी का सर्वाधिक क्र प्रभाय श्रमिकों पर 
पड़ता है । हडताल के समय उद्योग में कार्य न करने पर उद्योगपति उन्हे उतने समय 
की मजदूरी नही देते । चू कि हमारे देश के श्रमिकों की मजदूरी का स्तर वहूत नीचा 
है, इमलिय हडताल के समय उनके सामने प्रग्य मूसे मरते की समस्या उत्पन्न हो जाती 
है । फलत इस स्थिति से श्रमिक वर्ग मे अ्रवेतिक्ता आ जाती है। उतते दृदय मे 
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नैरास्य [[705४30०09) एवं अन्धदार की भावता घर कर ज्यवी है और +न्‍हे ब्योग 
पत्तियों कौ बात मानने के लिये #_्रकने को विदेश होता पडता है ॥ औद्योगिक संघर्ष 
का श्रमिकों पर सदसे बुरा प्रभाव उस स्थिति मे पडता है जबकि उन्हे झपनी हट 
ताल में असफ्लता प्राप्त होती है ॥ हृडतालों की असफतदा श्रमिक वर्ग की समस्त 
भावी योजनाओं को अ्न्पक्षार के गर्से मे धकेलकर उनक मस्तिष्क मे तोज् विप्लव मचा 
देती है तवा इसन उनके मन में अपने सगठन के प्रति विश्वास एवं सम्मान को भावना 
बहूत कम हो जाती है + (५) सेवायो हको को हानि --भ्रौद्योगिक सघर्ष वी स्थिति में 
डत्पादन कार्य वन्‍्द रहने के कारण, उद्योगपतियों (सवायोजत्रो) कों प्राप्त होने वाले 
सम्माबित सलाम से वचित रहना पडता है। इसके झतिरिदत उद्योगपतियों का कारखाने 
वी इमारत का हक्षिरिया, पू जी का व्याज तथा ऊ चे पदो पर कार्य करने बाते कर्म- 
चारियों का बेलन झपने पास से देना पडता है । /५) श्रम व पृ जी में घतिष्ठता का 
झ्रमाव ---वस्तुत श्रम व पू जी में पारस्परिक धनिष्ठता का प्रभाव झौद्योगिक सधर्ष 
का कारण ((७७५८) झौर परिश्थम (£82५॥) दोनो ही हैं | श्रम व पू थी के पारस्प- 
रिक हितो के टकराने के कारण ही हडताल अ्यद्ा ठालावन्दी की समस्या जन्म लेती 
है तया €इतालें और तालावन्दियाँ इस मतमेद की खाई को और भी भ्रघिक गहरा 
कर देती हैं। (५) साम्राजिक भ्रब्यवस्या, - हडतालें सामाजिक वातावरण का दूपित 
कर देती हैं जिसके फलस्वरूप चारों ओर झ्निश्चितता और झसुरक्षा के चित हो देखने 
को मिलते हैं ॥ श्रौद्यागिक सघपं के परिणामस्व्प देश को सम्पूर्ण व्यवस्था ग्रत्यव- 
स्थित हो जाती है। हृदतालों की असफ्लता श्रमिक वर्गे मे ग्रनैदिकता उत्पनजरती 
है भ्ौर उनका जीवन नैराध्य एव अन्धवार से परिपूर्ण हो जाता है। थी खन्‍्हू नई 
देसाई (&। पतशावण्कर/&ं 70:52)) के ६चदों मे, * व्यस्क मताबिकार पर प्राघारमुत 
जनतन्त्र मैं हडतालें शौर ता»ावन्दियां न केबल कालातौत हो गईं हे वरन्‌ वे जिन 
उद्देश्यों के लिये प्रयुक्त की जाती हैं उनरें लिये मी हानिश्रद हैं।” ७ 

अ्रमिक्तों की हृडताल करने का अधिकार (७०३९८:५४ 89४ 00 5006) - 
प्रमिक्े द्वारा हडताल करने के प्रधिक्ार के औवित्य पर दो विद्वित मत हैं । एक ओर 
यदि कुछ विचारक श्रमिकों के हडताल करने के प्रधिकार को वॉसनीय टहराते हैं, तव 
दूसरी ओर प्रन्य विद्वान इस मत का विरोध करते हैं -- 

(प्र) श्रमिकों द्वारा हडताल करने के पक्ष का सप्र्थन --शमिकों द्वारा हुई- 
ताल करते के भ्रधिकार का झौर्ित्य सिद्ध करने वाले विद्वानों का मत है कि हडकल 
का अधिकार श्रमिक वर्ग की सुरक्षा का अन्तिम अस्त्र है। उद्योगपति वा उद्योग के 
समस्त एंजोगत साधनों पर स्वामित्व होता है जिससे उसकी स्थिति सुहइ होतों है | 
परन्तु श्रमिकों के पाल केवल मात्र श्रम होता है। उनके पास साधन सौमित होते हैं 
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श्रे८ भारतीय पर्यशझ्मास्त्र 


और उनमे एकता का अभाव होता है। भ्रत इस स्थिति में उद्योगपति श्रमिकों वी 
दुबंखता का श्नुचित लाभ उठाकर उतका झोपण करते हैं । उद्योगपति श्रमिकों से 
झधिक' घन्टो तक काम लेते हैं, उन्हे उचित मजदूरी नही देते भौर न ही उन्हे जीवन 
सम्बन्धी अन्य कोई सुविधा श्रदान करते हैं । विवश होकर श्रमिक उद्योगपतियों के 
शोषण से छुटकारा पाने के लिये, एक संगठन का निर्माण करते हैं ॥ वस्तुतः श्रमिक 
सघ का जन्म श्रमिको की समस्याओ्रो के निवारणार्थ ही होता है। श्रम सगठन द्वारा 
श्र७को की सौदा करने की झवित (89ह847प्र8 0992079) सामूहिकता का रूप 
धारण कर लेती है। श्रमिक झपने इन सयठनों द्वारा उद्योगपतियों को भ्रपनी कठिना- 
इयो झोर समस्याओं से भ्रवगत कराते हैं। परन्तु जब उद्योगपति उनकी समस्यांप्रो एव 
कठिनाइयो के प्रति उपेक्षा की नीति अपनाते है तथा श्रमिकों की माँगो को पूरा करने 
के प्रति उदातीनता दिखलाते हैं, तव श्रमिक सघ विवश होकर हडताल का प्रायोजन 
करते हैं । श्रमिकों के हडताल करने के अधिकार का पक्ष-पोषण करने वाले विद्वानों 
का मत है कि उस स्थिति में जबकि उद्योगपतियों द्वारा श्रमिकों की कठिनाइयों की 
सुनवाई नही होती, श्रमिकों द्वारा हड़ताल करना सर्वथा उचित है १ यदि श्रमिकों के 
इस अधिकार का अपहरण कर लिया जाए तब इसका स्पष्ट भ्र्थ यह होगा कि उद्योग 
पतियों को श्षमिक्रो का भ्रधिकाधिक झोषण करने का भ्रधिकार दिया जा रहा है) 
बस्तुत उद्योगपतियों ढारा ध्रमिकों का झीपणा करने का ही प्रतिप्रियाप्मक (रिव्व० 
00७७०४०7)) स्वरूप हडताल है। हडताल श्रमिको की सुरक्षा का भ्रन्तिम भौर निष्क्रिय 
साधन है । इस अस्त्र को प्रयोग मे लाने से पूर्व वे उद्योगपतियों को भ्रपनी माँग स्वीकार 
करने के लिये प्राघंना करते हैं, परन्तु जब उचद्योगपत्ति श्रमिकों की माधी के प्रति उपेक्षनीय 
प्रवृत्ति दिखाते हैं तव वे हडताल करते के लिये विवश हो जाते हैं। यद्यपि सम्पूर्ण समाज 
के लिये हडताल का प्रभाव घातक गशिद्ध होता है, परन्तु श्रमिकों से इस भधिकार को 
छीतवर उनका गला नहीं घोटा जा सकता । च्ू कि समाज श्रमिकों को समस्याभों भौर 
कठिनाइयों को दूर करने के लिए अन्य कोई दूसरी व्यवस्था नहीं करता, इसलिए उसे हड* 
तालो के दुष्परिणामों को सहन करना ही होगा । इस सम्बन्ध मे श्री के० एन० श्री वास्तव 
(९, ॥४ 80995) के विचार उल्लेखनीय हैं "यदि जनता को सरकार, जो जनता 
के लिए हो और जनता द्वारा धापस्तित होती हो, श्रमिकों के हितों की उपेक्षा करती, है 
तब उसे जनता की सरकार कहलाने का कोई भ्रधिकार नही है। वस्तुत भूखे मरने 
वाली से यह कहना कि तुम अपना मुह बन्द करलो भर अपने अ्रति होने वले अन्याय 
का विरोध न करो, केवल इसलिये कि इससे दूसरों को पीडा पहुचती है, धनी झौर समृ- 
डिशाली ब्यक्ितियों के सुख चेत में बाधा पड़ती है, सरासर अन्याय होगा । यदि कोई 
रोगी तीग्र पीड़ा से करह रहा है, तब उसको यह कहकर इुप नहीं किया जा सकता 
कि उसके कर्राहने से दूसरों की गाडी सौंद मे बाधा पडती है। श्रौद्योगित्र शाँति वी 
स्थापता के लिये श्रमिक वर्ग की पीडा का कारण ढूंढना होगा ओर उसे दूर करता 
होगा + श्रभिक्र वर्ग को अप करने से श्रधवा दवाने से काम नही चदेगा # ।” 
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(प्रा) भमिकों हारा हड़ताल करने के एधिकार कग विरोध “यह सर्वविदित 
है कि हडतालों मे न केवल उद्योगपति झ्ौर श्रमिक ही प्रभावित होते हैं वरन्‌ इनबाः 
प्रभाव सम्पूर्ण समाज के लिये भी घातक होता है । औद्यामरिक सघर्ष की स्थिति में 
एक और श्रतिक वर्ग उद्योगपतिये। के विरूद्ध हडताल वे निध्किय शस्त्र का प्रयोग करते 
हैं तथा दूसरी ओर उद्योगपति श्रमिक वर्ग वी हडताल को विफल वरते के लिये विनाशकारी 
बंदम उठाते हैं। इस प्रकार हडताल का रूप घीरे-घोर घेरे-बन्दी (8000:90८) हो जाता 
हैं। इस घेरे-बन्दो का दुष्प्रभाव न वेवल ध्रमिकौ और उद्योगपतियो पर पड़ता है | वरनु 
इससे सम्पूर्ण समाज में भस्यिरता उत्पन हो जाती है। श्रत कुछ विचारको का मत 
है कि श्रमिक वर्ग, जो कि सम्पूर्ण समाज का एक छोटा सा भाग होता है, को हृश्ताल 
करने का कोई प्रधित्रार नहीं होना चाहिय वये।कि उन्हें ग्रपने हितों की सुरक्षा के 
लिये, सम्पूर्ण समाज के हितो का वलिदान करन वा कोई अ्रधिकार नही है। यहो 
नहीं, यह बात श्वप्तिकी के प्रपने हित मे भी है कि व हडताल के भ्रस्त्र का उपयोग नदी 
शरें बयोकि हडताल रो झन्‍्तत अमिको का ही स्‍सर्वाघिक झाथिक क्षति उठानी पढती 
है । यदि हडताल सफल भी हो जाए, तब भी श्रमिकों को हडताल वी झवधि म जो 
हानि सही होती है, वह बहुत ध्रमय बाद तक भी पूरी नदी हो पाती ॥ झतः श्रमिकों 
के हडताल करने के भ्धिकार के विरोधियों का मत है कि चू कि हडताल का प्रभाव 
सम्पूर्ण समांज के लिय्रे घातक होता है. तया श्रमिकों पर भो इसका प्रभाव सर्वाधिक 

भयकर पडता है, इसलिये धमिकों तथा सम्पूर्ण समाज की मलाई की दृष्टि से श्रनिको 
दे हडताल करने के प्रधिकार को निषिद्ध कर देना चाहिये। श्री जे ए० हावसन 
(7 ४ प्र०95०7) ने इस मत की पुष्टि इन झब्दो में को है, “हडताल ग्रथवा ताला 
यन्‍्दी करने का झधघिकार पूर्ण स्‍्पेण खत्म कर देना चाहिए ॥ यह प्रत्याय्पूर्णों है क्यें/कि 
धौद्योगिव सचर्प वी स्थिति म यह शक्ति के प्रयोग पर आधारित है । जब हम थरको 
की दुईशा को देखते है, तव यह अमानवीय है । यह श्रम और पू जी के साधतों का व्यर्थ 
होना है । घूं कि यह छुणा को जन्म देता है, इसलिए यह ध्शित्त है। घू'कि यह सम्पूर्ण 
समुदाय की हृदता को छिन भिन्न कर देता है, इसलिये यह भस्तामाजिक है ।/ ७ 
निष्क पं --वस्तुतः उपरोक्त दोनो मत एंक्पश्नीय (( घ*-४0०0) हैं। श्रमिक्ता 
द्वारा हडताल करने के अधिकार की न तो पूर्णात उपेक्षा की जा सकती है और न 
ही इस भ्धिकार का निरबुश रूप स्वीकार कयाजा सबता -है। हू दि हडताल 
समस्त समाज वी भर्थ-ब्यवस्था को छिलम्न-भिन्न कर देतों है, इस पे श्रमिकों द्वारा 
इसका प्रयोग न्यूवातिभ्यून होना चाहिये ॥ श्रौद्यागिक सघर्षों वे विबटारे मे लिये 
हडताल का भस्त्र प्रथम न हाकर भन्तिम होना चाहिय। श्रमिकों वे संगठन को 
सुदृढ़ बनाकर, सभिकों को सौदा करने की शक्ति को बढाया जा सकता है जियके 
फ्लस्वरूप उद्योगपति भी उनके श्रघिरारों दी सरलता से उपेक्षा नही कर सरते ॥ 
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बस्तुत श्रमिकों के निष्क्रिय श्रस्त्र 'हडताल' की सम्भावना को दूर करने के लिये, 
श्रम कल्या7 कार्यो की व्यापक योजना अपनाई जानी चाहिये। सरकार भौर उद्याग- 
पतियों को श्रन्िकों के जीवन को सुरक्षा से सम्बन्धित श्रावश्यक सुविधाशों गो 
समुद्चित रूप से जुटाना चाहिये ॥ श्रमिक भी देश के स्वतन्तर नागरिक] हैं, इसलिये 
उन्हें भो सुखी एवं सम्पन्न जीवन व्यत्तीत फरने का प्रधिकार है । उद्योगपतियों पौर 
सरबार द्वारा की गई सुरक्षा एव कल्याणकारी व्यवस्था से प्रेरित होकर, शमिक 
बग मे भी उत्तरदायित्र कौ भावना का जन्म होगा | वस्तुत उद्योगों बे उत्पादन 
में वृद्धि लाने के लिये औद्योगिक सघर्ष का निवटारा झगवश्यक है भौर भौद्योगिव 
संधर्ष क निबदारे के लिए उद्योगपतियों एवं श्रमिकों मं सहयोगी भावना बा पाया 
जाना पभ्रावश्यक है । एक विद्वाव के झब्दा म “यदि भारतीय श्रमिक उद्यागपत्तियों 
से मिलकर उत्पादत म वृद्धि नहीं करेंगे, तव इससे न केवल उनके झपने हितो को 
वरन्‌ सम्पूर्ण समाज के हितो को घवका पहुचेगा।” 
श्रौद्योगिक भ गड़ो को रोकने व तिबटाने फो प्रणाली 
(एशथापए्गा बाते 5श॥00शा। ० [ए0ए४चतिक्र 95005 ॥॥ ]70|9) 
बंधानिक स्थिति--किसी देश के औद्यागिक विकास के लिये, भ्रौद्योगिक 
सपर्यों के निवारण्यर्थ उपयुवत्त वंघानिक व्यवस्था एवं मशीनरी वा होना निधान्त 
बाछतीय है। सन १६२६ म “भारतीय ट्रेंड डिस्प्यूटस एवट' ([॥0स्‍क्षा ग806 
70।59005 ०८) पास करके, भारत सरवार ने श्रौद्योगिक संर्पों के निवटारे के 
लिय प्रथम कदम उठाया । इस श्रधिनियम के श्रन्त्गंत भ्रौद्योगिक भगडों के निवटारे 
के लिये, भ्रस्थाई जाच भ्रदातततों (8०80० 0०0७ ० ४74०॥५) भौर समभौता 
वोर्डों (80॥705 ० ९०7ध80०7) की स्थापना बरी गई | जाच भदालत का बार 
झौद्योगिक भगडे से सम्बन्धित वातो की जाच करके, श्रपती रिपोर्ट समभौता बोर्ड 
के सामने प्रस्तुत करना था | समभौता बोडड का काम दोनों पश्तो को सप्मिकट साकर 
परस्पर समझौता बराना होता था। समभौता वोई पश्रपने षाय मे भ्रसफ्लता पाने 
वर तत्सम्सस्थी संघर्ष वी सूचना और भ्पनी रिपार्ट सरकार को भेज दता था। 
इस ग्रधिनियम मे सावंजनिक हित सम्बन्धी सेवाग्रो. (?/ए॥८ ए0॥9 $शश८८३), 
जैसे - रेल-तार-डाक, विद्यूत्‌ व जलपू्ति ग्रादि, मे हडताल करने के पूर्व १४ दिन 
की अग्निम सूचता दना अनिवार्य कर दिया गया। इस अभ्रधिनियम के द्वारा सरकार 
को यह भ्रधिकार दिया गया कि वह ऐसे क्सी भी झौद्योगिक भगड़े को झवेघानिक 
घोषित कर सकती है जो सामाजिक दृष्टि से भ्रत्यन्त हानिप्रद हो। चू कि इस 
आ नियम के श्रन्तर्गत ऐच्छिक जाच तया एच्द्धिक पचनिर्णय (07002 #फिध9- 
0०) थी अ्ययय की ए् थी काया सपाए्५, ग्रौज्योणिक: प्रद्यण्त, झा गा प्रयाग, 
नहीं रक्‍्खा गया था, इसलिये ध्यावहार म यह भ्रधितियम श्रथिक साभप्रद सिद्ध 
नहीं हुग्ना । 
भ्रौद्योगिक संघर्ष के विवटारे के लिये सर्वाधिक व्यावहारिक कदम सर्वप्रथम 
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महाराष्ट्र सरकार ने उठाया । इस राज्य में सन्‌ १६३४ में इस सावर्ख में एक कानून 
पास किया गया जिसके श्रन्त्गंठ मालिको द्वारा श्रम सघो को मान्यता देने को व्यवस्था 
की गई ॥ प्रारम्भ से इस कानून के भ्रन्तर्गत समझभौतो (007शल7॥०75) पर अधिक 
महत्व दिया गया, परन्तु सन्‌ १६४६ मे इस झ्ृधिनियम को सदशोधित करके अनिवाये 
प्रचनिर्णय (९०07फफे०7५ 4्षै।णिधडध9०) की व्यवस्था की गई । इस प्रकार सम- 
भौता बोर्ड के निर्सेय को दोनों पश्षो द्वारा मानता भ्रतिदा कर दिया गया। द्वितीय 
महायुद्धकाल में भारत सरकार ने श्रोद्योगिक शान्ति को वनाय रखने के लिये, भारत 
सुरक्षा भ्रधिनियम की घारा ५११-ए (/06(67९४ ०6 [004 8०७०४, 8--8) के दारा 
हडतालों और तालावन्दियो को अवेधानिक घोधित कर दिया । फरवरी सन्‌ १६४७ 
पैं भारत सरकार ने एक झौदययोगिक सधर्ष अधिनियम (0ए5स« 25फए65 6 
० 947) प्रास किया। इस अधिनियम के भन्तगंत भारत॑ सरकार ने औद्योगिक 
स्धर्षों के तिबटारे के लिये दो प्रकार की मशीतरी की व्यवस्था की-- (श्र) औद्योगिक 
संस्थाओं म॑ रूंगडो को रोकने के लिये आन्तरिक यन्त्र के रूप में काय-समितियों 
(५४०१8 ((०००००(८६5). की स्थापना करना और (भा) जब कभी भगडे उत्पन्न 
हो जायें, तथ उनके निवटारे के लिये वाह्मन्यन्द्र के रूप से (६) स्थाई समभौता अधि- 
कारियों (?ल70श्वाटवा 2000090:09 05०679), (४) समझौता मण्डलों (00४- 
ढाए७०० 90045). (४) जाच न्यायालयों (00०७ ०6 854०प५४) प्ौर रथाई 
ग्रोद्योगिक न्यायालयों (ऐशफ्रशयल्या [0000॥78 77790743) की स्थापना कश्ना । 
आउ्तरिक यन्त्र (62 ऐैंवाप्रधा9)---() कार्प समितियां (ए०चड 
एणणाण।१००3) --सन्‌ १६४७ के अ्रधिनियम_ के झन्तर्गेत भ्रत्येक ऐसे कारखाने में 
जिसमे १०० या १०० से भ्रधिक श्रमिक काये करते हैं, कार्य समिति की स्थापना 
करना पझनिवारय कर दिया गया | कार्य-समिति मे सेवायोजको (8०४८७) एव 
कार्यकर्ताशो (2%|)०)८८३) के बरावर-बराबर प्रतिनिधि होते हैं। कार्य समितियों 
का मुख्य कार्य उद्योगपतियों एम श्रमिकों मे पारस्परिक हित विरोध एब मतभेद 
को दूर करके, मतैकय उत्पन्न करना है। इस प्रकार थे सपितिया भौद्योगिक सर्प 
को स्थिति को उत्पन्न होने से रोकने के लिसे हर सम्भव प्रयत्न करतो हैं। यद्यपि 
हमारे देश के विभिन्न उद्योगों मे कार्य समितिया स्पापित कर दी गई हैं, परन्तु इन्हे 
अपने उद्दे श्य में विशेष सफलता नही मिलो है । सेवायोजक, कार्यकर्ता शोर श्रम सघ 
अभी तक इन समितियों को दका की दृष्टि से देखते हैं । प्रत्येक दल वार्य समितियों 
के, आए, प्रतिस्पी, सर्था खमरत्प: है; ५ प्िए की, कर्ण सक्िकिएों; दी; स्णएफ्ता ने 
इस तथ्य को स्पप्ट कर दिया है हि जब तक उद्योगपति झौर श्रमिक एक धरातन 
पर नही भायंगे, तव तक झापसी समभोते का कोई भी ऊपर से लादा गया यन्त्र 
विशेष भौद्योगिक सघर्पों के समाधान के लिये लाभकारी सिद्ध नहीं होगा। (४) 
श्र कध्याश भषपिकारों ((.3७०० एलशिव८ 0फि८९७३) सन्‌ १६४८ के फंक्ट्री 
अधिनियम (8०0०५ #०५ 948) के भ्रन्त्गंत ऐसे प्रत्येक कारखाने मे, जहूए 
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५०० अथवा प्रधिक श्रमिक कार्य करते हैं, एक श्रम-कल्याण प्रधिकारी को स्थापना 
अतिवायं कर दी गई है। श्रौद्योगिव सथर्पो को रोकने म॑ तथा श्रमिकों के परिषषदो 
(ए०॥99ग्र>) के आलरिक निवारण में, श्रम-कल्याण अधिकारियों का वार्य 
ब्रत्यन्‍्त महलवपूर्ण एवं प्रशसनीय रहा है। (77) श्रम सघ--जनतत्वात्मर'पग्राघार 
पर चलाया जाते वाला एक स्वस्थ एग सशक्त श्रमिक सघ तथा उद्योगपति द्वारा ऐसे 
अश्रत्िक खघ को आवश्यकता एन सहत्व को स्वेच्छा से स्वीकार किया जाना, भ्रौद्योट्क 
सबर्षो को रोकते व इनका निवटारा करने के आन्तरिक यन्त्र की सफ़्लता के लिये 
प्रथम अनिवाय दणा है। दुर्भाग्य से हमारे देश के श्रम-पयों की विध्वसात्मक नीति 
(720577ए०४७८ 2०१०७) औद्योगिक सधर्पों को रोकने व इनके नि३टाने के विफ्रीत 
कार्य करती है । 
बाह्य यन्त्र (£3४6778] ७०४८५) --सन्‌ १६४७ के श्रौद्योगिक संघर्ष 
अधिनियम के भ्रन्तगंत औद्यागिक भगड़ो के निवटारे के लिये वाह्य यन्त्र वे रूप में 
मुख्य व्यवस्थायें इस प्रकार को गई - () सप्भौता प्रधिकारी (0070| ॥0॥ 
07.6८75)--श्रौद्योगिक कगड़ा उत्पन्र होने को स्थिति में, सर्वेक्रथम भगड़ां एक 
समभौता भ्रधिकारी को सोपा जाता है। समभोता भ्रधिकारी संघर्ष के दोनों पैसों 
को समझौता कराने के लिये एक धरातल पर लाता है। यदि समभौता प्रधिक्ारी 
समभौता कराने मे सफल हो जाता है, तब वह समभोता दोतो दलो को प्रनिवाय॑त" 
मानता पडता है। यदि समझौता अधिकारी समभोता कराने मे प्रसफल रहता है, 
तब वह अपने प्रयत्नों की पूरी रिपोर्ट श्रौर सिफारिश सरकार को देता है। तदू- 
पश्चात्‌ सरकार इस भगड़े को समभौता मण्डल झयवा जाच न्यायालय को भौप 
देती हैं। (॥ समभोता मण्डल (छे0470 04 00॥०।॥४7०॥)---समझौता मण्डल, 
अ्रधिक से भ्रधिक दो माह की अ्रवधि के अ्रन्त तक, दोनों पक्षो मं समझौता कराते के 
लिये प्रयत्व वरता है । इस अवधि मे ०ही समभझोता मण्डल को सफ्लता मिल जाती 
है, तब उसके द्वारा कराया गया समभौता ६ माह अथवा दोनों पक्षों के मानने पर 
अधिक काल के लिये लागू रहता है। भ्रसफलता की दशा में समभौता बोई प्रपने 
कार्य की पूरी रिपोर्ट सरकार को भेज देता है। (॥)) जाँच ध्यायालय (ए०णा ण 
फ्ावणा>) जाँच न्यायालय झौद्योगिक सघपं से सम्बन्धित प्रावश्यक तथ्य एकत्रित 
करके ६ माह के ग्रन्दर ग्रपनी रिपोर्ट सरवार को देता है। (४) प्रौद्योगिक न्यायालय 
(74धक8 770ए॥8।)--औद्योगिक न्यायालय औद्योगिक सपर्ष का फैसला बरते 
का सर्वोच्च प्रधिष्ारी होता है । जब संघर्ष से सम्बन्धित दोनों पक्ष, सरकार से इस 
बात के लिये प्रार्थेना करते है कि उनका भगड़ा निर्णय वे लिये प्रौद्योगिक न्‍्यायातय 
को सौंप दिया जाये, तव सरकार उस भंगडे को औद्योगिक न्यायालय के सुपुर्द कर 
देती है । यदि सरकार स्वेय ही विसी झगड़े को औयोगिक न्यायालय में भेजना 
अधिक उपयुक्त समभती है, तद भी वह उस भगड़े को झौद्योगिक न्‍्यायाय को सौंप 
सकती है । इस न्यायालय का निर्णय भगड़े स सम्पन्पित दातो प्रसो वो माननीय 
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होता है । 

सन्‌ १६५० में भारत सरकार ने औद्योगिक सघर्ष (श्रम अपील न्यायालय) 
प्रधिनियम [|॥305प778] ॥)59765 [850०7 #एएशेथार वक्रणात)) #य] 
पास क्या | इस झ्धिनियम के भन्तगंत अ्पीलय भदालत (#.7०ं४४६ 777णा/क्षे) की 
स्थापना की व्यवस्था की गई है ॥ क्‍म्पोलीय भ्दालत औद्योगिक अदालतों ([760शआाशे 
गशा#०॥०)$) तथा मजदूरी बोडडों (५७०४८ 8८ 2705) के फैसलों पर अ्रपीलें सुनतो 
है। इसके श्रतिरिक्त इस ग्दालत को मजदूरी, बोनस, ग्रच्यूटी मुगतान तथा छठनी 
आादि के विषयों मं भी झपील सुनते का सधिकार है | 

ओआद्योगिक सधर्ष (सश्लोषन एवं मिश्रित प्रावधान) प्धितियम, १६५६ 
[तच्त0४७ाब] 05900९४.. (8७९९ पंग्ादत। उच्ञव 5एटब7००५६  शाएशज्न००5) 
ै०, 956] --इस ग्रधिलियम की मुस्य वाले इस प्रकार हैं--(+) इस एउ्ट में 
५०० झ७ प्रति माह सक पाने वाले समस्त व्यक्ति शअ्मिक' माने गए हैं। तकनीकी 
(प6.फ्रा०॥)) कर्मचारी भर प्रवन्धकर्ता ($0७/८:४६७५) भी इस परिभाषा के 
अनुभार 'श्रप्तिक! हो माने गए हैं ॥ (७) कोई भी पिल-मालिक भ्रप्तिको को २९ दिन 
की पूर्वमुचना दिए बिना, कुछ निदिष्द विपपी, जेंसे--मत्रदूरी पूर्वोपापनिधि (20४० 
366॥॥ पशाठ) मे झघदान ((७॥0४०७७७७), काम के घन्टे झादि, में परिवर्तन 
नही कर सकेगा ॥ (॥)) इस एक्ट के भन्तगंत भौद्योगिक सघर्ष (पुनविचार न्यायालय) 
अधिनियम १६४० [[[पणशशणैता्०० (#कए्नेगाव्पगणण्ण्णे) # न 2950] 
के भाधीन स्थापित अपीलीय भदालत को समाप्त करके तीत भ्रन्य प्रकार की प्रदालतों 
बी स्थापना वी व्यवस्था की गई है -(ञ्न) भ्रम स्पायालय (7,9000 ॥॥ऐएग35)- 
इन न्यायालय को श्रमिकों को हटाने स सम्बन्धित उद्योगपतियों की भाज्ञाओी के 
झोवित्य व भ्रतोचिय के वारे मे निशंय दने तथा हडतालों की वेधानिवतापर 
फेसला देने का भ्रधिकार है। (प्रा) राष्ट्रीय न्यायालय (१०7ण॥ण प्रोफण्याओ$) - 
राय भदालतो के काय-द्ेत्र मे राष्ट्रीय महत्व के अइन ग्रथवा एक से झ्रधिक राज्यों 
से सम्बन्धित प्रश्न भाते है। (इ) श्ौद्योगिक न्‍्याशतय (]9005ध/0 पए/0५७॥905) -- 
इन न्यायालयों का मजदूरी, काम के धणष्ट, बोनस, छटनी द अभिनवीक रण [800॥- 
2/2१॥009) से सम्बन्बित प्रइनो पर निर्णय दते का अधिकार है। (५) भ्रौद्योगिक 
संघर्ष से सम्बंधित दोदो पक्ष एक लिखित सविदा (त९७ #डध्थए'८7१) के द्वारा 
स्वेच्दापूवेंक भपना भगडा मध्यस्थता के लिए सौंप सकते है। इस प्रकार समभौते के 
क्रम से बाहर किया गया सविदा भी दोनो पक्षो पर लागू होगा। 

*.भौद्यागिक झनुश्मासत सहिता (९००१८ ण॑ ]605ध2) शिन्‍्द्रफ्रेग०) -सन_ 
१६५७ में भारतीय भ्रम सम्मेलन की स्पाई समिति (5ए7वगाड एण्रागव€० ण 
वृतवाजा ,बएएएए एएप्रटिाए6) ने एक भोदयौधिक भनुशासन सहिता तैयार को ॥ 
इस संहिता को सन, १६५८ से लागू किया गया है । इस सहिता म॒ उद्योगों के प्रवन्ध 
में श्रमिको के भाग सेने के सिद्धान्त का स्वीकार दिया गया है तथां सामूहिक विदार- 


श्ड४ भारतीय प्र्ंशास्‍्त्र 


विमश एवं समभौते की नीति के प्रचार से, भ्रौद्योगिक सधर्पों के निवटाने पर बल 
डाला गया है । 

उपस्ृहार : - भौद्योगी करण की गति को तीग्रतर बरने के उद्देश्य से तीसरी 
थोजना में योजना झ्ायोग (?]भगग08 (0०४/४:७०॥) ने श्रौद्योगिक सम्वन्धों को 
शातक्तिपृर्ण बनाए रखने के लिए, इन शब्दो मे छुभाव प्रस्तुत किये हैं, “सभी मालिकों 
और श्रमिकों को अ्रनुदासन सहिता के इन्तेत अपने उत्तरदायित्वों को पूरी तरह 
समभना चाहिए। श्रौद्योगिक सम्बन्धों के दिन॑-प्रतिदित के सचालन मे, इस संहिता 
को एक जीवित शवित बनाना है। स्वयसेवी पच निर्णय के सिद्धान्त को भ्रधिक 
से अधिक लागू करने के मार्गों की खोज श्रावत््यक है। यह भी प्रावश्यक है कि 
कारखानो मे कार्य सभितियो को सझक्‍त बनाया जाए जिससे वे श्रम सम्बन्धी विषयों 
के जनतान्त्रिक प्रशासन का सक्रिए भ्रभिकरण बन जाए । सयुकत प्रवन्ध परिषद योजना 
को धीरे-पीरे तए उद्योगो और ग्रोद्योगिक इकांइयो पर लागू करने की प्रावश्यकता 
है जिससे कि वे प्रौद्योगिक व्यवस्था का एक सामान्य प्रज्ञ बन जाए ।” 


२० 
श्रम-कल्शण और सामाजिक सुरक्षा 


(>००प्प छल दवाएं 5009 5९९णा0) 





अम-कत्यारा का भ्रथें--श्रम-क्ल्याप कार्यो का अर्थ थम के सुख, स्वास्थ्य 
एव समृद्धि के लिये उपलब्ध की जाने वाली दशाझों स लगाया जाता है। श्री एम० 
एम० जोशो (४ % 09) के दाब्दों में, *श्रम-क्ल्पाएं के प्र्तगंत अ्रमिक्रों के 
लाभ के लिये उद्योगपतियों द्वारा किये णये प्रयत्नों तथा फ़रेबट्रो एक्ट के प्रस्तर्गत 
काम करने को न्यूनतम दक्ञाप्रों के ग्रादर्श तथा दु्घंटना, बुद्धावस्था, दोमारी स्‍ह्ौर 
बेकारो के लिये पास झियिे गये स्वामाजिक विधान को सम्मिलित किया जाता है ।”* 
अ्रम-कत्माए की एक ध्यापक्ृ, विस्तृत एथ सर्धसान्य परिमाधा थो एच० एस० 
विर्शोल्डो (ध $ ८97).90)) ने इन शब्दों में दो है--'करम-दल्पाएं का प्म्पूर्ण 
क्षेत्र ऐसा है जिसमें स्‍श्लोध्योगिक शमिक में नेराइय को भावना को दूर ढरने के लिये, 
उसे व यक्षितक धौर पारिवारिक विन्ताप्रों से विमुक्त करने के लिये, उसके स्वास्य्य 
को उन्नत करने के लिये, उसे क्‍ग्रा्मामिव्यक्ति का साधन प्रदान करने के लिये, उसे 
दूसरों को ध्पेक्षा प्रागे ददते का क्षेत्र प्रशान करने के लिये तपा उसे जोदन को 
विस्तृत धारणा में सहायता प्रदान दरने के लिये बहुत कुछ क्या था सहता है” 
प्रतः थम-कल्याण के सम्बन्ध में तोव सामान्य निष्कर्ष निकलते हैं--[7) श्रम-वल्याण 
कार्य उद्योगपतियों द्वारा भपने भौदोगिक उत्पादन में वृद्धि करते तया भपनी विद्यमान 
झौद्योगिव व्यवस्था को समुन्नत करने वी दृष्टि से कुछ सुविधाभों के रूप में क्यि 
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अरश्ञणा 


१४६ भारतीय अंध्यास्त्र 


जाते हैं ! (४) इस प्रकार को सुविधायें प्रदाव करने का उद्देदय श्रमिकों के शारीरिक, 
नेतिक, मानसिक, बौद्धिक एबं सामाजिक जीवन को स्वस्थ रूप में विकमित एम 
समुन्नत करना होता है तथा (था| श्रम-कल्याण कार्य केवल उद्योगपतियो तक ही 
सीमित नही होते वरन्‌ ये राष्ट्रीय हित्र मे सरकार एवं भन्य सामाजिक सस्थाप्रो ढारा 
भी किये जा सकते हैं । 
अम-फल्याण कार्यों की ग्रावश्यकता एथे सहत्व (१८९७ शा0 ताएणाशा०० 
णी 7.2००४ ((थ/भ० १४०7०७)-- किठ्ी देश मे दीब्र झ्रौद्योगिक विकास के लिये, 
शअ्रम-कल्यार। का भपना विशेष महत्व है। वस्तुत भोद्योगित विकास के लिये कुशल 
एव कार्यक्षम्य श्रम शक्ति भ्रपेक्षित है भोर थम घवित को स्वस्थ, बुधल एव कार 
क्षम्य बताने के लिये भ्रम-कल्याण कार्यों की भ्रपूवं भ्वश्यक्त/ है। साराशत श्रम- 
कल्याण कार्ये, श्रम-शक्ति को सशक्त बनाकर, भौद्योगिक उत्पादन से झाशतीत वृद्धि 
लाने का झनुपम साथन (२४०४४) हैं । सक्षेप मे, श्रम-केल्याण कार्यों की झावश्यवता 
एगे महत्व इस प्रकार हैं--() श्रम-कल्याण कार्य ग्रोद्योगिक क्षेत्र में स्थाई श्रम-राविति 
का निर्माण करने का भपूर्द भस्त्र है। वास्तव मे प्रौद्योगिक क्षेत्रो मे स्थाई थ्रम-शक्ति 
का उस समय तक निर्माण पभस्म्भव है, जब तक कि श्रमिको को इन क्षेत्रों में भावधित 
करने के लिये विशेष सुविधायें उपलब्ध नही की जाती ॥ बम्वई सूती वस्त्र श्रम जांच 
समिति (छ077989 [806 7.896ण ट्गपृणा३ 0०॥॥7॥%6) के मतानुसार, 
“यह एक सैद्धान्तिक सथ्य है कि प्रत्येक कार्य मे कार्यक्षमता बा उच्च-स्तर पाने की 
केवल उन्ही व्यक्तियों से भ्राशा की जा सकती है जो शारीरिक रूप से स्वस्थ एगै 
मानसिक रूप से ,सव प्रकार की चिन्त/भ्रो से मुक्त हो भ्र्धाद्‌ बेवल उन्ही व्यक्तियों 
से जिन्हे उचित प्रशिक्षण मिला हो, जा उचित मकानो में रहते हो, उचित रूप से 
खाते हो भौर उचित रूप से वस्त्र पद्धिनते हो ४ # (॥) श्रम-वल्थाण कार्य श्रमिकों 
की चेतना (5£00ए०॥/) को प्रभावित करके, भौद्योगिक शातति स्थापित करने में 
सहायक होते हैं। इस कार्यों से श्रमिकों के मन में मालिकों के प्रतिं सहयोग एवं 
उत्तरदायित्व की भावना उत्पन होती है। इस स्थिति में वे भ्रधिक परिश्रम से षाये 
करते हैं जिससे भन्तत उत्पांदकों को अभ्रधिक लाभ प्राप्द होता है। (७) श्रम-कत्यारा 
कार्य श्रमिको की प्रवासी (व8४४0079), हेर-फेर (7070027) एवं ग्तपस्थितता 
(#0४०0)४४$०) की प्रवृत्ति को स्यूगरातिन्यून करके, उनकी कार्यभमता में वृद्धि 
लाते में प्रत्पक्ष रूप से सहायक होते हैं। बम्बई सूती वस्त्र श्रम-जाच समिति 
(8णाफ9३ प्रवत्त/8 क्‍.89०97 ह्े॥ए०४३ (०४०7०४६८) के भगुसार, “जो फुछ भी 
श्रमिकों के काम करते एव जीवन की दह्ात्प्रो को उन्नत दटता है, जो कुछ भी श्रमिरों 
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श्श्फ भारतीय ब्र्थझास्त्र 


द्वारा क्ये गये कार्य, (आ) उद्योगपत्तियो द्वारा किये गये कार्य तथा (इ) श्रमन्सधों 
द्वारा किये गये कार्य । - 

(श्र) केन्द्र एव राज्य सरकारों हारा किए गए अ्रम-कल्याए कार्य --सर्द- 
प्रथम सन्‌ १६३४ के फेक्ट्री एक्ट के द्वारा भारत सरकार ने श्रम कल्याण की व्यवस्था 
वी | सन्‌ १६४८ के फंकट्री के एक्ट के अन्तगत उद्योगपत्तियो को श्पते बारखातों में 
श्रमिकों के लिये कैन्टीन, शिश्ु-गह, भ्राराम-गृह, नहाने धोने और स्वच्छ जल पीने वी 
सुविधाएं तथा उनके लिये श्रारम्भिक सहायता (#7750 470) के सामान श्रादि वी 
व्यवस्था करना अनिवार्य कर दिया गया | इस भ्रधिनियम के अन्तर्गत ५०० श्रथवा 
अधिक श्रमिवों के कारखातो मे, श्रम-कल्याण अधिकारियों (7,89007 'शश्षि6 00- 
०८:४६) वी नियुक्ति की गई। सन्‌ १६४४ मे भारत सरकार मे वोयला-खान श्रम-वल्याण 
कोप (002) (४768 7.80007 ९४८६४: 070) का निर्माण किया । इस समय इस 
कोप को सहायता से २ केन्द्रीय अस्पताल, ६ प्रादेशिक भ्रस्पताल भ्रौर धिद्ु बल्याण 
कैन्द्र, २ दवाखाते और २ दी० बी० के वितनिक (07०) चल रहे हैं। सन्‌ १६६०- 
६१ तक इस कोय की कुल श्राय १ ८१ करोड़ रु० और कुल व्यय १*६० करोड रपये 
हुआ है। सत्‌ १९४६ मे प्रश्रक की खानो के श्रमिको के लाभाये अश्नव-खान श्रम-वल्याण 
कोप (]/।८७ |/॥05 ॥.800 07 ए/८(ध८ 80७४0) का निर्माण क्या गया । इस समय 
कोप की और से करमा (विहार), कालीछेद (आन्प्र प्रदेश) तथा तिसरी (विहार) मे तीन 
प्रादेशिक भ्रस्पताल चलाये जा रहे हैं। सन्‌ १६६०-६१ म इस कोप से आान्ध्र प्रदेश, बिटार 
ओर राजस्थान सरकारो को अभ्रक की खानो के श्रमिकों के वल्याएजवार्यों पर व्यय करने 
के लिये क्रमश ४ लाख ह०, १२२ लाख रु० और ८ ५ लाख रु० दिये गये ॥ वागान 
श्रम अधिनियम, १६५१ (ए(880॥ [.80007 8०६, 957) के प्रस्तगंत बागान के 
मालिको का अपने श्रमिको के लिये मकान, अस्पताल, शिक्षा व मनोरजन वी मुविधायें 
उपलब्ध करती ग्रनिवार्य कर दी गई हैं । केन्द्रीय सरकार के ग्मनतिरिक्त राज्य सरकारों 
मे उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल धोर महाराप्ट्र की सरकारो ने महत्त्वपूर्ण श्रम-कल्याण 
कार्यों की व्यवस्था की है । महाराष्ट्र सरकार ने सन्‌ १६५३ मे श्रम-कल्याण कोष प्रषि- 
नियम ([.80०ए एफ़था४० एण३॥० 8०) पास बरके, एक कल्याण कोप वी स्थापना 
की है $ उत्तर-प्रदेश सरकार ने भी सद्‌ १६५६ मे श्रम-कल्यारा कोप भ्रधिनियम पास करके 
एक श्रम-वल्याण कोप की व्यवस्था की है। प्श्चिमीव गाल में इस समय ३० श्रम-वल्याण 
क्लेन्द्र हैं। इन वैन्द्रो पर भ्रचार, पुस्तकालय, रेडियो, खेल, चिक्रित्मालय, झिपु गृह, माटक 
व फिल्‍मों के प्रदर्शन भ्रादि वी सुदिधायें उपलब्ध वी गई हैं। हगके भ्रतिरिक्त भ्रत्य राज्यों 
में भी श्रम-कल्याण कार्यो के लिये श्रवश्यकत् दम उठाए गये हैं केन्द्र एव राज्य सरकारों 
हार श्रम-कल्यागा कार्यक्रम पर प्रयम और दूसरी योजतावधि मं क्रमश ७ करोड ह० 

और १६ ८१ करोड रु० व्यय किये गये । तीसरी योजना में इस कार्यक्रम पर वेन्द्र 
एवं राज्यो द्वारा ७१ ०८ करोड़ रु० व्यय किए जायेंगे । 

(आय) उद्योगषतियों द्वारा क्‍्ये गये श्म-हल्यारा कार्य-हमारे देश से मिघत- 
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साछिस्े द्वारा श्रम-क्त्याण कार्य किये छाने की प्रयदि भघत्यन्त धीमो रही है। वस्तुतः 
प्रमी तक' प्रविकाँद्य उद्योगपति इस कार्यों म॑ विये जाने वाले व्यय गो एक उबित 
विनियोग सममने की भपेक्षा ब्यर्ण का उत्तरदायित्र समच्च्ते रहे हैं। फिए भी विकिश्न 
उद्योगों म श्रनजच्याण के क्षेत्र म प्रथमतीय कार्य किये गये हैं) पूी दस्च उछोग- 
अम-कस्यारा बाय॑ की दृष्टि से नागपुर के ऐैम्प्रेस मिल्स, देहलों कलाय एण्ड जनरल 
मिल्स, विरला काटन मिल्स (देहची), जयाजो राद शाटन मिल्स (खालियर), वक्घिम 
एवं क्‍लटिक मिल्स (मद्रास), बेगलोर बृलतन काटने एप्ड सिल्क मिल्स तया मदुरा 
मिल्त्र कम्पनी ने प्रधशननोय कार्य किसे हैं। इन सिलों म घिक्ास्सालर्यों, शिक्वु-हों एव 
बंन्‍्टीनों वी समुचित व्यवस्या हैं। (॥) जुट उद्योध-- भारताय जूद मिलस सघ 
(एकथा 706 ला 8५४7८३४०7) ने हजारी बाग, कनकीनाडा, सीरामपुर, 
टोटागइ एवं भद्देश्वर नामक स्थानों प्र ५ श्रम-कल्पाण केन्द्र खोने हैं। इस समय 
देश वी ६७ टूट मि्तों म विकित्मालयों, १३ मिलो मे मातृत्व गहों, ६५ फिल्रों मे 
बन्टीनो, ५३ निलो में शिएु-गृहों, ३२ मित्रों में स्गूलों भौर २२ मि्लों में मनोरजन 
की सुविधाओं की व्यवस्था है। (00) उली वस्च उच्ोग-दस उद्योग को दी न्यू ऐग्ह्टन 
ऊलन मिल्स (घारोवाल), कानपुर ऊसन मिल्स, रेयमरड उन मिल्स धौर महातदमी 
ऊतन मिल्स (वम्बई) में कुशप्त डाबटरों के निरोशर में सुमझ्जित चिकित्सास्तयों, मातृत्व 
गृही एवं धिषुन्गृहों की सुविधायें उपलब्ध हैं ॥ (४) इन्डोलिर्षा थ उच्योप--प्राय १ 
हजार भदवा इससे भधिक श्रमिक बाते सभी गारखातों में चिव्ित्सालयों, शिक्षण सस्थाप्रों 
और बंन्‍्टोनों की व्यवस्था है। श्रम-वल्पाए कार्यों की दृष्टि से जमशेदपुर की टाटा 
प्रापरन एण्ड स्टील कम्पनी ते महेत्वपूर्णे कदम उठाया है । (४) चोनो उद्यौप- प्रधि- 
काश बीती मि्ों म चिक्रित्सालयों, कैस्टीनॉ प्राठ्शालाप्रों एवं मनोरंजन की सुवि- 

धार्ये उपलब्ध हैं 4 (शा) आांगानों में--प्रसम स्‍भौर परिचिमी बंगाल के लगमग सभी 
चाय बागानों में अस्पतालों, इंस्टीलों एवं प्रायमिक स्वूलों कौ व्यवस्था है। प्रधिकाश 

दागानो में मातृत्व एवं चित्रित्सा बी सुविधायें उपलब्ध हैं॥ (५7) झारनों भें.-कौयते 
वो खातों में कोयता धात शम-कल्याण कोप से ४ प्रादेशिक भ्रस्पताल तथा घनवाद में 
एक केल्रीय भत्पताल लाया जा रहा है। कोतार वी सोना खसान-शत्र में श्रसितों के 
लिये ४६ सस्‍्वूल तंदर १३६ मनोरंजन कक्‍रव चल रहे हैं। इसवे सतिरिस्त ऋूमिकों को 
निवास व चिक्त्सा सम्वन्धी भनेक सुविधायें भी प्रदान की जाती हैं। 

(४) धम-सोदनों दारा दिए गए * झम-दत्याए कार्य:--दमारे देश में श्म- 
सथों द्वारा जिए गये श्रम-कल्याए कार्यों की सरया नग्रष्य है। वस्तुत” एपनोी सीमित 
वित्तीय स्थिति के कारता, श्यमिक सथ झपने रूदस्थी के लिये कल्याण मुविधायें उपलब्ध 
इसने में श्रम हैं । फिर भी, इस प्रघ्दन्ध थे अहपादादाद के वस्त्र उद्योग शम-सच 
(छता6 0००४५ ह5४00ं5४०४७) के कार्य विद्येष उत्तेखवीय हैं ॥ यह संघ अपनी 
६०% से ७०% तक भाव श्रम-तत्याघ कार्पों पर ब्यय करता है। इस्र रुप द्वारा २५४ 
सांस्टृविद एवं सामाजिक रेच, ६ मातृत्व-दह दया रे प्रायमिर स्वूल घताए जा रहे 
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हैं। उत्तर प्रदेश मे भारतीय श्रम सघ [छतलड(०0 ०770 [.880ए७) ने विभिन्न 
प्रकार के अम॒ कल्याण कार्यों के लिये ४८ कल्याए-केन्द्र स्थापित बिये हैं। इसके प्रति- 
रिक्त प्रखिल् ,भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (&॥ पातछ ग96० एजाणा एऐंगा- 
87०5) की असम शाखा ने एक सामाजिक कल्याण सस्या (3007 छल ता 
+76) तथा इत्दोर की मित्र मजदुर ग्रूनियत ने एक श्रम कल्याण केन्द्र का भ्रायोजन 
किया है । 
भारत में श्रम कल्यार कार्यो की झ्रसफलता के काररीं (08०७४ ० ॥6 
कथाएं ० [8900 ए०दिल8 #वाथाार5 कघ [80/9) >-भारत से श्रम-कक्‍्ल्याण 
कार्यों की असल्तोषजनक प्रगति के कुछ मुख्य कारण इस त्रकार हैं --[) भारतीय 
मिल मालिको प्रथवा सरकारों द्वारा सयठित किए ग्रर कल्यारा कार्यों से नियोजन एवं 
वैज्ञानिक हष्टिकोर का ध्भाव है ! इसीलिये भतेक वार श्रम-रर्ल्वाण कार्र केवल श्रम- 
सघो के विकास को रोकने भ्यवा श्रमिको के विद्रोह को शात करने की दृष्टि से किए 
गये हैं । (४) भारतीय उद्योगपति श्रम-कल्याण कार्यों के दापित्व को भ्रपने ऊपर एक 
विशेष प्रकार का भार समभते हैं। (१४) श्रमिक वर्ग भी प्रपने श्रात्मसम्मात की भादना 
से प्रेरित होकर, मालिको की इस दान-अवृत्ति को शा की हृष्दि से देखते हैं। (४) 
हमारे देश मे श्रम-कल्याण कार्यों को वैज्ञानिक ढ़ य पर संगठित करने के लिये प्रशि- 
क्षित्‌ कार्यकर्ताओं का प्रभाव है तया (५) देश मे श्रम-कत्याण सम्बन्धी प्रधितियम भी 
अनियोजित एव ग्रवेज्ञानिक ढ ग से पास हुए हैं। यधो नही, सरकार द्वारा श्रम कल्याण 
कार्यों की देख-भाल के लिये गियुयक्त ग्रधिकारी भी झ्रपगे कर्तव्यों एक श्रधिकारों के 
प्रति ग्रधिक जागरूक नही हैं । 
भारत में श्रम कल्याण कार्यों को सफलता के लिये चुझाव (8068०॥0॥5 
#0 6 50९0658 06 [.89000 ७७४४८. ०705 ख4 [7073) --देश में श्रम- 
कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रम को सफलता प्व्वक झागे बढाने के लिये कुछ मुख्य धुाव 
इस श्रकार है---(0) फैक्ट्री भधिनियम, १६४८ (83८०५ 4० ० 928) में 
उल्लिखित श्रम-कल्याण सम्दन्धी घाााप्रो का उद्योगपतियों द्वारा प्रा-्यूरा पालन किया 
जाना चाहिये । (/) विभिन प्रकार के उद्योगो में विभिन्न श्रेशी के कल्याण कार्यों को 
प्राथमिकता दी जानी चाहिये। बागान मे थ्रमिको के लिये निवास-ध्यवस्था खार्नों के 
श्रमिकों को मकान, शिक्षा एवं दवा की सुविधा तथा जिन उद्योगों में स्त्रिया कार्य 
करती हैं, उनसे घातृत्व एवं शिक्ु-एहो की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जानी चाहिय । 
(0) कल्याण कार्यक्रम मे तीक्ष गति से प्रगति लाने के लिये, धप्तियों को क्‍त्याश 
समितियों (१/शक्ि० 0०७7006८७) म अधिकाधिक भाग तैने का अवसर देना 
चाहिये । () श्रम कल्याण अधिकारियों (3607 ७४०४ 0/228) को श्रपते 
अ्रधिकारों एवं कत्तं व्यो के प्रति अधिक ज॑ग्रहक रहने की भावश्यकृता हैं) इंतकों 
श्रमिकों के कल्यारा मे वास्तविक रुचि एव उत्साह दिखाना चाहिये । (४) कोयला एव 
अश्रक खातों के श्रम-वल्याण कोर्षों में अधिकाधिक वित्त जुटाने वी माउश्यकता हैं | 
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खतरे उन पर कभी मो प्राक्रमणा कर सकते हैं !”# सामान्य रुप से सामाजिक सुरक्षा 
की योजन! में इनः आपत्तियों को सम्मिलित किया जाता है--(0) वीमारी के समय 
चिकित्सा ' का प्रदन्‍्ध, (४) काम करने को अवधि मे चोट लग जाओे की स्थिति में 
चिकित्मो का ' प्रवन्य एवं दृव्य लाभ (0350 8०0८3), (॥/) बीमारी के समय 
द्रव्य लाभ) “[५) वच्चा पैदा होते से पूर्व तक बच्चा पैदा होते के पश्चात्‌ चिकित्सा 
एव द्रव्य लाभ, (९) श्रपगत्ा दे समय पेंशन, (४) वृद्धावस्था पैर्यन, (५॥)) दाह- 
सस्कार का व्यय, (४०) उत्तरजीवियों ($एश४०४७) की पेन्शन, (४) बेकारी 
हितलाभ तथा 0 परिवार के प्रत्येक बच्चे के लिये द्रव्य हितलाभ जिससे कि बच्चों 
का उचित ढंग से लालन-पालन किया जा सके । इस प्रकार स्पष्ट है कि सामाजिक 
सुरक्षा एक बिस्तृत एवं समग्र इष्टिकोए! है जो चोट या बीमारी को रोकने, आय का 
समान वितरण करने तथा प्रत्येक प्रकार की झवश्यकता से स्वतत्रता दिलाने में सहा- 
यक होता है $ न्‍ 

भारत में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रा ($००ंब्री 86८ण४४७ श०ह्ृपकषए0० 
गए [749) :--हमारे देश में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम का प्रारम्भ सब १६२३ 
के श्रमिक क्षतिपूर्ति भ्रधितियम (शैणाॉफ्राश१8 (00फएव्यथणा ४०) पास 
होने के साथ हुआ्मा | स्वतन्त्र भारत के सविधान मे, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने 
के श्रादर्शों को राज्य द्वारा क्रियान्वित किये जाने के उत्तरदापित्वु का उल्लेस इन 
शब्दों में किया गयां है, “राज्य नागरिको को सुरक्षा एवं सरक्षण प्रदान करवे एक 
ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्व करेगा, जिसमें सामाजिक, श्रापिक 
एवं राजनैतिक न्याय के द्वारा राष्ट्रीय जीवन कीं सभी सस्थाग्रों में सुधार होगा। 
विशेष रूप से राज्य की यह नीति होगी कि सभी नागरिक को, ह्वियों भौर पुरुषों 
को समान रूप से जीवन-निंवह के उचित साधन पाने का भ्रधिकार होगा, कि समाज 
के भौतिक सांधवों के स्वाम्रित्त ग्रौर नियस्त्रण का इस प्रकार विवरण होगा क्ि 
अ्रधिक से भ्रधिक सामात्य कल्याण सम्भव हो सके, कि प्रायिक व्यवस्था इस प्रकार 
क्रियान्वित की जायेगी कि सामान्य-हित में सम्पत्ति भौर उत्पादन के साधनों का 
क्रेन्द्रीयकरण न हो; कि राज्य अपनी प्रायिक क्षमता और विकास की सीमाओं के 
भीतर बेकारी, बुढापा, बीमारी, अ्रपगता और वाछनीय भ्रभाव की अन्य स्थितियों में 
प्रभावपूर्ण व्यवस्था करेगा।” वस्तुत देश में सामाजिक सुरक्षा का विकास सन्‌ 
१६४८ मे कर्मेचारी राज्य वीमा भ्रधिनियम (80ए09८८४ 83876 705079706 है ४) 
पास होने के साथ हुआ । इसके अतिरिक्त सबु १६४८ मे कोयले वी खातों वा 
प्राविडेन्ट फण्ड भोर बोनस योजना झ्धिनियम (0००) )शाव८३ ?7ए॥4द्या। क्ा0 
था छ0॥08 500व7९३ ०६४) तथा सन्‌ १६४२ मे कर्मचारी प्राविडेन्ट फण्ड एक्ट 
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(छा09१096९3 ए7०४४6८७॥ एछ७0 ०४) पास हुए । सन्‌ १६५४ के प्ौद्योगिक 
सपर्षे (सशोवन) अधिनियम [[760७डा/9 उछ09०8 (है पाल्अतणर्घा) ०] को 
भी सामाजिक सुरक्षा की दिश्या मे एक महत्वपूर्ण कदम साना जा सकता है। इन 
प्रधिनियरमों का सक्षिप्त विवरण एवं प्रगति का उल्देख निम्नलिखित है-- 

(श्र) भ्रनिक क्षतिपूर्ति श्रथिनिय्म (४०४ाए८॥$ (०७एश७5४७०४ #०)- 
यह भधिनियम सर्वप्रथम सन्‌ १६२३ मे पास हुआ । तब से दस प्रधितियम में पनेक 
बार सशौधत किये गये हैं। इस भ्रधिनियम वे भन्तर्गत भ्रौद्योगिक प्रक्षियाप्रो से उत्पन्न 
होने वाली दु्घेटनाग्रों के फलस्वरूप श्रमिकी को उदकी स्थाई पधथवा प्रस्थाई ध्रपगता 
की स्थिति में भ्रथवा उनकी मुत्यु हो जाने पर उनके पदाश्षितो को क्षतिपूर्ति के रूप 
मे, आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है। यह धधिनियम उन सभी श्रमिकों पर 
लागू होता है जिनया रोजगार भाकस्मिक मही है और जिसका माप्तिक पारिश्रसिक 
१४०० २ु० से अधिक नहीं है । श्रमिको को मिलने याल्ी दातिपूर्ति की रकम, श्रमिक 
की प्रौसत मासिक मजदूरी तथा भश्ौद्योगिक दुर्घटना के फ़लस्व॒रुप उत्पन्न चोट की 
प्रकृति के भ्रनुसार निर्धारित होती है। दुघंटना के फलस्वरुप श्रमिकों फी मृप्यु हो 
जाने पर उनके प्राश्नितों को ५०० र० से लेकर ४,५०० द०-तक क्षातिपूर्ति मिलती 
है । ५०० %० को क्षतिपूति १० ६० सासिक से कम पाते वाले श्रमिकी के लिये धौर 
४,५०० २० की क्षतिपू्ति ३२०० रु० मासिक से भ्रधिक पाने वाले श्रमिको के लिये 
है। श्रौद्योगिक दुर्घटना के फलस्वरूप उत्पन स्थाई पूर्ण भ्रपयता की स्थिति मे क्षति- 
पूर्ति बी दर ७०० रु० से लेकर ६,३०० २० तक है तया अस्थाई प्रपपता की स्थिति 
मे क्षतिपू्ति की श्रधिकतम दर ३० रु० है। श्रमिकों की मृत्यु हो जाने पर उनकी 
क्षत्रिपृति की रकम उनके पराथ्ितों को दी जाती है ।॥ क्षतिपू्ति करने का एकमात्र 
दाप्रित्व उद्योगपतियो पर रक्‍्खा गया है॥ सन्‌ १&४८ मे कर्मचारी राज्य बीमा 
प्रपिनियम (57ए7900 /०५४ 80306 78002॥०6 /८() पास हाने से क्षतिपूति भ्रधि- 
नियम पर वहुत्‌ प्रभाव ५ है। प्रव जित स्थावो में राज्य कर्म गरारी श्रीमा श्रधितियम 
को लागू किया गया है, उन क्षेत्रों से क्षतिपूर्ति श्रधिनियम को हटा दिया गया हैं। 

(हा) सावृत्व हितलाम प्रधिनिषम (१४०६८०८४:४४ छ०ए०१५ 6०१४) - हमारे 
देदा भे मातृत्व हित्तलाभ सम्बन्धी कोई बेन्द्रीय प्रधिनियम पंस नो किया गया है । 
सन्‌ १६२६ भे महाराष्ट्र सरवार ने सर्वप्रथम मातृत्व हितलाभ भधिनियम पास किया । 
तद॒परचातु सत्‌ १६३० मे मध्यप्रदेश, सन्‌ १६३४ मे सद्राठ, सन्‌ १६३८ मे उत्तर प्रदश, 
सन्‌ १६२६ मे बंगाल, सन्‌ १&४३ से पजाब, सन्‌ १६४४ मे बिहार, सन १६५२ 
मरे क्रेरल घोर सन्‌ १६४३ में उड़ीसा व राजस्थान राज्प सरकारों ने प्रपने राज्यों मे 
मातृत्व हितलाम अधिनिषम्र पाप्त किये | केन्दीय सरवार ने सन्‌ १६४१ में खानों मे 
काम करने वाली स्त्रियों के लिये मातृत्व हितलाभ का कैन्द्रीय भधिनियम पास किया । 
इसके परचात्‌ सत्‌ १६४८ में कमंचारी राज्य वीमा भधिनियम पास वरके भी केन्द्रीय 
सरझार ने मातृत्व हितलाम प्रदात करते की केन््रीय व्यवस्था की है। ये भ्रधिनियम 
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कुछ राज्यों म सभी नियन्त्रित उद्योगो भे लागू होते हैं भौर कुछ राज्यो मे केवल गैर- 
मोममी कारबातो मे ही लागू दोते हैं। कंन्द्रीय मातृत्व हितलाम झधितियम सातो में 
काम करने वाली स्त्रियों पर भ्रौर श्रासम व केरल के मातृत्व हिंतलाम प्रप्रितियम 
बागानों मे काम करने वालो स्तियो पर लागू होते हैं। हितलाभ मिलने की प्वधि 
मध्यप्रदेश, केरल, भ्रसम झौर पश्चिमी बगाल में १२ सप्ताह, श्रान्प्रप्रदेश, मद्रास 
भ्रौर उडीसा में ७ सप्ताह, पजाब में १२ सप्ताह तथा प्रन्य दूसरे राज्यों में बच्चा 
होते के ४ सप्ताह पूर्व श्र ४ सप्ताह बाद तक रक्‍्खी गई है। कर्मचारी राज्य बीमा 
तियम में यह श्रवधि १३२ सप्ताह है। प्राय सभी प्रदेशों में इन श्रधिनियमों के अ्रन्त- 
गंत नि झुहक चिकित्सा सुविधाझो, शिश्यु-्गयहों एवं अ्रतिरिक्त भ्रवकाश के घन्‍्टो की 
व्यवस्था की गई है। हितलाभ की रकम विभिन्न राज्यो म ८ प्राने प्रतिदिन से लेकर 
१३ भ्राने प्रति दिन तक है। लगभग सभी प्रदेशों के श्रषितियमों मे स्त्री श्रमिकों को 
मातुत्व के समय काम से हटा दिए जाने के विरूद्ध सुरक्षा प्रदान वी गई है। सभी 
राज्यों से मातृत्र हित लाभ प्रदात करने का सम्पूर्स उत्तरदायित्व मालिकों पर रबखा 
गया हूँ । कमंचारी राज्य बीमा अधिनियम मे यह दायित्व सामाजिक बीमे के सिद्धाता- 
मुसार श्रमिक, मालिक प्रौर सरकार तीनो पक्षों में बॉँट दिया गया हूँ । 
(६) फर्मंचारी राज्य बीमा प्रधिनिषम (50.॥0)068 888 ह5ण 806 
2०) -- यह अधिनियम केन्द्रीय सरकार द्वारा सन्‌ १६४८ में प्रास किया गया। 
यह अधिनियम जम्मू झौर काइ्मीर को छोडकर समस्त भारत को उत सभो गेर- 
मौसमी फेक्ट्रियों पर लागू होता है जितमे २० या इससे भ्रविक व्यक्ति काम करते हैं 
और जिनम॑ शक्ति का प्रयोग होता है । इसके अन्तर्गत वे सभी कर्मचारी भ्रा जाते हैं 
जिनको सीधे तरीके भर्ती किया गया हो या ठेकैदार के द्वारा फैसट्री के किसी काम 
पर लगाया गया हो, परन्तु उनका मासिक पारिश्रमिक ४०० ₹० से प्रधिक नही 
होना चाहिए । इस अधिनियम मे प्रस्तावित सुविधाओं मे बीमारी हितलाभ, प्रसूति 
द्तिलाभ, भ्रपगता हितलाभ तथा पराश्षितों को हितलाभ एवं दवा की सुविधा को 
सम्मिलित किया गया है। इन प्रस्तावित सुविधामो को मुख्यत मालिकीं व श्रमिको 
के चन्दी (८०४७७५७७०॥$) से प्रदान किया जाता है ६ राज्य सरकार्रों का दापित्व 
चिकित्सा व्यय को उठाना तथा चिकित्सा प्रदान करते की आवश्यक सुविधायें उपलब्ध 
करना है। श्रमिकों के चन्दे की दर कुल मजदूरी का २ से २३ प्रतिशत तक रबखी 
गई है | मालिकों का चन्दा कमचारियों क हिस्से का दुगना होता है। सब्‌ १६६० के 
अन्त तक कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत ११२ भौध्योगिक केन्द्र झाते थे 
भर इसका लाभ १५७६८ लाख कर्मचारियों को प्राप्त था। सव्‌ १६६४१ के श्रन्तगंत 
इस योजना को (१ ब्न्य श्रौदोगिक केसे मै लागू किया गया / जतवरटी सर १8६२ 
के अन्त तक इस योजना मे १७१६ लाख श्रमिक सम्मिलित किएजा छुके हैं। 
तौमरी योजनावधि मे ५०० या इससे अ्रधिक प्रौद्यागिक कमचारी वाले सभी वेन्दरों मे 
कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू को जाएगी। इसके फलस्वरूप कुल मिलाकर 
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लम्भग ३० लाख श्रमिक इस योजता के अन्तर्गत झा जायेंगे । 
(६) कोयला छान प्रोविडेप्ट फष्ड झोौर बोतत योजना भधिनिपण, १६४८ 
((०ग कमा शाण्शवैल्या। फिएए0 आए॑ 8005 इलाहंग्रढ सैल, | 948) --यह 
अधिनियम झसम, रोवा तालचर, कारिया, प्रान्ध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार तथा 
पश्चिमी बगाल के कुछ क्षेत्रों मे लागू होता है । यहँ भ्धिनियम उन धमिकों पर लागू 
नही होता जिनकी मौलिक मजद्री (535० ५४०६८३४) ३०० रु० मासिक से श्धिक 
है । इस फण्ड म मालिकी और श्रमिकों का चन्दा बराबर होता है | चन्दे की दर १० 
रुपये महावार से कम पान वाले श्रणिकों से १० भाने प्रतिम/स तथा १४० रु० महा- 
वार से भ्रधिक पाते वाले श्रमिकों से उतकी बेसिक मजदूरों का ३७ वा भाग रक्‍्सा 
गया है ॥ इस फ्ण्ड की पूरी रकम श्रमव को नौकरी से स्था रूप से रिटायर होने पर 
मिलती है। कोयले उद्याग मे ४० वर्ष की झ्रायु द्ोने पर भ्रयवा स्थाई श्रौर पूर्ण 
अपगता के कारण रिटायर होते पर भी श्रमिक को फण्ड की पूरी रकम मिल सकती 
है। यदि कोई अरिक ४७ यद की भ्रायु पूरे होने से पुर्द ही विदेश भे स्थाई सप रे 
जाकर बस णाता है भषवा किसी ऐसे उद्योग मे चला जाता है जिसमे मह योजना 
नहीं चल रही है तब वहा ६ वर्ष काम करने के बाद फण्ड कौ पूरी रकम ले सकता 
है। यदि श्रमिक को फण्ड का सदस्य हुए ३ वर्ष पूरे न हुए हो गौर वह फण्ड की 
रकम लेना चाहता है, तब उसे मालिक के भाग का ३/४ प्रौर उस पर ब्याज की 
श्कम नहीं भिलेगी ॥ यदि तीन वर्ष पूरे हो चुके हैं, परन्तु ५ वर्ष पूरे नहीं हुए हैं 
तब श्रमिक को मालिक बे चल्दे का ३ भाग भौर उस पर रप|ज की रकम नही मिश्गी 
यदि ५ वर्ष पूरे हो चुके हो परन्तु १० वर्ष पूरे नहीं हुए हो तब श्रमिक को मालिक 
के चन्दे का भाग भौर उस पर ब्याज की रकम नहीं मिलेगी | यदि १० वर्ष पूरे 
हो गए हैं परन्तु १५ बर्ष पूरे नही हुए हैं, तब श्रमिक को गालिक के धन्‍्दे का १४५ 
अ्तिशत झौर उस्त पर ब्याज की रकम नही मिलेगी ! १५ वर्ष पूरे हो जाने पर श्रमिक 
को मलिक के चत्दे का पूरा भाग प्रौर उस पर ब्याज की पूरी रकम सित्रेगी | इस 
भोजवा का प्रशासन कोयला खाते प्रोविडेन्ट फ़रण्ड कमिश्नर के हाथ भे । इप्तका 


केन्द्रीय दफ्तर घनवाद में है 
(ज) कर्मचारी प्रोविडेण्ट फ्ड भ्रधिनियम, १६५२ [209076४3 0700- 


6शा। ४०86 6०६ ० 952) - प्रारम्भ में यह भधितियम सीमेट, सिगरेट, 
ह जिनियरिंग, आयरन और स्टील, कागज और वस्त्र उद्योगी मे लागू किया गया था । 
परन्तु इस समय यह झधिनियम ५८ उद्योगो पर लायू है। यह भातियम उत कार- 
स्वानो मे लागू द्ोता है जो हे दर्ष से चालू हैं श्रौर जिनमे २० या इससे भ्रधिक श्रमिक 
कार्य करते हैं ।॥ जो श्रमिक ३ वर्ष तक लगात र कायम कर छुकते हैं भर जिनकी 
मासिक मजदूरों ५०० रुपये से अधिक नहों है, वे सब इस योजना के अन्तर्येत सम्मि- 
लित किए जाते हैं। इस फण्ड म कर्मचारियों से उतको बेसिक मजदूरों झौर महगाई 
भत्ता का ६४५ पतिशत चन्दे के रूप में लिया जाता है ॥ मालिकों को भी इतनी ही 
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रकम चन्दे के रूप मे देती होती है । नवम्बर सद्‌ १६६० के भ्रत्त मे ८ हजार भौदौ- 
गिक सत्तातों में प्रोविडल्ट फण्ड थे जिनमे २८ लाख व्यक्ति चन्दा देते बाले ये 
फण्डो में बुल जमा की रकम २५० ३५ करोड रुपये थी । इस फण्ड को पूरो रकम 
भ्रभिको को ५५ वर्ष की झायु के वाद रिठायरमेट को स्थिति में मिलती है। स्थाई 
या भस्थाई भसमर्थंता भयवां शारीरिक एव मानस्तिक भ्समर्थता के कारण रिटायर 
होने पर भी श्रमिक को फण्ड की पूरी रकम मिलती है। यदि कोई सदस्य श्रमिक 
विदेश मे स्थाई रुप से बस जाता है भ्रथवा एक उद्योग को छोडवर किसी दूसरे ऐसे 
उद्योग में चला जाता है जहाँ इस प्रकार की योजना लागू नही है, तव उस उद्योग से 
१ वर्ष नोकरी करने के वाद श्रमिक फण्ड की पूरी रकम लेने का भ्रधिकारी हो जाता 
है। यदि श्रमिक ५ वर्ष नोकरी करने के पश्चात फण्ड बी रकम लेना चाहता है, तब 
उसे मालिक के धम्दे का > भोर उस पर ब्याज को रवम नही मिलेगी । १० वर्ष 
नौकरी करने के बाद श्रमिक मालिक के चन्दे वे ६० प्रतिशत भाग वा प्रध्िकारी हो 
सकेगा, १५ वर्ष नौवरी करने + बाद श्रमिक मालिक के ७४ प्रतिशत चन्दे का तथा 
२० वर्ष नौकरी करते के बाद मालिक के १०० प्रतिशत चन्दे का भधिकारी हो 
सदेगा । नरमंचारी की मृत्यु हो जाने पर फण्ड की समस्त रकम उसके द्वारा प्रस्तावित 
व्यक्ति घथवा उसके कानूनों हकदार को मिल सकेगी । ३१ भई १६६१ से इस भरषि- 
तियम का स्टार्च उद्योग मे, ३० जून, १६६१ से हाटल रेस्ट्रॉं, पंद्रोलियम भगवा प्राकृ- 
तिक ग्रेसों के सस्थानो मे तथा ३३ भ्रगस्त १६६१ से इस भधिनियम को धमडा तथा 
चमड़े वे बते माल वाले सस्यानों में लागू कर दिया गया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 
में कर्म चारी प्रोविडेन्ट फण्ड योजना का और अधिक विस्तार क्या जायया | 

सौतरी पंचवर्धीय योज>॥] तथा श्रम रल्पाण व सुरक्षा. विगत १० वर्षों 
में पहली व दूसरी योजता के भनिवाय भ गे के रूप मे समाज कल्याण कार्यक्रमों पा 
जो विकास हुप्ता है उसका महत्व पहले से भारम्भ हुई सेवाशों भषवा भव तब 
प्रयुवत सभी साधनों की भ्रपेक्षा कही भ्रधिक है।इन कार्यक्रमों मे जतता के पीडित 
बर्गों के सम्बन्ध में समाज पी चिन्ता सूचित होती है भौर इन कार्यों मे राष्ट्रीय 
विकास के एक महत्वपूर्ण भ्रग पर बल दिया जाता है। खजनात्मक सामाजिक 
सेवा के क्षेत्र में स्वयंसेवी कार्यकर्क्तओं, विशेषकर स्त्रियों को लाते से स्वयं समाज 
ही उन्नत एवं बलशाली बनता है। वस्तुत कल्याए सेवाप्नो के विकास में भव एक 
ऐसा सोपान भा गया है जब उपलक्ष साधनों का पृूवष्रिक्षाकृत भ्च्छा उपयोग बिया 
जा सकता है तथा सेवाओ को भी अधिक उप्नत बनाया जा सकता है। भरत यह 
आवश्यक है कि केन्द्रीय एव प्रादेशिक स्तरों पर काम करने वाली विभिन्न सरवारी 
सस्थायें परस्पर पग्रधिव सहयोग से कार्य करें। प्रथम भौर द्वितीय योजनाप्रों मे 
श्रम-वल्याण कार्यक्रम पर फ़मश ७ करोड़ र० भौर १६८१ करोड २० ब्यय किये 
गये थे ॥ तीसरी योजना के भनन्‍्तर्गंत इस नार्यक्रम पर ७६०८ करोड़ छ० व्यय 
करने का प्रावधान रकसा गया है। तीसरी योजता की पवधि में श्रम-शिक्षा गो 
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व्यापक स्तर पर फैलाने की व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम को विविध बनाते 
और इसे चलाने में श्रमिको के प्रतिनिधियों का पूरा सहयोग प्राप्त करते का आयोजन 
है | अब तक केवल सबित उद्यागों के श्रमिको को ही सामाजिक सुरक्षा के हृष्टिन 
कोण से लाभ पहुँचा है । तीसरी योजना मे विशेष रूप से विकलाग व्यक्ति, काम के 
अयोग्य वृद्ध व्यवित, जिनकी झ्राय का कोई उपयुक्त साधन नहीं ?, को सुरक्षा- 
साधन जुटाने पर अधिक बल दिया गया है | इस योजना में स्वयसेदी और घर्मा्ष 
सस्थाओ, नगरपालिकाओो, पचायतो प्रौर पचायत समितियों को स्थानीय समुदायों वी 
सहायता से भ्पती कार्यवाहियाँ चलाने योग्य धनाने और उन्हे सहायता देने के लिये एक 
राहायता कोष स्थापित करने का सुभाव रक्खा गया है। योजनावधि में श्रमिको के 
काम करने की स्थिति सुरक्षा व कल्याण सम्यन्धी जो कानूनी ब्यवस्थायें हैं, उनको 
और श्रच्छे ढग से कार्यान्वित करने के लिये श्रावध्यक्त कदम उठाये जायेंगे। इस 
सम्बन्ध मे आयोजन का लक्ष्य काम करने की व्यवस्था भौर दक्षता सुधारने मे केन्द्रीय 
श्रम सस्थान और क्षेत्रीय श्रम सस्थानों को विशेष योग दैना है। कारखानों में 
दुर्घटतायें कम करने के लिये आवश्यक कदम के रूप मे एक' स्थाई सलाहकार समिति 
की नियुवित की जायभो । योजनाकाल में कोयला झौौर प्रश्रक श्रम-कल्याण कोपो, 
की तरह मेगनीज श्रौर कच्चा लोहा खाद उद्योगों के श्रमिकों के लिये भो कल्याण 
कोषों की स्थापना की जायगो | सहकारी ऋण झौर उपभोक्‍ता समितियों के कार्यों 
तथा सहकारिता के सिद्धान्त पर झ्राधारित भन्‍्य कार्यवाहियों में श्रम-सघो एवं स्वय- 
सेवी सस्थाझो को भोर झधिक रुचि लेने के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा। श्रमिकों 
के भ्रावास श्रोर मनोरन्‍्जत पर झौर अधिक ध्यान दिया जायगा॥ कृषि स्‍्ौर भ्रसग- 
उित उद्योगों मे काम करने वाले श्रमिवों को समस्याग्रो पर विशेष ध्यान दिया 
जायगा। श्रम-अ्नुसन्धान का समच्वय करने के लिये एक छोटी केन्द्रीय समिति की 
नियुक्ति को जायगी तथा सरकारो क्षेत्र के बाहर श्रम सम्बन्धी विषयो पर प्रनुसन्धान 
करते वाली सस््थाओों को ग्रनेक प्रकार से सुविधायें प्रदान की +वाए गी। ; 


भारत से श्रम-विधान 

(,89007 7.0एछाबाणा उ8 वग्ञता॥) 

प्रावकथयन “--क्सी देश मे श्रौद्योपिक विकास की गति एवं दिश्ञा को 
निर्धारित करने में वहा के श्रम विधान का महत्वपूर्णा भाग होता है / व्यावहारिक रूप 
में श्रम-विधात का सम्बन्ध श्रमिकों व मालिकों के पारस्परिक सम्बन्धो को नियमित 
करने तथा उद्योग के लाभो को वितरित करने से होता है। वस्तुत श्रम विधानों 
का मूलभाव उत्पादन के दो महत्वपूर्ण साधनों के बीच सुहृढ एवं सौहादंपूर्ण सम्बन्धो 
को विकसित करना है जिससे कि उपलब्ध साधनों का देश के अधिकतम बल्याण 
में शोषण एवं विनियोग किया जा सके । श्रम विधानों का महत्व उनके प्रभावोत्पादक 
ढंग से लागू करने मे ग्रन्तनिहित है। थ्रो ए० जो० गिलो (#. 6 0०७) के 


+ 
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शब्दों में “श्रमिक वर्ग के लिये प्रदान को गई सुरक्षा की मात्रा श्रम विषानों को 
सह्या पर निर्भर नहीं करती बरन्‌ ऐसे विवानों के प्रभावपूर्णा ढंग से लागू होने 
पर तथा उनके उचित प्रशासन पर निर्भर करती है।” 

भारत में श्रप विधान का सक्षिप्त इतिहास :--हमारे देश मे प्रथम महायुद् 
से पूर्व श्रम-विधान की स्थिति भ्रस्त-व्यस्त एवं श्रनियोजित थी। सब १८६६ में 
श्रमिको का सविदा वी छा्तों को भग करने का अ्रधिनियम तथा सच १६६० में 
मालिक व श्रमिक (विवाद) प्रधितियम पास हुये । सभ १६८१ झ्ौर सन्‌ १६०१ 
मे कारखानो तथा स़ानो मे काम करने वाले श्रमिकों के काम के घप्टो को नियत्रित 
करने से सम्बन्धित अ्रधिनियम वास हुये । प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ सन्‌ १६२३ में 
खान अ्रधिनियम शौर श्रमिक क्षतिपूर्ति भ्रधितियम पास हुये । सन्‌ १९२६ में भारतीय 
श्रमिक सघ भधिनियम भर सन्‌ १६२६ मे ट्रेंड डिस्प्यूट्ूस एक्ट पास हुये। सन्‌ 
१६ ६ मे मजदूरी मुगतान भ्रधिनियम पास॒ विया गया। सन्‌ १६४२ में भारत 
सरकार ने प्रथम त्रिदलीय श्रम-सम्मेलत प्रायोजित किया जिसमे प्रादेशिक घरकारों 
मालिको एब श्रमिकों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए । इस सम्मेलन में एक स्पाई श्वम- 
खगठन बना जिसके तीन उद्देश्य रकख्ले गये *-- [7) श्रम विधान में एकरूपता 
लाना, (४) भ्रौद्योगिक सघर्षों को निवटाने को पद्धति निर्धारित करना म्था (7) 
समस्त देश को प्रभावित करने वाले औद्योगिक हिंत के विधयों पर विधार-विमर्श 
करता । स्पतस्तता श्रोष्ति के बाद वेन्द्रीय एज प्रादेशिक सरवारों ने श्रमिकों की 
सुरक्षा "थ कल्याण को घ्याने मे रखते हुये श्रनेक श्रम विधान प्रास किये हैं जिनमे 
से मुख्य-मुख्य भ्रधितियम इस श्रकार हैं --() फैक्ट्री भ्रधिनियम १६४८, (॥) 
कोयला खाने श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, १९४३७, (70) भश्वक खान श्रमिक 
कल्याएं। निधि एक्ट, १६९४६, (१५) उत्तरप्रदेश चीनी एथ शक्ति चासित मदंसार 
उद्योग श्रम-कल्याण एथ विकास निधि एक्ट, १६५०, (५) बम्बई श्रसिक कल्याण 
कोप एवट, १६५३, (श) उत्तरप्रदेश श्रमिक कल्याण कोष एक्ट, १६५६, (शा) 
न्यूनतम मजदूरी एक्ट, १६४८, (५शा) कर्मचारी राज्य बीमा प्रधिनियम, १६४८, 
(४) कोयला खान ओविडेस्ट फष्ड तथा बोनस योजना एक्ट, १६४२, (») 
आद्योगिक विवाद (भपील भ्रधिकरण) एक्ट, १६५२, (»7) वागानअमिक एक्ट, 
१६४१, (5४) कर्मचारी प्रोविडेण्ट फ़ण्ड ऐक्ट, १६५२, (४7) भारतीय खान 
अधिनियम, १६५२, तथा (20५) रोजगार दफ्तर अधिनियम १६५६ भादि। 

(१) फैबड्टी प्रधनियम १६४८--इस एक्ट की उल्लेखनीय वारतें इस प्रकार 
हैं -(३) क्षेत्र--पह भ्रधिनियम उत समस्त कारखानो पर लागू होता है जहा १० या 
अधिक श्रमिक कार्य करते हैं तथा शक्ति (5७७7० ?०झृष्ट) का प्रयाग होता है 
अथवा जित कारखानों में शक्ति का अयाग नहीं होता परन्तु २० या भ्रधिक श्रमिक 
«कार्य करते हैं। इसके भ्रतिरिक्त राज्य सरकारो को यह भ्रधिकार दे दिया गया है विः 
वे इस अधिनियम को श्रमिकों को सस्या वे शक्ति के प्रयोग का बिना ध्यान किये ही 
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किसी भी कारखाने पर लागू कर सकती हैं। यह घधिनियम कुदोर उद्योगो पर लागू 
सही किया जा सकता। (7४) क्मम-हल्याए प्रावधान---इस भ्रधिनियम्र मे श्रमिकों 
के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के दिपय में व्यापक व्यवस्थायें की गई हैं। श्रमिकों 
के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिये कारखाने में सफाई, गन्दगी को बाहर फ्रेंकने, साफ 
हवा झन्दर आने, तापमान, धूल झौर दूषित गैस कारखानों परे बाहर विकालते, 
भ्रधिक भीड से बचाव, प्रकाश, पीने के पाती, पीकदान, शौचालय, मूत्रातय, प्राथमिक 
चिक्त्सा झादि के विषय म॑ विस्तृत व्यवस्था वी गई है। भधिनियम मे प्रत्येक 
श्रमिक के लिये ५०० घन फीट स्थान निश्वित किया गया है। जिन कारणानों में 
२५० से भधिक श्रमिक काम करते हो वहां ग्रीष्मकाल में पानी को ठण्डा करने की 
व्यवस्था को गई है । ५०० से श्रधिक श्रमिकों ,वाले कारखानों मे एम्बूलेन्स रखना 
घनिवा्य कर दिया गया है । श्रमिकों की सुरक्षा की दृष्टि से मशीनों के चारो भोर 
तार लगाने, चलती हुई मशीनो को देखभाल करने ठथा जहरीली गंसो से बचाव 
करने के लिये भधिनिभम भे स्पष्ट उल्लेख किया गया है। श्रमिको के कल्याण सम्बन्धी 
आवधान म इन बातो का सम्मिलित किया गया है---(प) उपयुवत एवं पर्याप्त घुलाई 
सुविषायें, /पा) २५० या भविक श्रमिको थाले कारसानो मे कंस्टीन की व्यवस्था, 
(६) ५० यथा भ्रधिक स्त्री श्रमिकों वाले कारखानों मे बाल-गृहो ((८०्णा८४$) को 
ध्यवस्था, (६) १५० या प्रिक श्रमिकों वाले कारखानों मे विश्वाम-गृह्‌ भौर जलपान- 
गृह की व्यवस्था तथा (उ) ५०० या प्नधिक श्रमिकों वाले कारखानों मे श्रमन्‍कल्याण 
प्रधिकारियो (.200ण० २/९शशि८ 080८३) की नियुक्ति भादि | (॥0) रोशगार- 
झंधिनियम में १४ वर्ष से कम भायु के बच्चों को कारखातों में लगाने पर रोक लगा 
दी गई है । ७ बजे साय से लेकर्‌ प्रात. ६ बजे तक के समय मे स्त्री एव वाल-श्रनिको 
को काम पर लगाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। (7४) काम के घण्टे--एक्ट से 
व्यस्को के लिये काम के घण्टे प्रति सप्ताह ४ तया प्रतिदिन £ निश्चित किये गये 
हैं।॥ श्रमिकों को ५ धण्टे लग्रातार काम करने के बाद भ्राघ धण्टे का प्रवकाश देना 
आवश्यक कर दिया गया है । १८ वर्ष से कर्म प्रायु के श्रमिकों के लिये काम के 
घण्टे ४४ प्रतिदिन नियत किये गये हैं ॥ (५) मजदूरी सहित प्रवक्नाश--साप्ताहिक 
प्रवकाश के अतिरिक्त अधितियम में श्रमिकों के भ्नवकाश के नियम भी बता दिये , 
गये हैं । व्यस्क श्रमिको को १ वर्ष तक निरन्तर काम करने के पश्चात्‌ प्रति २० दिन 
काम करने पर १ दिन का सर्वेतनिक प्रवकाश भौर वर्ष मे कम से कम १० दिन 
का स्वेतनिक भ्रवकाश की व्यवस्था की गई है । १८ वर्ष से कम भायु थाले किशोर 
श्रमिकों के लिये प्रति १५ दिन काम करने के बाद १ दिन का सर्वेतनिक भवकाश 
सपए कुएं के कक तो का. ९४ फिर के सपकतिफा अफफ़ाणा जरे ज्यफ्स्या' करी नए्ठ ही। 
एक्ट में श्रमिकों से ग्रधिसमय (0स्‍८॥०८) काम लेने पर साधारण वेतन से 
दुगता देने का उल्लेख किया गया है। (५) घन्य---[भ्र) अधिनियम मे प्रदन्धको के 
लिये मिल में होने वाली प्रत्येक दुर्घटना तथा श्रमिक की बीमारी की सूचना सुस्य 
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फेक्ट्री निरीक्षक को देवा भ्रनिवायं कर दिया गया है। (आ) नये वारखानो के निर्माण 
तथ/ पुराने कारखानों के विस्तार के लिये लाइसेंस प्राप्त करना तथा पंजीकरण कराना 
श्रतिवार्य कर दिया यया है और इनकी पूर्व स्वीहृति एवं अनुमति भी प्रावश्यव कर 
दी गई है। (३) इस ग्रधिनियम को घारां की श्रवज्ञा करने वाले प्रव धको को उचित 
दण्ड देने वी व्यवस्था की गई है | 
अभ्रधिनियम की समीक्षा---श्री श्रलक घोष (#|88: 0805८) के झनुमार सन्‌ 
१६४८ के फंबट्री एक्ट ने श्रमिकों के लिये स्वास्थ्य एव सुरक्षा भर श्रम कल्याण की 
सुविधायें वढाकर भारतोय वारखानो से सम्बन्धित विधान के इतिहास में एक नया 
अध्याय जोडा है । यद्यपि इस एक्ट का क्षेत्र पर्याप्त व्यापक है, तथापि ग्रव भी विस्तृत 
/ ँस्या मे कारखाने इस एक्ट के क्षेत्र से बाहर हैं। इत वारखातों में श्रमिकों का घुरी 
तरह से छ्ापण क्या जाता है तथा उन्हें किसी भी प्रकार वी सुबिषायें नही दी जाती । 
यही नों, जिन कारखानो मं यह एक्ट लागू होता है उतम भी झ्रधिनियम की धाराधों 
का पूरा-पूरा पालन नहीं क्या जाता और इस भ्रकार श्रनिकों का शोपण किया 
जाता है। घू कि फैक्ट्री एक्ट के भ्रन्तर्गत नियुवत फैक्ट्री इस्सपैव्टरों की व्यवस्या प्रप- 
याप्ति है श्रौर दोषी मालिकों के लिये हल्की सजा दी जाती है, इसलिये मिल भमानिर 
इस एक्ट की अवहेलना बरने से नहीं धवराते । श्रत फंक्ट्रियों म बाम करने वाते 
श्रमिकों के झोपण का दूर करने के लिये फ्रैक्ट्री एय्ट के क्षेत्र को व्यापक बनाना तया 
निरीक्षण की सुब्यदस्था वरता तितान्‍्त ग्रांवश्यक है। 

(२) भारतीय खाद श्रपिनियम १६४२ ([06/47 7(॥08 80॥ ० 952)- 
इस झ्रधिनियम की मुरय विज्येपतायें इस प्रकार हैं--(।) क्षेत्र-जम्मू श्रौर काश्मीर 
को छोडकरट यह झधिनियम दश की समस्त खातों पर लागू होता है। (॥) काम के 
चण्टे-एक्ट म खान वे भीतर या वाहर काम करने बाते दोनों प्रकार के ख्यस्क श्रमिकों 
के लिये काम के घण्टे प्रति सप्ताह ४८ नियत किय गये हैं। एक श्रमिक से खान ने 
भीतर एक दित मे ८ घण्टे व खान के वाहर € घण्टे से श्रधिक काम नहीं लिया जा 
सकता 4 १४ वर्ष से १८ वर्ष तक की क्शिरावस्थां गश्रायु के श्रमिकी से '४॥ घटे प्रति- 
दिन से अधिक काम नहीं लिया जा सकता । (॥४) रोजगार--प्रधिनियम वे श्रम्तगंत 
१४ वर्ष से कम श्रायु के वच्चो को काम पर लगाने से रोक लगा दी गई है। १५ 
बे से १८ वर्ष वी प्रायु क क््लार श्रमिकों से खान के भीतर काम करने पर प्रति- 
बन्ध लगा दिया गया है | एक्ट के प्रस्तर्गंव स्त्री श्रमिकों को भूमि के नीचे काम पर 
लगाने तथा ७ वजे साय से ६ वज प्रात तक काम पर लगाने को भ्रवैध धोषित कर 
दिया गया है। (॥४) भ्रधिसमय (0४८४0०८) खान अधिनियम में भूमितल पर 
काम करने वाल श्रमिकों का अधिममय के लिये साधारण मजदूरी से डे गुनी श्रोर 
भूमि के नीचे काम करने वाले श्रमिकों का झाघारण मजदूरों स दुगनी मजदूरी देने 
था उल्तेख कया गया है। (५) प्रवकाश--इस अधिनियम म साप्ताहिक ग्रवदाय 
के प्रतिरिकत माधिक सजदूरो पर काम करते बालो को १ वर्ध तक निरन्तर काम 
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करने पर वर्ष मे १४ दिन का स्वेतनिक भ्रवकाश तथा साप्ताहिक भणजदूरी पर काम 
करने वालों अथवा कार्यावुसार मजदूरी पाने वाले श्रमिकों को १ वर्ष तक लगातार 
काम करने पर वर्ष में ७ दिन का सर्वतनिक भ्रवकाश देने की व्यवस्था को गई है । 
(शं) स्वास्थ्य, सुरक्षा ए्ं श्रम-कल्पाण--इस अधिनियम मे श्रमिकों के स्वास्थ्य, 
सुरक्षा एवं कल्याण को व्यवस्था सब्‌ १६४५ के फंक्ट्री एक्ट के भ्रनुसार की गई है । 
खानो भे काम करने वाले श्रमिकी के लिये ठण्डा पानी, शोचालय एवं प्राथमिक 
चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। ५०० से भ्रधिक श्रमिकों वालो खातों में 
मालिको द्वारा एम्बूलैन्स गाडियो तथा स्ट्रंचरो का रखना झनिवाय कर दिया गया 
है। खान के भ्रन्दर खतरे के समय काम बन्द करने तथा नये श्रमिकों को भर्ती करने 
का प्रधिकार मुख्य निरीक्षक को दे दिया गया है।॥ प्रवन्धकों को खानों मे होते वाली 
दुर्घेटदा्रों की सूचना सरकार को देना भ्रनिधर्य कर दिया गया है। खान प्रभिनियम 
के उल्लंघनकर्त्ता प्रवन्धको को कठोर दण्ड की व्यवस्था की गई है। 

(३) उद्यान श्रम-प्रधिनियम, १६५१ (?]&78007 [.8000 0०, 95)- 
इस एक्ट की मुख्य विशेषतायें इस प्रकार हैं--() क्षेत्र--जम्मू पौर फाश्मीर को 
छोडकर महू भ्रधिनियम देश के चाय, कहवा, रवर और सिनत्रोनों के उन भ्रभी 
उद्यानो पर लागू होता है जहा कम से कमर ३० श्रमिक काम करते हैं भौर जिनका 
क्षेत्रफल कम से कम २५ एकड है । (0) स्वास्थ्य सुरक्षा य अ्रम-फत्याएा--इस प्रधि- 
नियम मे भी श्रमिको के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी प्रावधान सु १९४८ 
के फैक्ट्री एक्ट के ही भ्रनुरूप हैं । उद्यानो के मालिकों को श्रमिकों के लिये ठण्डा जल, 
शौचालय, मूत्रालय, प्रार्यामक चिकित्सा आदि का प्रबन्ध भनिवायय कर दिया गया 
है। १५० से भ्रधिक थमिकौ वाले उद्यातों में जलपान-शह एवं ५० से प्रधिक एत्री 
श्रमिकों वाले उद्यातों मे शिश्ु-पृह्‌ क , व्यवस्था की गई है। ३६० से भधिक अमिको 
वाले उद्यानो में श्रम-कल्याण श्रधिकारी ([.80007 १/८/४४० 07008) को नियुक्ति 
की व्यवस्था को गई है । भ्रधिनियम में मालिको द्वारा श्रमिकों के लिये निवास की 
व्यवस्था करने का प्रावधान है ॥ (मो) रोजगार-इस अधिनियम में १२ वर्ष से कम भ्रायु 
के बच्चो को काम पर लगाने से रोक लगा दी गई है। स्त्रियो एव किशोरो से साय ७ 
बजे से प्रात. ६ बजे तक वाम पर लगाने से प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। (५) फाम 
के घण्टे--इस भ्रधिनियम के भ्रन्तर्गत व्यस्क श्रमिकों के लिये काम के घण्टे भ्रति 
सप्ताह ५४ शोर १५४ वर्ष से १८ वर्ष तक की भायु वाले किशोरावस्थी श्रमिकों के लिये 
काम के घण्टे प्रति सप्ताह ४० नियत किये गये हैं।॥ ५ धप्टे लगातार काम करने के 
चाप, फीणके, को; ऋण्त घएप्े का, शिया देय फ्रत्फिएए। कर (दिया एप है. ९ (५) पद 
काश--अ्रधिनियम मे साप्ताहिक भ्वकाश्ष के भ्रतिरिक्त व्यस्क थरमिकों को प्रति २० 
दिन काम करने पर १ दिन का तथा किशोर श्रमिको को प्रति १५ दिन काप करने पर 
३ दिन का सर्वेतनिक भ्रवकाश देने की व्यवस्था की गई है । इसके भ्रतिरिक्त बीमारी 
के समय डाक्टरी श्रमाणु-पत्र देने पर श्रमिकों को भत्ता देदे तथा स्त्रियों को मातृत्व 


श्षर भारतोय भर्थश्ास्त्र 


हितलाभ देने की व्यवस्था की गई है । 

(४) खूनतम मजदूरों झधिनियम, १६४८ (१/वाणरएण जैडट८ हल, 
948)--इस अधिनियम की मुख्य विशेषतायें इस प्रकार हैं 5 ()) क्षेत्र--जम्मु भौर 
काश्मीर को छोडकर यह भ्रधिनियम समस्त राज्यो के उन उद्योगों में लागू होता है 
जिनमे श्रमिको वा श्र यध्रिक शोषण होता है। ये उद्योग इस प्रकार हैं. तम्बाकृ, 
चावल की मिलें, झादा पीसने को मिलें, दाल की मिर्लें, तेल के कारखाने, उद्यान, 
किसी स्थानीय प्राधिकारी के आघीन रोजगार, सडक व भवन निर्माण, पत्थर तोडनां, 
लाख बनाने"के कारखाने, अश्वक का काम, सार्वजनिक मोटर परिवहन, चमडा रगने 
व चमडे का सामान बनाने का काम और कृषि झ्रादि ) इस एक्ट के श्रन्तगत सरकार 
को यह झधिकार दिया गया है कि वह इस अभ्रधिनियम को किसी भी ऐसे उद्योग या 
रोजगार मे लागू कर सकती है जिसमे १,००० से अधिक श्रमिक न हो । (॥) मजदूरी 
को व्यवस्था--इस अधिनियम मे (भ्र) समयानुसार न्यूनतम मजदूरी की दर, (प्रा) 
कार्यानुधार न्यूनतम मजदूरी की दर, (इ) समयानुसार गारन्टी वो हुई मजदूरी की 
दर तथा (ई) भ्रधिक समय (?१४८४४706) तक काम करने की दर निश्चित करने 
की व्यवस्था की गई है । (४) मजदूरी देने की व्यवस्था -इस एवंट मे द्रव्य के रूप 
मे मजदूरी देने की व्यवस्था की गई है। परन्तु प्रादेशिक सरकारों को यह भधिकार 
दिया गया है कि वे न्यूदतम मजदूरी का बुद्ध भाग द्रव्य म और कुछ किस्म में भी दे 
सकती हैं । (५) प्रशासनिक व्यवस्था--एवंद मे प्रदेशों मे न्यूवतम मजदूरी की दर 
निदड्िचत करने के लिये सलाहकार समितियों व सलाहकार थोड़ों की व्यवस्था की गई 
है । प्रादेशिक सरकारों की समितियों और सलाहकार बोडडों के कार्यों को धरमन्वित 
करने तथा केन्द्रीय सरकार को सलाह देने के लिए एक केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की 
स्थापता की व्यवस्था की गई है । (५) सश्जोपन--प्रादेशिक सरकारों द्वारा न्यूनतम 
मजदूरी फो दर निश्चित करने की भ्रवधि को बढाने के लिए इस अधिनियम में प्रतेक 
बार संशोधन किए गए हैं। सन्‌ १६५६ के सशझोघन के श्रनुसार न्यूततम मजदूरी 
निरिचत करने की भ्रवधि ३१ दिसम्वर सन्‌ १६५६ कर दी गई थी। परन्तु भनुयूचित 
उद्योगों मे इस श्रवधि तक भी न्यूनतम मजदूरी निश्चित नहीं की जा सकी। भ्रत 
& मार्च सन्‌ १६६१ को राज्य सभा में अस्तावित न्यूनतम मजदूरी (सशाधित) विधेयक 
के अनुसार न्यूनतम मजदूरी निश्चित करने की प्रवधि को समाप्त कर दिया गया है। 
(५) प्रधिनियम का व्यवहारिक रूप--प्रभिनियम की भ्नुसूचि मे दिए गए रोजगारों 


पे असम उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बगाल तथा भान्प्र प्रदेश राज्यो में ध्यूनतम मजदूरों 
की दरें निश्चित कर दी गई हैं, मद्गात्त, मध्य प्रदेश और वेरल राज्यो ने कृपि रोज- 


गार के अतिरिक्त प्रन्य राजयारों मे न्यूनतम सजदूदी की दरें विश्चित कर दी हैं 
तीसरी योजना मे न्यूनतम मजदूरी विधेयक वो पृवपिक्षाकत भ्रच्छी तरह लागू करने 
के लिए निरीक्षण व्यवस्था को कठोर बनाने का प्रस्ताव रकखा गया है।इस योज- 
नावधि में श्रमिको के बोनस सम्बन्धी दावों और वोतस की प्रदाययों के लिए निर्देशक 


श्रम-वल्याण और सामाजिक सुरक्षा १६३ 


सिद्धान्त और आदर निर्धारित करने की समस्याप्रों का भ्रध्ययन करने के लिए एक 
भ्रायोग ((०घ्णयाष्श50) की नियुक्त को जाएगी | 

उपत्तहर--वस्तुत हमारे देश म श्रम-्सम्बस्धी भधिनियम झावश्यकता एवं 
प्रहत्व दोनी दृष्टिवोण से अपूर्ण एवं अपर्याप्त हैं। देश के शासन-पत्त्र वी दीज्ी 
नीति, अप्टाचारिता एव लालफीताशाही के फलस्वरूप श्रम-विधानों के सेद्धान्तिक 
एवं व्यावहारिक रूप में भ्राकाश-पाताल का अन्तर रहता है । फलत भारतीय श्रमिकों 
की दा ध्रन्‍्य देश्षो के श्रमिको को तुलना में भव्यन्त दयनीय है। सन १६२६ में थो 
एुन० एम० जोदो (7४ व 70४॥ ने ब्रम्तर्राष्ट्रोय भम सम्मेलन (]7/श740079] 
प.॥9०एा (०प्रट्ि०१००) मे स्पष्ट शब्दों से कहा था, “न्याययुक्त एवं मानवीय 
सूल्यों का भारत मे सवया प्रभाव है प्रोर यदि उन्नति की गति इसी प्रकार रही, 
तब क्रांति (१८५००४०॥) ही एकमात्र श्रवलम्व रह जाएगा।” जनवरी सन्‌ 
१६५६ में झ्रागरे के ग्रश्लिल भारतोष भ्रम सम्मेलन (॥] ]004 [80077 ए०08- 
467६०८९) में ड० ज्ञान चन्द्र (07 698॥ एफड708) ने भारतीय धमिकों की 
दशा को सुधारने के लिये इन द्ाब्दों मे सुझाव रक़्ला था, “हमको प्रपतो नवीन 
सामाजिक व्ययस्था के भनुसार ही नवदौन मजदूरी-नोसि प्रहएणा करनो चाहिए ३ यदि 
हम वाघ्तव में समाजवादी नमूने के सराण (50लशाइा८ ९४७४० ० 80289) 
को स्थापना करना घाहते हैं, तद हमको श्रमिकों को दशा में सुधार करता हो 
होगा । प्रत' भजदूरो-स्तर एवं देतन-न्रम को सोच समझकर निर्धारित करना 
छाहिये एा 


हि 
३१ 
परिवहन का महल 


(एक्ुणाबरएट९ 6 पफ्शाफ्रणा) 





कु 

परिवहन का भ्रय॑ व महत्व (४०४४5 थात वगए07शा०्ट ० परयशाई- 
907) कर्ल बंडनफील्ड (ण7! ज़धठ०्याथि6) के शब्दों में, “परिवहम बह रीति 
है जिसमे विभिन्‍न यन्त्रो थ सगठन के द्वारा व्यक्ति, बस्तुयें एव शूचनायें भ्रादि विभिन्न 
स्थानों की हूरी पर अ्रधिकार प्राप्त कर लेते हैं #/" दूसरे शब्दों भे परिवहन वस्तु्रों, 
भनुष्यों एव सूचनांग्रों को एक स्थाज़ से दूसरे स्थान तक पहुचाने का माध्यम 
(१6४75) है | वास्तव मे मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परिवहन का विशेष 
महत्व है । किसी देश का श्राधिक एवं श्रौद्योगिक विकास तथा देश मे कृषि एव 
व्यापार की उम्नति परिवहन के सुगम, सस्ते एवं दुतगामी साधनों पर निर्भर है 
'एक विद्वान के शब्दों में, “वदि करषि शौर उद्योग राष्ट्रीय प्राकार के द्वारीर एवं 
श्रस्थियां हैं, तब परिवहन के साधन स्तायु प्रणाली हैं ।” प्रस्तिद्ध भ्र्यशात्त्री मार्शल 
(8४: भाओ)) के प्रनुसार, “हमारे श्राज के युग का प्रमुख झ्राथिक तच्य उत्पादक 
उद्योगों के स्थान पर यातायात उद्योग का विकास करना है ।” क्पिलिय (707908) 
के मतानुसार किसी देश की सम्यवा का स्तर केवल वहा पर उपलब्ध परिवहन के 
साघनों द्वारा मापा जा सकता है । उनके शब्दों मे “परिवहन हो सम्यता है ” 
(वाक्माक्ुणरान्राणा 35 पपशरथा०) ॥ 

भारत में कृपि एवं उद्योगों का तौवगति से विकास करने के लिये परिवहन 
के साधनों का भ्रपेक्षाकत भ्रधिक महत्व है। भारत एक प्रविकर्सित (ए00४८०॥/- 
€0) ब्रथवा प्रयंविकसित (0702 ०९८४८१००८४) देश है। भारतीय श्र व्यवस्था 
विकासोन्‍्मुख्त है श्रौर इसका द्रुतगति से विकास करना है। श्रत इस स्थिति मे प्रय॑- 
व्यवस्था के विभिन्‍न क्षेत्रों मे विकास लाने के लिये परिवहन के सस्ते, सुगम एवं 
सरल साधनों का होना विशेष रूप से प्रावश्यक है । देश में भ्राधिक नियोजन के 
अन्तर्गत चल रहे विभिन्‍न विकास कार्यों को पूर्ण सफ़्लता के लिये यातायात की 
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सुविधाओं का महत्व और अधिक बढ गया है ) वस्तुत नियोजन के विगत वर्षों में 
विकास की मन्द गति रहने का भुख्य कारण यह रहा है कि देश भे परिवहन सेवाशो 
को व्यापक ह्तर पर नही फैलामा जा सका है। झतत भारत मे आथिक नियोजन को 
सफल घनाने के लिए व्यापक स्तर पर परिवहन सुविधाओं का विकास करना 
भ्रपक्षित है । सक्षप भे भारत बे आधिक, सामाजिक एवं राजनंतिक एकीकरण 
(779(6४४४०07) के लिए परिवहन का विशेष महत्व है | 
परिवहन के साधन (]४९४05$ 0 &799077807) -- किसी वस्तु का 
परिवहन (772057ण/20०ा) मार्ग (१०७७९) व वाहक (५८७०८) के ऊपर 
निर्मेर करता है । माग के चुनाव से वाहक का रूप भी सरलता से निर्धारित किया 
जा सकता है। इस प्रकार म!गें के भाधार पर परिवहन के साधनों को दो वर्गों में 
विभाजित किया जाता है--()) प्राकृतिक मार्ग वाले साधन, जँसे-समुद्र, नदी भौर 
थायु दा ॥॥) कृत्रिम माग वाले साधन, जेसे-रेलें, सडक ओर नहरें। वाहत 
(एका००) के दृष्टिकोण से परिवहन के साधतों को ४ बगों मे विभाजित किया जाता 
है-(प्र) रेल यातायात, (श्रा) सडक यात्तायात, (६) जल यातायात भोर (ई) वायु यातायात। 
श्राधुनिक मरिवहन के कार्य (ए070007$ एी 280007 रन्‍क्याषफुणा4- 
ध०॥) --आाधुनिक युग में परिवहन के मुख्य कार्य इस श्रकार हैं -(१) श्राथिफ 
जीवन पर प्रभांव--(7) प्राथिक उत्पादन (80०7०0०॥० ?70672007) -बस्तुतः 
उत्पादन क्लिया की तीन अ्रवस्थायें होती हैं। प्रथम प्रवस्था में भूमि से वस्तुओं का 
उत्पादन किया जाता है द्वितीय भ्रवस्था में उन वस्तुओ्रो को रूप परिवर्तन द्वारा अधि- 
के उपयोगी बचाया जाता है प्लोर तीसरी अ्रवस्था भे उन्हे उपभोक्ता तक पहुचाया 
जाता है। उत्पादन की इन तीनो क्रियाप्रो मे पे भ्रन्तिम प्रवस्था के लिये परिवहन ही 
उत्तरदाई है। परिवहन का मुख्य कार्य वस्तुओ को उस स्थान से, जहा उनकी सीमाँत 
उपयोगिता (|४क879। 0009) कम दे, उस स्थान पर पहुचाना है जहाँ उतकी 
सीमान्‍्त उपयोगिता श्रपेक्षाकृत अधिक होती है। (00) विश्विष्टीकरण ($982४० 
2800॥):-- विज्लेपीकरण भब्रथवा श्रम-विभाजन ()ए807 ० 79550) के लिये 
भूमि,ध्रम भोर पूजी का विभाजन नितान्त भावश्यक है भौर इस प्रकार &व विभाजन 
केवल परिवहन द्वारा ही प्रम्भव है। विशेषीकरण के सिद्धान्त को श्रपनाकर उत्पादत 
क्रिया भ्रतेक उपक्तियाओ मे विभाजित हो जाती है। प्रत्येक उपक्रिया द्वारा निरभित माल 
दुसरी उपक्रियां के लिये कच्चा माल होता है। इस अरकार एक झौच्योगिक कार्यालय के 
माल को दूसरे झोदोगिक कार्योात्य मे भजने के लिये परिवहन के साघनो का विशेष 
महत्व होता है। (7) महामात्रोत्पादव (7-26 $वब6 ?060ए८४०॥):--कच्चे- 
साल के संग्रह और पक्के माल के वितरण के दायित्व को प्रपनाकर परिवहन की 
सच कप महामात्रोत्तादन की सम्भावना को साकार रूप देती हैं ॥ (१४) प्राकृतिक 
पुल 'बए पुर्ण उपयोग --देश मे उपलब्ध विभिन्न प्राकृतिक साधतो, जैसे-खतिण, 
2 ४. वतन सम्परक्ति, पदृत के पत्थर भौर औषधियाँ आदि का पूर्ण उपयोग परिवहन 
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के साधनों की सहायता से ही सम्भव है। (४) विविध वस्तुओं का उपभोग'-परि- 
बहन के साधग को सहायता से ही ग्राज हमे देश-देशान्तर की विविध वस्तुयें उपभोग 
के लिए उपलब्ध हैं। इस प्रकार परिवहन की सुविधा मे मानव वी ग्रावश्यकताओों 
गे वृद्धि करके उसे श्रधिवः से अधिक सम्य बनाया है। (श) समान वितरण -परि+ 
बहन के सस्ते साधनों ने विश्व म॑ वस्तुओं के वितरण को समान बना दिया है। ग्रति- 
रेक उत्पादन ($07॥0$ ए7060८7०॥) वाले क्षेत्रों से श्रभाव वाले क्षेत्रो को पपज 
पहुचाकर परिवहन सुविधाओं ने भ्रकाल की स्थिति को स्व के लिये दूर कर दिया 
है । एक विद्वान के शब्दों मे, “यातायात के प्रगतिशील साधर्नों मे भ्रकालों को स्थाई 
रूप से दरिद्र बना दिया है ।”” श्राजकल हमारा देश परिवहन के माध्यम से ही पर्जे 
न्टाइना, भ्रास्ट्रे लिया, रूस, अमेरिका, कनाडा ग्रादि सुदूर देशों से ग्रपती खाधान्न को 
कमी पूरी करता है। (५४) मूल्यों की स्थिरता व समता (822 बाते 
ए40॥79॥07 0० शिा८८७). श्रावद्यक्ता से भ्रधिक भ्रौर कम उत्पादत वाले दो 
क्षेत्रों के मृल्यो मे भारी भ्रन्तर का एक मात्र कारए सस्ती परिवहन सेवा का श्रभाव 
ही है। सुविक्सित एवं सस्ते परिवहन के साधन किसी वस्तु के वाजार को विश्व 
ब्यापी बनाकर मूल्यों में समता लाते हैं।॥ परिवहन के साधनों हारा किसी स्थान के 
अतिरेक उत्पादन को पश्रन्यत्र भेजकर मूल्यों को ग्रिराने से बचाया जाता है (४॥॥) 
बड़े सगरों की पृद्धि - आधुनिक परिवहन के साधनों ने ही बड़े बड़े नगरो का बसना 
सम्मव बनाया है। नगरों की विश्ञाल जनसख्या के लिये इतनी श्रधिक मात्रा में 
विविध खाद्य वस्तुओं वा पहुदाना श्लीघ्रगामी परिवहन सुधिधाग्रों का हो वायेहै। 
(90) उद्यो॥ घन्षों का स्थानीयकरण (7.0०8॥29॥0॥ ० ॥00780765) : उद्योगो 
के स्थानीयक रण को प्रेरित करने वाले मुख्य कारक वच्चय माल, श्रम पु जी भौर बाजार 
हैं। इन चारो के धीच म समुचित सम्बन्ध स्थाउित करने का श्र य परि हत को हो है । 
बस्तुत परिवहन ही एक मात्र यह कडी ([.70) है जो उत्पादन के वि भन्न साधनों 
में परस्पर सम्बन्ध स्थापित करवे उद्योगों के स्थानीयकरण मे केन्द्र विन्दू का कार्य 
करती है । (72) भ्रम को गतिशौ रता (2०9 ० ॥409007) -सूविकृस्तित परि- 
बहन द्वारा उपस्थित की हुई सुविधाओं मे थम वो श्रपूर्व गतिशीलता प्रदान की हैं 
जिसके कारण विभिज्न उद्योगो मं थम बा वितरण समान हो सका है। परिवहन के 
साधनों से जीवन तिर्वाह के साधानो का क्षत्र विस्तृत हो गया है । फ्तत श्रमिकों वा 
जीवन-स्तर (809008/0 ०। 7/5 8) भ्रपेक्षाकत ऊंचा हो गया है जिसके फ्लस्वरूप 
श्रम को गतिय्यीलता पर बहुत प्रभाव प्रा है। (57) प्रोद्योगिक विक हर --उच्च- 
कोटि का श्रौद्योगिक विकास परिवहन सुविधाओं से ही सम्बद्ध है । कच्चे माल को 
“कारदानें। तक पहु बाते और जमे हुए माऊ को उपभेत्ता सत्र आवश्यक्तलुसार सगा- 
तार पहुचाने का कार्य परिवहन का ही है । यही नही, उद्योग पे बट के विकेस्द्रीयकरन 
(06०८०॥०॥280०॥) के लिये भी परिवहन के राधन उपयुवत (4222 
करते हैं। परिवहन के विकास द्वाया उद्याग पस्चों को भरने उत्तार्शीरत में पुढ्। 


प्ररिवहन का महत्व १७ 


सुविधायें ही उपलब्ध नही होती वरन्‌ अनेक ऐसे सहायक साधन उपलब्ध हो जाते हैं 
जो उनकी उत्तरोत्तर वृद्धि एव विकास के लिये उपयुक्त परिस्थिति उत्पन्न करने में 
सहायक होते हैं | परिवहन के साधनों के माध्यम से उद्योगपति विस्तृत क्षेत्र मे बसे हुए 
उपभोक्ता वर्य के साथ सीधा सम्पर्क रखकर उसकी इच्छातुसार आवश्यकता की 
वस्तुम्ो का उत्पादन कर सकता है। (४४) बचत और पू जी का सचय --पू जी का 
सचय किसी सोमा तक परिवहन की सुविधाओं पर निर्भर होता है। हमारे देश मे 
विभिन्न प्रादेशिक सरकारों की सडक विकास सम्बन्धी योजनाझ्ो के सफल होने के 
साथ-साथ गाँवों मे सचय बेंक्ी ($30॥8 5305) और सहकारों साख समितियों 
(00-09ग4 १४७ (0८०४१ 5०८०४ $) की सख्या बढती जा रो है । फलत ग्रामीण 
बचत देझ्य के झ्राथिक विकास के लिये सुलभ होगी जा रहो है। (770) कृषि - (प्र) 
ग्रामीण क्षत्र सम अधिक सडके बनाने से कृषि उत्पादन की मात्रा बढाई जा सकती हैं। 
परिवहन के सस्ते साधतो के द्वारा ग्राप्रीण क्षेत्रों मे सुद्र स्थानों से उत्तम रासायनिक 
उदंरक, वीज, यन्त्र ग्रादि की पूर्ति वी जा सकती है| (ग्रा) परिवद्दन के साधनों का 
भूमि की उत्पादन क्षमता पर प्रभाव पडता है जिसके फलस्वरूप भूमि का मूल्य बढ़ 
जाता है। (इ) परिवहन के साधन यदि हमारी खाद्य समस्या का वाहक नहीं, 
तब सहायक अवश्य होते हैं। (६) साय/ःन्न के वितरण मे परिवहन का विशेष महत्त्व 
है। (उ) परिवहन के राघनों के विरतार ने कृषि उपज मे ध्यापारीकरण (000था07- 
७8॥22४०॥) को व्यावरारिक रूप दिया है। (ऊ) परिवहन के सस्ते और ध&,तगामी 
साधनों ने शीह्न नष्ट होने वाली वस्तुप्नो के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया है क्योकि 
इनके द्वारा उन वस्तुओं को झीज्नता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुचाया जा 
सकता है। (ए) कृषि-उपज की बिक्री पर परिवहन “का उल्लेखनीय प्रभाव पडता है । 
एक प्ननुमान के अनुसार परिवहन-व्यय का हिस्सा कृपि-उपज के कुल मूल्य का २५% 
भाग होता है। (5५) रोजगार --बेकारी दूर करने मे परिवहन का विशेष महत्त्व 
है। परिवहन के साधनों ने जीवत-निर्वाह के साधनों का क्षेत्र व्यापक बना दिया है । 
इसके साथ ही साथ परिवहन सेवाओ के श्रम्तर्गत लाखो वध्यवितयो को रोजगार मिलता 
है। (7५) सरकार को श्राय--परिवहन सेवाग्रो से सरकार को प्रत्यक्ष प्राय भी 
प्राप्त होती है तया अ्रप्रत्यक्ष भी । राष्ट्राचिकृत (२७॥०78॥2०0) परिवहन के 
साधनो पे प्राप्त समस्त झ्राय राजकीय कोष मे जाती है तया भ्राइवेट परिवहत के 
साधनों से भी विभिन्न प्रकार के शुल्क (]00॥68) एवं कर (]7०5) श्रादि के रूप 
में सरकार को पर्याप्त आय प्राप्त द्योती है । छू कि परिवहन के साधतों से कृषि, व्या- 
पार एवं उद्योग मे उतति होती है, इपस्तलिये सरकार को इन स््रोती से भी अ्रधिक 
आय मिलने लगती है । 
(२) सामाजिक जीवन पर प्रभाव -(१) परिवहन के साधनों ने मानव सम्पर्क 
मे वृद्धि करके एक दूसरे को अधिक निकट ला दिया है । (४) देश और काल दी 
सीमाझो को लाँघ कर मानव द्वारा विश्वव्यापी अमण एवं उसके फलस्वरूप व्यापक 
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भानवीय दृष्टिकोण का श्रेय भी परिवहन को ही है। (१) परिवहन ने मनुष्य के 
जीवन यापन्र के साधनों और सक्रिय शक्तियों मे बृद्धि करके प्रत्यक्ष रूप से मानव के 
जीवन-स्तर को ऊँचा उठाया है। (४) परिवहन ने मानव जगत में ऊच नीच व छुपआ- 
छूत की भावना को दूर करके उसमे समता ओर भादृत्व की भावना उत्पन्न की है। 
(९) नगरो को स्थिति ([,००४४०॥) निर्धारित करने मे तथा जनसंख्या के वितरण 
मे परिवहन वा महत्वपूर्ण योग रहा है | सस्ते एवं दर तगामी परिवहन के साधवों के 
फलस्वरूप भ्राज के नंगरो की जनसख्या उद्योगों के निकट ही केन्रीभुत नहीं होती 
वरन्‌ निकटवर्ती क्षेत्र मे बाहर से मोलो दर जाकर वस जाती है। इस प्रकार नगर 
की घनी आबादी के कारण उत्पन्न होने वाली सामाजिक कुरीतिया बहुत कम हो 
गई हैं। 

(३) राजनेतिक जीवन पर भसाव () :--भारत जैसे विस्तृत श्राक्पर बाले 
देश के सुपोग्य प्रशासन एवं सफल सुरक्षा के लिये सुविकसित परिवहन के साधनों का 
विशेष महत्व है। (४) राजनैतिक क्षेत्रो श्रथवा राज्यों की सीमा निर्धारित करने का 
श्रेय भी परिवहन को हो है । विगत काल भे साम्राज्यों के भ्राविर्भाव मे परिवहन के 
साधनों का भुर्य हाथ रहा है । (॥) देश की सीमा को सुरक्षित रखने के लिये परि> 
बहन की सुविधाओं का होना नितात्त आवश्यक है जिससे कि भ्रावश्यकता पडने पर 
तुरन्त सैन्य-बल प्रौर युद्धसामग्री वहाँ भेजी जा सके। (0) अन्त में परिवहन के 
साधत सरकार की प्राय मे प्रत्यक्ष एव श्रप्रत्यक्ष दोनो रूप से वृद्धि करते हैं । 


श्र 


रेल परिषहन 





(हिशाशबज 7ाश्ा७एएण0) 

भारतोप प्र्ष-ध्यवस्प! पर रेलों का प्रभाव (९2६ ० 8७॥७8४४ 0७ 
प70908 ४८००॥०४५) - रेलो के निर्माण झर विस्तार ने देश को समस्त प्र्य- 
व्यवस्था को एक नवीन स्वरूप प्रदान किया है । भारत के भाथिक जीवन पर रेलो 
का अभि प्रभाव इस प्रकार है -- (०) विदेशों व्यापार >रेलों के निमाण और 
विस्तार से पूर्व भारत का विदेशी व्यापार (०ाध्यड0 7740०) केवल महीत वस्त्र, 
मसाले, जडाऊ वघ्तुप्रो भ्रादि तक ही सीमित था। रैलों के भागमत से भारत के 
विदेशी व्यापार कौ मात्रा (९००७०४)) भौर दिशा (7/7627०7) दोनो में महान 
परिवततेव हुआ | भारत से कच्चे-पदार्थ ज़ूट, रूई, तिलहन श्रादि विदेशी मडियों को 
जाने लगे तथा इ गरल॑ण्ड फ़ास, जमनी, जापान चीन प्लादि नदोन देशों के साथ 
भारत का व्यापारिक सम्पर्क बढ गया । इस अ्रंकार हमारा देश स्वावलम्बन की 
अवस्था से ऊपर उठकर विश्वव्याप्री व्यापारिक परिधि में भा गया है। (४) भ्रात 
रिक व्यापार --भारत के प्रान्दरिक व्यापार ([प्रध्शाए४ 77202) को रेलो के 
विस्तार से श्रपूव प्रोत्वाहन मिला है। अव अन्तर्देशीय व्यापारिक क्षेत्र विस्तृत हो 
गया है। जिसके फलस्वरूप स्थानीय सण्डियो झौर गेलो का बेंमव समाप्त हो गया है 
तथा बदे-वडे थोक विक्रेताओं (५४४०७५॥०४४) के स्थान पर छोटे छोटे फुटकर 
बिक्रताओं (२८/७॥९०४४) की सख्या भत्यात बढ गई है । (४0) श्यापारिफ अतियोगिता - 
रेल परिवहन की तीज ग्रति से व्यापारिक प्रतियोगिता (72४८० ए०0एलव०0) 
मे अपर वृद्धि हुई है । दूरी (/0:॥80८6) भौर अय प्राकृतिक चाभाओं के हृढ जाने 
से बस्तुप्रो का प्रावागमन भ्रल्पकाल मे होने लगा है तथा उधार-ब्यापार ((:च्या 
प्रप४०6) की मात्रा बढ गई है। व्यापार-क्षेत्र मे साख पत्री (एाल्ता वाह्नधान 
ए्/८४॥3) का अधिक प्रचार हो गधा है । इत सब प्रवृत्तियों के सामृहिक परिशाम 
स्वरूप ध्यापारिक प्रतियोगिता म॑ अत्यधिक वृद्धि हुई है। १४) कृषि >रेर्यों के 
विकास ने कृषि पर्य-ब्यवस्था (0 87००(ए०] 720०7०४९]) को इस प्रकार प्रभावित 
किया है -- [पर झृपि-उपज को दूरस्य मण्डियो तक ले जाना सम्भव हुम्ना है । 
फलत घाद्यान्न के स्थानौव अभाव (7,0८७) 3:०था>) झोर अधिकता (80005) 
की समस्या को पर्याप्त सोमा तक दूर किया जा सका है। (प्रा) रेल परिवहन 
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के विस्तार से भारतोय कृषि का व्यापारीकरण (ए०ए0्च्वलक्षारक्वा००) भझोर 
फसलो का विद्विष्टीत्रण (89००गारशागा (7०७5) एबं स्थानीयकरण ([.0- 
(९४॥230) हो गया है। (इ) भारतीय कृषि पअरथ्थ-व्यवस्थ! पर विश्वव्यायी तेजी- 
मन्‍्दी दे अभाव पड़ने लगे हैं। (ई) रेलो के चलने से शाक-सब्जी, घी-हेप, पल-प्र्डे 
झादि नाशवान वस्तुओं (0८:7७४४७७७ 00०05) को उत्तत्ति में वृद्धि हुई है क्योकि 
रैली के से ध्यम से अब इत वस्तुओो को झीजतापूर्वक मण्डी-केद्रो (१8श0 ८४४६४) 
झोर उपभोक्ठाप्रो तक पहुचाया जा सकता है । (उ) भारतोय सडक एव परिवहन 
विकास संघ [ठाभा १९०४१5 ७70 प्राध्माइएए०। 70० ००फुफ्ला। 4$50८४४०४) 
के मतानुसार ग्रामीण क्षेत्रो मे रेलो और सडको के विकास से कृषि भूमि के क्षेत्र में 
२५% वृद्धि की जा सकतो है। (ऊ) रेल्लो के माध्यम से शव भारतोय हृपक के 
ज्ञान का क्षितिज विकसित होता जा रहा है। झब्र कृषक बृषि-मेले, क्षपिन्प्रदर्शिनी 
पथवा पशु-प्रदर्शिनी देखने के लिये रेलो द्वारा सुदूर स्थानों को जाने लगा है। (९) 
रेलो ने हमारी खाद्य समस्या के तिवारण में भ्रवृव सहायता दी है। खाद्याप्न के 
वितरण में सहायक होकर रेलो द्वारा दुर्भिक्ष (007८5) की सम्भावना बहुत कम 
हो गई है | (ऐ) रेलो द्वारा ग्रामीण क्षेत्रो मे उतत हृषि के लिये उन्नतिद्योत्त उर्वरक, 
बीज, कृपिन्यन्त्र आदि की पूर्ति होने से प्रति एकड़ कृषि-उपज मे भ्रपूर्व बुद्धि हुई है। 
(धो) रेलो के माध्यम से अब ग्रामीण श्रमिक दूर स्थित भौद्योगिक बेन्द्रों मे रोजगार 
की तलाश में जाने लगे है।फ्लत क्ृपि-भूमि पर जनसल्या का भार भपेक्षाइत 
कम होकर कृषक परिवार को श्राधिक समुन्नति को भच्छा अभ्रवसर मिला है । (५) 
ऑद्योधिक विकास -- (प्र) रेलो के डिब्वे और स्लोप्र बनाने के लिये लकडी की 
भाँग मे वृद्धि हुई है । फलत बन उद्योग के विकास को पर्याप्त प्रोत्धाहन मिला है। 
(भा) विगत वर्षों मे देश के तीव्रगति से झौद्योगीकरण ([7075079॥59000) वा 
सर्वाधिक श्रेय भी रेल परिवहन को ही है। कच्चे माल को कारखातों तक पहुचाने 
तथा बने हुये माल को उपभोक्‍ताग्रो तक पहुँचाने मे रेलें महृत्वपूर्णा योगदान करतो 
हैं। (इ) रेलो ने उद्योग धन्धो के विकेन्द्रीयकरण (70९८धथप्शाट॥॥0०7) वे' लिये 
उपयुक्त वातावरण उपस्थित किया है (ई) रेलो के विकास से खनिज उद्योग भौर 
इग्जिनियरिंग उद्योग के विकास को पर्याप्त भ्रवसर मिला है। रेल परिदहन के 
उपयोग मे पाने वाली वेश्तुओ, जंसे-- सलीपर, पटरिया, डिब्वे इजिन, सिग्नल 
झादि का निर्माण करने के लिये सहायक उद्योगी वे विकास को भच्छा झवसर मिला 
है । (ई) यद्यपि रेलयुग के प्रारम्भ म बड़े पैमाने के उद्योगों (.॥88 8८७६ [7008- 
76७) के विकास के कारण देश के लघुस्तरीय एवं कुटीर उद्योगों ($णथआा 5०9९ 
277 (007886 ॥700५77९8) का वँभद समाप्त हो यया था परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के 
पद्चातु इन उद्योगों को प्ुर्नर्जोवित करने मे रेलों ने बहुत सहयोग दिया है ४ मनु- 
मानत भारतीय रेलें प्रतिवर्ष ३०४ करोड र० का माल बुटीर एवं लघृस्तरीय 
उद्योगों से खरीद कर इन उद्योगों को प्रोत्साहन देतो हैं ।। (४) नगरों की द॒द्धि+- 
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रैलो के प्रागमन से पूर्व भारत पूर्णतः एक प्रामीरा देश था। रेल़ो द्वारा भौद्योगिक 
केद्रीयकरण (700शरतंण एव्ग्राशशाट47०7) में वृद्धि होने से देश मे बडे बडे 
नगरो का प्रादुर्भाव हुआ है | नगरों मे विवासित विश्याल जनसमूह के भरस्य पोपण 
के लिये रेलें प्रतिदिन घी-दूघ, मास-मक्खन, मछलिया-फल झादि उपभोग की वरतुग्रो 
की नियमित पूर्ति करती हैं। (७॥) नूतन कार्य-प्रशाली --रेलो के निर्माण भौर 
विस्तार के फलस्वरूप भारत में नए ज्ञान श्रौर नूतन कार्य-प्रगाली (प्रि८छ गटला- 
ग्रोंवए७०) का भोगमन झौर प्ररार हुप्ला है। (शर्भ) गबेषणा - रेल परिवहन के 
विकस ते रेल निर्माण और सचालन बिषयो पर गवेषणा (१०४४४४०॥) को प्रोत्सा- 
हन मिला है | भारतीय रेलो का गवेषणा, रूपाकण और श्रतिमानीकरण सगठन 
(ए6इच्डाणा, 7९आ87.- शाप $(80040728 ॥ण 0ह402007) का कार्य इस 
क्षेत्र मे प्रसनीय है। (४) डाक-सेवा -सस्तो, नियमित शोर कुशल डाकन्सेवा 
का श्रेय भी भारतीय रेलो को ही है। यद्धपि प्राज भी देश के कुछ भागों में ऊंट, 
घोडा, घोडा-गाडी, छावें आदि डाक ले जाने के साधन हैं, परन्तु देश की श्राधुनिक 
डाक व्यवस्था का श्राघार-स्तम्भ रेलें ही है। (5) प्रन्य ग्राधिक' लाभ :--(भ्र। रेलों 
के विकास से आवश्यकता से ग्रधिक व कम उत्पादन वाले दो स्थानों के मूल्य में 
भारी ग्रन्तर को कम करके पूल्य-समरूपता (07708 ४०णा/2»०४) को प्रोत्साहन' 
मिला है। (प्रा) वेकारो (ए/व्या्री०)7०८०५) दूर करने मे रेलों का कार्य श्वापतीय 
है । एक अनुमान के अनुसार भारतीय रेलो मे लव्भय ११ लाश व्यक्ति रोजगार पर 
लगे हुये हैं। (इ) भारत मे व्यापारिक विस्तार, बैंको कौ व्यवस्था और बीमा 
विकास मे रेलो का योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। (ई) रंलो द्वारा माल को एक 
स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते में भितव्ययिता आई है। (उ) रेलो के विकास * 
से श्रमिकों की गतिशीलता (४०७४४५) श्रत्रिकों की कार्यक्षमता (88#00७॥०५) 
एवं श्रमिकों के रोजगार मे वृद्धि हुई है । (ऊ) भारत में भ्रौद्योगिक उद्यम प्रवृत्ति 
([080॥7०६ ० वरतए४७॥०] 8/धय75०) को प्रोत्साहित करने में रेनो का योग- 
दान भ्रत्यस्त महत्वपूर्ण है। फलत विदेशी पूजी के झागधन को भारत मे पर्याप्त 
प्रौत्साहन मिला है । (७) रेलों के विकास से देश के प्राकृतिक साधनों के पूर्ण 
उपयोग की स॒म्मावना बढती जा गही है। (ऐ) देश मे ब्याज व लगात की दरो मे 
समानता एवं एक रूपता लाने में तदां इनकी दरो को नीचा करने मे रेलो का महत्व- 
पूरे योगदान है। (प्रो) रेंघ परिवहन के विकास से नागरिकों मे बचत करने तथा 
पूजी के संचय करने की प्रवृति एव शक्ति मे अपूर्द वृद्धि हुई है। (झो) सहकारिता 
के सिद्धान्त को व्यावहारिक स्वरूप देने मे भारतीय रेलो का सहयोग प्रशंप्तनीय है। 
भारतीय रेयों का सश्मिप्त इतिहात्त-भारत मे सबसे पहली रेलवे लाइन 
अम्बई और थाना के बीच २० अप्रैल सब १८४३ को भ्रेट इण्डिया पैनिन्सुला रेलवे 
कम्पनी द्वारा चालू की गई। भारतीय रेलो का वास्तविक निर्माण कार्ये सार्ड डल- 
होडी के शासनकाल में प्रारम्भ हुआ । सर्वश्रथम रेल विर्मार। का बार्य दो निजी 
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कम्पनियों, “ईस्ट इण्डिया रेलवे कम्पती' श्र 'भ्रेट इण्डियन पैनिन्सुल्ा रेलवे कम्पनी 
को सौंपा गया । सव्‌ु १८४३ से १८६६ तक देश मे केवल ४,२८७ मील लम्बी रलवे 
लाइन विछाई गई । सन्‌ १८६६ में श्राथिक हावियो के कारण भारत सरकार ने 
रेल निर्माण तथा व्यवस्था का कार्य स्वय अपने हाथो में ले लिया। परन्तु सरकारी 
पू जी की अपर्याप्तत्म के कारण रेल निर्माण वा कार्य पुन सन्‌ १८७७६ मे कम्पतियों 
को ठेके पर दे दिया। बीसवी झताब्दी के प्रारम्भ होते ही रेलों का विस्तार अत्यन्त 
तीद्र गति से हुआ्आ । सन्‌ १६०० के वाद से भारतीय रेलो को लाभ श्राप्त होने लगा 
तथा देश की जनता की मनोदृत्ति भी रेलो के पक्ष में हो गई। सन्‌ १६१४ तक 
भारतीय रेलो की कुल लम्बाई लगभग ३५,२८४ मील हो गई जिसम लगभग ५१६ 
करोड ₹० की पृ जी लगी हुई भ्री । प्रथम महायुद्ध के समय रेलो को सैनिक प्रावश्य- 
कताओ्ो की वर्तु्नो को ढोने मे लगा दिया गया । इस अ्रवधि म सरकार को रेलों 
पर पृ जी लगाते के कार्यक्रम मे कमी करनी पडी॥ फलत रेलो का विस्तार रक 
गया । भारत सरकार ने सन्‌ १३२० में सर विलियम एक्दर्य (87 ७/॥॥80 /०« 
907)) की अध्यक्षता मे रेलो की जाच करने के लिये एक समिति नियुवत की । 
इस समिति की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार थी--(7) रेलो वा भ्रवन्ध सरकार को 
अपने हाथो में ले लेना चाहिये 4 (४) निजी कम्पनियों के ठेके झपनी झवधि पर ही 
समाप्त हो जाने चाहियें। (!0) रेलवे बोर्ड (27४89 80970) वे' स्थाने पर ५ 
सदस्यो का एक रेलवे प्रायोग (२8॥9४9 (०5807) स्वापित करता चाहिये। 
(५) रेलवे वित्त (ह७॥७०) 77797०0) का सामान्य वित्त (ठधधण सशाआ००) 
व्यवस्था से पृथक्‌क रण करना चाहिये तथा (५) रेलवे भाडा न्यायाधिकरण (२9७४) 
२8865 7770074!) को स्थापना करती चाहिये। भारत सरकार ने एकवर्य समिति 
के लगभग सभी सुमावो को मान्यता देकर उन्हे व्यावहारिक स्वरूप प्रदान किया। 
सर्वप्रथम सन्‌ १६२४ मे ई० झ्राई० श्रार० और सन्‌ १६२५ म जी० भ्राई० पी० 
झार० को सरकार ने अपने प्रवन्ध ()४४792००९॥() में ले लिया। इसी प्रकार 
दूसरी रेलो को भी कम्पनियों के साथ समभोते की श्रवधि पूरी होने पर उन्हे सरकार 
मे अपने प्रवन्ध में ले लिया । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ राज्यों के एवीवरण के 
साथ रेलो का स्वामित्व (07080) भी केन्द्रीय सरकार के हाथो प्रे ग्रा गया। 
२० प्ितम्वर सत्‌ १६२४ को भारत सरकार ने रेलवे वित्त व्यवस्था को सामान्य 
वित्त व्यवस्था से पृथक्‌ करने के सम्बन्ध में प्रावश्यक क्वेंशन पास कर दिया। सन्‌ 
१६४५ म॑ प70/0॥ रिक्वाफ७5 ०६ के अन्तर्गत रेलवे भाडा न्यायाधिकरएण की 
स्थापना की गई । 
सन्‌ १४२० की विप्यच्याके अर्पयक फन्‍्दे चाप पभाव रेजो के फ्ियेयहुत 
धातक सिद्ध हुआ । इस अवधि मे रेलों की श्राय मे तीव्र हास हुआ तथा उन्हें श्रपता 
सचालन व्यय (9/०३0ए३ 859०४0॥एा८) पूरा बरते के लिंय॑ विभिन्न वोपों से 
ऋण लेना पडा । सन्‌ १६३६ मे मारत सरकार ने सर बेजबुड (57 ५/८०४४००४) 
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की भ्रध्यक्षता में रेलो कौ वस्तु स्थिति की जाच करके, उनकी झाय बढाने प्रौर 
झ्राथिक स्थिति को सुहृद बनाने के लिये, सुभाव देने के उद्ं शय से एक समिति नियुक्त 
की। इस समिति ने रेलो के बन्यय मे मितव्ययिता लाने भौर उनकी श्राय बढाने के 
लिये अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये तथा रेल-सडक प्रतियोगिता [रिआा।नरे०्व6 एगान 
एकाप्ृ००) को समाप्त करने के लिये सूत्रीकरषय को योजनाओं पर बल दिया। 
द्वितीय महायुद्ध का प्रभाव भारतीय रेलो के लिये बहुत घातक सिद्ध हुआ | युद्धछाल 
में ४०० मोल लम्बी रेलवे लाइन को उखाड कर रणक्षेत्र पर मेज दिया गया। 
छोटी लाइन की रेलो के लगभग ८९% इन्जिन, १४% डिब्वे, ४० लाख स्लीपर 
भ्रौर ४ हजार भील रेल की पटरी मध्यपूर्वी देशो को भेज दिये गये । युद्धकास में 
रैलो के नवीनीकरण (।७८॥८७४)$) और प्रतिस्थापन (7२८०७८५॥0०॥0) की ओर 
कोई ध्यान नही दिया गया। सच्‌ १६४७ में देश के विभाजन के फलस्वरूप उत्तर- 
पश्चिमी रेलवे के ६,प८१ मीलो मे से ५,०२६ मील, बगाल-असम रेलवे के ३,५५५ 
मीलो मे से, १,६१३ मील और जोधपुर, हैदराबाद रेलवे के ३१६ मील पाकिस्तात 
में चले गये । इस प्रकार लगभग ६,६' ८ मोल लम्बी रेलें पाकिस्तान भे चली गई 
और शेष ३४,०८६ मील लम्बी रेलें भारत में रही। विभाजन में मुगलपुरा भोर 
सैयदपुर की शिल्पशालाओ (४४०४८४॥०७५) के पाकिस्तान मे चले जाने से पूर्वी 
धजाब रेलवे तथा भ्रपम रेलवे के पास भ्पनी कोई शिल्पशाला नदी रही। विभाजन 
के फलस्वरूप भारत से जाने वाले अधिकाश रेलवे कर्मचारी दक्षकर्मी (प८८॥४ए/ं०आइ़) 
थे श्रीर भारत को झानते वाले बहुघा लिपिक (2678) पे । फ़लत: भारतीय रेलो 
की कार्पेक्षमता (८क्रिधच८१०५) ता कम हो गई । 
भारतीय रेलों का पुनर्व्गीकररप 
(एश्ट्टाण्फुआर ण 707 एज्ाज्३१5) 
प्रावकयनः-- भारतीय रेलवे सयोजन का प्रइत अत्यन्त पूर्वकालीम था। सब्‌ 
१६२१ मे एकवर्थ समिति (8८७०४) (८०४्रा०॥०८) ने भारतीय रेलो को पश्चिमी 
(२०४६०), पूर्वी '(898०0) और दक्षिणो (50707) ३ क्षेत्रों (2055) में 
बाटते का सुभाव दिया था । सन्‌ १६३६-३७ मे वेजब्रुड समिति (ए/९१8७४००१ 
(000%॥४४((८७) ने भारतीय रेलो को ८ क्षेत्रो मे वर्णीकृत करते का छुमाव रदखा था । 
जून सच १६५० को रेलवे बोर्ड (२9०७५ 90976) ने देश की ३४ हजार भील 
लम्नी रेलो को ६ क्षेत्रों मे विभाजित करने की तिफारिश की। इस योजना को 
बनाते हुए रेलवे श्रधिकारियो ने इस वात का ध्यान रक्ला कि अ्रत्येक क्षेत्र पर्याप्त 
बडा होना चाहिये जिससे कि संगठन के लिए एक मुख्य कार्यालय (घ८३१एए७47०) 
झोर रेलवे तकनोक में भाघुनिकतम सुधार (ए9॥0 0208 उणाजा०एथ्ाशा गा 
फश४४५ 76०:य4०९४) अपनाकर शिल्पशाला (०४०7), साह्यिको प्रशिक्षण 


(849००) प्रभंगफड) भ्ौर अन्वेषण सस्या (१६5६०४८४ [0$900(०) आदि की 
सुविधायें उपलब्ध की जा सकें। 
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पोजना का व्यावहारिक स्वरूप “--रेलवे वोड्ड के उपरोक्त सुमावों के भाषार 
पर व्यापार, उद्योग भौर श्रम के श्रतिनिधियों ने रेलवे पुनर्वर्गीकरण की योजना 
तेयार की । सर्वप्रथम भर्जल सव्‌ १६५१ मे दक्षिणी रेलवे क्षेत्र (३3०70 हथा- 
७७५ 20॥०) प्रौर नवम्वर सद्‌ १६५३ मे मध्य रेलवे क्षेत्र (2८छ09] शा 
20०7०) तथा पश्चिमी रेलवे क्षेत्र (शै८४लाग आफ) 207८) प्रारम्भ क्ये गये 
तद्पश्चाव्‌ श्रप्नंल सन्‌ १६५२ मे उत्तरी रेलवे क्षेत्र (एणापरलओ सशा|जब/ 207०) 
उत्तरबूर्वी रेलवे क्षत्र (०7॥-एब्रशध्या ७98५ 207८) तथा पूर्वी रेलवे क्षेत्र 
(हवा एेथ्ञाफ्॥ज 206) झारम्भ किये यये । १ भगसत सन १६५४ को कार्य 
क्षमता मे वृद्धि लाने के उद्देश्य से पूर्वी रेखवे क्षेत्र को दो भागो मे विभाजित कर दिया 
गया जो पूर्वी रेलवे क्षेत्र तथा दक्षिणी-वूर्वी रेलवे क्षेत्र (50ए0-585०७ भाध्रवफ 
2००) कहलाये । इसी प्रकार १५ जनवरी सन्‌ €५८ को उत्तर-पूर्वी रेलवे क्षेत्र 
को दो भागों मे विभक्त क्या गया । जो नया क्षेत्र बना वह उत्तर-पूर्वी स्रीमान्त 
रैलवे क्षेत्र (४०:४-2४७६ [दणा।द7 १80989 207८) कहलाया। इस प्रकार 
आजकल भारतीय रेलें ८ क्षेत्रो मे विभाजित हैं ॥ इनका विस्तृत विवरण इस प्रकार 
है. --() दक्षिणी रेलवे क्षेत्र *--इस क्षेत्र के प्रस्तर्गत मद्रास भ्रोर दक्षिणी भरहठा, 
दक्षिणी भारत और मंसूर की रेलें सम्मिलित की गई । इसके प्रारम्भ होने की तिथि 
१४ भ्रप्नौल सन्‌ १६५१ है । मद्रास इस क्षेत्र का मुख्यालय (8७80 (एएआ।थ) है। 
३१ मार्च सन्‌ १६६० को इस क्षेत्र की रेलो की लम्बाई ६,१६२ मील थी। (॥) 
मध्यवर्ता रेलवे क्षेत्र :--इसमे ग्रेट इण्डिया पैनिन्युला तथा निजाम, भपिषियां व 
धौलपुर राज्यो की रेलें सम्मिलित की गई । इसका मुख्यालय वम्बई है। इसकी 
झारम्भ होने की तिथि ५ नवम्बर सन्‌ १६५१ है ॥ ३१ मार्च सव्‌ १६६० को इस द्षेत्र 
की रेलों की लम्बाई ५४०६ मील थी । (॥0) परश्चिभी रेलवे क्षेत्र --इस क्षेत्र में 
वम्बई, बडौदा, मध्यमारत, सौराष्ट, कच्छ, जेपुर और राजस्थान प्रादि राज्यों की 
रैलें सम्मिलित को गई । इस क्षेत्र की भारम्म होने की तिथि ५ नवम्बर सन्‌ १६५१ 
है । इसका मुख्यालय वम्बई है। ३१ मार्च सच १६६० को इसकी कुल शम्बाई 
६,०६४ मील थी ! (५) उत्तरो रेलवे क्षेत्र यह क्षेत्र १४ प्रप्रैल सद १६४२ को 
श्रारम्भ किया गया। इसके भ्रन्त्ंत पूर्वी पजाव, जोधपुर, दिल्ली का कुछ भाग, 
उत्तर प्रदेश, राजस्थान भौर हिमाचल प्रदेश के कुछ भाग सम्मिलित हैं। इसका 
मुख्यालय दिल्‍ली है। ३१ मा सत्‌ १६६० को इस क्षेत्र वी रेलों की लम्बाई 
६,४२९ मील थी । (५) उत्तरपूर्वो रेलवे क्षेत्र --इसका मुख्यालय गोरखपुर है 
तथा आरम्भ होने की तिथि १४ अ्प्र॑ल सव्‌ १६५२ है । इसमे भ्रवघ तिरहुत रेलवे 
तथा बम्बई-वडौदा झ्रौर सेन्‍्ट्रल इण्डियन रेलवे का फ्तहपुर ट्रैफिक क्षेत्र सम्मिलित 
किये गये | ३१ मार्च सन्‌ १६६० को इसको रेलो की कुल छम्बाई ३,०७५ मील 
थी ) (श) उत्तर-पूर्वों सौमात रेलवे क्षेत्र :--यह क्षेत्र १५ जनवरी सन्‌ १६५८ वो 
प्रारम्भ किया गया । इसका मुख्यालय पाण्डू (९2000) में है। यह क्षेत्र भस्म के 
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उद्योगों को 5४४८ करता है। (शा) प्रूर्दो रेलवे क्षेत्र :--इमका मुख्यालय कलकत्ता 
में है तथा इसके भारम्म होने को तिथि १४ पप्रंल सत्‌ १६५२ है। इस क्षंत्र म पूर्वी 
बंगाल, विहार भौर उत्तर प्रदेय के कुछ माय सम्मिलित हैं। ३१ मार्च सन्‌ १६६० 
को इस क्षेत्र के अन्तर्गत रेलों की कुल लम्बाई २,३८१ मील थो। (श ) दक्षिणो- 
प्रूर्वी रेलवे क्षेत्र “इसका मुख्यालय क कत्ता मे है। इसम पश्चिमी बगाल, उड़ीसा, 
मध्यप्रदेश, विहार व श्रान्म्त प्रदेश के क्षेत्र सम्मिलित हैं । इसकी प्रास्म्म होते की 
विधि # श्रगस्त सद्‌ १६९५५ है। ३१ मार्च सन्‌ १६६० वा इस क्षेत्र के झन्तगंत 
रैलों की कुज्ञ लम्बाई ३,४६५ मील थी । 
रैलवे पुनर्वेगीक रश के लाम (80608988९5 ० एश्89$ रेट 8००ए०- 
78) भारत म रेलव धुनवंर्गीक्रण की योजना का लागू हुए पर्याप्त समय व्यतीत 
हो चुका है | भ्रमी तक इस योजना वे फ्लस्वरूप रेलद कार्यकोशल मे वृद्धि हाने 
अयवा जनता को विद्येप सुविधायें उपलज्ध होने की मात्रा श्रयवा परिमाण के सम्बन्ध 
में काई स्पष्ट प्रनुभान नहीं लगाया जा सका है । तथापि यह निश्चित है कि विगत 
वर्षों में इस योजता के मुख्य लाभकारी प्रभाव इस प्रकार रह है :--(१) गत वर्षों 
में योजनाजनित वदते हुये याठायात को ले जाने में रेलें पूर्ण” सफ्ल हुई हैं। (४) 
गुनवेर्गीकरण के कारण वडी-वढी रेलव इकाइया वन सकी हैं। फलत रेलो के 
प्रबन्ध, प्रशासन एवं सचालन में एकरूपता (07907०7७) भा गई है। (॥0) रेलो 
को अनेक इकाशया होते से जनता को जो कठिनाइयाँ होती डॉ, उनका अब प्रन्व हो 
गया है। (॥४) रेलवे सेवा का स्तर भ्रव देश म समान ओर उच्च कोटि का हो गया 
है ९ रीति-नीति प्रयाओ एवं क्राय माडे को विपमता दूर ही गरई है। इस प्रकार 
सावेदेणिक साम्य (00घा०(४६४३९९ 24णाणशाए०) स्थापित हो गया है। (४) 
रेलवे पुदर्गठन के फ्लस्वरूप अ्रवन्व-प्रशासन, साज-रुज्जा एवं क्रय-विक्रय में मित- 
च्ययिता ([2007०79 ) झाई है । रेलों के पारस्परिक लेन-दन तथा हिसताउ-क्तिव मे 
पर्याप्त सुविधा हो गई है (७) कूनवंर्गोक्रण के कारण बडी-बडी रेलवे इकाइया 
अपनी आवश्यकता वो साधन-स्रामप्री और भअष्डार सस्ते मूल्यों पर भोर उच्च कोदि 
के निर्माताओं से लेने में समर्ये हो गई हैं। झ्त्र समस्त माल रेलवे वो (सरेक्या७3) 
छ80070) द्वारा क्रय किया जाता है । फ्लत रेलवे सेवा वा सदर ऊचा होता जा 
रहा है। (४४) रेलवे की वडो इकाइयो के अवश्यम्भावी प्रिणामत्वरूप इ जिनो, 
डिब्वो एवं प्रन्य सौज-सज्जा का सदुप्योग हो सका है। कम इकाइया होने से 
प्रतियोगिता ((०७९४४00), एवं विज्ञापन (656८50६८फऋ्र८ए) के व्यय से भी 
स्वाभाविक कमी आई है। (४०४) पुनर्वर्गीकरण के परचात्‌ वार्य के दोहरापन के 
अनावश्यक व्यय ठया रेलों के पब्रन्तर्सस्वन्ध समायोजित वरने वी समस्या पर्याप्त सोमा 
ठक समाप्व हो गई है (5) इससे व्यापारी दर्ग भी लामान्वित हुआ है क्योकि भव 
उन्हें केवल एक प्रशासन (86छ॥0$४७॥०४) से हो ब्यवहार करना पडता है। [>) 
रेखवे सिल्पशालाग्रो (एफ़वज एश४०र८:४४०७५) का अधिक श्राघुनिकोकरण (१०८८ा- 
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7॥5400॥) हो सका है तथा रेलवे अनुसन्धान को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला है। 
(2) प्राय पुनवर्गीकरण के विरुद्ध यह प्रारोप लगाया जाता है कि इसमे मुल्यातयों 
(8८80 (०श्षाधा$) द्वारा उचित निरीक्षण नहीं हो पाता। परन्तु यह भ्रालोचना 
अधिक ठोस नही है । वस्तुत इसमे छोटी छोटी इकाएयो द्वारा प्रवन्ध होता है 
तथा 90॥ 006०, पर ८ढ०ए। तथा '/॥॥८॥८७४ भ्ादि की सुविधाओं द्वारा 
प्रशासन मे प्रधिक सुव्यवस्था लाई गई है। 

पुलवंर्गोकरणा से हानिया (0/580/87/326 07 २८ ह०79 08). रेलवे 
पुनगठन के स्वाभाविक दोष इस प्रकार रहे हैं -- (।) प्रुनवर्गकरण के पश्चात्‌ 
भारतीय रलें सुप्रवन्ध और सचालव व्यय में शितव्यविता लाने में सफत नहीं हो 
सकी हैं। (7) रेलो के सचालन भनुपात 'शिथामहव्यावध्या 0:07007) मै पूर्वा- 
पैक्षाइत श्रधिक वृद्धि हो गई है। सन १६५४-५५ मे श्री घो० सी० घोष (8 €! 
0॥058) ने लोफप्तत्रा में बजट पेश करते हुए धताया था कि, 'पुनर्वगोकरण के 
परदचात भारतीय रेलों में स्थाई भ्राय, बढ़ते व्यय धदते लाभ तथा रेसवे बोड के 
फम प्रनुदान की स्थिति हो गई है”। (॥/) रेलो में दुर्घटनाओं की भरमार भी यही 
सिद्ध करती है कि पुनर्वेगीकरण के बाद रेलवे प्रवन्ध-ब्यवस्था मे भ्रव्यवस्था उत्पन्न 
हो गई है (।५) पुनरवेर्गीकरण के पश्चात्‌ रेलो की कार्यश्रमता दिन प्रतिदिन कम 
होती जा रही है । (४) यद्यपि रेलो के समावय (0०-००॥8॥07) से रेलो के 
किराये भाडे का दर कम हो जाती है, रेलें श्रधिक सेवा कर पाती हैं तथा भविकप्तित 
क्षत्रो का श्रधिक विकास हो पाता है तथापि भारतीय रेलो के समन्वय से स्थिति 
एकदम विपरीत रही । जामनगर द्वारका रेलवे को सौराष्ट्र रेलवे मे तथा सौराष्टर 
रैलवे को पश्चिमी रेलबे भे समन्वित करवे पर भाडे की दर कम करने बे स्थात पर 
बढां दी गई। फलत सीसेट कम्पनी को भारी धकक़ा पहुँचा है। (५४) प्ुतवर्गीकरण 
के परचात्‌ भारतीय रेलो की भ्राधिक दशा गिरती ही जा रही है। इसके भ्रतिरिकत 


प्रवन्ध मे ढीलापन झौर कार्यकुशलता में हीनता के दोष उत्पन्न हो गये हैं । 
उपसहार -बस्तुत प्रभी रेलवे-पुनर्वेगरीकरण के परिणामों का निश्चय 


करना पूर्वकाविक (7००-8७7)9) है । पुनर्वर्गीकरण एक महाव परिवर्तन है । इसके 
सही परिणामों का ज्ञान भविष्य मे ही हो सकेगा। परन्तु जैसा कि (छ पशाशाट३] 
00करक्माइश०7९7 / त 8 एएश) का क्‍्यत है-- पुनवर्गीकरण की बहुत सी 
योजनायें श्रभी तक क्रियान्वित नही की जा सकी हैं। श्रत पुनंवर्गीवरण की सभी 
योजनाओं को व्यवहरित करना तथा इनमे सुधार एवं अनुसधान करने की श्रपूर्व 
आवश्यकता है। 
भारतीय रेलवे वित्त व्यवस्था का प्रथवक्रण 
(5क्कुब्राशाणा 0 [वात एेडफ़व) 5 आटे 

प्रावकथत प्रारम्मिक काल से ही रेलवे वित्त (र8७४) साधा८०) 

सामान्य वित्त (0६0०४ सथ०७॥००) का एक शभ्रग रहा । सव्‌ १६०८ मे मेंके समिति 
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(209९४४ (00पश0068) ने रेखवे विकास पर १८ करोड र० वापिक व्यय के भ्रायोजन 
करने की सिफारिश को थी | फलत सन्‌ १६०८ से सन १६१३ तक रेलये पर ६२ 
करोड ₹० व्यय किये गये । प्रथम महायुद्धकाल मे रेलो पर होने वाले वापिक व्यय 
में बहुत कमी* कर दी गई है । रेलवे समस्याप्रो के भ्रष्ययनन ने लिए विलियम एकवर्णे 
(फ्रभावणव ८७०४७) की प्रध्यक्षता मे एक जाच समिति बठाई गई । इस समिति ने 
रेलवे वित्त के पृथयकरण के सम्बन्ध मे ये सिफारिशें प्रस्तुत की थी .--() एक 
व्यापारिक सस्था होने के कारण रेलव की व्यय-पद्धति मे पूर्णे लोच (6507५) 
होता चाहिये । उसमे प्रवधि भ्रयवा तिथि सम्बन्धी बोई प्रतिबन्ध नही होना चाहिये ॥ 
(0/) पृथवकरए की दशा मे रेलवे वजट पर सामान्य वजट का कोई प्रभाव नहीं 
रह सकेगा | (7) जब रेलो का व्यय भाग की भ्रपेक्षा कम होता है तव उस वर्ष का 
आधिवष् साधारण बजट दी भ्रन्य मदो पर व्यय कर दिया जाता है। इस स्थिति मे 
रेले भ्रपनों पू जी सम्पत्तियो के पुर्नस्थापत के लिये कोई कोप नहीं बता सकती। 
परन्तु रेलवे वित्त के प्रथवक्रण की दक्षा मे रेल्े प्रपनी पू जी-सम्पत्तियों के प्ुर्नेश्धापत 
(2९94९ ७९१) के लिये झावश्यक कोष जुटा सकती हैं । (१४) रेलो की प्रतिश्चित 
श्रास का परिणाम सामान्य बजट गेमी प्रस्थिरता लाना होता है। परन्तु प्रथक्‍्क्रण 
की प्रवस्था भे यह समस्या भही उठती । भ्रत इन सब कारणों को थ्यान मे रखते 
हुपे रेलवे वित्त का सामान्य वित्त से पृथक्करणा भ्रावश््यक है। 
रेलवे वित्त पृथतकरण प्रस्ताव सन १६२४ (९३939 |गरा०6 8०044 
॥0०॥ (0०४४७॥४णा ० 924) --एकवर्थ कमेटों को सिफारिशों की जाच करने 
के लिए भारत सरकार ने एक उप-ममित्ति (8५७-००एा०७ा॥/९०) नियुक्त की। इस 
उप-समिति ने रेलवे वित्त का सामान्य वित्त से तत्कालीन पृथक्क्रण करने को भनुप- 
युवत बताया । उप-समिति की इस सवाह को मानते हुये भारत सरकार ने पृथवक्रण 
का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया तथा ५ वर्ष के लिए ३० करोड रु० वापिक रेलवे 
व्यय के लिये देना स्वीवार किया । २० सितस्थर सन्‌ १६२४ को पृथवरूरण की नीति 
को स्वीकार करते हुये विधानमण्डल द्वारा एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया जिसकी 
मुल्य भ्रतिज्ञाएं इस प्रकार थी --() रेलो का आ्राय-ज्यय सरकारी श्राय-ज्यय से 
पृथक्‌ रकखी जाये । प्रतिवर्ष रेलें राजकोय कोप मे भ्रपदी प्राय का एक निश्चित भर श 
दान दिया करेंगी । (7) श्र शदान उल्ादक रेलो मे लगी हुई पु जो का १ प्रतिशत 
श्रौर शेप भ्रतिरिक्त लाम का ह भाग होगा । यदि किसी वर्ष रेलो की प्राय इस 
१ प्रतिशत धनराशि को देने के लिए कम पडे, तब इस कमी को पूरा किये बिना 
श्रागामी वर्षों में श्रतिरिक्त लाभ अजित नहीं समझा जाएगा। परन्तु अ्रनुत्तादक 
रेलो से लगी हुई प्रू जो का ब्याज और हानि सरकार को म्ुगतान करनी होगी। 
(97) राजकीय कोप मे उक्त घनराशि जमा करने के बाद शेष लाभ रेलवे सचित 
निधि (२७]9४99 7२८5८:६७ ४०0) मे जमा होगा । (५) सचित निधि का उपयोग 
इन उद्देश्यों के लिये किया जा सकेगा --(श्र) सामान्य कोष मे वाषिक श्रशदान 


१७८ भारतीय अयंश्यास्त्र 


देने के लिए | (प्रा) भ्रवमूल्यन निधि (0थछाव्णक्षा०्त एकात) की व्यवस्था करने 
के लिए (इ) रेलो द्वारा किराये-भाडे की दर कम करने से होने वाली हानि को पूर्ति के 
लिए तथा (ई) रेलो की श्राथिक स्थिति सुहृद करने के लिये। (४) रेलों को प्रपती 
सचित निधि से ऋण लेने का भ्धिकरार भी होगा । (श) १३ सदस्यों की एक स्थाई 
वित्त समिति (38870॥78 छो॥7०४ 0०गरणा।(९६) बनाई जाए। इस समिति का 
कारये रेलो के व्यय सम्बन्धी श्रनुदानों का विधात-मण्डल में जाने से पूव निरीसण करता 
होगा। 
नवीन प्रभिसमय भ्रस्ताव १६४६ (फलए एशाएटतपणा ए९४०]णाणा ० 
949) --सब्‌ १६४०-४१ तक भारतीय रेलो को काई विशेष लाभ नहीं हुम्ना। 
परन्तु द्वितीय महायुटकाल मे रेलों को ग्राथिक दशा मे क्रातिकारी परिवतन हुए। 
फ्लत रेलो ने अपता पिछला सव ऋण छुका दिया । सन्‌ १६४३ मे दित्त मन्त्री ने 
सन्‌ १६२४ के पृथवकरण भ्रस्ताव को अ्रव्यावहारिक घोषित किया। उस समय यह 
निश्चय किया गया कि उत्पादक रेलो के समस्त लाभ म से बुद्ध भाग घिसावद कोप 
मे, कुछ भाग ऋण चुकाने में तथा शेष का २५ प्रतिशत सचित कोष मे भर ७५% 
सामान्य कोष में दिया जायेगा । १२ दिसम्बर संघ १६४६ को विधान सभा म॑ रेलवे 
वित्त पृथक्‍क्रण सम्बन्धी नया प्रस्ताव पास किया गया। इस भ्रतिना की मुस्य बातें 
इस प्रकार थी -(7) रेखवे वित्त में स प्रतिवर्ष लाममाँश प्राप्तिकर्त्ता के रूप मे सामान्य 
वजद एकमात्र भ्र शघारी (505 50272॥०]6९) रहगा । प्रतिवष सामान्य वित्त को 
रेलो मे लगी हुई ऋण-पू जी पर ४ प्रतिशत की दर से लाभाँश ([/श60॥0) दिया 
जायेगा | (॥॥ रेलव पृ जी सम्पत्ति के नवीवीकरण तथा प्रतित्थापत (मिक्वा४७) 
270 ॥7९०)७८७॥९०॥) व्यय के निमित्त भ्रवक्षयण सचित निधि (एव्छावष्लभागा 
उ२९४९7६४ #एा०) में भागामी पाच वर्षों तक प्रतिवर्ष १५ करोड रु० जमा किए 
जायेंगे। (१४) रेलवे सचित निधि (२8॥989 ]२८४८:४४ #०य९॥ श्रव रेलवे भागम 
सचित निधि (२७॥9०७ [२९६९८॥७८ ९९५४९४४८ 7070) वहलाएया। इस कोष को 
उद्देश्य प्राथमिक रूप से सामान्य कोप के प्रति लाभाग्य देवता तथा सहायक धूप से 
रेलब कमकरण म अर्थ की कमी को दूर करता होगा। (१९) एक विकास निधि 
(7#भेग्फकव्णा फए090) की स्थापना की जायगी। इसका ध्रयोग अमनल्याण 
कार्यों ([.800ए7 जलव्ि८ ॥८ध४08$), यात्रियों एवं अन्य रेल प्रयोत्ताप्रा को खुख- 
सुविधाएं प्रदान करने तथा आवश्यक लाभकारी योजनाओो पर व्यय वी व्यवस्था 
करने के लिये होगा। (४) रेलों के लिय एक स्थाई वित्त समिति (8/क808 
छाह॒शा०४ 20ग्राजा(१६६] तथा एक केन्द्रीय मन्त्रणा परिषद्‌ (एधआआ॥ #80ए509 
(0प्रापशा) की स्थापना वी जायगी । 
सन्‌ १६५४ का धृयवक्रण सम्बयी सक्बोपित अ््ताव --सव्‌ १६४६ वा 
प्रतिज्ञा प्रस्ताव केवल ३१ मार्च सन्‌ १६५५ ठक के लिए ही था। प्रत ससद ने 
इसकी पुन जाँच करने वे लिए एक ग्रभिसनय सबरिति (0०आएशाश0त 008८) 
नियुक्त वी । इस समिति की सिफारिशों का स्वीकार करके भारतीय ससद ने २१ 
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दिसम्बर सन्‌ १६५४ का सन १६४६ के प्रस्ताव को सशयोदित करके नया रुप दिया। 
इस सशोधित प्रस्ताव नी झुख्य दातें इस प्रकार थीं ---(!) रेलो द्वारा साप्रात्य-दित्त 
की परुजीवनगत (0४ए/श प्ए८/ाप्य७) पर झागामी ५ वर्षों म ४ प्रतिशत 
जासाय दिया जायगा । (४) रेलवे पुजो पर दाधारघ वित्त उत्तो दर से ज्ञानाथ 
प्राप्त करेगा जो सामान्यत दूमर व्य'्प रिक विभागो से सरकारी ऋर्ण पुजी पर 
लिया जाता है। (१०) नये रेलवे मार्गों की परूजी लागत पर लाभाय कम लिया 
जायेगा तया नए रेलवे मार्ग चालू होते से आगामी ५ वर्षो तक यह लानाय स्थगित 
रक्‍खा जाएगा । आगामी वर्षों म इनकी झ्राय म से स्थग्रित राशि चालू वर्ष के लामाँय 
सहित वसूल की जायेगी । (॥४) मूल्यहास निधि (एऐव्फा०ण४70०० #0॥0) में 
आगामी ४ वर्षों तक प्रतिवर्ष २५ करोड़ रु० जमा किये जायेंगे । (४) विकास निधि 
(0०५८०००४८०॥ 070) का कायक्षेत्र सभी रेल प्रयोक्‍्तताप्रों के लिये बटा दिया 
गया तथा इसके लिये ३ करोड रु० दापिक पूर्ववत ही व्यय क्यि जाने वा निइचय 
क्या गया। (७) श्रज्मामकर रेल मार्गों का निर्माण व्यय सीधा पू जी-व्यय में 
सम्मिलित क्या जायगा। (५ए) रेदों की आय-क्षमता को प्रवाधित रखने के लिये, 
रैला के लाभ-हानि की ओर ध्यान देते हुये सम्पत्ति वी. पिसावट ठया पुन' सम्बापन 
का प्रवन्ध वास्तविक स्थिति के झनुमार एवं सम्पत्ति के जोवनकाल में हो क्या 

जाएगा । 

रेल भ्रमिसमय प्रत्ताव सन्‌ १६६० :--सन्‌ १६५४ के प्रमिसमय प्रस्ताव 

बी अवधि ३१ मार्च सन्‌ १६६० तक थी १ झत मसद ने इसकी पुन णान के लिये 
एक रेल पतिज्ञा-समिति नियुक्त की।इस समिति के सुझावों को भारतीय संसद 
मे सन्‌ १६६० में स्वीकार कर लिया ॥ इस भश्रस्वाव की रस्य वातें इस प्रकार हैं +-- 
(!) तृतीय पदवर्षीय योजनावधि के सामान्य राजस्व को दो छात्रे वाली साभांश की 
दर ४ह प्रतिशत निश्चित की गई है । (४) सन्‌ १६५४ के भत््ताव के अन्तर्गत स्वी- 
ढुत लामाशझ सम्बन्धी दलों सिद्धान्दों को स्वीकार क्रिया गया है ;--(क) सभी नई 
रेलों में लगी पू जो का ल्ञाभात्त प्रामामी ५ वर्ष के लिये स्थण्ति रकक्‍्खा जायगा 
ठया (ल रेलों के पू जी विनियोष खाते मे अतिपु जीकरण पर कम दर से लाभाथय 
दिया जायगा जो ब्याज की औसत दर के बराबर होगा । (ए) सामरिक महत्व की 
रैलो की पू जी पर कोई लामाँय नहीं लगाया जायगा बरन्‌ इनवा घाटा केंद्रीय 
राजस्व द्वारा उठाया जायगा। (४४) आ्रागामी वर्षों में रेलवे मूल्यहास निधि में 
भविदेष ७० करोड डइु० जमा किये जायेगे । ७) रेलवे उपयोकक्‍ताओ के निर्मित्त 
लगाई जाने वाली ३ करोड रु० की दापिक धनराशि को यथाय्नित और प्रथिक 

बढाया जापगा। 

नई व्यवस्था के दोष *-(7) अ्रमी तक रेलवे दित्त-ध्यदस्था सरकारों प्रभाव 

से पूर्णत्पेणा स्ववन्त्र नहीं है। रेलवे की सचित निधि (२८डछए४ फ्रणणव] अब 
भी सरकारी वित के देंक के पास जमा है | इसका परिणाम यह द्वोता है कि रेलो 
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के पास ग्रपता सक्रिय शेष (9/०7०0४ 09970८) सदेव नही रहता। भरत झवश्य- 
कता इस [वात की है कि रेलो का अपना पृथक खाता हो जिसमे उनके सद 
कोष सचित्र रहे। रेलें भ्रपने कोषो के उपयोग मे स्व स्वतन्त्र रहे । (0) सामान्य 
वित्त को रेलवे वित्त मैं एकमात्र भ्नशघारी (50० $0थव्कण॑त) का रूप दिया 
गया है। वास्तव मे अ शधारक को तभी लाभाझ मिलना चाहिये जबकि रेलवे को 
लाभ हो । परन्तु अभिसमय प्रस्ताव मे यह कठोर नियम है कि चाहे रेलवे को लाभ 
हो अथवा हानि उसे सामान्य वित्त को लाभाझ देना ही होगा। श्रत ब्रार० डी० 
तिवारी (१९ 7) 7४७7) के भतानुसार ' यद्यपि रेलवे वित्त का प्रयवकूशा इसलिये 
किया गया था क्षि इससे रेलों का विकास होगा, तथादि साधारण बजट से श्निवार्य 
श्र शदान देते के कारण रेलों के ऊपर इतना बोक रहा है कि रेलों को विश्येष लाम 
नहीं हो सका है। (॥॥) सन्‌ १६५७-४८ का रेलवे बजट प्रस्तुत करते समय रेलवे 
मन्‍्त्री के भाषण में यह कहा गया था कि रेलव वित्त सामास्य वित्त पर निर्भर है। 
वस्तुत इस प्रकार के दृष्टिकोण रेलवे-वित्त को स्वतन्त॒ता में बराघकः है जिनका 
निवारण भ्रति आवश्यक है| 
विगत नियोजनऊकाल मरे रेलों का विकास--(।) विगत दशाब्दी (0०090) में 
भारतीय प्रभं-व्यवस्था के व्रत विकास के कारण परिवहन की माग बहुत वढ गई है। 
यद्यपि पहली दोनों योजनाओं में परिवहन-क्षमता मे पर्याप्त विस्तार क्या गया, 
फिर भी वडो कठिनाई से दिनो-दिन बढती हुई माग पूरी हो था रहो है। विशेषकर 
रैलो को इस झवधि में परिवहन वी माय को पूरा करने से बड़ी कठिनाई रही। 
(४) विगत नियोजनकाल में भारतीय रेलो के माल यातायात (ह्रिक्ंड॥ प्गआ4०) 
में १०० प्रतिशत तथा यात्री यातायात (?3550॥8ध 79॥0) म २७ प्रतिशत 
वृद्धि हुई है। (॥7) प्रथम और द्वितीय योजनाझा में रेलवे विकास कार्यक्रम पर 
क्रमश २५५*४५ करोड रु० और 5८६० करोड २० व्यय किये गये। (४) प्रथम 
योजनावाल मे परिवहन के क्षेत्र मे सबसे बडा काम उन पुरादे साधनों को बदलना 
या सुधारता था जो उससे पहले की दक्माब्दी में भारी काम करने के कारण गिरी 
हुई हालत मे पहुँच चुके थे । इस योजनावधि मे रेलो के डिब्बे और इ जियो को 
मरम्मत, पुरानी लाइनो के स्थान पर नई लाइनें बिछाने, साज सज्जां की मरम्मत 
एवं नवीवरणा (7२९००ए४७)) के लिये बहुत बडी राशि की व्यवस्था करनी पडी। 
(५) दूसरी योजनावधि मे भी इस काम के लिये, विशेषकर रैलो के पुराने सामान 
को बदलते के लिये, वहुत बडी राशि लगाई गई। परन्तु दूसरों योजना के प्रन्तगंत 
नई लाइनें बिछाते तथा मये इजिन व नये डिब्बे बनादे पर अत्यविक बेल दियां 
गया, ताकि अर्थव्यवस्था के कूपि और श्रौद्योगिक क्षेत्रों के उत्तादव में होते वाली 
दृद्धि को ढोने का बढा हुआ कार्य रेलें निभा सर्वे । (श) नियोजन की विगत दद्माब्दी 
में रेलवे इ जिनो की सख्या ८,४६१ स वढातर_ ०,५४४,, मातगाडी वे डिब्बों की 
सख्या २२२,४४१ स वढाकर ३४१,०४१ तथा सवारी गाडी के डिब्बों वी सख्या 
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२०,५०२ से वढाकर २५,१७१ कर दी गई। (शा) इस श्रवधि में बडी मात्रा मे 
नई लाइन विद्धाने का कार्य अत्यन्त तीव्रता से हुआ ! लगभग १,३०० मील लम्बी 
रेलवे लाइन को दोहरा (00ए79798) किया गया और ८०० मील लाइन पर 
विद्युत से रेल चलाने (5&९००४%०७७०॥) की व्यवस्था की गई। इस अवधि में 
लगभग १,२०० भील लम्बी नई रेलवे लाइनें बिछाई गई तथा विगत महायुद्ध म 
उखाडी गई (08ए/7ा/56) ४०० मील लम्बी लाइन को पुन बिछाया गया। (४॥॥) 
भारतीय रेलो ने सन १६५०-५१ में ६१५ लाख दत माल ढोया था। सन्‌ १६६०- 
६३ मे रेलो ने १,५४० लाख टन माल ढोया। इस प्रवधि में रेलो म॑ माल के 
लवान की प्रोसत दूरी २६२ मील से बढकर ३५४ मील हा गई । इस प्रकार मात्रा 
के हिसाब से माल की दुलाई म॑ ६६ प्रतिशत वृद्धि हुई, जबकि टतन्मीलो (पणा 
]४॥॥८७) ने हिसाय से इसम छत प्रतिशत की वृद्धि हुई है। (/४) द्वितीय योजनाकाल 
में लगभग ८,००० मील लम्बी रेलवे लाइना क॑ पूरे सामान का नवीनीकृत (0०ए- 
ए!०6 (४८६ ६८७८ए०) किया गया। प्रथम योजनाकाल मे ४६ मील सबुच्ति 
लाइन ([पिधा09 0908०) को वडी लाइन (87080 0208०) में परिवर्तित किया 
गया। याजना के झ्न्‍्त में ४५३ मील नई रेलो पर निर्माण कार्य जारी था तथा 
४९ मील मीटर लाइन (१४६४० 0808०) को बडी लाइन (8026 08086) मे 
परिवर्तित किया जा रहा था । ये दोनो कार्यक्रम द्वितीय योजनावधि मे पूरे किये 
गये (१) द्वितीय थाजनावधि मे ७० यार्डों का पुननिर्माए क्या गया तथा छोटे-बडे 
६,००० नग्रे पुल बनाये गये जिनमे भ्रसम मे वह्मपुत्र नदी पर पुल तथा देहली में 
जपुना नदी पर पुल तथा रूरकेला दुर्ग (2007/८।७ 7008) व गादरा रतलाम 
(6००79 8४४७७) के पुल भ्रथातु ४ बढे पुल सम्पिलित हैं। इस योजनाकाल में 
२० शिल्पशालाझो की कार्यक्षमता बढाई गई तथा ६ नई शिल्पशालाओ्रो को स्थापना 
की गई । (»0) इसी श्रकार दूसरी योजनावधिं मे १०० नये स्टश्नों पर प्राशुनिक 
सिगनलिस व्यवस्था बी गई, २०० नये स्टेशनों का निर्माण किया गया, ३४ नये 
इजिन शंड बनाये गयय. तथा &०० स्टेशनों पर विजली लगाई गई। (»7) कम- 
चारियों को सुख-सुविधाग्रो के लिये द्वितीय योजनाकाल में ६६,००० नये भकान 
बनाये गय तथा १३ अस्पताल भोर ५५ प्रोपधालय भोर ६ प्रशिक्षण शत्राए खोली 
गई । इस भ्वधि मे १५ करोड रु० यात्रियों की सुख-सुविधाओों को बढ़ाने पर 

व्यय किये गये । (50) रेलबें इजिनों एवं ग्रन्य स्लाज सज्जा के उत्पादन मे देश 

को श्रात्मनिभर बनाने के उद्द जय से वियत वर्षों मे महत्वपूर्ण कदम उठाए यये हैं - 

(छ), सन १६५२ म. प्रावइसोल के निकट मिड्ीडम, नामक स्वाज़ पर ल्प्िसल्‍्गल 

लोकोमोटिव फंवट्री स्थापित की गई । द्वितीय याजनावधि के श्रन्त तक इस कारखाने 

में १८० इ जिन तथा ५० बाइलर (870० 700) प्रतिवर्ष बनने लग्रे हैं। (ख) 

रेसवै इ जिन और दाइलर वनात के उद्दंश्य से प्रथम योजनाकाल में टाटा लोको- 

मोटिव वे इ जिनीयरिय कम्पनी का २ करोड रु० की प्रारथिक सहायता दी गई। 


हैएर भारतीय अर्यद्वास्त 


प्रथम योजनाकाल में इस कम्पनी ने १६० इजिन बनाए। द्वितीय योजनावधि में 
इसकी उत्पादन क्षमता १०० इ जिन प्रतिवर्ष हो गई है । (ग) भारत सरकार ने १० 
करोड रु० की पूजी से मद्रास के निकट पेरम्बूर नामक स्थान पर सवारी डिब्बे बनाने 
वा एक कारखाना खोला जिसकी उत्पादन क्षमता २५० डिब्व वाधिक श्राकी गई 
है । इस कारखाने मे उत्पादन कार्य अक्टूबर सनू १६५४ से प्रारम्भ हुआा है। हमारे 
देश् ने द्वितीय योजना के भ्रन्त तक रेलवे के वृप्प्र इजिनों और सवारी डिब्बों के 
सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता (326 ६एामल०१०३) भराप्त करली है। (ध) २३ अर्भ्रैल 
सन्‌ १६५६ को बनारस के निकट रेलवे इ जिन के पुर्जे घनावे का कारखाना खोला 
गया है। (ड) द्वितीय योजनावाल में मीटर,लाइन के सवारी डिब्बे बनाने का एक 
कारखाना बरेली में खोला गया है ! 
तौसरी पचवर्धोष योजना के भ्रन्तगंत रेलवे विकास कार्यक्रम--तोसरी पच- 
वर्षीय योजना मे रेलवे विकास कार्यक्रम पर ८१० क्शेड २० व्यय बरने की व्यवस्था 
की गई है । इसके अतिरिक्त योजतावधि म रेलें अपनी मूल्य-हास निधि ([26976- 
०'थणा एए॥0) से ३४५० कराड रु० तथा स्टोर सर्स्पेंस एकाऊन्ट (906 50596- 
प$8 ॥०९००णा।) से ३५ करोड़ रु० विकास कार्यक्रम पर व्यय वरेंगी। इस याजना 
के भ्रन्तगंत रेखवे विकास के विभिन्‍न कायक्रम इस प्रवार हैं. () पाहायात का लक्ष्य 
(77४60 77४९४) - तीसरी योजना मे रेलो के विकास का कार्यक्रम यह मानकर 
डनाया गया है कि सन्‌ १६६५--६६ तक रलो द्वारा माल यातायात (गिल! 
परपध०) की दुलाई २,४५० लाख टन वापिक तक पहुच जाएगी। इस प्रकार 
योजनावधि में ६९० लाख टन माल याप्तायाद वी अ्रतिरिक्‍त वृद्धि की प्राशा है। 
इसम से ७६५ लाख टव कोयला, इस्पात शोर इस्पात वा कच्चों माल (07 07), 
सीमेन्ट, निर्यात किया जाने वाला लोहा और रेलो का अपना माल होगा भ्रौर शेष 
११५ लाख टन सामान्य जनता के माल की दुलाई मे वृद्धि होगी । जहा तक यात्री 
बावायात (?8856727 77270) की वृद्धि का सम्बन्ध है, योजनावाल में गैर- 
शात्घां नगर यातायात (7९००-४०४७ए०४७॥ 7748) में ३ प्रतिशत वापिक वृद्धि का 
ध्रमुमान लगाया गया है ॥ (॥) रेलवे विकास कार्यक्रम (720॥989५ 206ए2०फुणथा। 
£27०ट7877९)--यद्यपि तीसरी योजना के भ्तगत रेलवे विवास कार्यक्रम पर 
८६० करौड रु० व्यय करने की व्यवस्था वी गई है, तथापि यह आशा वी गई है 
कि दास्तविक व्यय अनुमानित व्यय से अधिक रटेगा इस प्रकार रेलों के विकास 
कार्यक्रमो पर स्टार सस्पेंस एकाऊन्ट सहित लगभग १,३२५ करोड्ट रु० व्यय होने 
की आशा है । 0४) चलयनादि कार्मेक्रम (7०॥॥5 8002 .०हाग्या8) -+ 
योजनाकाल में ६०,४४७ नये मालगाडी वे डिब्बे, 9,०२५ नए सवारी गाडी के 
डिब्व तथा १,१५० नए इजिन प्राप्त करने वी व्यवस्था है ! इसके भ्रतिरिकत 
योजनावधि म ६६४ पुराते इ जिता, २,८५४ पुराने सवारी डियों तथा ३,१७,/६४८ 
पुराने मालयाडी के डिझ्लो को पुतंस्थापित (ेट्छ/&८४४४८०/) किया जाएगा। 


रेल परिवहन श्फरे 


कारखानो के कार्यक्रम मे पन्य कामो के भतिरिक्‍त, चितरन्जन के कारखाने मे 
भोपाल के विद्यू त को भारो मशोनो के कारखाने के सहयोग से विद्यत्त इजित 
[छा८०एा० 7.0९०४7०७६४) तैय र करने का कार्यक्रम भी सम्मिलित है। इसके साय 
ही डोजल इ जिनो (0:5थ ॥,००००७००७६८७) के निर्माण के लिए भी व्यवस्था की 
जाएगी। (१४) लाइन क्षमता कार्य ([06 (०७7१४०॥५ ए०7८)-योजगाकाल में १,६०० 
मील लम्बी लाइनों को दोहरा ([20०9॥92) किया जाएगा तथा यार्डो का झाघुनिकी- 
करण (१००८४८॥/2५७०॥) किया जाएगा । इस कार्य मे इस बात का विशेष ध्यान रवखा 
जाएंग कि प्रमुख लाइनों की क्षमता बढाई जाए तथा जिन क्षेत्रों मे कोयला व लोहा 
आदि भारी पाल की'दुलाई म वृद्धि होने की घाशा है, वहा भतिरिबत लाइनें बिछाई 
जायें । (५) विद्युतोषफरण (६।४८४२०७०७००)--तीसरी योजना में ३, ०० मील 
लम्बी लाइन का विद्यु दीयकरसस करने का लक्ष्य रक्‍खा गया है। इस सम्बन्ध से 
द्वितीय थोजना से चले भा रहे कार्यक्रमो को पूरा किया जाएगा तथा मुगलसराय 
से कासपुर तक विद्यु दोयकरण करने का केवल एक नया कार्यक्रम प्रारम्भ किया 
जाएगा। (४१) ट्रेंक का नवोकरण (7730८ ॥१९८7८७०))--भभी तक पुरानी लाइनों 
पर सामान बदलने का जो कार्य शेष है बह तीसरी योजनावदि मे पूरा किया 
जाएगा । योजवाकाल में ५,००० मोल लम्बी लाइनो का पूरा सामान नवीनीकृत 


(०७८१४ प४०८ २८०८ए७।) किया जाएगा २५०० सील सम्बी लाइनों को 
केवल पटरियो को नदीनीकृत (छछ॥ ९८८८७०७) किया जाएगा तथा २,२५० सील 


लाइनों के केवल झहत्तीरो का नवीनीकरण ($0८0९४४ ११८॥४६४७)) किया जाएगा। 
(४४) नई लाइनों का काग्रक्रम [ि८एछ ॥.॥6$ ए70०/7४ए०३७०)--इस योजना के 
अन्तगेंत १,२०० मोल नई रेलवे लाइनें बिछ्ाने की व्यवस्था को गईं है। द्वितीय 
योजनाकाल मे प्रारम्भ की गई नई रेलवे लाइनों भर्थाद्‌ बढवा रोड-राबटसगज, 
सम्भलपुर-तितलागढ भोर विमलगढ-किरीबरू को पूरा करने के अभ्रतिरिक्त तीसरी 
योजना मे ये नई लाइनें भौर विद्धाने का कार्यक्रम है-- कड-काडला, माधोपुर- 
कथुमा, उदयपुर- हिम्मतनगर, दिल्ली को बचाकर चलने थाली लाइनें दिवा-पानदेल- 
खारपाड(-उरन, पश्थरकष्डी-ध्ंतगर, गुना-मकसी, राची-बोड़ामुण्ड, हिन्दूमलकोट- 
शी गगानगर, गाजियाबाद तुगलकाबाद, बेलामिता-कोट्वालसा तथा हालदा बन्दर- 
गाह के लिए नई लाइन | इनके अतिरिक्त योजना मे कोयला उद्योग के विकास के 
सम्बन्ध मे २०० मोल सम्दी नई लाइनों के बनाने को भी श्यवस्था को गई है। 
(शाण) प्रुत्त तिर्माण (8:70058० १४००:४६)--त्ौसरी योजनावधि मे रेलबे साइनो पर 
झवेक पुराने पुलो को पुत्र. सस्थापित किया जाएगा तथा ग्रावश्यक स्थानों पर नए 
पुल बनाएं जायेंगे । (१२) कर्मचारी कल्याण-हार्य (एाएा०३००5 'शाडिव &०ापं- 
आा0५३)--रूमस्त व्यय मे से ५० करोड रु० रेलवे कर्मचारियों के मक्यत निर्माण 
लपा उन्हे अन्य सुख-सुविधायें जुटाने मे व्यय किए जायेंगे। योजनाकानड मे रेलवे 
कर्मचारियों के लिये ५४,००० नए मकान बताए जायेंगे । कर्मचारियों के कल्पाण 


शृं८३ भारतीय प्रशशास्त्र 


अध्यक्ष ०९) का होता है तथा प्रत्वेक्ष यात्रा एक दूसरे से स्वतन्त्र एवं प्रचम्बद होचे 
के फ़्लत' इतके प्रवन्धक यातायात (77370) की नियमितता [[0एट७व। ५) पर 
ई घ्वॉन नही देते । (था) समय का बचत (53008 ० प्राष्ठा0) +--धोडी दूर 
को यात्रा में सटक परिवहन से समय की वचंद होती है ! इसका मुख्य कारण यह है 
किये बाग जिनके बीच में माल झभाता जाता है, बहुषा रेस की प्रप्ेश्ा सड़व 
हारा सौधे सम्दन्धित होते है झौर उनके बीच की दूरी शषपेन्नाहत कम होती है। एक 
झनुमाव के झनुसार थोड़े माल को (जिमसे दिब्दा पूरा नटों भरता) रेल से ले जाते 
में लगभग ८ दार ददलो व हस्तान्तरण करना पडता है, परन्तु उसी माल को मोटर 
ठेले से ले जाने म कैवल तौन बार बदली करती पठतो है। (१४४) स्वेप्टच (28८ 
9७98) ->सडक परिवहन हारा भेजे जाने वाले माल के संवेप्टन म विद्येप चातुर्य की 
प्रावज््यवता नहीं होती तथा भवेक प्रकार की दस्तुप्रो को बिना सवेप्टन के भी शक 


स्थान से दूसरे स्थात को सरलतापूर्वक भेजा जा सता है। (!२) बहुमुष्तो सेवा 
(णाएणए०5४ ए(श2८८ए) --सडको का निर्माण क्श्ों बाहन (१०४००) 
विशेष के उपयोग के लिये नही होता वरन्‌ सार्वजनिक हितायये होता है। सडको पर 
झतेक प्रकार के वाहन चल सकते हैं। (४) हधिक्तम साम जिक हित ()/शआा्ाएशत 
8०८०! छ८८6) *--परिवहन के * झन्य साधनों से लाभ उठाने के लिये द्व्य को 
श्ावश्यक्ता होती है परन्तु सडक का उपयोग निर्घेत से निर्घन व्यदित भी कर सकता 
है । (शा) बिरोधो हित (0प्थञ्ञाए ० [एश९55) --सडक परिवरन मे सडर 
निर्माता और उसके उपयोगकर्त्ताभो के (व समान नहीं होते ! सड़क निर्माण करने 
एवं उसवी सुरक्षा का दायित्व सरकार पर होता है जो सड़क निर्माण के समय 
विभिन वाहनो के लिये सडक की उपयुक्तता न देखकर व्यय में मितव्ययवा को भोर 
देखती है। सडक परिवहन मे वाहनों के स्दानियों का भपना शगरठन नहीं होता। 
उन्‍हें राष्ट्रीय-माँ (४8092 _पष्ट:9)$), प्रादेशिक मार्ग (5/85 कराहा- 
७) 8), जनपरदीय सडक (:$072 ॥?०205) तथा ग्राम्य सड़क (१॥]७४० माह" 
9४४५8) धादि विभिन्‍न सत्ताप्रों के झ्राधीन कार्य करना पडता है । रेलवे को भाति 
सडक परिवहत झौर उत्तके वाहत यातायात प्रवन्ध (परशी० #/म्रन/४0८0/) में 
स्वृतन्त्र नही हाते | श्राय उनहों चाल झौर याठायात नियम (प्रोशी० ि८६ॉ3- 
४०7] ट्रैफिक पुलिस (प7४90 9०१८८) के द्वारा नियस्वरित किया जाता है। इसके 
अतिरिक्त सडक दाहनों के स्वामी लाइसेंस फोस, पंट्रोल कर तथा दूसरे छोटे शुल्को 
(७ए८ 76८७) के रुप म जो दछ देते हैं, (जो प्रतुमानता बुल ब्यय में से हे! 
प्रतिशत होता है) उसके व्यय करने के सम्दन्ध में वोई प्रधिदवार नहीं रखते । 
(ह) कम पृजीए्त व्यय (90 एथ्य्ाओ ॥7६श/ढ॥):-रेल मार्ग की 
अपेक्षा सडका के निर्माण एवं मरम्मद प्रादि पर वहूत कम व्यय होता है। 

मारत में सड़कों का विकास -भारत के आचीन इतिहास ठया हृडप्पा व 
मोहनजोदडा की छुदाई से यह ज्ञात है कि ३५०० ई० पृ० देश में बडी-बडी सडक 
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थीं । हिन्दू ओर मुस्लिम शासनकाल मे भी देश में थोडा-वहुत सडको का निर्माण कार्य 
चलता रहा। ब्रिटिश शासनकाल मे सडकी को वास्तविक प्रगति प्रथम महययुद्ध के 
पश्चात्‌ हुई । सन्‌ १६८० में मोटर गराडियो की सख्या मे वृद्धि होने से सरकार का 
ध्यान सडक-निर्माण की झोर ग्याकर्षित हुआ। सन्‌ १६२७ में भारत सरकार ने 
सडको के विकास एवं उनकी वित्तीय स्थिति की जाच करने के लिए डा० जयवर 
की भ्रध्यक्षता मं एक समिति नियुक्त की ३ “जयकर समिति” ने अपनी रिपोर्ट में 
भारत के श्राथिक एवं सामाजिक विकाप्त के लिए सडको के विकास करने पर 
अत्यधिक बल दिया । अत समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने 
सन्‌ १६२६ मे केमद्रीय सडक विकास कोष [((छ्मा॥] 086 06४2८०कुओला। 
एणा०) की स्थापना की | इस कोष मे पैट्रोल पर आयात कर ([7908 0009) 
व उत्पादन कर (५८४5८ /00॥)) से भ्राप्त आय नमा की जाती थी। वस्तुत सन्‌ 
१६४ तक किसी विदिचत योजना एवं लक्ष्य के प्रमाव मे तथा वित्तीय कमी के 
कारण सडक विकास की गति बहुत ही धीमी श्रोर अनियमित रही । सन्‌ १६४३ में 
नागपुर योजना के रूप मे देश मे योजनाबद्ध ढग से सडको का विकास करने का 
प्रथम प्रयास किया गया । 
नागपुर योजना (५७/१७ण ?॥80): सब १६४३ में भारत सरकार ने देश 
में सडक निर्माण को भादी नीति निर्घारित करने के लिए नागपुर मे विभिन्न प्रदेशों 
के प्रमुष इजीनियरो (टकार्थ 85877०८8) का एक सम्मेलन (00ाश्ि९४८८) 
बुलाया । इस सम्मेलन मे सडको के विकास की एक २० वर्षीय योजना बनाई गई 
जिसे “नागपुर योजना' कढ्धते हैं॥ इस गोजना मे देश को न्यूनतम झावश्यक्ताओं के 
अ्राघार पर राभी प्रकार की राडको के रान्तुलित विकारा की व्यवस्था की गई । सोजनता 
भें सडको को शष्ट्रीय मार्ग (स्णाणाण पए॥8092593) आरदेशिक मार्ग (7707०) 
प्राह7५०)४), बडी जनपदीय सडको (!र्श ७०7 7075६000 ऐे००45), छोटी जनपदीय, 
सबको (707 0॥5 7८ २०४05) तथा आ्राम्य राडडी (४॥॥9४० २०००७) में 
वर्गीकृत किया गया | इस योजना मे यह लक्ष्य रव॒ा गया था कि भविष्य में कोई भी 
विकसित कृषि क्षेत्र मे स्थित ग्राव मुख्य सडक (४७77 ०७०) से ५ मील से अधिक 
दूर न हो तथा अक्ृपि क्षेत्र का कोई भी गाव सुख्य सडक से २० मील से अधिक दूर न 
हो । राष्ट्रीय मार्य वर्तमानकालीन यसुख्य सडकें हैं जो प्रादेशिक राजधानियो, बन्दर- 
गाहो श्र बडे नगरो को परस्पर मिलाती हैं। सामरिक महत्व (5073॥080 77907- 
॥87०6) की सडक भी इसी श्री मे सम्मिलित हैं। इनके निर्माण व देख-रेख का 
दायित्व केन्द्रीय सरकार का है। प्रादेशिक मार्ग राज्य की मुख्य सडक हैं । ये राज्य के 
प्रमुख स्थातो एवं महत्वपूर्ण नंगरों को राष्ट्रीय मार्य से मिलाती हैं। इनके निर्माण 
प्रोर देख रेख का दायित्व प्र देशिक सरकारो का है। जनपदीय सडक उत्पादन क्षेत्रों 
तथा बाजारों को परस्पर और राज्य मार्गों व रेलो से मिलातो हैं । इनके निर्माण एव 
देख रेख का दायित्व जिला परिषद (08070: 80270) का है । ग्राम्य सडके गावो 
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को परस्पर तथा जितो की सटठको व राजमार्गों से सम्मद्ध करती हैं। इसके दिर्माण 
और देख रेल क। दायित्व स्थानीय निकायो (0८8 80865) का है। नागपुर 
योजना म भ्रविभाजित भारत के लिए ४३० हजार भील लम्बी सडको के निर्माण का 
लक्ष्य राखा गया जिन पर्‌ ४४८ करोड़ रू० के व्यय का अनुमान लगाया गण्य या। 
विभाजन के कारण भारतीय सध में नागपुर योजना के लक्ष्यानुसार कुल ३३१ हजार 
मील लम्बी सड़कों का निर्माण होना था जित पर ३७३ करोड रु० वी लागत को 
अनुमान लगाया गया था । नागपुर योजना के झ्नुसार भारतीय संघ में पक्की सड़कों 
($074०९ २०४०५) ८८,००० मील से बढ़ाकर १,२३,००० मील और कच्ची सडकें 
(ए॥80रा8९8 [२०8४65) १,३३२ ००० मोल से बढ़ाकर २,०५,००० मौल बरने का लक्ष्य 
रखा गया था। वेद्धीय सरकार ने योजना के कुछ सुभावो को वार्यास्वित करना 
स्वीकार क्या झौर राष्ट्रीय मार्गों का सम्पूर्ण दायित्व भपने ऊपर ले लिया। राज्य 
सरकारों ने भी अप्रैल सत्‌ १६४७ से कार्यारम्भ करके सडको के निर्माण एवं सुधार 
के लक्ष्य निश्चित किए। परन्तु प्रथम पंचवर्षीय योजना की आरम्भना तक इस शोर 
वास्तविक प्रगति बहुत सतोधप्रद नहीं रही। प्रथम योजना के प्रारम्भ तब राष्ट्रीय 
मार्गों पर केवल ६*३ करोड़ रु० और भन्य प्रकार वी सड़कों पर २७ १६ करोड़ र० 
व्यय किए गए। इस प्रवधि मे सडक विकास योजना के कार्यों म ५ प्रतिशत से भी बम 
प्रगति हुई । सव्‌ १६४७ से लेवर सन्‌ १६५०-५१ तक देश मे पक्री सडको वी लम्बाई 
८८,००० भील से बढाकर ६७,५०० मील तथा कच्ची संडका वी लम्बाई १,३२,००० 
मील से बढ़ाकर १,५१,००० मील कर द्वी गई। इस मन्द प्रगति के प्रमुख कारण इस 
प्रकार थे-- (7) भारत सरकार की मुद्रा प्रसार विरोधी नीति (#7॥॥ 7॥8॥0॥89 
9०॥०५), (४) देश के विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न हुई गनेक सामाजिक व प्राधिक 
समस्‍यायें, (४) सडको के लिए भूमि प्राप्त हाने मे विलम्ब (१४) संडर्थ निर्माण मे 
प्रयोग होते वाली सामग्री का प्रभाव (४५) सडक निर्माण सम्बन्धी विशिष्ट तवनीकों 
जान (6८०2 ।(॥09 ॥09) का च्भाव तथा (श) सडको के विकास के प्रति 
भ्रनेक प्रदेशिक सरकारों की उदासीन प्रवृत्ति। व्‌ १६५०-५१ मे प्रथम योजना के 
श्रारम्भ होने पर नागपुर योजना के कार्यक्रम को तियोजन के वार्यक्रम मे ही सम्मि- 
लित कर लिया गया । 
प्रथम और द्वितीय योजनासाल मे सडक विकास कार्यत्रम (030 ]0606- 
]0गाशा। ठ्ह्ञाभाए6 ग सा$। 20 5९९0आएं गिए८ एक श[॥0 7000) - 
(7) प्रथम पचवर्षीय योजना की आरम्मना के समय देश में पवत्री, सडकों बी कुल 
लम्बाई ६७ ५०० भील शौर कच्ची सडको वी कुल लम्बाई १,५१,००० मील थी । 
(४) प्रथम और द्वितीय योजनाग्रो के अल्दांत सडक विकास कार्यक्रम पर क़मश 
१४७ करोड़ रपये और २४२ करोड छपग्रे व्यय किए गए । (90) प्रथम योजनावाल 
मे २४ हजार मील ज्षम्वी नई पक्की सड़क और ४७ हजार मील लम्वी नई कच्ची 
सडकें बनाई गई । इस श्रवधि मे १० हजार मील पुरानी सडको वी मरम्मत की 
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गई। केन्द्रीय सरकार के सडक विकास कार्यक्रम के अस्तर्गत प्रथम योजनाकात से 
६४० मील लम्बी विभिन्न स्थानों को मिलाते वाजी सउको (आए 7२०05) का 
निर्माण क्या गया तथा २,५०० मील सडको को सुधारा गया। (७) द्वितीय 
योजनाकाल म सडक विकास वार्यक्रम की दीत्र यति से प्रगति हुईं। सच्‌ १६६०-६१ 
तक देश में पक्की सडकों ($ए7/9८6० 7१0905) की कुल लम्बाई १४४ हजार मोल 
और कच्ची सडको (075प्8८८० १०००5) की बुल लम्बाई २५० हजार मील हो 
गई । इस प्रकार दश मे ६० प्रतिद्यत कच्ची सडक (88:0॥ ॥९0805) हैं । (५) इस 
समय देश में १५ हजार मील राष्ट्रीय मार्य ()४0079) 809998) हैं जिनमे से 
केवल २,३०० मील लम्दी सडक ही ॥७० !७४॥८ 07796 ७७३ हैं । कुल राष्ट्रीय 
मार्यों म से १ हजार मील लम्दी सड़कें सीमट-कानक्रीट की हैं जिन्हे पूर्णतया पवकी 
सडकें ($0782£0 २०५०५) नहीं कहा जा सकता। देश के समस्त राष्ट्रीय मार्गों 
झौर प्रादेशिक मार्गों ($/90९ प्रा889893) को मोटाई (]0ट00०७5) केवल ६-१० 
इज है जोकि तकनीकी विदोपज्ञों (ए«८०४७ा८टक छ"छ०४७) के झनुमार वर्तमान याता 
यात (प्र७#॥०) की माना (४००४०) और रहराई (77/९7979) का दखते हुए 
श्रपर्याप्त है (४४) द्वितीय योजना के श्रन्त म॒ राष्टीय मार्गों पर लगभग ८० बडे पुल 
निर्माण के लिए शेप थे जिनम से ४७ पुलो पर कायारुम्म था। द्वितीय योजताकाछ 
म राज्य सडक कार्यक्रमों [86 ०४० 07 वा॥765) के प्रन्तगत २२,००० 
मोल लम्बी सडको का निर्माण क्या गया । द्वितीय योजना म राष्ट्रीय मार्ग काय- 
क्रम (फ्रथाणाणे पाष्ठोँ)०७)४ ?70ट/श्चाश०) के अन्तर्गत ७०० मील लम्बी 
विभिन्‍न ध््यातों वो मिलाने वाली सड़कों (१॥85॥78 4.0|८ २०805) का निर्माण 
करन, १५०० मील सडक के सुधारते, ६०० मील लम्पी सडक्ो को चोडा करके 
"्‌७० 898 (४7782० %०७५ बनाने तथा ४० बडे पुलो के निमास्य करते का लक्ष्य 
निधारित किया गया था । योजता के अन्त तक राष्ट्रीम मार्ग के कार्यक्रम सम्बन्धी 
सभी लक्ष्य पूरे हो गएं। (५॥) द्वितीय योजनाकाल में केन्टीय सडक विक्ञास कार्य- 
क्रम के ३ कार्य बहुत महत्वपूर्ण ये --(॥) जम्मू-श्रीनगर मारे पर जवाहर सुरंग 
(79 श्र्शीक्षा त0७॥0९)$) के पूर्वी और पद्चिचमी दोतो आर छोटी सुरगो (778८४) कर 
निर्माण, (॥) पश्चिमी बंगाल में रायगज (२४29) से विद्वर म॑ दालखोला 
(0शा८४०७) तक राष्ट्रीय मांगें का निमाण तथा (70) देहवी भागरा राष्ट्रीय मार 
को चौड़ा हरना (४ए(३४त॥९) | (छतप्त] सन्‌ १६६० ६* ठक अ्रस्तर प्रदेशीय सड' 
एवं ध्राथिक महत्व की सडको के बार्यक्रम ([:०ट्वात्चगण्यठ ०ीं गाल डाल हर 
370 १०४05 0 :07्रणण ७ ॥7770६97८८) के भ्रस्टगंत रू गभग * हजार मीद 
सड़कों वा निर्माग्प किया गया ॥ इस प्रकार दितीय योजदा के अन्त तक देश 
विकास का कार्य नागपुर योदना के लक्ष्य से अधिक हो गया । श्क्ष्ए 
तृतीय पचवर्षोय योजना हे भ्रन्तर्गत सडक विकास कायुँए) शा 
एछ6४००७शच६७४६ ए7०इ0४७छ७८ . एाएच पाएँ फछफऋछ फत्थ 
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(१) तीसरी योज्ना में सडक विकास कार्यक्रम को एक बीस वर्षय योजना (४८७ 
८४5 ?|का-96! 00 98।) के एक चरण (?॥85£) के रूप में प्रपतया 
गया है। यह योजना केन्द्रीय एव प्रादइशिक सरकारों के मुझ्य इजीनियरों द्वारा 
भावी-सडक विकास कार्यक्रम को हृष्टिगत करके बनाई गई है। (7) २० वर्षीय 
याजना के प्रभुख लक्ष्य इस प्रकार हैं .--(प्र) विकसित (0८५८०7५४) एवं कूपित 
क्षेत्र (8870६ पथ ४78४७) म काई भी गाव पक्की सडक से ४ मील भौर किसी 
भी प्रकार की सडक से १३ मील से श्रधिक दूर नहीं हो। (आरा) अध-विक्तित 
सेत्र (एगतथा-त०५०००८०० ४7०७) में कोई भी गांव पक्की सडक से ८ मील और 
किशी भी प्रकार वी सडक से ३ मील से भ्रध्कि दूर नहीं धो तथा (६) प्रविकततित एवं 
अकृपित क्षेत्र (794९४६॥०१९८० 970 ]प०म-बट्ठाए८ए/ण॥। #7८७) में कोई भी गाव 
पक्की सडक से १२ मील व अन्य भ्रकार वी सडक से ५ मील से भ्रधिक दूरी पर नहीं 
हो । इस योजना के ग्रन्तगंत सब्‌ १६८६१ तक देश में पवकी सड को वी लम्बाई २५,२,००० 
मौल झोौर कच्ची सडकों की लम्बाई ४,०५,००० मील करने का लक्ष्य रक्या गया 
है। (7॥) २० वर्षीय योजना म सड़क-व्किम कार्यक्रम के श्रन्तगंत इन कार्यों को 
प्राथमिकता दी गई है * (झ्र) समस्त एक दूसरे से सम्बन्धित मार्गों (8॥ #(<- 
एथ] 70०/श४४) पर सयुकत पुलो (]/॥४॥०8 छि08078) का निर्माण किया जाना 
चाहिये तथा तारकोल की पकत्री सडकें कम से कम 0॥6 [.878 (7॥98० ५७७) 
भ्रवश्य होनी चाहियें। (आर) बडे नगरो में मुख्य सडके ॥४0 88 ए8579226- 
४४५ अवश्य होती चाहियें तथा (इ) बड़ों एक दूसरे से सम्बन्धित मार्गों (॥॥9)0 
दशा ०७४९5) की कम से कम चौडाई ॥90 6 0477426 ५७४ तक 
अवश्य होनी चाहिये। (४१) तीसरी प्रचवर्षीय योजना म केन्द्रीय एवं प्रादेशिक सडक 
विवास कार्यक्रमों के श्रन्तर्गत क्रमश ८० करोड रु० प्लौर २४४ करोड २० व्यय 
किये जायेंगे ! तृतीय वित भ्रायोग (7076 प्शभा०४ (०ण्७श6॥) की त्िपा- 
रिश्ष के अनुसार तृतीय योजनाकाल मे केन्द्रीय सरकार सडकों के विकास के लिए 
१० राज्यों को £ कराड रु० देगी। (५) योजनावधि मे प्रादेशिक सड़क विषास 
कार्यक्रमों के प्रत्तगंत २५,००० मोल लम्बी पक्की सडकों के निर्माण का भायोजन 
रक्खा गया है। राष्ट्रीय मांग कार्यक्रम ()४३४०४० साहइाछए8३5 ९086) 
के प्रत्तर्गत तीसटी योजतावधि मे उतरी सलामारा (१२०४४ 58 व्या4६) से ब्रह्मन्‍ 
पुत्र नदी के पुल तक लगभग १०० मील लम्बी सड़क का निर्माण किया जायगा। 
इस योजनाकाल म॑ द्वितीय योजनाकाल से चल रह संडकों एवं पुलों के विर्माण 
कार्यो को पूरा किया जायगा ! (था) द्वितीय प्रवर्षीय योजना के सहृब्य ही तीसरी 
योजना म भी देझ्न के अविकत्ित क्षेत्रो म सडक विकास की आवश्यकता एवं महत्व 
को स्वीकार क्या गया है। भरत अन्डमान व निकाबार द्वोपसमूह, हिमाचल प्रदेश, 
मनीपुर, तिपुरा और सागा प्रदश पट 20 सर ]#) की योजनाम्रो मे कुब 
व्यय (7०७) ?)0॥ 00॥/5) का | से 3 भाग तक सडक विवास कार्यक्रम वे 
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ज्पि निर्षारित विया गया है| प्रसम, जम्मू श्ौर काश्मीर, मध्यप्रदेश शौर राजस्थान 
में सडया वितास वार्यक्म को ऊची प्रायमियता (ाझोए वशाठ्ता>) दी गई है। 
राज्या वे सड़यः विवास ये अपने कार्यक्रमों के भ्रन्तगंत भी अप्रेश्वाहत व्म विउृ्सिते 
सेपों वो प्रायमिक्‍्ता दी गई है । इस प्रवार तीमरी योजनावधि मे पजाय वे पहादी 
आग, उत्तरप्रदेश के बुन्देसलण्ड उत्तरखण्ड प्रौर प्रन्य पहाड़ी क्षेत्र, महाराष्ट्र गे 
विदर्भ गौर मराठवाडा, धास्ध्रप्रदेश बे तेजगाना, वेरल थ मैसूर के उत्तरी जनपद 
तथा जम्पू व पाश्मीर मे लद्वाख व सोनायारी क्षेत्रों मे सडब विधास कार्यों घो श्रधिव 
हत्य दिया जायगा। (५॥) तीसरी योजना मे राड्ब प्रयुसधान ब्रार्यक्रस (रे अत 
॥९८३९४४८४ ॥7०ट्टाशशाग6) पर २ करोड़ रु० व्यय विये जायेंगे । 
भारत से राडक घातापात (२०90 ॥7/॥59०॥ मा वशाती॥) हि विगत 
१० वर्षीय नियोजनवाल म देश मे॑ मोटर ठेतो (00038 ४८४९८९$) बी गश्या 
सन्‌ १६५०-५१ में ६१,०० में बढ़ाबर सन्‌ १६६०-६१ में १,६०,००० कर दी 
गई । (॥) द्वितीय महायुद्ध के प्रारस्मिकः समय थे सवारी गाड़ियों (88९३8९४ 
ए७॥१५।७४) की सल्या कम हो गई थी परन्तु शीघ्नही इनकी सध्या से वृद्धि हुई । 
इस प्रतार मोटर अगा की सस्या रानू १६९४६- ७ म भी वद्दीथी णोतविसबव 
१६३८-३६ मे थी | रानु १६५०-५१ में भारत मे सपरारी गाहियों की सख्या ३४ 
हजार थी जो रानू १६६०-६१ तब बढ़ाकद ५० हणार बर दी गई । (४) द्वितीय 
योजता में ४० हजार वाहतो (५८४८८७) ये उत्पादन का लक्ष्य रक्‍्सा गया था। 
परन्तु महू छ्धप पूरा न हो सा । त्यां सन्‌ १६६०-६१ मे चेवल ३० हजार ही 
बाहना का उत्पादन द्वो सवा । विगत वर्षों म॑ विदज्गी पू जीका ब्रभाव (7.8९0/ 
0ए ४0080 ९००॥४]) मोटर यातायात के विस्तार मे मन्द गति मा सुस्य यारत' 
(७0) रहा है । इन वर्षों में मोटरों वो लाइसेमिंग नीतियों ([८९८)४॥8 
एश।ल63) को उदार बनाते ([.0ध/॥56) के स्िये भ्रतनक कदम उठाए गये। 
इसके श्रतिरिक्त सडब परिवहन उद्याग यो श्रनेक प्रकार से सहायत्य दी गई जिससे 
कि यह उधाग अपने उपर लट़ाथे गये विभिन्न करों थो सरवोह़त ($कराएशी०0* 
00०॥) बर राबे । (५) तौरारो योजनावधि मे व्यापारिक सड़क परियहन ((०कावा5 
हटा 080 प्ृ/भ्थाउफ०7) वा विघ्तार मोटर उद्याग '#एा०ण्राए/॥6 00579) 
यी निर्माण-समता (थभवाएविलफ्ाधराहु "०9१९७॥५) पर निर्भर बरगा | सतू (६६० 
बी मौटर उद्योग पर तदथे समिति (86006 (०एशा॥66 79 ॥6 6 एॉ०00906 
3॥0॥509) वी सिफारिध्त के अनुत्तार तीसरी योजना में ६० हजार व्यापारिक 
वाहनों के निर्माण वा रूध्प रदया गया है। (४) पह अनुमान लगाया गया है कि 
तीमरी गोजना बे' भन्त तब व्यापारिक वाहनों (0८ फ़शाल्ताण 0टााल८8), साल 
याहनों [00068 ४६॥८॥९$) और सवारी वाहनों (##इबल्ह७० ४६३४८८४) की 
ससया मनू १६६०-६१ म क्रमश २ सास, १ लास ६ हजार भौर /० हजार 
स धढ़ावर सन्‌ !६६५-६५ तत प्रमश ३ साख ६१ हजार, २ तास ८५ हजार 
प्रौर ८० हजार करदों जाएगी। (७) परिवहन नीति एवं समन्वय समिति (00- 
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प्राा॥(88 0 परर्राक्रण। एगारए छात॑ 0०-णवग्र॥0)) के मतानुसार तीसरी 
यौजनावधि मे सडक परिवहन के माल यातायात (प्पणडा प्रयाग में १३० प्रति- 
शत वृद्धि होगी घर्यात्‌ इस भ्वधि में माल यातायात सन्‌ १६६०-६६ में १०,६०० 
मिलियन टन मील (707 ?४॥6$) से बढकर २३,३४० मिलियन ठन मील हो 
जायगा । 
भारत से ग्रामीण एवं नगर यात्तायात 
(एरए'श थ0 एक़ैशा ॥7शा5ऋ्र0ां | ]09) 
भारत में प्रामोरणा परिवहन - हमारे देश मे लगभग ५,५८,०८८ गाव हैं। 
देश की लगभग ८२१३५ जनसश््या गावो मे रहती है। देश को ७२ प्रतिशत जन- 
रुख्या कृषि पर प्राश्वित है जो देश के ३,०१८ द्वाहरों के लिये खाद्यात्र एवं बच्चा 
माल उत्पन करती है। श्रामीण कृवि-उपंज उपभोकतांग्रों द# प्रत्यक्षत न भेजी जाकर 
मण्डियों के माध्यम से भेजी जाती है । इस प्रकार #पि-उपज को भण्डी तक पहुचाने 
के लिये गावों में सुविक्तित परिवहन के साथनों का होना भ्रत्योवेश्यय है। इसके 
अतिरिक्त ग्रामीण व्यक्तियों को शहरो से श्रपनी आवश्यकता दी वस्तुयें लाने, शहरी 
अ्रदालती में उपस्थित होने तथा मेलों श्रादि में जाने वे लिये भी ग्रामीण क्षेत्र म 
परिवहन के विकसित साधनों का महत्व है। ग्रामीस्य यातायात वी मुख्य विशेषतायें 
दो हैं--(0) सीमित दूरी ([.0॥/०0 0/8087०८) तथा (४) सीमित सेवा (60 
8५८९८) । तुलनात्मक दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों के लिये सड़बः परिवहन ही श्रधिक 
उपयुक्त है, वयोकि रेलवे परिवहन केवल उपज को निर्यात करने के लिये श्रधिक 
लाभदायक होता है तथा अन्तेंशीय जल परिवहन (पबाव ५७३९ प्रकाश ण।) 
की सुविधाये केवल नदी के किनारे पर स्थित गायों तक ही सीमित रहती हैं । ग्रामीण 
क्षेत्र की सड़कें मुख्यतः कच्ची होतो हैं तया वर्षाकान्न में वे सेवा के योग्य नहीं 
(ए4४०० ४०४४५) रह णावी । प्रीष्मकात मे ग्रामीण कच्ची सडक घूल से भरपूर हो 
जाती हैं। भ्रत इन सडको पर भोटर-वसो भ्रथवा मोटर ठेलो को सेवा सीमित मात्रा 
में ही ली जा सकती है । 
वस्तुत ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन वे मुस्य साधन पशु परिवहन (#आांगिश 
गुप॥75900) एवं बैल गाडिया (8०८८ (७75) हैं। एक श्रनुमान के श्नुततार 
हमारे देश मे लगभग (१ करोड बैल गाडिया हैं जितमे लगभग ३०० करोड ६० की 
पू जो लगी हुई है । एक बैलगाडी वी वाहन क्षमता (एथगज्गाह्ट 0४7००) १० से 
५० मन तक होती है जो मुख्यत वँलगाडी में जाते जाने वात ब॑लो के प्रकार (7976 
० प०॥००७) तथा सडक की दक्या (८श/क्यत०॥ ० ०86) पर निर्मर होती 
है। बैलगाड़ी के मुख्य लाभ दो हैं--(प्र) यह गावों मे परिवहन का सस्ता साधव 
है तथा इसका निर्माण व मरम्मत गावो में ही हो जाती है। (प्रा) इसको श्रतेव 
उपयोगों मे प्रयुक्त किया ज॑ ता है. भोर इस प्रकार ग्रामीरा श्र व्यवस्था (४॥०४९ 
ए०००००५) का यह एक मुख्य भाग है। वास्तव में समाज का यह कर्तव्य है हि 
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बह बेलगाडी में श्रावश्यक सुधार करे जिससे कि यह श्रधिक सेवा योग्य (8०श०९- 
80०५) बन सके तथा माल की प्रति इकाई सेवा लागत कम हो सके | बैल गाडियो में 
सुधार लाने के लिये प्रमुल॒ छुकराव इम प्रकार है--() बलगाडियो के पहियो पर 
लोहे के टायरो ((0॥ 79०७) की अपेक्षा रबर के टायरों (एलाण्या३0० ॥'|०5) 
का उपयोग करना चाहिये। (7) दलदली मार्गों (४००४५ पराब्ण:) को पवके 
मार्गों (007४८०३॥८ 7780:5) में बदल देना चाहिये तथा (॥॥) ग्राम्य सडको का 
निर्माण सर्व मौसमी सडक (#]] ४४८४७८४ २०७०५) के रूप में होना चाहिये जिससे 
कि इन सडको पर मोटर, घोडे त्तागे तथा मोटर ठेले वर्षभर चल सके । यही नही, 
इससे व्यापारिक एवं सवारी सेवाओं मे वृद्धि होगी भौर बैलगाडियो पर ट्रंफिक का 
भार कम हो जायेगा । वास्तव मे ग्रामीण क्षेत्रों मे परिवहन सुविधाओं की वृद्धि से 
शिक्षा थर ज्ञान का प्रसार होगा, कुटीर उद्योगो का विकास होगा, सामाजिक सम्पर्क 
मे वृद्धि होगी, प्रामीण जनता का जीवन-स्तर ऊँचा उठेगा झौर गावों मे फैलने वाली 
बीसरियो को शीघक्षतम रोबा जए सकेगा । हाल ही में बनाई गई सडक विकास कार्य- 
क्रम की २० वर्षीम योजना के गन्तर्गत श्रामोस्य क्षेत्र भें परिवहन सुविधाओं के 
घिकास को पर्याप्त महत्व दिया गया है। इस योजना मे यह लक्ष्य रक्खां गया है कि 
भ्रागामी २० वर्षों मे देश मे विकम्तित एवं कृषित क्षेत्र का कोई भी ग्राव पक्की सडक 
से ४ मील और भ्रन्य किसी भी प्रकार की सडक से १३ मील से भ्रधिक दूरी पर नहीं 
रह ज।येगा । श्राज्ञा है कि भविष्य मे भारत के ग्रामोण क्षेत्रों मे परिवहन की उपयुक्त 
सेवायें सुभभ हो सकेंगी । 
भारत मे शहरी पात्तापात -हमारे देश मे छोटे-बडे लगभग ३,०१८ शहर 

हैं । इनमे से कुछ नगर ज॑ से - कलकत्ता, बम्वई, मद्रास व देहली बहुत बडे हैं जिनमे 
मिलियनों को सख्या मे व्यक्ति रहते हैं। वगर निवासियों को सामाजिक, धामिक, 
शिक्षात्मक एवं प्राथिक कार्मकलाप़ी को पूरा करते के लिये सस्ते एवं कुशल परिवहन 

के साधनों की प्रावश्यकता होती है | परित्रहन के सुविकसित एवं द्ुतगामी साधनों के 
फलस्वरूप अब ओद्योगिक केन्द्रों भे श्रम्रिको को स्थाई रूप से रहता भ्रावश्यक नहीं 

रह गया है। श्रमिक परिवहन के माध्यम से दूर स्थित क्षेत्रो से कार्य करने के लिये 

प्रतिदिन आते जाते हैं॥ इस प्रकार परिवहन ने नगरो मे घनी झ्रावादी के फलस्वरूप 

उत्पन्न होने वालें सामाजिक, झाथिक एवं नेतिक दोषो को किसी सीमा तक दूर कर 

दिया है। परिवहन सुनिधाओं ने नगरो को निवास, स्वॉस्स्य एवं स्वच्छता सम्बन्धी 

समस्याग्रे। को दूर भगा दया है ॥ 

शहरों में विभिन्न प्रकार के परिवहन के साधन उपलब्ध हैं-(?) विद्युत रेखें 

(ट007० प्रश8805)--कलकत्ता, बस्वई और मद्रास जैसे बढे चगरो के लिये विद्युत 

रैलें सर्वाधिक सस्ता भौर द्वतगामो परिवहन का साधन है । द्वितीय योजनाकाल मे 

इस साधन का ५०० भील में विस्तार किया गया। तीसरी योजना भे इसका शौर 

अधिक विस्तार करते का आयोजन है। (8) द्रामवे (परध्वायक०१७)--द्रामवे बडे 
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शहरी की सडको के लिये सबसे सस्ता झौर सर्वोत्तम ढय का परिवहन वा साधन है। 
मोटर बस की अपेक्षा ट्रामवे अनेक अरकार से उपयुक्त साधन है - (प्र) एक ट्रामदे मे 
१०० यात्रियों को ले जाया जा सकता है, शपरन्तु एक मोटर बस में अधिकोधिक ५० 
यात्रियों को ही ले जाया जा सकता है। (झा) ट्रामवे में मोटर की अपेक्षा हवास 
([0807609007) कम होता है । इस प्रकार ट्रामवे का जीवन मोटर की तुलता में 
श्रधिक होता हैं । (इ) ट्रामवे का सचालन व्यय (५/०४७०४ ह#7०॥5८3) भी श्रपेक्षा- 
कृत कम होता है | ट्रामवे का सचालन सस्ती विद्युत से होता है, परन्तु मोटरो का 
सचालन पंद्रोल या डीजल से होता है जो विद्युत्त की श्रपेक्षा कही ग्रधिक महा 
होता है। ट्रामवे का सर्वाधिक मुख्य दोष यह होता है कि यह लचकदार (00096) 
साधन नहीं होता है तथा इसका पूंजीगत व्यय ((०प़ाथे छफ़णा00०) बहुत 
झधिक होता है, लेकिन मोटर पर्टिवहन में लचक और कम पू जीगत व्यय दौनों गुण 
होते हैं। () भोटर बस (०१०४ 875)-प्राजकल ट्रामवे के स्थान पर मोटर बसो 
का उपयोग बढता चला जा रहा है क्योंकि मोटर परिवहन का लचीला साधन है भौर 
यह दूरी पर शीक्षतम भ्रधिकार बर लेता है। (१५) मोटर टंक्सी भौर मोटर रिक्शा 
(#॥०007 788. 3॥4 )/007 फ्धा॥9) --परिवहत के ये दोतो साधन सभी बड़े 
मगरो में उपलब्ध हैं। ये सीमित मात्रा मे यात्रियों को ढोने के द,तगामी एवं सस्ते 
साधन हैं । (५) साइकिल रिक्शा, बाईसिकल तथा घोडा गाड़ियां (2,2८४ 8095 
99०५८०९६ 070 प्रु075० (»॥92८5)--ये १० मील से कम की दूरी के उपयाग वे 
लिए परिवहन के सुगम व सस्ते साधन हैं । परिवहन के इन साधनों वा ग्रामीण क्षेत्रों 
सेशहरो को सवारी व माल यातायात के ढोने में निरन्तर उपयोग बढता चला जा रहा 
है । (५) 7४०07 पराध॑॥ 06 ?फ्रणं। 7४0०--मोदर ठेले का प्रयोग ५० मील 
की दूरो तक भाल भेजने के लिये वहुत सस्ता व उपयोगी होता है। इसकी वाहन- 
क्षमता (08098 0805०(५) २०० से ३०० मन तक होती हैं। कम मूल्य बाली 
बस्तुओं को ढोने के लिये मोटर ठेला एक सस्ता साधन है। 7४४॥ 7॥०७ का प्रयोग 
छोटी एवं हल्की वस्तुयें एक स्थान से दूसरे स्थान तक (ए70७ 0007 ॥0 0००२) 
तक पहुचाने मे बहुत उपयोगी सिद्ध होत्य है । बडे बड़े शहरों में एक ही समय पर 
झतेक प्रकार के परिवहन के साधन कार्यशील होने के कार प्राय दुर्घटनायें 
(५८०७०८४७) हो जाती है। इनके मुख्य कारण इस प्रकार हैं--[प्र) लापरवाह 
और अप्रश्चिक्षित चालक, (श्रा) अधिक तीव्र गति, (इ) गाडियो के दोपपूरं ब्रेक, 
(ई) ड्राइवरों का आवश्यकता से झधिक कार्य करना, (3) उवड-खाबड सडक, (ऊ) 
सडक-चिन्हों का प्रभाव तथा (ए) सडक चेतना (7०30 (०095८०० 78८55) का 
अभाव । 
भारत मे सडक परिवहन के सर विकास के कारण ((405८३ ण 809 
ए:०2655 ० २० १ _738757070 ॥7 4703) ---सन्‌ १६५८ वी सडक परिवहन 
पुनर्गठन रमिति (सि०४० वछाभाणा रिल्णहक्याधढा0ध (०६०) के 
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मतानुसार मारत में सड़क परिवहन भ्रभी तक अपनी अषें-विकसित अवस्था मे ही है ॥ 
इस समय समस्त भारत मा, जिसका क्षेत्रफल १२७०,००० वर्ग भील है और जिसकी 
जनसख्या ४३ ८० करोड है, केवल ३६५८,००० मौल लम्बी सडके हैं ॥ इनमे से लग- 
भग ६०% सडक कच्ची (£»70 20605) है ।॥ देश की इन सडको पर अगरित 
पैदल यात्रो, १ करोड प्ुवाहन, ६ लाख ६० हजार मोटर ठेले, ५० हजार मोटर 
बसें, दो लाख निजी माटरकार तथा सवा लाख के लगभग अन्य मोटर गाडियाँ 
चलती हैं। देश म भ्रकेली वंलगाडियाँ ही दर्ष भर मे उतना माल ढोती हैं जितना कि 
रेलें ढोती हैं। मोटर वसो के वापिक यातायात (४0०७४ 880) का परिमाण 
३,७७० कराड यात्री मील (7855९फछटा /४॥६) झोर मोटर ठेलो के वापिक याता- 
यात का परिमाण ३ १४४ करोड टन मील (707 ?४ै॥९) आँका गया है। भारतीय 
राडको एब सडक परिवहन में लगभग १,४०० करोड रु० की पू जी लगी हुई दे जो 
देश की रेजो मे लगी पू जो के समान ही है। भ्रन्य देदो को अपेक्षा हमारे देश मे 
प्रत्ति व्यक्ति एव प्रति दग मील सडक विस्तार एवं मोदरो की सख्या बहुत कम है। 
जवकि अमेरिका, इ गलेड और जापान मे श्रति बम मील सडक विस्तार क्रमश श मील 
२०२ मील और ४ मील है, तब हमारे देश में यह केवल ० १५ मील ही है । इसी 
प्रकार हमारे देश म॒ प्रति १ लाख जतसब्या के पीछे सडक विस्तार कैबल ७३ मील 
है, जबकि प्रमेरिका, इ गलेड श्रौर जापान मे यह क्रमश २,११४ मील, ३८१ मील 
और ७२८ मील है । इसके अतिरिक्त हमारे देश मे सडको का ३०% भाग रेलो का 
पोषक (56००६7) नही है और ४८% सडकों रेल को पटरी के समानान्तर (?88- 
॥0) और उप्तसे १० मील की दूरी तक हैं । फलत इन क्षत्रो मे छडको से वह उद्द- 
इ्य पूरा नही हो सका जिससे वे बनाई गई थी। इनसे केवल यातायात का दिगुणी- 
करण (|009॥८७॥०४) होता है आर रेल सडक प्रतिस्पर्धा (७॥-7९०४0 (007056- 
[7007) की समस्या उत्पन्न हुई है । हमारे देश मे मोटर वाहनों की सख्या भी अपेक्षा- 
कृत बहुत कम है । जबकि भ्रमेरिका, आस्ट्रेलिया ग्रोर कनाडा मे प्रति १ लाख जन- 
सख्या के पीछे क्रमश रेझ हजार, २३ हजार व २५ हजार मोटर गाडिया हैं, तत् 
हमारे देश भे केवल छघ& भांठर गाडिया ही हैं । इसी प्रकार भ्रतिमील सडक पथ के 
लिये ब्रिटेन मे २५, झमेरिका मे २१ ओर कनाडा मे ७ मौटर ग्रांडियो की व्यवस्या है, 
जबकि हमारे देश मे केवल १ मोटरगाडी है । यदि बेलगाडियो को भा इन्ही मे सम्मि- 
हा कहर लिया जाए, तब हमारे देझ्व में प्रतिमील सडक के लिये १५६ गाडियाँ होती 
|| 


भारत मे सडक परिवहन को भ्रविकृसित अवस्था के प्रमुख कारण इस प्रकार 
हैं --(0) देश मे सडको की व्यवस्था प्रपर्याप्त है श्र लगभग ६०% कच्ची सडकें 
हैं जो वर्ष भर सेवा योग्य नही रहती । (7) मोटरगाडियों की सख्या पर्याप्त है । 
फ़लत इस समय मोटर चलाने योग्य सडको की २०»प्रतिद्मत से ४० प्रतिशत तक 
क्षमता प्रयोग मे नदी लाई जाती है ॥ (0) मोटरयाडियो पर कयभार भ्रसहनीय है । 
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एक झार मोटरगाडो, टायर-स्यूब, उपकरण एवं मोटर स्प्रिट पर केद्वीय सरवार 
सीमा घुल्क (८७४०७ 09७) और उत्तादन कर [छंडट३४ 09॥9), लगाती है भोर 
दूसरी ओर प्रादेशिक सरकारें वाहत कर (४८४०० 7७४), माल व यात्री कर 
(॥पशझा। था 2३58४छ 8८ 83), भ्रमारपत्र फीस (70८56 7८८४), मोटर स्प्रिट 
मोटर गाडी एवं उनके कलपुर्जों पर विक्री-कर (590० 735) ओर घुरी युल्क (एकल 
7७५), ु गी, प्रवेश शुल्क श्रादि स्थानीय वर लगाती हैं। ,भ्नुमानतत मे समस्त कर 
मिलाकर मोटर के सघालन-व्यय का २० श्रतिश्वत से ३१ प्रतिद्मत तक होते हैं । (४) 
पजाब, दिल्‍ली पश्चिमी बगाल और महाराष्ट्र को छोडकर अन्य प्रदेशों मे मोटर ठेलो 
की भार सम्बन्धी सीमा इतनों कम है कि उनका सचालन-व्यय एवं भाडे की दरें 
भ्रावश्यकता से भ्रधिक ऊ ची हों जाती हैं। (५) देश में मोटर मालिकों की एक वडी 
सछया के पास केवल १ या दो मोटरें हैं। इन स्वतम्त्र इकाइयो में परस्पर प्रतिस्पर्धा 
होती है. तथा सीमित साधन होने के कारण उनके पास शिल्पश्मालाओं (एण- 
80075) और अनुरक्षण सुविधाओं का भी अमाव रहता है । (५) देश मे साख सुवि- 
धाओं का भ्रभाव मोटर परिवहन के विकास में सबसे बडी बाघा है। (५७॥) त्रिगत 
बर्षों मे प्रादेशिक सरकारो की राष्ट्रीयकरण की ग्ननिश्चित नीति भी मोटर परिवहन 
के विकास में एक भ्रवरोधक रही है । (५४४) प्रत्येक राज्य की अन्य राज्यों की मोटरो 
पर कर लगाने की अ्रपती प्रवक्‌ नीति और प्रृथक्‌ नियन सीधे मातायात (08 
गृ+४॥०| के विकास में भारी वाधा रही है । (१६) यद्यपि सब्‌ १६५६ में सब 4६- 
3३६ के मोटर वाहन अधिनियम [४०० शछ्क ०७ #०, 939) को सम्ोधित 
करके उसके अनेक दोपों को दूर कर दिया गया है, फ़िर भी अधिनियम वी कुछ 
घारायें ऐसी हैं जो सन्देहात्मक भाव॑ उत्पन्न करती हैं। भनुज्ञागपत्र ([70०॥५०) देने 
की कार्यविधि अत्यन्त लम्बी व दोपपूर्ण है। (») प्रन्त में वर्तमान. प्रादेशिक प्रशास- 
नीय संगठन शि०५एा० भें 4वैणागा58॥96 07 880$500॥) मोटर ब्यवस्ताय की 
विकातोन्मुख प्रवृत्ति के अनुकूल नही है । 
भारत में सडर यातायात के राष्ट्रीयकरण की सम्तत्या (7#6 ?:0फण 0०६ 
सक्ाणाय]59 000 ० 094 पाक्लाक्ुणा ग वाठाव) *-- रेल-सडक समन्वय के 
दृष्टिकोण! से हमारे देश म सद्‌ १६४७ वे पश्चात्‌ से अनेक बस सेवाओ्रों वा राष्ट्रीय 
करणा कर दिय। गया है । सडक परिवद्दत वा राष्ट्रीयकरणण भारत म श्राज भी बाद- 
विवाद का वियय बना हुप्रा है। सडक परिवहन के राष्ट्रीय रफ के पक्ष में मुस्य 
तक॑ इस प्रकार हैं --(।) सुविधिजनक सेवा -च्रू कि सरवारी मोटरें चलाने वा मृस्य 
उद्देश्य समाज सेवा होता है, इसलिये सरकारी मोटरें यात्रियों की ग्रचद्धी सेवा कर 
सकती हैं और उन्हे श्रधिक सुविधायें जुटा सकती हैं | इसके विपरीत व्यवितृगत भोटर 
मालिकों का मुख्य उद्देश्य ग्र+्िक्तम लाभ कमाना होता है। झत वे यात्रियी को सुख- 
सुविधा की ओर कोई ध्यान नहीं देते ॥ (7) सस्तौ सैदा --राष्ट्राधिह्त मौटर सेवा 
(प्रबाणयभार८0 805 $लश००) अपेक्षाईत झा के सस्दो होती है । सरकांधी मोटरों 
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शासन व्यवस्था के हृष्टिकोर से एक राजनेतिक (?०॥४०७ छत) बनाने मे सफ्लत 
मिल सकठी ॥ 

सडक परिवन के राष्ट्रीयकररणा के विपक्ष में मुल्य तक इस प्रकार हैं- 
(0) लचक का ब्रभाव--मोटर परिवहन के लचीलापन (#]०5७905) का स्वाधिक 
उपयोग बंयवितिक स्वामित्व में ही सम्भव है। चू कि सरकारी मोटरें पहले से निदिष्द 
स्थानों पर ही तियमातुसार माल या सवारी ले सकती हैं और उतार सकती हैं, इस- 
लिए सरकारी सेवा मे लचक का स्वंथा लोप हो जाता है। (॥) भ्रक्षमता--राष्ट्रीय* 
करणा के अन्तर्गत मोटर सेवा अनेक कारणों से अधिक श्रक्षम सिद्ध होती है--[प्र) 
सरकारी सेवा म पर्याप्त समय व शक्ति व्यू मे ही नप्ट किया जाता है। (प्रा) 
कर्मचारियों मे कोई चेतना ((००७४०००७७) नहीं होती श्रोर दे दास (8)4४०) 
वी तरह कार्य करते है। (इ) सरकारी सेवा मे व्यावहारिक कार्य की अ्रपेश्ा लाल- 
पीताझ्ाही (२८० 727०) झौर झूठ श्रचार को प्रधिक महत्व दिया जाता है । (ई) 
सरकारी कर्मचारियों मे झ्रावश्यक व्यापारिक बुद्धि, दूरदर्शिता एवं भ्रचुक निरंय- 
शक्ति का सर्वथा भ्रमाव होता है । (उ) व्यक्तिगत सेवा वी तरह [कर्मचारी वग को 
प्रेशित करने वाली लाम की गबृत्ति (27०६४ |(०७४०) भी इस योजना मे नहीं 
हाती । (ऊ) निजी बस सेवा म कर्मचारियों की पदोन्नति श्रथिक श्रच्छे परिणाम 
दिखाने पर निर्भर होती है परन्तु राजवीय सेवा भे पदोन्नति वरिप्ठता पर निर्भर 
होती है। (४) राजनेतिक भ्रष्टाचार--राए्ट्रीयकरणा के भ्रन्तगगंत राजनैतिक भ्रष्टा- 
चार को प्रधिक भ्रवसर मिलता है। सरकारी बस क्मंचारिया की नियुक्ति एव 
पदोप्नति किराये भाडे का निर्धारण तथा कमंचारियों को सुविधा प्रदान बरने में 
राजन तिक दलो (70070०9। ?०70९७) का महत्वपूरा हाथ रहता है। प्रधिकाशत 
दैनिक कार्यो पर काई विशेष महत्व न देकर जनता में मूठा प्रचार भ्रधिक किया 
जाता है । (४) सरकार तथा कर्मचार्रियों के बोच ततावपूर्णा श्थिति-सरकारी 
सेवा में सरकार झौर कर्मचारियों के बोच भ्रच्छे सम्बन्ध नहीं रहते तथा हर समय 
हडताल की समस्या सामने रहती है। परन्तु वेयक्तिक प्रवन्‍्ध म, जहा पर स्वामी व 
करमंचारी का प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहता है, भ्रधिक तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न होते का 
अवसर नही होता । (५) किराये भाड़े को दरों में देलोचता-सरकारी स्वामित्व के 
झन्तगत किराय भाडे के निर्धारण म माय की दह्माओ पर काई विशेष ध्यान नहीं 
दिया जाता वरन दूरी के घटक को अ्रधिक महत्व दिया जाता है! फलत किराये- 
भाडे वी दरो में लोच (£/9502 ६) का झमाव रहता है | (५) शाब्प का भ्रनुचित 
हस्तक्षेप--स्डक परिवहन के राष्टीयकरए की स्थिति म सरकार या हस्तक्षेप बढता 
चला जाता है। फ्लत व्यक्तिगत चेतना एद व्यक्तिगत ग्रुणी पर बुठायाघात होता 
है और शासन व्यवस्था एक यत्र के रूप में कार्य करती है। (था) विकास को झमता- 
ब्यक्तिगत नियत्रस् मे प्रतियाशिता की स्थिति रहने के कारण मोटर सवा मे सुख- 
सुविधा एवं विकास की सम्भावना भधिक रहती है। परन्तु सरकारी नियत्नण में 
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एकाधिकारों स्थिति भ्पने सवेदीयो के सहित व्यावहारिक जगह में प्रात्तो है। अत. 
जो विकास, उन्नति भर कार्यपद्गता बेयक्तिक नियन्त्रण में सम्मव है, सरकारी स्वा- 
मित्व मे क्दापि सम्मव नहीं । (श४) भ्रप्ताभपिकरता--कुछ विचारकों के अनुसार 
मारत की वर्तमान परिस्थितियों मे सडक परिवहन का साध्ट्रीयकरसस अनावश्यक 
छुव प्रसामयिक है । इस समय सरकार को राष्ट्र-तिर्माण योजनाग्रों के लिए भ्रपार 
पू जी की झ्रावश्यक्ता है । भत इस स्थिति में सरकार का मोटर सेवा में पूजो 
विनियोग करना उचित नहीं प्रतीत होता । 
बतंभान स्थिति (/765८४0 ९०४00॥]--रेल-सडक प्रतियागिता की समस्या 
के निवारणार्य सन्‌ १६४७ से कुछ प्रादेशिक सरकारों ने सडक परिवहन के राष्ट्रीय- 
करण की नीति अ्रपनाईं है । वस्तुत सन्‌ १६४७ से पूर्व भी कुछ राज्यों में सरकारी 
सोटर सेवा चालू थी $ केरत म सन्‌ १६३८ से झौर मध्य प्रदेश स सन्‌ १६४५ से 
सीमित क्षेत्र मे सरकारी सेवायें चालू थी । सन्‌ १६४७ पे उत्तर प्रदेश प्र मद्रास 
में, सन्‌ १६४५ से श्रासाम, बिहार, महाराष्ट्र, उठीसा, पजाब, बगाल, मंसूर भौर 
दिल्‍ली म, सन्‌ १६९ £ से हिमाचल प्रदेश में भ्ौर सन्‌ १६६० से राजस्थान मे सरकारी 
धस सेवायें चालू की गई हैं । इस समय त्रिपुरा को छोड़कर प्रन्य सभी प्रदेशों भौर 
केद्धीय प्रशासित क्षत्रो मे यात्री यातायात का ग्राशिक टाप्ट्रोयकरण हो गया है । 
महाराष्ट्र भौर उत्तर प्रदेश मे मात्रो घात्तायात का एक बडा भाग सरकारो के झाधोन 
है । इस सपय यात्री यातायात का लगभग ३० प्रतिशत राष्ट्रीयड्त (४७७०७७॥- 
2०4) सडक सेवायें हैं झौर धप ७० प्रतिशत व्यवितगत मोटर मालिकों के प्रधिकार 
में है। गाल परिवहन का समस्त कार्य व्यक्तिगत मोटर मालिको के भाधीन है, केवल 
हिमाचल प्रदेश और मणीपुर मे इसका राष्ट्रीयकरण हुप्रा है। प्रथम योजना के 
अन्त में सार्वजनिक सडक परिवहन क्षेत्र में ११ हजार से भो भ्रषिक मोटर गाडियाँ 
थी । इनमे से लगभग ३ हजार मोटरें प्रथम योजनाकाल मे १२ करोड २० की लागत 
से खरीदी गई थी | प्रयम्न योजना के भ्रम्त तक यात्री यातायात का केदल ३ माग 
ही सार्वजनिक क्षेत्र में था दूसरी योजनावधि में सडक परिवहन को रा्ट्राधिदत 
सेवा के प्रसार कै लिए १३ करोड २० व्यय किए गए तथा लगमग ५,००० मोटर 
ग्राडिया सरीदो गईं । तीसरी योजना में इस कार्यक्रम के लिए २ करोड रु० की 
व्यवस्था की गई है। योजनाकाल में लगभग ७,५०० अतिरिक्त मोटर गाड़ियां 
खरीदी जायेंगी । इस योजनावधि में भी यात्री यातायात में सरकारी मोटरों का भाग 
३० प्रतिशत ही रहेगा॥ योजना भायोग (ऐ४ए/एड्ट ८०छण४श००) ने राज्य 
सरकारोे को यह श्रादेश दिया है कि वे भविप्य मे मोटर सेवा के राष्ट्रीयकरण के 
कार्यक्रम को क्रमवद्ध एवं नियोजित रूप म भ्रपनायें 4 यह भी भ्रादेश दिया गया है कि 
तीसरे योजना के प्रन्त तक माल याताम्ात सम्बन्धी मोटर सेवाग्नो का राष्ट्रीकरण 
नहीं करना चाहिये । सडक परिवहन पुनर्गठन समिति (8030 त889070 क९८०07- 
(भ$४07 (०7॥ए/८6) ने इस झवधि को तीसरी योजना के उपरान्त भी 
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और १० वर्ष झागे तक बढाने का सुभाव दिया है ) 
रेल-सड़क प्रतिस्पर्धा एवं समन्वय 
(सशा-२०३0 एंग्राफलतंत।णा शा0 (०-णणाराशाणा) 
रैल-पडक प्रतिस्पर्धा का भ्र्थ व कारश--जब परिवहन के विभित्र साधन 

अपने क्षेत्र से आगे बढकर एक दूसरे साधन के यातायात (7798) को श्रपनी ओर 
खीचने लगते है, तब इस प्रकार परिवहत के विभिन्न साधवों के वी प्रतिस्पर्धा की 
समस्या उत्पन्न होती है॥ रेल-सडक प्रतिस्पर्धा के मुख्य कारण इस प्रकार हैं--()) 
रैलो का पू जीयत व्यय (04978 छएटाता/धा०) और संचालन व्यय (एणांताड़ 
छक्तुभ्लाए॥ए्र०)) मोदर यातायात की अपेक्षा बहुत झधिक्त होता है। प्नत मोदरें 
अपनी किराये माडे की दरें रेलो की अपेक्षा कम रखने मे सफल होती हैं। (॥) रेलें 
लम्बी दूरी भ्लौर भारी सामान को ढोने के लिये परिवहन का सस्ता साधन है, परन्तु 
थोडी दूरी भौर हल्के सामात को डोने के लिये मोटरें परिवहन का सस्ता साधन है। 
परत रेल-मोटरों की इस विश्वेष प्रवृत्तियों में प्रतिस्पर्धा के बीज विद्यमान होते हैं। 

(77) रेले अपने निश्चित मार्ग से सम्बद्ध रहतो हैं॥ इनमे लचक नहीं होती । परन्तु 
सडक परिवहन भें लचक (]%00॥॥9) का मुख्य गुण होता है । श्रत सडक परि- 
बहन उपभोक्‍ताभों को भ्रधिक सुविधा जुटा कर रेलो का प्रतियोगी बन जाता है। 
(॥९) रेलवे कम्पनियों को अपना मार्ग स्वयं बनाना पडता है भ्रौर उसके सरक्षण व 

मरम्मत पर भारी रकम व्यय करनी पड़ती है। परन्तु सडुको का निर्माण व भरम्मत 
का दायित्व सरकार पर होता है तथा इनके प्रयोक्‍ता इस व्यय से स्वतन्त्र रहते है। 

अत मोटर सचालको की लागत व्यय बहुत कम बंठती है। यद्यपि मोटरो के स्वामियों 
को अनेक प्रकार के कर के रूप मे सरकार को भारी रकम देनी होती है, फिर भी 
मार्ग का खर्चा मोटर गाड़ियों पर अपेक्षाकृत कम प्रडता है । 

रेल-सड़क परिवहन समस्वय का प्रथं, महत्व एवं उू इय --परिवहन समन्वय 

का अरे प्रत्येक परिवहन सेवा को केवल महं कार्य सौपना है जिसे वह दूसरों की 
अपेक्षा कुशलतायूवेंक करने मे समय हो श्रौर जिसके करते से उस साधन का झपने 
क्षेत्र म पूर्णतम विकास सम्भव हो सके । वस्तुत प्रत्येक देश वा हित सस्ती से सरती 
एवं क्ुशलतम सेवा जुटाने मे है तथा समन्वय का घ्यय अरद्भुशल सेवाप्रों को हटाकर 
अधिकतम कुल सेवा तिम्नतम व्यय द्वारा प्रदाव करना है॥ विगत दशाब्दी 
(70०८9४७) म भारतीय भ्रथ॑ व्यवस्था मे तीत्र गति से वृद्धि के फलस्वरूप परिवहन 
कौ माँग में भ्रत्यधिक वृद्धि हुई हैं । परिवहन सेवा की माग म॑ वृद्धि राष्ट्रीय भ्राय व 
अन्य उत्पादन क्षत्रो वी अपेक्षा सर्वाध्कि हुई है। विगत नियोजन काल मं, जबकि 
राष्ट्रीय आय मे ४२ प्रतिशत, कृषि उत्तादत म ४१ प्रतिशत और भौद्योगिक उत्पादन 

में ४ प्र£ शत बृद्धि हुई है, तव रेल यातायात (४9७99 प7/0) लगरूग दुगना 
झोर मोटर यात्ाया। (४००: 77शी०) दुगने से भी भ्रध्कि वढा है। यह झाशा 
की जाती है कि भादी वर्षों मे भी परिवहन सेवा की मांग की वृद्धि बी यह दर प्रागे 
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ही बढती जाय्रेगो । ग्रत” परिवहन के विभिन्न साधनो मैं समन्वय की नितान्त झआव- 
इयकता है| परिवहन समन्वय के मुख्य उद्दें इय इस प्रकार हैं-- (१) प्रतिस्पर्धी साधनों 
की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा का अन्त करना अथवा सीमित करना, (7) प्रयोक्‍ताओं 
को सस्ती एवं अच्छी सेवा प्रदान करना, (४३) उपलब्ध परिवहन सुविधाओं के 
अधिकतम उपयोग द्वारा उनका सचालन व्यय न्यूनतम करना तथा (।४) परिवहन के 
विभिन्न साघनो का सतुलित एवं समायोजित विकास (पक्नेश्राटल्त छ्यात ए|आएल्त 
6ए८|०फ॒णल्त!) करना । 

भारत मे रेल-सडक समस्वय-सन्‌ १६२६-२७ से देश में मोटर व्यवसाय 
की तीज प्रगति के फ़लस्वरूप मोटर परिवहस रेला का प्रतियोगी बन गया। सब 
१६४७ सक देश में केवल रेल-मोटर समन्वय का ही भ्रश्त या | स्वतन्त्र भारत में रेल 
अन्तदेंशीय जल माई समन्वय और रेल-समुद्रतटीय जहाज समन्वय के प्रश्न भी महत्व- 
पूर्ण हो गये हैं। रेल-सडक प्रतिय गिता पर विचार करने के उद्देश्य से भारत सरकार 
ने सन्‌ १६३२ में मिच॑त विरकनंस समिति (॥भ६८४०] कुणात2८5३ (०७ ॥॥0९6) 
को नियुक्ति की । इस समिति ने तात्कालिक रेल मोटर प्रतिस्पर्धा से रेलों को १६० 
लाख र० की वारपिक क्षति का श्रनुमान लगाया । इस समिति ने रेल-सडक समन्वय 
के लिये मुख्य सुझाव इस प्रकार दिये थे- (।) मोटर व्यवसाय की नियन्त्रित करना 
चाहिये) (॥)) मोटर गाडियो के लिये ५० मील का क्षत्र निर्धारित करके उनकी 
सेवा उसी क्षेत्र के अन्तर्गत सीमित रहनी चाहिये। (॥/) रेलो के समानान्तर 
(?४8९)) सडको पर मोटर चलाने का अध्वारर बेवल रेलो को मिलना चाहिये। 
(५) ग्रामीण क्षेत्रों मे अथवा उन क्षोत्रों मे जहा पर रेल सेवा उपलब्ध नहीं है, वहा 
मोटरी को पूर्ण स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये। (५) परिवहन के प्रवन्ध प्रशासन के 
लिए एक केन्दीय सवहन बोर्ड /2९0४09) ॥7808/5६ 80950) वी स्थापना बरतनी 
चाहिए तथा (७) मोटर गराडियो के स्वामियो के लिए कर देना तथा भाड़े एव समय 
कौ सारणियाँ रखनी श्रतिवारय वर दनी चाहिये । +चेल फ़िकतेस समित्ति के सुझावों 
के बनुसार भारत सरकार ने सन, १६३३ के रेलवे श्रधिनियम के भ्रन्तगेत रेलवे 
कम्पनियों को रेलो की रामातान्तर सड़कों पर भ्रपनी मेटरें चलाने का प्रधिकार 
दे दिया तया सन, १९३५ में एक केन्द्रीय परिवहन बोर्ड की स्थापना बी। इतने 
प्रयोजन के पश्चात्‌ भी रेल सडक प्रतिस्पर्धा की समस्या उग्रस्वकृप घारण करती ही 
गई । झ्त भारत सरकार ने सन १६३६ मे रेल सडक समन्वय की व्यावहारिक नीति 
प्रस्तुत करने के लिए बेजबुद समिति (ज/०००४०८० 20त्रात्रा।००) की नियुविति 
की । इस समिति ने तात्कालिक रेल मोटर प्रतियोरिता से रेलो को ४ ५ करोड रु० 
की वापिव हानि का ग्रनुमात लगाया $ समिति न समन्वय के लिये कछ सुभाव इस 
प्रकार दिये थे-- (0) सोटर परिवटन के नियमन नियन्वण की रामुचित व्यवस्था होनी 
चाहिये । (४) मोटर ग्राडियो के सचालन से पूर्व लाइसेस लेना अनिया्य होना 
चाहिये । (४7) मोटर याहनो का क्षेत्र सीमित कर देवा चाहिये । (।४) मोटर चा लको 
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के काम के घण्टे निश्चित होने चाहियें। (श) रेलो को समानान्तर सडकों पर 
रैलवे कम्पनियों द्वारा अधिक सल्या मे मोटरें चलाई जानी चाहियें। (७) मोटर 
गाड़ियों पर कर की मात्रा सभी राज्यों मे समान होनी चाहिये । वेजवुड समित्ति के 
सुमावो को मान्यता देने के लिये भारत सरकार ने सन्‌ १६३६ में मोटर वाहन 
अधिनियम ()४०४० ५८८४ ०४) पास किया। इस एक्ट के अन्तर्गत (भर) 
प्रादेशिक सरकारों फो मोटर गाडियों के पूर्ण नियन्त्रण का भ्रधिकार दे दिया गया, 
(झा) प्रादेशिक व क्षेत्रोय परिवहन झधिकारियों की नियुक्तित को गई तथा (इ) 
मोटर वाहनी का सचालन क्षेत्र सीमित कर दिया गया । 
सन्‌ १६४५ में परिवहन परामश परिषद (77809707 8005079 060॥- 
0०॥) ने सिद्धान्तो एव व्यवहारों की एक वियमावलि (0000 ० फ़्शाशए्ॉ४ड शाप 
27800८९5 ) बनाई जिसमे मोटर व्यवसाय का क्षेत्र सामान्यत ७५ मील निश्चित 
किया गया सथा प्रददेशिक सरकारों को रेल हिठो की सुरक्षा वी भ्रोर भ्रधिक ध्यान 
देने के लिए भाग्रह किया गया । सत्‌ १६४७ से भनेक प्रादेशिक सरकारो ने रेल- 
सड़क प्रतिस्पर्धा की समस्या के निदारणाथ मौटर परिवहन के राष्ट्रीयरण 
(7९४8079॥20007) का महत्वपूर्ण कदम उठाया । सन्‌ १६४३ में भारत सरकार 
ने एक परिवहन श्रायोजन भ्रध्ययन समुदाय (8700/7 07070 ००४ प्रश्ाक्ुण५ 
एथ्पएप्रष्ट) की नियुक्ति की । श्रध्ययन समुदाय ने परिवहन के समस्त साधनों के 
अनुपूरक (89ए.0०7०॥!) झ्रौर समुचित विकास के लिए एक दोर्घकालीन परिवहत 
मीति निर्धारित करने का सुाव दिया। 
परिबहन नोति एवं समस्वय समिति १६५६ (77805907 एणाल/ शार्द 

6०-भ०ाभाण्ा 0०ग्राण(/८8७ 959) --सच्‌ १६५८ में परिवहन के विभिन्‍न 
साधनों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए परिवहन परामर्श परिषद (77873 
ए०४ 20४5०) (0००४०१) तथा केन्द्रीय परिवहन बोर्ड (८78 7ध्य्रणा 
80०0) के स्थान पर तीन भ्रन्‍्य सस्थाभो की स्थापना की गई --[भ) परिवहन 
विकास परिपद (]805904 706४७०:०८७६ ००७४०), (शा) सडक एवं अन्त 
देंशीय जल परिवहन सलाहकार समिति (080 290 ोशाद ज़ल्ाश् वरश्ाइ- 
70०॥ 2095079 (०छणा।०6) तथा (६) केन्द्रीय परिवहत समन्वय समिति 
(एल्कफथ प्श्माफ्रणा 000700907 (०प्घछ6९) | परिवहन विकास परिपद 
एक उच्चस्तरीय सस्था है जो केन्द्रीय सरकार को सडको, सडक परिवहन एवं भझ्नन्त- 
देंशीय जल मार्गों से सम्बन्धित नीति विषयों पर सक्ताह देती है। सडक एव प्रन्त 
देंशीय जल परिवहन सलाहकार समिति सडको, सडक परिवहन एवं भन्तर्देशीय जल 
यातायात से सम्बीधित भ्रश्नो पर विचार करके इस विषय में परिवहत विकास 
परिषद को श्रावश्यक सुझाव देती है। वेन्द्रीय परिव्हत समन्वय समिति का वायें 
भारत सरकार के विभिन्‍लत मत्राल्यो की दिन प्रतिदिन उपस्थित होने वाली परिवहन 
सस्वन्धी समस्याम्रो वो सुलझाना है। मई सत्‌ १६४६ म केन्द्रीय सरकार ने श्री बै० 


सडक यातायात श्०३ 


सी० नियोगी [ 0 ]५८०४५) की भ्रध्यक्षता में एक परिवहन नीति एवं समन्वय 
समिति (76 0०७क्राएल्‍ड 00 शत्राइफ०्च एगालए 06 00णग्वातत्र) की 
नियुक्ति की। इस समिति मे सन १६६१ के प्रारम्भ में अपना प्रारम्भिक प्रतिवेदन 
प्रकाशित किया है । इस पफ्रतिदेदन मे छभी किसी समन्दय नीति की ओर सकेत करके 
केवल वतमानर स्थिति का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। समिति का काय पूरा 
होने पर ही परिवहन के साधनो का धरूर्णा सम्वय सम्भव हो सकेगा। 


् ३४ 
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(0ए॥ह 77ग्राफ्रृ०) 


प्राकथन --अति थ्रादीनकाल से ही परिवहन के साधन के रूप मे जलमार्ग 
का विशेष महत्व रहा है। सडको एवं रेलो के विकास से पूर्व विश्व म॑ जलमार्ग ही 
परिवहन के मुख्य साधन थे । आज भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे जलमार्गों का महत्व- 
पूर्ण स्थाव है । क्षेत्र विस्तार की हृष्टि से जन परिवहन को दो भागो से बाँटा जा 
सकता है--(!) भ्रस्तर्देशीय जलमार्ग तथा (3) समुद्री जलमार्ग । समुद्री जल मांग को 
भी दो विभागों मे बाटा जाता है. अर) तटीय जलमार्ग ((०४४० पश्ञाक्णा!) 
तथा (श्रा) समुद्र के बीच में से जाने वाज्रे जलमाये (00०8770 ७४ ७३95) । 


श्रन्तर्देशीय जल मार्ग 
(प्रगग0 एबरंध ७७३७) 
श्राग्तरिक जल परिवहन की मुख्य विशयतायें व मितेब्ययितायें (४७४०7 
(0ब्रागढल्हजीर भात 800ण॥68 00 ]]806 ७७७४० (80907) -प्रत्त- 
देशीय जल यात्तायात की प्ुख्य विशेषताएं और मितव्ययिताए इस प्रकार हैं-- 
(7) झ्रान्तरिक जल परिवहन रेल और सडक परिवहन से भ्रधिक सस्ता होता है। 
नदियों श्रोर नहरो मे जलमार्ग पर स्थाई ब्यय (08978 9फ़्ाव076) प्रपेक्षा- 
कृत कम होता है। ये मां बहुघा भ्रकृत्ति दत्त होते हैं । (7) श्रन्तदेशीय जल परिवहन 
में रेलवे की भाति दृट फूट (४४८७ 2॥0 76०7) का व्यय बिल्कुल नही होता । (॥) 
नावें अपने भार से ५ या ६ गुना भ्रधिक भार ढो सकती हैं। परल्तु रेलें श्रपने भार 
के है था ई तक ही ले जा सकती है। (१५) रेलवे में इ जिन को 0॥-08)॥08 
].080 अधिक लेजाना पडता है। फलत रेलवे का सघालन व्यय (जणाताह 
छ्फ़थावा।परा०) बहुत अधिक होता है। रलवे और जल परिवहन के सचालन व्यय 
मे ५ १ का अनुपात रहता है। (४) रेलवे की अपेक्षा झ्रान्तरिक जल परिवहन का 
सगठन भी छोटा होता है। रेल परिवहन में रिक्त-स्थान रहना एक साधारण घटना 
होती है। परन्तु नावीं में यह स्थिति उत्तन्न नहीं होती । (४] जल परिवहन के सवार 
लन व्यय भ्रस्यिर होते हैं। बहुघा ई धन, प्रावश्यक सामग्री, वेतन झौर मजदूरी मूय 
हाप्त (0८एा००»॥०7) प्रादि मंदो में होने वाला व्यय भी भ्रस्थिर होता है। यदि 
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सीमा व्यय (0ग2 ए>ऋ9८१$८$) स्थिर हें ता है, परन्‍्नु यह कुल व्यय का एक छोटा 
सा भाग होता है। इसके अतिरिक्त वाहन (५टांधल०) में लगी हुई पू जी पर ब्याज 
भी स्थिर ब्यय होता है । परन्तु रेली के ठत्सम्वन्दी व्यय को देखते हुए यह बहुत कम 
होता है । (श॥) झन्लर्देशीय जल परिवहन में एकाधिक्रार (१०7०००)) ) का सर्वंभा लोप 
हो जाता है । (शा) चू कि झान्ठरिक जब परिहत मे अधिकतर व्यय अस्थयिर हात हैं 
तथा एक्रापिकार का प्रभाव होता है, इसलिए इसम विभेदात्मक नीति (70द/क्षाल्गे 
9००५) इतनी भयानक सिद्ध नहीं हो पाती, जितनी रेलो मे टोती है। इसी प्रकार 
भ्रान्तरिक जल परिवहन मे परिवहन के प्नन्य साउतो की ग्रपक्षा प्रतियागिता भी मर के 
हानिकर मिद्ध नहीं हो पाती। इन सुलनात्मक लाभों के अतिरिवत अन्तर्देशीय 
जस याताय'त के कुद विशिष्ट लाम इस प्रकार हैं -- 9) पहाडी ढालो, सघत बनों 
कथा वर्षीति स्थानी मे यदो एक सा उपयुक्त परिवहत का साधन हाता है $ (9) एक 
फह्मावत प्रमिद्, है “0४०एगञ४० >धत८5 90६ ४८३४5 0002” वस्तुत यूराप श्ौर 
एचििया म मास्क तिक प्रसरण में ना.यों का महत्ूपूर्ण हाथ रहा है (77) देश के प्राथिक 
नियोजन एवं सतुलित विकास के लिए परिव न के प्रस्तेक साधन का समुझ्त होना 
भ्रावश्यक है। इस हृष्टिकाण से भी भझान्तरित्त जल परिवहन का महत्व विद्येप 
उल्तखनीय है ॥ (१९) युद्ध भ्रपवा अन्य राष्ट्रीय सकक्‍ट के दितो भ जल परिवहन के 
लिए उतना भय नदयो र<्त्ता जितना रेल व सडक परिवहन के लिए रतवा है। (५) 
रैल एवं सड़क परिवहन की वृद्धि वर्तेमान य तायात (ध7990) की वृद्धि के अनुरूप 
नहीं वी जा सकती, क्यं।कि उनके लिए जितनो पू जो वी श्रावदयकरदा है उत्तनो पू जी 
देश में उपलब्ध नहीं है। परन्तु पन्तरेशीय जल परिवहत का विकास कम पू जीगत 
व्यय पर किया जा सकता है। थ यद्यपि नावो और स्टोमर्स की चाल प्रति घटा 
श्रपक्षाइत बहुत कम होती है परन्तु एक साथ झवधिक परिनाण म जाते वाले माल के 
नदी से भेजते मे समय की बचत होती है बयोकि बहुत सा माल एक साथ बिना माय 
में झके निर्दिष्ट स्थात पर पहुँव जाता है। (श॥) उत्तर-पूर्वो मारत म॒ प्रतिवर्ष बाइ 
आतो रहती हैं ॥ फ्तत क्भी-कनी कई मद्गीते तक रेल व सडक पय स यातायात 
बन्द हा जाता है। ऐव अवसरों पर आन्तरिक जलमार्गों का टप्योग एक महान 
ाप्ट्रोय सवा ममभी जाशगी 
अ-तर्देशोय जल परिवहन की सोचायें (.फ्रा।2 3075 ता बात एडाला 
प्म्शा59०४) -आन्‍्तरिक जत्न यातायात की मुम्य सीमायें इस कार हैं --() अ्रन्त- 
देंशोप जल परिवत्न वो चाल बहुत घीदो हातो है। नदिया बहुचा दटी भेद होती हैं 
और नहरो में बाों से चाहन (श्ल्काटा०) निकालते मे वहुत समय तगवा है। (०) 
इस परिवहन का सामयिक्र रूप दूसरी प्रमुख सीमा है ॥ ठड दशो मे जलमार्ग दर्फ के 
दक जाने से भ्रादागमन क्‍ग्रदरुद्ध हो जाता है | वर्पाक्षाल मर नदी म बाद झा जाते से 
उमस्ा प्रयोग सम्भव नी होता। ग््यों म नदियों के सूखन का भय रहता है । 
(ए) पयरीली और पहाड़ी भूनि (ए०८७६२ शव पर ॥$ .8005) मे नहरें बनाना 
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यदि कठित नहीं, तव झठिव्ययी (2०0॥9) अवश्य होता है। (7: ) जस परिवहन 
का मीमित विस्तार होता है। जलमार्य देश के कुछ ही भागों मे उपलब्ध हैं। (६) 
स्थलमार्ग की श्रपेक्षा जलमार्ग अधिक भयावह होता है (ध) नाव और स्टीमर 
चलाने के लिये नदियों मे न्यूनतम गहराई (>िपणाण्या ए८एफ) ४ फीट तथा 
प्रधिकदम बहाव (2/(७४]एएप था) एक मील मे १० इच होना चाहिये। परन्तु 
सभी नदियों अ्रषवा नहरों मे ये दशाएँ नहीं पाई जाती। (भय) कभी-कभी बीच 
में 9॥शा0फ्न हथाक झा जाने से भी तावो के इलाने में कठिनाई होती है । 
भारत मे धन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए उपलब्ध छुव्धायें -- 
हमारे देश में झान्तरिक जल परिवहन के विकासाथ प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं *-- 
(0) हमारे देश को नदिया शास्‍्वत प्रवाहिनी हैं। वे न तो गमियों में मूखतो हैं भोर 
न सदियों म ही बर्फ से भाच्छादित होती हैं॥ इसलिये भारतीय नदियों ये बर्फ व 
कोहरा हटाने एवं मिट्टी तिकालने के लिये मुल्यवान यम्त्रो को भावश्यक्ता नहीं 
होती । (7) भारत की नदिया समतल भूमि से बहती हैं। भत इनमे भय देशों 
को नदियों की तुलना में बहुत कम जलावरोधो (7.0०)$) मो झावश्यक्ता पड़ती 
है । (॥॥) भारतीय नदियों को गहराई (/000/0) दथा बहाव (78॥)) जल परिवहन के 
सर्वधानुकूल है! इस हृष्टि से गंगा नदी बहुत महत्वपूर्ण है जिसम कहीं पर भी 
४-६ इच से अधिक प्रतिमील बहाव (&2] 76 3 262०) नहीं है । (!१) हमारे 
देश में तहरो का निर्माण सिंचाई के लिये हुआ है। फलत नौकाकरण (778४88- 
४००) के लिये नहरो का व्यय नही के बराबर है । 
प्रन्तदेशीय जल परिवहन का सक्षिप्त इतिहास --भाज से लगभग १०० 
वर्ष पर्व हमारे देश का प्रान्तरिक जल यातायात भपनी समुंत्नेत भवस्था मं था। 
उस बाल मे ब्रह्मपुत्र नदी में दिवरुगढ तक, गंगा नदी मे पटना से ७०० भोल ऊपर 
गढमुक्ते श्र तक झौर यमुना नदी मे भागरे तक बड़े बडे स्टीमर चला करते थे । 
कानपुर में नावो शोर स्टीमसे की इतनी भीड लगी रहतो थी कि वह एक छोटासा 
बन्दराह प्रतीत होता था। परन्तु सत्‌ १८ ५ से रेल निर्माण युग वे प्रारम्भ 
होने के साथ प्रतियोगिता होने के कारण भान्तरिक जल यातायात का पतन होता 
इला गया। रेल निर्माण काये मे भारत सरकार ने समस्त शक्ति व साधन जुदा 
दिए तथा जलमार्गों को सर्वेधा उपेक्षा की । झान्तरिक जल परिवहन झभी यान्वी- 
करण कौ प्रारम्भिक अवस्था मे था और वह उतना सुरक्षित, सुविधाजनक एवं 
बेगवान न था जितना कि रेलें। चर कि झन्तर्देशोय जल परिवहन सर्देव से प्रान्तीय 
विपय समझा जाता रहा इसलिये इसके विकास के लिये कभी कोई एक्रुप नीति 
(एफकिा एणा०३४) नही झपनाई गई। वस्तुत सर झार्यर वॉटन (झा #ाधाला 
(०प०॥) ही प्रधम व्यक्त था जिसने पन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के 
लिये सरकार का ध्यान इस पोर झाइप्ठ किया । पर्तु सरकार ने इस भोर कोई 
ध्यान नही दिया भौर झपनी प्रूजो रेलवे पर व्यय करती रही + यद्यपि इस प्रदर्षि 


जल यातायात २०७ 


भें बाप्पगौकाकरण (9690 फ्रे७४४०४४०७) अपनी गति को वढा सकती भी, परन्तु 
व्यापारी वर्गे को रेलो कौ तीत्रगति से प्रत्यधिक प्रभावित क़िया। प्रतः वाष्प 
नोकाकरण के विकास के लिय्रे भी काई क्षेत्र शेष नहीं रह गया। स्वत बता प्राप्ति 
के पश्चात्‌ भारतीय संविधान म भ्रान्तरिक जल परिवहन को केन्द्रीय विषय बनाकर 
विकास-क्षेत्र मे एक नया अ्रष्याय प्रारम्भ किया दया ॥ 
बतंमान स्थिति भौर योजनाओ्रों के प्रन्तर्गत विकास --(॥४) हमारे देश के 
उत्तर-पूर्वी क्षत्र पर्थात्‌ श्रसम पश्चिमी बंगाल और बिहार रा यो मे अ्रन्तर्देशीय 
जलमार्ग एक महत्वपूर्ण भाग अदा करते है। अनुभानत असम और कलकत्ता वी 
बीच प्रतिवर्ष २५ लाख टन माल (7र४0) भे से लगभग झाधा भाग केवल अकेल 
जलमार्गों द्वारा ढोया जाता है तथा शेष भ्राधा शाय परिवहन के समस्त दूसरे साधनों 
द्वारा ढोया जाता है । (॥) ःक्षिणी भारत मे केरल प्रदेश मे आन्तरिक जल परिबहन 
का महत्वपूर्ण स्थान है। (४) एक भनुमाव के अनुसार हमारे देश में श्राधुनिक 
दाक्ति-चालित नौकाग्रों ($८्श्राथा5$) के चलन योग्य ४ हजार मील से भ्रधिक 
लम्बा जलमागं है । जल परिवहा की हृष्टि से देश के उत्तर-पूर्वी तथा दक्षिणी क्षेत्र 
मे विशेष प्राकृतिक सुविधायें उपलब्ध है । उत्तरो भारत में शगा श्रोर उसकी सहायक 
नदिया, जैसे-- यमना गोमती, घाघरा, गण्डक कोसी व सोन भादि मिलकर एक 
विस्तृत जलमार्ग बनाती हैं । दक्षिणी भारत को महानदी गोदावरो, कृष्णा, कावेरी, 
नवेदा, ताप्ति भौर सांवरमती मे भी पर्योप्त झीमा तक जल परिवहत वा विवास 
सम्भव है। इसी प्रवार बंगाल, बिहार, ऋशम व बंगाल की श्रनेक छोटी-छोटी 
नदिया भी पश्रान्तरिक जल यातायात के हृप्टिकोण से भ्रधिक महत्वपूर्ण हैं (१५) 
भारत के प्रान्तरिंक जल परिवहन की समस्याओरों का विस्तृत अध्ययन भन्तर्देशीय 
जल परिवहन समिति ([7890 ९/867 प्ारश5ु०ा६ 0०जराषा।९6) द्वारा किया गया 
है जिसकी रिपोर्ट यातायात व संचार भन्त्रालय के सामने सन्‌ १६५६ मे प्रस्तुत 
की गई । इस समिति ने समस्त भारत भें झन्तरिक जल परिवहन वे विकासार्थ 
दीघेकालीन सुभाव प्रस्तुत किये हैं । तीसरी पचवर्षीय योजया के प्रन्तगंत प्रान्तर्देशीय 
जला परिवहन के विकास का कार्यक्रम समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते 
हुए बनाया गया है। (५) प्रथम भोर द्वितीय योजवाड्ाल में श्राततरिक जल परिवहन 
के क्षेत्र में विकास की गति प्रत्यन्त मद रही । विगत १० वर्षीय नियोजनकाल में 
आन्तरिक जल यातायात के विकास कार्यक्रम पर काथ्नाई से ३ करोड रू० व्यय 
किया गया । शीसरों योजना में इस कार्यक्रम पर ७५ करोड रु० व्यय करने की 
व्यवस्था की गई है । इसमे से ६ करोड रू० केस्द्रीय-झ्षेत्र (06७० ६९०९७०४७। से 
तथा १५ करोड र० राज्यो की योजनाशो में व्यय किये जायेगे । (शा) प्रथम 
गोजनाकाल मे श्रस्तदेंशीय जल परिवहत के विकासार्थ गया-न्रह्मपत्र जल परिवहन 
सण्डर (0 प्रइ० छेोजरप्राफुणडड १४४८ पा50७१७५ छे ७8) की स्थापना करके 
एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया । इस बोर्ड की € पना सन्‌ १६४५२ म की गई । 


श्ण्द भारतीय अयंश्ास्त्र 


इसके सदस्य केद्रोय सरकार और उत्तर प्रदेश, प्रसभ, विहार व प० बगाल प्रदेशों 
के प्रतिनिधि हैं। इस बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य गगा-बह्मपुत्र व्यवस्था (0थाह3- 
ऊाथाप्राए०03 5५86७) में सहभागी राज्य सरकारों के विभिन जल परिवहन 
विकास कार्यों का समन्वय करता है। इसके भ्रतिरिक्स इस मण्डल का उतोश्य उचसे 
जलमार्गों मे झ्राधुनिक स्टीमर्स के चलाने की सम्भावना को ज्ञात करना है । इस 
समय वोई तोन स्थानों तक नावें चलाता है :-(अञ्र) छुपणा से बुरहज तक ६४ मील की 
* दरी में (प्ऋ6 (०एाधज छ08: 705ाघ्ठ $छश०6 फलफ्रल्ला (फगराा३ 300 
छिए72), 4: 00/508706 ०६ 94 2(क्‍55)। (प्रा) पटना से बक्सर तक ६३ मील को 
दूरी में साप्ताहिक पा वहन सेवा (6 एल्लए $क्‍/श०४ क्ेध०छा 74॥3 शात॑ 
ऊफ़प्ण, 93 34॥65) तथा (इ) पटना से राजमहल तक २०३ मील की दूरी मे 
सापाहिक सेवा (ए८्शतप 5शए९०6 फ्ेशए्व्टा ऐ205 शव 3]गरावओ, 203 
2(॥०5) (शा) द्वितीय योजतावाध में भारत सरकार ने सयुकत स्टीमर कम्पनियों 
(707स्‍/ $(९2शाध (०772॥ 6) के लिये नदी मरक्षण-पग्रनुदान (शि१८० 0०७७- 
१27०9 67970) प्रदान क्ये तथा नावो के बेडो को पुन सस्थावित करने के' लिये 
२३ करोड रु० का ऋण देने का दचन दिया दूसरी योजना के पग्रत्वर्गत वेरल में 
परिचमी तटवर्ती नहर को बडागरा (8-2८4879) से माही (१७॥०) तक विस्तत 
करदे का कार्यक्रम प्रपनाया गया तग अप्रैल सन्‌ १६५४८ में केरल की सरकार ने 
एक निगम स्थापित किया जो विदलन (0०7०७) से एनॉक्युलम (झंपरा24०/७॥॥) 
तक चलने वाले सवारी-मोटर-नावों (?%5८०४८7 2(007 8040) को प्राइवेट 
सचालको से अपने हाथ में लेगा | (श४ठ) तीसरी योजना के भन्तर्गत संयुक्त स्टोमर 
कम्पनियों को पूर्देस्दीहृत ऋण प्रदाव करने, पाण्डू (08707) म झ्रान्तरिक वन्दरगाह 
को पूरा करने तथा दामोदर घादी निगम नहर (0. ५. ८. (४०व) में द्वितीय 
योजना से चल रहे नौकाकरण वारयों को प्रू् करने की व्यवस्था की गई है। (9) 
तोमरी योजवावधि म॒ प्रन्तदेशीय जल परिवहन के विकास से सम्बन्धित नई योज- 
नायें इस प्रकार होगी :-- (क) गगा-वह्यपृत्र बोई द्वारा सुन्दरवन में एक मार्यदर्सी 
प्रवोचना (04 09708 ?:0९८) कार्बान्वित को जाबग्ी। "(ख) आ्रान्तरिक 
जल परिवहन से सम्बन्धित विपयो पर परामर्श देने के लिये एक बेन्द्रीय संगठन 
(एलान 07हथाप्टआ०॥) बनाया जायगा । (ग) गोहाटी (04०४४) वे तटीय प्रदेश 
का झुयार किया जायगा $ (घ) सुन्दरदन ओर द्रद्मपृत्र के लिये ड्रज्स और लम्विज 
(07०08८५ 89 .ग्राट॥5) बरीदे जायेंगे (ड) प्रमिक्षण केम्रो की स्थापना वी 
जायगी । (5) तीसरी मोजवा मे प्रादेशिव क्षेत्र (59/6 5८८०) बे भ्रन्तगगंत केरल 
में पश्चिमी तटवर्तो नहर (१४४९६ ८०950 (0४ का विस्ठार व सुधार, उड़ीसा में 
तालदण्ड (पर्टथा05) और केचद्धपाडा (६८7००७आ9) नहरों का सुघार तथा 
राजस्यथाती नहर में परिवहन की सुविधाशों का विकास सम्मिलित है । 


अरस्या जाय यातादात रब 


सामुद्रिक जलमार्ग (0चव्घांट फ़शल शेह ओ) 
मत में सामुरिक परिवहन का सहिष्द इतिहांस--(५) न्ग॒ुछ जे मार्ग 
की दृष्टि से मारठ की मौयोलिक स्थिवि सर्वया अनु हल है। मारत पूर्वी गोचा्द 
के मच्प में स्थित है ५ छत, इसका व्याप्रारिक सस्दस्ध प्रशिचमों और रत छन्ी 
देशो से सम्मत्र हुआ हैं । दे त का ३,१०० मौच लम्बा समुद-तट भी स्ामनक जल 
परिवहन के विकास-लैत्र का सूचक है। (४) वस्तुत पोठ चालन नारत वा प्राचीनठम 
व्यवसाय रहा है। डा० राघा कमत्त मुक्जी (97 फिडट४8 हडछठ! णल]६९) 
के दादी में 'प्रादीन काल में मारत का ध्रमाद इतना झ्धिक था ह देश की इतिहास 
कारों ने पूर्वी सागरों को रानो' को सज्ना दो है ।” (शा) “ईस्ट इण्डिया कम्पनी के 
शासनकाल मे भारत मे पोद-निर्मारा उद्योग्ग सपुन्तत प्रवत्त्या में घा। भारतीय पोच- 
चालन व दोठ निर्माए कला के पतन का झुख्य कारण हिंटिश सरकार को भार 
दिशेघी नीठि थी सन्‌ १६१६ से सिंधिया स्टीस नेबोय्ेशन कम्पनी की स्थापना के 
साथ हो यहू उद्योग मविष्प में साहस के साय विषम परित्कितियों का सामवा गरता 
हुआ पुतजोपिल प्राप्त बरते का प्रवरत करता रहा ॥ (४) प्िटिण छरकार वी राष्द्र- 
विरोधी सीधि का परिरपम यह हुआ कि द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्न होने तक सारतीय 
जहाजरानी एमता समस्त विश्व को जहाजरानी क्षमता के ०**४ प्रतिशत के बराबर 
थी। सन्‌ १६३४५ म ब्रिटिय सरकार ने श्रपनी नौति का स्पष्टीकरण उन्हीं प्रातीव 
शब्दों में किया । फल मारतोय पोठ चालत को न किसी प्रतार का सरक्षएः दिया 
गया, ने किसी प्रकार की महादता दी गई और ने हो कोई प्रोत्याहत दिया ग्या। 
दातुत भारतीय पोत चालन की झक्नति और दविकाठ में सबसे बडी दाधा विदेशी 
कम्पनियों की अपार शक्ति और उनका एकाबिकार तथा भारतोम कम्पनियों के 
प्रति उनझी सहयोगी रावता थी ॥ (४) सन्‌ १६४० में भारतीय जहाजरानी की क्षमता 
केवल १,३२७,००० टस शी ॥ सन्‌ १६४४ से द्विटियश सरकार में पोठ चालत पुतनिर्माय 
मीति समिति (6००४हआएटा ०४ 707०७ 0८फ्रत्ताश००) की नियुक्ति करके 
परिवतित परिस्थितियों मे भरिवचित नोति के प्रतुखार भारतीय पोठ चालत के विकाश 
के लिए प्रयम कदम उठाया (४) ददुपरान्‍्तु, नवम्बर सन्‌ १६४५ में सर खो पो० 
शमास्वापी अय्पर के नेतृद में पाठ चाचन पुननिर्माण नीति उपसनिति (छल 
०१चचएथाग्य एणालए 509-००प्राएशतव८ ० 58फ्ञापड) नियुक्त को गईावा 
इम शस्मश्िति दे मुख्य मुझाद इस प्रदाएए थे - (छ), रपीय व्यपएर के मुदार रूप 
से सचालत के लिये २० साख क्षमदां के जढ़ाजं को प्रावस्यक्ता है। भा इसो 
खष्य को सामते रखकर प्रोठ चालन की उन्नठि के लिये झग्रमर होता चाहिये! (ख) 
भारत के समस्त तटवर्ती ब्यापार को देशी जड़ाजों के लिए सुरक्षित कर देना चाटिये। 
विदेशों व्यापार में भी भासठोय उद्धाजो को टप्ररक्त भाग मिलना चाहिये? (गो 
झायानों १-७ वर्षों मे भारतीय जहाजं के लिये [आ) भारतीय वखवर्ती ब्यापरार में 
शक-प्रतिशत, (भा) निड्ट्वर्ती पडीयी देशों छे साथ व्याययर में ७४ प्रतिपत, (इ) 





२१० भारतोय श्रभ॑गास्त्र 


वूखवर्ती देशों के साथ व्यापार में ४० प्रतिशत तया (ई) पूर्वी देशों के छाथ व्यापार 
में ३० प्रतिशत भाग भाप्त करना चाहिये। (उ) भारत के विदेशी व्यापार में भाग 
लेने वाली जहाजी कम्पनियों को सरकार को श्रोर मे प्रथ॑-सहायता मिलनी चाहिये । 
(ड) उपरोक्त सुमावों को कार्यान्वित करने के लिये एक जहाज-चालन मण्डल 
($099778 8०470) को स्थापना करनी चाहिये | इस बोर्ड को तटौय व्यापार के 
लिये जहाजो को लाइसेंस देरे, सरकारी सहायता का स्वरूप श्रोर सीमा निर्धारित 
करने तथा एकाधिकारी शोपण-जनित दोषों को दूर करते का अधिकार प्रिलना 
चाहिए । भाडादन्‍्द (९8/०-००४०४) झौर ग्रास्थिगत फिरोती प्रया (02ला१०४ 
]२७७७॥९४ 5५8/670) भ्रादि प्रमुख दोषो के नियन्त्रण का पूर्ण अधिकार बोर्ड को दिया 
जाता चाहिये । (५४) भारत सरकार ने उप-समिति के उपयुक्त सुभावों को स्वीकार 
कर लिया और भारतीय पोतचालनत के विकास के लिए समिति के ये सुमाव देश की 
भावी नीति एवं भावी योजनाप्रों के भ्राधारभूत वेन्द्र-बिन्दु वर गये। हमारी वर्तमान 
नीति इसो नीति पर भ्राघारित है तया पचवर्षीय योजनाश्रो मे भी इसी नीति को भ्रपना 
लिया ग्रया है। (४४४) ३ नवम्बर सन्‌ (६४७ को भारत सरकार ते वम्बई में एक 
पोतचालन सम्मेलन (8099708 0०एथि/श०८) बुलाया । इस सम्मेलन ने भारतीय 
पोत्त्रालन की मूल् समस््याप्रों की शोर सकेत करते हुए यह निएंय किया कि भारत 
सरकार इन समस्याप्रों को हल करने में पोतचालको को पूर्णो सहयोग झौर यथाशक्ति 
श्र्थे-सहायता देगी। (7) इस नीति बे अन्तर्गत मार्च सन १६४० में १० करोड़ 
रु० की अ्धिहत पूजी से पूर्वी पोत चालन निगम (छबहाला 597छा8 ए०फ०- 
72॥0॥) वी स्थापना की गई। भ्रगस्त सन्‌ १९५६ से मारत सरवार ने इस निगम 
वा भ्रवन्ध भ्पने हाथ में ले लिया है। भारत, ईरान की खांडी, लाल सागर, मित्र, 
चीन, जापान एवं प्रास्ट्रे लिया झ्रादि मार्ग इस निगम के सेवा-सत्र हैं। (४) २९ छून 
सन्‌ १६५६ को पश्चिमी पोतचालन वियम (१६४४४ 35097फ8 0०79०0०॥079) 
की स्थापना की गई । इसवी अधिकृवयूजो (#परफिणा$८४ 0४एा॥) १० करोड़ 
रु० तथा प्रदत्तनयूजी (?क्व4-ए० (०ए0०) ३-५ करोड २० है। भारत-फारस को 
खाडी, लाल सागर, भारत-पोलेड व भारत-रूस व्यापार मार्म इस निगम वे से 


क्षेत्र हैं । 

हे पंचवर्षीय योजनाओं के प्न्तगंत सामुद्रिषद जल परिवहत का विकास “-- 
(]) प्रषम व द्वितीय योजना :--प्रथम भोर दूसरी योजना के अन्तर्गत जहाजदाती 
विकास कायेक्रम पर क्रमशः १८७ करोड़ रण शोर ५२७ करोड र० व्यय किए 
गए । इस भवधि में भारतीय जहाजों की क्मता ३ ६ लाख जी० भ्रार० टी० कर दी 
गई । इस भ्रवर्धि में बड़े-वडे वन्दरगाहों की क्षमता भी २ करोड़ टन से वढकर ३ 
करोड़ ७० लाख टन कर दी गई । (7) तृतीय योजना--ईस योजना में जहाजरादी के 
विकास कार्यक्रम पर ५५ करोड़ र० व्यय करने की व्यवस्थां थी गई है। इसके 
अतिरिक्त जहाजरानो विवात्त निधि (507पह ए6रचण्ण्णथा। 7४20) से ४ 
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इरोड झ० तथा जहाजरानी वम्पतियों के प्रपते साथनों से ७ दगेड र० इस वायक्रण 
पर कौर व्यय छिये जायेंगे । इस समस्त राधि मे से झाषें से कुद भधिर राधि निजी 
क्षेत्र (एचशब८ 5८८०४) में भौर धेष सांजनिक खेद (शण४० $5च्छाण) दे दो 
निणमों के कार्यक्रमों मं व्यय की जायेगी । भ्ाधा है कि इस योजनावधि में ५७ नये 
जद्दाज खरीदें जायेंगे जिनकी समता ३,७२,००० टन द्वोगी । इसमे से १,६४,००० टर्न 
झमता पुराने जहाजों को बदलते में लगेगो भ्रोर थेष १/८१,००० टन क्षमता की 
वृद्धि होगी । इस योजना के भन्त तक यद्गाजराती की दुख क्षमता ११ साख टन 
(0 7४ 7) हो जाएगी । योजनाकाल मे लगनग २१६,००० टन क्षमता के जहाज तिजी 
कम्पनियों दारा तथा धोप १,५६,००० टन क्षमठा के जहाज सावेजनिक-क्षेत्र से खरीदे 
ज्ञायगे। इसमें से १,३६ ,५०० टन क्षमता वे जहाज वटवर्तों व्यापार (00859] ४56०) 
के लि सबा थेष २,४२ ००० टन द्षमता के जहाज विदेशी ध्यापार के काम से 
भायेगे । तटवर्ती व्यापार के लिए, योजनाकात से भ्रधिकाशत पुराने कहानों को काम 
प्रै लाया नायेगा | तौयरी योजना में वर्तमान बढे दत्दरगाहो के लिये जो कार्यक्रम 
दनाओे गये हैं उनका प्रपुख ध्येय पहा उपलब्य सुदिधाध्रो का विस्तार बरना है। यह 
भनुभान है कि ठीसरी योजता के पल्त तक बढे यन्दरगाहों की क्षमता ४४६ फरीड 
टन हो जाएगी | इस योजना में कलकत्ता बन्दरगाह को सुददा की दृष्दि से दो 
महूंवपुरं कार्यक्रम सम्मिलित क्ये गये हैँ। इनम से प्रथम कार्यक्रम इलदिया से 
सहायक वन्दरगाह बनाते का झौर द्वितीय कार्यक्रम फरक्शा पर गया सदी पर एक 
बाघ बनाने का है हलदिया बन्दरगाह कलकत्त ते ५६ मौल नीचे की तरफ होगा। 
वहा कोयला, लोहा, खाद्याल्ल श्रादि वही मात्रा वाला माल उतारा-चढाया जाएगा। 
गग्ा नदी पर बाँध दनाना हुगली नद्दी की स्थिति म सुधार वे लिये झ्रावश्यक्ष समा 
शया है । कलकत्ता वन्दरभाह के कार्यक्ष्म मे प्न्य कार्यक्रमों के साथ हू बेवारी 
चैनल के मुधारते वा बाप भी सम्मिलित है । दम्वई वन्दरगाह के कार्यक्रम में 
मुस्य दन्‍्दरणाह के समीपदर्ती समुद्र को यहरा करने, प्रिसेस भौर विवदोरिया ग्रोदिया 
के भ्रापुनिकीररण प्रोर बेखाई प्रायर के विकास के कार्यक्रम सम्मिलित हैँ! रदास 
में कोपला व सोदा भ्रादि सामान बनाने वे लिये यार्ड बनाये भोर इन्हे उतारने-वदाते 
के लिये मशीनें भादि खरीदी जायेंगी। विध्रखापतनम्‌ के कार्यक्रम में वच्चा-घातु साइने 
की मधीनें लगाने तया काइला में धन्य कार्यों के प्रतिरिक्त दो दर्य पूरा करते का 
कार्यक्रम है। इस योजना मे बडे बन्दरणाहों के कार्यक्रमों में तूतीकोरण भोर मंगनोर 
के छोटे बन्दरपाहों को सत्र मौसमों से काम भाते वाला दवाना भी सम्मिलित है। 
सोजवावधि में बन्दरगाह विकास कार्यक्रम पर इुल ११४ करोड़ रु० ध्यय किए 
आयेंगे + इसक के ८० कण ४० दे बन्दश्याहं पर, २४ करेइ ८० 'छरक्‍्ता के घाव 
पर प्रौर १० करोड रु० मगलौर और तूतीकारग्प छे मए बन्दरादों के विकास पर 
ध्यप किये जायेंगे । योजना में छोटे वन्‍्दरगाहो ने विकास कार्यक्रमों पर १४ करोड़ 
झुऊ प्यय बरने वी व्यवस्था दो गई है। मह कार्यक्रम दिचौडिया बन्दरपाह विकास 
ममिति वी सिपरपरिशों के ध्राघार पर दवाथा ८या है | घीसरी दोदना के धन्त तर 














रार भारतीय अर्वध्यात्तर 


सम्मिलित कार्येक्रमो के पूरा हो जाने पर छोटे वन्दरगाहो की क्षमता सन्‌ १६६०- 
६१ में ६० लाख टन से बढकर सन्‌ १६६५-६६ मे ६० लाख टन कर दी जायेगी। 
इस योजना मे प्रकाझ्म-स्तम्भो और प्रकाश जहाजो के विकास के लिए ६ करोड़ ह० 
की व्यवस्था की गई है । नये कार्यक्रमों मे १४० लाख रु० के व्यय से एक प्रवाश- 
स्तम्भ सरीदा जायेगा । 
भारतीय पोतचालन की प्रमुख समस्‍यायें एव उनके उपचार (४७॥ :09- 
[भा शत एषए८वा९६ 0 ग0/श 50978) --- भारतीय पोतचालन वी मुख्य 
समस्याएं एवं उनके निवारणार्थ तत्सम्बन्धी सुझाव इस प्रकार हैं ---(3) विदेशी 
प्रतियोगिता द भेद भाव "--हमारे देश के समुद्र-पार व्यापार (0ल्‍&४9० जबादा 
'र7860) में भ्राज भी विदेशी जहाजो की प्रघानता है। उनको बढती हुई क्रिया 
भारतीय पोतचालन के लिए एक वठिन समस्या बन गई है। यही नहीं, विदेशी 
जहाजी कम्पनियों ने प्रपने शक्तिशाली संगठन बना लिए हैं। इन सम्मेलतों में 
आरतीय पोतचालन कम्पनियों का सदस्यता से वचित रखने का प्रयत्न किया जाता 
है। फ्लत विदेशी जहांजी कम्पनियों की प्रतियोगिता व भेदभाव के कार स्वदेशी 
जहाजी कम्पनियां भ्रधिक प्रगति नही कर पाई हैं। प्रत"” भारत सरकार द्वारा स्वदेशी 
जहाजी कम्पनियों को इस घातक प्रतियोगिता से बचाने तथा अन्तर्राष्ट्रीय पोत 
सम्मेलनों मे उन्हें सदस्यता प्राप्त करने मे सक्रिय कदम उठाया जाना चाहिये । (४) 
जहाजों के मुल्य मे वृद्धि --हमारे देय के जहाजी वेडे के विस्तार मे सर्वाधिक प्रमुख 
बाघा जहाजो के मूल्य में अनियमित वृद्धि का होना है। एक भनुमान के प्रतुमार 
भारत में जहाजरानी का मुल्य ब्रिटेत से लगभग २० श्रतिशत झ्धिक ऊ चा है । इसके 
अतसिरिबत भारत को विदेशों से जहाज खरीदने मे विदेशी विनिमय (#णलह|ह॥ म॥- 
८४4४०) की कठिनाई का सामना करना पडता है। झत सस्ते भूल्य पर स्वदेश में 
ही जहाजों का निर्माण क्या जाना अपेक्षित है । (ए) सवारी जहाजों प्रोर तेल से 
जाने वाले जहानों को भ्यूनता “--आज भी स्वदेशी कम्पनियों के पास सवारी 
जहाजो और तेल ल जाते बाने जद्ाजो को अपर्याप्तता है ! सवारी जहाजों के प्रभाव 
भे स्वदेशी यात्रियों और भारत में झाते वाले विदेशी पर्यटकों को भ्रसुविधाए रहती 
हैं तया तेल ले जाने वाले जहाजो के भ्रमाव में विदेशों से तेल मगाने म विदेशी 
जहाजी कम्पतियों पर निर्मर रहना पडता है। अत सवारी जहाजों श्ौर तेल ले 
जाने वाले जहाजों का स्वदेश मे निर्माण करके प्रयवा दूसरे देशो से क्रय करके इस 
अभाव नी पूर्ति करनी चाहिये! (४) रेल झ्ौर समुद्र तटीय जहाज प्रतियोगिता -- 
स्वतस्त्रता प्राप्ति के पश्चाद्‌ से समुद्रतटीय जहाज (0०४४४ 507०8) के रिकरास 
मार्ग में एक प्रमुख कठिताई रेलो वी अतिस्पर्षा से हुई हैं; साधाएछत जहाजों से 
माल भेजने का दुलाई-व्यय रेलों को अपेशा बहुत कम होता है परन्तु कभी-कभी रेलें 
चातायात (7८) को अपनी ओर ग्राकपित करने के लिये भ्रपने माडे वी दर को 
कम कर देती हैं। फ्लत जहाजी वम्पनियों को हानि होती हैं। इसलिये समुद्रतदीय 


अपना जत्र यातायात॑ श्र 


जहू(ज परिवहन के विकास के लिये रेल-समुद्रतटीय जहाज यातायात समन्दय (ररितरा। 
ए०बशब इक्रएछणह परीणाऋणा। ९०-णर्दक्॥ए०४) की अपूर्व शावश्यकता है ॥ 
(४) प्राघुनिफ जहाज-निर्माश उचधयोग की भविकछ्तितता --वस्तुत॒ पोतचालन 
च्यवस्ाम वी समुन्नति सुविकस्तित पीत निर्माण उद्योग पर पराक्षित होती है 4 ब्रिटिश 
शासनकाल से पूर्व भारत का पोत-तिर्माण उद्योग भ्रपनो उरम्‌ विकसित अवस्था में 
था | १२ल्‍्तु ब्रिटिश सरकार को असहयोगी नीति एवं देश मे लाध्या व इस्पात उद्योय 
के भ्रभाव में देश का पोत-निर्माण उद्योग घने शर्तें पतन की प्राप्त हो गया ॥ इस 
समय हमारे देश में जहाज निर्माण की केवल कम्पती “हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड” 
है। सन्‌ १६६० तक इस कम्पनी द्वारा १ यूरिग जहाज, दो छोटे जहाज भोर २५ 
समुद्रवामी जहाज बनाये गये जिनकी कुल क्षमता १,१६,६४३ टत है। भ्ागामी वर्षों 
में कोबीन में एक दूसरा दिपयार्ड बताने बी योजता है | भारतीय पोतनिर्भाण उद्योग 
की प्रपनी दो विज्येप समस्‍यायें हैं :-- (भर) प्रन्य देशों वी श्रपेक्षाकृत यहा जहाजो की 
लायत-वब्यय बहुत प्रधिक द्ोती है तथा (ग्रा) भारत में जहाज निर्माण मे प्रपेक्षाकृत 
शभय भी प्रधिक लगता है । इसका प्रमुख कारण देश में सुयोग्य एवं तकनीकी कर्म- 
घारियो वा भ्रभाव है। भ्त भारतीय पोतचालन की समुपन्नति के लिये पोय-निर्माण 
उद्योग वा विदास करता चाहिये । (४0) बस्दरगाहों को ध्रपर्याप्तदा :--यद्यपि हमारे 
देश वा समुद्रत्तट पर्याप्त लम्वा (३,५०० मोल) है, परन्तु पर्याप्त बादान्यटा ने होगे 
के कारण प्राकृतिक बन्दरगाहों की भ्रपर्याष्तता है । भारत के समुद्रतट पर केवल ६ 
बड़े वन्दरगाह १८ मध्यम श्रेणी के बन्दरगाह तथा २२६ छोटे छोटे बन्दरगाह हैं | बडे 
बन्द रगाहों में क्लफत्ता, चम्बई, मद्रास, फोचीन, विशाखापत्तनम्‌ भौर पान्दणा के 
बन्दरगाह गिने जाते हैं। सन्‌ १६४७ मे भारत वे वडे बन्दरगाहों को माल लादने 
झौर उत्तारने की क्षमता २०० लाख टन थी ॥ सन्‌ १६५५-४६ मे मह दमता बढ़कर 
२५० लाख टन तथा सच १६६७-६१ भे बढ़ाकर ३७० लाख टन कर दी गई । वस्तुव, 
देश में तीत्र गति से भाधिषा विकास एवं यातायात की मात्रा में वृद्धि को देखते हुये 
यह क्षमता भपर्याप्त है। तीसरी योजना बे! भन्‍्त तक इन वन्दरगाहों की क्षमता 
बढ़कर ४६० लाख टव होने को प्रत्याशा है। भारत के सामुद्रिक जल परिवहदत से 
सम्बन्धित एक अमुख समस्या यद्द भी है कि जहा एक ओर कलकत्ता, बम्तई भौर 
मद्रास के बन्दरगाहो पर भत्यधिक भीड-भाड रहती है, वहा दूसरी शोर कोचीन, 
कान्दला व प्रस्य दूसरे दन्दरयाहो को छामता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है । 
वरधुत बड़े-वडे वन्दरगाहों पर भीड-भाड को कमर करने के लिये तथा देश में सतुलित 
विकात्त की दृष्टि से छोटे व मध्यम श्रं णी दे बन्दरगाहों का विकास प्रत्यावश्यक्ञ है ॥ 
घन्‌ १६६०-६१ मे देश के छोटे व मभझे वन्दरगाहों को क्षमतां ६० लाख टन थी। 
तोसरी योजना के भम्त तक इन बन्दरयाहों को क्षमता बढकर ६० लाख टन हो जाने 
की प्रत्याद्रा है । बरतुत भभी छोटे, मभले ये बडे बन्द रगाहो की क्षमता के विदास 
दे लिये झधिक व्यापफ कदम उठाना चाहिये। (शा) श्रमिकों की समस्या :-- 
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भारतीय वन्दरगाहों पर कार्य करने घाले श्रमिक भी जहाजी कम्पनियों के विकास मार्ग 
में एक प्रमुख समस्या वन गए हैं। श्रमिको वी भवरोधात्मक चालो और हड्तालों 
के परिणामस्वरूप भारतीय जहाजी कम्पनियों को बहुत हानि उठानी पडती है। 
वस्तुत यह एक घातक समस्या है। पभ्रत इसका प्रभावधाली हल ढू ढ़ निकालना 
चाहिए | (शा) उदार राजफीय सहायता का प्रभाव-ल्यावहाररूप में पोतनिर्माण 
और पोतचालन के सेनिक एवं भाधिक महत्व को दंष्टिगत रखते हुये प्रत्येक देश की 
सरकार भपनी जहाजरानी घक्ति को विकसित करने के लिये इस उद्योग को प्रत्यक्ष 
व भ्रप्रत्यक्ष दोनो प्रकार की सहायता देती है। स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व ब्रिटिश 
सरकार की भ्रसहयोगी एवं उदासीनतापूर्ण नीति के फलस्वरूप भारतीय समुद्विक 
जल यातायात्त का पर्याप्त विकास नही हो पाया । परन्तु स्वतन्त्र भारत की सरकार 
में इस शोर महत्वपूर्ण कदम उठाया है । मारत सरकार प्िपयार्ड कम्पनी वो ब्रिटेन 
झौर भारत के पोतनिर्माए मूल्य के धन्तर के झनुसार २० प्रतिशत सहायता देती 
है । प्रथम योजना के प्रारम्म से केन्रीय सरकार ने जहाघ निर्माण के लिये ऋण 
देता भी प्रारम्भ किया है। इस प्रकार भ्रन्य देशों वी तरह विगत वर्षों मे भारत 
सरकार ने भी पोतविमाएं कम्प्रतियों की ययेप्ट सहायक्ा की है । सरकार ने सिंधिया 
कम्पनी फी भ्रसमर्थेता प्रकट करने पर १ मार्च सन्‌ १६५२ से विशालापत्तनम्‌ वी 
जहाज निर्माणशाला को प्रपने हाथ मे ले लिया है। पागामी वर्षों मे सरवार ने एक 
नवीत पौतनिर्माश का कारखाना बोचीन में खोलने को योजता बनाई है। सन्‌ 
१६५० से देश का समस्त तटीय व्यापार स्वदेशी कम्पनियों के लिये सुरक्षित फर 
दिया है । परन्तु प्रभी विदेशी व्यापार में सरकार द्वादा स्वदेशी शम्पनियों को श्रौर 
अधिक सहयोग एवं सरक्षय देने को प्रावश्यकता है । 


जा कीमभ्गटाण 


श्धू्‌ 


वायु यातायात 
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बायु परिवहन की सामान्य विशेषतायें (छएचाल्षश एगबाइटाशाइ९४ 0 
हैए प४४089०५) --विमान परिवहन को मुख्य विशेषतायें इस प्रकार हैं --(१ 
हीद्भ गति -- वायुयान की तीव्र गति इसकी सर्वप्रमुख विशेषता है। भाजक्ल वायुयान 
की सामान्य चाल ७०० मील प्रति धटा मानी जाही है ! इस प्रकार विमान प्रपनी 
तीज गति द्वारा भानव का बहुप्तूल्य समय बचाकर एक महान उपकार करता हैं। (४) 
भौगोलिक शाधाप्रों का उत्लधन --वायुयान के मार्ग भे वन, पर्वत, रेगिस्तान, खाई, 
वर्फलि स्पात, दलदली भूमि, नदी-माले श्रादि कोई रुकावट उपस्थित नहीं करते । 
वायुयान वायु के विश्वब्यापी राजमार्ग पर जल-धल, वत-पवंत, कन्दरा-खाई नदी- 
नाले भादि की उपेक्षा करता हुंगा निरन्तर धागे बढता चला जाता हैं। इसके लिये 
किसी विद्येष मार्ग चनाते की झावश्यक्ता नहीं द्वोती! (॥७) महुमूल्प बसतुप्नों का 
परिवहन वायुयान ने बहुमुल्प वस्तुओं को एक स्थाय से दूसरे स्थान पर ध्ीध्ता 
से पहुचाकर मार्य की जोसिम को समाप्त कर दिया गया हैं। (!५) सैनिक महत्त्व - 
आाघुतिक्काल के युद्धों मे वायुयान का अ्रपना विशेष महत्व है। युद्धनक्षेश्त मे गोला" 
घाष्द, भस्त्रस्म तथा संतिकों का सत्वर परिवहन वायुयान द्वाण ही सम्भव है। 
(५) थ्रात्रियों को ध्ाराप्त -- परिवहन के भन्‍य साधनो की भपेक्षा वायुयात यात्रियों 
को प्रधिक धुख सुविधा प्रदान करते हैं। (४) स्कटफालीन सहायता --सक्ामक 
रोगों के फैलने, बाढ़ प्यवा भूकम्प भाते, भकाल की स्थिति उत्पन्त होने प्रधवां परि- 
वहन के भन्‍्य साधतो के विछिक्ष होने बी सकटकालीन परिस्थितियों मे वायुयान भरपूर्वे 
सहायता करते हैं। (४))) भ्रान्तरिक ज्ञाति -देश के भन्तगेंत गृहयद्ध छिडने साम्प्र 
दाधिक झगड़े होते भथवा भन्‍य कारणों से भराजकता फैलने पर विमान द्वारा पुलिस 
अथवा सेना भेजकर तुरन्त शान्ति स्थापित को जा सकती है। (४३७) झौद्योगिक वि- 
हेन्द्रीपषकरण को सम्भावना --विमानो की सहायता द्वारा उद्योगों छे विकेस्द्रीयर रण 

(9८०८७४४१28007) की नीति को सरलता से व्यावहारिक्स्वरूप दिया जाना सम्भव 
है । इस प्रवार मगरो की भत्यधिक जनसख्या के फ्लस्वरूप उत्पप्त होते वाले भाथिक 
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सामाजिक एवं भनोवज्ञानिक दोषो से छुटकारा पाया जा सकता है। (१) वाशिज्य- 
विस्तारः--वांुयान द्वारा वारिज्य व्यवसाय की तोब् प्रगत्रि हुई है तथा शीध्रताशक 
५ वस्तुओं (९९५४७७७)० 00005) के बाजार का व्यापक विस्तार सम्भव हुआ है। 
विमात की सहायता से डेनमार्क मे उत्पादित भ्रण्डे, मवजन, दूध झादि बरतुयें प्रतिदिन 
इ यलेण्ड पहुद्राई जाती हैं. (£) कृषि सुधार व धन रक्षा --कृषि रुम्वन्धी रोगों से 
फसलों की रक्षा करमे, कृमि-कीटो को विनष्द करने तथा टिह्िंयो को मारते भे वायु- 
यान द्वारा खेतो पर विषला चूर्स छिडकर भपूर्द सहायता ली जाती है। इसी प्रकार 
बनो मे झाग लग जाने पर वायुयानो की सहायता से तुरन्त बुमय दिया जाता है। 
(0) बायु-फोटोप्राफी-युद्धकाल मे विमानों की सहायता से शनुओ के सुरक्षित स्थानों 
और गुप्त सैनिक झटड्ठो को फोटोग्राफी द्वारा शजओ के छिपने के स्थानों, सेनिकः शक्ति 
एवं अस्त-श्वस्त के भण्डारों के विषय में पूरा पता लगाया जाता है। 
वायु परिवहन क्षो सीभायें_ ([/7भ!90075 ० 67 प्रीआशए०7]) +--वायु 
परिवहन कौ मुख्य सीमायें प्रथवा दोष इस प्रकार हैं *-() महंगाई --परिवहन के 
भ्रन्‍्य साधनों की भपेक्षा वायुयान के किराये भाडे की दरें अत्यधिक ऊ'ची होठी हैं । 
झत॑ वायुयान का उपथोग केवल घनी व्यवितियों एवं मूल्यत्रान वस्तुप्रो बे! लिये ही 
सम्भव है| वायु परिवहन की महगाई के कारए ही भ्रभी तक भारतीय जनसख्या का 
केवल *०२% ही इसका उपयोग कर सका है] [7) सोमित-क्षेत्र -वायु परिवहन का 
कार्यक्षेत्र भ्रत्यन्त सीमित है। इसका प्रयोग'घनी व्यक्तियों तथा बहुमूल्य एवं हल्की बस्तुप्ों 
के लिये हो सम्भव है। (॥) मौसम का प्रभाव --वायुयाव मोसम सम्बन्धी घदनाप्रो 
मे प्रभावित होता है । फलत उसका कार्य निविध्न चालू नहीं रहता। पोर वर्षा, 
तेज आन्धी, कुहरा पडने, बर्फ ज भते पर वायुयान को अपना कार्यक्रम बद- लना 
पडता है। (ए) विश्व के कावून --एक देश के वाययान स्वतस्त्रवापूर्वक दूसरे 
देशों के ऊपर नहीं उड़ सकते । इसके लिये दूसरे देश की सरकार से श्राज्ञा लेनी पडती 
है तथा उस देश के कानून व नियम मानने को बाध्य होना पडता है। (५) दुर्घटमाएें- 
रेल, मोटर भथवा सामुद्रिक जहाज की यात्रा की तुलना मे वायुयान द्वारा यात्रा 
करना अधिक असुरक्षित समभा जाता है। वायुयान की दुर्घटनाझो को भयकरता की 
आशा से झनतेक व्यक्ति वायुयान द्वारा यात्रा करने से घबराते हैं॥ (५) घोर शब्द- 
विमान के चलने पर घोर शब्द का होना भी झनेक व्यक्तियों के लिये वायुयात्रा वी 
>असुविघाजनकत्ता का कारस बनता है। भविष्य मे वायुगान के. म्येर शब्द वो कम 


किये जाने की पूर्य सम्भावना है । हु 
भारत से विमान परिवहत के विकास का सक्षिप्त इतिहास (प्रयमंयुग सन 


१६२७-५४) -हमारे देश में यद्यपि प्रयोगात्मक उडानें सद्‌ १६११ मे प्रारम्भ हो गई” 
थी, परन्तु ग्राधुनिक विमान परिवहन का वास्तविक प्रारम्म सन्‌ १६२७ से हुमा 
जबकि भारत सरकार ने नागरिक उहयन विभाग (09] #॥7 प्रआ४इएण५ 0८9 
शाफ़ध्या) की स्थापना को । सच्‌ १६२६ में व्यिटेतन, फ्रास व हालंण्ड वी शाम्राज्य 
चायु सेवा (पाल 8४ $क्षध्व०४.. का देश मे झागमन होने पर भनुसूचित वायु 


पड 
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यान सैवा का यहा प्रष्म वार आविर्माव हुआ । भारत सरकार की ग्रनुमति से इम्पी- 
स्थिल एयरवेज (गा #॥ए४58) नामक ब्रिटिश कम्पनों के जहाज, णो 
क्रायडन से कराची तक आया करते थे, श्र दिल्ली तक झाते लगे । सर १६३३ में 
भारत सरवार ने प्रपनी वायु सेवा सिंगापुर तक वढ़ाई। सन्‌ १६३२ में श्री जमशेद 
छाटा के प्रयत्न से विधान परिवहन क्षेत्र मे सर्वप्रथम भारतीय पू जी (009 ९०७७- 
(0) एवं भारतीय साहस [70/श धिपा८फाढ) का पदापंग्प हुआ । टाटा ने १५ 
भ्रवट्धर सन्‌ १६३२ का कराँची स्‍ग्रौर मदास के बीच विमात सेवा भ्रारम्भ की । 
भारतीय डाक व तार विभाग से इस कम्पनी का डाक ले जाने का भ्रधिकार श्राप्त हो 
गया जो इसकी श्राय का प्रमुख साधन रहा ॥ टाटा कम्पनी की सफलता से प्रेरित 
होवर सच १६३३ में 7त59 ऐेश०00 #फतछछ५६ [00 नापक एक नई कम्पनी 
दिल्‍ली में बनी । इस कम्पनी ने कराची से लाहौर तक झपनी सेवा ग्रारम्भ की। सब 
१६३८ म बिटेन की सरकार ने श्रपने साम्राज्य के समस्त देशो के यीच सुसगठित 
शायु सेवा ठाक ले जाने के लिए चालू की। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए 
भारत सरवार ने टाटा कम्पनी से कराँची मद्रास मार्ग पर तथा इंडियन नेशनल 
ऐमरबज कम्पती से करादी-लाहौर मार्ग पर डाक ले जाने के लिए १५ वर्षीय सम- 
मकौता किया। इससे भारतीय कम्पतियों को भ्रपार लाम हुआ । द्वित्तीय महायुद्धणाल 
में साम्राज्य वायु सेवा बन्द कर दी गई तथा व्यिटेन का समस्त वायुबल सगुद्ध-काय मे 
सलग्न हो गया । भारत को दोनो कम्पनियां भी देश रक्षा मे सलग्न हो गई । युद्ध 
की प्रवधि की वृद्धि के साथ साथ भारतोय कम्पनियों के जहाज लगभग १६ मार्गों 
पर घलने लगे । इस प्रकार युद्धधाल म इन कम्पनियों ने पर्याप्त प्रगति की । 
द्वितीय गुग, सन्‌ १६४५-५३ - युद्ध समाप्त होने से पूर्व ही ब्रिटिश सरकार 
“ने मुद्घोपरान्त काल के लिए विमान परिवहन की विकास योजनाझो पर विचार करना 
प्रारम्म कर दिया । नागरिक उडडयन के तत्कालीन महासचालक सर फ्रड़िक टिम्स 
80 ग्िथ्ठेशाएं६ पहागए9) ने अपने लेख मे सरकार को तीन सुझाव दिए.-() 
भारत की झान्तरिक एवं बाह्य झावश्यक्रताओं को देखते हुए दापु सेवा का सचालन* 
वार्य चार से कम व्यक्तिगत कम्पनियों को सौंपना चाहिए। (४) कम्पनियों को प्रनि- 
बायंत लाइसेंस लेने की व्यवस्था करनी चाहिए तथा (॥7) लाइसेंस की व्यवस्या के 
लिए एक वेन््रीय बोईड ((८४॥ए० छे०थ0) की स्थापना करनी चाहिए । सर फ्रैड्रिक 
टिम्स के इन सुझावों को मान्यता देने के लिए सरकार ने भारतीय विमान प्रधि- 
नियम (0:3॥ /ाटाअी 0९०) में सशोधन करके कम्पतियों के लिए लाइसेंस ([/०- 
चाएशे लेना भ्ातवायं कर दिया तया जुलाई संव्‌ १६४४६ मे विमोन पी रवहन लाइसेसग 
बोर्ड (8४ प/शा5फणा। 7/0९॥४६ण०६४ 30470) को स्थापना की | विशान कम्पनियों 
के युद्धकआालीव लाभ को देखकर उद्योगपतियो में उड्डयन कम्पत्ती स्थापित करने को 
होड सी लग गई । फलत सच १६४७ के भारम्भ तक देश में २१ विसात कस्पनियाँ 
बन गई ३ देश के विभाजव के समय झरणार्यी समस्या ने इन कम्पनियों को कुछ 


रर८ भारतीय श्रयंञात्त्र 


समय के लिए कार्य देकर इनवा सचालन सफ़्ल बनाया । विभाजन सम्बन्धी क्षणिद 
वृद्धिकाल में अनेक नई वम्पनियाँ स्थापित हो गई ॥ इसके फलस्वरूप उनमे पारस्प- 
रिक प्रतियोगिता में दृद्धि हुई भौर उनका कार्यक्षेत्र सोमित ही गया । प्रतः इस भ्रदधि 
में अनेक कम्प्तियों को अपना विधदन (70:078क058007॥) करना पढा | इस सकट- 
कालोन समय मे कम्पनियों को काम दिलाने के लिए भारत सरकार ने १ अप्रैल 
सन्‌ १६४६ से डाक का वायु महसूल वन्द कर दिया तथा समस्त डाक, जो विमान 
द्वारा झीघ्रतापूर्वक ले जाई जा सकती थी, उसको विमान द्वारा ले जाते वी व्यवस्था 
की। पेट्रोल के बढठे हुए मूल्य से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार ने १ मार्च सन्‌ 
६४६ से उसके प्रायात कर (777०7 70909) में ६ झ्ाने श्रति गैलन की फिरोती 
(२९७७८) देना झारम्म कर दिया। कालान्तर में यह फ़िरोठी € झाते प्रति गलन 
कर दी गई। 
दस्तुत* सरकारी सहायता एवं परिस्थितियों के सामयिव सहारे से भी मारतीय 
विमात परिवहन की स्थिति में कोई सुघार नहीं हुआ । श्रत भारत सरकार ने इस 
सम्बन्ध में आवदयक सुमाव प्रस्तुत करने के लिए एक विमान परिवहन जाच समिति 
(#7 प72%णा दशा पुणा। (०एष्णा।६थ) नियुक्ति की॥ इस समिति की रिपोर्ट 
स्िठम्वर सन्‌ १६५० में प्रकाशित हुई । जाच समिति ने भ्रत्येक विमान कम्पनी की 
आाधिक स्थिति का प्रध्ययन करके यह निष्कर्ध निकाला कि केवल एयरवेज इण्डिया 
(8ए%७3५5 770/0) को छोड़कर समी विमान कम्पनियों का सचालन हानिप्रद था। 
यदि सरकार द्वारा पैंट्रोल पर दी हुई फिरोती को घटा दिया जाएं, तब ए«रवेज 
इण्डिया का सचालन भी अलाभकर होता था। अठ. समिति ने वायु परिवहत बी 
स्थिति को सुधारने के लिए इस भ्रक्नार सुमाव दिए -(।) देश की तत्कालीन ब्रावश्यकता 
को देखते हुए केवल ४ विमान क्म्पनिया ही होनो चाहियें। इन कम्पनियों के भुख्य 
कार्यालय चार प्रमुख स्थानों- वम्बई, कलवत्ता, हँदरादाद व दिल्‍ली म होने चांहियें। 
(४) जित विमान कम्पनियों को अस््याई लाइसेंस दिए गए हैं, उन्हें प्रवि समाप्त हो 
ज्ञाने पर समाप्त कर देना चाहिए । (॥॥) नागरिक उड्डयन विभाग के महासचालक 
को भाडे की न्यूनतम दरें (ीक्ञाएाणणण २2/६ ० २86३ 803 ए&65) ते करनो 
चाहियें। (।४) माए्त सरकार वायुवान कम्पनियों को जो प्रायिक सहायता पहले से 
देती भ्राई है, वह कम से कम दिउस्वर १६५२ छक प्रवश्य दी जानो चाहिए। (९) 
बायुवान कम्पनियों के लाम पर केन्द्रीय सरकार का पूर्ण नियन्त्रण रहना चाहिए 
दया (शा) कम से कम प्रागराम्ी ५ वर्षों तक वायु परिवहन का राष्ट्रीय्रप 
()४॥४079॥24809 ) नहीं करना चाहिए ॥ 
वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरए (४श/णाओप्ध० है #। प780%07)- 

वायु परिवहन जांच समिति ने वायु यातायात के राष्ट्रीयकरण के पत्न-विपक्ष में भारत 
सरबागर को ये तक प्रस्तुत किए- (अर) पक्ष में तक- ([/) कार्य-वेद्रों, साज उज्जा 

एव क्मंचारी वर्ग का भपरिकतस उपयोग करने के लिए विमात परिवहन का सगदत 


वायु बातायात त्तत्६ 


एक इकाई में ही होना भ्रादक््यक है ५ (0) राष्ट्रीय सुरक्षा वे दृष्टिकोण से भी वि साद 
की राष्ट्रीय सेवा सर्वोत्तम । (79) राष्ट्रीयकरण थी रिधति में राष्ट्रीय कार्ये-वेन्द्रो 
(२४०7४ 'शए7७००३) का प्रयोग देश के विमानों को मरम्मत के लिये तथा 
प्रशिक्षण सुविधाओं को एक सूत्रीय वायेक्रम के लिये प्रयोग में साया जा सकेगा। 
(५) राष्ट्रीय विमान घनता को अच्छी व सस्ती सेवा प्रदान कर सकता है । (१) एक 
राष्ट्रीय इकाई देश के लिये दूरद्िता के साथ व्यापक योजनायें बनाने में सफल हो 
सवत्तो है। वास्तव मे विभान चालन-क्रिया एवं साज-सण्जा से सम्बन्धित जो नये 
भिप्कार प्रदन्ित हैं, उनठे पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिये विमान सेवा का एक 
हो राष्ट्रीय इकाई में संगठित होना प्रावश्यक है । (५) विमान सेवा के एक सूत्रीय 
अश्यासद से स्थाई व्यय में ८३ प्रतिशत की कमी सम्मव है । झ्त श्रद्चाश्नन में न्ति 
व्ययिता लाते की दृष्टि से वायुयान सेवा का राष्ट्रीयकरण झावश्यक है। (शा) प्रव 
तक प्रपनी पूर्ण सफलता के लिये यह उद्योव सर्दंव सरकारी सहायता की माय करता 
रहा है। इसलिये व्यक्तिगत पूजोपतियों को प्रथ-सहामता देने वी भपेला विमान 
सेवा का राष्ट्रीयकरण ही उत्तम है। प्रिपक्ष में सकें--(।)) विमान परिवहन उद्योग 
में नियम नये भ्राविष्कारो भौर विकास क्रियाओ्ों से लाभ प्राप्त करने के लिपे ग्राहको 
के साथ निकट सम्बन्ध स्थापित करना तथा तत्परहा के प्राथ नि्ंय बना भत्या- 
यश्यक है । सरकारी सेवा इस प्रकार के निकट सम्पर्क एवं शोप्न निरेयों के लिये 
सर्वेथा भयोग्य सिद्ध होती है। (0) इस समय भारत सरकार के सामते ध्नेक 
महत्वप्रूर्णों समस्‍यायें हैं। भत, उनवी उपेशा करके सरकार को विमान परिवहन 
जैसी विज्ञास्ती भावप्यक्तां पर घन छ्यय नहीं करता चाहिये । (30) विमान परिवहन 
जैसे विशाल संगठन एवं विशेषीत्तत (59:08॥-०५) उद्योग के लिये सरवारो क्षेत्र मे 
पर्याप्त सख्या में योग्य प्रबन्धनी का मिलना घत्यन्त दूभर है । (५) सन्‌ १६४८ की 
भोद्योगिक' नौति (70605779 90॥८५) सम्बन्धों घोषणा मे बायु यातायात को उन 
उद्योगों में स्थान दिया गया था जो निजी साद्स के लिये छोड दिये जायेगे, परन्तु भ्रापार- 
भूत उद्योग होने के कारण उन पर केन्द्रीय सरकार का नियस्वरा क्‍भ्रावध्यक रहेगा । 
अत जांच समिति ने यह मत प्रस्तुत किया कि सन्‌ है&४८ की प्ौद्योगिक नीति के 
विदद्ध पिमान परिवहन के राष्ट्रीयकरए करने था तुरन्त तिर्णाम करना देश के 
भौद्योगिक विकास के लिये घातक सिद्ध होगा ॥ 
जयवरी सन्‌ १६९५१ में नायरिका उद्वयन के मद्रासचालक (िल्छण 
एच्चाघ॥ ण॑ एफश! #२०४०१) मे विमान चालकों के भ्रतिनिधियों का एक सम्मेलन 
((०एध्य४ए००) भाषोजितत किया । इस सम्मेलन मे यह निर्शाय हुआ कि विदेशी 
विमान कम्पतिया से प्रतियोगिता में टक्कर लेने के लिये भारतीय कम्पर्नियों द्वारा 
डकाटा के स्थान पर तदीनतम विमानों का प्रयोग कया जाना चाहिय। इन नए 
विमानों को सेने के लिये १० करोड़ ६० के व्यर वा भवमान लगाया यया। भारतोय 
विमान कम्पनियों ने सरकार से प्रायंतरा वी कि उन्हें ७ करोड रुपय ऋर स्वरूप दिये 


२२० भारतीय श्रव॑द्यात्त्र 


जायें। इस प्रार्थना पर योजवा धायोग [एक008 000णाफ्रंण्य) से वियार 
करके कड्ठा कि तत्कालीन परिवहन झौर सेवा सुविधाओरो को देखते हुये विमान 
कम्पतियों का संचालन लामदायक होता सम्मव तहीं है शोर नये विमानों वे ग्राने 
पर उनवी झाधिक स्थिति झौर भी भ्रधिक गिरने की सम्भावना है! योजना आरयाग 
ने यह मत भी व्यक्त किया कि विमान सेवा के राष्ट्रीकरण मी स्थिति मे ३० के 
स्थान पर केवल १३ नए विमानों से ही काम चल सकेगा घोर इस प्रकार ३३ करोड 
रु» की बचत होगी । भ्रतः भारत सरकार हारा मार्च सन्‌ १६५३ में विमान परिवहन 
निगम बिल (8॥ [एक्षाइए०६ 0079००8४०॥ 8 ॥] रक्खा गया जो स्वीकृत हो 
गण । इस भ्रशिनियम कै प्रन्त्गंत जून छत १६४३ को दो विगमो की स्थापना वी 
गई --[ग्र) भारतीय विनाव निगम [ता हाए ॥ा6३ ए०फ्रणश/णा) तथा 
(आा) पस्तर्राष्ट्रीय भारतीय विमान निगम (6070 गावा8 व्ास्याबधणाएहों 0000- 
इ॒क्षाणा) । भारतीय विमान तिगम का मुख्य कार्यालय नई दिल्‍ली तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
भारतीय विमान निगम का मुल्य कार्यालय दम्बई है। एक प्रगस्त सन्‌ १६५३ से 
दोनो निगमो ने भ्रपती सेवा प्रारम्भ की ) भारतीय विमान निग्रम देश के लगभग 
सभी महत्वपूर्ण केन्द्रों को परस्पर जोडता है | इसका भ्रनुमूचित मार्ग २३ हजार मील 
लम्बा है। इसके विमान वर्यभर मे लगभग ७ लाख यात्री ले गात्रे हैं। सन्‌ 
१६५६--६० में इस निगम के विमानों ने लगभग १६४ मील लम्दी उडानें भरी । 
इस समय इस निगम के पास ५४ डकोठा, ४ स्वाईमास्टर भोर १० विस्वाउन्द है। 
भ्रन्तर्राप्ट्रीय भारतीय विमान निगम भारत का २१ देशो से सम्बन्ध स्थापित बरता 
है | इसका मार्ग २१,००० मील कषम्वा है । इसके विमान वर्षभर में लगभग ६० 
हजार यात्री ले जाते हैं ॥ सन्‌ १६५६--६० में इस निगम के वायुयानों ने लगरुंग 
७४ लाख मील को यात्रा की । इस समय इस निगम के पास ३ बोइ्ग भौर € सुपर 
कॉस्टलेशन वियान हैं! यु 
पंचवर्षोष योलनाप्रों के प्रत्त्गंत विमान परिवहत का विकासत--()) भ्रम वे 

द्वितोष योजना - देश के विभाजन के पश्चात्‌ से नागरिक झड्डुयन मे पर्याप्त श्रगति 
की है। सन्‌ १६४७ से लेकर प्रथम यद्वर्यीय योजना की भारम्मता तके विमाव 
परिवहन के विकास कार्यक्रम पर लगभग ६६ करोड़ ₹० व्यय किये गये । प्रवम प्ौर 
टितोय बोजताबधि में इस कार्यक्रम पर ठुल २४ करोड़ र० व्यय किये गये। सन्‌ 
१६५३ में हवाई सेवाओं के राष्ट्रीयकरण होने के वाद नागरिक वायु परिवहन न्ने 
दीव्ग्ि से प्रगति की है। इ डियन एयर लाइस कारपोरेशन की क्षमता दस मीलो 
में सन्‌ १६४५३- ५४ में ४६ मिलियन ठत से वढ़ाकर सन्‌ १६६०- ६३ में ६६ 
मिलियन टन कर दो गईं । इस झरवाद से एयर इण्डिया इन्टरनेशनत पी शमता १७ 
विक्षियन टन से बढ़ाकर १०३ मिलियन टन कर दी गई । वर्तमान समय में नागरिक 
उड्डयन विभाव (टाणा देशाशाणा ऐव्ज़शाधादए) के पाय बह हवाई जहाज हैं 
जिनमे से ४ हवाई बहाज हितीय योजवाकाल मे सम्मिलित किये गये थे । 


वायु यातायात र२१ 


(#) तीसरी बोजना-तोशरी योजना मे सागरिक थायु परिवहन के विकास कार्यक्रम पर 
२५ ५ करोड़ ० व्यय किये जायेंगे | दूसरी योजना मे बम्बई (शास्ताक़ ज), कलकत्ता 
(दमदम) और दिल्‍ली (पालम) हवाई अट्डो पर जेट विमानों के झावाग्मने की 
सुविधायें उपलब्ध करने के लिये भ्रनेक विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये थे। तीसरी 
योजनावधि में इन सब कांयंक्ररों को पूरा किया जाएगा । इस योजनावधि म श्रावश्यक 
स्थानों पर हवाई पट्टियों को बढाने के लिये कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जायगी | 
तृतीय योजना मे मद्रास में जेट वादुयानों के श्रावागमन के लिये हवाई श्रह्टों के 
विस्तार तथा लखनऊ, गया झ्लोर प्रहमदाबाद हवाई श्रट्टों की हवाई पटिटयों के 
विस्तार के कार्यक्रम सम्मिलित हैं । योजनाकाज से ग्रन्य भ्रनेव' नये हवाई भहठ भौर 
हवाई पर्टिटया बनाई जायेंगी जिनते पर्यटक यातायात के विकास में बहुत सहायता 
मिलेगी | तीसरी यौजता में भारतोप विमात निगम के विकास कार्यक्रम पर १५ 
करोड़ रु० व्यय करने की व्यवस्था है । योजनावधि में इस निगम के द्वारा ४ विस्का- 
उष्ट तथां डकोटा जहाजो को प्रतिस्थाषित करने कै लिये २५ भाधुनिक जहाण 
सखरोदे जायेंगे । योजना में यह प्रस्ताव रवखा गया हैं कि इस निगम के पास सन्‌ 
१६६५-६६ के भन्त मे केवल १० डकोटा रक्‍्खे जायें जो माल ढोने के काम में 
लाये जायें। भ्न्तर्राप्ट्रीय भारतीय विमान ठिगम के विकास कार्यक्रम पर तीसरी 
योजना में १४ ५ करोड़ २० व्यम करने की व्यवस्था की गई है ॥ योजनावधि में इस 
तिगम द्वारा चार जेट हवाई जद्दाज खरीदे जायेंगे । पयंटन के विकास के लिए तीसरी 
योजता भें ८ करोड रु० व्यय करने की व्यवस्था को गई है। दूसरी योजता की तरह 
हीमरी योजना मे भी पर्यटकों के! लिये यातायात भोौर ठ८रने की सुविधाधो पर 
अधिक बल दिया जायेगा । पर्यटकों की युविषा के लिय्रे योजनावधि भें नये होटलों 
का निर्माण किया जायेगा तथा पुराने होटलो के सुधार व विस्तार के लिए ऋण 
प्रदान किया जायेगा। 


अप ++ 


३६ 


बेरोजगारी की समस्या 





(7९ ए7कश्फ 0 एएसआए०्जाला0) 


अआषकथत--भारत की सर्वाधिक विकट श्राथिफ्त एवं साम्राजिक समस्या 
बेरोजगारी की समस्या है। प्रथम विश्व युद्धोपरान्तकाल से तथा विशेषकर सन्‌ 
१६२६--३ ३ को विश्वव्यापी महामन्दी के झारम्म से देश मे इस समस्या की 
गहनता (060श/५) श्रौर भ्राकार (2४८ए७००) मे विशेष वृद्धि हुई है। यद्यपि 
द्वितीय महायुद्धकाल में सभी दिशाप्ो मे श्रम सेवाशों फी माग बढ़ने से यह समस्या 
अस्थाई रूप से समाप्त हो गई थी, परन्तु युद्धोपरान्तकाल से यह समस्या निरत्तर 
विकट रूप धारण करती गई। डा० के ० एन० राज (). ॥(, 74. एं) के मता- 
नुसार, “मारत में श्रम-शवित सीथ्रगति से बढ़ रही है। मध्यम श्रेणी में जो स्त्रियां 
पहुले नौकरी की तलाश म्रे नहीं रहती थीं, ग्रव शिक्षा आप्त करके काम करना 
चाहती हैं । पहले के जरमींदारों शोर प्रन्य रईस परिवारों के लड़के प्पनी सम्पत्ति 
पर जोते ये भौर कोई काम नहीं करते थे, परन्तु भ्राज बदलती हुईं परिस्पितियों मे 
उनका भो कॉम किये बिना फाम नहों चलता है। प्त्तः प्राविफ हृष्टि से नित्फ्रिय 
ब्ग के सक्रिप हो जाने से मी भारत में श्रम-शरित (रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों 
की संल्या) तीत्रता से बढ़ने लगी है।” 

समस्या की प्रकृति एवं प्राकार (२४06 क्षातै छाशा एी पी एफ 
]0॥) - हमारे देश मे बेरोजगारी स्वेत्न ष्यापक रूप से फैली हुई है॥ इस समस्या के 
भ्रनेक पहलू हैं। भारत मे इस समस्या के दो पहलू मुख्य हैं। सर्वप्रथम वे व्यक्ि 
जो पूर्सोस्पेण बेरोजगार हैं तथा बे के अधिकाश भाग में उनके पास कोई उत्पादन 
कार्थ नही होता है । द्वितीय वे व्यक्ति जिन्हे कृषि एवं घरेछू ख्यवसतायों में श्रपूर्ण 
रोजगार प्राप्त है। इसे भ्रहश्य रोजगारी (पछा646० ण ए588ण560. एकव्णएा05- 
गाया) भी कहा जाता है । हमारे देश में ऐसे हो व्यकितिर्यों की संख्या प्रधिक है । 
सन्‌ १६६०-६१ में देश मे बेरोजगार व्यक्तियों की सख्या था प्नुमान लगभग 
६० लाख लगाया गया इसी वर्ष में श्रघें-रोजगार वाले व्यवितयों को संख्या वा 
अनुमान १५० लाख से १८० लाख सक लगाया गया । तीसरी योजना में १७० लाख 
भए रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों को सख्या यूद्धि का भनुमान छगाया गया है। 


देरोजगारी को समस्या र२३ 


यहापरि नियोजन दी विगत दझ्मा दी (9८८90०) मे देश मे रोजगार में पर्याप्त वृद्धि हुई है, 
परन्तु साथ ही साथ जनसख्या की तीद गति से वृद्धि कै फलस्वरूप देसेजगारी भी 
ड्र.तगति में बढ़ी है। इयोलिये प्रत्येक योजना के पन्‍्त में बेकार व्यक्तियों को सख्या 
बोजना वी स्‍ारम्मता में इनशी संख्या से प्रधिक पाई गई। द्वितीय योजना के 
प्रारम्भ में ५३ लाख स्यक्ति बेकार थे। इस सोजतावषि में श्रम-वित में १७ लाख' 
को प्रतिरिकत वृद्धि हुई तथा योजना म निर्भारित लक्ष्य कों तुलना में २० लाख 
स्यकितियों को कम रोजगार प्राप्त हुआ । फलत द्वितीय योजना के प्रन्त मे वेराजगार 
स्यक्षितर्यों को सख्या बदकर ६० लाख हो गई । 

घेरोजगारी के प्रशार (7५(०$ ० पतटाणए]0 क्वात८०(]--बैरोजगारी है 
भुख्य प्रकार इस प्रकार हैं--प्रथम चक्रीय बेरोजगारी [0)लाण्श एप्रब्कफॉण०१- 
ए7८४॥) द्वोती है। यह ब्यापक बेरोजगारी है जो मन्‍्दी के दिनो में उत्पन्न होती है । 
दूसरे प्रवार वी पम्यिर बेरोजपारी (29०४४) ए/८४फ्रौ०५७६४५) होती है जो 
धम-बाजार वी त्रदियों के कारण उत्पन्न होती है। साधारणतया श्रमिकों भे पूर्ण 
गतिशीलता (१४०४:४५) तथा परस्पर परिव्तंनभी दवा का भमाव पाया जाता है जिस 
के परिणामस्वस्प श्रम थी माम बनी रहते पर भी श्रमिक देकार रहते हैं, क्योति या 
तो श्रमिक माँगी हुई क्िम्मों के प्रनुमार नहीं मिलते भ्थवा भपेक्षित श्यानों पर नहीं 
मिलने । जब कभी उत्पादन बी तकनीकों (7८७७0/५७८४) एवं विधियों में प्रथवां 
उपभोक्ताप्री वी ग्रादतों में परिवर्तत हो जाता है, तब भी ऐसी ही वेरेजगारो 
उत्पन्न होती है। इसो बेरोजगारी का एक तीसरा रुप है--व्यावसायिक परिवर्तन 
सम्बन्धी देशोजगारी । प्रप॑-व्यवस्था मे समय मम्थ पर भनेक परिवर्तन होते रहते 
है। पुराने उद्योगों का पतन होता है, नये-तये उद्योगों का विक्रास होता है तथा 
उत्पादन वी तन्‍नीकों एवं विधियों में परिवर्तन होते हैं ॥ फ्लत श्रमिकों मे, जो कि 
पुरानी उत्पादन विधियों में दक्ष होते हैं, वेकारो रुँलती है । चौये प्रका र की बेरोज- 
गारी को मौसमी बेरोजगारी ($९8४002 ॥06090977९9) कहा जाता है। पह 
बेरोजगारी सौपमी विभिन्नताधों ग्रथया विविधताझों के शारशा उत्पन्न होतो है। 
पोचदे प्रवार को वेकारो को घग्राक्समिक वेरोजगारी (९०४एश एंकवल्याएी०:प्ा९आ) 
कहते हैं जो पतेत' भस्थाई तथा भाववसिक कारणों से उत्पन्न होती है । श्रगतिणील 
समाज भे व्यवपामित परिवर्तनों से उसन्ष बेरोजगारी (7/08०5व) ए८एफ़०१- 
गरए0) को पूर्णातया समाप्त नहों किया जा सवता । परन्धु सरकारी हस्तक्षेप्र एव 
कार्यवाहियों के द्वारा उसकी व्यापक्ता घटाई जा सकती है और उसके हानिकारक 
अमाव को समाप्त क्या जा सकता है । चशोय वेरीजगारी (0) लात्य एडश्शक्ञातज- 
प्रधा३) पर किसो सौसा सक सरवारो नीति वे द्वारा काबू पाया जा सकता है । 

मारत में बेरोजगारी के शारए--हमारे देश में देरोजगारी वो समस्या ने 
प्रमुस कारण इस प्रतार हैं--(0) जनसश्या में बृद्धि--मारत में वेरोजगारी वा 
सर्वाधिक प्रमुस कारण जनप्स्या वी तोवगति से होने वालो वृद्धि हैं। विगत ४० 
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चर्षों मे देश की जनसंख्या मे होने वाली हुतगति से वृद्धि के कारण घम बाजार अपेक्षा 
रोजगार के साघत मन्द गति से वर्ड हैं। विगत दशाब्दी (0८८४०८) मे जनसख्या 
की दृद्धि की दर प्रत्याशा से भी श्रधिक (२२ प्रतिश्ठ) रही जिसके परिणाम- 
स्वरूप प्रत्येक योजना के भन्त में वेरोजगार व्यक्तियों की सल्या योजना की प्रारम्भना 
की सख्या की श्रपेक्षा भधिक होती गई है । (॥) प्राधिक साधनों का झपूर्ण उपयोग 
हमारे देश में प्राकृतिक साधनों की सम्पन्नता और विषुलता है । परन्तु अभी तक इस 
साधनों का समुचित उपयोग नहीं किया जा सका है जिसके परिणामस्वरूप देश वी 
बढती हुईं जतसख्या का रोजगार जुटादे मे इन साधनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त नही 
किया जा सका है | (80) फुटीर उद्योगों का पतन--ब्रिटिश सरकार की विरोधी एवं 
अ्रवन्ध व्यापार नीति (.355८2 47७ ?0॥09) के फलस्वरूप भारत के कुटीर 
उद्योगों (200088० 790०577725). का झथ'पतन हो यया । फलत शिल्पकारर वर्ग में 
व्यापक रूप से वेकारी उत्न्न हुई। (।५) श्रौद्योगीकररा का प्रभाव--यध्धप्रि विगत 
दोनो योजनाओं मे दश् के औद्योगिक विकासार्थ प्रशसनीय कदम उठाये गये हैं, परन्तु 
अभी तक सही अर्थों में देश का झोयोगीकरण ([॥00508)53॥07) नहीं किया 
जा सका है | फलत देश में बेरोजगारी की समस्या जटिल रूप धारण करती जा रही 
है। (५) कृषि फा पिछडापत- हमारे देश की ७२ प्रतिशत जनसख्या अपनों झ्राजी- 
विका के लिये कृषि व्यवसाय पर प्राश्रित है। परन्तु कृषि ब्यवसाय की ग्रविकसित 
अवस्था के फलस्वस्‍्प कुपक वर्ण मे भर्घ वरोजगारी ([छ॥5फफ्छौ०१फलआओ की 
समस्‍या सर्वत्र व्यापक है । भ्रनुमानत, हमारे देश के कृपक वर्ष मे ४ से ६ महीने तक 
बेकार रहते हैं। (५) कृषि का वर्षा पर निश्चित होना--भारतीय कृषि वर्षा पर 
झाधित होने के कारण मानसून का जुप्रा (02096 ॥॥ /(0०78007) बनी हुई है 
यद्यपि विगत वर्षों मे कृषि सिचित-नत्र मे पर्याप्त वृद्धि को गई है, परन्तु अभी तक 
यह कुल कृपित भूमि का केवल २१ ४ प्रतिश्वत ही है। भ्रत इस स्थिति में भ्र्तिचित 
कूषि-सेत्र म प्रधिक समय तक काम करने का कोई झवसर शेप नहीं रह जाता है। 
(शा) पूजी का भ्रभाव--हमारे देश मे घरेलू वचत एवं घरेलू विनियोग की मात्रा 
अझरतिन्यून है। सद्‌ १६६०-६१ के श्रन्त में घरेलू बचत की दर राष्ट्रीय झ्ाय 
(पद्ला०गरथ पात्णथाट) की ८१ प्रतिशत तथा घरेलू विनियोग की दर राष्ट्रीय 
झाय की (११ प्रतिशत थी ॥ फलत श्रमिकों को काम पर लगाते के विये पृ जी के 
अभाव के कारण देश म देकारी की समस्या व्यापक रूप से 'हेल्ी हुई है। (४४) 
बतेधान शिक्षा प्रणाली--यद्यपि शिक्षा का मुख्य उहं श्य नागरिकों के जीवब-स्तर 
को ऊचा उठाकर उन्हें उत्पादन कार्यो मे नवीवतम दिधि अपनाने वे योग्य बनाता 
है परन्तु हमारे देश की शिक्षा पद्धति पढ-लिखे व्यक्तिया में वक्ारों फेलाने मं साधन 
रूप म सहायक् बन गई है। भब विद्यायियो का झिसा पाने का उद्दंश्य केवल 
दफ्तरी-नीकरी रह गया है । परन्तु इतनो बडी सख्या म व्यक्तियों को सरवारी 
नौकरी पर नही लगाया जा सकता। चृकि झिक्षित व्यक्ति शारोरिक श्रम से घृणा 
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करते हैं, इसलिये इस वर्ग में वेरोजगारी की समस्या उग्र रूप घारण करती जा रही 
है। (70) प्रदुशल एवं प्रशिक्षित भमिकों का भ्राधिष््--हमारे देश म कुशल एवं 
प्रशिक्षित श्रमिकों था सर्वत्र भ्रभाव है। अत सरवार को उद्योगो के सचालन के 
लिये विदेशों से प्रश्निश्षित कमंचारों चुलाने पडते हैं। यही कारण है कि देश में 
झकुशल एवं भप्रशिक्षित श्रमिकों मं वेकारी पाई जातो है। (2) प्रदिफसित सामाजिक 
शशा--हमारे देश की प्रविकसित सामाजिक दश्चायें, जेसे-- जाति प्रथा, शीघ्र विवाह, 
सयुबत परिवार प्रया एवं सामाजिक भसमानतायें झादि वेकारी की समस्या को 
अधिक उप्र बनाते में प्रत्यक्ष एव भप्रत्यक्ष रूप से सहायक होती है। हमारे देश 
में जनसस्या का भसन्तुलित व्यावसायिक वितरण (॥जऐशेगाल्वत 0००क४- 
॥गाव 0/॥709०७००७ ० 9०7०-०४००)_ भो बरारो की धमस्या का एक प्रमुख 
बारण है। 
बेरोजगारी को समस्या के समाघान के लिये प्राबश्यकु सुमणव -देश में बेकारी 
थी छमस्पा को छुलमाने के लिये समय-समय पर कुछ सुराव इस प्रकार भ्रस्तुत किये 
गये हैं "--(१) णनसरया की वृद्धि पर नियस्व्रशा -जतसंख्या की वृद्धि वेकारो को 
समस्या का मूलमूत झाधार है । भतः भषिक्तम भाय के स्तर पर भधिकतभ रोजगार 
बी स्थिति तक पहुँचने के लिये जनसख्या की वृद्धि पर पूर्ण नियन्त्रण की भ्रावश्यक ता 
है । इसके लिये नियोजन कार्मक्रम में परिवार नियोजन (छक्षाआ79 शुद्राण्या8) को 
व्यापक विस्तार देना चाहिये । (7) नवोन एथ बंज्ञानिक कृषि-पढति --यद्यपि यस्तरी- 
बृत्त कूपि (१४३०७०॥१६८४ 887९७॥१०) से देश म प्रति ध्यत्रित उपज मे चूद्ध 
सम्भव है, परन्तु इससे वेकारी वी समस्या का समाधान नही हो सकता | भरत कृपि- 
दोष में भधिकाधिक व्यक्तियों को रोजगार देते के लिये छोटे पैमाने पर गहरी खेती 
(गरक्षा॥१० 8|7०एण॥ए९८) प्रषवा सहवारी खेती (20-०कक्ष॥0७० छश्ाणया३) 
करनो चाहिए। (४) सहायक उद्योगों का विकास --कूपि-द्षेत्र म कूपकों की भ्र्ध- 
बेकारी की समस्या को दूर करने के लिये लघुस्तरीय एवं कुटीर उद्योगों: का ब्यापक 
विस्तार करना चाहिये । इसके प्रतिरिबतत मिश्विह-्कूति पद्धति (१७९४ छ&009६8) 
प्रपतानी चाहिए जिसके भन्तगंत कृषि के साय ही साध पयुसालन व मुर्गी पालन 
भ्रादि के द्वारा कृषक वग को भाव वढानी चाहिए । (॥ै) भ्रौद्योगोकरण"-बेरीजगारी 
शी समस्या को दूर करते के लिए देश का व्यापक स्तर पर प्रौद्योगीक्रण भ्रपेक्षित 
है । यद्यपि विशालस्तरीय उद्योग बेरोजगारों को समस्या को पर्पाप्त सीमा तक हल 
बरते हैं, परन्तु इस समस्या बे” समाधान के लिए विकेख्ित (72:0८072॥2८0) एवं 
आदुनिय लबु उधोगो को धर अधश्यहुता है * (श ) सामाजिक सेवा का 
विस्तार---हमारा देश शिक्षा, चिकित्सा एवं अन्य सामाजिक सेवदापक्‍़ो वी दृष्टि से 
प्रेमी त्त पिछड़ा हुआ है। प्रत इन सेव्राप्नो के विस्तार द्वारा देश में रोजगार के 
साधना में वृद्धि बरनी चाहिए। (४०) राष्ट्र निर्माण के! विविध कार्य -मारत में रोज- 
गार के खापन जुटने के सिये राष्ट्रननिर्माण के विविध कार्यों, जेसे --सडदों बनाना, 
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रैल परिवहन का विकास, पुल-निर्मास, वाघ-निर्माण, भू-सरक्षण, वृक्षारोपण, भवन- 
निर्माण श्रादि का विस्तार करना चाहिर। (शा) सामाजिक ढाचे मे परिवर्तन --- 
श्रप्तिव बर्ग मे गतिशीलता (]४/०७॥9) लाकर, व्यवसाय परिवर्तन सम्बन्धी वेकारी 
(स्राताणा॥ ए्रगश॥ए७॥०१थ॥!) को दूर करने के लिये, जानि-प्रथा, सयुक्त परिवार 
अथा तथा छूम-छात की भीषण बुराइयो को समाज से दूर करना चाहिए। (शा।) 
शिक्षा प्रणाली में परिवर्तत --देश मे व्यवप्मायिक पय्रदर्धच (५०४2॥०कर्व ठ0- 
0970०) तथा तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधायें वढाकर रोजगार वी व्यवस्था करमी 
चाहिए। भारतीय शिक्षा प्रशाली का रूप इस प्रकार समायोजित करना भपेक्षित है 
कि शिक्षा पढ़-लिखे व्यक्तियों से शारीरिक श्रम के प्रति उत्साह उत्पन्न कर से । 
(2) देदा में बचत व वितियोग कौ दर बढ़ाना३--प्रो० कीन्स (07० #(८॥॥०३) के 
मतानुत्तार पूर्ण रोजगार की समस्या देश में बचत की दर एवं विनियोग वी दर से 
परस्पर सम्बद्ध है। भ्रत* भारत' मे वेकारी की समस्या को दूर करने के लिए धरेलू 
बचत को दर तथा घरेलू विनियोग की दर बढाई जानी प्रत्यावश्यक हैं। (५) रोजगार 
विनिमालरयों का विस्तार --देश मे वेकार व्यगितयो के सम्बन्ध मे पूर्ण आँबडे प्रस्तुत 
करने के लिये तथा मात्रिको एवं मजदूरों को प्रसस्पर सम्बन्धित करने के तिए रोज- 
गार विनिमालयों (8॥909एथा छ#थोआ8८७$) का विस्तार करना भ्रपेक्षित है। 
यद्यपि इस साधन से कुल रोजगार में कोई वृद्धि न॒दो होगी, परन्तु रोजगार मिलते 
की सुविधाओं में प्रवश्य वृद्धि हो जाएगी तया देश में श्रमिकों की भर्ती के प्रतुपयुक्त 
सरीको से उत्पन बुराइयाँ दूर हो जायेंगी । 
विगत प्रचवर्धोष योजनाथों के श्रन्तगंत बेरोणगारी को समस्या पो दर करने 
के लिये उठाये ग्ये कदम -(!) प्रथम योजना भारत वे भ्रायोजन का एक मुख्य उद्दे दय 
ब्यरिंरों को रोजार दिलाता रहा हे । विकास की पर्याप्त लम्दी भ्रवधि के घाद ही 
जनशवित के सांधनों का पूरा उपयोग क्या जा सबता है। प्रवम प्रचवर्षीय योजना 
में वेरोजगारी के ५9इन पर प्रारम्भ मे गम्भीरता से ध्यान नही दिया गया, क्योकि उस 
समय खाद्याप्नों व कच्चे माल का अ्रभाव, मुद्रा-स्फीति के तनाव व दवाव झादि प्रश्न 
अधिक महत्वपूर्ण थे। परन्तु सन्‌ १६५३ के प्रारम्भ से देश मे वेकारी वी समस्या 
आविक स्पष्ट होने लगी | ध्रत थोजना श्रायोग (एक्षागणढ 0०जाणाब्श०व) नैदे में 
र'जगार के सावन बढाने के लिए प्रयम यो जता वे आकार मे वृद्धि वी तथा ३०६ करोड़ 
रू० भतिरिवत व्यय करने की व्यवस्था वी । सव्‌ १६५३ के भ्रन्त में रोजगार के भ्रवसर 
बढाने के लिए एक ११ सूत्रीय कार्यक्रम (छ6ए७॥ एजा! शण०8/27०७९) घोषित 
किया ग्रसा जिसकी मुख्य विज्लेपतायें इस प्रकार थी -(पभ्र) सिंचाई व विद्यूत्‌ याजना 
केन्द्रों के पाय ट्रेनिंग कैम्प स्थापित करता, (आग) छोटे उद्योगों के लिये व्यक्तितयों व 
छोटे समूहों को विशेष सहायता देता, [६) जित कामों मे श्रमिवों का प्रभाव है उनमे 
प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, (ई) सरवारी विभागों द्वारा लघु उद्योगो का बना हुप्ा 
सामान स्टोर क्रप्नननीति के अ्तगत खरोदता, (उ) झहरों व गावों में शिक्षत्रों की 
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नियुक्ति करना, (ऊ) राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रसारित करना (ए गन्दी वस्तियो 
की सफाई के कार्यक्रम तथा झहरी मे थोडी झाय वाले व्यक्षितयो कै लिये भवन तिर्माण 
कार्यक्रम को व्यावहारिक स्वरूप देना, (ऐ) सडके बनाना, (ओ) व्यवितगत' भवन 
निर्माण को प्रोत्साहन देना, (ओ) शरणार्थी नगर-निर्माय तथा (झ्र ) रोजगार वृद्धि 
के कार्यों को प्राथमिकता देना । वास्तव में इस महत्वाकाक्षी कार्यक्रम की घोषणा के 
पश्चात्‌ भी बेकारी की समस्या के समाघान में कोई विज्लेष सहायता नहीं मिली । 
प्रथम योजनाव्धि मे लगभग ४४ लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हुआ । 
फिर भी देय थोजना के अन्त मे भारत भ बेकार व्यक्तियों की सख्या का झनुमान ५३ 
लाख लगाया गया। (४) द्वितीय योजना --इस योजना के भ्रम्तगत देश के सीमित 
साधनो को श्राधारभूत उद्योगो के विकास में लगाते, उपभोग्य वस्तुओ्नी का उत्पादन 
बढ़ाने तथा रोजगार वृद्धि के लिये कुदीर एवं लघु उद्योगो के विकास करने के कार्य- 
क्रम को स्वीकार किया गया ॥ द्वितीय योजना में 5० लाख व्यक्तियों को गैर-कृपि 
क्षैत्र म तथा १६ लाथ्ष व्यक्तियो को कृषि क्षेत्र मे भ्रतिरिक्त रोजगार दिलाने फा 
लक्ष्य निर्धारित किया गया । परन्तु इस यांजनादधि में केवल ६८० लाख व्यक्तियों को 
हो भ्रतिरिक्त रोजगार की सुविधायें दिलाई जा सकी जिसमे से ६६ लाख प्यक्तियो 
को गेर-क्पित क्षेत्र मे तथा १५ लाख व्यक्तियों को कृषि क्षेत्र मे भ्रतिरिकत रोजगार 
मिला ५ इस यौजनए के भ्र्त मे ५३ लाख व्यक्तितयों के बेरोजगार रह जाने का प्रनु- 
मान था । परन्तु वास्तव में इस योजना के भ्रन्त तक जिन व्यक्तियों को रोजगार नहीं 
दिलाया जा सका उनकी सख्या लगभग ६० लाख हो गई। इस प्रकार यद्यपि रोज- 
गार की समस्या पर ग्रायोजन का प्रभाव पडा, परूतु श्रमिक दर्ग मे लए रम्मिलित 
होने वाले व्यक्तियों की सख्या में जो निरन्तर वृद्धि हुई, उस हिसाब से व्यक्तियों को 
रोजगार नही दिलाया जा सका । पुर बेरोजगारी के भ्रतिरिक्त, सत्‌ १६६०-६१ में 
अर्द्धांरोजगार वाले व्यब्तियों की सख्या का झनुमान १५० लाख से १८० लाज तक 
लगाया गया । 

तोसरी योजना भौर बेरोजगारी की संभस्था “तीसरी योजना के मुख्य 
उद्देश्यो में से एक उद्ददेश्य यह रक्‍्खा गया है कि योजता की श्रवधि में श्रमिक वर्ग 
में जितनी वृद्धि हो उतनी ही वृद्धि रोजगार के भ्रवसरो मे भी होनी चाहिए ॥ सख्या 
की हृष्टि से रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करना उन अत्यन्त कठिन कार्यों म॒ से 
है जिन्‍्हू भ्रागामों पाच वर्षो मे करना है। प्रामीण क्षेत्र मे बकारी और अधे-बैकारी 
मरे दोतों साथ ही साथ दिखाई पडती हैँ ओर उनके बीच कोई स्पष्ट प्रन्तर प्रतीत नहीं 
होता । ग्रामो मे साघारणतया बेरोजगारी का स्वरूप भरद्ध -बेरोजगारो ही हे। जो मन्दी 
के दिनों मे और अधिक भयकर हरे काती है । बहयी केक मे व्यापार, बावायात और 
पद्योग की स्थिति मे जो उतार-चढाद होता है, उसी के अनुसार रोजगार में भी उत्तर 
चढाव भाता है। इस प्रकार परिस्यितियों मे जो अन्तर होता है उसका रोजगार के 
पाँकड़ों म॑ होने वाली वृद्धि या कमी से पता चलता है। सामान्यत गावों म॑ झरद- 
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वेरोजगारी की जो समस्या है वही शहरो मे भी कुछ मात्रा में है। सन्‌ १६६ श्बी 
जनगणना से श्राप्त सामग्री के आधार पर यह अनुमाव है कि तौसरी थोजना की 
अवधि मे श्रमिक वर्ग मे लगभग १७० व्यक्तियों की वृद्धि होगी । इस वृद्धि कौ एक 
तिहाई शहरी क्षेत्रों मे होगी | इसके विपरीत यह अनुमान है इस योजदावधि में १४० 
लाख व्यक्तियों को श्रतिरिक्‍्त रोजगार दिलाया जाएगा। इसमे से १०५ लाख 
व्यक्तियों को गँर-कृषि कार्यों में ग्रतिरिक्त रोजगार दिलाया जां सकेगा तथा ३५ 
लाख व्यविनियों को कृषि-श्षेत्र मे अतिरिक्त रोजगार दिलाया जा सकेगा । निम्न तालिका 
में कृषि-भिन्न-कार्यों मे रोजगार का विवरण दिया गया है-- 





अतिरिक्त कृषि-भिन्‍न रोजगार 
(लाखो मे) 
क्ैत्र तीसरी योजना मे प्रतिरिकत 
रोजगार 
१, निर्माण कार्य २३०० 
२३. सिंचाई और विद्युत ११०० 
३. रेल परिवहन १४० 
४. अन्य यातायात व सम्बादवाहन दप० 
४. उद्योग और सनिज ७५० 
६. लघुस्तरीय उद्योग छ०्० 
७. वन, मछली-पालन और सम्बंध सेवायें ७२० 
८. शिक्षा ५६० 
€ स्वास्थ्य १४० 
१०, अन्य सामाजिक सेवायें ढ्नड्० 
११. सरकारी सेवा १४० 
१३. 'पन्यों जिनमे उद्योग और व्यापार सम्मिलित हैं ३७*८० 
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तीसरी योजना मे रोजयार वी समस्या को तीन मुख्य रपो में सुलमाने वा 
विचार है। पहला, योजना के ढाचे के प्रन्तगंत ऐसे प्रयत्न करने होंगे जिनसे पहले को 
अपेक्षा रोजगार के प्रभावों का फंलाव अधिक व्यापक एवं सन्तुलित रूप से हो । 
दूसरा, प्रामोण क्षेत्रों कै श्रोद्योयीकरण का एक पर्याप्त बड़ा कार्यक्रम हाथ में लेना 
चाहिए जिसमें इन वातो पर विद्येष वल दिया जाए, जेस्े-- ग्रामीण क्षेत्रों में विजली 
लगाना, ग्रामीण झौद्योगिक सम्पदांधों का विवास्त, ग्रामीण उद्योगों को उन्नति तथा 
जनशक््ति को पुन ॒ प्रभावशाली रूप से काम मे लगाना आदि | तीसरा, लघु उद्योगो 
हारा रोजगार बटाते के धन्य उपायो के अतिरिक्त ग्रामोण निर्माण कार्यक्रमों को 
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सगठित करने का येचार है जिनसे लगमग २५ लाख और सम्भवत इससे भी अधिक 
व्यक्तियों को वर्ष मे औसतन १०० दिन तक काम मिलेगा। 

वस्तुत समूचे देश झथवा बडे-बडे प्रदेशों वी दृष्टि से बेरोजगारी की समस्या 
का विश्लेपएण करता पर्याप्त नही है । तीसरी योजता मे प्रत्येक जिले के विकास 
कार्यक्रम हैं जिनका सम्बन्ध कृषि, स्विचाई, विद्युतू, ग्राम व लघु उद्योग, सचार 
ओर सामाजिक सेवाग्रो से है और जिंतका उदंश्य अपने क्षेत्र में झाथिक क्रियान 
कलाप के स्तर को ऊचा उठाना है | इसलिये यह भावश्यक है कि प्रत्यक राज्य में 
बेरोजगारी की समस्‍या को प्रत्येक स्तर पर अर्थात्‌ जिला, ग्राम व खण्ड (9000) 
स्तर पर भ्रधिक से अधिक रूप में सुलकाते का प्रयत्न करना चाहिये। स्थानीय 
रोजगार के इस प्रकार के विश्लेषण से अधिकारियों को इस वात में सहायता मिलेगी 
किवे विशिष्ट वर्ग के बेरोजगार व्यवितयो को रोजगार दिलाने के लिये साधन 
जुटा सकें और स्थानीय परिस्थितियो एवं स्राधनो को ध्यान मे रखते हुये प्रत्येक क्षेत्र 
में इस समस्या को जंसी परिस्थिति हो, उसके झनुसार सुलमा सकें ५ बहुत बडे 
पैमाने पर बेरोजगारी और अश्रध वेरोजगारी त़था तीसरी योजना की भ्रवधि में 
श्रमिक वर्ग भे सर्म्शलित होने वाले व्यक्तियो की विद्याल सख्या को ध्यान मे रखते 
हुये, इस वात की वडी आवश्यकता है कि निर्माण-क्षेत्र मे हाथ से काम करगे वाले 
व्यक्तियों को क्तिना और स्‍भ्रधिक रोजगार दिया जा सवता है, इस बात की पुनः 
जाच की जाम | श्रम-उद्दीपक उपाय वरते जाने चाहिये, किन्तु जहा इनकी आावश्य- 
कता न हो, वहा इन्हे नहीं वरतना चाहिये । यदि पूर्वायोजन झ्ौर आवश्यक सगठन 
किया जाय, तव हाल ही के वर्षों की अपेक्षा जनशवित का भ्रोर बडी सीमा तक 
उपयोग करता सम्भव है । 

यद्यपि हाल के वर्षों मे ठुटोर एवं लधु उद्योगों की उन्नति के लिये बहुत 
कुछ क्या गया है, तथापि इस क्षेत्र मे और भ्रधिक वडी सख्या में व्यक्तियों को 
रोजगार दिलाने की सम्भावनायें निकालनी हैं। यह कार्य तभी सम्भव हों सकता 
है, जबकि वर्तमाव उद्योगों को कच्चे-माल की यथेष्ट पूर्ति, प्रोससिंग त्या अन्य 
सुविधाओं की व्यवस्था की जाये। इन सुविधाओं में ऋण तथा हाट-व्यवस्था भी 
सम्मिलित हैं । इस बात के लिये विशेष प्रयत्न किये जाने चाहियें कि छोटे एककों 
(चाहे वे कारीगरो की सहकारी समितियों द्वारा श्रथवा वैयव्तिक उपक्र मियो द्वारा चलाए 
जार रहे हों) को अपना प्धिकतम उत्पादन-सामर्थ्य प्राप्त करने मे सहायता की जाये ॥ 
ग्रामीण भ्रौद्योगीकरण तथा ग्रावों मे विजली लगाना, ये दोनो सम्बद्ध कार्यक्रम हैं 
और ग्रामीण क्षेत्रों मे स्थिर रोजगार के झवसर बढाने के लिये इनका सर्वाधिक 
महत्व है। प्रत्येक छेत्र में और छोटे-छोटे कस्वों में भौद्योगिक विकास के कैन्द्र स्था> 
पित्त करना प्रावद्यक है और ये सुधरे हुए *थातायात एवं अन्य सुविधाओं के हारा 
एक दूसरे से जुड़े होने चाहियें। प्रत्येक जिले में अ्रग्रिम आमोजन के हारा कृषि 
सम्बन्धी और झोद्योगिक विकास कय कार्यक्रम विजली की पूर्ति के साथ समन्वित होना 
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चाहिए। 
अद्ध -रोजगारी की समस्या के स्थाई समाधान के लिये यह प्रावस्यक है कि 
मे केवल सभी व्यक्त कृपि-कार्य में विज्ञान का प्रयोग करें वर ग्रामीण प्राधिक 
ढाचे को विभिन्न क्षेत्रों में विस्तृत करना झौर उसे सुहढ बनाना भी झावश्यक है। 
अतः* तीसरी योजनावधि मे थ्राम व लघु उद्योगो तथा प्रासंत्रिय उद्योगों के विकासाय॑ 
कार्यक्रमों को भौर प्रधिक बढावा होगा भौर ग्रामीण क्षेत्रों मे नए उद्योग स्थापित 
करने होंगे । इस प्रकार जहां ग्रामीण प्रय॑व्यवस्था का निर्माण किया जा रहा है, 
वहाँ समस्त ग्रामीण क्षेत्रों मे व्यापक तिर्माण कार्यक्रमों की श्रावश्यक्ता है भौर 
विशेषतया उन क्षेत्रों मे ऐसा होता चाहिये जहा श्रधिकाश् ध्यवित भूमि पर निर्भर 
हैं तथा जहा पर्याप्त वेरोजेगारी एवं अर्घ-बेरोजगारी है।इस कार्यक्रम में तोसरों 
योजना4धि मे खण्ड शोर ग्राम स्तर पर मुख्यत स्थानोय निर्माण-कार्य किए जायेंगे। 
विद्येपत कृषि के मन्दे मौसम में कार्यान्वित करते के लिये निर्माण कार्यक्रम बनाये 
जायेंगे। गावो मे जो निर्माण कार्य होंगे उन सभी में ग्राम वी दरों पर मजदूरियां 
दी जायेंगी । ऊपर जो बातें बताई गई हैं, मोटे तौर पर उनका भनुसरण करते 
हुये हाल ही में ३४ भ्रारम्मिक परियोजतायें चालू की गई हैं। इनमे स्िचाई, वते 
लगाता, मूमि सरक्षण, नालिया बनाना, भूमि का पुनरुद्धार सचार साधनों मे 
सुधार आदि की पूरक योजनायें ($/7.67०० 80४7६) सम्मिलित हैं। परार- 
म्मिक परियोजनाओं के भ्राघार पर योजनाकाल मे श्रन्य क्षेत्रों मे एक बड़े पैमाने पर 
इस कार्यक्रम को विस्तृत करने का विचार है। अस्थाई तोर पर यह भनुमान है 
कि तीसरी योजता के प्रथम वर्ष मे ! लाख व्यक्तियों की रोजगार दिया जाना 
चाहिये, दूसरे वर्ष मे ४ लाख से ५ लाख तक व्यक्तियों कौ भ्रौर तीसरे बं में 
लगभग १ लाख व्यक्तियों को रोजगार दिया जाना चाटिये तथा इस प्रकार 
बटते-बढते योजना के_ प्रन्तिम वर्ष में लगभग २४ लाख व्यक्तितयों को रोजगार 
मिल जाना चाहिये | योजना को अवधि में इस समूचे कार्यक्रम पर १५० करोड़ ६० 
व्यय हो सकता हैं। कार्यक्रम के भ्रागे बढाने के साथ ही साथ इस बात पर भी 
विचार क्या जा रहा है कि मजदूरी की झदायगी प्रॉशिक रुप मे खाद्यातों के रूप 
में हो। निर्माण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिये मुख्यतः राज्यों में भौर जहां 
तक आवश्यक हो वहा तक केन्द्र म॒ पर्याप्त संगठन सस्थापित करने की भ्रावश्यकता होगी । 
शझीघता से भ्रौद्योगीकरण किए जाने के परिणामस्वरूप तीसरी योजनावधि में 
पढ़ें-लिखे व्यकितयों के लिये राजग़ार के अवयर और अधिक बंढाये जायेंगे । इसलिये 
उद्योगों के लिये जिस प्रकार के कमंचारियों की प्रावस्यक्रता होगी, उसको पूरा करने 
के लिए शिक्षा पद्धति मे भी परिवर्तत किये जायेंगे ॥ माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के 
विस्तार के कारण इस बात वी ओर अधिक ध्यान दिया जाएगा कि शिक्षित व्या त 
लाभदायक रोजगार में लगाये जायें। अनुमान है कि इस समय लगमग १० लाख 
शिक्षित व्यक्ति वेरोजगार हैं  तीचरो योजना की अवधि में हाई स्कूल सथा इससे 
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अपर की शिक्षा प्राप्त व्यवितयो को सख्या लगभग ३० लाख हो जाने का अनुमान है । 
क्रुषि उद्योग श्रौर यातायात कौ उन्नति होने से कुशल झौर व्यावसायिक प्रथवा 
प्राविधिक प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों की माग्र श्रधिक होगी झौर उनके लिए रोजगार 
के भ्रधिक भ्रवसर उपलब्ध होगे । हाल ही के वर्षों मे हाथ के काम के प्रति शिक्षित 
व्यनितियों के रुख मे परिवतेन हुमा है भौर उन्हें विकासशील अर्थ-व्यवस्था की 
आ्रावश्यकताओो के अ्नुकुल बनाने के लिए बडे पैगाने पर कार्यक्रम हाथ मे लेने का 
विचार है | सीसरी योजनावषि में सहकारी समित्तियों त्तया चेशानिक खेती और 
लोकतान्त्रिक सप््याओ की स्थापना हो जाते से प्रामीण श्रर्थ-ब्यवस्था के झन्तगत 
शिक्षित ब्यक्तियी के लिए नियमित भ्रौर निरन्तर रोजगार के क्षत्न में पर्याप्त वृद्धि 
ही सकेगी । ग्रामोश भ्र्थ-व्यवस्था मे प्राप्त रोजगार से उन्हें सही भ्रयों में उतनी ही 
श्रायय प्राप्त होगी जितनी कि शहरो मे होती है। योजनाकाल में यह भी सम्भव हो 
जाएगा कि पर्याप्त बडी सल्या में शिक्षित नवयुवकों को ग्रामीण केन्द्रों मे, जहा 
विद्यू व्‌ उपलब्ध की जा सके, छोटे छोट उद्योग स्थापित करने मे सद्दायता दी जाये। 
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(छूल०००णां० ए!डएपरणड़ ॥7 073) 


प्रावकथत --स्वतस्त्र प्रतिस्पर्दात्मक समाज (60 00छए6धए8 
$00८९()) में समाज का भ्रत्येक सदस्य, दूसरे सदस्यों से अ्रधिक साधन-भम्पत्न बनने 
की इच्छा के भ्रधिकाधिक झ्राथिक प्रयत्न करता है । इस अश्रव्रियोग्रिता में घी भ्रौर 
शक्तिशाली वर्ग, निर्धन भ्रयवा ग्रशक्त वर्ग पर हावी हो जाता है। प्राधिक- 
उपादत के क्षेत्र में केवल कुछ व्यक्ति ही एकाधिकार प्राप्त कर लेते हैं।फ्लत 
झत्युत्पादद (0४27-07000ए०॥०॥), श्रथवा्यूनोत्पादन” (ए087 ए70०॥०॥०१), 
बस्तुप्रों के ऊचे झौर स्थिर मुल्य, श्रमिकों मे वेरोजगारी तथा समाज में धनी व 
मिधन वर्ग के वीच विशाल खाई के नग्द चित्र हमारे हृदय-पटल पर प्र क्ति होते 
हैं । इन परिस्थितियों मे सामाजिक वर्य भेद एवं सामाजिक शोपण को समाप्त 
करके देश की सतुलित एव प्रायोजित प्रगति करने के लिए “ग्राथिक नियोजन एक 
भहत्वपूर्ण उपाय है । 

आधिक नियोजन का श्र ([थिट्आआह छत एि००0007० ए]बधघ8)-- 
डिक्न्सिन (77/073०४) के झब्दों मे, “प्र/यिक नियोजन का पश्रर्य तिर्धारित सत्ता 
द्वारः पम्पूर्ण प्राथिक एवं सामाजिक ब्यवस्था के एक विस्तृत सर्वेक्षण (500०५) 
के भ्राधार पर जानबूम कर श्राधिक निर्णय करना है ।” राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ 
(रद्रा०एथ 706ए2०एधा: (०ए००॥) के मतानुसार, “हर एक योजना में प्राचीन 
पाल का लेखा-जोखा होता है भ्लौर मविष्य के लिए प्राह्मान भी। इसमे देश के 
करोड़ों व्यक्तियों फो आश्ाझ्मों एवं श्राकाक्षा्रों को क्रियात्मक रूप दिया जाता है 
तथा निर्धनता का विनाश करने एवं जीवन-स्तर को ऊचा उठाने के कार्य मे सबको 
सेवा करने का समाम पवसर प्रदान किया जाता है // झधिक ठियोजन करा मुख्य 
लक्ष्य राष्ट्र के समस्त उपल्लब्ध साधनों को सगठित करके, एक निर्धारित सत्ता द्वारा 
इन साधनों का इस प्रयांग म लाता हांता हूँ ।जिससे कि दंश वा उत्पादन आषिदतम 
हो सके, राष्ट्रीय श्राय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो से तथा निर्धनता व 
बेकारी की समस्या दूर होकर समाज का ग्रधिकत्तम कल्याण सम्मव हो सके । 

झाथिक नियोजन के उद्देश्य (0छ]६८ ०॥ ६०८४००७८ 7]9णष्गा5४8) ५ 
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आ्राथिक नियोजन बाद्धित लक्ष्यों की ओर एक निरल्तर जारो रहने वाला आन्दोलन 
है। झन्ततोगत्वा “भ्राथिक विज्ञस एक साध्य (£॥705) का साधत (%/८७75) मात्र 
है” गौर साध्य है--“प्रयत्त श्ौर व्यापक रूप से सम्मिलित होकर किय गये त्याग 
कौर वलिदानो द्वारा एक ऐसे समाज की स्थापना, जिसमे कोई जाति ((न्ने, श्रेणी 
(८853) या विश्येपधिकार न हो और जिसमे समाज के प्रत्येक वर्ग तथा दह्य के 
सभस्त भार्णों को विकसित होने एव राष्ट्रीय कल्याण में योगदाग करने के लिए पूर्ण 
अवसर प्राप्त हो ।”” वस्तुत* “मानव झौर सानवोय व्यक्तित्व का विक्षाप्त/ आायक 
विधोज्नन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है । भ्रायोजन के लिये भौतिक रूप मे पू जी लगाई 
जाती है, परन्तु इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मानव की समृद्धि के लिये 
मानव शक्ति लगाई जाती चाहिये ' हमारे देश की परचवर्षीय योजनाओं की मूल- 
घारणा यही है कि समाजवादी ढंग से देश का विकास किया जाये। वस्तुत निध्धंनता 
के अभिशाप एवं उसस्ते उत्पन होने वाली सभी बुराइयो का सामना करना, भारतीय 
पचवर्षीय योजनाओं का तात्कालिक उद्देश्य है। यहेँ कार्ये सामाजिक झौर प्राधिक 
प्रगति द्वारा ही किया जा मक़ता है जिससे कि ग्रौद्योगिक हप्टि से परिपक्त समाज 
मा निर्माण क्या जा सके और एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित की जा सके 
जिसमे सभी नागरिकों को समान ग्रवसर प्राप्त हो। 
भारत में प्राथिक नियोजन की परावदधकुता व महत्व (लत छत 
वृत्ए०7६80०४ ० ९८०४० कार ?]4ज08 था 859)--मारतीयपर्थे-आवस्था 
एक प्र्घ विकसित भ्र्भे-व्यवस्पा है। हमारे देश में भुखमरी, विर्धतता, शोपण, 
बीमारी, वेवारी, झशिशा, अज्ञानवा एवं भ्रन्पविश्वास अपने व्यापक्र रूप भे उपस्थित 
हैं। भ्रत" भारतीय श्रर्य व्यवस्या का सतुलित एवं समायोजित विकास करने के लिये 
आशिक नियोजन का विद्येष महत्व है ॥ हमारे देश में आधिक तियोजन की आवश्य- 
कक्‍ता एवं महत्व इप प्रकार हैं-- (।) नियोजित विकास के द्वारा देश के प्राइतिक 
एवं मानवीय साधनों को राष्ट्रोय हृष्टिकोण से सर्वत्तिम ढग से उपयोग में लाया जा 
सकेगा । फलत देश के भायिक, सामाजिक एवं नेतिक कल्याण में दृद्धि हो सकेगी ॥ 
(॥) भारतोय कृषि व्यवसाय की प्राकृतिक निर्मेरता न्यूनतम करके क्षि-उत्पादन 
में वृद्धि लाई जा सकेगी । इस प्रकार देश मे से म्ुखमरी एवं दुभिक्ष की स्थिति दूर 
हो जायेगी तया कूपकों की आय में वृद्धि होकर उनका रहत-पहन का स्तर ऊचा 
हो सकेगा। (॥:) झरथिक नियोजन के भप्रन्त्गेत देश की प्रये-व्यवस्था का सतुलित 
विकास सम्मव हो सत्रेगा तथा विका की गति को तीद्रता से झविकायिक बल मिल 
सकेगा । (९) नियोजन द्वारा देश के कुटीर एवं लघुस्तरीय उद्योग तथा बड़े पैमाने 
के उद्योगो का समस्दयकारी एवं पूरक विकास हो सकेगा । (४) श्रायिक नियोजन से 
देश के पिछड़े हे क्षेत्र तथा पिछड़े हुये वर्ग समुनत हो सहगे ॥ देश में अदमर की 
भ्रममानता तथा घन के वितरण की विषमता को ययामम्भव दुर किया जा सकेगा 
(थीं) भादिक नियोजन के माध्यम से झाथिक उतार-चढाव की दुष्प्रवृत्तियों से 
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छुटकारा मिल जायगा तथा देझ्व को ग्र॑-व्यवस्था मे पर्याप्त स्थिरता एवं सुनिश्चितता 
लाईं जा सकेगी । इस प्रकार प्रतिद्वन्द्रित एवं सघर्ष की भावनामो का स्वत भ्रन्त 
हो जायगा । (शा) देश में व्यवभायिक सुलमता एवं राजयार के साथनों में वृद्ध 
करके, देश की बेरोजगारी एवं श्रद्ध-वेरोजगारी को समाप्त किया जा सकेगा। 
निर्घन व्यक्तियों के लिय चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध करके बीमारी की 
समस्या का निवारण किया जा सकेगा तथा श्रौद्योगिक केद्धो मे मकानों वी व्यवस्था 
करके श्रमिकों के निवास्त की समस्या का समाधान किया जा सकेगा ! (५॥) देश 
में व्यापक स्तर पर तथा चहुमुखी विकास से राष्ट्रीय भाय औौर प्रति व्यक्ति भौसत 
श्राय में अभिवृद्धि होगी । फलत देश के नागरिकों का जीवन-स्तर ऊ था हो सकेगा । 
(००) झाधिक नियोजन से देश की निर्धंनता, बीमारी, बेकारी, भ्रश्चिक्षा एवं अन्घ- 
विश्वास को दूर किया जा सकेगा तथा देश का भ्रत्येक नागरिक श्रधिक स्वस्थपूर्णो, 
भ्रधिक सुखी-समृद्ध एवं हसी खुशी से भ्परा जीवन निर्वाह कर सकेगा। 
श्रायिक नियोजन का घृल्याकन--भारतीय प्राथिक नियोजन के सम्बन्ध म 
प्राय दो प्रश्न किये जाते हैं--प्रथम, क्या नियोजन के द्वारा भारत का ग्राथिक  वकास 
सम्मव है ? द्वितीय, क्या भारत में जनतन्त्र (0०770ल्‍78८५४) और झ्ाथिक नियोजन 
(ए९००४०॥१० ए]॥7708) साथ ही साथ चल सकते हैं ? कुछ विद्वानों का मत है कि 
देश का सामाजिक व ग्राधिक विकास केवल स्वतन््र प्रतिस्पर्धा (६6 00फ:७॥0णा 
में ही सम्भव है । इनके मतानुसार चू कि आथिक नियाजन के भ्रन्तर्गत उत्पादन की 
क्रिया कौ नियन्त्रित कर दिया जाता है, इसलिये इस व्यवस्था में देश का समुचित 
आधिक विकास सम्भव नट्री है । भत स्वतन्त्र ्रतिस्पर्दा की अर्थ॑-व्यवस्था का समर्थन 
करते हुये उक्त विद्वानों ने कहा है कि चर कि इस व्यवस्था मे उत्पादन, मूल्य-निर्धारण 
मजदूरी-ब्याज व लाभ का तिर्धारण सभी माग ओर पति के सामान्य वियम द्वारा 
होता है, इसलिये इस व्यवस्था मं समाज के कसी भी वर्ग को हानि नहीं उठानी 
पती । इसके विपरीत नियोजित प्र्थ-व्यवस्था मे उत्पादन, मूल्य निर्धारण तथा 
वितरण प्रादि सभी भ्राथिक क्रियाप्रो पर राज्य वा एकाधिकार होता है। प्रत देश में 
नागरिको की झ्ाथिक स्वतस्त्रता केवल नाम मात्र को रह जाती है। झ्ाथिव नियोजन 
के पक्षपातियों ने इस तर्क के प्रत्युत्तर में कहा है कि स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा प्राय पूर्ण 
एकाथिकार भ्रथवां सामूहिक एकाधिकार म परिझित दो जाया करती है भौर इससे 
देश में बकारी, झोपण, न्यूतोत्पादन भ्रयवा अत्युत्वादव के दोष समाज म हृष्टियोचर 
होने लगते हैं। चू कि नियोजित प्रर्थ-व्यवस्या में ये दोष नहीं पाये जाते, इसलिये 
केवल इस व्यवस्था द्वारा हो मानव-सुख एवं मानव-कल्याण में प्रधिकतम वृद्धि गी 
जा सकती है । ग्रत वरमान भारतीय परिस्थितियों म देश का समुचित झ्राथिक 
विकास ग्राथिक तियोजन की पद्धति का अपनाकर ही क्या जा सकता है । 
कुछ विद्धानो का मत है. तू कि आयिक नियोजन एवं जनतन्त्र साथ-साथ नहीं 
चल स्रक्ते, इसलिये जनतन्ववाद वी पोषक मारतीय भ्रर्य-व्यवस्था मे वियोजन सफ्ल 
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नही हो सकता । परन्तु इन विद्वानों का यह मत ठीक नही है । पस्तुत जनवन्त्रात्मक 
ध्यवस्था से प्राथिक-नियोजन को क्रियान्दित करना, भारत का विश्द के सामने एक 
महत्वपूर्ण प्रयोग [:फ््यए८ग१) है। विश्व के भ्रस्य जनतान्विक देश भारतीय 
नियोजन के भविष्य के सम्बन्ध मे इस बात पर विचार करते हैं कि बया भारत में 
जनतन्त्रीय व्यवस्था के झअन्तगंत ग्राथिक नियोजन सफल होगा भ्थवा नही ? विगत 
दोनो योजनाप्ो के झनुभव से यह स्थष्ठ है कि यद्यपि नियोजन के मार्ग मे कुछ स्वा- 
भाविक वाठिनाइया अवश्य आई हैं, परन्यु इन कठिनाइयों ने नियोजन की गति को रोका 
नहीं हैं। ्त भारत में जनतत्त्र औौर आधिक नियोजन साथ ही साथ चल सकते है । 
प्रथम पत्रवर्षीय योजना (एज छएल इल्छ एशथा) 
प्रावकथन- मार्च सन्‌ १६५० में भारत सरकार ने प० जवाहरलाल नेहरू 
की ध्ध्यक्षत्ा मे एक योजना प्रायोग (08978 (१०७फऋऑ४आ०४७) की नियुक्ति की । 
योजना झायोग ने ग्रप्रैंल सर १६५१ से लेकर मार्च सन्‌ १६५६ तक के लिये एक 
* प्रवर्षीय योजना प्रस्तुत की। प्रारम्भ मे इस योजना की विभिन्न मदो पर २,०६६ 
करोड़ २० व्यय करने का निश्चिय किया गया घा, परन्तु कुछ समय बाद देश की भाव 
इयबता्रो को देखते हुए, व्यय की राशि बढाकर २,३७८ करोड ₹० कर दी गई ६ 
इस भ्रायोजित राशि को योजना को विभिन्न मदो पर इस प्रकार बाठा गया था -- 











सद व्यय (करोड़ रू० ) ब्यय का प्रतिशत 
१. कृषि एवं सामुदायिक विकास ३५४ हक 
२ सिंचाई एवं विद्य तू-शक्ति ६४७ २७२ 
ज परिवहन एवं सचार ४७१ र्‌४ ० 
४ सद्योग एवं खनिण पदार्थ बंद क 3६ 
४. सामाजिक सेवायें भरेर कफ ४ 
६ विविध ् 8६ 
कुल ररे७५ १०० ५५ 


प्रथम योजना की वित्त-व्यवस्या--इस योजना भे केवेल १६६० करोड र० 
ही व्यय हये जिनकी व्यवस्था इस प्रकार की गई थी-- 





वित्त-प्राष्ति के स्रोत वास्तविक-प्राप्ति (करोड र० मे) 
१. करों व रेलो से छ्शर 
४३ बाजार ऋण्ण र्ण्श्‌ 
३ भन्‍्प बचत व भ्रन्य ऋण ब्लड 
डे. झन्य पू जीगत भाव ६१ 
५ विदेशी साधन रै८८ 
६ घाटे को वित्त-व्यवस्था ड२० 





कुल १,६६० 
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प्रथम योजना के लक्ष्य--इस योजना के प्रमुख लक्ष्य इस प्रकार थे--[) 
प्रथम योजना का लक्ष्य पाच वर्ष को अवध्रि के अन्तगंत राष्ट्रीय आय (2९४४00व) 
व॥0०7९) मे १६ प्रतिद्यत वृद्धि करता था । (70 इस योजना के अन्तर्गत खाद्यान- 
उत्पादन में १४ प्रतिशत वृद्धि, कपास-उत्पादन में ४२ ब्रतिशत वृद्धि तथा जूट 
झत्पादव में ६३ प्रतिश्नत वृद्धि करते का लक्ष्य रक्खा गया। (77) इस प्रदधि में 
१६६ लाख एक्ड भूमि वी अ्रतिरिक्‍त सिंचाई करने तथा १४६ साख क्लोवाट 
श्रतिरिक्‍त विद्यूद्‌ उत्पन करने का निश्चय क्या ग्रया । (2०) योजकाकाल में ५१ 
लाख बव्यवितया को पूर्ण रोजगार तथा ३५ लाख व्यक्तियों वो धापश्िव-रोजगार 
दिलाने का निदिचय किया गया। /ए) योजना के झनन्‍्त तक ६०० यो सदन, ६,४०० 
पद्मयु-चिक्त्सालय तथा २,०६२ गस्पताल खोजने का निश्चिय क्या गया तथा (छ) 
याजनावधि में घुद्ध लोहे वे उत्पादन का लक्ष्य २७ ६ लाख मीट्रिक टन (२७३५ 
साख टन) कया इस्पात के उत्पादन का तक्ष्य २५ ५ लाख मोद्रिक टव (२५,००,००० 
डन) निधारित किया गया । 

प्रवम पच्चवर्धोष योजना के उद्दे इय--इस योजना का मुख्य उदं इय भारत के 
नागरिकों के जीवन-स्तर का ऊचा उठाकर, उनके जोवन को श्रधिक सुलमय एवं 
श्रेप्ठ बनाकर, राष्ट्रीय आय झोर प्रति व्यक्ति श्रोसत प्राय में वृद्धि करता था । इस 
प्रकार झ्ादिक कल्याण झौर सामाजिक न्याय की व्यवस्था उत्पन्त करहै, सच्चे प्र्य॑ 
में एक लोवहितकारी राज्य (१«शिा० 508०) की स्थापना करना ही प्रपम 
योजना का उद्दे ्य था । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये योजना भ कूपि एवं सामुदायिक 
विकास कार्यों को सर्वोच्च स्थान दिया गया + कूपि एवं उद्योग वी समुप्नतिं के हृष्टि- 
बोण से जल-विद्यू त्‌ एवं परिवहन के साधनों को विकसित करने को भी भहत्वपूर्ण 
स्थान दिया गया। इस योजना के प्रन्तर्यंत उपभोक्ता स सम्बन्धित नवीन वारखाते 
स्थापित न करने तन्कालीन वारखानों की उत्पादन क्षमता को ही बढ़ाते वा लक्ष्य 
शकक्‍्खा गया। सक्षेपर मे, प्रथम योजना का मुख्य यददेश्य भारतीय अ्रथ॑-ध्यवस्था में 
चहुँमुखी क्रातिकारी प्रिर्तत लाता था । 

अथम पचवर्षीय योजना की प्रगति---इस योजना के श्रन्तर्गत श्रय॑-व्यवस्था 
के विभिन क्षेत्रों मे इस श्रवार प्रात हु---() हवि-उत्पादन--सब्‌ १६४६-४० में 
कुषि उत्पादन का सूचताक १०० मान लेने पर, यह सद्‌ १६५५-४६ में वटकर 
११६ ८ हो गया। योजवाकाल मे खाद्यान वे उत्पादन में २० प्रतिशत, कपास के 
उल्तादतव में ४५ भ्रतिद्रत तथा तिलहन के उत्पादन में ८० प्रतिशत वृद्धि हुई । (१) 
विद्युत व सिचाई--इस योजना के श्रस्तर्गतत भारत को कृषि-मूमि का बुत सिंचित 
क्षेत्र सन्‌ १६५०-५१ मे २१११५ लाख हैवटर्स (५१५ लाख एवड) से बद्ववर सन्‌ 
१६५५ ५४६ म २३० ४२ लाख हैवटर्स (५६२ लाख एक्ड) कर दिया गया झौर विद्युत 
शक्ति के कारखानों वी उत्तादन-क्षमता रे३े लाख किलोवाट से वढ़ कर ३४ लाख 
किलाबाट कर दी गई । (0) प्रौद्योगिक्-उत्पादन --सव्‌ १६५०-५१ म श्रौद्योगिव- 
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उत्पादन का सूचनाक १०० मान लेने पर, यह सन १६५१-५६ में बटत्तर १३६ हो 
गया। (५) राष्ट्रीय श्राय व परुंजो निर्माएः-- योजनाव्राल में राष्ट्रीय घाय में १८ 
प्रतिशत तथा प्रति व्यक्ति औौयत झाय में १० ५ प्रतिद्यत वृद्धि हुई । योजना के प्राएम्म 
मे पूजी निर्माण शप्ट्रीय झाय का लगभग ५० प्रतिशत था, जो योजना के ग्रन्त मे 
है प्रतिधत हो गया । (५) शिक्षा--इस योजना में ६१ लाख प्राइमरों पाद्शासाए 
खोलो गई तथा इ जीनियरिंग शिक्षा और उच्चस्तरीय मिला में भो पर्धाप्त प्रयति 
हुईं। (शा) परिवहन--भ्रयम योजना काल मे १,०१७ ६ किलोमीटर्स ६३६ मौल) 
लम्बी सडकों वा निर्माण क्या गया ठया ६,४०० क्लोमीटर्स (४,००० मील) लम्बी 
सड़कों को मरम्मत को गई । इसी झवधि मे ६०८ क्िलामोटर्स (३८० मील) नई 
रेलवे ल्राइन बिंखाई गई ठया ३० बढ़े पुलों का निर्माण क्या गया । (४७) सहकारी 
प्रान्वोप्तत--प्राथनिक कुपि-साख सहकारी समितियों द्वारा १६५५-५६ में क्पकों को 
४६ ६ करोड २० के ऋगा प्रदान किये, जबकि सत्‌ १६५०-५१ में इन समितियों द्वारा 
केक्ल २२ ६ करोड रु० के ही ऋगा प्रदान क्ये गये | योजनाकाल में लगभग १ हजार 
सहकारी कूपि समितिया संगठित की गई । (शा) मूल्य-बुद्धि की प्रदृत्ति में हास-- 
याजना के श्रस्त म सद्‌ १६५०-५१ की तुलना में मुल्यन्तल (हशांप्ड व८४९) १४ 
प्रतिशत कम हा गया । (5) ध्यापार-मुगतान सन्दुलन--योजना झायोग (0877 
८०छ्रफ्माइ्श०9) का अनुयाने था कि प्रयय योजना से झ्रुगतान-हस्तुलेस में १८० से 
२०० करोड रुपये तक का भौश्वत वाधिक घाटा रहेगा, परन्तु वस्तु स्थिति यह रही 
कि योजना वी झ्रबधि में म्ुग्रवात सन्तुलत में वापिब-पाटे वा श्रौसठ वेचल ३० करोड 
दपये हो रहा । 
भ्रगति को समीक्षा--प्रघधम पचदर्षीय योजना की भ्रगति की सबसे महत्वपूर्ण 
याद यह रही कि यह योजना बिना मुद्बा-स्छोति वी नीति अपनाये ही पर्वाप्त साजा 
मे पूर्ण हो गई। वस्तुत प्रयम योजना एुक दृपियत योजना थी और उसका उद्देश्य 
भौद्योगीकरण का सुहढ श्राधार तंयार करना तया तत्कालीन कारजानों की उत्पादन- 
धमता का प्प्रिक्तन उपयोग करना या । इन सव उद्देश्यों म प्रथम योजना पर्याप्त 
सफ्ल रहीं । परन्तु प्रथम योजना को कुछ क्षेत्रों म अधिक सफ्तता नही मिल सकी । 
जैसे- 7) देश के नागरिकों म॒ योजता के प्रति कोई लगाव, काई उत्साह भगवा 
समझ पैदा नदों की जा सकौ। (॥) देश के सामाजिक एवं झ्राथिक ढाचे में कोई 
महत्वपूर्ण परिवर्तेत नहीं लाया जा सका । (0) वैरोजगारी के क्षेत्र में कमी होने की 
अपेक्षा पर्पाप्ठ वृद्धि हुई । (3५) उद्योग-घन्घी, शिक्षा एद सामुदायिक विकास के कार्यों 
में भ्राग्याठीत सफ्लता नही प्राप्त हुई । (४) योजना से वास्तविक-व्यय भनुमानित्त 
य्यय से बहुत कम रहा तया (शा) कूषि-व्यवसाय के क्षेत्र म भो भूमि-सुघार, सहदारी 
खेती, सिंचाई गौर रसत-योजना (ए7०% शंध्याणए३) आदि कार्यों मे कोई प्रभाव" 
छाली प्रगति न हो सकी । 


र्३८ भारतीय प्रयंशास्त्र 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
(5९००४ उयाः€ इट्डा श्र) 
प्रावकथन--दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूप रेखा भारतीय-ससद द्वारा १४ 
भई सन्‌ १६५५ को पास कर दो गई और !१ भ्रप्नैल सन्‌ १६५६ से इस योजना को 
कार्यान्वित कर दिया गया । इस घोजना फे उद्देश्य को स्पथ्ट फरते हुये योजना 
चायोग! (7क्षाघाएढ़ 00७॥0580०7) ने कहा था कि “हमारी ह्वितौय पचवर्षोय 
भोजना फा उद्देश्य ग्रामीण भारत का पुननिर्माण करना, भारत की भ्रौद्योगिक 
प्रयति की सुदृढ़ नींद रखना जनता थे शवित शुन्य एवं प्रधिकारहीत दंग को 
74५ के श्वसर प्रदान फरना तथा देश के समध्त भागों का सन्तुतित विकास 
करना है ।” 
द्वितोष योजना के उद्देशय--इस योजना के, मुख्यत चार उद्देश्य थे -- 
(0) जनता के जोवन स्तर को ऊचा उठाने के लिये राष्ट्रीय थ्राय में २५% तथा 
भ्रति व्यक्ति श्रौस़तन प्राय में १६% वृद्धि करना, (४) योजनावधि मे खनिज-उथोय 
के उत्पादन मे ५८ प्रतिशत तथा कारखानो के उत्दादन मे ६४ प्रतिशत वृद्धि लाना, 
(॥१) योजनाकाल में १ करोड २० लाख व्यक्तिया को भ्रतिरिक्त रोजगार के श्रवस्तर 
प्रदाव करना तथा (7४) देश की जनता में. सम्पत्ति थीर प्राय की विधसता को स्यूम- 
तम करके समाजवादी नमने के समाज (8005० ए/था। ० 809०५) के 


आदछश को ज्राप्त बसा ६ 
योजना से वितियोप का छाचा--दूसरी थोज॑ना में सावंजनिक क्षेत्र (2७४/॥० 


860०0) के प्रन्तगेंह ४,८०० करोड रुपये तथा व्यक्तिगत क्षेत्र [20786 इव्तण) 
मे २,४०० करोड रुपये व्यय करने का लक्ष्य खखा गया । सार्वजनिक क्षेत्र मे योजना 
की विभिन मदों पर व्यय का वितरण इस प्रकार निश्चित किया गया -- 

द्वितीय पच्रवर्षीय योजना प्रथम पत्रतर पीय योजना 





मद 
बुल व्यय कुल व्यय का कुल व्यय कुल व्यय वा 


(करोड रु० मे) प्रतिशर (करोड़ २० मे) प्रतिशत 








१ कृषि एवं सामुदा- 


म्रिक विकास ५६८ ११८ ३५४ 4४६ 
बचाई एवं विद्युत 

है शक्ति हक ६१३ १६० डे ३७६ 

३ परिवहन एवं सवार ३,रे८५ रेप ६ ५७१ हक 
४ उद्योग एबं खनिज 

पदाय घ6० श्घ्र शक के 

४५ सामाजिक सेवाए ध्ड्श्‌ श्६६ श्३१ श्र्४ 

६ विविध ९६६ २१ दई ३६ 











ड,घ०० १००० २,३७८ जाया छछाम |/7खफए छझ्ूग्ना हझकता  हएूू 


भारत मे झाथिक नियोजन २३६ 


निजी विनियोग का ढापा--ब्यक्षितगत क्षेत्र मे २,४०० करोड र० के अनु 
मार्नित व्यय कौ निम्न सदों पर इस प्रकार वितरित किया गया -- 








मद कुल व्यय (करोड २० मे) 
'ए ज्गठित उद्योग व खनिज ५७५ 
ए उद्यान-विद्यूत्‌ थ यातायात १२५ 

(रैलो को छोडकर ) 

३ निर्माए-्कार्य स्का १,००० 
४ कृषि, कुटोर व लघुस्तरीय उद्योग ३०० 
५४ स्टॉक डै०० 
कुल ब्यय २,४०० 


गोजना मे वित्त व्यवस्था--द्वितीय योजना मे सार्वजनिक क्षत्र में ४,८०० 
करोड़ २० के श्रनुमानित व्यय को पूरा करने के लिए इन साधानों पर विचार किया 
गया >- 





वित्त के ब्लोत सम्भात्रित आय (करोड ० मे) 
१ चालू श्राय से बचत (करी की तत्कालीन 
दरो से तथा अतिरिक्त करो से) ०० 
२ जनता से ऋणा के रूप में (बाजार ऋण 
तथा प्रल्प बचत द्वारा) १,२०० 
३ बजट के भ्रन्य साधनों (रेलो का भ्रश्व दात 
तथा प्रोविडेण्ट फण्ड) ड०० 
४ विदेशी साधन घ१० 
४ घाटे की वित्त व्यवस्था २१,२०० 
६ दोष कमी, जो स्वदेशी साधनों से पूरी 
करनी होगी । ३४०० 
कुल योग ८०० 


योजना में उत्पादन घ्‌ विकास के निर्धारिति लक्ष्य द्वितीय योजना भ्राथिक 
विकास के लिये एक भहत्वपूर्ण सोपान था | इस पोजना मे दिनिन प्राथिक क्षेत्रो भे 
विकास के जो शक्ष्य निर्पारित छिये गये, उतमे से कुछ महत्वपूर्ण उत्पादन व विकास 
के लक्ष्य इस प्रवार ये -- प्र 





नर नमन नर ५+-०-.--++२०००६००-६०-००००....न 
सब्‌ १६५५-५६ सन्‌ १६६०- 
विभिन्न प्राधिक-क्षेत्र. (वास्तविक उत्पादन भयवा (विषोरितत बल्मादन 
__ _विकास) अथवा विकास) 
१ खाद्याद्न ६६ (मिलियन टन) छ७ ५ (मिलियन टन) 
२ कपास ४२ (लाख गांठ) ६५ [लाख ग्राठ) 


३ प्रसन ४० (लाख गाठ) ५० (लाख गाठ) 


हक भारतोय भ्र्थज्ञास्त्र 


४ तिलहन ४ ५ (मिलियन टन) ७६ मिलियन ठन) 
५- गन्ना गुड) 4*८ (मिलियन टन) ७८ (मिलियन टन) 
६- चाय हि ६४४ (मिलियन पौंड) ७०० (मिलियन पौंड) 
७ भिंचाई का क्षेत्र ६ ७ (मिलियन एकड) घ*८ (मिलियन एक्ड) 
द. विद्यु तू-उत्पादन 
छमता ३४ (लाख किलोबाट) ६६ (लाख क्िलोबाट) 
&, तंयार इस्पात १३ (लाख टन) ४३ (लाख टन) 
१०. राष्ट्रीय विस्तार 
सेवा खण्ड श्र्ण्० रे,घ०० 
११५ सामुदायिक 
विकास खण्ड इ्र२ १,१२० 
१२ राष्ट्रीयन्मा्ग॑ १२,९०० मील १३,५०० मील' 
१३. बन्दरगाहो की 
ढोने की क्षमता २५ मिलियन टन ३२*४५ मिलियन टसे 
१४. राष्ट्रीय प्राय. १२,१३० करोड़ र० २५% वृद्धि 
१४, रोजगार १२० लाख व्यक्तियों को 
अतिरिवत रोजगार 
१६ प्रति व्यवित भ्राय. ३०६ रुपये १५% वृद्धि 








दूसरी योजना में श्राथिक फठिनाइयां - द्वितीय प्रचवर्षीय योजना में प्रौर 
विशेषकर योजना के प्रथम दो-तीन वर्षों मे श्रनेक श्राथिक कठिताइयो का सामना 
वरना पडा, जिनमे से कुछ मुख्य इस प्रकार रहो--!) कृषि के उत्पादन मे कमी -- 
कृषि के उत्पादन में घृद्धि होने की भ्रपेक्षा हास ही होता गया। जबकि सत्‌ १६५५० 
४६ मे कृषि उपज का सूचनाक (सब १६५०-५१ को पश्राघार वर्ष मानकर) ११७ 
था, तब सद्‌ १६५७-५५ में यह घटकर ११३ ४ ही रह गया । कृषि की भ्रत्य उपजो 
की अपेक्षा खाद्यान्न के उत्पादन भ्रनुपात मे भ्रधिक छ्वास हुआ तथा जनसख्या में तोब्- 
गति से होने वाली वृद्धि ने इस कठिनाई को और भी भ्रषिक विकराल बना दिया । 
जवकि सव्‌ १६५५-५६ में खाद्यान्न के उत्पादन का सूचनाक (सन्‌ १६४०-५१ को 
आधार वर्ष मानकर) ११५ ३ था, तव सब्‌ १६५७ ४८ में यह धटकर बेवल १००३ 
ही रह गया। (॥)मृह्यों भे घृद्धि -“इस योजना के प्रारम्भिक वर्षों में वस्तुपो थे' 
मूल्यों मे सामान्यतया और खाद्यान के मुल्यो मे विशेषकर निरन्तर वृद्धि हुई | जबकि 
मार्च सन्‌ १६५६ में सामान्य मूल्य स्तर का सूचनाक (सत्‌ १६५०-५१ को झराधार 
चर्ष मानकर) ६६ था, श्रगस्त १६५७ मे यह वढकर ११२, सितम्बर १६५८ में ११७ 
तथा मार्चे सन्‌ १६६६१ में १२७ हो गया । सुल्यो की इस निरन्तर वृद्धि से योजना के 
प्रदाह् में बाधा पहुची और देलझ्न के श्राथिक जीवन मे भ्रनिष्चिचतता उत्पन्न हो गई। 
(00) विदेज्ञो वितिमय मे ध्राज्ञा से श्रधिक घादा --द्वितीय योजवा के प्रारम्भिक दो 
वर्षों मे देश का विदेशी व्यापार-प्रवशेष (88397०8 ० 7४५0०) दीव्रगति से प्रति- 


भारत मे आयिक नियोजन र४ड१्‌ 


कूल रहा । देश के विदेशी व्यापार में सन्‌ १६५६-५७ में ४६० करोड रू० का तया 
सन्‌ १६४७-५८ में ५६६ करोड़ रु० का घाटा रहा । इस योजना में यह अनुमान 
लगाया गया था कि पाकर वर्षों की अवधि में विदेशी व्यापार म केवल १,१०० ऋरोड 
रू० का धाटा रहगा । परन्तु वस्तु स्थिति यह रही कि योजना वे प्रारम्मिक दो वर्षों मे 
१,५२६ बरोड रु० का घाटा रहा तथा योजना की पूरी अवधिसे १,८५६ करोड रु० 
का घाटा रख । 
दूसरी योजना फी प्रशति--राष्ट्रीय बिकास परिषद्‌ (२७४०००) 700००४- 
एाथ्या 00णाणलों) तया याजता झ्रायोग (ए]80एणड (०फ्रणा5४०0) की सिफा- 
रिपो के श्राधार पर इस योजना को दा भागो म विभकत कर दिया गया। योजना 
के प्रथम भाग मे विकास की प्रमुख योजनाएं सम्मिलित की गई । इन योडनाओं 
को पूरा करने के, लिय ४,५०० करोड़ ३० निर्धारित क्यि गये तथा यह प्रावश्यक 
दते रवखी गई कि योजना के इस भाग के कार्यक्रम को अनिवार्य रूप से पूरा करना 
होगा । मोजना के द्वितीय भाग में ०० करोड़ रु० ब्यय करने के लिय निर्धारित 
किये गये | योजना म यह उल्लेख किया गया कि पर्याप्त मात्रा म वित्तीय-साधन 
उपलष होने पर ही, याजना के द्वितीय माग के कार्यक्रम को पूरा क्या जायगा। 
इस प्रकार योजना का न्यूनतम आकार ४,५०० करोड रु० का व्यय (योजना के 
प्रवम भाग का व्यय) निर्धारित किया गया था । परन्तु द्वितीय योजना का वास्तविक 
व्यय लगभा ४,६०१ करोड रू० था। योजना के भक्‍्रन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली 
प्रगति इस प्रकार रही (0) राष्ट्रीय श्राय--सच्‌ २६६०-६१ के मूल्यों के आधार 
पर भारत की राष्ट्रीय आय सनु १६६०-६१ में १४,५०० करोड रु० थी शौर प्रति- 
व्यक्त श्रौथत भाय ३३० रु० थी, जबकि सब्‌ १६५०-५१ औश्औौर सत्‌ १६४४-५६ 
भे देद्वा की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति ओसत-आाय क्रमश. १०,२४० करोड रु० 
व २८४ ८० तया १२,१३० करोड रु० व २०६ रु० थी | इस प्रकार विगत १० 
वर्षों मे राष्ट्रीय आय झौर भ्रति व्यक्ति भौदतन झाय में क्रमदा ४१ ६५%, झौर 
१६ २% वृद्धि हुई। (४) छृषि उत्पादनः--य्द्यपि द्वितोय योजना के भ्रारम्मिक दो 
बर्षों में कृपि उत्पादन न वृद्धि होने की अपेक्षा तीत्र क्वात हुमा, परन्तु योजना के 
अन्तिम हे वर्षों मे शवि-उत्पादन बे क्षेत्र मे कुछ वृद्धि हुई। सन्‌ १६४६-५० को 
झायार यर्ष मानपर सन्‌ १६५५-५६ में कृषि-उत्पादत का सूचनाँक ११७ था, 
जो सन्‌ १६५७-५८ में घटकर ११४३४ रह गया या, परन्तु सन्‌ १६६०-६१ मे 
यह बढक्र १३४५ हो गया । योजनाक्राल मे छूट का उत्तादन ४२ लाख ग्राठ से घट- 
कर ४० लाल गाठ, कपास का उत्पादन ४० लाख ग्राठ से दढदर ४१ लाख गराठ, 
छाद्यात वा उत्तादन ६७११६ लाख मीट्रिक टन (६५८ लाखटन) से बढकर ७७५२ 
लाख मोद्रिक टन (७६० लाख टन), तिलहन वा उत्पादन ५७१२ लाख मोट्रिक 
टन (५६ लाख टन) से बढ़कर ७२ ४२ लाख मोट्रिक टन (७१ लाख टन) तथा 
गन्ना गरुइ का उत्तादन ६१२ लाख मीट्रिक टन (६० लाख टन) से बढकर ८१६ 


रे भारतोय प्रवंगास्‍्त्र 


लाख मोट्रिक टन (८० लाख टन) हो गया था। (0) सामुदायिक्न विकास परियों 
जनाए' -- दूसरी योजनावधि मे ३,११० विक्रास-खण्डो का विस्तार क्या गया। 
इनके झन्तगंत ३८६ हजार गाव तथा २४४ करोड जनसस्याआओा छुवी है।इस 
प्रकार दूसरी योजना में भारत की धाथी से अधिक जनसख्या स्रे सामुदायिक विवास 
आन्दोलन का विंस्तार किया जा सका । (9) खिचाई--योजनाकाल मं कुल 
सिचित-क्षेत्र २५५००२ लाख हैक्टर्स (५६२ लाख एक्ड) से बढावर लगभग २८७ 
लाख हैवटर्स (७०० लाख एकड) हो गया ॥(४) खाद, उत्तम घोज तथा भूमि 
सुधार;--इस योजना से नत्रजनयुबतत उर्वरक (]ज्ञा/०870०७ एशाएाइट्ाउ) का 
उत्पादन १०७ १ हजार मीट्रिक टन (१०४५ हजार टन) से बढकर २३४६ हजार 
मीट्रिक टन (२३० हजार टन) तथा फॉस्फेटयुक्स उवरकत ([005छशार एछा॥॥न 
४९४8) वा उत्पादन १३२६ हजार मोट्रिबव टन (१३ हजार ठन) से बद्ाकर ७१९४ 
हजार मीट्रिक टन (७० हजार टन) कर दिया गया। थोजनावाल में उत्तम कोटि के' 
बीजो की पूर्ति के लिये ४ हजार फार्म खोले गये तथा ४ ६२ लाख हैवटर्स (१२ लाख 
एकड) श्रतिरिकत भूमि-क्षेत्र मे सुघार करके इसको कृृधि योग्य बनाया गया। (थे) 
आौद्योगिक-उत्पादन --इस योजना के श्रन्तगेंत पूजीगत तथा उत्पादक सामान 
तैयार करने वाले उद्योगों ने, जिनमें से मशीनरी-उद्योग व इजौनियरिंग उद्योग 
विश्येप उल्लेखनीय है, अत्यन्त महत्वपूर्स प्रगति की तथा श्रौद्योगिक-उत्पादव मे 
भी पर्याप्त वृद्धि सम्भव हो सकी। सन्‌ १६४०-५१ को आधार वर्ष मानकर 
भ्रौद्योगिक उत्पादन का सूचनाक सन्‌ १६५५-४६ में १३६ से बढ़कर सन्‌ १६६०- 
६१ में १६४ हो गया । (५४) विद्यूत्‌ झत्ित की उत्पादन क्षमता --विंद्यतू शर्त्रित 
वी उत्पादत-क्षमता सन्‌ १६५५-५६ मे ३४ लाख क्लोवाट से बढाकर सत्‌ १६६०- 
६१ में ५७ लाख किलोवाट कर दी गई ॥ (७४7) परिवहन --योजनाकाल में ३४५२ 
हजार क्लिमीटसे ( २ हजार मोल) लम्बी सडको का “निर्माण किया गया तथा 
जहाजरानी में लगभग ४ लाख ग्रास टन (0 २ 7) की वृद्धि हुई। सन १६६०- 
६१ मे रेतो द्वारा ढोये जाने घाले भाल-यातायात वो भात्रा, सन १६५४-५६ वे 
११६ २८ मिलियन मीट्रिक टन (११४ मिलियन टन) से वद्ावर १५७ ०८ मिलि- 
यत भीट्टिक टन (१४४ मिलियन टल) हो गई। (5) घिकित्सा साधन -इस 
योजना की अ्रदधि में चिकित्सा-कालिजी, अ्रस्पतातों, अ्रस्पतालों में विस्तरों, डाक्‍टरों 
एवं नसों वी सस्या का लक्ष्य क्रमश १२,०००; १,५५,०००, ४२,५०० और 
३१,००० था और इनवी सस्या योजना के भ्रन्त मे योजता के लक्ष्यों से भी भ्राध्वा 
क्रम्य १२६००, १,६०,०००; ८४,००० और ३६,५०० तक पहुँच गईं। (5) 
तकनीकी शिक्षा --इस योजना में तकनीकी अस्लिक्षा के विकास पर प्र्याप्त बल 
डाला गया । योजनावाल में इजीनियरिय एवं प्राविधिक शिक्षा दैने वाली सस्याओ 
मे प्रवेश क्षमता वढक्र लगभग ७,२०० हो गई। (हा) पृ जी-विनियोग --जबवि 
प्रथम योजना के भ्रस्त्गंत विनियोजित पू जी की राशि वेवल ३,३६० बरोड २० 


भारत में झाथिक नियोजन रह३ 


ही थी, तव दूसरी योजना में पूजी के विवियोग को यह राशि बढ़कर ६,७५० 
मरोड रु० हो गई। (ह॥) रोजगार --यद्यपि इस योजना म्‌ ८० लाख व्यक्तियों 
को रोजगार दिलाने का लक्ष्य, रकखा गया था, परन्तु वास्तविक रूप म केवल ६६ 
लाख व्यक्तियों को ही रोजगार दिलाया जा सका। इस विषय मदु खदपूर्ण स्थिति 
सह रही कि जवकि द्वितीय योजना के पूर्व बकार व्यक्तियों वी सस्या ५३ लाख थी 
तब योजना के श्रन्त सम यह सख््या बढ़कर ६० लाख हो गई । बेकारी मे तीब्रग्ति 
से वृद्धि होने का मूल कारण यीजनावधि म जनसबख्या की तीज्रगति से वृद्धि होना 
था । (५7॥7) खनिज उत्पादन --योजनावधि में कोयले का उत्पादन सन्‌ १६५५-५६ 
में ३५७ ६ लाख मीट्रिक टन (३८० लाख टन) से बढ़ाकर सन्‌ १६६०-६१ में 
५४० ६ लाख मोट्रिक टन (५३० लाख टन) पौर तंयार इस्पात का उत्पादन 
१३ २६ लाख मीट्रिक टन (१३ लाख टन) से बढाबर २६४२ लाख भीट्रिफ टन 
(२६ लाख टन) कर दिया गया। (2४) श्विक्षा “द्वितीय योजना मे प्रारम्भिक, मिडिल 
एवं हायर संबरडरी स्वूल खोलने वा लक्ष्य क्रमश. ३३,०६,०००, २५,२०० और 
१,२४,००० रवखा गया था दथा योजना के भ्रन्त मे इनकी सख्या क्रमशः ३,५४,६००, 
३०,००० तथा १४,००० तक पहुच गई । 

पोजना फी समीक्षा -- दूसरी योजनाकाल मे मूल्यों वी निरन्तर वृद्धि तथा 
विदेशी विनिमय सकट के कारण विभिन लक्ष्यो के प्राप्त करवे मे वाघा पहुच्ी, जँगै- 
()) खाद्याता, कपास द छूट के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नही किए जा सके। (॥) 
भिचित क्षेत्र का लक्ष्य ३६०८ मिलियन टैवटर्स (८८० मिलियन एक्ड) था, जवंकि 
वास्तविक सिद्धि बेवल २८ ७ मिलियन हैवटर्स (७० मिलियन एक्ड) की ही रटी । 
(॥॥) विद्यूत्तु शक्ति की प्रतिस्थापित क्षमता (7४9६0 0४००४०४७) भी ५७ लाख 
किलोवाट ही हो सकी, जबकि निर्धारित लक्ष्य ६४ लाख क्िलोवाट था तथा (५) 
उद्योग एवं परिवहन के क्षेत्र भे भी भाद्यातीत प्रगति नहीं हो सकी ॥ 

भारत से निषोजन के दस चर्पे 
(एला इ॒छ्या$ ए एशापांधड ॥ 7009) 

प्रावकयन-६ भ्रपैल सम्‌ १६५१ से लेकर ३१ मार्च सच्‌ १६६१ तक भारत से 
नियोजित भ्राथिक विकास के दस वर्ष व्यतीत हो गये । इन वर्षों मे देश की श्र्थ ष्य- 
बस्था वा तोथ्रगति से विकास हम्मा है। इस प्रगति ने भावी योजनाप्री में भाघारभूत 
उद्देश्यों की पूति के लिये देश बी झाधिक सरचना (०णा०्याठ 5प70प7०) को 
सुहढ बनाया है। प्रथम पचवर्षीय योजना मे कृषि एवं सिंचाई, शबिति एवं परिवहन, 
उद्योग एवं खनिज, सामुदायिक विवास्त कार्यक्रम एवं सहवारी आ्रान्दोलन, देश के 
प्रशासकीय ढाँचे मे सुघार एवं पदुदलित जातियो वे पुनरुत्यान भादि कार्यक्रमों पर 
विशेष महत्व डाला गया । द्वितीय योजना में इन सब वार्यक्रमो को प्रागे बढ़ाया गया 
तथा भावी विकास के लिये स्पष्ट रूप-रेखा प्रततुत को गई । सन्‌ १६६०-६१ के सूल्यी 
के प्राधार पर, योजना के इन दस वर्षों म बुल विनियोग १०,११० करोड रु० हुआ, 


3.5 भारतीय अवंशास्त 


जिसमे से ५,२१० करोड रू० सार्वजनिक क्षेत्र मे तथा शेप ४,६०० करोड़ रु० निजी 
क्षेत्र में हुआ । 
वियोजन क्ले दस वर्षों को प्रगति :--नियोजन के विग्रत दस वर्षों में 
भारतीय अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आवारभूत परिवर्तन हुये हैं । 7) कृषि-उपज - 
सन्‌ १६४६-५० मे कृपि-उपज का सूचनाक १०० मान लेने पर सन्‌ १६६०-६१ 
मे यह १३५ हो गयाथा। सन्‌ १६५०-५१ की तुलना मे सनू १६६०-६१ 
में खाद्यात के उत्पादन में ४६% धृद्धि हुई । जबकि सन्‌ १६४०-५१ में चावल 
की प्रति ०४०५ हैक्टर्स एकड उपज ३१४७६ किलोबाद (६६४ पौंड) थी, 
तब सन्‌ १६६०-६१ मे यह वढाकर ३६६ ०४६ किलोग्राम (८०७ पौड) कर दी गई। 
नियोजन के १० वर्षों मे तिलहत की उपज ५२ ०२ लाख मीट्रिक टन (५१ लाख टन) 
से बढाकर ७२ ४२ लाख मीट्रिक टन, (०१ लाख टन), गन्ना गुड को उपज ५७१२ 
लाख मीट्रिक टव (५६ लाख टन) से बढाकर ८१ ६ साख मीट्रिक दन (८० लाख टन) 
कपास की उपज २६ लाख गाँठ से बढाकर ५१ लास गाँठ, जूद की उपज ३३ लाख 
गाँठ से बढाकर ४० लाख गाँठ झोर खाद्यान्न की उपज ५६३*०४ लाख मोद्रिक टन 
(५५२ लाख टन) से वढावर ७७५२ लाख मीट्रिक टन (७६० लाख टन) कर दी गई। 
(0) सिंचाई, भूसरक्षर एवं भूमि सुघार :-- इस दसवर्पीय झ्रवधि में सिंचाई का 
क्षेत्र २१११५ लाख हैक्टर्स (५१५४ लाख एकड) से वढाकर २८७ लाख हैवटस (७०० 
लाख एकड) कर दिया गया। सन्‌ १६६०-६१ तक १६ ४० लाख हैव्टसे (४० लाख एकड) 
भूमि में नई खेती चालू की गई, २ ०५ लाख हैवटर्स (५ लाख एकड) भूमि मे यातिक 
छेती की गई तथा ६:१५ लाख हेक्टर्स (१५ लाख एकड) भूमि मे सुधार किया गया । 
भूमि सरक्षण कार्यक्रम के भ्रन्तर्गंत इस अवधि में ११०७ लाख हैबटर्स (२७ लाया 
एकड) भूमि को लाया गया । ()॥) वन विकास, खाद, बीज *“--सन्‌ १६५०-५१ से 
लेकर सन्‌ १६६०-६१ तक ४ ००० बीज के फार्म स्थापित किए गए। इस श्रवधि 
मे नाइट्रोजनयुकत उर्वरक की खपत ५६ १ हजार मीट्रिक टन (५५ हजार टन) से बढा- 
कर २३४ ६ हजार मीट्रिक टन (२३० हजार टत) तथा फॉस्फेट युवत उर्व रक वी सपत 
७-१४ हजार मीटर टव (७ हजार टन) से वढाकर ७१४ हजार मीट्रिक दन (७० 
हजार टन) कर दी गई । इस दछ्याब्दी से २०५ लाख हैवटर्स (५ लाख एक्ड) भूमि पर 
युक्षारोपण क्या गया । (४) उद्योग :- विगत दक्चाब्दी मे श्रौद्योगिक-उत्पादन का 
सूचनाक (सत्‌ १६५०-५१ में १०० मात लेने पर) सन्‌ १६६०-६१ में १६४ हो 
गया । इस अवधि में सूती बच्तत्र के उत्पादन में ३३ प्रतिशत लोहा और इस्पात के 
उत्पादन मे १३८९६, सभी प्रकार की मशीनरी के यत्पादन मे ४०३ प्रतिशत तथा 
रासायतिक पदायों के उत्पादन मे १८८ प्रतिय्त वृद्धि हुई ॥ सावंजनिक खेर में सन्‌ 
८६५०-५१ से सन्‌ १६६०-६१ तक उद्योग एवं खनिज विकास कार्यक्रम पर कुल 
६७४ करोड ₹० व्यय क्या गया । (५) बिद्युतृ-शक्ति :--इप्त भ्रवधि मे विद्यु त-शक्ति 
कौप्रतिस्थापित-क्षमता सन्‌ १६५०-५१ मे २३ लाख क्लोवाट से वढावर सन्‌ १६६०-६३ 


भारत में ध्राथिक नियोजन र्डश 


मे ५७ लास किलोवाट कर दी गई। सब्‌ १६५०-५१ में ३,६८७ नगरों व गाँवों मे 
विद्युतु-जवित उपलब्ध थी परन्तु सच १६६०-६१ मे ऐसे नगरो द गाबो वी सख्या 
बढ़कर २३,००० हो गई। (५) लघुस्तरीय एब छुटीर उद्योग ---इस अ्रवधि मे 
कुटीर एवं लघुस्तरीय उद्योगो के विकास कार्यक्रम पर सार्वजनिक क्षेत्र मे र१८ 
करोड रुपये ध्यय विये गये । नियोजन की १० वर्षीय भ्रवधि में ५३ विस्तार केन्द्र 
तथा ६० श्रौद्योगिक वस्तियाँ वनाई गई । सत्‌ १६५०-५९ से लेकर सब्‌ १६६०-६२ 
तक खादी का उत्पादन ६३ ७० लाख मीटते, ७० लाख ग़ज से बढाकर ४३६ ८५ लाख 
मीटर्स (४८० लाख गज), हाथ कर्षों के वस्त्र का उत्पादव ६७ ५ करोड़ मीटर्स (७४२ 
मराड गज) से बढाकर १७२ £ करोड मीटर्स (१६० कराड गज) तथा कच्चे रेशम का 
उत्पादन ११ ३ लाख किलो० (२५ लाख पोंड)से वढकर १६ ३ लाख किलो ०(३६ लाख 
पौड) कर दिया गया । इसके भ्रतिरिक्त विद्य तू-पल्ले, घिलाई को मद्यीने व मशीनों के 
उपकरणों श्रादि के उत्पादन में २५ प्रतिशत से लेकर ५० प्रतिशत तक वृद्धि हुई। 
(४४) परिवहन एवं सचार --नियोजन के १० वर्षों मे १,६२० किलोमीटर्स (१,२०० 
मील) सम्बी नई रेलवे लाइनें विछाई गई, २,०८० क्लोपीट्स (१,३०० भील 
लम्बी) रेखवे लाइन को दोहरा (70000॥78) किया गया तथा १,२८० किलोमीटर्स 
(५०० मोल लम्बी) रेलवे लाइन का विद्यूद्ीकरण (8॥2007828007) किया गया । 
सत्‌ १९५०-५१ म पक्की सडको ($507/06 २०४०५) की लम्बाई १९५६ लाख 
क्लो० (६७,५०० भील) से सब्‌ १६६० ६१ तक यह वढाकर २ ३ लाख किलोमीटर्स 
(१ ४४ लाख मील) कर दी गई । इसी अवधि में कच्बी सडको (77507/906 २0905) 
की लम्बाई २"४ लाख किलोमीटर्स (१५१ लाख मील) से बढाकर ४ लाख किलोमीटर्स 
(२५० लाख भोल) कर दो गई ) भारतीय जहाजरानी की क्षमता सन्‌ १६१०-५१ मे 
३६ लाख जी० झ्ार० टी० में दढाकर सन्‌ १६६०-६१ में & लाख जी० श्रार० टी० 
तथा वडे-बडे वन्दरगाहो वी मास लादते व उतारने की क्षमता २०४ लाख मी० टन (२०० 
लाख टन) से वढाकर ३७७"४ लाख मी० टन (३७० लाख टन) कर दी गई। इस दस 
वर्षीय भर्वाध मे डाकघरों वी सख्या ३६ हजार से वढावर ७७ हजार भोर टेलीफोन 
की सस्या १६८ हजार से वढाकर ४६० हजार कर दी गई ॥ (५४४) रोजगार सन्‌ 
१६५१ से सन्‌ १६६१ तक भारतीय जनसख्या मे ७ ७ करोड की वृद्धि हुई। णन- 
झल्या फी इस त्ीद्रगति से वृद्धि के कलस्वरूप वेरोजगारी की समस्या भ्रत्िक उप्र 
होती चली गई। डितीय योजना मे ६६ लाख ब्यरितयो को रोजगार को सुविधा 
दिलाई गई', फिर भी देश मे देरोजगएर व्यक्तियों वो सख्य सत्‌ १६५४-४६ में ५३. 
सास से वढक्र सव्‌ १६६०-६१ में ६० लाल हो गई | (07) शिक्षा भोर चिश्त्सि 
सुदिधायें '--इस प्वधि में स्कूवों व कालिजो वी प्रवेश सख्या में ८५ प्रदिश्वत वृद्धि 
हुई। प्राथमिक स्वूलो वी सख्या सन्‌ १६५० ५१ मे २१० हजार से वढाकर सन्‌ १६६०- 
६ में ३४२ हजार, हायर संकेण्डरी सहूलो की सख्या ७,३०० से बढाकर १७ हजार, 
वालिजों की सस्या ५४२ से वढावर १,०५० भर विश्वविद्यालयों वी सलख्या २७ से 


र४६्‌ भरतौय अय॑शास्त्र 


बढाकर ४६ कर दो गई। तकनोकी-शिक्षा के क्षेत्र म भी इस अवधि में उल्लेखनीय 
प्रगति हुईं। सव्‌ १६५०-५१ में चिकित्या-स््याओ्रो को सल्या ८६,६०० से बढ़कर 
सन्‌ १६६०-६१ में १२,६००, मेडीकल कालिजो की सख्या ३० से बढ़ाकर ५७, 
डाक्टरो की सस्या १६००० से बढकर ७०,००० और प्रस्पतातों में विस्तरों 
की सख्या १,१३,००० से बढाकर १,८५,६०० कर दीगई | (>) परिवार न्योजन - 
इस दगाब्दी में झहरो में ५४६ परिकार नियोजन केन्द्र तथा गावो मे १,१०० परिवार 
नियोजन केन्द्र स्थापित किये गये । इन सब प्रयत्नो वे फलस्वरूप भारतीय नागरिक 
को श्रौज़त भायु ३२ वर्ष से बढकर ४२ वर्ष हो गई ॥ (|) राष्ट्रीय प्राथ झौर प्रति 
व्यक्ति प्राय :-- नियोजन के इन दस वर्षों में राष्ट्रीय आय मे ४२ प्रतिश्त्त तथा 
प्रतिब्यक्ित औसत ग्राय में १६ भ्रतिद्यत वृद्धि हुई । 
लनियोजन के १० वर्षों की श्रायिक प्रगति कौ समीक्षा “--योजता-प्रायोग 
([9070॥78 (९८४:०5५४००) के श्ब्दो में “विग्रत दशशाब्दी में अत्येक दिया मे नवीन 
भारम्मना हुई और मूल्यवान अझनुभव प्राप्त हुये हैं  निस्सन्देह ऐसी भसफ्लतायें एव 
ब्रुढिया भी हुई हैं जिन्हे दाला जा सकता था / आधिक व सामाजिक सरघता में अनेक 
बे लतायें' भ्राज भी विद्यमान हैं । शेप के विकास की क्षमता का उपयोग होना भ्रभी 
है । फिर भी थे सब एक प्रेरणादायक ब्रवधि के अग हैं, जिनका राष्ट्र के उस 
इतिहास एवं कहानी से सम्बन्ध है जिसमे देश के सुदूर कोनों तक पहुचने वाले प्रयत्न 
हैं भ्ौर जिसमे नाग्ररिकों के समस्त समूहो को भ्रपती प्ररिधि मे लिया गया है )” औओ० 
डी० भ्रार० गॉडगिल (70 7२. (०09॥]) ने नियोजन की दस वर्षोय प्रगति पर 
अपने विचार प्रकेट करते हुए इस प्रगति की क्ठु प्रालोचना इन झब्दों में की है, 
इन योजमाओं मे रोजयार भोर रहन सहन के स्तर के पहलुओ्रों को सगमग पृरातः 
भुला दिया गया | इन मोजनाप्रों मे इन समस्याझ्रों के समाधान करने वास तो 
फोई भुकाव हो रहा भोर न वियत १० वर्षों मे इन उद्देश्यों के सम्बन्ध मे कोई 
प्रगति ही हृष्टिगत हुई ॥” प्रो० गॉडगरिल ने इस तथ्य की झोर घ्यान प्राइष्ट कराया 
है कि विगत दस वर्षों मे निजी क्षेत्र (27086 5९८0) को बढ़े स्तर के उद्योगों 
भें विकास करने का पूर्ण भ्रवसर दिया गया जिससे देश के पू जीगत साधनों एवं 
आयिक सत्ता का केन्द्रीयरण (0७४0० ४८७०7) केवल कुछ गिने इने व्यक्तियों वे 
हाथ में हो गया । अत भारत में आर्थ्कि नियोजन की प्रवृत्ति समाजवादी नमूने के 
समाज (5०2290० 7८७९7 रण 500९५) की ओर न रहकर पू जीवादी नमूने के 
समाज (00ए0गाआ० एद५४॥ ० 500७५) की ओर ही अधिक रही है। 
विगत दसवर्धोय नियोजन के दोष --विगत दशाब्दी मे भारतीय योजनाओं 
में मुख्य दोष इस प्रदार रहे ---() पूल्‍्यों मे वृद्धि --सव्‌ १६१५-५६ में थोर- 
मूल्यों का सामान्य मूल्य-रतर मार्च सन्‌ १६५१ की तुलना में २२ प्रतिशत कम था। 
द्वितीय योजना म सामान्य मूल्य-स्तर में निरन्तर वृद्धि हुई और इस योजना वे! पाच 
वर्षो में सामान्य मूल्यों के स्तर म ३० प्रतिशत वृद्धि हुई । इस अवधि म खाद्यान्त 
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के मूल्य-स्तर मे २७ प्रतिशत वृद्धि, पके माल के मूल्य-स्तर में !४ प्रतिशत वृद्धि 
तथा कच्चे-माल के मूल्य-स्तर म ४५ प्रतिशत वृद्धि हुई । भारत जेसे एक प्र्ध विक- 
मित देश में मूल्या का निरन्तरता एवं तीव्रता से बढते रहता, श्रपं-व्यवस्था के लिये 
भारी सवट का सूचक है । (7) बचत में कसम वृद्धि “सन्‌ १६४०-५१ से लेकर 
सन्‌ १६६०-६१ तब वी प्रवछ्षिम भारत बी दक्षीय दचत समस्त राष्ट्रीय प्राय 
के ५ अतिशता से बढकर ८ ५ प्रतिशत ही हुई है। देशी वित्तीय साधनों दे! श्रभाव भे 
सरकार को योजनाओं को पूर्ति वे लिये विदेशी सहायता का सहारा लेना पडा है जो 
प्रत्येक्ष दृष्टिकोण से वाछ्धनीय नही टहराया जा सकता । वरतुत योजनाओं वौ प्रगति 
के लिए देश्षीय वित्त-्साधनो कौ ग्रधिष' महत्व देना अपेक्षित है। भ्रत भावों 
योजनाओो वी सफलता के लिये देश मं धचत की दर म वृद्धि लाना नितान्त प्रावद्यक 
है । (४) कृषि उपज की वृद्धि पर फम् भहत्व '-- प्रथम योजना की तुलना में दूसरी 
पचचर्षीय घोजता म, कृषि उत्तादन दी वृद्धि पर कम महत्व डाला गया। प्राधिक 
नियोजन में पूर्ण सफ्लता पाने के लिये हम पहले कृपि-उत्पादन वे क्षेत्र में स्वावलम्बी 
बनेगा पड़ेगा । परन्तु दूसरी योजना मे श्रौद्योगिक-विकास कार्य-क्रम को प्रपेक्षाइ्त 
प्रषिक' महत्व देकर इस तथ्य को भुला दिया गया । फलत दूसरी योजना के प्रथम 
दो वर्षों में कृषि उपज मे वृद्धि होने फ्रे स्थान पर 'हास हुआ तथा शेष वर्षों मे भी 
भाधातीत सफ्लता प्राप्त नही हो सवी। (।५) परिवार नियोजन का क्षमाय -- 
नियाजन की विगत दश्याब्दी में, योजना भ्रायोग ने परिवार नियोजन को एक नीति के 
झूप भे स्वीयार तो अवश्य किया, परन्तु इस नीति वी सफलता के लिये कोई ठोस 
कदम नहीं उठाया गया । भ्रत जहाँ एक ओर नियोजन के विभिन्न क्षेत्रो मे प्राथिष 
प्रगति के लम्के-चौडे भ्रनुमान लगाये गये, वहाँ जनसल्या में होने वाली तौम्रगति से 
बुद्धि ने, इन सब प्नुमानों को विफ्ल कर दिया। फ्लत नियोजन के प्रत्येक क्षोत्र 
में प्रपेक्षाहत कम सफ्लता मिली । वस्तु स्थिति यह है कि जनसश्या मे द्वीत्रगति से 
वृद्धि के परिणामस्वल्प भ्राधिक नियोजन के १० दर्ध बीत जाने पर भी जनता के 

रहन सहन वे स्तर मे कोई विशेष परिवर्तत नों भा सका है तथा बेकारी वी 

समस्या समाप्त होने वी भ्रपेक्षा बदती ही जा रही है ॥ 


न्स्ल्ज्क््ड्ब्स 


पद 
भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना 


(एव हफ्ट श्र शिशा पा परत) 





प्राकक्यम --ठृतीय योजना दीघकालीन विकास के वार्यक्रम का प्रथम 
सोपान है। यह कायक्रम अगले १५ वध या उससे झ्धिक अवधि का होगा । इत्त 
अ्रवध्ि में भारतीय श्रथ व्यवस्था का तीद्रता से विस्तार करना ही नही है वरनू साथ 
ही साथ उसे श्रात्मनिर्भर एवं श्रात्मवाहक भी बनाना है॥ देश की ययासम्भव 
शीघ्रातिगीध्र गति से प्रगति करने, झआाथिक एवं सामाजिक जीवन की सस्थाग्रों वा 
पुननिर्माण करते तथा राष्ट्रीय विकास-कार्य के लिये जनता की शवित वा सचय करने 
के लिये, तृतीय योजना एक व्यापक भूमिका प्रस्तुत करतो है । 

तृतीय पचवर्षोष योजना के मुख्य उद्देइ्य (कैक्षिय #्षा05 200. 0]6०५ 
0० ए6 राव छाए४ ४८४ 79३) -तीसरी परचवर्धीय योजना के मुख्य उद्देश्य 
इस प्रकार हैं --()) सुष्ट्रीय भ्राय मे भ्रतिवष_५ धत्तिशत की वृद्धि करता तथा 
पू जी विनियोग का ऐसा स्वरूप बनाना कि वृद्धि का यह क्रम निरतर झग्नतर रहे । 
(४) खाद्यान्न के सम्दन्ध में देश को स्वावलम्बी बनाना तथा हृषि-उत्पादन म॑ इतनी 
बृद्धि करना कि निर्यात व्यापार एवं उद्योग दोनों की प्रावश्यक्ताए पूरी हो सकें। 
(॥४) देश को जनशवित का यथासम्भव परणा उपयोग करना तथा रोजगार वे प्रवसरों, 
में पर्याप्त वृद्धि करना । (४) इस्पात, रायायनिक उद्योग औोर-विद्युद विर्धाण भ्रादि 
मूल उद्योगी (888० 00050745) के सम्बन्ध में देश को प्रात्मविभर तथा श्रात्म 


वाहक बनाना | (४) भय और सम्पत्ति की विपमता को कम करके, अवसर की _ 
समानता तथा प्रायिक क्षमता के वितरण म॑ अधिक न्यायोजितता ज्ञाना। (७) 
योजूडा की श्रवधि के पांच वर्षों म॑ इतनी सफलता प्राप्त बरवा, जितनी सफलता _ 


जुग्ा की अवधि के पांच वर्षों मे इतनी सफलता प्राप्त बरवा, जितनी सफलता _ 
मय दे कितीय लक कन समा यो न तय ये ! (श/) सक्षेप में, तीसरा 
योजना विद "रद आर कप एवं परिवहत 
का विकास के मन कलम पीस उस सजग करने, भ्रद्चागिक एवं प्राविधिक परिवर्तन को दीव् करते, भ्रवसर को 
समानता एवं समाजकार्श रुपाज के। स्थापना की पेद्श ने जगत करने सपा सेजगार 
चाहने वाले व्यक्िय। का रोजगार देने का उद्द सय लेकर चतेगी। 
सृतीय योजना में व्यय का वितरण +-तृतीय पचवर्षोय योजना को १ 





हऋषएणा भारत मे तृतीय पंचवर्षीय योजना रब 


श्रप्नेंल सन्‌ १६६१ से क्रियान्वित कर दिया गया है। तीधरी योजना में सार्वजनिक व 
निजी क्षेत्रो (?00॥५ शात ?2४9० $८०४०५३) में कुल विनियोग १०,४०० करोड 
रूपये रकखा गया है | इसमे से ६,३०० करोड स्पये का विनियोग सावंजनिक क्षेत्र में 
कथा ४,१०० करोड़ रुपये का विनियोग निजी क्षेत्र में होगा। सावंजनिक क्षेत्र में 
चालू ब्यय री राशि १,२०० करोड रुपये रक्‍्खी गई है। द्वस प्रकार सार्वजनिक 
क्षेत्र मे कुल व्यय की राशि ७,५०० करोड़ रुपये रक्सी गई है । झतः तीसरी योजता 
के प्रन्तर्गंत सा्देजनिक दैत्र मे ७,५०० करोड रुपये ठया निजी क्षेत्र मे ४,१०० 
करोड रपये (कुल मित्ना कर ११,८०० करोड़ रुपये) न्‍्यय करने की व्यवस्था की गई 
है । सावंजनिक क्षेत्र भें ७,५०० करोड झपये के व्यय को विभिन्‍न मर्दों पर इस प्रकार 
वितरित किया गया है -+ 


मद कुल व्यय (करोड ७० मे) व्यय का प्रतिशत 

(१) कृषि एवं सामुदायिक दिकास १,०८६ श्ड 
(२) सिंचाई को वी एवं मध्यम योजना [ ६५० & 
(३) विद्यूत्‌ १०१२ श्३ृ 
४) प्रामोद्योग एव खथु-उद्योग रइ४ट डे 

बड़े उद्योग एव जनिज विफास १,५२० ० 

पर परिबहन एवं राचार १,४८६ २० 
(७) सामाजिक सेवाएं १,३०० १७ 
(८) कच्चा शोर ग्रघ॑-तैयार माल (इनवेल्टरी) २०० डे 

योग ७,५०० १००% 


निम्न क्षेत्र का पू जी वितियोग --तृतीय पचवर्षीय योजना के झन्तगंत निजी 
क्षेत्र मे ४,१०० करोड रु० को पू जी के विनियोग का प्रनुमान है । विनियोय की यह 
राधि विभिन्‍न मदों पर इस प्रवार वितरित को गर्द है -- 








मद कुल व्यय (क्रोड रपयो म) 
१. कूषि एवं सिचाई-विकास घण०्० 
२ विद्युत्‌ शक्ति भ्० 
३. परिवहन एवं सचार २५० 
० ४. प्रामीण एवं लघु-उद्योग २७५ 
४५ बडे एवं मध्यमस्तरीय-उद्योग एव खनिज विकास १,०५० 
६- घावास थ भन्‍य इमारती कार्य १०७५ 
७ इन्पेण्टरिपाँ ०० 
योग ४,१०० 


योजना की वित्तोय ध्यवस्या :--तृतीय योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र 
में होने वाले विनियोग को पूरा करने वे लिये इन साधनों पर विचार क्या गया है - 


२१० भारतीय भ्रर्वशास्त्र 
व.8०-.-ववकव१नन- सह --5£ञ23 े तीस ने नयी कक्‍इिअननम-म-9भ>- 33-3७ +५ ००००० 








सम्भावित श्राय 
आय के साधन (करोड रु० में) 
योग केसर राज्य 
१ वर्तमान राजस्व से बची हुई राशि 
(भ्रतिरिकत करो को छोड कर) प्र्शू० है] १४८ 
२ रेलो से श्राप्ति ह०० १०० न 
३ अन्य सार्वजनिक उद्यमो से वचत ड५० ३०० १५० 
४ जतता से ऋण (युद्ध) द्ध०० है इ्र१्‌ 
४ छाटी बचतें शुद्ध) ६०० २१३ ३८७ 
६. प्राविडेण्ट फण्ड (बुद्ध) २६५ श्घरे हर 
७ इस्पात समीकरण कॉप (बुद्ध) १०५ १०५ ज+ 
८ प्रूजी ख़ाति म जमा विविध रकक्‍में 
िर्योजता व्यय के भ्रत्तिरिक्त) १७० 5 न 
£ अतिरिवत कर, जिनमे सार्वजनिक उद्यमो 
में अधिक वचत बरने के लिये किये जाने 
वाले उपाय भो सम्मिलित हैं १,७१० १,१०० ६१० 
१० विदेशी सहायता के रूप मे वजट में 
दिखाई गई रक्में ३२,२०० २,२२० दा 
११ घाटे की प्रय॑-व्यवस्था ५५० भ्र४ २६ 
योग ७,२००. ६,०३८. हभहरे 


तृतीय योजना एवं विदेशी विनिमय साधन--डितीय पंचवर्षीय योजना के 
अन्तर्गत २,१०० करोड़ रुपये का प्रतिवूल भुगतान सन्तुलन था। यह राशि प्रारम्मिक 
अनुमान से शगभग दुगुनी थी। तृतीय योजना में ३,७०० करोड रुपये के मुल्य या 
निर्यात-लक्ष्य रकवा गया है, जवकि द्वितीय योजना मे केवल ३,०५३ बरोड रुपये का 
निर्यात हुप्ला था। पी एल. ४८० सहायता के ग्रतिरिक्त तृतीय योजना मे कुल विदेशी 
सहायता लगभग २,६०० करोड रपये भ्रावी ग॒है। इस समय योजना कार्यों के लिये 
विदेशों सहायता मिलने के भ्राद्ाजतक लक्षण हैं। भ्रत्तर्रा््रीय वेव के तत्वाघान में 
मई सच १६६१ में मित्र-राप्ट्रो के सध वी जो वेठक हुई थो उसमे भारत वी तात्का- 
लिक भुगतान सन्तुलत सम्बन्धी समस्याओं ठथा सत्र १६६१-६२ एवं सन्‌ १६६२० 
६३ की ब्रायात की ग्रावश्यक्ताओं के लिये दुल १,०८६ करोड रुपये वी सहायता देने 
का आश्वासन दिया गया है। सीवियत रूस ने अपने पूर्व के २३८ करोड ६० के दो 
ऋषणो को तृद्गीय योजना वी परियोजनाप्रो के लिय प्रयोग करने वी स्वीकृति दे दी है । 
इसके अ्रतिखिन जैकोस्लोवाक्या, यूगोस्लादिया पौलैष्ड प्रोर स्थीटजरलंण्ड ज॑से कुछ 
अन्य मित्र राष्ट्रों ने भो कुल मिलाकर ६७ करोड़ रपये के ऋण देना स्वीकार कर लिया 
है । वस्तुत विदेशी सह्ययता के क्षेत्र मे जो प्रगति हुई है बह उत्पाट्वधंक है। विश्व 


भरत में तृतोय पचवर्षोय योजना रश१ 


के भ्रविकसित भागों के विवास के लिये भिल-जुलकर सहायता देने वी दिशा में पह 
एक साहसपूर्णो कदम है । झत भित्र-राष्ट्रो की इस सदमावनापूर्णों मनोवृत्ति को देखते 
हुये हमे भी अपने श्रान्तरिक साधन जुटाने के लिये अत्यधिक प्रयास करने वी प्राव- 
दया है। माय हो हमे इस तथ्य पर भी घ्यान रखना है कि इस उपलत्ध विदेशी 
सहायता को प्रर्थ-व्यवस्था के सर्वाधिक हित में उपयोग क्या जाना चाहिये। जहा 
तक प्रान्तरिक और विदेशी साथनो वा प्रइन है, हमे उत्पादन और वचत मे निरन्तर 
बुद्धि करनो होगी ६ 
तूतीय वछबर्धोष योजना के लक््य-तृतीय योजना के भ्रन्तर्गेत, विगत दोनों 
बोजनाग्रों की तुतता में, लगभग ५४ प्रतिय्य कुल वियोजन बढ़ाने वा लक्ष्य सतखा में, लगभग ५४ प्रतिशय कुल नियोजन बढ़ाने गा लक्ष्य रखा 
गया है । तीसरी परचतर्पीय्‌ याजना के मुख्य लक्ष्य इस प्रकार हैं - हैं -- 
अं (१) राध्ट्रीप स्‍्राप--सन्‌ १६६०-६१ के भूल्यो के झ्राघार पर, द्वितीय 
योजना के प्रन्त में भारत की राष्ट्रोप झाय लगभग १४,५०० करोड रुपये श्रात्नी गई 
है तथां वर्तमान जनपस्या के आधार पर प्रतिथ्यत्लि आय ३३० रुपये श्राको गई है । 
तीसरो योजता कै प्रत्तगंत राष्ट्रीय प्राय बढकर १६,००० बरोड हो णाने तथा प्रति- 
व्यवित आय बढ़कर ३८५ स्पये होने का लक्ष्य निर्धारित क्या यया है। इस प्रकार 
अंग्रले ५ वर्षों में राष्ट्रीय श्राय_में कम से कम ३० प्रतिशत तया प्रत्रि ब्यकित-शाय मे. 
कम से कम १७ प्रतिशत वाद्ध लाने का तिश्चय किया गया है। एक भ्रनुमान के झनु- 
सार पेदि हमारी तीसरी योजना के समस्त कार्यक्रम समय पर पूरे हो गये, तब सन्‌ 
१६६०-६१ के मूल्यों के भ्राधार पर, हमारी राष्ट्रीय श्राय में लगमग ३४ प्रतिशत 
बृद्धि होगी, कृषि एवं उससे सब्रन्धित घन्धों का शुद्ध उत्पादन २४ प्रतिशत बढ़े गा, 
खानों एवं कारखानों के उत्मादत में लगभग ८५ प्रतिशत बुद्धि होगी तथा शेप सैशो | क्ारखानी के उत्यादत मं लगभग ८५ प्रतिशत बुद्धि होगी तथा शेप सैज्ों 
मे. लगभग ३३ प्रतिशत बूद्धि होगी ३३ प्रतिशत वूढ्धि होगी ! 
भय २) कृ्रि-इजडह-तीसरी योजना से खायएतों वी पूर्ति मे स्वावसस्बी बनते 
का तिदचय क्या गया है| योजना के शभ्रन्तगंत खाद्याक्त, तिलहन घोर गप्मे (गुड) का 
छत्पादन सन्‌ १६६०-६१ के क्रमश ७७५ २० लास मी० टन, ७२ ४२ लांस मी० टन 
झ्रौर ६१ ६० लाख मी० टन से बढाकर सन्‌ १६६५-६६ में १०२० लाख मोौ० टन 
€९ ६६ लास मी० टन तथा १०२ लास मी० टत (७६० लाख टन, ७१ लाख टन 
तथा ८० साथ टन से बढ़ाकर सन, १६६५-६६ मे क्रमम १३,००० लाख टन, €८ 
लास टन दया १०० लाख टन) कर देने का लट्ष्य निर्धारित क्या गया है। इसी प्रकार 
बषास झोर जूट का उत्पादन सन, १६६०-६१ म क्रमशः ५१ लाख गाठें तथा ४० 
लाख गाठ में बदतर सन, १६६१-६६ में फ्मश ७० लाख गारठ तथा ६२ लाख 
गांठ का सलदय रखा गया हैं। इस प्रकार योजनावाल में कृषि-उत्पादन वा सूचनांक 
सन, १६६०-६१ मे १३५ से वदकर सन, १६६५-६६ तक १७६ हो जाना चाहिये 
धर्यात्‌ योजनावधि में ३०: वृद्धि होती चाहिये.। तीसरी योजना के झन्गंत खाद्यान्नो 
वी प्रति व्यक्त देतिक उपलब्धि सत्‌ १६६०-६१ में १६ भ्रौंस से ददुवर १६६५-६६ में 





घटा 


श्श्रे भारतोेय अघदास्त्र 


१७४ झोौंस होते, कपड़े को दाधघिक खड़्व १४०१ मोटर्स (१६५ गज) से बस्कर 
१५-६५ मोठस (१७२ गज) होते सदा प्रतिदिद खाद्य-तेलों क्षो खपत ०-४ भ्रौंस से 
बटक्र ०४ झोौंस होने का लक्ष्य निचारित किया गया है 

६८ ३) दृषि-भूमि को सिंचाई, छादों की उपलब्धि हपा भुमिल्तरक्षत-- 
तीसरी दोजता के भत्वग्ंत सिद्चित क्षेत्र को २८७ लाख हैवटर्स मे (७०० लास एक्ट) 
से बढ़ाकर ३६६ लाख हैक्टे (६०० साख एक्ड) बरतने (२६ प्रतिशत पूद्धि) वा 
हिश्डय किया ग्रया है। योजनाक्ताल में १४७६ लाख हैक्ट्ट (३६ लाब एकड) 
शूति को क्पि-्योग्य वदादा जायेगा तया ४५:१ लाख हैक्टस (११० लाख एक्ड) 
भूमि को छरण से रोका जायेगा । इसके प्रतिरिक्तर योजनाकाल में १० २ लाख मो० 
टव (१० लाख टन) नत्रजनपुक्त खाद और ४“०८ लाख मोौ० टन (४ ला/ब टन) 
पाम्फेटडुक्त खाद के उत्पादव का सक््य निर्धारित किया गया है। थोजनाप्तल में 
१०२३ लाख हैवरस (३ लाल एक्ड) धुमि पर उक्वन्दी को जायेगी । 

«० (४) सहकारो पानदोलन तोसरो योजना के भन्तगेत कृषि-साख उमिवियों 

की सरू्या बढकर लगभग २ ३० लाख हो जादेगी, उनकी सदस्य सरूपा लगभग ३०७० 
करोड हो जायेगी तथा,उनके भल्पकालीन भौर मध्यक्ालीन ऋरा देने का वार्धिक 
स्तर १३० करोड ₹० हो जारेगा। तोपरी योजना मे दीर्यक्नातीव साख प्रावश्यक- 
ठामो की पूर्ति के लिये २६५ भतिरिक्त प्रापमिक दूमि वन्धक बेदेस खोने जायेगे, 
जदकि संत १६६० मे देयनर में इन बेको की सरूपा ४०८ थी। योजनावधि में भूमि 
बन्पक वंक्‍च द्वारा १५० करोड रु० के दोषेकालीन ऋण दिरे जायेंगे। इसके भति- 
रिक्त थोजनाकाल में ६०० प्रतिरिक्‍त प्रारम्मिक सहकारी क्य-विक्रय समितियों बो 
स्थापना को जायेगो। इन समितियों को स्थापना के प्रश्चावु झारत वो २५०० 
मष्डियो में से प्रत्येक मणप्डो मे एक सहकारो क्रय-विक्वय समिति हो सकेगी । योजना- 
काल में २५ चोतो के सहकारी कारखादे, ३७५ सहकारी प्रोत्तेदिय एकक (०८९8० 
5०8 005), ३,३०० सहकारी कृषि समितियाँ तया ५० थोक भौर २,२०० प्राप- 
मिक उपभोक्ता समितियों को सबदित करने का झ्ायोजन है॥ योजागाका में 
झौघोगिक सटकारितामयो ([000:07) (०-०:६:७४५६३) को सच्या रच १६६०-६१ 
में ३० हजार से वटकर सद्‌ १६६५-६६ तक ४० हडार, उनकी सदस्य सह्या २० 
लाख से दटकर ३० लाख भौर उतजक्षो हिस्वा-पू डी १० करोड रु० से बटकर २० 
वरोड द० हो जादेगी । 

४४ (५) विद्युत्‌ विज्ञत--दिवीय योजना में विद्यूत्‌-उत्पादन को स्थापित क्षमता 
७ लाख क्लोवाट थी $ तीसरी योजता में प्रतिदर्ष औदतत १४ लाख किलोव 
को विद्युत्‌-उत्पादन क्षमता स्थापित करदे योजना के झन्त ठक १३७ साख उित्तोवाट 
विद्युत-उत्पादव का लक्ष्य निर्धारित किया एया है। विद्यूत्‌ का इुल उत्पादन द्ितोय 
याजना के झन्त में २० झरव क्लोवाट घटे से वटकर तीसटी योजना के पन्त तक 

४५ घरव किलोडाट घठे होने का निक्षदद जिया गया है । 














रेश४ भारतीय प्रय॑शास्त्र 


मी टन ( ६० लाख ८न) होने तया छोटे बन्दरगाहो की क्षमता ६१*२ लाख से 
जठकर ६६ ८ लाख (६० लाख से बब्कर ६० लाख टन) होने तथा जहाजरानी-को 
क्षमता ६ लाख जी० झ्रार० टन से बढकर ११ लाख जी० झ्ार० टन होने का लक्ष्य 
निर्धारित किया गया है। तीसरी योजना के शर्त तक देश में तार रो की सख्या 
बढ़कर 5,४५० तथा डाकघरो की सख्या बढ़कर ६४,००० हो जायेगो तथा योजना- 
काल मे सामुदाधिक केन्द्रो को लगभग ३२,००० नये रेडियो दिये जायेंगे । 
० (६) हिक्षा--स |मान्य शिक्षा के अ्म्तगंत तीसरी योजना में ६ से ११ वर्ष 
की धायु के सभी बच्चो के लिए दिशा सुविधाशों वी व्यवस्था कूरे/ विश्ञवि घालय 
एवं साध्यम्रिकस्तर पर विज्ञान की शिक्षा मे विस्तार झोर सुधार करेने, प्रत्येव' स्तर 
पर व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा का डिस्तार करने, शिक्षा वे हर स्टर पर 
शिक्षको के प्रशिक्षण की सुविधाओं मे युघार एवं विस्तार करते तथा झछात्रवृत्तियो, 
म्री-शिपो और भ्रत्य सहायताओं मे वृद्धि करने पर बल डाला गया है। तीसरी योजना _ 
में बुल स्कूलों को सल्या मे २४ प्रतिशत बृद्धि छात्े का विश्वय किया गया है। 
योजना के भ्न्तयत ६ से ११ वर्ष की झायू के बुल् बच्चो करा लगभग ७६ प्रतिशत 
भाग प्रौरम्मिक शिक्षा भ्राप्त कर सकेगा | योजनाकाल मे प्रशिक्षण कॉलिजों को सस्या 
(६६६०-६१ मे २३६ से बढाकर स+ १६६५-६६ तक ३१२ कर दी जायेगी । इसके 
प्रतिरिकत तीसरो योजना मे तकनीकी शिक्षा पर भी प्रावश्यक बल डाला गया है। 
योजनावाल मे ७ क्षेत्रीय इन्जोनियरिंग कॉलेज खोलेने का निश्चय किया गया है। 
इनमे से प्रत्येक मे २५० छात्र दाखिल किये जा सकेंगे । तीसरी योजना में दस्तकारी 
प्रशिक्षकी के प्रशिक्षण के लिये तीन नई सस्थायें स्थापित की जायेंगी तथा इस 
ग्रवधि मे इन सस्याग्रो के उत्ती्ों होने वाले व्यक्तियों क्री सख्या लग़्भग ७,५०० 


होगी तया विभिन्न व्यवसायों के प्रशिक्षकों को सख्या लगभग १,८०० होगी । 
५.(०) रोजगार-तीसरी पचवर्षीय योजना मे १ वरोड_४० लाख व्यक्तियों 


को रोजगार दिलाने का निश्दय किया गया है. दिलाने का निश्चय किया गया है। इनमे से ६ करोड़ ५ साख व्यवितयों 


को कृषि भिन कार्यो (९07 बह70ए६ए०श 8 ८॥श(८३) में तथा ३५ लाख व्यक्तियों 
को कषपि कार्यों (887८एणे/ण७) 2०790८5) में प्रतिरिक्त रोजगार दिलाया 
जायेगा । योजनाकाल भें श्रम-शवित मे १७० लाख व्यक्तियों की वृद्धि का भनुभान 
लगाया गया है। दूसरी योजना कै अन्त तक भी लगभग ६० लाख व्यक्ति बिना 
रोजगार के थे ।'इस प्रकार तौसरी योजना के प्रन्तर्गंत भी बेरोजगारी की समस्या 
का पूर्र्पेण हल सही हो सरेगा । फिर भी रोजगार को समस्या को दीन मुख्य 


रूपो में सुलभाया जायेगा-- (7) योजना के टाचे के शम्तगत देसे प्रयतल किये जायेंगे 


कि जिनसे पहले की अपेक्षा रोजगार के प्रधावों का फंलाव ग्र[ यापक_ भोौर 
सन्तुलित होग। (7) ग्रामीण क्षेत्रों के भोद्योग्रेकस्या -का कार्यक्रम एक विस्तृत रूप, 
में अपवाया जायेगा तथा (॥) लघ-उद्योगो_ द्वाय रोजगार बढाने वे उर्पॉय के रोजगार बे 

अतिरियत ग्रामीण विर्भाय कार्यक्रमों वो संगत किया लाएगा, जिनमे लगभग २५ 








आरत मे तृतीय पचवर्षीय योजना २४५ 


लाख व्यवितयों को वर्ष भ औमतन १०० दिव तक का दाम परिल सवेगा । 

१) स्धाज कह़्याण कार्य--तीसरी योजना में समाज बल्याण वार्यक्रम 
[($०ण०ण वाल 0०ट्वाणप्प०) के लिए 3५ कड्मेड़-६० को-व्यव्स्थम की -परई है, 
जिसमे से १६ वरोड रु० वेन्द्र मे तथा £ वरोड ० राणज्यो में ब्यय किये जायेगे । 
समाज बल्यायय कार्यक्रमों की व्यवस्था करने के भ्रतिरिक्त शिश्ु-वल्याण यंजवाप्रो 
के लिये * शिक्षा के घन्तगूँत ३ करोड रुू० दी व्यवस्या वी गई। 


2१२) माला का पाई के चित जातिों को भलाई--ठोगस़रो योजना के भ्रन्तर्गत पिछड़ी 
जातियों (98९०६७४र्द टेंग्शध्गे की मलाई कें लिये ११४ करोड़ २० वी व्यवस्था _ 
वी गई है। इसमे से ४२ करोड २० शिक्षा कार्यक्रमों पर ४७ करोंड रु० झ्राथिक 
विवास कार्यक्रमों पर तथा २५ करोड ₹० स्वास्थ्य, मकान तथा भ्रन्य कार्यक्रमों पर 
व्यय करने का निएचय क्या गया है। सामुदायिक विकास के ढगों पर भ्ादिम 
जातियों की सब दिय्वाभ्रों म प्रगति करने वे लिये यराजनाकाल में ३०० भादिम- 
जाति विवास-खण्ड (700 70०56०7४०८०५ 8!०८८४) खालने का लक्ष्य रकखा 
शया है । 

४१७) आवास काप्रेजम तोमरी थोजना में भ्रावास्त भौर शहरी विकास 


धार्यक्ररो के लिए २४२ करोड ६० व्यय करन का निश्चय किया गया है। घोजना- 
काल मे मत्रालयों के झ्ावास कार्यक्रमों के झन्तर्गत &£ लास मकान बनायें जायेंगे। 
श्रावास भ्रौर भन्‍य निर्माण कार्यो पर यरोजनाकाल में लगभग १,१२४ करोड रझे० 
निजी पृ जी वे रुप म लगाते का भनुमान है । 
न १४) स्वास्स्य भौर परिवार नियोजन लि सती कक का योजना में २,००० भतिरिवतत 
स्तालो घौर प्रौपपधालयों तक ५४,५००  भ्रतिसित रौगी-दाम्याभा 


भ्रीषषालयों तथा ५४५०० भरा प्‌ 8688 [07 


भरपतालों घोर प्रोषषालयों तथा ५४,५०० - भ्रतिरित 
० 78॥९7/5) की व्यवस्था वी परिवत्पना वी गई है । सन्नामक रागों (2000- 
0०३ 0$205९5) है तियश्रए वे लिये योजना वे' प्रस्तर्गत ७० वरूड र० ध्यय 
बरने वी ध्यवस्थ। की गई है | परिवार तियोजन कार्यक्रम क भ्रन्तर्गत्त द्रीसरी योजना 

» भे लेगभग ६,४०० परिवार नियोजन केन्द्र स्थापित जिए जायेंगे ॥ ध 
तोपरी यौजता की श्रालोचनात्मक समीक्षा --तीसरी परचवर्पीप्र योजता में 
भी झाधथिक विकास की प्राधारपध्रत्त नोति वहो रवली गई है जं। कि दूसरी योजना में 
अपनाई गई थी । इस योजता में मी दूरुरी योजना की ही त*ह भारी एवं उत्पादक 
बल्तुओं ने फारपातों का विस्तार क्या छाएगा, रोजगार बढ़ाने के लिए श्रम- 
गहन (7.0०: पछात्याध 5८) पदतियों वा भ्रधिक प्रयोग बिया जाएगा, ग्रामीस एव 
जुदीर उद्योग-पन्‍्यों को प्रोत्माहन दिया जायगा तथा नि्यत-व्यापार में वृद्धि की 
जाएगी। इस प्रवार तीसरी योजना का मुख्य दृष्टिकोण सर्वया उपयुक्त है। किर 
्ट 4८ विद्वानों ने निम्न भाधारों पर इस योजना की तौद्य झालीचना को है “- 
(0 बेटोजगारी हो समस्या का झन्त नहों होगा -वुछ विचारों वा मत है 
वि सीसरो योजना के प्न्त मरदेश मे वेबारी की समस्या समाप्त होने की भअपक्षा 








२५६ भारतीय प्रयंज्ञास्त्र 


और अधिक उग्र रूप धारण कर लेगी | इस योजना के प्राउम्भ मे देश भर मे बेकार 
ब्णवितयों की सख्या ६० लाख थी पोौर इस योजना को प्रवधि मे रोजगार चाहने 
वालो की सल्या मे १७० लाख व्यत्तिया की वृद्धि होगी | इस* प्रवगर योजनाक्राल 
ये कुल रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों की सख्या २६० लास हो जायेगो। परन्तु 


के पक न वर जो को ही शशिन चेजणाए १४० लाख व्यक्तियों को ही प्रणंकाल रोजगार दिलाया 
जा सकेगा तया लगभग २५ लाख यों को ग्रामीण-कार्यों पर वर्ष में १०० 
दिन के लिये ध्राध्िक-सेजगरार (?#-0706 8.90);7९॥/) _दिलाया जा सकेगा। 
अत तोचरों योजना के ग्रन्त मे भी बेकारी भर भर्ध-देकारी समाप्त नहीं हो सकेगी। 
7 (४) योजना में बिल्ली श्षेत्र को दम महत्व दिया गया है *- कुछ विद्यतों का कहना 
है कि तौसरी योजना मे निजी क्षेत्र (श५80४ 8०००7) को ग्रावश्यक एव पर्याष्त 
महत्व नहीं दिया गया है। इलाह्ाबाब विश्वविद्यालय के श्रोफेसर श्री पी० सी० जन 
(९. ८. उध7) ने तीसरी योजना मे सावंजनिक क्षेत्र को अधिक महत्व दिये जाने 
को ग्रालोचवा करते हुए कहा है कि इसके फलस्वरूप देश मे मुद्राक्‍्फीति होगी, क्योकि 
सरकार को योजना का कार्यक्रम पूरा करने के लिये या तो अधिक मात्रा मे बर 
लगाने पड़ेंगे श्रथवा अधिक नोट छापने पडेंगे। अत. बुछ आझालोचकों के मतामुसार 
तीसरी योजना मे निजी क्षेत्र को अपेक्षाकृत झ्धिक महत्व दिया जाना चाहिये था । 
परल्तु हमे यह भी नही भूल जाना चाहिए कि यदि नियोजन के कार्यक्रम में निजी 
क्षेत्र को भ्रध्रिक' महत्व दिया गया, तब देश में धनी और तिथ्थंत वर्ग के वोच की 
खाई झौर प्रधिक थढ जाएगी । इसका परिणाम यह होगा कि देश में समाजवादी 
नमूने कें समाज ($000500 780८0 ० 802८५) की स्थापदा वे! बिपरीत 
पृ जीवादी वमूने के समाज (0श७॥श0्४० ए४घ0॥ ए $०089) वी स्थापना 
हो जाएगी | श्रत भारत के योजनावद्ध भ्राथिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र का 
विस्तार नितान्त अनिवायें है। इसीलिए देश का भावों श्राधिक विकास प्रुर्णतया 
+ निजी क्षेत्र पर नहीं छोडा जा सकता है ( (!४) जवता पर बर-मार से श्त्यधिक 
“ धृढ्धि द्वोती :--तोसरी योजना के भ्रन्तर्गत नियोजन के कार्यक्रम को पूरा करने के 
न मत म ज केन्द्रीय सरकार द्वार ततया ६१० 
कक का बम ऐें द्वारय-लगाएं-जायेंगे। इस प्रकार 
दा की जतता पर भगले पाच दम सर 
00॥ ०6 85300ा) की_ वृद्धि [.). चू कि भारत के नागरिकों को बरदान 
क्षमता (४४४86 0४]4079) बहुत कम है, इसलिये श्रालोचवो वा मत है वि 
सं अतिरिवत कराधान (840॥078 [85०॥०7) से भारतीय जनता पर प्रत्य- 
धिक कर-भार पडेगा। फलत देश वो जनता का रहन-सहन वा रतर और भी 
अधिक गिर जाएगा । परन्तु इस झ्राोचना के प्रत्युत्तर मे यह कहा जाता हैवि 
सरकार द्वारा करो के रूप मे लो गई रकम श्रस्तत देश वे आधिवा विवास भअधवा 
जने-वल्थाण पर ही व्यय होगी जिसके परिणामस्वरूप देश को राष्ट्रीय श्राय भौर 


अएना आरत में तृतीय पचवर्षीय योजना र्श्७ 


उचि ब्यवित झाय में वृद्धि होगी तथा जनता का उपभोग-ल्तर ऊंचा उठेगा भौर 
प्रच्नत दशवासिया के रहन सहन वा स्तर श्रय से भ्रौर भी झधिक ऊू चा हो सकेगा । 


0) मुद्रातफीति होयो --्याजना हे भन्‍तगंत केवल ५५० करोड़ 5० की घाटे 
की दित्त व्यग्स्था (0८0५॥ 77737008। की परिकल्पना की गई है। श्रालाइको 


वा मत है कि वाह्ठव में इससे भ्रधि]क राशि म घाट को वित्त व्यवस्था वो जाएंगी 
वयारि अतिरित करा (80900) प्रःज९४), जनता से उद्चार (?एंगा० 76 8) 
तथा सावजनिए क्षेत्र के उद्योगों स अनुमानित भ्राथ जिस सोमा तक कम रहेंगी, 
उसी सीमा तक घाट की वित्त व्यवस्था बढानी होगी। फ्लत इश्च में मुद्यनस्फीति 
की समस्या भपोे भयकर दुष्परिशामों के सहित प्रकट हागरी $ (४) हिदेशी विनि/ 
भेंष को कश्िनाई रहेगी को कबद्िनाई रहेगी --चू कि हमार दक्ष का नियात्त व्यापार झ्नक प्रयत्नोंके 
देब्कात्‌ भी नही बड़ सवा है, इसमतिय चुछ ग्राताचब्ोी बा लत है कि भारत के 
बिदपी व्यापार म भुगतान झसतुलन निर्धारित सीमा से अधिक रहगा और ब्रथवः:, 
मर प्‌ निर्धारित ३७०० करा ६० क त्रियत का लट््य प्राप्त नहीं किया. ३७०० क्राड 5० | निर्यात क लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकैगा।? 
फ्लत दश को बिंदी वितिमय के सवट का पुन सामना करना पढ़ेगा। (७) 
जबुता का ५एं सहयोग सम्भव नहीं --भालोचको का मत है कि दस यजना 
“में देश वे नागरिकों द्वारा सहयोग दने के लिय विशेष भझ्राकर्षण नहीं हैं बयोकि 
इस योजना भ उनको सम्स्याम्रो को सुलभाव के विपरीत उनसे भौर भ्रधिक 
त्याग बरन को वहा गया है। चु कि भारतीय जता में. और प्रशिक त्याम करते 
बी चेतना व झवित नहीं है, इसतिय जनता का योजना_ कि पति के लिये पूर्णों 
सेहयोए द्राप्त नहों ही उकेया । फ्जन_याजना को पूरे सफलता को सम्भावना भी, 
नहीं को जा सकती ।.. 
झखपसहार - वस्तुत तृतीय योजना की भावी सपतता भयवा असफ्लता 
बा प्रनुमान झभी पूर्वकालिव (700 ६०४9) है। प्रजाताँत्रिक पद्धति से देश में 
समाजवादी द्य रुक पहुँचाने बे! लिये तपा घन व आय मे वितरण में स्रमानना 
स्थापित करने के: िय सक्रिय प्रयत्न कयि ही जान चाहियें३ सर्वमाधारण मे 
योजवा की प्रायति के प्रति श्रघिक सहयोगो भायता उत्पन ररते के लिये, देश वी 
जनता मे मातस वा भव्रमोरता होगा तथा उसकी अत श्रेरणा को जाशत्र करके, 
योजवा को सफत बनाने के विय भ्रभिप्ररित बरना होगा। यदि देख की जनता ते 
सरपार का पूरा सहयोग दिया, तब तीसरी याजना की पूर्गों मफ़्तता भवर्यभाती 
है वस्तुत इस कार्य की विद्यालता प्रौर छाक्की बहुमुसी चुनौती को कम नहीं 
झावना चाहिए। योजना में सवम अभिर बल उस बार्यान्वित बरते, झौनप्नगति 
एवं सम्पूर्ण रुप से व्यावहारिक परिशणसा पर पहुचने, प्रधिकाथित्र उत्तादन भौर 
रोजगार की स्थिति उत्तन्न वरते झोर मानवीय साधनों वा वित्रास करते पर 
दिया गया है । सामाजिक व भायिक उन्नति तथा समाजवाद वे ल्य वो प्राप्ति 
दे! विय झनुणपा झौर शाट्रीय शत शूप शा है लीसरी बोतता में सम्मि- 
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लित विभिन्न कार्यक्रमो को कार्यान्वित करने बे लिये निष्ठापूरं नेतृत्व, सार्वजनिक 
सेवात्रीं की भ्रधिकतम कतव्यपरायणता ओर कार्यकुशलता जनता के व्यापक सहयोग 
पौर सहानुभूति तथा भ्रपने उत्तरादाय्रित्त को पूर्णेत निभाने और भविष्य में भोर 
अधिक भार वहन करने को तत्परता की श्रावश्यक्ता है। निर्घतता के प्रभिशाप 
ग्रौर उमसे उत्पन्न होने वाली सभी बुराइयों वा सामना करना, थही तात्भातिक 
समस्या हैं। यह कार्य सामाजिक झौर श्राथिक भ्रगति के द्वारा ही किया जा सकता 
है जिससे कि प्रौद्योगिक (7८०४०7८७।) दृष्टि से परिपयव समाज वा निर्माण किया 
जा सके श्रोर एक ऐसी सामाजिक ज्यवस्था स्थापित की जा सके, जिसमें सभी 
नागरिको को समान अवसर प्राप्त हो। इस प्रक्रिया (70०८४) के बीच सामा 
जिक प्रथाओं और सस्याओं में दृरंगामी परिवतंन करने होगे और पुराती परम्परा 
गत व्यवस्था के स्थान पर, एक नएऐ गतिशील समाज की स्थापना करनी होगी 
तथा आझ्राधुनिक प्रौद्योगिकी में विज्ञात का ह्टिकोरा व प्रयोग हवीकार करता 
होगा । 
दीसरी योजता मे विकास के जिस स्वरूप की कल्पना की गई है' उसका मूल 

झद्देदय यह है कि निरन्तर ग्रा्रिक उन्नति की हृढ तीव उसी जाय, लामकयक 
सेजगार के प्रवसरों मे निरन्तर वृद्धि वी जाए भ्ोर जनता के जीवन-स्तर तथा वार्य 
करने थी परिस्थितियों मे सुधार कया जाएं। यह झाशा है कि योजनाकाल में 
विकास की परियोजनाओं भें सहकारिता भ्राथिक जीवन की कई शाख्राओ्रों में श्रौर 
विशेषकर कृषि, लघ्ु-उद्योग, वितरण, निर्माण और स्थानीय समाजों के लिए आवश्यक 
सुविधाझ्ो वी व्यवस्था करने के लिए, संगठन का अधिकाधिक मात्रा में मुख्य श्ाघार 
बन जायेगी | योजनावद्ध विकास करने के लिये स्वय और शीघ्र प्रगति तथा समाज 
के समाजवादी ढाचे के उद्दंश्य को प्राप्त करने के लिये बुनियादी बसौदों यह 

है कि समूचे समाज का हिंत हो भौर विश्वेषकर भग्यवत ब्ों का ! सफ्वता 

और गतिशीलता के कारण ही तेजी से विकसित होने वाली प्रय्य॑-व्यवस्था में 

सगठन ऋगर प्रवन्ध तथा सामाजिक थ्रीति की नई समस्‍यायें उत्पन हो जाती 

हैं। इसलिए राष्ट्र के विकास मे वर्तमाव सामाजिक भोर भाश्कि सस्याप्रों 

वा बया भाग हो, इसको ध्यान में रखते हुये समय-समय पर उनका गूल्याकत करता 

आवश्यक है । योजनावधि में ध्राथिक कार्यों का संगठन इस प्रकार किया जाना 

चाहिये कि उत्पादन और उन्नति तथा न्याय शोर वितरण वी कसोदियां समोने रूप 

से ठीक उतरें। समाजवाद की ओझोर प्रगति वी ग्रवेक दिल्ायें हैं जिनमे से प्रत्येक के 

द्वारा भ्न्‍्यों का महत्व बढ़ता है । 

बोमरी योजना की. प्रवर्धि के पाँच वर्षों मे हमारा राष्ट्र उतनी सफ्लता प्राप्त 

करने की इच्छा रखता है जितनी रफ्लता पहली भौर दूसरी योजताझो वे दस वर्षों 

मे प्राप्त की गई थी । यद्यपि कार्य बहुत बडा हैं, तथापि भ्रत्यन्त झ्रावश्यक है श्रौर 

वर्तेमान ठया भविष्य के लिये इसका बहुत बडा महत्व है। इसके प्रशयव्नतिक प्रभाव 
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झौर साम्भावनायें प्रत्यत्त विस्तृत हैं भौर इनके लिये हरएक क्षेत्र मे कार्यकुशलता के 
प्रत्यधिक उच्च-स्तर की श्रावश्यकता है । प्रभावी कार्यान्वयन के लिए साथनों के 
एक्श्रीवरण, वदलतो हुई भावश्यकताओ्रो की स्वोहृति, हर चरण में साधनों के 
समन्वय प्रौर एकीकरण, भावे बाली कठिनाइयों प्लौर समस्याओं के पूर्वाभास की 
छामता, विकास के लिए भनुकूल झ्रवसरों के लाभ उठाने मे तत्परता भौर सबसे 
पझधिक विद्वान एव कुशल कार्यकर्ताओं तथा योजना के झनुरूप सगठनो को प्रावश्य- 
बता है । विकास की योजना चाहे वह कितनी ही विस्तृत हो भ्रथवा स क्षिप्त, प्रन्ततः 
कार्यक्रम का मोटा ढाचा-भर दर्शाती है । इसकी श्रफलता झनेक घटको पर निर्भर 
करती है, जैसे-- विकारा के भार शोर चुनौती के प्रति मागरिकों मे चेतना, नई 
उत्पादक शक्तियों का प्रकट होना और झ्ाधुनिक विद्यान एवं टंक्‍नालाजी का झधिक 
उपयोग, हृष्टिकोण भौर प्रेरणा मे परिवर्तन स्‍प्रोर भन्त मे विश्वास का ऐसा वातावरण 
जिसमे यह समझा जाए कि तीब् झाधिक विकास सामाजिक न्‍्यय (50०४ 
20४0४) भ्रौर विस्तृत भाधिक अवसर (२३१6 80०07०ए७० 0फकणभाप्रा<5) 
इन दोतो का उपाय है| वास्तव में जनतन्त्रीय भाद्शों भ्ोर रचनात्मक कयुर्यों की 
परम्परा वाले विकासोन्सुख देश मे, सामाजिक शोर भाधिक उद्देश्यों की प्राप्ति के 
लिये, जनता के सहयोग का सर्वोच्च महत्व है। भत तीसरी योजना के महत्व, 
उद्देदयो भोर प्राथमिक्ताभो की जानकारी को जनता मे सर्वाधिक लोकप्रिय बनाने 
के लिपे तथा जनसहयोग वी भावना को प्रोत्साहित करने के लिये वर्तमान प्रदस्धों में 
सुधार वरना चाहिये तथा योजना का सन्देश देश के कोने कोने भौर धर-घर मे 
पहुचाता चाहिये । 
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राज-वित्त की विशेषतायें, प्रवृत्तियां तथा प्रवन्ध 


(ईंक्रबललाकरा0ड, ॥7लात॑$ गाव 
हार ब्रा०7 06 [शक/९ [99॥06) 
राज वित्त दा ध्र्थ ग्लौर परिमाषा (८शग्रत8 गत एशीओयराणा) 
979॥० 700०४) --लोकतन्ववाद एवं वल्याणकारी भावना से प्रेरित होकर 
भाजक्ल प्रत्यक राज्य, जनता के प्रतिनिधि के रूप म, इस वात का प्रयत्त वरता हैं 
कि अ्रधित से अधिक कार्य भ्रधिकाधिक मनुष्यों के लिये वरे जिससे ग्रधिफाधिक लाभ 
प्राप्त हो । 'सर्व हिताय एवं सर्वे सुसाय! की प्राप्त झ्थवा मानवीय हित! की वृद्धि 
इसका भ्रन्तिम और एकमात्र उद्देश्य है। परतु इस उद्देश्य वी प्रुत्ति बे लिये संगुचित 
वित्तन्यवस्था होनी चाहिये । राज्य के कार्यो की सीमा राज्य-कोप से निर्धारित होती 
है । ' खुहढ़ राजस्व श्रौर सुहृद शासव परस्पर एक दूसरे पर श्रवलस्वित हैं । राष्ट्र के 
कार्यों वी सीमा तवा उसकी कार्यक्षमता मुस्यत उसके कोष की श्ावित पर निर्भर 
फरती है ।! * राजस्व अथवा राज वित्त से हमारा भ्रभिप्राय किसी भी सरकारी सस्या 
अ्रथवा सरवारी सत्ता की वित्तीय व्ययस्था से है। देश की श्रव॑ व्यवस्था म समस्त 
सरबारी सस्‍यायें सम्मिल्तित रुप से सावजविक क्षेत्र (779॥० 8०००7) वे नाम से 
पुकारी जाती है, जबकि गेर सरवारी क्षेत्र श्रयवा निजी क्षत्र (97४8/० 8००07) 
में व्यक्तियों तथा उनके समूहों द्वारा प्राइवट रुप से की जाने वाती श्रथ्ििक गतिवि- 
धिया सम्मिलित रहती हैं। इसतिये सरकारी क्षेत्र के वित्त से सम्पन्धित सिद्धान्ता 
समस्याओं श्रौर नीतियो के अध्ययन को भी राज वित्त कहा जा थ्कता है | वास्तव में 
राजस्व” एक विस्तृत दब्द है जिसम समस्त राजवीय सस्थाओ एवं पदाधियारिया वी 
वित्तीय व्यवस्था का अ्रध्ययन सम्मिलित है। भिन्न भिन विद्वानों ने राज वित्त की 
भिन्न मित्र परिभाषाय दी हैं । पभ्रो० कि डले शिराज (77॥0)3५ 8॥॥79$) के भता- 
नुस्तार 'राजेस्व उन लिद्धाततों का भ्रध्ययन है जिप्तके श्रतु घार राजकीय पदाधिकारियों 
के कोर्षों का एक्ग्रीकरण एवं व्यय होता है। एक वाह्तत्रिक विज्ञान के रुप में इनका 
सम्बन्ध उन तथ्यों से है जंसा कि वे होते हैं। यह उन वित्तीप घटनाभ्रों फे जटिल 
प्रवाह मे पोज करता है. जिनमे एशरुपता के वावर्यों को नियमों की भाति बताया 
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ड्श्जा राज-वित्त को दिश्येषतायें, प्रवृत्तियाँ दवा प्रदन्‍्ध रध्र्‌ 


जाता है 7 डा० डान्टन [9 090००) के हब्दों में “यह राजकीय पदाधिकारियों 
की प्राय झौर ध्यय तया इनके पारस्परिक्त सम्बन्ध से सम्बन्धित हे। रागत्व के 
सिदाल्त सामाय सिद्धान्त हैं जो राजशीय भ्राय-ब्यय के विधय में प्रतिषादित किये 
जाते हैं ।” शो बस्देविल ([8950500) के द्ब्दों मे, “राजस्व सादंशनिक राश्य- 
प्रषिकारियों के स्‍्राय-व्यय, उनके पारस्परिक सम्पकं तया प्राथिक शासव दे नियन्चण 
से तम्बय रखता है ।',+ इग प्रकार स्पप्ट है कि राज वित्त राजकीय सस्थागरों के 
झाम भौर व्यय वा एक श्रष्ययन है । 
राज दित्त का महत्व (धएआ(97९6 ०6 ?प्णा८ धधा८८) ३- प्रयेक 
द्ैन की प्र्य व्यवस्था म राज वित्त का प्रत्यल महत्वपूर्ण स्थान है। इसके मुख्यतः दो 
कारण हैं --प्रयम, दिन प्रतिदिनराज्य के बटते हये कार्य तया दितीय, श्राथिक 
जोवन पर राजकोषीय कार्यवाहियों का प्रभाव । (0) राज्य के दढते हुये कार्प -- 
बर्लेसाल समय से गहनत। झौर विस्तार दोनो ही दृष्थिकोण से राज्य बे बाय॑ पर्याप्त 
बढ़ गये हैं । गहनता में चूद्धि (067856 ]9८7६95८) राज्य के उन कार्यों में देखी 
जा सकती है जो राज्य द्वारा प्राचोेत समय म मो सम्पत किये जावे थे, जैसे --पवि- 
रक्षा, कानूत व व्यवस्था की स्थापना श्राद्रि। श्रन्तर बैवल यह है कि परिवछित 
तबनीकों एंव विधियों बे बारण प्रव ये कार्य पृवपिक्ाइल प्रध्तित गहन और ब्यापी 
हो गये हैं ॥ विम्तार मं बृद्धि (सशाटाअ5४४ ]7070950) उन नये कार्यो में देखी जा 
सकतों हैं थीं कि राज्य ने धीरे धीरे श्रपनाय हैं, उदाहणाय॑ कुछ भावश्यक्षतायें, 
जेगे *- यातायात की व्यवस्था झादि । राज्य के बुद्ध कार्य ऐसे हैं जिन्हे पहले बंक- 
हिपश सममा जाता या, परन्तु ग्रव उन कार्यों को प्राय अनिवार्य ही माना जाता है, 
जँमे--जतता के बत्यार के लिये सामाजित सुरक्षानसम्बन्धी ग्रेवाप्रो की व्यवस्था, 
कृषि एवं उद्योगों को सरकारी सडायता प्रदान वरना आदि | इस प्रकार राज्य तथा 
राजकीय सस्याप्रा के कार्यों मे अधिकाधिक वढ़ि के! फ़्वस्तरुप उनके व्यय में भो 
दितश्वतिदिन वृद्धि हुई है । यदी नहीं, इन कार्यों को पूरा करने के लिये प्रधिराधिकत 
घस प्राप्त करने वी झावइ्यकता एवं सत्मस्वस्थित समस्याग्रों ने भी जन्म लिया है ॥ 
अत, दन्दीं सर वारणो से राजनवित्त के भ्रध्ययन वा महत्व बहुत झणिक बढ़ गया 
है। (भ) प्रायिक् नोवन पर राजक्ोषोय वार्यवाहियों का प्रभाव :--भवेक प्राचीन 
प्र्यशास्त्रिया' तया प्रो० डी मार्कों [0० (97:0०) ने प्रपती पुस्तक (सिड! 070- 
८फ्ञॉबब ता ?च७॥८ 880८८) में दस बात बा उल्देख क्या है. कि प्रावध्यवताधों 
की मार्यूहक सन्तुष्टि हो राजनवत्त को कोय्रेवीहिये का एक्सात कारण है। परन्तु 
वर्तेयात समय मे इनकी यह विदारघारा स्वीकार नटो को जाती ॥ ध्राजकल राज- 
वित की वार्मशहियां केदल झावश्यकताओं दी सामूटित सन्वुष्टि के लिये ही यहीं 
*. <एणणह ए।ह40०७ तेटक$ %१0५ दय[8००0ए7७ ॥०0 2०0:० ० 9०५४८ 4०० 
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बरव्‌ भवैक प्रकार से आधिक जीवन को प्रभावित करने के लिये भी की जाती हैं । 
ओ० ए० पी० लगैर (4. ? पुबरणाढा) के मतनुसार राज-वित्त के उपायो का मुख्य 
ध्येय आधथिक जीवन को वाद्धित तरीकों से एक निश्चित साचे मे ढालना है। राज- 
वित्त (?४४॥० ए)रशा००) क्रियोचित वित्त (#ण्ा०धगार्ब सिण्था०६) का ही दूसरा 
रूप है प्र्थाव्‌ राज वित्त के उपायो का महत्व उत कार्यों के कारण ही है जो कि वे 
अ्र्थ-व्यवस्था मे सम्पन्न करते हैं। वास्तव मे राज-वित्त की सुविचार पूर्रा कार्येवाहियों 
तथा उपायों द्वारा किसी भी देझ के उत्पादन तथा उपभोग को प्रभावित किया जा 
सकता है तथा उसके स्तर मे सुधार किया जा सकता है। किसी भी देश के भ्राथिक 
साधनों का उपयोग किस प्रकार किया जा राकता है, यह बहुत कुछ सरकार की 
राजकोपीय नीतियो से प्रभावित होती है। यही नहीं, राज-वित्त के उपायो का 
उपयोग देश में धन के वितरण की अप्तमानता को परिवत्तित करते भे किया जा 
सकता है। राज-वित्त की सभी कार्यवाहियो का एक परिणाम यह होता है कि धत 
ग्रधवा क्रय शक्ति का हस्तात्तरण एक वर्ग से दूसरे बे को ओर हो जाता है। 
इसके 'प्रतिरिक्त राज-वित्त की कार्यवाहियों का उपयोग देश मे आर्थिक स्थिरता 
बनाये रखने के लिए भी किया जा सता हैं।, इस प्रकार कुछ तो दिन प्रतिदित 
राज्य के वार्यों मं वृद्धि होने के क/रण और कुथ इस तथ्य के कारण कि कराघात 
(7४४थ४०॥), सरकारी व्यय (00:८7 एथा। थे ए+9०॥07007०) तथा इसी प्रवार 
की अन्य राजकोपीय कार्यवाहियों द्वारा उत्पादन, उपभोग, धन के वितरण तथा 
झ्राथिक व ध्यावस/यिक क्रियाझो के स्वर॒को पभावित विया जा सकता है, कर्तमात 
समय मे राज-वित्त के श्रध्ययन का महत्व वहुत अधिक बढ गया है। 
भारत में राज वित्त की विश्ुपतायें (ट0भ92९8009 ता 9० [58- 
ग्रए6 7 08) --हमारे देश में राज वित्त की प्रमुख विश्येपतायें तीन हैं-- (0) 
सघौय वित्त व्यवस्था--सन्‌ १६३५ के सघोय सविधान के भ्रन्तर्गत केन्द्र एवं अदेशों 
को कर लगाने के पृथक्‌ पृथक्‌ प्रधिकार दे दिये गये तथा जिन प्रदेशों की श्राय, व्यय 
से कम होती थी उन्हे केन्द्र से अनुदान देने की व्यवस्थर वी गई। रव॒तन्त्र भारत वे! 
नवीन सर्विधान में भी मुलत यही ढाचा अपनाया गया है। इनमे वित्तीय साथनों के 
विभाजन के तौन मुख्य लक्षण है--(भ्र) सघ तथा प्रदेशों के वोच आय वे साधनों मे 
मथासम्भव अधिक से अधिक स्पच्ट भेद कर दिया गया है । (आ) दूसरी विश्वेपता 
यह है. कि कुछ कर लगाये भ्रोर उग्ाहे तो सघ सरबार द्वारा जाते है परन्तु उनती 
रकमें राज्यो के लिए उपलब्ध होती हैं। (इ) इसी प्रकार कुछ वर सघ द्वारा लगाए 
और उगहे जाते है, परन्तु उतकी श्राध्तियाँ संघ भर प्रादेशिक सरकारों वे बीच बट 
जाती हैं। संविधान मे सघ और प्रादेशिक सरकारो के बीच वित्तीय स्थिति में सन्तुबन 
करते वाले तौन तत्वों का उल्लेख किया गया है--(क) हृपि के प्रतिरात अन्य आय 
पर लगने वाले करा (77०077० 785०5) तथा सघीय उत्पादन करो (ए22ण7 #-९0४5४ 
0765) का सघ और राज्यों के बीच दिनाजन की व्यवस्था वी गई है। (खे) सप 
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मरबार बी शोर से राज्यों को सहायक गअनुदानों (0790-7-४ं०५) की ब्यवस्था 
की गई है) ये क्‍प्रनुदान भारत को सचित निधि ((०॥६णाव॥८० हएम्व0) में से 
उन राज्यों वो दिए जाते हैं, जिन्हे सहायता की झ्रावश्यक्ता होती है। राज्यों को 
सहायक झनुद्राव इसलिए भी दिये जाते हैं कि ये परिगणस्ति जातियी ($ला०्वषव्ठ 
(85085) के कल्यास्य की योजनापो को कार्यान्वित कर सके । (ग) सघ सरकार उन 
क्रो पर अधिभार (5०0वट:४) भो लगा सकती है जो राज्य सूची (9:8० [450) 
में होत हैं ग्रयवा जो सध भौर राज्यों के बीच बाटे जाने हाते हैं। इन भ्रधिकारों से 
होन वाली प्राप्तिया पूर्णतया संघीय सरकार को हो उपलब्ध होती हैं । ।7) प्रवि- 
कसित राज जित्त अ्यवस्था--प्राथिक दृष्टिकोए से भ्रविक्सित होने के कारण हमारे 
देश को राज-वित्त व्यवस्था भ्रपेक्षाइृत बहुत पिछडी हुई है । एक प्रनुमात के भनुसार 
हमारे देश मं सध सरकार, प्रादेशिक सरकारों तथा स्थानीय सस्थाप्रों की कुल भाय 
देश की राष्टीय झाव (7२३४०॥५ 70077८) का केवल ११ प्रतिशत होती है, जबकि 
ब्रिटेन, भास्ट्रे लिया भोर भमेरिका मे सार्वजनिक प्राय, राष्ट्रीय भाय का क्रमश, ३४५ 
प्रतिशत, ३० प्रतिशत झौर २४ प्रतिशत द्वोती है । वस्तुत सरकार के कार्यों को सीमा 
तया उसको कार्यद्ामता मुख्यत उसके काप पर निर्भर होती है॥ इसीलिये हमारे 
देश भ राजक्ोप वी सीमिततना के कारण सघ सस्वार, शज्य सरकारे भौर स्थानीय 
सस्यायें झपने कार्यों वाग सोमित मात्रा से हो पूरा कर पाती है। देश वी पचवर्षीय 
योजनाभो को पूर। नरने ने: लिए हमे बिदेदी सहायता पर निर्मर रहना पढता है । 
हमारे देश की कर प्रणाली “7७६ 89$(८॥) बहुत पिछडी हुई है | देश में परोक्ष 
करो ([7060 [97:5) का भार अत्यधिक है। भनुमाततः करो से प्राप्त होने 
वाली बुछ प्राप मे ८० प्रतिशत माग परोक्ष क्रो का है, जबकि प्रमैरिका भादि देशों 
में परोक्ष व प्रत्यक्ष दीनो करो द्वारा प्राप्त होने वाली आय लगभग समान ही है। देश 
में परोक्ष करी वी अधिकता सुहद राज वित्त व्यवस्था के लिये एक ग्रभिशाप के 
सहब्य है। विगत नियोजनकाल (?]श77भा8 ९८४०0) में सघ सरकार ने भ्रास्ति 
बर (£50॥० 0009), धन कर (६४८४७ पर), उपहार कर (6/६ 7४), 
तथा व्यय बर (&5फल्गत/णा० प्व5) (मह कर सब्‌ १६६२-६३ के बजट में हटा 
दिया गया है) भ्रादि प्रत्यक्षा कर लगाये तथा भाय कर ([80076 48») की दरो में 
परिवर्तत किया । इस प्रकार भव देश को कर प्रणालो में परोक्ष करो को प्रघानता 
कुद्ध कम हो गई है, परन्तु करो वो भारो चोरी (६४७४००) को देखते हुये कर 
पद्धति मे कुशलता वो झव भी वमी है । (॥।) झ्ाय के कर-दतर साधनों का प्रमाव- 
ऋण देश जे शाजकोय आय के करनुतर साधन (एणानाणत फ्ेटअणएाप्टओ) औवि- 
असखित हैं। भारत मे राजबोय झाय वा बेवल १० प्रतिशत भाग कर-इतर साधनों, 
जैपे--रेल, टाव-तार, मिचाई के माधनों, सरवाते दँको भौर सार्दजनिक क्षेत्र के 
उद्यागो से प्राप्त होता है, पवर्षीय योजनाओं के झन्तर्गत सार्वजनिक छेत्र भे लिन 
उद्या्ों बा विश्ञयात रिया जा रहा है, उनसे भविष्य मे वृर्वापेशाइत झधित भाष होने 
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की श्राद्मा है। 
भारत में राज वित्त को प्रवृत्तिया (]76069 ० एएफ।० क्ाइत26 70 
370/8) .--[प्र) सन्‌ १६३६ तक राज वित्त फी प्रवृत्तियाँ --(3) ब्रिटिश सरकार 
वी सामास्य परहस्तृक्षेपवादी नीति (.8/8$62 एथआ० ?0॥८५) के फ्लस्वर्प उसको 
वित्तीय नीति का मुख्य उद्दंइय भी सुरक्षा कै लिये साघव जुटाना रहा। श्रत बजट 
का वडा माय प्रतिरक्षा (/0४0०7९०) और नागरिक प्रश्मासन (टश] ॥0कागाशाव- 
(०7) पर व्यय ढर दिया जाता था तथा झाधिक विकास एवं सामाजिक सेवा सबधी 
कार्यों पर व्यय का प्रतिशत अतिव्यूत था। (0) सरकारी श्राय के सीमित साधन हाने 
के कारण छोटा व सन्तुलित वजट वनाया जाता था। (॥) प्रत्यक्ष करो मं झाय बर 
और मालगुजारी ही मुख्य थे भौर य भी अधिक प्रगतिशील (]76ह58४6) नहीं 
थे | (५) राज्य को अधिकाँश श्राय सीमा करा (00509 709॥८8), उत्पादन कर 
(8४०७० 0009) तथा नमक कर ($90 ]95) श्रादि परोक्ष करोंसे प्राप्त हाती 
थी ज़ितका भार निधन जतता पर अधिक पडता था। (५) इस समय राजवीय प्राय 
के बर-इतर साधन भ्रविकसित थे। (प्रा) द्वितीष महापुद्धणाल में रान वित्त 
की प्रवृत्तियाँ --(0) युद्धवाल मे प्रतिरक्षा सम्बन्धी व्यय में श्रत्यभिक वृद्धि हुई । 
प्रतिरक्षा का व्यय सन्‌ १६३६-४० म ४६ ५४ करोड रु० से वढकर सन्‌ १६४४-४५ 
मे ४५६ २२ कराड रु० हो गया | इस व्यय वी व्ययस्था करारोपण था ऋणीों द्वारा 
ने करके मुरुयत मुद्रा प्रसार ([7!9007) द्वारा की गई । फलत देश मे महंगाई वढ़ 
गई | (आ) युद्ध सम्बधी व्यय वी पूर्ति के तिए श्राय कर वी दरें वढा दी गई” तथा 
अतिरिवत लाभ वर (272888 0 722) लगाया गया | फ्वत वर प्रणाली पहले 
से भ्रधिक भ्रारोही (2708/0580८) वन थई। (४) इस ग्रवधि म॑ कर-इतर स्रोतों 
मे विशेषकर रेलो से प्राप्त राजकीय भ्राय म वृद्धि हुई । (४) युद्धकाल में सरवारी 
ऋण की मात्रा में भी वृद्धि हुई । सार्वजलिब' ऋण की सात्रां सन १६३६-४० में 
१,२०५ ७६ करोड ४० से बदकर सन्‌ १६४४-४५ मे २,२८२ ३४ कराड ४० हो 
गईं। (५) इस भ्रवधि मे भारत ने अपता समस्त स्टिंग ऋण चुव्रा दिया प्रौर 
भारत, ब्रिटेन का एक ऋणी देश से 'सहूबार देश/ वनगया। (३) युवोत्तरकाल 
मे राज वित्त की प्रवृत्तियाँ --() सन्‌ १६४७ म स्वतन्त्रदा भ्राप्ति प्लौर देश वे 
विभाजन के वारण एक झोर, भारत सरकार का लोकतल्तीय प्रशासन व राजनैतिक 
सम्बन्धा तथा प्रतिरक्षा पर प्रतिरिकत व्यय करता पडा श्रौर दूसरी झ्रार परातरिस्तान 
से झाने वाले विस्थापितो की सहायता तथा पुनर्वास पर भी भारी व्यय करना पडा । 
(/)) २६ जतवरी सन्‌ १६५० को नवीन सविधान सादू किया गया जिसके श्रन्तर्गत 
जिद विफ्चन्ला के ग्रहुरूए इल्याएक्रारी राज्य (फ८/४ि£ 598) क्री स्थाप्रदा 
का ल्ष्य रक्खा गया । फ्चत प्रतिरला भ्रौर श्रौर प्रशासनिक व्यय के प्रनुपात मं कमी 
झाई तथा समाज सवा व विकास कार्यों पर व्यय या प्रतियत बढ गया । (07) वराघान 
जाँच आयोग (पकलशाणा शावणाड 0०छाप्राउ9०0) वी सनु १६५३-५४ [28 
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रिर्पोट के भतुसार इस समय भी छुल सार्वजनिक व्यय का ६० प्रतिशत भाग 
प्रतिरक्षा, सामान्य श्रद्यासन व ऋण रोबा श्रादि विकास-दतर मदी (फ्रि्म 
0०५८।०फफथा: [[005) पर व्यय होता है और केबल २० प्रतिशत सामाजिक 
सैवाभो (5००० 5४०६५) पर तथा २० अतिझ्वत प्राविक विकास (8९०00 
706६६0०एफ८॥६) पर व्यय क्षिया जाता है। (५) विगत वर्षों में सार्वजनिक आय 
मे उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, प्तरन्तु बुल सार्वजनिक श्राय का झनुपात राष्ट्रीय भ्राय की 
तुलना में लगभग पृर्वंवत है। इस समय युद्नयूवंकाल की तुलना में बुल राजरीय 
आय, राष्ट्रीय भ्राय भर साधारण मृल्यों म लगभग 545५ वृद्धि हुई है। भ्रत यह 
स्पप्ट है कि विगत दो-तीन दशकों (02८8४०५) में -क्र भ्यत्नों मे श्रोपतन 
कोई वृद्धि नहीं हुई झऔर राजवीय झाय म वृद्धि भ्रधिकाँशत मौद्ििक ग्राय (॥00९५ 
7०0॥6) में स्फीतिकारव वृद्धि के फ्लस्वरप हुई है। (५) राजवीय झाय वा 
भ्रधितराज्ञ भाग अब भी पहल वी तरह कर-ख्रोतों (78४ १८४०एव८६७) से प्राप्त 
होता है। इस समय वस्तु करो (009708765 [35९$) भोर उपभोग पर पड़ने 
घाले बरों का भारतीय कर प्रणाली में महत्वपूर्णा स्थान है। (५) युद्ोत्रकाल में 
प्रत्यक्ष और परोक्ष करी (7)7८०६ आत॑ 70:6८६ [9४८४१ की हृष्टि से भारतीय 
बार सरचना ([॥03॥ 95 50ए/८प्रा०) में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। णुद्धोत्तर- 
बॉल मे झ्रतिरित्त लाभ कर (75४८८४६ ॥% 0 785 के हटाने, भाय करो में कमी 
तथा दिक्री कर्रो (53०5 707०४), सीमा करों (0७४०० 700॥०5) और केन्द्रीय 
उत्पादद बरी (८७४४ ए़७४७ 0७७८०) वी दर शोर द्ोत्र-वृद्धि ये! फ्लस्वरुप 
फर-रा रचना में परोक्ष करो का भाग ग्रधिव महत्वपूर्ण हो गया है / 
राजस्व फा प्रवन्ध 
(सश्शालंश्रे ॥0फाशह्रानाणा) 

जिस प्रकार कियो एक व्यक्ति ने लिये यह श्रावश्यक्र है कवि बह श्रपनी 
झाय-व्यय वा ट्सार टठीक-दीक रक्‍प तथा उसकी समय-समय पर जाच-पडताल 
करता रहे ताकि उप्तजों श्रपरो भ्राथिक स्थिति वा ज्ञान हो सके, टीक इसी प्रकार 
सरकार बे लिये भी हिसात को टीक-टीव रखना तया उसकी जाच-पड़तान्न करना 
घडा भावश्यक है। हमारे देश म सार्वजनिक वित्त पर निम्नलिसित चार संस्थाप्रो 
या नियन्त्रण पाया जाता है (7) व्यवस्थापफ समा ((€ह$१ए7८) -यह सभा 
शासन विभाग (5560०॥५७४ 50: थगए्टवा)) को नएकर लगाते, वतंमान करो 
की दर बडाते, किमी मंद पर सचे बरतने, द्िसी वा वे लिये ऋण लेते भ्रादि की 
भाजा देती हैं| जांच विभाग द्वार हिसाव को जाच-पड़ताल की जाती है भौर वह 
अपनी रिपोर्ट इस सभा के सामते प्रस्तुत करता हे । यह स्मरण रहे कि नये बर 
सगाने, पुराने करो वी दर मे वृद्धि बरने भ्रादि कया प्रस्ताय झासन विभाग द्वारा 
रबसा जाता है, समा तो केवल इन प्रस्तावों को या तो मनन्‍्दूर बरती है या रह 
बर देती हे परन्तु स्वय सभा भ्रपतोी निजी ओोर से इस प्रदार बे बरो को घटाने- 
बढ़ाने दा बाय नहीं बर सबती ३ सभा झपना यह नियन्द्रणा बा बाय दो समिद्ियों 


२६६ भारतीय प्रयंशास्त्र 


द्वारा करती है-(क) अनुमान समिति, और सार्वजनिक हिसाव समिति । ब्रनुमान समिति 
(एज्माफ्त॥65 (2०४79८6) यह देखती है कि सभा द्वारा स्वीकृत खर्च मितव्ययिता 
से किया गया है या नही और सावजनिक हिसाब समिति इस बात को देखती है 
कि सार्वजनिक व्यय उचित ढंग से किया यया है या नहीं। वास्तव में दोनों समि- 
ठियो के कार्य एक दूसरे से मिलते हैं । (४) शासन विभाग (छ76८७०॥४८ (000 07- 
708॥) :--यह विभाग कर्मचारियों का वेतन, पेशन तंथा छुट्टी श्रादि निर्धारित 
करता है, राजकीय श्रधिकारियो के हिसाव की जाच करने की शवित निश्चित 
करता है। यही नही, यह विभाग श्रर्थ सम्बन्धी तमाम नौति तय करता है। प्राज- 
कल मन्त्री मण्डल की एक श्रर्थ-समिति (९८०४०आार ट0काव्रातल्ट ती पाल 088- 
7०), भी बनाई गई हैं जिसमे वित्त मन्‍्त्री (स्शवमा८७ ]धागा5(९7) के अ्रतिवित 
_मन्‍्य पाच ऐसे मन्‍्त्री भी होते हैं जो वित्त ये सम्बन्धित होते हैं।यह समिति खर्च 
के प्रस्तावों की जाब-पडदाल करके इनकों स्वीकृत करती है। (00) वित्त मन्त्री- 
मण्डल (एशगक्वा८८ )॥ग879) --यह भण्डल इस बात को देखता है कि शासन 
के विभिन्न विभाग मितव्ययिता से व्यय कर रहे है या नही, कि ये विभाग उतना ही 
सच कर रहे हैं या नही, जितना कि उनके लिये मन्जूर हुआ । यह मण्डल विभिन्न 
विभागो से प्राप्त ख्चे की रिपोर्ट की जाच पड़ताल करता है श्रौर झ्रावश्यकता पडने 
पर विभागों को सलाह भी देता है। यह मण्डल विभितर विभागो के खर्चों मे सामाजस्य 
स्थापित करता है और यदि कोई विभाग दूसरे विभाग की श्रपेक्षा उसी प्रकार ने 
कार्य को भ्रधिक मूल्य पर कर रहा है, तब यह मण्डल उस विभाग को कम «पेय 
करने के लिये सलाह देता है। जो कार्य केद्ध म वित्त मन्‍्त्री मण्डल करता है, प्रास्तो 
मे इसी प्रकार का कार्य वित्त विभाग (फरगधा०& ०हक्ाण्यध्या) द्वारा किया 
जाता है । यह अवश्य है कि प्रान्‍्तों मे इस विभाग का राज्य की ग्राय पर कुछ 
सीभित नियस्त्रण है क्योकि मालगुजारी (आए ॥२८४७४॥०७८) वे लागू करते, वसूल 
करवे, कम अधिक करने व छूट श्रादि देने का श्रधिकार श्राय विभाग (72०४८०४४० 
700ए3707०॥() का होता है । इस तरह इस विभाग वा रजिस्ट्री, जगलात, प्रावी 
की दर तथा श्रायकारी आदि पर भी बहुत कम नियन्‍लण होता है। (४) जाच 
विभाग (80४०॥ 06फ2८0॥0॥) --यह विभाग शासन विभाग वे खर्च वी जाच- 
पड़ताल करता है और इसकी भुटियों को व्यवस्थापक् सभा ([.द8श06) के 
सम्मुष्ल रखता है। किसी गवती के पाये जाने पर नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक 
(९०्णएप्रगाध गाव क्ैणकराण. 6600भ) इसे सावंजनिक हिसाव समिति 
(एप०॥० 6०००००४ (०पाग्रा(००) के सामने रखता है। इस दरह नियन्त्रक 
तथा महालेखा परीक्षक व्यवस्थापक सभा के लिये कार्य करता है। इसके भतिरिवत 
यह शासत विभाग की झोर से भी कार्य करता है, बयाकि यह इस वात री जाच- 
पड़ताल करता है कि सावजनिक व्यय ने सव प्रधिवारी सरकार वी खर्च सम्बन्धी 
सब भ्राज्ञाओ्रों का ठीक ठीक पालन कर रहे है या नहीं। इन अधितारियों बे वाया 
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बी गलतो यह निरीक्षक सरकार वी नजरो मे ला देता है ॥ 

“दजट! शब्द का प्र्ष (९७४७४ ०६ ७६७ पृढछ 8७08९५) :--यह शब्द 
एक प्रांसीसी झब्द से लिया गया है जिसका भर्थ है, “मंडे का एक छोटा सा थेला ।' 
प्राजपइल इस थंले के ऊपर घ्यानन देकर, इसमें बन्द वस्तु पर ही ध्यान दिया 
जाता है--वह वस्तु वे भ्ाधिक प्रस्ताव होते हैं जो वित्त मन्त्री प्रतिवर्ष लोक सभा 
में प्रश्तुत करता है। भ्रत बजट किसी वर्ष में होने वाली प्राय तथा व्यय का विव- 
रण होता है। भारतोय संविधान ((०7६707007) में ससद के दोनों सदनो 
(प्र0०8८४) के सम्बन्ध में एक 'वापिक झाथिक विवरण” (#एाएणव] झ्ाव0टामों 
808८ए८१!) का उल्लेख है। यहू विवरण हो बजट कहलाता है । 

बजट का महरव (770707०० ० ४0० 8७०8४८४) --प्राधुतिक समाज 
की आधिक व सामाजिव उतति वजट द्वारा हो की जा सकती है। उत्पादद मे 
बुद्धि प्रौर धन वे भ्रसमाने वितरण को समान करना वजट द्वारा ही सम्भव है। 
कर के प्रस्तावों से श्पया प्राप्त किया जाता है भोर इसे उद्योग व कृषि को आधिक 
सहायता देकर «मय किया जाता है। जयकि धनी वर्ग से 'कर' के रूप म स्पया 
जेक्र निर्धनों बी शिक्षा, चिकित्सा गझ्रादि पर व्यय किया जाता है, तब इससे समाज 
में धन के वितरण की भ्रसमानता बहुत बुछ दूर हो जादी है। सार्वजनिक ऋण 
तथा फर प्रस्तावों से देश म फैली हुई मुद्रा-स्फोति ।]9ी0009) की बुराई को बहुत 
कुछ कम किया जा सकता है। इस तरह सरकार द्वारा देश की प्रावश्यक्ता से 
अधिक क्रय शक्ति को वापिस लिया जा सबता है। बजटों द्वारा एक लोकहितकारी 
राज्य (६४०४८ 89८) स्थापित करने वा उद्देश्य पूरा विया जा सकता है पयोकि 
रारवार बजटों द्वारा जनता से रुपया लेकर उन्ही वी भलाई के निये व्यय बरती है । 
यह भ्रपती वजट नीति इस प्रकार की निर्धारित करती है कि जहा तब हो सबे समाज में 
सब व्यवितयो को रोजगार मिल जाए तथा जनता उचित मात्रा म वस्तुप्रो का उप 
भोग कर ले । यह स्पष्ट है वि यदि किसी देश में बिना वजट बताये रुपया प्राप्त तथा 
व्यय किया जाए सतव इसस देश वी झाथिव दशा अस्त व्यस्त हो सकती है तथा इसका 
शासन पर भी बुरा प्रभाव पड सकता है। बजट के प्रभात से प्रत्येक विभाग दूसरे 
विभाग से भधित सर्चा ब्रन का प्रयत्न करेगा भोौर इसी हृष्टि से सदनो (005८३) 
के सामने सर्च के यड ऊ चे प्रनुमान (2507095) रफ्लेग” । सत्‌ १६२१ स पहले 
झ्रमरिका में ऐसा हो हाता था गपोवि उस समय उस दघ मे कोई बजद नही बनाया 
जाता था वरन्‌ प्रत्येश विभाग झपना-पअ्रपना भ्रनुमान (£9॥॥703८) बांग्रेस के सामने 
स्वीक्ति के तिये अल्तुत ₹रता था। इसातिय बजटो वा बनाना भावश्यक है वयोकि 
तय ही ब्यस्थापरु सभा ([.985807८) चझासन विभाग (६४८ए/५८ 06ष6चा 
एम) के यायों पर नियन्द्रए! रख सजतो है । 

शजटों को कुछ थाते () झाय घोर व्यय बे मद दो प्रकार के होते हैं :-- 
(ब) पृ जीगव (ए०छा» पत८७05) घौर (ख) प्रायम (7०१९७०९ घ८५0$) । बज 
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में केवल प्रायम आय श्रौर व्यय तथा ऐसा पू जीकृत व्यय, जो श्रनुत्पादक होता है 
सम्मिलित किया जाता है । इस तरह वजठट की बचत व घाटा केवल पश्रागम प्राय 
श्रोर व्यय ने सम्बन्ध मे देसा जाता है परस्तु जहाँ दक हो वजट पू जीद्ृत तपा धागम 
आय और व्यय के सम्बन्ध से भी सतुलित होदा चाहिए। जिस वर्ष वे लिग्रे दजट 
बनाया जाता है उस बजट में उसी वर्ष वी भ्राय भोर व्यय वी मद दिखलाई जाती 
हैं श्र्थात्‌ वज़ट मे वही भाग प्ौर व्यय सम्मिलित किये जाते है जिनकी कि एपये-पैसे 
के रूप म्‌ उस वर्ष मं लिये व दिये जाने की भाशा है। भरत बजट वहीखाते के प्राघार 
(80०६ ९०00॥778 48५) पर नही बनाये जाते हैं वरद्‌ ये द्रव्य श्रापार (03४9 
8925) पर बनाए जाते हैं। (0) बजट म॑ सब भ्रवार की प्राय प्रौर ध्यय सम्मिलित 
होनी चाहिये । ऐसा नही करने पर देश को आर्थिक स्थिति का टौक ठीक प्रतुमान 
नही लगाया जा सकेगा । परन्तु कभी-कभी विशेष मदो वे लिये पृथक से बजट बनाया 
जा सकता है, ज॑से--रेलवे, दामोदर घाटी योजना भ्रादि । (॥।) बजट मे सम्मिलित 
भ्राय शौर व्यय की रकम कुल (07055) होती है। एक झभोर, वह रक्ष्म दिखलाई 
जाती है जो किसी वध॑ प्राप्त होते की श्राशा है श्रौर दूसरी झोर, वह सव खर्च होता 
है जो कि इस प्राय को एकत्र करते मं व्यय होता है। भारत में मालगुजारी भौर 
पू जीकृत श्राय (0०४॥४] 77०००) को वारतविय (४७) दिखाया जाता है परन्तु 
इ गलैंड में ऐसा नही होता । (५) वजट म लिखे गये श्रतुमान जहाँ तव हो सके, टीक- 
ठोक होने चाहिये । परन्तु वाहतव में विभित विभाग के भ्रथिकारी विभाग वी भाभ- 
दनी कम श्रोर व्यय प्रधिक दिखाते है। भारत में तो ये प्रनुमान ठोक नही बन 
पाते, क्योकि देश मं ठीक-ओऔक भझाज़डो का वहुत श्रमाव है जिससे वास्तविक बजट 
(8८४५ 8०08०) भ्रौर अनुमानित वजट ([8५॥72८९ 9008०) मे बहुत भ्रतर 
होता है। ठीक-ठीव' श्रनुमान बनाने के दो कारण हैं. (क) ताकि करदाता से 
श्रावश्यक्ता से श्रधिक 'कर! न लिया जाए प्लोर खि) श्वासद विभाग भश्रपनी 
झ्रावश्यक्ता से प्रधिक धन नहीं ले, क्योबि' यदि ऐसा हो गया तब प्र -विभागे वो 
अपनी भ्रावश्यक्ताओ से कम घन मिलेगा | (४) बजट साघारणता एक वर्ष ये लिये 
ही बनाया जाता है। (श) वजट मे जो व्यय स्वीझूत बिया जाता है बह वेवत एक 
वर्ष के लिये ही होता है भ्ौर वर्ष समाप्त होने पर किसी विभाग वो उस रपये वो 
खर्च करने का भ्रधिफार भी समाप्त हो जाता है । (५४) किसी राष्ट्र वे' प्रत्येक प्रदेश 
को श्रनुमान उसी प्राधार पर लगाता चाहिये जिस आघार पर कि राष्ट्र वा प्रनुमान 
लगाया गया है ताबि श्रनुमान वा श्राधार एक्सा हो जात पर उनकी श्रापस में तुलना 
सा रलता से की जा से तथा इन पर प्राथिव नियत्दण सुगमता से किया जा सके । 
चजट का तेंपार करना [एाध्छशआणा ० ००४०) "--इस सम्बन्ध मे 
दौन प्रश्न भुस्य हैं -- (:) बजद तैयार कौत करता है ? (॥) बजट कब तैयार विये 
जाते हैं ? (॥) वजद वैसे तयार किया जाता है ? 
(7) बजद कौन तंपार करता है ? >ध्याणा विभाय [76८णाए४ 00085 
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गण ८॥) द्वारा ही ये वजट तैयार किये जाते हैं क्योंकि यही विभाग धन को प्राप्त 
क्रता है तथा इसको व्यय बरता है । यह विभाग इस बात को भी श्रकार समम्त्ता 
है वि विभिन्न मदों से क्तिनी और अधिक आराम प्राप्त वी जा सकती है भोौर क्सि 
मंद पर भौर कितना भ्रधिक व्यय किया जाना उचित होगा । इन कारणों से पाय 
सब हो देशों में शासन-विभाग द्वारा बजट बनाया जाता है । (४) बजट कब हंपार 
क्या माता है? *"-हमारे देश मे प्राय बजट तंयार वरने वा कार्य सितम्गर मास 
से भारम्भ होता है । च्ू कि वजट वा झनुमान काफी समय पूर्व से ही सगाया जाता 
है, इसनिय हर बात का दीक टीक अनुमान लगाना एक विन कार्य होता है । (॥0) 
बजट कंसे तंपार किया जाता है ? --[पझ) स्थानीय अ्रधिवारी भ्रपने विभाग बा 
भ्रनुमान लगाते हैं तथा इसे उच्च कार्यालय को भण देते हैं। इस प्रकार के भ्रनुमानो 
बे प्रथ्म भाग भ ये श्रक्मर वर्तमान साधनों से प्राप्त आय और वर्तमान सघातो पर 
भाभातीत (5५॥००(८४) व्यय दिखाते है और दूसरे भाग में नई-नई मोजनाप्रों पर 
होते वाजे व्यय वा दिखाते हैं । इसी भाग म वे मंद दिखाय जाते हैं जिनवी चतंमान 
भाय वो छोड दिया गया है। घ्राय-व्यय का ब्योरा (980077०70) एक फार्म में भरा 
जाता है। इस फार्म में प्राय पाँच खाते होते हैं। (क) पिछले वर्ष के वापिक श्राय 
थे ब्यय, (स) चालू वर्ष में स्वीकृत प्राय-ब्यय के श्रनुमान, (य) चालू वर्ष में दोहराये 
हुये ग्राय व व्यय के झनुमात, (घ) भ्राने वाते वर्ष बजट के श्नुम्घत, (ड) चाक्षु 
तथा पिटते वर्ष की वास्तविक प्राय व व्यय जो दजट बे समय तक माथूम हो जाती 
है | दूमरे भाग म यह बताया जाता है कि नई-नई याजताञा पर कितना सर्च होते 
पी सम्भावना है) जब ये सूचतायें विभाग के प्रधान वार्यालय को पहुच जातो हैं, 
लव प्रधान कार्यालय तमाम जिलो से प्राप्त प्राय-व्यय के भ्रनुमानों को. जाडकर धपन 
विभाग भी छुल भ्ाय॑ ब ब्यय वा झनुमान लगा सेते हैं । प्लावश्यक्तानुसार परिवर्तन 
करके, ये प्रधान कार्यालय श्रपते झनुमानों को तवम्पर मास्र तक भर्थ-विभाग (क्/8« 
ग०० 0शाश।ण८व) को भेज देते हैं। (झा) भनुमानों के प्राप्त होने पर भर्य- 
विभाग बजट तेयार वरता है। नए कर को लगाना, कसी वंमान कर को कम 
बरना, वचे हुए घन वो सच करना झादि झनतेतव बातों वा निरणंय सरवार द्वारा 
किया जाता है । इन निर्णायों का करने के पदचात्‌ ही सभाग्रो ([.८88/2४0०7९४) में 
बजट प्रस्तुत बरतने वे! सिय बजट तेयार बिया जाता है । 
घजट वा पास होता -- बजट तेयार हाने पर यह फ़रवरी वे प्रन्त या मार्च 
के करना गे सोपजश अगदा यगद हे दानों सइनोंस प्रथ हियए गाता ह। 
वित्त मन्‍्त्री बजट यो पेय करता हुम्म भाषण देता है जिसमे वह पहले पिछले १०- 
११ महीनों वा दिसाव बताता है भौर तत्पाश्चाद्‌ बचे हुथ एक-दो महीत वो प्राय 
थे ध्यय या विवरण देता है भोर भन्त में झाते वाले वर्ष वे भनुमानों वा प्रस्तुत 
यरता है । वह नये नए करो तथा पू जी-ब्ययो का प्रस्ताव भी रपता है। वजट तथा 
वित्त-मन्त्री बे बजट-भापण (छ8048८। 57८८८॥) बो एक कापी सदन वे प्रत्येक 
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सदस्य को दे दी बाती है। जिस दिन वजट पेच्य क्षिया जाता है, उस दिन इस पर 
बहस नहीं की जाती है वरत्‌ बहस के लिये दिन निश्चित कर दिया जाता है । यह 
स्मरण रहे कि व्यय के कुछ ऐसे मद होते हैं जिस पर सदनों के सदस्यो कौ प्पनो 
राय प्रकट करने का भ्धिकार नही होता है । इस प्रकार के खर्च दे होते हैं जो भारत 
की सचित निधि (007$ण58८6 फण्ात0 ०। [969) मे से क्ये जाते हैं, जंसे-- 
राष्ट्रपति का वेतन, भत्ते तथा दफ्तर से सम्बन्धित खर्चे, राज्य सभा के प्रध्यक्ष, उप- 
अध्यक्ष तथा लोकसभा के स्पीकर व उप-स्पीकर का वेतन आदि / दो-तीत दिन बजट पर 
बहस होती है। इस समय न तो कोई प्रस्ताव रक़्खा जा सकता है ग्रौर त बजट पर 
ही कोई राय ली जाती है। बहस के बाद अनुदान ((37+) की माँग पर राय ली 
जाती है। [यह माग वही मन्त्री प्रस्तुत करता है जिसका उससे सम्बन्ध होता है । 
यहाँ पर भी प्रत्येक भ्रनुदान की माग पर बहस करने के लिये कुछ समय निश्चित कर 
दिया जाता है प्लौर यदि निर्धारित समय मे 4हस पूरी नही हौने पाती, तव प्रष्यक्ष 
उस बहस को बन्द करने का श्रादेश दे देता है जिससे बहुत से मद ऐसे होते हैं कि 
उनको बिना बहस के ही परास्त करने पडते हैं । सदनो के सदस्थों को यह भ्रधिकार 
होता है कि वह कदोती के प्रस्ताव (0७४ ॥४०४०॥5) पेश कर सकते हैं। ये भस्ताव 
या तो खर्चे में मितव्यगिता लाने केलिये या यह जातने के लिए कि किसी मद पर जो 
खचचे प्रस्ताव शक्‍्खा गया है, वह ठीक है या नही, रबे जाते हैं। प्राय" कटोती के 
भ्रस्तावो का उद्दंश्य दूसरा होता है भौर यह प्राय राजांतिक होता है। इस प्रवार 
के प्रस्तोवो द्वारा सरकार की नीति की कड़ी झ्रालोचना की जाती है। वर्ष के 
समाप्त होने से पहले ही यदि सरकार को कसी मद पर खर्च करने के लिये भौर 
रुपयो की जरूरत पडती है, तब इसके लिये सरकार सदवो में भनुपूरक माँग (5००७- 
]00९॥७7५ 70श0870$) पेश करतो है । इन माँगो का भनुमान बजट को तरह हो 
लगाया जाता है, तथा इन्हें भी बजट को तरह ही पास कराना पडता है। जबकि 
सरकार किसी ऐसे मद पर खर्च करना चाहती है, जिसे विसी भाँग मे सम्मिलित नहीं 
किया जा सकता, परन्तु व्यय का मद इतना पावश्यक है कि सरकार ससद की विना 
स्वीकृति से उस पर व्यय नही करना चाहती, तब ऐसे समय में सरकार एक रपये 
की एक सांस्कृतिक माँग (प०८थ॥ 00८02708) पेश करती हैं। इस माँग को पेश 
करते समय, सरकार प्रूधक्र से एक विवरण में यह भी वतातो है कि उक्त माँग को 
पूरा करने के लिये क्या वया साधन होगे ? जब कभी किसी मद पर स्वीकृत रकम 
से श्रधिक व्यय हो जाता है, तव इसे उचित बताने के लिए सखार पनुदान (70८88 
(8200) पद्धति का सहारा लेतो है। इस परह की माँगो को संदनो में पेश करने से 
पहले इन्हें सावजनिक हिसाव समिति (7ए७॥० #०००७४ (०छण्या/००) के 
सामने रक्खा जाता है। इसी समिति वी स्वकृति हो जाते पर दहन खर्चों को भगले 
वर्ष के ख्ों मे पास कर या जाता है 
विनियोग विधेयक (8997०एा॥7०४ छा) --इस विधेयक का उद्देश्य 
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पास की हुई माँगो को कानूनी रूप देना तथा सचित निधि (0005०॥64८8 ००१) 
में से घन निकालने का अधिकार देना है । जब वजट की माँगो पर राय ले ली जाती है, 
ठव ही इस प्रकार का विधेयव पेश क्या जाता है। परन्तु यह विधेयक प्रारम्मिक 
माँगो, पनुप्ूरक माप भ्रादि के तिये पेश किया जाता है भौर इसो विधेयक द्वारा पियले 
वर्ष में स्वीहृति से भधिक खर्च किये गये रपये को कानूनी रूप दिया जाता है | सू कि 
इस प्रकार विधेयक से सशोघन का प्रस्ताव नहीं रक्खा जा राकता, इसलिए सदनों 
द्वारा पास की गई साग्रों में कोई तबदीली नहीं को जा सकतो है॥ इस विधेयक वे 
पेश होने ब्रा यह लाभ है कि सदस्यो को सुझाव देने का एक भौर प्रवसर मिल 
जाता है। 
झ्रापाती व्यय (8ए८ ६८० एैं४०८॥0॥07६) --नये विघान के प्रनुसार हमारे 
देह” में एक प्ापाती कोप (007072८४०८५ £ए॥८) है जिसमे से झ्रावश्यकता पडने 
धर धन खर्च किया जा सकता है। तत्पदचात्‌ सभा ([.८2/४७॥७7०) से इस व्यय की 
स्वीकृति ले ली जाती है भोर सभा श्स मन्दूरी को देने के भ्रतिरिक्त सरफार को 
सचित निधि (ए०5०[०॥7०वं #ए००) में से धन निकालने की भाज्ञा भी दे देती 


है द्रव्य बिल प्रौर प्र्थ बिल में भेद (ल्‍शा८ध०7 एटफ्टा गाव छग] 
8४० £79702 8॥॥] --सरवार “कर' के प्रस्तावों को एक श्रथं-रिल के रूप में पेश 
करती है। ये विस केवल कैद में हो पेश दिए जाते हैं, परन्तु प्रान्तो मे नही पेश 
किये जाते । ऐसे विलो के प्रस्तावित करो वो व्यवस्थापिका सभा (].८8शशण्वा८) घटा 
तो सकती है, परन्तु इनमें वृद्धि नही कर सकती धौर न बह नये करो बा अस्ताव 
ही रस सबतो है। प्र्थ-बिल तया द्रव्य बिल में हमारे देश में शुछ भेद हैँ। यदि 
अर्थ तिल में कर भौर ब्यय के प्रतिरिकत बातें सम्मिलित होती हैं, तब द्रव्य बिल 
मे शेबल कर झौर व्यय जे सस्वत्धी प्रस्ताव ही होते हैं । दध्य बित्र के लिए भअध्यश 
के सर्टोफीऐेट (0:7%८७८) पी झ्रावश्यक्ता होतो है भौर कोई बिल द्रठ्प-बिल 
है था पर्य-वित्र है इसता निणाय भ्रष्यश ही वरता है भौर उसदे निर्णय को कोई 
चुनौती नही दें सकता है। भर्य-वरिल प्रेश करने के लिये राष्ट्रपति को घ्िफ़ारिय को 
ग्रहुत झ्ावश्यकता होती है । दोनों प्रतार के बिल लोक सभा में पेश जिये जाते हैं । 
डब्य बिल जब लोक-सभा द्वारा पाम कर दिया जाता है, तब यह राज्य समा 
(९०७४०) ०( $03८) के पास भेज दिया जाता है, यदि रॉज्य सभा उसे उसी रूप में 
पास बर दे जिस रूप में लोक समा ते पास किया है, तर तो कोई समस्या उत्पन्न 
नहीं होतो, परन्तु यदि राज्य रामा इसमें कोई सझोषन करवा चाहती है, तव इसे इस 
वि को, सशोघन पर पिचार करने के लिए, सोक सभा को वापिस भेजना पढ़ता है 
यदि लोब समा इन सथोधनों को मान सेतो है, दर तो कोई दात नददों होती। परन्तु 
पह धावश्यक नही है कि लोक सभाइ न सशोधतो को मान ही ले । यदि ये सशोधन नहीं 
माने जाते हैं, तव भो विल पास हो जाता है। परल्तु भय विल मे सम्बम्ध में ऐसा 
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रहती है भोर चू कि राजस्व उत्पत्ति पर निर्मर रहता है, इसलिए जब कमी वर्षा की 
कमी के कारण या भन्‍य कारगो स कृषि में उत्पत्ति कम होती है, तब राज्य की 
विशेष तौर से प्रान्तों कौ प्रामदनों बहुत कम हो जातो है। इसलिये भनिश्चित मान- 
घून बजट का हिसाव लगाने में भारी वाघा डालता है जिससे भारतीय वजट को 
मानसून मे जुप्ा सेलना' कहा जाता है. (]रवध्य 806080$ शा 8 एथण्८ गा 
(८ १0॥5007$) । वर्षा बे उचित न होने पर सरकार को न बेवल लगान माफ 
करना पडता है, बल्कि तकावी ऋण तथा लगाव-वापसी के रूप में भाधिक सहायता 
देनी पडती है । जब कभी भ्धिषाश्न देशवासियों की क्रय शक्ति घट जाती है, तव इस 
का रेलो रे भ्रामदनी, पग्रायातों तथा साधारण व्यापार पर भी दुरा प्रभाव पडता है । 
(॥) ग्रार्मों को प्रधिकता--भारत भें लगभग <० प्रतिश्वत॑ व्यक्ति यावों मे रद्दते हैं । 
प्राय गाँव वाले प्राग्न-पास उत्पन्न हुई वस्तुमो का उपयोग बरते हैं। नमक, दिया- 
सलाई, मिट्टी का पेत्न व शरावें भादि रुछ हो ऐसी वस्तुएं हैं जिर्हे उन्हे मगागा 
पडता है। भत सरकार को इससे श्रावकारी कर (5:८5८ 0009) के रूप में बहुत 
कम भामदती प्राप्त होती है। इसके विपरीत यातायात व सार्वेजनिक स्वास्थ्य के रूप 
मे सरवार का बहुत भभिक व्यय करना पडता है। इस प्रकार गोौव पाते सरकारी 
कोप शो बहुत कम प्र'शदात देते हैं परन्तु भ्पेक्षाकुत इन पर ब्यय बहुत ज्यादा होता 
है॥ (॥॥ विघंनता--हमारे देशदासी बहुत निर्धन हैं। संसार के कुछ देशों को 
छोडकर भारत की प्दसे वम प्रति व्यवित भाय है। इस निर्धनता का प्रभाव सरकार 
वी भामदती पर पड़ना स्वाभाविक ही है। निर्धतता के कारण देशशसियों की कर 
देय घवित (78090० (४०७०७) भो बहुत कम है। यही कारण है कि भारत 
सरवार बहूत से राष्ट्र निर्माणकारी कार्यों पर पर्याप्त मात्रा में व्यय नहीं करने पाती 
है ५ (४३) पद रू इसमात दितरण--भारत में घत के वितरण में बहुत प्रसमामता 
के कारण ही भाय-कर घधिकतर बेवल बडो-बडी भाय वाले व्यक्तियों से ही प्राप्त 
होता हैं। (४) रेक्रीय शासन प्रशाली--वहुत समय से भारत मे केस्द्रीय धान 
प्रणाली रही है जिएसे देशवासी प्रत्येक भावश्यक्ता को पूति के लिए सरकार दारा 
विए जाने के इच्छुक रहते हैं ॥ इसी कारण सार्वजनिक व्यय के विस्तार थी बहुत 
झावश्यवता है 
परत, भारतोय सावंजनिक राजस्व व्यवस्या पर ग्राम, पूपि-ब्यवस्ताय तथा इस 
को भनिश्चितता, देश बी निर्धनता, घन वा भसमान वितरण तथा केन्द्रीय शासन« 
अ्रयाली भादि का बहुत गहरा प्रभाव पडता है। 


छ० 
संघोय वित्त-व्यवस्था 


(तक ग्रपरश्ाट6 85500) 





पथघोगबाद का प्रय॑ (४६३शा॥ह ० फ९0थशाआ॥) --सधात्मक राज्य का 
सर्वप्रमुख लक्षण यह है कि इसमे सार्वजनिक कार्य सत्ताप्नो के दो वर्गों के बीच मे 
विभक्त होता है भर्धात्‌ एक और केद्धीय श्रथवा सघीय सरकार तथा दूसरी शोर 
इकाइयों, राज्यों भ्थवा प्रान्तो के बीच । जहा तक उनके अपने कार्यों भर प्रधिकार 
क्षेत्रों का सम्बन्ध है, सत्ताम्रो के ये दोनों ही वर्ग स्वतस्त्र भथवा न्यूनाधिक रूप मे 
स्वतन्त्र होते हैं। सत्ताभों के इन दोनों वर्गों के बीच कार्य विभाजन का मुल्य श्राधार 
सामान्यत यह होता है कि जो कार सम्पूर्ण राष्ट्र के लिये महत्वपूर्ण होत हैं श्रण्वा 
सम्पूर्स राष्ट्र के लिए प्रभावशाली ढंग से सम्पन्न किये जा सकते हैं, वे कार्य बेद्धीय 
सरकार को सौंप दिये जाते हैं तथा जो कार्य स्थानीय आधार पर भ्रधिक महत्वपूर्ण 
रीतो से सम्पन्न किये जा सकते हैं ग्रधवा जिन कार्यों का स्थानीय (.009/) भ्रयवां 
क्षेत्रीय (११८४।००४)) महत्व भ्रधिक होता है, वे कार्य इकाइयो भ्रथवा राज्यों को सौंप 
दिये जाते हैं । सघात्मक राज्य मे जिस भ्रकार बाये विभाजन होता है, उसी प्रवार कर 
>लुगाने, व्यय करने तथा ऋण लेने के अधिकारों का भी सघ भोर राज्यो के बीच 
विभाजन किया जाता है । इस प्रकार संघीय वित्त-व्यवत्पां मे सघ झौर राज्यो के 
वित्तीय सम्बन्धों का भ्रध्ययन किया जातो है तथा तत्सम्वधी सामान्य सिद्धान्त निर्धा- 
रित किये जाते हैं । सधोय वित्त की दो समस्‍यायें प्रमुख होती हैं । सवप्रथम इस बात 
का निर्णय करना होता है कि दोनों प्रकार वी सत्ताग्रो म से प्रत्येक को सरकारी 
आय के कौन-कौन से साधन सौंपे जायें जिससे कि वे भपने कार्थों को सुचारू रूप से 
बुरा कर सकें । सधीय वित्त की दूसरी समस्या यह है कि कुछ ऐसा सामजस्य 
(0०-०7०५।०४॥०४) स्थापित किया जाये जिससे कि दोनो सत्ताओं के बीच धन वी 
कमियो (5007(928०5) तथा बेशियो ($07]7४८५) को कम किया जा सके । 
सधोय वित्त व्यवस्था के निर्देशक सिद्धान्त (00098 शिाएशए्5 ० 
फ८0क्षण स708॥00. 9]50८०) --प्धीय वित्त-त्यवस्था में छादनों के विभागव 
छथा सामनन्‍्जस्थ (80]ए४0८०१) स्थावतवा के लिये कुछ गुस्य निर्देशक सिद्धान्त 
इस प्रकार है--(!) स्वतन्त्रता ([;रवै४एछथा0ं2708) -सघीय वित्त-्व्यवस्था म॑ 


सघीय वित्त-यवस्था रच 


प्रतशक सरवार को स्वतन्त्र वित्तीय भ्रधिकार प्राप्त होने चाहियें प्र्धात्‌ प्रष्येक 
सरवार को भाय के पृथक्‌ पृथक साधन प्राप्त हाने चाहियें प्रोर प्रत्येक को रर 
झ्षगाने, व्यय करते तथा उपघार लेने के सम्बन्ध में पूर्ण घधिकार प्राप्त होने धाहियें 
जिससे वि वे झपने दार्सों को सुचारू रूप से सम्पन्न कर रावें। (3) एररूपता-- 
(एकरॉजि।एग/)--सप मी भत्येदद इबाई को हृपोय व्यय थे सिय समान हपसे 
झ झदान देता चाहिये। प्न्य शब्दो मे, सपीय करो वी भदायगौ के सम्बन्ध मे किसी 
एव दवाई प्थदा राज्य के व्यक्तियों बो स्‍घन्य राज्यो के व्यवितया को भपेदग बोई 
विद्येप सुभीता (?८८४००७) नहीं मिलना चाहिये । (४) पर्याप्तता (85९५४७०))- 
प्रत्यक वो सौप जाने वाले वित्तीय साधन उन कार्यों वे लिय पर्याप्त हामे चाहियें 
जिटवि उस पूरा करना है।यह पर्याप्तता केवल चालू भावश्यताशा के लिये 
ही नहीं बरन्‌ भावी पभ्रावश्यक्षताश्रो के लिय भी होनी चाहिय। भत बेन्द्र ओर 
राज्य सरपारों बे बीच सरवारी ध्राय का विभाजन इस प्रकार होना चाहिये कि 
जिससे (३) पेन्द्र भा उसकी सामान्य प्रावश्यवताभो की पू्ति वे लिये यथेष्ट मात्रा 
मे धन उपलस्ध हा जाये तथा साथ हो साप भावसमसिक सकक्‍ट काजल के लिये पर्याप्त 
भात्रा म साधन मिल्त जायें, (ख) राज्य सरकारो को सामान्य व्यय वे लिये तथा 
राष्ट्र निर्माण सेवाप्रो, जैसे--शिक्षा, स्वास्थ, उद्योग व कृषि ध्रादि के सामान्य 
विवास मे लिये भ्रतिरिवत तथा भ्रधिकाधिक साधन मिल जायें भौर (ग)पिछीते 
घनुभव वे ध्राधार पर तथा परिवर्तित परिस्थितियों मे भ्राय बे धटवारे में भावश्यक 
परिवतन किया जा सके भर्थाव्‌ देश वा वित्तीय ढाचा पर्याप्त लोचदार (2288०) 
होता चाहिये जियरे कि बदलती हुई प्लौद्यागिक एवं प्राधिक दशाओ्रों भें प्रनुरुष ही 
उसम भी हेर फेर किया जा सके ॥ (५) श्रश्ासनिक उपयुष्ता (#क्यापाई/9॥0%० 
छै0९७८५) -रूषीय वित्त व्यवस्था बा यह सिद्धान्त होना चाहिये कि वित्तीय 
प्रशातत मे बुशलता वनी रहे तथा बरदाताप्नो वा हित सुरक्षित रह सबे। बर 
इस प्रवार लगाये जाने चाहियें कि उद्योग तथा व्यापार पर उनवा बुरा प्रभाव न 
पड़े, वरो वी चोरी (£५०४०४) श्म से कम हो तथा उनते भत्यधिक वेन्द्रीयक रण वे 
दारण स्थानीय प्ररणा तथा उत्तरदायित्व मं विसी प्रवार वी व्मी न भोए। इसके 
भ्रतिरिवत यह भी ग्रायश्यक है कि णो राज्य जिस वर वो लगाए भौर वसूल करे 
बही उसकी प्राय था भी उपयोग बरे। ऐसा ने होने पर एक भोर बर के प्रयन्प 
में बुशलता नद्दों भाती तथा दूसरी भोर करो वी वसूली में लापरवाही तथा इनके 
ध्यय मे प्रपब्यपता वा भय बना रहता है। 
जैसे उड़ा राज्य सरशारों कर आए हे मो कऋाषम्स शोऐ के हैं, उनका 
मुख्य भ्राधार सामान्यतः देसा ही होता है जैसा कि उन वारयों का द्वोताहैजित 
पर कि उर्ह व्यय बरतने पहले हैं। इस प्रवार बेन्द्रीय सरदार बेदल उन करों को 
ही उगाहती है जिनवा राम्यूणों देश के घाथिक जोवन पर प्रभाव पड़ने वी सम्भावना 
रहती है | दूसरी चार ये बर जितवा कि उने राज्यों को छोड़कर जिनम से वे 
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एकत्रित विए जाते हैं, अन्य राज्यों पर कोर्ट प्रभाव नहीं पडठा, साधारणतया राज्यों 
को ही सौंप दिये जाते हैं । साधनों वी पृथक्ता की इस व्यवस्या से अनेक स्वामा- 
विक लाम प्राप्त होते हैं-- (0) इस व्यवस्था म प्रत्येक सरकार ग्रात्मनिर्मर बत 
सकती है। इस प्रकार प्रत्येक सत्ता इस याग्य बन सकी है कि वह अपनी झाय 
सम्बन्धी श्रावस्यक्ठाओं के अनुसार ही राजकोपीय व्यवस्था (775८४ 59560) 
मे हेर-फ्ेर कर सके । ॥) धत्येक्ष सरकार को प्राप्त होते वालौ वित्तीय स्वतन्व्ता 
उसे इस योग्य बना देती है कि वह अपने कार्यों को बुद्ालता द परृर्णोतया के साय 
तथा बिना क्सी बाबा के सम्पत कर सकते । (//) इसमे प्रत्येक सत्ता म उत्तरदा- 
यित्व की एक भावना उत्पन्न हो जाती है क्योंकि प्रत्मेज्न सरकार अपने व्यय वी 
पू्ति के लिए स्वय ही वित्तीय साधन जुटाती है। परन्तु व्यवहार में साधनों की 
इस पृथक्ता का पूर्णतया लागू नहीं किया जा सकक्‍ता। इसके दो मुख्य कारण 
हैं --(भ्र) करायान के वे साथन जो कि केन्द्र के लिये उपयुक्त हैं उनके तथा उत 
साधनों के वीच, जो कि राज्यों के लिये उपग्रुशत्त हैं, सदेव ही कोई हढ व स्पष्ट 
वभाजन रेखा नहीं खींदो जा सकती। (ग्रा) भ्रधिकाधिक दावधावता तथा दूर 
दर्शिता के पश्चात्‌ भी साधनों को पूर्ण पृथक्ठा से अनेक मूलभूत वित्तीय कठिनाइया 
उत्पन्न होते की सम्मावत्रा रहती है। उद्ाहरपाय हिसी सरकार को सौपे गए 
आय के कुद्ध विश्विष्ट साधन उसकी श्रावइक्ताओों की पू्ि के लिये प्रपर्याप्त भी 
हो सकते हैं भ्रयवा वे उसकी आ्रावश्यक्ताओं से अधिक भी हो सकते हैं। अतः 
संघीय वित्त व्यवस्था में सघ झौर राज्यों को अआाय के स्वहस्त्र साधन प्रदात दरने 
के साथ ही साथ पर्याप्तवा, लोच एवं प्रगाननिक्र दुझआलता के लिय वृद्ध सन्‍्तुलन 
कारकों (8997078 4०05) की व्यवक््या बरनी पड़ती है, जंसे --(क) 
केन्द्रीय सरकार राज्यों को सहायता श्रवुदान (06/20$-7 4470) देठी है अथवा 
राज्य रवारें सघ सरकार को प्रशदान (0077700700$) देती हैं। (स) कुछ 
करों को लगाने और उसूल करने का भ्रधिकार सध सरकार को होता है भौर 
उनको प्राप्तियाँ पूर्ठठत राज्य प्रकारों को उपरतब्ध होती हैं॥ (ग) इसी प्रदार 
कुछ करो को लगाने झ्रोर उम्ाहने का भ्रधिकार देन्द्रीय सरकार को होता हैं, परन्तु 
जिनकी प्राप्तियों को सघ और राज्य में वाट लिया जाता है। (ध) कुछ कर वेद्धोय 
सरकार द्वारा लगाए जात हैं, परन्तु राज्य सरकारें श्पते उपयोग के लिये उन पर 
कुछ अतिरित-कर (5ण७४2०5) छगा देती हैं अथवा ये कर राज्य सरकारों 
हारा लगाए जाने हैं, परन्तु केस्द्रीय सरकार ग्रपने उपयोग के लिये उत पर अतिरिका- 
कर लगा देती है । 
भारत के गणतन्त्रीय संविधान के श्नन्तर्गत संघीय वित्त व्यवस्था 
(६०ए७शे ए057९6 5950४ उग्र रत्कुप्की।ट्बच 0०ष्धाणाण ण॑ 7, 
प्रावक्षयतण --२६ जनवेशो सयु १६२० को स्वतन्त भारत का नवीन सबि- 
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घान लागू हुप्रा । भारतीय संविधान शरीररूप में सघात्मक (फतंदाग वा फिणया) 
होते हुए भी प्रत्मारूप में एशात्मर (ऐशावए था 5फ्ात्त)) है। सबिधाद वी 
प्रेयम धनुगूचि में राज्यों को, 'घा 'ब” झौर सा तोन वर्गों में विधवत क्या गया। 
भारत के नवीन संविधान ने प्रन्त्गंत भी सघ भोर इकाइयों के बीच वार्यों का 
विभाजन मुख्य रुप से द॑सा ही रहा, जँंपा विसन्‌ १६३५ वे भारत सरवार के 
धासन भ्रधिनियम में था। दोप प्रधिकार (९८०७७ 20७९४5) सघ सरकार को 
ही दिए गए. हैं। 
साधनों का दितरण (8॥0००३७०७ ० एे८४०७९०९४) --नए सविधान 
के प्रन्तगंत प्राय वे साधना वे वितरण सम्बन्धी वी गई व्यवस्थ्य के ३ सुझ्य लक्षण 
हैं --(।) मध प्रौर राज्यों के धोच भाय के साधनों मे ययासम्भव भपिव से 
अ्धिर स्पप्ट भेद बिया गया है | (॥) कुछ कर सघ सरवार द्वारा लगाए धौर उगाहे 
जात हैं, परत्तु उनकी प्राप्तिया राज्यों वे लिए उपलब्ध होती हैं तथा (०) फुछ 
वर सप शरबवार द्वारा लगाए जात है, परन्तु उनकी प्राध्तिया सप भौर राश्यों ये 
बीच बाटी जाती ” | संविधान म ध्ाय बे खोतो का वितरण इस प्रकार क्या गया 
है -[प्र) प्राप * सघोष स्लोत >रेरें, ठाव व तार, देलीफोन, बेतार वे तार 
(४८०5५) प्रसारण (8:040८४5४5) व॑ संचार वे' प्रन्य रूप, सीमा-कर, 
निगम सर, कम्पनियों कीपुजी पर लगाए जाने याजे बर भादि सपीय प्राप पे 
मुख्य सोत हैं । इन स्ोतों ग्रे उपलब्ध प्राप्तियों बे” उपयोग करते का सघ सरकार 
को पूर्ण भधिवार है। (पा) प्लाम के राग्यीयप सापन --गालगुजारी, इृषि प्राय 
पर, नशीली पस्तुप्रो पर उत्दादन भर, पिक्नप बर, मनोरजन पर भ्रादि राज्यो 
मी प्राय के मुख्य स्रोत हैं। इन करो को लगाते भौर वसूल करने तथा इनसे उप« 
लब्ध प्राप्तियों वे उपयोग बरते के सम्बन्ध मे राज्य सरवारों को पूर्ण स्वाधोनता 
है। (६) ये बर जो शघ द्वारा सपाए भोर उगाहे जाते हैं, परन्तु उनकी श्राप्तियाँ 
सप प्रौर राश्यों के बोच यांटो जातो हैं “इश्तम ये कर सम्मिलित हैं--#पिं पी 
शाय वो छोडवर धन्य भामदनियों पर लगाएं जाते वाले बर तथा नशीली वरतुग्रो 
और क्र गार राष्वस्पी उस्तुप्रा वे उत्तादन करे को छोड्बर बध्न्य उत्तादत बर 
(६) थे दर णो सघ सरदार द्वारा सपाए पौर उगाहे जाते हैं, परतु उतकी सम्पूर्ण 
प्राष्तियां राज्यों को सोंप दी जातो हैं -इनम ये करस सम्मिलित है--हपिन्मूसि 
मो छोडबर सार्पति के सम्बन्ध में उत्तराधिरारों कर [50०60580॥ 0985) 
तथा ध्राध्ति बर ($8/2 7000०), रेल मार्ग, समृद्री मार्ग झयवा वायु मारे 
द्वारा प्राने जाने वाली वस्तुप्रों सया थात्रियों पर सोमान्त वर (]धयाक्ष 78565) 
झादि। [छ) ये #र जो सप सरकार द्वारा समाएं हे, लेकिन उनका सप्रह शर्म्पो 
हारा होता है तपा उनकी प्राप्तियां राज्यों को हो मिलतो हूँ -“इनवरों से बुछ 
स्टाम्प घुता (35गाए 79065) तपा झौयधि थे श्वगार सम्वन्धों सामग्रियों पर 
दापाशा पर (६८७४ ७८३) गम्मित्रित हैं। 
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सखुननम के तत्व (8897८ए०ड ४८०५७) -क्षत््‌ १६४५० के संविधान 
में वित्तीय स्थिति में सन्तुलन करने वाले तीन तत्वों का उल्लेख किया गया है-- 
(0) कृषि के भ्रतिरिक्त दूसरी आमदनियों पर लगने वाले करो (77०0॥6 78565) 
तथा संघीय उत्पादन करो (एग्राणा ॥#०६४४ ॥0006$) से उपलब्ध प्राप्तियो को 
सघ झोर राज्यो के बीच वाटने की व्यवस्था की गई है। (४) सघ सरकार वो ओर 
से राज्य सरकारो के लिए सहायक अनुदान (68 ॥ 20) की व्यवस्था की 
गई है । ये भ्रनुदान भारत की सचित निधि ((०६०वक॥८०९ कण ४) से उन 
राज्यो को दिये जाते है जिन्हे कि सहायता को आ्रावश्यक्ता होती है। भिन्न भिन्न 
राज्यों के लिये सहायक अनुदानो की राश्नि भिन भिन्न होती हैं। राज्यो को सहायक 
भनुद।न परिगणित जातियो के कल्याण की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये लिये 
भी दिये जाते हैं ॥ (7 सघ सरकार अधिभार (5७४०४»72८) लगाकर ऐसे किसी भी 
कर मे वृद्धि कर सकती है जो राज्योमे बाटे जाते हैं प्रधवा पुणतया राज्यो 
को सौपे जाने हैं। इन अ्धिभारों से होने वाली प्राप्तिया पुर्णतवा सम सरक्पर 
को ही उपलब्ध होती हैं । 
प्रथम वित्त झ्ायोग (सा सिाक्षाए८४ 00शाग्रा5श०) --सविधान के 
अनुच्छेद २८० के भ्रन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा सविधान के लागू होने के दो वर्ष वे 
भीतर तथा तद्पश्चाद्‌ प्रति पाचवे क्‍्ये एक वित्तीय आयोग मियुक्त करने की व्यव- 
स्था की गई है । वित्त भ्रायोग का कार्य इन विपयो के सम्वन्ध में राष्ट्रपति को 
अपनी सिफारिशों प्रस्तुत करना स्वीकार किया गया है --(क) सध भ्ौर राज्यों” 
के बीच उन करो की शुद्ध प्राप्तियो ()ए८६ ?70९०८०$) का वितरण जो कि उनके 
धीच बाटे जाने हैं। [ख) प्रत्येक राज्य के हिस्मो का वितरण। (ग) उन सिद्धास्तो 
का निर्धारण जिनके भ्राघार पर भारत की सच्ित निधि में से राज्यों को सहायक 
प्रनुदान दिए जा सकें तथा (घ) ब्न्य कोई भी ऐसा विपय जो सुहृद एवं समुचित 
वित्त व्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। २२ नवम्बर सब १६५१ को राष्ट्रपति ने 
श्री कै० सी० नियोगी (/0 ९ ॥१९८०४५) की अध्यक्षता में प्रथम वित्त प्रायोग वी 
वियुवित की | इस श्रायोग ने श्रपनी रिपोर्ट ३१ दिसम्बर सच १६५२ को प्रस्तुत 
की । राज्य सरकारो को सहायता देने के सम्बन्ध में वित्त आयोग में झपनी सिफा- 
रिशे तीन सिद्धान्तों पर आधारित की --(भ्र) सघ सरकार के पास से साधनों 
का श्रतिरिक्त स्थानान्तरण इस श्रकार का होना चाहिए कि श्रय॑-व्यवस्था की 
स्थिरता तथा देश की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयो के सम्ब"ध मे सघ दे उत्तरदायित्व 
को देखते हुए स्थानान्तरण का उसके साधनों पर कोई अनुष्ति भार न पडे। (प्रा) 
साधनों के वितरण और श्ररदानों के निर्धारण के सम्बन्ध में सभी राज्यों के प्रति 
समान नीति श्रपनाई जानी चाहिए तथा (इ) विवरण वी योज॑ता का उद्दश्य 
विभिन राज्यों के बीच की वतंमान अंसमानतायें दूर करनी होना चाहिए। 
प्रथम वित्त श्रायोग की सिफारिश --अ्रयम वित्त झ्रायोग की मुख्य सिफा- 


संपाय वित्त-ध्यवस्या २७६ 


रो इस प्रतार थी -- (१) घाय दर की प्राप्तियों का विभानत --इस समय 
तक प्राय वर वी 'ुद्ध प्राष्तियों वा ४०% भाग राज्यों घो मित्रता था। परातु 
वित्त भायाग ने यह प्रतिशत बढावर ५५ बरते वी सिफारिश वो भायोग ने झाप 
मर भी विभाज्य घन रादि म स्‌ राज्या बे ८० प्रतिशत भाग वा सत्‌ १६५१ की 
जनणणना ब भ्रनुमार उनकी सापेलिव जनमष्या घ ब्राघार पर ([0॥ 0४४ 8585 
0० 2८०५८ 7079790॥) वितरित वरने वी मिपारिश की तथा द्वाप २० प्रति 
इत भाग बा विभिन्न राज्यों मंतिय जाने वाल भझाय-कर बे सापेशिक सप्रहों 


(एशा८८०॥$) बे प्राधार पर वितरित करने बी प्रिफारिय वी । इससूत्र ऐे प्रनुतार 
विभाज्य झ्राय-कर म से विभिन्न राज्या का भाग निम्न प्रवार निश्चित किया गया -- 


भ्राय वर म राज्यों ने आय कर म राज्यों 








26: भाग या प्रतिशत स्ज्य बे भाग का प्रतिशत 

(९) बस्वई ३७४५० (६) राजस्पान ३२० 
(२) उत्तरप्रद १५७५ (१०) पूर्वी पजाव ३२९ 
| मद्राय १५२५ (११) द्रावनकोरकोचीन २४५० 
४) पदिचमी बगावत ११२५ (१३२) प्रमम २२५ 
(५) बिहार ६७५ (१३) मंसूर २२५ 
( | मध्य प्रदेश ५४२५ (२) मध्यमारत १७५ 
(७) हैदराबाद ४२५ (१५) सौराष्द्र ड० 

(८) उड्दीमा ३४०. (१६) पंप्मू ०७५ 


(२) सपोष उत्पादन करों दा वितरण --सर्याप संघीय उत्पादन बरों 
((00॥॥78) 85०४७ 700॥6४) के वितरण मा प्र"त वित्त प्रायोग को दिए गए बार्यों 
की गूची मे सम्मितिल सही था, तथापि झामोग में दियावाई, वनस्पत्ती तल तथा 
सम्याद पर लगने वात तान सधीय उत्पादन करा को राज्या स वितरित गरने की 
उपपुतता पर विचार किया | ध्त वित्त प्रायोग न इन तीन सघीम उत्पादन करो वी 
विदुद्ध भाष (7० ]#0०7०) के ४० प्रशिशत भाग को राण्यों में उती सापेलिक 
जनतसस्या दे झापार पर वितरित करने मय सुमाव दिया । इन करों पे सम्पध म 
राज्यों व भाग तिम्न प्रवार निर्धारित दिये गए. -- 


उठादन करा मं उत्पादन बर। मे 


४७४ राज्या मे भाग का प्रतितत__+ राज्याने भाग गा प्रतियत 

(१) उत्तर प्रदय १८२३ (६) उद्ीमा कर 
(३२) मद्रात श६ ४४ (१०) पूर्वी पंजाब ३६६ 
(३) दिहार ११६० (११) द्रावनकोर बाचीन २६८ 
( यम्वदरे १०३७ (१२) मेंमूर २६२ 

है वदिषिमों बंगात ७१६ (१३) पराम २६१ 

(६) भध्यप्रदश ६१३ (६४) मप्यमारत २२६ 

(७) हैदराबाद भर६ (१५) गसोयपष्द्र ११६ 


(५) राजस्यात ड्डक (६) पंच्त १०० 


२८० भारतीय अर्थग्यास्त्र 


(३) जुट निर्यात-कर के बदले से सहायक प्रनुदान --भारतीय सविधाव में 
छूद का उत्पादन करने वाले राज्यो को जूट निर्यात कर मे से कोई भाग देने को 
व्यवस्था नही की गई । परन्तु अन्तरिक काल के लिये इन राज्यो को जूट निर्यात 
कर (776 ह77५7 70009) के बदले मे सहायक अनुदान देने की व्यवस्था की गई। 
अत वित्त आयोग ने छूट निर्यात कर के बदले मे पद्िचमी बगाल, असम, डिहार 
झौर उड़ीसा रोज्यो को क्रश्म १५० लाख रुपये, ७४ लाख रुपये, ७५ लाख रुपये 
और १५ लाख रुपये वार्षिक सहायक अनुदान के रूप में देने की सिफारिश की । 

(४) सहायक श्रनुदान --वित्त झायोग ने वेच्रीय राजस्व से राज्यों को 
दिये जाते वाले शर्तंयुव॒त (0०७०॥॥ 7») तथा झतें रहित ([ए7०००००७) 
दोनो हो प्रकार के सहायक झनुदानों (ठाक्षा5-॥ श0) की सिफारिश को तथा 
विभिन्‍न राज्यों को दिये जाने वाले सहायक अनुदानो की मात्रा का निश्वय॑ करने के 
कुछ सिद्धा'त भी निर्धारित किये। इनसे से भुख्य सिद्धान्त इस प्रकार थे --(7) 
राज्यो को दो जाने वाल्ली वित्तीय सहायता का विस्तार इस प्रकार किया जाना 
चाहिये कि राज्य सरकारो मे यह विचारघारा उत्पन्न न हो सके कि केन्द्रीय सरकार 
ने भ्तिवर्ष राज्यों के बजदो के सन्तुलन से उनकी सहायता करने का दायित्व श्पने 
ऊपर ले लिया है। (॥7) मूलभूत सामाजिक सेवाओं (जैसे प्राइमरी शिक्षा) के रुतरो 
के समानीकरण (5०॥2४॥0॥) के लिये झ्रायोग ने कुछ राज्यो को विशेष सहायक 
अनुदान देने की सिफारिश की। ()॥। राज्यों के क्षेत्रों के अ्रन्दर उत्पन्‍्त होने वाले 
राष्ट्रीय मामलो के सम्बन्ध में राज्यों पर विशेष दायित्व भ्रयवा भार के लिये भी 
आयोग ने सहायक अनुदान देने का सुझाव रकखा ) (४) झायोग ने राष्ट्रहित की 
दृष्टि से कम विकसित राज्यों को प्राथमिक महत्व की लाभप्रद सेवाओ की व्यवस्था 
के लिए सहायता देने की सिफ़ारिश की १ 

वित्त प्रायोग फी रिपोर्ट का मृल्याक्न - भारत सटदवार ने झायोग की 
समस्त सिफारिशों को बिना किसी सशझोघन के स्वीव्कर कर लिया) झायोग ने 
राज्यो के साधनों में वृद्धि करने को भ्रावश्यक्ता को ऐसे समय म स्वीब्रार विद्या, 
जबकि शीघ्रता से बदलती हुई आथिक स्थिति के कारण नवीत सरकारी सेवाग्रो 
की भारी माँग उत्पन हो गई थी। वित्त ग्रायोग गे साधनों के विभाजन वा क्षेत्र 
विस्तृत करके, कुछ सघोय उत्पादन करों वो विभाज्य साधनों में सम्मिलित करके, 
झाय कर की प्राप्तियों मे राज्यो का भाग बढाकर तथा सहायक झनुदानों के देने 

की व्यवस्था द्वारा राज्यो वी आवश्यक्ताओो को पूरा करने के लिये प्रशसनीय प्रयत्न 
किया । परन्तु इन गुणों के साथ ही साथ वित्त आयोग की प्िफारिशों मे एक 
महत्वपूर्ण दोष भी था। यद्यपि झायोग ने भ्रत्येक राज्य मे ठोस वित्तीय प्रवन्ध 
तथा आत्म पहायता पर बल दिया था, तथापि इससे एक यह भी भय था कि राज्यों 
को प्रधिक से झधिक सहायता दने से उतम अपने व्यय में मितव्ययिता करने तथा 
करो के ढाचे म परिवर्तन करके निजी साधनों मं दृद्धि करने की आवश्यकता के 


संघीय वित्त-व्ययस्था श्ब्१्‌ 


सम्बन्ध में, एक प्रात्मतोप की भावना उतन्न न द्टों जाये वस्तुत व्यावहारिक रुप 
में इस सम्नावता व यही रूप देखने को दी जिवा जिसके फवल्वरूप प्रवेक राज्य 
अपने साधनों में वृद्धि वस्ते की पक्पेज्षा केस्ट्रीय सहायता पर अ्रधित्राधिक निर्भर 
रहने लगे हैं । 
बूप्तरा वित्त आयोग (56९०0 होशाएड ए०णणांछाएा) ;--मई सच 
४६५६ मे राष्ट्रपति ते ली के० सस्वानम (ए. ऊाशधयण्यण) की अ्रष्पक्षता मे 
दूसरा दित्त प्रायौग नियुक्त किया | इस झ्ायोग को सौंपे जाने वाजे बायों मे, पहने 
आयोग के बारयों की भाति विभाज्य करो का सप भौर राज्यों के बीच वितरण, 
प्रत्यर राज्य के हिस्से का वटवारा लथा राज्यों को दिये जाने वाले बेन्द्रीय सहायक 
अनुदानों का निर्धारंग करते वाते सिद्धास्तरों के सम्यन्ध मे सिफारिश करने के प्रति- 
रिल, में कार्य प्रोर सम्मिलित थे । -- (0) एृट तथा झूट में पदायों पर 
लगने वावे नि्यात-कर की प्राप्तियों बे हिस्सों वे बदले में भ्रम, विहार, उड़ीसा 
झौर परिचमी बगाल को दिए जाते वाते सहायक प्रतुदान । (॥) दूसरों पथवर्षोय 
योजना के लिये राज्यों वो श्रायश्यवताप्ों बा दृष्टियत रखते हुए तया राज्यों 
द्वारा प्रपे मिनी सा नो से प्रतिरिबत धाय प्राप्त बरने के प्रत्यनों पर +चार 
बरते हुआ राज्यो को दिए जाते वाले सहायक प्रनुदानों वी मात्रा वा तिरांय वा 
(॥0) हृपि, सम्दन्धी सम्धत्ति थो छोडवर प्रन्य सम्पत्ति पर सगने वात धास्तिनवर 
(0४७४८ 00५9) वी छुड भ्राष्तियों को रफ्यों वे बीन विनरित बरते वे सिदान्त 
गा निर्षारण । (४) सव्‌ १६४७ से १८५६ ने दीोच प्रेन्द्रीय सरवार द्वारा विभिन्न 
राग्यों यो दिए गए ऋणों नी बाविसी गयी शर्तों तथा स्याज की दरों से सम्बन्ध 
में ग्रायययक संशोधन तथा (६) रेल भादों (84८३) पर लगाएं जाने वाले करी 
की शुद्ध प्राष्तियं। के दितरण का निर्देशन बरने वाते सिद्धान्त बा नियरिग । वित्त 
भ्रायोग भी प्नन्लिम रिपार्ट सितम्बर सन १६५७ में अ्रस्तुत हुई। प्रायोग ९ी 
सिफ़ारिश्नों का सुर्य उद्वेदय यह था कि “समो राष्यों फो पर्याप्त सात्रा में भाय 
प्राप्त होनी चाहिए जिसमे हि ये प्पने सासासपे ध्यर्यों की पूर्ति बर रक्त तहपा 
पोजना दे ध्यर्थों बे सम्यग्प में प्राय खाते (९५८॥०४ /#०८०४४१) की निर्षारित 
देनदारियों को पूरा कर राई । दिल भायोग ने प्रपनी सिफारिशों में राज्यों वी 
मूजभूत (8500) तुथा विकासोन्पुस (0०लेणुम्राशा।ओ) दोनों ही प्रकार की 
प्रावश्यवताभों को हृष्टिगत रक़्या । झ्रायोग जी मुख्य मिपरारिशें निम्नॉकित 
थीं :-- 

(१) भाय कर ढा वितरण :--वित्त झ्ायोग ने प्लाय श्र की श्राप्तियों मे 
राज्यों वा हिस्सा ४९ प्रतिशत के स्थान पर ६० प्रतिशत बरते वी सिपरारिश को । 
रास्यों बे झुल भाग को विभिन्न राज्यों के” बोच बॉँटे जाते के हस्पन्ध में प्रायोग ने 
जनमस्या को ही सुरय धाधार स्वीकार किया। प्रायोग ने राग्यों में हिस्से का १० 
प्रतिगत विवरण झापेशिक सगह (रि७७॥४८ (०02०7) के चापार पर तपा 


श्षर भारतीय पर्य्रास्त्र 


६० प्रतिधत का विवरण सापेक्षिक जनस॒स्या (8०४६६ 70.07) के प्राघार 
पर करने का सुमाव दिया । इस सूत्र के अनुसार दिमाज्य भाय कर में से राज्यों 


का भाग निम्न प्रकार निश्चित क्या गया 
न नननननन न +न+-+नञ<न-पन+ननन >> 3 सनम नन+नम >-म--- 








राज्य प्रतिद्यत राज्य प्रद्चिद्यव 
(१) आत्क्ष श्रदेश. ४१२ (८) मंलूर 2 ह४ 
(३२) प्रसम ४४ (६) उड्ीसा ३०७३ 
(३) दिहार ध्ध्ड (१० पूर्वी पजाबव.. ४२४ 
(४) वम्दई १५६७ (११) राजस्थान डे ०६ 
(५) करत. | इन्‍छूड (१२) उत्तर प्रदेश १६३६ 
(६) मध्य प्रदेश ६७२ (१३) परिचिमी वगाल १००८ 
(७) मद्रास ६४० (१४) जम्मू और काइमीर ११३ 


(२) संधीव उत्पादन करों का विभाजन वित्त श्रायोग ने दियासलाई, 
तम्बादू भौर वनस्पति तेल के अ्रतिरिवत चीनी, कापी, कागज तया वनत्मति के 
अनावश्यक तेलों के संघीय उत्पादन करों की प्राप्तियों को भी राज्यों मे बाटने का सुमाद 
दिया, १रुतु राज्यो का हिस्सा ४०% के स्थान पर २५% निर्धारित किया। वित्त 
भ्राफ़ेग ने जनसस्या के ग्राघार पर विभाज्य संघीय उत्पादन करों की राशि मे 
विभिन राज्यों का भाग निम्न प्रकार निश्चित किया :-- 











राज्य प्रदि्वत राज्य प्रतिध्नत 
(१) प्राप्त प्रदेश ६३८५ (५) मेसूर ६ श्र 
(२) प्रसम ३४६ (६) उड्ीसा है, 
(३) विहार १०:५७ (१०) पूर्वी पजाव ४५६ 
(४॥| बस्वई १२१७ (११) राजस्थान ४७९१ 
(५) केरल ३८४ (१२) उत्तरपदम १५ ६४ 
(६) मध्य प्रदेश ७८६ ( ३) पश्चिमी वगाल ७.५६ 
(७) मद्रास ७५६ (१४) जम्मू भौर काइमीर १९७४ 





(ह) जद निर्यात कर के बदले से सहायक पधनुदान :-छिवीय वित्त झ्ायाग 
ने सन्‌ १६५६-६० तक जूट के उत्पादक राज्यो--प्रसम, विहार, उदोसा प्रौर 
पश्चिसी बंगाल को जूट निर्यात कर के बदले में सहायक अनुदान के रूप में क्रमशः 
७४ लाख ६०, ७२३१ साख ६०, १५ लाख र० भौर १५२ ६६ ताख २७ प्रतिवर्ष 
देने की सिफारिध की । 

(४) राज्यों को सहायक श्रदुदाव :-वित्त आार्योग नें राज्यों की विकास- 
शील आवश्यकताओं पर विचार करके राज्यों को प्रूव॒पिक्षाइत प्रधिक सहायक 
अनुदान देने कौ सिफारिश की। प्रत्येत़् राज्य की आवश्यक्षताडों पर पू॑विचयार 
करने के बाद आयोग ने ११ राज्यो को विम्ता दिए पाए शददाद देदे वी सिफारिय 





संघीय वित्त व्यवस्था रेष३े 


बोचो -- 
(बराड एपयो मे) 
राज्य [१६५७ ५८१६ ८२५६|१६५६ ६०।१६६०-६१|१६६१ ६२| याग 





१ प्रान्न प्रदेश ०० लग हगण ४०० ४०० २००० 
२ भसम ७ बे७५ इंछ५ू ४२० ४५० २०२५ 
३ विहार दे ५० दे ४६० दे४०ण डर ह२५ ६६०० 
४ गेरसत १७५ १३५ १३७५ १७९ हज५ छ्र्‌ 
४ मध्यपंदत ३०० ३०० ३०० बज ३०० १५०० 
६ प्रमूर ६०० ०० ६ूण०ण ६०० ५०० ३०७० 
७ उड़ीमा हे २५ ३२५ ३२४५ ३४० ३५० १६७५ 
८ पूर्वी पजाव श्र५ २२५ शभ२५ २२५ २२५ ११२५ 
६ राजघ्यान २५० २१२० २५० २४५० २५० १२१५० 


१० प्रश्चिमों बगाल ३२५ ३२५ ३२५ ४७५ ४७५ १६२५ 
११ जम्मू व काइमीर ३०० ३०० ३००. ३०० ३०० १५०० 
बुल याग -+ | ३६२५] ३६२५ |] ३६२१५ | ३६ ५० | ३६ ५० [१५८७ ७४५ 
५ प्रास्ति रुर का द्ितरण --भास्ति-क्र (£775/0 00५9) सघ सरकार 
दा स्पावर ([ल्‍9/0५909।६) तथा अस्यावर (१०५००) दोनों हो प्रकार थी 
सम्पत्तियों (00ए८705) पर लगाया जाता है। यह बर सप सखवार द्वाराही 
उगाहा णाता है परतु इमकी समस्त प्राप्तियाँ राज्यों का बाट दो जाता हैं। द्वितीय 
वित्त प्रायोग ने स्थावर सम्पत्ति स होने वालो प्राप्तिया के कुछ भाग को राज्या 
मे स्थिति ([.0८०॥07) मे भाषार पर भर्पात्‌ प्रत्येक राज्य म॑ स्थित सम्पत्ति र 
मूल्य बे' प्रनुपात म वितरित बरने तया स्थावर सम्पत्ति से उपलब्ध भाय व छोप 
भाग वा भोर भस्पवार सम्पत्ति स होने वाली समस्त झ्ाय का राज्यों मं उनती सापदिव' 
ज्नमंस्या (7९]३७४४८ ?070७५॥०75) के स्‍भ्ापार पर वितरित करने को सिपारिश 
शी। इस प्रवार झास्ति गर वी प्राप्तिपां म से प्रायक राज्य का भाग निम्न प्रत्रार 
निश्चित किया गया +- 








राज्य अतिशत राज्य प्रतिशत 

(१) धाम्ध प्रद ८७६ (८5) मगर ५४३ 
(२) घाम २५३ (६) उशेमा डर !० 
(३] विहार श्ण्द६ (१०) पूर्वी पंजाब श्श्र 
(४) बम्बई पी (११) राज्यम्थान ४४७ 
(श केरस इछ६ (१२) उत्तरशटण १७७१ 
(६ मध्यप्रदेश ७३० (१३) पन्चिमो बगावत ७३७ 
७) मद्रास थे ० (१४) जम्मू घोर बाइमोर १२४ 





(६) बेहोय सरकार हारा शरा््पों को दिए हुए ऋण --१५ घगस्त सन्‌ 


स्घ्ड भारतीय अर्झास्त्र 


१६४७ को केद्ध का प्रदेशों पर कुत ऋणु ४३६७ करोड र० या जो ३३ मार्च 
१६५६ को लगभग ६०० करोड र० हो गया। इनमें से अ्रविक्रॉंग ऋण योजना 
के वा्क्र्मो की पूर्ति के लिये दिए गय थे। इन ऋणों वी धनराशियों मे, ब्याज 
की दरो म, अदायग्री को झर्तों म तथा इनकी अ्रवधियों में पर्याप्त प्रन्तर था। 
फलत ऋणों वी इन मोदी विभिश्वताओं वे फठस्वरूप सर झ्ौर राज्यों के बोच 
वित्तीय सम्बन्धी म एक उलमन उत्पन हो गईं थी। ब्रत* वित्त श्रायोग ने इस 
उलभत को सुलमाने के लिये समस्त ऋथों के एक्रीक्रण तथा ब्याज व मगताने 
की शर्तों के समानीकरण की एक योजना प्रस्तुत वी । इस योजना वी मुख्य मिफा- 
रिश्रें इस प्रकार थी -- (क) हैन्द्र द्वारा राज्यों को सैक्षणिक भवनों के निर्माण 
तया कुटीर उद्योगों की सहायतार्य जो ब्याज-मुक्त ऋण दिये गए थे, श्रायोग ने 
उनमें कोई भी सझोघन न करने का सुमाव दिया। (ख) १ प्रप्रैल सनू १६५७ से 
केन्द्र द्वारा राज्यों को विस्थापित व्यक्तियों (979०0 7८80॥5) के पुवर्वास 
के जिये दिये जाने वाले कणों के सम्बन्ध में आयोग ने यह सिफारिश की, कि 
उनके मूलवर्त श्रोर व्याज वी उतनी ही रकम अ्रदा की जाए, जितनी राज्यों को 
विस्थापितों से मिल सके । (इ) छोष ऋणों को थ्रायोग ने दो वर्गों मे विभाजित 
किया--(0) दीघकालीन ऋछा, जितकी परिपात्र दियि [026 ० ?रश४ण्या५) 

३ अप्रेव सन्‌ १६७७ को अ्रयवा इसके पश्चात्‌ पडतों थी ओर (7) मध्यमक्ालीन 

ऋण, जिनकी परिपाक तिथि ३१ सार्च सन १६७७ अयब्रा उससे पूर्व पड़ती थी। 

वित्त श्रायाग ने उन सभी ऋणी को, जिनकी ब्याज की दर ३ प्रतिशत अयवा 

ग्रधिक थी एक एसे कण के रूप में परिवतित करते की सिफारिम की, जिनकी 

ब्याज वी दर ३ प्रतिशत हो तथा जिनकी परिपाक तिथि ३१ मार्च १६८७ हो। 

इसके झतिरिक्त झ्ायोग मे उन सभी दीघंकालीन कणों को, जितकी ब्याज वी 

दर ३ प्रतिशत से कम थी, एक ऐसे ऋण के रूप में बदलते की सिफारिश वी, 

जिनकी व्याज वी दर २६ प्रतिशत हो और जिनकी परिपात् तिथि 3१ मार्च 

सन्‌ १६८४७ हो। टसी प्रकार द्रित्त ग्रायाग ने ३ प्रतिघत अथवा उससे प्रधिक 

ब्योज की दर बाते सभी स्यमक्ादिव कर्षो का एक ऐस ऊरण के रुप मे बदलने वा 

सुमाव दिया जिनकी व्याज वी दर ३ प्रतिद्यत हो तथा परिपाक तिथि है मार्च सन्‌ 
६७२ हो, और ३ प्रतियत से कम ब्याज वी दर वाते समस्त मध्यमक्रातीन 
ऋषणों को एक ऐसे ऋण के रूप में ददलने का सुमाव दिया जिनको परिपाक तिथि 
३६१ मार्च सन्‌ १६७२ हो तथा जिनकी व्याज की दर २३ प्रतिशत हो ॥ 

(७) श्रतिरिकत उत्पादन करों का दितरणा “--राज्य प्तरकारों वी परामर्थ 
से केल्द्रोय भरकार ने यह निश्चय किया कि मिला म बते वस्त, चीनी तथा तम्दादू 
पर राज्य सरवारों द्वारा लगाए जान वाते विक्री-करों (50० प्र४:८७) के स्थान 
पर एक झतिरिकत उत्पाइन-कर (6079 एं:८5५९ 009) लगा दिया जाएं 
दया इसकी शझद्ध प्राप्ियों का सभो राज्या में वितरित किया जाए। वित्त आयोग से इस 





२८६ भारतीय श्र्यशास्त्र 


भ्रधिक घव राशि मिलनी घाहिये थी, तथापि झायोग ने जो वितरण किया बह 
मुख्यत उचित भ्रौर न्यायपुर्णा ही था |” 

तीसरा वित्त प्रागोष (वराव प्शाक्रा०० 20गराताइआ०7)-तृतीय वित्त 
आयोग की नियुक्ति संविधान की धारा २८० (5700० 280 ०79 0000प/- 
300) तथा वित्त झायोग एक्ट १६४१ (छहथा०० ए०प्रगाइञ्षणा [:432७]|४6005 
2०थ्रश्न००] 4८४ 95व) के प्रत्तगंठ, २ दिसम्बर सद्‌ १६६० यो की गई । मारत 
के भूतपूर्व कोम्पट्रोलर गौर प्रॉडीटर जनरल (07067 0०7एपगांल शत 6ण०१- 
70 0थ८॥४]) श्री प्रशोक कुमार चादा (90 8आ०८ #णायत्रा 088704) इस 
श्रायोग के प्रध्यक्ष तया श्री पी. गोविन्द मेनन (? 0०णगर6& उक्षाणा), श्री डी० 
एन० राय (0 7३ ॥२०५), प्रो एम० वो माथुर (४ ४ )(६४ण7) भौर श्री जी० 
झार० कामत (6 7२ ८४८47) सदस्य नियुक्त किए गए। इस वित्त भायोग की 
रिपोर्ट तथा इस पर भारत सरकार का निर्णय सधीय वित्त मन्री श्री मोरारजी देसाई 
(»(097 0८४७) द्वारा १२ मार्च सन्‌ १६६२ को ससद मे पेश किया गया । वित्त 
श्रायोग ने द्वितीय वित्त झायोग के सहश्य इन विषय्रो के सम्बन्ध में भ्रपना निर्णय 
दिया--[प्र) भाय कर (000० [85) का वितरण, (पा) मूल सघीय उत्पादन 
करो (8880० ए॥0॥ 05८5४ 70025) का विभाजव, (६) अतिरिक्त उत्पादन करों 
(8१008074 7०५४८ 0॥65) का _वितरण तथा (ई) सविधान की २७५ वी 
घारा के प्रन्तर्गंत राज्यो को सहायक श्रनुदानों (9787/$-7-00) की प्रदायगी। 
इसके अ्रतिरिक्त वित्त प्रायोग ने दो भ्रन्य महत्वपूर्ण पहलुग्रो (8६9९९) पर प्रपवा 
निर्णय दिया --(7) कृषि भूमि के भ्रतिरिक्त श्रन्य सम्पत्ति पर लगे भास्ति कर 
((898(6 0009) का राज्यों में विवरण तथा (0) १२ ५ करोड़ ₹० की सहायता वा 
राज्यों मे बटवारा, जांक्ि राज्यों को उत्त हानि की क्षतिपूर्ति (007ए७॥5907) 
“के रूप में दी जाएगी, जो उन्हे रेलयातीं भांडा कर (85 ० िश्ञ|ए४५ 85८३७ 
फा०५) को हटाने के कारण हुई है । हृतीय वित्त श्रायोग में अपना काय राष्ट्रपति 
के आदेशातुसार १ वर्ष की अवधि में पूरा कर दिया। आयोग की प्रथम बैठक १५ 
दिसम्बर सच्‌ १६६० हुई थी तथा १४ दिसम्बर सन्‌ १६६१ को श्रायोग ने प्रपनी 


रिपोर्ट को भ्रन्तिम रूप दिया । 
चादा आयोग की रिपोट सर्वेसम्मति से स्वीकार कर ली गई। श्री कामत 


(॥0७।) ने, जो कि प्रायोग वे सदस्य सेक्रदी (४०००७श-३८८८०३५) थे, अपना 
एक विषय के सम्बन्ध में भित्र मत प्रकट किया । उन्होंने कहा कि श्रायोग द्वारा राज्यो 
को यातायात के साधनो के विक्षास सम्बन्धी विश्विष्ट उद्देश्य के निमित्त दिए जाने 
चाले अनुदान को, जिसे राज्यो की श्रायोजन सम्बन्धी श्राय मे सम्मिलित किया गया 
है, वह्‌ उचित नही है। भारत सरकार ने श्रायोग वी सभी सिफरिशों को स्वौवार 
कर लिया है। आयोग न राज्यो को सडक परिवहन के विकासार्थ जो विज्ञेप सहायता 
देने का सुझाव दिया, उसे भी सरकार ने स्वीकार कर लिया है। रेल यात्री 


सपीय वित्त व्यवस्था र्‌प७ 


भाडा गर वी शत्तियू्ति दे रुप में दो जाने वालो राज्यों को सहायता मो छदोडरर 
वित्त प्रायोग वी सभी सिफ़ारियों को केवल ४ दर्ष वो प्रवधि बे लिए धर्पात्‌ १ 
अप्रौप सन्‌ १६६२ से ३१ मार्च सद्‌ १६६६ तक [सीसरो योजना वे प्रस्त तर) 
बार्याम्वित रूप दिया जाएगा। रेल यात्री भाडा बर वो हातिपूति वे रूप में राज्यों 
को दी जाते बाली सहायता सम्बन्धी निर्णय १ झप्रेल सत १६६१ ये (जब से यह कर 
हटाया गया था) ३१ मार्च सद्‌ १६६६ तक प्रभाव में लाया जाएगा। प्लायोग को 
सिफारिशों को लायू बरने वी झ्वधि घटाते पर्पात्‌ ५ वर्ष से ४ वर्ष कर देते का 
झहूं धय यह रखा गया है कि चनुर्ष पच्वर्षीय योजना म श्रारम्म से हो भागामी दित्त 
भ्रायोग के सुमावी वो कार्यान्दित क्या जा सकेगा । 
शूतीप वित्त प्रापोग की सिफारिशों (रि०८०शराणशातंआ॥0॥5$ ० पाए 
[0९४ (000॥975४0॥) --इस वित्त भायोए को मुख्य स्रिपारिशें इस प्रतार हैं.- 
(१) प्राय कर दा वितरश"-प्रायोग न निगम कर (00॥00०0॥०॥ पर») को 
छादवर भाय वर ']77096 4&%5) की प्राप्तियों में राज्यों का हिस्सा ६० प्रतिशत 
से बदावर ६६३ %८ बर देने की सिफारिश वी । ध्रायोग न घधाएं बर भी प्राप्लियों में 
प्रदेश राज्य केः हिस्से के निर्धारण से राज्यों म वर के सापेक्षिक एक्ज़ोगरगा (२९)७- 
$%६ (0०॥७८५७७०४॥) थो पूर्वापक्षाइत प्चिर महत्व दिया ॥ परत प्रायोग ने घाय बार 
थी विभाज्य पघनराशि में से राज्यों बे ८० प्रतिधत भाग को सद्‌ १६६१ की जन- 
गणना के भनुघार उनकी सापेक्षिर जनसष्या व भायार पर वितरित परने वी सिफ्ा« 
रिश बी तपा शेष २० प्रतिशत भाग को विभिन्‍न राज्यों में किए जाने वाते प्राय 
बर मे सापेक्षित सप्रहों मे झाषार पर वितरित बरते को सिफारिश गो, जबकि 
अभय तर प्लाय बर वो विभाज्य राधि में से ६० प्रतिशत भाग वा वितरण, द्ितोय 
बित भागोंग के सुमावानु भार, राज्यों को सापेध्िक जनसरया मे भाषार पर तथा शेप 
१० प्रतिशत भाग भा जितरण राज्यों में भाय गर के सापेशिक सप्रहों दे भ्रापार पर 
दिया जाता था । इस नवोत सूत्र बे घ्नुसार विभाज्य शाय बर म से विभिन्‍न राज्यों 
का भाग इस प्रगार निश्चित किया गया है -+ 








राम्प प्रतिद्या राज्य प्रतिशत 
है. प्रान्भप्ररेश छ३१ ६ मटहाराष्द १-४१ 
२. धगम डर १० मंमूर भू ३ 
३. गरिटार & ३३ ११ उड़ीसा ३ ४४ 
४. गुजरात ४3८ १२ पूर्री पशाय ५ 
है पम्मू वगाइमीर ०३० ३३ राजस्थान ३३६७ 
६ बरस ३२५ १४ उनर प्रदा १४ ४२ 
७. मध्य प्रदेश श्द१ १६४- पश्चिमी बंगाल १२०६ 
६€ मदास बद्र३ 
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श्पप नारतोय अर्धश्यात्त 


(२) संघोय उत्पादन करों का विभाजन---वित्त झायोग ने सघोद उत्पादन 

करो (0८एपरश छक३६ 06) वी प्राप्तियो मे राज्यो का हिस्ता २१ प्रतिश्ठ से 
घटाकर २० प्रतिशत करने का सुनाद दिया ॥ आयोग वे दियातलाई, तम्बाकू दत- 
स्पति तेल, चीनी, काफी, कागज तथा वदस्पति के भतावश्यक तेलो, ८ ब्तुप्रों के 
अतिरिक्त २७ घत्य वस्तु्भों बे सघोय उत्पादन करों की प्राप्तियो को भी राज्यों में 
बाटवे का सुझाव दिया। ये नए रद इस भ्रकार हैं -- (3) साफ किया हुआा मिट्टी 
वा तेल (६८०5४४८), (7) साफ़ बिए हुए डोजल झांयल्स (एव्ग्राध्त 0७थ 
0॥) ठया वाष्प मे बदलने दाले तेल (५०ए०7०४७४ 0॥$), (70) डोजल पारेल 
(9/०5० 07), (:४) फरवेस भायेंल (7८३०४ आ), (६) भ्रलवतरा (6०श 
4७7) भौर बाबू (5500) मिला हुमा मसाला (8४४०) तथा शिलाजीत (8/0- 
77०7), (५) रगने के पदार्थ (/7877८०१5), (४।) साबुन (5039), (शण) टायर 
और दूयूब (757८8 ४00 प्रए०७६७), (७) रेयन भोर मिलावटो रेशा भौर सूत 
(085 ०५ बाप 5) 760० सएटा5 800 ४7०), (४) सूती वस्त्र (00007 8४- 
श०8), (>) रेशमी बस्त्र (5॥४ ४0705), (००) झ्नी वस्त्र (००६० कै४&७ग०७), 
(500) रेयन प्रयवा कैत्रिम रेघमों वस्त्र (8३०७ ए #्वापलिंश 800 ४७४०४), 
(29) सोमेन्द (एकए८ण), (2५) कच्चा लोहा (8 00), (5७) इस्पात पिष्ड 
(8॥६५ /70$), (5७॥) भ्रल्मूनियम (60एाग्राए७), (#ध्य/) टीन प्लेट और टोन 
शीदूस (70 ?]श6 890. पर्चा 706७5), (505) इन्टरनल कम्बस्टन इ जिन्त 
[ध्राध्शाभ 00ण00४0०0 फशहाएट४) (:७) विद्युत मोटरें भोर उनके हिस्से 
(पछा८८॥ा० )(४००१३ गे 7808 807०॥), (5०) विद्युत्‌ प्रकाशनोय बच्वत भोर 
इयूब्स (80007० ॥8४075 ७प्७४ 0१० क्प००६०च्य३ ॥8४08 एणे०४), (१०) 
विद्यूत्‌ बैटरिया तथा उनके हिस्से (500८000 क्रआाश्पारड छ00 एशा[ड पैशल्ण), 
(सपा) विच्यूत्‌ पल्े (४८४० फ9), (07४) मोटर गाडिया (१४०४० ४८७७ 
८४४), (75५) मोटर स्ाईक्लि के झतिरिक्त साइबिलें मौर उनके हिस्से (0) ८८३ 
ड00 ए॥9 त 05 ०९६ 0फल' छात्ा 2ैवणल 0,००5), (१०७४०) झूते (500- 
ऋ६थ) तथा (5४५४) सिनेमा को फिल्में (ट0००0४०ह7४क ॥75 50520) । 
संघीय उत्पादन करो को प्राप्तियों मे विभित राज्यो के हिस्सों के निर्धारण के सम्दन्ध 
में आयोग ने विभिन्न राज्यों की सापेक्षिक जनतस्या, उनको झाधथिक कमजोरिया तपा 
उनमे निवासिद झविक्सित, पिछड़ी एवं अछूत जातियों को विकास भावश्यक्ततामों 
झादि को विद्येष महत्व देने वो सिफारिश को । सधोय एल्लादन करो वी विभाज्य 
शशि मे विभिन्‍न प्रदेशों का भाग इस प्रकार निश्चित क्या गया है -- 














अश्ना अंधीय वितय्यवस्था रह 
राम्य प्रतिशत + राज्य प्रतिशत 

१. प्रारध् प्रदेश ८२३ ६. महायप्ट्र शहर 

२- प्रगम ४३३ १०. मंसूर शापरे 

३. बिहार १२१२६ ११ उडोमा ७.०७ 

४ गुजरात 2 १२. पूर्वी पजाद द्छा 

४ उम्मूं व बाइमीर २.०२ १३. राजस्थान शाह३ 

६ बेरल श्न्डइ १४ उत्तर प्रदेश १०६८ 

७. मध्य प्रदेश दाद६ ११५. पश्चिममों ब' भ्०७ 

, मद्रास ६नण्द 





$ प्रतिरिषत उत्पादन-करों का वितरश -- पवर्राग्योय ब्याद्ार के पत्पा- 
यरोप नो दूर बरदे के उदंश्य से भारत सरकर ने सब १६५७ से मिलो के बने 
बस्तर, चीनी धोर तम्वाद॒ पर राज्यीय विद्लीनार (5065 7५) के स्पान पर 
परतिक्ति उत्पादन पर (#69707/  छंइश४८ 00४६४) सगा दिया है । इितोय 
वित्त प्रायोग न यह सुमाव दिया था दि इस धविरिक्त उत्पाइन-करों पा १% 
केस्दयासित ह्षेत्रो को. तथा १३% जम्मू भोर काइसीर को दिया जाए तथा धन्य 
शख्दों को पहनते इस वस्तुप्रा दे विक्रीलरों से जितनी भाव होती थी, उतनी दी 
जाए सथा थेष राशि का वितरण रा््पों में रापेक्षिर उपभोग व जनसस्या 
(९३४१६ एणा$ण्गए 0०४ 896 70ए५०90०7) वे प्रापार पर गिया जाए। 
हूतोर वित्त भ्रायोग ने धोटेदोटे समायोब्नों (१३४०7 #॥00४0म८४$) के लिये 
घोती, तम्दाड़ धोर मिस्र मे थते वस्त्र ने धतिरिस्त उत्पादन बरोंबे' सम्बन्ध में 
बोर्ड स्यायद्ारिक' परिद्तत नहीं जिया । फ्ूछि १ भगत सर १६६१ से प्रतिरिकत- 
उद्पाश्वनर सादे जाने बाली बस्लुप्रो में देशमों बर्त्र को ध्रौर सम्मिलित कर 
लिया गया है (प्र्याद रेममी वस्त्र पर राज्यीय विक्रीनर को हटावर प्रतिरिकत 
उत्पादनलर सगा दिया गया है), इसलिये राज्यों को इन वस्लुपों के विशीमबर 
बे यदते में सप सरवार द्वार गारस्टो शी गई भाय ३२ ५० ब्रोट र० से बदपर 
३२ ५४ बरोड र० हो गई है। मृत्रीोय दिल प्रायोग ने प्रतिरित्गर उत्पादन बररों 
मे प्राप्त घाय में में १ प्रतिशत केस्ट्शासित क्षेत्रों था १३ जस्‍्तू ये शाइमोर को 
देने का सुझाव दिदा घोर प्रन्य राज्य सररारों को गारन्टी यों गई ररम को देने 
हे पश्मर्‌ क्षेपर रइम को भरत: राज्यों मे उनको सा्वेज्ञिक जनसंख्या ठया भगतः 
सत्‌ १६५५-१८ मे उनसे विश्येकरों में होते दाली घाय में बुद्धि शो प्रतिशत के 
प्राधार पर विनरित इसने डा मुझद दिया। विभिन्न राज्यों में घतिरिस्त उ्ाइव 
करों वो प्राणियों में संघ सरदार द्वारा गारस्टो की गई रतम बा दितरस इस 
प्रहार विदा जाएगा *+- 











२६० भारतीय पभर्यशास्त् 


ीा-ा-फफकसकफफरिससस स  लस:सक्‍अअअकइअइिइइ इ8 8 लसइ्ीओझयण-+-___तह0त.--"तननन्‍.न. 





राज्य लाख रुपये राज्य लाख हपये 
(१) प्रान्त्र प्रदेश २३४१४ (५) महाराष्ट्र ६२३७ ७७ 
8 असम द्श्न्न्ष (६) मंत्र (००१० 
३) बिहार १३०१६. (१०) उद्दीसा छ५१० 
१ गुनरात ३२३४५ (११) पूर्वी वंजाब (७३९१६ 
५) केरल ६५००८. (१२) राजस्थान &६०"१० 
(६) मध्य प्रदेश १५४११७ (१३) उत्तर प्रदेश ५७५९६ ९ 
_ मद्रास र२८०१९३४ (१४) परिषमी बग़ाव _ २८०४१ 


इसके ग्रतिरिकत विभिन्न राज्यों मे भ्तिरिक्त उत्पादन करो की शेप रकम 
का वितरण, प्र शतः राज्यो वी सापेक्षिक जनसंख्या त्पा भ्रशत सब १६५७-४८ 
"से उनके विक्री करो मे होने वाली श्राव मे बृद्धि की प्रतिश्नत के भ्राधार पर, इस 
प्रकार किया जाएगा :-- 








राम्य प्रतिशत राज्य प्रतिशत 
१. आन्म्न प्रदेश ७७५ ८. महाराष्ट्र १०९६० 
२. प्रसम २५० ६. मेतूर २२५ 
३. बिहार (०९०० १०. उडीसा 2 ५० 
४ पुन ५४० ११. पूर्वी पजाब 2२५ 
$ डे र५ १२. राजस्थान ४०० 
६ मध्य प्रदेश ७०० १३, उत्तर प्रदेश १५४० 
७. भद्रात ६*०० १४. प्चिमी वगाल ६०० 


(४) प्रात्ति कर का बटवारा :--झ्रायोग ने पग्रास्ति-तर (586 0709) 
के बटवारे के मुख्य सिद्धान्तो मे कोई परिवर्तत नहीं किया वरव्‌ सन्‌ १६६१ की 
जनसच्या के भ्राकडी के प्राघार पर ध्रत्येक राज्य के हिस्से मे सशोधन कर दिया । 
साराँग्तः तृतीय वित्त ग्रायोग में राज्यो मे भ्रास्ति कर के वितरणा से सम्बन्धित 
द्वितोय वित्त श्रायोग का यह सुझाव स्वीकार कर लिया कि स्पावर-सम्पत्ति (पाया 
०४४०८ श००९४०७७) से होने वाली प्राप्तिपों के कुछ भाग को राज्यों मे स्थित्ति 
(7.0०४॥०7॥) के ब्ाधार पर (प्र्थाव्‌ प्रत्येक राज्य मे स्थित सम्पत्ति के मूल्य के 
अनुपात मे) वितरित किया जाए तथा स्थावर सम्पत्ति से उपलब्ध शोप प्राप्तियो 
तथा भ्रस्यावर-सम्पत्ति [श०४४०० एऐ०7०८५) से होने वाली समस्त प्राप्तियो 
को राज्यों मे उतकी सापेक्षिक जनसल्या (रेश४0४९ ?0फर्ग००॥) के ग्राघार 
पर वितरित क्या जाए । इस सूत्र के अनुप्तार श्रास्ति कर की प्राप्यो में विभिन्न श्रदेशो 
का भाग इस प्रकार निश्चित किया गया है :-- 


संघीय वित्त-व्यवस्था ६१ 








राज्य प्रतिशत - राज्य प्रतिशत 
(१) आानप्न प्रदेश छारेड ण (६) महाराष्ट्र ६१६ 
(२) भ्रसम २७४ (१०) मैसूर श्डद 
(३) बिहार १०७५ (६११) उडीता डण्च 
(४) गुजरात हा (१२) पूर्वी पजाव ४७१ 
(५) जम्मू व काइमीर ०८३ (१३) राजस्थान ४६७ 
(६) बेरल ३६२ (१४) उत्तर प्रदेश १७ १० 
(७) मध्य प्रदेश ७५१ (१५) पश्चिमी बगाल ८११ 
(८) मद्रास ७६० 


(५) रेल-यात्री भाडा-कर की क्षतिपूर्तिस्वरूप राज्यों फो सहायता ३-- 
सन्‌ १६५७ म सघ सरकार ने रेल-यात्री भाडा-कर (४ 35 07 एेक्ष]छए 7888800- 
एथा छथा5) लगाया । १ प्रप्रैल सन्‌ १६६१ तक इस कर से होने वाली कुल भ्राय को 
द्वितीय वित्त भायोग की योजना के श्रनुसार शाज्यों मे बादा गया। परन्तु १ श्रप्रैल 
सन्‌ १६६१ से यह कर हठा लिया गया जिससे राज्य सरकारो को पर्याप्त हानि 
को सम्भावना हुई । भ्रत तृतीय वित्त भ्रागोग के इस कर से उपलब्ध प्राय में से 
प्रत्येक राज्य के हिस्से (5887७) की क्षतिपूति करने के किये प्रतिवर्ष १२४५ करोड 
रु० की सहायता सभी राज्यों को देने की सिफारिश को। इस रकम मे से प्रत्येक 
राज्य का भाग इस प्रकार निश्चित किया गया है :-- 





र्ज्य लाख रुपये राज्य लाख रुपये 

१) पान प्रदेश १११ (४) महाराष्ट्र १३५ 

२) प्रसम डे (६) मैसूर ५६ 

३) बिहार ११७ (१०) उडीसा कक 

(४) गुजरात दर्द (११) पूर्वी पजाब १०१ 
(४) मद्रास प्र (१३) राजस्थान ५५ 
(६) के्‌रत र्३ (१३) उत्तर प्रदेश ररे४ 


(७) मध्यप्रदेश _ १०४ (१४) पश्चिमी बंगाल _ ७६ | 

(६) राज्य सरकारों को सहायक प्रनुदान :--सविधान की २७५ वी 
घारा के भ्रन्तगगंत चाँदा भायोग (0089048 (०एणशांध्मं०ग) ने सपीय सरवार 
बी झोर से दिए जाने वाले राज्यो को विस्तृत सहायक प्रनुदान (6थ॥5ना-४0) 
देते झा सुझाव दिया । शव तक भसम, विहार, जम्मू श्रौर काइसीर. केरल, मध्य- 
प्रदेश, मैसूर, उडीसा, पूर्वी पजाब, राजस्थान, पश्चिमी बगाल श्ौर महाराष्ट्र, 
इन ११ राज्यो को ३६९५ करोड र० का वापिक भनुदान दिया जाता था। 
झागोग ने महाराष्ट्र को छोडकर भ्रन्य १० राज्यो कोयापिक भनुदान देते का 
सुझाव दिया। प्रायोग ने प्रतुदान के रूप में सुक्ाई गई कुल ११०२४ करोड रु० 


श्ध्र्‌ भारतीय श्रयश्ञास्त 


की रा्धि में से ५३ करोड ₹० राज्यों के बजठों में वित्तीय कमी को पूरा करते 
के लिये तथा शेप ५८२४ करोड रु० को राशि राज्यों की याजताग्रों का पूरा 
करने के लिये देने का भ्रस्ताव रकखा। भारत सरकार न श्रायोग की राज्या को 
उनके वजटो की वित्तीय कमी को पूरा करने के लिग्रे सहायक झनुदान देन वी 
प्रथम सिफारिय को स्वीकार कर लिया है, जिसके अनुसार विभित राज्योवा 
हिस्सा इस प्रदार रखा गया है :-() श्रान्ध्न प्रदेश £ करोड २०, (४) प्रशम 
५ ५ करोड रु०, (॥) गुजरात ४ २५ करोड ' रु०, (/४) जम्मू श्र काइमीर १ ५० 
करोड २०, (५) केरल ५५० करोड रु , (शो) मध्य प्रदेश १२५ बरोड रु०, (४४) 
मद्रास ३ करोड २०, (४४४) मंसूर ६ २५ करोड रु०, (४) उडीसा ११ ५० करोड २०, 
और (5) राजस्थान ४ ५० करोड २० । राज्य सरकारों को उनकी थोजनाओं को 
पूरा करने के लिये भनुद्दान देने से सम्बन्धित वित्त-आ्रयोग वी दूसरी सिफ्रारिय के 
विपय से भारत सरवार ने योजना झायाग (?40॥08 (0०७४0$४०9) पे मिल 
कर यह निष्कर्ष निकाला है कि इस प्रकार के अनुदान देने से शज्यां वो कोई 
क्रियात्मक लाभ नहीं होगा ) इस निष्कर्ष का अवुमोदन भारत सरकार ने 
इन इब्दों मे क्रिया, “केन्द्रीय सहायता का निर्धारश प्रतिवण समस्त वित्तीय 
एवं प्राथिक स्थिति के पश्चात्‌ तथा ऐसे समायोजनों (०]०४ए7८४/७) का 
निर्माणा करने के पश्चात्‌ जोकि “परिवर्तित परिस्थितिया माग करती हैं, क्या 
जाता है। इसलिये न केवल यह आवश्यक है कि प्रतिवर्ष केद् श्रौर राज्यों 
की वित्तोम स्थिति पर पुनविचार श्षिया जाए वरन्‌ यह 'मो ब्रावश्यक है कि 
प्रत्येक राज्य के पूर्ण वित्तीय चित्र पर पश्रर्यात श्राय-साते (२९४८४०८ #०००७॥४) 
श्रौर प्‌ जीगत-खाते (८००॥/8 4०८००००:) पर, राज्य को योजना वे सम्पूर्रएप 
के सम्बन्ध मे, विचार किया जाए | श्रायोग की इस तिफारिश की प्रस्वीकृति सप 
सरकार द्वारा राज्पी को दी जाने वाली कुल सहायता के योग को श्रमावित नहीं 
करेगी। योजवा मे राज्यों को प्रस्ताविक्त केन्द्रोय [प्रनुदान, प्रतिवर्ष समस्त वित्तोय 
स्थिति तथा प्रन्य सम्बन्धित उचित बातों (8६४४७7 78०0075) पर पुनविचार 
के पश्चात्‌ निरन्तर मिलता रहेगा । सरकार यह भी समभती है कि समस्त क्षेत्रीय 
कार्य में सवृद्धि करवे, साधनों मे निश्चित रूप से पूर्रा वृद्धि करमे, विभिन्‍न प्रकार 
को प्रपोजनायों (770)०८5) के बीच सतोषप्रद सन्तुलन बनाने तया उनमे प्रायमि- 
क्ताओं (07707/069) का सर्वेक्षण करने के लिये वायिक नियोजव एवं प्रुतविचार 
(#कराएश ?]आयप्राणड शाते ेथ्शव्फ) एक प्रत्यन्त झ्रावश्यक्ष साधन ()४०७॥5) 
हैं। ये उद्देइर केन्द्रीय सहायता के किसो भाग को वैधानिक सहायता (84[एक४9 
0०॥5) के रुप में पॉरवोतत करने यो प्रपैज्ला वतेमान रॉतियों [आप 
9700८0७१६४७) मे परिवर्तत के द्वारा प्रधिक उत्तल प्रकार से पूरे हंगि | राज्य 
सरकार क्र से प्राप्त सहायता को उपयोग बरने में दर्पाप्त सीमा तक स्वतन्त 
होती है| भ्रव से झागे देख्रोप सहायता प्रदान करने को रीतठियों को सरलोइत 


ऋष्ना संघीय वित्त व्यवस्था २९३ 


(8/0//9) करने एवं उनको भधिक लोचदार (६०४:!४) बनाने के लिये प्रौर 
कदम उठाए जायेंगे 47 
(६) रज्प सरकारों को सडरू-बातायात फे बिकास के लिये सहायताः-- 
दित्त आयोग ने राज्यो को सडक परिवहय के विकासार्य विशेष अनुदाव देने को 
सिफारिश कौ । यधपि तीसरी योजना मे सडक विकास कार्यक्रम के लिये ३२४ करोड 
रू० निधारित क्ये गए हैं, फिर भी भार्त सरकार ने इस विषय मे आयोग के सुझाव 
को स्वीकार कर लिया है, क्योकि यह्‌ मान लिया गया था कि विना इस प्रकार के 
विशेष अनुदान दिये हुए तीसरी योजनावधि में सडक यातायात के क्षेत्र में पर्याप्त 
प्रगति नहीं हो सकेगी ॥ फलस्वरूप आस्प्रप्रदेश, ग्रसम, बिहार, ग्रुजरात, जम्मू और 
कश्मीर, करल, मध्यप्रदेश, मंयूर, उडीसा भ्रोर राजस्थान इन १० राज्यों को वापिक 
अ्रनुदात के रूप म कुल € करोड रु० दिए जायेंगे $ 

]९९७४ 868० -- भारत द्वारा वित्त-आयोग को सिफारिशों की स्वीकृति का 
परिणाम यह होगा कि सन्‌ १६६२-६३ के वित्तीय वर्ष म राज्यों को पुवरपिक्षाकृत 
३५ करोड रु० अधिक प्राप्त होंगि तथा झागामी वर्षों मे राज्यो का हिस्सा निश्चित 
रूप से बहुत भ्रध्रिक हो जाएगा । राज्यो के हिस्सो मे इस वृद्धि का अधिकाँश भय 
विभाज्य सधीय उत्पादन करो की मदो म बुद्धि को है । 

(०फाशण१७ ०७ एजाणा्भ #ज्थरएँ छा 8086६ --(४) तृतीय वित्त 
श्रायोग के सामने सर्वश्रमुख समस्या यह थी कि एक श्रोर राज्य सरकारो के उत्तरोत्तर 
बढते हुए दायित्व के साथ ही साथ उनकी आय म भी वृद्धि को जाएं तथा दूसरी ओर 
क्ैन्द्रीय सरकार के लिए भी पर्याप्त झाम सुलम हो सके । वित्त श्रायोग द्वारा स्वीकृत 
की गई सिफारिशों के प्राधार पर यह स्पष्ट है कि सन्‌ १९६२-६३ के वित्तीय-वर्षं 
में राज्य सरकारो को प्रूवपिक्षाइत लगभग ३५ करोड रु० भ्रधिक मिलेगा तथा 
प्रागामी वर्षों मे राज्यों का हिस्सा निश्चित रूप से बहुत भ्रधिक हो जाएगा। (॥) 
राज्यों की बढतो हुईं वित्तीय भावश्यकता की पूर्ति के लिए भ्रायोग ने रेल यात्री भाडा 
कर (४ [85 00 १9॥989 ९७5$९०६५: #865) को क्षतिपूर्ति (00009९॥5800॥) 
के रूप मे राज्यों को विशेष सहायता देने का सुभाव दिया तथा भप्रस्थावर सम्पत्ति 
(१(०४३७॥० ?707०४9) से उपलब्ध प्रास्ति-कर की प्राप्तियों को सद्‌ १६६१ की 
जनगणना वे प्रनुमार, विभिर राज्यो मे उनको सापेक्षिक जनसख्या (2७६४७ 
?०फणंश!०0) के ग्राघार पर वितरित करने की सिफारिश करके, लोक- 
तन्त्रीय सिठान्त को व्यावहारिक महत्ता प्रदानकी। (४) ग्रायाग ने राज्यों 
में श्राथ कर की विभाज्य राध्चि के वितरण के सम्बन्ध प्रथम वित्त हग्रायोग द्वारा 
द्वारा सुभाएं नए सिद्धान्तों का भ्नुकरण किया। इस प्रकार प्राय कर की विभाज्य 
डाशि के वितरण में विभिन्‍न राज्यो के सापेक्षिक्र सत्रहों (९८|ब४४० 0०७८ध००5) 
को पर्पिक्षातूत कुछ भ्रधिक महत्व प्रदान करके झ्ायोग वे श्ौद्योगिक राज्यो, जैसे-- 
महाराष्ट्र भौर पर्चिमी दगाल झादि की इस शिकायत को पूरा किया, कि उन्ह व्या- 


२६४ संघीय वित्त-व्यवस्था 


पार और श्रौद्योगिक कार्यक्रम सम्बन्धी पर्यावरण की दशाझो को बनाए रखने के लिए 
कुछ अधिक क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। (:४) आयोग ने श्राय कर की प्राप्तियों में 
राज्यो का हिस्सा ६० प्रतिशत से बढाकर ६६३ करने का सुझाव दिया जिसके फल- 
स्वरूप सच्‌ १६६२-६३ के वित्तीय वर्ष में राज्यों को लगभग ८ करोड रुपये से 
प्रधिक मिलेगा ) इस प्रकार श्रायोग ने राज्यों की वित्तीय स्थिति को सुहृढ बनाते मे 
महत्वपूर्ण कार्य किया । (९) यद्यपि आयोग ने सधीय उत्पादन करो की अ्राप्तियो 
में राज्यो का हिस्सा २५ प्रतिशत से घटाकर २० भ्रतिश्ञत कर दिया, परन्तु ८ वस्तुओं 
के स्थान पर ३४ वस्तुओ के सघीय उत्पादन करो की प्राप्तियो को राज्यो में बांटने 
की सिफारिश करके, आयोग ने सधीय उत्पादन करो को विभाज्य राशि को पर्याप्त 
मात्रा मे बढा दिया है ।, सत्‌ १६६२-६३ के बजट अ्रनुमानों के ग्रनुमार इस बष 
विभाज्य राशि (005 ७४ ?००॥) १४५ करोड रुपये से बढ़कर ३२५ करोड़ रुपये 
हो गई है । इसमे राज्यों का दिस्सा ३६ २४ करोड रपये से बढकर ६५ करोड रु० हो 
गया है। (५७) राज्य सरकारो को केन्द्रीय सहायक अनुदानो के वितरण से सम्बन्धित 
सिद्धान्तो के निणय, में वित्त आयोग ने विभिन्‍न राज्यों की सापेक्षिक जतसबूया के 
अतिरिक्त राज्यों की वित्तीय स्थिति उनके विकास की झसमानताओं (/2/59॥3॥०5) 
तथा उनकी जनसस्या में पिछडे हुए व्यक्तियों के प्रतिशत को भी विशेष महत्व दिया। 
फलत ग्रायोग ने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पड्चिचमी बंगाल भौर मद्रास भ्रादि राज्यो 
को प्रपेक्षाइत कम अनुदान देने का सुझाव दिया तथा उडीसा राज्य को भ्रपेक्षाकृत 
अत्यधिक सहायक झनुदान ("शा 7 270) तथा रेल यात्री भाडा कर वी क्षति 
पूर्ति के रूप मे अपेक्षाकृत अत्यधिक सहायता देने का प्रस्ताव रवखा । 
निष्कर्प रूप मे, वित्त आयोग ने यह अनुभव किया कि राज्यो की प्राय में 

जो कमी भी, वह केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाने वाते घन से पूरी हो जाने पर ऐसी 
स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि राज्य सरकारें ग्रामीण क्षेत्रों से भूमि-कर (.क6 
ए८एथग००) पिचा' कर [8200 785) तथा समुनति कर (शशागाशा। 780) 
श्रादि स॑ प्रधिक प्राय प्राप्त करने की इच्छुक नही रहेगी । आयोग के मतानुमार विगत 
वर्षों मे राज्य सरकारों के अनुत्वादक न्यय (ए॥ए97०40लाए४ छाफ़लावाएा०) मे 
बृद्धि हुई है। प्रत राज्य सरकारों के व्यय के नियल्त्रण में अधिक दायित्व वी झाव- 
इ्यकता है। इस प्रकार राज्यो के अनुत्पादक व्यय को समाप्त करके उनकी प्राय मे 
स्वाभाविक रुप से पूवपिक्षाकृत अधिक वृद्धि हो जाएगी । 


_ब्< 


अाण्यावन स्वचाहईन 
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को पू जी पर कर, (४) कृषि सम्बन्धी भूमि को छोडकर अन्य सम्पत्ति (छकक्षण) 
के सम्बन्ध मे झास्ति कर (55988 0059), (७) सीमान्त कर (एक्षमाएश प्रव्य०), 
(श॥) स्टाम्प शुल्क को छोडकर शेयर बाजारों (80०८ ॥८॥08०४) मवायदे के 
सौदों पर कर, (५४४) विनिम्रय पत्रे (80॥8 ० ४ह0॥४08०), चैको, प्रतिज्ञा पत्रो 
(770फ550५ १०९७), वहन पन्ने (8॥॥$ ० 7.30778), प्रत्यय पत्री ([क्लाक्ष$ 
0 (५:०१), दीमे की पालिसियो, शयरो के हस्तान्तरण, डिब्रेन्चरो (एक्रव्याण८5), 
प्रतिहस्तक पत्रों (20४65) तथा प्राप्ति पत्रों (८८८|॥) के सम्बन्ध में स्टाम्प 
शुल्क की दरें, (5) समाचार प्रो की बिक्री तथा समाचार-पत्रो म प्रकाशित विज्ञान 
पनो (४4४०॥॥8४४॥८४४$) पर क<,। 

यद्यपि उपरोक्त सभी कर सघ सरकार द्वारा लगाए जाते है, परन्तु इसके साथ 
ही साथ यह व्यवस्था भी की गई है कि इन करो म से (श्र) आस्ति कर, रेलमार्गे, 
समुद्रमाग भ्रथवा वायुमाग द्वारा आने जाने वाले माल अथवा यात्रियों पर सीमास्त 
कर, दोयर बाजारो के सोदो तथा वायदे के सोदो पर स्टाम्प शुल्क को छोडकर प्रन्य 
पर स्ट्ाम्प शुल्क तथा समाचार पत्नो की विक्रो और उनमे भ्रकाप्चित विज्ञापनों पर 
कर सघ सरकार द्वारा लगाये जायेंगे परन्तु वे राज्यों को सौंप दिए जायेंगे । (आ) 
श्रौषधि सम्बन्धी सामग्रियो तथा श् गार सामग्रियो पर स्टाम्प शुल्क व उत्तादन कर 
(जिनका सघ सूची में उल्लेख किया ग्या है) स्घ सरकार द्वारा लगाये जायेंगे, परन्तु 
उनका सग्रह राज्यों द्रा होगा ठथा राज्यों वा ही उतको प्राप्तियों पर भ्रधिकार 
होगा । (इ) कृषि सम्बन्धी श्राय को छोडकर श्रम्य झरामदनियों पर कर तथा झऔपधि 
सम्बधी सामग्रियों तथा श्यू गार सामग्रियों के उत्पादन करो को छोडकर भ्रत्य सघीय 
उत्पादन कर सध सरकार द्वारा लगाये और उगाहे जायेंगे, परन्तु उनकी प्राप्तियाँ सध 
श्रौर राज्यो के वीच बाँटी जायेंगी ! 

(प्र) सघोय सरकार के श्राय के कर-साघन--भारत सरकार की भ्राय के 
कर सम्बन्धी स्रोत मे निम्न कर मुर्य हैं -- 

(१) प्राय कर (700॥8 7४) -भ्ाय कर एक प्रत्यस एवं श्रारोही (0- 
उ6० 800 ?7087०5896) कर है। आय कर किसी व्यक्ति की कुल प्राय (0058 
व॥००77०) पर न लगाया जाता बरच्‌ उप्तकी युद्ध व निवल् भ्राय (९७ 70०७०) 
पर लगाया जाता है। ध्राय कर के मुख्य गुण इस प्रकार हे --(7) यह कर क्रमवधेन 
(0790ए8॥७०४), मुक्तियों (&#घ॥70075), घटोतियो (808८००॥५) हथा 
अधिभारो (807ण०ा४8०७) श्रादि के द्वारा कर अदा करने की योग्यिता (॥35806 
८४फश्णा।) के अधिक ग्रनुरूप बनाया जा सकता है। (7) देश मे घन के वितरण 
की असमानतायें कम करने के लिये भी भ्राय कर एक इद्ावितकाली शस्त्र सिद्ध होगा। 
ऊ ची आय पर कर की दरो मे ऊ ची वृद्धि करके घत के वितरख की अ्रसमानता को 
यथासम्भव कम किया जा सकता है। (77) चर कि आय कर के भार का प्रन्तरण 
(30०९४) नहीं होता, इसलिये यह एक न्यायपूणा कर पद्धति के निर्माण म सहायक 
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होता है। सरकार जहाँ भो चाहे अपनी इच्छानुसार इस कर का भार डाल सकती 
है । (।४) तेजी और मनन्‍्दी दोनों ही समयो मे देश म भ्राधिक स्थिरता बनाए रखने 
के लिये आय कर एक शवितिशाली अस्त्र के रूप मे कार्य करता है। (४) इस कर का 
प्रभाव करदाता (85 ९४96४) की झाय के सोमान्त उपयोग ([धआहगा॥ 05९ ण 
]7९०706) पर पडता है यद्यपि भ्रन्य करों के समान आय कर भी करदाता की झ्ाश्कि 
दबित को कम वर देता है, परन्तु भ्रन्य करो के समान आय कर करदाता को इस 
बात के लिये बाध्य नही करता कि वह कसी विद्येप दिशा म क्यिे जाने वाले अपने 
व्यय म कमी करे। (५॥ प्राय कर एक अत्यन्त उत्पादक (पाक? एा०४॥४९॥६४] 
कर है। सरकारों श्राय का एक वडा भाग इसी कर द्वारा प्राप्त होता है। (शा) 
झाय कर एक ग्रत्यन्त लाचदार (प्राष्टाए/ 5)950८) कर है। कर की दरों म वृद्धि 
करके, अधिभार $घा८०॥»आ४2८५) लागू करके प्रथवा झाय पर विभित प्रकार के झति- 
'रिक्‍त कर, जैसे प्रतिरिक्त लाभ कर (५८९5६ 770॥ 795) लगाकर लगातार प्राप्त होने 
वाली घनराशियों म तीव्रता के स्राथ हां वृद्धि की जा सकती है। (५०) भझन्‍्त म॑ झाय 
कर भरत्यक्ष होने के कारण देश के नागरिको गे नागरिकता तभा राज्य के प्रति अपने 
कत्तेंब्य क प्रति जागहक्ता उत्पन करता है। प्राय कर के मुस्य दोष दस प्रकार है - 
(।) श्राप कर का बच्त तया निवेश को प्रेरणए। (00080ए6 ० $4एण8 घा6 ]- 
६९४१०४7६) पर अत्यधिक प्रतिवूल प्रभाव पडता है तथा जोल्निम वाले व्यवस्तामों मे 
निवेश करन की प्रेरणा विशेष रूप से कम हो जाती है॥ (॥) प्रो० कैल्डोर (2- 
0607) ने झाय बर की भालोचना इस आपार पर भी नी है वि घ्यवित को भाष्य होने 
घाला घन ही कर झदा करने की योग्यता को जाचने का ठोस पैमाना नही है। प्रो* 
फि्शिर (00) बे मवानुपार किसी व्यक्त को झाग केवल तभी प्राप्त होती है, 
जबकि वह विभिन पदार्यों के उपयोग से सन्तुप्टियाँ प्राप्य करता है। भ्रत व्यक्ति की 
कर अदा करते को योग्यता को घन की उस मात्रा से नहीं मापा जा सकता जोकि 
बह प्राप्त करता है वरव्‌ घन की उस मात्रा ये मापा जा सकता है जोकि वह खर्च 
बरता है। (॥0) अन्त मे क्रदाता श्राय कर से बचने के लिये भ्नेक प्रकार से बेइ« 
मानी करता है। एक अनुमान के अनुसार भारतीय करदाता आय कर से भाष्त होते 
वाली वास्तविक उपलब्धि का ४०% भाग बचा (25350॥) लेते हैं। 

भारत में श्राप इर का सक्षिप्त इतिहास -हमारे देश में प्राय कर का निर्षा- 
रणा सर जैम्स विल्मन द्वारा सर्वप्रयम सम्‌ १८६६० म भारत के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम 
के कारण उत्पन्र वित्तीय कटिनादयों को सुलभाने के लिये किया गया । धारम्म मे 
यह कर वेन्द्रीय आय का ही साधन या, परन्तु वाद में इसको विभाजित शीपक ([2- 
शा0९6 प्८७४। बना दिया गया । प्रयम वित्त प्रायोग को सिफारिशों के भनुमार भाव 
कर की शुद्ध प्राप्तियो का ५५% भाग राज्यो म बाँटा जाता था। सब्‌ १६५७ मं 
वित्त प्रायोग वी सिफारिश के अरसार यह प्रतियत ५५ से बदाकर ६० कर दिया 
गया। तीप्तरे वित्त झ्रायोत ने भ्राय कर से प्राप्त वियुद्ध झआमदवी के ६६३% भाग 

रा 
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को राज्यों मे वितरित करने की सिफारिश की है। सत्‌ १६६० मे श्राय कर २०० 
२० से लेकर ५०० ६० तक की चभो मास्तिक आमदनियों पर २% यी दर से तथा 
३०० ० ये ऊपर की सभी झ्रामदनियों पर ४%, की दर से लगाया गया था । सम 
१६३६ वी झाय कर जाच समिति (7४8 [0076 ४5 वणाए (०एणणा४४४०) 
की सिफारिश के भ्राघार पर सब्‌ १६३६ में कराधान की सोपान पद॒तिं (8७9 998- 
000) के स्थात पर शिला पद्धति (5240 595८०) लागू कर दी गई। सब १९४५- 
५६ झोर सन्‌ १६५७-४८ के भ्रषिनियम मे भाव कर के सम्बन्ध मे पारिवारिक छूट, 
जीवन बीमा के लिये छूट तथा मशीनों भौर यस्नो की घिसावट के क्षिये छूट की सीमा 
बढ़ा दो गई है तथा निम्न मध्यम झ्राय की शिलाझो ([[.0फ-एंत0७ [॥0076 
87805) में करो की दरें कम कर दी गई हैं। ह॒ 

झाय कर फा वर्तमान दाँचा:--भरविवाहित व्यक्तियो, प्रविभाजित हिन्दू परि- 
बारो तथां भ्रपजीकृत (एग्ा०884८८०) फर्मों के सम्बन्ध मे श्राय कर की दरे इस 


प्रकार हैं :-- 

झ्राय फो भंणी द्दर 
£. कुल आय के प्रथम ९,००० रु० पर कुछ नहीं 
२. ” ! ” झगले ४,००० र० ”? ३ प्रतिशत 
के, ही हे हक २,घ०० श० है ६ 
हम है का ॥ | २,५०० ० का है ६५ 
मै, ह 2 मे हे २.इ०० इण ४ ११! 
६० के # कक | २,५०० रू मा $3. का 
छू, है रे रे » पूछ०० हुक है हघ 
रे. कुल श्राय की शेप राशि पर---- | 


आय कर की प्रन्य विशेषतायें इस प्रकार हैं --()) विवाहित ब्यवितयों पर 
कुल ग्राय के प्रथम ३,००० रु० पर कोई कर नही लगाया जाता है दया कुल झाय के 
अगले २,००० ० प्र आय कर की दर ३ प्रतिशत रवखी गई हैं। श्राय की शेप 
शिलाझो के लिये भ्ाय कर की दरें वही हैं, जो ऊपर की सारिणी में दी गई हैं। (४) 
इसके अतिरिक्त दो वच्चों तक प्रति वच्चे ३०० ९० की छूट (एगाठा०0 890- 
2706) भी दी जाती है। (॥) भविभाजित हिन्दू परिवारों के सम्बन्ध में ६,००० 
ह० से कमर की प्रामदनियों - को कराघान से मुफ्त कर दिया गया है। (४) पजीइृत 
फर्मों की कुल झाय के प्रयम ४०,००० ₹० पर कोई कर नही लगाया जाता हैं। इससे 
झागे २५,००० 5० पर ५% की दर से, इससे अगले ६५,००० रु० पर ६% वी 
दर से तथा कूल आय की दोप घनराशि पर & की दर से प्राय कर लगाया जाता 
है। (४) कम्पनियों की सम्पूर्ण श्राय कर की दर ३०:४६ है ? (४) ?ै लाख ४० पते 
कस झामदनियों पर आय कर का ५% तथा १ लाख रु० से भ्रधिक झामदनियों पर 
आय कर का १०% सामान्य अधिभार (0लशाधयथ $णणाश्ा8०) लगाया जाता है । 
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भ्रनजित भ्रामदरनियों (0722780 ॥70076४) पर उपरोक्त दरों के साथ ही साथ 
१५४ की दर से विशिष्ट अधिभार (5०७७ 3०08०) भो लगाया जाता है । 
(शा कम्पनियों पर आय कर का ५% प्रधिभार लगाया जाता है । (श॥) २० हजार 
र० से भ्धिक भ्रामदनियों पर प्राय कर के भतिरिक्‍त झतिकर ($प्४ 7४४5) भी 
लगाया जाता है। भ्रतिनर वी बतमान दर्रे ५०५ से लेकर ४५९८ तक है! इस प्रकार 
कुल १४ लाख २० से प्रधिक प्रामदती पर २४०५ भाय कर तथा ४५५ प्रति कर 
लगाया जाता है । कम्पनियों पर भ्रतिकर बिना किसी ग्रधिभार के ३०% की दर से 
झगाया जाता है। (7) ग्राय वर का वचत करने की भावना पर प्रतिकूल प्रभाव न 
पड़े इस उद्द बय को लेते हुये वीमा कम्पनियों तथा पूर्वोपायीनिधियों (270शठ०ा/ 
फ्णया05$) में दी गई रकम सदि बह कुल झाय का पाँपया भाग झयवा ८ हणार रु० 
से अधिक न हो) की गणना कराधान की हृष्टि से व्यक्ति की भ्राय के भ्रश क रूप में 
नहीं कौ जानी । सयुबत परिवारों बी रिथति में छूट की यह सीमा १६ हजार रु० 
रक्‍्खी गई है । 
उपसहार +>हेंमारे देश मे झाय कर कौ चोरी (2४28ञ07) एक महत्व- 
पूरा समस्या है। काराघान जाच झायाग (498000 एऐप्रएए 7५ 0०0फशगरएडणा) 
ने भारत में श्राय बर के वचन की घनतराशि की मात्रा ३० से ४० करोड प्रतिवर्ष 
बताई थी । परन्तु प्रो” कैल्डोर (7007) ने झनुमान लगाया कि यह राशि 
२०० से ३०० करोड रु० के वीच म है। कराधान जाँच पग्लाथोग ने करनवचन को 
रोकने बे लिये निरीक्षण की कठोर व्यवस्था करने का सुझाव दिया तथा प्राय कर 
के उपयोग को भाविक विपमाताओं को कम बजे के लिये ये सुफ्राव दिए --(क) 
न्यूनमत छूट की सीमा ३००० २० वर देनी चाहिये। (ख) शिलापग्रों की सस्या 
बढानी चाहिये। (ग) झाय की सबसे ऊची थिलाझो पर प्राय कर की दर श्रर्यात्‌ 
झाय कर भोर भ्रतिकर की दर ८५ प्रति्रत से भधिक नही होनी चाहिये ॥ (घ) 
२४ हजार र० वे ऊपर वी प्ाय थाते व्यक्तियों के लिये भाप वर की भनिवाय 
जमा करने की व्यवस्था करनी चाहिये | पश्रा० कैल्डोर ने भारतीय कर सुधार बी 
झपनी योजना मे यह सुमाव लिया कि वतमान प्राय कर तथा अ्तिकर (50एल 
प्र9:) के' स्थान पर केवव एक एकाकी धाय कर (5986 ॥700छ6 '७5) श्गाया 
जाना चाहिये जोकि व्यक्तियों तथा साभेदारियो भादि के लिये २५,००० २ू० 
बी वापिक झाय तक प्रारोही (77०६/०८5४५०) हो और इस स्तर से ऊपर को 
सभी भ्रामदतियी पर रुपये गम ७ भाने वी एक्‍्सी दरशे लगाया जाए। यद्यपि 
प्रो० पेल्डीर द्वारा प्रस्तावित झनेव बर, जेसे-वापिक सम्पत्ति कर, उपहार बर भ्रादि 
लागू कर दिये हैं, परन्तु उनके सुभाव के झक्‍्ननुसार पाय कर की दरें कम नहीं की 
गई । इसवा कारण यह है वि जो भ्तिरिक्‍तत कर ल्पपर किये गये हैं उनसे प्राय 
की उस हानि के पूरा होने को सम्भावना नदोंहै जा जि दरा को क्‍मकरने को 
स्थिति मे होती | इसके साथ ही साथ एक भय यह भी है कि भाव करको दरो 
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में कमो करते से कर का आरोहीपन (!श्र०्ट्रा८डझए्टा८४४) भी समाप्त हो जाएगा। 
सब १६६१-६३ के सद्योधित अनुशानों भोर मद १६६२-६२ हक बजट प्नुमातों 
भें मारत सरवार को झ्ाय कर से श्राप्त होने वालो रकम क्रमश ४,८७३ लाख 
रु० और ६,५७० लाख रु० आदी गई है। 

(२) प्रास्ति-कर (89806 700५9) :-संविघान में सघ सरकार को कृषि-म्रूमि 
को छोडकर प्रन्य प्रकार वी सम्पत्ति पर धास्ति कर लगाने तथा इसके संग्रह करने 
का भ्रधिकार दिया गया है। परन्तु इस कर वी प्राप्तिया वित्त झ्रायोग की सिफारिश 
के अनुसार राज्यों में वाट दी जाती हैं। कृषि-मुमि पर श्रास्ति कर सगाने तथा 
उमके स्रग्रह करन का अधिकार राज्य प्वरकारों क्रो प्राप्त है। परस्तु राज्य का 
विधान भण्डल प्रस्ताव के द्वारा हृपि-भरूमि पर आस्ति कर लगाने का वार्य भो सघ 
सरकार को सौंप सकता है) पश्चिमी वगाल वों छोडकर पश्रन्य सभी राज्यों ने 
प्रस्तावों द्वारा ढृपि भूमि पर श्रास्ति कर लगाते का भ्रधिकार सघ सरवार को दे 


दिया है । 


भारत में प्रास्ति-कर का निर्धारएा :-हमारे देश में सध सरकार द्वारा 
१५ अक्ट्ूवर सत॒ १६५३ से पग्रास्ति-कर का निर्धारण कया गया। सव्‌ १६५३ 
का झ्ास्ति-कर ब्रधिनियम (2४४808 009 #८४) बहुत कुछ ब्रिटेन के झ्रास्तिलर 
से सम्बन्धित नियमों के ही श्राघार पर वनाया गया था। सन्‌ १६५८ के सशोषन 
के अनुसार कानून की कमियों को दूर करने के लिये तथा बर की प्राप्तियों में वद्ि 
करने के लिये, इस भ्रधिनियम में रुछ प्ररिवर्तेत कर दिये गये ) भारत में भारित 
कर वी मुख्य विश्वेपतायें इस प्रकार है :--()) भास्ति कर उस समय लगाया जातो 
है, जबकि मृत्यु के समय वाई भी अस्यथावर या स्थावर सम्पत्ति (]४०ए४४४४ 0 
एन्ात५कका० श0:थ५) हस्ताववरित होती है प्रणवा हस्तान्तरित हुई मानी जाता 
है ! (॥) प्रस्वावर तथा स्यावर सम्पत्तियों में भूमि, भवन, रिक्री-माल (8०लटगआ 
बु।57०), सुनाम (5००7 शा) ठया प्रत्य व्यावस्ायिकत्त परिच्रयतक्तिया [85008 
88८७), नेगदी, बेंक में नगदी, रहतिया झेयर (500४ 50०8), प्रतिश्रृतिया 
($८८०७७।८$) तथा प्रन्य निवेश ([70८5४7८7(5$), फ्तोचिर, गहने, जवाहराते 
और झन्य व्यक्तिगत सम्पत्तिया सम्मिलित को जाती हैं। (0) मृत्यु शैया पर जो 
उपहार (50») दिए जाते हैं, उन्हें मी मृत्यु वे समय हस्तान्तरित वी हुई सम्पत्ति 
माना जाता है | इसी प्रवार, मृत्यु से २ वर्ष पूर्व तक जो उपहार दिये जाते हैं, 
उनको भी सृत्यु के समय हस्तात्तरित की हुई सम्पनि मादा जाता है श्लौर उम्त पर 
मी ग्रात्ति वर सूयाया जाता है। (औण श्रात्ति हर डे तिर्शरण के मिये मृतक 
व्यक्ति वी सम्पत्ति वा सूल्यावन वाजादो मूल्य वे झ्ाघार पर द्वब्य में किया जाता 
है। (५) ग्रास्ति कर के भुगवात बरने का दायित्व मृतक के समस्त उत्तराधिदारियो 
पर हक्खा गया है । सम्मिलित हिल्टू परिवार (प्रशातए एगताशवल्द डथिणांत) 
म किसी व्यवित की मुत्ु होने पर झास्ति कर केवल मृतक व्यक्ति के हिस्से को 
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सम्पत्ति पर ही लगाया जाता है। 

झास्ति-कर की वर्समात दरें, घुक्षित्यां तथा घदौतिया --भ्रास्ति कर की 
दरें फ्रमवर्धी शित्रा पढ़ति (07360०6 889 5)श४८7) के अनुसार लगाई 
जाती हैं। इस सम्बन्ध में न्‍्यूवतम छूट को सीमा ५० हजार रु० रक्खी गई है । 
झाप्ति बर की च्ंमान दरें इस प्रकार हैं -- 


सम्पति को मूल्य भणी वर 

१ सम्पत्ति के प्रथणथ ५०,००० २० के सूल्य पर कुछ नहीं 
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आस्ति कर के सम्बन्ध मे कुछ मुक्तिया भी प्रदान की जाती हैं जिनमें से 
कुछ महत्वपूर्ण इस प्रकार है--(0) मृतक व्यक्ति की भारत से बाहर स्थित स्थावर 
तया प्रस्थावर (77000५80|० 800 240५००८०) सम्पत्ति, (॥) २,५०० रु० तक 
के मूल्य का घरेलू सामान (0) २, ०० २० तक के मूल्य के ऐसे उपब्ररण भौर 
झोजार जोकि प्रूतक के जोविकोपार्जन वे लिये प्रावश्यक थे। (१५) चित्रकला, 
पेंटिंग तथा भन्य प्रकार की कलात्मक कृतियाँ अ्रथवा वैज्ञानिक सग्रह, यदि वे विक्नी 
के उद्देश्य से नहीं रकसे गए थे | आास्ति कर के निर्धारिर से पूर्व सम्पत्ति के मूल्य 
मे से ये धदोतिया (0०00९0००$) भी निकाली जाती हैं--(म) व्यक्ति के दाह- 
सस्वार के लिये १ हजार 5० तक की घटोती की जा सकती है। (प्रा) शृत-ब्यविक्त 
का यथार्थ ऋण भी सम्पत्ति बे मूल्य से से घटाया जा सखबता है । प्रधिनियत मे 
ऐसी व्यवस्था भी है कि यदि किसी परिवार म प्रथम गृत्यु के पदचाव्‌ एक वर्ष के 
भन्‍दर ही दूसरो मृत्यु हों जातो है, तब भास्ति कर पी दर घटा कर ५० प्रतिशत 
कर दी जाएगी भोर यदि दूसरी मृ यु श्रयम मृत्यु के पश्चात्‌ क्रश २, ३, ४ भयवा ५ 
वर्षों के श्रन्दर होती है, तत्र स्‍प्रास्ति कर बी दर म क्रमश ४०, ३०, २० भौर 
१० अ्रतिश्त कौ घटोतो कर दी जाएगी। यदि दूसरी मृत्यु, प्रथम मृत्यु के पश्चात 
३ माह वे भन्‍्दर ही हो जाती है तब उस सम्पत्ति पर पुन भास्ति कर नहीं 
लगाया जायगा | वर वचन (7७४ 82५०४०॥) को रोबने के लिये क्‍्रधिनियम मे 
ऐस्ो व्यवस्था वी गई है कि यदि मृत्यु को समीप देखकर उसकी थाशा से कोई 
उपहार दिया जाठ हैं, तब उम्रको मृत्यु के समय सम्पत्ति का हस्तान्तरण ही माना 
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जाएगा और उसपर कर लगाया जायगा। जीवनकाल भे दिये हुए उपहार भी 
कराधान के योग्य माने जायेंगे, यदि वे मृत्यु से पूर्व दो वर्ष की भ्रवधि के प्रन्त- 
गेंत दिये गये हो । इसी प्रकार दान घ॒ पृष्य कार्यों के लिये दिये गये उपहारी पर 
भी करारोपण होगा, यदि वे मृत्यु से पूर्व छ माह को अवधि के भ्रन्दर्गत दिये पे हों। 
अस्ति कर के पक्ष विपक्ष में तकं--फिसोी व्यक्त विशेष को मृत्यु के पश्चात 
उम्रकी छोडी हुई सम्पत्ति के हस्ताग्तरणा पर लगाये जाने वाले कर को मुध्यु फर 
(0८श॥ 7079) कहत हे । मृत्यु कर के दो प्रमुख रूप होते हैं प्रथम प्रास्ति कर 
(8$४/9/6 700५) तथा द्वितीय उत्तराधिकार कर [[ग्राशा(0वट8 ॥45 ण $ए९०९- 
8907 ॥00/9) | भ्रस्ति कर वह कर है जोकि व्यक्ति वी मृत्यु के बाद हस्तान्तरण वी 
जाने वालो सम्पूर्ण सम्पत्ति पर लगाया जाता है / दूसरी ओर उत्तराधिकार कर बह 
कर है जोकि व्यवित की मृत्यु के बाद प्रत्येक उत्तराधिवारी द्वारा प्राप्त की हुई 
सम्पत्ति पर लगाया जाता हैं ! उत्तराधिकार कर की तुलना मे भ्रस्ति कर सामानन्‍्वत, 
भ्रधिक उत्पादक भ्रौर प्रशासनिक हृष्टिकोण से सरल होता है । प्राहित कर के पक्ष मे 
दिए जाने वाले मुख्य तक इस प्रकार हे-(3) प्रास्ति कर की वाह्मता ([0८0०००) 
सम्पत्ति के भ्रधिकारियों पर ही पडती है तथा इसका प्रत्तरण (8॥/शशा8) गहीं 
किया जा सकता । (2) भास्ति कर, कर अ्रदायगी की योग्यता के सिद्धान्त (79:006 
(289००।५ ?777096) के अनुरूप है। यह कर उन व्यत्रितयों पर लगाया जाता है 
जिनके पास आधथिक शवित हाती हैं 6 । ऐसे समय पर लगाया जाता है, जवदि कर 
दाता की कर अदायगी की योग्यता निश्चित रूए से बढी हुई होती है। (१४) यह 
कर देश में धन के वितरण को प्रसमातता को दूर करने मे महत्व पूर्ण श्रहत्न हैं। 
(श) झास्ति कर सरकार वी झाय का एक मुख्य स्रौत है। सब १६६१- ६२ के 
संशोधित प्रतुमातों तथा सन्‌ १६६२--६३ के वजट पजुमानों में भगत वर से 
प्राप्त होने वाली श्राय क्रमश १२ लाख रु० श्रौर १२ लाख २० श्रावी गई है । 
भारतोय प्रास्ति फर के विपक्ष मे धुख्य तर्क इस प्रकार दिए ज ते हे--() 
सन्‌ १६४५३ के भ्धितियम में झास्ति कर की जो पद्धति भ्रपताई गई है उत्तकी रुपरेखा 
के निर्धारण करते म ब्रिटिश पद्धति का भ्रधिक झ्राश्रय लिया गयाहै। फल बह 
पद्धति भारतीय परिस्थितियों के सदया व्रिपरीत है। 9) प्रन्य उलत देशों वी 
अपेक्षा हमारे देश में आस्वि कर से काम करने तथा वचत करने की क्रिया को अधिक 
हानि पहुचने की सम्भावना है । भ्रास्ति कर दो प्रकार से पूजी के सचय को रोकते 
हैं एक तो पर्याप्त मात्रा म बचतें सरकार को हस्तान्तरित करके भौर दूसरे बचतो 
को ह॒वोत्साहित करके । (४) यदि व्यवसाय या उत्पादत कार्य किसी एक उद्यमकर्त्ता 
द्वारा सचालित क्या जा रहा है, तत्र उत्तकी मृत्यु हो जाव पर उस व्यवसाय वो 
पूर्णत अथवा झ्राशिक रूप से इसलिये बेचना पड़ता है कि जिससे कर अदा करने के 
लिये धन प्राप्त किया जा सके । इस प्रकार ब्रश्दि कर म बडी-बडी उत्दादन इवाइयों 
को दोडने की प्रवृत्ति विद्यमान है जिसया देए वे उत्पादन पर »यद्वर प्रभाव पड़ता 
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है । (9) देय में पत्तराधिकार की इतनी अधिक प्रयायें प्रचलित हैं कि उनसे मिन्‍न- 
भिन्न सम्प्दायों पर झस्ति कर को वाह्मा असमान रूप से पडती है (४) प्रास्ति 
कर झतिनियम के भन्तर्गत निर्धारित की गई छूट की सीमा (५० हजार रु०) बहुत 
कम है ॥ क्यघात जाच झायोग ने यह सुभाव दिया है कि वर्तमान- समय में छूट की 
सीमा में कोई परिवर्तन भपेक्षित नहीं है, परन्तु सरकार को इसमे कमी करने को 
सम्ल्‍व्ययता वो हप्टिगत रखना चाहिये | (४३) यह कर: मितव्ययिता (हाँ), 
कठिन श्राप नथा बुद्धिमत्ता को दडित करता है। (ध॥) हमारे देश में कर नि्धारए के 
लिए सम्पत्ति के मुल्याकन का ढग बहुत दोषपूर है । मास्ति कर के'भधिकारियों को 
अत्यधिक भधिकार दे दिए गए हैं। भतः उनके द्वारा मनमानी करने को पूर्ण 
सम्भावना बनी रहती हैं । है 
(३) उपहार कर (6/8 790)-/उपहार फर उस कर को कहते हैं जो शिसी भो 
व्यक्ति द्वारा अपने जोवनकाल में दिए गए एक निश्चित मूल्य से ध्रधिक के उपहारों 
पर पघदा किया जाता हूँ ।” इस कर को लगाते के दो मुख्य उद्देश्य होते हैं--(भ) 
मृयु करो के वचन (8५390०7) को रोकना तथा (पा) घन के वितरण की प्रसमान 
ताप्रों को दूर करना । प्रा० कंल्डोर /६७॥6०7) ने >भारतीय कर सुघार सम्बन्धी 
रिपोर्ट मं झह सुझाव दिया था कि १० हजार रु० से अधिक मूल्य के उपहार प्राप्त करने 
बाते व्यस्तियें पर झारोही दरों से उपहार कर सगाया जाता चाहिए । ये झारोही 
दरें उपहार प्राप्ततर्त्ता के गुल बास्तविक घन के मूल्य के भनुसार सगाई जानी 
चाहियें । उन्होंने य; भी प्रस्ताव रक्‍्या कि भास्तरि पर एक पुरानी विचारषारा पर 
भाषारित है। प्रत' वर्तमान भ्रास्ति कर कय स्पान भन्ततोगत्वा एक सामान्य उपहार 
कर द्वारा ले लिया जाना चाहिये । 
भारतीय उपहार कर को मुख्य विशेषतायें- (!) मारत में सत्‌ १९४८ में 
उपहार कर लागू क्या गया। (॥) प्रो० जे० क्े० महता (7. 5६. )०॥/3) के दब्दों 
में, 'यह एक प्रत्पप्त दर हैं भोर इसे व्यक्तियों, हिन्दू भ्रविभाजित परिवारों, 
कम्पनिर्षो, फर्मो' तथा व्यक्तियों के संगठनों द्वारा दिए गए उपहारों पर लगाया 
ज्ञाएगा ४७ (१४) यह कर दातार (007०7) पर लगाया जाता है। (५४) यह उन 
सभी उपहारो के मूल्य पर लगाया जाता है जोकि दातार द्वारा पिदले रर-निर्धारण 
बे (९2780९0॥08 855९550६7 ४८७४) में दिए गए हों। परन्तु कर की दर का 
निर्धारण करने के लिये विग्रत पाच वर्षों के उपद्ारों को एक साथ जोडकर इस कुल 
घनाराशि पर लाए होते वाली दर कर-निर्धारण वर्ष के लिए कर को दर मानी जाती 
है। (४) उपहार कर की दरें इस प्रक्नार हैं-- 
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पिछले वर्ष में दिए गए उपहारों का मूल्य दर 
१. प्रथम ५०,०००  छरु० पर ४ प्रतिशत 
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११. पचास बाख रु० से अधिक पर ४ 2 च 
(५) क्छी भी एक वर्ष मे १०,००० रुपये के मूल्य तक के उपहारो को 
कराथान से भुक्त कर दिया गया है। यदि विसी भी एक वर्ष मे उपहारों का मुल्य 
इस धनराशि से अधिक हो जाता है, तव केवल उस अतिरिक्त घनराश्ि पर ही कर 
लगाया जाता है। परम्तु यदि किसी भी एक उपहार प्राप्तकर्त्ता को दिया जाने वाला 
उपहार ३,००० स्पये से श्रधिक मुल्य का है, दव , छूट को सीमा १० हजार रुपये के 
स्थान पर ५ हजार रुपये रखी गई है। (५) इनके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण 
मुक्तिया (87४४7000$) इस श्रकार है-- (पर) केन्द्र व राज्य सरकारों, स्थानीय 
सत्ताओ्रो तथा सस्याप्रो को दिये यये उपहार, (झा) विवाह के ग्रवस्चर पर र्त्री 
आधितों को १० हजार र० वेक के उपहार, (३) किसी भी व्यवित द्वारा अपनी पत्ति 
को १० हजार ९० तेक उपहार, [ई) भारत से बाहर स्थित स्थादर (॥7॥03४8908) 
तथा अस्थावर (४०४७५) सम्पत्ति के उपहार, (उ) इच्छा-पत्र के थन्त्गंत दिये गये 
सभी उपहार तथा मृत्यु की भाशा से दिये गये उपहार तथा (ऊ) श्पने भाभितों मे से 
प्रत्येक को १० हजार रु० तक को दीमा पालिसियों के उपहार | 
उपहार कर का मूल्याक्न--उपहार कर के पक्ष मे तीन तक दिये जाते हैं- 
(।) इससे आस्ति कर के वचन (8ए8$00 ०६ 2588 0005) पर पर्याप्त सीमा 
तक रोक लग गई है (7) अन्य सम्पत्ति करो के साय ही साथ उपहार कर से भी 
देश मे घन के वितरण की भ्रसमानताओं को दूर करने मे सहायता मिलेगी । (७॥) 
इससे सरकार क साधनों में भी देद्धि हुई है । सन्‌ १६६१-६२ के सशोधित अनुमानों 
कया घनू १६६२-६३ के वजद अतुम्ातो में उपहार कर के फ्राप्त होने काक़ी क्रय 
द्मचः ६८५ लाख २० भौर ८५५ लाख २० झ्रौँत्ो गई है। 
(४) धन कर (८४7४ 7975)-/बर्शवक सम्पति श्रषदा घन वर (हैणाएवे 
ए०एथण३ ० ५४६० 20) उस कर को कहते है जो कि कसी मो व्यक्ति को 
सम्पति (शिक्कृधां+), घने (८शा॥) अथवा पुजो के दुल मुत्य पर दादविक रूप॑ 
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से लगाया जाता है।” यह एक झावर्ती कर (२८०७:८४५ 9५) होता है, जबकि 
अनावर्ती पृ जी कर (0०छा/»ं 7.०५७) केवल एक बार ही खगाया जाता है भौर 
मृत्यु फर (080४ 7070») भी केवल तभी लगाया जाता है जवकि व्यक्ति पी मृत्यु 
होती है। इसीलिय घन कर की दरें साधारणतया नीची होती हैं। भो० कैल्डोर 
(४7० 5५4०7 ने भारतीय कर सुधार ([[708॥ 785 पऐेशणाण) सम्बन्धी 
अपनी रिपोर्ट म दापिक घन कर लगाने का सुझाव दिया था। उन्होने यह सुझाव 
तीन तकों के प्राधार पर दिया-- (7) आय कर तथा सम्पत्ति कर वो सम्मिलित रूप 
से लागू करने से ही कराघान को व्यक्ति की कर देने की क्षमता (7378902 
(४:०८।५) के प्रनुरूप बनाया जा सकता है। (॥) सम्पत्ति कर की भ्रपेक्षा जोखिम 
पूण निवेश (/११७५ ]9४68(00८7/$) को कम हतोत्साहित करते हैं। (॥॥) यदि 
सम्पत्ति कर और ग्राय कर को एक साथ लगाया जाये तब, उनका प्रवन्ध भ्रधिक 
छुषलता के साथ किया जा सकता है भौर दोनो ही करो मे दचन (80४807) को 
रोका जा सकता है । 
भारत से सप्पति कर फो पछुर्य विशेषतायें-(१) भारत मे घन कर सब्‌ 
१६५७ भ॑ लगाया गया। (०) यह ज्यवितयो हिन्दू भ्रविभक्त परिवारों तथा कम्प- 
नियो वे बिशुदध पन (०४ ४४८आ०५)) पर लगाया जाने बाला एक वापिक कर है। 
(४४) यह एक भारोही वर (श7०ट्टा८४४४० 55) है । इसमे प्रदान की जाने वाली 
छूट बी सीमा व्यवितयो वी स्थिति म २ लाख रु० तथा भ्रविभक्‍त हिन्दू परिवारों मे 
४ लाख रु० है। (१५) व्यवितया पर छूट की सीमा से ऊपर प्रथम १० लाख रु० पर 
इ प्रतिशत, भगले १० लाख रु० पर १ प्रतिशत तथा झेप घन राशि पर १॥ प्रतिशत 
की दर से सम्पत्ति कर लगाया जाता है । (४) भ्विमक्षत हिन्दू परिवारों फी स्विति मे 
छूट को सीमा से ऊपर ६ लाख रु० पर कर की दर ॥ प्रतिशत है तथा घदराशि की 
शेष शिलाझो ($]905) के लिये कर कौ दरें ठोक वंसी ही हैं, जैसी कि व्यक्तियों 
के लिये हैं । (छा) कम्पनियों की स्थिति मे ५ लाख २० की परिसम्पत्ति (8४5०) 
पर काई कर नही है तथा शेष घनराशि पर ३ प्रतिशत की एक सी दर से कर लगाया 
जाता है। (५॥) व्यक्तियों तया सयुक्त हिन्दू परिवारों के लिये सापत्ति (20ट79) 
तथा परिसम्पत्तियों (455९४५) का मूल्य निर्धारण बाजारी दरो के भनुसार ही किया 
जाता है । (श४/) सम्पत्ति कर के निर्घारण मे इन सम्पत्तियों को मुक्त रकखा गया 
है-- (प्र) भधिक से भ्रधिक २५ हजार २० के शूल्य तक को कृषि समम्पत्तियाँ, प्रामीण 
प्रावास-एह, धर्मा्य तथा घामिक न्‍्यासों ((03ग06 896 रिटाह/005 7०४४७) 
से सम्बाधित सम्पत्तियाँ, कलात्मक दृतिया, फर्नीचर तया भ्रत्य व्यक्तिगत सम्पत्तिया, 
(पा) मसायता प्राप्त पूर्वोषायों निधियो (श०शर्तध्य। ए०॥0$) तथा बीमे को पालि- 
छियों की वाकिया पभ्रादि ) 
सम्पत्ति दार की समालोचना--मारत में सम्पति दर के पक्ष में सुत्य तक 
दश प्रक्षार दिये जाते हैं--(१) वस्तुत वर्तमात प्राय पर भ्रधिगियम में घाय गौ जे 
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व्याख्या की गई है, वह व्यक्ति की कर प्रदायगी की योग्यता का पर्याप्त माप नहीं 
है। इसलिये भ्रादमियो की कराधान पद्धति की न्यूनदः पूर्ति घत पर झ्ाधारित करा- 
धान के द्वारा की गई है । (म) यह कर श्रपेक्षाकृत प्रधिक न्यायपूर्ण है । देश मे भाय॑ 
कर के वचन ([85 £५०भं०ा) को रोकने मे त्या धन के वितरण की ग्रम्तमानताओं 
को कम करने मे धन कर एक प्रभावशाली अस्त्र है।॥ (४) इस कर का काम करने 
तथा बचाने की प्रेरणा पर अपेक्षाकृत कम बुरा प्रभाव पडता है। (१४। भ्रस्त मे, इस 
कर से भी सरकार की प्राय मे वृद्धि होती है। सन्‌ १६६१-६२ के सश्योवित भवन 
मानो तथा सन्‌ १६६२-६३ के बजट अनुमानों मे सम्पत्ति कर से प्राप्त होने वाली 
झाय क्रमशः ७५० लाख २० और ६०० लाख रु० भौकी गई है। धन कर की झालो- 
घनायें इन त्ों पर की जाती हूँ :--(१) इस कर का बचतो को प्रोत्साहित करने की 
अपेक्षा अप्रेरणात्मक प्रभाव पडने कौ अधिक सम्भावना है। (॥) श्रालोचको का मत 
है कि जिन देशो मे घन कर लगाया गया है, यह वैयवि्तिक घन (?९४४०॥9) ९0967 
(४) पर ही लगाया गया है । परन्तु भारत मे कम्पनियों को भी इस बर के क्षेत्र में 
सम्मिलित कर लिया है, जो सर्वेथा अनुचित है । (9) प्रास्ति कर की श्रपेक्षा इस 
कर मे मूल्य निर्धारण की समस्या जटिल है। 

३. संघीय उत्पादनन्कर (टध्याप& ९3८5० 70000) --/एक देश में जिस 
बस्तु का उत्पादन होता है, उसके उत्पादन के पश्चात्‌ भौर उस वस्तु के उपभोक्ता 
तक पहुचने से पूर्व उत्पादन की भात्रा पर जो कर लगाया जाता है, उसे उत्पादन फर 
फहुते हैं ।” #' सविधान के भनुसार सघ सरकार शराव, अपीम, भाग तथा प्रन्य 
नशीले पदार्थों तथा नशीली भौपधियो को छोड कर, भारत मे उत्पन्न किये गए प्रत्य सभी 
पदार्थों पर उत्पादन कर लेगा सकेती है। सघीय उत्पादन करो की श्राप्तियाँ सघ भौर 
प्रादेशिक सरकारों के बीच विभाज्य होती हैं। भ्रधम वित्त आयोग की सिफारिशों के 
प्रिणामस्वरूप तम्बाकू, दियासलाई भौर वनस्पति तेलो पर लगाये गए सधी उत्पादन 
करो की प्राप्तियो का ४०% भाग राज्यो को बाँटा जाता था। द्वितीय वित्त श्लायोग 
मे चीनी, चाय, कहवा, कागज और दनस्वति के भ्नावव्यक तेल, पाँच वरतुझ्नों पर 
लाने वाले संघीय उत्पादन करो को भी उन करो वी सूची मे जोड दिया जिनकी 
प्राप्तियाँ सघ झौर राज्यो के बीच वादी जाती थी। झायोग ने इन श्राठ वस्तुभों के 
उत्पादन करो की प्राप्तियों मे राज्यों का हिस्सा ४०५८ से घटावर २५४६ कर दिया। 
तृतीय वित्त भायोग की सिफारिशो के अनुमार सघीय उत्पादत करो में राज्यी का 
हिस्सा २५ घटाकर २०४८ कर दिया गया है तथा डीजल आइल, मिट्टी का तेल 
आदि २७ अभ्रतिरिकत वस्तुओनो पर लगाने वाले उत्पादन करो को उन वरो वी सूची 
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संघीय सरकार को आय-व्यय ३०६ 


से जोड़ दिया गया है जिनकी प्राप्तियाँ आगामी वर्षो में सघ तथा प्रादेशिक सरकारों 
के बीच बॉटी जायेंगी । 
उत्पादन करों का स्वनाव [73४78 ए ८5४६६ 007९5) --उत्पादन कर 
दो मुख्य उद्देश्यों से लगाया जाता है --(भ) झ्ाय प्राप्त करना ओर (दा) उपभोग 
बी मात्रा को नियन्त्रित रखना । संघीय उत्पादन कर केन्द्रीय सरकार वी भाव का 
एक महत्वपूर्ण साधन है। उत्पादन कर को सहायता से सरकार उपभोग को मात्रा 
को नियन्तित करती है। जब सरकार यह झदुभव करती है कि किसी वर्तु के यप- 
भोग की साला कम वी जानो चाहिए, तब वह उस वस्तु पर भारो उत्पादन कर 
(8८४५५ 8६८७० 9000) लगा देती है। झुक्ति यह एक परोक्ष कर (70८८६ 
7४४४) होता है, इसलिये वस्तु के उत्पादक कर को मात को वस्तु के मूल्य मे जोड़कर 
उपभोक्‍षता वर्म से वसूल कर लेता है । झत विवश होकर उपभोक्ता वर्ग को उस वस्तु 
का उपभोग वन्‍्दर कर देना पडता है या उपभोग को मात्रा व कम देता पड़ता हैं । 
इसके विपरीत जय सरकार विसो वस्तु के उपभोग की माना को बढाना चाहती है, 
तब वह उस वस्तु को उत्पादन कर से मुक्त कर दती है । फ्लत उस वस्तु का मूल्य 
कम हो जाता है और उपभोवता सस्तों वस्तु प्राकर उस बरतु के उपभोग की मात्रा 
बहा देते हैं । उत्पादन करों फे पक्ष मे भ्रनेक् तक पर्तुत किये ज़ाठे है--[3) ये कर 
उपभोवतामो द्वारा वस्तु क्रय करते समय उम्की कीमतों के साथ ही छोटी छोटी किश्तो 
के रूप में ग्रदा झिये जाते हैं। भरत. ये सुविधाजनक होते हैं तथा उपभोक्ता वर्ग एसे 
करो का घधिक भार प्रनुभव नहीं करते। (४) यदि,उत्पादन कर विलासिता के 
पदाथों पर लगाये जाय, तब ये समाज के घनो वर्ग पर अधिय भार डाल सकते हैं। 
(४) हानिकारक वस्तुआ एवं औपधियों पर उत्पादन करो के लगाने से इनके उप- 
भोग पर रोन' लगाने म सहायता मिलती है। (3५) अन्त में ये कर पर्याप्त उत्पादक 
(7:०0०८॥६७) होते हैं। सच १६६१-६२ फे सच्योधित झनुमाना तथा सव्‌ १६६२- 
६३ के वजट प्रनुमानतों म सघीय उत्पादन करों से होने वाली झ्ञाय क्रमश ४७,०६५ 
लाख रु० झौर ५२,३०८ लास ० भँकी गई है | उत्पादन करों के विरोध मे भ्रदेक 
तक दिये जाते है --(।) वहुधा ये कर सामान्य उपभोग के पदायों पर लगाएं जाते हैं 
जिससे इनफा भार प्मातर के तिर्घत वर्य के व्यक्तियों परअधित्र पड़ता है) 
धहो नही, जब ये कर प्रतिप्ठारक्षर भ्थवा रूड आवश्यक्ञतामं के पदार्थों, जेसे-तम्बाकू 
भादि पए लगाये जाते हैं, तब्र भो इनका भवरोही (१८६४८४६८) प्रभाव ही श्रधिक 
पडता है। (॥) चू कि इन करो से उत्तादन में वाघा पड़ती है, इसतिय देश के 
झाधिक जीवत पर इतका प्रत्डृल प्रभाव पडता है ॥ (70) उत्पादत कर प्रत्तत बस्त 
वे मूल्य को ऊथा बरके उसकी साय वो कम कर देते हैं जिसके कारण उत्पादक वर्ग 
को भी विवश होकर उत्पादन वो सात्रा कम करनी पड़ती है। इन प्रकार उतादन 
कर देदे में उत्पादन की मात्रा को कम करके प्राथिक विकास की गति को पररद्धो 
करते हैं। (3५) झन्त म, उपादत करा में न्याय (27५70८) तथा लोच (ो०5/0॥३) 


३१० भारतीय अर॑श्ात्व 


के सिद्धान्त सरलता से घटित नही होते | ये कर लोचपूर्ण तमी वन,सकते हैं जबकि 
शामान्य उपभोग को वस्तुओ्रों पर लगाये जायें । परन्तु इस स्थिति मे न्याय के मिर्दधात 
की वात एकदम दुर हो जाती है। फिर यदि न्याय के घिद्धान्त वो पूरा करने के लिये 
उत्पादन कर विलासतादयक एव प्रतिप्ठारक्षक वस्तुओं पर लगाए जाते हैं, तव इसमें 
लोचकता का अन्त हो जाता है, क्योकि मुल्य-वृद्धि के कार मध्यम दर्गे इन वस्तुओं 
का उपभोग कम कर देता है जिससे अस्तव सरकारी आय में कमी हो जाती है । इस 
प्रकार उत्पादव कर देश में घन के वितरण को श्रसमानताओों को और अधिक विपम 
बरतने में योगदान करते हैं । 

/६) सीमा-बर (0०४०ए5 ॥000८5) '--श्लोमान्कर देश की सीमाझ्रो 
की पार करने वाली वस्तुश्नो पर लगाये जाते हैं। ये कर देश के प्रन्दर श्राने वाली 
वस्तुओं पर आयात-वबरो वे रुप में लगाय जा सकते हैं ग्रघवा देश से बाहर जाने 
बाली वस्तुओ्रों पर निर्यात-करो के रुप में लगाये जा सकते हैं। चू कवि प्रति प्राचीन 
बाल से ही इन करों को लगाने की रीति प्रचलित हैं, इमतिय इन्ह स्रीमा कर 
क्ह्य जाता है । प्रो० ज्ले० दे० महुता (77. ४९८४७, के श्रनुसार, “सोसा-फर 
इतिहास में भ्रति प्राचीनकालीन करों मे से एक है जो उस समय व्यापारियों दे 
लाम पर एक फर के रूप में लगाये जाते ये। परन्तु श्राजक्ल ये फर लाम पर न 
लगाकर उत्पादन करों क्ये भाति वस्तुओं पर लगाये जाते हे | सीमा बर दो प्रकार 
के होते है (3) विर्यात कर -- (590६ 09065) --जब यह किसी देश से निर्यात 
को गई वस्तु पर लगाया जाता है तथा (४) ब्रायात कर (77070ण 00॥68)-- 
जब यह कसी वस्तु की देश के :क्षेत्र मे भ्रायात पर लगाया जाता है ।/७ सीमा- 
करो के मुख्य उहं श्य दो हते हैं -- (प्र) सरकारी झाय में वृद्धि करना तथा (प्रा) 
देश के उद्योगों को सरक्षण प्रदात करना | इसी प्रकार सीमा-कर दो श्राघारों पर 
लगाये जाते हैं --(क) मूल्य के अनुसार तथा (ख) परिमाण के प्रतुसार । मूल्या- 
नुसार लगाया गया सोमा कर प्रगतिशील (7०९7९5906) ठंघा परिमाशातुसार 
लगाया गया सीमा कर प्रतिगामी (२८४:९5४४८) होता है ॥ इन करों का भार 
आयात ग्रयवा निर्यात वी जान वाली वस्तु की मागल्यूति के अनुसार उत्पादक 
अथवा उपभोक्ता वर्ग पर पड़ता है । जब कसी वस्तु को माँग वेलोचदार (708« 
8॥०) होती हैं, तब उस पर सगे हपरे सीमा कर का भार उपभोज्ता वर्ग पर पड़ता 
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है । परन्तु यदि वस्तु की माँग लोचदार (£59॥0०) होती है, तव उस पर लगे हुए 
समा करो का भार उत्पादक वर्ग पर पडता है| इसी प्रबार लोचदार पूति वाली 
वस्तुओं पर लगे हुए सीमा कर का भार उपभोक्ता वर्ग पर तथा बेलोचदार प्रति 
वाली वस्तुओं पर लगे हुये सीमा कर का भार उत्पादक वर्ग पर पडता है। 

मारत मे सोमा कर (0४5४7 0एध६$४ ॥0 [70/8) --हमारे देश मे 
सीमा कर मुस्लिम थासनकाल से प्रनवरत लगा हुझा है । उस काल में इस कर 
की दर बहुत नीची-पूल्यानुसार ५ प्रतिशत थी। सन्‌ १८५७ में टिश सरवार ने 
भपनी वित्तीय आपूर्ति के उ्ं श्य से आयाव-निर्यात करो को दरो में ५ प्रतिशत से 
१० प्रतिशत की वृद्धि कर दी तया विलासता को वस्तुओ्रो पर कर को दरों को 
झौर भी ऊचा (२० प्रतिशत) रक़खा। प्रथम महायुद्धकाल मे सीमा करो की 
दरो मे और भी वृद्धि की गई। सद्‌ १६२२ में इन केसे को लगाने का उद्देश्य 
सर्वप्रथम भेदयूलक सरक्षण (78८20॥0073038 7?70/९८७०७) रखा गया था। 
इससे पूर्व इन करो को केवल आय प्राप्त करने के उदंश्य से लगाया जाता था । 
सब १६४७ में भारत सरकार ने मिट्टी के तेल झादि कुछ वस्तुओं पर सीमा कर 
मां दरों मे कमी कर दी तथा सुपारी, शराब, सोता व चादोी भादि बस्तुमों पर इस 
कर की दरो को बढा दिया + झ्ाजबत॒ हमारे देश मे जिन अस्तुओ पर भायात कर 
लगे हुये हैं, उनमे से मुख्य पस्तुयें ये हैं --चीनी, मदिरा, मिट्टी का तेल, मशीनों 
में लगाने व जलाने का तेल, मस्ीनरी, उपकरण, यत्र, भौजार, रासायनिक पदार्ष, 
दवायें तपा पौपधिया, मोठर-गाडिया, लकड़ी, लुगदी (९४9), कागज, लेखन 
सामग्री (50800789), सूत्री वस्त्र (20007 9॥९८८ (४0005), रेशम तथा कला- 
त्मक रेशम (#॥॥703। 8॥|.) भ्रादि । मुख्य तिर्यात बरो की वस्तुयें ये हैं --चाय, 
कालो मिर्च, कच्चा मेंगतीज, सिगरेट, सियार, छुरुट, छूट और जूट वा वना माल, 
कच्चा ऊन व सूती च्त्र झ्रादि | सब १६६१-६२ के सश्ोधित भनुमानों तभा 
सन्‌ १६६२-६३ के बजट प्रनुमादों के भ्रनुसार भारत सरकार को सीमा करो से 
होने बाली झ्राय क्रमप्त १६,६६० लाख इ० भौर २०,७४० लाख रु० भाँकी गई 
हैं। 

(७) निषम कर (ए०79070०7॥ 795) :--कम्पतियों को भ्राय पर लगाये 
जाने वाले भति कर (5०0८४ 735) को हो निगम क्र कहा जाता है । यह कर 
वम्पनियी द्वारा भदा क्या जाता है तथा उन करों से पूर्णत भिश् होता है जोकि 
कम्पनी के हिस्सेदारों दारा लाभाशों के रूप म॒प्राप्त की गई झामदनियों पर लगाये 
जाते हैं | निगम बर के सामान्य छिद्धान्त तथा कार्प एद सचालन प्रणासी झादि 
बैरे हो है जैसे कि बेयत्रितक भाव वर (८४7० 7००४० पर०6) के हैं । कुछ 
विद्वानों का मत है जि निगम कर कम्पनी वे! हिस्सेदारों की एक हो भाष पर 
दीवारा लगाया जाने वाला कर है, कक्‍्योक्ति इन विद्वानों की राय में कम्पनी 
ट्टसिदारों का एक सगठन मात्र होती है तथा इसकी झ्राप भी वास्तव में हिस्लेदारों 
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वी श्ाय होती है । परन्तु यह त् अधिक मान्य नहीं है। वस्तुतः कम्पती हिस्तेदारों 
की केवल एजेन्ट मात्र ही नहीं होतो वरन्‌ यह एक पृथक्‌ सत्ता होती है जिसकी 
अपनी निजी आय होती है, जो अपने नाम से सम्पत्ति पर अधिकार रखती है गौर 
जिनकी पृथक वैधानिक स्थिति होली है। यही नटी, कम्पनी के हिस्सेदार वी देवता 
(&।80॥5) भी सीमित होती है। इत सव कारणों के परिणामस्दरुप कम्पनी 
सामेदारी ,ए&/7०५79) ग्थवा स्वामित्व वाली व्यावसायिक सस्वाओ्रों (07० कप- 
१09 (0॥९९00$) से यृषक्र्‌ होती हैं। झठ निगम कर वम्पर्ती के हिस्सेदारों के 
लिये किसी भी प्रड्ार से दोहरे कराधान (0०एछा6 परकाा07) का निर्माण नहीं 
करता । इस समय मारत मेरे कम्पनियों पर लगाये जाने वाले झति कर झथवां 
नियम कर की दर बिना कसी अविभार ($णल्आ26) के सम्पर्ण ग्राय कर ३० 
प्रतिशत है। नियम कर मारत सरकार दी झाय वा (एक मुख्य उत्पादक स्रोत है। 
सव्‌ १६६१-६२ के समोधित अनुमानों तया सद्‌ १६६२-६३ के बजद अनुमानों 
के धनुसार निम्रम कर से प्राप्त होने वाली झाय क्रमश, १,६०,००० लाख रु० 
और १७,८५० लाख रु० द्ाकी गई है। 
(था) संघीय सरकार की प्राय दे श्र कर साधन--म्ुख्य मद इस प्रकाद हैं-- 
() ऋण सेवार्यें--लय सरकार ने आदेशित्र सरकारों तया गब्रत्य सस्था्रों को कुछ 
ऋण दे रक्‍्चे हैं जिनसे प्रतिवर्ष केन्द्र को व्याज प्राप्त होता है। सद्‌ १६६१-६२ मं 
ब्यापस्वत्प ११,५८ लाले ₹० प्राप्त हुये ॥ यद १६६२-६३ में इस मद से १,६७,५१ 
लाख ह० की आय प्राप्त होते की सम्भावता है। (४) करेंसी और टक्साज्--सप 
सरकार को १ ₹० कय वोट छापने तथा झन्य साकितिक सिक्के (70॥७॥ 00775) 
अपनी टक़्साल में टालने का अधिकार प्राप्त है) १ २० के अव्रिरिक्त दूसरे नोदो 
को छापने का अधिकतर रिजवं देक (ै८$०४५८ 8274) को प्राप्त है। इससे भी 
सध सरक्षार को दुद्ध आय प्राप्त होती है। सव्‌ १६६१-६२ मे इस मंद स ५३,१५ 
लाख़ र० की आय हुई थो । सद्‌ १६६२-६३ मे इस मंद से ६६, ५३ लाख र० वी 
आय होने वी आशा है। (0४) परिवहन एवं सदार- भारत सखवार को रेसतो में 
लंग्री हुईं पृ जी पर ४ प्रद्चित को दर से लामाग मिलता है। इसवे अतिरिब्त डाक 
व तार की सेवा भी केन्द्रीय सरकार की और से प्रदाव वी जाती है। सन्‌ १६६१० 
६२ के सशाधित अनुमानों तबा सन्‌ १६६२-६३ वे दजट अनुमादों के श्रमुमार 
भारत सरकार को परिवहत एवं सचार सेवाओं से प्राप्त होने वावी झाय क्रमशः 
२३८ लाख र० और ६३० लाखे र० झाकी गई है। (४) सामामिर शोर विशासाय 
सेवाये--भ'रत सरकार स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा के रूप में अतेत सामाजिक 
सेवायें प्रदाव करतो है। इन सेदाप्रों से सवार को कुछ आय भराप्त होती है। सन्‌ 
१६६१-६२ म सरकार को इस मद से ४५,१५५ लाय रुपये की ध्ाय प्राप्त हुई थी । 
सन्‌ १६६२-६३ दे वज्ट मे इस मद से केवल ३५,२६ लाख रपये की झाय उपल्ध 
होने की सम्भावना है । (४) बहुउद्देशीय नदी योजनावें-नियोजन की विगत दक्माब्दी 
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से मारत सरफार तथा अनेक राज्य सरकारों गे, र्विचाई, बाद नियन्तण, नौकाक रण, 
विद्युदु उत्पादन ध्रादि भ्रवेक हूं शवों को हृप्टिगत रफते हुये नदी घाटी योजवायें, 
कार्यान्वित वी हैं। यद्यपि इन योजनामों से सत्‌ १६६२-६२ मे सघ सरवार को 
केवल ३६ लाख रपये को आप प्राप्त होने वी सम्भादना हे परन्तु निकट भविष्य में 
वनिश्चितत यह सरकार की ग्राय का एक धमुख थोत होगा । (श) भ्रशासतिक सेवायें- 
संघ सरकार न्याय, प्रशासन, झात्ति व्यवस्था के रुप में झनेक सेवायें प्रदात करती 
है जिनसे योडी-वहुत श्राय भी प्राप्त होती है । वत्‌ १६६१-६२ में इस मद से १११ 
लाख स्पये की आ्ाय प्राप्त हुई थी। सन्‌ १६६२-६३ में इस मद से ६११ लाख 
रुपये की ग्राय प्राप्त होने की प्रत्याशा है। 
संघोष स्यप. (एगा०0 रिसफल70/076)-- भारतीय सविधाव के धनुसार 
सघ सरघार के ब्यय की महत्वपूर्ण मर्दे प्रतिरक्षा, विदेशी सम्दन्ध, रेलें, शक व तार 
श्रादि हैं। इनके भतिरिक्‍त पुछ मर्दे, जेसे--भाधिक थे सामताजिया नियोजन, ध्रम- 
कल्याण झादि सघ झौर प्रादेशिक दोनो सस्कारो के कार्यक्षेत्र मे भ्राती हैं। सघ 
सरकार के व्यय को दो भागों में वाटा जाता है--([)) राजस्व खाते का ब्यय तथा 
(॥) प्र णी खाते का व्यप ) राजस्व खाते (६१८४७॥०८ 8००००॥/) के व्यय की पूत्ति 
करो को प्राप्तियो से, रेलों, डाक व तार विभाग तथा ताग्ररिव निर्माण वार्यों भ्रादि 
के प्रशदानों ((०/धए0०४5५) से की जाती है। प्‌ जो खाते (0998) 4००००४/) 
के ब्यय की पू्ि ऋणों से तथा ऐसे ही धन्य स्रोतो से वी जावो हैं । राजरव खाते दे 
भअन्नगंत व्यय की मुध्य मर्दे एम प्रवार हैं--(क) प्रतिरक्षा व्यय तथा (खे) सागरिक 
अथवा प्रस॑निक व्यय जिसमें राजस्व की प्रत्यक्ष मार्गे, रूण सेवायें, नागरिक प्रशासन 
वियास तथा सामाजिक सेवायें और राज्यों को दिये जाने वाले सहायव भनुदान 
(6/0ए5न॥-७४0) सम्मिलित हैं। पूजी खाते के धन्तर्गंत व्यय वी मुस्य मर्दे इस 
प्रकार हैं--स्थाई ऋणो का भुगतान, राज्य सरफारों यो दिये जाले वाले प्रप्मिम धन 
(४५६०॥०८६) तथा इन मदो में लगने बाली पू जीगत सागत (2989 छफुणा- 
8097०), जँसे--प्रत्तिरक्षा, विमान चालन, वन्दरगाहू विकांस वार्यप्रम, रेलें डाक 
व तार, औद्योगिक विकास, नागरिक निर्माण का्में, सिंचाई, विद्युत तथा धहु-ध्येयो 
नदी परियौजनायें भ्रादि। सक्षेप में सघ सरकार वी व्यय बी मर्दे इस प्रवार हैं-- 
व्यय का ब्यौरा शोधित व्यय झनुमानित व्यय 
($/थ्यटा६ व एफ्लापापद) सन्‌ १६६१-६२ सन्‌ १६६२-६३ 
(लाप रु० में) (लाख रु० में) 





१. वार डयूटोज तथा भ्रन्‍्य मुख्य मार्यो को एकत्रित 

बरना (0णा००घण) जे ॥#ऋ<€5, 02065 9४0 

णाँश एप्राएएज 8४४८ाए८5) २१,१५ गर२,५८ 
२. ऋूपष सेवायें (20७0 528%50६७) बा १० २४७६० 


३१४ भारतीय अवंश्ञास्त्र 


३ धरशासनिक सेवायें (8तक्ाशउह0ए8 $छज्ञा०८9).. ६०.०० ७७,३९१ 
४ सामाजिक एवं विकासाथे सेवायें 

(80009 ] थ्ात (08४2]०कृपाशां 8ाश८६५) १,५५,७२ १,६३,२४ 
५ बहु उद्द ज्वीय नदी परियोजनायें 

(० ॥ एप्रए086 रे. $शाधया९5 6० ) २२३ १,१७ 
६ सावजनिक कार्य (?फ_े॥० छा: ४०) २१,९६२ २१,८5८ 
७ परिवहन एवं सचार सेवायें 

(7भ्रझ्नणा शत ए०शाफ्फाव्वा।ता उच्ाश००).. ६,२१२ 4 


८, करेंसी और ठकसाल (0०१०४ शत क्या) ११६२ २०,२३ 
& पचमेल (%(802]9॥800$)-- 


अ-पेन्शन्स (6०४0758) १०,४६ १०.४७ 
झा-विस्थापितों पर व्यय (87$ठाफार 07 
प9599060 96:5075) ११,२६ ६,६० 
इ-म्रन्य व्यय (006 [706 ) २६,६६ ५६,३८ 
१० अनुदान श्रादि (ए०॥एकं।0०॥5 ९१० )-- 
अ-राज्यो को अनुदान (697/5 क्‍9 88/68) १,६६,७५.. ३,१३,५४ 


आ-बेन्द्रीय उत्पादन करा मे राज्यो का हिस्सा 
(89०४ 505 ० एंआाण छल$४ 00065)... ६०६३. १,१४,३६ 





इ-प्रय व्यय (0067 ॥#फ्लव/प7०) ३०२ ३३०७ 
११ असाधारण मद (छतइताताप्राए [(४७5) १३,७६९ ४१,४० 
१२ प्रत्तिरक्षा सेवायें (08/९7९९ $0४7९६5) ३,०१,९३.. सह ३७ 

कुल व्यय १०,४५,१४५ १३५१,६५ 

एथीशा (--) नैरे३े,६६ -६०,७५ 

8ए9]05 (+) न-६० ८०७ 
5-25: 2 जल बन ककात की 40,932; 


(१) प्रतिरक्षा सेवायें ([28०0०४ 5७7४८४)--भारत सरकार ने व्यय वी 
सबसे बडी मद प्रतिरक्षा सेवायें हैं। इस मद मे स्थल सेना नो सेना झौर वायु सेना 
पर किया जाने वाला व्यय सम्मिलित है। ब्रिटिश शासनकाल म भारतीय जनमत 
द्वारा प्रतिरक्षा पर किये जाने वाले भारी व्यय (868४) हए८)०ा॥ए७) की कट्ठु 
आलोचना की जाती थी क्योकि विद्याल सख्या म सद्चस्त्र सेना रखना भारतीय दृष्टि 
कोण से भ्रनावश्यक था । उस समय यह श्राद्या की जाती थी कि स्वत जता प्राध्ति के 
पर्चात्‌ प्रतिरक्षा व्यय मे कमी हो जायेगी । परन्तु यह सम्भव नहीं हो सका क्याकि 
एक झोर स्थल सेना का आधुनिवीकरण ([४०4८४8753007) शौर नौ सेना एव 
बायु सेना का विस्तार किया जा रहा है भौर दूसरी आर पाकिस्तान स काश्मोर पर 


3 कण ण॑ छ99१82०० ए7०१०5४१७ 





सघ सखकार वी झाय-ब्यय ३१५ 


तथा चीन से स्रीमा सम्वन्धी विवाद चल रहा है। फ्लतः सेना का प्रसार किया 
जाता देश वी सुरक्षा की दृष्टि से नितान्त आवश्यक है। द्वितीय महायुद्ध से पूर्व 
सैनिक व्यय कद्भीय सरकार वी कुल प्राय का लगभग ५०% था जो युद्धकात मे 
बंढकर ७४५ प्रतिशत हो गया था। परन्तु इस समय यह घटकर लगभग २४५ प्रतिशत 
हा गया है ६ विद्वानों का संत है विद्रास कार्यों पर ब्धिव मात्रा मे व्यय बरने की 
दृष्टि से प्रतिरक्षा व्यय म कमी करश्ती चाहिये। उनके मतानुसार शान्ति काल में 
प्राइशिक सेना (7८7४०४०७] +07०७) का विस्तार वरके बडो सना की प्रावश्यक्ता को 
फम कया जा सकता है तथा सेनिक सामग्री का दशा मे हो उत्पादन करके संनिक 
व्यय मे कमी झ्ौर विदेशों पर श्राश्चितता घटाई जा सकती है। बस्तुत विद्वानो वा 
उपरोक्त मत पूछात्तया स्वीकार नही किया जा सकता । भाधघुनिव काल की सघर्पमयी 
परिस्थितिया म भ्रतिरक्षा व्यय मं कमी करने का विचार एक थोथी बल्पना ('धहाढ 
]/५॥॥) के सहदय है। परन्तु यह तक माय है कि सेनिक सामग्री वे उत्पादन में 
देश को प्रात्मनिभरता प्राप्त कर लेती चाहिये । सन १६६२-६३ के बजट म प्रति- 
रक्षा सवाओो पर ३४३ ३७ करोड़ रु० का व्यप्र प्रस्तावित है । 

(२) प्रशाप्तनिक सेवायें (४0७)॥05030४6 $65५४९४४)--इस भद मे सप्तद 
सचिवालय, गृह विभाग, विदज्ञ विभाग, राष्ट्रपति तथा मत्री मडल श्रादि पर किया 
जाने वाला व्यय सम्मितित है। देश म जनतान्त्रिक प्रशासत की स्थापना एवं विदेशों 
से राजतेनिक सम्बन्ध सुहढ करने के लिये भी विशेष व्यय करना पड़ रहा है जिससे 
इस मद वा व्यय निरन्तर बढ़ता ही जा रहा है। विद्वानों, का मत है कि भारत 
भ्रणासन के इस उत्तरोत्तर बदते हुए ध्यय को वहन करने की स्थिति परे नही है 
बस्ठुत देश को प्रपती झ्ाय का विस्तृत भाग साम्राजिक सेवाग्नों एवं विकास कार्यो 
पर अब्यय बरने वी श्रावश्यकता ।॥ श्रत श्रशासन व्यय में कमी की जानी चाहिये । 
यथपि सरकार के उत्तरोत्तर बढते हुए दायित्य एवं मूल्य-स्तर म वृद्धि के कारण इस 
मद पर व्यय म वृद्धि हुई है तपापि श्रद्यासनिक कुघलता कौ कस क्िय बिना भी 
इस सद पर व्यय स बी की जा सकतो है ५ भारत सरबार ने सन्‌ १६६२--६३ के 
बजठ से इस मद पर ७० ३२१ करोड 6० का व्यय प्रस्तावित किया है । 

(२३) सामाजिक भ्रीर विकाार्थ सेगयें (5058 शाते 020०काएथा|ओ] 
$८7४०८४)--इस मद म वेचातिक विभाग चिशा, सावजनिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, 
कृषि, समाज कल्याण, पिछड़े हुए वर्यो. (82८७० (३5५९४) का क्ल्यारा तया 
परिगगित जातियों ($00८0व०८० (३४५) दा ब्ल्याण भादि सेवायें सम्मिलित हैं । 
देश म कल्याएवारी राज्य (१४८७८ $096) की स्थापना भर पचवर्धीय योजनाभो 
को कायान्वित घरने म तथा समाजवादों नमून वे ममाज ([$08/शज्ञाट एशाशिफ 
०0 50०९५) वी व्यवस्था करते के उद्देश्य स सामाजिय भौर विकास रेवाझोंगा 
कायरीत निरन्तर वड्ता जा रहा है, जिसके फतस्वरुप इस मंद पर होते वाला ब्यय 
निरन्तर बढ़ता हो जा रहा है तथा भविष्य म भौर भी बढ़ने वी भाशा है। भालोचको 
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राज्यों को ग्राय के सोत (300०९५ ० 8/809 ॥२९५९॥७०८)--प्रादेशिक 
सरबारों की झाय के भुस्य सोद़ों वो ५ भागों मे विभाजित किया जा सकता है-- 
(अर) प्रादेशिक सरकारों द्वारा लगाए गए कर ([85०८5) झोर शुल्क (00॥63), 
(झा) नागरिक प्रशासन एवं विविध वाये, (इ) सरकारी उद्यम, (ई। संघीय उत्पादन 
कर, भाय कर एंव ग्रास्ति कर मे राज्य सरकारो को मिलने वाला हिस्सा तथा (उ) 
सघ सरकार की प्रोर से राज्यों को मिलने वाला सहायक भनुदान । राज्यीय झाय के 
मुख्य कर-स्रोत ये हैं--मालगुजारी, कृषि की प्राय पर लगाए जाते वाले कर, मानवीय 
उपभोग के लिए काम भे लाई जाने वाली मदिग तथा भफ़ोम, भारतीय सनई व 
नशीसी दवाइयों पर उत्पादन कर (परन्तु इनमे इन तत्वों से मुक्कक ओपधि व श्टगार 
सम्बन्धी सामग्रिया सम्मिलित पही है) तथा वस्तुओं के फ्रय-विक्रय पर लगाए जाने 
बाले कर झादि । इसके भ्रतिरिक्त कुछ कर ऐसे हैं जो लगाए भौर उगाहे प्रघ 
सरवार द्वारा जाते है, परन्तु उनकी सम्परणो प्राप्तिया राज्यों में वाट दी जातो हैं। 
इनमें ये कर सम्मिलित हैं-कृषि भूमि को छोडकर भ्रन्य सम्पत्ति के सम्बन्ध में क्‍्रास्ति 
कर, रेल मार्ग, समुद्री मार्ग प्रववा वायु मार्ग द्वारा यातायात की जाने बाली वस्तुओं 
और यात्रियों पर सोमान्त कर ([८एआ०३ 9४०४ आदि । यही नही, कुछ कर ऐसे 
है जो साघ रारकार द्वारा लगाये जाते हैं, परन्तु उनका सम्रह राज्यों द्वारा होता है 
तथा राज्यों द्वारा ही वे ले लिए जाने हैं । इन करो मे कुछ ए्टाम्प घुल्क 5899 
7०09) तपा भौषधि व श् गार सम्बन्धी सामग्रियों पर उत्पादन कर सम्मिलित हैं। 
(प्र) राज्पौय प्राय के कर-स्रो इ--प्रादेक्षिक सरकारों के प्राय के साधन के 
के रूप भे मुख्य कर इस प्रकार हैं--(१) भालयुजारी (.070 १९८४८००८)--पक्षिप्त 
इतिहास--प्रति प्राचीन बाय से विश्व के सभी देशों मे बिसी से किसी रूप में भूमि 
पर प्रथवा भूमि वो उपज पर कर लगता चला झाया है। हमारे देश में हिंदू शास्तत« 
काल से मालगुजारी सरहारी भाय का अमुख स्रोत था। ईस्ट इंडिया कम्पनी मे 
सन्‌ १७६५ में दगाल, विहार व उडीसा की दीयातो का प्रश्किर प्राप्त करते के 
पर्चात्‌ भो मालगुजारो प्रया को जारो रक़्या । यनू १७६ में लाईं बानंवालिस ने 
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बंगाल, विहार, प्रसम और उत्तर प्रदेश के कुछ भागोमें स्थाई बन्दोवस्त (ए८ण॥- 
ग्रश8 5८्धा०ण्व्घथे लांगू किया । इसके शभ्रन्तगंत मुस्वामियो को पानूती मान्यता 
पदान की गई तथा इनसे ली जाने वाली मालगुजारी को रकम स्वदा के सिये निश्चित 
और भ्रपरिवतंतीय कर दी गई। स्थाई बन्दोवस्त से सरकार की भ्ाय निश्चित हो 
जाने के कारण भूमि सुधार एवं कीमतों में वृद्धि का सरकार को कोई जाम नहीं मित्र 
सका । फलत जमीदारी भ्रथा का दुमरा स्वरूप भ्रत्याई वन्दोवस्त चलाया गया । इसमे 
जमीदारो द्वारा सरकार को दी जाने वाल्ली रकम ३० या ४० वर्षों के लिये निश्चित 
कर दी गई । इस प्रकार जब मारत स्वतन्त्र हुआ, तब देश में दो प्रकार का भूस्वत्व- 
अधिकार था-प्रथम स्थाई बन्दोवस्त श्ौर द्वितीय भ्रस्थाई बन्दोवस्त । भ्रस्थाई बन्दो- 
बस्त में तीन प्रथायें प्रचलित थी :--प्रथम जमीदारी, द्वितीय महालवारी भौर तृतोय॑ 
रैयतवारी । स्वाधीनता मिलने के पश्चात्‌ लगभग सभी राज्यो में मध्यस्थों का उन्मूलन 
करके भूघारण सुधार श्रधिनियम लगगू किये गए हैं। 
मालमुजारी की मुल्य विशेषतायें :--(7) हमारे देश के विभिन्न राज्यों मे 
विभिन्न रीतियो से मालग्रुजारी का निर्धारण किया जाता है। पूर्वी पजाव, उत्तर प्रदेश 
मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, देहली, विहार, उडीसा तथा पश्चिमी वगात भादि राज्यो 
में मालगुज़ारी का निर्धारण शुद्ध भादेयो के भ्राधार पर (8688 ० ८ 88४९४) 
किया जाता है () मदास मे शुद्ध उत्पादन या वाधिक मूल्य के झाधार पर (छ885 
० 7९९५ 00006 ० ४77७४ ?7८०) मालगुजारी का निर्धारण क्या जाता है। 
(॥॥) महाराष्ट्र, मंसूर, भासभ्रप्रदेश झादि राज्यो मे मालगुजारी का निर्धारण व्यादहारिक 
आधार (#70/7700] 9895) पर क्या जाता है। (५) विणत कुछ वर्षों में सभी 
राज्यों में मालगुजारी नियन्त्रित करने के कानून बन घुके हैं। श्रनेक राज्यों मे प्रथम 
प्रोर दूसरी योजना में दिए गए सुझावों के श्रनुसार श्रधिकतम छगान कुल पंदावार 
का एक चौथाई या पाँचवा भाग झयवा उससे कम नियत क्या गया है। (४) दु्भिक्ष 
या बाढ भ्रादिं के कारण फ्सलो के मप्ट हो जाने पर मालगुजारी में छूट दी जाती 
है । छूट देने के लिये प्रथक्‌-प्रथक्‌ राज्यो में भिन्न भिन्न दशारु हैं। सामान्यतेया जिन 
क्षेत्रों में भ्राधी से श्रधिक फसल नप्ट हो जादी हैं, उनमे छुट दी जाती है । (५) माल- 
गुजारी राज्यों को थाय का एक प्रमुख साधन है। बिक्ली कर लगते से पूर्व राज्यों को 
अधिकतम आय इसी साधन से होती थी । भव भी कई राज्यो में मालगुजारी से 
प्राप्त श्राथ बिक्री कर की झ्राय से अधिक हैं। सन्‌ १६५८-५६ में राज्यों वी कर 
साधनों प्राप्त ४५१४ १३ करोड रु० कौ भ्राय मे से €२ ८१ करोड रु० वी भ्राय माल- 
गुजारी से प्राप्त हुई थी । उत्तर प्रदेश में सन्‌ १६६१-६२ में इस स्लोत से २१ ४३ 
करोड रु० की प्राय हुई थी । सन्‌ १६६२-६३ में इस मद से २२ १४ करोड़ रु० की 
आय प्राप्त होते की प्राशा है। 
सालगुजारी के गुण दोष ((्ैषवाव5 शा फटागश्य5 छा [870 रि८६६- 
70०) -- एक कर कै रूप में माणयुजारी मे गुण कम ओर दोप प्रधिक हैं॥ इसके 
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मुस्य गुण तीन हैं “--(#) मातग्रुजारी का सबसे वडा गुण निश्चितता ((८॥7५) 
है। मालगुजारी की दर पूर्व निश्चित होती है । फलत इससे एक शोर सरकार को 
अपनी निश्चत भाष का ज्ञान रहता है तथा दूसरो धीर इृपको को भी यह ज्ञान रहता 
है कि उन्हे मालंग्रुजारी के रूप में कितनी रकम सरकार को देनो है। (2) इसमे 
उत्तादकता (20४०८ ७५५) का भो गुरा विद्यमात है। सन्‌ १६१६ के शासन सुधा रो 
तक मालगुजारी सरकार की भाय का सबसे वडा साधन था। प्रादेशिक स्वशांसन के 
दिनो मे बिक्री कर लगाने से मालगुजारो का ग्राय के साधन के रूप में सापेक्षिक 
गह॒त्व कम हो गया । कराबान जाँच झायोग (व ०४थ०म छाव्पाड 00खप्या58,08) 
द्वारा अस्तुत किए गए श्रॉकडो से यह पृूरंतया स्पष्ट है कि प्रथम योजनावधि मे 
मालगुजारी से प्राप्त होते वाली झाय राज्यो की कुल भाय का १५३६ तक थी। प्राज 
भी भनेक राज्यों मे मालगुजारी से प्राप्त श्राय विक्रो कर की शझाय से भ्रधिक है ( 
(॥7) मालगुजारी का तीसरा गुण सुविधाजनवता ((०॥5877९॥0०) है | मालगुजारी 
फसल पकते के समय वसूल की जादी है तया बाढ़ व भ्रकाल प्रादि के समय छूट व 
मुक्ति भी प्रदान की जाती है । भत कृपक वो माप्रगुजारी भ्रदा करने मे भधिक भसु- 
विधा भनुभव नहीं हाती । भालगुज्ञारी क छुरुप दोष इस प्रकार है --(१) एक कर 
के रूप में मालगुजारी समानता (74७॥५) के छिद्धान्त का प्रनुधीलन नहीं करती 
है। मालगुजारी का निर्धारण करने मे प्रादेयो या वापिक मूल्य को भाधार बनाया 
जाता है जिसमे कूपक को कर देने की योग्यता [उ8790॥2 03920०।५) को महत्व 
ही दिया जाता यरन्‌ सभी से एक सी भूमि पर समान दर से मालगुजारी वसूल थी जाती 
है । फ्लत मालगुजारी का भार भी घनी क्ूपकों वी धपेक्षा निर्धत क्पकोंपर प्रधिक 
पदता है। भारतीय कर जाँच समिति ([99389 पर एघवणा/ 0०फ्राम्ा।(०८) -  सच्‌ 
१६२४ की रिपोर्ट के झतुसार “यदि मालयुजारी को फरारोपश को घोजना के रूप 
मे देखा जाएं, तब यह फेवल प्रगतिशील ही नहों चरन्‌ घास्तव भे इसके विपरोत 
हूँ ।! (0) मालग्रुजारो मिततब्यविता (2००००००)) के सिद्धान्त के विरुद्ध है॥ बन्दो- 
वबस्त के भारी व्यय के भतिरिकत मालगुजारी को वसूल करते पर बडी मात्रा म॑ ब्यय 
करना पडता है। मालगुजारी को छोटी छोटी भ्रदायगियो की वसूली के लिए बडी 
सख्या म कर्मचारी रखने पड़ते हैं । (४४) मालगुजारी मे लोचता (£8$0८॥७) वा 
गुण नहीं होता । स्थाई वन्दोवस्त के भ्रन्तर्गंत मालगुजारी वो बिल्कुल भी नहीं बढाया 
जा सकता तथा भम्थाई वन्दीवस्त में भी प्रगले वन्दोवस्त तक इसम वृद्धि नही की जा 
सकती । इस प्रकार देश की भाषिक प्रगति के साथ-साथ मालगुजारी में स्वत वृद्धि 
नही होती । (५) मालगुजारो सरलता (97070॥0०/9) वे छिद्धान्त के भी विरुद्ध है। 
इसमा प्रशासत भी बहुत परम्परावादी ढग वा होता है। भालगुजारी से छूट वेवल 
विशेष भ्रदस्था्रों में ही दी जाती है । यद्दों नही, लालपीताशाही (१68 89579) 
तपा मालगुजारी के प्रशासन के परम्परावादी ढंगो के कारण इन छूटों के मिलने मे 
भी बहुत देर हो जादी है । 
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सुधार के लिए सुकाद --कराघान जाँच आयोग (&शाणा पाए 
(०77क्ता5807) ने झ्पनी सव्‌ १६५३-५४ को रिपोर्ट मे देश कौ परिवर्तित वित्त- 
व्यवस्था मे पूर्ण समायोजन के लिये मालगुजारी व्यवस्था (है पुर्नंस गठन से सम्बॉधित 
कुछ महत्वपूर्ण सुकाव इस प्रकार दिये :--सभी टाज्यो मे मालगरुजारी की दरों 
क्या समानीकरण कर देना चाहिए ॥[४) प्रत्येक १० वर्ष के वाद मालग्रुजरी वी 
दरो का पुननिरोकझ्ण करके राज्य था क्षेत्र की प्रमुख फसल की कीसतो के प्राधार 
पर इनका निर्धारण करना चाहिये | (59) मालग्रुजारी की दरो में परिवर्तन बीमतों 
के परिवर्तत से कम होना चाहिए। (:४) स्थानीय सस्थाप्नो को धपदे वित्तीय 
साधन के रूप में मालगुजारी पर प्रधिभार (5प्राणा&8५) लगाने वा भरिकार 
होना चाहिए । (५) राज्य सरकार हारा भालगुजारी की भ्राप्तियो का १४ प्रतिशत 
भाग स्थानीय सस्याओं को दिया जाता चाहिए । [छ) मालगुजारी, के भार वी भस- 
मानताओं को दूर करने के लिये कूपि आय वा प्रयोग करना चाहिए। 

(२) कृषि-म्ाय कर (/#क्वाव्ण!/एणपव। 72०026 7४8) "-इस कर वी 
मुख्य विश्ेपतायें इस प्रकार है *-- कृपि-प्राय कर कृषि से प्रथा कृपि-उत्पादन 
को काये पणाली से सम्बन्धित क्रियाप्रो से होने बालो झोय पर लगाया जाता है। 
(४) कर निर्धारण से पूर्व उसमे से भनेक घटोतियाँ (0०6०-४०॥$) निाइल 
दी बाती हैं, जंसे--राज्यो को अदा को गई मालगुजारी, स्थानीय कर, भ्विचाई व्यय, 
सिचाई के बुओं घादि के पोषण पर किया जादे दाला व्यय, कृषि कार्यों के लिये 
लिए गए ऋरा पर झदा क्थि गया ब्याज, बीज, कृपि-्य एवं उ्वंरवों वे क्रय 
पर किया जाने वाला व्यय, पशुओं की देख-भाल पर क्या जाने ताला ध्यय तथा 
बीसे के लिये दिये यये अंश्षदाव / (2) सूद १८६० में जब सर्वप्रथम श्राय हर 
लागू किया गया था, तब इसके क्षेत्र मे कृषि तथा प्रकृषि दोनो ही प्रकार की प्रायों 
को सम्मिलित क्या जाता था। सन्‌ १६३७ में प्रादेशिक स्पशासतें की झारस्भना 
के साथ ही साथ कृपि-प्राय कर को सामाम्य श्राय कर से पृथक्‌ कर दिया गया। 
(१४) सब्‌ ६६३८ म॑ विहार प्रदेश मे सर्वप्रथम इंपि झ्ाय कर पर कर लगाया गया। 
झाजक्ल यह कर विहार, झसम, पश्चिमी बंगाल, उडोसा, उत्तर प्रदेश, मद्रास, 
राजस्थान और केरल राज्यों में लगाया जाता है। (५) इृपि-प्राय कर वी दर्रे तथा 
छूट की सौमायें धृथक्‌ पृथक्‌ राज्यों में भिन्न मित्र हैं। विहार, पर्चिमों वगात, 
मद्रास श्रौर केरल में छूट की सीमा (सिथ्एए7०7 3707) २ हजार रु० है। 
उत्तर प्रदेश में यह सीमा ३,००० रु० अथवा ५० एक्ड या उससे कम सेतीहर 
क्षेत्र है । उडीसा प्रोर राजस्थान में छूट को सीमा फ्रमश ५ हजार र० भोौर ६ 
हजार रु० है। हृपिझ्याय कर वी न्यूनतम दर सामान्यत रुपये से ६ पाईया€६ 
पाई है परन्तु उत्तर प्रदेश मे यह १२ पाई है । भाय वी सवसे ऊची शिल्रा (8/29) 
पर वर की दर सामान्यत रपये सम ४ भाने है, परन्तु राजस्थान में यह वेवल ३८ 
बाई ही है, जबकि उड़ीसा मे १२३ शब्राने है। (७) विहार, उत्तर प्रदश, केरल, 


प्रादेशिक सरकारों को भाव-ध्यय इ्र! 


मद्रास भोर राजस्थान में दृषि-प्लाय कर पर झति कर (5०9०० 95) भी लगाया 
जाता है ) यह प्रति वर राजस्थान में ३० हजार र० से ऊपर को आय पर तथा 
शेप ४ राज्यों मे २५ हजार रु० से ऊपर बी झाय पर लगाया जाता है| भति-कर 
की भझधिवतम दर मद्रास भौर केरल में ६ भाने तथा विद्ार, उत्तर प्रदेश व राज- 
स्थान म ५३ प्राने है। 

कृषि धाय कर का पक्ष विपक्ष ३--इस कर के पक्ष मे ये तक दिए जाते 
हैं --(7) मालगुजारों का भार निर्घन कृपकों पर भप्रेश्ञाकृत भ्रधिक पडता है। 
भ्रत कृषकों के बीच कराभार की श्रसमानता को दूर करने के लिये कृपि-भाय कर 
एक महत्वपूर्णा भ्रस्त्र है। (॥) गर-कूपक एवं कृपक वर्गों मे श्राय कर प्रन्यायपूर्णो 
भेद-भाव फो दूर करने के लिये कृषि पर झ्ाय कर का लगाता पश्रावश्यक है क्योकि 
सामान्य भाय कर के क्षेत्र मे छूपक वर्ग नहीं भ्राता है। (0) कृषि-भ्राय कर से 
राण्य सरकारों को उनकी बढती हुई झावश्यकताओो को प्रति के लिये प्राय शप्त 
होती है। सव्‌ १६५८-५६ मे राज्य सरकारों को इस कर से ७६७ करोड रु० की 
झाय उपलब्ध हुई। उत्तर प्रदेश सरकार को सन्‌ १६६१-६२ से इस मदस ६५ 
लाख ६० फो प्राय उपलब्ध हुई थी तथा सन्‌ १६६२-६३ में इस मद से केवल ५० 
लाख र० की भाय प्राप्त होने की भाशा है। इन्हों फारणों से प्रभावित होफर 
सन्‌ १६४२ मे भारतोय फारारोपण जाँच समिति (7ठ47 प्रकरब/00 टएचुएपज 
(०ए्णा७(८८)ने प्रपनी रिपोर्ट में कृषि भ्राप कर को प्लोचित्यता पर इन छाब्दों में 
प्रकाश डाला था, “प्लाय कर मे से कुषि से प्राप्त झार्पों को कर-पुक्त रखने फा 
फोई ऐतिहासिक पा संद्धान्तिक प्लौचित्य नहों हैं। इस सुराव से पर्योप्त प्रौचित्य 
है कि पदि प्रवन्‍घ ८ व्यावहारिकता के हष्टिकोए से उचित हो, तब एक द्पवित 
के प्रन्य लाभों पर कर की दर िर्धारित करते समय कृषि प्रा्यों को भी सम्मिलित 
कर लेता चाहिए ।”< दृषि भाय कर के विरोध मे मुख्य तर ये दी जाती हैं ।-- 
() प्रालोचकों का मत है कि कृषि-भाय कर लगाने से कृषकों पर दोहरा करापान 
(70008(6 '8:४॥०0) हो जाता है। कृपकों को एक बार भालग्रुजारी देनी होती 
है भोर दूसरी वार भाय कर देना पडता है। इस प्रकार उनकों प्राय पर दोहरा 
कर सग जाता है । परन्तु यह तक प्रथिक मान्य नहों है, क्योंकि सालगुजारी हृषि- 
उत्पादन के भनुसार दी जाती है प्रोर इृषि-भ्राय बर कृपि से प्राप्त भाय के भनु- 
सार दिया जाता है । (॥) पभालोचना का दूसरा तक॑यह है कि कूपि-प्राय कर से 
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कुपको पर कर वा भार अत्यधिक ,(&ऋ०६४॥४४ क्णवध्य ० पद्छक्काणा) हो 
जाता है क्योकि कृषकों की आय इतनी अधिक नही होती कि वे अ्रधिक कर दे 
सकें। परन्तु यह तकं भी अधिक न्यायसगत नहीं है क्योंकि यह कर केवल उन 
कृपको पर ही लगाया जाता है जिनकी आय एक निश्चित सीमा से अधिक होतो 
है । फिर, कृपक वर्ग में श्राय की श्रश्तमानत्य को दूर करने के लिये इस कर का 
विशेष महत्व है। (7) इस कर के सम्बन्ध में श्र तिम झ्रालोचना यद्द दी जाती है 
कि इसका प्रवन्ध व प्रशासन अत्यन्त कठिन है| हमारे देश के झ्धिकाश कपक 
अ्शिक्षित हैं जो भ्पनी झ्राय-व्यय का पूरा विवरण नहीं रखते। फलत कृषि भ्राय 
कर की देर के विर्धारण मे बहुत कठिताई होती है। परन्तु आलोचना का यह तर्क 
भी श्रधिक महत्वपूर्ण नहीं है क्योकि सामान्य झाय कर देने वाले बहुत से व्यवित 
भी प्रशिक्षित होते हैं। फिर शने शने, भ्नुभव से कृषक भी आय व्यय का विवरण 
रखना सीख जायेंगे । 

(३) राज्य उत्पादन कर (8886 8:056 7 ७८5) --राज्य उत्पादन 
करों की मुख्य विशेषतायें ये हैं-(39) भारतीय सविधान के ग्रमुसार प्रादेशिक रारकारो 
को (क) मानवीय उपभोग के लिये बनाई गई शराब तथा (ख) अ्रफीम भाग, गाझा 
व भ्रन्य नशीली शपधियों एवं पदार्थों पर उत्पादन कर छगाने का श्रधिकार प्राप्त 
है । (7) थे उत्पादन कर राज्यो की आय का एक प्रमुख साधन है। सन्‌ १६५६- 
में इस स्रोत से राज्य सरकारों को ४५ ६६ करोड ₹० की भ्राय प्राप्त हुई । उत्तर 
प्रदेश सरकार को सन्‌ १६६१-६२ मे इस मद से ७ ७८ करोड २० वी प्राय प्राप्त 
हुई थी तथा सन्‌ १६४२-६३ मे इस मंद से केवल ७*६६ करोड रु० वी प्राय 
प्राप्त होने की प्राशा है। (:8) इन करो के लगाने के मुख्यत दो उद्देश्य हैं-- (श्र) 
राज्य के लिये प्राय प्राप्त करना तथा (झा) नद्चीले पदार्थों के उपभोग पर नियन्वण 
करना । (५) स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व झ ग्रजी सरकार को शाबकारी नीति ' अ्धिक- 
तम झाय झौर न्यूनतम उपभोग की नीति ' थी। फलत सरकार ने मद्यसार पर भारी बार 
लगा रखा था| सन १६४७ मे स्वतन्त्रता प्राप्ति के परनाव्‌ अनेक प्रदेशों में मद्य निषेध 
कौ नीति भ्रपनाई गई है | भारतीय सविधाने की ४७ वीं घारा मे भी राज्यों को मद्य- 
निषेध की नीति अपनाने का निर्देश दिया गया है। (५) इस समय विभिन्न राज्यों 
की नीति पृथक पृथक्‌ स्तर की है- (श्र) महाराष्ट्र, गुजरात, मद्रास और प्रान्श प्रदेश 

मे पुर्णे मद्य निषेध है। (श्रा) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उडीसा, मैसूर, श्रसम, केरल 
और पूर्वी पजाव में आ्राशिक गद्य निषेध (?&08] ?700907) है. तथा (ह) 
वगाल झौर विहार राज्यो मे परिमित प्रयोग की नीति श्रपताई गई है । इन राज्यो मे 
मद्य सेवन पर कोई प्रतिवन्ध नही है, परन्तु मद्यसार की दुकानों की सह्या कम कर 
दी गई है तथा मयसार के बिकने वे दिन व धन्ठे भी कम कर दिये गए हैं। (६) 
राजस्थान व काझ्मीर मे श्रभी तक मद्य तिषेध नहीं झपताया गया है (श) सन्‌ १६५७० 
भ्रद वे अन्त तक देश ने समस्त क्षेत्र के लगभग ३२%, भाग पर तथा जनसघ्या के लग 
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भग ४२५६ भाग पर मद्य निषेध लागू हो चुका है । 

सदथ्य निषेध सीति के पद दिपक से तर्पा--भारत से सद्य विषेघ कहे रोति को 
प्रपनाने के पक्ष में ये तर्क दिये जाते हूँ --(7) मद्यपान एवं जन स्वास्थ्य -मद्य निपेघ 
आज उर्णित्ति (27७0४0५५09 ६०९८७७५ ९७७४७४५६८६) के प्रदुछप९ “एक वस्पएए- 
कारी राज्य का निश्चित प्रापार उत्तरी चरित्रावन एवं स्वस्य जनता है ।” श्रत- 
भारतीय नापरिको वे चरित्र को ऊचा उठाने तपां स्वास्थ्य को सभुतत बनाने ने 
लिए मद्यनिषध ग्ावश्यर है! (४) दचतों में घृद्धि “--म्रथ-नियेघ की नीति श्रपनाने 
से दश्श मे भद्यपान कश्ने वाले व्यक्तियों के व्यय म कमी होगी जिससे उनम वचत 
बारने वी झ्ादत पड सकेगी । जॉर्ज बी० क्टन (7८०४० 0 0०८४) ने बताया कि 
अमेरिका भ मद्य-निषध की नीति से बचतों की जमा सन्‌ १६२० मे श्रति व्यक्ति ११४ 
डालर से बठकर सन्‌ १६२४ में २११ डालर हो गई थी । (77) फल्पाण में वद्धिः-- 
मद्य-विषथ को नीति से नार्गरिको के ब्यय में बचत होती है जिससे वे झपनी भ्रत्य 
भावश्यत्॒ उपभोग की वस्तुयें क्रय कर सकते हैं तथा प्पने जीवन-स्तर को ऊचा उठा 
सकते हैं । (४) स्ताप्ताजिक बुराह्रयों फा श्रन्त -महात्मा गाघो जो ने मद्यसार की नेतिक 
श्रुराई फे सम्यत्ध से लिणा है, “लाल पानी को प्रोर दोडना सुलपतो हुई सट्टी या 
भरी हुई नदी को झोर बोडने से भो श्रधिक भयानक है। श्रर्तिस तो केवल दारोर 
को हो विनिप्ट करती है, जबकि प्रथम शरोर ध प्रात्मा दोनों फो पिनिष्ट करतो 
है ।! बस्तुत समाज म नंत्िक बुराइया का रोकते के लिप्रे मध-नियेष की नीति भपे- 
क्ित है । रोवर्ट पिपंत (00000 70507) के अनुसार मद्य निषेध से ५०% ऐसे प्रप- 
राधों का भत हो जाता है जिनवा दण्ड फासी झथवा कारावास है तया ४५/४ दुरा- 
चार था इससे निम्व श्रंगी के भ्रपराध समाप्त हो जाते हैं। (५) उत्पादन कर पा 
भार निर्षन धर्म पर प्रधिक पडता है -विद्वानी का मत है कवि मद्यसार प्रयवा प्रन्य 
किसी भी वस्तु पर छवगे हुए उत्पादन बर का भार निर्धन वर्ग पर प्रधिक पढता है । 
इसलिए निधन वर्ग को कराभार से सुस्त करने के लिए मद नियेध की नीति का भप- 
नाता ही भधिक श्रेयस्‍्तर है क्योकि इससे गद्यपान करने वाले स्यत्ियों की सथ सेवन 
ररने थी भादत ही छूद जाती है। (४) साथतो फा कल्यारापारी उत्पादतों भी भोर 
स्थानान्तरण् --मद्य निपय की नीति के फलस्वरुप मद्यसार के उत्पादत और विज्ञान 
पन पर हान वाले भारी व्यय वो बचत होती है । इस घन का उपयोग देश मे दूसरे 
प्रगार के! उद्योगा को स्थापना में क्षिया जा सकता है। इस प्रगार देश वे भाधिष 
बल्याए में दृद्धि को जा प्कदी है तया देश वी उलादन शक्ति में वृद्धि वी जा सकती 
हैं। मय निषेध नोति भपनाने केवविफक्ष में दो जाने थाली सुख्य तक इस प्रकार 
है -- ( ) सरकाएी दित्त --हुछ राज्य सरकारों वी और से पूर्णत मद्य निषय की 
नीति लागू करने के' विपक्ष म प्रमुप तर्व॑ यद दिया जाता है कि इसे उनयी भाय वा 
एक महत्वपूएं थोत यर्ददा के लिए बन्द हो जाएगा। धत इन राज्यों ने यह निष्यर्ष 
दिया है कि जब तक गेन्द्र इस द्वानि को पुरा न करे, वे पुर्णंठ सदय-नियेध नहीं करेंगे । 
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वास्तव में राज्य सरफारो को पूर्णों मद्य निषेध की नोति भ्पताने से न केवल उसकी 
झाय की हानि होगी बरनु इस नीति को तोद्मता भर शक्ति से लागू करने पर परषक्‌ 
से ज्यय भी बढ जाएगा | भारतीय करारोपण जाँच समिति [फ्री क्राआ० 
झण्वुणा३ (००४॥१४०) ने सन्‌ १६२५ में अनुमान लगाया था कि देख में मद्द-निषेध 
को नीति को सफल बनाते के लिए देश की समह्त कर-प्रय (प&६ ०६८७०) का 
१८५ व्यय करना पडेगा। (॥) प्रशासनिक कडठिसाइयां --हमारे देश में मद्य-निषेध 
नीति की सफलता के सम्बन्ध मे भनेक प्रशासनिक कठिनाइया उत्पन्न होने की सम्मा« 
बना है। चू कि दैश में गुप्तरू्प से मदिरा बनाई जाती है, इसलिए इसको सरसता से 
नहीं रोका जा सकता । प्ास्प्रन्मद्य नियेध जाौच-समिति (2गराफाएका हैणबणाओ 
(70ए70॥6९ 0 87603 97806८37) की सन्‌ १६५४ को रिपोर्ट के अनुसार झ्ान्ध्र- 
प्रदेश में मद्य नियेघ असफल रहा है। समिति के मतानुसार "मद्य निषेध से शराशयोरी 
का दुगु रा कम नहों हो सका है ] इसके विपरीत व्यापक् रूप से गुप्त रूप से मदिरा 
बनाने को प्रोत्ताहुन मिला है, झ्राजकता भ्रौर प्रपराध की श्रवृत्ति मे पृद्धि हुई है, 
पुलिस और सरकारो ३ मेंचारियों मे भ्रष्टाचार बढा है भोर सक्षेप मे, पच्छे परिणामों 
के विपरीति इसका प्रमाव व्यक्षि, समाज राज्य सभी के लिये धत्यन्त घातक भोर 
अयकर सिद्ध हुप्रा है।” (70) कानून व नंतिक स्तर --विद्धानो का मत हैँ कि मद्च- 
निषेध की कानूनी नीति भपनाकर देश के नागरिकों का नेतिव-स्तर ऊ चा नहीं क्या 
जा सकता ) इसका एकमात्र उपाय जनता को नंतिकता की शिक्षा देना है जिंसके 
प्रश्चात्‌ मद्य-निषेष स्वत हो सम्भव हो जाएगा । भी गिव्बन (0700०) फे शब्दों से 
“पुघार को माग व्यक्ति क्षी झोर से हो होतो चाहिये, बाहर से नहीं । काठुन के 
ह्वारा व्यक्तित का सुधार नहीं किया जा सरता।” 
उपसहार --वस्तुत मद्यपान एक सामाजिक बुराई है। यद्यपि देश की वर्त- 
मान स्थिति में पूर्णत मद्य निषेध की नीति भ्रपनाता अधिक व्यावहारिक नही है, परन्तु 
मद्य-निषेध की परिमित नीति सभी राज्यों मे श्रवशय भपनाई जानी चाहिए। मदिरा- 
व्यापार पर ऊचो दर से कर लगाना चाहिए तथा जनमत को मद्यपान के विरूद्ध 
शिक्षित करना चाहिए। वास्तव में इस सामाजिक बुदाई का निवारण घधनता की 
मनोवुत्ति को बदलकर ही किया जा सकता है। 
(४) बिक्री-कर (5268 7397)--सरेंशड भौर 580०० के शावदानुसार, 
“बिक्री कर उस कर को फहते हैं जोकि कर के कानून से उल्लिखित बअपवादों को 
झोडकर, हृश्य व्यक्तिगत सम्पत्ति की सभी ध्यावसायिक विक्धियों पर लगाया जाता 
है, चाहे वह बिक्ी फुदकर द्षा में हुईं हो झयवा थोक यथा निर्माण को दक्षाप्रों मे ।०"” 
3 88]०8 85 8 65 ६७५ छ3को) 70 ९008 ऋ३ (0) मं॥ ७७0१6 &!] 90970089 6&]29 
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दिल्ली बर (8805 (१४४) प्रौर क़्य कर (?७७४४६८ [85) में स्पष्ट प्न्तर है 
यदधपि विद्वी ने प्रत्येक सौदे में क्रय भी होता है, तथापि विक्री बर विक्र ताभों पर 
ही लगाया जाता है भ्रौर सरकार द्वारा उन्ही से वसूल क्या जाता है, जवकि क्रय कर 
कर ताझो पर लगांगा जाता हैं भौर उन्ही से बभूल क्या जाता है। ब्त्रीकर के 
अनेक स्वरुप होते हैं-:-(:) छुनोदा विदक्ली दर ($८८८७६६ 3665 प०६)-जव 
विक्री वर केवल दुछ चुनी हुई वस्तुओं पर लगाया जाता है, तब इसे इवीदा विक्री 
कर कहते हैं। (॥) सामान्य बिज्री कर--जब विन्नी कर सभी वस्तुओं वी विक्री पर 
लगाया जाता है (केवल उन बस्तुग्रा का छोड़कर जोकि सरवार या विधान मण्डल 
द्वारा बर मुक्त बर दी जातो हैं), तव इसे सामान्य बिक्री वर बहा जाता है। 
(|!) एक-स्तर बिरी कर (8॥80-5भा 59)०5 785)--जव बिक्री कर, बिक्री 
के बेवल एक स्तर पर लगाया जाता है प्रर्थात्‌ यह उत्पादका द्वारा वी जाने वाली 
विप्नी पर लगाया बाता है प्रषवा उस स्तर पर लगाया जाता है जबकि छुदरा 
व्यापारी द्वारा वस्तु बे भ्रन्तिम उपभावता वे हाथ बस्तु बची जाती है, तब इसे एक 
स्वर बिप्री कर कहते हैं। (४) बहु स्तर बिसी कर (?(४०॥8-$078 $90९5 785) - 
यदि एक वस्तु जितनी वार चेची जाये भौर उस पर उतनो ही वार कर लगाया जाए, 
तब इसे बहु-स्तर विक्नी कर बहुते हैं। इस प्रकार राबेप्रयम यह बर उस समय 
लगाया लाता है जयबि उत्पादक थोब व्यापारी वो अपना साल बेचता है, फिए उस 
समय लगाया जाता है जर योक व्यापारी छुदरा व्यापारी को माल बेचना है प्रोर 
प्रन्त में उस समय पुन लगाया जाता है, जब खुदरा व्यापारी उपमोकताग्रो के हाथ 
पझ्पनी वस्तुयें वेचता है। (४) बुल प्राप्ति कर (0055 7२९०४५७/४ [90)--जब कोई 
कर पेवल वस्तुमो की ही विक्री पर नहो वरन्‌ सेवाप्रों कौ शिक्नो पर भी लगाया 
जाता है, तव इस वर वो बुल प्राप्ति कर कहते हैं। (५३) पष्यावर्त कर (पण्या0५॥ 
प्र७४)--जब कभी दिक़ी बर के निर्घासण के. प्राघारस्वरूत वंस्तुप्रो तथा शेवाप्र 
की विप्नी से मिलते वाली प्राप्तिया झयवा भ्रामदतियों के भतिरिक्‍त बुचछ्ध भन्‍्य 
प्राप्तिया भी सम्मिलित कर सी जाती हैं, जैस-मकान दे किराये तथा शेयरों के 
स्वामित्व से प्राप्त होने बाली भ्राय भादि, तव ऐसे कर को बुल झाय वर (0055 
[0०प्रा० [85) भ्रयवा सौदा कर ([70॥$430007 7200) या पष्पावर्त कर (व7- 
०५८ 793) बड्दा जाता है। 
बेधानिद स्थिति--सन्‌ १६३५ के भारत सरकार के भधिनियम के भतगत 
वस्तुघो भयवा पदार्थों बी थिछ्ती पर लगने वाजे कर प्रान्तों शो मौंप दिए गए थे | 
सन्‌ १६५० के सविधात मे भी समाचार प्रो को छोड़कर धन्य वस्तुप्रों मे क्रय 
पयया विफ्रय पर करो ये लगाने व उनके स्रग्रह बरने का झधिकार राज्यों गा ही 
दिया गया है। परन्तु साथ ही इन स्थितियो म राज्यों प। विश्लो बर लगाने से रोत' 
दिया गया है--(0) देश वी सोमाप्रो स बाहर के व्यापार मे सम्बन्ध में हिए जाने 
वाले क्रय प्रयत्रा विन्रय, (४) दूसरे राज्य में उपमोग ने लिए दी गई वसनुप्रो की 
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बिक्री तथा (!४) बन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वारिज्य से सम्बन्धित विक्रिया। सन 
१६५६ मे एक प्रधिनियम पास करके भारत सरकार ने भ्रन्तर्राज्यीय व्यापार प्रयवा 
वाएशिज्य वी दृष्टि से कुछ वस्तु को,"विशेष महत्व” की घोषित कर दिया है तथा 
इन वरतुओ पर बिक्री कर लगाने का अ्रधिकार सघ सरकार को दिया गया है । 
विभिन्‍न राज्यों से विक्री कर कौ दरें--सर्वश्रथम सन्‌ १६ ८ में मध्य प्रदेश 
सरकार द्वारा पैट्रोल एर छनीदा बिक्री कर (5०0०८४ए४ 8865 7४०) लगाया गया। 
सामान्य बिक्री कर सर्वप्रथम सन्‌ १६३६ मे मद्रास द्वारा वहु-स्तर आधार पर लगाया 
गया था। सन्‌ १६४१ में बगाव सरकार ने एक-स्तर सामान्य: बिक्री कर (8788 
एणाए 0क767१] 848०5 7४४) लगाया था । उत्तर प्रदेश सरकार ने सन्‌ १६४८ में 
बहु-स्तर कर लगावा। आजकल सभी राज्यो में किसी न विसी रुप में विक़ी कर 
लगा हुआ है। विभिन्न राज्यो मे ग्रचलित विक्री कर प्रणाली की दरें एथकू प्रथश है । 
(१ मद्रास मे तीन पाई प्रति रुपये वी दर से सामान्य बिक्री कर (0769) $&65 
प७४) लगाया जाता है तथा साथ ही कुछ विलासता की वस्तुश्रो पर तीन पाई भ्रथवा 
छ पाई प्रति रुपये की दर से एक अतिरिक्त कर (46007 74४) भी लगाया 
जाता है। (॥) महाराष्ट्र मं सन्‌ १६५४ से ठिस्तर कर ([90-0927/ 785) लगाया 
जाता है। इसमे एक ऐसा कर, जोकि सामान्य पदार्थो,पर . पाई प्रति रुपये की दर से 
और कुछ विशिष्ट वस्तुओं पर ६ पाई से लेकर १५ पाई प्रति रुपये की दर से विक्री 
की प्रथम अवस्था पर लगाया जाता है। इसके अ्रतिरिक्‍त ६ पाई प्रति रुपये की दर 
से बिक्री के भ्रन्तिम स्तर पर कर लगाया जाता है । (॥॥) पूर्वी वगाल म॑ € पाई प्रति 
रुपये की एक-स्तर विक्री कर (5॥8०-00॥0 58]85 87) लगाया जाता है। 
(।५) उत्तर प्रदेश मे कुछ इनी हुई वस्तुओं पर तीन, छ ग्रथवा नौ पाई प्रति रुपये 
की दर से एक-स्तर बिक्री कर (508/0-%०07/ 92०5 7५0) लगाया जाता है तथा 
अ्रन्य वस्तुओं पर तीन पाई प्रति स्पये की दर से बहु-स्वर बिक्री कर ()४४)॥ .07/8 
89०5 72४) लगाया जाता है। 
बिक्री कर का महत्व-विक्री कर वे तीन मुस्य लाभ हैं--(0) उत्पादकता 
([7067८७शा9) -बिक्री कर को भ्धिकाय राज्यो के राजस्व व्यवसायों में ग्रत्यन्त 
महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है । श्रवेक राज्यों में यह सरकारी श्राय वे सबसे बड़े उत्तादक 
स्रोतों में से एक है श्रौर कुछ राज्यो मे यही भ्राय का एक मात्र सबसे वडा स्रोत है । 
मद्रास में इस कर से कुल राजस्व की लगभग ३3 आ्राय श्राष्त होती है प्रौर महाराष्ट्र 
में कुल राजस्व के # वें भाग से बुछ अधिक प्राय प्राप्त होतो हैं। सन्‌ १६६०-६६ 
मे सभी राज्यों को इस कर से १३२ १२ करोड रु० की आय एपलब्ध हुई थी। 
उत्तर प्रदेश सरकार का सन्‌ (६४-६२ में इस मद से हे ४० करोड रू की 
आय प्राप्त हुई थी और सन्‌ १६६२--६३ मे इस मद से १३७० करोड रु० वी 
आय प्राप्त होने की आशा है। (॥) लोचता (£॥4870०9)-विक्री कर का दूसरा 
महत्वपूर्ण लाभ उसकी लोचता है । करो की दरो मे थोडी सी वृद्धि करके, कराधान 
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को वस्तुओं की सख्या मे वृद्धि करके तथा कर-मुक्ति (प382 एअ्णफा०णा) की 
सीमादझो को कम करके कर से प्राप्त होते वाली राशि में बहुत अधिक वृद्धि की जा 
सकती है । (70) विस्तृत वाह्यता (५७३0७ 597280 [806०7०8) - बिक्री कर प्रौर 
विशेष कर सामान्य विक्री कर (6८8९०) 5व8०8 प४5) की एक अन्य विशेषता 
यह है कि इसका भार जनता के सभी वर्गों पर पडता है। कराधाव जाच झ्ायोग 
(३० एवृणाए (0०व्ाता5500) क्के मतानुसार, “सरकारी प्राय के बड़े 
साधन के रूप मे बिन्नी फर फा गुरा यहो है कि पह बस्तुप्नों तथा व्यक्तियों की एक 
बडी सप्या तक फंला होता हैं श्रौर इसी कारएणा ही फर को दर श्रपेक्षाकृत नीषो 
करके पर्याप्त मात्रा से सरकारी झ्ाय आप्त करना सम्मत्र हो जाता है । 

'सिक्की कर के दोप -भारत मे बिक़ो कर के लगने से मुख्य समस्‍यायें 
इस प्रकार हैं --(!) भ्रवरो हीपन (१०८४:०$$५८०८५$) --बिक्री कर शौर विशेषतया 
प्ामाभ्य बिक्री कर प्रवरोही प्रकृति का होता है । चू कि धनी व्यक्तियों की श्रपेक्षा 
निर्धेन व्यक्तियों में उपभोग की प्रवृत्ति (007ध7॥9 ॥0 (०5७०९) प्रधिक , पाई 
जाती है, इसलिये इस कर का भार निर्घन वर्ग के लिये भ्रौर भी अधिक कष्टप्रद हो 
जाता है । मध्यम वर्ग तथा श्रमिक वर्ग वे व्यवितयों पर बिक्री कर का भार ग्राय कर 
के भार की भ्रपेक्षा ग्रधिक पडता है। भारत के सबसे बडे नगरों म श्रभी हाल में 
ही किये गये एक भ्रध्ययन के भ्रनुसार ३०० रुपये और ४०० रुपये मासिक के बीच 
की प्राय वाले व्यवितयों को बिक्री कर के रूप मे उससे डी रकम प्रदा करती 
पड़ती है जितनी कि उनको आय कर के रूप मे अदा करनी पड़ती। ८०० रुपये 
मासिक से कम की सभी भ्रामदनियों पर आय कर की प्रपेक्षा बिक्री कर का भार 
भ्रधिक पडता है। इस सयस्या के निवारणार्थ कराधान जाच प्रायोग ने एक व्यावहा- 
रिक सुझार दिया है कि बहु-स्तर कर ()(एणी४कुछा। प्रव४) तथा एक-प्तर कर 
/झ9्रा्टा8 9०06 720५) वो सम्मिलित रूप से लाग्र्‌ करता चाहिये। बहु स्तर कर 
सभी वस्तुओं पर अत्यन्त नीची दर से लगाना चाहिये तथा एक ऊचा एब-स्तर कर 
कुछ चुने हये पदार्थों पर लगाना चाहिये । भ्रपेक्षाकृत निर्धन वर्गों के उपभोग में 
वाम श्राने वाली बस्तुप्रो को एक-स्तर कर से मुक्त कर देता चाहिए तथा बहु स्तर 
क्र मे पर्याप्त छूट (£0८४७४०॥8) प्रदान करनी चाहियें। (॥) पझ्रन्तर्राज्यीय व्या- 
पार (76-5880० 7720८) --श्रन्तर्राज्यीय व्यापार पर बिक्री कर वे' प्रभाव की 
समस्या एक गम्भीर समस्या होती है । इस समस्या के निवारण के लिये भारत के 
नवीन सविधान में यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी राज्य भ्रपनी सप्तीमा से बाहर 
माल के क्रम या विक्रय पर कर नही लगा सकता । सन्‌ १६५६ के एक अधिनियम 
औ क्रोपनण, ुज् कपाऊा, कोल का इस्फ, हट और ,हिजद्वर अप्कार्टाण्यीपा आएपप्ट के 
महत्व की वस्तुयें स्वीकार कर ली गई तथा इन पर सघ सरकार को बिक्री कर 
लगाते का प्रधिकार दे दिया गया । श्रन्तर्राज्यीय व्यापार की रुकावट कम करने के 
लिये सघ सरवार ने सन्‌ १६५७ में मिलो के बने वस्त्र, चीनी और तम्बाकू पर 
राज्यीय विक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन कर (866॥70/8 508४ 
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707॥68) लगा दिया है। १ अल सन्‌ १६६१ से झतिरिवत उत्तादन कर लगाये 
जाने वाली वस्तुओं मे रेशमी वस्त को भी सम्मिलित कर लिया है। इन करो की 
प्राष्तिया वित्त श्रायोग (साआ॥०6 (0॥रग्ञा59०5) की सिफारिशों के श्राधार पर 
राज्यो म बाटी जाती हैं। (00) प्रशासन (87ग्राप्रइधश्ा0) १--श्रषिकाशन राज्यो 
में बिक्री कर का प्रशासन बहुत पेचीदा वन गया है ! इसका मुख्य कारण यह है कि 
विभिन्‍न राज्यों में कर-मुक्ति तथा करो की दरों में और विभिन्‍न पदार्थों के लिये 
कराघान के स्तरो (548०5) में बहुत ग्रन्तर पाये जाते हैं। विक्री कर लगने से 
व्यापारियों को लमभ्वेचौडे खाते  हिसाव-किताव रखने पड़ते हैं। सरकारी कर्म- 
चारियो द्वारा व्यापारियों के खातो की जाच व निरीक्षण का कार्य भी बहुत 
असुविधाजनक होता है ग्रौर इससे करदाताओ को वचन (2५88०) का प्रोत्साहन 
मिलता है। इस समस्या को सुलभाने वे लिए कराधाव जाच श्रायोग (पक्कज्षा०त 
शिावणा॥ (०णणाभ०॥) मे चुभाव दिया है कि जिन वध्यापारिया को वापिक विक्नी 
५ हजार रुपये से कम हो, उन्हे कराधान से मुवत वर देना चाहिये तथा इसमे प्रधिक 
वापिक बिक्री वाले व्यापारियों पर बहु-स्तर बिक्री कर लगाना चाहिए । वास्तव में कर 
बचन कराघान की उलभनपूरो पद्धति के वारण ही सम्भव होता है) इसलिये जाँच 
आयोग ने यह सुभाव दिया है विभिन्‍न राज्यों में कर मुवितयों तथा वर वी दरी में 
कम से कम भिन्‍नता होनी चाहिये । (५) एश्त्रीक्रश को लागत “-प्रन्य करो की 
प्रपेक्षा बिक्री कर के एकश्रीकरण की लागत बहुत अ्रधिक होती है। श्री दायलर 
(799707) वे भनुमानानुसार बिक्री कर के एकनीकरण मे उससे प्राप्त होने वाली 
आय का हु भाग लग जाता है। इसके भतिरिवत धोट-छोटे व्यापारियों के खाता के 
निरीक्षण मे बहुत अधिक व्यय करना पडता है । (५) मुद्रा स्फीतिशनक प्रभाव “-- 
चू कि बिक्री कर लगने से बस्तुओ के मूल्यो मे वृद्धि होती है जिससे सामान्य सुल्य* 
स्वर मे बृद्धि हो जाती है, इसलिये इसका प्रभाव मुद्रा-फीतिजनक होता है। (५) 
एकीकरण --बहू-सतर विक्नी कर लगाने पर बडी बडी उत्पादक फर्मे वितरण प्रौर 
खुदरा बिक्री के कार्य भी स्वय करने लगती हैं । इस प्रकार वीच के कई स्तरों पर 
बिक्री कर की अदायगी से बचने का प्रयत्न क्या जाता है। भ्रत इस एकीकरश बी 
ध्यवस्था से फर्मों को बहुधा एकाधिकार ()४०००%०)) प्राप्त हो जांता है। 
उपसहार --वस्तुत हमारे देश भ विक्री कर से सम्बन्धित मुख्य समस्‍यायें 
प्रशासनिक प्रकुशलता और कर के अवरोही भ्रभाव की हैं। परन्‍्तु राज्य सरवारों 
की आय प्राप्त करने की ग्रावश्यकतायें इतनी भ्रधिक बढ गई हैं कि भारी मात्रा 
में सरकारों झ्राय प्रदान करने की क्षमता के कारण, विक्नी कर राज्यों की कर 
सरचना (788 87एशण्य७) वा एक महत्वपूर्ण साधन वन गया है । जहा तक इस- 
की क्ठोरता वा प्रइन है. उसे उदारतापूर्ण कर मुवितिया प्रदान करने तथा अन्य 
सुविधाय पकर पर्याप्त सीमा तक कम किया जा सकता है । 
(५) प्रन्य कर व चुल्क (0ाक्ष प्रल्लल्8 छ्छत एएप७, - (' स्टाम्प 
चुल्क [83479 0०॥८७) -स्टाम्प दो प्रकार वे हंते हैं. --(ण) अदालठी भौर 


प्रादेश्चिक सरकारो वी झाय व्यय झ्श्६्‌ 


आ) गैर अ्रदालती । प्रथम श्रेणी मे स्टाम्पो के रुप में बसुल वी गई वो पीस तथा 
झदालती स्टाम्पों वी बिक्री कौ आय सम्मिलित है। प्रथम श्रेणी में बिल श्रॉफ 
एक्सचेंज (छा] ० ंत्तथयाटव४) हुण्डियों (प्रष्णवा०8) तथा भस्य दस्तावेजों 
(फाएणण5509 १०८5) पर लगाये जाने वाले स्टाब्पो की विक्रो तथा दस्तावेजों 
के मुद्राकित्त करने का छुल्क आदि से हाने दाली आय सम्मिलित है; विगत वर्षों 
में राज्य मरकारों वी इस पद से प्राप्त भाय मे पर्याप्त वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश 
सरकार का सन्‌ १६६१-६२ म इस मद से ४ २५ करोड रुपये को ग्राय उपलब्ध 
हुई थी तथा सन्‌ १६६२-६३ में इस मद से ४ ३२५ करोड रुपये को आय अ्रप्त होने 
वी आ्रादया है। (४) रजिस्ट्रेशन (7२८8४8007) - इस मद वी झाग दस्तावेजों 
की रजिस्ट्री कराने की फीस, रजिस्ट्रीमुदा दस्तावेजों की नकल की फीस मकानों वी 
बिक्री पर अधिभार (507८४४78०) तथा विविध फीसो से हाती है । न्यू कि सम्पत्ति 
जाए हस्तान्तरण दिना लिखित समभौते पर सरवारी टिकिट ($0७09$) लगाए नही 
हो सकता, इसलिए इस मद से राश्य सशवारो को निश्चित रूप स आय प्राप्त हीती 
है | उत्तर प्रदेश सरवार का सनु १६६१-६२ स इस मद से २६१ णाख रुपये की ऋ्राय 
भ्राप्त हुई थी और सच १६६२ ६३ म २६२ लाज़ एपये वी आय प्राप्त होने की भाशा 
है । (४) मनोरजन कर छ7वधाभाएथा। 780)--हमारे देश के लगभग सभी 
प्रदेशों मे मबीरजन कर लगाया गया है। प्रत्येक प्रदेश मं इस कर वीं दर भिन्‍न- 
भिन्‍न हैं। यह कर सिनेमा, ड्रामा, कुझती, नाच-गाने के विषथ वार्यक्रम आदि पर 
लगाया जाता है। यद्यपि मनोरजन कर म पर्याप्त उत्पादकता (00ए०४७॥५) होती 
है, तथापि इसम निरिच्तता (00979) और लोचता (5।887९॥9) के गुण नही 
होते। (१५) वाहनों पर कर (7870 ०॥ ५८४॥८४८5)--राज्य सरकारों को मोटर 
गाडियों के विक्रय, पंट्रोल के विक्रय झौर विद्ुत कर प्रादि शनेक कर लगाने वाः 
अधिकार भाप्त है। इन करो से राज्यों को बहुत वी मात्रा म झाय प्राप्त होती है। 
उत्तर प्रदेश सरवार वो सत्‌ १६६१-६२ मे इस सद से ३ २५ करोड रुपये वी झाय 
प्राप्त हुई थो तथा सच १६६२-६३ में ३े ४३ करोड रुपये की भाग प्राप्त होने की 
श्राज्ञा है । 

(प्रा) चागरिव प्रशासन एवं विविष कार्यों से प्राप्त राज्यीय ग्राय (3:405" 
छि९४९७0६४ व079 ए+॥ 86775 ब्वाण 6 05६ शा९०ए४ १४०९६ ,-++ 
नागरिक प्रशासन की मद के श्रन्तगंत जेल (उक्षा), न्याय (727500०) एवं पुलीस 
(7०॥००) विभाग से होत वाली आय सम्मिलित की जाती है। इसके अतिरिक्त 
राज्य सरवारों को चिला (ह00८४५णा ), चित्ित्या सार्वजनिक स्वास्प्य (2४00० 
पम्रब्थ), कृषि, पशुपातवत, सहयारिता, उद्योग व पूति;(([00050% 390 8099॥5), 
सामुदायिक एव राष्ट्रीय प्रसार सदाओ्ो आदि सामाजिक एवं विकासार्थ सेवाघों के 
अन्तगंत भो थोडी-बहुत झाय प्राप्त होती है। राज्य सरकारें स्थानीय सस्याग्रों, इधको, 
उद्योगपतियो, विस्थापितों, रपप्य विद तु मण्डलो तथा सहकारी सस्याओं को ऋण भी 


ज 


रेरे२ भारतोय भ्रर्थश्ास्त्र 


सेवाए', अकाल सहायता व विविध मद आदि सम्मिलित हैं। प्रान्तीय व्यय वी मुख्य 
भर्दे इस प्रवार हैं:- घ 
(१) युरक्षा सेवायें (56८७४५ $धशं८०४)-इस मद में मुख्य हप से सामान्य 

प्रयासन (000४8 807ं४08000), न्याय, जेल एवं पुलिस विभाग पर होने वाला 
व्यय सम्मिलित क्या जाता है । स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व इस भद पर राज्यों को 
आ्ाय का एक बडा भाग व्यय होता था। राज्य सरकारों के बटते हुए उत्तरदायित्व 
के कारण स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ भो सुरक्षा सेवाओं पर व्यय को मात्रा बढती 
ही जा रही है । फलत. इस मद पर सभी राज्यो में मिलाकर कुल व्यय जो धर 

१६५१-५२ मे १०६:६५ करोड रु० था, सन्‌ १६६०-६१ भे वढकर १५६ ७४ करोड 
रु० हो गया । विद्गावों का मत है कि एक वल्याणकारी एवं निर्धन राज्य में सुरक्षा 
सेवाझो पर इतना अधिक व्यय सर्ववा भ्रनुचित है। वसतुत भावश्वक्ता यह है कि सुरक्षा 
सेबाझो पर क्ये जाने वाले व्यय का प्रतिशत कम करके सामाजिक एवं विकासा्थ 
सेवाग्रो पर व्यय का प्रतिशत बढ़ाना चाहिये। परन्तु व्यवह्ररूप मे राज्य शान्ति 
और सुव्यवस्था बनाये रखने के श्रपने प्राथमिक उत्तरदायित्व को जिसी भी प्रकार 
झवहेलना नही कर सकता । यही नही, मंहंगाई के कारण राज्यीय कर्मचारियों के वेतन 
झौर भत्त भी बढाना श्रावश्यक हो गया है। भ्रतः सुरक्षा सेवाओरो पर व्यय होने 
बाली राशि या बढ़ना स्वाभाविक हो है। उत्तर प्रदेश में सद्‌ १६६१-६२ में इस 
मंद पर १५:१५ करोड़ र० व्यय किये गये तथा सन्‌ १६६२-६३ मे लगभग १४५२ 
करोड २० के व्यय होने का भनुमात है । 

(२) सामाजिक एवं विक्राप्तायं सेवायें (5008) क्षा8 06५00फलछांशे 
$८:7श०८५)--स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ कल्याणकारी राज्य (४४८६० ५ 26) 
क्षी स्थापना का ध्येय श्रपवाते, आधिक नियोजन (720०00ग४%० 7]87708) को 
कार्पान्वित करने तथा देश में समाजवादी नमूने के समाज ($009॥50९ 79|67 
० 8०0८५) की स्थापना करते के उद् श्य को अपनाने वे कारण राज्य सरकारों 
द्वारा सामाजिक एवं विकासाथ सेवाग्रो पर श्रथिकाधिक व्यय किया जा रहा है। 
इन सेवा्रो के अ्रन्तगंत शिक्षा, पशुपालन, चिकित्सा, सार्वेजनिक स्वास्थ्य, सहकारिता, 
सिचाई, सामुदायिक एवं राष्ट्रीय-प्रसार सेवायें, बहु-उद्दं शीय नदी घाटी परियोजतायें, 
सडक निर्माण, श्रम-कल्याण, भौद्योगिक विकास, ग्राम्य विकास एवं हृषि सुधार 
सम्बन्धी बाय गिने जाते हैं। विद्वावों गा मत है कि राज्यों में सामाजिक विकास एवं 
निर्माण वार्यों की गति मन्द क्यि विना भी इस मद पर किये जाने वाले व्यय मे 
पर्यात्त मित्तव्ययिता लाई जा सकती है। वास्तव में हमारे देश म प्रचलित सरवारी 
भ्रष्टाचार एवं अवुझलता के घारण इन योजनाओं पर व्यय वी मात्रा बहुत अधिक 
दिखाई जाती है, जवकि वास्तविक कार्य बहुत कम होता है। श्रतः इस क्षेत्र मे सरवारी 
कर्मवारियों पर कठोर तियस्रण करने एवं उनमे वार्यकुझलता लाने की व्यवस्था 

करने की नितान्त प्रावश्यक्ता है । 


ग्रादेशिक सरकाये की झाय-व्यय ३३३ 


(३) राजस्व की सीधी मार्गे--राज्य सरकारो द्वारा भ्रपने क्षेत्र मे विक़ी कर, 
उत्पादन कर, मतोरजन कर, मालग्रुवारी, कृषि श्राय कर, स्िचाई कर, स्टाम्प शुल्क, 
रजिस्ट्रेशन, मोटरवाहत कर झादि झनेक कर लगाये जाते हैं। भत. करो को वसूली 
एवं उत्सम्बन्धी धावश्यक जांच-पडताल के लिये वडी सख्या में सरकारी कर्मचारी 
रखते पड़ते हैं ॥ इद कर्मेचारियों को वेतत वसा भत्ते के रूप में पर्याप्त बडी राशि 
देनी पड़ती है। वस्तुतः संद्वान्तिक रूप से उचित कर प्रणाली (50970 85 
898८४) मे मितब्ययिता (20०0०७9) का गुण होना भत्यावश्यक है श्रर्थाव्‌ 
करदाताओं द्वारा कर के रूप में जो कुछ शशि दी जाये, उत्तका अ्धिकाधिक भाग 
सरकारी कोप में जाना चाहिये। परन्तु हमारे देश में ध्रंघीय एवं राज्योय दोनों ही 
कर पद्धतियो मे यह गुणा नहीं पाया जाता है वरव्‌ इसके विपरोत करो एव शुल्को की 
वसूली पर राजस्व को झ्राय का एक बहुत बडा भाग व्यय किया जाता है, जो सब 
प्रकार से प्रनुचित है । 

(४) ऋतश सेवायें (029६ 5८०७४००१)--पचवेधीय योजनाप्रो के प्रन्तर्गक 
विकास कार्यों की श्रापूर्ति के लिये राज्य सरकारें भी केल्रीय सरकार से ऋस प्राप्त 
करती हैं राज्यों को प्रतिदर्ष इम ऋषा पर ब्याज का घ्रुगठान करना पडता है | 

उपस्तहार--वस्तुत भारतीय विधान के अन्तगंत राज्य सरकारों के भधिकार 
क्षेत्र में ऐसे कार्य सोंगे गये है जितपर विशाल मात्रा में व्यय कौ भावश्यकता हैं, 
परन्तु इनको झ्ाय की जो मर्दे सौंपी गई हैं. वे भधिकाौशतः बेलोचदार ([789872) 
हैं। फल्नत. राज्य सरकारों को भपने दायित्वो को पूत्ति के लिये केन्द्रीय सरकार से 
आधिक सहायता को माय करनी पडतो है भयवा केसद्रीय सरकार से ऋण लेने को 

बाध्य होता पडता है भयवा जब ये दोनों ही भ्रकार को सुविधायें उपचेब्ध नही हो 
पाती, तक राज्य सरकारों को प्पने व्यय में कटोतो करनी पड़ती है, जोकि सब 
अकार से प्रनुचित है। धत. राज्य सरकारों के बढते हुये दायित्वो' एवं उबको सौंपे 
गये कार्यों के विस्तार एवं गह॒बता पर विचार करते हुये उनको प्रधिकाधिक लोचदाद 
साधर्त प्रदान किये दाने चाहियें। 

उत्तर भदेदा का राजस्व 
(ए0४7९९३ ० (४४ एड ऐ789650) 
उत्तर प्रदेश राग्प की झाय के मुल्य स्नोत :-+ये स्रोत इस प्रकार हैं :-- 


आज-++-त+त+_+___न 
धाय का अ्पोरा (लाख रुपयों मे) पुनरोक्षित भनुमान प्राय व्ययक ग्रनु- 
(8|8वछवा। ०१ एेटरथ्आप्रद) सन्‌ १६६१-६२ मान १६६२-६३ 
१. स॒घोय उत्पादन शुल्क (ए870॥0 एछंडण३० 
70ण068) हिल न 
२. डिग्रम-कर को छोडकर प्राव पर घन्य 
कर (85६३ ०9-08००श७९ णादत फडा 
(एजणएण०धंप्प प*ण) (४,५४ €० ६३,३६०० 








श्३े४ भारतीय भर्वशास्त्र 
कै > कक 

“इसमे दो मद सम्मिलित हैं :-- 

(अर) कृपि-आ्राय पर कुर और (प्रा) राज्य 
को धभिहस्तांतिंक शुद्ध आय का बाग । 
सन्‌ १६६१-६२ में प्रथम व द्वितीय मदों * 
से क्रमश; ६४ लांख- स्पये- और 
१५,२५:६०* लाख रुपये की आय प्राप्त: 
"हुई थी झौर सन्‌ १६६२-६३ मे इन मदो 
से क्मश; ५० लाख रुपये और १२,६२ 
चाख रुपये की, आय, प्राप्त होने 





झाशा है, ._ ; है 
३. सम्पत्ति-शुल्क (5886 79) हा अपह३ ६१:8४ 
४, मालगुजारी (7.70 १९४८॥॥८) २१५३"१६ ; - २३,१८६५ 
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स्पानीप स्वशासन वा महत्व (99णक्‍4766 ० .0९0॥ 56॥0:९छ७ 
पघा८7)--प्राज के जनतान्त्रिक युग में स्थानीय स्वश्चासन को बहुत प्रब्िक महत्व 
प्रदान क्या जाता है । वस्तुत स्थानीय स्वशासत जनतस्त्रीय प्रशासन की कला के 
प्रशिष्षण वा एक ठोस ग्राघार है दौर यह नागरिशो में स्पस्थ चेतना दया जागरण 
उत्पल करता है। प्रधान मथ्री थी नेहरू के दारदों से, /स्वानोय स्पशांसन स्सो भी 
ध्रच्छी सोकतस्त्रीय व्यवस्था वा सुहद आापार होता है श्रोर होना भी चाहिए । हमे 
छुए ऐसी झ्रादत पद गई है हि हम तोकतस्त फो भ्रत्यन्ध कपर पो झत्रस्था के बारे 
में सोचते हैं, उत्तती निधलो प्रवस्चा के बारे मे नहीं ) छोषत श्र फो ऊपर को भ्रचत्या 
मे तब तक सफ़्तता नहीं मिल सकेगी, जब तक हि निचली श्रवस्मा से ही उप्तफा 
भाषार सुहढ़ न क्षिघा जाएगा ।” स्थानीय स्वभधासन स्थानीय क्षेत्रों से सम्बन्धित कुछ 
बारयों वे प्रशासन के विेन्द्रीयर रण (0८८थएरशप्य्या।णा) के लिए श्रत्यन्त झावर- 
यक है। कुछ कारों की प्रदृति प्रमाधारण र्प से स्थादोम (7,०८४) होती है, जंमे- 
स्थानीय सडको वा निर्माण तथा उनको देख रेस, जल शोर विद्युत की पति, सपाई, 
चिक्त्यां तथा प्राइमरी शिला की व्ययस्था श्रादि । उन कार्यों वो स्थानीय संस्थाओं 
को सौंप देने से राज्य सरकारें ऐसे प्रशासनिक कार्यों से सुक्त हो जाती हैँ जिनको दूर 
रहते हुए यथिष्ट मात्रा में सम्पन्न नहीं किया जा सकता । यहीं नहीं, स्थातीय झ्रावई- 
यवताप्रो से सम्दन्धित नार्य स्थानीय सम्पाप्रों (7०८०४ 800॥3) द्वारा श्रषितर 
बुझलता एवं दूर दक्षितापूरवंक सम्पन्न कये णा सकते हैं। पन्त मे, झ्राविक्र नियोजन 
(६९००४०७॥९० ९599॥98) को सफर बनाने में भी स्थानीय स्दशामन महत्वपूर्ण 
भाग प्रदा करवा है । ग्रामोग प्रिक्रास कार्यश्रम के अन्तर्गत सामुदायित्त तिशास एवं 
चअ्ीय प्रणा९ शेप (९५०४४४७७/५७ १५७७०७०ए८ाघ७/ सवा एज ९:४५घ०/७७ 
इ्ध0००३) वया सद्यारीं च्रानयोतत (९०-०ल्बरा।४ ॥07टशध्ता) के सफ्तता- 
पुर्दद' सचाजत मे स्थानीय सम्धायें बहुमुय योगदान कर सकती है ) 
मारप्त में स्थातोय सत्याप्रों दे कार्य ([एए८0णाड़ 57 7,0टथ 809764 6 
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पचायतो को यौपे गये कार्य लिखित रूप मे बहुत अधिक हैं, परन्तु वारतबिक तथ्य 
यह है कि पचायती द्वारा अब तक जो काय॑ सम्पन्ध किए गए हैं, वह कार्यो वी इस 
आकपंक सूची की तुलना म अत्यन्त अल्प हैं। व्यवहार मे अधिकाश राज्यों मे ग्राम 
पंचायतों की क्रियाग्रो का क्षेत्र पच्ाायत घरो का निर्माण करने, पीने के लिये पानी 
के बुओं का निर्माण तया उनकी मरम्मत करने, गावो में सडको तथा नालियो का 
निर्माण तथा उनवी मरम्मत करने, गावो में प्रकाइ की व्यवस्था करने, प्राइमरी 
स्वूल और ग्रामीरा भ्रोपधालयों के भवतों का निर्माण करने तथा जन्म और मृत्यु 
दर के आकडो को एकत्रित करने तक सीमित रहा है। अत कराधान जाच आरायाग 
(जाता फंरबूणा। एणाया5500) ने यह सुझाव दिया है कि प्रनायतों को 
बर्तंमान समय म सौपे गये बहुसख्यक कार्यो की अपद्ा कुछ छुनीदा (8००८७५०) एव 
स्प॒प्ट काय ही दिय्र जाने चाहियें तथा इन कार्यो म और जिला परिषदो को सौपे गये 
कार्यो भ समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए । इसके साथ ही साथ ऐसे झ्राधिक 
कार्य जो सहकारी समितिया (८० ०फथ»।५० 50060८७) के द्वारा भत्री प्रकार से 
सम्पन्न किए जा सक, पचायता के अधिकार-क्षत्र से पृथक्‌ कर देने चाहियें। तृतीय 
गोजना मे पचायतो 4 विकास स सम्बन्धित ये कार्य निर्धारित किये गये हैं-(॥) दीसरी 
योजना म्‌ सर्वोच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता के रुप म कृपि-उत्पादन म वृद्धि से सम्बन्धित 
कार्य, (॥) ग्रामीण्य उद्योगो का त्िकास, (7) सहकारी सस्थाग्ना का विकास, (7५) 
स्थानीय जनशक्ति एवं प्रन्य साधतों का पूरा उपयोग, (५) शिक्षा दथा व्यस्क 
साक्षरता वी सुविधाम्ों का विवास, (५७) पचायती राज की सस्थाओं के लिये 
उपलब्ध साधनों वा, जहा तक सम्भव हो सके लाभप्रद उपयोग, जैस वित्त, कर्मचारी, 
शभ्राविधिक सहायता झोर उच्च स्तरो रो अ्रन्य सुविधायें तथा उनके ढारा अपने सापन 
बढाने के प्रयत्न, (५४) ग्राम समुदाय के ग्र/िक दृष्टि स पिछंडे हुय वर्गों की सहायता, 
(५॥॥) स्वदेशी सगठनो के दायित्व पर अधिके जार देते हुये भ्रधिकार और साहन 
का भ्रधिक प्रगतिशील वितरण, (७) व्यापक शिक्षा वे द्वारा चुने हुये भ्रतिनिधियां 
एवं सरकारी कमेंधारियो के वीच एक दूसरे का समझने को भावना झोर तालमेल 
उत्पन्न बरना, कार्यों तथा उत्तरदायित्वों का स्पध्ट निर्धारण करना और सरकारी 
तथा गैर-सरकारी कर्मचारियों की योग्यता मे निरन्तर यूद्धि कश्ना, और (») समुदाय मं 
भेलजोल और स्वव अपनी तथा परस्पर एक दूसरे की सहायता वो भावना का विकास 
करना । 
अझव तक प्राप्त सीमित भ्रनुभव के आधोर पर प्रचायती राज्य सस्याप्रो के 
अभावय्याली और सफ्त कार्य सग्शदव के लिरे योजना श्रायोय ने ६ युनाव दिप हैं- 
(।) उच्च स्तरों पर सस्याओ का विकास करते हुपे ग्राम-स्तर पर ग्राम श्रभा (9689७ 
$40793) श्रोर पवायत के कार्य पर सर्वादिक वल देना चाहिब | (४) जिला स्तर के 
प्राविधिव अफ्सरो को खण्ड विकास अफ्सरों तथा पंचायत समितियों का प्रपत्ी 
सहायता -प्लब्ध करानी चाहिये । (ए॥) सण्ड में दिस्तार अफ्सरा का खण्ड विकास 
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अफप्तर के नेतृत्व मे मिलकर काम करते रहता चाहिये और उत योजनाप्रो के तैयार 
करने मर सक्रिय रूप से भाग लेता बाहिये जिनपर पचायत समिति विचार करती 
है ! (7) अच्छी वरही सोच-समभक्कर वनाई गई खण्ड योजनाप्रों को तैयार करते 
ओर वार्धान्वित करने पर बल देना चाहिपे। (९) राज्य-स्तर पर आ्रविधिक विभागों 
द्वारा पच्ायती राज की संस्थाप्रो का पथ-प्रदर्शन किया जाना चाहिये तथा (७) 
जिवाधीश को इस वात का ध्यात रखना चाहिये कि जिला-स्तर पर जिला पररियद 
(ए४पाव 2090) तथा विभिन्न क्षेत्रो के आविधिक अफसरों के बीच समत्वय हो 
सके तथा प्राविधिक अ्रफसरों एवं रूण्ड स्तर पर पच्रायत्त समितियों एवं विस्तार 
अफसत्तरों के बीच घनिष्ठ सम्पर्क हो सके तथा राज्य-स्तर के विभागों का प्राविधिक 
परामओण एवं प्रथप्रद्शन निरन्तर प्राप्त होता रहे | जिलाधीश को लोकतान्त्रिक सस्थाओ 
की भौर सावंजनिक सेवाओ्ो की स्रहायता करनी चाहिये, ताकि वे दंनिक कार्यों मे 
और प्रशासनिक सम्बन्धो में ठीक प्रकार कौ परम्पराओ (7780/00॥5) का विकास 
कर सके | 
(२) जिला परिषद (7/$.0 80205)-जिला परिषदों को सौपे गये मुस्य 
कार्य इस प्रकार हैं--(ग्र) जिले की सडको का निर्माण, उनकी मरम्मत तथा देख- 
भाल, (आओ) वृक्षारोपण एवं उनकी सुरक्षा, (३) मनुष्यों, पशुप्रों तथा प़्िचाई के लिये 
जन्नयपू्ति की व्यवस्था, ($) श्रस्पतालो, चिकित्सालयो, पशु चिक्त्सातयों, बाजारों 
एव पार्को की स्थापना तथा उनकी देख-रेख व सरक्षण, (3) प्राइमरी स्वूलो हया 
पुस्तकालयी की स्थापतवा और उनका प्रवन्ध, (ऊ) सफाई की व्यवस्था तथा बीमारियों 
की रोक-थाम आदि । वास्तव मे एक और राज्य सरकारों के तथा दूसरी थोर ग्राम 
पत्रायती के बढ़ते हुये कार्यों के कारण जिला परिपदें अनावश्यक एवं व्यर्थ-सी होती 
जा रही है। उत्तर प्रदेश मे जिला परिपदों को ब्रमाप्त भी कर दिया गया है । हमारे 
देश मे मुख्य दुष्प्रवृत्ति यह है कि ग्राम पंचायतों एवं जिला परिपदी के कार्यों में 
अधिक समन्वय ((00-070788009) नही पाया जाता है 4 
(३) नग्ररपालिका्यें (0(७॥७७०४०७)---तगरपालिका वा वाप॑-क्षेत्र एक 
नगर होता है! इसके कार्य भी जिला परिपद्‌ के वार्यों से मिलते-जुदते होते है। 
नगरपालिकाओ के प्रमुख काये इस प्रकार हैं--(अ) तगरों में सडकी वा विर्माण 
दया उनकी मरम्मत करना, (आ) सड़कों पर रोझनी तथा सफ़ाई वा प्रवन्ध करना, 
(६) नगर मे जल-पूर्ति की व्यवस्था करना, (ई) चिक्त्सालयों, अस्पतालों एवं परशु- 
चिकित्सालय का निर्माण एवं उनकी देख-रेप्र करना, (उ) प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था 
करना, (ऊ) सडको के दोनो ओर नावियो रा निर्माण तथा उनकी सफाई की. 
व्यवस्था करता, (ए) पार्को व उद्योगों का आरोपण एवं उनकी सुरक्षा, [ऐ) पृणोष्ादक 
व्यवसायों का तियन्त्रणा तथा मेलों व प्रदशनियों आदि वा आयोजन करना । संगर- 
प्रालिकाये अपने कार्य राज्य सरकार के नियन्त्रण मे सम्पन करती हैं । 
(४) नार विग्म सवीएपांलएगे 00एणा०१३--नगर विगमों का वार्य 
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क्षेत्र एवं भ्रधिकार क्षेत्र मगरपालिवाहो सी श्रपेदा श्रधिक विस्तृत होता है। इस 
समय हमारे देश म १२ नगर निगम हैं। अपने कार्यों वी स्वीकृति तथा बजटो के 
निमाण के सम्बन्ध प्‌ नगर निग्रम राज्य सरवारो के नियस्त्रण से भ्रपेक्षाकृत श्रधिक 
स्वत॒न्त्र होते हैं। नगरपालिकाओं वी श्रपरेज्षा इतकों कर लगाने के अधिकार भी 
भधिक प्राप्त होते हैं। नगरवासियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिक्त्सा एवं श्रन्य 
सुविधाग्री वे भ्रतिरिक्त नगर निगमो का वाय॑ क्षेत्र सडको, पुलो, सावंजनिक उद्यानो, 
मनोरजन के स्थानों तथा मण्डियो के निर्माण करते तक विस्तृत है । 

स्थानीय प्तस्थाश्रों की वित्त-ध्यवस्या [[विगज्यादओें ?0॥000 07,0०व7 
908९8)--स्थानीय सस्थासा को झ्राय के साथनो को मुख्यतः दो भागो में विभक्त 
क्या जा सकता है--(घ) भाग के कर स्रोत (४85 ऐे८४०एफए८ड ० ऐे९५ध्या०) 
सथा (हर) गश्राय के प्र स्रोत (व००-६४5 ऐ७४०७:7००४ ०६ परे८ए८कए९८) । मगर- 
पालिकाओो को श्रपती कुल आय वा लगभप ६७ भतिशत् भाग बरो द्वारा भाष्त होता 
है तया शेप ३२ प्रतिशत भाग श्र कर साधनों से प्राप्त होता है । इसके विपरीत 
जिला परियदी को भ्रपनी कुल शाय दा लगभग २/३ भाग प्र-कर ल्ोतो से प्राप्त 
होता है भौर केवल १/३ भाग बर-ख्रोतो से प्राप्त होता है। स्थानीय सस्थाप्रो के 
बार-स्लोतो म २ साधन सम्मितित हैं-(।) स्थानीय सस्याप्री द्वारा लगाये गये कर, तया 
(॥) राज्य प्तरकारा द्वारा लगाये गये तथा उगाहे गये बरों में ये प्राप्त हिस्सा । भ्र-कर 
क्षातो म॒ तीव साधन सम्मिलित हैं--(0) राज्य सरकारों से मिलने वाले सहायक 
प्रनुदाव (0धध5--3)0) (7) ऋण तया उपदान तथा (७0) भ्रस्य साधन । स्थानीय 
सस्‍्याओ्रो वे वित्तीय साथनों का सक्षिप्त विवरण निम्न प्रवार है-- 

(१) कराधान (प8780७०9) “--म्द्यवि स्यादीय संस्थाझ्रों द्वरा लगाये 
जाने वाले क्रो की कोई पृथरू सूचो नहीं है, तथापि व्यावहारिक रूप से प्रत्येव' 
राज्य म कुछ कर स्थानीय सस्याओो के लिये छोड दिए गये हैं “- (श्र) पचायतो हारा 
लगाये जाने वाले बर पृथक्‌ पृथक्‌ प्रदेशों में भिन्न-भिन्न हैं। प्राय सभी राज्यों की 
ग्राम पचायतों द्वारा सामान्य सम्पत्ति फर (5०0672) 2707०79 95) ज्गाया 
जाता है| भ्रचिराद्य राज्यों मं पचायतों को सेवा कर (5८थं०० 735), साजग्रुजारी 
पर कर, ध्यापारो-वृत्तियो श्रथवा श्राजीविकाशो पर कर तथा जानवरों व गाड़ियों 
पर कर लगाते वा अ्रधिवार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त कुछ राज्यों मे पचायत्तें 
चु गो, माल को विक्री पर कर, यात्री वर, विम्टर कर, भेलों श्रोर त्याहारों पर 
बर तथा विवाही पर बर लगातो हैं । पचायतों को करो वे लगाने, उनती दरों 
हे प्ररिवर्सत करते हझा उबसोें शमाप्त हरे के विश शादेशिक सरकारों को पु 
स्वीवृति लेनी भ्रावश्यव द्वोती है । क्राघान जाच श्रायोग (कप्भा00 सावणाओ 
(१07707755707) ने यह प्रिफारिश की है द्िग्राम पचायत की स्थापना वे पश्चात्‌ 
कुछ वर्षों तर उसका वित्तीय पोषण सरवारी सहायक भ्रनुदानों के द्वारा ही विया 
जाता चाहिये तया कुछ समय पश्चात्‌ पचायत का सुहद धाथार हो जाने पर, उसे 
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करारोपण का झधिकार दिया जाना चाहिए । (प्रा) जिला परिपदो के कर लगाने 
के ग्रविकार अपेक्षाकृत सीमित हैं। इनका सबसे महत्वपूर्णा कर भूमि उपन्‍्कर 
(7.४0 (६६७) है | इसके अ्रतिरिक्त जिला परिषदों द्वारा लगाए जाने वाले कर 
ये हैं--सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर कर, वृत्ति कर, सम्पत्तियों और परिस्थितियों 
पर कर तथा झौजारों पर कर झादि । इन करो में अधिकाश करो की प्रवृत्ति 
बेलोचदार (]7०859०) है इ) नगरपालिकाश्रो द्वारा लगाए जाने वाले मुख्य 
कर ये हैं :--भवनो तथा भूमियो पर कर, सामान्य कर, सेवा कर, सम्पत्तियों के 
स्थानान्तरण पर कर, वस्तुओं पर कर, छुगी व सरीमान्त कर, वंयक्तिक कर, 
ब्याशरो-बृत्तियो-आजीविकाओ व वौकरियों पर कर, परिस्थितियों व सम्पत्ति पर कर, 
यात्रियों पर सरीमान्त कर, गाडियो व पशुओं पर कर तथा थियेटर या तमाशा कर 
श्रादि । महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश भे नगरपाणिकाओं द्वारा लगाए जाने 
वाले करो में छु गी तथा वीमान्त कर भ्रमुख हैं। परन्तु प्रश्चिमी बंगाल, विहार, 
मद्रास, भ्रसम भर केरल की नगरपाॉलिकाओ के झाय के कर ख़तो मे सम्पत्ति कर 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। (६) नगर-निगमो द्वारा भी लगभग वे ही कर लगाए 
जाते हैं जो नगरपालिकाप्रो द्वारा लगाए जाते हैं। प्रधिकांश नेगर निगनो मे सम्पत्ति- 
कर को ही अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। विभिन्न निगम श्रधिनियमों (00790- 
00०7 2०४) द्वारा निर्धारित भ्रधिकतम व न्यूनतम सीमाओं के भ्रन्त गंत नगर निगमो 
को अपनी दा सार कर लगाने तथा उनमे सशोघन करे की श्रपेक्षाकूत प्रधिक 
स्वतन्त्रता होती डै || 
(२) करों के हिस्सों का- वितरण :- राज्य सरकारों द्वारा लगाए और 
उगाहे जाने वाले करो के हिस्सों की श्राप्ति स्थानीय सस्थाग्रो के लिये झाय का 
ग्रधिक महत्वपूर्ण स/धन नही है। प्राय सभी राज्यों में स्थानीय सस्थाझ्ो को मोटर- 
गाड़ी कर (४९४८ ७7) के सम्बन्ध में कुछ क्षतिपृर्ति मिलती हैं। महाराष्ट्र मे 
मालगशुजारी का १६ प्रतिशत भाग जिला परिवदों व ग्राम पंचायतों को दिया नाता है। 
हाल ही में उडीसा सरकार ने भी मालगरुजारी की सम्पूर्ण प्राप्तियाँ स्थानीय सस्थाओं 
को देने का प्रस्ताव किया है । बुछ राज्यो भ मनोरस्जन कर का कुछ भाग स्थानीय 
सस्याओ्रो को वित्तरित किया जाता है। कराधान जाच आयोग (उक्कशाएन पिंहवुप- 
प्रए 0०एग्ाइध0) ते यह सिफारिश की है कि मालगुजारों ([,80४ ११९५६॥००) 
का कम से कम १५४ प्रतिशत भाग ग्राम प्चायतों मे अवश्य वितरित किया जाना 


चाहिए । 
रु (३) सहायक श्रनुदात :--यद्यपि सभी प्रदेशों में प्रदेशिक सरकारों द्वारा 


स्थानीय संस्थाओं को सहायक झनुदान (ठथ॥8थ-90) दिए जाते हैं, तथापि ये 
श्रनुदान अभी तक स्थ्यतीय संस्थाओं की झाव का महत्वपूर्ण स्रोत ठहीं हैं। स्थानीय 
वित्त-व्यवस्था मे सहायक अनुदानों का ठीव दृष्टिकोश से विशेष महत्व है--([0) 
सहायक अनुदानो द्वारा राज्य सरकार श्रपतरे सम्पूर्ण अधिकार-क्षेत्र में स्थानीय 
सस्थाओरो द्वारा करिए जाने वाले विभिन कार्यों मे एकरूपता (एद्माणि०0॥७9) ला 
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सकती है तया विभिन्न क्षेत्रों मे सेवाओं झौर कर-भारो की अ्रसभानताओो पर रोक 
लगा सफती है। (७) इन अनुदानो के द्वारा राज्य सरकारें स्थानीय सस्याओ को 
बूछ श्रावश्यक तथा वाछुनीय उपाय अपनाने को वाब्य श्रयवा प्रेरित कर सकती 
हैं। (॥) सहायक प्नुदाव स्थानीय सस्थाझो को भ्रपना आधार सुहृद बनाने तथा 
श्रपने कार्यों को झवाध गति से जारी रखने के योग्य बना देते है। सहायक अनुदान 
सामान्यतया स्थानीय सस्या्रों के विशिष्ट ब्यपो के एक निश्चित भदुपात के रूप 
मैं दिये जाते है। इसलिये ये बहुधा स्पानीय सस्थाओ की सामान्य आवश्यकताओं 
श्रथवा उनके साधनों पर आधारित नही हाते । 

(४) ऋणा तथा उपदान --+तगरपालिकाग्नो तया नगर निगमो को जल;ति 
व नालियो वी व्यवस्था तथा गन्दी वस्तियों की सफाई अ्रादि श्रनेक योजनाओं 
के लिये पू जीगत निधिया लेनी पडती हैं। परन्तु उन्हें ऐसी निधिया ग्रथवा ऋण 
सरलता से प्राप्त नही हो पाते । ग्रत कराधान जाच आयोग (7क्षा0ए शापप- 
पर (०गाणा$४07) ने यह प्रिफारिश् की है कि राज्य सरकारो को नगरपालिकाओो 
तथा नगर नि*मों द्वारा लिये जाने वाले ऋणों की गारन्टी प्रदान करनी चाहिए 
तथा यदि ये ऋण अपर्थाप्त प्विद्ध हो, तव स्वयं उनको रुपया उधार देना चाहिए 
अथवा उपदान (590$76।65) दने चाहियें । 

(५) प्रन्प कर इतर स्रोत :--इमारे देश में स्थानीय सस्थाझो बी वित्तीय 
व्यवस्था में ग्राय के प्र कर स्रातों (0९००-४४ २८5०४:८८४) को श्रभी तक झधिक 
महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं है। कुछ नगरपाज्षिकायें श्रौर नगर निगम बिद्युत्‌ वी 
श्रापू्ति, जल की झापूर्ति त्रपा सडक यातायात जैसे उद्यमों वा सचालन फरते हैं 
जितसे उन्ह पर्याष्त झ्राय प्राप्त होती है। इसके प्रतिरिक्त नंगरपॉलियायें भ्रपनी 
भूमि की उपज की विक्ती से, मकानों, जगलो तथा भूमियो के क्रायो से भी थोडी- 
बहुत झ्राय आ्राप्त करती हैं। ग्राम पचायतें मेत्रो भ्रादि मे दुकानों व स्टालों को 
किराये पर देरर भी कुछ भाय प्राप्त करती हैं। इसके झतिरिक्त स्थानीय संस्थाओं 
को थोडी-बहुत आय अस्पतालो व शिक्षा-सस्थाओरो से भी होती है । 

कुछ सहस्वपुर्ण स्थानीय कर (50ए८ छाए07:४0 7,000 ४8:९७) - (१) 
सम्पत्ति कर (/707०७7/ 785)--पनेक प्रदेशों मे स्थानीय सस्याओ के दरों में 
सम्पत्ति करों का महत्वपूर्णा स्थात है। सम्पत्ति कर ४ प्रकार के होते हैं--(श्र) भवनों 
(80७॥978$) पर कर, (श्रा) समुन्नति कर (8लधययध्यां 85), (इ) सम्पत्ति के 
हरतान्तरए पर कर तंया (ई) भूमियों पर उप कर ([7.270 (६४७)। भवनों पर 
(भवनों वी भूमि सहित) लगने वाले करो के मुख्यतः दो रूप होते हैं- (0) सामान्य 
बर (ठलाक्षत 780) तथा (0) सेवा कर (5८7७४८८ 7४5) । जो कर सम्पत्ति के 
पू जीगत ग्रथवा वापिक मूल्य पर लगाए जाते हैं, उन्हे सामान्‍य सम्पत्ति कर (0006ाबां 
ए7०/८7५ 8%) कहते हैं। थे कर अधिकाँश राज्यो में लगाए जाते हैं॥ इसके 
प्रत्तिरिकत कुछ ऐसी सेवाग्ो जैसे--जलदति, शिक्षा व सडको वी सफ़ाई की पूर्ति के 


रेडड भारतीय अर्थशास्त्र 


लिए लगाए जाते वाले करो को सेवा कर (5७:०8 79४88) कहा जाता है। सेवा 
कर भी सम्पत्ति के पूजीगत (0०:६४) या जमाबन्दी मुल्य (रव्याव्वा एथ००) पर 
लगाए जे हैं। समुन्नति कर (8कवक्षा/था। 785) नगर तियोजव तथा नगर सुधार 
योजनाओो के कारण झहरी भूमि के मूल्यों मे होने वाली धृद्धि पर लगाया जाता है । 
चू कि ये कर केवल बडी योजमार्थों के लिए ही उगाहे जा सकते हैं,'इसलिए हमारे देश 
में इन करो का क्षेत्र अत्यन्त स्रोमित है। कराधान जाँच आयोग (72ड400॥ शावए- 
प्र/ (०ण5आं०7) ने यह सिफारिश की है कि स्थानीय सस्यारों द्वारा समुन्नति वरो 
को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए तथा ये कर सम्पत्ति के भूल्य में होने वाली वृद्धि के 
कम से कम झाघे भाग के बराबर तक लगाए जाने चाहियें। सम्पत्ति के हस्तान्तरथ पर 
कर (9768 ०7॥ प7॥$6 7 ० 970८५) मद्रात भौर घान्ध्र प्रदेश की नगर॒पा लि- 
काओो द्वारा लगाये जाते हैं। मद्रास में नगरपालिकाश्रों के अ्रतिरिक्‍्त कुछ जिला 
परिषदों भ्रौर ग्राम पचायतो द्वारा भी ऐसे कर लगाए जाते हैं| भूमि उपकर (श्वा0 
(०5४८७) जिला परिषदों की झाय का प्रमुख स्रोत है ? उपकर (0555) मालगुजारी 
(7.36 ए८४एश।०९) पर लगाया जाने बाला एक ग्रधिभार ($77०॥४४९०) होता है 
और राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय सस्थाओं के लिए मालंगुजारी के साथ ही इसका 
सग्रह कर लिया जाता है। 

(२) चु गी श्रोर सीमान्त कर (0०070 376 ९0शगभ 7०90) -महाराष्ट्र 
और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों भे च्रुगी दया सीमान्त कर तगरपालिकाशों वी झाय 
के सर्वाधिक महत्वथूर् साधन हैं ॥ छुगी उस कर को कहते हैं दोकि किसी स्थानीय 
क्षेत्र मे उपभोग करने, प्रयोग करने झपवा वहाँ पर बिक्री के लिए पाने वाले पदार्थों 
पर लगाया जाता है। इसके विपरीत सीमान्त कर उस कर को कहते हैं जोकि किसी 
विद्दोप स्थानीय क्षेत्र मे झाने वाले भ्थवा वहाँ से जाते वाले पदार्थों अथवा यात्रियों 
परु लगाया जाता है । इ गो और सीमात्त कर दोनों से ही झ्ात्तरिक व्यापार मे वाधा 
पडती है। इनका प्रभाव भी सामान्यतया भवरोही ('९८४:८5४४८) होता है क्योकि 
ये कर सामान्य उपभोग के पदार्थों पर सगाये जाते हैं । यात्रियों पर सीमान्त कर को 
सामाम्यतया तीर्थयात्री कर (27807 7935) भी कहा जाता है वयोति यह कर कुछ 
तीर्थ स्थानी पर ही उगाहा जाता है। यह कर रेलवे ग्रधिकारियों द्वारा रेल भाड़ में 
वृद्धि करके उगाहा जाता है । 

(३) वृत्तियों एवं व्यापारों भादि पर कर -मद्रास, आन प्रदेश ग्रोर पश्चिमी 
बयाल के स्थानीय कराधान (०८० प»पथा०7) म वृत्तियों (07० 8४०॥७), व्या- 
पारो (778065) तथा नौकरियों (5८:४॥८०८७) पर लगते वाले करो का भत्यन्त महत्व- 
पूर्ण स्थान है। भिन-भिन वृत्तियों तया व्यापारों के लिए तथा प्रत्येक वृत्ति या 
व्यापार में झाय के विभिन्र स्तरों के लिए साधारणतया कर की दरें प्थक्र पृथक 


होती है! 


टोल टैबस--भारत के अ्रधिकाश् राज्यों मे एक बडी सख्या में नगरपालिकायें 
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तथा जिला परिपदें टोल टैक्स (7० 42०) उगाहतो हैं। टोल टैक्स उन करो को 
बहते हैं जो किसो विश्येय क्षेत्र मे प्रवेश करते वाले अयव्रा वहा से जाने वाले या 
किन्‍्ही विशिष्ट स्थानों, जैसे कि, पुलों से गुजरने वाले मनुष्यों, गाड़ियों और पश्ुओ्नो 
पर लगाये जाते हैं। ये कर उन पुलो पर उग्राहे जा सकते हैं जिनकी लागत ५ लाख 
रुपये से अधिक हो । इस कर में दो मुख्य दोप होते हैं, सर्वप्रथम यह कर तीद्य गति 
के यातायात म बाधक होता है घौर द्वितीय इनका प्रभाव अवरोही (८४४5५४६6) 
होता है क्योकि यह कर निर्घत भौर घती सभी पर एक समान दर से वसूल किया 
जाता है । 
हे (५) गाड़ियों, मार्वों तथा "शुझझ्यों पर कर--ये कर देश को ग्रधिकाँय झहरी 
और प्रागीण स्थानीय सस्थाओं द्वारा लगाए जाते हैं। मोटर गाडियो पर कर राज्य 
सरकारो द्वारा लगाया जाता है, परन्तु राज्य सरकारें इस कर की क्षतिपूर्ति के हूप भे 
स्थानीय सस्थाश्रो को कुछ रकम देती हैं। महाराष्ट्र मे झ्राजकल भी मोटर गाड़ियों 
पर कर स्थानीय सस्याओ द्वारा लगाया जाता है। चू कि मोटर गाडियो पर लगने 
वाला कर झ्ाय वा एक बढता हुआ ख्रोत है, इसीलिए कराधान जाँच आयोग 
(प%काणा ह08ण7५ (०छाग!5४०7) ने यह सिफारिश को है कि स्थिर क्षतितृति 
((०प्ाफ०759009) को अपेक्षा स्योनीय सस्थाओ को इस कर की प्राप्तियो का एक 
निश्चित भाग देना चाहिए । 
स्थानोप संस्याप्रों को वित्तीय समस्यापें (#772709] ?700]0छ5 ०( [.0९2] 
800668)--एक विद्वान के शब्दों मे, 'मारत में स्थानोय सत्ताओ्नों के साधनों की 
निर्षनता भली प्रकार “ ज्ञात है भौर स्थानोय विस को समस्या का विवेचन करते 
समय उस पर धल डालमे को सम्मदतया ही कोई झावद्यकता हो ।/# स्थानीय 
सस्याओो की मुख्य वित्तीय समस्यायें इस प्रकार हैं-() हमारे देश में स्थानीय सस्याओो 
को संपि गये कार्य अत्यधिक हैं, परन्तु इनकों पूरा करने के लिये इन सस्याझो के 
पाम पर्याप्त वित्तीय साधन नहीं हैँ॥ फलत स्थातोय सस्‍्याये अपने झनियाये तथा 
ऐच्छिक कार्यों को भी पूरा नही कर पाती है ओर लोकमत को अपने अनुकूल बनाने 
के लिये प्रन्य॒ कार्यो का कर सकक्‍ना इनके लिये सर्वेथा ग्रसम्भव बन गया है। (0७) 
यद्यपि स्थानीय सस्याप्रो के ग्राय-ब्यय के भाकडे प्रतिशत के रूप मे देखने पर सतोषप्रद 
प्रतीत होते हैं, परन्तु इतकी प्रति व्यक्ति औसत झाय-ध्यय की स्थिति अत्यम्त दयनीय 
है । हमारे देश मे नगरपानिकाओों का प्रति ब्यक्तित झौसत व्यय ६ रु० १२ पाने १ 
पाई बाधिक है तथा जिला परिषर्दों का प्रति व्यनित व्यय वेवल १३ झाते २ पाई 
वाषिक है। भ्रत स्पष्ट हे वि स्थानीय सस्थाओं के आय के स्रोत अति न्यून है जिसके 
फ्लस्वरूप इन सस्याप्नो के लिये भषिकाधिक सेवा सम्पन्त करते का कोई व्यावद्रारिक 
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क्षेत्र झेष नही रह जाता है। ( )) अन्य देशो की तुलना मे हमारे देश की स्पानीय 
स ।ग्मो को वित्तीय स्थिति बहुत दयनीय है। दूसरे देशो मे केन्द्र दवा राज्यों के 
व्यय को अपेक्षा स्थानीय सस्याओों को आय की महत्वपर्ण तथा लोचदार मदे प्रदान 
की गई हैं | यहो कारण है कि विदेशों मे स्थानीय सस्थाओं का व्यावहारिक वाय॑ क्षेत्र 
अत्यधिक विस्तृत है। हमारे दंश में भाव के लोचदार साधन राज्यो के पास है, 
परन्तु व्यय की लोचदार भरें स्थानीय सस्थाओं को सौंपी गई हैं। जवकि अमेरिका, 
जमंती और जापान मे उन देझों के कुल वापिक व्यय वा क्रमश- ५५ प्रतिशत, ४० 
प्रतिशत झ्लोर ३७ प्रतिशत भगग स्थानीय संस्थाम्ों द्वारो व्यय किया जाता है, तब 
हमारे देश की स्थानीय सस्थाये देश के समस्त दापिक व्यय का केवल १६ अतिशत 
भाग ही व्यय कर पाती हैं। इसका स्वाभाविक कारण यह है कि हमारे देश में 
स्थानीय सत्या्रो को सौंपे गये वित्तीय स्रोत अ्रपर्याप्त एवं बेल्तेचदार (770250/0) हैं। 
(0) स्थानीय सस्थाझो को भपनी वित्तीय झ्रापू्ति के लिये राज्य सरकारों के अनुदान 
पर निर्भर रहना पडता है। परन्तु व्यवहार रूप मे राज्यों द्वारा दिये जाते वाला 
सहायक अनुदान भी झभी तक स्थानीय वित्त का महत्वपूर्ण ख्ोत नहीं बन पाया है! 
प्रायः राज्य सरकारो द्वारा दिये जाने वाले सहायक भ्रनुदान भी भ्रनिश्चित, झनियोजित 
एवं प्रपर्याप्त ही होते हैं। (४) भारतीय संविधान मे स्थानीय सस्थामो को स्वतस्त् 
स्थान प्रदान न करके प्रादेशिक सरकारो के अधीनस्थ कर दिया गया है। फल्त राज्य 
सरकारें इन सस्थाओ को प्पनी कार्यवाहियों को मानने के लिये बाध्य बरी हैं तथा 
उनका शोपण करतो हैं ॥ राज्य सरकारें भ्रपती इच्छानुसार कोई भी वित्तोय साधन 
इन सस्थाझो को सौंप देती है, जो प्रायः बेलोचदार होते है । 
स्थानीय सस्थाग्रों की दयनीय वित्त-व्यवस्था के कारण--हमारे देश में 
स्थानीय सत्ताझों की दयवीय झ्ाधिक स्थिति के मुख्य कॉरण इस प्रकार हैं-() 
इनकी झाग के साधन (८७०७:८४४ ०६ २८४९४०८) भ्रपर्याप्त एवं बेलोचदार 
]7609900) हैं। (४) भारत के नागरिको वी करदान क्षमता (7090० ९५७००/५) 
बहुत कम है। फलत. स्थानीय सस्थायें करो की सल्या और मात्रा मे वृद्धि बरके उचित 
परिमाण मे भ्राय प्राप्त करने में प्रसमर्थ रहती है। (3॥) स्थानोय सत्ताये झपने कर- 
निर्धारण के अधिकारों वा पूर्स उपयोग नहीं कर पाती है ! इनके सदस्य आगामी 
निर्वाचन में चुने जाने वे लिये लोकमत को अपने पक्ष में करने के उद्देश्य से करो बी 
दरो और सस्या में वृद्धि नही करते । (६) इन सस्याम्रो द्वारा करो को प्रवज्ञानिक 
एवं भ्रकुशल ढंग से लगाया झौर उगाहां जाता है। (४) भारत मे स्थानीय सस्थाओं 
के कार्यों पर उचित नियस्त्रस, निरीक्षण एवं निर्देशन वी समुचित व्यवस्था नही है। 
ग्रत इत सस्वाप्रो के सदस्य लापरवाही से कार्य करते हैं तथा सस्थामरों के धन वा 
अपव्यय करते है। (७) स्थानीय संस्थाश्रो के करो का क्षेत्र भ्रत्यधिक सीमित है। 
प्राय. झ्राय के महत्वपूर्ण व लोचदार साधन राज्य सरकारो के पास है। (४४) राज्य 
सरकारो द्वारा स्थानीय सस्थाझो को दिये जाने वाले सहायक झनुदान भी प्रभो तक 
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इन सस्थाओ की ध्ाय में कोई महत्वपूर्ण भाग अदा नही कर पाये है। व्यवहार रूप 
भे अनुदान देने का कोई ठोस एवं सेंद्ान्तिक आधार नही है ॥ 
स्थानीय सस्याम्रों की वित्तोय स्थिति को घुघारने के लिये उपाय--भाधुनिक 
युग मे प्रजातन्त्रीय देशो के राजनेतिक एव झ्राधिक जीवन मे स्थानीय स्वायत्त ज्ञारान 
(7,0०४ 8९॥-0०5०४7ग०॥४) को अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। श्रत लोक- 
तन्त्रीय प्रशासन की सफलता के लिये स्थानीय वित्त की एक टोस व्यवस्था का होना 
भी परमावश्यक है । वास्तव में स्थानीय संस्थाओं को पर्याप्त वित्तीय साधन दिये 
बिना उनके ग्रधिकारों मे वृद्धि कर देता, सरदार बल्लभ भाई पटेल के शब्दों मे, 
'हीक वैसा ही है जँसता कि किसी मृत स्त्री के मरहमप्ट्टरी करना है।” स्थानीय 
सस्थाओं की समस्याग्रो के विभिन्न पहलुझो पर स्थानीय वित्त जाच समिति ([.0ल्‍्ता 
फ्रवरध१०७ [407५ (०गा॥0०६) त्तथा कराधान जाबच आयोग (पएक्षाणत 
झापण्प॥ ए०ण्पाएञणा. ने पर्याप्त गहराई से विचार करके अनेक महत्वपूर्ण 
सुझाव दिये हैं. बस्तुत स्थानीय सस्याझों का सफल कार्य सचालन केवल वित्त पर 
ही भाशित नही है वरन्‌ इसके लिये कुशल प्रशासन की भो इतनी हो आवश्यकता है । 
फिर हमारे देश में भ्रभी तक पर्याप्त विस्तृत रूप मे राजनंतिक एवं नागरिक चेतना 
भी उत्पन्न नहीं हो सकी है जो स्थानीय सस्थाओं के सफल कार्पे सचालन मे सर्वे 
प्रमुख बाघा है। भ्री ज्ञान चन्द (090 0॥७॥0) के शब्दों में, “स्थानीय वित्त की 
समस्याप्रों दाब्द के संकुचित प्र में वित्त की ही पमस्पाये नहीं हे वरन बस्तुत वे 
राष्ट्रीप पुतनिर्भाए फो समस्यार्ें हैं, परत. इन समस्याओं फो हस फरते समय हमे 
श्रधिफ विस्तृत दृष्टिफोए से उनके उच्च महत्व फो भी ध्यान से रखना है । स्थानीय 
स्वायत्त शासन का भ्रधिक्तम विकास करने के लिये स्थानीय सेवाओं फा पूर्णा 
जिकाप्त करना होगा भौर उसके लिये स्थानीय साधनों का पूर्ंतम विकास करने 
एवं वित्तीप कुशलता के एक ऊचे स्तर फो स्थिर रखने को श्रावश्यकता होगी ।/! 
स्थानोय सस्याप्रों को वित्तोष स्थिति में सुधार लाने के सम्बन्ध मे सन्‌ १६६१ की 
स्थानीय वित्त जाच रामिति मे पुछ महत्वपूर्णा सुझाव इस प्रकार दिये हैं-- (१) 
सघीय सरकार को रेच-मार्गे, समुद्री मार्गे तथा हवाई मार्ग के यात्रियों परसीमान्त 
बर (प८यगा॥] १०5) लगाकर इससे प्राप्त होने वाली प्राय को स्थानीय सस्पाओं 
में वितरित कर देना चाहिये। (॥) प्रादेशिक सरकारों को भूमि उपकर (0 
(८४४), मनोरजन कर, विद्यत्‌ विक्रय कर, मोटर गाडियो को छोडकर भप्रन्य गराडियो 
पर कर लगाकर इनसे प्राप्त होने वाली श्राय का वित्तरण स्थानीय सस्थाओं मे कर 
देना चाहिये। (शा) राज्य सरवारो द्वारा स्थानीय संस्थाओं को इस बात के लिये 
बाध्य एव प्रोत्साहित किया जाना चाहिये वे अपने क्षेत्रों मे करदान क्षमता ( 7353७० 
(५ए०0ांह) के झनुसार क्रारोपण करें। (६) स्थानीय रास्थाड्रो के चु गी कर के 
लिये मदो की एक प्रादर्श सूची बनाई जानी चारह्यि | (४) इन सस्याओ को १ हजार 
रुपया भाविक झाय पाते वाले व्यक्तियों पर व्यवसाय कर (एऐण॑छञण्पया व) 
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लगाना चाहिये। (घा) मोदरयाडी कर (?४णण प्थयाणेव पश७) से प्रादेश्कि सर- 
कार का जो आय भ्राप्त होती है उसका कुछ झाग स्थानोय सस्थाझो को दिया ऊादा 
चाहिये। (शा) यदि बेन्द्रोय सरक्षार को सम्पत्ति [स70थ८7|5) पर स्थानीय रत्पायें 
कर नहीं लेगा सकती हैं, तब इसके बदल झे केन्द्र को स्थानोय सस्थाझों वो क्षत्ति- 
पूर्ति के रूप भे कुछ रंग देनी चाहिये ! 
सन्‌ १६५४ के कराधान जाध ध्ायोग (प8कछा00 व्वु०ा७ 0०फापा- 

5 ०7) ने स्थानोर सत्तप्नों की दित्तोय स्थिति सुघारने के उपायस्वरूप कुछ भहत्द- 
पूर्ण सुकाव इस प्रक्तार दिए हैं --[7) राज्य सरकारो को स्थानौय सस्थाझो वी बरा- 
रोपरा को घवित को हस्तश्त नही करना चाहिए । (/) प्रादेशिक सरकारो को भपने 
लगाए गये करो से उपलब्ध होते वालो भाय का बुछ भाग स्थानीय सस्थामों को देना 
चाहिए ॥ (37) स्थानीय सस्दाभों को भपने बरो क्रो लगाकर स्वय ही उनका सप्रह 
((००८४०५) वरना चाहिए। (२) राज्य सरकारो द्वारा स्थानीय सस्याभो को 
उत्पादक वार्यों, जैसे -जलापूर्ति, साईंजनिक उद्यम की स्थापना वरने, गन्दी वस्तियो 
को सफाई तथा सडको व नालियो का निर्माण करने के लिए ऋण प्रदान करना चाहिए! 
(४) घहरी क्षेत्रो मे प्रादेशिक सरवारो के मंदानों से कराये के रूप मे प्राप्त होने 
वाली झाय वा बुछ भाग नगरपालिकाझो को मिलना चाहिए। (४) नगरपालिकामो 
को भनुज्ञापन कर (80:९:$८ए९त४ प०४) लगाने बा स्‍प्रधिवार मिलना चाहिए। 
(६४) भादशिक सरकारों द्वारा लगाए व उगाहे दाने वाले मनोरजन वर (एशाक्ा- 
॥शषग्राध्ाां परफ) की प्राष्लियो वा कुछ माग स्थानीय सस्याभो को मिलना चारिए। 
(शा॥) सघ सरबार द्वारा मोदरकार पर भायात कर [स्ाएण७प 700/5) बी दर बम 
होती चाहिए ताकि उस माटरकार पर राज्य सरकारें भो कर लग्ण सबे । इसे कर 
से भाप्त समस्त झाय को राज्य सरवारों द्वारा स्पानीय सस्थामोस बाट देना 
चाहिए । (७) स्थानीय सस्थाझो को सरकारो सहायव भनुदान (0/थ्याफन7-७9) 
उनको झ्रावश्यकता एवं सेवा के झाघार पर दिए जान चाहिए । (>) विवाह के रजि 
सस्‍्ते शन पर भी स्थानीय सस्याझो को करारोपण का झषिवार मिलना चाहिए । (50) 
ग्राम पच्मायतों दो सफलता के लिए यह भाजस्यक्ष है कि :न्‍्ह बतमानत समय म त्ञौपे 
गए बहुसख्यक कार्यों को झपेसा कुछ चुने हुए झोर सुस्पप्ट कार्य ही दिए जाए तथा 
इन कार्यो मे और जिला परिपदों को सोप गऐ वार्यो मं समच्वय ((०-070779॥00) 
स्थापित किए जायें। (हा/ प्रचायतों को स्थापना के बाद बुछ वर्षों तक उनका 
वित्तोय पोषण मृस्यत” सरवारी सहायक झनुदानों दारा हो किया जाना चाहिए। 
फिर जब इनका झाधार डुच सुहढ हो जाए तथा वे बुछ करने योग्य हो जायें तब 
उन्हे अपने कर सम्दन्धी भधिकार सौंप देने चाहियें। (ह») राज्यों को मोटरणडी 
कर से जितनी आय उपचब्ध हो उसका २४९६ भाव नगरपालिताओो झोर जिला परि- 
घदों म॑ बाँटा जाना चाहिए | इसके अतिरिक्त राज्यो को मालगुारों (370 2०- 
*धग०४) से उपलब्ध झाय का १५% नाग ग्राम पचायतों मे बोटा णाना चाहिए। 
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(उए) सवानीय स्दावत शासन प्रवन्ध स्थानीय करो पर ही निर्मर होना चाहिए ॥ 
(४४) प्रादेशिक घरकारो को स्थानीय सस्याझ्रों को अनुदात देवे समय उनके सापेशिक 
(९८५७॥५८) क्षेत्र (७४०७), जवसख्या (?०एए३४००) ठवा आय के साधनों ([₹८- 
फष्यरप८ रि८५४००प८८५) क्यो घ्यात सम रखना चाहियें। सहायवक अनुदान दी न्यूनतम 
मात्रा इतनो झवदय होनों चाहिय जिससे कि स्थानीय सस्यायें अपने प्रनिवार्य एवं 
शासन सम्बन्धी कार्यों को पूरा कर सके। वापिक अनुदानों (/07॥०४१ (787/5) 
के अतिरिक्त स्थानीय सस्याओ का उसके विज्ञिप्ट उहेशीय कार्यों के लिये भी भनु- 
दान देने की व्यवस्था करनी चाहिये। (ऋण) स्थानीय सस्याओं के कमदारी बुशल, 
प्रतुभवी (एवं प्रशिक्षण प्राप्त होने चाहिये तया उन्ह पर्वाप्त वेतन देना चाहिये । 
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सार्वजनिक ऋण का विकास (0०एथ० था 6 एफाए 0क) -. 
सावणदनिक ऋण का जो स्वरूप श्राजक्ल दिखाई देता है वह आधुनिक युग की ही 
देन है। रारकारी ऋण के वतमान रूपो की उत्पत्ति बस्तुत वैधानिक सरकार की 
उत्पत्ति के साथ ही साथ प्रारम्भ हुई जवकि सरकार की वित्तीय क्षमता और स्थिरता 
के बारे मे नागरिकों का विश्वास वढा। यद्यपि प्राचीन और मध्यकालीस शासक 
भी ऋण लिया करते थे परन्तु उनके द्वारा लिये गये ऋण को सार्वजनिक ऋण 
(2१0)० 0000) नही कहा जा सकता। इसके दो प्रमुख कारण हैं --। श्र) ये शासक 
समस्त जनता से ऋण न लेकर कसी एक धनी व्यवित अ्रथवा जागीरदार से ही 
ऋषण लेते थे झौर इस ऋण को वापिस करता या न करना भी उन्ही की इच्छा पर 
निर्भर होता था । (आ) इस ऋरा का उपयोग सावजनिक हिंताथ न होकर शासक 
के व्यवितगत हितार्थ होवा था। प्रो० जे० के० महता (7 ॥९ )४०॥४४) दे शब्दों 
में 'सार्वशनिक ऋण एक वतमान घटना (?]४ध072707) है श्रौर इसफा उदय 
विश्व से जप॒ता। तक सरवारों के विकास के साथ हुआ है ।/# सावजनिक ऋतणों 
की उत्पत्ति श्रोर वृद्धि के मुरय कारण इस प्रकार रहे है- 0) सरकारी ऋणों भरी 
उत्पत्ति व वृद्धि का सथप्रमुख वारण सरकार के व्यय का भारी विस्तार (प्रधारफ 
ए%७४50॥ ० एप0७॥८ 9९४५॥७:०) और विशेषवर यद्धकातीन ब्यय वा भारी 
विस्तार होना है । विगत दो विश्व यद्धों में संसार के अधिकांश महत्वपूण दशों के 
सरकारी ऋण पर्याप्त सीमा तक अनुत्पादक ऋण (एगफग०वप्रका५० 0०05) हो 
बन गये है । (७) आजकल विश्व के समस्त देश्ा की सरकारा के मामन कल्याणकरी 
राज्य (८9४६ 89८) की स्थापता क भ्ुख्य उदृदश्य के फतस्‍्वत्प भी सावजनिक 
ऋण म॑ वृद्धि हुई है। बनेक सावजनिक कार्यों, जैसे-रेलो व नहरो आदि के निर्माण 
काय के यय को वित्तीय व्यवस्था मुख्यय त्रशा (.0०श७) द्वारा ही की जाती 
है। (॥)) विभिन्‍न देगीय सरकारा के सामुख समाजवादी नमूने के ध्माज 
(80००आा50० 2४८०७ ० 500०9 ) की स्थापना के उद्‌ बय के! परिणामस्वरूप 
डे +_.. एपएणस्‍ल वेश०६ 28 & ठप लोड खततेकय छिसपएला३2 00 390 ) 93 0076 
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भी सरकारी ऋणो भे वृद्धि हुई है। फलत छिज़ा विक़ित्सा, जनस्वास्थ्य ( ९४०७० 
छब्शफ ) और जनवल्याए (९००॥८ एल्ष7६) प्ाजवल की सरकारों के आवश्यक 
बाय दन गये हैं । सम्राज में घन वे वितरण की असरुमानता के प्रभाव को यवासम्भव 
कम करने के लिये भो सरकारी करा का सहाय लिया जाता है। (४) सरबार के 
बापिक बजटो में घाटे (020.।) की दिक्तीय व्यवस्था भी सरकारी ऋषणों वा एक 
महत्वपूर्णा कारण बन गया है। कभी-कभी सरकार नागरिकों को अ्रधिक्त कप्ठ न 
पहुचान वी इप्टि से उन पर करारोपण का झतिरिकद भार न डाल कर, बजटों के 
घाटे की पूर्ति उनसे उधार लेकर करती है।॥ (४) बतंमान समय मे, मुद्रास्फीति 
(0/)908०9) अथवा मुद्रा सबुचचन (0०80०9७) वो प्रत्येक स्थिति मे आदिक 
स्थिरता (६८०००ण०्पा० 5(89॥0५ दगाए रखने के एक रूाघन के रूप में सरकारी 
ऋण को पर्याप्त महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो गया है। (६) श्रन्‍्त मे श्राविक्र नियोजन 
(&८०ग्रण्णाए ए]भाष्रणठ) की बडे पंमाने की प्रयोजनाओ्री (86 802० 
970/९८१$) दो कार्यार्वित करने के लिये भी उनकी वित्तीय ध्यवस्था पर्याप्त झअश 
तर प्ावंजनिक उधार द्वारा को जाती है। इस प्रकार सार्वेजनिक ऋण झदेक प्रगार 
से क्‍भ्राघुनिक राज-वित्त (००07 एप] ० फ्श०7००४) मे अत्यन्त मत्लपूर्ण 
गोगदान बरता है 
सार्वजनिक ऋण करे प्रभाव (6०८४४ ० 7?7७॥० 0007) - क्शघान 
(प%७८७४॥०१) औौर सार्वजनिक्ञ व्यय (77४ ८ 5:7९०6 (६६) के सहृश्य ही साबे- 
जनिक ऋण की कार्पवात-यों से भो ब्यवितयो के एक वर्ग की झोर से दूसरे वर्ग की 
झोर को क्रय-शक्ति (एण०ा०७०९ 205०) का हस्तान्तरण (77आ॥$6ि7) द्वोता 
है । जब सरकार बोई ऋण लेती है, तद सर्वप्रथ्म सरबारी ऋण पत्रों (80005) 
के ब्रेताभों वी ओर से सरकार की ओर को घत वा झन्तरण होता है और फिर 
यह पध्न्तरण एन व्यक्षितयों को झोर होता है जिनके लिएे सरकार इस घन को व्यय 
करती है। तद्पएचाव्‌ जब सरकारी ऋण का ब्याज अदा किया जाता है, तब क्रय" 
दाक्िति का प्रस्तरण उन ब्यद्धियों की झोर से, जित पर कि इस उद्देदेश्य के लिये 
कर सगाये जाते हैं, भटरए' पत्रों ने धारकों (822८5) बी झोर वो हो जाता है। 
अन्त मे, क्रय शापित वा एव भन्‍्तररा “रण छुकाते के! अठसर पर भी होता है । 
सथ्ेष मे सरपारी ऋणघ के भुख्य आशिक प्रभाव (६००४०ए४० ह॥००७) निम्न- 
लिखित हैं :-- 5 
(१) सार्वजनिक ऋराः का उत्पादन पर प्रभाव [६6ए5 (वर धि०ठ०८ 0ा 
० ?प्क] ८ 0८5/) >-सावंजनिक ऋरा का उत्पत्ति पर महयपूर्ण प्रभाव पडता 
है । सरकार हारा ऋण की झाय होने पर प्राय छदता झपनी बचतों ($80॥$) में 
से उस ऋग्य देती है जिसे पू जी के विर्भाग्ग पर बुरा प्रभाव पटता है। चू कि 
उत्पादत प्रपनी बडतो वो ही उत्तादन वाद में शमाते है, इस ये झंत्र पही बचतें 
सरदार के पास ऋण के हप में पहुँच जाती हैं, तदइ नई पू जी वा निर्माण अपरद्ध 


34% भारतोय अर्थशास्त्र 


हो जाता है ! इस स्थिति में देश वी वा्यन्वील पूजी (ज़णाण्ढ ऐश) मे भी 
कोई वृद्धि नही होनी जिससे वर्तनान काल में उत्पादन की वृद्धि कुठित होकर भावी 
उत्पादन भ्रौर बचत पर प्रभाव डालती है भ्र्थाव्‌ नागरिकों की काम करने और 
बचाने की झज्ित कम हो जाती है। परन्‍तु सरवारी ऋण वा दूसरा पहलू (#छध्ण) 
भी है। यदि ऋण द्वारा प्राप्त किया या घन सरकार ऐसी योजनाओं पर व्यय वरदी 
है जिनसे उत्पादिता (2704ए८॥श/५) बढती है, दव इससे वागरिकों की बचत करने, 
दगम करन एवं निवेश्ञ ५ रने को योग्यता (89॥9 0 58४8, १४०८ क्ाएं 77 ८४६- 
70९70) म्‌ वृद्धि हो जाठी है। इसी प्रवार यदि उधार मे प्राप्त घन का उपयोग निर्धद 
वर्ग के व्यवितियों की श्राय भ वृद्धि करने वी योजनाओ मे किया जाता है, तय इससे भी 
निर्धन वर्ग के व्यक्तियों की काम करने वी योग्यता और कार्य बुझलतों (सिन्‍िएथाए३ 
में वृद्धि होती है। इसके साय ही साय सरकारी ऋण द्ववा उस पर व्याज भ्रादि वी 
भ्रदायगी के लिये जो कर लगाए जाते हैं, उनका प्रभाव काम करने, वचत बरने और 
निवेश करने की इच्छा एवं क्ववित पर सर्वथा प्रतिदुल ही पदता है। परन्तु यदि 
उधार द्वारा प्राप्त घत का उतादव योजनाओं पर व्यय क्या जाता है, तय इस ऋण 
व उसपर ब्याज की झदायगी के लिये कर लगाने वी कोई ग्रावश्यक्ञता नहीं पड़ती 
शोर इसका नागरिकों को काम करने, वचत करने व निवेश करके की इच्छा व शक्ति 
पर कोई प्रतिबूल प्रभाव नही पडता । 
(२) सार्वजनिक ऋता का उपभोग पर प्रभाव (860०६ 00 (008779- 
007 ० 7ए9॥0 79600) --प्रो० महता के मठानुसतार सरकारी ऋण नागरिकों के 
चत्तेमान उपभाम-स्तर (8६89646 ०१ 0०8४7७9५७०४) पर कोई प्रभाव नहीं 
डालता । चू कि जनता अपनी बचतों में से ही ऋण देती है, इसलिय :सवी पिछली 
वबचतें ही कम हो जाती हैं भौर उसे उपभोग के तात्वालिक रतर में कोई कमी नहीं 
करनी पटती। परन्तु जब सरकार अपन ऋण ग्रौर उस पर ब्याज कौ ब्रदायगी के 
लिये श्रतिरिक्त कर लगाती है, तव इससे जनता के उपभाग स्वर म कमी श्राती हे 
क्योकि जनता प्रपनी ग्राय मं स ही इन करों को थदा करती है। चूंकि ऋणी वी 
झदायमी के लिये लगाय गए करो का भार प्राय धनी और निर्थत दोनों वर्गों पर 
पडता है, इसलिये इससे सामान्य उपमोग के स्तर म श्लौर भी कमी झा जाती है । 
इसका कारण यह है कि निधन वर्ग म अ्रपैज्ञाइत उपभाग की प्रवृत्ति (?0:धान्राए 
(६० (०७5४7४०) भ्रधिक हाती है। अत निर्धन वर्ग पर ऋणा वी भ्रदायगी के लिए 
सगाएं गए बरो से इस वन की प्राय व क्रय झक्ति कम हो जाती है और इससे उप्रभोग 
वी प्रवृत्ति भी कम हो जाती है। इन प्रकार उपभोग की प्रवृत्ति कम होने से ग्रन्‍्तत 
देश म उलादन वी मात्रा कम हा जाती है तथा बकारी का साम्राज्य पल जाता है / 
(३) सार्वजनिक ऋण छा घन के वितरण पर प्रभाव (605 ०9 0.00 

#पाणा ण एव्गंग्ा ग॑ १का ऐका) --निष्कर्प त्परम्रे सरयारो ऋण से 
क्रय-झकित (?07082878 9०७९) नागरिकों के एक वर्ग से दुसरे वर्ग की श्र को 
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हस्तान्तरित हो जाती है। अत यदि क्रय-श्वित के ये अन्तरण (य्रोश्याइव्िव्य००) 
धनी वर्य वी श्रोर से अपेक्षाकृत निर्धन वर्य को और को होते है, तब इनसे देश में 
भन वे वितरण वी गअसमानताये यथासम्भव कम हो जाती है । परन्तु यदि य ग्रन्तरण 
निर्धत बर्ग की आर से धनी वर्ग की ओर को होते हैं, तब उस दशा में घन के वित- 
रण वी स्थिति और अधिक इ्रसमान हो जाती है । बासतव में व्यावहारिव स्थिति यह्‌ 
होती है कि झ्राप एवं धन की प्रचलित अ्र्तमानताम्नो वे कारण, सरवार ऋणखन्रो 
के क्रेता भ्रधिकाशत धनी वग वे व्यवित ही होते है। परन्तु ऋणो के ब्याज की 
प्दायगियों के लिये धन प्राप्त करते को जो कर लगाये जाते हैं उनवा भार निधन 
वां के व्यवितियों पर भी पडता है । इसलिए सरकारी ऋण में सामान्यतया श्राय को 
अ्रसमानता में वृद्धि करने की ही प्रवृत्ति पाई जाती है। प्रो ० जै० के० महूता ने घन 
के वितरण पर कराधान ध्ौर सार्वजनिक ऋण के तुलनात्मक प्रमाव को व्याण्या 
इन शब्दों मे की है --कराघान हो तुलनी से सार्वजनिक ऋणा का घनी श्रौर 
निर्धन के बीच घन के वितरए पर विपरोत (&4५८७०)परमाव १४ता हैं। इतफा 
निष्कर्ष बहू नहीं है कि जिसका प्रभाव धन के वितरण की हृष्टि से विरुद्ध होता है, 
उसफा समस्त दूसरे हृष्टिशोणो से मी अ्रनिच्छुक (ए006$॥39/८) प्रमाव पड़ता 
हो । पर*तु घदि धन के वितरण को भारो समानता की इच्छा फी जाए तब इसमे 
ऋण पद्धति को भ्रपेक्षा कराघ/न-पद्धति भ्रधिक प्रभावशाली होतो है (” * 

(४) ध्यादसाथपिक क्रियाप्रो त्तपा रोजगार पर सार्वजनिक ऋण का प्रभाव 
[88605 णा 0००पफूआणार शैप्ाशा०5 भात 8फए०/ए७७, ए॑ एप्जी० 
70०0) -जब सरवार बेंको वे प्रतिरिकतत श्रन्य साधनों से ऋण प्राप्त करती है, 
तब इससे व्यतियों के हायो म क्रय शक्ति पूवपिक्षाइत कम हो जाती है ओर यह 
स्थिति स्वय ही एक मन्‍्दी विरोधी कार्यवाही वन जातो है। इसके विपरी। जब सर- 
बार बंकों से उधार तेती है, तब इससे उधार के विस्तार म सहायता मिलती है भ्रौर 
इसका प्रभाव मुद्रा! स्पीतिजनक होता है । इस प्रकार देश वे बैको श्रयवा केन्द्रीय बेक 
(८७५० ४५४७४) से लिया हुआ ऋण्ा घाटे की दित्त व्यवस्था (0९89॥ ए।589- 
थहट्टू) प्रथबा घादे की व्यय व्यवस्था (0०9॥ $फ््गात7988) को घोजनागो मा 
आधार बन जाता है। इस प्रकार उधार से जो घन प्राप्त होता है उसका उपयोग 
देश मे शुल व्यय की माधा में वृद्धि करके रोजगार को सात्रा बढाई जा सकती है। 


भारतीय सरकारी ऋरत (७0 एकार 79क0 
सर्वंधानिक स्थिति (९०घ६(प्रघ००७| ?05007) :--भारतीय स॒विधान कै 
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अनुसार सध सरकार को भारत की एकीकृत निधि (एणाडणा्तआल्त एणात तह 
770/8) की जमानत ($6०ए॥09) पर, समय-पमय पर संसद द्वारा निर्धारित की जाने 
वाली सीमाओं के अन्तर्गत (यदि ऐसी कोई सीमा निर्धारित की गई हो तब) उधार 
लेने का अधिकार प्राप्त है ) इसी प्रकार कोई राज्य (5988) अपने विधान मण्डल 
द्वारा निर्धारित सीमाओं में ऋण ले सकता है | परन्तु भारत सरकार द्वारा राज्य को 
दिया हुमा प्रथवा' भारत सरकार द्वारा गारन्टी (004797/०७) किया गया कोई भी 
करण यदि बाकी हो, तब राज्य बिना भारत सरकार की सहमति के और कोई नया 
ऋए। नही ले सकता । 
भारतीय सार्वजनिक ऋण का श्राकार व स्थिति - भारत मे सार्वजनिक ऋण 
का प्रारम्भ ईस्ट इण्डिया कम्पती के शासनकाल में हुआ था। कम्पनी को समय- 
समय पर प्रप़ती प्रतियोगी फ्रासीसी और डच कम्पतियों से तथा देझ्ी मरेशों से युद्ध 
करने के लिये ऋरा लेने पड़े थे। सन्‌ १८७० में कम्पनी के शासतकाल के ग्रन्त के 
समग्र भारतीय सरकारी ऋण की रकम १० करोड पौंड थी। इस समय तक सादे 
जनिक ऋण मुस्यत युद्ध लडते के उद्देश्य से ही लिए गए थे। परन्तु बाद मे ब्रिटिश 
सरकार ते नहरी और रेलो के निर्माण झ्रादि उत्पादक कार्यों के लिए भी ऋण लेने 
आरम्भ कर दिए। श्श्वी शताब्दी के प्रन्व मे भारत सरकार के कुल ऋणो की रकम 
२७१ करोड रु० थी जिसमे से १७० करोष्ट र० के ऋण उत्पादक कार्यों वे उद्देश्य 
से लिए गए थे। २०वीं शताब्दी के प्रारम्भ भे प्वरकार द्वारा श्रपनाई गई साधारण 
ऋणो को उत्पादक ऋणो मे बदलने की नीति के कारण तथा बाद में सन १६१४ 
में विश्व युद्ध छिड जाने से देश के सरकारी ऋण म प्रत्यधिक वृद्धि हुई। सन १९२६- 
३२ की पिश्वव्यापी श्राथिक मन्‍्दी के समय सरकार को घाटे के बजट बनाने पडे 
और सन्‌ १६३४ तक सरकारी ऋण की मात्रा बढकर १,२२४ करोड रु० हो गई। 
सन १६३६ मे द्वितीय महायुद्ध छिंड जाने से भारत के सरकारी ऋर। की मात्रा में 
अत्यधिक वृद्धि हुई। सन्‌ १६४४--४५ मे भारत का सरकारी ऋण १,५६० ४४ 
करोड रु० हो गया जिपमे से पौण्ठ ऋए ३४ १६ करोड़ २०, रपया ऋण १,२१२ १४ 
करोड रु, अल्प बचतें १६४५ १८ करोड रु० और राजकोप पत्र आदि ५६ ७० करोड 
रु के थे। बुद्धकाल मे भारत के सरकारा ऋण की बनावट मे भी महान परिवतत 
हो गए । सबसे उल्लेखनीय बात यह हुई कि भारत का पौष्ड ऋण जो सन्‌ १६३६ में 
४६४ ६ करोड रु० था, सन्‌ १६४४ ४५ में घटकर वेवल ३४ १६ परोड रू० 
रह गया । स्वाधीनता मिलते पर भारत सरकार नी परिसम्पत्तियों (885४५) श्रौर 
देनदारियो (?807065) का विभाजन करने के लिय १२ दिसम्बर सत्‌ १६४७ 
को भारत और पाकिस्तान के बीच एक वित्तीय समझौता हुआ । इस समभौते के 
झनुसार भारत सरकार ने देश के विभाजन से पूर्व के समस्त ऋणों को चुकाने वा 
दायित्व भ्रपने उपर लें लिया और पाविस्ताव सरकार मे पअ्पने हिस्से के क्रणों के 
३०० करोड़ रु० भारत सरकार को ३ प्रतिशत ब्याज वी दर से ५० वापिक किश्तों 
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में देवे वा वायदा विया जिनका भुगतान सन्‌ १६५२ से प्रारम्भ होना तय हुआ 
पच्वर्षोष योजनाप्रों मे उधार कार्य क्रम--प्रयम योजवाबधि मे देश के अन्दर 
ही उधार द्वारा ५२० करोड २० प्राप्त करने का लक्ष्य रक्‍्खा गया था जिनएे से 
११५ करोड़ रु० बाजार ऋण योजना से, २७० करोड रु० प्रल्प बचतो से और 
१३५ करोड़ र० श्रन्य विविध स्रोतो से प्राप्त करने थे । परन्तु योजनाकाल में केवल 
३६० करोड २० के भ्रान्तरिक ऋरा प्राप्त हुये जिनमे से ६० करोड र० बाजारू ऋणों 
से, २४२ फरोड २० अ्रल्प वचतो मे तथा ४७ करोड रु० अन्य स्रोतों से प्राप्त हुये । 
इस भ्रवधि में भारत के विदेशों ऋणा मे &८ करोड २० की वृद्धि हुई । दूसरी योजना 
में ७०० करोड़ रु० बाजार ऋणो से, ५०० करोड र० ग्रल्प वचतो से तथा ६०० 
करोड ८४० विदेशी ऋणों व भ्रतुदानों से प्राप्त करने का लट्ष्ध रबखा गया था । परन्तु 
वास्तव में याजनावधि भें ७८० करोड रु० बाजार ऋणौ से, ४०० करोड़ र० प्रल्प 
बचतों से भ्रीर १, ६० कराड रु० विदेशी सहायता के रूप म प्राप्त हुए। सन्‌ 
१६६०-६१ बे सशोधित प्रनुमानो तथा रान १६६१-६२ के बजट पअनुसानों के प्रगु वार 
भारत सरकार के ब्याज भूलव दायित्र (0८०५४ फेल्थ्याण ड़ 0छ820००5) की 
कुल राशि क्रमश ६,२८१ करोड २? शौर ७ ११० कराड रु? को प्रॉँकी गई । इत 
देनदाएियो की तुलना मे भारत सरकार की व्याजोत्ादक परिसप्तत्ति, जो रेलन्डाक- 
तार, सावंजनिव उद्योगों में लगी हुई है श्रधवा राज्य सरकारों को उधार दी हुई है, 
मार्चे सन्‌ १६६१ के प्रन्त सम ५ ०६० करोड रू० से ददबर सन्‌ १६६१-६२ के 
अ्रन्त तक ५,७२६ वरोड रु० हो जाने का श्रनुमान है। तोसरी मोजना में ६०० 
बरोह र० बाजार ऋणों से, ६०० करोड रु० प्रल्ल बचतों से प्रोर २२०० बरोड 
२० विदेशी सहायता के रूप में प्राप्त करने का लक्ष्य रक्खा गया है ( सधीय वित्त 
मन्‍्त्री श्री मोरार जी देसाई के वजट-«।पण के श्रनुसार भारत सरकार ने सत्‌ १६६२- 
६३ के वित्तीय वर्ष में -६० वरोड ६० बाजार ऋणों से, १५० करोड़ रु० भ्रत्प 
बचतो से, ४५५ करोड 2० विदेशी ऋणो से तथा ६० करोड रु० पी० एल० ४५० 
की जमा्रो ((? ॥.. 480 70८7०॥5) से प्राप्त करने का प्रनुमान लगाया है। 
भारतीप सरकारों ऋण की सुख्य विशेषत्तायें (१४3७ ए८४(ए:९६ 06 
]#/भ॥ एप: 00%7)-- भारत के: सा्वजतिक ऋण की प्रयुल विद्ेपनायें इस 
प्रकर हैं-“5) हमारे देदा मे सावेजनिक घणा का प्रारस्‍्म ईहट इण्डिया कम्पनी के 
झारानकाल से हुप्रा । (॥) भारतोध सरकारों ऋण उत्पादक (27060८४४८) है । 
बिगत नियोजवकायल में भारत सखार ने विभिन्‍न श्रवार बी विकास योजवाशो 
(००एशे०फाआ०७॥ 970]००५५) वो पूरा करने के लिये आम्पान्तरिक (्र/णा2) एवं 
बाह्य [टिड्ाथाा३]) ऋण लिये हैं। (॥0) भारतौम सरकारी ऋण की भात्रा प्रतिवर्ष 
बढ़ती ही जा रहो है -स+ १६५१ में कुल सावंजनिक ऋण वी रकम २,५५२ करोड 
र० थी। सब १६६०--६१ के रुशाधित भनुमाद तया सन्‌ १६६१--६२ वे दजट 
प्रठुमानों के भनुसार यह रकम क्रमथ ६,२८१ करोड २० झौर ७,११० करोड़ झ़० 
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आकी गई। (४) भारत सरकार के ऋणों पे भ्रान्तरिक एवं बाह्य दोनों हो प्रकार 
के ऋण सम्मिलित हैं--प्रथम योजनावधि में सरकार ते ३६० करोड़ रू० के 
आन्तरिक एवं &८ करोड रु० के विदेशी ऋण प्राप्त किये थे । द्वितीय योजनावधि मे 
सरकार ने १,१८० करोड २० के झ्वान्तरिक और १०६० करोड रु० के विदेशी ऋण 
प्राप्त क्ये। (४) स्वतस्प्रता प्राप्ति के पद्चात्‌ से हमारे देश का सम्दन्ध स्टलिंग 
क्षेत्रों से कम होता जा रहा है श्रौर डालर क्षेत्रों से बढ़ता जा रहा है-३१ मार्च 
सन्‌ १६५६ को भारत का स्टलिंग ऋण ३० ७६ करोड रु० था। भारत के डालर 
ऋण की मात्रा जोकि सन्‌ १६९५० में १६७७ करोड रु० थी, सत्‌ १६५८-५६ मे 
बढ़कर २६२ ३१ वरोड रु० हो गई। डालर क्षेत्र मे ऋण वृद्धि का कारण यह है 
कि देश के विभाजन के पश्चात्‌ देश की भ्र्थ-व्यवस्था का पुननिर्माण करने तथा 
पचदर्षीय योजनाञो के विकास कार्येक्रमों को पूरा करने के लिये सरकार को डालर 
क्षेत्रों से प्रधिक्राधिक मात्रा में माल तथा सेवायें प्राप्त करने की आवश्यकता हुई भरौर 
उसकी अदायगी के लिए डालर ऋण लेना पडा । (श) भारत सरकार के प्राल्तरिक 
ऋणों में श्रतप बचतों (800) 58५7085) का विद्लेप महत्व है-प्रथम भौर द्वितीय 
योजनावधियो में सरकार ने क्रश २४२ करोड र₹० और ४०० क्रोड़ रु भ्रत्प 
बचतो से ऋण स्वरुप प्राप्त किये! योजग श्ायोग (ॉगरएफड़ (०णफा 5०0) ने 
देश मे भ्रत्प ब्चत पोजना (500 540ढ़ ९47) को विस्तृत रुप से कार्यान्वित 
करने 7 सुभाव दिया है। योजना झ्ायोग के बब्दों मे, “प्रत्प बचतों से श्राशातीत 
घनराष्षि प्राप्त करने के कार्य के लिए प्रत्येक परिवार तक पहुँचकर देश्वब्यापी बचत 
आन्दोलन चलाने को ग्रावश्यक्ता है । उद्दे इय यह होना चाहिए कि देश के प्रत्येक 
नागरिक को इस बात के लिए प्रेरित क्या जाये कि वह देश की परिवतित प्र्य- 
इबप्वस्था के निर्माण के लिये भ्रपता श्र शदान श्रवश्य दे, चाहे बह श्र द्दान क्तिना ही 
थोडा क्यों न हो ।/ 

भारत के सार्वजनिक ऋण पर एक हृष्टि--अन्य देशों की तुलना मं भारत 
का सार्वजनिक ऋण अपेक्षाइ्ृत वहुत कम है। भारत सरकार का लिया हुप्ना ऋण 
देश की राष्ट्रीय आय (४०४७ 0८0॥76) का केवल ६० प्रतिशत है, जयवि 
अमेरिका और इ गलेंड की सरकारों द्वारा लिय हुये ऋण उन देशो की राष्ट्रीय भ्रायो 
के क्रमश १२६ प्रतिशत श्र २४६ प्रतिश्नत हैं। पो० जे० क्षे० महता (शिए- 7 
हऋ 20०09) के छाब्दों मे, ' यह कहना पर्याप्त होगा कि हमे श्रपने राष्ट्रीय ऋए 
(0४४००) 00800) के भार ()र्ध४87042) को देखकर घबराने की श्रावश्यक्ता 
नहीं है ! बात्तव में इसमे श्रागे सी वृद्धि का और क्षेत्र है | हमारे राष्ट्रीय ऋएा का 
७४ प्रतिज्ञत माग उत्पादक होने से हम सब भाग्यज्ञालों हैं | रिजवे बंक प्राफ इण्डिया की 
सहायता के माध्यम से भारत सरदार ऋणों को उचित उद्देदयों के लिए जारी कर 
रही है। इसलिये ऋण की कुल मात्रा (ण4 0०थ्यणय) से चिन्तित होने को 
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ड्रवद्यरुता महीं है ।”# यद्यपि हमारी सरकार विदेशी ऋणो की अपेक्षा भ्रान्तरिक 
ऋणा अधिक मात्रा म॑ लेते का प्रयत्न कर रही है, तथापि देश्न के द्रव्य बाजार 
(+/०॥०४ (३7८६४) मे प्राई तमी (78807०55) के कारण प्रात्तरिक ऋण पर्याप्त 
मात्रा म प्राप्प नहीं हो था रहे हैं। प्रतिवर्ध सरकार जितनी मात्रा में बाजारू झूण 
योजना तथा प्रल्प बचत योजना से प्राप्त करने का प्रयत्न करती है, उससे कम ही 
मात्रा म ऋण प्राप्त हो पाता है। झत भारत सरकार को प्रपने नियोजन सम्बन्धी 
कायक्रम का पूरा करते के लिए विदेशी सहायता पर अधिक निर्भर रहता पडता है। 
सरकार को प्रान्तरिक ऋण की कप्त प्राप्ति के चार प्रमुख कारण हैं --(7) देश के 
नागरिका की करदेय क्षमता (35296 (१७००५) को तुलता में उन पर कराभार 
(छ8णञव७। ण॑ प७४९७) भ्रधिक हैं। फ्लत भारत के नागरिकों की झराय वा भ्रधि- 
बाश भाग वरो के भुगतान म चला जारा है और उन्हे बचत करने के लिए कोई राशि 
शेप नही रह पाती । (४) विगत वर्षों मे भारत सरकार द्वारा निरन्तर घाटे की वित्त 
व्यवस्था (08व०६ 70&॥०08) की नीति अपनाने प्ले देश मे मुद्य-प्रसार (774- 
0०)) की स्थिति उत्पत्त हो गई है जिससे वस्तुओ्नो का मूल्य-स्वर ऊचा हो गया 
है। अत भ्रय उपभोक्ता वो चस्तुप्रो के क्रय करने म॑ पू्वापिक्षाकृत भ्रधिक द्रव्य का 
त्याग करता पडता है और वह दचत नहीं कर पाता । (॥0) सरकार द्वारा श्रपनाई 
गई सस्ती द्रव्य नोति के कारण भी नागरिकों को बचत करने के लिए प्रोत्साहन मही 
मिल पाता है । (५) विगत वर्षों मे कृपि-उपजो के मूल्यों म वृद्धि हो जाने से शहर 
से द्रव्य के गावी में जाने की प्रवृत्ति चालू हो गई है। अत ग्रामीण जनता पहले से 
अधिक सपद्ध होती जा रही है | परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों मं परिवहन, सचार एंव बैंक 
झादि की कोई सुविधायें न होने के कारण ग्रामीण बचतो (५॥48० 54725) वा 
कोई उपयोग नहीं किया जा सका है। श्रत इस समय ग्रान्तरिक ऋणों को प्राप्त 
करने के लिए शहरो की प्रपेक्षा प्रामीण क्षेत्र प्रधिक उपयुक्त हैं। यदि ग्रामीण क्षेत्रों 
में डाबखातें खोलकर ध्यक्तियों वी बचतो को जमा किया जाए, तब पर्योष्त मात्रा मे 
घन प्राप्त हो सकता हे । 
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भारत की राष्ट्रीय थाय 


(२4004 ए९०णा९ ० ॥09) 


राष्ट्रीय श्राप का झर्य एवं परिसाषा (१/४४७०४8 870 0शफिणा 
भपक्0ा0] 700076):--मानव की समस्त क्रियाओं का गूल उद्देश्य अपनी निजी 
आवश्यकताओं वी सतुष्टि करना है। जिस प्रकार मातव का भौतिक सु जीवन में 
उपलब्ध वस्तुओं और सेवाशों की मात्रा पर निर्भर होता है, उसी प्रकार किसी देश 
की राष्ट्रीय श्राय उस देश मे उपलब्ध उन समस्त सम्पत्तियों पर निर्मर होती है 
जिनका पारस्परिक आदान-प्रदान सम्भव है। ध्त राष्ट्रीय श्राय किसी राष्ट्र को वह 
सम्पत्ति है जो उसे प्रतिवर्ष उपलब्ध होती है और जिसका प्रादान-प्रदात व उपयोग 
सम्भव होता है। विभिन्‍न भरथ॑श्ञास्तियों ने राष्ट्रीय झ्राय की परिभाषा निम्न प्रकार 


दी हैं। 
है प्रो० मार्शल (४७700) के शब्दों मे, “देश के प्राकृतिक साधनों पर श्रम 
श्र पू जी द्वारा कार्य करने पर, प्रतिवर्ष पायिव एवं भ्रपाथिव वस्तुओं एव सेवाप्रों 
कर उत्पादन होता हैं । इन सबकी भ्सल (शेष) उत्पत्ति के योग को बास्‍्तविक बाधिक 
झाय भ्रयवा राष्ट्रीय भाय कहते हैं ।” झालोचको का मत है कि मार्शल (2४780) 
के राष्ट्रीय भाव सम्बन्धी विचार व्यावह्मरिक हृष्टि से तर्कंतगत नही है | किसी देश 
की किसी वर्ष वी वस्तुओं एवं सेवाओं के सुप में बुल उत्पत्ति की गणना करना 
कठिन है । यही नही, राष्ट्रीय आय को वस्तुओं एवं सेवाओं के रूप मे व्यक्त करते पर 
इसकी उपयोगिता सीमित हो जाती है क्योकि इस आधार पर वितरण बी समस्याग्रों 
का अध्ययन भली प्रकार हो सकना सम्भव नहीं है । 
श्रो० पीगू (00 ए।2००) के मतानुस्तार, “राष्ट्रीय प्राय किसो देश फो 
भौतिक प्राय का वह भाग है जिसमे विदेशों से प्राप्त प्राय भी सम्मिलित है 
हथा जिसका द्रव्य मे माप किया जा सक्नता है ४१ वस्तुत द्रव्य के माप दण्ड के 
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उपयोग से पीगू ने राष्ट्रीय श्राय के विचार को भ्रधिक निश्चित, व्यावहारिक एवं 
तकसगत बना दिया है। इसलिये झाज भी झनेक ऐसे अर्थश्ास्त्री ऐस हैं जो प्रा० पीगू 
के विचारों # समयंक हैं। परन्तु उनवी परिमाया मे मुख्य दोष यह है कि इसमे 
ऐसी बस्तुण वे सेदाएं जिनका अृब्य में विनिमय होता है तथा ऐसी बस्लुयें व 
सेबाय जिनप्रा द्रव्य स विनिमय नद्दी होता है, एक विरोधाभास है | 
प्रो० इरविय फ्थिर (7० पएशा8 पशाद्या) के मतानुसार, “राष्ट्रीय 
ज्ञाभाज्ञ प्रषधा भाप में केवल दे तैदायें, जेपतो हि वे उपमीक्षताप्रों को प्राप्त होती 
हैं, सम्मिरित हैं--चाहे ये सेवायें मौतिक परिस्यितियाँ से उत्पन्न हुई हाँ या भानदीय 
कारणों से ।/५ वस्नुत इरविंग फिय्रर का मत भी ग्रधिर तक्सगत एवं ध्यावह्ारिक 
नहीं है । किसी दश म वर्ष-मर में उपभोग को गई बरतुप्नो एवं संवाओ वी सूची 
बनाना सरल नहीं है । सरू १६४६ की भारत को राष्ट्रीय प्रायन्समिति ([700॥ 
7४४07 ॥70076 (0०एष्णा।०८, 949) के प्रनुमार, “राष्ट्रीय-प्राय एक 
निश्चिय समय में वस्तुप्री भोर सेवाधोों को भाप है। इसमे देश की समस्त प्रायिक 
क्रियाप्रों को. सब्मिलित किया जाता हैं, चाहे उनका सप्दन्ध लूने था जहाओों के 
निर्माण क्‍रने से हो प्रवदा चिहित्सासय था न्याय-सम्बन्धी सेवायें प्रदान करने 
से 
प्रसिद्ध भारतीय प्रयंज्यास्त्रो शा० बो० के० च्ार० बो० राब [07 ५ 
पे ५ 7२४०) हे मतानुप्तार “राष्ट्रीय भाष वस्तुष्षों प्रौर सेवापों के मोड़िक-मूल्य 
(%07९) 7॥7८८) द्वारा सूचित होतो है ।” इससे गएना-वर्ष की उसे ध्रायातों का 
मूल्य सम्मिलित नहीं कमा जाता जो विक्री के तिये उपसब्त हैं प्रयवा निन्‍हें बेचा 
जा सकता है राषप्ट्रीप आप यी भरना करते सम वस्लुप्नों भ्रौर सेवाशों पी 
समस्त वीमतें वर्तमान मूल्यों (00न्‍ध॥/ 70८3) के प्राघार पर भाँकी जाती हैं। 
वस्तुप्रो एवं सेवाओं के मौद्धिव-मृल्य में से इन मदों को घटा दिया जाता है-- ()) 
उस वर्ष में पृ जीगत माल की घिसावट-ध्यय का मौद्धिक मूल्य, (9) ऐसी बल्लुप्रों 
एव सेवामों का मौद्रिक मुल्य जो वर्देमान पूजीगत मात्र को बनाएं रखने (!शकाग- 
उक्ञग08 ग्रॉग्ल €ड्राई॥8 (थ्यपाव एंवृणं:द०८7) वे लिये उपयोग वी गई हैं, 
(४) राज्य का पगेस करा (762००8 739०5) से प्राप्त होने वाली प्राय, (४) 
व्यापाराणप वी पझ्नुरूतठा (&8४0ए:४०४७८ 839]5४८6 ० 75306०) का सोद्रिक-मूल्य, 
(४) ऐसी वस्लुप्रो भौर सेवाझों वा मूल्य जो उस वर्ष में उत्पाइन-कार्य मे लगाई 
गई हैं, (४) देश वे विदेशी ऋण्ग में वास्तविक्त वृद्धि भ्रथवा देश के मागरिकों व 
मसरवार वी विदेश स्थित प्रतिभूठियों या कोप (प्रणकताए रण $6९णा॥55 ब296 
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88900६४ 07090) में वास्तविक कमी ।श्रत जब हम इस प्रकार सब लित वस्तुओं 
एवं सेवाओं के मौद्रिक-मूल्य में से उपरोक्त भदों के मौद्रिक-मुल्य को घटा देते हैं, 
तब जो कुछ देप बचता है देश की राष्ट्रीय-आय श्रथवा राष्ट्रीय-लाभाद्ञ है 
राष्ट्रीय-प्राय का महत्व ([790:7पथा०८ ० ७७००४ वएणा९) -- 
राष्ट्रीय भ्राय के श्राकडो के सहो सकलन से किसी देश को जो लाभ प्राप्त हो सकते 
हैं, उनमे से कुछ मुख्य इस अकार हैं --0] देश के प्राथिक कल्याण का माप *-- 
राष्ट्रीम भाय के झ्राकडो द्वारा विसी देश के भौतिक, प्राकृतिक एवं मानवीय साधनों 
के उपयोग का सही चिम प्रस्तुत किया जाता है। प्रो० मार्याल (४8:४४भ) के 
मतातुसार “प्रत्य बातें समान रहते पर, किसी देश को राष्ट्रीय प्राय जितनी श्रपिक' 
होती है, उस देश का प्राधिक कल्याण उतना ही श्रधिक समभा जाता हैं ।” (॥) 
देशवासियों के जीवन स्तर का तब्यज्ञान --किंसी देश दी राष्ट्रोय-आय एवं प्रति 
व्यक्ति श्रोतत आय में घनिष्ट सम्बन्ध होता है।अत राष्ट्रीय आय की वृद्धि से 
देश में प्रति व्यक्ति भ्रोमत थ्राय मं वृद्धि तथा प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि होने से 
देश के वागरिको के जीवव-स्तर मे चृद्धि होती है । परन्तु यदि देश में धन के वितरण 
भी असमानता है, तव राष्ट्रीय झ्राय भ्रथवा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने पर भी 
देश के जीवन-स्तर मे कोई विद्येप वृद्धि नहों होती।ग्रत इस स्थिति मे राष्ट्रीय 
झाय के आकड़ो द्वारा रमाज के विभिन्न वर्गों की उत्पादक एवं आय प्राप्तपर्ता के 
रूप में जो आय प्राप्त होती है, उसे प्रदर्शित करना भ्रत्यावश्यक है। इस प्रकार यह्‌ 
बताना सम्भव हो सकेगा कि देश की श्र्थ-व्यवस्था में कालान्तर में किस प्रकार के 
परिवत्षेन हुए हैं तथा भविष्य भे जीवन-स्तर की क्या स्थिति रहेगी । (77) सरकार 
के प्राथिक-नीति के निर्धारण मे सहयोग -राष्ट्रीय श्राय की जानकारी से देश 
की भ्रथ॑-व्यवस्था की बस्तु-स्थिति का स्पष्ट चित्रण हो जाता है। फ्लत देश की 
अनेक आर्थेक् फ़ियाज न, ज्ते--तरटहटर रत तदीबतकर क सिक्रल्वीर अगदि 
लगाना, उद्योगो को आथिक सहायता देता, मजदूरी की दर निश्चित करना तथा. 
आधिक नीति के दूसरे पहलुओं पर विचार बरने मे, राष्ट्रीय भाय वे भाकडे बहुत 
लाभदायक सिद्ध होते हैं। प्रत्येक देश को सरकार श्रपती साख, मुद्रा, विनियोग, 
पू जी निर्माण, रोजगार एवं वजट सम्यन्धी नीति का निधरिण राष्ट्रीय-प्राय वे 
प्राकडो के ग्राधार पर करती है। अ्रत इंच आकडो द्वारा देश में प्रधिक्तम सुख- 
समृद्धि को लाना सरल और सम्भव हो सकता है। (१४) झआविक नियोजन मे दिशेष 
महत्व --राष्ट्रीय झ्राय सम्बन्धी आक्डो की सरचना (50एरशए7८) झाविक 
नियोजन वी सफलता के लिये सुहृ नोव का कार्य करतों है। आथिक नियोजन से 
राष्ट्रीय भर्य-व्यवस्था के विभिन्न झ गो, विभिन क्षेत्रों एवं विभित वर्गों में से किसे 
को भ्रायमिकता दी जाए इसका निश्चय राष्ट्रीय आय आकडो के आधार पर ही 
किया जाता है।आधिक नियोजन वा मूलभूत उद्देश्य भी देश की राष्ट्रीय झराय 
एंव प्रति व्यक्ति झाय मे वृद्धि करना होता है। (५) प्राथिक प्रयति को बापाधों 


भारत की राष्ट्रीय आय इ्ष्रृ 


बाय ज्ञान एव उन्हें दूर फन्मे के उपाय +-दाष्ट्रीय आय के झाजडे किसी देश क्के 
सामाजिक एवं भ्राथिक विद्यास के लिये बहुत महत्वपुणा होते हैं) इनसे देश की 
झाधिक प्रगति म श्रपर्धवा लाते वाले मुख्य कारणों का स्पष्ट ज्ञान होता है और 
इस ज्ञान वे! आधार पर इन वाघाओं को दूर करने वे उपायो को सुमाया जाता है। 
देश में बचत व विनियोग की दर प्रन्तत देश की राष्ट्रीय श्राय पर ही निर्भर रहती 
है। राष्ट्रीय झाय में वृद्धि के साथ ही साथ इन दरो मे वृद्धि हो जाती है। (७) 
विभिन्न उत्पादन-कार्यो का देश को धर्थ-व्यदस्था मे सापेक्षिक महत्व का स्पप्ट 
शानः--राप्ट्रोष-प्राय-समिति (ऐ२४४०४छ७ [9००७९ (७७70९९) के दाब्दों मे, 
*राष्ट्रीय श्राय क्षे भ्रापड़े समस्त झर्य-व्ययस्पा को पूरा रुप से विचारने मे तथा इसके 
विभिन्न लोतो ([र८४००४८५५४। को इनके सापेकिक स्थानों एव प्रन्तर-सम्दस्धों को 
विचारमे में सहण्गेग देते हैं ।” 
राष्ट्रीय श्राय की माप विधिया (फै६४॥065 0 ॥6 #८३5प्राध्याध्या। 
४४079). 70077८) :--राष्ट्रीय प्राय को मापने की मुस्यत ५ पद्धतिया 
प्रचलित हैं. -- 
(१) उत्पादन गणना प्रणाती (2८505 ० ए०0006007 07 कैलीा06 

0 0५८॥॥0५ ६४४०९) --राप्ट्रीय भ्राय ज्ञात करने की उत्पत्तिनरना पढ्ति में 
किसी देश के उत्पादन के साधनों द्वारा उत्पादित समस्त बस्तुओं एवं सवाग्रो के 
मूल्य बा योग निकाला जाता है। यह योग एक निश्चित अ्रदधि का निकाला जाता 
है । इस सकलित बुल उपज मे गूल्य भ से चल पूजोी को स्थान-पूति और प्रवल 
पू जो का भूल्य छवास, घिसावट य भ्रतिस्थापना का मूल्य घटाया जाता है। इस 
प्रकार बुल उसपत्ति (07055 १7८००८०४०)४) में से उपरोवत ब्यय घटाकर जो दोप 
वास्तविक-उत्पत्ति (0१८५ 7४०००८४) बच्ती है, उसे ही राष्ट्रीय भ्राय कहा जाता है । 
राष्ट्रीय भाय मापने को इस प्रणाली में तीन बातो का विशेष ध्यान रखना पड़ता 
है :--(५) वस्तुझ एवं सेदाप्नों को उत्पत्ति-गणना बरते समय डिसी वस्तु झ्थदा 
सेवा दा मूल्य एक से श्रधित्र बार न जोड लिया जाये । इसके लिये सर्वोत्तम ढंग 

यह है कि गणना करते समय वस्तुझो एवं सेवाग्नो बे केवल उठी प्रन्तिम मूज्य को 

जोदा जाये जो उपभीवताशों हरा क्रय करते समय वास्तव में दिया जाता है। (0) 

वस्तुप्नो एवं सेवाप्रों का विश्चुद्ध उत्पादन-मूल्य ज्ञात करने बे लिए समस्त उत्पादन 

में से पू जी का मुल्य-्टराम घटा दिया जाये तया (थ0) राष्ट्रीय भाय का सही पनु« 

भान ज़णाने के लिये गणना वरते समय विदेशी लेन-देन को इसमे से घटा दिया 

जाये। सप्ट्रीय झाए झात शर्ते की गट अखतो कही सफल होगी है जहा यरतुओं 
एवं सेवाप्ा से सम्बन्धित महो भाक्‍ड़े उपलब्ध होने हैं। छू कि हमारे देस में वस्तुमो 
एवं सेवाणो वे मूत्य-सम्वन्धी सदी झ्राक्डे पपदब्घ नदों होते, इसलिये यह पदति 
न को राष्ट्रीय भाय का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत वरने मे सफत ठिद्ध नहीं हो 
सकतो। 
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वहा “बचत-पू जी” को ज्ञात करता दुसाध्य कार्य हो जाता है। 

(५) उत्तादन-प्रणाली एवं ग्राय प्रशेटली का मिथित उपयोग (8 ए०ए- 
णान्रागा एण शा06एएणा ऐरश06. शाए॑ ॥700कछ6 'र्रैव्गा०0) --भारत के 
सुप्रसिद्ध प्र्शास्थज्ञ ड४० वी० वे० झार० वी० राद (ए0ए7 श ६ छू ४ २४०) 
मे उत्पादन-पद्धति एवं ग्राय-पद्धति दानों को मिला वर, एक नई मिश्रित पद्धति 
((९०फ७7॥9॥07 )/८॥॥००) को जन्म दिया है | इस प्रणाली का प्रयोग एसे देशों 
में क्या जाता है जिनस ध्ाय सम्बन्धी अथवा उत्पत्ति सम्बन्धी समस्त झ्ाकडे 
उपलब्ध तही हाते । डा० राव ने इस नई प्रणाली के भाधार पर भारत की राष्ट्रीय 
झ्राप का सफ्ठतापुवक अ्रनुमान लगाया है । 

सर्वोत्तम प्रणाली कौन सी है ? (५४00 ॥$ हा€ 7८5 )४९७४००) -- 
ब्रधिवाद् प्रथश्ास्त्रियों का यह मत है कि उत्पत्ति गणाना एवं व्यवसायिक गणना 
ये दा प्रणालिया, प्राय प्रणाली एवं व्यय प्रणाली इन दोनी से प्रषिक श्र पष्ठ ऐक 
व्यावहारिक हैं। भाजकल प्रधिकाश दशो म उर्त्पत्ति गणना प्रणाली का हो भ्रप्िक 
उपधोग क्या जाता है। वस्तुत राष्टीय प्राय मापने वी किसी प्रणाली वी उप 
युवतता प्रथवा भ्रनुपयुकतता क्सी देश विशेष की भ्राविक, सामाजिक एवं प्रशासनिक 
प्रगति एवं क्षमता पर निभर करती है । 

भारत मे राष्ट्रीय प्राय की गराना सम्बन्धी कठिनाइयाँ (7000॥6$ ०। 
एडपणशवाएह िक्षाणाशें 7:005: पा ]70॥8) -हेमारे दश म राष्ट्रीय भराय 
थी गएना-सम्वन्धी मुस्य वद्धिनाइपा इस प्रकार हैं -(३) दस्तुन्ोों य सेचाप्ों था पुड्धा- 
सूल्य जानने में बठिमाई --किसी देश की राष्ट्रीय भ्राय बे! रपप्ट विव्रण के लिये, 
सस देश वी _श्रर्थ व्ययस्था का संगठित एबं सतुलित होना अ्रति झावश्यव' है | 
राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कुल उत्पादन का मुद्रा मूल्य ज्ञात करन ये लिए 
यह प्रावश्यक है दि दश या समस्त उत्पादित सामान बाजारो म लाया जाय। 
परन्तु भारत का कृपवा वर्ग ध्रपति बुल उत्पादन वा एवं बहुत वढा भाग भ्रपने 
निजी उपभोग के लिए भपने धर मे हो रख लेता है तथा बुद्ध भाग वो प्रन्‍्य बरतुप्रों 
बे सेयाओं से प्रदल बदल कर लेता है। भ्रत भारत के कृषि क्षेत्र म उत्पादित वस्तुश्रा 

मा! ठोक टी सुद्रा मूल्य ज्ञात करता भ्रत्यधिक बढित होता है ॥ (7) विष्वलनोय 
झांकड्ों का श्रमाव “राष्ट्रीय श्राथ पी गशना के लिय बचत, उपभोग, उत्पादन एक 
कायशीत व्यतियों की सस्या क सही प्राक्डे उपजन्ध होना भ्रनियाय है । हमारे देश 
में जनसर्या का एक बूहत्‌ भाग निरक्षर है, जा भपना झ्राय-व्यय सम्बन्धी हिसाब 
बिलबुल भी नही रखता है। भ्रत इस त्पिति ग देश ये उत्पादन, उपनाय एवं बचत 
भ्रादि वे विश्वसनीय एव सो झाड़े प्राप्त वर सकना झूवथा भ्रसम्भव है। (00) 
दिमिन छोत्रों वी सिन्‍न मिस्त परिस्थितिण -हमारे दर मे विनिश्न क्षेत्रों की 
परिस्थितिया एवं गमान नटी हैं। यही वारर है कि किगी एक देश्व-राम्बन्पी 
जानकारी यो दुपरे देतों से भ्रमोग से नहों लाया जा सत्ता। पलत दशा वी 
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राष्ट्रीय आय की गणना में अनेक व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना वरता पश्या 
है। (५) व्यवसायिक विश्विप्टोकरण का झभाव --भारत में कृषि भूमि पर 
जनमसख्या का प्रत्यधिक दवाद होने के कौरण कृपक-वर्ग को भ्रपती प्राजीविका के 
लिये लधुस्तरोय एवं कुटीरउद्योगो में जुटना पडता है अ्यवा भ्रन्य कोई दूसरा वार्य॑ 
करने के लिये वाघ्य होना पडता है। इस प्रकार देश की वार्यशील जनसस्यां वा 
एक बहुत बडा भाग किसी विज्विप्ट व्यवसाय में नही लगा हुआ्ला है। श्रत व्यवसा- 
यिक विद्चिप्टीकरण के श्रभाव म, विभिन्‍न व्यवसायों के प्राघार पर देश की राष्ट्रीय 
आय का झनुमान लगाना कठिन होता है 8 
भारत्त की राष्ट्रीय भ्राय विगत छगमग सो वर्षों में भारत में राष्ट्रीय श्राय 
व प्रति व्यक्त धाय के अनुमान लगाने के नेक दार प्रयत्न किये गये हैं। दादाभाई 
नौरोजो ने सन्‌ १८६७ ७० मे देश को राष्ट्रीय भ्राय एवं प्रति व्यवित प्राय ज्ञात बरने 
का प्रथम प्रयास किया ! उनके पश्चात्‌ सत्‌ु १९४८ तक अवेक विद्वातों द्वारा भारत 
की राष्ट्रीय प्राय ज्ञात करने के समय-समय पर प्रयास किये गये। परन्तु देश मे 
प्राक्डी के प्रभाव भ्रथवा भ्रविस्सनीय भ्राकडों की उपलब्धता के कारण, इन प्रतुमानो 
को ठीक एवं वैज्ञानिक नही माना णा सकक्‍ता। शझ्गस्ते सम १६४६ मे भारत सरवार 
ने देश की राष्ट्रीय प्राय के सही अनुमान के लिये प्रो० पीौ० सी० महलनवीरा (? 0 
]/8॥8]00$) की भ्रध्यक्षता मे एक राष्ट्रीय आय समिति (१२४॥णाक्ष [॥0076 
०प्रण्मात/९८) की नियुक्ति की । डा० बी० बे० आर० वी० राव, प्रो० डी० ग्रार० 
गॉडगिल श्र श्री झ्लार० सी० देसाई इस समिति के सदस्थ नियुवत किये श्ये। 
राष्ट्रीय घ्वाथ समिति ने राष्ट्रोय श्राय का भनुमान लगाने मे मिश्चित पद्धति को 
अपनाया । इस समिति ने कृषि, खनिज एवं उद्योग वे क्षेत्रों में उत्पत्ति गणना 
प्रणाली तथा व्यापार, परिवहन, प्रशासन, सेवाओरो प्रादि के क्षेत्रों में भ्राय गणना 
प्रणालां को प्रपवाया । राष्ट्रीय म्राय समिति की प्रथम रिपोर्ट सव्‌ १९०१ में प्रकाशित 
हुई । इसके अनुसार सब्‌ १६४८-४६ मे भारत कीग्रनु मानित राष्ट्रीय भाव ८,६५० 
करोड़ रु० थी ) 
पंचवर्षीय योजतात्रों के भ्रन्तगंत भारत को राष्ट्रीय कर्क 0024 की 

विगत दमाब्दी (/0००26०) मे भारत की राष्ट्रीय श्राय मे ४३ ४६ प्रतिशत वी वृद्धि हुई 
है तथा प्रति व्यव्ति श्राय में १६ २ प्रतिशत वी वृद्धि हुई है । सब्‌ १६५०-४१ में भारत 
की राष्ट्रीय (सन १६६०-६१ के मूल्यो के श्राघार पर) तथा प्रति व्यत्ित भीसत प्राय 
क्रमश (१०,2४० करोड रु० व २८४ २० यी, जो सन्‌ १६५४-२६ में वदकर बमय 
१२,१३० करोड रु० व ३० रु+६ हो गई तथा सने १६६०-६१ में वढकर अमश 
१४,५०० करोड रु० वे ३३० ३० हो गई । प्रथम योजना में सन्‌ १६५ से १६८१ 
तक के त्तीस वर्षों मे आर्थिक विकास का भावी चित्र झावड़ों मे प्रस्तुत बिया गया था। 
प्रथम योजनावधि से जो घारशायें और स्वितिया एक प्रकार से उत्तराधिवार के रूप 
मे चच्ची झा रही थी, उनकी दूसरी योजना मे, प्र्थ-व्यवस्था की वास्तविक उपलब्धियों 
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के प्रह्मश्ष मे, समौक्षा की गई । इत्च योजना में यह सुनाया गया था कि सन्‌ १६५०- 
४६ की तुलना में सन्‌ १६६७-६८ तक राष्ट्रीय आय झोर सन १६७३-७४ तक 
प्रति ब्यत्रित आय दुगुती हो जावेगी । तीसरी योजना मे यह भनुमान लगाया गया है 
कि सन्‌ १६६०-६१ के मूल्यो के आधार पर राष्ट्रीय ग्राय दूसरी योजना के झन्त 
में लगभग १४,५०० करोड़ २० से वदकर, तीसरी योजना वे अन्त तक लगभग 
१६,०० करोड़ रु०, चौथी योजना वे झन्त तक लगभग २४,००० करोड रु० झौर 
पाचवीं योजना के झन्त तक लगभग ३४,००० करोड र० हो जायेगी । इसी प्रवार 
जसरया वी छगभग २९%, की अनुमानित वाधिक वृद्धि को हृष्टिगत रखते हुये, प्रति 
व्यवित भाय सन ३६६०-६१ वे झ्न्‍्त से ३३० २० से वटकर सन्‌ १६६६, १६७४१ 
भौर १६७६ वे प्रत्त म क्रमश, ३८५ रु०,. ४० रू० और ५३६ हो जायेगी । प्रत' 
भावी योजनाथों मे राष्ट्रीय ग्राय को इस सम्भादित वृद्धि को साकार रूप देने के 
लिय यह झावश्यक है कि देश म पू जो के विनियोग झी दर वतेमान ११%, से बढकर 
तोससे योजना मे १४ प्रतिशत, चौथी योजना में १७ प्रतिशत तगां पाचवी योजना 
में २० श्रतिगत बरक हो जानी चाहिये । दूसरे झब्दों स, तीसरी योजता में लगाई 
जाने वाली संगभग १०,५०० बरोड र० थी पू जी की तुलना भ घोधी योजना में 
१७,००० वरोड रु० झौर पाचती योजना मे २५,००० करोड र० की पू जो लगनी 
चाहिये । घरेलू बचत की दर भी इसी झनुपात से वर्तमान ८ ७ अतिपतत से बढ़कर 
तोसरी योजना में ११४ प्रतिश्मचत, चौवी योजना में १५ से १६ प्रतिशत तथा पाचवी 
योजता भे १८ से १६ प्रतिशत तक हो जानी चाहिये । इस प्रकार अनुमान है कि 
टोमरो योजता के समस्त कार्यक्रम समय पर पूरे हो जाने पर छनू १६६०-६१ के 
भूष्यों वे भाधार पर, भारत को राष्ट्रीय भाव मे लगभग ३४ प्रतिशत वृद्धि हो जायेगी । 
इस भ्रधि में ह्षि एवं उसमे सम्दस्धित्त पन्‍्धों वे शुद्ध उत्तादन में २४ प्रतिशन बुद्धि 
होगी, खानो भौर वारखानों वे! उत्तादन में 5५२ प्रतिशत दृद्धि हागी तथा भ्रन्य क्षेत्रो 
दे उत्पादन म लगभग ३२ प्रतिशत वृद्धि होगी । राष्ट्रीय झ्राय में ३४ प्रतिश्त वी 
युद्ध दे लिये बहुत सी बठिन समस्याग्रो को हल करना प्राद”वक् है जितम एवं 
राबसे बडी समस्या विक्षास बार्यों के लिे ययेप्ट मात्रा मे रकम जुटाने दी है । फिर 
भी यह भनुमान लगाया गया है कि तोसरी योजनावधि में राष्ट्रीय झाय में कम से 
बम ३० प्रतिशत वृद्धि ग्रवेश्य हो घाबगी। यब्द्रीय श्राय में दृद्धि लाने के उदंश्य से 
तीमरी योजना में देश के विभिन्न भागी का सतुलित विकास किया जायगा। वस्तुत 
राष्ट्रीय भाय में वृद्धि भौर देश के विभिन्न भागों वा सन्तुलित विकाय, मे दानों बातें 
एक दूसरे से सम् द्ध हैं। भरते शाते झने पत्यत भाग का विवाय इस ठग से किया 
जा गरकता है कि वहा के प्राह्दिक साथनो एवं निवासियों की प्रतिभा और धन का 
पूरा-पूरा लाम उठाया जा उतर । 
यद्यपि विग्र दशाच्री म॒ भारत वी राष्ट्रीय श्राव म ४२ श्रतित वृद्धि हुई 
है तपा प्रति व्यक्ति भौसत प्राय में १६ अ्रतिश्चत वृद्धि हुई है, फिर नी भन्प प्रमतिशी त 
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देशो की तुलना में भारत मे राष्ट्रीय भाय व प्रति व्यक्ति औसत आय बहुत कम है । 
निम्न तालिका में भारत की राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति औसतन झाय की तुलना 
डुछ अन्य देक्षो से की गई है" -- 
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देश बर्धे कुल राष्ट्रीय श्राय प्रति व्यक्ति भौसत झ्राय 
(करोड रु० में) (स्प्रयो में) 

१. अमेरिका १६५८ १,६८,४४७ ६६० 

२. कनाडा १६५७ २१,६५० ७,०३५ 

३५ आस्ट्रे लिया १६५७ ४,६७० ५,१७७ 

४. इयलेण्ड. १६५७ २३,२२० ४,५२० 

४ भारत १६६०-६१ १४,१०० ३३० 


भारत को राष्ट्रीय श्राय सम्बन्धी प्रमुख विशेषताये:--हमारे देश की राष्ट्रीय 
आय सम्बन्धी मुख्य विशेषतायं इस प्रकार हैं --()) कृषि पर निर्भरटा-भारत की 
राष्ट्रीय श्राय मुख्यत कृषि व्यवश्वाय पर आधित है | ज्लैकि कृषि एक प्रतिहिचत 
व्यवमाय है, इसलिए इससे राष्ट्रीय ग्राय मे भी भ्रनिश्चितृता झ्रात्ती है। सद्‌ १६५६- 
६० में भारत की राष्ट्रीय आय का लगभग ४८ € प्रतिशत भाग इृषि व्यवसाय से 
प्राप्त हुआ था, जबकि खनिज झौर उद्योगो मे कुल मिलाकर राष्ट्रीय प्राय का केवल 
१७६ भ्रतिशत भाग ही प्राप्त हुम्ना था। ग्रत देश के श्राधिक विकास एवं राष्ट्रीय 
श्राय में वृद्धि लाने के लिए देश्व को अर्थ-व्यवस्था का सन्तुलित विदरास करता 
अपेक्षित ढै । (7) राष्ट्रीय श्राप की वृद्धि जनसव्या की वृद्धि से पीछे रहती है -+ 
प्रथम भ्रोर द्वितीय योजतावधियों मे राष्ट्रीय झाय में निर्धारित लक्ष्यों के ग्रमुसार 
बुद्धि न होने का एक प्रमुख कारण यह था कि इस दक्षाब्दी म भारतीय जनसस्या भें 
तीव्र गति से (२२ प्रतिशत से| वृद्धि हुई है। यही कारण है कि हमारे देश म प्रति 
व्यक्ति ग्रौसत प्राय भ्रपेक्षाकृूत बहुत कम है। एक ग्रौसत ब्रमेरिकन की श्राय एक 
ग्रौधत भारतीय से लगभग ३१ थ्ुनी अधिक है तथा एक झ्ोसत प्र॑ग्रेज की आय 
औसत भारतवासी वी झ्राय से १४ गुदी ग्रधिक है। (70) राष्ट्रीय श्राय का प्रतभान 
वितरण - हमारे देश मे राष्ट्रीय झाय का वितरण समान नहीं है। प्रो० बाह और 
खम्बाता के मतानुमार भारत की राष्ट्रीय श्राय का ३० प्रतिशत भाव केबल ६५% 
जनसख्या (धनी वर्ग) को मिलता है, राष्ट्रीय श्राय ३४० भाग लगभग ३५४ जन- 
सख्या (मध्यम वर्ग) को मिलता हैं और राष्ट्रीय श्राय का शेप ३३ प्रतिशत भाग 
६० प्रतिशत जनमख्या (निम्त वर्ग) के पास जाता है | श्री लिडाल (08) के मता- 
नुसार हमारे देश की राष्ट्रीय थ्राय का लगभग ६० प्रतिशत भाग ८६ प्रतियत जन 
सुख्या को मिल पाता है तथा राष्ट्रीय आय का झोप ४० प्रतिशत भाग केबल १४% 
जनसख्या को मिलता है। वस्तुव राष्ट्रीय भ्राय के वितरण बी इस भारी अ्समानता 
के वारस्स नियोजनकाल मे प्रति व्यक्ति ओसत श्राय म वृद्धि के आवडे देश की शझ्र्थ- 
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व्यवस्था का सही चित्र प्रस्तुत नहीं करते। [५) कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय प्राय बढ़ने 
की प्रवत्ति-अत्य छोतो वी अपेक्षा विगत वर्षों में कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय प्राय मे 
अधिक वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण यह रहा है कि विकास कार्यों एव मूल्यों को 
वृद्धि से नगर निवासियों की तुलना म कृषकों का अधिक लाम हुग्ना है। (४) राष्ट्रीय 
झाप वा प्रधिष्ाद भाग खाद्न्यदार्यों पर ब्यय किदा जाता हु--राष्ट्रीय श्राय 
समिति (पिघध००७ 70०7० ५०ए्याए००) के अनुमावानुसार भारत वी राष्ट्रीय 
झाय का समभंग्र ५३ प्रतिद्यत भाग खाद्य पदार्यों पर व्यय होता है। ग्रामीण क्षेत्रों म 
नागरीय क्षेद्रो बी तुलना म, खाद्य पदार्यों पर ब्यय का प्रतिशत बहुत अधिक हुआ 
करता है। चू कि राद्रीय प्राय का झधिकाद मांग उपभोग प्रदार्थों पर व्यय होता है, 
इसलिय देश मं बचत श्रोर विनियोग बहुत कम होने प्राता है। (७) भ्रग्य विशेषतायें- 
राष्ट्रीय प्राय ससिति वे झनुसार मारत सरकार को प्रत्यक्ष बरो की पयेक्षा परोक्ष 
करों से ब्रधिक धाय प्राप्त होती है। प्रनुमानत सरकार को करो स प्राप्त समस्त 
झाय का 5० प्रतिशत मास परोक्ष करो [776॥76०£ 725९४) से तथा केवन २०१६ 
भाग प्रत्यक्ष करो (0:ए0८०४ 7०5९४) से प्राप्त होता है| इसवे जिपरोठ अ्मेरिद्ता मे 
सरवार की प्रत्यक्ष और भ्रप्रत्यक्ष क्रो से मिलते बाली झाय का प्रतिधत लगभा 
समान रहता है । प्रत भारत म पराक्ष करो वी बहुदायव इस तथ्य का प्रमाण है 
कि भारती « पर्य-व्यवस्था भप्रविक्तसित भश्रदस्था में है ॥ इसके पभतिरिवत राष्ट्रीय श्राय 
समित्ति ने यह भी बताया है कि राष्ट्रीय माय म॑ लघुस्तरीय एवं कुटीर उद्योगों का 
अददान विशालस्तरीय य्योगो के प्रशदान वी तुलना में ६ गुता प्रपिक रहता है 
राष्ट्रीय झ्ार की यह विशेषता इस तथ्य वा प्रमाणित करती है कि देश में भ्रभी तक 
विशालस्तरीय उद्योगों का समुचित विकास नहीं हो सका है + 
भारत में राष्ट्रीय प्राय कम होन के कारए - प्रन्य देशों की सुलता मे 
भारत की राष्ट्रीय झ्लाय एवं प्रति ब्यत्ित झाय बहुत कम है। इसके मुख्य कारण 
इस प्रकार हैं -- (7) जनसहदया का भवुवित व्यवसायिक वितरण --हमारे देश 
की ७२ श्रतिशत जनेसरूया अकेले कृषि व्यवसाय म लगी हुई है चू'कि देश में 
खनिज एवं उद्योग, व्यापार एवं वारियपज्य तया परिवहन एवं सचार झादि व्यवसायों 
का पर्याप्त विक्ञास नही हो पाया है, इसलिये इन क्षेत्रों मं जनमस्या का बहुत कम 
प्रतिगत काम म लगा द्ुभा है। चूकि दृथि एक अनिश्चित व्यवसाय है, इसलिये 
भारतीय राष्ट्रीय प्राय म वृद्धि वी दर भी झनिश्चित रहतो है। (४) बचत एवं 
विनियोग की न्यून दर “हमारे देश के नागरिक, बचत करने वी शक्तित एवं 
इच्छा के प्रमाद वे बारण, पर्याप्ठ सात्रा म बचत नहीं बर पाते । फ्लत देण से 
स्वदेशी पू जी के विनियोग बी दर भी बहुत क्‍य है सब १६६०-६१ से देशी 
बचत झौर विनियोग की दर्से, नुत्र राष्ट्रीय श्राय की बेबल क्रमश ८ ५ शतिमत 
भोर ११ प्रतिशत थी। (3५) देश वे विभिन्न रोन्नों का असन्तु लित विकास ३-- 
राष्ट्रीय भाय मे वृद्धि करते के दझ्द्देश्य से देश के अत्देक भाग का विज्ञास इस ढंग 
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से किया जाना चाहिए कि प्रत्येक भाग के प्राइतिक साधनों एवं निवामियों की 
प्रतिभा व घन का पूरा-पूरा लाभ उठाया जा सके । परन्तु हमारे देश के विभिन्न 
क्षेत्रों का भ्रमी तक सत्तुलित विकास नहीं हो पया है। यदि एक ओर महाराष्ट्र व. 
बंगाल आदि प्रदेशों का अच्छा विकास हो सका है, तब दूसरी ओर राजस्थान, 
विहार, मध्यलदेश आदि प्रदेश प्रभी तक बहुत पिछडी दशा म हैं। ग्रत. देश के 
विभिन्न क्षेत्रों के असन्तुलित विकास के फलस्वरूप राष्ट्रीय-प्राय भ्रापेक्षादृतत बहुत 
कम है। (/४) जवसश्या को तीब्रणति से वृद्धि --विग्तत वर्षों मे हमारे देश की 
जनसख्या में तीत्र यति से (२२ प्रतिशत से) वृद्धि हुई है। फल्नत दो पच्रवर्षोय योज- 
नाओो के कार्यान्वित हो जाने पर भी हमारे देश मे प्रति व्यक्ति औसत श्राय में 
विश्येप वृद्धि नही हुई है । यही वही, प्रति व्यक्षित श्रौसृत झ्राय से विगत द््याब्दी में 
जो कुछ वृद्धि हुई भी है, वह केवल मौद्रिक आय (%/0729 ]2070०) मे हुई है, वास्त- 
विक-आय (१68) ॥00776) में नहीं। यही क्ररण हैं कि भारत म औसत व्यवित 
के जीवन-स्तर मे कोई वृद्धि नही हो पाई है। (५) देश मे राष्ट्रीय श्राय का भ्रसमान 
बितरण :-हमारे देश में राष्ट्रीय-आय का वितरण बहुत श्रसमान है । भारत सरकार 
की करारोपण-नीति (7४४७007 7०॥०५9) से देश मे धन के वितरण मे भ्ौर भी 
भी झ्धिक असमानता हुई है। फलतः विगत दशाब्दी मे भारत की राष्ट्रीय श्राय में 
४२ प्रतिशत और प्रति व्यक्त श्रौसतन आय में १६ प्रतिशत वृद्धि होने पर भी, देश 
के जीवन-स्तर में कोई विशेष वृद्धि नही हो पाई है । 
भारत मे राष्ट्रीय भ्राय को बढ़ाने के लिये सुझाव-भारत मे राष्ट्रीय भ्राय एव 
प्रति व्यक्ति भ्राय को बढाने के लिये कुछ मख्य सूक्ाव इस प्रकार हैं--(7) उत्पादन 
में बृद्धि--देश की राष्ट्रीय आय मे प्राग्मातीत वृद्धि के लिये कृषि, छोटे व बढ़े पमाते 
के उद्योग, बन, खान, व्यापार, परिवहन, सचार झांदि विभिन्‍न ध्यवसायों वे उत्पादन 
में बृद्धि करना प्रावइयक है । वस्तुत राष्ट्रीय-प्राय में वृद्धि केवल कृषि व्यवसाय की 
उल्नति द्वारा ही नही हो सकती | इस समय हमारे देश की दगभय ७२ प्रतिघच 
जनससख्या कृषि जैसे प्रनिद्िचत एवं ध्रपेक्षाकुत कम लाभदायक व्यवसाय में लगी हुई 
है। भ्रत प्रति व्यवित श्राय मे वृद्धि लाने के लिये जनसख्या का व्यवसायिक वितरण 
सन्तुलित होना चाहिये । (॥) बचत झ्ौर वितियोग की दर में वृद्धि - इस समय हमारे 
देश में घरेलू बचत एवं वितियोग की दरें समस्त राष्ट्रीय आ्राय की क्रमश प्भ प्रतिद्यत 
और ११ प्रतिद्यत हैं । झत देश की राष्ट्रीय आय एव प्रति व्यवित आय में ग्रावश्यक 
वद्धि लाने के लिये घरेलू बचत एवं वित्ियोग की दरो मे वृद्धि की जानी हे चाहिये । 
तीसरी योजना के भन्‍्त तक भारत की घरेन्रु वचत झुवं विनियोग की दरें बढकर 
क्रमश, ११ प्रतिशत व १४ प्रतिशत हो जाने की झाझय है। (0) घन के वितरण 
को विषमता को दूर करना देश के नागरिकों के जीवन स्तर को ऊचा उठाने के 
लिए, घन के वितरण की विपभदा को यथासम्भव दुर करता ग्रावश्यक है। ग्रत* 
सरकार द्वारा करारोपण और घन के वितरण वी ऐसी नीति अपनतानी चाहिये कि 
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एक ओर सरकार को झाथिक योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये पर्याप्त घत 
प्राप्त ही जाए तथा दूमरी ओर धन के वितरण की विपमता भी कम से कम दो 
जाये। (१४) जनसंख्या को दुद्धि पर नियस्व्रश-पोजलाओो में निर्धारित राष्ट्रीय 
आ्राप एव प्रति व्यक्ति आय के लक्ष्यो को प्राप्त करने के लिये जनसख्या में तीत्र गति 
से होने वाली वृद्धि पर नियन्त्रण करना भ्रत्यावश्यक है । क्तत परिवार नियोजन काये- 
क्रम का प्रधिक से श्रधिक विस्तार करके जनसल्या की तोब्रगति से होने वाली वृद्धि 
पर रोक लगाई जाती चाहिये | (५४) देश के समस्त क्षेत्रों का सातुलित विकास-- 
पचवर्षीय योजनाश्रो के झन्तंत देश के समस्त दौटों का सस एव संतुलित विकास 
जिया जाता चाहिये, ताकि प्रत्येक क्षेत्र मे उपलब्ध प्राव.ुतिक साधनों, जनशक्ति एव 
जनता के घन का प्रूरा-पूरा उपयोग हो सके । भ्रत देश का क्षेत्रीय सम विकास करने 
से राष्ट्रीय भाय म भ्रप्रिकतभ वृद्धि हो सकेगो । (शा) स्वास्थ्य, कार्यक्षमतता एड 

रोजगार को सुविधा्रों मे वृद्धि--देश में नागरिकों के जीवन-स्तर को ऊचा करने 
के लिये नागरिकों के स्वास्थ्य, कार्यक्षमता एवं रोजगार के साथनों म वृद्धि करना 
परमावश्यक है । भ्रत. देश में शिक्षा, चिकित्सा, समाज-सेवा एवं रोजगार की 
सुविधाशो में प्रसार करके दागरिको के जीवन-स्तर को ऊंचा करना चाहिये बयोकि 
तब ही नागरिकों को प्रति ब्यकित झाय में वृद्धि हो सकेगी । 


